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वर्भमान यूग वी सयसे महत्त्वपूर्ण समस्या आशिक विकास! की भमस्या है। द्वितीय विश्व- 
युद्ध वे पश्चचातू उपनिवेशवाद समाप्त होने लगा है । उपनिवेशवाद की समाध्दि वा उल्मखनीय 
परिणाम यह हुआ है कि एशिया, अमरीबा तथा लेटिन अमरीका के लगभग १४ बरब जन 
ममुदाय को राजनीतिक स्वतत्तता प्राप्त हुई है। यह स्वृतस्तता शवादियो से चने था रहे सघर्प का 
दरिणाप्र है परन्तु साणनीतिवा स्वतन्त॒ता वे अभाव में अर्यहीन है । सामान्य आवग्दा ताओ की 
पूर्ति वे अभाव से, भुख से पीडित, अर्द्धगग्ग अशिक्षित तथा जोबन के प्रति निराश मानत् के लिए 
राजनीनिक स्वतसन्मता निरंतर है। अत राजनीतिक स्वतन्तता को सार्थक बनाने हेतु यह आवश्यक्ष 
है कि विधेतता को अधिउ्सम सीमा तक दूर किया जाय । यह वीर्य धायिक विकास तथा सम्पत्ति 
के उचित वितरण द्वारा किया जा सकता है। बत यह जानना आवश्यक है कि आधिक विवास का 
क्या बर्भ है। 

१. आार्थिक विकास का लर्य 

कुछ अथशास्तियों ने 'बायित्र वित्रार्सां (८०ण॥०॥॥० ००ए९०फामाटव/), कआाधिक प्रगति! 
(९००४०॥॥० ह09॥॥) और दीघंकाजीन परिवर्तन! (६८८. (0७720) वी अलग-बलग परिभाषाएँ 
दी हैं। इन तीनों शदों में पर्याप्त अन्तर भी है। मायर एवं वाल्डविन ने इन तीनों शब्द-ममृहों 
का एक ही अर्य में प्रयोग हिया है. तया इनमे वन्‍्तर प्रदर्शित करते क्रो बाज बी खाल निवाठमा 
कट्ठों है। उनके अनुसार, आशिक विक्राम एक प्रद्िया है शिमत्रे द्वारा एवं क्षय व्यवस्था वी 
वास्तविक राष्ट्रीय आय में दोषेक्ञात में वृद्धि होती है।” टम परिभाषा म॑ तीन शख्द महत्त्वपूर्ण 
हैं-- प्रक्रिया', 'बास्तविक राष्ट्रीय आय तथा 'दोर्ध काल । 

(१) प्रहि या (270"6559)--टसबा अर्थ अर्य व्यवस्था दे विभिन्न बवयवों मे परिवर्तन से 
है । ये परिवर्तेत कई तत्वों स प्रभावित होते हैं। इन परिवर्तनों का सम्बन्ध साधनों वी पूर्ति तथा 
उनकी माँग में परिवर्तत से है। खाधनों की पूर्ति में परिवर्तन के अन्तर्गत जनमख्या में बृद्धि, पूरजी 
मग्रहू [प्वछा॥ १००एशाणंया।०१), अतिरिक्त साधनों की खोज, उत्पादन वी नयो विधियों का 
प्रयोग तथा अन्य सल्यागन परिवर्तेन (7श0०॥2 ७॥4॥26) सम्मिलित हैं । 
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पूर्ति पक्ष के अवयबों में परिवर्तन के साथ ही साथ माँग के स्वह्प में भी हक होता 
है। वस्तुत माँग ब पूर्ति के स्वस्प में होने वाने परिवर्तत एक-दूसरे पर निर्भर वरते हैं ॥॒ ये पर्ितन 
आधिक विवास के कारण ब परिणाम दोनो हैं । विकास के फ्लस्वरूप माग के स्वह्प मे सामान्यत 
निम्नलिखित परिवतम होते हैं--आय-स्तर तथा उसके वितरण के स्वव में परिवर्तन, उपभोक्ताओं 
के अधिमान (०७ाशयाटाई! छ/८टि/20८६$) में परिवर्तन रा सम्धागत एवं समठनात्मक 
परिवर्तन । इस प्रकार आधिक विवास के फलस्वरूप माँग व पूर्ति के स्वरूप में वई प्रकार के परि- 
बतन होते हैं। इन परिवर्त नो वी सीमा आयिक विकास वी गति तथा समय पर निर्भर करती है 

(२) दास्तविक राष्ट्रीय आप [64॥ १७0७ ॥00॥6)--इसका अर्थ देश मे उत्पादित 
अन्तिम वस्तुओं एव सेवाओों के कुल योग ([ण9 ०पाफुण रण जिगे 8000६ 86 5८:४९८७) के 
समायोजित मूल्य से है। सर्वप्रथम समस्त दस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्याकंन करते हैं, फिर इस 
मूत्य मे किसी आधार वर्ष के सन्दर्म मे, सूल्य-स्तर में हुए परिवर्तेत के लिए आवश्यव समामोजन 
करते हैं। भ्राथिक विकास तापने के लिए 'कुन राष्ट्रीय उत्पादन! (0035 एशाणा॥] छ़ण्वाल) 
का प्रयोग न करबे 'शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन' (४९४ ॥0900702]| 7०१७०) का प्रयोग करते हैं 
क्योकि कुल राष्ट्रीय उत्पादन के अन्तर्गत पूँजी प्रतिस्थापन (०शज़ाओं उध्योॉगएणाए८॥) पर ध्यान 
गही दिया जाता । इस प्रकार जब हम यह कहते हैं कि किसी देश का आथिक वित्रास उस समय 
होता है जबकि उस देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीधंकाल मे वृद्धि होती है, तो हम “वास्त- 
बिक राष्ट्रीय आय' शब्द समूह का प्रयोग "मुल्य स्तर में हुए परिवर्तन के लिए समायोगित शुद्ध 
राष्ट्रीय उत्पादत (6 ऐपि॥074] 00090 80]४७९6 07 970० ९॥०३०) के लिए करते हैं। 

(३) दोकाल ([.078 ऐ७॥00 ० ॥70)--आधिक विकास के लिए यह आवश्यक है 
कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्तादन से उत्तरोत्तर वृद्धि हो। एक वर्ष में अनुयूल परिस्थितियों वे कारण हुई 
वृद्धि को हम आधिक विक्राम कया सूचक नहीं मान सकते अथवा आर्थिक विकास नापने के लिए 
सामान्यत दस, बीस, या पच्चीस वर्ष की अवधि में हुए परिवतनों पर विचार जिया जाता है। इस 
प्रकार आधिक विदाप्त का सम्बन्ध अत्पदालीन परिवर्तनों से नहीं अपितु दीघंकालीन परिवषतंतो से है। 

उपर्युक्त विवरण से स्पप्ट है कि आर्थिक विकास का अथं शुद्ध राष्ट्रीय आय में दीघंकालीत 
वृद्धि है। यह सम्भव है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो परन्तु जनता दा जीवन स्तर 
ऊँचा न उठे । आथिक विकाम का प्रघ्नाव जनता के जीवन-स्त्र पर पडता चाहिए। अत आधिक 
विकास का अर्थ केवल शुद्ध राष्ट्रीय आय मे वृद्धि ही नहीं है, बल्कि इसके साथ ही साथ जनता के 
जीवन-ह्तर में भो सुधार होता चाहिए । इसके लिए यह आवश्यक है कि 'प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय 
आय मे वृद्धि हो। हो सकता है, शुद्ध राष्ट्रीय आर में वृद्धि हो परन्तु 'जनसख्या-वृद्धि-दर' ऊँची 
होने के कारण प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि न हो और प्रति व्यक्ति जाय कम हो जाय ) अत जनता 
के जीवन स्तर मे सुधार को विकास वी शर्ते मानते हुए हम आर्थिक विकास वो इस प्रकार परि- 
भाषित कर सकते हैं . भाथिक विकास चह प्रत्निया है शिसके फलस्वरूप शिसो अर्दव्यवस्था की प्रति 
ध्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय मे दीघंकाल में बृद्धि होतो है । 

अधिकाश्ञ वर्थशास्त्री बाधिक विकास वी उपर्युक्त परिभाषा को अधूरी मानते हैं। वस्तुत 
उपर्युक्त परिभाषा आधथिक प्रगति को स्पष्ट करदी है परन्तु आवयिक विकास (८७७॥०ा४८ तेटएट- 
]0णथ॥) आझायित् प्रगति (१८णाणा॥८ 87०छए) से अधिक विस्तृत है। साम्ान्यतत श्लाधिक 
विक्राप्त वा अर्थ आयिक प्रगति -+-परिवरततेन से लिया जाता है। प्रति व्यक्ति राप्ट्रीय आय बी दीघे- 
कालौन वृद्धि ही आदिक विकास है| आधिक विकास वः तात्पय॑ राष्ट्रीय बाय मे वृद्धि, अर्थव्यव्स्था 
के ढाँचे मे परिवर्तत, जनता के उच्चतर जीवन स्तर, उसकी मान्यताओं एवं हृष्टिकोगो में परिवर्तन, 
देश की उत्पादन क्षमता मे वृद्धि दया मावव के सर्वागीण विकास से है। मानव की भौतिक उन्नति 
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के साथ ही माय, आयिक वित्रम परोक्ष रूप में मानव के अधिकारों तथा उसके गुणों के विकास 
की और इग्रित करता है। बत विल्तृत बर्य में मानद का सर्वांगोण विक्यास हो आथिक विकास है । 
संयुक्त राष्ट्र सघ की एक रिपोर्ट में आविक विकास की जो परिभाषा दी गयी है वह सर्वथा उपयुक्त 
है. “विकास मानव को केवल भौतिक आवश्यक्ताओं से ही रहीं बल्कि उस्तके जीवन को साम्याजिक्त 
दक्ाओं की सपुन्नति से भो सम्बन्धित होता है। विकास केवल आयिक प्रगति हो नहीं है बल्कि 
उसमें मानव के सामाशिक, साहकृतिक, सत्वागत तथा आ्िक परिवतंत भो सम्मिलित है” 

प्रो० बाई न भी आ्िक विकासे व प्रगति म निम्न प्रकार भेद क्या है. वह हा०जां 
गण 89 ९९००१०79 5 इत्गशबो)ए गीगब्शधा5९४ 99 हाएएए ण गह 69 ग्राएगा6 एटा 
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प्रो० किडल वर्जर ने भो आ्िक-विकास व आर्थिक प्रगति में निम्नलिखित प्रकार से भेद 
किया है. '8८णा०्गाल हा ग्राध्या$ पराणए6 0एएफ शात॑ €एणाणा त९५९०ए7्र०ा 
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२. आर्थिक विकास के निर्धारक तत्त्व 

आध्िक विज्ञास देश वी उत्तादन शक्ति दे विकास का प्रतीक है कि किसी देश के उत्पादन 
में वृद्धि उत्तादन के साधनो--प्राकृतिक साधन, श्रम, पूजी आदि--की वृद्धि अथवा उत्पादन प्रणाली 
में सुधार के फ्लस्वर्प हो सकती है । अंत यहाँ पर यह आवश्यक है कि हम आधिक विकास के 
निर्धारक तत्त्वों का सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें । आथिक विकास के निर्धारक तत्त्वों को दो श्रेणियों 
में विभाजित किया जा मकता है--(अ) विकास तत्त्व, तथा (व) अवाधिक या सामाजिक तत्त्व | 

आवधिक विकास के तिर्धारक तत्त्व 
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४ | आपिक विकात्त वो भुमिका 


(अ) आधिक तत्त्व 

आधिव विकास मे आाधिक तत्त्वो का महत्त्वपूर्ण स्थान है । ये तत्त्व उत्पादन के साधनों की 
पूति या उत्पादन के साधनों की प्रयोग विधि को प्रभावित करते हैं। ये आधिक तत्त्व निम्नलिखित हि 

(१) शनतस्या-मानव आयिक क्रियाजो का साधन व साध्य दोनों है । जनसब्या वी वृद्धि 
में विश्व व आयिक विकास को प्रमादित किया है। जनसख्या से वृद्धि के कारण उत्पादन के एक 
साधन (श्रम) वी पूर्ति मे वृद्धि होती है। काफी समय टक जनसंख्या मे वृद्धि के कारण कुल उत्ता- 
दन म वृद्धि होती रही है। मातव श्रम्म मानव जावि कौ सर्वेश्रेप्ट उत्पादक मम्पत्ति है । जनसंख्या 
में वृद्धि से प्रति व्यक्ति उत्पादन प्राय कम होता जाता है । एक सीमित भौगोतिक क्षेत्र में यदि 
जनगर्या दढ़ती जाती है तो इस वृद्धि का दबाव प्राइतिक साधतों पर प्रतिवुत् पड़ेगा । अधिक 
जनसरपा होने पर देश की सोमित पूजो उपकरण बादि वेंट जाते हैं, भत्त उनका अमुबूलतम प्रयोग 
नहीं हो पाता | पश्चिमी देशों में जममच्या वृद्धि के साथ ही साथ जाथिक विकास तेजी से हुआ 
वमोवि जनसंख्या वृद्धि बे कारण वस्ठुओं वी माँग म वृद्धि हुई जिसके फ्लम्वस्‍्प उत्पादन बढो । 
परन्तु अर्द्धू-विकमित देशों मे जनसख्या मे वृद्धि आथिक विक्ाप्त वी गति को कम कर देती है वयोदि 
इन दक्नो म॑ं पूजी का अभाव है तथा उत्पादन प्रणाली में भी पदिचिम की भाँति क्रातिवारी परि- 
डगने लान में मफ्य जगने की सम्भावना है ॥ 

(२) प्राइतिक साधत--श्रम वी पुति को ही भाँति, प्राहतिक साधनी का आधिक विवात्त 
के लिए अत्यधिक महत्त्व है। उसी भी अर्थे-व्यवस्था का उत्पादन उसकी मिट्टी, जगव, खनिज 
पदार्थ, पानी क्षादि वी स्थिनि, गण एवं मात्रा पर निनर वरता है। नये प्रहृतिक साधनों की 
ज़ोज द्वार उत्पादन में वृद्धि की ज्ञा सत्ररी है। उत्पादन विधि में सुधार बरके वैज्ञानिक तथा 
प्राविध्रिक प्रगति द्वारा नये साधनों का पता लगाया जा मक़ता है तथा हृत्रिम साधनों का भी 
प्राकृतिक साधतो वी भांति उपयोग किया जा सकता है। प्राह्ृतिक साधनों मे सम्पन्र राष्ट्र के 
ब्राधिक विकास वी सम्मावनाएँ प्राय अधिक होती हैं । 

(३) पूँडी निर्माण--पूंडी आधुनिक आधिक्त विद्ञास वा मूलाधार है। कौद्योगीकरण, 
कृषि के आधुनिवीक रण तथा परिवहन आदि के सायना ते विबास वे लिए अधिक पूंजी वो बाध- 
इय्रना पडनी है। पूंजी के अधिकाध्रिर प्रयाग द्वारा उत्तादा वी नवीनतम विश्वियों का प्रयोग 
सम्भब होता है, नय नये उपकरण प्राप्त किय जात हैं तथा अधिक से अधिक जनमख्या को उत्पादद 
में लगाता सम्भव हाता है। जिसी देश वा तजी से आविक विक्रास करन के लिए पूंजी तिर्भाण की 
दर का ऊँचा होना आवश्यक है। साम/न्यत आशिक विक्राम को मति प्रदान करत के लिए कुल 

ड्रो४ जाय के २०९ भाग का उपयोग पूंजी के रूप में किया जाता चाहिए। पूँजी निर्माण कौ दर 
मे व्रद्धि आथिक्र विकास में सहयाथक होती है। पूंजो निर्माण के लिए (7) बचना की आवेश्यक्ता 
हाती है अर्थात सम्पूर्ण भय के कुछ भाग को दचाकर पूंजी निर्माण जिया जाता है। (7) बेवल 
बचत मे ही पूंजी निर्माण को काम पूरा नहीं होता, देश मे ऐसी साछ एवं वित्तौय झस्यपाएँ होनी 
चारिए जो दचत का मग्रह एवं वितरण कर सके। (॥॥) विनियोध बचत को पूंजीगत वस्तुओ वा 
उद्ाइत करन के लिए दिनिधोग्र क्षिया जाना चाहिए। प्राविध्रिक्त विधियों में परिवर्दन, उत्पादन- 
मात्र मे परिवर्तन बादि पूँजी डिर्माष हारा ही सम्मक हो पात हैं 

(४) वैज्ञानिक तथा प्राविबिक प्रगति--क्या पूँजी-निर्माण वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति 
के दिना सम्भव है ? एक दश के परिवहन के साधनों शक्ति वे साधनों बादि के विकास के निए 
पूँजी वा पविकायिक प्रयोग कर सकता है तथा इस प्रकार की वर्तमान सुविधाओं मे वृद्धि कर 
सता है। इस प्रक्तिया को पूंजी का विस्तार (कठथ/शडट ० धथए/व) कहत हैं। वैज्ञानिक एव 
ब्राविधिक प्रगति द्वारा उत्पादन को नयी विधियों वा ज्ञान होता है। वैज्ञानिक द्रगतिं के साथ ह्दी 
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साथ पँजी कौ अधिकायिक आवश्यकता होती है और पूंजी अयान (स्वज्राथां ६755८) उत्तादन 
विधियों का प्रयोग बढ़ता जाता है। दसे “पूँजी वी सघनवा' (9०८०८०श१ ० व्वजा॥ं) वहन हैं। 
बस्तुत पूँजी-निर्माण तथा “प्राविधिक प्रगति' साथ-साथ होते हैं। वैज्ञानिक एवं प्राविधित प्रगति ने 
मानव समाज वे वितास में महत्त्वपूर्ण योग दिया है । यदि कब उत्तादक साथनो की वृद्धि पर ही 
आिक विकास निर्भर रहता छा ग्रत तीन सौ दर्पों मे जा जाश्चयंजनत आशिक प्रगति हुई है, वह 
इस पैमाने पर सम्मव ने हो पाती । वस्तुत इस आधिक विकास में उत्मादन क साधनों के साथ- 
साथ सगठनात्मकर परिवर्तना तथा उत्पादन विधियों में तकनीकी परिद्तनों का महत्त्वपूर्ण याग रहा 
है। वैज्ञानिक एवं प्रावियिक प्रगति द्वारा उत्पादन विधिया में मौजिक परिवतन होते हैं तथा नयी- 
नयी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। प्रो० शुस्पीटर न आशिक विज्ञाम के विए साहमियो 
द्वारा प्रयुक्त नवप्रवर्तनों (777०५20075) को आवश्यक माना है। किसी देश वा आधिक विकास 
बधिक्राशव इस बात पर निर्भर करता है वि उस दश म क्रिस प्रकार के साहसी हैं तथा वे उच्चतम 
तथा आधुनिकतम उत्पादन विधियों का किस सीमा तक प्रयाग करत हैं । 

(५) संगठन, विशिष्टीक्ररण तथा उत्पादन-मान--इलादक साधनों वी प्रचुरता मान स 
ही उत्पादन में अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती | साथ्रना की प्रचुरता के साथ हो खाय पह भी 
आवधब्यक है कि उत्तादन-विधि तथा संगठन मे, आवश्यवे परिवर्तन किये जाएँ। बाथिक विकाम 
मे उलादन साधनों की प्रयोग विधि का महस्वपृर्ण स्थान है। श्रम विभाजन तथा विजिष्टीकरण 
द्वारा उत्पादकता में वृद्धि होती है । बादम स्मिय ने श्रम-विभाजत को उत्परादकता-वृद्धि का थमुख 
कारण माना हूँ 7 विशिष्टीक्रण द्वारा बढ़े पमान पर उत्पादन सम्भव होता है जिससे उत्पादन के 
साधनों का समुचित उपयोग होता है जौर आशिक विकास को गति मिद्रत्वी है। 

(६) एूँछी उत्पाद बड॒ुपात (एथ्झाश 07फण: ॥»70)--पूँजी-ठत्पाद अनुपात भी 
ब्ाथिक विकास का महत्वपूर्ण तत्त्व है। यह अनुपात पूँजी वी उत्लादक्षता प्रकट करता है। यह 
अनुपात प्रकट करता हैं कि उत्पादन की एक इकाई पँदा बरने के लिए पूँजी वो कितनी इकाइयों 
वी जादश्यक्र ता होगो । किसी भो देश का आशिक विवरास केवल पूँजी-निर्माग-दर पर ही निर्भर 
नहीं वरता बल्कि पूँजो-डसाद अनुपात! पर भो निर्मर करता है। (पूंजी-उत्ताद बनुप्ावा यह 
निश्चित करता है कि उपलब्ध पूँजी का विनियोजन करने से उत्ताइन में क्रिम गठिया दर से 
वृद्धि होगी | जैस, यद्दि पूँजी दत्पाद अनुपात एक योजना (7०४७) के लिए २ १३ तथा दुमरी 
याजना के लिए ३: १ है ता इसत्ा अर्थ यह होगा कि यदि प्रथम योजना मे दो स्पये पूंजी लगायी 
जाय ठो उत्पादन एक रुपये के वरावर होया आर्यात्‌ प्रथम योजना में अपेक्षाहत कमर पूंजी लगाने 
पर भी द्वितीय योजना की अपक्षा अधिक दत्यादन होगा (सुतनात्मक रूप से) | यदि किसी देश में 
ऐमी योजनाओं में विनियोग क्षिया जाता है जिसमे पूँजी-ठताद अनुपात कम है तो उम्र देश वी 
धआधिक बिद्ञास दर अधिक होगी । 

पूँजी वी उत्तादकता कई तत्तों पर निर्मर है जैसे श्राविधिक विकास वी अवस्था, विनियोग 
वी प्रहति, प्रवन्ध दुश्नतता तथा अन्य सुविधाएं ॥ बत्त पूँजी-उत्पाद अनुपात ज्ञात करता बहूत 
कठिन है । अ्थंग्ास्त्रियो की यह घारणा है कि अल्प-विकर्तित देशों में पूँजी कम उत्पादक होती है 
बर्थात्‌ पूंजो-दलाद-अनुपरात अधिक होठा है। इसका कारण प्रवन्प-वुगलता की कमी, विज्ञान व 
तबनीक की कम प्रगति, साधनों का दुस्पयोग आदि है। प्रो० कुरिहारा के अनुमार, बं-विक्मित 
देशों मे पूंजी-उसाद अनुपाव ५ - १ है। सिंगर (5ग्ह८) के बनुमार, यह अनुपात कृषि छेतर में 
४: १ तथा अन्य क्षेत्रों मे ६* १ है। 
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६ | आर्थिक विकास को भुमिका 


आविक विकास वे उपर्युक्त सहायक तत्त्व एक दूसरे से पूंणंतया सम्बन्धित हैँ। इन क्च््वो 
में से कौत सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण टै, यह वहना अत्यन्त कठिन है। उनका व्यक्तिगत महत्त्व देश व 
काल पर निर्भर है परम्तु यह स्मरणीय है वि अधिक विवास वी आधारशिना रखने तथा उसे 
गति प्रदान करने में इस सभी साधनों का महलपूर्ण स्थान है। 


(व) साम्राजिक या अनाथिक तत्त्व 


आधिक विकाप के लिए बुछ अनाधिक तत्त्वो की भी आवश्यकता होती है। आधिव 
विकास एक जटिल प्रक्रिया है तथा उत्त पट केवल आधिक घटकों का ही नहीं वल्कि अनाधिक 
घटको --राजनीतिक, सामाजिक, सास्मृतिक आदि---का भी प्रभाव पठता है। रैगनर नकसे (38702 
फणा5०) के अनुसार, /8००१०॥0 066ए८ॉ०एएठागं ॥35 जापटी। [0 00 श्ञय वाया 
लातँक्फ्गादा, 5003] धाएव5 करणहारश 20060075 90॥ ग/070] १00९0 एन] 
9 9 ॥00९5589 छए ॥0: 8 ध्ारिएला: (०76॥70ा ० 77027655 ” द्वताथिक तत्व आधित्र विकाम 
के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तथा उपयुक्त सामाजिक वातावरण तैयार करते हैं। थव आधथिक 
विकास में सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तत्वों वा भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। आधिक 
विक्ञाम को गतिमान बनाय रखने के लिए श्रो० राष्टव में देश की राजनीतिश एवं सामाजिक 
दशाओं में अपेक्षित परिव्तत, सामाजिक सस्याओं में उपयुक्त सुधार तथा जनता के हप्टिकोण में 
आवश्यव परिवतेंदों को आवश्यव माना है। आथिक विकास वी गति विभिन्न प्रकार के साधनों 
या तत्वों पर अवलम्बित है जो किमी अर्थ व्यवस्था के मतोवेज्ञानिव' तथा साजाजिंव' दातांवरण से 
सम्बन्धित हैं। इस वातावरण में शत्र तत्व समाज की उन्नति करते की इच्छा, विवास के प्रति 
तत्परता तथा नवीन एवं अधित्र कार्यक्षम उत्पादन विधियों का प्रयोग है। परम्परावारी, रूढिग्रस्त 
तथा अभौतिक्तावादी समाज द्याविक वित्रास् में बाधा उपस्थित करता है तथा वैज्ञानिक एवं 
प्र/दिशीक हष्टिकोण बाला भौठिकतावादी समाज श्ाथिक विवास वो गति प्रदान करता है । यदि 
समाज भ्रावराइट जैस वैज्ञानिक तथा हेनरी फोर्ड जैसे साहसोद्यमी वो पैदा बरने तथा प्रोह्माहत 
देने मे समर्थ है तो निश्चय ही उस समाज का आधिक्ष गिकासत तेजी से होगा। आर्थिक विकास 
एक मशीनी प्रक्रिया नही हे बल्ब मानवीय प्रयत्न (प्रगशा ९0८5८) है । इस प्रयत्न वा 
फ्ल अन्तिम रुप में मानव के गुणो, उसबी दुणलता तथा ह्टियोण पर निर्भर है !!४ 

सयुक्त राष्ट्रसूघ वी. एवं रिपरोट के नबुमार, "80000799॥0 काएटा०55 ऋ के 
7०ए0ण 0॥63 ६ 8/0005फ676 38 - 4॥४00740]6 00 ॥._ 6 ए6०फ्रोद ण 8 ९0णा09 
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विसी भी देश के आधिक विनास थे मानवीय तत्व वा महत्य सर्वाधिक होता है। अविका- 
धिफ प्राइतिक साधन होत पर भी मानवीय तत्त्व के अशक्त अथवा निर्बल होद पर देश का विवात्त 
धीमी गति से होता है विस्तु यदि माठव तत्व सपल, साहसी तथा त्तेडस्दी होता है तो बट परिश्रम 
तथा उत्माह के बल पर अपने देश को उनति कः शिखर पर पहुँचा देता है। जर्मती का आधिव 
जादू (०००॥०प6 शाप्र४0८) तथा जापाव तो अनुकरणीय आधिक विकास वहां के मानवोय तत्ो 
के सक्षम होन के ददाहरण हैं। जापान में लोहा ठथा कपास ने होने पर भी बह समार के इस्पात 
उत्पक्न व रन वाले दशो में हृतीय तथा वस्त का निर्यात वरने वाले देशो में प्रथम स्थान रफ़्ता है। 
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आधिक विकास को भुभिका | ७ 


जमनी के विलक्षण नागरिकों ने १५ वर्ष में ही युद्ध-जजंरित देश को ससार के अत्यन्त विकसित 
देशों की श्रेणी मे ला ब्रिठाया है । 

आवधिक विकास के निर्धारक घटको या तत्त्वों के उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि आ्थिक 
विक्राम एक जटिल प्रक्रिया है जो आयिक-अनाथिक विभिन्न तत्त्ो से प्रभावित होती है। श्रेपर्ड क्नो 
(ए०ण््टा 90०फुआ0 हे ) का यह वयत सर्ववा उययुक्त है. 8७०7०थ० हाएज।ा 8६४ ए8068 
जाला शल $ ०णाध्टाहइशाएट ण॑ 5९४९९] इयवाध्हाए. विलत5 वव पिह तह ए90एण- 
(078 800 शत 8 छाण.एश7005 पाया ” 

३. आर्थिक विकास की अवस्थाएँ 
(डा8655 67 एट0फठघथ्ााट ठार0एपप्त) 

विभिन अर्यशाम्त्रियों ने आर्थिक विकास के ऐनिहामिक क्रम को विभिन्न अवस्थाओं में 
विमाजित करने का प्रयत्न किया है। उनके विदार वस्तुत संद्धान्तिक न होकर, वर्णतात्मक हैं। 
उनके अनुसार, प्रत्येक अर्य व्यवस्था भाधिक विकास की विधिन अवस्याओं से एक निश्चित क्रम में 
गुजरती है। कुछ अर्थगास्त्रियों ने यह विचार प्रकट किया है क्रि प्रत्येक भर्य-व्यवस्था विकास की 
तीन अवस्थाओ से गुजरती है--(१) वस्तु-परिवर्तेन अर्थ-ब्यवस्था (0०7 ६००००7॥५), (ख) 
मौद्रिक अर्थ व्यवस्था (ण6७५ ९८०णा०णगाण) तथा (ग) साख अर्थ॑-व्यवस्था (८ा०्वा। ९०००५) । 
कुछ अर्थशास्तियों न जनसध्या क पेशेवार विभाजन के आयार वर आविक विक्रास की अवस्थाओं 
का वर्णन जिया है तथा यह बताया है कि आर्थिक विकाप्त के साथ ही साथ कृषि पर निर्भर रहने 
वाली जनसम्या का प्रतिशत भाग घटता जाता है तथा औद्योगिक जनसम्या का प्रतिशन क्रमश 
बढ़ता जाता है। उनके अनुमार, कृषि आपिक विछडेपन तथा उद्योग आर्थिक विकास का सूचक 
है। प्रप्चिद्ध अर्शास्त्री कॉजिन क्‍लार्क ने आथिक विक्रास को तीन अवस्थाओं का वर्णव किया है-- 
(भ) अल्प विक्रसित समाज में कृषि सवमे महत्त्वपूर्ण व्यवमाय तथा आय वा साधन है; (ब) ज्यो- 
ज्यों समाज का आथिक विकास होता है, कृषि को तुलना मे निर्माणकरारी उद्योगों का महत्त्व बढ़ता 
जाता है, तथा (स) अर्य व्यवस्या का अधिक विक्राम होने पर टशियरी ((आरश्ा३) या सेवा 
सम्बन्धी उद्योगों--परिवहन आदि--का अधिक विकास होता है ४ 

प्रसिद्ध अमरीकी अथशास्त्री प्रो० रास्टव (५ 9४ ॥०४0४) ने अपनो प्रसिद्ध पुस्तक 
पृ॥९ 5/4868 रथ 500४०#82 6/0%/॥' में आ्िक विक्रात की पाँच अवस्थाओं का वर्णन किया 
है। उनका विवेचन अधि युक्तिसगत एवं मान्य प्रतीत होता है । उनके अनुमार, आर्थिक विक्रास 
की ब्यवस्थाएँ निम्नजिखित हैं 

(१) परम्परावादी (772007072) अवस्था, 

(३) पूर्व-गतिशील (?7९-०णा०ा(४07$ (0 79६७-णी) अवस्था, 

(३) गतिशील (736 ०१) अवस्था, 

(४) परिपकवता की दशा में (9708 ॥0 >&एण५9), तथा 

(५) अधिकायिक उपभोग की अवस्था (58386 06 साझा 28885 (एणा5इप्रगए॥णक) । 

(१) परम्परावादों जवस्था--इसके अन्तग्रेंत ममाज के अधिक्ाश साधन कृषि से विनि- 
योज्ञित होते हैं । हृषि की रीतियां भो पुरावन एवं रूढिवादी होती हैं क्योंकि समाज में अन्धविश्वास 
एवं जडता का प्रभ्नुत्व होता है। प्राय सभी आायथिक्त एव सामाजिक कार्य पुरानी अथवा चालू 
पद्धतियों के अनुमार सचालित होते है जिसके कारण उ पादन ठथा आय बहुत कमर होती है । 
वस्तुत परम्परावादी समाज मे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ([८०४॥००६५) की प्रगति का विशेष 
प्रभाव हृष्टिगोचर नही होता । इस प्रकार के सम्राज मे राजनीतिक सत्ता भूमिधारियों के हाथ मे 
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केन्द्रित होती है क्योकि उद्योग अत्यन्त अविक्सित बवस्था में होते है और भूमि के मालिक भूमि 
की उपज ये बल पर आयिक शक्ति वैन्द्रित कर चेते है। थायिक्ष शक्ति के कारण ही भूमिधारी 
वर्ग समाज के अत्य वर्यों पर शाप्तन वरने लगता है । 

परम्परावादी समाज म व्यवसाय तथा उद्योप प्राय पिछडी हुई अवस्था में होते हैं। कही- 
कही कृषि वी नवीन पद्धतियो अथवा व्यवसाय एवं उद्यगगा म नय आविष्कारो के प्रयोग होते 
दिखायी पडते है परन्तु मौलिक रूप से सम्पूर्ण आथिक ढाँचा दुर्वल तथा अविकसित रहता है । 

(२) पूर्व-गतिशोत्र अवध्या-गरह वास्तव में गतिशीद़ अवस्था की भूमिका भान है। 
परम्परावादी समाज क्रमश प्रगति वी ओर अग्रमर होने लगता है, उसमें उद्योग, आवागमन तथा 
व्यावभायिक साथनों का विकास आरम्भ हो जाता है, जनता के शत पृत्रवती शव” [सौ पुत्रों 
वाली हो) के विचार मे क्रान्तिकारी परिवतंत होने लगते हे और जतसया निरोधक उपायों का 
सहारा लिया जाता है जिससे जन्म दर मे कमी होन लगती है। 

कृषि उद्योग तथा व्यवस्ताय म॑ नवीन एवं प्रगतिशील दैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग होन 
आरम्म हो जाते हैं तथा भूमिधारियो का महत्व कुछ वम होन तगता है ॥ श्रो० रास्टव के अनुसार, 
परम्परावादी समाज मे राष्ट्रीय भाय की बेवल ५ प्रतिशत पूँजी विनियोजित होती है जबकि पूर्ण- 
गतिशील अवस्था मे विनियोजन को मात्रा १० प्रतिशत तक पहुँच जातो है थौर यह दर जनसख्या 
की धृद्धि दर से इस सीमा तर अधिक होती है क्ि प्रति व्यक्ति उत्पादन पहले से बढ जाता है। 
सडवो, रेलो तथा बिजली की अधिव सुविधाएँ प्राप्त होते के कारण लोग ग्रामों से बगरों में जाकर 
बसने लगते हैं । 

कृषि--प्रो” राष्टव की धारणा के अनुसार, पूर्व गतिशील अवस्था के अन्तर्गत हृपि- 
उत्पादन में तीन परिवर्तन स्पप्टत हृष्टिगोचर होते हैं 

(क) पर्याप्त भोजन--देश में लाच्य सामग्री का उस्ादन आवदयकतानुभार होने लगता है । 

(ख) उद्योगों को सहायता-खाद्य सामिप्री के अतिरिक्त ओधोगिक कच्चे भाल मधा--३६ 
जूट, तिलहन जादि--का उत्पादन बढ जाता है । फ्लस्वरूप, कृषि एक लाभदायक व्यवसाय बन 
जाता है । 

(ग) पूंजो--इतना ही नहीं, इंपि को बचने आधुनिक उद्योगों स विनियोजित होनी 
आरम्भ हो जाती है। सक्षेपर मे, कृषि अधिक खाद्यात, विस्तृत बाजार तथा अधिव' पूजों की व्यवस्था 
करने मे सफल होती है। 

अधिक सहकारी बोगदाव- परम्परावादी समाज से गतिशील अवस्था घक पहुँचने के 
सक्रमण काल मे सरकार को अप्यधिक सामाजिक्त पूंजी ($०टाक। ०८४०॥०) लगानी पडती है । 
सामाजिक पूंजी में ताप्पर्य ऐमी पूँजी से है जो परिवहन, मिचाई योजन। अथवा गरदी बस्तियों को 
सफाई धांवि के विए प्रवुक्त की जाती है । इस पदार की पूंजी को निम्त तीन विशपताएँ होती हैं 

(१) इनसे लाभ प्राप्त बरने से बहुत समय लगता है ॥ 

(३) इनमे सामूहिक रूप म अश्रिक पूँजी लगानी पदती है। जैसे, एक सडक अथवा रेलवे 
लाइन जब तक दो महत्त्वपूर्ण केन्द्रो को मिद्दा प दे, उसवा कोई मत्त्त्व नही है। 

(३) इस प्रक्ञार के विनियोजन से प्राप्त होत बाला लाभ परोः 


ः रा ज्ञ तथा भम्पुर्णं समाज को 
प्राप्त होता है, किद्ी वर्ग व्रिद्यप को तही । 


उर्पर्यक्त तीनो विशेषताओं के कारण सामाजिक पूंजी सरकार को हो विनियोजित करनी 
पड़ती है क्योंकि वर्तमाव सरवारें अधित्राशत प्रजातन्नवादी हैं और वे 'कल्याणकारी राज्य! होमे 
क्य दावा करती है। मारत सरकार द्वारा सामुदायिक थोजनाओ के अन्तगत रेल, सडब, नहउरें, 
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वित्रित्ता एवं स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था दस प्रकार की पूँजी विनियोजन 
के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । 

(३) भतिश्ञौल अवस्था (॥6 79)6-०ी)-यह आधथिक वित्राम का तीसरा चरण है। 
प्रो० रास्टव के शब्दों म, “यह एक मध्यान्तर काल है, जिसम विनियोग की दर इस प्रकार बढती 
है, जिम प्रति व्यक्ति दास्तवित्र उत्पादन में वृद्धि होती है और इस आरम्मिक वृद्धि के माथ ही 
साथ उत्पादन विधियों म क्रान्तिकारी परिवर्तन होते हैं ।” इसत्रा ताताये॑ यह है वि बर्थ व्यवस्था 
एक ऐसी अवस्था में पहुँच जाती है जबकि विकास स्वय-उद्भुत (40/078/70) होने लगता है, 
उसके लिए विशेष प्रयललो वी आवश्यक्ता नहीं पडती। प्राविधिक एवं प्रौद्योगिक (६8०७70- 
0ह/०0) प्रगति वा प्रभाव हृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में स्पप्ट हृष्टियोचर होने लगता है भर 
उत्पादन वी मात्रा तथा व्रिस्म में आशातीत सुधार दिखायी पडता है । 

गतिशील अवस्था में प्राय तीन महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रकट होते हैं 

(क) देश में उत्तादन विनियोजन वी दर राष्ट्रीय आय के दम प्रतिशत अथवा उप्तसे अधिक 
हो जाती है । 

(ज) निर्माणकारी उद्योगों का तीद्र गति से वियरासा होने लगता है। 

(ग) एक ऐसा राजतीतिक, सामाजिक तथा सस्यागत ढाँचा स्थापित हो जाता है जो 
आधुनिक क्षेत्र मे विकास वी भावना को प्रोत्साहित करता है तथा विकास को गति प्रदान 
करता है ।' 

गतिशील अवस्था क अन्तर्गत देश में कृषि एव औद्योगिर व्यवत्तायों की यथ्थेप्ट प्रगति हो 
जाती है और उनसे समुचित लाभ प्राप्त होन लगत हैं। सक्षेप्र में, इस प्रकार की परिस्थितियाँ 
मिमित हो जाती हैं कि देश का अरथतन्तर भाधार रूप में स्व्रस्थ एवं सवल दिखाई पढने लगता है 
और भविष्य वी प्रगति कुण्ठित होन का कोई भय नही रहता । 

(४) परिवववता की ओर (20:70० (० &४/ए३/४)-गतिशील अवस्था तक पहुँच जाने 
पर देश के अर्थतन्त्र मे एक विचित हतचल-सी प्रवट होने लगती है और प्रौद्योगिक एवं वैज्ञानिक 
माघनों का उपयोग इस सीमा तक होन लगता है कि देश में किसो भी वस्तु का उत्पादन आवश्यक 
मात्रा में करना सम्भव हो जाता है। परिपत्रवता की दक्षा में पूंजी विनियोजन की माता राष्ट्रीय 
आय वी २० प्रतिशत तक हो जाती है बोर अर्थतन्‍्त्र वी सवलता के कारण अनेक नये उद्योगों को 
स्थापना हो जाती है । इन उद्योगों वी उत्तादन स्तर में अन्तरराप्ट्रीय उत्पादन से स्पर्डा करने की 
क्षमता होती है। 

एरिएल्ड अर्य बशवस्था सी आफ के एरस्वरूप देशा करो अन्य इेफोरे पर सायाप्या लिर्मेरता 
समाप्त हो जाती है और उसका व्यवत्ताय केवच आधिक आधार पर किया जाता है, बर्थाव्‌ ऐसा 
माल जिम्तत्ा निर्माण विशेष लाभदायक नहीं है, आयात कर लिया जाता है और उच्चस्तरीय 
प्रौद्योगिक एवं वैज्ञानिक साधनों की सहायता से उत्पन माल निर्यात किया जाता है। वस्थुत्त 
परिपषत्द अवस्था प्राप्त तर लेब वाला देश आर्थिक हष्टि से यवेप्ट सतल एवं सम्पन्त हो जाता है । 

(५) अधिकाधिक उपभोग को अयस्या (9886 ० घाहा। (३5६ एशाइप्रगए॥00)-- 
परिषवव अर्थ-व्यवस्या में सामान्य जनता की उपभोग सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं वी यूति सामान्य 
श्रम द्वारा हो जाती है और उपभोग वा स्तर प्राय ऊँचा हो जाता है। यह अवस्था प्राप्प कर लेने 
के पश्चात समाज का  प्रयेर व्यक्ति उपभोग की उच्चतम एवं विशिष्ट सेवाएँ उपलब्ध करने का 
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द्रयस्त करता है फ्लत मोटरकार रेमीजरठढर वल्त धान वी मशीन आदि महेग साधनों कौ माय 
कवल वछ व्यक्तियों द्वारा नहीं वन्कि सामाय जनता द्वारा वी जग्त उगती है भौर तधिक आाव 
प्राप्त करन थाला वग इन वस्त॒था बे नये से तय साहव प्राप्त करन वो उत्पक हा जाता है । 

अधिकाधिक उपभाग की अवस्था मे प्रौद्यागिर एवं प्राविधित्र विशास इस सीमा तक हो 
जाता है कि उसम विश सुधार करत कौ गुजादश नहा रह वाती उल्तादक विभिन वस्तुओं के 
थावरण म परिवतत करत रहत हैं अधवा सामा-य सुविधाआ म॑ वृद्धि द्वारा नय ग्राहकों को आकर्षित 
करते हैं । 

भारत किस अवस्था में है ? 

भारत कां प्रति व्यक्ति शप्टाय आय सब्‌ १६६६ ६७ म (चाजू मुल्या पर) कबल ४६५ 
रुपये वापिक थी । इतनी राशि स एक सामा-य व्यक्ति क लिए प्रतिदिन दानो समय सामाय भोजन 
की व्यवस्था करती भी कडित है परन्तु किए भी योजनाआ के फतस्वरूप तृतीय बोजना क आत्त मे 
भारत म पूजी विनियोजन की माता सम्पूण राष्ट्रीय आये की १४ प्रतिशत तक पटुच गयी। यह 
राशि निश्चित ही उत्माहुजनत्र' हू किन्तु वैबद इस आधार पर यह मान तना कि देश गतिशील 
(५०६४ ०१) अवम्धा तक पहुंच गया है. उचित नही है । बम्तुत भारतीय अब्रतात अभी गतिशाद 
लवस्धा तक पहुचन का प्रयान कर रहा है । यह बात निम्त तस्यां से स्पष्ट हो जायगा 

(अ) कृषि प्राधाय--भारतोय अधनात मे अभी दृषि की प्रधानता है कौर दृषि उधोग मे 
अभी तक आधुनिश्तम दत्तानिक एवं प्रौद्योगिक उप्रकरणा का समुचित श्रयाग नहीं हुआ है। 
फ्जत भारत का खाद्यान रइ जूट आदि कच्चा माल विदशा से मयात करना पत्ता है । 

(व) विदेशों पर निभरता--भारताय उद्योगा म यद्यपि गत पद्रह वर्षों मं बागातीत प्रगति 
हुई है परत अधिकाश क्षेत्र म क्व॒ भा विदेशा पर निमर रहना पड रहा है। वस्तुत उद्याय का 
प्रगति स्सिा भा हृष्टि स ताग्र बबबा श्रष्ठ नहा क्ही जा सकती है। 

उपयुक्त दाता वमिया के अतिरिक्त भारतीय कृषि तथा उद्याग्ा क लिए बभी तक उपयुक्त 
प्रावविक अगवा प्रौदागिक साधना का विवात्त नहा किया जा सता है जो भारतीय स्ाथनांवा 
ध्यान राषत हुए तीव्र गति स विज्ञाम करन मे सहायक हा सक ॥ 

प्रो० रास्टव के बनुसार, भारत सन्‌ १६५२ म ही गतिशील अवस्या में पहुच चुड्ा था। 
परन्तु हम इस मत से सहमत नहा हैं । भारत में ब्याप्त तिषनता अरशिक्षा रशिदेशी सहायता पर 

विभरता हृवि की व्यापक प्रधानता, ओद्योविक विददापन वज्ञानिक एवं तकतोकी 
4. को अपयप्तिता आादितथ्या को ध्यान म <झते हुए यह निविवाद रूप स झहा जा सकता 
है कि भारत क्र भा गतियाल अवस्था म॒नहीं पहुचा है। अधिक स अधिक हम इतना ही कह 
रूकत हैं हि भारतीय अथ व्यवस्था गतिणीत अवस्थर वी बार अग्रसर हा रहो है । 
४ आथिक विकास को सयोजना 
(प्तड 54:0५ 08 ६९0४0 ७॥८70६ए४८:075४ छा) 

एक बत्य विवतित अब व्यवस्था का किन जिधिया द्वारा विकसित अबन्ब्यवेज्या मे परिणत्त 
दिया जाय ? आधिक विक्राम के दिन विद्धाला के प्रयाग से किसी दथ व्यवस्था का विव्मस किया 
जा सकता है ?ै दम सम्दय मे अवशाध्विया न व ता विकास का काइ सवमाय सिद्धा त बनाया है 
और न वे किया एक आधिक विकास क॑ सिद्धांल पर सहमत ही हैं ।" सामावत आवधिक विकास 
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के सम्बन्ध में दो प्रकार की विचास्धाराएँ पायी जाती है--(१) सम्तुलित आथिक विकास, तथा 
(२) असम्तुलित आधिक विकास । ध 
(१) सन्तुलित विक्रास (डिग्रधाल्ट्ठ 67०%70)--सन्तुलितव विकास मिद्धास्त के प्रति- 
पांदक कई अर्थशास्त्री हैं, जिन्होने इस पिद्धान्त के विभिन्न रूप प्रस्तुल त्रिये हैं, यद्यपि उनकी मूल 
धाराओं में कोई मौलिक अन्तर नही है । इस सिद्धान्त के प्रमुख प्रतिपादकों में रोस्टीन रोडा 
(एाडलयाअलपर-र०१40), नव (पि्मा/:४८). ल्युइस (.6ए$) तथा मित्वोस्वी (500४०४:9) 
प्रमुख हैं । विकाम सिद्धान्त के बनुसार, अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न खेत्रों मे एक ही साथ विनियोजन 
(आगर्पाधधारणाड 77९50 79 ग्राण्यए 5००४०5) किया जाना चाहिए जैसे कृषि, उद्योग, परि- 
बहन तथा अन्य सभी क्षेत्रों में तिनियोजन एक साथ ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार सस्तुलित 
विकास का अर्थे है--/अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों का सभी ओर से एक ही साथ विकास ।/ 
नर्कंस न सन्‍्तुलित विकास सिद्धान्त का स्पस्टीकरण इस प्रकार क्या है अल्य-विकसित 
देशो मे विपाक्त चक्र (४2००$ ९४८६) क्रियाशील होता है। इस चक्र के कारण इन देशो का 
आधिक विकाम नहीं हो प्राता ! आवधिक विकास के लिए इस चक्र को तोडइनता आवश्यक है । यह 
चक्र इस प्रकार क्रियाणील होता रहता है-कोई भी साहमी उसी समय किसी उद्योग में 
विनियोजन करता है, जबकि उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के लिए माँग हो अर्थात्‌ यदि किसी वस्सु 
क्य बाज।र विस्तृत है तो साहमी उस वस्तु के उत्पादन के तिए विनियोजन करेंगे । बाजार वा 
आकार उत्पादरता (7००४८४४४०१५) पर निर्भर है क्योकि माँग के लिए क्रय शक्ति आवश्यक है 
और क्रय-र्शाक्ति उत्पादकता पर निर्भर है। उत्पादकता पूँजी के प्रयोग पर निर्भर है। सीमित 
बाजार के कारण पूँंजीपति पूँजी का विनियोजन नहीं करते, अतः उत्पादकता कम रहती है जिसके 
कारण क्रय-शक्ति व माँग कम होती है तथा वस्तु का बाजार सकुचित रहता है। इस प्रकार यह 
विषाक्त चक्र क्रियाशील रहता है । 
इस विपाक्त चक्र को तोडने के लिए नकस ने 'सन्‍्तुलित विक्रम! नीति पर जोर दिया है । 
उन्ही के शब्दों में, ' बाजार के लघु आकार के वारण उत्पन्न कठिनाई का सम्बन्ध उत्पादन विशेष 
में व्यक्ति द्वारा विनियोजन की प्रेरणाओं से है ।कमसे कम सिद्धान्त रूप मे तो इस कठिनाई को 
दूर किया जा सकता है, यदि पूंजी वा विनियोजन, एक ही साथ विभिन्न प्रकार के उद्योगो मे क्या 
जाय । इसमें हम गतिरोध में बच जाते हैं तथा बाजार वा पूरा विस्तार हो जाता है ।” 
सम्तुलित विकाम सिद्धाल्त वे समर्थकों के अनुसार, विभिन्नक्षेत्रों मे विनियोग करने से 
माँग की समस्या का समाधान हो जाता है, विभिन्न उद्योग एक दूमरे के द्वारा उत्तादित वस्तुओं 
की माँग करते हैं, इस प्रकार उनके समक्ष माँग की समस्या नहीं रहती तथा उद्योगों का विकास 
एक-दूसरे के पूरक के रूप में होता रहता है। इस प्रकार सम्पूर्ण अर्थ-ब्यवरथा का विकास होता 
रहता है । 
अब प्रश्न यह उठता है क्ि--क्या जाथिक विकास की यह नीति अर्द्धं-विक्मित देशों के 
लिए उपयुक्त है ? सिंगर ने सन्तुलि आथिक विकास को एम प्रकार प्रकट क्रिया है, " ॥छ॥त- 
7६0 ग0एश४5 7799 8709, फरक्रष्ध्य+ 2. 5श्डींग खिक्ालट- छ०णेंत छापरत 0 बल, रण 
प्रणष्पाक्ञगाशा।.” यह सम्मव है कि विभिन्न उद्योगों का विकास करने में कृषि की उपेक्षा कर दी 
जाय । यदि कृषि, उद्योग आदि सभी का विक्रास एक हो माय किया जाय तो 'अल्प विकसित? देश 
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१२ | आर्थिक विकास को भुम्रिका 


इनने विशात पान पर आधिक विकास नहीं कर सतत वयाकि ऐस देशा म पूजी वी बहुत कमी 
रहती है । अत से तुलित आथिर विकास उनवी क्षमता के बाहर है। 

(२) अस्त ठुलित विकास ([ए70गआ०८१ (0०७॥)- पाल स्टीटन (7०! 5८6/थ॥) 
हशमन (0 0 कीए ८॥ए70) तथा क्रा० रास्टोव (४४ ४४ ०श०७) असम तुल्ित आधिक 
विकास के समथक हैं। उनके अनुसार अद्ध विज्रत्तित देशों म विनियोदन नीति इस प्रकार को 
होती चाहिए जिससे अथ व्यवस्था क बुछ चुने हुए क्षेत्रों को ही विइ्मित विया जा रुके । केवल 
उ ही क्षेत्रों (८००५) भथवा उद्योगा पर ध्यात्र काद्रित बरना चाहिए जिनकी विवास सम्भावनाएं 
तथा शक्ति अधिक है । अमतुलित विकास के समथकों वे अनुमार अस्पकाल मे हृषि वी तुलना में 
उद्योगों को श्राथमिकता दी जा सकतो है । यदि प्राथमिक्र चन (79 5९९०7) के विवाप्त की 
प्रतीक्षा किये बिता उद्योगों का विकास जिया जाय तो इसका परिणाम यह होगा कि कौद्योगिक 
वस्तुओं का बाजार विस्तृत होगा तथा परोक्ष रूप से हृषि भी लाभाष वत होगी। उद्योगों के 
विकास के लिए अये सावनों --परिवहन आदि--का विनाप्त करना आवध्यव होश जिससे 
सम्पूण अथ व्यवस्था लाभावित होगी । अस तुलित आधिक विकास सिद्धात इस माययता पर 
आधारित है कि पुण स्पढ्धा द्वारा देशो के साधवों का अनुकूलतम बटवारा करो हो सकता । 


अस्नतुलित आथिक विकास के अनुसार विनयोजम को दो भागों मे बाँटा जा सकता 
है! (7) सामाजिक उपरि्यय पूजो (5०८७ फायल्व6 02्ज़ात या $00) तथा 
(॥) प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाओो (0॥0०६ 0704प्र७ाशयाए &८0४॥ 6७ या (076) में विनियोजन | 
अद्वविकृत्तित दशा में पजी वो कभी होती है भत उहे इन दोनो में से किस्ली एक प्रकार की 
क्रियाओं में तितियोजन करना चाहिए। उपयुक्त दोता में स एक बा चुनाव कर बड़े पैमाने पर 
विनियोजन किया जाना चाहिए । इस चुनाव स पश्चात्‌ ब्यक्तिगत योजनाओं (0 ५4०७४ फ़ाण 
€८() के चुनाव का ग्रशत उठेगा । उन योजनाओ को प्राथविकना दी जानी चाहिए जिनका धुल 
सम्ब 4 (700४ ॥॥)2786) तुतना८्मक हृष्टि से अबिक है। किसी भी याजता म॒ दो प्रकार के 
सम्ब ध हो स्रकते है--अग्रगामी सम्ब ध (#एाछआ0 ॥7$72९८ अर्थात्‌ उत्पादन के उत्तरोत्तर 
चरणा के विनियोगों को प्रात्साहनः तथा अधोगामी सम्बन्ध (820%9थ70 7.080) भ्र्षाव्‌ 
उपपादन के पूव चरणों में विनियाग को प्रो साहन ४ जिन योजनाओं मे अग्रगामी सस्बधर-- 
अधोगामी सम्द थे मधिक हो उ हे प्राथमिकता देनी चाहिए । 


स ठुलित तथा अस तुलित विकास सिद्धा ता म कौनसा सिद्धा व अत्प विकसित देशों के 


4 अधिक उपयुक्त है इस प्रश्व का उत्तर बढित है ( दस्तुत विजिर परिस्थितिया को ध्यान पे 
रखते हुए ही निणय लगा पडता है । 
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मल्प-विकसित अयवा अद्धं-विकसित देश दया है ? 


वर्तमान समय में अ्द्धं>विकमित देशों की समस्याओं ने सम्पूर्ण समार का ध्यान आकर्षित 
किया है। संसार के देशो बो-विय्रसित तथा अरद्धंवित्रतित-दो श्रेणियों में रखना तथा उनकी 
आधिक समस्याओं वा अलगन्‍जलग दृष्टिकोण से अध्ययन करना एवं परम्परा-सी हो गयी है । 
परन्तु कौनसा देश विकसित है तथा कौनसा देश अविकरमित है, इस प्रश्न का उत्तर देना बत्यन्त 
कडिने है। प्राएुतिक्र साथनों, आथिक परिस्थितियों, सामाजिक समठनों तथा सास्क्ृतिक एवं राज- 
मीतिक परम्पराओं से विभिन्नता झोने के कारण कोई ऐसा सर्वमान्य मापदष्ट नहीं है जिमके आपार 
पर देशों का वर्गीवरण “वित् सित! तथा बर्द्धं-विक्सित' श्रेणियों मे क्रिया जा सवे । वस्तुत बर्द्धं- 
विकसित! एक सापेक्षित (टाव0४८) शब्द है। एक देश अवने से नि्न देश की तुलना में विकसित 
हो सकता है, परन्तु अपने से अधित्रा विक्रतित देश वी तुजना में बर्दं-विकसित हो सबता है। 
बस्मुतः समार के देशों को 'विकसित' तथा “बर्द-वित्सित' को श्रेणियों में विभाजित करना समस्या 
वा बत्यप्रिक सरतीतरण (०१छा-आएफ़रगीटक्ा०7) है। 

कुछ अयंशास्त्री औद्योगीकरण को आायिक विकाप्त तथा कृषि को लआथिक विछेपन का 
प्रतीक मानने हैं परन्तु बह दिचार भी ध्रामर है । उद्दहरणज के जिए, स्पूजीसैश्ड, हार्लण्ट, ढेनसाके 
तथा आम्ट्रेरिया में हि तथा प्रारम्भिक उद्योगों (शराशाश7/ 700050768) की प्रधथानता है परन्तु 
ये देश वास्तविक रूप में अउं-विवर्सित नहीं बहे जा सक्ते। विकसित देश प्रिटेन की भी प्रति 
व्यक्ति राष्ट्रीय आय आस्ट्रेलिया तथा ग्यूजीलैण्ट से कम है । इसी प्रकार जापान एक मौद्योगिक देश 
है परन्तु वहाँ बी जनता का जीयन स्वर आस्ट्रेलिया की जनता से भी नीचा है। उक्त विवरण से 
यह विप्व् निवलता है कि देशों को विकसित! तथा “बर्े-वित्रसित! श्रेग्रियों मे विभाजित बरना 
बत्यस्त किन है, परन्तु दस वात पर सभी सहमत हैं कि अर्द-विक्सित देश विर्षन होते हैं. तथा 
उनकी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय ब्राय कम होती है । कुछ अर्यशास्त्रियों ने अर््धं-विक्सित का अर्य बर्तेमान 
निर्धनता तथा भदिष्प में उन्नति एवं विकास को आशा से लिया है | इसका अर्य यह है कि प्राइतिक 
साधनों एवं मानवीय साधनों का समुचित उपयोग न बरखे के वारण ही ये देश पिछडे हुए होते 
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हैं। यदि उनके साधनों का समुचित उपयोग किया जाय दो इन देशों में विकास की समस्त 
सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। ग्रुजीन स्टेनले (5ए०६७॥० 508089) ने अड्-विक सित्र देश की परिभाषा 
देते समय इस तथ्य पर पर्याप्त ध्यान दिया है * 
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उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार, भद्ध विकसित अर्थ-व्यवस्था उत्त अर्थ-व्यवस्था को बहते हैं 
जिसमे निम्नविश्वित विशेषताएँ पायी जाती हो--(क) जिसकी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कम हो, 
फनस्वर्प, अधिकाश जनसख्या निर्धन हो, (ख) यह निर्धतता पिछड़े हुए आ्ञथिक विवाप का कारण 
तथा परिणाम दोनो होती है, (ग) यह नि्धनता प्राकृतिक साधनों वी कमी के वारण नही बल्कि 
पुरानी व परम्परावादी छरपादन प्रणाली तथा दोषपू्ण सामाजिक संगठन के कारण पायी जातों है 
आधुतिक एवं उनत बेज्ञाविक उत्पादन प्रणाली द्वारा उत्पादर में आशातीत वृद्धि की जा सकती है 
तथा निर्धनता को दूर किया जा सकता है । 

प्रो जकोव वाइनर के अनुसार, 'अद्धें विकसित देश वह है जो अधिक पूंजी अथवा अधिक 
श्रम अथवा प्राकृतिक साधन या इन सभी के प्रयोग द्वारा बतंमान जनसब्या के जीवन-स्तर को 
ऊँचा उठा सकता है या यदि उसकी प्रति व्यक्ति आय ऊंची है दो वह पहले से अधिक जनसख्या का 
जीवत-स्तर गिराग्रे बिता निर्वाह कर सकता है। वाइनर के अनुसार, आर्थिक विकास का सम्बन्ध 
मुझ्पत प्रत्येक व्यक्ति के जोवन-स्तर से है । 

उपर्युक्त सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि 'ब्धें विकप्तित'! शब्द का प्रयोग किसी अर्य॑- 
व्यवस्था के लिए सापेक्षिक रूप में ही किया जा सकेता है। हम क्रिस देश को विकत्तित तथा किस 
देश को अल्प या अद्धं-विकृसित कहे, यह इस बात पर निर्भर है कि हम विकास के मापक, किम 
मापदण्डो का प्रयोग करते हैं। प्रो० हरबर्ट फ्रेकेल ने इसी तथ्य पर जोर दिया है 
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अल्पू-विरास की अवस्था के कई मापक्त हो सकते हैं--जैंये, (१) अन्य उत्तादत साधनों वी 
तुलना मे पूंजी का कम प्रयोग, (२) कुल उत्पादन में मौद्योगिक उत्पादन का कम भाग, (३) कुल 
जनसख्या का कम भाग, (४) निर्यात व्यापार में कृषि-दस्तुओं का अधिक भाग (परन्तु इस दशा में 
हमे कृषि की उत्पादकता को ध्यान में रखता चाहिए। न्यूजीन॑ण्ड, डेनमार्क आदि देशो की झषि- 
उत्पादकता अधिक होने के कारण हम उन्हे अत्यविकमित देशों वी श्रेणी मे नहीं रब सकते), 
(५) प्रति व्यक्ति निम्न आय, तथा (६) परम्परा व रूदिग्रस्तता का समाज में आदर। 

हिसी देश को अल्प विकप्तित कहने के लिए हम उपर्युक्त मापको मे से क्रिस मापक का 
प्रयोग करें, यह विवाइग्रस्त प्रश्न है। उपर्युक्त मापकों से से कुछ सापक गुणात्मक हैं, उनकी 
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व्यक्ति हम सख्यात्मक (पृण्शाधाआरए७) रुप में नही कर सकते । अत सयुक्त राष्ट्र सघ द्वारा 
नियुक्त विशेषज्ञों के एक दल ने 'श्रति व्यक्ति वास्तविक आय' को मापदण्ड स्वीकार करते हुए अल्प- 
विकसित देश वो तिम्ताहित जब्दों में परिभाषित किया है 
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अत जिन देशो की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, मादि से कम है, 
उन्हें हम अल्प विव्तित दश वह सवत हैं। उपर्यूतत समस्त परिभाषाओं के आधार पर हम मोठे 
रूप में वह सकते हैं कि जिन देशों में कृषि, उद्योग तथा परिवहन के साधनों का समुचित विकास 
हो जाता है, उत्पादन के क्षेत्रों मे यन्त्र विद्युत एवं आधुनिकतम पद्धतियों दा प्रयोग होने लगता है 
तथा सामान्य एवं प्राडिधिक सिक्षा प्रत्येक व्यक्ति फो छुलभ होती है ये देश विकमित देशों को थेणी 
में गिने जाते हैं। इन राष्ट्रों का पूँजी निर्मित माल, प्राविभिक ज्ञान भादि के लिए दूसरे देशो पर 
निर्भर नही रहना पडता । वस्तुत य देश पूंजी, निमित माल तथा प्राविधिव वौशल बन्य देशो को 
निर्यात करते हैं। कुछ विक॒प्तित देश (जैसे अमरीका) कच्ची सामग्री, यथा--खाद्य पदार्थ, रई, 
कोयला आदि, भी दतनी अधिक मात्रा में उत्तन करत हैं कि व इन वस्तुओं वा भी निर्यात करते 
हैं। इन सत्र अवस्याओं का परिणाम यह होता है कि देश वी अर्थ व्यवस्था बहुत सबल होती है 
तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर ऊँचा होने के कारण जनता वा भोतिक जीवन अधिक सम्पन्त एवं 
सुखी होता है । 
जिन देशों मे आथिक साधनों का अभाव होता है कर्याव्‌ जनता के लिए खाद्य पदार्थ एवं 
वस्त्र तथा आवास-व्यवस्था की कमी होती है, जनसस्या का अधिकाश भाग आजीविया के लिए 
कृषि पर निर्भर फरता है, कृषि वी पद्धतियाँ पुरातन एवं रूटिवादी होती हैं उद्योग अविकमित 
अयवा अल्प विकमित होते हैं तथा देश का कच्चा माल विदशों में निर्यात होकर वहाँ से निर्मित 
रूप में पुत आयात होता है, वे देश अविकरमित मान जाने हैं। ऐमे देशों में विजती तथा प्राविधिक 
कोशल का सर्वथा अभाव अथवा कभी दृष्टिगोचर होती है एवं जनता में शिक्षा के अभाव के 
फतस्वरुप सर्वेत्र भज्ञान एवं अन्धविश्वास का वातावरण दिखायी पडता है। उपर्युक्त परित्यितियों 
के कारण जनता वी आय बहुत कम, जीवन स्तर निम्म तथा आधिक स्थिति दयनीय होती है । 
अडं-विकसित देशो को विशेषताएँ 
अर्द्ध-विकसित देशो में पर्याप्त मिन्नताएँ पायी जाती हैं अत उनकी सर्वमान्य विश्येपताएँ 
बताना अत्यन्त कठित हैं। यह आदक्यक नही है कि एक बद्ध विकसित देश की सभी विश्ेेपताएँ 
दूसरे अरद्धं विकसित देश मे भी पायी जाती हो । फिर भी हम बुछ सामान्य विश्वेषताओं का उल्नेख 
कर सकते हैं, जो लगमग सप्री अद्ध विकप्तित देशो में ख्युनाधिक रूप म पायो जाती हैं । श्रो० हार्वे 
विब्वेन्चदीन (सिथ्ा४८५ ॥.७एशाशइध्या) ने बर्द्ध विकमित देशों वी विशेषताओं का वर्षीकरण चार 
श्रेणियों के अन्तर्गत किया हैः--आधिक जनसख्या सम्बन्धी, प्राविधिक और सास्कृतिक व राज- 
नीतिक । इनका विवरण निम्नलिखित है 
(१) भाधथिक (5००००) विद्येषताएं-आथिक विशेषताओं के अन्तर्गत कृषि की 
प्रधानना (जहाँ ७०% से ६०% जनसम्या इृपि में लगी हुई हो), प्रति व्यक्ति कम पूँजी, अधिकाश 





7 ए ज 0, #ल्क्रकह+ गण क्र छटकामकां2 0020कलदार गण एतवेश बशशंव्कू््व (9क्वाहाव्ज ए 3 
ह. छझब्रछ [.शाधाएधत घल्कागकार कि72कदाप्रैक्टठऊ कव॑ दत्ग्बम््रांट 670#॥8 979 38-45 





१६ | अल्प विकसित अर्थ व्यवस्था 


जनसध्या के लिए वचत की दर लगभग शून्य होता, भ्रच्छन्न बेरोजगारी (95805९0 ए॥ए७छ०१- 
70677), आाय का अधिक भाग भोजन पर व्यय करना, प्रति न्यक्ति व्यापार की मात्रा का कम 
होना साख सुविधाओं वी ययेष्ट व्यवस्था का अभाव, गृह-समस्या का विकट होता बादि। 

(२) जनसस्या सम्बन्धी (0थ॥०ह7०000०) विज्ेपताएं-जन्म तथा मृथ्युदर का अधिक 
ऊँचा होना, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भोजन की अल्पता के कारण दोषपूर्ण शारीरिक विकास, 
सफाई सुविधाओं की कमी आदि | 

(३) प्राविधिक ([६०॥॥००४०श) विशेषताएं--उत्तादन वी पुरातव तथा परम्परागत 
विधियों का प्रयोग, शरूमि की उत्पादकता का कम टोना, वैज्ञानिक एवं प्राविधिक ज्ञान का अभाव, 
परिवहन तथा सवादवाहन के साधनों का अविकद्धित होना । 

(४) साहकृतिक एवं राजनीतिर ((०एवां ९०७८४) विश्येपताएँ--ये विजेषवाएँ हैं-- 
अधिकाश जनता का अशिक्षित होना, बच्चों का श्रमिकों के रूप में बाय करना, भध्यम्र वर्ग की 
अनुपस्थिति स्त्रियों का समाज मे निम्न स्थान तथा परम्परा एवं रृढियों की प्रधानता । 

अब हम उपर्युक्त विशेषताओं पर प्रकार डालेंगे 

(१) निर्धलता (प्रति व्यक्ति कम आय)--अद्वं-विकसित देशो की प्रति व्यक्ति आय अत्यन्त 
कम होती है। सम्रार वी सम्पूर्ण जतसस्पा बी ६५% अथवा दो तिहाई जनसस्या की श्रति व्यक्ति 
राष्ट्रीय आय ३०० डालर वापिक से कम है। अत विश्व की अधिक्राश जतसद्यां अत्यक्त निम्न 
जीवन स्तर ब्यतीत करतो हैं। निम्न सारणी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अदद्धें विकस्तित 
देशो की प्रति व्यक्ति आय विक्रस्तित देशों को तुलना से बितती कम है 


प्रति व्यक्ति आय (डालर मे)? 











आय देशो को सस्या कुल जनसड़या (मिलियन) 
१०० से कम ३६ १,६७४ 
१००-३०० १३ डह४ 
३०० ७५० ड्३े २१३ 
७५० के ऊपर ६६ ६४० 
१श्८ हि 3,२६१ 





आं-+-+ 


विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किये गये इन अक्ो स स्पष्ट है कि सप्तार व १५८ देशो में से, 
जितबी कुल जनसध्या ३२६ करोड़ है, ३६ एसे देश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय १०० डालर वापिक 
स प्लो कप है। इन देशो की जनसब्था १६७ करोड अथात्‌ लगण्ग ५० अ्रतिशत है। वास्तविक 
स्थिति इससे भी गम्भीर है क्योकि इनमे से २४ देश ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय ६४ डालर 
बाषिक से भो कम है। उदाहरणव मलादी (४०), बुएण्डी (४५), अपर वोल्टा (५०), इआहा 
(५०) भोमालिया (५५) इवियोप्रिया (५५), वोद्स्‍्वाना (५५), मात्री (६०), दाहोमी (६०), 
नेपाल (६४), सोजबीक (६५), लाओस (६५), क्ाग्रो (६५), वर्मा (६५), अफगानिस्तान, 
तजानियाँ नाइजर हेरी आदि वी स्थिति अत्यन्त हीन है । 

बन्‍्वराप्ट्रीय स्वर पर गरीबी और अमोरी की विधमता का अनुमान दस वात से लगाया 
जा सकता है हि मलावी की प्रति व्यक्ति वाविव आब केवल ४० टालर है जबकि कुवैत की प्रति 
«यक्ति वापिक आय हे २७० डावर और अमरीका की ३१४० डालर है। 


? विज्ध बैक द्वारा प्रकाशित . इहॉतॉमिक टाइस्स, फरवरी १, १६६८ से उद्धत 


अठ्प विकत्तित अर्थ व्यवस्था | १७ 


विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित आँकडे इस वात की ओर स्पष्ट सकेत देते हैं कि ससार मे 
अथानक आधिक विपमता विद्यमान है। इसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से लग सकता है 
विद में आयथिक निषमता 





जनपरश्या (प्रतिशत) कुल आय (प्रतिशत) 
६ दण 
७ ६ 
श्शे भर 
भ्र० & 
१०० १०० 


अत 


इससे स्पष्ट है कि विश्व वी कुल जनसब्या के ५० प्रतिशत की आय केवल ६ प्रतिशत है 
और शेष १० प्रतिशत की €१ प्रतिशत । इमसे भी अधिक गम्भीर तथ्य यह है कि विश्व जनसब्या 
की २६ प्रतिशत को ससार की कुल ।य का ८० प्रतिशत भाग उपलब्ध होता है । 

अधिकाश अल्प विकमित देशो की प्रति व्यक्ति वापिक आय १०० अमरीकी डालर से कम 
तथा विकप्तित देशों को एक हजार डालर से भी अधिक है। अत इन्हें क्रमश '१०० डामर वाले 
देश” व (१,००० डालर वाले देश' कहा जाता है। 

(२) कृषि को प्रधानता--दूसरी उल्लखनीय वात यह है कि अविक्तित देशों में प्रायः कृषि 
की प्रधानता मिलती है। इन देशो वी अधिक्राश जनप्तख्या कृषि पर निर्भर रहती है। इसका 
अनुमान निम्न सारणी से लगाया जा सकता है 

विकप्तित तया अल्प विकसित देशों में कृषि 











(जनसरया का प्रतिशत) 
अद्धें विकप्तित देश | विकसित देश 
देश कृषि में लगो कार्यशोल स्व कृषि मे लगी कार्यशील 
जनसहपा हे जनसख्या 
भारत ७०० फ्रास २७० 
लका हरे ० बास्ट्रेलिया १६ ० 
ब्राजील भ्रूद ० कनाडा १६० 
मलाया हड ० अमरीका €० 
कोसम्विया छ२० ब्रिटेन ४० 





उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि बद्धं विकतित देशों मे बुल कार्यशील जनमछ्या का 
अधिक प्रतिशत भाग कृषि मे लगा हुआ है जबक्रि विक्रमित देशों मे कृषि जनसख्या का प्रतिशत 
अपेक्षाइत कम है। इसता प्रमुख कारण औद्योगिक पिछडापन है । 

इसी प्रकार कुल राष्टीय उत्पादन में कृषि उत्पादन का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है । लगभग 
सभो बद्ध विकसित देशों में कुल राष्ट्रीय आय में कृषि दा भाग, उद्योगो की अपेक्षा अधिक होता 
है। इस तथ्य का स्पष्टीकरण अग्र तालिका द्वारा किया जा सकता है 


१८ | अह्प विकसित अयेन्ब्यवस्था 


कुल शत्ट्रीय उत्पादन में कृषि का प्रतिशत भाग 














हे नस लाकर का बीए ५ ट्े कृषि का भाग 

० 2० हक देश 33% | अर्द-बिकत्तित देश (अ्िशत) 
संयुक्त राज्य बमरीका (१६४०). ४० नाइजीरिया (१६५७) डरे ० 
ब्रिटेन (१६६०)... ४१० ब्राजील (१६५६) २७० 
कनाडा (६६० ४० भारत (१६६६-७०) ५०० 


(३) ओद्योगिक पिछडापन (]70प४09 880(%4707655)--अल्प विकसित देश 
औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछडे हुए होते हैं। कृषि, उत्पादन का प्रमुख स्रोत होती है । कुछ 
देशों में क्रौद्योगिक विकास भी यत-तत्र हृष्टिणोचर होता है, परन्तु मुख्यत. उपभोत्ता-उद्योग ही 
बुछ सीमा तब विकसित होते हैं। पूंजीगत तथा उत्पादक उद्योग जेसे लोहा-इम्पात, विद्युत-उत्पादन, 
मशीन निर्माण आदि उद्योग पिछडे हुए होते हैं और यदि इनका विकास कुछ सीमा तक किया भी 
जाता है तो उनमें आधुनिक ढंग या वडे पैमाने पर उत्मादव नही क्या जाता है। अर्प-विकसित॑ 
देशों के औद्योगिक विछडेपत का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सयुक्त राज्य अमरीका, 
पश्चिम यूरोप तथा रूस (ये सभी विकसित क्षेत्र हैं) की सम्मिलित जनसख्या कुल विश्व जनसध्या 
की कैवल २६५ है, परन्तु बिश्व के कुल्न औद्योगिक उत्पादन में इनका भाग ८०% है। शेष ७४% 
जनमयपा वाले देशों का विश्व औद्योगिक उत्पादन में केवल १६% भाग है। मिम्त सारिणी से यह 
तथ्य स्पष्ट हो जाता है 

विईव औद्योगिक उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों का भाग 








हर विश्व जनसर्या का विशब-औद्योगिक 
देश या क्षेत्र प्रतिशत उत्पादन फा प्रतिशत 
अमरीका [0 5. & ) ६० ३१७० 
पश्चिम यूरोप १०१० २६० 
#स तथा पूर्वी यूरोप १०९० श्‌४ ० 
चीन २२० भ्ा० 
अन्‍य देश ४२० १४० 
योग १००० १००० 





(४) जनसहया का अधिक भार--अडूँ-विक्सित देशों भे जनसख्या का भार अधिक होता 
है। जन्म-दर तथा मृत्युद्दर दोनो ऊंची होती हैं । जत्म-दर अधिक ऊँची होने के कारण जनसब्या 
ठेजी से बढती है । पनसस्या की अधिक्ता के कारण निर्धनता तथा वेरोजगारी बढती है। सामान्यत 
विवल्तित देशो मे जन्म-दर तथा मृत्यु-दर १५०२० तथा ६-२० प्रति हजार होती है परन्तु अद्धंन्‍ 
विकसित देशों में ये दरें क्रश ३०-५० तथा १५-३० होदी हैं ॥ विकसित देशो की जनस्स्या पूँद्धि 
की दर लगभग १% वाधिक है जबकि उद्धें-विकप्तित देशो मे यह २९ से अधिक होती है। जनसख्या 
में तीव्र गति से वृद्धि के कारण भूमि पर जनसख्या व भार बढ़ता जाता है ) इस तथ्य का स्पष्डी- 
क्रण इस बात मे होता है कि प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धि (कपि योग्य भुमि, पहाठ, पठार हथा 
अन्य सभी को सम्मिलित करते हुए) आस्ट्रेलिया मे १८१ ६ एकड, अमरीका में १२८ एकड, तथा 
रूस में २६५ एकड है जबकि भारत में यह झऔौसत केवल १४ एक्ड है। भारत में हषि-यौग्य 
भूमि का प्रति व्यक्ति औसत केवल ० ५ एक्ड है । 


अल्प-विकृप्तित अर्य व्यवम्या | १६ 


जनसख्या के सम्बन्ध में एक ढाल यह भी स्मरणीय है कि अद्ध-विक॒प्तित देशों में कार्यशील 
जनसब्या वा अनुपात, विकसित देशों वी तुलना में कम होता है, १५ वर्ष से कम आयु के बच्चों 
वा अनुपात अधिक होता है। उदाहरण के लिए, नारत, लका, पाकिस्तान आदि देशों में १५ वर्ष से 
कम आयु के बच्चे) का अनुपात ठुत जनसख्या में 4५% है, जबकि अमरीता व ज़िदेन में यह 
बनुपात क्रमण २३% व २५% है। 

(५) पूँजी निर्माण की क्मी--अर्द्धं-विकमित देशो में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कम होने 
के कारण आय का अधिक्राश भय उपभोग मे प्रयुक्त हो जाता है अत बचने तथा विनियोग बहुत 
कम दर पर होता है पूँंजी-निर्माण वी उ्मी के कारण, इन देशा का क्षाथिक विवात्त तेजी से नहीं 
किया जा सत्ता है | सयुन्त राष्ट्र सथ व. १९०6 800त0ग्राठ 50८५ के जनुसार, वुल पूँजी- 
निर्माण दर [086 ० (0055 (३जाब् ई०:ए०॥०१) ब्रिटेन में १५ ६ प्रतिशत, बमरीव में 
१८ प्रतिशत, पश्चिम जमेनी मे २६ € प्रतिशत, जापान में २८४ प्रतिशत थी, जवकि ईराक, लका 
तथा भारत में यह दर क्रमश (५, रैर तथा ८ आतिशन बात थी / मारत से बच (८६४५-६६ मे 
विदेशी सहायता को प्तम्मिलित करने के पश्चात्‌ यह दर १४ प्रतिगत थी । आथिक विकास वे लिए 
पूंजी निर्माण वी दर में यूद्धि करना अत्यत आवश्यक है | 

(६) ब्यापक चेरोजगारो -भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार, औद्योपीररण वी कमी 
तथा पूँजी निर्माण के अभाव मे भर्द विव॒मित दर्शों म बेरोजगारी व्यापक रूप में पायी जाती है । 
दसवें साथ ही साथ कर््ध बेरोजगारी की भी समस्या होतों है । इन देशों में उत्तादन-कार्य, विशेष- 
तया ढृषि से, यदि बुछ श्रम शक्ति हटा थी जाय तो भी कुल उत्पादन परर्ववत रहेगा वर्थोकि बहुत 
से श्रमिकों वी मीमान उत्तादवता घून्ध होती है। अनुमान लगाया गया है कि भारत, पाकिस्तान, 
हिन्देशिया आदि देशों में लगमग २५ प्रतिशत श्रम शक्ति को छृषि रा बुल उत्पादन वम किये बिना 
अन्य व्यवमाया म लगाया जा सकता है। बुल्फ तथा सफ़रिन ने भारत वी बेरोजगारी तथा बर्द्ध- 
बेरोजगारी वी समस्या या वर्णन करते हृए कहा है * 

॥एफ्रचछए7०)7रष्छा 888 ए708 श०ए॥०)98७॥ 9 0034 799)/ 39709]]7 9856 35 
प्राथाए 055 ग्राघवा ॥९श5 ० ]90007 35 5६ एणाव्रैणाल्त 99 (86 ध्यवा8 ]80007 67९९ 
ण एच्राच्ठ 5605 // 

(७) मानव पंज़ो अविक्सित--अर्दध विक्मित देशों में सुविधाओं बी कप्ती के कारण 
अधिताश जनता अशिक्षित होती है। वंज्ञानित तथा प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का तो 

बहुत ही अधिक अमाव होता है। आविक विक्रास में मानवीय पूँजी का अत्यधिक महत्त्व है । 
विकसित मानवन-पूंजी देश के नव निर्माण में सहायक होतो है। आजरन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य 
समाज सेवाओं पर क्या गया व्यय, मानव-पूंजी सम्बन्धी विनियोग माना जाता है। वेज्ञानिक 
कनुमन्धान तथा शोध कार्यों ने आधिक प्रगति मे सर्वाधिक योग दिया है परन्तु मर्द्-विकध्ित देशों में 
अशिक्षा व्याप्त है | इनने प्रयलो के पश्चात्‌ भी आज भारत में ७६ प्रतिशन जनता अशिक्षित है 
पूँजी की कभी के कारण वैज्ञानिक शोध कार्यों पर भी बहुत कम व्यय किया जाता है। उदाहरण के 
लिए, भारत मे वेज्ञानिक शोध पर प्रति वर्ष १५ पैसे मान प्रति व्यक्ति वी दर से व्यय किया जाता 
है, जबकि अमरीका तथा रूस में यह क्ौसत क्रमश १५४ रुपये तया ११० झुपये है। 

(८) प्रमम्परावादी समाज--अर्द्धवक्ध्ित देशों को अधिकाश जनता रूढिवादी तथा 
परम्परावादी होती है । धर्म की प्रथानना तया अशिक्षा इसके प्रमुख कारण हैं । परम्परा के प्रति 
भआस्पा होने के वारण जनता का हष्टिकोण अवैज्ञानिक होता है तथा लोग नवीन उत्सतादन विधियों 


27 (0 शगा गाव ए उच्वाक्ता, कान क्शकागात्य स्ध् 
2700 क ।334 ५५ ४०8 दब #9/श8आझ द्वारडागला। बंध पफ्बक-बंशरफ्स्व 


३० | अतल्प-विकसित अर्थ-ध्ययस्था 


का प्रयोग नही करते हैं । वे परम्परागत उत्पादन विधियों को ही श्रेष्ठ समझते हैं। भारत में 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि की उन्नत एव श्रेष्ठ विधियों का प्रचार किये जाने पर 
भो भारतीय हृपषक ने कृषि वी प्राचीन अवैज्ञानिक प्रणाली का त्याग नही किया है। पूँणी की कमी 
तथा उच्चकोटि के विशेषज्ञों की कमी के कारण उद्योगों मे भी आधुतिकतम वैज्ञानिक उत्पादन | 
प्रणात्वी अपनाने भे कठिनाई होती है। निर्धनता तथा धामिक अन्धविश्वास वे कारण जन-साधारण 
का दृष्टिकोण भाग्यवादी बन जाता है. जिससे जनता भौतिक उत्थान के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं 
कर पाती है । 

(६) द्ोषपूर्ण आधिक सगठन--अर्द्ध विकप्तित देशो मे आधथिक विकाम के लिए आवश्यक 
वित्तीय तथा अन्य सत्याओ का अभाव होता है। पूँजी बाजार (८्व्लाण ग्राक्षापठा) अविकृत्तित 
होता है भौर मुद्रा बाजार भो असगठित होता है ॥ बर्थ व्यवस्था का एक भाग तो विकसित होता 
है निम्तमे सामास्थत विकसित देशों की समस्त विशेषताएं ब्यूनाधिक मात्रा में वायी हैं, परन्तु दूसरा 
भाग--प्ुछ्यत ग्रामीण क्षत्र--आ्थिक पिछडेपन का प्रत्तीक होता है। सरकार की वित्तीय, मौद्रिक 
तथा अन्य आधिक नीतियाँ इस क्षेत्र मे भर्थहीन सिद्ध होती हैं। अत सम्मागत अवरोध (॥//- 
7007 90 900[20०८/८७) आथिक विवास में बाधक सिद्ध होते हैं । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि अर्ड विक ख्वित देशो में तिर्धनदा विस्तृत रूप से व्याप्त है । 
पूंजी का अभाव, अवुशत्र श्रम, दोषपूण आथिक वे साम।जिक सगठन आदि आधिक विकास को 
अवरुद्ध करते हैं। अत इन सभी दोषों को दूर करना तथा अपार वी पूर्ति करना, इन देशों के 
आधिक विकास के लिए आवश्यक है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ विश्व के उन्नतिशील देशो का 
ध्यान, इ निधन देशो के लिए एक चुनोती है। '00ए७( द्राएज्राधर ॥8 8 (थाहः (0 
फा०्श ७१५ ९एश३ए्गाशा०' इस तथ्य के प्रति विकसित देश भी जागहक प्रतीत होते हैं तथा वे 
निर्धव देशों की यथासम्भव सहायता कर रहे हैं। 


या अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएं 
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भारत-एक सामान्य परिचय 


भारत एक विशाल दश है| सेत्रफत वी हष्टि स॒ विश्व में भारत वा सातवाँ तथा बुज 
जनमख्या वी ह्टि स टूसरा म्थान है | इसमे अनेफ' प्रकार वी भूमि, जववायु, वनस्पति तथा जपज 
मिलती है | सम्भवत इसके आकार तथा इन विविधताओं वे कारण ही भारत को एक उप-महाद्वीय 
का नाम दिया गया है । 
निम्नविखित तथ्या से भारत का सामान्य परिचय भिलता है , 
१. क्षेतफत ३२,६८,०६० वां क्लोमोटरों (विश्व क्षेत्रफत का २९२ प्रतिशत) । 
२ मू-्तोीमा १५,१६८ किलाधीटर 
३ तट-सीमा : ५,६८६ किलोमीटर) 
४ जनसरवा (१६७१) लगमय ५४ ७ करोड (विश्व का १५ प्रतिशत) । 
४ ओसत आयु * ५० व । 
६ प्रति व्यक्ति औसत वाधिक आय * सन्‌ १६६७ ६८ क चातू मूल्यों पर ५४१ ८ रुपय । 
१६४८-४६ के मूल्यों पर ३२४ ४ स्पये । 
७ दाद्या्रों की उत्पत्ति लगभग ६६४ मिव्रियन टन (मन्‌ १६६६-५०) । 
८ प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों को खप्त १५ ओम प्रतिदिन ॥ 
€ प्रति व्यक्ति के लिए उपलब्ध कलरी (०४/०7८४) २,१४४ प्रतिदिन । 
१० प्रति व्यक्ति वस्थ की उपलब्धि १५ मीटर वापिक । 


भारतोय अयं-वब्यवस्या की सामान्य विश्ेषताएँ 
भारतीय अर्थ व्यवस्था के विभिनत अवयवों (357८८४५) का व्यत्रस्पित रूप से अध्ययन 


करने के पूर्व यह आवश्यक है कि हम उसकी सामान्य आराथिक विश्ेपताओं पर एक विहगम दृष्टि 
डालें। इममे भारतीय अर्थ व्यवस्था का सक्षिप्त रूप हमार समक्ष उपस्थित होगा तथा विभिर 


3 इण्डिया, १६७० पृष्ठ १॥ 


३१ | भारतोय अर्थनध्यवस्या की विशेषताएँ 


आधिक समस्याओं को समझने में सहायता मिलेगी। भारत को सामान्य आधिक विशेषताएँ 
निम्नतिप्तित है 

(१) एक अर्द्ध-वेकसित अर्थ-ब्यवस्था (है 07007-0९ए९७।०फ९० 8८०707४)--भारत 
एक अड्धें-विकप्तित देश है। बड़ें“विक्सित देशो वो सामान्यतया सभी विशेषताएं भारतीय बर्ष- 

व्यवस्था में पायी जाती हैं। अड्ध-विज्रसितर का अर्थ भूतकाल से सामाजिक एवं बायिक अवरोध तथा 
भय में वे पल किन करवट, में उन्नति एवं विकास की आशा से प्राय समस्त अद्धं-विकप्तित देशों में कृषि की 
प्रधानता, ओद्योगीकरण की दृष्टि से पिछड़ापन, निम्न जीवन-स्तर, निधनता, बेरोजगारी जीवन-स्तर, नि्धनता, बेरोजगारी तथा बढ़ें- 
बैरोजगारी, जनस्यां का था कक वा कक पार आवक सस्वाए हगा मद का आदविकय तथा उसमे तीव्र गति से वृद्धि, आधिक विकास की दर का कम 
होता, पूंजी का अभाव, प्राविधिक ज्ञान की कमी, अविकर्तित जायिक सस्वोए तथा विदेशी व्यापार, 
अस्प राष्ट्रीय आब, अशिक्षा, अस्धविश्वासत तया रढिग्रस्तता, ववत तथा विनियोग की निम्न दर, 
कुशल थरमिकों बा अभाव आदि विशेषताएँ पायी जाती हैं ॥ एक विकत्ित अर्थ-ब्यवस्था में सध्य- 
युगीत विशेषताओं के साथ ही साथ कही वही और किसी-किसी क्षेत्र में अतियोजित झाधुनिकता 
भी पायी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मे ये संभो विशेषताएँ विसी न कित्ती रूप में पायी 
जाती हैं। 

(२) कृषि की प्रधानता (शिष्पंज्राध्याबा०८ 0 #हाएण/धा८)--भारतीय अर्ध-व्यवस्था 
में कृषि का स्थात सर्वोपरि है । प्राचीन काल से ही कृषि अधिकाश जनतरया का श्रमुख व्यवसाय 
है । वर्तमान समय में भी, देश वी अर्थ-व्यवस्था में हपि वा सहत्त्वपूर्ण स्थान है। कृषि वी प्रधानता 
का अनुमान विम्नलिखित तथ्यो से लगाया जा सकता है 

(क) राष्ट्रीय आय तथा कृषि (7४०0० 70078 978. 08ए००॥४०)--राप्ट्रीय 
आय मे कृषि क्षेत्र द्वारा ध्राप्त आय का महत्त्वपूर्ण स्थान है । वृ पि-उत्पादन का प्रभाव राष्ट्रीय आय 
पर सदैव पडता रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की राष्ट्रीय आय तथा कृषि उत्पादा मे 
सहमम्बस्ध (०0०7थ०५०१४) है। वे एक दूसरे पर आशधित हैं। सद्‌ १६५०-५१, १६५५-५६ तथा 

१६६६-७० मे बुल राष्ट्रीय उत्पादन में क्रपि उत्पादन का भाग क्रमश ५३%, ४५% मौर ५०% 
था। इस प्रकार राष्ट्रीय उत्तादन में कृषपि-उत्पादत का अश काफी अधिर है। भविष्य में भी कृषि 
का राष्ट्रीय उत्पादन में भहत्वपूर्ण स्थान रहेगा। सधार के उन्नतिशील देशों मे हपि-उत्तादन का 
प्रतिशत भाग, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में भारत की तुलना म॑ बहुत कम है, जेगे जापान, हलैण्ड, 
न्यूजीलेण०्ड, जिटेन तथा सयुक्त राज्य अमरीका मे कुल राष्ट्रीय हन्पादन में कृषि वात भाग क्रमश 
२२०, १३४, २०%, ५% ६% है । 

(ख) कृषि तथा जोविका के साधन (&876एएण८ 00 शा एलाटव)--हृंवि 
भारत की अधिकाश जनता के लिए जीविका क्वा सावन है ॥ समस्त प्रामीण जनसश्या प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष रूप में कृषि व्यवसाय से सम्बन्धित है । जनसल्या मे वृद्धि के साथ ही भूमि पर ददाव 
बढ़ता गया है। सद्‌ १६६१ को जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, विभिन प्रकार के उद्योगों में (कृषि 
सहित) लगी कुल श्रम शक्ति वा ७०% भाग हृषि व्यवसाय में लगा हुआ है। यदि कृषि के 
सहायक व्यवसाय, जंत्ते--प्रशुपाल्तन, मछली पालन, जगल व दागान उद्योग आदि, को सम्मिलित 
कर लें तो कृषि तथा उसके सहायक व्यवमायों मे कुल श्रम-शक्ति का ७२% भाग लगा हुआ है । 
इस जनगणना के ही अनुसार, कृषि के अतिरिक्त उद्योगों में कुल श्रम शक्ति का केवल १२९६ लगा 
हुआ है। इसी प्रकार अम्य सेवाओं में १६% श्रम शक्ति लगी हुई है। भारत में कृषि व्यवसाय मे 
लगी श्रम-शक्ति, अन्य समस्त व्यवसायों में लगी श्रम-शक्ति वे दुगुने से भो अधिक है । इससे कृपि 
व्यवसाय दे भदहृत््व का अनुमान लगाया जा सकता है। 

सतार के दुछ देशों से इस सन्दर्भ मे तुलना करने मे यह ज्ञात होगा कि भारत में कुल 
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कार्य-रत जनमख्या (९००००णाष्थए 2णएाए७ ए०णैशा००) का अधिकाश भाग कृषि में लगा 
हुआ है. जबकि अन्य देशों में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का वपक्षाइत कम भाग लगा हआ है । 
उदाहरणत / आस्ट्रेलिया मे कुल वार्यरत जनसब्या का बेवल १५ ४% भाग कृषि मे लगा हुआ है । 
इसी प्रकार यह भाग वनाड़ा में १६९७, सयुक्त अरब गणराज्य मे ४० ६०८, फ्राम में ३६ ५१%, 
जापान में ४४ ५%, ब्रिटेन म ४ ०%, और अमरीका म ६ ०% मात्र है। 

(ग) प्रामोष अय-ब्यवस्या (पिएि/] 80८४0709)--भारत गाँवों वा देश है। सन्‌ १६६१ 
की जनगणना के अनुसार, भारत में 9 ६६,८७८ गाँव तथा २ ६६६ शहर ये। प्रादीन काल से ही 
गाँव भारतीय अर्थ-व्यवस्था तथा सामाजिंर संगठन ने आधार स्तम्म हैं। नगरीकरण 
(पफक्‍शार 2०) वी दिघ्ना म प्रगति होत हुए भी, गाँव की अधानता ययादव्‌ बनी हुई है। सब्‌ 
शृ८८१-१६१६१ की बवधि में भारत की वुल जनमद्या का लगभग ६१% भाग गाँवों मे रहता 
था। सन्‌ १६७१ में ग्रामीण जनसम्या कुल जनस्या की ८२% व शहरी जनसख्या १५% थो। 
इस प्रवार वर्तमान ममय में प्रयक्र ५म से ४ व्यक्ति गाँव मे रहते हैं। उततिशील देशो में जन- 
संख्या का अधिक भाग शहरों मे रहता है, ग्रामों में कम ज्वसख्या रहतो है। उदाहरण के लिए, 
फ्रास्त की ग्रामीण जतसख्या कृत जनसख्या की ४७% है। यह प्रतिशत माग अमरीका में ३६%, 
क्ताडा में ३६%, तया ब्रिटेन में १६% है । सामान्‍्यत प्रामग्रधान देश निर्घन होते हैं । भारत में 
केवल १८%, जनसख्या शहरों में रहनी है। यह हमारी य-न्यवस्था के विछडेपन का प्रतीत है । 

(३) जनसप्पा मे त्तोब्र गति से वृद्धि (शि899 वगरशा८४७6८ गा ?090०क्‍07)--सब्‌ 
१६५१ से १६६१ के बीच भारत की जनमख्या मे २१ ५% वृद्धि हुई। १६६१-७१ वे दशाहद में 
वृद्धि २४ ६ प्रतिमत हुई है। दस प्रकार १६६१ ७१ के बीच जतसझया ४३ ६ करोड से बढ़कर 
५८७ वरोद हो गयी है । यह वृद्धि निम्चय ही बहुत अधिव है । 

(४) बेरोजगारी तथा प्रच्दन बेरोनगगारी (एग्रध्याए)०)ण०॥॥ बात 08.फ्राइट6 
ए॥6४9/०/घ६॥॥)--पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आधिक विव्रास के प्रयत्नो स वाबजूद भारत 
में वेबारी की समस्या बढतो जा रही है। प्रत्येक्ष योजना के अन्त में बेक़ारों वी सल्या बढती 
जाती है। प्रथम योजना प्रारम्भ करते समय वरोजगार व्यक्तियों की सर्या ५० लाख थी ! 
द्वितीय योजना के प्रारम्भ म बेरोजगार व्यक्तियों की सस्या बढ़कर ७० लास हो गयी। तृतीय 
योजना के प्रारम्म में वेकारो की सख्या ६० लाख हो गयो । १६६५-६६ में छुल १ करोड व्यक्ति 
बेकार थे | १६७१ में भी लगभग है ४ करोड व्यक्ति वेरोजगार हैं। रोजगार की यह स्थिति 
निश्चय ही चित्ताजनक है । 

(५) नियोजित एवं मिश्रित अर्द्धं-व्यवस्था (शुवा)र0. 8९०छाणाए शात फलत 
2£८०7१००७)--भारतीय अर्ष॑-व्यवस्था एक नियोजित बरय॑-व्वयस्था है। भारत में नियोजित 
(?भाव९0 4९९९८७०१४०७/) १ अप्रैल, १६५१ दो प्रारम्भ किया गया । 

तीन योजनाओं तथा बारी पाँच वर्षों मे (१६७०-७६ तक) बकेले लोक क्षेत्र मे ही लग- 
भग ३०० अरब रप्या खर्च क्या गया है । 


भारतीय बअ्-व्यवस्था नियोजित होत के माय हो साथ मिश्रित भी है। सावंजनिक व 
निजी छैत का सट-अस्तित्व हमारी बर्थ व्यवस्था वी प्रमुख विज्ञेपता है | सरवार विभिन प्रकार के 
अधिवियमों द्वारा निजी क्षेत्र को नियन्त्रित वरती है। सब्‌ १६४८ वी औद्योगिक नीति द्वारा 
प्रिधित अपे-व्यवस्था की स्थापना का लक्य घोषित किया गया। कालान्तर में, हमारी आधिक 
तोतियों का उद्देश्य टसमाजवादी समाज” वी स्थापना करना निश्चित दिया गया। देश धीरे घीरे 
इस लक्ष्य वी ओर अग्रमर हो रहा है। राष्ट्रीय बाय तवा व्यय दोनों में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभाव 
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शर्मे शने' वढ़ रहा है । चतुर्य योजना (१६६६-७४) मे सावंजनिक क्षेत्र मे १५,६०३ २ करोड 
स्पये तथा निजी क्षेत्र मे, ८ €८० करोड स्पये खर्च करने का बनुमात है । 

(६) सम्पन्नता में दरिद्रता (?0४७॥9 ॥0 6 व्याएंड रण ए।८०४४)--भारत एक घनी 
देश है जहा के निवासी निर्धन है'-इंस प्रचलित कहावत में निहित विरोधाभास का समाधान 
भारत के प्राइतिक साधनों पर दृष्टिपात करने तथा उसके निवासियों की आधिक स्थितिका 
अध्ययन करने से ही हो सकता है। अत यहाँ भारत की प्राकृतिक सम्पत्ति तथा तिवांसियों की 
आध्िक स्थिति पर एक विहयम दृष्टि झावता उचित होगा ! 

(अ) सम्पन्नता () विस्तृत उपजाऊ क्षेत्र-भारत एक विशाल राष्ट्र है जिसका क्षेत्रफल 
(सिविकिम वो मिलाकर) लगभग ३२ ६८ लाख वर्ग क्रिलोमोटर है। विस्तार फी हृष्टि से सप्तार 
के देशों मे भारत का सातवाँ नम्बर है भौर जनसस्या वी हृष्ठि से दूसरा । भारत को सीमा-रेखा 
१५,१६८ किलोमीटर लम्बी है तथा समुद्रतद ५,६८६ किलोमीटर है। इस विद्यात देश में गगा, 
यमुना तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान स्थित है जो उत्तर भारत मे लगभग २ ४०० किलोमीटर (१,५०० 
मील) लम्बा व २४० से ३२० किलोमीटर (१५०-२०० मील) चौडा है। यह मैदान संसार के 
सबसे उपजाऊ मंदातों में से एक है क्योकि इसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियों 
की उपजाऊ मिट्टी से हुआ है । इन्ही नदियों से इस मैदान की सिचाई के लिए पर्यावर जल उपलब्ध 
हो जाता है। इस मैदान के बल पर ही भारत को सुजला, सुफला तथा शस्य श्यामला धरती कहा 
जाता है। इसकी उपजाऊ मिट्टी के कारण ही इस मेंदान में जनसस्या अन्यन्त घनी है । 

(७) छतिज पदार्थे--उपजाऊ धरती के अतिरिक्त भारत में बनेब पढार हैं जो लावा 
अथवा भूनपरिवर्तेनों के कारण निर्मित हुए हैं। गोडवाना श्र खला की कोयने की खातों में असीमित 
राशि अच्छे कोयले की है। इसके अतिरिक्त आध्षाम तथा दक्षिण भारत में भूरा कोयला पर्याप्त 
मात्रा में उपलब्ध होता है। सिहभूमि, मानभूमि, वयोसर तथा गोआ के लोहे के भण्डार समार मे 
सर्वश्रेष्ठ बताये जाते हैं । इन भण्डारों मे श्रेष्ठ किस्म का लगभग २१६० करोड टन लोहा दबा 
हुआ है जिसके प्रयोग से भारत के मशोन एवं इस्पात उद्योग को जिकवित करने का यथेष्ड अवसर 
मित्र सकता है । 

लोहे और कोपले के अतिरिक्त अभ्रक के निष्वासन में भारत का प्रथम स्थान है और 
मैंगनीज के खनन में तीसरा । वस्तुत भारत अशभ्रक और मैंगनीज का अधिकाश भाग अभरीका तथा 
यूरोप के देशों को निर्यात कर देता है। यद्दि इनका प्रयोग भारत से ही क्रिया जाय तो हमारे 
विद्युत सम्बन्धी सामान तथा लोहा इस्पात उद्योग बहुत विकसित हो सकते हैं और व रोडो रुपयों के 
मुल्य की विदेशी मुद्रा (जो बिजली का सामान तथा इस्पात आयात करने पर व्यय करतौ पड़ती 
है) बच सकती है । इसी प्रकार भारत भे प्रचुर मात्रा मे खड़िया भिट्टी (0:995ण४) उपलब्ध होती 
है जिसके प्रयोग द्वारा अधिकाधिक रासायनिक खाद तंपार को जा सकती है। चेल्टर बोह्स के 
मतानुमार अधिक्न खाद मोर पानी की सहायता से भारत का कृषि उत्तादन विगुना हो सकता है। 

उपयुक्त पदार्थों के अतिरिक्त भारत में अगर शक्ति उत्तन्न करने के लिए आवश्यक सभी प्रदार्ष 
(मूरेनियम, थोरियम आदि) पचुर मादा में उपलब्ध हैं. जिनके प्रयोग से यदि अगु-शक्ति का विकास 
किया ज्ञाय तो बह भारतीय उद्योगों के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। ऐसा अनुमान लगाया 

गया है कि भारतीय नदियों मे प्रति वर्य जितना जल बहकर ब्यथ हो जाता है उसका प्रयोग बरते 
पर ययवेष्ट स्िचाई 48 उपलब्ध हो सकती हैं तथा ४११ लाख किलोवांट बिजलो उत्पन्न को 
जा सकती है जबकि वर्तमान उत्पादन कैवल १०० लाख किसोवाट है। 

गत वर्षो में अकल्षेश्वर तथा नाहरकटिया में जो तेल भण्डार उपलब्ध हुए हैं वे इस वात के 
छोतक हैं कि भारत के प्राइृतिक साधन अत्यन्त प्रचुर एव विस्तृत हैं। उनका पता लगाकर उन्हें 


भारतोय अर्थ-ष्यवस्था को विशेषताएँ | २५ 


मधोचित रूप में प्रयोग करने से देश की अधिकराश बौद्योगिक समस्याएँ हल हो सकती हैं यह 
निविवाद सत्य है ।' 


(४0) बन-प्तम्पदा-भारत की लगभग २ ७४ लाख वर्गमील भूमि पर वन हैं जिनते इंधन, 
इमारती लकडी, चमडा रगने के पदार्थ, कई प्रकार के तेल, गोद, लाख तथा अमेक अन्य वस्तुएँ 
उपलब्ध होती हैं । इनमें से अक्रेली लाख ही प्रतिवर्ष १० करोड रुपये की आय देती है। वास्तव 
में, भारतीय बन-सम्पदा का यदि सावधानी से प्रयोग किया जाय तो यह देश की कृषि एवं भौद्यो- 
गिक विकास के लिए बहुत उपयोगी घिद्ध हो सकतो है । 


(४) जन शक्ति--मनुष्य अपने साथ एक मुख और दो हाथ लेकर आता है । यदि दोनो 
हाथो का सामूहिक सदुपयोग विया जाय तो निश्चित ही मनुष्य अपना हो नहीं बल्कि सारे राष्ट्र 
का भाग्य बदल सकते हैं | इस दृष्टि से यदि चाहें तो भारत वे ५३ करोड व्यक्ति लगन तथा 
उत्साह से किसी भी कठिन से कठिन कार्य को पलक मारते सम्पन्न कर सकते हैं । चीन द्वारा अपने 
देश की 'ह्वाई' नामक नदी पर अपार जा शक्ति के प्रयोग द्वारा बाँध बना लेना श्रम के महत्व एव 
सदुपयोग का ज्वलन्त उदाहरण है। भारत की कोसी, महानदी, दामोदर तथा अन्य नदियों पर 
बाँध निर्मित करने, दलदल वाली अथवा वाप्तयुक्त भूमि को खेती योग्य बनाने, सडबों तथा नहरें 
आदि खोदने के विकाप्त कार्यों को सम्पन्न करने मे यदि भारत वी अमीम जन-शक्ति का प्रयोग किया 
जाय तो देश का वत्याण हो सकता है । 


उपर्युक्त चारो बातो से यह र॒पष्ट है कि भारत के पास प्रचुर मूल्यवान प्राकृतिक स्रोत हैं 
अर्थात वह एक सम्पत्तिशाली देश कहा जा सकता है। 


(व) दरिद्रता का साप्राम्य--भारत के साधन-सम्पन्त होते हुए भी उसके निवामी निर्धन 
एवं दरिद्र हैं इसका कारण यह है कि इस साथनों का ययोचित विदोहन कर इलमें से पूरा लाभ 
नहीं उठाया गया है । भारनीयो की दरिद्रता एव विपन आथिक अवस्था का अनुमान निम्न तथ्यों से 
लग सकता है « 


(7) निर्धाता (?०/०७॥७)--भारत की अधिकाश जनता ग्रामो मे रहती है तथा उसकी 
बाय का प्रमुख्त राधन कृषि अथवा आसपास के नगरो मे स्थित कारखानों की मजदूरी है। प्रामो 
के अधिकाश व्यक्ति अद्धं-नियोजित हैं ॥ इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादन बहुधा मानसून पर निर्भर 
करता है जो कभी तो ययेष्ट वर्षा कर क्सिान को मालामाल कर देती है किन्तु बहुघा अनिश्चित 
तथा अममय पर जल बरसाती है। इन दोनो बातो के परिणामस्वरूप प्राम निवास्तियों की आय॑ 
बहुत कम है और अधिकाश व्यक्तियो के लिए दोनो समय ययवेष्ट भोजन की व्यवस्था करना ही 
कठिन होता है। अधिकतर व्यक्ति मिट्टी के कच्चे मकानों में रहते हैं जो वर्षा ऋतु मे टपकते 
रहते हैं । 


भोजन एवं आवास के अतिरिक्त किसान प्राय गरमी में एक धोती से ही काम चला लेते 
हैं जबकि सरदी में भो उन्हे एक सामान्य कुरते-घोती तथा एक सूती चादर के अतिरिक्त तन ढकते 
को कुछ भी उपलब्ध नही होता । 


उपर्युक्त दीन-हीन परिस्थितियों का अनुमान भारतीयों की बराथिक आय से भी लगाया जा 
सकता है जिप्तके तुलनात्मक अक अग्रलिखित हैं : 





! इन साथनो का विस्तृत अध्ययन आगे एक अध्याय में किया गया है । 


२६ | भारतोस अर्थ व्यवस्था को विश्ेषताएँ 


अति व्यक्ति राष्ट्रीप आय- अमरीकी डासरों में 





देश आय ॥ आय वश मम देश आप 
३ झुंबंत ३,र०० १६. जवाब हद 
२ अप्ररीका ३,१४० १२ मलेशिया २६० 
३ ध्विवणरलेण्ड २,१६० १३० पाना २३० 
४ स्वर ११३० १४ सथुक्त अरब गणराज्य १५४० 
<. कनाडा २,१०० 2.4 बाई (4.83 
६ आस्ट्रेलिया १,७५० १६. थाईलैण्ड १२० 
७. पर्स १,६६० १७ भारत ० 
८. जमंत्री १,६२० ६८ पाकिस्तान _ 
& इगलेण्ट १,५५० १६, अफगानिस्तान ६५ 
१० सोवियत सघ १००० | ३२० वर्मा ६५ 


प्रति व्यक्ति राष्द्रीय माय के अको से भारतीय वार्यारत्ष की आर्थिक स्थिति का अनुमान 
भर लग सकता है| वास्तव मे ६० डालर (वा १६६५ के अनुसार ४२७ रपये) तो औसत बार्धिक 
आय है । ग्रामीण व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति वापिक आय का अनुमाम तो केवल १०७ रुपये लगाया 
गए है जो केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वा ययौतक है ॥ 

(0) निम्न जीवन स्तर ([.098 500 0 /0वा8)--इतनी कम आय में जीवन- 
निर्वाह की कतपना करना ही विउम्बना है क्योकि इससे सामान्य आवश्यकताओं की धृति हो सकता 
ही सम्भव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों मे तो दैनिव आय ६ पैसे प्रति व्यक्ति है। उनमे भी लगभग 
१ करोड व्यक्ति २७ पैसे प्रतिदित, ५ करोड़ ध्यक्ति ३२ पैमे प्रतिदित और १० करोड व्यक्ति 
४९ पैसे प्रतिदिन कमाते हैं। यह आँकडे व्यावहारिक अर्थ-भोध राष्ट्रीय परिषद (४08 ४8 7.) 
द्वारा दिये गये हैँ । 

इन तथ्यों से यह पता चलता है कि भारत की अधिराण जनता का जोवन-स्तर अत्यस्त 
विम्न है | एक भारतीय को प्रतिंदित खद्च पदार्या से केवल २,१४५ कततरी प्राप्त होती है जबकि 
उनतिशीक्ष देशों में प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन बौघ्तत रूप से ३,००० से अधिक बरी भोजन मे 
प्राप्त होती है । 


भारत म कपड़े का उपभोग प्रति व्यक्ति १५ मीटर वापिक है जबकि विक्ित देशों में यह 
जौसत लगभग ५० मोटर है । 

(१०) आध्य बस्तुओं का उपयोग (08७ ०७ 0तीशष ए०0णग0०006) --भारत में अन्य 
वस्तुओ्नो का प्रति व्यक्ति उपभोग भी अत्यन कम है । उदाहरणा्थ, अभरीवा व विदेन में प्रति ५ 
व्यक्ति एक बष में क्रमण। १८ जोडी व १४ जोडी जूतों का उपयोग करते हैं। जिन वस्तुओं का 
उपयाग विदेशों मं आवश्यक माना जाता है वे भी भारत में दिलामिता सम्बन्धी आवश्यकताओं की 
श्रेणी में आ जाती हैं। भारत में द्रति ३०० व्यक्ति एक रेडियो सैट, प्रति १ ००० पके मकूना मे 
केबल एड रेप्रीजरेटर तथा प्रति ८० व्यक्ति एक घड़ी उपलब्ध है । यह विकसित देशों की तुलना 
में बढ़त कस है। 

(४) भग्य ततम्य (000 छ४2७)--भारत मे घ्रति व्यक्ति विद्युत शक्ति का उपयोग क़िठेव 
गद्नति व्यक्ति के विद्युत शक्ति के उपयोग का केवल कए भाग है। इसौ प्रकार भारत में यह 
उपयोग बनाड़ा तथा अमरीशा का क्रमश हु तथा दे है। इस्पात व कोयले मै प्रति व्यक्ति 
उपयोग में भी भारत उन्नतिशोल देशों से दहुत पीछे है। अमरीका, ब्रिटेन तथा पश्चिमी जमंनी में 
अति व्यक्ति इस्रात का उपयोग क्रमश १००, ४० व ४५ गुना है। 





भारतोय अर्य-ध्यवत्या की विशेषताएँ | २७ 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत जहाँ एक ओर प्राहतिक साधनों से सम्पन है, वही 
दुमरी कोर उसकी जनता अत्यन्त निम्व जीवन-स्तर व्यदीव करती है॥ अत भारत में सम्पतता 
के साथ दरिद्रता वा माम़ाज्य है । ड 

(७) विदेश्ञी व्यापार तथा परिवहन (एिणछड्ठा। 7306 300 प्राआाक्रणा)--भारत के 
दिदशी व्यापार मे वृद्धि होत हुए भी, व्यापार की हृष्टि से झारत एक पिछड़ा हुआ दश है। सन्‌ 
१६४० में विश्व के कुल व्यापार में भारत का भाग २०% था जो सन १६५६ में बढ्कर ३६% 
हो गया। किन्तु निर्यात सम्वर््ध के प्रयत्तो के होते हुए भी विश्व निर्यात व्यापार में भारत का 
बंश घटता जा रहा है। सब्‌ १६५१ में विश्व निर्यात व्यापार में भारत का भाग ? प्रतिशत था, 
जो धटवर सन्‌ १६७० म ० ७ प्रतिशा मात रह गया है । 

परिवहन के क्षेत्र भ भी भारत पिछडा हुआ है। डॉ० जानसत के अनुसार, भारत मे प्रति 
१,००० वर्यमील क्षेत्र में बबल २३ मील रेस-मार्ग हैं जबकि इयलेण्ड, प्रास तथा अमरीका में यह 
मौसत क्रमश २०४, १२० तया 3४ मील है। भारत म प्रति वगमील केवल ० ३ मील सम्बी 
मइदें हैं, जबकि इगलेण्ड, फ्रास वे अमरीका म यह औसत क्रमण ३ २५, ३ व १ मील है। भारतीय 
जहाजों द्वारा भारत ये बुल विदशी व्यापार का वेवल २०९ साय ले वाया जाता है । 

(६) पूँजो का अभाव (फल्‍श0॥ ०॑(थज्ाऑ)--भारत की औमत आय विकसित देशो 
की तुलना म बहुत कम है अत व्यक्तियों की बचाने की शक्ति स्वभावत क्र है, किल्‍तु फिर भी गत 
वर्षो मे चचत वी यति बढ़ रही है। १६५५-१६ मे बचने वी दर बुल राष्ट्रीय जाय वी ७ ३ प्रति- 
शत थी जो १६६५-६६ में बढ़कर ११४ प्रतिशत हो गयी ॥ १६७०-७१ में यह प्रतिशत १७ तक 
पहुँचने की आजा है। यह आवाल्षा पूरी होने मे एक बडी वाष्टा यह है कि गत वर्षो में वस्तुओं ने 
मूल्य म तीब्र गति से वृद्धि हो रही है, जिससे जनता वी बचत की इच्छा एवं शक्ति दोनों पर 
प्रभाव पड रहा है । 

(६) शाविधिद ज्ञान एव श्विक्षा का अभाव (9०. ० परल्यागाव्य ह709 ग0छ थाते 
&00०4(॥07)-- भारत में गत वर्षों में विभिनर वैज्ञानिर एवं प्राविधिक क्षेत्रों में प्रगति होने पर 
भी बाँध बनाने, विशेष बडे पैमान वे उद्योग स्थापित करन तथा मशीनों आदि का निर्माण करने 
सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान वा अभाव है। इस प्राविधिक ज्ञान के अमाव में कृषि, उद्योग तथा 
यातायात आरि क्षेत्रों म उरति की यति शियिल एवं बसनन्‍्तोपजनक् है । 

बार्थिक विक्रास में शिक्षा का महत्व बताते हुए चेस्टर बोल्स व यह मत व्यक्त किया है कि 
“प्राहलिक शक्तियों रत वियन्‍्कय करने और यय्येद्ित सुव देने तयर एक न्ययदुर्स, अनुशानित एव 
ग्रनिधील समरज की स्थापना करने के लिए शिक्षा सर्वाधिक्त महत्त्वपूर्ण उपकरण है।” संसार 
विज्ञान तथा प्राविधिक क्षेत्रों मे जिस गति से बढ़ रहा है उम्का लाभ उठाने के लिए शत प्रतिशत 
व्यक्तियों का शिक्षित होना आवश्यक है । १६७१ वी जनगणना के अनुमार, भारत में केवल २६ ३५ 
प्रतिधत व्यक्ति साक्षर हैं जबकि शिक्षितों को समस्या सम्मवत ४ प्रतिशत से भो कम होगी । फ्लत 
जिन व्यक्तियों फो जो बुविधाएं मरकार द्वारा दी जातो हैं, शिक्षा के अभाव मे उन सुविधाओं को 
समझना और उनसे लाभ उठाना उनके लिए सम्मव नहीं है। जअशिक्षा क कारण भारत का औौमत 
नागरिक रूढ़िवादी है एवं अन्यविस्वासो से ग्रस्त है जिमके कारण वह नवीन पदतियों एवं प्राविधियों 
को अपनान में हिचक्ता है | यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 

(१०) परम्परावादों समाज (एणाइश्ा१आ0५४ 5०८ा८५)--साधन सम्पत्र होने पर भी 
एक ओमत भारतीय की आथिक द्ीनता समाज में व्याप्त बनेता कुरीतियों के कारण है। बाल- 
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विवाह, मृतक भोज, विवाह तथा अन्य अवमरो पर अनुचित व्यय करने की परम्परा त्ना अनेकातेक 
रौति-रिवाजों पर ऋण लेकर अताप-शनाप घत्र व्यय किया जाता है। यह अनुत्यादक ऋण किसी भी 
दृष्टि से चुकाना सम्मव नहीं है। प्लत अनेक परिवार जो सामान्य रूप मे एक स्वस्थ एवं सुखी 
जीवन विताते, ऋण के दुखद भार से दवे रहते हैं और उनके अवाछनौय कार्यों का फल उनके बाल- 
बच्चो तक को भुगतना पडता है। 

(११) आधिक विषमता (5००7०७॥८ 707श9)--भारत मे आदिक विपमता विद्यमात 
है । कुछ धनी व्यक्तियों के हाथो मे कुल आय का अधिक भाग केन्द्रित है तथा अधिकाश व्यक्ति 
निधेत हैं, जिनके पास कुल भय का बहुत कम भाग जाता है। 

महालनोविस समिति के अनुसार देश मे केवल १% व्यक्तियों को कुल आम का 
१०% भाग प्राप्त होता है जबकि ५०% व्यक्तियों को कुल आय का केवल २२% भाग प्राप्त होता 
है । इस प्रकार भारत मे आधिक विपमता अत्यधिक है । 

(१२) एक विकासोन्मुखो अर्थ-ब्यवस्था (8 ॥07७००॥७४ 800000॥9)--भारतीय बर्थ- 
व्यवस्था की उपर्युक्त विशेषताओं से यह आपमास होता है कि यह एक पिछड़ी हुईं अर्थ व्यवस्था 
है | परन्तु देश भें जब से योजताबद्ध विकास प्रारम्भ हुआ है तब से भारतीय अर्थ व्यवस्था विकास्त- 
पथ पर अग्रसर हो रही है। औद्योगिक हृध्टि से भारत का पर्याप्त विकाम नही हुआ है फिर भी देश 
का तेजी से औद्योगीकरण किया जा रहा है। योजनावद्ध आधिक विकास के बीस ब्षों मे भारत का 
भौद्योगिक उत्तादन तीन गुने से भी भधिक हो गया है । 


उपर्युक्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि भारत में अब भी एक अल्प विकप्तित देश है। कृषि 
की प्रधातता तथा उद्योग व सेवाओ का कम अश आशिक पिछडेपन का ही प्रतीक है। भारत के 
आर्थिक ढाँचे में, विकास के होते हुए भी मूल परिवर्तन नहीं हुए हैं। कृषि का राष्ट्रीय आय में कब 
भी ५० प्रतिशत योगदान है। अमेरिका, जापान तथा बिद्ेन जैसे देशों मे आ्थिक विकराप्त प्रारम्भ 
होने के कुछ काल पश्चात्‌ कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में भाग ३थ १२ प्रतिशत के बीच है। 
उद्योगों का अशदान क्रमश बढ़ता गया है। भारत के आधिक ढाँवे मे हस प्रकार का भौ परिवर्तन 
अति दीघंकाल में भी सम्भव नही प्रतीत होता है । सार्वजनिक क्षेत्र का विकास होते हुए भी इस 
क्षेत्र का अ् व्यवस्था मे अग आठवाँ भाग मात्र है, शेष अश निजी क्षेत्र का है। अत भारतीय 
अये-्यवस्था मूतत एक अत्प विकसित ब निजी क्षेत्र प्रधान अर्थ-व्यवस्या है 


वितदत3...लनहनहनहलु_लुललततततततलन>ु 
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स्वातन्त्रयोपरान्त भारतीय अर्थ॑-व्यवत्था 
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(९5८8, दारशा३0।/4 ६५75) 
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एशिया महाद्वीप के मानचित्र में मारत का एक विशिष्ट स्थान है, कक्‍्योक्रि जहाँ उत्तर में 
साइवेरिया के वर्फील मैदान दिखायी पहते हैं, जो प्राय जन शून्य हैं, वहाँ दक्षिण मे एक विशाल 
देश हृष्टिगोचर होता है जो धन जन से भरपुर है। एशिया वा एक महत्त्वपूर्ण भाग होते हुए भी 
भारत एगिया के अधिकतर देशों से प्रकृति द्वारा लग बर दिया गया है। उत्तर में हिमालय को 
विस्तृत श्रेणियाँ उसे चीन, अफ्गानिस्तान आदि से अलग बरती हैं तो पूर्व में वर्मा भो इन्ही पर्वत" 
आखलाओ के कारण भारत स अलग दिखायी पडता है। इसी प्रकार पश्चिम मं अरब सागर तथा 
दक्षिण में गाल की खाड़ी भारत की सीमा रेखा निर्मित करते हैं! 

भारत उत्तरी गोला मे लगभग ८१४” उत्तर से ३७९६” उत्तरी अक्षाश तथा ६८७” से 
६७१२५/ पूर्वी देशास्तर रेखाओं के बीच फैला हुआ है । इमका विस्तार उत्तर से दक्षिण ३,२१६ 
ब्लोमीटर तपा पश्चिम से पूर्व लगभग २ ६७७ किलोमोटर है | इसका क्षेत्रलल लगभग ३२६८ 
लाख वर्ग किलोमीटर है। 

भारत की स्थल सीमा १५,१६५ ड्लोमीटर तथा समुद्र तट का विस्तार ५६८६ किलो- 
मोटर है । 

परत का क्षेत्रफल सम्पूर्ण समार का २४ प्रतिशत है। इस विशाल भुखण्ड को उप< 
महादोय की सन्ना दी जाती है। क्षेत्रफल की हृध्टि से मोवियत रूस, अमेरिका, कनाडा, चीन, ब्राजील 
ठथा आम्ट्रें लिया के पश्चात विश्व में भारत का क्षेत्रकत समुक्तराज्य अमेरिका का एक तिहाई तथा 
सोवियत रूम का सातवां भाग है । क्षेत्रफ्त की दृष्टि मे भारत ब्रिटेन का तेरह गुना तथा जापान 
का आठ गुना है । भारत की लगभग ५५ करोड जनसद्या (सन १६७१) विश्व की कुल जनसख्या 
को १४ प्रतिशत है। जनसख्या वी दृष्टि से विद्य में भारत का चीन के पश्चात दूपरा स्थान है । 
भारत की जनसापा सोवियत रूस सयुक्तराज्य अमेरिया तथा ब्रिटेन की मिलो जुनी जनसस्या से 
भी अधिक है। रूप के अतिरिक्त यूरोप का प्त्येत्ष देश भारत के राज्य मब्य प्रदेश से छोटा है। 
अकेले उत्तर प्रदेश की जनसरया ब्विटेन तथा वनाडा की मिली-जुली जनसस्या से भी अधिक है । भारत 
की विशालता, उसका दिपुत जन-समुदाय, उसके निवासियों की विविधता, उसवा गौरवमय प्राचीन 
वैभव, उमक्री अनूठी सस्कृति, उसकी भाषाएं, उसकी राजनीतिक श्रेष्ठता तथा उसकी भू सरचना 
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जलवायु, वनस्पति व प्राकृतिक साधनों वी विविश्वता, उसे एक उपनमहाद्वीप वी श्रेणी में खडा 
करत हैं। भारत विश्व का सबसे बडा प्रजातस्त्रात्मक देश है । 
प्राहतिक विभाग 
काश एक, छाशडाताओ) 

भारत को प्राकृतिक हृष्टि से पाँच स्पप्ट भागों मे बाँटा जा सकता है 

(१) हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, 

(२) गया और यमुना का मैदान, 

(३) दक्षिणी प्रायद्वीप, 

(४) समुद्रतटीय मैदान, 

(५) पश्चिम का मरस्थल। 

१ हिमालय का पर्वतीय प्रदेश--भारत के उत्तरी भाग मे हिमालय को तीन समानात्तर 
आद्भताएँ हैं जो पूर्व से पश्चिम तक लगभग २,४१४ किलोमीटर वी लम्बाई में फली हुई हैं। 
उत्तरी भाग में ये शद्भुलाएँ बहुत ऊंची हैं और सपार की कुछ ऊँची से ऊंची चोटियाँ इसी भाग 
३ निद्यमरत है । यह भाग वर्ष के प्राय सभो महीनों मे धरफ से ढका रहता है। केवल ग्रीष्म ऋतु 
के कुछ महीनों मे जब जेनिपला तथा नातूला आदि दरें खुन जाते हैं, तब तिब्बत से व्यापार सम्भव 
हो जाता है। इन महीनों मे विव्बत से ऊन, सुद्ाया तथा टू भारत आते रहते हैं और वस्त्र, 
शंकर तथा छग्य निर्मित माल निर्यात होता रहता है | तिव्बत पर चीत का आधिपत्य होने के वाद 
यह व्यापार प्राय समाप्त हो गया है । 

उत्तरी श्रेणियाँ--उत्तरी भाग बी पव॑त श्रेणियाँ ऊँची होने के बारण इस क्षेत्र में जनसष्ष्या 
बहुत कम है किन्तु दस हजार फुट की ऊँचाई तक जगह-जगह पर ग्राम बसे हुए हैं। इन क्षेत्रों वे 
लोग भेड-ब+ रियाँ पालते है तथा कही कही ग्रीष्म ऋतु से चावल की खेती भी करत॑ हैं। बुछ लोग 
जटी-बूटियाँ एक्त करते हैं तथा उन्हे मंदानों में लाबर बेच देते है। इस भाग में चीड, देवदार 
तथा अवरोट के पेड है जिनकी लकड़ी काटकर नदियों मे वहा दी जाती है। मैदानी भाग में लोग 
इन लक़्डियो को एकन्र कर लेते हैं और फ्तींचर तथा ग्ेलो का सामान बनाने और युदाई आदि 
झरने के लिए प्रयोग १रते हैं। इस भाग के लोग बहुत दरिद्र विन्तु सशक्त है, वयोवि' उनवा जीवन 
बत्पन्त कठित है । 

पश्चिमी भाष--पश्चिमी हिमाशक्षय प्रदेश में वाध्मीर घाटी है तथा उत्तर के ब्रुछ निचले 
भागों म कॉँगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ है। य घादियाँ बहुत मुरम्य तथा रमणीक हैं। इनमे 
अतेक प्रकार के फल तथा सा जयाँ उन होरी हैं। योयो वा युण्य पेशा येदी करना है जिप्ते 
साथ माय भेट-वक रिया पालने वा व्यवसाय भी होता है। खेती की मुख्य उत्तत्ति चावल है। इसके 
अतिरिक्त कही कही लोग उन से नमद, कम्बल अथवा शाल बनाने वा व्यवत्ताय भी बरते हैं अथवा 
अबरोद वी लकड़ी पर युदाई का काम करते हैं । इस क्षेत्र मे उत्तरी क्षेत्र से आवागमन के साधत 
कुछ टीक हैं वश्ोकि क्ही-कही सडवें निमित कर दी गयी हैं। इन प्रदेशों के सौन्दर्य के वारण इन 
स्थानों पर प्रतिवर्ष बहुत से, पर्यटक देश विदेशों से आते रहने हैं । 

पूर्वी -प्रदेश- पूर्वी हिमालय में खासी, जर्थातेया तथा गारो वी पहाडियाँ भौ बहुत तीची 
हैं। इस भाग में अत्यधिर वर्षा होत वे वारण बहुत घने वन हैं। इस बतो में अनेक स्थानों पर 
शहतून वे बीडे पाते जाते हैं. जिनसे रेशम तैयार किया जाता ऐ। छहाँ घन अधिव नहीं हैं वर्हा 
चावल तथा चाय की खेती की थाती है । दस भाग के उनो में ही नागा जाति ये सोग रहते हैं जो 
प्राय अमध्य एवं खोवार हैं| इव क्षेज से भो थावागमन वे साधनों का अभाव है। 

गला ए, लिमावय के पर्वतीय प्रदेश में जनमग्या साधारण है, आने-जाने वे साधन 
अविकमिन हैं तथा उद्योग एवं व्यवमाय का प्राय अभाव है। इस प्रदेश के लौग बहुत चरिश्षमी 


के 


भौगोलिक परिस्यितियाँ | ५ 


तथा सदल हैं. पिन्तु उनकी आधिक स्थिति अच्छी नही है। इस सत्र परिस्यितियों का कारण यही 
है कि भौगोलिक वातायरण उनके अउुकूल नहीं है । 

हिमालप के अन्य प्रभाव--हिमालय भारत के आधिक जीवन पर व्यापक प्रभाव डालता है 
जिसवा अनुमान निम्न तथ्यों से हो सकता है 

() दर्षा--यह अरब सागर एवं बंगाल वी साड़ी की मानसून हवाओं वो रोकबर सम्पूर्ण 
उत्तर भारत मे वर्षा क्रवाता है। इसत्रे साथ ही यह साइयरिया से आने बाली शीत लहरो को 
भारत में आने पर रोकता है जिममे यहाँ वी जलवायु तथा फ्मलें उन लहरो वे दुष्प्रभाव से बची 
रहती हैं । 

(0 नदियाँ और सिचाई- हिमालय से अनक नदियाँ निकलकर उत्तरी मेंदान में बहती 
हैं और उनम सदा पर्यात्त जल बना रहता है। दस जल से मंदान में उत्पत वी जान वाली 
फ्सना वी नियमित सिंचाई सम्भव होती है। वास्सव में, इस मैदात का निर्माण एवं वित्रास ही 
इन नदियों द्वारा हुआ है और भविष्य भी इन नदियों पर ही निर्भर है। इस हृष्टि से यह कहना 
स्वग्रा सत्य है कि उत्तरी मेंदान हिमालय क्षा वरदान! है । 

(0) बनस्पति--हिमालय से अनब प्रकार वी जड़ी ट्ृटियाँ, लक्डी तथा घास आदि 
प्राप्त होती है जिनसे आधार पर अनक् प्रकार के व्यवसाय सचातित ज़िये जाते हैं । 

(५) स्थास्थ्यवर््धक स्थान--हिमालय जी सुरग्य घाटियाँ बनय व्यत्तियों ते जातपण का 
बेद्ध हैं तथा इस क्षेत्र के स्वास्थ्यवद्धक स्थानों पर अनेक व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ के लिए जाने हैं । 

(५) पश्ुपालन-हिमालय क्षेत मे जो भेड बकरियाँ पाठी जाती हैं उनके बाल तथा ऊन 
बहुत उपयोगी हैं और वह ऊनी वस्त्र बनाने के विए काम मे लाये जाते हैं जिममे अनेव व्यक्तियों 
को रोजगार मिलता है । 

(५) खनिज-- भूगभशास्तियों वा अनुमान है कि टिमाजय क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा मे खनिज 
तेल हैं जिमकी खोज वी जा रही है। तेल प्राप्त होने पर इस द्षेत्र वा यिव्राम वरन में झधिकाधिक 
सहायता मिल सब गी तथा देश क आधिक वित्रास में भी समुचित योग मिल सजेगा । 

२ गया ओर धिन्धु का मंदान-यह मंदान लगप्ग २,४०० व्रिलोमीटर सम्बा है तथा 
इसवी चौहाई अनेत्र स्थानों पर २०० ३०० बिलोमीटर है। बहा जाता है कि इस मैदान के स्थान 
पर किसी समय टिवीम नाम का सागर था जो उत्तर में ईरानी पठार तक फंता हुआ था। मिस्धु, 
गगा तथा ब्रह्मपुप्र नदियाँ इस सागर में गिरती धी । यह सागर बहुत उथला था और इसमे गिरने 
वाली नदियाँ अपने साथ वत्यतित्र मिट्टी लाजर जमा करती रही । शतान्दियों तकः चलने वाले इस 
क्रम से वालान्तर में यह मागर मिट्टी से पूर्ण हो गया और मंदान के रूप मे परिवतित हो गया । 
नदियों वी कछ्छारी विट्टी द्वारा निमित होन के कारण ही यह मंदान इतना अधिक उपजाऊ है । 

उपज और जनप्तत्या-भारत वी सउसे बध्रित्त उपशाऊ भूमि से युक्त यह मैदान अनेक 
फसलें उत्पन्न करता है जिनमे गेहूँ, चावल, गतरा, कपय, विलहुन आदि सम्मित्रित हैं। इस प्रकार 
कृषि की दृष्टि मे यह मंदान बहुत मम्पन्र है। समतल होने वे कारण इस मंदान पर परिवहन के 
साधनों का ययेप्ट विफाम हो गया है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र म॒ उद्योगों का भी काफी विकास 
हो गया है । फ्तत इस मैदान में जनसख्या बहुत घनी है । 

ब्यवमाय--स्वभावत इस मैदान वे नियासियों बे व्यवमाय में छेती तथा उद्यौग दोनो 
का समान महत्त्व है। वस्त, चीनी, पटसद, सीमेण्ट, कागज तथा चमहय उद्योग इस क्षेत्र के प्रमुख 
उद्योग है जिनमे लाखो श्रमिक काम करते है। इन उद्योगों द्वारा उत्तन्त माल से न केवल देश के 
लोगो वी उपभोग सम्बन्धी आवश्यवताओ वी पृत्ि होती है बच्चि निर्याद से विदेशी विनिमय की 
आय भी होती है । 
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सामरामिक महच्य--उत्तरी मैदान वा भारत क आधिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवम 
में अत्यविक महत्त्र है वयोकि एक ओर दो यह राष्ट्र के धनधान्य-बृद्धि मे भधिकाश योगदान कस्ता 
है, दूसरी ओर यह देश के प्राय सभी अन्य भागो के आवर्पण का कैन्द्र है। देश वी सामाजिक, 
सास्ट्रतिक एवं नैतिव परम्पराजा का समवय वरते में इस मून्माग का अस्यधिक सहयोग रहा है 

क्योकि इस क्षेत्र में देश के प्राय सभी भागा के लोग निवास वरते हैं तथा इसके मूल निवाप्ती 
आरत के श्राय समी भागों में पले हुए हैं। उत्तरी मैदान वास्तव में भारत का सर्वाधिक गहत्त्वपूर्ण 
क्षेत्र है। 

३ दक्षिणी प्रायद्रौप--गगा ममुन्रा के मैदान के दक्षिण में जो पठारी भाग है यह 
ज्वालामुखी पर्वतो से निकले हुए लावा से निम्चित है। इसलिए इसकी मिट्टी काली या लाल है। इस 
पठार में कनेव प्रकार के खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं। कोयला, लोहा, मंगवीज, डोलोमाइट, चूने 
का दष्पर, धोरियम, स्वर्ण तथा बॉक्माइट आदि अनेक मृल्यवातर पदार्थ इस क्षेत्र में प्रिल्नते हैं। 
खनिज पदार्थों कौ उपलब्धि के कारण इस भाग म लौह-इस्पात, जहाज, सीमेष्ट ता अन्य बई 
प्रकार के उद्योग स्थापित हो गये हैं, इस क्षेत्र मे मूंपफ्ती तथा क्पाम्त प्रचुर मात्रा में पैदा होती है 
जशिपतवे वारण वनस्पति तेल तथा वस्त्र उद्योग का भी इस क्षेत्र मे यथेप्ट विक्रास हो गया है । 

जिचाई और उपज-पठारी भाग होने के वारण इस क्षेत्र में जो नदियाँ हैं (महामदी, 
गोदावरी, दृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती आदि) वे अधिक वंग से चलने वाली हैं। उनसे नहरें 
निकालना भी सम्भव नहीं है वयोकि न तो उनमे वारह महीने जल रहता है और न ही इस भाग 
में तहरें धोदन! सम्भव है । अनेव स्थानों एर बड़े बढ़े तालाब या तो श्षपने क्षाप बने गये हैं या 
लोगो द्वारा बना लिये गये हैं जिनमे वर्धा-काल में पानी जमा हो जाता है और सिचाई के काम 
आता है, इसके द्वारा ही तिलहन, कपास तथा गरम मसाले और तम्बायू उत्पन किये जाते हैं। 
इसके अतिरिक्त इस भाग में ययेप्ट मात्रा मे (दीलगिरि की पहाड़ियों में) चाय भी उत्तत होती 
है। बस्तुत पठारी भाग होने के कारण यह भाग हृषि वी हृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण नही है विन्‍्तु 
उद्यौग वी दृष्टि से इसका यथयेप्ट विकास हो गया है । 

४ तदीय मेदान-दक्षिणी प्रायद्वीप के पश्चिमी तथा पूर्वी किनारो की भूमि मंदानी है। 
ये मैदान भी नदियों वी मिट्ठी से बने है तथा बहुत उप्रजाऊ हैं। तटीय मंदाव दो हैं. (१) पूर्वी 
तटीय मंदान तथा (२) पश्चिभी तटीय मेदान । धुर्वो त्ंदीय सेदान पूर्वी घाट तथा बगान की साड़ी 
के बीच उत्तर में उड्दीसा के तट से दक्षिण में बन्याजुमारी तत्र फंसा हुआ है। पश्चिमी तटीय 
भेदान बरव सामर के विनारे-किनारे सूरत से कुमारी अन्तरीप तक पँला हुआ है। इस मैंदात की 
लम्बाई सगप्रग १,५०० किलोमीटर तया चोडाई २५ क्लोमीटर मात्र है। इन मंदानों मे (जिन्हे 
नदियों के डेल्टे कहना आयिके उपयुक्त होगा) चावल, गना, मारियल तथा पटसन प्रचुर मात्रा में 
उत्पात होहप है। पश्चिणी उठ के भेदान भे वर्षा अधिक होती हैं, अत वहाँ गरम मसाले तथा 
नारियल अधिक मात्रा में उत्पत होते हैं । 

४ पश्चिमी सदस्थल--भारत के पश्चिम में (पातिस्तान वी सीमा से लगा हुआ पार 
दा मरस्थल है। इस मद्म्यल का विस्तार लगभग एक लाख वर्ग विलोमीदर है। इस मरस्थल मे 
राजस्थान के जयपुर तथा वीकानेर विभाग के अधिडाश क्षेत्र सम्मिलित हैं। मझुस्थल प्रदेश कौ 
जल्नवायु अत्यधिक गर्म है । रात तथा दिन के तापक्रस मे पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। वर्षा का 
बाविक ओम अधिकाश भग्गों में £ इच है। बह भाग प्राहतिक दृष्टि से अन्य भागों से सर्वधा 
सितर है क्योकि इसके अधिताण भागो मे वालू-रेत फँवी हुईं है, मीलों तक जल उपलब्ध नही होता 
ओर वॉदेदार झ्ाटिया के अतिरिक्त विसी प्रकार की वनस्वति हृव्टिगोचर नही होती । 


इस भअरस्वनीय ब्रदेश में प्राय एक फ़्मल्न होती है ज्ञो गरमी की मानसूती वर्षा द्वाद्य 
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उतत्न वौ जाती है। मूँग, मोठ, बाजरा, तिल तथा ग्वार इस प्रदेश वी मुख्य उपज हैं । सोगो का 
मुख्य व्यवसाय खेदी और पशुपावन है । जिन कषेयों में भेड़ प्रररियाँ पाली जाठी हैं वहाँ न वा 
ब्यवस्ताय बहुत उन्नत हो गया है। बीकानेर से नमद तथा गलीचे विदेशों को निर्यात किय जात हैं । 
हम मरस्यल के अवव भागा मे आने जात का एवमाज साधन ऊेंट है जो सवारी तथा सामान ढोने 
के काम्र आता है। 
इस प्रदश के बूछ भागो म भाक श वो नहरें पहुंच मयी हैं. जिनके कारण मेहूँ चंदा, वपास 
तच्चा ग्चा उत्तन होने लगा है । गयानगर जितर के झनक भाग ग्रगा नहर के कारण हर-भरे हो गये 
हैं । इन भागों मे रेलों तथा सडवो का शो यवेप्ट विजश्यास हो गया है बौर बीनी, वस्त तथा तेल के 
वासरवान स्थापित हो गय हैं। राजस्थान नहर याजना ने वार्याम्वित होने स इस प्रदेश मे कृषि एवं 
उद्योगों का समुचित विकास हो सक्रेगा जिसस यहाँ के निवासियों को अधिकायिक सुख समृद्धि सुलभ 
हा सकेगी। 
उपरुक्त विवरण में स्पप्ट है कि भारत द विभिन भागों में रहने वाले लोगो के व्यवसाय, 
उद्याग तथा सामाजिक जीवन उन क्षेत्रा # धरातल एवं भौमोलिक परिम्बितिया पर निभर करते 
हुं। पर्वत, मैदान तथा पढारी प्रदेशों में कृषि, उद्योग तथा व्यवसाय मुध्यत वहाँबी प्राइृतिक 
बनावट पर आधारित हैं। इन पर जलवायु पे भी प्रमाव पड़ता है जिसबा वर्णन निम्म प्रवार है 
जलवाधु 
जलवापु मम्बन्धी जितनी विभिनताएँ भारत म पायी जाती हैं, उतनी ससार वे रिसी भी 
अन्य देश में नही पायी जाती । भारत वी जलवायु वी विपमदाजा को हृष्टिगत रखते हुए प्रमिद्ध 
भूगोलशास्ती मासडेन ने बहा है, विश्व की समस्त जलवादु भारत में मिलती है।” भारत वी 
जलवायु मानसूनी है। उत्तरी भारत वो जबवायु शीतोष्ण कटिबन्यीय तथा दक्षिणी भारत की 
जलवायु उष्ण कटिवन्धीय है। मुख्य रूप में भारत वी जलवापु ट्रापिक्ल मानसूती है, परन्तु दश के 
दिशित भागो में विभिन्त प्रकार की जनवायु पायो जाती है। भारतीय प्रायद्वीप वी भाह्ृति, उसकी 
विपुवतरेखा से दूरी, उप्तवे उत्तरी भाग का हिमालय पर्वत द्वारा घेराव, ममुद्र से घिरा हीता 
उमरे जलवायु वो प्रमावित वरती हैं। 
भारत विपुवत्तरेधा के उत्तर म॒ स्थित हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ भाग प्रिपुवतरेसा वे 
बहुत निकट पढछते हैं। इन भागों में साल भर गरम जलवायु रहती है, वेवल दिसम्ब्र-जनबरी के 
भहीनों म॑ जबकि सूर्य मकररेखा (आस्ट्रेलिया के उत्तरों भाग) पर लम्बवत्‌ चमकता है, सामान्य 
शीत होती है । दूमरी बात यह है कि दक्षिण के अधिकाश भाग समुद्र से सो अधिक दूर नहीं हैं 
बनत वहां गरमी और सरदी क तापमाना मे अत्यधिक अन्तर नहीं होता । मैंगतोर वे अधिकतम 
तथा न्यूनतम तापमान से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है - 
मेगलोर में धाउद्गम (मेण्टीगेड) 
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न्पुततम अधिकतम 
जववरी र१४ ३१७ 
जूब र३८ २६२ 


कीय--+++++++8#न___+-_लनहन्‍ह88लठँ--ँहल्‍हैहल-.ब0.हठह.ह0.ह..हल.. 
इसब्रे विपरीत, ककरेसा उत्तरी भाग को लगभग विभाजित करती हुई जाती है। जून के 
महीने मे सूर्य कर्वरेखा पर लम्बवत्‌ चमकता है, अत उत्तर भारत मे बहुन अधिक गरम बातावरण 
ही जाता है। यहाँ तक कि नागपुर म तापमान ४२-४४? झ्लेष्टीग्रेड तक ऊँचा चत्ा जाता है। 
प्लुलमाने वालो गरमी से भूमि तप उठती है और लखनऊ, वाराणती, नागपुर आदि स्थारों पर 
लुओं से अनेक ध्यक्तिया वी सूत्यु हो जाती है । दिसम्बर तथा जनवरी मं जय सूर्य मसररेखा पर 
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होता है. तो उत्तर भारत उससे बहुत दूर होता हे अब वहाँ तापमान बहुत गिर जाता है। उदा> 
हरणत नागपुर का जववरी दा स्यूततम तापमान १४” सेण्टीग्रेड तक पहुँच जाता है। अनेक अन्य 
स्थानों (जैसे आगरा, दिल्‍ली, सीकर) में वह शू य दर्जे तक भो पहुँच जाता है। 


उपर्युक्त विवरण से हम निम्न निष्कर्षा पर पहुंचते हैं 


(१) दक्षिण भारत में (विपुवतरेखा के निकट होने के बारण) तापमान ग्राय वर्ष भर 
ऊँचा रहता है और वहां सरदी कम पड़ती है। दक्षिणी क्षेत्रों मे विभिन्न झतुओ के तापमान मे 
अन्तर भी व होता है । 

(२) उत्तर भारत में जबवायु प्रायः अधिक गरम और अविक ठण्डी होती है। वहाँ 
दिसम्बर-जनवरी से कटाके वी सरदी और मई जूत म अत्यथित्र गरमी पठती है। इसके अतिरिक्त, 
इस छैन्र में न्यूदतम एवं अधिकतम तापमान में अन्तर भो अत्यधिक होता है। 

(३) समुद्र के क्तारे बसे स्थातो में जलवायु समशोतोष्ण होती है । 


तापमान का प्रभाव--तापमान को लोगों वे! रहत-सहने, खान-पान तथा वर्षा पर बहुत 

प्रभाव पठता है। दक्षिण भारत में शीत व होने बे कारण बहाँ के निवासियों को गरम वल्त 

हनते वी आवश्यकता वही पड़ती । इतना ही नहीं, लोग ढीले रवेत दस्त अधिक पहनते हैं। उत्तर 

भारत में स्थिति सर्वथा भिन्न है जहाँ अधिक गरमी तथा अधिक सरदी होने के वारण लोगों को 
गरम वस्त पहनने पदते है । 


जिन भागों मे ताप्रमात अधिक होता है उन भागों में प्राय वर्षा अधिक होती है। विपुवरत्‌- 
रेखीय प्रदेशों म प्राय साल भर वर्पा होती रहती है । भारत में भी अधिक वर्षा गरमी के महीनों 
(जुनाई-मितम्बर) में ही होती है। अधिक वर्पा वाले प्रदेशों म चावल तथा मक्का अधिक उत्पन्न 
होते है और यही लोगो वे भोजन का प्रमुख अग वन जाने हैं। दक्षिण तथा पूर्वी भारत के 
निवासियों का प्रमुख भोजन चावल ही है। 


घख्लुएँं>- भारत मसामा यत तीन झनुए होसी है जिनका क्रम इस प्रकार है--भार्च से 
जून तब' गरमी, जुलाई से सितम्बर तक वर्षा तडा अम्टूबर से फ़रवरी तक सरदी | गरमी, मरदी, 
तथा वर्षा वे अशनी माम तो दो दो ही होते हैं, जेत--गरमी मुख्यत मई-जून, वर्षा जुताई 
अगस्त तथा सरदी दिमम्बर-जनवरी में अधिक होती है। सरदी की समार्ति पर बसन्‍्त तथा वर्षा 
की समाप्ति पर हेम'्त ऋतु बारस्भ होती है । 


वर्षा--भारत विधुवन्रेखा के उत्तर म है त्था ककरेसा उसके उत्तरी भाग के बोच में 
होकर निबलती है। #त यहाँ अदिक्तर वर्षा गरमी को ऋतु में ही होती है। जून में सूर्य कर्ब- 
७। पर लम्बबन्‌ चमकता है। अते उत्तर भारत का स्थत प्रदेश अत्यधिक गरम हो जाता है। 
इस भाग में हृद्ा भी बटत गरम हा जाती है और गरम होरर ऊपर उठती है। परचम तथा 
दक्षिण के समुद्री भाग अपेक्षाइत कस गरम होते है बन गरम हवाओ वा स्थान ग्रहण करने ये 
लिए समुद्र की ओर से हवाएं स्थतत की ओर चलन लगती है। समुद्र बी और से आने के वारण 
इन हवा आओ में जद होता है, अत जहाँ द ह पर्वतीय रुकावट मिलन ज्ञावी है वही दर्षा कर देती हैं । 
प्रोष्मदालीन मानसून की दो शायाएँ है. प्रथम शाखा अरब सागर शाजा है। जून जुलाई में जब 
उत्तर भारत में अत्यधित्त गरमी होती हे तो अरब सागर से स्थल की और हवाएँ चलने लगती हैं 
जो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, मनाबार, कोत्रण आदि मे लगभग १०० इच वापित वर्षा करती हैं। 
इसी प्रकार दूनरी शाखा बगाल की खाटी शाया है। बगात की साड़ी से उठने बाली हथाएँ सीधे 
जासास की पहाडियों से दकराती हैं और वहाँ अद्दीमित माठा में जल वरसाती हैं। 


भौयोलिक परिस्यितियाँ | ६ 


दिसम्बर-जनवरी के महीनों में पारस की खाड़ी की ओर मे चक्रावात आकर उत्तरी भारत 
के बुछ भागों मे वर्षा कर देते है तथा सरदी वी मानसून हवाएँ भारत वे पूर्वी तट पर भी कुछ 
वर्षा करती है । 

वर्षा का अ्रभाव- भारत के प्राय मभी क्षेत्री में वर्षा का ब्याक प्रमाव दृष्टिगोचर होता 
है । जिन क्षेत्रो मे अधिक वर्षा होती है वहाँ घने वन तथा वनस्पति हृष्टिगोचर होनी है और कम 
वर्षा वाले प्रदेशों में बनम्पति का सर्वया अभाव है। हिमाचल प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश तथा 
पश्चिमी घाटों पर वनस्पति की प्रचुरता का एन्मात कारण वर्षा का बाहुल्‍थ है। इन भागों में 
१०० इच से अधिक वापिक वर्षा हाती है। इसके विपरीत, पजाब तथा राजस्थान में वनस्पति 
का प्राय अभाव है। इन प्रदेशों मे दाटेदार झाड़ियोँ अथवा सामान्य पेड-पोधे ही हष्टिगेचर होते 
हैं बयोकि इनमें वापित्र वर्षा प्राय २० इच में कम होती है । 

वर्षा बा दूसरा प्रभाव फसलों पर पडता है । जिन भागों मे अधिक वर्पा होती है वहाँ 
प्रायः चावल, गया, आदि फ्सले उलम्न होती है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक 
है कि फसलों के उत्तर बरन में भूमि का उतना अधिक महत्व नही है जितना जल का । इसीलिए 
राजस्थान के गगानगर जिल में जहाँ पानी वा अमाव नही है, ययेप्ट माना भे गेहूँ, चावल, कपास 
तथा गन्ना उत्पन्न होने लगा है । 

वर्षा वा प्रभाव भूमि तथा जन-जीवन पर भी बहुत पड़ता है। जिन भागों में वर्षा अच्छी 
होती है वहाँ की भूमि क्रमश उपजाऊ होती चली जाती हे । वास्तव में, भूमि वा सबसे महत्त्वपूर्ण 
ल्लाद्य जल होता है। इसी प्रवार वर्षा के कारण लोगो के रहन-सहत पर भी बध्यापक प्रभाव पडता 
है। अधिव वर्षा वाले भागो में लोग हलके बस्य धारण वरत है तथा मजबूत मकानों का निर्माण 
करते है । विहार तथा आराम व अनेत भागों में लोग नावें रखते है ताकि वर्षा से बाढ आने पर 
उनका प्रयोग क्या जा सके । आसाम, वम्बई तथा कलकत्ता के निवासी वर्षा ऋतु आने के पूर्व 
उचित वस्त्रों तथा अन्‍य उपकरणों वी व्यवस्था बर सेते है ताकि उन्हें कठिनाई न हो । राजस्थान, 
पजाब तथा उत्तर प्रदेश में वर्षा के लिए कोई विश्ञेप व्यवस्था बरने री आवश्यकता नही पड़ती । 

मानसून और भारतीय अर्थ-व्यवस्था 

भारत में लगभग सम्पूर्ण वर्षा ही मानसून द्वारा होती है। मानसून का अर्थ मौमम है और 
इनसे वर्षा गरमी तथा सरदी के मौसम में उशेष समय पर होती है। मानसून हवाएँ सर्वेधा 
अनिश्चित होती हैं, भव इन पर निर्भर *हने से भारतीय कृषि भी अत्यन्त अनिश्चित अवस्था में 
रहती हैं। मानमून हवाओ वी कुछ विशेषनाएँ निम्नलिखित हैं 

(१) अनियम्ितता -ये की जुलाई में आरम्भ हो जाती है तो कभी-कभी अगस्त तक भो 
आरम्म भही होती । इससे फसतो की बुठाई में बहव अनिश्चितता रहती है । 

(२) दर्षा वी अनिश्चिनता--दन हवाओ से वी कभी आवश्यक वर्षा हो जाती है किन्तु 
कभी-वभी अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि वी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 

(३) वर्षा की साता--मानसून हयाएँ बुछ क्षेत्रों मे प्रचुर माता में वर्षा करती हैं और 
कुछ लगभग सूखा छोड देती है ॥। इसझी परष्टि इस तथ्य से होती है कि आमाम तथा परिवमी 
घाटों पर अधित्र वर्षा होती है जबकि पजाव तथा राजस्थान के बहुत से भाग प्राय वर्धाहीत ही 
रह जाते हैं । 

भारत वी बर्थ व्यवस्था मानसून हवाओं पर बहुत अधिक निर्भर करती है इसीलिए 
भारतीय हृपि को 'यरानसूत का जुआ! [03७ का 08 ग्राणाउएणा३) कहा गया है। ब्तुत 
भारतीय हृषि ही नही, भारतीय अर्य व्यवस्था भी मानसून का जुआ है । 
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सम्पद्तता का कारण 

जिंप वर्ष मानखून हवाला से समय पर वर्षा हो जाती है तथा इनकी मात्रा यवेप्ठ होती 
है. उम्त व खाद्यात तथा वन्य फसलें प्रचुर मात्रा में उसपन हो जाती हैं। फदत भारत को 
विदेशों मे खाद्याल बहुत कम आयात करन पहले हैं जिममे विदेघी विनिमय की बचत हो जाती है। 
इसके अतिरिक्त देश में साथान्नो के मूल्यों मे विशेष यूद्धि नही होती जिससे जनता को कठिताई 
का सामना नहीं करना पडता । डिसानों हा भी फ्सलो दे विक्रय से अच्छी आय हो जाती है 
जिससे उनतों अधिक सम्मानजनव जीवन दितान व अवसर मिल जाता है। उनका ऋण-भार भी 
कम हो जाता है जिससे भविष्य मे कृषि की उत्ति कौ सम्मायनाएँ बट जाती हैं। इसब्रे अतिरिक्त 
स्सिानों का पगने मौसम म भी हल, बैत या बीज के लिए ऋण लेने वी आवश्यकता नहीं 
बहती । इन सज तथ्यों से यह म्पप्ट होता है दि मानसून द्वारा उचित सात्ा में वर्षा बर देने से 
भारतीय दृपि तथा क्सिान दोनों की स्थिति में सुप्रार हो जाता है । 


उद्योग--हृपि के अतिरिक्त उद्योगों पर भी जन्‍्छे मानसूत का अच्छा प्रमाव पडता हैं। 
कपास, जूठ गता, लिल्हन थादि वी फ्सलें अच्छी होने पर स्वमावत्त मिलों तथा बारखानों को 
पर्याप्त मात्रा भरे उचित मूल्य पर कच्चा माल मिल जाता है जिससे सम्बन्धित उद्योगों को उत्पादन 
बटात का अवसर मिल जाता है। इन आरखाना मे अधिक व्यक्तियों को रोपयार मिलता है बोर 
मजदूरों तथा उद्योग्रतियों वी बावित्व स्वित्ि में सुपार हो यावा है। उद्योगों का उत्तादन बढ़ने 
से निर्यात व्यापार में भी उन्तति होती है जिममें भारत के व्यापार सन्तुलन में थआाशानीत लाभ होने 
लगता है। इस भ्रकार मानसून देश वी कृषि व्यवस्ताय, उद्योग, क्षिसान तया मजदूर सभी के लिए 
लाप्दापक्ष परिस्थितियाँ उत्पन करने में सहायक हो सकती है । 


बितनता (गरीबी) की द्योतदा--क्भी-कर्ी मानसून के कारण देश भ जत्यध्रित्र वर्षा हो 
जाती है या विल्लुल सूखा पट जाता है। ऐसी स्थिति में प्रसलें नष्ट हो जाती हैं था बहुत कम 
उत्पन होती हैं। इसके फ्लस्वशप्र देश मे कृषि वस्तुओं के मूल्य रट। शगते हैं ॥ ताज, कपास 
तथा पटसन विदेशा सम थायात भी करना पटता है जिभसे विदेशी मुद्रा की कठिनाई उत्पन हो 
जाती है। किसानों का जीवन निर्वाह तथा खती के क्य्नों के बास्त ऋण लेगा पढठा है। सरसार 
को भी विदेशी मात्र का भुगतान करन के लिए दिदेशों से ऋण लेना पडता है । 


मानसून की अमफ्लता का एक प्रभाव यह होता है कि उद्योगों के वास्ते वच्च माल वी 
कमी पड़ जाती है और उनका उतल्ादन कम हो जाता है। इसका परिणाम यह तिक्लता है कि 
उद्योगो म॑ कम मनदूरा का रौजयार मिलता है। इस प्रयार देश में वी तथा उद्योग दोनों 
पत्रों में वेरोजयारों फंद जातो है। दश मे सद जगह जयानि और अमन्तोष का वातावरण उत्पन 
४ हो जावा है। इसक फ्लस्वर्प्र सरकार वो भूमि पर लगाने बमृदों में छूइ देती पड़ती है। लोगों 
बी आय व हो जान स सरकार को अन्य वरो से भी कम रकम प्राप्त छोरी है। इस आधिक 
बटिनाई का झामनसा करन के तिए घाटे के बजट का सहारा लेना पढ़ता है जिसमे देश मे मुद्रा- 
स्पीति का भय उत्तन हो जाता है दघा मूल्यों में अधिक वृद्धि होन लगती है । पु 


इस प्रकार उमय पर पर्याप्त मात्रा मे आते प्रर सानमुन एक वरदान होसी है जबकि 
क्षत्रिदृष्दि अयदा अनावृध्टि देश के जिए अग्रिधाय व जाडी है। ३० 
प्रश्न 
३- भारत के _आधिक वितास पर दहाँकी भौगोतिक परिस्थितियों वा व्या प्रभाव पड़ा है ? 
विल्दृव दिवेचता कौजिए । (मागरा, बी० कॉम०, १६४४, ५४) 
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“धकिसी देश के ऊाधिक विक्रास पर बढ़ों के प्राइठिक साथनों वा महत्वदृर्ण प्रमाव पडता 
है।” दस कयन दी पुष्टि भाग्त वी दब्नाओं वो ध्यान में रखते हुए बीडिए । 
भारत के भोगलिक बाठावरणप का वर्धव कीजिए । उमरछा देश के आथिक विकास पर क्या 
प्रभाव पद है ? (दिन, दो० ए०, १६६१) 
भारत के आधिक विद्वास पर जपदायु, परिस्थितियों ठथा भौगोलिक अति क प्रभावों की 
विवेचना कीजिए । (वागरा, दो० कॉम०, १६४५८) 
“पमौगोलिक प्ररिम्पिनि देश वा बह नींव का पत्यर है जिस पर डछिसी देश के आषिक विज्रात्त 
का महल खड़ा होठा है ।” विवेचना वीजिए । (आगरा, छो० कांम०, १६६१) 
आरत के आदिक जोवन पर मौयोतदिक तत्तवों का क्या प्रभाव पा है ?े स्पष्ट कीजिए । 
(पडाव, बी० ए०, १६६१) 

“आयिक विद्ास एक्त दश हे प्राहतिक वावावरघ ठया जनता वे प्रश्िण की एक क्रिया 
है ।” इस कथन का विश्वेषश भारतीय आयिक प्रयतरि के उदरप में कीजिए ) 

(राजस्पान, दो» कॉम०, १६५६) 
भरत के आधिक विक्रास पर भौतिक्त दातावरण का प्रतावब खजाइए । 

(राजस्पान, बोी० रॉम०, १६६२) 


प्राकृतिक साधन एवं उनका विकास 





2 


(ब्रश एरक्का ॥६500:6858 &व्नह्ाह 7£५६0097॥48व) 


बह कश 20 शैश 400 - 0 मावत छठार', वीशवीव ९एपाँवें उगीदाह 
#उदार (ल्वव्रेधाओफ आती (जाग 2 शरण बडय्शार ॥6 गाध॑- 
उअद्यावंगह 7गट् यह #९ फबा॥(वां बैश शेण्फवाला ता 454 

--4# अऑवग्श्ास्टलम गण रड्ड०ा ० 5९००६१ 


प्राझ्धतिक साधन तथा आथिक विकास 
(#ाएए७, 7६500ए2६5 #७४७ 5८00७ एशफएट्ा.07 'धह्प्य) 


सिमी देश का आर्थिक विकास उसके प्राकृतिक साधनों एवं सानवोय तत्त्वो पर निर्भर 
करता है। भनेक वार प्राऊृतिक साधनों से सम्पत् देश भी मानवीय तत्व के अभाव अथवा दुर्बलता 
के कारण आाधिक विकास में पीछे रह जाते है और कम प्रादृतिक साधनों वाले देश सवल मानवीय 
शक्ति के सहयोग से त्वरित गति से वित्रास करने मे सफलता प्राप्त कर लेते है। जापान इसका 
ज्वलस्त उदाहरण है। भारत को शताब्दियों बी दामता के कारण अपने प्रादृतिक साधनों वा 
विकास करन का जव॒तर अथवा उत्साह प्राप्त नही हुआ जिसके पत्रस्वरूप वह सम्पन्न होते हुए भी 
दरिद्र बना रहा। 
आधिक विकास के लिए प्राकृतिक साधन, सानवोय साधन, पूंजो तथा उन्नत उत्पादत विधि 
को आवश्यकता होतो है ! अन्य बातो दे समान होने पर, प्राह्ृतिक साधनों से सम्पन्त देश वा 
आधिक जिकामस तजी से होता है, केयल प्राहतिक साधनों का ही पाया जाना आध्िर विक्रास् के 
निए पर्याप्त नही है। प्रो० लेविस के शब्दों भ, "१8० ७४७७६ णी 9 ०009३ 5९50घ६९८५ ॥5 
9०७४ 00४0प५५ 8 वश छा ॥6 राणा आते एल ण 0० ९०एश्या शी या एशा 
उशह०. 7 5 ४० था ण्रौए प्रेणा,ण  6४था 6 फगाआ> शशा। '? बेवल प्राकृतिक 
गे की उपलब्धि ही एक देश को विकसित नही कर सक़ठी। भारत इसका ज्वलन्त उदाहरण 
६ अद्ध विक्रमित् देशो दो पूंजीगत वस्तुओं, भ्राविधिर ज्ञान आदि के लिए वितृर्तित देशों पर 
विभर रहना पडता है। अत यदि किसी अद्ध विकसित देश के पास प्राइृतिक साधन भी नही हैं तो 
उसका आविक विकास करता कठित होगा । कमर से कम बुछ मुख्य प्राकृतिक साधनों का पाया 
जाना आवश्यक है। ब्रिटेद एवं विकसित दश है, उमके पास्त घ्राउतिक साधनों वी वहलता नहीं है। 
परन्तु यह विविवाद सत्य है क्रि ब्रिटेद का जाथिक विकास सम्मवत इस सीमा तक नही हो पाता 
और वहाँ पर ओद्योग्रिक क्रान्ति को भी इतनी सफलता नहीं मिलतो यदि ब्विदेत के पास मूल 
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प्राकृतिक साधन कोयला तथा लोहा नहीं होता । इस प्रकार प्राइुतिक साधनों के महत्व को अस्वी- 
कार नहों क्रिया जा सकता । 

यह सम्भव है कि एक देश जिमके पास वर्तमान समय मे प्राकृतिक माधन प्रथुर मात्रा मे 
उपसध्ध नहीं हैं. भविष्य में प्राकृतिक साधनों में धनी हो सकता है । समय व्यतीत होने तथा 
आवश्यकता से प्रेरित होकर विज्ञान की सहायता से नये नये प्राकृतिक साधनों का पता लगाया जा 
सकता है या वर्तमान प्राकृतिक साधनों का भी नयी विधियों द्वारा उपयोग तथा महत्त्व बढाया जा 
सकता है। आज से पर्द्रह वर्ष पूर्व यह कहा जाता था कि भारत के पास प्राहृतिक तेल बहुत ही 
अपर्याष्त तथा सीमित मात्रा में हैं। परन्तु आज स्थिति बिलकुल भिन्न है। आज हम जातते हैं कि 
भारत में नये तेल क्षेत्रों का पता लगाया गया है तथा प्राकृतिक तेल के मामले में भारत कपने हो 
साधनों पर काफी लम्बे समय तक निर्भर रह सकता है। 

आध्िक विकास के साथ ही साथ प्राइतिक साधनों के महत्त्व एवं उपयोग में परिवर्तन 
होता रहता है । प्राकृतिक साधनों का उपयोग बडी सतकंता से करना चाहिए। साम्मान्यत- 
प्राकृतिक साधनों का उपयोग करते सप्य निम्बंनिश्चित बापों पर छ्याव देना चाहिए । 

(१) प्राकृतिक साथनो का उपयोग मितव्ययितापूर्ण होना चाहिए, उनको दुरुपयोग से बचना 
चाहिए । 

(२) माघनों का प्रयोग इस प्रकार नियोजित एवं व्यवस्थित ढग से किया जाय, जिससे 
दीर्घफाल में भी देश को अन्य देशों पर विर्भर न रहना पडे | 

(३) दुछ प्राकृतिक साधन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग बहुउद्देगीय होता है, जेसे जल । 
ऐसे साथवों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करता चाहिए । विभिन्न उद्देश्यों की पूत्रि में साधनों 
का अधिकतम उपगोग होना चाहिए । 

(४) जहाँ तक सम्भव हों, सम्बन्धित उद्योगों की म्थापना प्राकृतिक साधनों के प्रास 
होनी चाहिए । 

भारत के प्राकृतिक साधन 

“ब्राइतित साथन” के अन्तगंत उन मभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य 
को प्रकृति द्वारा उपहारमस्वरूप पृथ्वी के गर्भ मे तथा पृथ्वी को सतह पर प्रदान फिये गये हैं। इस 
अफार भूमि या मिट्टी, जन, पशु, वन, मछली सनिज प्रसाधन, यहाँ तक कि जलवायु तथा प्राकृतिक 
स्थिति को भी प्राहृतिक साधन कय अग साना जाता है। भारत प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न देश 
है । यहाँ पर प्राय सभी प्रकार के प्राकृतिक साधनों का यथेप्ट मात्रा में भण्दार पाया जाता है । 

भारत में उपलब्ध विभिन्न प्राकृतिक साधतो का अध्ययन निम्व शीर्षकों के अन्तर्भत किया 
जा सकता है ६ 

(१) भूमि तथा मिट्टी [शा छत 50॥), 

(२) खनिज सम्पत्ति [निशाल्षयों ऋल्णा॥), 

(३) शक्ति के साधन (?0फ्य 7९8००7८८७), 

(४) बन सम्तत्ति (8०7४5४ ऋष्णध्), 

(४) भामुद्रिक सम्पत्ति--मछली (520-%£५॥४---7६0८७), 

(६) पसुधन (.एथ्जण्ल) ॥ 

३. भुमि तथा मिट॒टो 
(4०0 8४० 50.) 

देश का मइसे महत्वपूर्ण साधन भूमि है जो वृषि दे लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । गत वर्षो 

में रेन, सडक तथा नहरो क्षे निर्माण वे कारण भारत की कुछ कृषि योग्य भूमि इनके अन्तर्गत आ 
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जनसस्या की वृद्धि तथा औद्यौगिक विकास को प्रगति के फलस्वरूप दृषि भूमि का एक 
है हक मिर्मीण मे पक हो गया है । बुछ भूमि सिंचाई के लिए बनाये गये बाँधों में विज्ञीन 
हो गयी है। ६ 
भूत्ति उपयोग (आते ए॥टक०४)--भारत वा भौगोलिक क्षेत्रफल रे२ ६८ करोड 
द्वैवटर है, परस्तु भूमि के उपयोग सम्पन्यी सूचताएँ केवल ३० ४६ बरोड हेक्टर अथवि २२% 
भूमि के सम्बन्ध में उपलब्ध हैं । ये यूचनाएँ निम्त सारणी में परस्छुत्त की गग्मी हैं 
भारत में भूमि का उपयोग 
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जितनी भूमि उपलब्ध है वह भी समान उपजाऊ नहीं है क्योंकि भारत में अनेक प्रकार को 
मिट्टी वाली भूमि है ! सक्षेपर में विभिन्न, मिट्टियों वा ब्यौरा निम्न प्रकार है 

(आ] बच्यारी अथवा दोमद मिद्री (8॥एश४॥ंे 50॥)--यह मिट्टी प्राय नदियों द्वार अपने 
साथ बह्वाकर लायी जाती है और मंदानों अथवा नीचे भागों मे जमा कर दी जाती है । तदियो के 
दैंहदों जसे--महानदी, गोदावरी, दृष्णा, काबेरी, गगा, यभुना, त्रह्मपुत्र आदि के बहने के क्षेत्र तथा 
इल्टे इस प्रबर की सिट्टी से आध्छादित हैं । एक अनुमान बे अनुप्तार भारत वा लगभग ३ साख 
दर्ग मील का क्षेत्र कछारी मिट्टी से बना हुआ है । उत्तर प्रदेश, पजाब, बिहार, बगाल तथा नदियों 
के डेल्टो में गेहूँ चावल, गत्ा, पदस्न इसी मिट्टी वी देन है। 

(8) काली मिट्टी--कछारी मिट्टी की होति ही काली म्रिट्टी भी अत्यधिक उधगाऊ होतो 
है । इसमे लमी अधिक समय नकरू बनाये रखने वी शक्ति होती है, कृत यह कपाए वे उत्पादन के 
लिए अधिक उपयुक्त होती है । दस मिट्टी मे पौट्ाश तथा चूना यथेप्ट होता है, अत नाइट्रोजन तथा 
फाम्फोरिक एसिड फी खाद देशर इससे पर्याष्त उत्पत्ति श्राप्त को जा सकती है । 

गुजरात, काठियावाड, दक्षिणी-पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र और मद्रास के लपमग 
२ लाख बर्गंपील के श्ेब्रफर में बालो पिट्टी पायी जाती है । इसे बाप कौर ज्वार बी फर्म 
प्रधुर मात्रा मे उत्पन्न होती हैं। 

(स) लाल प्रिदुटी--भारत के दक्षिणी प्रायद्रीप की अधिकाश मिट्टी का रग लाल है। बहा 
जाता है कि यह मिट्टी लोहे वी सानो वाले प्रदेशों में विशेष उपलब्ध होंती है दयोकि सोददे वे जग 
का इस पर व्यापव प्रभाव पड़ता है। दस्तुत यह मिट्टी की ज्वालामुखी पर्येतों के पटने के फल- 


स्वरुप बिसरे हुए लावा मे बनी दै। इस मिट्टी से सूगफ्ली तथा अन्य तिचहन, कवात्त, ज्वास, गन्ना 


2 


* ५ १६६ ८ ; मे उत्पन्न हीत हैं। 
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लाल मिट्टी की हो भाँति एक अस्य प्रकार की सिद्टी भो दक्षिणी पठार में पचुर माता मे 
वायी जाती है। इस लेटराइट मिट्टी जहनते हैं। इसमें भी लोहा तथा अन्य खनियो के सत्व वा 
मिश्रण होता है। यह मिट्टी नमी बनाये स्पन में असमर्थ होती है, बढ इस पर कृषि करने के लिए 
निरतर मिचाई वी आवश्यकता होती है । चाय इस मिट्टी की मुख्य उपज है । 

(द) बलुही मिद्टौ-पश्चिमी भारत अर्थात्‌ राजस्थान, पजाब, गुजरात एस प्तौराप्द के 
डृष्ठ भागो मे देसुढी मिट्टी पादी जाती हैं । यह मिट्टी मोटे कणों वाली होती है और इसमे पानी 
अधिक समय तव नहीं ठहर सकता । यह प्रिट्टी बहुन कम उपजाऊ होती है और इसमें बाजरा, 
दालें तथा तिबहन चत्तन्न होत हैं । 

भूमि की समस्‍्याएँ 

भारतीय भूमि में शवान्दियों से तिरतर देती वी जा रही है । इस प्रकार तिरस्तर प्रयोग 
के कारण उसफ्री उपजाब शक्ति में क़मिक ह्ाम होता जा रहा है। इस ह्ाम के अनेक वारण हैं 
जिनमे मुस्य भू-क्षरण तपा जलाधिवय एवं लवणता है । 

१. भू-करण (50 27050॥) 

भूतत्वेत्ताओं वा दयत है वि धूमसि क ऊपर की णुक्ष या डेढ़ इच मोटी परत में भूमि की 
वास्तविक जीवन-शक्ति रहती है वर्थाव्‌ वह भाग भ्रुमि का सर्वाधिक उपजाऊ भाग होता है। भूमि 
के इस भाग वा धनेव कारणों से क्रण अयवा कटाव होता रहता है जिनमे प्रमुख निम्नलिखित हैं: 

(१) वर्षा-मैदानों भागो में जब अधिक वेग से वर्षा होती है तो पानी वे गिरने से भूमि 
के ऊपर वी परत में वदाय का जाते हैं बोर वानी के दहाव के साथ ही यह मिट्टी ढादू क्षेत्रों की 
ओर बहने लगती है । 

(२) बाइ--नदियों मे प्राह आने पर भी भूमि वी ऊपरी परत वा कुछ भाग कठ़ जाता है। 

(३) धूप तथा हवा--वर्षा के पश्चाव्‌ जय अधिक तज घूप पहली है. तो भूमि की ऊपरी 
गीली वरत जल्दी मूखती है और यह परपट्री-्सी वनरर भूमि से अवय हो जाती है । तत्पश्चात्‌ 
तेज हवा के झोंत्रे इस मिट्टी को उड्ा ले जाते हैं और भूमि का उपजाउपन कम हो जाता है। 

भू-प्तरण में सहायक तत्त्व--भू स्रण प्राय दालू मंदानों मे बप्रिक होता है। अत जिन 
प्रदेशों बे घन काट दिये जाते हैं उन प्रदेशों मे जल का घोषण बम हो जाता है और जय के बहाव 
की बाघाएँ भी समा हो जाती हैं । फ्लव जल, घूप तथा हवा के प्रवल बेग भ्रूमि को तिरन्तर 
बाटते रहते हैं 

पशुझों को अनियन्त्रित रुप में चराने से भो भूमि वे क्षरण बी आशकाएँ बट जाती हैं 
जयोडि मिट्टी को भूमि के गाय हड्वापूर्वक सयोजित +रने वाली घास को पशु जड़ से प्रा जाने हैं, 
अत मंदान साथ हो जाने से क्षरण के मार्ग में कोई बाधा नहीं रहती । 

कभी कभी सड़कों के निर्माण से भो भु-क्षरण को प्रोत्माहव मिलता है । ग्रामीण सडके राय 
कच्ची होती हैं भत बह वर्षा में हूट-नूट जाती हैं। इनका मुधार करने के लिए निम्टवर्ती क्षेत्र 
से मिट्टी वाटरर डावी जाती है । यह क्षिया सम्बन्धित क्षेत्रो की भूमि की उपजाहु शक्ति को बहुत 
हानि पहुँचाती है । 

प्रारत में मु-प्लरण ओर उपाय-यह अनुमाव सगाया गया है कि भारद में तगभग 
२० करोड एक्ड भूभि (र्यात्‌ बुल भूमि का एक-चौथाई) वा निरन्तर ह्रण हो रहा है। यह 
क्षरण उत्तर भारत के मँदानों वबा दक्षिण भारत के पटारी भागों पे विशेष होता है। 

दोप--भू क्षरण मे अनेक आयों की भूमि ऊरट खाबड हो ययी है जिससे (१) वहां खेती 
करना भी ढठित हो पया है। क्षरण का दूमरा प्रभाव यह है हि (३) नदियाँ तथा तालाबों में 
मिद्टों भमा हो ज्ञातो है जिससे अनेक स्थानों पर तो नदियाँ अपना मार्ग बदसने बे बाध्य हो 
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जाती हैं। फतत उन नदियों के किनारे बसने वाले लोगो को बहुत कष्ट होता है । इसके मतिरिक्त 
नदियां ममुद्र तट (जहाँ वह समुद्र में गिरती हैं) पर मिट्टी जमा कर देती हैं जिससे (३) जहाजों 
के धानै-जाने में बहुत कठिदाई होती है। भारत में कलकत्ता के बन्दरगाह को चालू रखते के लिए 
हुगली नदी की मिट्टी नियमित जप में निडझालनी पड़ती है । 
उपय॑क्त दोपों के अतिरिक्त भू क्रण मे जलाणयों अथवा बाँधों में भी मिट्टी भरते का डर 
रहता है जिममे (४) बाढ आने वी. आशवा उत्पन्न हो जाती है। भु-क्षरण का सबसे गम्भोर दोष 
यह है कि (५) क्षरित हुए स्थान की भुमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है जिसे पूरा करने में 
बहुत कठिनाई का सामना करना पडता है । 
क्षरण को रोकने के उपाध--भूमि के व्शथ बो रोबने के लिए प्राय निम्तलिग्तित उपाय 
काम में लाये जाते है 
(१) अधिक वत लगाना, 
(२) भूमि के असम भागो को सम बनाना, 
(३) वर्षा के जल के निशास की उचित व्यवस्या करना, 
(४) पशुओं के चरने की व्यवस्था को नियन्त्रित करना, 
(५) ब्लेतों गो आधुनिक एव वैज्ञानिक पद्धति अपनाना । 
शोष काय--भारत में भू क्षण को रोकने के लिए १६५३ मे के-द्रीय भू सरक्षण मण्टल 
(एशाब। 80॥ ए०75८५०७०॥ छ000) बनाया गया था जिसका उद्देश्य भूमि तथा जल प्रक्षण 
बोजनाओ की समस्पाओों वे सम्बन्ध में शोध कार्य कर इनको तफ्ल बनाना है। इस मष्टल द्वारा 
बोजतावाल भे भू-मरक्षण के लिए लगभग ६० करोड रपये सच किये गय हैं । मण्डल द्वारा मैदानी, 
पव॑तीय तथा रेगिस्तानी आदि सभी भागा मे भू-मरक्षण के कार्य आरम्म किये गये हैं। इन कार्यों 
की सफ्लता के लिए देश में € केचद्रों में भू-सरक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जा रहा है । 
२ जलाधिक्य एवं लवशता को समस्या 
उत्तर प्रदेश, थासाम, बंगाल तथा पजाव के अनेक भागो में जर्ाँ सिचाई वी सुविधाएँ 
अधिक हैं अथवा वर्षा के जत की निवासी की सुविश्ाएँ पर्याप्त नहीं है एक तमी समस्या 
उत्पन्न हो गयी है जिसे जलावुवेधन अथवा जवाधित्य (छम्राह/०28ध8) कहते हैं। अधिक निचाई 
से प्राय भूमि के नीचे पानी की सतह ऊँची होती जाता है जिससे भूमि में सदा नमी रहती है, 
जिसने कारण वह भूमि खेती के सवंधा अयोप्य हो जाती है जधवा उसझी उत्पादन शति का हाप्त 
होने लगता है। इसका कारण यह है कि जलाथिवय वाली भूमि वो ने केवल बोले के लिए तैयार 
करता क्द्धिन होता है, वल्कि उप्म डाले हुए वीओ को यश्रेप्ट ऑक्मीजन न मिलते से वह सह 
जाने हैं, उगते नहीं। इस भूमि में डाली हुई (गोबर आदि की) खाद भी सडकर बदबू देते लगती 
है। इसमे कार्बन ढाइ-ऑक्साइट तथा हाइड्रोजन सल्पादड जैसी गैसे उत्पन होकर फसल वी वृद्ध 
मे वाघा पहुंचातो हैं । 
जलाधिबय के अतिरिक्त दूसरी समस्या भूमि में लवणता उत्पन्न होत की है । भूमि के साथ 
जल का अधिक सम्पर्क होने से जनेक बार भुमि के ऊपरी माग पर एरू सफेद-सफेद परत-सी जम 
जाती है थो भुमि की उपजाक शक्ति को कम कर देती है । 
सोमा--भारत में जवाधिक्य तथा लवधता से प्रमाजित छेब्र का कुल विस्तार १२ करोड़ 
एकड है जिभमे से दगमग ६५ लाल एस्ड केवद जताविवय अयवा अत्यधिक नी द्वारा प्रमावित 
है हि इस समस्या के हल के लिए बाढ़ नियस्तण तथा जच निकाही की ब्यसस्या (नहरों तथा सलवूरों) 
अध्विक व्यवस्थित एवं कुशल दतान की आवश्यकता है। 
सपाधान के लिए प्रय्ल-जद्ाद्वितय से प्रभावित चार राज्यो-पजाव, उत्तर प्रदेश, 
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दिल्‍ली तथा राजस्थान--में इस समस्या को सुलझाने के लिए एक वृहत्‌ योजना (एए/जंक्ष फोआ) 
बनायी गयी है। कृषि उत्पादन मण्डल (हड00०पाए्श ९7०4ण०ाणा 80570) ने इस सम्बन्ध मे 
निम्न समाधान प्रस्तुत किये हैं: न 
(क) नदियों के अतिरिक्त जब को भूमि पर विखरने में रोका जाना चाहिए। 
(ख) जल-प्रवाह की उचित व्यवध्या की जानी चाहिए । पु 
(ग) कम गहरे नलकूप (ए७८ क८७) बनाये जाने चाहिए जो भूमि के अन्तर्गत जल का 
धरातल ठीक स्तर पर बन'ये रखने में सहायक हो सके । 
(ध) नयी मिचाई योजनाएं बताती चाहिए जिनमर अतिरिक्त जल का शोषण किया जा सके। 
मण्डल ने जवाधिफ्प से प्रभावित भूमि को खेती के उपयुक्त बनाने का सुआव दिया है। 
इसके लिए डेल्टा क्षेत्रो तया अन्य भू खग्दों में जल प्रवाह (१:07986) की सुविधाओ में वृद्धि की 
जा रही है। 
बेस्द्रीय सरकार ने जलाधित्य एवं बाढ की समस्या का अध्ययन करने के पश्चात्‌ राज्य 
सरकारों को निम्नलिखित कार्य करने के सुभाव दिये हैं 
(१) राज्यों में बाढ का पूर्वानुमान लगाने वाली इकराइयाँ स्थापित की जानी चाहिए तथा 
उनके द्वारा मंधासमय बाढ़ की पूर्व सूचना देनी चाहिए । 
(२) भूमि-परक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिए। 
(३) नदियों के डेल्टा क्षेत्रों मे पानी निकल जाने वे लिए नालियो की व्यवस्था करनी 
चाहिए। 
(४) बाढ़ के एकप्रित जल को विखराने की योजनाएँ तेयार करनी चाहिए । 
(५) नदियों मे जल की मात्रा के निपल्तण की व्यवस्था करनी चाहिए । 
(६) अतिरिक्त जल को रोकने के लिए जनाशय बनाने चाहिए । 
सरकार रामनायन सम्रिति कौ मिफारिशों पर विचार कर रही है जिसमे केन्द्रीय बाढ 
पूर्वानुमाव एवं चेनाववी मण्डव ((क्याध2! [004 8072९०३३४४४ शत फ््रगाण्ह 8040) की 
स्थापना, जल सम्बन्धी अव्ययत करने तथा अनेक प्रकार की प्राविधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने 
के सुझाव दिये गये हैं । 
२. खनिज सम्पत्ति 
(वार, फट्टबागाप्त) 
भारत खतिज साधन से सम्पन्न देश है। विभिन्न प्रकार के खनिजो के भारत में बतुलित 
भण्डार हैं। भारत के खनिज साधतो का अभी तक पूर्ण रूप से पता नहीं लगाया जा सका है। 
भारत मे तोहा, खनिज तेल, कोयला, मैंगतीज, अन्नक, ताँबा, सोवा, सीसा, जत्ता तथा विभिन्न 
प्रकार के आगविक खबिजर पाये जाते हैं परन्तु विभिन्न अक्ञार के खनिजो का यथोचित रूप से 
खनन एव प्रयोग नही होता है। 
भारतीय अर्थ व्यवस्था में खनिज सम्पत्ति के महत्त्व का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा 
सकता है कि सन्‌ १६६६ ७० में कुल खनिज उत्पादन का मूल्य लगभग चार सौ करोड रुपया था । 
सत्‌ १६६०-६१ वी तुलना में सव्‌ १६६६-७० में खनिज उतलादन में १५० प्रतिशत वृद्धि हुई, जो 
खनिज विकराम वी दिशा मे किये गये प्रयत्नो का बोध कराती है । इसी अवधि मे खनिजों पर आधघा- 
रित उद्योगा का उत्पादन दुगुना हो गया सन्‌ १६६८ ६६ मे विभिनत प्रकार के खनिज्ञो के निर्यात 
से १६४ करोड रुपये विदेशी मुद्रा अजित की गयी, जो देश के कुल निर्यात मूल्य का १२ प्रतिशत था। 
भारत मे यत्रित्ों के विज्ञास के लिए एक २४ वर्षीय योजना (१६५१-१६७६) बनायी गयी 
है। इस योजना की पूर्ति पर देश मे खनिज पदायों का उत्पादन मूल्य १०४ करोड़ रुपये से वढवर 
७३० करोड रुपये हो जाने की आशा है । 
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भारतीय भू गर्भ सर्वेक्षण विभाग के एक बनुमात के अनुमार भारत मे श्रति वर्ष लगभग 
४०० करोड स्पय के खतिज पदार्थों का सनत होता है। विहार पश्चिमी बंगाल तथा मध्य प्रदेश 
बुल उपर्ला ध के क्रमश ३६, २१ तथ्य १२ प्रतिशत खनिज पदार्थ की पूर्ति बरते हैं। अन्य राज्यों 
में क्रमश उडीसा, आन्ध्, मैसूर, महाराष्ट्र दथा राजस्थान के नाम उत्वेखनौय हैं । 

(१) कोहा--भारत में समार के इुल लोहे का लगभग एक-चोथाई भाग सुरक्षित बताया 
जाता है । इसकी राशि अमरीका वे ठुल भण्ठार की थाढ गुनी बतायी जाती है। इस 
सम्बन्ध मे अधिक महत्त्वपूर्ण वात यह है कि भारतीय लोहा बहुत बढ़िया किस्म का माना जाता 
है। सम्मवत इसीलिए भारत से अनेक दश लोहा आयात करन के तिए उत्पुक हैं। भारतीय राज्य 
व्यापार विगम ने विदेशों को प्रति वर्ष २०-४० लाख टन लोहा निर्याति करमे के जो सौदे किये हैं 
उनके भ्ञ तमंत ६५ प्रतिशत शुद्धवा का लोहा निर्यात क्या जा रहा है। 


भारत थे लोहे का वापिक खनन १६६ कराड टा से बुछ अधिक है । इसका अधिकांश 
भाग सिहभूमि, बोनाई, क्योझ्र तथा मयूरभज के छेतों से प्राप्त होता है । कुछ प्रमय से गोभा 
से भी लाहा प्राप्त होना आारम्त हो गया है । बस्तर (मध्य श्रदेश) मे भी लोहे के भण्डार मिल हैं। 
आगामी वर्षा में भारत में इस्पात का उत्पादन निरन्तर बढ़ेगा जिसके लिए स्वाभाविक रूप में लोहे 
की अधिकाधथिक मांग होगी । इस माँग को पूरा करने के लिए लथी सानो का विकास करना अत्यन्त 
आवश्यक है। हाल हो मे, वोनाई क्षेत्र मे क्रिरीवुरु तथा बोल्ांडिला मे लोहे वी सार्ने मित्ी हैं! 
क्रीवुर की खान का अनुमानित भण्डार सगगय १२ उरोड टव लोहा है। यह खान पूर्णठ यस्तर 
चालित है और इसका अधिकाश खतत जापान को तियति जिया जायगा। भारतीय लाहे के मुह्य 
ग्राहक पूर्वी यूरोप के दश तथा जापान हैं। 

निम्नलिखित सारिणी द्वारा भारत मे सबिन लोहा (00-०९) के उत्पादन तथा व्यापार 
पर प्रत्ञाश पढता है 


भारत में खनिज लोहे का उत्पादत व निर्यात 
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(२) संगतोअ--भारत के सम्पूर्ण मैगनीज भण्डार अर्थात १८ करोड़ टन से से लगभग 
श४ करोड़ टन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात से स्थित है। मैगनीत का मुल्य अथोग लोहा 
इस्पाद उद्योग में होता है। भारत में प्रतिवर्ष लयभा १५ लाख टन मंगनीज निकाली जाती है 
जिसका लगभग ७४ प्रविश्वेत भाग दगेफ्ट, अपरीक्षा जमती तथा बन्य यूरोपीय देशो वो विवि 
कर दिया जाता है। सारतोय इस्पात उद्योग मे विश्ाम वे साथ साथ भारत मे मैंगवीज़ की खंपर 
बढन वी सम्मादना बहुत प्रवल हो गयी है । 
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मिम्न सारिषी द्वारा भारत में मैंगनीज के उत्तादन का ज्ञान होता है 
भारत पें मेपनीज का उत्पादन 





मु उत्पादन 
3 (लाख टनो में) 
१६११ भर 
१६६१ १२४० 
१६६६ १७ ०७ 
१६६६ १७ ५० 





भारतीय मैंगतीज उद्योग को सरशार की कर एव कोटा निर्धारण करने सम्बन्धी अनिश्चित 
नीति से बहुत धक्का पहुँचा है। निर्यात की मात्रा तथा बरो की दर मे बार-बार परित्र्तेत करने 
में भारत को बहुत से विदेशी बाजारों से हाथ धोना पडा है। इस हृष्दि से सरकार को चाहिए कि 
पैंगनीज के निर्यात मम्बन्धी दीघंकालीन (कम से कम ४-५ वर्ष) नीति निश्चित कर दी जाय ताकि 
विदेशी बाजार में भारतीय मैंगनीज का स्थान बताये रखा जा सके । 

सरकार द्वारा स्थापित मितरल एण्ड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन (४४ँ८) ने मैंगनीज धातु 
का निर्यात अपने नियस्नण में ले तिया है । 

(३) अश्ररू--भारत का अश्नक के उत्पादन में विश्व बाजार में प्रषम स्थान है। अध्रक 
का प्रयोग बिजली को भट्टियों के द्वार बनाने, विजजी के तारों पर खोल चढाने तथा इसी प्रकार के 
अन्य कार्यों में किया जाता है। अध्नक का प्रयोग रोगन, वानिश, प्वाह्टिक तथा रबेड आदि से 
सम्बन्धित उद्योगों में भी विष्रा जाता है। अश्नक्त वी प्राप्ति मुखप्त विहार के हजारीबाग, गया, 
मुँगेर जिलों तया राजस्थान में अजमेर, भोलवाडा तथा जयपुर जिला से होती है। आन्ध्र राज्य में 
भी नैलोर जिले में अभ्रक की कुछ खानें है। भारत सभार को अश्रक को आवश्यकताओं के लगभग 
७४ प्रतिशत भाग की पृत्ति करता है । 

विम्त सारिणो द्वारा भारत में जश्नक के उत्पादन पर प्रताग पढ़ता है : 

भारत में अभ्रक फा उत्पादन 








४4 उत्पादन 
सा (हजार टनो मे) 
१६५१ कम 
१६६१ २८ ३ 
श६६७ र४ ३ 
१६६९ २६२ 


(४) ताँवा--भारत मे दो महत्त्वपूण ताबे के क्षेत्र हैं, अर्पात बिहार राज्य में मिहपृूमि 
जिला तथा राजस्थान में खेतडी और दरीजों की पेटियो में ताँगा उपलब्ध होता है । खेतडी में ३ ५६ 
करोड़ टन ताँदे के शण्डार मित्रे हैं जितमे एक प्रतिशत ताँवे का अनुमान है। इस क्षेत्र मे ताँवे के 
कुल भण्डार का जनुमात ८ बरोड टन लगाया जाता है भिहभूमि जिले मे रोम सिद्धेश्वर क्षेत्र मे 
सगमग २ ०७ करोई टन ताँबे के भण्डार हैं जिनमे ० ८ प्रतिशत शुद्ध ताँबा मावा गया है । 
कुल्लू जिने (लाहुलप्रीति) तथा आन्ध्र प्रदेश के गुण्द्र जिले में भो तांबे के भण्डार मिले हैं । 

उपर्युक्त भष्डारोे के अधधार पर हो खेतड़ी मे एक ताँता स्वाफ करने का कारखाना लगाया 
जा रहा है । इस पर लयमंग २५७४ करोड़ झुपये विनियोजित जिये जा चुड्े हैं। चतुर्थ योजना के 
अलग आन्न्र राज्य मे भी एक ताँबा शोयन करने का कारखाना स्थापित करने का प्रावधान है । 
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(५) स्वर्ण -कोलार की स्वर्ण खातो मे रेष लाख धन स्वर्ण वोपों का अनुमान किया गया 
है और रायचूर जिन के हट्टी नामक स्थान पर भी ५ लाख टन स्वण बताया जाता है। कोलार 
स्वण क्षेत्र वे अनुम धान पे यह ज्ञात हुआ है कि उसमे घंटिया किस्म के स्वर के काफी अधिक 
भण्डार विधमान हैं। इन भण्डापरो को विक्ालने के लिए अमधिक प्राविधिक कुशलता एव सतकंता 
की आवश्यकता है । कोलार की खान अब भारत सरकार वे अधिवार में है मत यह आशा की 
ज्ञानी चाहिए कि इमके उत्पादन वे स्तर मे यथेप्ट उन्नति होगी। हट्टी स्‍्वण खान का भी विकास 
करने वी आवश्यकता है अन्यथा उये बन्द करना पड़ेगा । भारत की सोने को खानो का वाविक 
उत्पादत लगभग एक लाख मांस है। 

आन्म्र प्रदेश मे रामगिरी में स्त्र्ण भण्डारो का प्रता चला है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ 
दोजता के अस्तयत दक्षिण भारत म॑ अनेक स्थानों पर (नीलंगिरि, सलेम, मायजानाहाली तथा 
विलारी, मैंगवीर केम्पीरोट सोरास्‍्सी, शिमोगा, चित्तूर और अनन्तपुर) तथा बिहार में सिंहभूमि 
और धदवाद जिजो में स्वण मिलने की आशा है। 

(६) क्षत्य खतिम--उपर्युक्त पदार्थों के अतिरिक्त भारत के विभिन भागा में अनेक अन्य 
खनिज उपलब्ध हैं 

जस्ता तया सीसा-यह दोनों खतिद प्राय साथ साथ मिलतों हैं। भारत में उदयपुर 
(राजस्थान) जिल के जावर नामक स्थान पर स्थित छानों म ही जस्ता और सीसा मुख्यत उपलब्ध 
होता है। इत खानों के भण्डारो की अनुमानित मात्रा लगभग रे ७४ करोड़ टन है । 

उडिया (0५9507)--भारत में खडिया का कुन भण्डार लगभग ६६ ८५ करोट ढन हैं 
जिमप्र में २ करोर टन राजस्थान मे है। शेप भण्दार मद्रास, उत्तर प्रदेश आन्ध्र हिमाचल तथा 
जम्मू औौर वाश्मीर में है। 

चूने का पत्थर (0:5076)--आभाम में मिकिर पहाडियो तथा कुलियाजान क्षेत्र में 
लगभग हे करोड़ टब चुने के पत्थर के भण्डार मित्रे हैं। उरर्युक्त खनिजों के अतिरिक्त भारत में 
यूरेनियम वॉस्पाइट, प्राइराइट तथा अतेक अन्य प्रकार के खनिज मिलते हैं। सन्‌ १६६६ में चूने 
के पत्थर का उत्पादव २२ मित्रियन टन हुआ । 

भारत में सामरिक्त महत्त्व के खनिज--भारत पर चीन का आक्रमण होने वे! पश्चात देश 
में प्राप्त होने वाने युद्धोपयोगी खूनिजों का महत्त्व बढ़ गया है। इन खतिजो में मुख्यत खनिज तेल 
(पिट्रोल आदि) जगु शक्ति उत्तने करने दाल तत्त्व (यूरेनियस्त घोरियम) तथा वायुयान, हदियार 
तथा विस्फोटय पदाथ बनाने दाले पदाथ सम्मितित हैं। भारत में इनकी उपलब्धि निम्न प्रकार है 

(१) छतिज्ञ तेष--चीनो आक्रमण कै पश्वात भारत मे तेल की घाविक आवश्यकता का 
अनुमाद १७० लाख इन हो गया जंबक्ति वापिक उत्पत्ति लगभग १ करोड़ टन है। तेल बी 
भावश्यत्रता वायुपना को शक्तिशाली बनाप्रे शत के जिए है। मोटरें तथा ट्रक चाय रखने के तिए 
भी तल वी आवश्यकता है । 

(२) छोहा फोयला-मैंगनीअ--गुद्ध के लिए बदूकें तथा तोपें, टैंक, ट्रक एव भय सामान 
दताने ने लिए इस्पात की आवश्यकता होती हैं जो लोहे कोयले तेथा मैंगनीज की सहायता से 
बनाया जा सता है| इन घातुओ का ब्यौरा पीछे दिया जा चुका है। 

(३) दूरेनियम तथा धोरियम--अगु शक्ति उत्पत करने के लिए यूरेनियम एय थोरियम वी 
आवश्यरता होती है। भारत मे धोरियम के भण्डार सस्तार हे श्रेष्ठाम भण्डारों में से माने जाते 
हैं। दलिण भारत को थोरियम की पेटी सुदूर बिहार तक एली हुई है। विश्व मे सबसे अधिक 
योरियम का भग्दार भारत मे है। 


(४) गन्धक्ू-गध्क का प्रयोग विस्फोटक पदार्थों के निर्माण के लिए होता है। भारत भे 
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मत्पत' के भडारदो क्षेत्रो में प्रमुस हैं--प्रथम विहार म अमजोर नामव स्थान पर जहाँ के 
पाइराइट्स (09758) वे भण्डार लगमग दे८ ४ बरोड टन हैं. जिनम ४० प्रतिशत गन्धत का 
अनुमान लगाया जाता है, दूसरा क्षेत्र मैमूर में इगवद्ात है जहाँ पाइरादुस ते भण्डार २० लाख टन 
के लगभग हैं मौर जितम २०-३० प्रतिशत ग्रस्थत उपदच्य है । 

(५) बॉबसाइट--भारत से बॉक्साइट कापी उिसरा हुआ है विस्तु विहार, जम्मू, मध्य 
प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैमूर, उडीक्षा और गुजरात म॑ बॉवरसाइट वे लगभग २७ ४ वरोड टन के 
भष्ठार हैं। इनमे मे लगभग ७ ४ वरोड टन यॉय्साइट अत्यन्त उच्चक्ोटि का बताया जाता है । 
सब १६६६ में १० लाख टन वॉय्साइट वा उत्पादन हुआ । 

उपर्युक्त खनिजों के अतिरिक्त अनव प्रकार वे खनिज भारत में उपलब्ध हैं जिनया यथोचित 
विकास किया जाना अत्यन्त आवश्यत है। 

भारत सरकार को खनिज नीति 

खनिज सम्पत्ति अम्य प्राइतिक साधनों से इस महदृत्त्यपूर्ण दृष्टि से भिन है कि मानवीय, जल 
एवं भूमि साधन प्राय समाप्त नही होते जयति खनिज साधन निरन्तर प्रयोग के शारण समाप्त हो 
जाते हैं। इस हृष्टि से खनिज साधनों का प्रयोग सावधानी से तरने बी आयश्यवता है | दूमरी और 
खनिज साधनों वी एक और विशपता है, बह भूनि के अलस्त॒त में दव हुए रहते हैं अत भू गर्भीय 
खोज के बिना उनकी सात्रा एवं विस्तार वी जानतारी प्राप्त वरना असम्भन है । 

स्पतस्थता से पूर्व ब्रिटिश सरवार ने भारतीय समिजों वा न तो नियमित ढग से सर्वेक्षण 
कराया और ने ही उनके ययाचित प्रिय़ास की दिशा में विशेष ध्यात दिया, फ्तत भारतीय खनिज 
पदार्थ देश के विकास में विशेष योगदान नहीं दे सर्रे। विस्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के परश्यात भारत 
सरबार ने १६८८ में (खान एवं यनिन्न व्यवस्या तवा विक्राप्त अधिनियर्मा ()॥63 2॥0 )॥॥९- 
गभ5 ॥९६७०॥०॥ 3॥0 [0०४९८०क्शा। ९४ ० 948) पास क्रिया | १६४८ मे ही भारतोय 
दविज्ञ सस्यान (0 ऐण८्2ए ०6 )/॥९5) की स्थापना वी गयी, जियोलॉजिकन सर्वे ऑफ 
इण्डिया वा तरिस्तार किया गया तथा सनिजो व विकास एवं प्रयोग की “दिशा में बयोचित ध्यान दम 
था कार्य आरमस्म किया गया। 

योजना आयोग फे सुझाव--प्रयप्त पंचवर्षीय योजना वे' अस्तर्गत भारतीय योजना आयोग ने 
भारतीय सतिजो के विक्रास के लिए निम्नलिखित नीति निर्देश किया : 

(१) णोम एवं विकास--आयोग ने यह मत प्रकट किया कि देश वी खतिज सस्थत्ति 
सम्यस्धी अनुमान उपसब्ध नहीं हैं अत सर्वेक्षण ओर खोन द्वारा यह अनुमान लगाये जावे चाहिए 
ओर इनमे सम्बन्धित अक प्रयाशित जिये जाने चाहिए ताकि विभिन्न सनिजो वे विवास की योजनाएँ 
बनाने में सुविधा हो सके । 

(२) खनन व्यवस्था--योजना आयोग का मत था कि भारत में खनन यार्य गत पचास 
वर्षों से हो रहा था विन्तु बटव कम खातो मे प्राविधिक विशेषज्ञों क्री सहायता से सनने की उचित 
व्यवस्या थी । खानों से सनिज प्राप्त करना उन्हें सुरक्षित रखना तथा बरबादी वो रोवना आदि 

महत्त्वपूर्ण समस्याएँ थीं जिन्‍हे हल बरतने की ओर बल दिया गया । 

इस दिशा में भारतीय खिज सस्यात []ाठाक्षा छणध४४ ० )॥॥58) द्वारा देश को 
विभिन्न सतानों वी क्रियाओं का अच्ययन वर उनमे सुधार के विए सहायता करने की आवश्यक्सा 
बतायी गयी । 

ऐ (३) शुद्धोपयोगी पनिजों ष्वी ओर घ्यान देना--आयोग ने गघक, टगस्टन, टिन, वेनेडियम 
आदि सनिजों की उत्पत्ति एवं प्रयोग वी ओर विशेष ध्यान देव को सठाह्ष दी क्योकि इनता सनसे 
शात्तितराल में विशमित करना युक्तिसगत है । 
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(४) बातें ठेके पर दैना--भारतीय सात तथा खनिज (व्यवस्था एवं विरासत) अधिनियम, 
१६४८ सरकार को खातो के नियमन सम्बन्धी अधिकार प्रदान वरता है। इम अधिनियम के 
अन्तगत आणविक शक्ति घासे खनिज (यूरेनियम, थोरियम वेनेटियम, वेरीलियम, टाहटेनियम, 
वोस्फाम तथा कोलम्बियम आदि) निकातने के लिए सरवार से लाइसेंस आप्त करता अतिवाय॑ 
किया गया था | आयोग ने यह मत प्रकट किया कि इन सानिजों के अतिरिक्त अन्य महत्त्वपूर्ण 
खतिजो-+लोहा, मैंगतीज, क्रोमाइट, वॉक्साइट तथा अभ्रक--के सिए भी लाइसेंस व्यवस्था लागू 
बर दी जानी चाहिए। दुधरा सुवाव यह था कि खानो के ठेके देते समय यह ध्यान रखना चाहिए 
हि बहू ठेके बहुन छोटे या बडे न हो । 

(५) खनिज समक--आयोग न सफेत किया कि विभिन्न पनिज पदार्थों सम्बन्धी मासिक, 
ब्रैमासिक अथवा वापित्र आँकड़े उपलब्ध थे, किस्तु खनन उद्योग की आर्थिक श्रगति सम्वस्धी आऑँक्डो 
का स्वधा अभाव था। १६४८ के अधिनियम में खातों सम्बन्धी ऑकडे संग्रह करने वी व्यवस्था 
की गयी थी । आयोग ने यह मत प्ररट क्रिया हि भारतीय घनिज सस््यान (तिताआ ऐएथ्थए्त 
१/॥८8) द्वारा प्रिभित सतिजों सम्पन्दी देश-विदेशों दे आँकडे सपह कर प्रकाशित बरने चाहिए 
ताकि विभिन खनिजों सम्बन्धो तिकाश योजनाएं बनायी जा सत्र । 


(६) निर्यात नीति--अध्रत दवा मेगतीज सरीखी सतिजें मुप्यत तिर्यातें वी जाती रही हैं 
भौर प्राय कच्ची हालत में निर्यात होती रही है। आयोग मे सुझाव दिया वि इस खतिणों को 
निमित धयवा अद्भ तिभित रूप में निर्यात करने की नीति अपनायी जानी चाहिए ताकि इनसे अधिक 
बिद्रेशी विनिमय अजित किया जा सके । 

(७) घटिया स्तर की परनिमें--आयोग ने इस तथ्य श्री ओर अमस्तोष व्यक्त क्रिया वि 
घटिया स्तर वी खनिजों के भम्सन्ध भें सम्पूर्थ तथ्य उपलब्ध नही हैं जिससे उत्तते विकास का प्रयत्ल 
कर मशना कठिन है। इस सस्वन्ध मं घटिया खनिजो की वाह्तविक किस्म का व्यावसायिक विश्लपण 
होदा चाहिए तथा उन्हे लाभदायक वनाने की दिशा में कदम बढ़ाये जाते चाहिए। 

सुझावों पर फार्य -प्रवम योजनाकाल में भारतीय पनिजो के विकास मे लिए निम्नलिखित 
काय जिये गये 

(क) कोयवा, लोहा, तेल, मेगदीज तथा जन्‍्य सविनों की प्राप्ति सम्बन्धी सर्वेक्षण किये गये। 

(व) विभिन्न खनिज) की उपलत्यि एवं कडियाइयों सम्बन्धी जाँच दृण्डियस ब्यूरो ऑफ 
माइन्म द्वारा की गयी | ईग छानो के कार्यों सम्यस्धी जाँच तर उनमे सुधार सम्बेस्धी वदम 
उठाये गये हैं । 


(ग) घटिया मैंगनीज, कोयला तथा अन्य खनिजो को लाभदायक बनाने सम्बन्धी अनुमस्वान 
किये गये हैं । 

(घ) कोयले सम्बन्धी अनुसन्धान में प्युत्नल रिसर्च इन्स्टीट्यूट (70८ १९८४९४८॥ [79॥- 
9०) ने महत्त्वपूर्ण प्रगति की है तथा बोयला धोन, ब्लेंड करने थादि भे उल्लेखनीय प्रगति की है । 

५। जानो के सरक्षण सम्यस्वी अधिनियम [7॥6 0०9 ाह९8 एणाइथपश्थाछा शा 
5209 ॥८, 952) द्वारा केद्दीय सरकार को कोयला खानौ के सरक्षण वे अधिकार दिये गये 
हैं । इस अधिनियम के अन्तर्गत एक कोयसा मण्डल (एग्ब 99470) स्थापित किया गया है जो 
कोयते की उत्पत्ति एवं वियास मम्उन्दी सलाह देने का कार्य करता है) 

(४) भारतीय भुगभ पर्यदेक्षण सस्था (06००हाव्यं डणएटए त॑ [70॥90) के सहयोग से 
स्द्व ग्चास एण्ड सेरामिक रिमर्च इन्टीट्यूड (76 एशाए॥ ठ]क४ बाते (दाग एट३टकथी 
पाइप) ने शीम तथा विभिन्न प्रत्तार की मिट्टियों पर शोध कार्य जिया है। इस सम्बन्ध में 
रही जश्न का सदुपयोग करने सम्बन्धी दिशा में भो महत्वपूर्ण प्रगति हुई है । 


द्राहति साथन एवं उनका विकास | रहे 


(व) भारत सरकार ने कई विदेशी कब्पतियो से तेल की खोज के लिए समझौते किये 
और प्राहवित्र शोघ एवं वैज्ञानिर शोध मच्तालय में आहवित गैस विभाग (छा बचद िक्षणश 
035 ४80) को स्थापना वी गयी । 

द्वितौथ पोजनावाव--दूमरी साजनाकाल में कायल वी उत्त्ति बढ़ाने के लिए १६४८ 
मं राष्ट्रीय वोयगा वित्ञाम निगम (880०० 0०2 9०नणाणथा (०कुणथा००) स्थापित 
हिया और इसके द्वार १२० करो टन अतिरिक्त कोयला निवालन दा लक्ष्य निर्धारित स्यि 
गया । १६५६ में “00 ॥76॥ [.00 ' की स्थायता को गयी जिसमे भारत सरवार तथा वर्मा आयत 
कम्पनी की समान पूँजी है। इसका वाम देश ये विभिन्न भागों में खनिज तल वी खोज कर उत्पादेत 
बढ़ाना तथा वच्च तेल घो प्राइप लाइनों द्वारा शोयनालाओ तक श्षेजने वी व्यवस्था बरता है 
इसके अतिरिक्त भारत सोवियत सहयोग से थी निज हेन वी खोज म॑ अव्ययित्र प्रगति हुई है । 
है तथा प्राहृतिक गैस विभाष को बय तल तथा प्राइतिक गैस बायोग (07 शा । 
095 (007705४0॥) वा रुप दे दिया गया है। 

माएंविक प्रदृत्तियाँ--वनिज उद्योग के विकाम के लिए प्रयम योजनावाल में जिन कार्यों 
को जारस्भ दिया गया था, उन प्रवृत्तियों को दूसरी तथा तीसरी याजना में बढाया गया है। इस 
दिशा में विशेष उत्वेखनीय तथ्य निम्ननिसित हैं 

(१) साईननिक क्षेत्र-तोबला, तेव (उपर्तन्धि एव शोधन) ठथा लोहे वी खनिों वा 
विकाम मिजी क्ैत के साथ साध सांजनिव क्षेत्र मे भी विया जा रहा हैं। इम सम्बन्ध मे राष्ट्रीय 
यत्रिज विकास नियम (रिवधठाम काका 0802 ०एगाशाए (0एगव्ा07) वी स्पापना सन्‌ 

१६५७८ में की गयी घी । निगम द्वास बोनाई क्षेत्र मे वीरीदुए वी लोहे वी खानों वा विज्रास जिया 
गया है। योयने तथा पँट्रोल के सेत्र में सार्वजतिन अथवा सरकारी योगदान या वितरण आगे 
दिया जा रहा है । 

बोवार वी सोने वी खानो का राष्ट्रीयक्रण जिया जा चुका है और तब उनवा प्रदत्य 
भारत सरवार के हाथ में है। इससे प्ररट है कि सरकार खनिज उद्योग मे सार्दजनित्र स्वामित्व 
में निरलर वृद्धि कर रही है । 

(२) उल्लत्ति से विग्तार--पत्रवर्षोंव योजतकाय में विभिन्न उद्योगों में जो विनराम हुआ 
है उसके वारण अनेक पुरानी खानो को उत्पत्ति भे वृद्धि वो गयी है ठथा नयी खानों की खोज हुई 
है। उशहरणत प्रौयवा, सोहा, वॉन्‍्साइड, सहिया, चने का पत्पर, ताँवा तथा विदिघ प्रकार के 
आपविव परनिज अधिआापिक मात्रा में खोज निउाले गये हैं। इस सम्बन्ध में लोहे तथा टेल क्षेत्रों 
में उस्वेखनीय प्रगति हुई है ॥ इसे प्रयति वे फ्तस्वेश्प गत वर्षों में अप्रिताधरिक मूल्य वी खनिज 
सम्पत्ति खानो में निदाली गयी है जो निम्नलिखिन अको मे स्पप्ट है 

भारत में प्निर्जों को उत्पत्ति 








चर | मूल्य | वर्ष | मूत्त्य 
श्६११ १४० श्र दड ०० 
श्र | देर ६० । श्च्श्र । हट ड० 
१६३१ ३३६० १६६१ १७६ ४० 
द्ष्ब्द | ३० २० | १६६१ र३३:०० 
१६६९ *4०० ०० 


रे उपयुक्त आँवर डॉ से स्पप्ट है दि गत वर्षों म खनिज उत्त्ति का मूत्र दगते से अधिक हों 
गया है। ् 


२४ | प्राकृतिक साधन एबं उनका विकास 


(३) खनिज व्यापार--भारत के विदेशी व्यापार से खनिजो का महत्त्व बढता जा रहा है। 
सानु १६६६ में खनिजों के निर्यात से ११३ करोड रुपये भ्राप्त हुए। इनका निर्यात बढगर सम 
१६६७ भें १३६ करोड रपये तथा सव्‌ १६६८ में १६२ वशोड रुपये हो गया। सब्‌ १५६८ में 
भारत के कुल निर्यात व्यापार मे खनिजो का अशदान १२ प्रतिशत था | सत्‌ १६६८-६६ में १६५ 
करोड़ रुपये के खनिजो का तिर्धात किया गथा । खनिजो के निर्यात में प्रथम स्थात खतिज्न लोहा 
(८८ ४ करोट रुपये), द्वितीय स्थान अश्नक (१३४ करोट स्पय्े) तथा तृतीय स्थान मैंगनीज 
(१३ करोड़ झुपये) का था। अप्रैल १६६३ में राज्य व्यापार निगम (8088 79608 ए७फण8- 
॥07) को दो भागों में बाँठ दिया गया है जिनमे से एक खनिज एवं धातु व्यापार निगम (शी९« 
ए$ बाते श९व५ पएताए8 ए०एणढा०१) स्थापित क्रिया गया है। इसका कार्य भारतीय 
खनिज पदार्थों के लिए यथोचित विदेशी मण्डियोँ तलाश करना है। इस निगम का वापिक व्यापार 
२४० करोड रुपये वाधिफ तक वढ गया । विगम के प्रयत्नों से मैगनीज, अभ्रक लोहा तथा कोयबा 
आदि खतिज पदार्थों का निर्यात विया जाता है । 


भारत कुछ महत्त्वपूर्ण खनिजो का भायात भी करता है। बल्तुत सत्‌ु १६६८ ६६ मे 
भारत के कुल आयात व्यापार में खनिज तथा धावुओ के आयात का हिस्सा १६ प्रतिशत या 
(निज ७% व धातुएँ ६९५) | सन्‌ १६६०-६६ की अवधि में इनके आयात में अडाईं गुती 
वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम, ताँवा, एल्यूमिनियम, जिक, जस्ता तथा टिन वा भारत को आयात करता 
पदता है । 

खतिज पदार्थ औद्योगिक बिकास के लिए महत्त्ववूण आधार का काम कर सत्ते हैं। इस 
दृष्टि से इनके विकास से सरकार का योगदान सर्वेधा स्वुत्य है परन्तु सरकार को यह ध्यात रखता 
चाहिए कि इस व्यवसाय को सर्वेथा व्यापारिक हृष्टि थे सचालित किया जाय ताकि उत्पादन मे वृद्धि 
हो सके और लागत मे वृद्धि न हो । 


३ शक्ति के साधन 
(5008९05$ 08 एणशछ्एछ) 


९ फोयला 


शक्ति के त्रोतो में कोयला प्रमुप है । कोयला जमाने बे' काम में भी आता है भौर इस्पात 
बनाने के लिए कच्चे मात रा भी काम देवा हे । इस्पात बनाने के लिए जो कोयला काम में आता 
है उसे साफ करके कोक के रुप में परिवतित कर लिया जाता है । बोयप्े के प्रयोग से कोलताए 
तथा बेस्जोल जैसे सहायक तत्त्व भी उपलब्ध होदे हैं। 


भारत में ४,००० फुद धहराई तक कोयले के बुल भण्डार ५,१३१ करोड टन के गये 
हैं। इनमे से बढिया किस्म का कोयला २ प्रतिशत, मध्यम किस्म का ७ प्रतिशत तथा घटिया 
प्रकार का कोयता ६१ प्रतिशत है। भारत में कोयले का भण्डार कुल विश्व भण्डार वा केवल 


१२% है। भारत मे लिगनाइद का भण्दार लगभग ४५० करोड टन है। भारत में अधिकाश 
कोयला घटिया किस्म का पाया जाता है। 


भारत में कोयला दामोदर घाटी, रानीगंज, झरिया, गिरीडीह, वोकारों तथा करनपुरा मे 
अमुय रुप से पाया जाता है । इनके अतिरिक्त राजस्थान (बीकानेर में पलाना में लिगनाइट वी 
खान है), जम्मु व कश्मीर, असम तथा तमिलनाडु से भी कोयले के सीमित भण्दार हैं। 


ह, कोयला-उत्पादम मे, विश्य मे भारत वा छठवाँ स्थान है। अग्र सारणी द्वारा भारत में 
कोयले तथा लिगनाइट के उत्पादन का ज्ञान होता है 


ग्राकृतिक साथन एवं उतका विकास | २५ 


भारत में कोयला द लिगनाइट का उत्रादन 
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उत्पादत 
8 (मलियव दन) 
१६५१ ३४ १. 
१६५६ डण्प्‌ 
१६६१ १६११ 
१६६६ ७० ५. 
श्र ३० ४, 


शशि कम म किन 25925 निकल मम अमनयट जल हद किक अाजि कमी क दल सह) 34570: कक नड डक 

भारत बहुत वम मात्रा में वोयते का निर्यात करता है। कोयले का निर्यात विधा 
द्वारा लका, ब्रह्मा, जापान, भिगापुर व कुछ वन्य पडोस्ती देशो को किया जाता है) भारत 
में कोयले की माँग सदेव अधिक रहती है। ुल उलादन के ४५ प्रतिशत भाग का उपयोग 
उद्योगों द्वारा, ३०१, रेलो द्वारा तथा २४ प्रतिशत का उपयोग विविध कार्यों के तिए क्या जाता 
है । भारत भे कोयो के सये दोचों कार पद यगाया जा रहा है । 
२ तेल तथा गैस 

कोयले के पश्चात शक्ति वा दूसरा महत्त्वपूर्ण साधन तेल है। कई हृष्टकोणों प्ले तो 
जाधुनिक पुत्र में तेल का महत्त्व कोयले स भी बध्िक है वयोकि सामरिक हष्टि से तेल अधिक 
काम की वस्तु है। विभाजन से (ूर्व आारत में दो तेल क्षेत्र भे जिनमें थे एक परारिस्तान के हिस्से 
में आया और दूसरा असम स्थित डियदोई का तेल क्षेत्र भारत में रहा । इसको उत्पादन भारत 
को आवश्यकता का लगभग ७ प्रतिशत था। भारत में डिगयोई, सूरमाघाटी, नाह्‌रकटिया, उम्मात, 
अकलेश्वर तया बादपर क्षेत्रों में उनिज् तेल के भण्डार हैँ॥ इनके अतिरिक्त पजाव में ज्वालामुखी 
व होशियारपुर, राजस्थान में जैसलमर, बश्मीर मे मानसर, उत्तर प्रदेश में बदायूं तथा तम्रिलनाडु 
में कावेरी घादो में भी तेल प्राप्ति की सम्भावनाएँ है । 

ये वर्षों में असम में दाहरकटिया क्षेत्र में तेल के तये कु मिले है जिनसे ५० लाख टन 
तैल वादपिक मिलने की सम्शावनर है | इस तेस सत्क करने के लिए मूनमाटों (गौहाटी के समीप) 
तथा बरोनी (विहार) में दो घोवशालाएँ (ए०॥॥।८३९) स्थापित बर दी गयी है । इसके अतिरिक्त 
गुजरात मे अकलेश्वर तथा उसके तिरठ कलोश और नतव्गाँव में भी तेल प्राप्त हो गया है। इस 
तेल के शोधन के लिए भी बड्ौदा बे निकट कीयली मे एक शोधशाला स्थापित वी गयी है. जो 
प्रारम्भ मे २० लाख टन तथा बाद में ३० सास टन तक देल शोधन करेगी । 

कोयला शोधशाला वे बिए सोवियत रूस द्वारा द्राविधिक सहयोग तथ/ १० करोड़ रुपये 
के मूल्य का भाधिक खझथ भी आप्त हुमा है ; इसके अतिरिक्त कोचीन में भी एक शोधशाला 
स्थापित की गयी है। इसभे एक अमरीक्न फर्म से सहयोग मिला है। 

सावंजनिक क्षेत्री में स्थापित इन शोधशालाओ के अतिरिक्त तमिननाडु में एक शोधशाला 
स्थापित की जा रही है जिसमे ईरानियन ऑयल कम्पनी तथा अमरीकन इष्टरनेशनल ऑयल 
कम्पनी का भहयोग भ्राप्त हो रहा है । कलकत्ता के समीप हल्दिया में भी एफ शोयशाला स्थापित 
की जा रही है) इन दोवो शोधशालाबों की शोधन शक्ति २५-२५ लाल टन वा्धिक होगी। 

नाहुरक दिया वया अक्नेश्वर के तेलकूपो में पर्याप्त मात्रा में गंस भी उपलब्ध हुईं है 
जिसका उपोग करने के लिए विशेष योजनाएँ दनायी गयी है| 

भारत मे पंट्रोल तथा उनसे बने हुए पदार्थों की माँग १६६० में ७४ लाए टत थी। 
पामान्यत बह माँग १६६१-६६ में ११० लाख टन तक बढती परन्तु चीनी आक्रमण के कारण 
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इसका अनुमात १६६ चाख टव तक पहुँच गया । भारतीय उत्पादन लगभग ११५ टन तक है । 
अत लगमग ७७ जाख टव तेल तथा सस्मन्धित पदाथ प्रति वर्ष विदेशों पे आयात करने पड़ते 
हैं जिन पर लगभग १ अरब र॒ुपय का विदेशी विनिमय खच व रना पडता है। आवश्यक मात्रा मे 
तत्न वा शोधन करने ये विए शोवशायाजा वी शोधत शक्ति बढायी जा रही है । सन्‌ १६६८-६६ 
में भारत मं बुल १६५ लाख टन फ्रूठ तेल का उत्पादन हुआ, जिसमे से सावजनिक क्षेत्र के तेल 
के कारखाना का उत्तादन ७७ लाख टने था। 

मार्वेजनिक क्षेत्र वी ६ शोवशालाओं (नुनमाटी, बरौनी, कोयली, हल्दिया, तमितनाडु 
तथा कौचौन) के अतिरिक्त तीन शोधशालाएँ निजी क्षेत्र मे भी कार्य कर रही हैं। इनमे से दो 
(वर्मा शैल तथा एश्गों कम्पतियों द्वारा सचालित) वम्वई में हैं तथा एक (कॉलट्टवस द्वारा सचालित) 
विशाखापत्तमम में है। इन तोनों को शोयन शक्ति ३० लाख टन तेल वापिक' है। वोचीन शोध- 
शाला की स्थापना में अमरीका की एक तेल वम्पती ने सहयोग दिया है। तमिलनाडु की तेल 
शोधरशाला ने १६६६ से कार्य आरम्भ कर दिया । इसप्री क्षमता २४ लाख टन है। 

तेल तथा उप्तमे मम्बन्धित पदार्थो की कुल माँग का २५ प्रतिशत प्रकाश के लिए मिट्टी के 
लैल क रुप में, ३० प्रतिशत यातायात उद्योग द्वारा दीजत तथा गेसोलीन के रूप में तभा 
२० प्रतिशत ईश्वन नेल के रूप म उद्योगों द्वारा उपभोग जिया जाता है। शेष तेल का उपयोग 
फुटकर कार्यों म होता है । 

उपर्युक्त त्रिवरण से स्पष्ट है. कि तेल की हिट से शारत जभी विदेशी अयात पर निर्भर 
है। अधिवाश तत ईरान ईराक तवा जम से आयात जिया जाता है । 

वर्तमान स्थिसि एवं भजिष्य--भारत मे तेल उत्पादों बी आवश्यकता १६४७ में बेबल 
२२ लाख टन था जा बढ़कर १६५७ में ५६ लाख टन णौर १६६७ म १४७ लाख टन हो गयी । 
अब हम अपनी जावश्यवता का लगभग २० प्रतिशत हिशिमिन तेल तथा कुछ स्नेहक ([.007- 
८०05) थावात वरन पड़ते है । 

आरत मे तेल शोधन व्यत्रसाथ पर २४० करोड स्पय की पूंजी लगी हुई है जिसमे से 
१८० करोड़ हपय की पूंजी छोक क्षेत्र में है। दश तेन उद्योग मे थात्मनि्भेर होता जा रहा है, 
बह दिन दूर नहीं जबकि हम तल उत्पादा का अधिक्राधिक मात्रा म निर्यात कर सकेंगे । 
३ जल शक्ति 

बस ता विजती का उत्पादन कायल और तत से भी हो सकता है परन्तु जल शक्ति से 
उपत बिजली सबस सस्ती होती है। इसर। अनुमान योजना आयोग द्वारा दिये गये तुलनात्मक 
अको स लग सत्ता है 


विभिश्न साधनों द्वारा उत्पन विजलो की लागत 
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जब शक्ति श्र पंस प्रति विलोबाट धण्टे 
कोयत द्वारा उत्तन रे ० 2 कं रु रे 
डौजद र५० 0 के डर के 
अपु शक्ति इ्श्स४ड 


ड़ कर डा के 


सह्ती--इस प्रकार जल शक्ति से प्राप्त विजली लगभग सठ्मा पैस प्रत्ति इकाई प्रडक्षी है जो 
भय संतरे धक्तिया को लागत से सस्ती है। एसके अतिरिक्त वोयले द्वारा बिजली उत्पादन बरने वाले 
केद्धा वी स्थापना के जिए जलविद्युत वन्‍्द्रा वी स्थापना वी तुलना मे से दो-तीन गुना विदेशी 
विविमय सर्च करता आवश्यक है। अत सामान्य रूप में भारत जैसे विद्यासशोल राप्ट्र वे लिए 
जल विद्युत वा अधिक्राधिक वितास करता ख्लेयस्तर हैं। 


प्राहतिक साधन एवं उनका विकास | २७ 


असौमित--जल विद्युत के पत म एक और तक यह है हि भारत की नदियों में बहन 
वाले जल मे वचह्नी कमी शान वो भाजता नहीं है जबकि कोयला, तेत आदि दे भष्डार अत्वन्त 
सौमित माता मे उपच्ध हैं जा किसी भी समय समाम्त हो सकते हैं । एक अनुमान के बनुमार 
ब्नास्तीय नदियों में वहन वादे झन वे प्रयोग द्वारा श्रति वर्ष लगभग ४ १ वराड उसोवाट बिजली 
उत्पन वी जा सकती है। 

दिस्तार--कोयले कयदा तेतसे विजबी उतप्तत करत मे बिजली उत्पन्न बरने बाल केन्द्र 
तक कोयला या तज ले जाना पटना है जिस पर हर वार परिवहन व्यय करना पडता हैं। इसन्‍र 
विपरीत, जब विद्युत पर क्व॒ल एक वार बाँध बादि बनाने मे व्यय होता है। दूसरी महत्त्वपूर्ण 
बात य है कि जठ विद्युत एक बन्द्र मे ही वापी अधित मादा में उत्पत हो जानी है निमे दूर दूर 
तक ग्राम ग्राम में फुचाया जा सकता हे और सस्ते मुल्य पर उद्योगों फा विजास, यालायात या 
विस्तार (विजारी हो रेलें) सेती कया यरत्रीक्रण तथा घरों में शोतलता तथा उप्णता के साधनों 
को उपलब्धि आदि सलाम उठाय जा सकत हैं । 

कनाडा, फ्ाम, स्विट्जरलँण्ड, स्वीडन तथा रुस आदि दशों न अपने ओऔद्योगिता पिज्ञास 
तथा आशिक प्रगति मे जन विद्युत का महत्वपूण सहयोग प्राप्त जिया है जो भारत जैस दश के 
लिए मर्पया अनुक्रणीय है । 

भारत में विद्युत का उत्पादन--प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में भारत में सब प्रकार 
की विद्युत शक्ति के साधन २ हे मिनियन वितोगाट ये । दूमरी योजना के आरम्भ में बुल भक्ति 
३४२ मित्रियन किलोवाद तथा तीसरी ग्रोजना के बारम्भ में बह ५७ मिलियन किलोबाट हो 
गयी । तीसरी योजना थे क्षन्‍्त तके १२ ५ मिलियन विल्ाबाट ब्रितलों उपन करने बा निश्चय 
किया गया था किन्तु उस लद्ष्य वी पूर्ति नद्दीं हो सती । तृतीय योजना वे अत में (१६६५ ६६) 
देश मे कुल विद्युन उत्पादन क्षमता १० १७ मितियन क्लोबवाट थी। संत १६६६-६७ से सन्‌ 
१६६८-६६ तक की तोन वापिक योजनाओं द्वारा देश म विद्युत उत्पादन क्षमता बढाकर १४२८ 
प्रिलियन विलोवाट कर दी गई । सन्‌ १६६६-७० के बन्त में छुल विद्युत उत्पादन क्षमता १४८ 
मिलियन ह्िलोबाद हो गई । मार्च सद्‌ १६७० म १५६ मित्रियय विलोशद की विद्युत उत्पादन 
खमता में. ६२५ मित्रियन विलोदाद जल विद्यव, ६०१ मिलियन सिलोबाट थर्मल विद्युत तथा 
० ४ मिवियन विवोडाट अणु विद्युत थी । 

विद्युत में दिनियोग--योजनाओआ के अन्तर्गत विद्युत विक्राय पर विशेष जोर दिया गया। 
ठुतीय योजना के अन्त तक विद्युत शक्ति विवरास कार्य पर छुल २,३५० करोड रुपये का व्िनियोजन 
हो छुडा था) सब १६६६-३७ व १६६५-६६ की अवधि [तोड़ व) में औमतत चापिक विब्ि- 
योजन ४१८ करोड़ रपये था | सत्‌ १६६६ ७० म ३६७ करोड रुपये विनियोजित विये गये । इस 
प्रकार मार्च १६७० तक विद्युत विकास पर कुल ३६७० दरोड रुपये दा विनियोजन हो चुशा था । 

दिद्युत का उपभोग--प्रथम पचवर्षीय योज्वा बे प्रारम्भ में देश में विद्युत वा प्रति व्यक्ति 
उपभोग १८ विसोवाट घष्टा से बटकर तृतीय योजना के बन्द में ६१ किल्लोवाट घण्टा हो गया | 
मत्‌ १६६८ ६६ के धर में यह वौषत उपभोग वदकर ७६ क्िलोशट घण्टा हो गया । 

चतुर्ध पोजनाकात (१६६६-७० से १६७३-०४) में विद्युत विश्वास पर बुल २,४४८ करोड़ 
हपय ब्यय किय जायेंगे । योवना वे अन्त में दश में कुव विद्युत उत्तादन क्षमता २२ मिलियन किलो- 
बाट होगो ॥ 

विभिन्न राज्यों से स्थिति--भारत में जल विद्युत का वियरास समान रूप से नहीं हआ है 
बुछ राज्यों म बिजदी की प्रति व्यक्ति खपत +वल ४ क्जोबाट प्रति धण्टे (अप) है जबकि कुछ 
राज्यो मे यह ५५ क्विलोवाट प्रति घण्टे से भी अधिक है। 
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वास्तविक स्थिति यह है कि आसाम, हिमाचल भ्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू एव 
काश्मीर तथा मध्य प्रदेश राज्या मं विजनी वा प्रति व्यक्ति उपभोग वहुत त्म है जबकि बगात, 
प्रजाव, महाराष्ट्र तमिलनाडु तथा गुजरात में विद्युत उपभोग की औसत बहुत ऊँची है। दिल्ली 
नागरिक खेत है लत वहाँ का प्रति व्यक्ति उपभोग स्द्रामाविक रूप मे अधिक है। 

गाँवों का विद्युतोकरण (0ए४ 8]8८४्या०ा)--तृतीय योजना के अन्त तक भारत 
के ५ ६७ लाख गाँवा म से ४३,६७० गाँवों भे विजली पहुँचाई जा चुकी थी | सन्‌ १६६६ के अत्त 
तक कुल १३ प्रतिशत गाँवों (७३,५५४ गाँव) का विद्युतीकरण किया जा चुका था जिससे ११ 
करोड़ ग्रामीण जनता अर्थात्‌ डुल ग्रामीण जनहस्या का ३१ प्रतिशत लाग्ाग्वित हो चुबा था। 
दिसम्बर १६६६ तक कुल १२ लाख पिचाई पम्पो को विद्युत चालित कर दिया गया । 

ग्राम विद्युगोकरण निगम [रण ॥€ाएश0ा (०:77०4॥०7)--ग्रामीण सास 
समीक्षा र्तिति (8 ॥6/8 हब] टालव6 ए९श९फ़ एणण्ा१९) -न यह सुझाव दिया था 
किगांवा के विद्युतीकरण के विए एक विश कोप की स्थापना कौ जाय | इस सुझाव के 
फ़लस्वह्प भारत सरबवार बे १० करोड झपये की पूंजी से २५ जुलाई, १६६६ बो भारतीय कम्पनी 
विधान के अन्तंगत एक विग्म की स्थापना की । चतुर्थ योजना में इस निगम के जिए ४४५ करोड़ 
झुपय की व्यवस्था की गई। इस निगम ने २६ जुलाई १६६६ को (78 #7' के साथ एव 
समझौता किया जिसके अनुसार पी एलन ४६० कोप से चतुर्थ योजनायाल में अमरीवा इस्त निगम 
को १०५ करोड झुपय की सहायता देगा। इस निगम का प्रमुख उद्देश्य गांवों क विद्युतीकरण 
सम्बन्धी थोजनाओआ को वित्तीव सहायना देरा, ग्रामीण विद्युत सहकारी स्मितिया की स्थापना मं 
सहायता देना तथा राज्य विद्युत मण्डलो द्वास जारी जिये गय ऋणपत्रों को खरीदना है। आशा है 
यह तिगम गाता क विद्युतीक रण के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करगा । 
४ अण तया अश्य शक्तियाँ 
हे 7हं अनुमात लगाया गया है कि भारत मं थोरियम (धाणाणा)) वे श्रेप्टक्म भण्शर 
वद्यमरान हैं और वह यूरेनियम के भण्डारों से कटी अधित' है परन्तु थारियम से शक्ति श्राप्त करने 
के लिए तीन अवस्थाओ म से गुजरना पटता है। यह भी अनुमान लगाया गया है वि. एक टत 
यूरेनियम से उतती ही विजली प्राप्त की जां सकती है जितती १०-११ हजार टन कोयल ते । 
इससे स्पष्ट है कि अपु शक्ति का प्रयोग करत पर परिवहन सम्धन्धी एक बहुत बडी +ठिवाई हल 
हो जायगी। विन्तु अपु शक्ति के विजवीपर का विर्धाग्र एवं संचालन कहो के लिए अत्यस्त 
उच्चेस्नरीग वैज्ञानिक एव तकवीकी कौशल की आवश्यकता है। अत भारत को अणु शक्ति क्षेत्र म 
नवयुवक्ष वैज्ञानिकों का प्रशिक्षिव करान की च्टा करनी चाहिए । 

॥ भिंहृभुमि जिल में प्रतिदित १,००० टन युरेतियम निकाला जा रहा है तथा जादुगुश 
(विहार) मे यूरनियम धातु सम्बन्धी एक फैक्टरी स्थापित की जा रही है । इमक अतिरिक्त दुत्तू 
(पंजाब), चमोदी (उत्तर प्रदेश) तथा महासू (हिमाचल प्रदेश) में भी यूरेनियम उपलब्ध है । 
कक 3 क निकट ताराधुर म एक अगु शक्ति वाला विजनीघर बताया गया है जित्तक दो 

दर्द जता तक ईद्ध १५० मेगावाट बिजली उत्पन्त करेगा | सोवियत रूस के सहयोग से एक 
लन्‍्त अगु पर कींदा (राजस्थान) में बनाया जा रहा है तथा तीसरा अगु शक्ति कैद 
तैमिलदाडु में बनाया जायेगा । 
भारत थाना 68 वध के ५ पाए वगलौर ने यह विचार पड जिया दि 
जो परत है हे अपकला सा का श्से 0305448/ बिजली उत्पत्न करन दाले ५ लगाये 
०0॥!) का आविष्कार किया है। हा कर दर आप बह अ 

इसने भारत के २३ हथानो पर ७ ब्रकार के विद्युत उत्पन्त 


् 
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करने वाले यम्त्रों का परीक्षण किया है । सम्मव है. निज्ट भविष्य मे होई ऐसा यन्त्र खोज लिया 
जाय मिसकी सहायता से देश के विभिन्‍न भागो स चलने वाली श्रवन वायु के वेग का प्रयोग कर 
देश के उद्योगो वो विक्मित विया जा मके । 


४ बन-सम्पत्ति 
(शा एर८४०5ए९:9) 

भू तत्ववेत्ताओं का कथन है. कि भारत की गरम जलवायु, अतिश्वित मावमून तथा कृषि- 
द्रधान बर्थ यवस्था को देखते हुए देश के सम से कमर एक-विद्ाई क्षेत्र पर वन होना अत्यन्त आवश्यक है । 

आरत ये बनो वा क्षेतस्‍्ल ५१२ लाख टैक्टर है जो देश के छुल भोगोतित्र क्षेदफ्ल का 
२२% है। 

उत्तर भारत (मैदानी भाग) में वनो वा स्वेदा अमाव है। अनेबा कारणों से भारतीय 
वनों का क्षेत्र विस्तृत करने की आवश्यवता है | यह बारण निम्न हैं * 

थर्नो कौ उपयोगिता--राष्ट्रीय वर्थ व्यवस्था में बन क्षतक प्रकार में उपयोगी हैं 

(१) बन भू-क्षरण रोकने में सहायक होते हैं। 

(२) वन वर्षा वो आकपित बरते है । 

(२) वन बाढ़ के प्रभाव वो कम करते हैँ बयोकि वह अतिरिक्त जल को मोख लेते हैं । 

(४) वन पशुओं के लिए चारे की पूर्ति करते हैं । 

(५) बनो से पत्तियों के रूप में भूमि को हरी खाद उपलब्ध होती है। 

(६) बनों मे इंधन, इमारती सक्डी, लाख, गोद, तेल तथा अन्य बनेक प्रकार के पदार्थ 
प्राप्त होते हैं । इनके बल पर अनेक उद्योगों का सचालन होता है। 

(७) बनो से जह्ी ब्रूटियाँ भी उपल-ध होती हैं । 

भाग्तीय घनों फो उत्पत्ति--भारतोय बनो में अनेक प्रकार को लकड़ी उपनब्ध होती है 
परन्तु वह आवश्यकता से कम है | अनुमान लगाया जाता है कि औद्योगिक कार्यों के लिए वर्तमान 
काल में लगभग ४५ लाख टन लकड़ी दी आवश्यकता है। यह आवश्यकता १६७५ तक बढ्कर 
६५ लाख टन हो जाने वो सम्भावना है जबकि उस समय तक पूति सम्भवत ५५ लाख उनसे 
अधिक होने वी आशा नही है । अत ओऔद्योगिक लगडी को ऐसी किस्म ज्ञात की जानी चाहिए जो 
शीध्र पनप सके तथा जिनका उस्तादन साम्रान्य से अधिक होता हो ) 

(१) इंघन--कौद्योगिक लकड़ी के अतिरिक्त भारत मे जलाने की तकडी का भी अभाव 
है जिसके कारण ग्रामवामरी प्रति वर्ष लगमग ४० उरोड तने गोवर (जो ६ करोड टन इंध्न के तुल्य 
होता है) जता देते हैं | इंध्रन को यह उरी १६७४५ तक ६ करोड टन से बढ़कर १० करोड़ टन हो 
जाने की आाशका है । अत इस दिशा मे भी अधिक प्रयल करना आवश्यक है * 

(२) रगने का सामाव--सकडी के अविरिक्त भारत मे श्रति वर्ये समय ३५ ००० टन 
चमड़ा रखने के पदार्थ वी माँग है जिसका सगभग ३० प्रतिशत विदेशों वे आयात करना पडता है । 
बंबून, कीकर तथा अन्य ऐसी छाल दुक्षो वा रोपण क्या जाता चाहिए जो चधडा रमने के पदार्थों 
की पूर्ति अधिक्षाधित्त मात्रा में बर सके । 

यह अनुमान लगाया गया है कि देश में प्रति वर्ष लग४घंग २६ वरोड सपये के मूल्य की 
लबडी उपलब्ध होती है । 

(३) जन्य पदार्थ--लकडी के अतिरिक्त भारतीय वनो से अनेक प्रकार के अन्य पदार्थ 
उपलब्ध होते हैं विनमे गोद, कई प्रकार के तेल, लाध, गनन्‍्दा विरोजा, तारपीन का तेन तथा कई 
प्रकार की लौपधियाँ सम्मितित हैं। इनका वाविक मूल्य १० से १४५ करोड़ रुपये के मध्य आका 
जा सकता है। 
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दुझ्ाव--वननों के विक्रम की सरल एवं उपयोगी रीति यह है कि सदको, रेलवे लाइनी तथा 
महरो के विनारों पर शी घ्र पतपने वाले वृक्ष लगाये जायें तथा कुछ बे तब' सार्वजनिक विर्माग 
विभाग (? (0 00) द्वारा इनकी रक्षा का भार लिया जाय । इसके जतिरिक्त औषधियों, बात, 
चन्दन तथा अव्य महेँगी वस्तुओं से सम्यन्धित वृक्ष बरुछ विश्वेष क्षेत्रों में व्यावस्ताथिक आधार पर 
लगाये जा सवते है तायि उदस्ा उत्पादन शीघ्रतापुर्वेक बढ सके । बनो की उत्पत्ति वी डिल्म के 
सुधार के सम्बाध म भी यत्न करता बायश्यक है तथा उनसे प्राप्त माल के यथासमय विक्रय की 
भो उचित व्यवस्था की जानी चाहिए । 

भारत में बन नीति-भारत सरकार ने १६४० मे कैद्रीय वन मण्डल (एशाहव] छ028 
० छ65% ,३) स्थापित किया और १६५२ में एक राष्ट्रीय यत्र नीति प्रह्ताव पास किया जिममे 
यह निदचय किया गया कि देश में वो का ब्रिक्स किया जाना चाहिए ताति सम्पूर्ण भूमि के कम 
हे कम एक-तिहाई भाग पर वनों का विस्तार हो सक्रे । तदमुधार पहाटी क्षेत्रों की ६० प्रतिभ्नत 
तथा मैदानी क्षेत्री की २० प्रतिशत भूमि पर वनों का विज्रास बरने वा निश्चय जिया गया। 


जमीदारी उन्यूलन के कारण सरकार के नियन्त्रण में बहुत सी ऐसी भूमि आ गयी थी गिप्त 
पर बन काट दिये गये थे । इन क्षेत्रों मे पु गन उगाने का कार्य आरम्भ किया गया । प्रथम तथा 
द्वितीय योजनाओं से ५५,००० एकड भूमि पर लरम लकड़ी (दियासलाई बनाने के काम आने 
वाली) तथा ३ ३ लाख एक्ड भूवि पर इमारती तथा अन्य ओद्योगिक लकड़ी के बने लगते वा 
कार्य हाथ में लिया गया । इमक अतिरिक्त लगभग ६,००० मील वत्र सडकें निर्मित की मयी। 
जपभग ४ लाख एकड भूमि के बतो वी ऋवस्था मे सुधार शरते का भी प्रपत्त किया गया। छ 
सब कार्यों पर प्रथम मोजनाकाश्ष में लगभग ६ ५ करोड रुपये तथा द्वितोष योजगाकाल में १६३ 
करोड़ रुपये व्यय किये गये । 
ठुतीष योजना--ठीसरी योजना पी अवधि में वनों के विकाप्त पर ४२ करोड़ हपये व्यय 
करने का प्रावधान किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय ४६ करोड़ रुपये हुआ। इस योजना के 
अन्तांत तगभग १० लाख एकड़ भूमि पर उन लगाने की व्यवस्था वी गयी जिप्तमे से लगभग ६ 
लाख एकड़ भूपि पर इमासती लकठी के बन लगाय जान की योजना थी। इसके अतिरिक्त लगभग 
३११ लाख एक्द खेती वालो भूमि मे (चारो ओर) वृक्ष लगाते की व्यवस्था की गयी है। इसके 
अनिरिक्त तिम्दलिखित अन्य कार्य भी जिय गये है 


(१) वन सम्पत्ति वी क्ोद्योगिक उत्तति का विकरास्त करता तथा अधिक वस्तुएं विदेशों का 
निर्यात +रना, 

(२) इमारती लकटी की विभिन्न किस्मो के समुचित उपयोग की व्यवस्था करना, 

(३) ग्राम निवासियों के लिए जलाने के लिए अधित इंधन उत्पन्न करना, 

(४) पशुओ के चराने के लिए १ ५ लाख एकड भूमि भें चरायाहों का विकास करना, 

(५) बत अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था में वृद्धि करवा, 

उपयुक्त कार्यों म सफलता प्राप्त करने के लिए वन सहोत्सय तथा बन जीव सुरक्षा सप्ताह 
मनाये जाते हैं ताकि जनता में वतो के महत्व तथा उनके सरक्षण के प्रनि उत्ताह 
उत्पन हो सके । 

शोध एव प्रशिक्षण-द्विदीय योजनाकाल में बतशोध सात्या [पगरव॥ छिड़लभणी 
77४ध/०४०), देहरादुन में लकी की विभिन किस्म वे! सम्बन्ध से शोशजार्य आरस्म सिया गया 
था । उसके अन्त न बेवल विल्ित प्रकार वी लकी के उचित प्रयोग सम्बन्धी शौध की जा रहे 
है बल्कि चत्दत, लाख, गोद आदि कै उत्पादन बढ़ाते के उपायो को भी खोज चाजचू है । 


प्राकृतिक साथन एवं उतका विकास | ३१ 


बनो के विवास वे लिए स्वमावत प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी जिसकी 
पूर्ति वे लिए फॉरेस्ट कलिज, देहरादून मे अधिकारियों के प्रश्चिक्षण के लिए बडे के न्‍बान पर १०० 
व्यक्तियों को प्रति वर्ष प्रवेश दिया जायेगा तथा देहरादून और कोयम्बदूर के वालेजों मे रेंज्म कोर्स 
में २०० के स्थान पर ३०० व्यक्तियों वो भर्ती क्या जा सकेगा । सरकार वा अनुमान है किन 
सुविधाओं की वृद्धि के फतस्वरूप योजनाकाल में ४८० प्रशिक्षित अधिकारी तथा १,४२० रेंजर्स 
उपलब्ध हो सकेंगे । का 

सम्‌ १६६६ ६७ से सत्‌ १६६८-६६ तक वाधिक योजनाओं के अस्तगेंत बनो के विकास पर 
बुल ४४ करोड रुपया ब्यय जिया गया । चतुर्थ पद्रवर्षोष योजना में वनों के विवास वे लिए कुल 
६२ करोड एपये खर्च १रने का प्रावधान है। 

बरतम्ान समय में विश्व के कुल वन-त्षेत्र का केवल १६ प्रतिज्ञत भाग भारत में है। 


५ मछलियां 
(5) 

प्रकृति द्वारा प्रदत्त साधनों मे मछवी एक भरहत्त्वपूर्ण देव है। ऐसे देशो मे, जहाँ खाद्यान्नो 
का प्राय अभाव रहता है, मछली वी प्रचुरता एक ईइवरोय वरदान मानी जाती है | इस कारण 
मे जाप्रात के मधुए अ्रशान्व महासागर में जाप्रानो तट स सौसो भील दूर तक जाकर मछलियाँ 
पकदते हैं। इगलेण्ड तथा नायें के समुद्व-नठ तथा अमरीजा बे पूर्वी तटो पर प्रायः साल भर 
मछली पकड़ने का व्यवमाय अवाध गति से होता है ; जापान तथा इगलेण्ड तो मछली थी बहुत 
बहुत कूछ अपने आहार का महत्त्वपूर्ण भग समझते हैं । 

भारत में भी गत वर्षों मे मत्स्य उद्योग अथवा मछली पत्डने री ओर विशेष घ्यात दिया 
गया है। साथान्नो की वमी के कारण मछली पामने तथा प्रयोग करन का प्रचार भी जिया जा 
रहा है!) 

आतन्वरिक सोत--मछलियाँ तालाब, नदियों, नहरो, अबया जलाशयो में श्राय. सभी स्थानों 
में उपलब्ध होती हैं । भारत में बआन्तरिक स्रोतों का वाहुल्य होने वे कारण वाफी मछली इन 
साधनों से प्राप्त होती है। उदाहरणत , देश मे मछत्रियों की वापिर उपलब्धि १७ साख टस 
है, जिसमे से ३ लाख टन आन्तरिव स्रोतों से प्राप्त वी जाती है। वास्तव भे, देश के आन्‍्तरिक 
जल ज्लोतों का विस्तृत सर्वेक्षण कर मछती पालन को नियमित व्यवस्था करनी चाहिए। प्रथम 
दो योजनाओं में लगभग १३ ५ लाख एक्ड आन्तरिक जल स्रोतों का सर्वेक्षण किया गया और 
८ लाख एक्ड जत्पेत्र में मछली पालने की व्यवस्था की गयगी। तृतीय योजना में भी 
४०,००० एक्ड से अधिक जनश्ेेव में मछसलियाँ पालने की व्यवस्था करने तथा लगभग 
१,५००-२,००० एकड जल-ब्षेत्र (जो दलदलयुक्त है) को मछली पालन के उपयुक्त बनाने का 
प्रव्ध किया गया। वस्तुत इन सब क्षेत्रों का सम्पूर्ण रूप में विकास होने पर देश को साथ 
समस्या हल करने में बहुत सहयोग मिलने वी आशा है। 

सामुद्रिक ख्तोत--भारतीय ममुद्रतट लगभग ५,६८६ किलोमीटर लम्बा है तया अनेक स्थानों 
पर काफी कटा-फ्टा है जहाँ मछली पकड़ने व व्ययसाय सरलतापूर्वत हो सकता है! भारत मे 
मछली पकड़ने के आएनिक्तम साथनो का विक्ञास न होते के कारण समुद्रतट से केबव ८ से १२ 
किलोमीटर की दूरी तक ही मछलियाँ पक्डी जातो हैं । 

भारत मे मछली की वापिक माँग लगभग ४० लाख टन है हिन्‍्तु उत्पादन केवल १७ लाख 
टन (११ लास टन सामुद्रिक तथा ३ लाख टन आन्तरिक) है । भारत के मछनी ख्ोतो का एक 
गहन सर्वेक्षण करता चाहिए और मछनी पकडने दी प्रणालियों से सुधार वरना चाहिए । ऐसा करने 
से तमिलनाडु कोचीन, विशाखापत्तनम, वस्वई तथा कलकत्ता आई केन्द्रों के अतिरिक्त अनेक स्थानों 


३३ | प्राहतिक्र साघन एवं उनदी विक्ाप्त 


पर मछली पकने हे केसर स्थापित जिये जा सकते हैं जो देख हे जिए अत्यन्त उपयोगी एव 
महत्त्वपूर्ण सिद्ध हथि। 
६ पशुधने 
क््श्श्रण्टा0 

भारत मे जनादिकाद स इपि का बत्यथ्रित्त महत््व रहा है और गाय तथा बेत इपि के 
बायारिद्त बय रह हैं। सम्भवद इसवारघ सही भारतीय सामाजिक जीवन में गो वो माता के समान 
ज्ादर दिया ज्या रहा है औः उसे एक मह्स्‍्त्ववृर्ण व माना गया है। वर्तमात ठग में भी जबकि 
अन्य दर्शों में दरपि वा तीर गति से यजीवर्ण हो रहा है, भारत के अप्रिकतर क्षेत्रों में बैल में ही 
बेठी होती है । चस्टर बोस व शदों में दंसों से खेती करना बनेझ हृत्टिकोर्णों से उपयोगो है । 

(२) हु प्राय नियमित रूप से कार्य कर सकते हैं जबकि मशीनें क्षेत्र बार छाप दच्द कर 
देती हैं । 

(३) वनों स प्रचुर मात्रा में ध्राइठिक खाद (गोवर तथा मूत्र) मित्रती है । 

इसके ब्तिरिक्त शरत जैस देश में जहाँ ज्नसख्या वा बाहत्प है, वैतों द्वारा खेती करना 
ही अधिक युनिसग्रद लगता है वपोंदि दससे किसाना को काम मिद्रठा रहता है और गाय बादि 
पतन ने दूध की पृ्ि शो होती रहती है जिससे वच्चों तथा झुवकों के स्वास्थ्य ठीव रहता है । 

बेम्दर बोस द्वारा बताय गये लामों द अतिरिक्त दलों के और भी कुछ उपयोग हैं ; 

(१) वह फसत लैप्रार होते पर छत निकालने में मदद करते हैं । 

(5) इन्हें गादी में जोतकर फ्सत को मण०्डी 6क पटुंचाया जा सकवा है । 

(३) मृझझु ने उपरान्त उनका चमच बटूव उपयोगी होता है । 

सम्मदत इन सद्र कारणों से ही भारतीय समाज से गाय तथा बेच को अधिक महत्त्व दिया 
गया था। 

पश्ुपन का बाहून्य-अन्तर्राष्ट्रीय कृषि उत्पादन सत्र (परट्याबा07व. रिएए॑टजवएा रण 
#ैह्टा/ए्ण।ए० ?70070८5) के छनुप्ठार सखार के कुल दूध देने बाज़े पशुओं की समय ११९ 
झगेड है शिसमें भाते का भाग लगत्ग एउ-चोयाई है जो वि सार वे सब देंगों से अधिक है। 

१६६६ में विश्व मे दूध का कुत उत्ताइन ३५२ ६ भितियन टन हुआ था, जबकि उम्र वर्ष 





भारत में दप का दुव दत्यादन १६ 3 मितियन टन मात्र था। उस्री ध्ष भारत में घी का उत्तादत 
१४० लाव टन श्झा। इस प्रद्वार मारत में दूत पशुकत बी सस्प्रा लगभग ३४ करोड है। इस 








सस्परा दे बविरिन रर्गे मुधियों वी साया ११ बरोद से झु८ जवित आँकी गयी है। 
गुघात्मक हौनता--परमुों की झत्प्रा सवाँथिक होने पर भी भारत के पद्म जयन्त दीन 
अवम्पा मैं हैं। ठदाहरापवे समार से दूध की कुत उछपनि ३४ करोड टन आँडी गयी है जिसमें झे 
कर डैदय २९७ € बरोड टन बर्धात्‌ लगभग ६ प्रतिशत उत्पन कदवा है। दइसवा कारण यह है 
/ डे ही गण्यें वन्य देशो की गायों की सुतना में बहुत कम दूध देती हैं, जो निम्न अडों से 
पर 
ल्‍___ ग़ार्दोक्षे दूध का ओऔसन देनमाज मे ३,२१०, स्विटूबरवे'ड में ३,२८०, संयुक्त राज्य बम- 
सक्ा में ३,१६० और भारत मे २२० क्वोटाम है। रघ् 
यह भो अनुमान दिया जाता है हि भारत की ६८३ प्रदियत गायें एक शिलोप्राम से भी 
वन दूध दी हैं और रब ० ४ प्रतिगत दो किवोशम द्रव प्रतिदिन देती है। १६-३ प्रतिगत भैंगें 
भी १ विवोशम ब्रतिदित से कम देय देले दादी हैं $ हु 





7. 7798 #चिधरएज यु ॥ >५7 ड०टलफ, ए्धा. 


च्राकृतिद साधन एवं उनका विकास | ३३ 


दूघ को उपलब्धि--इस हीनता के कारण ही भारत में दूध का वापिक उत्पादन बहुत कम 
है। १६५१ में यह १७ करोड टन था किन्तु १६६६ में बढकर २०६ करोड टन हो गया। 

आरत मे दूध तथा दुग्य पदार्थों का श्रति व्यक्ति उपभोग १६५१ में ४ ७६ ऑँस प्रतिदिन 
था जो बढ़कर १६६१ में ४ ६ औम प्रतिदित हो गया। वर्तमान में यह केवेल ४६२ औस दैनिव' 
है जो आदर्श आवश्यय्रता के याथे से भो कम है । समार भर की दूध एवं दुग्य पदार्थों के उपभोग 
की दैनिक औसत १० ७ औम है । भारत म दूध की इतनी कम प्राप्ति में भी विभिन्न राज्यों की 
खपत में बहुत भिनता है। पजाव, राजस्थान, हिमाचल प्रदश तथा उत्तर प्रदेश में दूध का प्रयोग 
अन्य राज्यों की तुलवा में गविक होना है। यह बनुमान लगाया गया है कि स्वास्थ्य का सामान्य 
स्वर बनाये रखत के लिए देश के प्रयक व्यक्ति को कम से क्म १० औंव दूध प्रतिदिन मिलता 
चाहिए किन्तु चौथी योजना के समापत पर भी दूध की प्रति न्यक्ति उपलब्धि केवल ५५ ओौस हो 
सकेगी । इससे स्पिति की ग्रम्भी रता का अनुप्रान लग्राया जा सकता है । 

दूध देने वाले पशुओ की भाँति ही अ्ष्य पशुओ की स्थिति भी बहुत सन्तोषजनक नही है । 
इस हीन स्थिति के निम्न कारण हैं 

(१) अतुपपोगी पशुओं का बाहुल्थ -भारतीय योजना आयोग के अनुसार भारत में फालतू 
तथा अवुपपोगी पशुझों को सह्या बहुत अधिक है! इनमे से बहुत से पशु सराब नस्ल के हैं और 
अच्छी नस्ल के पशुओं के साथ मिलने से उनकी नस्ल भी खराव होने का भय रहता है । 

(२) घटिया आहार--पशुओ दी दुर्बलता का दुसरा। कारण ययेश्ट एव पौष्ठिश आहार 
का अमाव है। देश के अनेक भागो में पशुओं को जो चारा अथवा याद्य दिय जाते हैं वह बहुत कम 
और घटिया किस्म के होत हैँ। इसके साथ साथ उतसे काम काफी मात्रा मे लिया जता है जिससे 
पशुओं की शारीरिक दुर्वलना मे दृद्धि हो जातो है । 

(३) रोगों का बाहुत्प--देश के अतेक भागो में पशुओ को विभिन प्रकार के रोग लग जाते 
हैं जिनकी चिकित्सा की सुविधाएँ बहुत कम हैं । 

(४) अच्छे साँडों की उपलब्यि--पशुओ की अच्छी नक्ल्लो का विकास करने के लिए यह 
भी आवश्यक है कि ययेष्ट सख्या म अच्छी नस्ल के साँड उपलब्ध हो । भारत के बनेक भागों मे 
वर्यालल मात्रा में अच्छी नल के सांड उपलब्ध नहीं होत जिससे गाय तथा बेलो की नस्ल सराब 
हो जाती है । 

(५) गायों की देख-रेख--गाय को माता मानने वाले भारत में भी अनेक व्यक्ति गायो 
वो गलियों में भटकने के लिए छोड देते हैं। यह गायें विभिन प्रक्रार को गन्दी और अस्वरास्थ्यप्रद 
वस्तुएं बाती रहती हैं जियम ने केवल उनका स्वास्थ्य खराब हांता है वल्कि वह जो दूध देती हैं 
बह भी हानिकारक एवं रोग उत्पत्त करने वाला होता है । 
योजनाकाल में पशुधन का विक्ञास 

(१) झत्रिम गर्भाघान व्यवस्या--देश मे अच्छी नस्ल के पशुओ का विकास करने के लिए 
भटकने वाले रोगी अयबवा दुर्बल साँडो को बयिया करता आवश्यक है ताकि उतके सबोग से गायों 
की नस्ल को हाति न पहुँच सक् । इसके अतिरिक्त यवेष्ट सख्या में अच्छे साँडो की व्ययप्था करना 
भी आवश्यक है । भारत सरकार ने अच्छी नस्ल के साँड तेयार करने के लिए केन्धीय ग्राम योजना 
(६४ ५॥॥9६८ 5८00॥०) लागू की है। प्रथम दोनों पोजनाआ मे इस प्रकार के ४०७ खण्ट 
स्थापित किये गये जहाँ स पचायनों को अच्छे सौंड दिये जाते है। इसके अतिरिक्त पशुओं के लिए 
कृत्रिम गर्भाधान की भी व्यवस्था की गयी है जिसके द्वारा केवल श्रेष्ठ नस्ल के पशु उत्पन्न किये 
जा सकते हैं। द्वितीय योजना के अन्त तक कृत्रिम गर्भाधाव के ६७० केद्ध स्थापित क्यि जा चुने 
थे । योजना आयोग की एक विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया है कि नस्ल सुधार के लिए प्रयुक्त किये 
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जाने वाले पणुओ की मरदारी केन्द्रों मे जाँच की जानी चाहिए तथा अधिक केन्‍्द्री वी स्थापवा 
वी जानी चाहिए । फ्लत हरियाणा तथा मुर्राह (भैसो) नस्‍्लो के साँडो तथा भैसो वी जाँच एवं 
विकास का काय आरम्प्न कर दिया गया है। दुर्बल एवं खराब नस्ल के पशुओं को बध्िया करने 
की योजना भी तेजी से कार्यान्वित को जा रही है । 

वर्तमान में १९५ सरकारी पशुपालए केद्र हैं जिनमें प्रति वर्ष ५,००० साँड तेथार किये जा 
रहे हैं। नृतीय योजना काल में ३०,००० साँड पालने के लिए आधिक्र सहायता देने की व्यवस्था 
की गयी । 

(३) रोगों को रोकथाम तथा चिकरित्सा--पशुओ मे लाल बीमारी विशेष रूप से फ़ैतती है 
जिसकी रोकथाम करने के लिए दीके लगाने शो व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त २८ ऐसे 
केद्र निमित क्ये जा रहे हैं जिनमे रग्ण पशुओं को रपा जा सरेगा। इनमें से १८ केन्द्र स्थारित 
हो घुके हैं। 

(३) भोगन एवं पोधण->पवस्मा--मकाल के समय मनुध्यो के लिए तो विदेशों से खाद्य- 
सामग्री का आयात हो जाता है परन्तु पशुओं वे लिए चारे की व्यवस्था गरता बहुत कठित 
होता है । सामान्य परिस्थितियों मे भी की-कभी घारे का अभाव हो जाता है। इसका अनुमान 
इस बात से लगता है कि भारत में कुब पशुमरया के लिए कम से कम ४ करोड टन विशिष्ट 
भोजन (००८८॥४०९४) तथा ६३ करोड़ टत चारे की आवश्यय॒ता है जबकि वास्तविक उपलब्धि 
केवल १३८ करोड़ टन विश्विष्ट भोजन तथा ८० करोड टन चारा है। ऐसी स्थिति का सामना 
करने के लिए चारा वेक स्थावित किये गये है । 

घारे के भण्डार तिमित कर 7 के अतिरिक्त एक घास अनुसन्धान ध्रत्था भी स्थावित की जा 
रही है जो तीव्रगति से बढ़ने बाली घासों को सरकारी थेतो मे उत्पल करने के सम्बन्ध में सुझाव 
देगी | इस प्रक्रार की सुधरी हुई घाम नदी घादी योजनाओ के क्षेत्रों में उत्पन्न करने वी व्यवस्था 
वी जायेगी । 

_ हे अनुसस्वान केन्द्र घास उत्पन्न करने के केद्ध्ो के प्रदर्शन की व्यवस्था भी करेगा तथा 
फसलों के साथ अदभा बदली के रूप में घास उ पत्र करन की योजना को भी प्रोत्साहन देगा । 

(४) अतिरिक्त पशुओं को व्यवस्था--देश में एक बड़ी सस्या ऐसे पशुओं की है जो 
अनुशतादक क्षीण तथा बेकार हैं । इनके कारण अच्छे पशुओ को भी पर्याप्त मात्रा मे भोजन मिलते 
में बड़िनाई होती है। चस्तुत इन पशुओं को समाप्त करना ही उचित इलाज है परन्तु देश वी 
धार्मिक एवं साम्राजिक भावनाओं वी हृष्टि से १६४८ में पशु परिरक्षण तथा विज्रास्त (0206 
शिर्बध्ाधबरा।गा बाते 70९76]०]ा९१9६ (०777॥466) ने बेकार पशुओ के लिए गोौ-सदन स्थापित 
करने वा सुझाव दिया था । इन सदतों की स्थावना इमतिए वी जा रही है वि इनमे निकम्मे तथा 
ही पशुओं यों अच्छे पशुओं से अतग रफा जा सो ताकि पराव तम्त के पणुओं की वृद्धि न 
ह थे मणि मे के लिए भटकने वाले पशुओं को पक्डवर गौ-सदनों मे भेजने 

(१) दुबहुट पालन--भारत में दाले, दूव, घी तथा अन्य पौच्टिक ब्षर्थों । 
2 पृ करने के लिए किसी सस्ते पौष्टिक साधन का विडास करने बाबा हैं । 
कफ सार कह जा ही वर है। आज े की पर मर 

बड़े मगरों पे ५ ़ रु रूप में हो चलाया जा रहा है। 
वड़-चडे नगरो में प्राय जड़े तथा मुणियाँ (अथवा उसका माँस) बाजार में बिउता है । 
हि (६) भेडपालन तथा ऊन-- भारत में लगभग ७ २ करोड पौण्ड ऊन ध्राप्त होती है जिसका 
लगभग ५७ प्रतिशत भाग गल्नोच बुनन के लिए निर्यात कर दिया जाता है । अनुमान लगाया जाता 


प्राइतिक साधन एवं उनका विकास | ३५ 


है कि ऊन तथा भें से सम्बन्धित अन्य वस्तुओं के निर्यात से भारत को प्रति वर्ष लगभग २६-२७ 
करोड़ रुपये विदेशी विनिमय के रूप मे प्राप्त होते हैं। इमके अतिरिक्त लगभग ८ करोड रुपये की 
बढ़िया किस्म की ऊत आयात भी की जाती है । 

जेडपालन व्यवसाय में भी दो समस्याएं मुख्य रूप से प्रकट होती हैं । प्रथम समस्या अच्छी 
नस्ल के भेंढे (75) पाप्त करने तथा दूसरी कन को ठौक प्रकार से क्टाने से सम्बन्धित है । 
दितीय योजनाकाल में अच्छी नस्ल के मेढ़े पालने वे चार बेन्द्रे स्थापित किये गये । इन वेदों से 
ज्ेद्टें तथा ऊन का विकाम करने वाले ३०१ केन्द्र को मेढ़े दिये गये । यह विकास केन्द्र अच्छी नस्ल 
की भेडें पालने के अतिरिक्त ऊन काटने, वर्गीद्वृत गरने तथा विक्रय की आधुनिब रीतियों वा 
प्रदर्शन भी करते हैं । 

डीनी आक्रमणजनित सकटकालीन परिस्थिति के कारण ऊन का उत्पादन बढाने का अत्यधिक 
बर्तन किया जा रहा है। तदनुसार भेडो का विकास करने की हृष्टि से ऊन बतरने तथा वर्गीकृत 
करने सम्बन्धी एक योजना राजस्थान मे आरम्भ कर दी गयी है। इमवा सचालन सयुक्त राष्ट्र सघ 
विशिष्ट कोप [0760 पिा०5 590० ह0॥0) के बअन्त्गंत किया जा रहा है। इसके 
अतिरिक्त ऊत के वर्गक्रिण करने सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिए जोधपुर (राजस्थान) में एक 
प्रशिक्षण स्कूल स्थापित क्या गया है जिसका निर्देशन आस्ट्रेलिया के पाँच विश्येपज्ञो द्वारा हो रहा 
है । राजस्थात में भेड तथा ऊन उत्पादन का विकास करने के लिए एक केन्द्रीय सत्या को स्थापना 
भी की गयी है । 

(७) पद्चु बोमा तथा अन्य योजनाएँ--कभी-क्भी पशुओ में महामारी फल जाने से एक 
साथ बहुत-से पशुओं की मृत्यु हो जाती है जिसमे पशुपालको को बहुत हानि होती है। बम्वई वी 
सहकारी म्युचुअल इन्श्पोरेंस कम्पनी ने महाराष्ट्र ओर गुजरान मे दूध देने वाले तथा बोझ दोने वाले 
पशुओं का बीमा आरम्भ कर दिया हैं। के रल, आस प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मैसूर, तमिलना5 
तथ्य पत्राव आदि राज्यो में भी पशु बीमा योजना के सम्दन्ध में विचार क्या जा रहा है । 

(६) इुग्घ एवं दुग्ध पदाय--भारत मे दूध का उत्पादन पर्याप्त नही है ) इमके अतिरिक्त 
दूध का वितरण भी वैज्ञानिक तथा स्वस्थ रीतियो द्वारा नहीं क्रिया जाता । देश के बहुत-से भाग 
ऐसे भी हैं जहाँ दूध अतिरेक ($07७॥०७) प्रात्रा में होता है सिन्तु आवागमन तथा शीत-प्रसाधनों वे 
अभाव के कारण उस्त दूध का श्रेष्ठठम उपयोग नहीं हो पाता । इन सब हृष्टिकोणों से दूध का 
उत्पादन बढाने, उसका यथासमय एवं यथोचित रूप में त्रितरण करने तथा अतिरिक्त दूध को चूथ, 
मलाई अथवा मक्तन के रूप में परिवर्तित करने के लिए साधन जुटाने वी अत्यन्त आवश्यकता है। 

योजनाक्राल में भारत में २६ डेयरी फार्मों की स्थापता की गयो है जिनमे प्रतिदिन 
लगभग १० लाख लिटर दूध का वितरण किया जाता है। बुछ बडे नगरो भे नये दुग्य उत्यादन 
केन्द्र रन किये जा रहे हैं जिनमे न्‍्यूजीलैण्ड तया अन्य विदेशी सरकारो का सहयोग प्राप्त हो 
रहा है । 

प्रस्तुत विवरण से स्पष्ट है कि भारत का पशु घन मात्रा में अत्यधिक है किन्तु उप्ते सबल 
जौर उपयोगी बनाना आवश्यक है। इस दिशा में गत वर्षों में जो प्रयत्न किये गये हैं वह बहत 
महत्त्वपूर्ण और लाभदायक हैं । हे 

प्रश्न 
भारत के खनिज पदार्थों का वर्गन कीजिए और बताइए क्लि भारत की औद्योगिक उन्नति मे 
छनका क्या महत्त्व है हे की [विज्रम, बो० ए०, १६६०) 
नजर का वर्णन कौजिए तथा इसके भविध्यकालीन विकास के सम्बन्ध मे 
(आगरा, बो० ए०, १६५४२, १६६२) 
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भारत की अव-व्यवस्था में वो का क्‍या महत्त्व है ? इनके विकास वे लिए वी गयी बायें- 


बाही का विवेचन कीजिए । (आगरा, बो० ए०, १६५१; पटना, बो० ए०, १६१४२) 
भारतीय उध व्यवस्था में वनों वा क्या महत्त्व है ? भारत सरकार को वत नीति का घणन 
बीजिए । (आगरा, बी० कॉम०, १६५७, राजस्थान, बो० ए०, १६४६) 


भारतीय इृषि वी समृद्धि म वनो का मह्टत्त्द स्पप्ट कीजिए । वन उपज पर आधारिन उद्योगों 
का उल्लेख वीजिए ओर भविष्य से बच नीति का वर्णन कीजिए । 

(राजस्थात, बौ० ए०, १६४४) 
भारत में क्रितत प्रकार के वन पाय जात हैं ? भारतीय अथ-व्यवस्था में इनका वया महज 
है ” इनवी उ नति के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में थाप गोई 
सुझाव देग ? (पजाब, बी० ए०, १६५२) 
भारत में शक्ति के प्रमुख स्रोत कया हैं ? जलशक्ति का इस देश के लिए बया महत्त्व है * 
समझाइए | (बिहार, बी० ए०, १६४३, पटना, बी ० ए० १६५०) 
भारत में शक्ति के कौन-कौन से साधन सुलभ है ? राष्ट्रीय अथं-ब्यवस्घा म उनके सापेक्षिक 
महत्त्व की विवेचता कीजिए । (विक्रम, बी० ९०, १६६३) 
भारत बे आधिक विकास में जल विद्युत का वया महत्त्व है ? भारत की महत्त्वपूर्ण जल-विद्यत 
योजनाओं का उल्लेख कीजिए । (राजस्थान, घो० ए०, १६५४, बिहार, दी० ए०, १६६१) 
भारत के जलशक्ति साधनों का विवद्ा कोजिए। प्रचरर्षोय योजनाओं में उनका कहाँ तक 


विकास हुआ है ? (बिहार, बो० ए०, १६६१) 
“बन भारतीय कृषि के विकास यन्त्र हैं।” स्पष्ट कीजिए तथा योजता काल से सरकारी नीति 
बा विवेचन कीजिए । (भागलपुर, बी० ए०, १६६१) 


भारत के यनिज तेल साधवा का सक्षिप्त विवरण लिबिए । गत दस वर्धो में खनिज तेल की 
पूर्ति बढ़ाने मे भारत सरकार द्वारा क्या कार्थव।ही की गयी है ? 

ह हे (भागलपुर, बो० ए०, (६६३) 
भारत में जलभ्क्ति का आधिक महत्त्व स्पष्ट कीजिए । इसका कहा तक विवास हो पाण 
है ? इसके अधिक विकास के लिए मुझाव दीजिए । (गोरखपुर, बी? ए०, १६६३) 
भारत के आधिक जीवन मे वना का महत्त्व स्पष्ट कोजिए। गत दा योजवाओ में संखार 
ने बनो क विकास के लिए क्या प्रयत्त किय है? (मगघ, बो० ए०, १६६३) 
भारत मे शक्ति के कौन कौन स साधन सुलभ हैं ? राष्ट्रीय अब-ब्यवस्था मे उतके सापेशिक 
महत्त्व का विवेधन वीजिए । (विक्रम, घी? ए०, १६६३) 
“पशु समस्या भारतीय कृषि को प्रधान समस्या है ।! इस कथन की सच्चाई पर विचार प्रजट 
कौजिए । (आगरा, बी० कॉम०, १६६१) 
क्या भारत के खनिज स्रोत देश वे औद्योगिक विकास के लिए यथेप्ट हैं ? विवेचन कीमिए | 

५ (दिल्ली, बो० ए०, १६६३) 
भारतीय अर्य व्यवस्था म॑ बना के महत्त्व पर प्रकाश डालिए । 
(राजत्यान, बी० ए०, १६५६) 

भारत के आधित विकास पर प्राहतिक साधनो से प्रभाव वा विवचन वीजिए । 
है (विक्रम, दौ० ०, १६६१) 
भारत मे पशु समस्या का विदनेषणास्मक विवेचन कीजिए । (विक्रम, बी० ए०, १६६३) 


जनसंख्या की समस्या 


(राह ?२0?एण &03 ए्68 दोव ) 
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किमी देश वे आथिक विक्ञास के लिए मानव, मुद्रा तथा माल (भा, ग्राणा९५ छात 
73०09) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते हैं। इनमे से माल अर्थात प्राहनतिक साधनों पर विचार किया 
जा चुका है । प्रस्तुत अध्याय में मानवीय तत्व का विश्नेषण करने का प्रयत्त किया जा रहा है। 

कसी भी देश की जनमस्या सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन के दो पहलू हो सकते हैं-- 
(१) सष्यात्मक (40००37०), तय (२) गुगात्मरू (१०७॥॥३४९७) । जहाँ तक सरयात्मक 

हू का प्रश्न है, यह देखना बहुत आवश्यक है कि जनसख्या के बढ़ने की गति वया है और वह 

गति खाद्यान्न तथा उत्तादन के अन्य क्षेत्रों वी तुबवा में क्षितनी उम्र या अधिक बढ़ रही है। इस 
सम्बन्ध में दुध्तरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जनसया की वुल वृद्धि में श्रमितां वी सस्या अधवा 
प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो रही है । इत दोनो तथ्यों के अव्ययत से किसी देश के उत्पादन (कृषि 
तथा उद्योग) तथा रोजगार सम्पर्वी आयोजन करने में सहायता मिय्रती है । 

जनसख्या वा गुणात्मक पहलू भी सस्यात्मक पहलू से दम महत्त्वपूर्ण बही है । इस पहचू 
के अत्तगत जनता वा स्वास्थ्य, जीयन स्तर, कार्यानुसार वर्गीकरण तथा शिक्षा एव कुशलता का 
स्वर सम्मिजित है। अतः देश में सामाजिक बीमा, शिक्षा तया पारिश्रमिव सम्बन्धी आयोजन के 
लिए जनमस्या के ग्रुगात्मक पहलुओ का पर्याण ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्या है । 

सक्षेप मे, किमी देश वी आर्थिक प्रगति का उचित स्तर निर्धारित करते तया विशातप्त का 
शुद्ध घुल्याकन करने के लिए जनमप्रर्या के विधभिन पहलुओं की विस्तृत जानकारी कर लेना 
आवश्यक है। 

भारतोय जनसप्या को प्रवृत्ति 
तश्डाप05 ॥र्र0/0१5 एठशा #वा09) 

मोर्लैण्ड तथा चटर्जी के अनुसार, सनहवी शताब्दी के आरम्भ में भारत को जनसस्या के दल 
१० करोड़ थी। इसके १५० वर्ष वाद अर्थात सन्‌ १७५० में यह १३ करोड़ हुईं, अर्थात फिण्डले 
शिराज ने इस अनुमान के अनुसार जनसद्या की वृद्धि की गति २ प्रतिशत प्रति दशासद ([96०३७०) 
थी । १८४७ ठया १८४० में भारत वी अनुमानित जनसस्या लगभग १५ करोड बतायी गयी है। 








३5४ | जनसहया को रामत्या 


मयूलोक (४०८७॥०८ा0) तथा मुसर्जी के इध जनुमान के अनुसार पूरी एक शताब्दी म भारतीय 
जनप्तप्पा मे २ करोड वी दृद्धि हुई जो जगघग १४ प्रतिशत प्रति दशाब्दी होती है | इंस प्वार 
१६वी शताब्टी में भारतीय जनसरया की शुद्ध वृद्धि १८वीं शताब्दी वी तुलना में बहुत कम रहो है । 
१ सरयात्मक वृद्धि के अतुमान 

भारतीय जनमस्या मे सख्यात्मक वृद्धि के जो अनुमात रगाये गये हैं उनमे भतिप्त अनुमान 
समर १९७१ को जनगणना का है जिसके अनुसार भारत को जनसरपा ४४७० करोड़ है। इस 
प्रकार जनसंख्या की हृष्टि से भारत का सप्तार मे द्वितीय स्थान है क्योकि चीन की जनसस्या 
७४ ८० करोड़ के लगभग बतायी जाती है । वतमान शतादी मे भारत को जनसख्या में निम्न क्रम 
म व्रद्धि हुई है 
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उपयुक्त ताविबा स स्पष्ट है कि १८६१ से १५२१ के बीच भारत की कुल जतसब्या मे 
१५४४ करोड की वृद्धि हुई जो केवत ६४५ प्रतिशत होती है। इशक्े विषटीत १६२१ से १६३! 
के बीच के अकेज दशाब्द मे जनसस्या वृद्धि बी दर ११ प्रतिशत और तोस वप (१६४१ तक) मे 
३४८ ५ प्रतिशत अर्थादें छह गुनी हुई है। यह अ तर वास्तव मे बहुत गम्भीर एवं चौका देने वादा हैं। 
१६२१ से १६५१ के तीप़ वर्षों म जनसख्या वृद्धि की भीषण गति निम्न वारणों से हो सकती है 

(१) ज मे दर मे अच्णविक वृद्धि 

(२) मृत्यु दर में अत्यधिक बमी 

(३) सामरा य स्वास्थ्य मे अत्यधिक सुधार 

(४) आकडो के सम्रहण मे दोप । 

म्ुद्य कारण अकाल तथा महामारी--सव्‌ १६५१ की जनगणना के आपुक्त गोपालास्वामी 
के मतावुमार इनेमे एक भी मायता सही नही है। उतका मत यह है कि सब १८६१ से १६२१ वे 
बाल में अकाल तथा महामारियों (प्लग हैजा तथा पत्र) के कारण करोड़ो व्यक्तियों की मृत्यु हा 
ग्रयी जिमस् जनस्या की जृद्धि बहुत सोमित रही । 

अध्यधिव वृद्धि के कारण--सव्‌ १६२१ के पश्चात्‌ भारतीय जनसस्या में सवथा तया मोह 
दृष्टियाचर हाता है क्याक़ि इसके परचातू जतसक्या के बे वी गति अत्यात तौब्र होती गयी। 
इस वृद्धि के मुख्य कारण तिम्नविखित हैं 

(१) अकालों पर विवान्रण--सनु श्ह२१ से पूव के अब्राल प्राय स्थानीय होत ये मौर 
आवागमन के साधनों की कम्ती के” कारण उने पर काबू नहीं पाया जा सकता था। प्रथम यद्धेकाल 
मे भयुक्त किये गय ट्रक जीप आदि के इजनो का प्रयोग युद्ध के' पश्चात्‌ यातायात वे साधनों का 
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विक्रास करन में जिया गया । फ्तत खाद्यात तथा अन्य वस्तुओं वो एवं केन्द्र स दूमर किसी भी 
केंद्र मे ल जाना सरत हो गया और अह्ा वा प्रसोत्त कम हो गया। जिलतु १६४३ में बगाव मे 
पुन एक भीषण अकाव पडा । इस जकाल वे फ्उस्व्प मरने बाज ब्यक्तिया की म॒स्या २० मे ३५ 
लाख तक बनायी जाती है। एसा भाषण अपयाल पडने पर भो १६४१-१६५० क दशादा् से भारत 
दी जनससया में लगमंग १३ ३ प्रतिशत की वृद्धि हुईं किन्यु यह वृद्धि रवमभावत गत दश्शाब्द में हुई 
वृद्धि में लगभग १ प्रतिशत कम थी। 

(२) राष्ट्रीय चेतता-सव्‌ १६११ वं पश्चात्‌ जनमग्या मे वृद्धि वी गति लीद्र होने का 
एक कारण यह भी या वि आगामी वर्षो मे दश मे राष्ट्रीप चंतना और स्वात्न्त्य आारदोलन 
निरतर मदल होन चले गय अत साप्ताजिक हिन के कार्यों तया चित्रित्मा व्यवस्था म बहुत सुधार 
किये गय । दश की स्वतस्त्रता के प्रश्वात्‌ पवर्धीय बाजनाजा मे अल्लात साम्रात्रित एवं बोधिर 
प्रगति व अनर बाये सम्पन जि यय हैं जिनर वारण मृत्युदरा सम आगातीत कसी हा गयी है । 

(३) मृत्यु दर मे कमो--दीसदी शताब्दी विशपकर स्वतस्त्रता प्राप्ति वे पश्चात्‌ चिक्रित्सा 
सुविधाओं तथा समाज कल्याण सम्दस्धी सुविधाओं प तीढ़ा गति से वृद्धि हुई है। मतरिया, चेचव, 
प्वेग तथा क्षप जग सक्ामत्र व नर महार रोग पर नियन्‍्भ्रण कर लिया गया है । इस सब प्रयत्नो 
के कारण पृत्युदर में काफ़ी कमी हुई है दूसरी बार जन्म दर में रहूत झमी हुई है । शत जनमरपा 
में वृद्धि सन्‌ १६२१ के पश्चात्‌ बची ठजी से हुई है! 

२ जन्म-दर तया मृत्यु-दर 

जनसंख्या की वृद्धि जन्म दर तथा मृत्यु-दर पर निभर है। भामान्यत जन्म तथा मृत्यु दरें 
प्रति हजार वार्पिक के सनन्‍्दर्म म प्रकट की जाती हैं। निभ्त सारणी द्वारा भारत में ज मनदर तथा 
मृत्यु दर पर प्रन्‍राश पडता है 

भारत में जन्म दर तथा भृस्यु दर 





(प्रति हजार जनसस्या पर) 


न त-+++++त++त++++_5>तततत-_++त/त/तैतंी्रनलनज++_____कत.. 





अवधि ज़ग्म दर मृध्यु दर 
१६०१-१६१० ईद रै ४२६ 
१६११-१६२० ड६२ ४८ ६ 
१६२१-१६३० ४६४ झ८ ३ 
१६३१-१६४० है $ ३१२ 
१६४१-१६१० इ्द€ २७४ 
१६५१-१६६० १७ २५८ 
१६६१-१६६५ ४२० १७२ 


अ्++-+-+-+तततत््तत>तत_त3तितेतंललललल.ल. 
सन्‌ १६५१ तथा १६६१ के सेंसस वे अनुमार भारद मे जत्म-दर ४२ तथा मत्य दर र३ 
प्रति हआार शापिक थी | इस प्रतार जनसस्या मर १६ प्रति हजार बापिक की दर स वृद्धि हुई है $ 
१६६१ ७१ के बीच वृद्धि दर २१ ६ प्रढि हड्यर हो गण है । 
भारत से जन्म दर अधिक होने के कारघ-भारत में प्रति महस्न जन्‍म दर (१६७६१ में) 
३६ है जबकि अमरीका, दगलंण्ड, जापान, झास तथा वास्‍्ट्रलिया मे यह दर क़मश २४३, १५६ 
3५ ३, १६ ४ तथा २० ६ प्रति सहन्न है । भारत मे डगनी ऊँची जन्म दर र कारण विस्नलिसिन हैं 
(क) गर्म जतवागु-भारत वी जववायु यर्म कि 


होत के बारण इस दश वी स्दरि 
रच डर दश वा स्टव्रि 
प्रजनन शक्ति प्राय अधिक है। हर शा 
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(या) बाल-विवाह--ग्रामौण क्षत्रा म अब भी विवाह छोटी आयु में होत हैं जिसवा प्रभाव 

हू होता है कि छोटी छोटी बालिकाओ के सन्तान होनी आरम्भ हो जाती है ॥ 

(ग) विवाह फौ अनिवार्यवा--भारत मवित्राह एव धाभिव क्रिया मानी जाती है और 
माता-पिता अपनी सनन्‍्ताव का विवाह करना अनिवार्य समझत हैं थौर वह इस वर्तव्य स शीघ्राति- 
शीघ्र ३ऋण होगा चाहते हैं । पत जनसख्या मे वृद्धि होना स्वाभाविक है । 

(ध) सरयुक्त परिवार प्रणाली--भारत म अब भी ग्रामीण क्षेत्री में सयुक्त परिवार प्रणाली 
प्रचलित है जिसम छोटे बालकों वा पालत पोषण करना बहुत वठिन नही है। पास्चात्य देशों मे 
जहाँ तव दम्पतति को विवाह हाते ही अलग रहना पडता है, एवं शिशु का हो दायित्व बहन करना 
बहत विन हो जाता है । अत उन देशों मे जनसख्या-बृद्धि पर नियन्त्रण बरने वी चेप्टा की 
जाती है । 

(ड) अशिक्षा एवं अम्धविश्वास--भारत मे शिक्षा वा प्रचार बहुत कम हुआ है अत 
ध्माज दे मधिकाश व्यक्ति अत्र भी दूधों नहाओ पूतो फ्लो' के रिद्धान्त में विश्दारर रफते हैं भर 
बुछ परिवारों मं यह समझा जाता है हि पुत्र के विना सारा परिवार हो नरत्रवासी होगा। अत्त 
पुत्र की आशा में जनमय्पा की वृद्धि निरत्यर प्रोत्साहित होती रहती है । 


(च) तिम्न कााय तथा घढिया जोवन स्तर--भारत म॑ प्रति व्यक्ति आय॑ बहुत कम है और 
एक बच्चा ६७ वप की आयु मे ही वाम करने लायक समझा जाने लगता है और बहू येती मे 
हाथ बात लगता है अथवा अन्य मजदूरी वरव लग्ता है जिसमें परिवार वी आय मे वृद्धि होने 
वी भाशा रहती है । इस भ्रकार अधिक सस्वान एप ओर तो अविक आय प्राप्त करने में सहायक 
होती है दूसरी ओर उनका जीवन स्तर अयन्त निम्द होते के कारण ध्यय बहुत व्म होता है। 
देश के धिक्राश परिवार वाजरा, ज्वार, जौ या मक्का वी सूखी रोटी साकर गुजारा कर लेते हैं 
जवति परिवार वा प्रत्येक व्यक्ति (पुस्प, स्त्री बालक जादि) अपने व्यय से अधिक यमाई वर लेता 
है। स्वभ्नावह यह परिष्थिति जनसब्या-जवूद्धि को प्रोत्साहित करती है । 


(छ) भनोरजत का अभाव--भारतीय परिवारा ब्यो प्राय राप्त मतोरजन उपलब्ध नहीं 

द्वोते । नगरो तथा कस्वा मे तो थके थक्ताय श्रमिक सिनेमा स भी मनोरजन वर लते है परूतु 

हाती क्षेत्री भ उनका एकक्‍माज जाक्पण घर तथा परिवार होता है अत यौन सम्पर्क वी 
सम्भावनाएँ अधित्र रहती हैं और परिवार की संख्या मे निरन्तर वृद्धि होती रहती है । 

(ज) आवात्त स्थात वी कपो--आर्थिक एवं सामाजिक दरिद्रता वे कारण अधिवाश 
भारतीय परिवारों क पाम निवाम के लिए एक कमरे सर अधिक नही होता जिससे अस्तत्तोगत्वा 
जन वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। 

हे (के) मिरोधक सुविधाओं को कप्ती--अदेक परिवारों में इच्छा रहते हुए भी परिवार 
नियोजन नही जिया जग सकता पयोक्ति सुविधाओं दया जातकारी का अभाव रहता है। भारत मे 
एस सस्ते उपकरण सुवभ क्रात की आवश्यकता है जिनदी सहायता से परिवारों वी सप्पा दम 
पर्च पर विदा जिसी दुप्िधा वे निमरस्म्रित वी जा सके । 

(ज) पारिवारिद मास्यता--भारत से बडा परिवार न केवल सुख समृद्धि था बयोतव 
माना जाता रहा है वल्कि उस आदर की दृष्टि मे देखने की परम्परा है। यह दृष्टिकोण मिश्द्य 
है| बनमष्पा-वृद्धि म महत्त्पपूर्ण योगदान ददा रहा है । 

(४) शज्षव मृत्यु-स्वास्थ्य सुविधाओो का दूसरा प्रमाय बाल मृत्यु पर पडा है, अर्धाव 
दान मृत्यु दर में महत्त्वपूर्ण कमी हुई है। इगका अंदुमान इस तस्य से लगता है कि जदाँ 
१६८१-५६ मे बालक तथा वातियाओं यी मृत्यु क्रमश १६० तथा १७४ प्रति सहन होती थी, 
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वहाँ ६६-१ मे वर घतकर दमश १८८ तथा श्रुरू रह ग्या है। यह स्थिति स्त्रियों दे >वास्य्य 
एवं विकि सा सविधाओ मे विस्तार सेया शिशु रागा पर का पान के कारण उत्सन हुई है। 

(६) कसत क्षाप्रु म युद्धिण-अपम प्रचर्धीय बाजना क प्रारम्भ व समय एव भारताय 
पुरुष दान की दशा मे. ६ ४५ दपर नया स्थ्रा हाने का देश में ६६१६६ ८प जान का वाजा कर 
सकता था जिसका तान्यय यह है. कि दश म पुर्ष तथा स्तिया का आसत बाबु ३३ ४५ तथा 
३६६६ बष था । देश म राग वा कसा तथा विकित्सा व्यवम्वाजा मं उनति हान के ॥700% 
१६६३ मे यह औसत क्रम ४१६८ तया ४० ०६ बप हा गया ) १६७० वे एक अनुमान वे 
अनुमार भारत के नायारका का जौसत आयु ५० व तक पहुंच गया है । 


३ जनपसस्या का घनव 


जनसछ्या के घतस्त्र का णाय्य यह है जि दश में प्रति बामाव जयवा प्रति किलामोटर 
दिन व्यक्ति निवास करत हैं। वास्तव मे, मिन दा में जनसछया अधिक तथा निवास बाग्य भूमि 
कम हाती है उतम जनपर्या अधिक घता बसा [६ हाता है. अयावु उव देगा में जदसख्या का 
घनत्व अधिक हाता है। दिश्ामशीव छाट दाग म प्राय क्रीक्ा एवं स|माजित पिछडयन व 
कारण जनसाय्या वा बदन का यवि ताद्र हावा है बठ उनमे घताद अधिक हावा है। इृषि प्रधान 
दश्य में भी जतसमागा का घनव अपिक हाने का सम्भावना हात्रा है। 

दिवस सौर घतव+-जरमस्या के घनाव के विपद में एक विदा देध्य बह है हि जिन 
देगा वा आद्याविक विज्ञस क्षारा अधिर हा जवा है उन देया मे भी जनसंख्या को घनाव जपिक 
हवा है । बराद्याविक वस्तिया बबत स प्राय अय शर्तों में धनत्व घट जाता है। जावान, दशवाड, 
डतमाक, य जियम, हावण्ड तथा स्विरुज॒र्वष्ट मरेय दश दस बात ब्य पुष्टि बरत हैं कि छाए 
ओर विकसित दशय में जनसन्‍्या ऋयत्रित्र घना होता हू। इसत्र विपरात, अमरादा, कनाडा, 
आम विया रत आदि दा उटूत बड़ दस हैं तौर यपप्ट विक्नित भा हें परसु उतरा क्षतक्रत 
बडुव हान व कारण उनम जनसम्परा वा घनाव कम है। जत घनत्व का जब्ययन करत समय दर 
के विकास के साथ झाय उसके आकार का ध्यान रखता भी बटत जावरतत्न है। 

घनध्व का प्रमावित करत बाला बात--जतसाया थ घनत्व जा प्राय निम्ननरिजित तत्त्व 
प्रभावित करत हैं 

(१) भूमि का उपज्ञाऊपत--जित भागा मे भ्ृत्ि बटुव उपज्ाऊ हाता है बहा लाए प्राय 
बम्त संगत हैं। स्त्द है हि परयान्वमुता का मदन तथा नदिया झ डाटा प्रदा इसलिए घन आवाद 
हैं कि वहाँ मूधि उपज'ऊ है जोर जावन निवाह सरवत पूठक हि जा सकठा है 

(२) बषा बार जलवायु --मूनि ह उयजाऊयन के जतिरिक्त बया #ा मात्रा ठघा जतवाब 
का भा जनसाया के घनव पर प्रभाव पत्या है। जायधिक वया बाज शवों मं ध्राय मर्ता या आदि 
शा फंस जात हैं. तथा व्यरयाय थादि करन में उठिनाद हाठा हू, जत एस शर्तों में जबसस्या 
जपिर घना नहा हावा / झारत मे ट्थावत शरद देसका ज्वततत उदाटराण है जिसक्ञी जनसख्या 
का घनव कदव ६२ ब्याति प्रठि बा शिवामादर ह जबकि सम्पूष भारत का बौछत १६७१ को 
जनगणना के अनुवार १८२३ व्यक्ति प्रतिदा किलामाटर है ॥ 

अप्रित वषा बण परदे की कवि हा कम वया दाव प्रदम्म भा क्रम घन आदाद हाव हैं 
वैयोंकि उन शर्तों मं ठिचाद के रविरिक्ति कमा कझा पान के पाना वा भा अमाद रखा है। इगी 
कारध राजस्थान मे जनसस्त्रा का घनाव कबव॒ ७7 य्क्ति श्रति बय कियामीटर है | 

(३) यातायात रू साधन--डित बद्धा सदर के बच्चिक भाग रव या से 


3 सत्ऊ स मिल हुए हाव 
है बह क्षत्र भी घन आवाद हा जात हैं। दसक पिपरीत क्षठरतम में बच हुए उत क्षत्रा की जन- 
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सदया कम धनी होती है जो यातायात को दृष्टि से पिछड़े हुए होत हैं क्योंकि उत स्थानों से व्यक्तियों 
एवं वस्तुओं का आना ही कठिन होता है। 

(४) औद्योगिक थिकास्त-यातायात व साधनों का प्राय क्रौद्योगिक विशास से गहुरा 
सम्बन्ध रहता है । जिन शाना में बहुत से उद्योग धन्च्रे चाद्यू हो जाते हैं वहाँ जनसस्या का घन 
बढ जाता है | मारते मं पश्चिमी वगाल (विशेषत कलवत्ता), महाराष्ट्र (वस्तई क्षेत्र) तथा उत्तर 
प्रदेश म कानपुर औौर ब्रिहार म जमशेदपुर दस तथ्य की पुष्टि करते है। 

(५) राजधानियाँ-के नर तथा राज्य सरकारों को राजधानियाँ जिन बगरों में होती हैं 
बह प्राय जनसख्या का घनत्व अत्यधित्र होता है। भारत मे दिलती, वम्वई, कलकत्ता, मद्रास, 
जयपुर आदि इस तथ्य की पुष्टि करते हैं । 

(६) ऐतिहासिक अथवा धार्िक क्षेत्र--जिन स्थानों का ऐतिहासितर अबथबा धार्मिक हृष्टि 
से बहुत महत्व होता है वहाँ प्राय विभिन्न वर्गों के लोग आवर वस्तने लगते हैं। बजमेर, काशी, 
बागरा, हरद्वार, पुरी आदि स्थाना म जनमस्या ऐतिहासिक एवं धामित् बारणों से ही अधिक घनी 
बसी हुई है । 

(७) जात माल पी सुरक्षा--जिन क्षेत्रों में चार-टाजुओं वा आतक रहता है अथवा सैतित 
बायंवाहियाँ निरन्तर चालू रखनी पडती हैं उन क्षेत्रों मे जनसस्या का घनत्व प्रोध्य कम हो जाता 
है । उदाहुरणत सीमान्त प्रदेशों मे, जहाँ अन्य देशों की आक्रामर कार्यवाहियों वी आणरा रहती 
हैं, कम लोग निवास करना चाहते हैं। भारत मे भी सभी सीमात्त क्षेत्रों मे जनसख्या का घन 
कम है । 

भारत में जनमया का घनत्व सब १६७१ वी जनगणना के अनुसार १८२ व्यक्ति मंत्ति 
वर्ष क्ितोमीटर है। समार म एम भी देश हैं जहां जनमस्या का घनत्व भारत की तुलना में बहुत 
क्षधिक है। उदाहरणार्थ जनसल्या का घनत्व जापान मे २५४, परिचमी जर्मनी म २१७, प्रिटेन मं 
२१५ तथा हालैण्ड मं ३४६ है। बुछ देशों मे जनमझुयां का घनत्व भारत से कम है, जैसे सन्‌ 
१६६१ मै प्रति वर्ग किलोमीटर जतसख्या वा घतत्व क्लाड़ा में २, अमरीका (७ 5 #& | में २० 
हूम भे १० तथा संयुक्त मरत गणराज्य से २७ था। भारत में जतमख्या का घनत्व पाँच दशा दो मे 
लगभग १३० प्रतिशत बढ़े गया है जिसके प्रिषामस्वरुप प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि 
की मात्रा तग्रमग्र ० ६ एक्ड रह ययी है। परत्व की दूसरी विशेषता यह है ति यह १६६१-७६ में 
हो सर्वाधिक बढ़ा है। इसका अनुमान निप्ननिश्ित तानिक्का से हो सकता है 

भारत में जदसर्पा का घतत्व 


(धनत्व.ग्यक्ति प्रति ब्ग किलोमीटर) 





चर्षे चघमत्व बृद्धि प्रतिशत 
१६२१ छह कम 
१६३१ हद ११७ 
श्ध्ड१्‌ १०० श्ड्र 
श्ह्य्र ११३ ११३ 
5६६१ श्झ्र८ २११५ 
१६७१ श्षर ३१६ 
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पक ताबिया से स्पाट है कि घनल में दृद्धि का प्रतिशत जनमब्या वृद्धि वे प्रतिशत स्त 
अधिक है। 


जनसंम्या कौ समस्या | ४३ 


जनसस्या घतत्व की तीसरी महत्वपूर्ण व्रिभेषता यह है कि भारत के विभिन्न राज्यों में 
घनत्व में जत्यवित्र अन्तर टै जैसा वि तिम्त सालिता से स्पष्ट है 
भारत में जनसस्या का घनत्व, १६७१ 
(निवासी प्रति वर्ग किलीमीटर) 
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राग्य अन्य प्रदेश 

१ बेरत ८८ १ दिल्‍ली २,७२३ 
7. पश्चिमी बगाल भ््ग्उ २. चश्दीगढ़ २,२१४ 
३. विहार इ्श्४ड ३. वकादिव, मिनिकोय तथा अमीनदिवि 

४ तमितनाइ ३६६ द्वीप ह्ध्र 
४. उन्तर प्रदेश ३०० £  प्राढचेरी ६८२ 
६ पजाय २६८ ५ गोजआ, दमन, दिऊ २२५ 
७ हरियाणा २२५ ६ दादग, नागर हवेली १५१ 
८. मद्दाराष्ट्र १६३ ७ त्रिपुरा २४६ 
€ आम£म/्ध्र प्रदेश १्भ्७ ८. मनीपुर च्ट८ 
१०. मंमूर १५२ &. अण्डमान, निश्ोब्रार द्वीप १८४८ 
११. अमम श्ध६ 

१३ उड़ीमा १८१ 

१३. गुजराव १३६ 

१४. मध्यप्रदेश ३ 

१४, राजस्थान ७५ 

१६, हिमाचल प्रदेश रे 

१७. मेप्रालय घ८ 

१८. नागाजैश्ड ३१ 


१६ प्रम्मू-काश्मीर 5 
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उपर्युक्त वालित्रा से स्पप्ट है कि दिल्‍ती, सकादिय द्वीप तथा पराण्विचेरी के के स्द्रणामित प्रदेशों 
को छोड़कर क्रमश वेरल, पश्चिमी बंगाल, विद्वार, तमितनाड तथा उत्तर प्रदेश सर्वाधितः घने बसे 
हृए प्रदेश हैं। इसके वियरीत, राजस्थान, हिमाचन प्रदेश तथा मध्य प्रदेश कम बमे हुए प्रदेश हैं । 
इन अक्नो से विम्नलिखित तिष्कर्प निकाजे जा सकते है। 

(१) विक्ञाम--अधिक उपजाऊ तथा वितरित भूखण्ड घने आजाद हैं और कम उपजाकू 
तया कम विकसित क्षेत्रों में जनसस्या का घनत्व कम है । 

(२) जलनायु--नम जलवायु एवं मेंदाती भागो (उत्तर प्रदेश, व्रिह्दार, बगाते, केरल) 
में जनमद्प्रा अधिक घनी है तथा पयरीने (आसाम, जम्मू-याइमीर, मध्य प्रदेश) कौर रेतीले प्रदेशो 
(राजस्थान) में जनसस्या का घनत्व बम है । 

(३) इवि--मारत में कृषि का महत्त्व अब भी अत्यप्रिक है क्योकि अको से स्पष्ट है कि 
बेरल, बग्राल, उत्तर प्रदेश, दिद्वार तया पजाय मे घनत्व अधिक है | इम सम्बन्ध में यह तथ्य भी 
स्मरण रखना होगा कि इन्ही प्रदेशों मे कौद्योगिक विकास वी गति भी अन्य क्षेत्रों से अधिक है। 

४. लिय अनुपात 

सन्‌ १६७१ की जनगणना के अनुसार भारत झऋे कुद्र २८३१ करोड़ पुरुष (५१७ प्रति- 

शत) तथा २६ ३६ करोड स्तियाँ (४८ ३ प्रतिशत) थी । दस सम्बन्ध में एक विलक्षण बात यह है 


४४ | जनपस्या की समर्स्पा 


हि गत सत्तर वर्षों में स्लिया का अनुपात पुरुषा वी ठुलना में निरन्तर कस होता गया है। यह 
तथ्य निम्नलिखित नालिता से स्पष्ट है 
चुदध तथः स्पियों में अनुपात (१६०१ ७१) 


(म्त्रियाँ प्रति सहस्त पुष्प) 
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बर्ष ह्तियाँ 
१६०१ ६७२ 
१६११ ६६४ 
१६२१ ६५५ 
१६८१ ६५० 
६४१ ६४५ 
१६६१ 3 
१६३१ ३२ 





स्तिर्षों के कम होते के कारण--पुरुषों के खनुप्रात भें हिवियो की संख्या कम होते के तीस 
बारण हैं। पहला कारण तो यह है कि भारत म स्तिय्रो वी अपेक्षा पुरुष शिशु अध्रिक उत्पन होते 
हैं। दूसरे, भारत भ (विशपकर उत्तर भारत के प्रदशा मे जहाँ लडकियों की संख्या विश्वेष कम है) 
ज्डवियों की दखभाल प्राय कम होती है, अत बाल्यकात अथवा प्रयूति अवस्था में उनती समृय्ु 
अयिक होती है। तीमरा कारप यह है हि भारत म वाल वित्राह बहुत होते हैं और छोटी आयु मे 
ही मातृत्व का भार वहन करने मे अयोग्य होने 4 करिण बटुत सी लडकियों की प्रसूविन्रात् में 
मुत्यु हो जाती है । ग्रामीण क्षतों में प्राय प्रयूतावस्था मे उचित देखभाल न होने के वारण अनेव 
बालिकाएँ रोग्रग्रस्व टा जाती हैं। दस प्रसार स्त्रिवा वी सख्या मे कमी होते उरी प्रवृत्ति हृष्टिगोचर 
हाती है। यह वहा ही विवलण स्थिति है क्योकि प्राश्वात्य देशों में प्राय पुरुषों की तुलना मे 
महिलाओं ही औपन आयु मी अपिक हाती है तथा उनकी सद्या भी अधिक है। इसहा सम्मावित 
कारण यह है कि उत दशों मे सामराजित तथा आविक स्वतवस्थता वे कारण स्थ्िया था स्वास्थ्य 
अच्छा रहता है क्योकि द प्रारम्भ से ही परिवार तिवोजन का ध्यान रखती हैं तथा उन्हे पाएि- 
बारिक चिन्ता मे भारतीय महिलाओ की तुलना म कम से कम धुतना पड़ता है। 

विगाउुपात में वितता--भारत मे स्त्री पुर्प अनुपात से एक और सत्त्त्वपूर्ण तथ्य प्रकट 
होता है । विमिन राज्या में ल्िगानुपात अत्ययिक थ्रित है जिसका अनुमाव उिम्ततरछ्वित बड़ों से 
लग सकता है 

श्रति सहच्च पुरध, स्थ्ियों को सख्या (१६७१) 





राप्प छित्रियों दो सरपा राज्य छितघों वी सरया 

१ पजाब ण्ज € मध्य प्रदश ह४१्‌ 
२ हरियाणा 539 १० विहार ६५५ 
३ जम्मू कश्मीर द्रघन ११ मैसूर ६६० 
४ उत्तर प्रद्े घ्फड्े १२ आन्म्र प्रदरश ६७3 
4 पश्चिप्री गा घर १३ तमिवनाड ६७६ 
६ मरहाराष्ट्र ६३३ १४ उयड्डीक्ता €८६ 
9 अुबाप ६३६ १५ वेरत १,०१६ 
5 राजप्यान ६१४ 


जनसंख्या को समस्या | ४५ 


टवर्यल छड़ो से बह स्पष्ट है कि प्राय, उतर भारत के ज्षेत्रो में पृद्यों की सस्प्रा ये स्त्रियों 

वी म्रख्या कम है और ज्योलज्यो दक्षिप की ओर जात है, स्त्रियों वी संख्या उप्रिक द्वोती जाती है । 
बगात और महाराष्ट्र के जौद्यागिक सेत्रो में स्त्रियों वी संख्या वम हान का एक गारण यह भी है 
वि अधिकाय पुरप् नौझरी के दिए बढ़े बड़े सगटा मं (दूसरे राज्यों मे) झात हैं जीर वे अपनी 
स्वियों वो घर पर छाद जाते हैं। पठाव, उत्तर प्रदग, राजस्थान, अम्पूलाश्मीर, आदि या्पों मम 

पुरुषों बी सख्या प्रादुदिर तारधों के अधिक है 
५. ग्रामीण तथा नागरिक जनसब्या 

आरत वो प्राचीन छात्र स ही ग्रमा का दश कहा गया हैं। इस स्थिति में यत चातीस 

वर्षों मे शी कोर्ट महल्वयूर्त परिववन नही हुआ है जँसा ढ्वि निम्नविखित कर्क से प्रकट होदा है 

प्रामौण तथा नागरिर लनसस्या (१६२१-१६६२) 
(डुन जनग्रख्या का प्रतिशत) 








का आछआआआ आऋ ऋ पपीता: 





बप ग्रामीण नागरिक 
श्च्र्र्‌ घ्घ्८ श्श्र्‌ 
१६३१ घषधा0 १२२९० 
स्ध्ध्‌ घर १३१६ 
१६५१ घर 3 १७३ 
१९६१ घर ० शरद ० 
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मागरीकरण की प्रवत्तियाँ-:्रस्तुत ठाविका से स्पष्ट है जि १६०२१ से १६६१ तक नयरों 
में दमने छाती झनमच्या का प्रतिदत ११ से १८ द्मों गया है, यातायात के सापरनों ते दिक्राम, 
विजती, सिदेमा, ठद्योय तथा व्यवसाय के परिवर्ित रूप के वारध ग्रा्ों के शिक्षित नवदुबक नगरों 
में दसने लग गद्े है। अछ प्रगतिशीत विसानो ने तगरों में पता ब्यवसाथ भी आस्म्भ कर दिया 
है डिल्ट बह प्ररिदिर्तत बटत सामान्य है। गत वर्षों में नयरों की भीड़, आबास की कठिताई तथा 
बम्दुओं की महंगाई ने लोगों का ध्यान पुन ग्रामो क्षी ओर अवधित कर दिया है । दधर ग्रार्मों से 
मत, विज, शिक्वए सस्याएँ आदि तीब्रगति से पनप्र रही हैं। दुछ प्रामीघ क्षेत्रों में तो विश्व- 
वदिद्वालप टड़ स्थावरित कर दिये गये हैं ॥ साप्ुदायिक्र विज्ञास योजनाओं ठग्मा पचाग्रतों के कारथ 
भी ग्रामीझ झत्री के विकास को वहुठ वल मिला है। अत आग्रामो दर्षों में भी ग्रामोप जनता वा 
दामरिश टंडी ऊँ प्रीति विधप आकर्पण बढने की सम्भावना नहीं है। ग्रामो में सटे, पके मसान, 
जाए टया विंजती को सुविधाएं तथा औद्योगित्र एव शिक्षय-सस्बाएँ अप्रिक हो झातें तो नगरों की 
वडहनसी म्मस्याएं दंत हो सकती हैं॥ सरकार द्वारा सभी बडे नयरों को ४०-५० मी दूरी तक 
प्रामों से मिटाने वे विए बिजली से चलने वाली रेलें चालू वरनी चाहिए ॥ 

नगरौकरण के कारण और प्रभाव--उपर्युन्द्र विवरघ से यह झात होता है कि ग्रामीणों 
के सगरों में जाने की प्रवृत्ति कुछ बटी है। उसके मुल्य कारणों का सार दस प्रकार है 

(१) नगर में दसने की प्रद्त्ति--ग्रामों > छावक शिज्ा प्राप्ति के विए नयरों में जाते हैं, 
बट पुन. श्रामो में दसना नहीं चाहठे क्योकि ब्रा्मों में सटे, विज॑ठी, लत तथा सिनेमा वी सुविधाएँ 
कम हैं। 5 

(२) शिक्षा दा उचित प्रदन्य--प्रार्मों में उच्च शिक्षा का प्रदन्य नहीं है जत लोग कस्दों 
नगरों में दसना उचित समझने हैं । 

(रे रे रोजगाए-- पढे-विखे व्यन्ध्धिं को प्राथ कम्दों या नगरो में रोडगार मियता है और 

बह नयरों में ही दस ऊाते हैं । 














) 
मम 


ऊ 


४६ | जनसतया वी समस्या 


(४) झेती का त्याग--शिक्षित परिवारों में आय खेती के व्यवसाय को लवागने वी प्रदृत्ति 
हो चली है बत प्रामों का त्याग स्वाभाविक हो गया है । 

(५) बये घ्यवसाय--वहुद-से भूतपूर्व जमीदार या साहुकार नगरो में नये ब्यवसायों कक 
माकपण के वारण ग्रामो से चने गये हैं ५ 

उपरपुक्त ध्रवृत्तियों के प्रभाव- (क) नगरों मे जनसख्या का घनत्व बढ़ने से गन्देगी, जल 
समष्या तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ बढती जा रही हैं 

(रु) रोजमार की समस्या गम्भीर हो रही है । 

(ग) कृषि का विकास्त नहीं हो रहा बयोकि शिक्षित व्यत्तियो के ज्ञान का ग्रामो को यबोनित 
लाभ प्राप्त नही हो रहा है । 

उपचार--इन सब समस्याझ्रो का समाधान करने के लिए निम्तलिख़ित मार्ग करना 


शाबश्जक हैं हे 
(१) ग्रामो में अधिक सडक, बिजली तथा जल की सुविधाएं तथा मनोरजन के साधन 


सबन्तन्ज कराने चाहिए। 
(२) ग्रामो में शिक्षा की अधिक मुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए ॥ 
(६) ग्रामो में भवन-निर्माण के लिए रास्ते ऋण दिये जाने चाहिए । 
शगरों का विकास--सतु १६६१ की जनगणना के अनुमार भारत में कुल २,६६& नगर हैं 
तशा ५,६६,८७८ ब्राम हैं जिनका जनसख्यानुसार ब्यौरा निम्नलिखित है 
भारत में नगरों को जनसउया 








जनसरपा तगर सस्या 

१,००,००० से अधिक जय १७७००० से अधिक... १ १०७ 
५०,००० से १ ००,७०० १३९ 
२०,००० से ५०,००० भ््श्८ 
१०,००० में २०,००० बर२० 
५,००० से १०,००० प्र 
५,००० स कम र्६८ 
योग २,६६६ 


ग्रामों तथा नगरी के विकास के सम्दत्म मे कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य नीचे दिये हुए हैं 

(१) बंगरो वी सबसे अधिक सद्ष्या (३३६) तमिलनाडु राज्य मे तथा सबसे कम संझ्यां 
(४३) जम्मू तथा काश्मीर राज्य मे है; 

(२) एक लाख से अध्विक जवसख्या वाले सबसे अधिक लगर (१७) उत्तर प्रदेश में तवा 
सबसे कम (१) उडीसा तथा आसाम मे हैं । 

(३) पंच हजार से कम जनसरया वाले सबसे अधिक नगर (४३) पज़ाब में तथा सबसे 
कम (१) केरल हे हैं । 

४ (४) दस हजार से दोस हजार जनसंख्या वाले नगरोंकी सबसे अधिक सझ्या (११६) 

तमिलनाडु में तथा संदसे कम (४) जम्मू तथा काश्मीर में है । 

(५) कुत मिज्ञाकर दगरो की मस्प्रा क्रमश. जम्मू तथा काइ्मीर, आसाम, उड़ीसा, केरल, 
राजस्थान तथा विहार मे कम है, ओर तमिन्ननाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर तथा आन्म 
प्रदेश मे अधिक है । हु 


उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि आथिक हृष्टि से सम्प्त राज्यों में नगरो की सस्या 
अधिक तथा अविकमित राज्यो मे कम है | 


जनसंस्या की समस्या | ४७ 


आरत में ग्रामों का विबवरण-सत्‌ १६६१ की जनगणना के अनुसार भारत मे ग्रामों की 
संख्या निम्नलिखित है 








जनसरपा ग्रामो की संख्या 
१०,००० से अधिक ७७६ 

9००० में १०,००० कइर३. ४ 
२,००० से ५,००० २६,५६५ 
१००० घे २००० ६५,३७७ 
५४०० में १,००० १,१६,०८६ 
५०० से कम ३,५१,६५० 
योग ५,६६ ८७५ 


बुल योग १५,६६ ८७५ होना चाहिए किन्तु नेफा क्षेत्र मे ३ ग्राम ऐप्ते हैं जिनकी जतसख्वा 
डपलब्ध नही है । 

अन्य निष्कर्ष --प्रामो से सम्बन्धित मन्य उल्नेखनीय तथ्य निम्नलिखित हैँ 

(१) केरल राज्य बहुत कम विक्रमित है क्योकि उसमे ५१० ऐसे क्षेत्रों को ग्राम की सन्ञा 
दी गयी है जिनकी जनसख्या १०,००० से भी अधिक है । 

(२) ग्रामो को सख्या क्रमश उत्तर प्रदेश (१ १३ लाख), मध्य प्रदेश (७५० हजार), विहार 
(६० हजार) तथा उडीसा (४६ हजार) में अधिक है । 

(३) भारत में सबसे अधिक ग्राम ५०० में कम जनसंख्या वाले हैं और इनकी संख्या का 
क्रम भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विहार तथा उडीसा मे ही अधिक है । 

बड़े नगर--भारत में एक लाख से अधिक जनसब्या वाले नगरो को सख्या ११३ है जिनमे 
सबसे अधिक (१७) उत्तर प्रदेश मे हैं। शेष को स्थिति निम्न है: 

भारत में मगरो फी संस्या 


ननि->++त3_+_++.3.>...->#ह..बञब्ञ.्"ञ--न..हनबन्‍. 





उत्तर प्रदेश १७. मैसूर ६ 
महाराष्ट्र १३. राजस्थान ६ 
आन्ध्र प्रदेश ११ पजाव भ्‌ 
मद्रास ११ कैरल हु 
प० बंगाल ११ क्षामाम २ 
बिहार डे जम्मू एवं काश्मीर २ 
मध्य प्रदेश द् उडीसा १ 
गुजरात दृ दिल्ली १ 

योग ११३ 





६. व्यदसाय के अनुसार विभाजन 
गत साठ वर्षों (१६०१-१६६१) मे देश की सम्पूर्ण जनस्छ्या में ८३ ४ प्रतिशत वृद्धि हुई 
है विन्तु श्रमिकों की सब्या केवल ६६ १४ प्रतिशत बढ़ी है। यह्‌ प्रवृति १६२९ के पश्चात विशेष 
रूप में नियमित रहो है जेसा कि निम्न तालिका ग्रे स्पष्ट है - 
सम्पूर्ण जनसस्या तथा भ्मिको के प्रतिशत में चृद्ध 
(आधार बे १६०१) 








बष सम्पूर्ण जदसस्पा भ्रमिक सब्या 
१२६३१ श्छ्श्७ घा३े० 
१६५१ २०७० २६ ५० 


१६६१ ८३४० ६६-१४ 


डह | जनसह्या कौ सप्रस्या 


प्रस्तुत तानिका यह स्पष्ट बरती है कि गत त्तीस वर्षों में श्रमिकों की सझ्या नियमित रूप 
में वढ़ी है किलु इसके बडने की गति सम्पूर्ण जनमस्या की वृद्धि प्रतिशत मे कम्र है। इसका स्पष्ट 
कारण यह है कि कोई भो व्यक्ति जन्म के लगमग १४ वर पश्चात ही थ्रम करने योग्य होता है । 

अ्रम्तिज्ञा की सल्या-सन्‌ १६६१ वी जनगणना के अनुत्तार १४ पे ६० वर्ष तक वी आयु 
के व्यक्तियों को श्रमिकों री श्रेणी मे लिया गया है । इसके अनुप्तार १६६१ में थमिकरों की कुल 
संख्या लगभग १८ ८६८ करोड़ अर्थात कुछ सल्या वी लगभग ४२ ६८ प्रतिशत थी । 

फेशेबार विभाजन (0«०एथाणाणओं 0॥7090:०७7)--विप्वित ब्यवस्तायों के अनुसार 
भरत वी लगभग ७७ प्रतिशत जनशक्ति बव भी द्रषि मे सख्त है जे उद्योगों में केबल ११% 
व्यक्ति नियोजित है। भारत की कार्यशील जनसस्या (ज्रणोत्राह फछ0फ॒एैशा०0॥) का पेगेवार 
विभाजन, सब्‌ १६६६१ के ससस के आधार पर तिम्न धक्कार था 

कार्यशील जनसए्या का पेशेवार दिभाजनों 





कुल कार्यश्ञौल जदपरूपा 














पेशा या ध्यवसाय का अतिशत 
१. छुषक (0णधए३/०75) श््श्द 
२ कृषि श्रमिक (68700॥४:८ क्‍,40007०:७) १६७ 
३. निर्माण-उद्योग (]४०घए/४९०७०॥४ 0605059) १०६ 
४ व्याग्ार तथा चाणिज्य (7806 & (एणागगध०६) ४१ 
५ बाग्रादर, जगल, मस्त्य, पशुपालत, सात आदि 

(0400097, #०:९४7५/, #8978, 7.9०880९|, 

गाए, €० ) ३६५ 
६ निर्माण (00फचए०ाणा) १ 
७ परिवहन (वगा59०४) १६ 
८. अच्य सेवाएँ (902 5९7५९८8) १० ३ 

योग १०० ० 


न््भीफ  कंकत)तफतपप तह 7-ह>_स्‍त+नत+-न्‍न्‍.__ल्‍हन्‍ह.0क्‍ठईडलल8हडल8हझह"..0त"0.तहहैतन्-00...00ह0ह0ह0हक्‍. 
सारणी से स्पष्ट है कि कार्यशीत जनसस्या का लगभग ७०५ भग कृषियर निर्भर है। 


यह स्थिति बहुत अभन्‍्तोपजनत है क्योकि कृषि पर अधिक तिर्भरता वे कारण देश की राष्ट्रीय बाप 
बहुत बम है और जनता का जीवन-स्तर बहत भीचा है। भोरत से कृषि पट तिर्मर रहते वालों 
की सद्या मे उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। १८६१ में कुत जनसख्या का ६१% कृषि पर निर्भर 
था। सन्‌ १६११ और सन्‌ १६३६ प्र कृषि पर तिर्भर रहने वाली जनसस्या को भाग बढ़कर क्रमश 
कप | व ७१% हो गया । सन १६८१ को जनगणना में पेशेवार विभाजन के औँकड़े नहीं दिये 
गये थे । 
हर ७ साक्षरता अनुपात्त 

साक्षर से तासये उन व्यक्तियों से है जो दिय्ली भाषा को सामान्य रूप में लिख-पढ़ सकते 
हैं। १६४१ की जनाणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत १६६ था जो १६७१ में 
बढ़कर २६ ३५ हो प्या । द्षमे भो विशिन राज्यों मे साक्षरता के स्तर सर्वधा मिनर हैं, जितरा 
अनुमान अग्र तालिझा से लग सकता है 





पु ः 0८ 
यह सारणी सेंसस रिपोर्ट में वही दी गयी है अपितु मन्‌ १६६१ के सें। गी 
थ स ई तू सेंपग द्वारा प्राप्त सूचनाओं 
ने आधार पर तैयार की गयी है । 0320 न्‍ 


हर 


््थ््टःः जनसहया की समस्या | ४६ 


_ पातमेंसाण्साकाप्तिशत (१६७७) में साक्षरता का प्रतिशत (१६७१ 





आओ साक्षरता प्रतिशत राज्य साक्षरता प्रतिशत 
१ क्वेस्ल दर० ११ नाग्रालैण्ड २७ 
२ तमिलनाई ३६ १२ हरियाणा २७ 
३ महाराष्ट्र इ्६ १३ उडीसा २६ 
४ गुजरात ३६ १४ आन्ध्र भ्रदेश र्श्‌ 
५ पजाव ३३ १५ मध्य प्रदेश रर 
६ पश्चिमी बंगाल ३३ १६ उत्तर प्रदेश श्र 
७ मंमूर 534 १७ बिहार २० 
८ हिपाचल प्रदेश ३१ १८ राजस्थान १६ 
६ आमाम २६ १६ जम्मू काश्मीर १८ 
१० मेघालय श्द 





भारत ३६ ३५ प्रतिशत 


तालिका से स्पष्ट है कि साक्षरता का स्तर केरल राज्य में अन्य राज्यों से ऊँचा है। 
राजस्थान तथा जम्मू काश्मीर मे सभी राज्यों से कम व्यक्ति साक्षर हैं । 

साक्षरता का यह स्तर देखकर शिक्षित व्यक्तियों का अनुमान लगाना भी व्यर्थ है क्योकि 
जापान स्वीडन, इगलैण्ड फ्राम, जमेनी तथा स्विद्ज रलेण्ड जैसे देशो म लगभग €० प्रतिशत ब्यक्ति 
साक्षर या शिक्षित हैं। भारत की अनेक योजनाएँ केवल इसीलिए असफल हो जाती हैं कि जितके 
लाभाय॑ वे बनायी गयी हैं वे उनको पढ़कर समझ सकते वो ह्विति मे नहीं हैं। चेस्टर बोल्स के 
शब्दों मे, 'जिन जापानी किसानो को १९४६ के महान भूमि सुधार कानून के अन्तर्गत भूमि दी गयी 
उनमें १० मे से & उत्त कातून को पढ़ सकते थे।” दुर्भाग्य से भारत मे दस में से एक किसान भी 
अपने लिए बनाये गय कानूनों को पढ़कर समझने की स्थिति म नही है । 


८ आपु तथा वंवाहिक स्थिति 
किसी भी देश मे प्राय ४ वर्ष की आयु तक शिशु (770॥॥), ५ से १४ वर्ष तक की आयु 
वालों को लड़के-लडकियाँ, १४ से ३४ वर्ष तक की आयु वालो को यवयुवक नवयुवत्तियाँ, ३५ से 
५४ वर्ष तक की आयु वालों को अधेड व्यक्ति तथा इमस अधिक आयु वालो को वयोवृद्ध माना 
जाता है। तदनुमार १६६१ में भारत की स्थिति निम्ननिल्चित थी 5- /८“ 


भारत से आयु के अनुसार जनसरया टकरा 
प्रतिशत में) 








शिशु '2 १५ १ 
बालक-वालिकाएँ २६० 
युवक-युवत्तियाँ ३२११ 
अधेड व्यक्ति १६० 
वयोवृद्ध छ्प 

योग १०० ० 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत मे वयोवृद्धो को सहया बहुत कम है। १६६१ की 
जनगणना के प्रकाशित अको से ज्ञात होता है कि ७५ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियो की सस्या 
कैवल ० ६ प्रतिशत है जबकि ५५ वप से अधिक बायु वालो का प्रतिशत भी कुल ७ ८ है। इसका 
कारण यह है कि उत्त समय भारत में जौसत जीवन केवल ४२ ०६ वर्ष था । 

जहाँ तक विवाह का प्रइन है, भारत मे विवाह एक घामिक एवं अनिवार्य क्रिया मानी 
जाती है और इसलिए विब्ाह करने मे कुछ शीध्रता वी जाती है। भारत भे वाल विवाह बहुत 
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होगे हैं भौर छोटी आयु की पिघवाओं वी संच्या बहुत है जिसका अनुमान निम्न तथ्यों से त्म 
सकता है 





आह में उेवर्श्िक स्थिति हु 
(संख्या हजारो मे) 
आयु वग डिशहिह दिधवा 
(वर्षों में) महिलाएँ महिलाएँ 
ह+ल्द ४४,२६ इ्‌० 
१४-६६ १२०२२ ६१ 
२०-२४ १,७५४ ५४२ २४५८ 


इम्स स्पष्ट है कि १०-१६ वर्ष कवग समूह मे लगभग १६४ करोड़ महिलाएँ (बुज् 
हिजियों का लगभग ६€ प्रतिशत) विदाहित हैं और इसी वर्ग मे लगप्रग सवा तास [॥ २१ लाख) 
स्त्रियाँ विध्ववा हैं। यह एक गम्भीर स्थिति है जिमक्ी जोर सप्ताज सुधारत्ों का ध्यात जाता 
चाहिए । 
€ क्या भारत में जनाधिवय है ? 
पर गर04 0५६४ ए5एण.&759 १) 
भारत मे जनसर्यां को समस्था जटिल होती जा रही है। भारत वो जनसंख्या में तीव्र गति 
से वृद्धि हो रही है । खाद्य ममस्था तथा वरोजगारी समस्या का जरसस्या वृद्धि से प्रत्यक्ष सम्बाध 
है। योजवावद् आर्थिक विक्ञासं तथा विभिन प्रवलों द्वारा भारा इृषि प्रधान देश होते हुए शी 
अपनी याद्य ऑवश्यत्ती की वूति करन में असमथे है। अत अधिव्राश चोगो का यह मत है हि 
भारत में जन'धिकय है तथा जब तक हम जनमत्था वृद्धिदर का घटाने मे समर्थ नहों होगे, तव॑ 
तक देग का विहास नहीं होगा । भारत में जतायिक्य को स्वीकार करने वालों ने भारत का भविष्य 
अन्धकास्पूश् वषा है । दूसरी ओर बुछ एमे भी विद्वान है. जिन्होंने आशावादी हृष्टिकोण प्रस्तुत 
क्या है तथा यह मत व्यक्त क्या हे कि भारत के प्राद्ृतिक साधनों तथा विकास सम्बन्धी अयला 
को देखप हुए यह कट्टा जा सफ़्ता है कि ज्ञारत मे जनातिश्य वहीं है। मत हम इन दोती ह्ठि 
कोणों - माशावादी तथा निशशावादी--पर प्रकाश डालगे 
१ आशाद्यदी हष्दिकोण--भारत में जनाधिवय नहीं है 
औरत वी तनतसझ्या समस्या क प्रचि जो लोग आशावादी दृष्टिकोण अपनते हैं दे अनु 
वूलतम अनस्या सिद्धांल (०९0एए७ एणएणेणा०ा) की शरण लेते हैं। इम दृष्टिकोण के 
समयको का कहना है कि भारतीय जनता के निम्न जीवत स्तर, खाद्य समस्या तथा आधिक गिछडे 
पन जे आध्वार पर ही हम यहे नह वह सकते हि भारत मे जताधियय है । यदि भारत के प्राह तिक 
साधनों पर हृ्टिपाद दिया झाये तो यह बात पूण हुप से स्पप्ट हो जाती है कि भारत के प्र 
प्राइतिक साधनों का अतुलित भष्टार है। यदि उपलय प्राकृतिक साधनों का मम्रुच्तित उपयोग 
किया जाय त्तों दश का आर्थिक वित्राप्ष बड़ी तेजी से हाया | इस प्रराट हम जनाधिवय संट्यूस ही 
नही होगा । ज'शावादी विचारधारा के ममयदो के सिस्तजिजित तक हैं 
(7) शति ध्यक्ति साध्ट्रीय आय में बृद्धि- बनुवूलतम जनसस्पा सिद्धा त” के अनुमार, यदि 
किसी देश की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय बाय मे वृद्धि हो रहो हो तो उस देश मे जताधिवय तही हाठा । 
भारत के ग्रतिं व्यक्ति राष्ट्रीय आय मे प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। सच १६५० ५१ मे भारत की 
प्रति ध्शक्ति राप्टीथ आय २४७ ४ रपये थी जा वड़कर सन्‌ १६५४ ४६ में २६७ ८ सपय, १६६०- 
६१ में २६३ ३ रुपये या सन १६६८ ६६ म ५८२ र्पय हो गयी । प्रति व्शक्ति राष्ट्रीय भाय मे 
वृद्धि का होना इस वाट का भ्रमाण है कि भारत मे ज्यायितय नही है । 
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(२) प्रचुर प्राध्तिक साथत--भासत के पाय प्राउठिक सापनोीं कया 
इन खाघनों नो का प्रयोग बटत ऊस माता में किया यगा हैं। बदि भारत के 
सम्पत 


अतुजित भादार है ! 
प्राहतिश खापनों का 
नर 















इधि ८ापरादन म दर्शघान हो दुउना 


गुदी अधिक दृद्धि कर रक्त हैं। उठ मारतव 















उनयायता के जनुसार भारद 





यनसख्या का घनसद २ 
भारत म जनसब्या गा घनत्व ठुलवात्मश 
कही जा खबठी। 

(५) इनमच्या दुद्धि-दर-दर्तन'न मसप्र में भारत में ज्नमस्या वृद्धिदर २५% दा 
है, परन्तु यदि दीपकालोन दर पर हष्ठिपाव हिया जात्र ठो ज्ञात होगा कि झबु १६०१-५१ की 
अवधि में २९६ दृद्धि हुई जबकि जन्य उनविभील देशों की ज्नरूम्दा में इसो बदप्रि में १००% 
वृद्धि हुई । छठ भारत में जनसंख्या में वृद्धि जपिि नहीं है । 





(६) एक छुछ दो हाप--साँप्ोदादी विच्वारधात के जनुदार जवसरठा बी खमस्था कोई 
समस्या नहीं है । व्यक्ति 'एक् रंउ दो दाथों' के खाब पैग होता है। अतः परिक्षस दस्के (रोजग्राद 
की सद्रियाएँ उप्लम्य होने पर) दड साष्ट्रीय दक्तादन मे अउने ठारा हिंद जाने वा उप्रमोग्र की 
प्रेशण अधिक वृद्धि कर सकता टै। दस्टुवा' हिच्ी दघम छी उसन्द्रा उस द्वेघ की सम्पत्ति हे जो 
विर्घनवा वो नहीं दरिक समृद्धि 
कृषि, छुटोर तया लघु ८ 
हैं दया राष्ट्रीय उत्याइन को दंशकर 
उचित आयिक नीतियों को है । 
















(७) जनमत्टा आविद्त दिक्ास में सहायक्ष-प्रसिद्ध उपें्ास्टी जे० एम. 
आशिक विकस के लिए प्रमावणारी माँच (८१८७८ ठेधए5०0) जावश्यज्ञ है। 
जनसख्या जणिद्र है उसकी श्रम शक्ति जिक्र है। यद्धप्वि देमान सममद ने जाय को 
अधिहू जतसद्या दावे देशों के निकृविया ह्ती कृए घर सोडित है. जिसके 
माँया बहुत अपिइ नहीं है, परन्तु आह विज्ञाय के जन्य सायनो--' 
करा देने पर, दन देदों का ऊर्गदिक् पिज्ञान प्रद्ादशातों मांस 
सकता है। अत अजित जनसन्टा डस्तुत एक्त वरदान है जिसे झाधिज विकास 
विश्टित हैं। प्रो० मिश्ट ने झी यह मंतर व्यक किया है हि भूमि वर उनम्ख्या 
विज्ञास छे विए घटपुत्ध आत्िि 
द्वारा बाथिक्र दिक्मस म 








कर प्रतीक है, छो केदल एक दही हुई कटी-बाक्ष 
दूत सहाउचे हो रजऊदी है । 





(८) मान्यत का विद्धास्द सत्य नहीं--डो लोग जनसच्या आपरिका की दाव ऋरते हैं दे 
माल्यम के जतसच्गय हिद्धान्व की जरुघ नेदे 


सम्दा खाद्य पूर्ति को अप्रेक्षा तीज सते से ददव 


पे बट 


माल्यय के उनसनन्‍्ठा सिद्धान्द के अनुवार जन- 
पी है। भारत में खादन्धमत्क प्रायः जब्लि ही रह 
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है । परन्तु इस विचारधार के समर्थक यह भूल जाते हैं कि माल्यस वा जनसख्या सिद्धान्त आधिक 
विकास वी कसौटी पर खरा नही उतरा है। यह सिद्धान्त उत्पादन वे अन्य स्वरूपो--ओऔद्योगिक 
उत्पादन--पर ध्यान नहीं देठा है । वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति तथा नयी उत्तादत विधियों के 
निरन्तर आविप्कारों ने सात्थस को भविष्यवाणी को गलंठ सिद्ध कर दिया है। भारत भो विज्ञान 
के प्रयोग से इृपि-इत्मादन में बहुत अधिक तथा औद्योगिक उत्पादन में आशातीत बूद्धि द्वारा जत- 
संख्या की समस्या का समाधान बडी सफलतापूर्वक कर सकता है । जिस प्रकार विज्ञान कौ सहायता 
से पश्चिमी देशो ने माल्यस कौ भविष्यवाणी गलत सिद्ध कर दी, उसी प्रत्गार भारत भी कर सकता 
है। 
उपयुक्त गारणों से यह वहा जा सकता है कि भारत में जदाधिक्य नहीं है। इस विचार» 
घारा के समर्यकों का कहना है कि यह सम्भव है कि वर्तमान समय में हमारी जनसख्या अधिक हो, 
परन्तु यदि हम विशास की सम्मभाबताओं को भी दृष्टिगत रखें तो सामान्य रूप से वह नही कहा जा 
सकता कि भारत भे जनाशिक्य है । 
२ निरा्षादादी हृष्टिकोश : भारत में जनाधिवय है 
बम्तुत भारत मे जनाधिय्य है। ऊची जन्म दर, खाद्यान्नो का तिरत्तर अभाव, अनेक वर्षो 
के योजताबद आधिक विदास के पश्चात भी व्यापक नि्धतता का पाया जाना, बेरोजगारी तथा 
व बेरोजगारी से पीड़ित जनसमुदाय, अविक्यश जनसरया यो दिन में दो बार साधारण भोजन का 
भी न मिलता तथा भारत के गाँवों में देश बरी ८२९६ जनता का रहना, परन्‍्तु ग्रामीण भारत वी 
क्षाय केवल ६८ पैसे देनिक होता, ये सब तध्य जताथिवय की उपस्थिति वे सूचक हैं । यह कहता 
कि भारत से जनाविक्य नहीं है, वास्तवित्रता से मुह फेर कर, कोरे वल्पनालोक में विचरण करने 
के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भारत मं ब्राज सबसे बडी समस्या है जनाधिक्य की संमस्‍्या। निम्न 
लिणित दघ्य इस वात की पुष्टि करते हैं 
(१) भारत जनेसत्या सक्रात्ति को द्वितोथ अयस्था में--'जनसब्या-सक्रान्ति सिद्धान्त' 
((%९ण४ ण॑ 000०0 प787॥00॥) क अगुमार, जनसल्या विक्राम की तीन अवस्थाएँ 
होती हैं--(/) ऊँची जम्म तथा ऊँची पृध्यु दरे--प्रास्मभ्भ में अशिक्षा, अज्ञानवा, सामाजिक वे 
घामरिक प्रधाओ परम्परावादी हप्टिकरोष दया परिवार परिमोमन विधियों को जानयारी न होते दे 
वयरण जन्म-दर वहुत ऊंचो होती है । इसी प्रकार, अज्ञानता तथा चिकित्सा सुविधाओं वी कमी के 
कारण मृत्यु दर भी 'ची होती है। भारत मे यह दशा सच १६३१ तक थी । (४) ऊँची जल दर 
तथा कम मृत्यु दर--धीरे घौरे आधिक जिक्राम के कारण जवता के जीवन स्वर में सुधार द्वोता है। 
चितित्मा मुविधांओो की व्यवस्था की जाने लगती है, इस प्रकार मृत्यु-दर बहुत तेजी से कम होते 
लगती है जन्म-दर लगभग पूर्दवत्‌ रहदी है। अत इस अवस्था में जनसख्या तेजी से बढ़ने लगती है 
दया जिसी भी देश के लिए यह अवम्धा बडी नाजुझ होती है (५0 ऋण जग्म-रर तथा कम 
मृत्यु दर--जब अर्थ-ः्धवस्था का विकास वापी हो जाता है, जनता का जीवन-स्तर काफी ऊँची 
हो जाता है शिक्षा का प्रमार हो गाता है तव जन्म दर भी पटने लगती है। इस प्रकार जततस्या 
म॒ तीब्र वृद्धि स्‍क्त जाती है। 
भारत जनसख्या सक्रान्तरि वो द्वितीय अवस्था से गुजर रहा है। डितीय अवस्था वो जन* 
सद्या विस्फोट (ए०एणॉ७॥०॥ ४श/०४०५) की स्थिति भी कहते हैं। विकास की यह सबते खतर- 
नाक तथा भयावह स्थिति होती है। खबद्‌ १६३१ के परचात्‌ विशेषकर सन्‌ १६४१ के पश्चात्‌ भारत 
इस भयावह स्थिति से गुजर रहा है। आशिक विकास के कारण बृत्यु-दर घटकर १६ प्रति हँज्पर 
पवित्र (मन्‌ १६३० में मृयु दर ३८३ थी) रह गयी है तथा जन्म दर लगभग पूर्ववत्‌ है| जत्मः 
दर तथा मू यु दर में पर्याप्त अन्तर होत के कारए जनसस्या वृद्धिन्‌दर बढती जा रही है तथा जन- 


जनप्तरया को समस्या | शरे 


मच्या कौ समस्या भयावह होती जा रहो है! यह जनापिक्य का ही सूचक है। जनपत्श द॒द्धि दर 
में तो गति से वद्धि 'जतसस्या रिस्पो्ट' वी सूचछ है। भारत में जनसद्या वृद्धि-दर तेजी से बढ 
रही है। उदाहरणार्, १६२१-१६३१ में जनसख्या वृद्धिदर २ १०% वापिक, सन्‌ १६३१-१६४१ 
में १ ४२% बापिक, सन्‌ १६५१-१६६१ में २ १६% वाधिक तथा १६६१-७१ में वृद्धिदर २५ 
प्रतिशत वाधिक हो गयी है । 
(३) झनमध्या दृद्धि सम्बन्यो कुछ तस्य--मारत में जनमब्या वृद्धि सम्बन्धी समक (882- 
$0८$) जनसंख्या आदिकेय की ही ओर सक्केत करत हैं। सन्‌ १६५१ में पारत वी जतसन्या डर २ 
करोड थी, सन्‌ १६७१ में जनसत्परा बदतर ५४७ कराड हो गयी । इस ग्रठि से सन्‌ १६६४ में 
भारत वी जनसध्या १०० करोड से अधिक हो जायगी। भारत में पचास हजार से नी अप्रिक 
बच्च प्रतिदिन जन्म जेन हैं। एक वर्ष मे दुब २ करोड बच्चे पैदा होते हैं। प्रति वर्ष ८० साख 
व्यक्ति मरते हैं, इस प्रशार भारत क्री जनमन्पा प्रति वर्ष एक करोड बीस लाख बटती है। दूसरे 
शददों में, भारत जनसंख्या वो दृष्टि से प्रति वर्ष एक जास्‍्ट्रें लिया पैदा करता है। जब भारत की 
जनम॒स्या बीमवीं मदी कह समाप्त होने के पूर्व ही सो करोड हो जायेगी, ठस समय देश के नागरिकों 
की क्या दशा होगो, इमको कल्पना ही भयावह है । 

(३) बढ़ती जनरस्या के लिए आवध्यक्ष सुविधाएं--भारत कठिन जाथिक परिम्यितियों मे 
गुजर रहा है । जनमब्या वृद्धि बे कारण हमारी उठिनाइयाँ उत्तरोचर बटतो जा रही हैं। दम्ती 
हुई जनसंख्या के विए आदवब्यक मात्रा मे छाद्य सामग्री, रोजगार, छिन्ला बादि दी व्यवस्था करना 
कठिन होता जा रहा है। छॉ० चस्द्रमेखर के अनुसार, प्रति वर्ष जनसख्या १२० से १३० लाख तक 
बढ जाती है। के वत इस वर्दी हुई जनसंख्या के लिए प्रतिवर्ष भारत को २४ लाख मजान, १,२६,००० 
स्वूल ३,७२ ००० अध्यापक, १ करोड २० लाख विबदव उनाड़ तथा ४३ लाख नये रोजगारों 
बी आवश्यवता पड़ती है। दस समक्रो द्वारा हम भारत की बदती हुई जनसस्प्रा के प्रमावों वा 
अनुमान सगा सहते हैं। भारत बढ़तो ६ई जतसस्दाा वी खाद्य उादह्पक्ताजों की भी पूछ करने 
में असमर्य है। अत भारत में जनाधिकय के सम्बन्ध में सम्देह का प्रश्व ही नहीं उछवा 

(४) भूध्रि पर जनपत्था का बदला हुआ भार--जनसप्प्रा में तीब्र गति से वृद्धि के कारय, 
भूमि पर जतसस्या का दखव बहता दा रहा है। भारत वी जनसख्या विश्य को उुत जवसत्श 
की १४ प्रतिशत है जंदकि भारत वा क्षेत्रक्ल समस्त दिश्व का केवव २ ४ प्रतिशत है । भारत 
में जनमख्या वृद्धि के कारण प्रति ब्यक्ति उपलब्ध भूमि तेजो से धटवी जा रही है जो जनायित्य 
की प्रतीक है । 





(५) एाद्य-सम्रस्या-भारत वटती हुई जनसद्या की खाद्य-आवश्यक्ताओं की प्रति करने 

अपने को उसमर्थ पा रहा है। प्रति वर्ष हमे अखिकाधिक माता में खाद्यातों प्रा आयात करना 

पढठा है। संत १६५१-१६७१ की अवधि में भारत ने लगनग ४,००० करोड़ रपये के खाद्यातों 
का जायाते किया | इमसे विदेशी मुद्रा का सकट निरन्तर बदता जा रहा है । 

(६) बढ़ती हुई वेरोजगारो--जनरुख्या वृद्धि वी तुलना में देश का बयित्र दिवास कम हो 
रहा है, दम प्रत्वार वेगेजयारी बइती जा रही है । तीसरी योजना के अब्द में (मार १६६६) भारत 
में बैजार्यो वी सद्या एक करोड बीस लाव थी । १६७१ में वरोजगार व्यन्तों की सत्या बटकर 

करोड हो गयी है। बद्ती हुई बेरोजगारी रनसच्या आिजय वी पुष्टि करती है 

(७) निम्न बोदन स्तर--भारत को अधिकाश जनसंख्या जोवव-निर्दाह करते मे मी 
अममर्य है। अधिकाश जनमब्या जीवन निर्दाह स्वर से भी नीचे (9८07 5प्ाइटाट७ [९थ) 
स्तर पर जीवनयाप्न करती है । 


(८) ऊेंदी मृस्यु-दर--भारत में धोर धीरे मृत्यु-दर नीचे गिर रही है, परन्तु अन्य विकसित 





५४ | जनसंस्या की समस्या 


देशों की हुलना मे भारत में मृत्यु इर बहुत ऊँची है, जो माल्यस द्वारा वणिद्र श्राहृतिक बवरोतब 
(7०४0४० ८८७) की सूचक है। अत भारत ग्रे माल्यस के मिद्धान्तो के जनुमार जवाधिकय है। 


उपर्यक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में जताधिक्य है अत जनसख्या की समस्या का 
समाधान भारत की सबसे बडी समस्या है । 


१०, भारतीय जन-समस्या सम्बन्धी सुझाव 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत की दीब्र गति से बढती हुई जनसख्या देश की प्रगति 
में बाधक है, अठ उसकी गति रोबने के लिए निम्नलिखित प्रयत्न करना आवश्यक है 


(१) शिक्ष सुविधाओं का विस्तार--शारत मे शिक्षा कए स्तर बहुत गिरा हुआ है अत 
महिलाएँ तथा पुए्प यह समझते ही नहीं है कि जनसय्या वृद्धि के क्‍या दुष्प्रभाव हैं। पाश्चात्य देशो 
में शिक्षा का प्रसार अधिक होने के कारण जज्सख्या स्वत नियन्त्रित हो गयी है । 

(२) देर से विवाह (!,४० ॥/॥7738०)-भारत में लडकियों के विवाह वी आयु प्राय 
१४ वर्ष है जो बहुन नीची है। वस्तुत १४ वर्ष की आयु तक न तो लडवियों की ठीक शिक्षा 
दीक्षा हो पाती है, न उनम प्ररिवार सचालत सम्बन्धी विचार-परिप्वता थाती है, अत लड़कियों 
को विवाह-भआायु १६ वर्ष कर दी जायी चाहिए। विवाह वी आयु वानूद द्वारा १६ वर्ष बर दी 
जाय तो २० वर्ष के भीतर जन्म दर में ३५ से ५० प्रतिशत कमी आ सकती है । 

(३) विवेकहीन भातृत्व पर रोइ--संत्‌ १६५१ की जनगणना के आयुक्त श्री मोपालास्वामी 
में भारत में बढ़ती हुई जवहर्पा का एक महत्वपूर्ण 7टण विवेकह्ीब माहृत्य (7एए/ण700॥ 
ग्राभश्गा(9) बताया है । उनका मत है कि यदि विश्ी स्त्री के तीन बच्चे हो चुकें और उनमें से 
एक भी हो तो आगामी मातृत्व पर निरोध लगादा आवश्यक है । इस सम्बन्ध मे कानून का सहारा 
लिया जाता चाहिए । 


(४) प्रवास (टप्ा&87॥/०7)--जनसस्या सम्बन्धी समस्याओं के विशेषज्ञ डॉ घन्द्रगेर मे 
ग्रह मत व्यक्त तिया है कि समार के जिन भागों में जनाध्रिक्य है बहा से कम जनसस्या वाले क्षेत्र 
को जन-प्रवाम की अनुमति दी जानी चाहिए। यह सत्य है हि आस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमरीका 
के अनेक देगो म॑ जिष्तृत भृप्ति बेगार पडी हुई है फ़िन्तु प्रश्न यह है कि उन क्षेत्रो म भारत 
निदामियों को किस श्रकार भेजा जा सकता है। इप कार्य म॑ सर्वत्षयम तो भारतीयों का व्यक्तिगत 
विरोध ही वाधरः होगा विन्तु विज्येप विरोध उबर देशो से होगा जहाँ जनसस्या कम तथा भूमि 
अधिक है। 

(५) उत्पादन-रृद्धि--जनाधिकय वी समस्या का एक व्यावह्यरिक हल यह है दि हृपि, 
उद्योग तथा अन्य सभी क्षेत्रों में उत्पादव तजी से वढ़ाथां जाये । 

0) अधिक कर--मुछ व्यक्तियों ने बडे परिवारों पर कर लगाने का सुझाव दिया है विम्तु 
यह व्यावहारिक हष्ठि स उचित नहीं है । 

() आपरेशन (096०७४०॥) हया ग्रभंपात -कुछ व्यक्तियों का यह मत है कि प्रत्येक 
पुष्प के दिए तीन सस्तानों वे पश्चात्‌ श्ॉपरेशन करवाना अनिवार्य बर देता चाहिए। बुछ अन्य 


जानकारों का यह मत है कि जापान की भाति नुछ वर्षों के लिए गर्भपात वो वानूनी घोषित कर 
देना चाहिए । 


(८) परिवार नियोजन (फिवाभाप ए|गातह्ट)--जनसस्या वी वृद्धि वी गति कम करने 


वी ह्टि से सर्वाधित्र महन्दपूर्ण वार्थ परिवार वियोजन अथवा परिवार परिसीमन का है जो कई 
प्रकार से किया जा सकता है। 


जनसतरया को समस्या | ५४% 


११, जनसस्या नीति 
धाम्मछ एगप-/्याकर एण,0१) 
१५ जनसद्या नीति को आवश्यकता 
इग तथ्य पर पताश डाला जा चुरा है हि. आसत की सवकनरषा ब्रति वर्ष ह करोड़ ३० 
लाख वी दर में बढ रही है। केयल इस बढ़ी हुई जनसख्या के लिए ही प्रति वर्ष १ बरोडइ २० लात 
सििटल अनाज, २५ साख मकान, १,२३,००० सखूल तथा ३७२,००० अध्यापकों वी आयश्याता 
पड़ती है। जन्म दर बे लगमग पूर्ववत होने तथा मुत्यु दर मं तजी में गिगाबट में क्रारण जयसण्या 
वृद्धि दर तीय् हो गयी है। भारत मं सौमत आयु ५० पं है (सन्‌ (६३१ में ३२ पर्य थी)। पदि 
केवल पीने के लिए स्पच्छ जल की स्यवस्या पर दी जाय तो औत्तत आयु दो वर्ष री अयधि में ही 
बहकर ५४ वर्ष हो जायगी । भारत पी जनसझप्रा विस्फोदव स्थिति (90एणशाणा ९९०5०) 
में परुँच रही है । बडे पैमाने पर योजनायद आदिक विशास बे होते हुए भी भारत पाद्य-समम्या 
का समाधान नही बर पा रहा है । भविष्य मं हप आया। द्वारा भी देशयी सादथाप्त समस्या को 
हल बरने में अममर्थ होगे। वर्तमान गति से (जनमव्या वृद्धि-दर तथा साथ पूर्ति यूद्धि दर को ध्यान 
में रपते हुए) सब १६८० तय आारत को ४ करोड़ टत खाथायों तो आयात प्रति वर्ष बरना 
पड़ेगा । स्पष्ट है हि हमारी इस कसी वी पूर्ति रन में समी देश असमर्थ होगे। ब्यापतर निर्धनता, 
बढ़ती हुई बेरोजगाये, शाध-मप्रस्या पी गम्मीरता तथा निमद भविष्य में ही जयमग््या वी 
विस्फोटक स्थिति हमे बाध्य बरती है हि हम उघित जनसम्या नीति का निर्माण तथा पूरी शक्ति के 
साय उस नीति को क्रिया वत वरें। 
३२ जतसएपा नौति का अये 
जनमण्या नीति में तातय॑ सरपरारी मान्यता मे है जिमे अनुमार वह जनमध्या-यृद्धि अथवा 
निगोय को प्रोत्माहित बरतोी है। यह नीति सत्र देशो वे विए समान नहीं हो सशत्ती फ्योति कुछ 
देशों के प्राइतिर साधत बद्ूत अच्छे होते हैं और वहां प्रायिधित्र एवं प्रौद्योगित्र स्तर भी ययेप्ट 
ऊँचा होता है। इन देशों मे 7भी कभी उपतत्ध साधनों का विज्ञास मरने ने विए ध्रम-शक्ति का 
अमाव हृष्टिगोचर होता है अन बहाँ जवमस्या थी यृद्धि प्रोत्माहिस जरना आवश्या होता है। 
रूम, अमरीका तथा यूरोप के कई देशों वे सामने आज यह समस्या है । 
इसके विपरीत, भारत जँसे अवितमित देश जहाँ पाफ़तित साधन तो प्रचुर है किन्तु जितवा 
तीव्र गति से विकास करते के जिए यदोजित प्रौद्योगिकी ((८८४॥॥००४५) बा पिग्रास नहीं हुआ है, 
और जहाँ श्रम शक्ति वा एव मदृत्त्पूणण बेंग बेरोजगार है, ।हाँ जनसरपा मौति या स्पष्ट आधार 
जन्म दर पर नियन्त्रण अथग निरोष सम्बन्धी उपाय पाम में याना होना चाहिए । 
३ बतमान जनसरधा नोति 
भारत की परतंमान जनसरया नीति वा उद्देश्य जनमख्या वृद्धि दर को कम बरना है। इस 
नीति के उद्देश्य ठया लक्ष्य निम्नलिसित हैं : 
()) आगामी दस वर्षों के अन्दर जन्म-दर को ४१ प्रति हजार वापित्र से घटातर २० या 
२५ करना है। (यह उल्लेखनीय है कि जापान सन्‌ १६४७--१६५७ मे बीच दम वर्षों में ही गन्म- 
दर को आधा करने में समर्थ हुआ परन्तु जापान में ६८%, जनसंख्या शिक्षित है।) 
(0) देश के अधिक में बप्रिक विवाहित सी तथा पुरुष में परिवार नियोजन विधियों को 
प्रोत्माहित करता । 
(0॥) जिम दम्पति वी ३ सन्‍्तानें हैं उन्हें अपना ऑसरेणन व रो के लिए प्रोत्माहिन करता । 
(४) सरकार मे जून १६७१ में एक कानून पास जिया है जियये अनुसार अनेक परिम्यि- 


गा गर्भपात पो कानुनो मान लिया ग्रया है । इससे भी जनसव्या सौमिए करन से सहायता 
मलगो | 


४६ | शनपछरया को समम्या 


डे परिवार नियोजन तथा योजनाएँ 

प्रघम योजना के समय ही बह कनुभव विया गया यथा जि देश में विदाव का सामान्य स्वर 
छपतध्य बरसे के विए भारतीय परिवारों द्वारा छपनी रुब्या सीमित रखने बे योजवादद् प्रदत्त 
किये जात चाहिए । परिवार नियोजन को काउण्यक्छा स्त्रियों के स्वास्थ्य ठथा दच्चों के उचित 
पालन पोषण मी हृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्प है। अत इसज़ा प्रचार परिवार दे वत्याघ को हप्ट 
में बुस्न वा निश्चय जिया गया । 

दप्ुन्ट निदय के अनुसार प्रथम दो योजना के दस दर्षों में ग्राम तथा नगरों दे परिदार 
परिर्द्ठ मत के प्रचार के अतिरिक्त २१३६ परिवार निवोडन केंद्ध स्थापित दिये बढ़े बिनमें दो 
दाततीं | दोच की अवधि में धृद्धि करने, गर्माघान रोकने तथा अन्य समस्यातं के सम्बन्ध में 
निएल्क सलाह दने की ब्यवस्था है। इसके अतिरिक्त अनेक स्थानों पर गले निरोधक बॉपरेशन 
करते को व्यदस्था की गयी है! विकित्सकों तथा नर्खों को भी परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रधिक्षप 
किमी ने दिखी रूप्र में बनिदार्य कर दिया गया है । 

सुनौष योडना--प्रथम दो योजनाओं के अन्तर्गत परिवार परिसीमन का वार्दक्रम विशेष 
प्रणतति वहीं कर सका वयोकि ने वे वल यह कार्य प्रार्सम्भव अवस्था में था दह़िक अनेक प्रभादशाती 
ब्यक्ति इसके विस्ड थे | बाज भी यट दिरोध जियो न हिसी रूप में चल रहा है विन्तु इसका 
प्रभाद इम हो यया है। गत दर्षो मे समाहभास्त्रियों द्वारा वियेशये अनेक सर्वेक्षणों से यह प्रवट 
हुआ है कि प्रामदासी भी परिदार परिसीमत करना तो चाहते है विन्तु ऊत्हें बयेप्ट साधत उपलब्ध 
न होने वे वारप वह इस दिया में घाव हैं । 

टन बालों को घ्यान में रखते दए ठया जनेसच्या वी वृद्धि कढ्वी ग्रति अधिक तीढ होते वे 
क्ाप योडना छाथोंग को तृत्रीय योजवा के उन्तर्गंत परिवार परिस्तीमन की दिस्‍्तृत ब्यवस्थाएँ द रनी 
पद्टीं झो निम्नविखित थीं 

(१) परिवार एस्सीमन दे धग्दन्ध म उन जागरप को प्रोत्माटित वरना । 

(+) डन्म-निरोपत्र छस्त उप्रतरणों सम्बन्धी खोज कर उन्हें दितरित करने वी व्यवस्था 
बश्ता । 

(३) गर्भ-निरोध सम्बन्धी ऑपरेशनों के पद्चिदर बेन्द्र स्थापित करना । 

(४) जनमख्या तथा परिदार परिसोमन सम्बन्धी भोध-कार्य को ध्रोत्पाहित करता । 

लृतीय योबनाकात्त में परिद्दार नियोजन! प्र २४६ करोड़ झुपये व्यय विये गये। योडना 
हे अग्त में (मार्ज १६६६) भारत म रगभ १३,००० परिवार नियोजन केन्द्र खोले छा चुके थे । 

गत दर्षो में परिद्ार निर्भोजने पर विश्रेष्र ध्यात दिया गया हैं । निम्नतिखित सारधी द्वारा 
परिदार-निदयोदन सम्दन्धो व्यय वा ऋनुमान लगाया जा सकता है 

भारत में परिदार दिपौजन पर व्यय 
वि (रोड झपयों में) 


बदधि तय योजवा. १६६६-६७. १६६७ ६८ १ै६६८-६६ १६६६-७० 
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ननननी नी ननत+ >> ि 3 औझ  +ीाि++--जसस्न्खनल रन रन 


चतुर्च योजनाशाल (१६६६-७० स १६३३-७४) में परिवार वियोडन पर ३१५४ करोड़ 

हुपये व्यय करन का प्रावधान किया गया है। चनुर्थ योडना हा लट्षप जन्म दर प्रति हजार ३६४ से 
घटाकर सदर !६०३-७४ धक्क ३२ प्रति हजार करना है । 

बानपुर की सरकारी प्लास्टिक फैवटरी मे ३० दृडार छूप प्रतिदिन ठेयार किये जाते हैं ॥ 

ठिंइेअन्‍न्ठपुरम्‌ में परिदार नियोडन पराधनों के निर्माण के विए एक वारखाना बताया जा रहा है। 


जनसल्या को समस्या | ४७ 


परिवार परिसीमम योजना में कमिया--भारत मे परिवार परिसीमन योजना का वास्तविक 
प्रभाव नगरों तक पहुँच पाया है । फरत वरिक्ार नियोजन सम्बस्धों दुविध्यओं का लाभ नयरों के 
ज़िक्षित वर्ग ने ही उठाया है। योजना आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया प्रतार साहित्य प्राय' 
ब्रामों तक पहुँचता ही रही है और यदि पहुँच जाता है को देहारी जबता उसके बारे पे पूरी जान- 
कारी न होने से उसका लाभ नहीं उदातों । 

(0) सोलियाँ--मर्भ-निरोत जयवा परिढार परिमीमद के लिए सुझायी गयी रीवियाँ प्रायः 
विदेशी औपधि विज्ञान पर आपारिति हैं तबा वह सभी इतनी महंगी हैं कि सामान्य नागरिक अथवा 
ग्रामीण उन्हें खरीदन में कदिनाई अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त उन रीवियों मे सम्बन्धित 
औदषधियाँ तथा उपकरण सभी स्थानों पर सरलता से उपलब्ध नहों होते । 

(७४) भारत की जनता में जाररेगल अथडा शब्य चिकित्मा के प्रति एग अज्ञात भव रहता 
है । इनझा कारण यह है कि यहाँ के डाक्टर कुगल होते हुए भी ययेष्ट सतकंता से मॉपरेशन नहीं 
करते । अतः गर्भनिरोधक ऑपरेजनों के लिए अधिक उत्तरदायी एवं सर्क डॉक्टर्सो को नियुक्ति 
करना चाहिए वाकि एक नो ऑपरेगन में गटबड होन को आगका न रह । 

(श) जत-सहयोगप-भारतर में अगिक्षा, अज्ञानदा एवं रूढिवाद से युन्त 
बातादरग होते के कारप परिवार परिसीमन क्षे प्रति बनता का ययेष्ट उल्दाह नहों है | लोग वश- 

प्ररसग से ही 'सल्तति को ईश्वर की दत सर्दरूप मानते हैं और उनमें हल्लभ्षेप करने में सहोच 
करते हैं । 

वास्तव में, उर्युक्त सभी कमियों को उत्माह एवं लगनपवेक का कसने से दर क्या जा 

सकता है) 

परिवार नियोजन सम्बन्धों सुघार--भारत में परिवार नियोजन के कार्य को दुद्धन्तरोय 

भहत््व देशर कार्यान्दित ऊरत की आवश्यकता है। परिवार नियोजन के प्रचार के लिए बलधिक 
उत्साह वाजें, राष्ट्रीय विचारों से युन्द एव प्रभावशाली ब्यल्तियों को रदा जाना चाहिए जो गाँव- 
गाँव में जाकर फिल्म प्रदर्शन, भाषण गोत तथा प्रचार साहिय को सहायता ने इस योजना को 
सफल बताते की चेप्ठा कर सके । परिवार तियोजन की सफ़्तता के तिए निम्नलिखित सुझाव हिये 
जा मकते हैं: ध 
(१) राष्ट्रीय महत्व--इस वार्यक्र्म को राष्टीय महत्व का संन्‍झा जाय त़या इसे प्राथमिकता 
के आधार पर प्रत्रित किया जाय । 
(२) उछ्ित प्रचार ब्यदस्था--एस क्ार्यक्षर के प्रदार 





है क्ञे लिए वितेमा, फ्िल्मि-प्रदान, 
गोत; भाषण-झाल्एएँ तथा प्रदार राहित्य का प्रयोग हिया छावा आहिए ? बह सब कार्य एकायतों 
दया सामुद्रातिश विज्ञान वाठनों के त््वाबपान में छिये जाने चाहिए । 











् ([ ३) सस्ते सांघन--सरभर को चाहिए कि जन्म्र निरोप के लिए मस्ते उपकरण तथा 
औदषदियों को दया उन्हें पचायतों अथदा सहकारी नर्ितियों के कार्यालयों के माध्यम 
में वितरित्र करने की ब्ययस्था वी जाय 
(४) उकिए्यु छिडित्तालंप --उपररुत सुव्रिधायों के असिरिन् 
चिक्त्तिवय (एमए टाा८5) चालू करने चाहिए जिनतें 
ठ्या 















हो तथा अन्य जोषधि एव उप्र देने कटे व्यवस्था हो ) 


४) अन्य सुविधाएँ--पस्विर नियोजन का सम्दस्ध देग हे रम्दूर्ण सामाजिक स्थिति 


रून्दूम नाना. 


मान्यलर्डो पर आधारित है जरः इसको 
करने वी आवश्यकत्य है । रुगरों दघा 







भ्रद | जनसस्पा को समस्या 


सल्लेप मे, यह कहा जा सकता है कि परिवार परिस्तोमन में सम्बन्ध में सरकारी नीति 
अव्यवस्यित एवं अप्नस्तोपत्नक रही है, उमे अधिक व्यावहारिव तथा वार्यशील बनाने वी 
आवश्यकता है । 

आधिक सहायता--भारत सरवार द्वारा परिवार नियोजन सम्बन्धी तिम्नलिखित कार्यों के 
लिए आधिक सहायता प्रदान की जा रहो है - 

(१) ऑपरेशन वार्य में डाइटरा क्षो प्रशिक्षित बरना । 

(२) वालुका स्तर पर अस्पतालों को साधन-सम्पन्न करता । इस कार्य के लिए सरवार 
१०,००० रपये तक सहायता देती है । 

(३) राज्य सरकारें समय-समय पर परिवार नियोजन मम्बन्धी ऑपरेशत कैम्प लगाती हैं। 
उनमे काम करने वाले सर्जनों के लिए प्रति दस ऑपरेशन पर १०० रपये प्रतिदिन की 
महायता देता । 

(४) ऑपरेशन वरवाने दाल वेन्द्रीय सरकार के वमंचारियों को छ दिन का विशेष 
आकस्मिक अवकाश मिलता है । 

बुछ राज्य सरवारे जॉपरेशन बरवाने वाले व्यक्तियों को. १० से ३० रपये तर आधिवा 
अनुदान भी दे रही है । 

चतुर्य योजना तथा जवसख्या--चतुर्थ योजवात्राल मे जनसप्या मं यृद्धि लगभग २५ 
प्रतिशत वाधिक दर से होगी । इसके पश्चात वृद्धि दर मे धोरे-धौरे कमी होगी दथा १६८०-८१ तक 
जतमस्या वृद्धि दर घटकर १७ प्रतिशत वापिक हो जायगो । यह अनुमान इस आधार १९ लगाया 
गया है कि सन्‌ १६७० में जन्म-दर प्रति हजार ३६ थी जो घटकर से १६८०-८१ में २५ हो 
जायगी । इसी अवधि मे मृत्यु-दर १४ से घटकर € प्रति हजार हो जायगी । उप्त समय भारत की 
जनप्रया ८६ कर।इ हो जायगी । परस्तु यदि वर्तमान गति स ही जतसख्या बढ़तो रहो तो वीसवी 
शताब्दी के बन्‍्त में भारत की जनसख्या ११५ करोट होने का भय है | अत योजनाकाल में परिवार 
परिसीमन पर युद्ध स्तर पर जोर दिया जायथा। चतुर्थ योजना में परिवार परिमीमन तथा जन- 
संख्या नियन्त्रण सम्बन्धी वार्यक्रेमों के लिए बुल ३१४ करोड रुपये वी राशि का प्रावधान किया 
गया है। 

उपसहार-्रस्तुत्त अध्याय में दिय गये विवेचनों से यह मार निकलता है दि भारतीय 
जनपस्या सख्यात्मक हृष्टि स अवश्य ही सबल है किन्तु गुणात्मक हृष्टि से वह अत्यन्त दुर्बल अवस्था 
में है। यह सत्यार्मक सबलता देश के आधिज विद्वाप्त में बहुच बाय है अत इसकी भादी बेद्ध 
पर शक्तिशाली ढग से रोक लगावा आवश्यक है, अन्यथा देश को जनता के स्वास्थ्य, आय तथा 
जीवन-स्तर मे कभी पर्याप्त गुधार होमा सम्भव नहीं होगा। जनसछ्या की वृद्धि वी गति कम 
करने के लिए देश मे शिक्षा का विकास बहूत तीब गति से बरना आवश्यक है ताकि जनता वा 
मानसिक विकास हो सक्रे घौर वह राध्ट्र-कल्याण के लिए बनायो गयी योजनाओ में तन, मन, घत 
से सक्रिय सहयोग दे यके । 

प्रश्न 
१ “भारत को सबसे कठिन समरया उसकी तजी से वढती हुई जनसझ्या है। ममझाइए॥ 
इसको रोकन के लिए सरकार ले वया उपाय किय हैं ? अपने सुझाव दीडिए । 
हि (आंगरा, बो> कॉम, १६६२, विक्रम, बो० कॉम०, १६६४) 
3३ भारत में जनध॒स्पा के व्यावलाथिर वितरण का परीक्षण कीजिए बौर इससे देश की निर्धवता 
वी बद सम्बन्ध है, चतवाइए । अपने उत्तर कौ पुष्टि अक़ो द्वारा बौजिए । 
(राजस्थाद बो? ए० १६५८) 


ब्् 


अनपंत्या कौ समस्या | ५६ 


भारत में जनमख्या ही समस्या शा दिवचन कोजिए तथ। टसके समाश्चान बे जिए उचित 
मुचाव दीजिए । (विक्रम, ब्रो० ए०, १६६१) 
वया भारत में जनसख्या का लाधिव्रय है ? बया पचर्पीय योजनाजा से स्थिति में सुधार 
होगा ? (आयरा, बी० ए०, १६५५) 
भारत में जनसम्प्रा वी तीड़ गति से वृद्धि होने के वारणो का उल्लेख कौजिए । इसे रोकने 
हे जिए बया उपाय वरन चाहिए ? (आगरा, बो० ए०, १६६३) 
भारत में 'प्ररिवार नियोजन पर एक टिप्पणी लिलिए । 
भारत सरवार की जनसझया नीति का विश्वेषयात्मद्र चिवेचन वीजिए । 

(मायलपुर, बो० ९०, १६६३) 
भारत की जनसम्प्रा सम्बन्धी समस्या का विवेचन जीजिए | दश वी जनसझया सम्बन्धी नीधि 
बचा होनी चाहिए । (गोरछपुर, बो० ए०, १६६२) 


किया: एवं धामिक संस्थाएँ 
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सामाजिक दातावरण तथा आयिक विक्यस 
(00%0च्रा८ए६एष्धा075छय 4२० 50८24 एडथ्रार0:भछरा) 

मधिव विदास विमित आधिक तथा सामानिक घटक्षों का परियाम है। अत. किसी भी 
देश के बाथिक विकास के विए अनुवृद आरद्दिक एवं सामाजिक परिम्यितियों का पाता जाता बाद- 
इयके है। वस्तुव सामाजिक परिम्यितिय्रों का आधिक बिक्राउ में महल्वपूर्ण हाथ होता है। सामा- 
जिक दाठावरण ऑरथिक दिवस के विए आवश्यक पृष्नूमि प्रस्तुत कर्ता है॥ बर्ित् चित्रास वी 
गठि विभिन धटकों या तत्वों पर निर्भर है, जो किखो जर्य व्यदम्या के मनोवैद्ञानिक्ष ठया खाम्ाडिक 
वातावरण ले सम्बन्धित है । इस बाठादर' में एक अझ्ुख तन्‍्ब्र समात्र की उन्नति करन की इच्छा, 
विद्राम्त के प्रति वल्दवा ठया नवीन दया अधिक कुशव दतल्तादन विधिया वा प्रशेग हैं। यदि कोई 
समाज शिक्षित, प्रगतिशीज #या महन्दावाद) है ठो उठका बायथित्र विद्राम्न तद्नी से होगा | जमेती, 
जाप्रान दया द्विटन टसके ज्ववन्त ठदाहरप है। प्राहृतिक साथनों की कमी होठ हुए भी जापान 
विश्व वा प्रदुख थौद्योग्रिर दश है । विज्ञान प्रेमी जन विदमक्रियों व पद्धह दर्षों » ही बन्दर युद्ध 
जजंरित जर्मतो का दि्वा वर ससार को ब्ाइदयच्रकित कर दिया तग्या जमेनी के आधिक विकास 
को जापित्र दाह (४००००८०ण० एध८०८) वी रूद्ा दी ग्रदी । दिक्रास वी दीब्र-सच्छा ठया नियोजित 
दंग पर सतत प्रदनों द्वारा रद प्रवास वर्षों कहे छन्दर दिश्व र मईश्रेप्ड रष्गे शोश्रेनोंम था 
गद्ा है। घामित्र बत्ददिश्वास म ग्रस्ते टर्की में ामाजित्र परिवयन द्वारा कमाल पाझा ने टर्का को 
शक उठविशोंव ब्ाएुनिक राष्ट्र दवा दिया ॥ सतुक्त राज्य क्षमसोद्रा जो प्रथम विह्वयुद्ध तक एक 
ऋषणी देश या, आज मसार वा खबसे यनो देख है । टन समी दर्शो के बराथिक विक्रास में वहाँछू 
के सामाजिद दावावरघ का महत्वपूण बागदान रहा है। बनुदृव सामाजिक परिम्यितियाँ आधिक 
विद्यय को गति प्रदान करदी हैं । 

आय्िक एरिकास के लिए कावदयक सामाजिक शर्तें 
(छ0एट्ा&4, एशरघश-रएष्एएडाए5ऊ 70४8 ६2050 नाट 098५ घा.0?ए9६७7) 

आधिक दिकास हू निए उपदुंक उाकजिक वादवरण आड़ बकर है। प्रतिवुद सामादिक 
दाद्ावदघ के कोत हुए की छाविक विकास हो सकता है परन्तु ऐसी दशा सम वियाम दी गति बहव 
मन्द होगे । विकास के विए सामाजिक वातावरप मे परिवर्तन भी बावश्यक है। हु 






सामाजिक एवं धामिक संस्थाएँ | ६१ 


आधथिक विकाप्त के लिए किस प्रत्ञार का सामाजिक वातावरण अधिक अनुकूल है, इमके 
सम्बन्ध में तिश्रिचत मापदण्ड नहों है। फिर भी सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि क्राथिक 
विकास के लिए वह सामाजिक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है जो तागरिकों के दृष्टिकोण को 
(!) भौतिक्वादी, (४) व्यक्तिवादी, तथा (70) विवेकपूर्ण बनाता है और उनमे जोखिम उठाने की 
प्रवृत्ति को जन्म देवा है। 

(0) भौतिश॒वादी दृष्टिकोण (४०४आा३४00० 00॥00५)--जिस देश के नागरिकों का 
दृष्टिकोण भौतिकवादी होता हैं, जो इम सप्तार की सरता में विश्वाप्त रखते हैं विभिन्न साधनों 
को अजित कर सुखमय नीवत ब्यतीत करना चाहते हैं तमा अधिक से अधिक आवश्यकताओं की 
पूति करता चाहते हैं, उस वेश का आर्थिक विक्रास तेजी से किया जा सकता है | इसके विपरीत, 
जिम देश का समाज अध्यात्मबादी तथा भौतिक आवद्यकताओ को कम करने में विश्वास रखने 
बाता होता है, वह देश सामान्यत मनन्‍्द गति से निकमित होता है। ब्रिटेन तथा भारत इन दोनों 
प्रकार के दृष्टिकोणों के उदाहरण हैं। 

(४0) ब्यक्तिवादी (!04/४4००॥5४)--जिस देश मे सामाजिक बन्धन ढीले होते है, व्यक्ति 
को काम करने तथा ब्यवव।य अपनाने की स्नतस्नता होती है उम्र देश के नागरिक अधिक अध्यव- 
भायी होते हैं, सभो व्यक्ति अपने विकास के लिए प्रयलशीन रहते हैं, इम प्रकार पूरे समाज की 
उन्नति होती है । इसके विपरीत, जिस समाज म व्यक्ति को सामाजिक स्वतन्त्रता नहीं होती, 
ब्वक्ति का पेशा उसकी बुशमता तथा योग्यता के द्वारा निर्धारित नहीं होगा बल्लि जाति या जन्म 
पै निर्धास्ति होता है बहू समाज तेजी मे विक्ञास नही कर सकता । 

(0) जोडिम उठाने की प्रवृत्ति (80५९०/०४आ॥)--जिस देश के नागरिकों में जोखिम 
उठाने की प्रवृत्ति होती है, उम्र देश का विक्राम तेजी से होता है । ब्रिटेन इसका उदाहरण है। 
अताड्दियों पूर्व ही, जबकि अधिकाश देशों के नागरिक दूसरे देशों में जाने से डरते थे, ब्रिटेन निवा- 
मियो ने दूर-दूर के देशो से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया तथा जाव की बाजी लगाकर 
व्यापारिक मार्गों का पता लगाया और सदैव गतिशील रहे । इसवा परिणाम यह हुआ कि ब्रिदेत 
उत्तीमवों शनाब्दी का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र दब गया तथा आये विह्व पर सा म्राज्य स्थापित किया । इसके 
विपरीत, भारत के लोगों में जोखिम उठाने की अवृत्ति कम है । यहाँ के उद्योगपतियों ने उसो उद्योग 
की स्थापना की जिसमें शीघ्र व अधिक लाभ हो। परिणाम यह हुआ कि देश में उत्पादक वस्तु- 

उद्योगों (070000८7'$ ०००६ 700शघ८७) की स्थापना नही की गयी जो आधिक विकास के लिए 
नींव का काम करते हैं । भारतीयों मे गतिशीलता भी कम रही है । 

(॥४) विवेकज्ञौलता (8880॥757]--जो समाज व्यक्ति को विवेकशीन तथा विज्ञान-प्रेमी 
बनाता है, उस देश का विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत, जो समाज व्यक्ति को परम्परावादी 
तथा रूट्टिवादी बनाता है, उसका विकास कम होता है। धामिक अन्धविषवात्र व पुरानी धामिक 
मास्यवाएं सम्रज को आगे नही बडने देती हैं । 

भारत इमका जीता-जागता उदाहरण है । बुछ समय पूर्व भारत में विदेशी यात्रा वो पाप 
माना जाता था । हमारी आशिक क्रियाएं धामिक मान्यताओं द्वारा शासित होती थीं। आज पी 
फलों को नष्ट करने वाले बन्दरो व जगली जानवरों को मारता पाप समझा जाता है । बहुत से 
किसान उत्पादन-वृद्धि क लिए हड्डी व मछली की खाद का योग नही बरते चाहे उत्पादत कितना 
ही कम क्यो न हो। 

भारत में हिन्दू धर्म माग्यवाद का समर्थक है। वह सासारिक वस्तुओं के क््याय पर जोर 
देवा है बसिद सामान्य हिन्दू बपनी दर्तमाव कठिनाइयों तशा परिस्थितियों को ईश्वर-प्रदत्त तथा 
इवजन्म हे क्‍मों का फल मानता है। अत बह परिस्वितियों को बदलना देवी इच्छा के प्रतिवूल 
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मानता है। व्यक्ति जिस ौ्थिति म है, उसी मे सन्तुष्ट रहने पर बोर देता है। इस प्रवृत्ति का 
परिणाम यह है कि देश आबिक दृष्टि से पिछडा हुआ है ॥ 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामाजिक वातावरण आशिक विवात्त को प्रभावित वरता 
है। अनुतूल सामाजिक वातावरण आथिक विकास को गति प्रदान बरता है ! घामिक सस्याएँ तथा 
धार्मिक नियम यक्ति को अनुशासन के अन्तगं त कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। साथ ही साथ यह्‌ 
स्मरणीय है कि आधिक विकास भी सामाजिक वातावरण को प्रभावित करता है। आधिक विकास 
के साथ ही साथ सामाजिक परिवर्वन भी होता रहता है। आर्थिक विकास तथा सामाजिक वातावरण 
में से कौन एक-दूसरे को अधिक प्रभावित करता है, यह कहना बहुन कठिन है । सामाजिक परिवर्तन 
प्रीरे धीरे होते हैं। परम्परागत मान्यताओं तथा दृष्टिकोण क्रो बदलता बडा कठिन बाय है । बदि 
कानुन द्वारा तथा जबरदस्ती से सामाजिक परिवर्तत लाये जाएँ तो अर्थ॑-व्यवह्था नो क्षति उठनी 
पड सकती है, जैसा कि चीन में हो रहा है। वस्तुत सामाजिक क्रान्ति जन प्तमृह पर लादी नहीं 
जा सकती अत मामाजिक परितंन घीरे थीरे होना चाहिए भौर उसके लिए भक्तिशाली वातावरण 
का निर्माण किया जाना चाहिए ॥ 
भारतीय सामाजिक सगठन के मुण्य तत्त्व 
भारतीय सामाजिक सगठन का अध्ययन करने पर उप्तके कुछ तत्त्व उभर कर ऊपर था 
जाते हैं। इन तत्वों का हम भारत के आधिक विकास पर प्रभाव बी दृष्टि से ही विचार करेंगे। 
यह तत्त्व निम्नलिखित हैं 
(१) जाति-प्रषा, 
(२) समुक्त परिवार प्रणाली, 
(३) उत्तराधिकार के नियम, 
(४) धामिक अन्धरविश्वास, 
(५) साम्राजिक रीति रिवाज, 
(६) दाशनिक हस्टिक्रोण । 
१ जाति प्रथा 
जांति-प्रथा का उदय आवश्यकता के कारण हुआ । आर्यों को निरन्तर युद्ध ल्न पड़ते ये 
हचा शासन सचालन वरना पड़ता था | अत युद्ध के लिए विभिन्न शस्त्र चलाने आदि की शिक्षा 
तथा शासन सघालन के लिए नीतिशास्त्र का ज्ञान बहुत बावश्यक था। अत शास्त्र एव नीति 
बिशारद पण्डितों को यह काम सौँंधा गया और उन्हें ब्राह्मण की सन्ना दी गयी। जो स्यक्ति सबद 
होते थे उन्हें युद्ध में जाकर लड़ना पडता था झत उन्हें क्षत्रिय नाम में पुकारा गया । युद्ध सचालन 
एब जनता की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती और व्याप्रार बरता बहुत आवश्यक था । 
जिन व्यक्तियों को इस दिशा में रुचि थी उन्हे वैश्य कहा गया तथा शेप व्यक्तियों वो जो योग्यता 
अथवा शक्ति की हृष्टि से अन्‍य सबसे घटिया थे, शूद्र घोषित किया गया इनया कार्य तौनों वर्गों 
की सेवा करना निश्चित जिया गया । 
कर्म-अनुसार--मनु द्वारा किया गया यह दर्गीक्रण बहुत कुछ श्रम-विभाजत म्रान्त था, आर्पाव्‌ 
जो व्यक्ति जिस कार्य के योग्य होता उसे उसी जाति की सन्ञा दे दी जाती थी । इस वर्मीकरण में 
बहुत जडता भी नहीं थी क्योकि एक जाति वा व्यक्ति दूसरे वार्य में दक्ष होद पर जाति बदल लेता 
था | किन्तु कालान्तर में जाति कम से नहीं बल्कि जम्म के अनुसार मानी जानी बारम्भ हो गयी । 
फचत विभिन जातियो के मौलिक रूप मे जडता आ गयी। इन जातियो म बाय के अनुसार घमार, 
लुद्दार, सुनार, कुम्हार, तेली आदि अनेक उपजातिथों का उद्दय हो गया। उच्च जातियाँ शृद्रों स 
धुणा करने लगी और उन्हें छूता भी हेय समझा जाने लगा। फ्लव उच्च जातियों में आपस में 
भी विधाद उत्पन्न हो गये ओर समाज अनेक छोटे-छोटे बर्ग समूह्दों म॒ विभाजित हो गया । 
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बाविक लाध--प्रारम्भिव' अवस्था में जाति-प्रया से आधिक विक्यस् को बापी लाभ पहुँचा, 

जिसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से दिया जा सकता है 

(१) बादिक अप-विमभानन--जाति-्था के कारण समाज के विभिनन वर्गों ने अपनी-अपनी 
झुचि वे अनुमार अपने पद्चे निश्चित कद दिए । फ्लत विभिन्र ध्यवमायों की प्रगति सुघार रुप से 
होती रही वयोकि प्रत्येक व्यवसाय विशेषज्ञा द्वारा सचालित घा | वही बही तो बोर्ट ब्यवमाय उत्त 
स्पान के माम से प्रसिउ हो गये जैसे टावा वी मसलमत, लखनऊ और बनारस वी सोने-ांदी वो 
शडाई ब्ादि । इन स्थानों पर झ्यातिप्राप्त कार्य प्राय एक ही वर्ग के लोग करत रहे हैं। 

(२) कौशल में बृद्धि-जाति प्रथा के कारण बनक व्यवसाय वशबपरम्पदा से चच्चते हैं कयोकि 
इनसे सम्बन्धित बलाआ का प्रशिदन पिता स॒॒पुत को प्रात होता रहता है । 

(३) रोजगार की समत्या-जाति-प्रया के कारण दालवों को नवयुवक होते ही व्यवसाय 
अथवा रोजगार खोजन की आवश्यकता नहीं थी । इसबा परिणाम यह था कि समाज में आयिक 
अमातोप उत्पन नहीं होता था और विभिन्न च्यवमायों में श्रम आन्दोलन जयवा हडताल वी समस्या 
भी उत्न्न नहीं होती थी । 

(४) आर्थिक सहयोग-प्राय ऐसा देखा गया वि यदि जाति का एवं व्यक्ति ब्यवसाय 
अथबा उदच्चाग में उनति कर लता तो वह दूसर जाति वन्धुआ को अपन राहयोग से ऊँचा उठाने वी 
चेप्टा करता था । इस प्रकार मक्रिय सहयाग द्वारा जाति व प्रभी व्यक्तियों को उत्रति बरने वा 
अवसर मिल जाता था । 

जाति-अ्रया का दुष्प्रभाव--प्रारस्मिय अवस्था में जाती-अया न भले ही सामाजिक संगठन 
को एवं सूत में प्रोकर राष्ट्रीय एकला मं सहयोग दिया हो विन्तु उसके रुढिवादी वर्घन इतने जड 
एवं बमानवीय हो गय हैं वि वह समाज के उज्ज्वल मस्तव पर एक बल का टीज़ा मात रह गयी 
है। थापषिक विकास मे भो जातिप्रया बे कारण बहुत वाधाएँ जायी हैं जिनतरा ब्यौरा 
निम्नलिखित हैं 

(१) स्पर्दात्मक भावना को फ्मो--उद्याग ठथा व्यवसाय वी उन्नति एवं बुशलता के लिए 
वौद्धिव स्पर्डा सदा लाभदायक होती है क्योकि समाज वे योग्यतम व्यक्ति नवीन परस्वराम्ों बा 
आविष्कार बरते रहने हैं। जाति-प्रया में प्रत्यक व्यक्ति अपन वश-परम्परागत व्यवमाय वो बपनाता 
रहा है श्मिमे पुरानी पीढी के लोग नये आविप्यारों में कोई रुचि न रखन के कारण प्रत्यक+ परिवर्तन 
में बाधक रहे हैं फलत व्यवत्ताप्र एवं उद्चागे का ढाँचा सढ़िवादी तथा पुरावमपन्‍्यी रहा है गिससे 
विकास की गति अवर्द्ध रही है 

(२) उच्चित प्रोत्साहन का अमाब-- जाति-प्रथा की जढता वे बारण अधिव' बुशव सवगुवक 
अधिक जोलिय तथा लाभदायकः व्यदसायों में नहीं जा सकते थे फ्लत उनते वौडिक बौशत का 
यधोचित लाभ देश वी व्यावसायिक उन्नति के लिए प्राप्त नहीं हो सकता था । 

(३) गनिशीलता मे बाघा--जाति-प्रथा न दश् वे युतत्रो वी झ्ियाशील शक्तियों को अपने 
घर तपा दुकान अथवा दुकान अथवा नगर विशेष तत्र केन्द्रित कर दिया। एक मार का बालक 
लुहार या सुनार का पेशा नहीं बपना सत्ता था ओर न हो वह बपने भगर को छोड़कर दूसरे 
नगर में जा सकता था। हि 
5 (४) बड़े पझ्ाते पर उत्पादन का अभाव--जाति प्रया के कारण एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग 
के व्यवमाय अथवा उद्यागो में पूंजी विनियोजन नहीं बर सकते थे अत भारत में वर्षों वह उद्योग 
तथा व्यवसाय वा आकार बटूत छोटा रहा जिससे आविक उतवि कुष्ठित रही है । 

(४) श्रम को ययोचित महत्व नहों--जाति प्रधा के कारण समाज ऐसे दर्गों में विभाजित हो 
गया है जिसमे बुछ वर्गों को आदर कर स्थान प्राप्त है तथा अन्य को हीव दृष्टि से देखा जाता है। 
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इसके परिणामस्वस्प एक ब्राह्मण पुत्र यदि अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप वाम के योग्ज 
नही हो तो वह दर्जी, लुद्वार या अन्य कसी व्यवत्ताय को नही अपना सक्‍ता। इस प्रवार जातिवाद 
को कुस्सित भावना ने अनेक युववी को यथोचित व्यवसाय से वचित कर रखा है जिसके परिणाम- 
स्वरूप समाज का नैतिक घरातल एवं थाथिक स्तर ऊँचा नहीं उठ सबा है। 

(६) सामाजिक अन्याय को वल--जाति प्रथा के कारण अनेक ब्यदसाय तथा उद्योगों मे 
अधिकारी बर्य क्पतरी जाति के व्यक्तियों को ही नियोजित करना चाहते हैं जिसके परिणाम- 
स्वहूप योग्य एवं कृुशम व्यक्तियों को यथोचित कार्य ता परारिथमिक नहीं मिल पाता। इस 
सामाजिक अन्याय का प्रभाव सम्बन्धित उद्योग तथा ब्यवप्ताय पर भी पडठा है वयोकि सिफारिश 
भथवा पक्षपात के आधार पर चुने गये ब्यक्ति प्राय कम कुशल होते हैं जिससे व्यावसाधिक इनाइगो 
की प्रगति सन्‍्तोषजनक नहीं हो पाती । 

(७) सापाजिक क्ुरीनियों को प्रोत्साहन-जाति-प्रथा के कारण समाज थे सतेक कुरीतियो 
का उदय हो गया है। उदाहरणत सभी जातियों में जन्म, विवाह तथा मृत्यु पर किये जाने वाले 
ब्यूय प्राय परम्पराओं से तिश्वित हो गये हैं और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए 
प्रत्येक व्यक्ति को इन खर्चों का भार उठाना पड़ता है । 

(८) अमानवीय --जातिन-प्रथा की आधारभूत धारणा हो ऊँच-नीच की सक्रीर्ण भावनाओं 
पर अवलम्बित है। मनुष्यमात्र में भेदमाव करना मानवता का अपमान एवं राष्ट्रीय एकता के 
सर्वथा विएद्ध है । जिस देश मे रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएँ, सामाजिक तथा राजनीतिक पद केवल 
राभेद अथवा जाति के आधार पर दिये जाये तथा योग्यता, परिश्रम एवं सदृप्रयत्नों को ययेप्ट 
महत्व प्राप्त नहीं हो आधिक एवं सामाजिक अप्तमानताओं की बेडियों से जक्डा हुआ वह राप्ट्र 
नरक क समात्त है। उत्त देश का तैतिक, सामाजिक तथा बाथिक ढाँचा वभी उतत नही हो सकता । 

जाति-प्रया के पतन को प्रवृत्तिधां--भत वर्षों मे भारत भे जाति-प्रया वे पतन की प्रवृत्तियाँ 
दृष्ठिगोचर होने लगी हैं। अनेक नवयुवक ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों मे जाने लगे हैं, 
अन्तर्जातीय ही नहीं बत्कि अस्वर्देशीय विवाह होने लगे हैं, उच्च एवं नीच वर्ण कौ शावनाएँ 
समाप्त हो चली हैं तथा भवेक क्षेत्रों मे जांत-पांत वी अभेद्य दीवारों का खुतभ्ााम उल्लंघन होते 
लगा है। यह सामाजिक द्वान्ति बा सक्रेत पात्र कहा जा सकता है । 

२३ सपुक्त परिवार प्रणाली 

भारत मे प्राचीनकाल से ही संयुक्त परिवार-प्रणाली प्रचलित है। इसका यह क्षर्थ है वि 
एक परिवार के सभी पुरुष विवाह के पश्चात्‌ भी साथ-साथ रहते हैं, सम्मिलित रूप में भोजन 
करते हैं तथा परिवार के सदस्पो की आय, व्यय, ऋण, भुगतान तथा सम्पत्ति आदि सयुक्त रूप मे 
ही होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था मे परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति मुखिया क्यबा कर्ता कहलाता 
है । यह परिवार के सदस्यो के सम्पूर्ण झ्ाय-व्यय का प्रबन्ध करता है तथा परिवार के सदस्यों मे 

उत्पन्न विवादों का निर्णय करता है । 
सयुक्त परिवार प्रणाली के अन्तर्गत मुद्षिया की मृत्यु के पश्चात्‌ भी सम्पत्ति का विभाजन 
नही होता वल्कि बायू वी दृष्टि से सबसे वड़ा व्यक्ति सुद्तिया बन जाता है। इस व्यवस्था में 
अधिक बृद्द, झपग, कम लगाते बाते तथा विधवा स्त्रियों का भी पोषण होता रहता है। केभी- 
कमी परिवारों के सदस्यों मे आय अबवा व्यय को लेकर मतझेद उत्पद हो जाते हैं जितकप समाधान 
ने होने पर घर कलह का अखाटा वन जाता है। विधवा विवाह प्रवलित न होने के कारण सयुक्त 
परिवार मे स्त्रियों का जीवत प्राय अत्यन्त दयनौय एवं कष्टप्रद हो जाता है! 

आधदिक विक्तात में लाम-सयुक्त परिवार प्रणालो अग्राक्िव हृष्टिकोगों से आधिक विक्रास 
में महयोग प्रदाम करती है 


-+जच्क 


सामानिक एवं घामिक सस्याएँ | ६५ 


(क) सामारिक लुसक्षा-7टक्‍्त दरिदार प्रदाती एक प्रकार 3 खामानिर बम कह समान 
8 ॥ परिवार मे यदि औोई खन्‍न्दि दीमार उयबा उनके हो शाता है सो परिवार के मटल साय 
में उपतो यथोदित महायत्रा मित्र छाती है । सजी सेदादुबूझा, दंगा ठया परोष्दित पदार्थों छा 
ब्यप्र ठया उप्र व्यन्छि क परियार की दाझाट ओर अटिताई दाबद नहीं होती ॥ देसी प्रहार 


वियहा तथा उसहाप्र र्वियों को नियमित सरक्षाय एवं भरा बाधा प्राप्त होता सखता है । 
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(से) आय का संदवधोग--सठुक्त परिवार में >प्रित सदस्य होत के बार परास्विरिक 
जावत्पक् ता की समी उस्तों डफ्टठी खरीदी हार्क हैं। ख यमत्रा दप प्राय अ्स इा पर्दा है 
सथा उनकी 


>क्ठी प्राप्त औ डा सहती है। इसे उतिरिन्ध ओभोडन गज स्थान पर 
बनेन से “लक जन्‍्य ख्चों मे शी कमी की रा सकते 


डढ दी है। ठस्तव सदुत परिवार प्रगदी में परेत 
व्यवस्था मे बड़े पैमान व. राम उठाये शा सकत हैं। इससे परिवार वी शायर छा अपिर भाग 
बचाजर ब्यवसाद सब उद्यागा में व्रिनिदाडित लिया डा सकता है दिया साष्ट ेे जाविश विरास 
को दल मिलता है । 

(ग) सम्दनि का स्वारिव एव श्रेष्ठ डग्दाग--सदुन्ध परिवार 7। सम्तक्ति #अत्दि सहन 
के वपरण उमर सम्पति हा िवाश हाते वी सम्मादनाएँ कम होती है वत्राति उसकी मरस्मस तथा 
झुपार जादि के टिए सापता का जात दीं हावा। टमर, सरनि शह स्थान पर केम्द्िव रहती 
9 ॥ इव उसको अधिसतम उठा दशया था सता हैक 

(घ) स्वोन्िम सहयोप-- स्यपुनित्र समाहडाई एक एस समाव की उत्पना ऋरते हैं डिसमे 
प्रयेक व्यक्ति ये उनत्री खमहाहुतां काम जिया जायरा ठथा इस्य क स्यन्छि को उसकी शादश्यकषतान 
मुसार पररीक्रमित मिद्रेगा (7० च्त्ली। इणटगटानड 40 5 प्वड्थ्छाड़ 2700 ६० धच्थ्ट) 
2८९०-47 8 0 78 7६205) | घट परियार द्रातती ८४ विद्धाटन झा जाप एबं मर्ज दशहराय 
है क्योंहि इस स्पदस्या में खत ब्वन्छि हानि ये उतुयार बाघ झखव है औौर सामरिक झादनों मन 
में आवा्यन्तानुपार प्रा बस्व हैं। बढ़ प्राएक्े पुर मी खतरा बच्चों के सम्मिरित सहयोग हा 
अप उदाहरण प्रस्तुत जुरवी है । 

(ड) झादतामक एक्टा का प्रतोक् - सठुन्द पावर के संद सदस्य एक ब्यन्ति के अनुशासन 
में छित जलकर अपने तथा सबके साप्टिक ठिखों रू दिए जाय अस्त हैं। परिवारों को यह सामहिक 
एड़ठा अतहू परिारा की खाद्रटिकर एक्डा के रूप में दया उतद परिवारों क्षों सादृटिक एकता 
सामाजिक एउता के रूप में, अन्‍्टतोएओ यहें राध्ट्रीय शसता के रद हें परिणत हो जाती है। 
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दस्तुव दस प्रडार छी एकता के झात्यम स ज्प्तीय ट्री के क्षतत्र ऐस आधिर कार्य (साझा 
झ्यावार दया सदर पुँडी वाली इम्पनियों का निर्माय जप्म साहटिक उ्ादइन आदि) सरखदा- 
पर्देक दिये जा सकदे हैं ठिन्‍्हें ब्यन्तिछादी ज्यवस्था में कर सना कठिन है | 












आपिड प्रधति में बायाएँ-उनेह दस्टिकाणी में टाझदायक होद पर की यठुक्क परिवार 
प्रत्मली आ्विझ दिकास से दुछ बायाएँ डाउती है जो विम्तविखित हैं क 

(क) श्रम की गतिशीयता में बायकू >खदुछ परिशर प्रणतों के जन्दग्रठ प्र रिदारिकर सतह 
एवं लगन क काराए शमित उोपने घर से टुसा स्थ नो यर जान में सड्ोच उस्ते हैं। इससे उस 
स्थानों पर श्रमिकों का प्राय जम्ाव रहता है ज़ उतर 3 विशेष साँय होता है. का उुछ स्थानों 
दर उनका बाह़य रहठा है | 

(ख) प्रोस्ताटत झा अमाद-संद्भाव परिवार ध्रगाटों में झद संदस्थों को झाय्र एकत्र हो 
जायी है और सद पर ब्यय भो सामूहविकर रप्र से ढिया जावा है, अब अधप्रिकर परिश्रम डरा: अधिक: 
कमा दावे ब्यक्धियों को कोर दिनेप शाम पा प्रोघाहव नहीं मसिदरश। दससे अल हे मरी 
व्यक्ति निम्ल्छाही हो जाने हैं कौर सामान्य न्‍प्र में हो कार्य करने परदे हैं । के 


६६ | सामाजिक एवं घामिक सस्याएँ 


(ग) क्रियात्मक दृत्ति का झन्‍्त--सयुक्त परिवार भ्रणालो मे परिवार के व्यवस्ताय अथवा 
जाय ध्यय के सम्बन्ध मे सभो निर्णय परिवार के मुखिया द्वारा किये जाओ हैं अत दुबकों में गये 
कार्ये आरम्भ करने वा उत्साह प्राय समाप्त हो जाता है । 

(घ) फलह का वातावरण--सयुक्त परिवार प्रणाली में प्राय भिन्न-मित विचारो के व्यक्तियों 
को साथ रहना पड़ता है $ नयी और पुरानो पोढी के व्यक्तियो मे विवार-भेद स्वाभाविक हैं जिसके 
फलस्वरूप अनेक परिदारों में विवाद एव कलह वा वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इस कलह के 
कारण परिवार के स्तेह, शान्ति एव चुख क्वा अन्त हो जाता है और कुछ व्यक्ति सयुक्त परिवार से 
सम्बन्ध विच्छेद कर अलग होने को बाध्य हो जाते हैं । 


संयुक्त परिवार प्रणाली का द्वास--पाश्चात्य देशों मे विवाह के पश्चात पुत्र झ्यवा भाई 
अपना घर अलग बसा लेते हैं और स्वतन्त॒तापूर्दक जीवनयापत करते हैं। इससे न केवल पति-पत्नी 
दो स्वतन्त्र एव स्रछन्द जीवनयापत्र का अवप्तर मिलता है बल्कि वह अपने परिश्रमिक के पूरे-पूरे 
लाभ का स्वय उपभोग करते हैं। वास्तव मे, आधुनिक शिक्षा प्रणानी के कारण तयी और पुरानो 
पीढ़ी के पुरुषों तथा स्थ्रियो मे विचार सामजस्य होता कठिन है। नयी पीढ़ों के खान-पान, रहते 
सहन तथा जीवन-निर्वाह स्तर बहुत बदल गय्रे हैं अत वित्य-प्रति की कलह अयदा क्लेश से बचने के 
लिए युवक परिवार अपने माता-पित्ता से पृथक रहना हो श्रेयस्वर समझते हैं। आधिक ऑवश्यव॒ताओं 
के दबावस्वछूप अनेक व्यत्तियों को नौकरी करने के लिए दूर-दूर तक जाना पडता है बन सयुक्त 
प्ररिवार प्रणानी का स्वाभाविक विघटत हो रहा है। 


३. उत्तराधिकार के निधम 


इगलेण्ट तथा अन्य देशों मे पिता को मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी सम्पत्ति पर ज्येध्ठ पुत्र को ही 
अधिकार मिलता है । छेप व्यक्तियों को अपने पैरो पर ही खडा होना पडता है॥ यह प्रवृतत्त बहुत 
बुछ भारत के राग्याधिक्ार नियम की भांति है जिसक्रे अनुसार राजा की मृत्यु बे उपरात्त उसका 
ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था । भारत मे सम्पत्ति के विभाजन सम्बन्धों नियम सर्वेया मिश्न 
है । इनके अनुसार सम्पत्ति पर लडके-उड क्यो के समान अधिकार होते हैं मौर बह पिता की सम्पूर्ण 
सम्पत्ति का वेंटवारा कर लेते हैं। इस सम्बन्ध में भो दो प्रयाएं प्रचलित हैं. (१) प्रिताझ्रा 
प्रणालो, तथा (२) दायभाष धधालोन 

मिताक्षरा भणाली के अन्तर्गत, प्रत्येक सम्पत्ति पर पिठा दया पुत्रों वा साधा अधिकार 
होता है। यहाँ तक कि जो बालक (दादा बी मृत्यु के समय पर) पेट मे होता है उसबा भी सम्पत्ति 
पर अधिकार हो जाता है । यह सम्पत्ति साझी तो होती है परन्तु यदि पिता के जीवित रहते भी 
पुत्र अपना हिस्सा लेता चाहे तो वह ले सकते हैं । यह भाग पोत्र केवल दादा वी छोड़ो हुई सम्पत्ति 
में से प्राप्त कर सकते हैं, पिता की स्वय बी कमाई हुई सम्पत्ति मे से नहीं। इसके अतिरिक्त 
उत्तराधिकार से प्राप्त बी गयी सम्पत्ति को प्रिता तथा पुत्रो कौ सम्मिलित सहमति से हो बेचा जा 
सबता है। यह प्रथा बगाल के अतिरिक्त भारत के शेष भागों में प्रचलित है । 

दायभाण ब्रणालोी वे अनुसार पुत्रो को किसी भो सम्पत्ति पर पिता के मरने के पश्चाव ही 
अधिकार हो गक़ता है ओर इसका विभाजन पी तभी सम्भव है। यह प्रणाली दगान में प्रचलित है! 

वर्तमान समय में हिन्दू तथा मुस्लिम कानून के अनुसार लटकों के साथ साथ लड़कियाँ भो 
पिता वो सम्पत्ति में समान जअधिकारिणी हो गयो हैं । 

उत्तराधिकार के निप्रमों के गुण--वर्तमात युग में सयुक्त परिवार अणाती का निरन्तर 
हांतत हो रहा है । इसमें उत्तराधिकार के नियम भी सहायक हैं क्योकि वह अलग होने वाले व्यक्ति 
को कुछ सम्पत्ति वा अधिकारी बना देते है । इस हृष्टि से उत्तराधिकार के नियमों वा प्रथम गुण 
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यह है डि वरिवार के ४ परेड ब्यक्ति को झोदव आरस्म इरते छे लिए डुछ सम्पनि मित्र शाती हैँ 
देय ग्रह यह है हि समभीे ब्यक्ियों को सस्प्रति में झम्यद साय मिददा ड्ढै 

इपन्ड दोतों झपटिस्पे यट स्मप्ट करते हैं झि उठसादिशार के लिप्रमों के अनुदार झा 
रा शित्त डुछ आपरिक सहाय सिठ जाता है दिये झवमी 





हे प्रस्वेझ ब्यत्ति का उीवदेयापत आगते 
सानथ्ये एवं परिखय थे विदविंद अर संझाज में झडठा सठाव इताठा जग सझता हैं 





दो४--इतसादिशार के दिप्रत अई इश्िक्पेपों से दोष हैं : अल 
(झ) भूषि शा अपवाडत-उत्सदिशार के दिपमों कग सदसे सग्मीर दे।प यह है मि देवऊे 





स्पप्प् परिझार के सह ब्यि साप्रि हे मारीझार हो आद है डिससे कृषि्योप् प्रसि 
टुस्झों में विफ्ाजित हो जाठी है। झ्धीनआमी ठो पद दुकदे ददव छीट़े हो जाते हैं. दि उसमें 
गरता सामपक्‍ापई नहीं सह शादा॥ इव निपनों  छारश ही भारत में कृषि द्रक्ति इहुठ 
दुलओं में विफ्राडिठ हो मत है इत दोष क ब्यरय मारदीय बेदी लामझारों वहां रह सदी है अदः 
सरमब्पर चमदस्दी के) योजदा झातगन्दिंद् करते जय बेष्टा रर नही है । 

अपर प्रॉस ठबा सम्पलि के विशाल सरदस्पी 
हुद मे ब्यस्धि ऋरवे रहिये बी सेग्प्लि भी खो दंदते 
खुद ऋर दिया जाय तो समस्या झरखत से झूठ 





(आ) दिदाईों छा जन्‍्म--दव दिल्मों 
अतझय दि्ाद खड़े हो हाते हैं. शितके ऋयरण बे 
है॥ यदि इत दिवाईों भा डिडशारा परताउटों 
हो रुकी है । 

(६) एज विर्माण में झमो--रस्पोलि के विझाहल के झरण देश सें पूरी डि्ॉग्र ऋूम 
डाड़ा है, क्योकि :पेड ब्यस्धि के पास थोडोन्योटी पूंशो रह जादी है। आपुडिश सदन 
ऊन्पर्ियों देखा इकाई द्ुम्टों के दस समस्या का बदैप्ट झस्यणान ऋर दिया हैं । 

४. बॉमिं् अरविग्दाप 
ऋरद एस कर्कपंसापण देश रहा हैं | इसलिए छड़ी े प्रस्तेर सामाडिझ रीडिटिाज को 
धघॉोमिश छ5 दिद्या घटा है। बर्गँ े ब्यापारों दा उदोग्परदि स्यर्णों रपतत समान के मसायन्पाय 
अनाज, आडटिश बम, घर्ेशाकार, झुटे दया शिक्षा सस्पाओं का दिसाघ कंगन है। ग्रीष्स 
ऋतु में सपाल स्थान पर जल पिलाने के दिए ध्याक्र ढदा देदी के दिलों में प्रशुनं के दिए आशा 
डसबाते को ब्येदग्या हो झाती हैं. 
हार्ईुल्प धराफिश मात्र 


#॥ 


भः 











हुआ है शिठझ प्रपत्र उसी अधिड प्रति पर मसम्मीर रूप्र में पर्चा है। उद्हस्ध के 
शरद में रईस की आदलख सस्मेर बड़ में डिझ गद्य है, ऋड़ठ: अन्न को रुष्ट करते ठाज़े बन्दर, 
चूहे, देय हिडियों झा दाश भरते में बहुठ खबर टू टिवद् बड़ों स्टीव अब भो टि्वीडाशछ 
ऑिकातों हका चूदफारश दह्यओं शा दिसेप् संनत-यमत्र पर श्ररंद होता रहता है। देसी धार 
मे शोठप्रम्द, दु्ंत दस्य देश्पर पर! मद ही रोग से सडसद अथवा झुब से तडप्स्ट मद जाएँ रिल्दु 
हें मरकते का सदा दियेए ही ऋरेरे ह सम्मदक, दर्सीटिए मपरत में देझगर पगमों 
की बहुद बडी रच्या है ॥ इस्कव्रिए यद दुखढ़ रद 5 हि पशुआश्म देशों में पशुओं ब्या स्वास्थ्य 
दोष आर शन्ध एड दूध देने आ छझठा 


चोर पर 





इंटुडओे कोड 





ग (पटुरकर देझ) मारज से कहीं उठम एड खप्छ है। 
टल पररिश अस्पदिग्र््यें के ऑ्िरिस मगर मे हस्त लेते मे लेदर मप्प के धरशशाक तह 


मी (पुतक के स्दर्य प्ुचाते भी दरम्टि के) इवठे आऑपरिश एए अठुपनों मे खचचे लिये झाते हैं हि 














द मैं इस प्रकार के झदेक पझइरण्ठ दिलडे हैं डि जद आई दिक्वपे आक्षदणम्परी शडिति 
मे भारतीएों को नहीं जल पाले ये तो शाह़ों को अपदली केा के आये कर ईेडे थे किससे 
अगरदीद झदिंद अपले शब्द सराय दिया कस्ले थे $ 
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सामान्य व्यस्त वो कमर ही टूट जाती है । भारत मे प्रत्येक रीति रिवाज के पीछे अत्यधिक प्रदर्धत 
तथा खर्चे का विधान है। किसी समय यह सब बातें सहा तथा समयानुत्तद्र रही होगो पर जब यह 
सब क्षियाएं होग तथा रृढियो वो श्रेणियों मे ही गिनी जा सत्रत्ती हैं। इनके पालन से देश की 
सामान्य जतता की आधिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पडता है । 

इन सामाजिक अथवा घामित मान्यताओं के अतिरिवित भारतीयों का प्रल्येत् काये (जन्म 
तथा मृत्यु को छोड़कर) मुहू्ते के द्वारा ही सम्पन होता है, जिव्राह-सम्बन्ध जन्मपत्नियों के आधार 
पर ही मम्पन्न होते हैं तथा लाखो-क्रोडे देवताओं के पूजा-पाठ और चटावे ब्ादि की व्यवस्था 
होपी है । यह शित्री हइ तक ठीह है कि मारवाड़ी तथा जेव आई दर्यों के लोग इन तब स्ड्ियों 
पर वि्वात रसने पर भी व्यवमाय दया उद्योगों मे बहत प्रगति वर गये हैं परसखु उतरी उन्नति 
का वारण यह झढियाँ हो हैं यह कहना सत्य नही है। वस्तुत इन रूटियो ने सदा उद्ननि के मार्ग 
में बाघा डाली है और डायदी रहेगी । जायथिक विश्यम के भवन परिथम तदा अध्यधसाथ को तोंब 
पर छड रिये जाते हैं, पाऊण्ड एबं लन्धविश्दास को दब छूमयो दीवारों पर नहीं 
५ प्तामाजिर रीति रिवाज 

जन्म, विदाह तथा मृत्यु वे ज्वसर पर किये जाने वाले व्यय भारतीय अ्ध-ब्यवस्या पर एवं 
बडा भाए है परस्ु दाल दिवाह, पर्दा प्रथा तथा आपसो फूट भारतीय सामाजिक घरोर पर भयर्र 
कोढ के ममाल हैं। बाल विवाह के वारण देय बी बनेक कस्याएँ अब्रात प्रखता होएर काल के 
गाल में समा जाती हैं अथवा उतको निबेत सल्चानें तरा दह स्टथ जनेज् रोगों में पोडित होकर 
कष्टमय जीवन विचाने के लिए बाध्य होती हैं। इस प्रकार झनेक्न परिवारों का ग्रह"थ जोवन सदा 
पाधित भार ने ददा रहा है। कमोी-ऋती यह दालिकाएँ विधवा होश़॒र था तो ग्राजोबन बयने 
भाग्य को कोसती हैं या जिसी चकले में दैठवर भारतीय समाज के मस्तक पर कलह बा टोवा 
बनती हैं। बहुत उुछ यही स्थिति परदे में रहन दाची स्नियों जो है । 

बलवत्ता तथा लखनऊ के समोपस्य क्षे ग्रामों के सर्वेक्षणों में यह धवरॉया गया कि परदे में 
रहने बानी अधिकाण स्त्रियां जिगी न क्षिमों भय्रर रोप से पीरित है। इन महिलाओं के शरीर 
व पुद्ध हरदा प्राप्त करते दा सुअवेसर नल मिचत के कारण न केवल इन्हे तरह तरह के रोग लग 
जाने है वक यह रोग उनके दात बच्चा तथा आसप्रास तक फंचत हैं। जल्तत इन परिवारों वा 
स्लामाजिक एुव आधिक जीवन भी नाटकोय हो जाता है। परदे को प्रथा मुख्य रुप में मुसलमानों 
तथा राजपूतों में प्रचलित है 

आपसी पूट मानो भारत ने निवामियों का घरेलू उद्योग है। दम राक्षमी पूट के बारण 
भारत को शवाब्दियों तक परक्नायों का दास रहया उड्ा है। विक्षा के बमाव तथा मानसित् विज्ञास 
की कमी के कारण ग्रामीण तथा शहरी ल्ेत्रो मे अनक विवाद उत्तन होते रहवे हैं। ग्रामों में तो यह 
कट्ावत प्रविद्ध है कि जिस दर्ष ह्िसान के बच्छो फल होती है उम्त वर्ष ग्रामों मे अधिक सगड़े- 
फुमाइ होते हैं । इन झयडो से किसान की जय का बहुतन्‍मा भाग इइ जाता है और वह अपनृखा, 
अघनगा तथा ऋण के बोस से दया रहता है । 
६ पारतोय दर्शन ओर अर्थ व्यवस्था 

भारत एक विलक्षण देश रहा है। इसमे पर द्रव्येपु लौप्टबन्‌ (पराया घन मिट्टी दे समान) 
कहने वाते व्यक्ति भी उत्पन्न हुए हैं ओर 'ऋण हत्वा घृतम्‌ पिवेत' (ऋण लेकर घी पोजिए) बृत्ति 


) टर्डा में मुस्तफा वमाल पाशा न परदा रखने वाली स्त्रियो वे बुरत्रे फाड़ पाइगर जला 


मे पे ॥६ आज उस देश की ैित्रियाँ छूरोप के जिसो भो देश को स्त्रियों से होतावस्था में 
नहीं है। डर 
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के समर्थकों का भी प्रादृर्भाव रहा है। कुछ लोगो का यह मत है रि भारतीय दर्शन म सन्‍्नोष 
धृत्ति तथा वप्टमय जीवन खितान वी भावनाओं पर बल दिया गय्रा है गत भारत में लोगो ने 
आधिक सम्पत्नता प्राप्त करन वे जिए यवोवित प्रयत्त नहीं किया । इसी कारण से भारतीय अर्थ 
व्यवस्था देगत एवं दीन बनी रही । 

उपयुक्त विचार सँद्वान्तित अथवा व्यावह्यरिक किसी भी हृष्टिरोंग ये सही हही हैं। 
भारतीय दशन म. यर्म अथ काम, मोक्ष को महत्व दिया गया तिसम स्पष्ट है जि कतंव्य के 
पश्चात्‌ दूमरा स्थान कर्थ वा हे। वास्तव म प्राचीन वाल मं भारटोय बर्थ-व्यवस्था कभी भी 
हीतावस्था म नही रही । गंगा और यमुना - इस दश मे धतधान्य एवं मुख-ममृद्धि बा अभाव नहीं 
रहा। अप्ाव की स्थितियाँ थेग्रेडी शासन बाज से उत्पन होनी आरम्भ हुई । उन्होने अर्थ व्यवस्था 
का इस निदयता से विशहन किया कि वह जात समय एक भसिसकता हुआ अस्थि पजर मात्र छोड़ 
गये । हमारा आपिक दैन्य हमारी दर्शन अबया धामिक हीदताओ बे कारण नहीं वरिति आंग्रेजो की 
बूटनीवि एवं स्वार्यी मनोवृत्ति क कारण हुआ । हम जपनी युवी का मूल्य आजादी वे बाद भी 
घुक़ा रहे हैं। श्री रमशदत्त क छा मं 
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राष्ट्रीय आय का अर्थ 
किसी देश को राष्ट्रीय आय उस देश में वस्तुओं तथा सैबवाओ को शुद्ध उत्पत्ति का चापिक 
योग होता है। इसका अयथे यह है कि देश के विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों द्वारा जितनी उसत्ति 
एक' वर्ध में होती है उसका मूल्याकत कर लिया जाता है । इप्त राशि में से छास अथवा अपकर्ष 
(0०/7०८७४०॥) की रकम घटा दी जाती है परिणामस्वरूप जो रक्षम प्राप्त होती है वह देश वी 
बापिक राष्ट्रीय आय है । 
राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध मे मार्णल परीगू तथा फिशर के अलग अलग मत है। मार्शल के 
अनुमार, किसी दणश के श्रम और पूंजी द्वारा उमके प्राउतिक साधतो से जो भौतिक अभौतिक 
बस्तुएँ उत्पन्न की जाती हैं उनमे यदि सभी सेवाएँ तथा विदेशों स प्राप्त आय भी जोद दी जाय तो 
बहू राष्ट्रीय आय कहनादी है । पोगू राष्ट्रीय आय मे केवक उस उदरत्ति को सम्मिवित शरते है, 
जो मुद्रा मे तापी जा सकती है । फिशर का क्श्वत है कि राष्ट्रीय आय सम्पूर्ण उत्पत्ति का वह भांग 
है जिसे किसी वर्ष उपभोग में ले लिया जाता है । 
औ० साइसन कुजनेटस का विचार बहुत कुछ फिशर की थारणा से मितता-जुलता है! 
कुज।दूस कहते है कि “राष्ट्रीय आय वस्तुओ तथा सेवाओं की विशुद्ध उ्त्ति है जो अभ्तिम उप- 
भोक्ताओं वे हाथो मे पढुंचती हे अथत्रा दश के पूंजीगव मात्र क स्टरॉंक म वृद्धि करती है |! इस 
प्रकार फिशर वी भाँति कुजनट्स भी सम्पूर्ण उत्पादन का वह भाग राष्ट्रीय आय मे सम्मिलित करते 
हैं जो उपभोक्ताओं वे हाथ मे पहुंचता है (अर्थात्‌ जितनी माना उपभोग की जाती है) तिल बह 
उसमें पूंजीगत मान की सम्पूर्ण राशि सम्मिलित वरते हैं। वहनुत व्यवहार में यह ज्ञात करना 
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भ्रारत को राष्ट्रीय आय | ७१ 


बहुत कठिन है कि देश थे जितना विशुद्ध उत्पादन किया गया उसका कोन-सा भाग उपयोग में ले 
लिया गया तथा कितना अश्य आगामी वर्ष के तिए स्टॉँद में स्थानान्तरित कर दिया गया। इस 
प्रकार पीयू का विचार व्यावहारिक हष्टि से अधिक श्रेष्ठ जाव पडता है क्योदि “कुल उत्तत्ति का 
वह भाग जो मुद्रा में नापा जा सकता है” उसका अनुमात लगाना सरल है । 

राष्ट्रीय आय की जानकारी व्यो महत्त्वपूर्ण है ? 

किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की जानकारी प्राप्त करना निम्नलिखित हृष्टिकोणों से 
महत्त्वपूर्ण है 

(१) आवथिक प्रगति को सूचक-राप्ट्रीय आप किसी भी देश की ब्ाथित्र प्रगति की 
सरलतम मूचक प्रणाली है क्योकि एक ही अक से हम यह जात सकते हैं कि देश में उत्पादन जैन 
में दितनों प्रगति हो रही है ! राष्ट्रीय क्रय में विभिन क्षेत्रों की प्रगति सम्बन्धी विस्तृत अको का 
समावेश जिया जाता है। अत राष्ट्रीय आय के अक वस्तुत सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की उतति 
अथवा अवनति वी दिशा की ओर सकेत करते हैं । 

(२) ठुलनात््मक समोक्षा--राष्ट्रीय आय के आँकडो से दो प्रकार वी तुलना करना सम्भव 
हो जाता है। प्रथम विभिन देशों की कुल अथवा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी है। इस 
जानकारी से अन्य देशों की जाथिक प्रगति की तुलना करता सस्मद है। भारत और जापान, 
इगलेण्ड तथा अमरीका वी बढती हुई समृद्धि की तुलता करने की सरलतम रीदि कुल राष्ट्रीय 
आय अयवा प्रति ब्यक्ति राष्ट्रीय जाय यी ज'नकरारी है। इस जानकारी के आधार पर अविक्मित 
देश विकधित देशों ने अनुभव का लाभ उठा सकते हैं और अपनी आय मे वृद्धि कर सकते हैं । 

दूभरे, राष्ट्रीय आय के आधार पर यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि विभिन देशों 
में कृषि, उद्योग, बागिज्य तथा यातायात से प्राप्त आय कुल आय वा झ्ितिता भाग है। इससे उन 
देशो की विभिन्न क्षेत्रों सम्बन्धी प्रगति का ठीक एवं तुलनात्मक अनुमान हो जाता है और कम 
विकमित तथा दुर्वेल क्षेत्रो के विक्नास पर विशेष ध्यान दिया जा मकता है । 

(३) सरकारों नोति का आधार--राष्ट्रीय आय सरकार को आधिक नीति के महत्त्वपूर्ण 
क्षाघार का काम करती है । सामा यंत्र समरशार अयउनी आशिक नीति निश्चित बरन में राष्ट्रीय 
आय का निम्न झूप में श्रधोग करती है है 

(क) कर नौति--सरक्ार द्वास उत क्षेत्रों मे कर सशोप्रन करते के प्रहताव ब्रिय्रे जाते है 
जिनमें आय अथवा उल्ादन कम द्ोता है । करो की छूट देत से प्रण अविक्रत्तित क्षेत्रों में उत्पादन 
बढाने की क्रिया को प्रोत्माहन मिलता है । इसी प्रत्ार सपाज के जो वर्ग ब्राथिक हस्टि से निर्यत 
हैं उन्हें १र-मशोधन द्वारा सहायता देने का प्रयत्न किया जाता है 

(लो विकास योजना का आधार--राष्ट्रीय आय के आकडे सरकार को िभिन क्षेत्रों के 
उत्पादन का ब्यौरा दे देते हैं। इनके आधार पर मरकार को यह निश्चय बरने में सहायता 
मिलती है कि किन क्षेत्रों में रिकाम पर अधिक रकम लगानी चाहिए तथा बिल क्षेत्रों में प्रशासन 
व्यवस्था में सुधार करना आउश्यक है। 

(ग) सामराज्षिक दीमा--प्रजातम्त्र की सफलता का एक महत्त्वपूर्ण मापदण्ड यह है कि 
देश के नागरिक अपने आपको आधिक दृष्टि से सदल एवं मुरक्षित समझें। इस उद्देश्य वी पूति के 
लिए कम आय वाले देशो में वृद्ध वस्था पेंशन, निशुल्क जरिकित्मा सुविधाएं अथवा अत्य जन- 
हिंतकारी कार्य किये जा सकते हैं ) 

हा भविष्य की प्रवृत्तियां-कुछ वर्षों की राष्ट्रीय भाय सा्यन्थी माँक्डों से यह ज्ञात ह्दो 
जाता है कि देश में राष्ट्रीय आय की प्रगति किम विशा में ड्िननी हो रही है। स्वभ्ावत* इससे 


७२ | भारत को राष्ट्रीप आए 


भ्रदिष्य की प्रवृत्तियो के सम्बन्ध में भो पूर्वानुमान लगाये जा सकते हैं और असन्तोषजनक प्रवृत्तियो 
में सुधार हेतु प्रयत्त किये जा सकते हैं । 

सप्ेप में, राप्ट्रीय आय बी जावकारो विभिन्न राष्ट्रो की आधिक अति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण 
सूचनाएं प्रदान वरतो है जिनके आधार पर देंश की हृषि, उद्योग, यातायात, रोजगार तथा मूल्यों 
सम्बन्धी नीतियाँ निश्चित करना सम्भव होता है । 


राष्ट्रीय आय की प्रगति का अनुमान करने मे सावधानियां 


किसी देश की राष्ट्रीय आय वा कम या अधिक होना सर्वेया सापेक्षिक है क्योंकि यह देश 
के प्राइतिक साएन, प्राविधिक प्रयत्रि मातवीय तत्त्द वो मवलता तथा विकास के प्रति जागरूक ता 
एवं तत्परता पर निर्भर करती है। लत इन सत्र परिस्थितियों क्षो घ्यान में रखते हुए ही राष्ट्रीय 
आय सम्बन्धी अध्ययन क्या जाता चाहिए । वस्तुत राष्ट्रीय आय की प्रगति की तुलना करने मे 
बनेक कठिनाइयाँ हैं जो निम्नलिखित हैं 

(१) वास्तविक तया मोदिक जाय (रिप्यं भशात )४००८) ॥700ग6) --अनेक बार ऐसा 
होता है कि किसी देय (अयवा देशो) की दुत्त भाय में निरन्तर वृद्धि होती जातो है परस्तु भुद्ा के 
मूल्यों मं हाम (कश[हरथ्धभा०१) होता है। फ्लत मौद्विक्ष आय तो बढ़ी हुई ज्ञात होतो है परन्तु 
वास्तविक आय में कमी आ जाती है। उदाहरणत यदि जिसी देश को प्रनि व्यक्ति आय १० वर्षों 
में २०० रुपय से ३०० रपये हो जाय भोर वस्युआ क मूल्य दुगुने हो जाएँ तो मोदरिक आय तो 
ड्यौढ़ो हो गयी परस्तु ३०० रुपये १ऐ१ बतमान जाय ने बदले अब सामान इतना मिलता है डितना 
१० वर्ष पूर्व १५० रपये ल मिलता था भरत वास्वविक्त आय में बसी जा गयी । स्वभावत्र दो वर्षो 
की आय वी तुनता करने मे यह सावघानी रखना आवश्यक है हि वृद्धि बास्तविव है या वहीं । 

(२) औमत आय और रा ट्लोप आप--7 प्ट्रोय आय वे प्राय दो पभ्रदयार के अऊ प्रकाशित 
किये जाने है--प्रधम, किसी देश की हिझो वर्ष को कुल आय और दुगरे उस देश की अ्रति व्यक्ति 
बाय । प्रति व्यक्ति आय प्राप्त वरन के लिए दुत जाय पर जनमछदा का भाग दे दिया जाता है । 
दो पृथ्कन्पृषक देशो की भय में तुलवा करते समय कुल आय पे ब्रो दी तुलना करता उचित 
भहों रहेगा, वास्तविक तुलना उत दशों क्यो प्रति व्यक्ति जाय (फुल ९०४७ ॥0006) के आधार 
पर बरनी चाहिए बयो कि दुत बाय मे वद्धि टोत पर भी यदि जनमस्था जाय के बटने को गति से 
जधिक तीब्रगापू्वेक बढ़ी तो प्रति सपक्ति वा तबिश थाय कम हो जा है! 

(३) भरद्ठा को क्रय दाक्ति में अन्तर--दों देशों को राष्ट्रीय (अथवा प्रति व्यक्ति) आय की 
तुलता करते समथ एक अन्य बाद वा ध्यान रखना भी जत्य्त ज-स्यत है बह है उन दोनो देशों 
में मुद्ा की क्रय शक्तियों में अन्तर । यह सत्य है कि एक अमरीजी क्ञो औसत धाय लगभग २४,००० 
रुपये और एक भारतीय की जौसत जाय बतमान सूल्यों पर ५४२ स्पथ है। किन्तु इसका अर्य यह 
नही है कि एक अमरीकत के बौद्धत सापव या जीवन स्वर एक «ऐेय० शरतीय से ४४ गुना श्रेष्ठ 
हैं। इसका कारण यह है कि अनरीका में डनेक दस्पुएँ, विशेपत सेवाड, भारत से बहूत महंगो हैं 3 
जत बॉय को वुलना करत समय दोवों देशों में वस्तु-मुल्थो को तुलना करता भी आवश्यक्ष है। 

(४) साम्राजिक मास्यताएं--मारत तथा अन्य अविउ्॒र्मित देशा में प्राय बहुत बम स्त्रियाँ 
नौकरी करती हैं परस्तु पाश्वाय देशों, विशेषता विव्रसित देशों मे, स्त्रियों में नौद्री वरने का 
सामान्य रिवाज है। अत पाश्चात्य देशो मे स्तियो द्वारा नौकरी म प्राप्त आय परिवार को झुल आय 
में सम्मिलित हो जाती है परन्तु जविक्षमितर देयों ते स्तियो द्वारा घर में जार झाम रिया जाता है 
जिसे राष्ट्रीय जाय मे सम्भिवित नही किया जाता (इयेत्रि उसे सुद्या में नहीं नावा जाता) £ इस 
दो को पारस्परिक जाय को तुलना करते मय इस दच्य का घगान रखना बत्यल्त आदश्यव है। 


भारत को राच्ट्रोय आय | ७३ 


(५) आप का दितरण--वधी-क्ो राष्ट्रीय आय की तुलता करने में एक मर दोए पाया 
जाता है। अक्ो से यह प्रतीत होता है कि दश की दुल तया श्रति ब्यक्ति राष्ट्रीय बाय बढ़ रही है 
परन्तु वास्तव में बदी हुई बाय का अधिकाश भाग बृछ व्यक्तियों जी जेबों में चला जाता है, बतः 
बुल तथा बौसत आय व अझ तो अधिद ज्ञात होते हैं परन्तु समाज वो अधिकाध जनमस्या की 
आय बम होती जाती है। उदाहरणायं, भारत में साव समिति ने पह मत व्यक्त किया है कि देश 
में आय के साधनो के मइन्‍्द्रध (००म८८शाणाणा) मे वृद्धि हो रही है डिन्‍तु कुल तथा औतत आय 
बे अक वृद्धि दी ओर मरेत बरते हैं जो सब लोगा वी दृष्टि से सही नहीं है। 

उपयुक्त तथ्या से स्पष्ट है जि राष्ट्रीय आय सम्कधी निष्कर्ष निकालते से पर्याप्त सावधानों 
रखनी घाहिए नहीं तो परिणाम घ्यमक होन दी आशवा है। 

बिसो भी देश की राष्ट्रीय आय प्राय कई प्रकार से प्र वी जाती है। मुख्य रोतियाँ 
निम्नलिखित हैं 

(क) बुत राष्ट्रीय उत्पत्ति (07055 ४४०११ ए703ए०)--दुत्र राष्ट्रीय उत्तत्ति देश 
में प्रयोग वी जात वालो सब वस्तुओं वा बाजार मृत्य होता है। बाल्तव में हिसोी भी वस्तु को 
उपयोग बरन बाज वर्ग उपभोक्ता, औद्योगिक बषदा ब्यावत्तायिक सत्याएँ, विदेशों नागरिक तथा 
सरकार हैं। इन वर्गों को प्रयाग हेतु जिनना साल बचा जाता है उसके ब्ययदा सम्पूर्ण योग 
राष्ट्रीय उत्तत्ति कहलाती है । 

बल राष्ट्रीय उत्पत्ति तथा राष्ट्रीय जाप में असर यह है कि कुन राष्ट्रीय उत्पत्ति देश के 
सम्पूर्ण उत्तादन (जो यास्तेव में उपयोग सा जाया है) का वाजार मुल्य होता है अदृति राष्ट्रोय 
आय शुद्ध उत्पादन होता है जिसका मुल्य साधन लायन द्वारा ज्ञात किया जाता है। वास्तव मे, 
शुद्ध राष्ट्रीय उससति में मात बेचने पर किया गया व्यय लता उत्तादक एवं मच्यक्ों था साभ भो 
सम्मिलित होता है, जो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होता है । 

(व) शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति [डल '४ध०)र्श 0040४) --जब बुप राष्ट्रीय उत्तत्ति में से 
हाम (१८७०९०४॥०॥) नथा मभीनों बादि के बीठशान (०ण ० ०३८ ० 005ण6व्शाप्ट) का 
भूल्य निव्राल दिया जाता है सो इसे शुद्ध सप्ट्रीय उत्सत्ति कहा जाता है। 

([ग) मोद्रिब तथा वास्‍स्तविवर आय (07९) श'0 रेट्यों तातणमा०) तप! ब्यत्तियत एवं 
राष्ट्रीय आय का विवरण इसमे पूर्दे दिया जा चुद है । 


भारत को राष्ट्रीय आप 
(बक्या०रश्ष,वरट0च: 6५) 

भारत मे स्वतन्शता प्राल्तिसे पूर्व राष्ट्रीय आय ज्ञात करने को विशेष चेप्टा नहीं को 
गयो। समय समय पर विप्रिप्न व्यक्तियों न विजो रुप में राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अनुमान लगाने की 
चेप्टा की । स्वभावत यह अनुमान स्यून तष्यों पर आधारित थे जयोडि भारत में साथ्यिको 
संगठन का सर्जय। अम'व या । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीर आय ज्ञान करते वी रीतियों का विवात्त 
भी ययोचित रूप में नहीं हुआ था, अत बहुत बम व्यक्तियों न भारत को राष्ट्रीय माय ज्ञात करने 
की दिशा में रुचि दिखाई। 

इयक्तिगत प्रश्न एवं अतुमान--भारत की राप्ट्रीय आय वा अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई 
नौरोजी ने सपनी पुस्तत्र 700) का क्रयाफ सपोल्थ माप्रोव' मे. क्िया। उनके अनुसार 
भारत को प्रति ब्यक्ति आय २० रुपये दापित्र थो । तलइचानू समय-समय पर अन्य व्यक्तियों ने 
भो भारत वी राष्ट्रीय जाय सम्दन्धी जहऊै प्रस्तुत तिये जिन ब्यौरा पग्रलिखित है : 


७४ | भारत की राष्ट्रीय भाव 


भारत कौ राष्ट्रीय आाव 








(हिफ्यों में) 
४४७॥॥॥ बा अएिक आए 
१ दादा भाई वौरोजी शद६७-पम २० 
२ क्वोमर तथा वारबर १८८३१ २७ 
३ विलियम डिग्बी श्र १६८५६ 
१६०० १७२५ 
४ लाड्ड कर्जन १६०० ३० 
५ फिण्दले शिराज १६११ घ० 
६ वबाडिया और जोशी श्ध्श्ड ड४ १४ 
७ शाह तथा सम्भट १६००-१६१४ ३६ 
१६१४-१ ६२२ ५८ ४० 
१६००-१ ६३२ ४४ ४५० 
५ फिण्डन शिराज श्ध्र२ ११६ 
€ डॉ० बोौ० के० आर० बी० राब १६३१-३२ ६५ 
१६४२-४३ ११४ 





उपर्युक्त तालिका से स्पध्ट है कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय आय के एक ही वर्ष 
सम्बन्धी कनुमातों में भी भन्‍्तर है। कही-कही तो यह जनन्‍्तर अत्पधित्र है। इसका धारण है वि 
विभिन्न व्यक्तियों द्वाश राष्ट्रीय आय वे' अनुमान लगाने मे विभिन्न रीतियो का प्रयोग किया गया। 
इस सभी अनुमातकर्ताओ द्वारा की गयी सगणना अत्यन्त दोपपूर्ण एवं न्‍्यून तथ्यों प्र आधारित 
रही है, अत ये ०१ सर्वथा तुलना योग्य नहीं हैं । 

राष्द्रीव आय समिति (ए४008 [02076 (000770/0०) -- भारत के स्वतस्त होते ही 
सरकार ने भारत की राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की ब्यवस्था करते का निश्चय क्रिया। अत; ४ 
अंगध्त, १६४६ को कलकत्ता स्थित भारतीय साल्यिकीय सस्थान ([6ठा॥ ॥धाआल्या [090- 
00) के प्रो० "शाम्तचन्द्र महालनोविस वी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया 
ग़या। इस समिति के अन्य सदस्य ग्रोखले स्वूल ऑफ़ इकोतॉमित्स के प्रो० डी० आर० गाडगिल 
तथा दिल्‍ली के प्रो० वौ० बे० आर० वी० राव मनोनीत किये गये । इस समिति को सलाह देने 
वे लिए पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय दे प्रीो० साइमन वुजनेटस, केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रो० 
रिचर्ड!टोन तथा राष्ट्र सघ लेखा कार्यालय के डॉ० डकंसमें की सेवाएँ उपलब्ध वी गयी । 

राष्ट्रीय आम समिति के निम्वलिसतित वाये निश्चित किये गये थे 

(क) राष्ट्रीय भ्राय तथा सम्बन्धित तथ्यों प्र एक रिपोर्ट तैयार करना ! 

(ख) उपलब्ध आंकड़ों में सुधार व क्क्रों के सम्रह सम्बन्धी सुझाव देता । 

(ग) राष्ट्रीय आय सम्बन्धी शोध को प्रोत्माहन देवा । 

राष्ट्रीप बाय का अनुमान लगाने के लिए वित भत्त्रालय मे एक राष्ट्रीय आय इकाई वी 
स्थाएमा की गयी । आय समिति को इकाई का मार्यदर्शन करने वा कास भी सौंपा गया । 

राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट १४५ अद्रैल, १६९५१ को तथा बन्तिम रिपोर्ट 

१४ फरवरी, १६५४ वो प्रस्तुत वी । इस रिपोर्ट में १६४८-४६ सम्बन्धी अंक दिये गये थे जिनका 

माराज् भप्र धत्रार है 


भारत को राष्ट्रीय आप | ७४ 


भारत को राष्ट्रीय आय--औद्योगिक उत्पादन के अनुसार है 
(अरब रुपयो में) 
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ज शुद्ध उत्पत्ति 
प्रथम रिपोर्ट अब्तिम रिपोर्ट 

(क) कृषि डर ४२५ 
(ख) खनन, निर्माण तथा हस्त-कौशल १५० श्ध्द 
(ग) वाणिज्य, परिवहन तथा सवादवहन श्छ० १६९० 
(ध) अन्य सेवाएँ १३८ १३४ 

शुद्ध आन्तरिक उत्पत्ति 

(साधन लागत के आधार पर) बछ७ वे प्र््छ 

विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय ण्र --०*२ 

राष्ट्रीय आय घ्७ १ प६्५ 





प्रथम तथा अन्तिम रिपोर्ट के आंकड़ों में अन्तर के दो मुख्य कारण हैं 

(१) प्रारम्भिक रिपोर्ट श्राप्त होने के पश्चात्‌ १९११ की जनगणना मे कुछ नये आँकडे 
उपलब्ध हो गये जिनका ययोकित रुप से प्रयोग कर लिया गया | 

(२) प्रयम रिपोर्ट प्रकाशित होन के पदचात्‌ कुछ मान्यताओं में परिवर्तन कर दिया गया । 

राष्ट्रीय भाप समिति द्वारा प्रयुष्त रोति--राष्ट्रीय आय समिति द्वारा उत्पादन सगणना 
रीति तथा आय सगणना रीति दोनो का प्रयोग किपा गया । पशु-प्रन दया बनस्तति, खतिज सम्पत्ति 
एवं उद्योग से प्राप्त आय का अनुमान उत्पादन सपणना रीति के अनुमार, तथा आय संगणना 
रीति का प्रयोग वागिम्य परिवहन, स्वतत्त्र कलाओ तथा सेवाओ से प्राप्त माय ज्ञात करन के लिए 
किया गया। समिति को कुल आय ज्ञात करने के लिए अनेव क्षेत्रों मे अनुमानों का सहारा लेना 
पडा क्योंकि उन क्षेत्रों सम्बस्थी आँकड़े पर्याप्त मात्रा म उपलब्ध नहीं थे । इसे दृष्टि सं इन अको 
की शुद्धता बहुत विश्वसनीय नहीं कही जा सकती | 


गोजनाकाल मे राष्ट्रीय आय फी प्रगति 
भारत की राष्ट्रीय झाय में गत वर्षों मे निम्नलिखित वृद्धि हुई है * 
भारत को राष्ट्रीय आया 
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शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्रति व्यश्िति शुद्ध उत्पादन 
वर्ष (अरब रपयो में) (स्पयो में) 
चालू मूल्यों. श६४८-४६ के चालू मूल्यों. १६४८-४६ के 
पर मूल्यों पर पर मूल्यों पर 
१६५०-४१ ६५३ पद २६६ ५ र४७ ५ 
१६५५ ५६ ध्ध्द श्ण्ड्द २५५ ० र६७ ८ 
१६६०-६१ रबर ४ १२७ ३ ३२५७ रह३२ 
१६६५-६६ २०३४ श्४६ ६ डेंृप८ ३०१९८ 
१६६८-६६ २७६ ३ १६६ १ ५४२ ३ ३२३ ३ 


) इस तालिका के अब १६७०-७१ को आधिक समीक्षा (8००४०गा८ 5ए77८५४) से लिए गये 


हैं । सशोधित होने के कारण गत इससे पूर्व दिये गये अक्ो से बुछ्ध भिन हैं। अधिक्त 
होन के कारण इत अको को ही पथ्ििक विश्सनीय माना जाना चाहिए । 


७६ | भारत को राष्ट्रीय आय 


कुछ समय पूर्व हो भारतीय सारियवीय संगठन ने भारत की राष्ट्रीय आय को चालू गृत्यों 
तथा १६४८-४४ के रथात पर १६६०-६१ के यूल्यो पर घोषित बरना आरम्भ कर दिया है। 
तदनुमार भारत की राष्ट्रीय आय निम्न प्रकार है * 
१६६०-६१ के मूल्यों पर भारत की राष्ट्रीय आया 








शुद्ध राष्ट्रीय आप प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 
बर्षे (अरब रुपयो में) (हपयो में) 
चालू मृत्यो... १६६०-६१ के यों १६६०-६१ के 
पर मूल्यों पर चानु डूल्यों पर नसों पर 
१६६० ६१ १३३ १३३ ३०६ ३०६ 
१६६५-६६ 5 १५० ४२६ ३१० 
१६६६ ७० ३१२ १८० भ्र८& ३३६ 


उपर्युक्त ताजिकाओं से निम्मलिखित निष्कपं मिकाने जा सकते है 

(१) फुल वृद्धि -चायू मल्यो पर योजनाकास में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय मे लगभग १०२ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई जबब्ि वास्तविक आय मे उृद्धि की प्रतिशत केवल ३० है | इसमे स्पष्ट है कि 
बढनी हुई भय या बहुत बड़ा अंग मुद्रा स्फीति द्वारा आत्ममात्त कर लिया गया है । 

(२) योजमा वार पृद्धि>यदि योजना वे अनुसार वृद्धि दखी जाय तो प्रथम यौ”हनाकाल 
परे वापित ध्रृद्धि १ ४ प्रतिधत ड्वितीय योजनाक्ाल् में ४० प्रतिशत तृतीय योजनाकाल में २६ 
प्रतिशत तथा बाद वे वर्षो मे लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 

(३) १६६० ९१ के मूटत पर १६६०-६१ से १६६६ ७० तक श्रति ध्यक्ति आय मे शुद्ध 
वृद्धि केवल ११ प्रतिशत हई है । इराग भी देश की बढती हुई जनसप्या और मुद्रा स्पीत्ति के भीषण 
प्रकोप का पता चलता है । 

व्यक्षताय के अनुसार राष्ट्रीय आय--मारत एक हि प्रधान देश है | इसका अनुमान इस 
बात से लगता है कियुग राष्टीय आय मे ४५ मे ११ प्रतिशत भाग हृषि उद्योग का रहा है। 
क्रषि तथा अन्य उद्योगों का राष्ट्रीय भाष मे निम्न विखित योगदान रहा हे 

राष्ट्रीय आय के स्रोता 
(कुल आय के प्रतिशत में) 











चग १६५० ५९ १६५४-४६ १६६० ६१ १६६९०७० 
१ कृषि आदि ४६०५ <छ्छ ४६४ ४१ 
२ खनन निर्माण १६७ १६८ १६६ र३२ 
३ चर्तणिज्ष, पर्चिहस रच छ शुप्फ १६३ २६० 
४ अस्य गेवाएँ १५५ १६५ १७७३ १६७ 


उपर्युक्त तालिया से स्पष्ट से है कि प्रथम दो योजवाओं के अन्तगत तो राष्ट्रीय आाव मे कृषि 
का योगदान प्राय स्थिर रहा है परन्तु तृतीय योजनाकाल तथा दाद के वर्षोंमे वह कम हो गया 
है। इसका मुख्य कारण यह है कि गत दो तीन वर्षो में कृषि फ्मले अच्छी हुई हैं किन्तु अग्य क्षेत्रो 
के उत्पादन विशेषकर सतद तथा उद्योगों म विशेष वृद्धि हुई है । 
) यह पत्र आविक समीक्षा (#८णाणा८ 5पा5८७) १६७० ७१ सतिये गये हैं। यदी 
अधुनातन एव अधिडत वक्त है । यह अब १६६०-६१ के म यो पर आधारित हैं! 


भारत की राष्ट्रीय बाय | 3७ 


दया भारत वी राष्ट्रीय भ्ाय कम है १-च्स वच्याय के आरम्भ म॑ यह स्पष्ट जिया जा 
चुका है कि किमी देश की राष्ट्रीय आय [अयया प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय बाय) दसती सामास्य प्रगति 
अथवा विदास जी द्योतक है। इम ध॒प्टि स देखा जाय तो भारत की प्रति व्यक्ति आय अन्य देशो 
की सुतना में यहुत कम है। इसका अदुान दिस बे रू एे प्रवाश्न में दिय गय बरसों से लग 
सकता है जो निम्नविसित हैं 
प्रति व्यक्ति वाधि आया 
(अमरीकी डातरों में) 





देश आय | देश बाप 
३१ अमरीत्रा इ २६० ७ सयुन बरव गएराज्य 2५० 
२ आ्नेविया ३ 34० ८. श्रीलका १८० 
३. प्राम 2६२० &€ पाकिस्तान छू 
८ दंगरैण्ट ३,५४० १०. नादजांस्या चघ० 
५ जापान ३६० ११ वर्मा ६५ 
तक 7३० 97 भारत घ्० 


उपयुक्त सारिणी से स्पट है कि भारत री द्रवि सपक्ति वापिक आय बेवव ८० डालर 
अति तश्मय ११६ पैस प्रतिदित है । इसमें घनी ब्यनिया की बाय नी सम्मित्रित 7 । इस हृष्डि 
गे बद्रिक्षाग जतता नी बापिक आय निश्चित हो बहत कमर है, जिसके अनुमान १६ पँस प्रतिदिन 
से ८४ पैम प्रतिदित वे मध्य लगाये एय हैं । यह स्थिति वास्तव म अत्यन्त गम्भीर है जिसती और 
सरहा- का ध्यात जायशयश रप्र मे टाता चाहिए । 

भारत की राष्ट्रीप आय से सम्बन्पित ढुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य 

आरा की राष्ट्रीय आय वा क्ष्ययन करने में कुछ महन्वपृर्ण तथ्य प्रकाश में आत हैं मिनका 
सक्षित्त व्यौ” निम्न प्रकार है 

(१) कसलोपजनक--मारत की प्रति “य्रत्ति आय ५४२ झाये है जो अत्यत अप है 
क्योंकि इतती रकम से एक व्यक्ति वेबत भोजन की ख्ूनतम आवश्यकताएँ ही पूरी वर सकता है। 
फ्तत भारत संसार के निप्रनतम दरों की श्रेणी मे आता है । दस निर्धनता एप हीन अवश्य न 
निम्नविवित कारण हैं ह 

(क) द्श मे उत्पादन का स्वर निस्‍्न है । 

(व) श्रमित्रा तया शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी फंती हुई है । 

_(ग) + भारत सरकार की आशिज नीतियाँ अम्पप्ट एवं अयाबहारिक रही हैं, अत कृशल 

व्यक्तियों क विए प्रोमाहन का अमाव रहा है । | 

(२) हृषि फा प्रमुत्तन--यह एक विचित्र विरोधाभास है कि भारतीय दृषि अत्यन्त पिछही 
दशा में होत हुए भी राष्ट्रीय आय में सयसे महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। उदाहरणन १६४ ०-५१ 
में भारत वी दूत राष्ट्रीय आय में कृथ्रि ता योगदान लगभग ४६ प्रतिशत था जबकि वह १६६६- 
३० में घटकर ४४ प्रतिधत रह रुया । यह उमी बटूत विचारणीय नहीं है। खेती की इस प्रभुता बेः 
कारण ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि वी गति बहुत घीमी ओर शथ्रियित्र है क्योंकि मारतीय उषि प्राय 
ब्राक्नतित तत्त्वों वे वश्म में रहती है। ह मे 

(३) क्षेत्रीय मिन्नता--भारत मी राष्ट्रीय आय बहुत कम है विन्तु यह कमी सच क्षेत्रों 
मे समान नहीं है| ओद्योिक तथा नागरिक क्षेत्रों में प्राय बाय अधिक है रा ग्रामीण कत एव 





। विश्व बेफ़ वे एन प्रकाशन वे आयार पर (?€द६८ 
यह आय अपमूल्यन के पूर्व नें 
पर बाबारित है । ) सदमे एव के अं 


७८ | भारत की राष्ट्रीय भाव 


कृषि प्रदेशों मे आय वम है। विशिन्र राज्यो की अलग अलग आय से इस कथन की सत्यता प्रकट 


हो जायेगी । 
आरतोय राज्यो में आय का अनुमारों 








राज्य शुद्ध उत्पत्ति प्रति व्यक्ति आय 
(करोड़ स्पये मे) (स्पयों भे) 
१ दिल्‍ली रर ८७१६ 
२ महाराष्ट्र १,च४३ ४हफ४ 
३. पश्चिमी बगाल १,६२३ ३६४६ 
४ पंजाब €१छ ४५१३ 
५ गुजरात घर ३६३४ 
६ तमिलनाडु ११३४५ रहे है 
७ आसाम ३६६ ३३३ ३ 
८. त्रिपुरा हा श्रह ६ 
€ हिमाचल प्रदेश ४२ श्रप्४ 
१० केरत ४३३ ३१४ ६ 
११ मैसूर ७१६ इ०्४ड ७ 
१२ उत्तर प्रदेश ४,१६३ २६७ ४ 
१३ जम्मू एव काइमोर १०३ २८६९० 
१४ आश् प्रदेश १०६३ २८७ ० 
१५ भध्य प्रदेश ध्र्४ड 04304 
१६ उड़ीसा ४४६ २७६२ 
१७ राजस्थान ५३६ २६७४ 
१८ बिहार 3,०२५ २२० ७ 





उपर्युक्त अक्ष १६६०-६१ से सम्बन्धित हैं। आधिक परिषद के इतर अनुमानों के अनुप्तार 
भारत की प्रति ध्यक्ति वापिक आय र३३ ४ रपये आँकी थयी है। भारतीय साबियकीय सगठत फे 
अनुमानो के अनुसार इस वर्ष की प्रति व्यक्ति आय ३२५७ रुपये थी। परिषद के तत्कालीत 
महामचालक डॉ० लोकताथ का दावा है कि केल्रीय सास्यिकीय सगठत की तुलना में आिक्ष 
परिषंद के अनुमान अधिक सही एवं विश्वमभीय हैं। यदि यह मात्र लिया जाय तो ज्ञात होगा कि 
जामाम और तमिलनाडु राज्यों में प्रति व्यक्ति आय देश को ओसत के तुल्य है जबकि १३ राज्यों 
में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। केवल चार राज्यों (गुजरात पजञाव, पश्चिमी बगाल 
तथा भहाराष्ट्र) में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय भौसत से अधिक है ) दिल्‍ली के सम्बन्ध मे परिषद की 
रिपोर्ट में कहा गया है कि ' दिल्ली एक नगर राज्य (४५9 ४/8०) है और भारत की र/जपध्ानी है। 
अत इप्तमे नियोजित कर्मचारियों का एक बहुत बडा वर्ग है जिसकी तुलना अन्य कोई राज्य नहीं 
कर सकता | 

उपर्युक्त ऑँकडो से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि कृषि प्रधान क्षेत्रों तथा अधिक ग्रामीण 
जदस्या बाते भागो भे पति ध्यक्ति आय कम तथा उद्योग प्रधान एव नागरिक क्षेत्रो मे अधिक है । 
बिहार, राजस्थाम, उडीसा तथा मध्य प्रदेश म आय कम होने का एक कारण सम्भवत' मह है कि 
ये राज्य अत्य राज्यों से सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से भी पिछडे हुए हैं । 


7 क्लागाब (०प्राशां ण॑ 87॥६प ह0०7०णा० रिस९शाए। द्वारा प्रकाशित | 


भारत को राष्ट्रीय भय | ७६ 


(४) नगरों में सकेदद्रण--रास्ट्रीय व्यावहारिक आशिक शोघ परिषद (४०.6 87२) ते 
एक और सर्वेक्षण (#वा-००७ रेप प्र००५०४०४ 77६६9) के परिणाम प्रकाशित किये हैं 
जिसमे परिषद द्वारा देश भर मे कुल ८५,६५५ परिवारों का आधिक सर्वेक्षण किया गया है। इसके 
अनुसार १६६२ में ग्रामीण क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति आय २४७ रुपये थी। इसो क्षेत्रों में श्रति व्यक्ति 
आय ४८६ रुपये आँकी गयी | इसका अर्थ यह है कि नागरिक क्षेत्रों मे आय का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों 
से लगभग दुगना है। परिषद ने इस तथ्य को इस प्रकार कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रो मे नागरिक 
क्षेत्रो से दुगनी गरीबी है। दूसरा निष्क पं यह निकादा गया है कि प्रामोण क्षेत्रों मे बचत की दर 
नागरिक क्षेत्रो प्रे बहुत कम है। स्वधावत दूसरा निष्कर्ष पहले पर आधारित है क्योकि कम आय 
के कारण वथत भी कम है। 

राष्ट्रीय आय फा वितरण 

भारत में आथिक नियोजन द्वारा एक समाजवादी व्यवस्था स्पापित करने का सकल्‍्प किया 
गया है और सरकार का यह प्रपत्न रहा है कि एंकर ओर तो सम्पूर्ण समाज की आय मे वृद्धि हो, 
दूसरी ओर विभिन्न वर्यों में व्याप्त आथिक विषमता में निरन्तर कमी आनी चाहिए ताकि अमीर- 
गरीब के भेद धीरे-धीरे दूर हो जायें। इस लक्ष्य के उद्धरण में यह देखना भी अत्यन्त आवश्यक है 
कि गत वर्षों वी प्रगति के परिणामस्वरूप आधिक विपम्तता में कुछ कमी आयी है अथवा नहीं । 
सम्भवत इसी हृष्टि से सितम्बर १६६० में भारतीय लोकसभा में कुछ सदस्यों ने यह मत व्यक्त 
किया कि भारत में योजनाकाल में आधथिक विपमता कम होने के स्थान पर बढी है। इन सदस्यो 
को सन्तुष्ठ करने तथा वाहतविक स्थिति वी जानकारी के लिए १३ अवटूबर, १६६० को एक समिति 
नियुक्त की गयी जिसके अध्यक्ष श्रों० महालनोविस है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट का पहला भाग 
फरवरी १६६४ मे प्रस्तुत कर दिया । 

आय वितरण तथा निर्वाह-स्तर स्रमति (6 (0०घन्‍्वह/०ढ ता. छिक्नच्छएए०व 
[70076 भाव [,९४८५ ० [008)--मरहालनो विस समिति का नाम 'आय वितरण तथा निर्वाह- 
स्तर सम्रिति” रखा गया था। वह समिति योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गयी तथा इसके निम्व- 
लिखित कार निश्चित किये गये : 

(१) प्रथम तथा द्वितीय योजनाकाल में जीवन निर्वाह-स्तर सम्बन्धी परिवर्सन की समीक्षा 
(८श०७) करना, 

(२) गत वर्षों मे आय तथा सम्पत्ति के वितरण का अध्ययन करना, तथा 

(३) यह निश्चय करना कि सम्पत्ति तथा उत्पत्ति साधनो का किस सीमा क्षक सकेन्द्रण 
(००॥०श७॥॥४४०॥) हुआ है । 

समिति को प्रथम रिपोर्ट : निष्कर्ष--समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट का प्रधम भाग पस्तुत 
किया है। आय वितरण के सम्बन्ध मे ग्रमिति का मत बहुत कुछ अनिश्चित है, परन्तु उसने जो 
विचार व्यक्त विये है उनका साराश निम्नलिणित है: 

(१) घड़ी कम्पनियों को प्रोत्साहन--समिति का मत है कि योजनाकाल मे बडी बड़ी 
कम्पतियों की भ्रगति से वृद्धि हुई है । 

(२) आयिक दाक्ति एवं नियस्त्र० का सकरेद्धण--समिति का कथन है कि यद्यपि बड़ी 
कम्पनियों की स्थापना से सरेन्द्रण होता आवश्यक नही है परन्तु भारत मे इससे आधिक शविति 
एव नियन्त्रण कुछ व्यक्तियों के हाथो मे आने को श्रवृत्ति रही है जिससे सत्ता का सकेस्द्रण बढा है। 

(३) दंढकों में सफ्ेल्द्रण--समिति ने यह मत व्यक्त किया है कि भारतोय बैंको मे आधिक 


शक्ति का सकेन्द्रण है तथा बैंको की साख से मुस्यतः बडे और मध्यम आकार के उद्योगों को ही 
लाभ पहुंचा है। 


४० | भारत मी राष्ट्रीय आय 


(४) औद्योगिक एकाधिकार-समिति में औद्योगिक क्षेत्र में बढते हुए एक्राध्रिकारों की 
और सकेत क्या है। यह एकाधिकार इस रूए मे है कि कुछ बयों का उद्योगों की शद्घताओं पर 
वियन्तण है। 

(५) फरो की चोरी और सकेद्धण--समिति व यह मत है कि कर प्रणालीमे अनेक 
प्रिवर्तत करने पर भी भारत में भाय का भज़ेन्द्रण वाछित सीमा से अधिक है । इसका एक कारण 
यह भी है कि लोग करो की व्यापक चोरी वरते हैं 

(६) हृषि भूमि के स्वामित्व में सकेजण-समिति के मतानुस्तार कृषि भूमि के स्वामित्व 
में भी सकेस्द्रण बहुत बढ गया है क्योवि १ प्रतिशत जनता के पास लगभग ९१६ प्रतिशत भूमि है, 
उच्चतम १ प्रतिशत व्यक्ति ४० प्रतिशन भूमि के मालिक हैं और उच्चतम १० प्रतिशत व्यक्तियों के 
पास कुत भूमि का ५६ प्रतिशत भाग हैं। तीचे के २० प्रतिशत व्यक्ति सबंधा भूरिहीत हैं । 

उपर्युक्त तध्यो के अतिरिक्त ममिति ने कम्पनी क्षेत्र (०0090००/४ ४९००१), समाचार पत्र, 
बैक आदि क्षेत्रो मे भी आ्िक शक्ति का सकेन्द्र० बतलाया है। एक समाजवादी समाज का लक्ष्य 
रखते वाले देश के लिए स्वभावत यह स्थिति असस्तोषजनक कही जायगी | 

निष्कर्ष -- उपर्यूक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि (१) भारत मे राष्ट्रीय आय का 
अनुमात लगाने की क्रियाएँ कठिन एवं दोपपूर्ण हैं, (२) भारत की राष्ट्रीय आय बहुत कम है और 
देश के अधिकाश नागरिक केदल निर्वाह-स्तर पर जीवन यापत कर रहे हैं, तथा (३) एक समाज- 
बादी समाज के लिए आयोजन करने पर भी देश में आधिक सत्ता वा सक्रेद्ण होता जा रहा है) 
इसका अर्थ यह है कि देश की आशिक नीति में कही कुछ कमी है॥ मरवार को राष्ट्रीय आय मे 
वृद्धि के प्रयत्तों के साथ साथ भाथिक सत्ता के सकेन्द्रण को रोक वा पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए 
अन्यथा समाजवादी समाज की धारणा एक काल्पनिक सिद्धान्त माय रह जायगी, जो देश मे 
प्रजातन्त्र के लिए घातक सिद्ध हो सकती हे । 


प्रश्न 
१ राष्ट्रीय भाव के अनुमाना के प्रमुष उपयोग वया हैं। शरत वी राष्ट्रीय आय के अनुमान 
सम्बन्धी कठिनाइयों का उल्नेख कीजिए | (दिल्ली बघो० ए०, १६६६) 


२. भारत की राष्ट्रीय माय इतनी कम क्यो है ? उदाहरण देकर न्पण्ट कीजिए । 


भारतीय कृषि का महत्त्व एवं समस्याएँ 
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फशा 7 -(टक्फ्रामाः 


भारत में द्पि का महत्तद 

भरत की कर्य-ब्यवम्या में हृपि छा स्थान जबस्त महन्वय्ररं है। दस बात वी निम्द- 
विखिले दुश्यों स पुष्टि की हा सकती है: 

(१) सर्वाधिक्ष रोजयार--ह्ृपरि उद्योग मास्त वीं अधिहाश जलता को रोडग्रार प्रदान 
करता है | ने वैबठ ३० प्रतिहत व्यक्ति कृषि पर प्रत्यक्ष रूप में निर्भर हैं बल्कि बहुत से छोग कृषि 
पढ़ारयों में ब्यवमात्र हर झपती आजोडिका कमाते हैं। दसद्रे अठिरिक परिवहन कसम्तनित्रों को 
कृषि पदाये (खाद्यान, कपास, दृढ़, गठा, विलहन बादि) गत स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानते 
में बग्रेष्ट आय होती है॥ दस प्रत्तार भारतीय कृति देश के तिवासियों के दिए जीवन-निर्वाह का 
सदमे महत्त्वपूर्ण सायन है 

(२) खाद्याठ एवं कच्चा माच--भारत को खाद्यान आवश्यकताओं के दगमग ६०-६५ 
प्रतिमवे की पूर्ति भारदीय हृपि द्वारा ही की बाली है, डेप की प्रति दिदेशों से कायाठ दया कर 
सो जायी है । इसके आ्5सिकि चीनी, वस्त्र, पटमन, तेख जादि उद्योग प्रापः पूरी तरह भारतीय 
कृषि उत्पादन पर निर्मर करते हैं वग्ोडकि इनकी आदम्यक्ता की प्रात मुख्यतः घरेलू उत्पादन द्वारा 
ही होती है । दुछ नम्बे रेब की गई तथा पटसन की कमो रहती है जो विदेशों से प्राप्त की जाती है। 

(३) राष्ट्रीय आय--मभारत की राष्ट्रीय बाय में हइृषरि उद्योग छा सर्वाधिक योगदान है 
इसका जनुमान इस बात से लगता है कि भारत की दुख आय में क्ृप्रि उ्यादइन का बोगदान ५० 
प्रतिशत के छय-पराम है ॥ विम्तविखिठ सारणी द्वारा कारत की राष्ट्रीय आब में दृष्रि-दत्याइन के 
अग का पिया सगता है । 

भारत को राष्ट्रीय आय में कहृषि-उत्पादत का नाग (१६४८-४६ के मूल्यों पर) 
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ट्ेस सम्दन्ध में घट एक महच्तपुर्शा तस्च है हि भारत की ३० प्रतिगत जनता को रोजगार 
देसे बाजी भारतीय इंधि देख के सभी सागो को य्वेष्ट अत देन में समय नहीं है। दमके विपशीत, 


८२ | भारतीय कृषि का महत्त्व एवं समस्याएं 


अमरीका में केवल € प्रतिशत ध्यक्ति कृषि व्यवसाय पर निर्भर हैं किन्तु वहां की क्रुपि देश की 
आवश्यकता से दुगुना खाद्यान्न उत्पन्न करती है | 

(४) सरकारी बजट- भारतोय कृषि मान्सूत पर तिर्भर है। गदि मानसून यधासमय एवं 
ययेष्ट मात्रा में जा जाता है तो कृषि उत्पादन भी ठीक हो जाता है जिससे देश मे खाद्याप्नों की 
आवश्यकता वी भी पूर्ति हो जाती है और उद्योगो को भी ययेष्ट कच्चा माल प्राप्त हो जाता है। 
ऐसी स्थिति मे सरकार अपनी फर-व्यवस्था को ददनुसार ही निश्चित कर सकती है। भारत में 
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बजद ऐसे समय (माचे मांस में) ही अस्तुत किये जाते हैं जबकि 
मुख्य फसलो की उलत्ति के सम्बन्ध मे सरवार को पूरी जानकारी हो जाती है । एक इजि-प्धान देश 
में सरकार की कर अषयवा श्रण नीति का वहाँ वी कृषि सम्पन्नता पर मिभेर दरना स्वाभाविक है 

(५) व्यापार--प्रथम, द्वितीय वश तृतीय योजवाकाल में भारत के कुल निर्यात व्यापार 
जे हृष्ि वस्‍्तुनों का प्रतिशत भाग क्रमश ४१, ४२ तजा ४३ प्रतिशत रहा ! यह स्मरणीय है कि 
भारत हृषि-वस्तुओों के निर्यात की अपेक्षा भायात अभिक करता है। सन १६४०-५१ के पहश्रचातु 
सब १६६६-७७ मे प्रथय बार कृविन्वस्तुओ के विर्षात उनके झायात से अधिक थे ! 

जकेली चाय के निर्यात से ही भारत की वॉपिक भय लगभग २५० करोड़ रुपये है। इसके 
मंतिरिक्त भारत हई, फल, तम्बाकू, कहवा आदि भी निर्यात करता है जिनसे ७०-८० करोड रुपये 
वापिक कौ अतिरिक्त आय हो जाती है। इस प्रकार भारत को कृषि पदार्थों से प्रति वर्ष ३५० 
करोड़ रपये के लगभग विदेशी विनिमय की आय होती है जिसका अधिकाश भाग मशीनें तथा जंग्य॑ 
निर्मित माल भंगाने के लिए व्यय फर दिया जाता है । 

इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारतीय कृषि देश के अन्तर्देशीय तथा विदेशी ब्यापार, 
व्यवमाय तथा उद्योग एवं जतत्ता के आधिक जीवत में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है ॥ 


भारतीय कृषि की समस्पाएँ 
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भारत कृषि प्रधान देश है, परन्तु कृषि कौ दशा शोचनीय है। कृपि-उत्पादम में वृद्धि, 
जनसबया-वृद्धि से कम होती है अत देश के समक्ष साध-समस्या जटिल रूप धारण करती जा रही 
है। भारतीय कृषि अब भी परम्परागदी है। भारतीय विसान खेती व्यवत्ताय के रूप में नहीं करता 
है बल्कि जीविकोपा्जन के लिए करता है । कृषि की प्रुराती एवं परम्परागत विधियों, पूँणी वी 
कमी, भूमि-मुधार की अपूर्णता, विप्रशत एवं वित्त सम्बन्धी कठिनाइयों ब्रादि के कारण भारतीय 
कृषि की उत्पादकता अत्यन्त न्यून है $ 

एक बदें-विक्सित देश के विकास में कृषि का महत्त्वपृर्ण हाथ होता है । आधिक विकास के 
लिए कृषि को मज़बूत भाधार आवश्यक है। अर्द विकसित देश में कृषि को तीन प्रकार की 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पडती है। प्रथम, देश की जनप्नस्या विशेषकर ओऔद्योगीकरण की 
अक्ृति के काटग तिरन्तर बड़नी हुई शहरी जाउसक्या कौ खाद्यन्यावश्यक्ताओं वी पूर्ति करता । 
द्वितीय, अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए पूंजी उपलब्ध करता | तृतीय, उद्योगों के लिए आवश्यक 
मात्रा में कच्चा माल पैदा करना तथा कृषि बदा्ों के निर्यात में वृद्धि कर देश के आथिक विकास 
के लिए विदेशी विनिमय सुलभ करना । इत सभी दृष्टियो से भारतीय कृषि देश की आवश्यकताओं 
को पूति करने में असम रही है । 

भारतीय इृधि की उपर्युक्त असमयंता का प्रमुख कारण वे समस्याएँ बथा व्याधियाँ हैं, 
जितमें भारतीय इृषि शतान्दियों से प्रीडिव है। अत यहाँ पर हम भारतीय दृपि की प्रमुख 
सम्रस्थाओं पर सप्ेप में प्रसाश डालगरे ॥ वर्तमाद समय में भारतीय कृषि को निम्वलिखित 
झ्मस्याएँ हैं « 

(१) भूमि पर जनसब्या का निरन्तर बढता हुआ भार | 


आदतोय इृथि का महत्द एद समस्याएँ | ८5३ 


(२) दूमि पर असललुदित वितरण । 
(३) इपि उल्तादकठा या प्रति एक्ट उत्तादन का कस होना 3 
(४) इंषि दा यब्त्रीक्षरप । 
(५) लिचाई को समच्या । 
(६) इृधि दिल । 
(७) इृषि श्र्ित्त । 
(८) इधि पदायों का विकृद । 
(६) पघ्रमिललपार । 
(१०) इृपिलमृत्य आदि | 
अयते अध्यायों में इन समस्याओं का संिस्तार अध्ययत प्रस्तुत किया 
रुब्याय में हम सुब्यत क्रति उत्नादकेता तथा दृथि बा ब्तीकराय पर प्रझ्राश डाजेंग्र । 
१ भूमि पर क्तमख्या वा दिरन्‍तर बढ़ता हुआ मार (स्िधा एशव्कााड़ शाध्5छााढट ० 
ए0०कृणक्र०१ ०१ 7.480) 
भारत में जनसस्पा तीद्र गति से बढ रहो है बत भूमि पर जनरुक््या का भार निरन्तर 
बढ़ता जा रहा है। जतसब्या वृद्धि के क्ारप प्रति व्यक्ति दाशकब्य भूमि का औनत कम होवा या 
रहा है । इसका बनुमान निम्न सारपी से लगाया जा सकता है 











भारत में प्रति-व्यन्धि श्रूमि दा औसस 
(एव्ड में) 
वर्ष प्रति ध्यक्ति भूमि ब्रति स्वक्ति प्रयोग योग्य भूमि 
श्ध्ग्र नस श्हृ 
१६५१ ५ १४८ 
श्च्च्र हज हक 
१६७१ के ०६ 


सु १६६१ में प्रति ब्यत्ति इृष्ति भूमि का खौसत ० ८ एक्ड सात था सव्‌ १९७१ में यह 
औसत घटकर ० ६ एकटड मात्र रह गया है। भारत में ढृषरि बोस्स अधिक्ाम भूमि पर कृषि की 
जा रही है । फारत मे इृषि योग्य तृमि म वृद्धि क्षो सम्भावता बहुत कम दे रह गयी है क्योंकि 
अधिकाश शृमि खेतो के अवगत ली जा चुके है। अत. भारत में अब विस्तृठ खेती (८डा८१६० 
287 ८७१८) की सम्मावनाएँ लगभग समाप्त हो चुको हैं। बब केवल गहन खेती [9/605:6 
480८०॥:०:८) द्वारा ही इवि भी दरगमा में सुधार किया था सकता है | 
(२) भ्रूमि का असस्तुलित विवरण (एगर०अंजाव्व्त [.400 0 5ध्ाशा०ा) 

एक ओर जनसन्या का भार सूमि पर बहता जा रहा है, प्रति व्यन्ति योग्य भूमि कम 
होती जा रही है, टूसरी ओर इपि द्वमि का दिवरघ आबज अमन्वुलित है। भूमि सुर की देगा 
मे प्रसस्तों के होते हुए भी आज केवद एक प्रतिग्रठ (उतनी) किसानों के प्राम कृत भूमि का बीस 
प्रविश्य मगर है। देश मे १०% डिसातों # पास समस्त ऋूपि का ५०% ६ ॥ दस ब्रकार देश के 
८६९ विमानों के पास बूत इृषि भूमि का केदत ३०९६ है । 
(३) हति छी स्यूत उत्पारकता (एक वक्ष रण) 27००एशाशफ) 

भारतीय कृषि की सर्वेप्रमंद समस्प्राहै रूपि की न्यूत उत्याइकठा'। वस्तुत ्यून 
इलाइब्ता' भारतोय क्रि को समस्त सम्स्याजों की उड है। सार में ऐसे जन्‍्य देश भी हैं जहाँ 
उपर्ृक्त दोनों ममस्याएँ--धुमि पर जनसच्चा भार में दृद्धि या पूमि का असस्तुलित विसरण-- ४ 


छ४ | भारतोय कृषि का महत्त्व एवं समस्पाएँ 


दायी जाती हैं। परन्तु उन देशो थे कृषि की उत्पादकता भारत की तुलना में अधिक हैं। कृषि वी 
गहन प्रणालियों तथा उत्त विधियों का प्रयोग कर उन देशों मे कृषि उत्पादकता में सराहनीय वृद्धि 
की है। जापान, प्रिटेन, इटली आदि मे प्रति व्यक्ति भूमि का औसत भारत से भी कम है, परत्तु 
इन देशो में कृषि की उत्पादकता आरत की तुलना में बहुत अधिक है । 

जापान मे प्रति व्यक्ति भूमि अन्य देशों से बहुत कम है जबझ़ि प्रति हैस्टेयर उत्पादन धबसे 
अधिक है। इसी प्रकार जमंनत्ती, इटली इगलैण्ड ठथा पाविस्तात में भी भारत की तुलना में भूमि 
कप है परन्तु यह देश कम भूमि मे अधिव उल्वादन कर अपनी अरे व्यवस्था को सम्पन्न बनाने में 
समर्थ हुए हैं। भारत को इन देशो से पाठ लेने की आवश्यकता हैं। 

भारतीय हषि को एक प्रमुख समस्या यह है कि इस देश में प्राय सभी फसलों का प्रति 
एकड उत्पादन बहुत कम है जो निम्न तालिका से स्पष्ट है 

प्रति एकड उत्पादन (पौण्डो मे) 





अमरोका आस्ट्रेलिया. चीन. जापान मित्र इटली भारत 
गेहूँ ६६० ह्ड्श्‌ ६०६ २,०१५ ३००६५ १,३५६ ७४१ 
चावल ३,१२४ ४,२१६ २,२२१ ४,२६० केद&प. ४,२८१ ६०० 
सकता ११६३ १६६५ १२०४ १/०८८ १५६५३ २,०७० प्‌ 
यता रे5,#रे८ श्शर्ृ२ +>+८ पर सन्त “ना. 3३$६/२९० 
कपास ४६१ -+ भ्हह +  “+- -- ष्ध्‌ 





उपपुक्त तथ्य एक गम्भीर स्थिति की और सकेत करते हैं कि भारत के पास जितनी भी 
भूमि है उसका सद॒पयोग नही हो रहा है । यहाँ तक कि चीन, जापान तथा मिल्ल मे भी प्रत्येक वस्तु 
का उत्पादन भारत ते कई गुना अधिक है। स्पष्ट है कि यदि भारत वर्तमान उत्पादस भे केवल 
१०-१४ प्रतिशत की वृद्धि कर सके तो उसकी न केवल खाद्य समस्या सदा के लिए हल हो जायेगी 
बल्कि वह यथेष्ट चीनी, कपास तथा अन्य वस्तुएँ निर्यात कर विदेशी विनिमय कमा सकेगा जिसकी 
याय॑ से हम विदेशों से आवश्यक मशौने तथा अन्य औद्योगिक सामान आयात कर सकते हैं। 

चेस्दर बोल्म के क्थनानुमार जाप,न मे केवल ८२ लाख एक्ड भूमि में चावल उत्पन्न किया 
जाता है किन्तु वह इसी भूमि में प्रति एकड़ लगभग ४,५०० पौंड चावल उत्पन्न कर अपनी १० करोड़ 
जनसस्या वी आवश्यकता पूरी कर लेता है। यह निश्चय ही गौरव की दात है| इसके विपरीत, 
भारत लगभग ८६ करोड एकड़ भूपि म चावल की खेती कर लगभग ३५ करोड (वावल खाने 
बाली) जनमश्या के लिए आवश्यक्र उतत्ति वर सबने में समर्थ नहों है) यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं कैप्ड 
दायक तथ्य है ६ 

भारत मे प्रति एक्ड उत्पादन में वृद्धि की गति बहुत धीमी रही है । स्वतस्तता प्राप्ति के 
प्वे भारत में भूमि की उत्पादकता वस्तुद्ध घटती रहो है। यहाँ तक कि सत्‌ १६४६-५० वी अवधि 
में औसत उल्ादत प्रति एक्ड ५६५ पौंड मात्र था, जबकि सत्‌ १६३६ के पूर्व प्रति एकड ब्रौसत 
उसाउन ६१६ पौंड था। जब से भारत मे पचवर्षाय योजवाएँ प्रारम्भ वी गयो (संत १९५१) तब 
से कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। सन्‌ १६५१-६६ की अदधि में दृपिन्उत्पादकता में 
२७५ बृद्धि हुईं। कृषि अन्वातय वे अनुमान के अनुमार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पचवर्षीय 
योजन'काल मे, भारतीय कृषि वी उत्पादकता में औसत रूप से २०% बापिक वृद्धि हुई [अति 
वृष्टि, अतादृत्टि आदि से सम्बाधित अतामाय वर्षों को छोड़कर) । इससे यह बांठ स्पष्ट हो जाती 
है कि यदि व्यवस्थित तथा नियोजित ढंग से प्रयत्न किया जाय तो भारतीय इृषि की उत्पादवता 
में यूद्धि की जा सवती है। उत्पादकता वृद्धि के लिए उत दोषों को टूर करणा तथा उठ समायाओं 

का कमाप्रात करता आवश्यक है, जितने भारतोय उषि पीदित है । 


भारतौप कृषि का महत्त्व एवं सपत्याएँ | ८४ 


प्रति एकड कमर उत्पादन के कारण (0७0७८ ० [.0ज्ष एछ०्कानाणाए)--भारत मे प्रति 
एकड कस उत्पादन के कई कारण हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है 


प्रति एकड कमर उत्पादन के कारण 


॥ | 





सामान्य कारण सस्‍््यागत कारण प्राविधिक कारण 
(0चाधाश 78००:5) (एञ्ञाप्रा0्राभ) (प८ला7्००३।०४) 
(0) मुझि पर जनसक्या का. 0) झेसों शा आकार 0) प्रसम्परागव 
भार (70) भूमि-सुधार की कमी विधियां 
(४) मानवीय तत्त्व (7) कृषि सस्याओ की. (॥) उर्वरक वी कमी 
(00) कृषि की उपेक्षा कमी (0॥) कृषि उपकरण 
(५) भूमि की शक्ति में हास (९) बीज 
(५) साथ की कमी 
(श) पशुंधन 


(शा!) सिचाई के साधन 

भूमि पर जनसब्या का मार बढ़त पर (अधिव जनसंख्या) भूमि का उप विभाजन वे अप 
खण्डन होता जा रहा है, जिससे अनाधिक जोतों ('॥०००॥००॥०८ ॥00॥08$) की सरया बढती जा 
रही है । अनायिक जोतो की उत्पादकता न्‍्यून होती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति स पूर्व सरकार द्वारा कृषि 
की दशा में सुधार लाने के लिए कोई विश्लेप प्रयल नदी किया गया। स्वत्न्तता प्राप्ति के पश्चात 
मी कृषि पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया । इमका प्रमाण यह है कि प्रथम, दितोय तथा तृतीय 
योजवाकाल में कुल ब्यय का कपल ३०% भाग ग्रामीण क्षेत्र में व्यय तिया गया, जिसमें भारत 
वी ६२% जनता निवास करती है। सरबार को कृषि नोति भी कम उत्पादकता के लिए उत्तरदायी 
है । कृषि विकास के दो अग हैं--#वि मुधार या सस्यागत परिवतन तथा द्ृपि क्रान्ति । कषि सुधार 
का अभिप्राय ऐस सस्यागत परिवतंनों से है, जिनसे उत्पादन वृद्धि मे मदद मिलती है जैस आधिय 
ज्ञोतो का निर्माण, भूमि सुधार कृषि सम्व घी वित्तीय विषणन आदि ससस्‍्थाओ का सगठन आदि । 
कृपि-क्रान्ति' का यहां पर यह अर्य है कि कृषि विधि मे सुधार किया जाय, उत्तम बीज व खाद का 
प्रयोग दिया जाय, मिचाई सुविधाओं में वृद्धि की जाय, उत्तम औजारो का प्रयोग किया जाय और 
वैज्ञानिक आधार पर आधुनिक खेती की जाय । ससार के वित्त्तित देशो जैसे त्रिटेन, बमरीका, रूस 
आदि मे पहते स्वागत वरिवर्तन जिय गये, इसके बाद वंज्ञानिक कृषि का पचार किया गया | प्रिटेन 
में कृषि क्रान्ति के पूर्व घेरावन्दी आन्दोनन (भा८/०5७४८ ग्रा0:०णक्या।) चलाया गया तथा रूस में 
सामूहिक खेतों का संगठन किया ग्रया। कृषि विकास में सस्थागत परिवर्तन पहले करने चाहिए 
परन्तु भारत जैसे विशाल देश म ये दोनों वार्य साथ ही प्ताथ करने का प्रयत्त क्या गया | परिणाम 
यह हुआ कि न तो हम सस्‍्यागत परिवर्तन करने में ही पूर्ण सफल हुए और न वैज्ञानिक कृषि के 
प्रसार व प्रचार में ही । अत हमे सोच समझकर "हृपि-तीति' में बावश्यक परिवर्तत करना चाहिए। 

कृषि के विकास के लिए विस्तानों को आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं । 
अत कृपि-पडत (3877९ए७०| ॥905) की व्यवस्था करना आवश्यक है। कृषि उत्पादकता के 
श्यूनता सम्बन्धी बुछ कारणों पर नीचे प्रकाश डला जा रहा है - 

(४) मजबीय तत्त्व--भारतीय कृषि की पिछड़ी दशा होने तथा उत्तादन का स्तर निम्न 
होने का एवं कारण यह है हिं भारत का जिस्लाद निर्धन, अशिक्षित एवं ऋणों है। आ्िक गरोबी 
के कारण वह अत्यधिक भाग्यवादी हो गया है | उममे परिश्रम वृत्ति तथा कृषि ज्ञान का अभाव नही 
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है किल्तु उप्ते वर्षो का अनुझब है कि वह यदि अविवाधिक परिश्रम द्वारा यथेष्ट मात्रा में फसल 
उत्पन् वर भी लेता है तो अनेक बार ओसे अथवा सरदी उसे नप्ट कर देते हैं और उसके श्रम का 
उचित प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पाता। अत वहु कृषि को एक ब्यवस्ताय के रूप से नहीं बल्कि 
जीवनथापन कौ प्रणाली के हप में अपताता है। स्वभावत वह वाठनीथ मात्रा में उस्ताद उपलब्ध 
नहीं कर सकता। 

क्रिप्ताम की इस भाग्यवादी प्रवृत्ति म परिवर्तत करने की एक रीति तो यह है कि उसे अधि- 
काधिक शिक्षित करने का प्रयत्त क्रिया जाय । इसके अतिरिक्त आइत्तिक सकटो का सामना करने के 
लिए वैधानिक साधनों का प्रयोग करने की चेप्टा करती चाहिए! इन साधनों की व्यवस्था सरकार 
द्वारा निशु लक करनी आवश्यक है बयोकि किसान वी आधिक स्थिति ऐसी नही है कि वह इस्हे अपदी 
जब से व्यय कर खरीद सके । 

(४) कृषि की रोति एवं डपकरण--जापान, इटली अथवा अमरीका जेसे देशो में हि के 
नये तथा वैज्ञानिक तरीके काम में लिए जाने लगे हैं जिनसे भारत से दुग्ुना तिगुता उत्पादन प्राप्त 
कर लिया जाता है किततु मिस्र मे तो वैज्ञानिक साधनों का विकास इतता अधिक नहीं हुआ है। 

हां तो प्राय भ।रत जैसी ही स्थिति है। इतना होने पर भी मिद्न में गेहूँ, चावल तथा मववा का 
प्रति एकड उत्ादन भारत स बहुत अधिक है। इस हृष्टि से यह कहना सर्वधा उचित है कि 
भारतीय कृषि की रीतियो में कुछ मौजिक कमी है जिसके कारण यहाँ वा उत्पादन स्तर अत्यधिक 
निम्न है। 

(77) खाद की प्रया-भारत म पशुओं वी सस्या अत्यधिक है और उनके गोबर तथा मूत्र 
से प्रति वर्ष १ ६४ करोद टत खाद प्राप्द की जा मक्ती है। इसके अतिरिक्त कम्पोस्ट तथा कन्स 
बेकार वस्तुओ से लगभग ५७ लाख टन खाद उपलब्ध हो सकती हे। दुर्भाग्य से गोवर का अधिकाश 
भाग इंधन के रूप में जबा लिया जाता है वयोकि ग्रामीण क्षेत्रों मे अन्य सस्ते ईंधन का अभाव है । 
फलत खतो को यशथ्रेप्ट मात्रा म खाद नही मितती है जिसमे उत्पादन वी अवस्था सर्वधा हीन है। 

इस समस्या का उपचार यह है कि ग्राभीण क्षेत्रों मे कोयले अथवा लक डी के अत्य ईधत की 
व्यवस्था करनी चाहिए तथा पचायत्ों के माध्यम से इस वात वा प्रचार करना चाहिए कि गोबर 
को जलाने को प्रवृत्ति समाप्त की जाय । 

(0४) मिचाई के साधनों की कम्ी--भारतीय कृषि प्रधावद मानसून पर निर्भर करती है 
क्योकि दुलें इ विन्योग्य भूमि के लगश्य र३ प्रतिश्त भाग में मिचार्द होती है। मानसून पर इतनी 
अधिक निर्भरता का प्रसव यह होदा है रि दश के अधिवाश भाग वी हृषि प्रद्ृति की दया पर 
तिर्भर है | दूसरी महत्त्वपूर्ण वात यह भौ हे जि जब तक सिंचाई की ययेष्ट सुविधाओं की व्यवस्था 
नहीं होती तब तक भूमि मे यथोचित खाद्द देना भी सम्भव नही है वयोकि अधिक खाद का ययोचित॑ 
प्रयोग बरने के लिए काफी जल चाहिए अयधथा सामान्य खेती के भी सूखमे का भय रहता है । 

(४) बीज--भारतीय हृषि के स्यून उत्पादन का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी है कि यहाँ 
के किसान छेती के लिए सर्वात्तिम वीजो के प्रयोग की ओर विशेष ध्यान नहीं देते । अनेक बार तो 
फसल ही इतनी कम होती है कि इनके पास बीज वे लिए अत अथवा बन्य वस्तुएँ वचती नहीं हैं 
जिसके फतस्वरूप उन्हें बाजार से जैसा भी रुस्ता और घटिया किस्म का बीज उपलब्ध दो जाता 

है, खरीदना पड़ता है। इसका फल यह होता है कि बन्‍ततोग वा फ्सल् वी विस्म बहुत घटिया हो 
जाती है । घटिष्य जिस्म के वीजो से फ्मल की मात्रा कम होती है गौर स्सिानों की आप ये भी 
कमी आ जाती है। यह विषम चक्ते देश की कि तथा कृपकर एवं देश की सम्पूर्ण-ज्यवस्था के लिए 
हानितज्ारक होता है । 


अच्छे छा मुघरी हुई किह्म्र के वीजा का प्रचार गामुदायित्र विकास बेज्ों के माध्यम मे 
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किया जाना चाहिए तथा पचायतो और सहकारी समितियों के द्वारा बढिया बीजों की वितरण- 
व्यवस्था की जानी चाहिए । इस सम्बन्ध मे विशेष महत्त्वपूर्ण कद यह होगा कि कृपको को जो 
ऋण दिया ज्ञाय उसम॑ हल, खाद, बीज आदि वस्तुएं देने की व्यवस्था हो ताकि ऋण का प्रयोग भी 
सुन्दरता से ही सके । 

(०) पश्चुओं को हीनावस्था--भारतीय कृषि मं गाय वैल आदि पशुओ वा अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है वयोकि ने केवल उनसे गोबर तथा मूत्र के रूप में उत्तम खाद मिलती है बल्कि 
सकटकाल म किसान गौ वा दूध बचकर जीवन निर्वाह कर सबता है किन्तु भारतीय गी तथा 
बैलो वो सामान्य स्थिति अच्छी नहीं है, अत नता बैल किसात के लिए खेती करने में यपेष्ट 
सहायक हो सकते हैं और न ही गो उसके आधिक सकटकाल (अकाल आदि) के समय उसको 
समुचित आशिक सहयोग प्रदान कर सकती है! 


इस सम्बन्ध में भारत की गो सवद्धंन परिषद के अतिरिक्त पंचायतों, सामुदायिक्र विकाम 
खण्डों तक सरकारी कृषि अनुसन्धान केल्द्रो द्वारा सक्रिय कदम उठाये जाने चाहिए ताकि पशुओं के 
स्वास्थ्य एवं तसत्न में बयीचित सुधार हो सके । 


(श॥)) प्रृमति को भक्ति का छास--शताब्दियों तक निरन्तर प्रयोग मे आने के कारण भार- 
तोय कृषि-मृमि का बहुत हास हो गया है । निरन्तर क्षरण तथा शक्ति-हास के फ्लस्वरूप भारतीय 
भूमि की उत्पादन शक्ति बहुत कम हो गयी है । देश मे भूमि के थमाव के कारण यह सम्भव नहीं 
है कि प्रति वर्ष कृषि भूमि का तृतीयाश अथवा चनुर्थाग खाली (बिना खेती बिये) छोड़ा जा सके । 
अत भूमि के द्षरण को पी घ्रातिशीघ्र रोकने की व्यवस्था करना आवश्यक है तथा भूमि की खोयी 
हुई शक्ति को पुन प्राप्त करन के लिए उममे यथेष्ट खाद तथा उदंरक पदार्थ देकर उसको उप- 
जाऊ शक्ति बढ़ाने की चेप्टा वो जानी चाहिए । वास्तव में भारतीय भूमि में निरन्तर खतो करने 
के कारण उसमे घटती हुई उत्पत्ति का नियम लागू हो गया है जिसके प्रमाव को विशेष प्रयत्नो 
द्वारा ही रोका जा सकता है । 


(शा) मुत्रि का उप-विभाजन एवं अपखण्डन--भारत में ८६ प्रतिशत किसानों के पास 
कुन' कृषि-भूमि का ३० प्रतिशत भाग है । इसका अर्थ यह है कि एक किसान के पास औसत में 
० ३७ एकड भूमि है। इतता ही नहीं यह भूमि भी कई टुकड़ों में बेटी हुई है। करी कही तो 
भूमि के य टुकड़े इतने छोटे हैं कि उन १९ हल को घुमाने में ही कठिनाई होती है । इतने छोटै- 
छोटे भू-दण्डो पर खेती करना आथिक दृष्टि से उपादेय नहों है, व्रिशेषत. इसलिए कि भारत में 
कृविश्ट्ेत्र मे वैज्ञानिक रीतियों तथा गहरी खेती की नवीनतम प्रणालियों का अभी तक विशेष 
प्रचार नही हुआ है ! 

भूमि के छोटे छोटे टुकडो की समस्या को हल करने के लिए सप्दी राज्यों मे चक्रबन्दी 
की योजनाएं चालू हैं । इन योजनाओं को सफल बनाने म॑ भो प्रचायतों जथा सहकारी सरितियों 
कय महयोग प्राप्त करता चाहिए और सूमि के अधिक्ाश भाग को खेती के लिए लाभदायक बनाने 


की चैप्टा करती चाहिए । इस सम्बन्ध मे सहकारी सम्रितियाँ भूमि की क्षतिपुर्ति के लिए ऋण देकर 
[हयोग प्रदान कर सकती हैं । 


(१४) साख को कप्ती--भारत में कृषि विह्मम के लिए प्रति वर्य लगमसगे ३००० करोड 
रुपये की आवश्यकता पड़ती है। इस राशि के अधिकाश भाग की पूर्ति देशी बैकर तथा ग्रामो के 
साहूकार करत हैं। यह लोग न केवत अधिक ब्याज लेत हैं बल्कि करिमानो था आवक प्रकार की 
बेगार करने के लिए बाध्य करते हैं और ऋृधि-उपज का एक भाग मूल अयवा ब्याज के झूप में 
हडप लेते हैं। इस दुब्यंवम्था के वारण किस न ऋणग्रस्त हो जाता है। कभी कभी उस समय पर 
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ऋण मही मिल पाता जिसके कारण उसे दौज, छाद अथवा अन्य आवश्यक बस्तुएँ प्राप्त करने मे 
बहुत कठिनाई का सामता बरना पडता है और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव क्रषि उत्पादत पर पडता हैं। 

देश मे कृषि साख की उचित व्यवस्था करने के लिए भारत के सहकारी आन्दोलन को 
पुनर्गंठित करता आवदयक है। इसके लिए ऋणों के उचित समय, उचित दर तथा उचित रूप 
में प्राप्त होने की व्यवस्था करवी आवश्यक है । वास्तव मरे, किप्तातों को जब तक साहुकार के खूती 
पज से मुक्त नही क्या जाता तत्र तक भारतीय कृषि का भविष्य सदिग्ध ही बना रहेगा। 

(0) क़षि-रोग आदि--उपर्युक्त मभी तत्त्वों के अतिरिक्त कभी-व्भी प्राकृतिक तत्व यचा 
फसलों की अनेक वीमारियाँ बाढ ओले तथा शीत लहरें आदि समय-समय पर फसलो को हाति 
पहुंचाती रहती है जिससे भूमि का वास्तविक उत्पादन बहुत कम रह जाता है। इन तत्तवों को 
वैज्ञानित उपकरणों की सहायता से ही नियन्तित किया जा सकता है। 

(0) विश्रय-व्यवस्था--भारतीय किसान की एक महत्त्वपूर्ण समस्या यह रही है कि उसे 
अपना माल्ल मण्डियो मे बेचता पडता है। यह मण्ियाँ या तो बहुत दूर हैं जहां तक पहुँचने के 
लिऐ यातायात के साधन ययेध्ट नही है या इनमे विक्रय की व्यवस्था ठीक नही है । अत क्रिसान को 
अपने माल वे उचित्त दाम प्राप्त करन म॑ कटिनाई होती है। इस कठिनाई के दारण वह कभी कभी 
तो अपना भाल ग्राम में साटूबार को ही बेच देता है जिसस उसे और भी बम मूल्य प्राप्त होता है । 

सन्‌ १९७० तक देश म व्यवस्थित मण्डियो की सख्या १,६१८ हो गयी थी जिसके फल- 
स्वरूप ऐसी मण्दियों की सद्या ६०० रह गयी जिनमे म्राल के क्रय विक्रय वा नियमन राज्यों द्वारा 
बनाये गये कानून द्वारा नहीं हो रहा है। वस्तुत किसानों को माल का उचित मूल्य तथा उप 
भोक्ताओ को उचित मूल्य पर माल तभी मित्र सकता है जबकि मण्डियों में क्रय विक्रय की व्यवस्था 
तियन्त्रित हौ। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो द्वारा शेष मण्डियों मे भी लेत देत वी व्यवस्था वा 
2290६ नियन्त्रभ कर देना चाहिए अन्यथा मूत्य तथा मां की किस्म को नियन्त्रण सम्भव गही 
हो सकेगा । 

(४/) भूमि सुघार--यद्यपि देश वे अधिकाश राज्यो ने भूमि सुधार कानून पास कर दिये हैं 
किन्तु उनमे अनेक कमियाँ हैं जिनके वारण अनेक क्षेत्रों में किसानो को प्रेती के लिए भूमि उपलब्ध 
नहीं हो सकी है । भूमि की सीमा निर्धारित करन पर भी अवेत' व्यक्तियों ने विभिन रीतिंयो द्वारा 
अनुमति से अधिक भूमि अपने पास रख ली है। इस प्रकार कानुन भग करने वाले व्यक्तियों मे 
शक्तिशाली जमीदार तथा राजतीतिन्न प्रमुष है। तीसरी नोट करने योग्य बात यह है हि अनेक 
स्थानों पर खेती करने वाल जिसानो को वदेखल कर दिया जाता है क्योकि वे शक्तिशावी जमीदारो से 
लडने योग्य आविक स्विति मे नही हैं। अत यदि समाजवाद की स्थापना करने का ध्येय फलीभूत 
बरता है तो जनसाधारण के लिए सस्त हो नही, नि शु८क न्याय की व्ययस्था वरनौ होगी । भारतीय 
क्ृपि का सवल बनाने के लिए हृपक को सशक्त बसाना आवश्यव है ओर न्याय-ब्यवस्था में क्रान्ति 
कारी परिवर्तन किये बिना इस उद्देश्य की पूति नही हो सकती । 

उपर्युक्त विचरण से स्पष्ट है कि भारतीय कृषि की उत्पादकता कम होने के विभिन्न कारण 
हैं । इन सभी कारणोे स हपि उत्तादन प्रत्ति एक्ड कम हाता है । अंदव इन सभी समस्याओं का 
समाधान आवश्यक है । भारतीय कृषि का विछड़ापन भारतोय कृषि को निहित शक्ति एवं भविष्य 
में विकास को सम्भावमाभों का भतीक है। प्रति एकड '्यूव उत्पादत कमर से कम इस बात का 
द्योतक है कि हम भविष्य में कृषि उसादन में कई गुनः वृद्धि कर सकते हैं। आवश्यकता इस वात 
की है कि कृषि विकास क लिए निश्चित नीति निर्धारित वी जाय तथा उसे धैर्य एवं हृढता के साथ 
द्वियाम्वित किया जाय । कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए बहुत अधिर पूँजी वी आावश्यत्रता नहीं 

होगी । हम कम पूँथी द्वारा भी भारतीय क्पि का विकास कर सबने हैं । थोड़े से अतिरिक्त शयत्त 
द्वार! भी हम कृषि वा कायावल्द कर सकते हैं ॥ 


फसलो का स्वरूप 
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भारत एक विव्क्षण देश है। यहाँ अनेक प्रकार की जलवायु की भाँति उत्पत्ति भी अनेक 
प्रकार की होती है। अत्यन्त शीत में होने वाले गेहूँ तथा जो से लक्र अत्यन्त गरमी एवं वर्षा में 
उत्पन होने वाने गन्ना तथा रबड और कटवा तक इस देश में उपलब्ध होने हैं। हृपि की जिमिन्न 
उपजो वी हृष्टि से भारत एक मजायवघर के समान है जहाँ गेहूँ चावल, चना, जी, मक्का, ज्वार, 
बाजरा, मूँग, मॉठ, उर्द, तिल मूँगफ्ली जेसी साथ फ्सलें, यता, कपास, पटमन जैसी व्यावधायिक्त 
फसलें, चाय, कहवा, कोफ़ो जैसे पेय पदार्थ तथा रत्रड, स्रिनकोना आदि अम्य प्रकार को बस्लुएं 
उपलब्ध होती हैं। इनके अतिरिक्त अनेक प्रकार के फल भी विभिन्‍न भागो में उपलब्ध होते हैं। 

श्ृषि फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन (१६६६-७०) 


कफ का क्षेत्रफल 
फसल (लाज उत्पादन फसन (बाख उत्पादन 
हेक्टेयर)! मिलियन टन) हक्टेयर) (मिलियन टन) 
१ चावल ३५० ० हे &€ मजन्ना (गुड) २७ १३४ 
२ गेहूँ श्र २० १ १० कपास ७५ ५२ मि० गाँठे 
३ ज्वार १७२ ७ ११. पटसनो.. ११ 2 
४. बाजरा श्१४ ५३ १२. चाय ३ ३६५ मि० क़्िग्रा० 
४ मा ४६ ५७ १३ तम्बाकू डरे ३४ लाख टन 
६ जो २६ श्डे १४. मूंगफली. ७२ बढ 
७ चना _. ७८ डरे १५ कहवा १ ६१ हु० टन 
८ अम्य दाले. १३६ ६९१ १६ रबद २ 





सच १६६६-७० मे खाद्यानों का उत्पादन ६६ ५ मिलियन टन हुआ था तथा सब १६७०-७१ 
में १०५ मिलियन टन होते का अनुमान है । १६७५-७६ मे खाद्यान्नो का लक्ष्य १२६ मिलियन टन 
रखा यया है । 

भारत में दो मोममों वी फसलें होती हैं--रवो की फसल और खरोफ की फसल | रबी 
की फ्सलें सरदी में घोयो जाती हैं और गरमी में काट ती जाती हैं। गेहूँ, चना, जो आदि रवी की 
मुख्य फसल हैं। खरीफ की फ्मतें गरमी में मानसून के आरम्भ के साथ ही बोयी जाती हैं तथा 

] हेक्टेयर-०२ ४७१ एकड़ । 


3 भैम्टा सहित । 


६० ] फसलों का ह्वरूप 


सरदी मे काट ली जाती हैं। ज्वार, बांजरा, मक्का, रुई, चावल आदि खरीफ की फसलें हैं। देश 
की मुझ्य फसलें निम्नलिखित हैं 
खाद्य फसलें 

१ चायल--भारत के अधिकाश निवासियों का मुख्य भोजन चावल है । भआत्ताम, बयाल, 
उड़ीसा, दिद्वार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश, काश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, बास्ष, मंमूर, केरल, मद्ास्त 
तथा भरध्य प्रदेश को अधिकतर जनता वा द॑निक बाह्यर चावल है। चावल के इस देशव्यापी प्रयोग 
(उत्तर से दक्षिण--हश्मीर से कन्याकुमारी, तथा पश्चिम से पूव--वम्बई से ग्ोहाटी तक) मे हो 
सम्भवत चावल को भारत के सामाजिक जीवन से भी अस्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थात प्रदान कर रखा है 
जिसके फलस्वरुप प्रत्येक धार्मिक कार्य मे चावल का प्रयोग अनिवार्य रूप में किया जाता है । 


उत्पत्ति, आवश्यकता एवं उपयोग--भारत में चावल का वापिक उत्पादन आवश्यकता से 
१०-१४ लाख टन कम पड़ता है। इस कमी की पूर्ति ब्रह्म, मलेशिया तथा अमरीका से चावल 
का आयात करके वी जाती है । 

चावल की उत्पत्ति प्राय भारत के सभी भागों में होती है किन्तु गगा-यमुना-ब्रह्मपुत्र का 
मैदान तथा डेल्टा, पजाव के रिचाई वाले प्रदेश, दक्षिण भारत के तटीय मैदाव तथा हिम्ताचल के 
निचले भाग चावल की उपभ के लिए विश्वेष प्रसिद्ध हैं । 

चावल प्रारम्भ मे धान के रूप में उत्पन्न होता है, भ्त उसे छिलके से अलग करना 
आवश्यक होता है। इस कार्य के लिए पूर्वी भारत (आसाम, बगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश) मे 
प्राय. सब जगह चावल साफ वरने की मिले स्थापित हो गयी हैं। चावल का छिलका उतारने के 
प्रश्चात उसकी पालिश अथवा कटाई भी की जाती है जिससे उसमे चमक भरा जाती है। ऐसा 
करने पर चावल के कुछ पौष्टिक द्तत्त्व नप्द हो जाते हैं, अत बहुत से लोग हाथ से कटा हुआ 
(साफ़ किया गया) चावल ही प्रयोग करना पसन्द करते है। गत वर्षों मे भारत सरकार ने चावल 
वी नयी मिलें स्थापित करने के लाइसेंस देने वन्द कर दिये हैं। ऐसा करने का बारण यह है कि 
चावल क्षेत्रो भे हाथ से घाने कूटने के व्यवसाय को ्रोत्साहत मिलने से बहुत-प्ी स्त्रियों को मतिरिक्त 
रोजगार मिल सकता है ओर चावद की पौष्टिक शक्ति भी यथावत्त्‌ बनी रहती है । 

२ गेहँ--डावल के पश्चात्‌ दूसरा महत्त्वपूर्ण अन्न गेहूँ है। पंजाब, दिल्‍ली, उत्तर प्रदेश 
बिहार तथा कुछ अन्य भागों में गेहूँ को भोजन के रूप मे काम मे लिया है । गेहूँ का भ्रयोग चपातौ, 
डबन रोटी, मेंदा तथा रवा (सुजो) बनाते के लिए किया जाता है । 

भारत में लगभग १० करोड व्यक्ति ग्रेहँ का उपयोग करते हैं किन्तु देश में उपलब्ध गेहूँ 
आवश्यकता से कम होता है, अत प्रति वर्प ४०-४० लाख दन गेहूँ अमरीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा 
बजेण्टाइना से आयात किया जाता है । 

भारत में शरबती, सफेद तथा खाल गेहूँ उत्तव होता है। शरबती तथा सफेद गेहूँ 
अपेक्षाकृत बढिया होता है और पञाव, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के कुछ 
भागों में उत्पन होता है। बसुही अथवा कम उपजाऊ लाल मिट्टी मे लाल गेहूँ उत्पन्त होता है । 
भारत का गेहूँ अन्य देशो के गेहूँ स अधिक पुध्टिकारक होता है | पिछले कुछ वर्षों मरे अधिक उत्पादन 
देने वाले मंविसिकन, कल्याण सोना, लाल बहादुर आदि किस्मो के गेहूँ की उत्तत्ति मे वृद्धि हुई है। 


३ जो-यह निर्धन व्यक्तियों का भोजन है और गेहूँ के साथ ही अक्टृवर-नवम्बर मे 
थोया जाता है। जो को विशेषता यह है कि इसके लिए सामान्य उपजाक भूमि यवेष्ट है। इसके 
लिए भी गेहूँ दी भांति सामान्य वर्षा अथवा सिंचाई से काम चल जाता है किन्तु जौ्ें अधिक 
शीद सहन करने वी शक्ति होतो है। 


फसलों का स्वरूप | ६१ 


भारत मे जौ का प्रयोग उत्तर प्रदेश, पजाब तथा राजस्थान के कुछ भागो मे किया जाता 
है। अनेक स्पावो पर इसे चने के साथ मिलाकर खाया जाता है । जौ की शराब भी बनायी जाती 
है। जो के ऊपर का छितका पशुओं को छिलाने के लिए उपयोगी होता है। जौ को उपज मुस्यत- 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पजाद तथा राजस्थान मे होतो है और इत भागो मे ही इसका प्रयोग किया 
जाता है । 

४ ज्वार-जो को भाँति हो ज्वार भी सस्ता बच्चन है। इसको उपज के लिए सामान्य 
उपजाऊ भूमि तथा साधारण वर्षो या सिचाई यथेप्ट होती है । वर्षा अधिक होने पर ज्वार का पौधा 
बहुत ऊँचा बढ जाता है और पशुओ के लिए चारे की यथावश्यक पूर्ति करता है । ज्वार का हरा 
चारा दूध देने वाले पशुओ के लिए बहुत उपयोगी होता है ॥ ज्दार की उपज मुख्यत महाराष्ट्र, 
भष्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत तथा राजस्थाव वे कुछ भागो में होती है। इन्ही भागो के 
निर्धेन निवासी उ्वार वा भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं । 

४ बाजरा-ज्वार की तरह बाजरा भी हल्का अन्न कहलाता है क्योकि यह अपेक्षाकृत 
पूे प्रदेशों में उत्तप्न होता है ) बाजरे की खेती के लिए हल्की बलुही भ्रूमि तथा स्रामास्य वर्षा की 
अआदश्यक्ता होती है । अधिक वर्षा से दाजरे का पोधा छड जाता है और दह पशुओ के चारे के 
लिए भी यथेप्ट उपयोगी नरी रहता । सिंचाई से उत्तन दिया गया बाजरा प्राय वर्षा से उत्पन्न 
बाजरे से घटिया किस्म का होता हैं। बाजरा जूत-जुलाई मे बोया जाता है तया नवम्वर-दिसम्बर 
में काट लिया जाता है। दाजरे को उपज मुख्यत पजाद, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ग्रजरात तथा 
आन राज्यो में होती है। बाजरा निर्घन जनता का मुस्य भोजन है । राजस्थान के पश्चिमी तथा 
उत्तरी भागो के बुछ दिवामी वर्ष भर बाजरे का हो भोजन के रुप मे अ्रयोग करते हैं । 

६ प्रकक्ष--यहे पूल रूप मे अमरीका की उपज है। इसम स्टार्च अधिक होना है, अत, 
इसको उपज मुस्यत सुअरो को खिलाने के लिए को जानी है। भारत में मक्का का प्रयोग मनुष्यो 
के भोजन के लिए होता है। मत्का को येत्री पजाव, उत्तर प्रदेश, विहार, दक्षिणी राजस्थाव तथा 
दक्षिण भारत में होती है । स्रान के अतिरिक्त मक्त्रा का प्रयोग स्टार्च बनाने मे किया जाता है। 
देश के वई भागो (बडे नगरो) मे स्टार्च बनाने की फंक्ट्याँ स्थापित हो गयी हैं । 

७ घना-यहू एक साथाक्ष भो है और दान भी । पजाबे तया पश्चिमो उत्तर प्रदेश मे, 
जह चना भ्रचुर मात्रा मे उतन्न होता है यह मुख्यत गेहूँ के साथ मिलाकर खाया जाता है। 
महाराष्ट्र तथा गुजरात मे चने के वमन से अनेक प्रकार के पत्रवान बनाये जाते हैं। चना तथा 
उसकी दाल शरीर दो पुप्टता के हिए ब्टुठ उपयोगी होती है और हम्मवत इसीलिए इसे 
भिग्रोरुर घोडो को खिलाया जाता है । चन का प्रयोग दाल, बेसन या मूल रूप मे ही खाने के लिए 
जिया जाता है । सबसे अधिक चना पजाब तथा राजस्थान मे उत्पन्न होता है डिन्‍्तु गुजरात, महाराष्डू 
तथा उत्तर प्रदेश में चने की खेती को जाती है । 

८ अन्य दालें--भारत जेंसे देश मे जहाँ बहुत-से लोग भमाँस, मछली अथवा अण्डो का 
प्रयोय नही करते, दालो का प्रयोग बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योकि दालों मे यवेष्ट प्रोदीन होती है जो 
घरीर को शक्ति प्रदान करती है । दालो में से कुछ (चना) यशुओ के लिए भी महत्त्वपृर्ण है। दालो 
को तीसरो विशेषता यह है कि यहि वह अन्य फसलो के साथ बोधों जायें तो भूमि को नाइट्रोजन 
अदायन करती हैं जिसमे भूमि की खोई हुई उपजाऊ मक्ति पुन प्राप्त होती रहती है। इस प्रकार 
भारतीय भोजन में दाल एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखनो है| 

दालो में चने के अतिरिक्त उई, मूंग, मोठ, ममूर तथा बरहर आदि प्रमुख हैं और उनकी 
उपज प्राय अन्य साथान्नों के छाथ को जाती है । उदाहरणतव* सूंग, मोठ आदि दालें प्राय' बाजरे 
के साथ ही उत्पन्न की जात्री हैं । 
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व्यावसायिक फसलें 

१ रई--व्यावसायिव फ्सलो में र॑ई सदसे महत्त्वपूर्ण फ्सल है क्योंकि इस पर देश का 
सबसे महत्त्वपूर्ण उद्योग--वस्त्र उद्योग--निर्भर है। भारत के विभाजन के पूर्व भारतीय वस्त्र 
उद्योग के लिए लम्बे रेशे की रई भी विदेशों से आयात नहों करनी पड़ती थी वर्षोकि अहमदाबाद 
को व॒त्व मिलों के लिए परश्चिमो पजाव तथा सिम्ध में उत्पन्न लगभग १० लाख गाँठ लम्बे रेशे की 
रईं उपलब्ध हो जातो थी । देश के विभाजन के वारण बब लम्बे रेशे की रुई अ्मरोौका, मित्र अथवा 
सूडात से आयात करनो पडती है। इसके साथ ही छोटे रेशे की रुई का देश मे बाहुल्य हे अत 
छोटे रेशे की ₹ई जापान तथा अन्‍य देशों को निर्यात को जांती है । 


फसल तैयार होने पर कपास चुनने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है। फसल 
लिकालते के पश्चात प्राय मिलो के एजेण्ट उसे खरीद लेते हैं कौर उसे मिलो तक पहुँचाने की 
व्यवस्था कर देते हैं । 

हुई या कपास प्राय छोटे, मध्यम या लम्बे रेशे वाली होतो है। लम्बे रेशे वाली रईके 
तार बहत शरीक तथा लम्बे होते हैं जिनसे बहुत बढ़िया किस्म का सूत कतता है ! इस रुई के मूत 
से बनने वाला कपडा स्वभावल बहुत बढिया होता है । 

२० पटसन--जूट था पटसन एक पोये का भीतरी छिलका होता है। पाती में डालकर 
पौधे के बाह्य भाग को सडा देते हैं और उम्ते रेशे या छिलके से अलग कर देते हैं । यह रेशा बहुत 
मजबूत तथा चमकदार होता है । 

जूद की उत्पत्ति के लिए काफ़ी जल और नदियों की नयी मिट्टी को आवश्यकता है । फसल 
पकने के पशचात इसके रेशे को मूल पौधे से अलग वरते के लिए जूठ के गटठर बांधकर पानी मे 
डालना श्रावश्यक होता है, अत पटसन के उत्तत्ति क्षेत्रों के आस-पास तालाब, नदियाँ अथवा नहरें 
भी पयेध्ट होती चाहिए ताकि पौपे को छोकर, बूटव्र तथा सुखाबर जूट का रेशा प्राप्त करना 
सम्भव हो सके । 

पूर्ति दी थ्थिति--भारत के विभाजन के समय देश मे ज़ूट की उप्र आवश्यकता से अधिक 
थी और समरार के कई देगों को जूट निर्यात शिया जाता था किन्तु विभाजन होते पर जूट उत्पादन 
करने वाला प्रमुख क्षेद्र (कुल का लगभग ७३ प्रतिशत) पूर्वी पाकिस्तान में चला गया और जूट का 
भाल तिर्मित्त करने दाले सब कारखाने भारत में रह गये | इसका परिणाम यह हुआ कि भारत को 
लगपग ५०-६० लाछ़ गोढे जूट को कम पडने लगी । परिणामस्वरूप, पराविस्तान से जूड मायात 
करतें की ब्यवस्था करनी पड़ी । 

भारत मे जूट उत्पादन करने वाले क्षेत्रों मे अब बगाल, आसाम, विहार, उत्तर प्रदेश तथा 
दक्षिण भारत के पूर्वी तटीय मैदान हैं ॥ ऐसा अनुमान है कि अब देश में पटसत की कभी नहीं है। 
भारत कज्चा जूट निर्यात करने का विचार कर रहा है । 

३ गन्ना-यह एक उष्यक्टिवन्धीय फल है ॥ इसकी खेती के लिए अच्छी भूमि, प्रचुर 
जल (अथवा वर्षा) तथा ऊँचे तापमान की ब्ावश्यकता होती है। गरते की झेती के लिए उसके 
टुकड़े (गांठ के स्थान से) काटकर भूमि मे गाइड दिये जाते हैं और उन्हें निरन्तर पाती दिया जाता 
है ॥ यह बाय मार्च-अप्रैंल मे कर दिया जाता है। नवम्बर में गस्‍्ते को फसल पकने लगती है ओद 
उस्ते काटकर चीनी अथवा ग्रुड बनाने के लिए काम में लेना आरम्भ कर दिया जाता है। 

१६५०-५१ में गन्‍्ता बेवल ४२ लाख एवंड भूमि में उत्तन्द्र किया जाता था और उप्तती 
उपज ४ ६१ करोड टन थी । प्रस्तुत अ्रों से यह स्पष्ट है क्लि गत १५ वर्षों में गल्ले को खेती के 
अन्त मूप्ति में लगभग ४० प्रदिश्त तथा उपज में सगमभग ६४ प्रतिशत को वृद्ध हुई है । उपन में 
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अधिक दृद्धि होने का कारण यह है कि कोयम्बदरर के गन्ता शोध-केद्ध ने गन्ने वो कुछ किसमें 
निशाती हैं जो अधिक उत्पत्ति तथा अधिर शकहर प्रदान करती हैं। दक्षिण भारत में प्राय बढ़िया 
किस्म का गन्‍्ता ही उत्पत्त किया जा रहा है और शक्कर के नये कारखाने मुख्यत दक्षिण में ही 
स्थापित हो रहे हैं । 

आरत में गया उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश तथा बिहार रहें हैं किन्तु 
गत वर्षों में उनका महत्त्व बहुत कम हो गया है क्योति इस राज्यों में उत्पन्न गस्ते से ६-१० प्रतिशत 
शकत्र उपलब्ध होतो है जबकि दक्षिण भारत म उत्पन्न गन्ना १२-१३ प्रतिशत चीनी दे देता है । 


४ चाय--चाय एक झाड़ी दी पत्ती होती है और इसकी उत्पत्ति के सिए निरन्तर बहने 
बाला पानी बहुत उपयोगी होता है । अत चाय कौ उपज के लिए पहाडी क्षेत्र बहुत उपयुक्त होते 
हैं। इसी कारण भारत में चाय उत्पल्त करने वाले प्रमुख क्षत्र आसाम, पश्चिमी बंगाल, कागडा 
घाटी तथा नीलगिरि की पहाड़ियाँ हैं । 

एक अनुमान के बनुमार समार में चाय की माँग लगमग १६३ ६ करोड़ पौण्ड है जबकि 
पृर्ति लगभग १६२८ करोद पी ढ है । इससे चाय की पूति की स्थिति का अनुमान लग सबता है । 
वास्तव में, चाय कहवे से लगमग २५%, मस्ती होनी है ओर गत वर्षों मे इसकी माँग तया उत्पादन 
दोनी में वृद्धि हुई है। भारत में चाय का वाविक उत्पादन लगभग ८२ करोड़ पौण्ड है जिधका 
६०% से त्रधिक भाग निर्यात कर दिया जाता है। भारत ससार के सब देशों स भ्धिक चाय 
उत्पन्न बरता है और यह सवस बडा निर्यातक भी है। इसका अनुमान इस बात से लगता है कि 
१६६९-७० मभ भारत द्वारा १२५ करोड़ मपय वी चाय निर्यात वी गयी। यह भारत के कुल 
निर्यातों बी मगभग ६ प्रतिशत थी । 


शोय-कार्य--चाय के उत्पादन सम्बन्धी शोघ के विए भारत में किसी भी सस्था का सर्वथा 
अभाव घा। इमकी पूति वे लिए २५ अक्द्रर, १६६३ को भारतीय विज्ञान तथा औद्योगिक 
अनुमन्धान १रिपद ने चाय बोर्ड के महयोय से एक चाय शोध मस्थान (769 ए€इध्याणी 
25500200०) स्थापित किया है। इस सस्यान द्वारा दाजिलिग तथा दुरास चाय क्षेत्रो की उपज 
के सम्बन्ध में शोप बरने की बाशा है । 

५ कहवा ((०ी००)--यह पेय पदार्थ भी क्याय की माँति ही पहाडी ढालों पर उगाया 
जाता है। इसके विक्षाम क लिए गरम तथा नम्र जचवायु अजिर लामदाग्रक है इसलिए यह मुख्यत., 
विपुवतरेखीय प्रद्शों में अधिक होता है। भारत में कहव का प्रमुख उपज क्षेत्र मैगूर है जहाँ देश में 
कुछ उत्नादन का ५०९६ कहृवा उत्पन होता है। शेप कहता तमिलनाडु तया केरल मे बैंदा होता है 

कहदे की खपते बढाने के लिए उमकी जिस्म में मुधार करने की आवश्यकता है। इसके 
अतिरिक्त कह॒वा तेयार करने, प्रेवारन तथा पैकिंग करने वी सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सस्ते 
ऋण भी युलभ बराने की आवश्यर्ता है । 

६ विलहन (0॥ 86665)--प्रारत में कई प्रकार के उिलहन तथा सरमो, दोरिया, तिल, 
अनसी, नारियल, मूंगफनी बादि उत्तन होत हैं । देश मे भी का उलादन ययेप्ट न होने के कारण 
लिग्ध अयवा चिकन पदार्थों की गुस्य पूर्ति तेलो द्वारा ही वी जाती है। मूँगफ्ली तथा तिल का 
प्रयोग तो मुख्यत. वनस्पति तल निभित करन ये लिए होता है । नारियल, लिन, सरसो यादि के 
ठेल खाने तथा बौद्योग्रिक कार्यों मे प्रयुक्त क्यि जाते हैं । 


सन्‌ १६५०-५० मे भारत का तिलहन का उत्पादन लगभग ५१ लाख टन था जो १६६५- 


६६ में बढकर लगभप ८६ लाख टन हो गया। १६६६-७७ में उत्पादन ७६ लाख टन था जिसमें 
लगभग ५१ लाए टन मूंगफ्ली थी। 
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गत पाँच छह वर्षों से भारत में हो तिवहन की बहुत कमी आ गयी है जिससे वनस्पति 
तेल्न का उत्पादन गिर गया है और मूल्यों मे निरन्तर वृद्धि हुई हैं। इस समस्या को हल करने के 
लिए सरकार ने सोविवत सघ से सोयाबीन और सनफ्लावर तेल आयात किया है निसके कारण 
वनस्पति तेलो के मुल्य में कुछ गिरावट आयो है। 


७ तम्बाकू ([0030८०)--यह एक ऐसा पदार्थ है जिसे खाने, सूंघते तथा धूम्रपान करने 
के काम में लिया जाता है। तम्बाकू के लिए उपजाऊ भूमि की क्षावश्यक्रता होदी है जिसमे सिंचाई 
की यमेष्ट सुविधाएँ उपलब्ध हो। इसके लिए गरम जलवायु विशेष सहायक होती है । तम्बाकू 
उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों मे बगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आरुघ्झ, उत्तरो बिहार तथा मद्राप्त अधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं। पजाब उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में भी तम्बाकू उत्पन्न की जाती है । 


गत वर्षों में भारतीय तम्वाकू को गम्भीर स्पर्दधा न्‍्ञा सामना करना बड़ रहा है किन्तु 
भुण्टूर तथा दक्षिण भारत के अन्य भागों में उत्पन्न वर्जीनिया तम्बाबू वी विदेशों मे काफी माँ है। 
तम्बाकू निर्यात सवर्द्धन परिषद के अध्यक्ष श्रीकुमारन्‌ नेयर बा क्वन है कि भारत सी तम्बाकू के 
शत्तिरिक्त ब्ीडी, घिगरेट तथा सिगार आदि का निर्यात बढ़ाने की चेप्टा करनो चाहिए १६६६- 
७० में अनिभित तम्याकू का कुल निर्यात लगभग ३३ करोड रपये के मूल्य का था। प्रति वर्ष बढते 
हुए उत्पादन करो के कारण तम्बाकू तथा उससे निर्मित पदार्थों के मृल्य मे निरन्तर वृद्धि हो रही 
है॥ सरकार को चाहिए कि तिर्यात किये जाने बाले माल पर उत्पादन कर की कुछ छूट दे दी 
जाय जिससे भारतीय माल अन्य देशों के सरलतापूर्वक स्पर्दो कर सके और निर्यातों में वृद्धि कर 
अधिकाधिक बिदेशी निनिमय अजित किया जा सके । 


& रबइं-यह एक विधुवतरेखीय पोधा है भर अत्यधिक गरमी तथा घनो दर्पा वाले 
प्रदेशे में उत्पन होता है। फलस ब्राजील, मलेशिया, सिंगापुर, इण्डोनेशियां आदि देशों से रबड 
प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है। भारत मे रबड की उपज मुब्यत दक्षिण भारत में की जाती है । 

भारत मे रबड को प्रति एक्ड उपज केवल ३२४ पौड़ है जवां मलेशिया में १,५०० 
२३,००० पौद है । गत बर्षो म कुछ ऐसी कित्मो का भी विकास किया २५। है जो ३,००० पौंड 
प्रति एकड़ तक उपज दे सकती हैं । 

भारत में रबड़ की वाषिक माँग लगभग ७७,००० टन है जिसका बहुत-सा भाग विदेशी से 
आयात कर पूरा करना पड़ता है। अमरीका, बनाडा तथा द्विटेत आदि देशों ने कृत्रिम रबड 
(59200) बनाना आरम्भ कर दिया है। अमरीका तो विश्व के सम्पूर्ण कृत्रिम रबड़ का 
लगभग ७० प्रतिशत तंयार करता है| भारत मे भों कृत्रिम रबड बनाने की एक फंक्टरी बरेली में 
स्थापित की गयी है । 

आगामी दस वर्षों मे यादायात दे साधनों के विक्रास, ओचोगिक प्रगति तथा अन्य कारणों 
से भारत में रबड वी माँग ३ लाख टन तक पढुँच जाने की आशा है जिसकी पूर्ति के लिए न 
केवल प्राकृतिक रबड का उत्पादन बढ़ाना आावदयक होगा बल्कि कृत्रिम रबड तैयार करने के लिए 
नये कारखाने भी खोलने आवश्यक होगे । 


अन्य वस्तुएं--भारत मे ऊपर दो गयी वस्तुओं दे अतिरिक्त अनेक अन्य वस्तुओं की 
उत्पत्ति होती है। खोपरा, काली मिच, यरम मसाले तथा सितकोना (जिमसे वु्नेन वनती है) जेसे 
पदार्थों से लेकर आम, लीची, केला, सन्‍्तरा तथा अन्य विविध प्रवार के फ्व इस देश में उत्पन्न 
किये जाते हैं। आम, केले तथा लीची का हस तथा अन्य देशो को वायुमार्ग से निर्यात भी आरम्भ 
ही गया है। वास्तव मे, भारत में जितनी वस्तुएँ उत्पन होती हैं उनका व्यावसायिक दृष्टि से 
विक्वय प्रबन्ध करने की जावश्यकता है। सामास्य प्रथत्तो द्वारा ही उतका उत्पादन बहुत बढाया जा 
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सकता है। खाद्यानो तथा व्यावसायिक फसलो के साम-साथ अन्य फुटकर बस्तुओ के लिए भी 
विरास योजनाएँ बनाये जानो चाहिए त्ाहि वह देश की जनता के लिए पुरक साथ पदों का 
काम दे सके तथा देश के लिए विदेशी विनिमय कमाने में महत्त्वपूर्ण ताधन बन सके। 
प्रश्न 
१. भारतीय कृषि की मुच्य समस्याएँ बया हैं ? उनके समाधान के लिए सुझाव दीजिए । 
(इलाहाबाद, दी ० ए०, १६५४) 
२. भारत मे कृषि उत्पाइकता कम क्यो है ?े क्या आप इसको बढ़ाने के लिए किये गये कार्यों से 
सन्तुष्ट हैं ? (बनारस, घो० ए०, १६५४) 
३ भारत में कृषि का यस्त्रीकरण कहाँ तक उचित एव सम्भव है ? 
(बिक्रम, बो० कॉम०, १६६२; पजाव, बो० ए०, १६६२, नागपुर, बो० कॉम०, १६६४) 
४. भारतोय क़िसात को आाग्यवादी कहते हैं। उन माधपिक एवं साम!जिक परिस्थितियों रो 
वर्भन कोजिए थो कि भागवारी दृष्टिकोण के लिए उत्तरदायों हैं । 
(आयरा, यी० कॉम०, १६६०) 
५ भारत मे कृषि फसलों की न्यून उत्पत्ति के कारण स्पष्ट कीजिए तथा सुधार क्रे उपाय 
बतवाइए। 
(राजस्थान, बो० ए०, १६६२, बो० काम, १६५६, जबलपुर, बी० ए०, १६६३) 


भारत में कृषि का विकास (१5५१ त्क) 
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१ सनु १८५७ से पूर्व भारतीय कृषि 

भारत मे ब्रिटिश शासम भी प्राय दो भागों में विभाजित जिया जाता है। प्रथम भाग 
१८५७ तक गिना जाता है जत्रकि भारत का राजनीतिक शासन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ से 
निकलकर सीधा ब्रिटिश ससद के अधीन चला गया। द्वितीय भाग प्रत्यक्ष ब्रिटिश शाप्रत से 
सम्बन्धित है । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में कृषि को दो महत्त्वपूर्ण परिवर्ततों का सामना 
करमा पट्टा प्रथम था लार्ड कानंवालिस की दोहरी शासन नीति जिसके अनुसार' भारत में 
जमीदारों का एक नया बंगें स्थापित कर दिया ग्रया । दूततरा परिवर्तन यह था कि देश मे लगान की 
वसूली मुद्रा भे की जाने लगी जिससे किसानो को लगान का भुगतान करने में अनेक कठिवाइयों 
का साभवा करना पडा । इन परिवर्तनों के अतिरिक्त १८५७ से पूर्व की भारतोय कृषि अनियनत्रत 
चलती रही । कम्पनी शासन की सपाप्ति के सपय भारतीय छृपि की महत्त्ययूण॑ मौलिक विशेषताएँ 
निम्नलिखित थी 

(१) अध्मनिभर कृषि--उस समय की कृषि की पहली विशेषता यह थी क्रि हृषि ग्राम- 
प्रधाम तथा ग्राम केन्द्रित थी। इसका तात्ययं यह है कि कृषि का आकार छोटा था, प्रत्येक ग्राम 
अथवा आसपास के ग्राम-पमूहों मे अपनी आवश्यकता की सप्ी बल्तुएँ उत्पन्न कर ली जाती थी ओर 
जवता पारस्परिक लेन देव हारा अअनी मभी आवश्यकताएँ स्थानीय साधनों से पूरी कर लिती थी । 
वास्तव मे, उस समय सट्को अथवा परिवहन के अन्य साधनों का सर्वधा अभाव था जितके फल- 
स्वरूप विस्तृत क्षेत्र मे बस्‍्तुओ का आदान प्रदान सम्भव भी नहीं घा । फलत देश की कृषि व्मवस्था 
छोटे-छोटे क्षेत्रों मे केन्द्रित तथा आत्मनिर्भर थी ॥ 

(२) भूमि का स्वासित्व-कम्पनी के शांसद के आरम्भ तथा उत्तकी स्थापना के काफी 
स्रप्य्न पदचातूृ तक भारतीय कृपक सझवय प्लूमि का स्वामी होता था ओर वह राजा, नवाब अथवा 
झन्य किसी नाम से विभूषित शासक को सीधे ही भूमि कर देता था। सभी कृपक भू-त्वामी थे, 
यहां तक कि कृषि श्रमिक नाम के वर्ग का प्रादुर्माव तक. नहीं हुआ था क्योकि कृषि पर अतिरिक्त 
श्रम कौ आवश्यकता हो अनुभद नहीं होती थी। दम प्रवार कृषि एक स्वतस्त्र व्यवसाय था तथा 
उध्त ब्यवसाय मे श्रप्रिकों के नाम से किसों दास वर्य का जन्म तत नहीं हुआ था । 

ज्ीदारो प्रयां का जन्म--इत स्वतन्त्रता में लाई कार्नवालिस ने हस्तक्षेप किया ओर देश 
के अदेक भागों में लगान वमूली का कार्य जमीदारों अथवा जागीरदारो की दे दिया यया | यहू 
जमीदार तम्ा जाग रदार ब्रिटिश राज्य के सवसे बडे सहायक ये और इनम से बहुतों को तो ब्रिटिश 
ईहट इब्डिया कम्पनों की सहायता करने के उपहारस्वरूप ही भूमि अबबा जागीरें दी गयी वी। 
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इस प्रकार भूमि के वास्तविक मालिकों पर एक नयी सत्ता थोत्र दी गयी जिसने कालास्तर में 
झआरतीय कृषि तथा कृपकों को निर्धन बन'ने में सक्रिय योगदान दिया । 

(३) इृषि उपक्तरण एव सुदिधाएँं--१ वी शताब्दी के पूर्वार्द तऊ ईस्ट इण्डिया कम्पनी 

मे कृषि, उद्योग अथवा यातायात का विकाम करते के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये अत कृपि के 
उपकरण एव रीतियाँ सर्वया पुरातत थी। देश में सिचाई मुख्यत मानसून की वर्षा से की जाती 
थी अथवा कृपक स्वयं मिलकर नहर क्षयवा नाले सोद लेते थे जिनसे सिचाई के लिए जन प्राप्त 
क्या जाता था। कुछ भागों में बुओ अयवा तालाबों से मी सिंचाई की जाती थी परलु यह सब 
सुविधाएँ अत्यन्त सामान्य थी । 
(४) कृषि पदाये--इस काठ की कृषि की एक अन्य विशपता यह थी फि अधिकास व्यक्ति 
केवल खाद्यात्न ही उत्पन करते थे। कपास, पढसन या चाय का उत्पादन प्राय प्रारम्मिक अवस्था 
में था और दृपक इन वस्तुओं वी उत्तत्ति पर विजेष ध्यान नहीं देते थे । यह स्थिति १८३० तक 
तो इसी प्रकार चवती रही किन्तु उमके पश्चात्‌ इग्रलेप्ड मे भारतीय कपास तथा प्ंट्सन की माँग 
बहुत बढ़ गयी और भारतीय किसान विदेशी उद्योगपतियों के लिए इन दोतों व्यापारिक फसतो का 
भी आऑयिका्धिक मात्रा में उत्पादन करने लगे।* रत को केवल कृषि प्रधान देश के रूप में परि- 
बतित करने की दिशा में यह्‌ पहला कदम था। 

(५) मूल्यों में अत्यधिक उतार-वढाव--भारतीय कृषि द्वारा उत्पन्न अधिकतर पदायों के 
लिए अत्यन्त सीमित एवं सक्रीर्ण बाजार था क्योकि वस्तुओं के स्थानात्तरण की सुविधाएं बहुत कम 
थी । अत कृषि पदार्थों वे मूल्यों म फमल के पनुमार बहुत उतार-चढ़ाव होते थे ) विभिन्न स्थानों 
के मलयो में भो प्राय बहुत अन्तर रहता था। 

(६) अकार्लों क्वा भवुपस्यिति--यह एक विरोधाभास ही प्रतीत होता है हि भारत दे 
भीषणतम अकालो का प्रादुर्भाव प्रायः १८५७ के पदचात्‌ ही हुआ जबकि आवागमन के साथनों 
का विज्ञास आारम्म हो गया था। वास्तव में, उम समय तेक प्राय ऐसा होता था कि जिन भागों 
में अकाल पटते थे वहाँ से लोग अच्छी फ्सलो वाते स्थान पर चले जाते थे । इममे पूर्व बाल में 
अकालों की कमी का एक कारण यह भी हो सकता है हि. उस समय भूमि पर मुख्यत खाद्यान्न ही 
उत्पन किये ज ते थे । अत खाद्यानों वी अत्ययिक कमी ने होती हो। बहुत पहने के अकावों के 
सम्बन्ध में पूरे तथ्य भी उपलब्ध नहीं है, अब उनके सम्बन्ध में कुछ निर्णय दवा सम्भव नहीं है ! 

(७) कृषि तथा उद्योगों में सहयोग--१६वीं शवा«्दी के पूर्वाद्ध तथा उमसे पूर्व देश के 
सभी भागों में विसी न किसी प्रकार के लघुकाय उद्योग स्थापित थे । प्रामो के हुपक्र अपने अचि- 
रिक्त समय में इन उद्योगों में काम कर अपनी जाय मे वृद्धि कर लेते ये । अजेक क्षेत्रो में तो यह 
उद्योग (रम्मी बताना, वस्त तैयार करना, तेल निकालना कादना, कम्बल, गलीचे, दरी तथा 
निवाड आदि बुनता) घर में ही सचानित छिपे जाते थे और बालऊ, म्त्रियाँ तथा पुरुष आदि सभी 
इनमें महयोग दे सकते ये। इस प्रकार कृषि तथा अन्य उद्योगों में निकटाम सहयोग था जिनके 
कारण कपको की आविक्त स्थिति अच्छी थी । 

२ ब्रिदिश शासन में कृषि (१८४७-१६००) 

ईस्ट इण्डिया कम्पती के शासनव्राल में ही भारतीय उद्योगों का पतन आरम्भ हो गया 
और भारत क्रमशः औद्योगिक सम्पद्तता से होन होते लगा। प़िडिश सरकार ने एक निरिदित नीति 
के अनुसार भारत में ढृवि पदार्थों को निर्यात करने तथा ब्रिटिश निमित माल भारत में आयात 
करने की सुविधाएँ दो । सन्‌ १८५७ के स्थातन्त्य समर के पश्चात्‌ सरकार ने सडको तथा रेलो 
का तीव्र गति से विकास किया जिससे भारत में व्रिटिए जायातों वो और मधिक प्रोत्साहन मिला 
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क्योकि माल बन्दरगाही तक ब्रिटिश जहाजो से आकर देश के विभिन्न भागो मे रेलो द्वारा भेजा जा 
सकता था । ब्रिटिश शाप की जड़ें ज्यो-ज्यों शक्तिशाली होती गयी त्यो त्यो भारत की कृषि तथा 
सामाजिक एप आर्थित्र व्यवस्था का ढांचा सोखला होता चला गया | २०वी शताब्दी के प्रारम्भ 
तक तो भारत की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का सचासन ब्रिटिश हितों वी रक्षा की दृष्टि से होने 
लगा था। 

इस बाल में कृषि विकाप्त की प्रमुख विशेषताएँ निम्तलिखित थी 

(१) कृषि पद्मर्थों का निर्णत -यथवि भारत से ब्रिटेन को कपास तथा पटसन का निर्यात 
१८३० से ही होना भारम्भ हो गया था किन्तु इमम्े मात्रा बहत महत्त्वपूर्ण नहीं थी । १८६६० ६४ 
तक अमरीका में जो गृह युद्ध हुआ उसे कारण अमरीकी कपास का ब्रिटेन को निर्यात बन्द हो 
गया। फ्लत ब्रिटेत ने भारतीय॑ कपास आयात कर उसकी पूर्ति करने की चेष्टा की । 


भारत के ल्धु उद्योगों का पतन होने के कारण अनेत श्रमित्त तथा कारीगर बेकार हो गये 
और उन्हें कृषि पर ही निर्भर होना पछा । इसका परिणाम यह हुआ कि देश से सिभित माल का 
निर्यात बन्द होकर खाद्यान्न, पटसन तथा तिलहन जैसे कृषि पदार्थों का निर्यात बढ़ गया। इन 
परदार्ो के तिर्यात में सडक तथा रेलो के विकास से अधिक बल मिला। १८५७ के तत्काल वाद 
ही कवकरत्ता है पेशावर तक की ग्राण्ड ट्क़ सढ़क पूरी की गयी जिसके माध्यम से विदेशी माल 
पश्चिम से पूर्व तक फैले हुए सभी केन्द्रों मे पहुँचने लगा। 

(२) कृषि श्रप्तिक बर्ये का उदय-ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनय्राल में भारतीय इृषि 
पूर्णत क्िमानों के हाथ मे थी, इसमें काम करने वे लिए अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता नहीं 
थी । किन्तु १८५७ के पश्चातू सरकार द्वारा सइकें, नहरें, रलें आदि निित करने का प्रायरिस्भ 
जिया गया । इस कार्य के लिए बहुत से श्रप्रिकों दी आवश्यकता पडो । इधर लघधूताय उद्योगों के 
बन्द हो जाने से बहुत से श्रमिक बेकार हो गय थे, वढ़ दूत साजतिक कार्यों में नियोजित हो गये । 
उनमे से बहुत से श्रमित्र कुपिनात मे दूसरे व्यक्तियों की भूमि पर मजदूरी करते लगे तथा शेष 
समय भें सार्वजनिक निर्माण कार्यों मे मजदूर द्वारा निर्वाह वरते थे । इस प्रवार भारतीय कृषि 
में एक नये वग कृषि थ्र्िक का उदय हुआ जो कालाल्‍्तर में खेती पर निर्भर करते लगा । 

(३) अकालो का प्रकोप--इस सप्रय तक भारत में बराताथात के साधनों का विकास 
बहुत कम हुआ था अत भक़ाल स्थानीय क्षमाव वे कारण ही पड़ते थे और उतका प्रमाय भी 
अप्नावग्रस्त क्षेत्रों तक सीमित रहता था। १६वी शतनाद्दी के कत्तराद्ध भें कम से कप दो अवाल 
(मद्रास १८६०-६१ तथा राजस्थान १८६५) ऐसे पड़े जिनमे लोगों के पास अन खरीदने के लिए 
घन था किन्तु झतठ उपलब्ध नही था। इ१ प्रत्रार वे अंकाल आधुनिक अकानों से सबंधा मिश्त थे 
बयोकि वर्तमान समय में अभावग्रस्त क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों से अस्त भेजने की व्यवस्था वर दी जाती 
है। फ्लत. अन्न उपलब्ध तो होता है किन्तु उसके मूल्य अधिक होते हैं, अत निर्धंत धर्ग के लोग 
उसे ज़रीदने में अप्रमर्थ होत है। १६४३ का वगाल का अकाल ऐसा हो था जिसमें घनाभाव के 
कारण लोय अनाज वे गोदामो तथा होटलो के सामन भूख से तड़प-तड़प कर मर गये । 

(४) क्ृपकों पर ऋण-प्रार--निरतर अकाल की स्थिति ने दक्षिण भारत के वृषकों की 
मानो कमर हो तोड़ दी। खाद्यान्नों वी कमी मूल्यों में वृद्धि तथा बढ़ते हुए करो के कारण उन्हें 
शाहूकारों से निरन्तर प्रण लेने पढे । इन आणो पर वत्यखिक ब्याज लिया जाता था जिसे बहुद से 
कृपक चुकाने में लसमच् रहे। ब्रिटिश सरकार न देश म अदालतों द्वारा न्याय-व्यवस्था अधिक सरल 
कर दी थी जिसका साहुसारों ने लाभ उठाया, फ्लत क्िस्तानों वी बहुत-सी भूमि (ऋण के भुगताब 
के रूप मे) साहूतारी क बब्जे में चली गवी। इन सब घटनाओ के फ्तस्वरूप अहमदनगर तथा 

चुछ अन्य जिलो के तिसानो ने संघ आरम्भ कर दिया त्टौर साहूकारों के घरो तथा दुकानों को 
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लूटना आरम्म वर दिया। इस किसानों को माँग यही थी कि उनकी भूमि लौठायी जाय तथा 
ऋणपत्नो को रह समझा जाय । 

(५) सरकारी नोति-ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक वर्षों मे कृषि विकास अथवा छिसानों 
को सहायता देने की किसी योजना पर ध्यान नहीं दिया गया और कृषि तथा कृषक को आयिव 
स्थिति निरन्तर पतनोन्मुव होती गयी । प्रिंटिंग सरकार भारत वो कृषि प्रधान देश नो बनाना 
चाहसी थो, हिन्‍्तु उसकी कृपि-व्यवस्था को बहुत सरल होने देवा नहीं चाहनी थी, फलत कृषि 
भूमि निरन्तर टुकड़ों में विभाजित होती रही, कृषकों पर ऋण बढ़ते रहे तथा जमीदार और 
जागौरदारों द्वारा किसानों का झोपण निरन्तर बढता गया । 

ऋण अधिनियम-दक्षिण में दगे होने तथा तथा अक़ार्लों के कारण कृषकों की आधिक 
स्थिति विगइने पर सरकार को यह भय होने सम्रा कि पद्दी अन्य स्थानों पर भी राजनीतिक तथा 
आधित्र दगे ने होने लगें, अत अरकार न १८८३ में भूमि मुवार ऋण अधिनियम ([.0॥0 [श970- 
फटा (,0805 ८६) तथा १८८४ में कृपक्त ऋष अधिनियम (#झआा०णधपराइड [005 2ैल) 
पास किये ! इत अधिनियमों वे. अनुसार हुपयों दो भूमि सुधार तथा द्ृषि विकास के लिए तकावी 
(ऋण) देते की ब्यवस्था की गयी । यह ऋष मुख्य रूप मे अकाल अथवा अन्य प्रकार के आधथिक 
सकट के समय दिये जा सकते थे। 

१६वी शवाब्दी का उत्तरार्द भारतीय कृषि के लिए अत्यन्त सक्ट एवं विपत्ति का युग था 
क्योंकि इम वाल में अकाल, महामारियाँ तया ऋण आदि के कारण कृषि के उत्पादन में निरन्तर 
बसी आती गयी तथा किसानों की आधिक् स्थिति अत्यन्त दु्बंल एवं दयतीय होती गयी। इस 
शताब्दी का अन्तिम बे भी अकाल वा वर्ष था जिम्तता प्रभाव आगामो दो तीन वर्ष तय बना रहा। 


३ कृषि सक्रमण-काल (१६००-१६१४) 


भारतीय इृषि के इतिहास में १८८० से १८६४ तक का ममय प्रगति-काल बहा जा सकता 
है क्योंकि इस युग मे दिचाई की छुविधाओ के कारण वुछ नयी भूमि खेती के अन्तर्गत लायी गयी 
तथा कृषि उत्पादन में भी मुघार के लक्षण दिख,यी देने लगे किग्तु जो कुछ प्रगति इन वर्षों में हुई 
थी वह १८६६-६७ तथा १८६६-१६०० के अक़ालो ने समाप्त कर दी । इनके कारण कृपक पूनर- 
कणी हो गये | १८६६-१६०० के थात्राल में मरझ्ार को लगभग १५ करोड़ रुपये सहायता वारयों 
पर ब्यय करने पडे । इस अकाल की गम्भीर बात यह थी कि गुजरात में चारे के अभाव में बहुत 
अधित मध्या में पशुओं की मृत्यु हो गयी। 

इन दोनो अकातो का यह प्रभाव पडा कि : 

(१) दोहरी फसल वाले क्षेत्र मे बहुत कमी आ गयी, ओर 

(२) व्यापारिक्त तथा औद्योगिक फमनो के स्थान पर खाद्यान्न उत्पन किये जाने लगे 

इस कार क्िमान पटमन तथा नोल बादि महंगी व्यावसायिक वस्तुओं के स्थान पर चावज्न, 
ज्वार मक्का आदि उतन्न करने लगे। प्रो० गाडगिल का तो यहाँ तक कहना है कि हुत से 
क्प्तानो ने बडिया खाद्यान्नो वे स्थानों पर घटिया अन उत्पन्न करने आरम्भ कर दिये क्योकि घटिया 

अत्रों में प्रशति का प्रकोप सहते करते की शक्ति अधिक होती है । 

उनहि युग--२०वी गताब्दी के आरप्म से प्रथम गहायुद्ध के प्रारम्भ होने तक के समय मे 
देश की हृपिज्यवम्था एवं सपठन में अवक परिकर्तत हुए ॥ इन परिव्तनों के फनस्वरूप देश बी 
इवि व्यवस्था में पर्याप्त उनति हुई जिससे किसानों की आधिक स्थिति मे भी सुधार हुआ तथा 
कृषि पदार्थों के व्यापार मे भी पर्याष्त प्रगति हुईं। इम प्रगति वे कारण ही इस युग को कृषि सक्रमण- 
कान के नाम मे पुरारते हैं। इस काल में कपि को प्रगति वा अध्ययन अग्रलिखित हृष्टिकोंगो से 
किया जा सकता है 


१०० | भारत में कृषि का विकास (१६५१ तक) 


(१) अधिक उत्पादत-सरकार के प्रयत्नो से पञाब की पराँचों नदियों से अनेक नहरें 
निकाली गयी जिनसे पश्चिमी पजार के अविकाश रेतीले प्रदेश वो मिचाई थी सुविधाएँ उपलब्ध 
हो गयी | फ्लत पञ्ञाब में कृषि समृद्धि के एक नये युग वा सूत्रपात हो गया । इससे न केवल 
लायलपुर भारत का खाद्यान्न भण्टार वन गया वल्कि इगब॑ष्ड को निर्यात करने के लिए भी पर्याप्त 
मात्रा में गेहूँ का उत्तादन होने लगा। गेहूँ के अतिरिक्त चावत्त, गन्ना तथा वषास का उत्पादन भी 
अधिक मात्रा में होना आरम्भ हो गया । 


(२) किसानों को समृद्धि--यद्यवि तवीन शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में कृषि उत्पादन की 
मात्रा बहुत सम्तोषण॑नक जही शी उिल्छु 4ह छ/म्रान्य रूप में 4च्छो थी। इसके अतिरिक्त क्रपि की 
नवीन पद्धतियों के कारण उत्पादम वा क्रम सन्तोषजनय रहा। आने-जाने के साधनों के विताप्त से 
भी कृषि पदार्यों को अभाव वाल स्थानों में भेजना सरल हो गया । इससे फ्िसातो को कृषि पदार्थों 
के उचित मूल्य प्राप्त करने मे भी सहायता मिली । इस सब तत्त्वों का सामूहितवर परिणाम यह 
हुआ कि किसानों की आ्थिक स्थिति में आशातीत सुधार सम्भव हो सवा । 


(३) जाद्यान्नो का एकाधित्रार-कृपि व्यवस्था म॑ शमुचित उनति होते पर भी देश की 
अधिकाश भूमि पर चावल, गेहूँ तथा अन्य पाद्यान ही उत्पघ किये जाते रहे | एक अधिश्त अनुमान 
के अनुसार कुल कृपिन्योग्य भूमि के लगभग ८८ प्रतिशत भाग मे खाद्यान्न उत्पत किये जा रहे ये । 
खाद्यानों के अतिरिक्त भद्योगिक फर्मलो में तिलहन तथा वषाम वा स्थान भी वाफी महत्त्वपूर्ण 
था। इन तीनो ही वर्गों को वस्तुएँ, विशेषत गेहूँ कपास तथा तिलहन, इगलैंण्ट को निर्यात करियि 
जाते ये । 

(४) सरकारी नोति-- इस काल म सरकार ने कूपि विकास सम्बन्धी कुछ ऐसी योजनाएँ 
बतायी और वायान्वित की जिन्हे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है । इन योभनाआ के अन्तर्गत १६०१ 
भे एक कृषि महानिरीक्षक ([099०2०  0क्षाक्घ0] ० 8270०0ए०) नियुक्त किया गया मिसका 
कार्य देश की कृषि समस्याओं का समाधान करने सम्बन्धी सुझाव देवर उन्हें कार्यान्वित वर्वाना 
था । इस अधिकारों के प्रयल्नो से कूपि विभाग के व्यय में यधेष्द वृद्धि हुई । 

सरकार ने गेहूँ मूंगफ्ली तथा अन्य पदार्थों को रोग तथा वीटाणुओ से बचाने के लिए 
शोधरार्य आरम्भ करवाये। फसत ब्रह्मा में भूंगफत्ती का उत्पादन करने मे सफलता मिली भौर 


गेहूँ को विनाश से बचाने के कार्यक्रम मे प्रगति हुई। अनेक क्षेत्रों मे फ्मलों को कृत्रिम खाद देने 
सम्बन्धी प्रयोग भो किये गये । 


खाद्यातों की विकास योजनाओ के अतिरिक्त भारत सरकार ने तमिलनाडु में घर फ्रेडरिजञ 
निकलसन की देखरेख मे एक मत्स्य विभाग ([#67९5 70679076॥) स्थापित क्रिया जिसका 
उद्देश्य देश मे मछली व्यवसाथ वो उन्तत करने सम्बन्धी कार्य वरना था। 


कृषि साख की उचित व्यवस्था करते के लिए तमिलताडु सरकार ने १६९४ में जो समिति 
(निक्लसन महोदय उसके एकमात्र सदस्य थे) नियुक्त की थी उसकी रिपोर्ट १९ शम्भीरतापूवंक 
विचार कर सन्‌ १६०४ मे प्रथम सहकारी समिति अधिनियम पास किया गया । बाद में सन्‌ १६१२ 
में इस अधिनियम की धाराओ को अधिक व्यापक बता दिया गया | इस अधिविग्रम द्वारा भारत मे 
कपि साख के लिए उचित एवं मस्ते ऋण की व्यवस्था की नीव पडी । 


उपर्युक्त विवरण से यह निष्रपं निकलता है कि १६००-१६१४ के काल में भारतीय कृषि 
की नाडियो में सिचाई सुदिधाओं कृषि वी नवोन पद्धतियों तथा सस्‍तो सास वी ब्यवस्था द्वारा 
सदीन रक्त सचाजित करने को चेष्टा की गयो। ब्रिटिश रारकार वी लगभग १५० बर्ष की उपेक्षा 
नीति की पृष्ठभूमि से यह्‌ प्रयत्व पिश्चय ही स्तुत्य बहे जाने योग्य हैं । 


भारत में कृषि का विज्ञाम (१६५१ तक) | १०१ 


४ युद्ध एव अवसादकाल (१६१४-१६३६) 
प्रथम महायुद्ध में कूपि दी फ्सें जच्छी रहीं किल्‍तू युद के पश्चात्‌ पहले ही वर्ष अर्थाव 
१६१८ श६ में दश अर में भयत्र अफान की स्थिति उत्पन्न हो गयी । इस अवाल से उत्पन अम्ाच 
दी पूनि के तिए आमस्ट्रेविया स लगभग २ लास टन महूँ बायात जिया गया। १६२०-६१ में भी 
पसत सनन्‍्तोपजनक ने होते के सारण र॒प्िक बन जाघात करना पड़ा । 

महँगाई तथा सुधार--साधानों वा अभाव हान दे कारणदेश में अन्न क मूल्यों में सर्वत्र 
महंगाई हो गयी जिमस दश् की साम्रान्य जनता व जिए अत्यन्त व प्टदायक स्थिति ठ पन्र है गयी 
महंगाई की स्थिति अधिक समय तेक नहीं बनी रटीवयोति १६२२ के पश्चात्‌ फ्मनें अच्छी हुई 
फतत अग्न वे भाव नीचे जा रय और क्षत्र ता निर्यात पुद थआारमस्म हो गया। १६२४-०५ में गेहूँ 
का निर्यात पुन युद्ध के पूर्व स्तर पर आ गया । 

विश्वच्यापी मन्दी--सन्‌ १६२८ में ही विश्वव्यापी मन्‍्दी का दोर आरम्भ हो गया अत 
भारत में फसल दिगड़ जान वे कारण गेहूँ का पुन आयात करना पद्म | विश्वन्यापी मदी वे कारण 
देश में सभी कूषि पदायों वे मूल्य सीय गति सेगिरन बारम्म हो गये जिसके फ्तस्वस्प किसानों 
को जीवन-निर्वाह के लिए झूण लेना पद्दा। यह विपम स्थिति निरलर द्वितीय युद्ध के आरम्भ 
ठक चलती रहो 

५ द्वितीय युद्धकाल (१६३६-४५) 

द्वितीय विश्वयुद्ध के बारम्म होत ही देश में कृषि पदायों री मांग बढनी आरम्म हो गयी 
वर्योकि युद्ध मे लटन बादी सेनाआ के लिए आटा तथा अन्य वस्तुओं वी अधिताजिर आवश्यवता 
थी। इस आवश्यय ता को पूरा करते के जिए देशवासियों थी आवश्यकता का कम दिया गया और 
सर्वंध मूल्य नियन्त्रण तथा राशनिग व्यवस्था लागू वी गयी । 

युद्धकाल में प्राय सभी खाद्यानों व मूल्यों मं काफी वृद्धि हो गयी झिसमे किसानों को 
बहुत लाभ हुआ | फ्लत अनक किसानों ने अपन युद-पूर्व॑ के झूणों का भुगतान बर दिया । 

खाद्यात्रों की उत्वन्ति बढ़ाने ते लिए १६४३ मे “अधिक बन्न उपजाओ' आन्दोलन आरम्भ 
पिया गया और छोटे-छोटे भु-खण्डो पर भी खेती बरन जे लिए प्रोत्माहन दिया गया । 

६ पुद्धोत्तकाल (१६४५-५१) 

युद्ध वे पश्चात्‌ भी भारत के सामत कूपि सम्द धी अनक ममस्याएँ उत्पन १६ जिनसे मुंझय 
निम्नलिखित हूँ 

(१) छाद्य समस्या - सादान्नो वा उत्ादन आादश्यवता से कम होने के कारण आस्ट्रेलिया 
अमरीका तथा अजेण्टादना से अन्न आपात करना प्रद्मा। इस कमी वा एक महत्त्वपूर्ण करण भारत 
का विभाजन था जिसके फ्जम्यश्प खाद्यान्न उत्पन करने वाले कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पाकिस्तान में 
चले गये । इसके परिणामस्वरूप १६४६ से १६५० तक ये प्रॉँच वर्षों में ्गमग १३ करोट टन 
अन्न विदेशों से आयात करना पडा | 

(२) चूट तया क्पाप्त की कमो--एररिस्तान बने जाने से भारत को सयम्रग ५०-६० खाच 
गा पटमन तथा १० लाख गर्ठि लम्दे रेस की झ॑ई विदेशों से आयात करनी पटी, जिमस दश वी 
विदेशी विनिमय स्थिति शिगिइनी आरम्म हो गयी । 

(३) अधिक भप्त उपजानो' आन्‍न्दयोलन-सन्‌ २६४३ मे 'अयित अन उपजाओ।' बासदोनन 
आरम्म हिया गया जिसके अल्वगंत अच्छे दीज, अधिक खाद, उपयुक्त सिंचाई वी सुविधाओं हारा 
झत्र वा उत्पादन दढ़ान वो चेप्टा वी गयो। इस थानदोलन को सफ्त बनाने के दिए केस्रीय 
सरकार द्वारा ग्रयम चार वर्षों में राज्य सरकारों को अनुदान तथा ऋषभ दिये गय । इसक पश्चात 
जिेप वायश्मों के लिए अधिक महायतदा दन की व्यवस्था वी गयी । 


१०२ | भारत में कृषि का विक्षत्त (१६४१ तक) 


इस योजना के अन्तर्गत दो प्रकार वे कार्यक्रम सम्मिलित थे--प्रथम वारयक्रम के अन्तर्गत 
बु'ओ, तालाबों, छोटे बाँधो, नल-ुपरों तथा जल प्राप्ति के अन्य साधनों के निर्माण तथा मरम्मत वी 
व्यवस्था थी। इस कार्यक्रम मे भूमि को साफ़ कर देती योग्य बचाने का वास भी सम्मिलित था। 
दूसरे कार्यक्रम के अन्तर्गत रासायनिक खाद तथा उन्नत किस्म के वीज आदि बाटने की व्यवस्था 
थी। इस्त योजना क अन्तर्गत्त १६४८ ४६ से १६५०-५१ वे तीम वर्षों मे लगभग २७ लाख दमन 
अतिरिक्त भर इत्पन किया गया । सनु १६५०-५१ में भी असन्तोपजनक मानसून के कारण अन्न 
का उत्पादन आावश्यक्ता से कम रहा, अत विदशों से लगभग २४ भरव एपये का अन्न आयात 
करता पडा । 

सत्‌ १९५२ म अधिक अच्च उपजाआ! अस्दोलन की जाच के लिए एक समिति नियुक्त की 
गयी जिसने इस आन्दोलन के उद्देश्यों भे क्रान्तिकारी परिवर्तन वा सुझाव दिया । फन्नत कृषि तथा 
खाय मन्वालय के अनुदानों के अतिरिक्त राज्य सरकारों को १० करोड़ झुपये ओर ऋण दने वी 
व्यवस्था की गयी । यह धनराशि राज्यों द्वारा छोटी भिचाई योजनाएँ कार्यान्वित करने के लिए 
निर्चित यी । 

(४) केद्द्रीय ट्रैक्टर सगठन--यह संगठन अमरीकी सेना द्वारा भारत में छोड़े गये २०० 
द्रेक्टरो से आरम्भ क्या गया। इसवा उद्देश्य गहरी कासयुक्त भूमि तथा घने जगलो से युक्त भूमि 
को गफ तर खेती के योग्य बचाना था। १६५१ में विश्व बेक द्वारा लिए गये एक ऋण से २४० 
ट्रैक्टर खरीद गये । योजना आरम्भ करने बे प्रथम तीब ब्षों मे ही लगभग ४३ लाख एक्ड भूमि 
देती के योग्य बतायी गयी । 

(५) सगधित फसल उत्पादन कार्यत्रम--सव्‌ १६५०-५१ में खाद्यान्न, पटसन, कपास तथा 
एफ़र के उंत्तादन म क्षात्मनिर्भरता प्राप्त करने का एवं कार्सक्रम आरम्भ किया गया। इस 
कार्यक्रम की पाँच मुख्य विशेषताएँ थी « 

(भ) सिंचाई की सुविधाओं से युक्त ४& करोड एकड भूमि में सम्पूर्ण घनराशि तथा 
प्रविधिक साधनों था प्रयोग करता । 

(आ) १ करोड एकड बजर तथा ऊमर भूमि को खेती के योग्य बनाना । 

(४) लगभग एड लाप ग्राम में भूमि सेना का निर्माण करना । 

(ई) देश में पशुओं को लाल बीमारी (8700/.८७) दुर करते तथा ६०,००० अच्छे सांड 
प्रतियर्प तयार करम का प्रयत्न करना । 

(उ) देश में दन महोत्मवों क माध्यम से ३० करोड वृक्ष लगाना । 


उपर्युक्त कायक्रमा वो प्रथम प्रचवर्धोय योजना के वार्य मे भी सम्मिलित कर दिया गया | 
संगठित फमलो के कायक्रम मे पटसन तथा कपास के उत्पादन में पर्याप्त सफलता श्राप्त हुई क्योकि 
इतका उत्पादन १६५०-५१ में क्रमश रे३े लाख और ३० लाख गाँठें हो गया । 
प्रश्न 
१ सब १६४१ के पूर्व भारतीय-कपि के विकास पर प्रकाश डालिए तथा इसके मन्द गति से 
विक्राप्त के कारण बनलाइए॥ 


योजनाकाल में कृषि का विकास 





(एध्श्हाठशाबद्धांबा 07 85686एरएचछ६ 
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स्वतन्त्रता प्राप्ति बे पश्चात्‌ दश के आधिक विकास के लिए योजनावद्ध आपिक विज्ञास का 
निश्चय किया गंदा तथा १ अप्रैल, १६५१ से प्रथम पचवर्षीय योजना प्रारम्भ वी गयी । इस अध्याय 
में योजनाकाल में कृषि के विक्ञास पर प्रकाश डाला जायगा । 

१, प्रथम योजनाकाल में हघपि का विकास 

प्रथम पचवर्षीय योजना मुख्यत कुषि योजना थी। योजना का उद्देश्य आधियए असन्तुलन 
को टीक करना ठया कृषि उत्पादन म देश को आत्मनिर्भर बनाना था। योजना में कूषि को 
सर्वोच्च प्राथमिकता दो गयो। दश विभाजन के १।रण अच्छी कपास तथा जुद उत्तन करने बाले 
क्षेत्र पाविस्तान में चले गये थे । इस प्रकार भारत के दो प्रमुझ उद्योगो--मूती वस्त्र उद्योग तथा 
जूट उद्योग--के भग्नक्ष बहुत वडा संकट गा गया था। पूर्वी बगाल के चावल उतल्लादक क्षेत्र तथा 
पश्चिमी पजाब क गेहूँ उत्पादक क्षेत्र भी पातिस्तान के हिस्से में पड़े थे। देश के समक्ष खाद्य सक्ठ 
पहले से ही चला आ रहा था। देश विभाजन के कारण इंम् सक़द न भोपण रूप ग्रहय किया ) बत 
खाद्यात म आत्मनिररता प्राप्त करना प्रथम पचदर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया । 

(१) कृषि बर उस्तावित तथा वास्तविक ब्यय-प्रथय पचरर्थीय योजना मे कृपि तथा 
सम्बन्धित कार्यक्रमों पर प्रस्तावित तथा वास्तविक व्यय निम्न सारणी के अनुसार था 

कृषि पर प्रस्तादित एवं वास्तविव व्यय 








मद प्रस्तावित व्यय... कुल प्रध्तावित वास्तविक झुए व्यय 
(वरोड रु० में). स्यय का प्रतिशत ध्यय का प्रतिशत 
बूपि एवं सामुदाबिक 
विकास ३५७ ० १५१ २६१० १५० 
मिचाई एव शक्ति. ६६१० रे८ २ ३१० ० १६० 
योग १,० १८*० ड३२ ६०१० ३१० 
कमल निनन तन न -+ननननयन सन निनननन नमन न +-.- पवन नन++-न न नमन 


प्रथम योजना प्रारम्भ म कुल २,०६६ करोड रपये की थी | दाद म यन्‍जना म दो बार 
समोधन जिये गये तथा वुल प्रस्तावित व्यय बढाकर क्रमश २,३५६ करोड़ स्पये तथा २,३७८ करोड 
रुपये कर दिया गया। प्रथम योजना पर वास्‍्तविज् व्यय १,६१३ करोड रपये हुआ । २,३५६ करोड 


१०४ | पोजनाकाल में कृषि का विवास पर _ 
रुपये की योजता में कृपि, सामुदायिक विकास, निचाई एड,श्ति पर कुल १,०१८ वरोड हपये व्यय 
करने का प्रस्ताव या जो कुत् प्रस्तावित व्यय का ४३ 7३% था, परन्तु योजनवास मे इन वार्यक्रमो 
पर बुल वास्तविक ध्यय ६०१ करोड रुपय हुआ जो बुल वास्तवित व्यय वा ३१५७ था। इस 
प्रकार प्रथम योजनाकात में कुल व्यय का लेंगमंग एक तिहाई भाग कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों पर 
न्यय क्या गया । 

(२) प्रस्तादित लक्ष्य तथा प्रभति--निम्तलिखित सारणी हो प्रथम योजना वे कृषि सावन्धी 
लक्ष्यों तथा वास्तविक उत्पादन पर प्रकाश प्ता है 

प्रथम योजना के कृषि सम्बन्धों लक्ष्य तथा प्रगति 











सूद इकाई १६५०-११ (इलिे व 
खायात मित्रियन टन ५२२ ६्श्द 
तिलद्दत ५ श्र भ६ 
गन्ना (गुड) ५घ६ ६० 
कपास मित्रियन गाठें २६ ० 
जूढ गा है डर 
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योजनावर्वि में कृषि वी प्रगति सरतोपजनब रही। कृषि_उत्यादन में, ८5% वृद्धि हुई। 
खाद्यान्नो का उत्पादन ५१ मिलियन टन से बदकर ६६ छिलियत टन हो गया । वाणिज्यिक फलों 
में तिलहून तथा कपास के उत्पादन में सराहुनीय वृद्धि हुई तथा दन नोनों गा उत्पादन लक्ष्य से 
अधिक रहा । जुट तथा गस्ते के उत्पादत के लक्ष्यों की पूति नटी की जा सकी, स्यपि उनके उत्पादन 
पे वृद्धि हुई । 

योजनाकाल मे खाद्य तथा उवरक वी सपत मे वृद्धि हुई। १६५० ५१ मैं अमोनियम सक्पेट 
की खपत २७४ लाख टन तथा फास्फोरिक खादों वी ज़पत ४३ हजार टन थी। १६५४-५६ में 
इनकी खपत बढ़कर द्रमश ६ लाख टन तथा ७८ हजार टन हो गयी । योजनावाल में ५ मिलियन 
एक्ड भूमि का उद्धार क्या गया। य्रेती # उनतिशील तरीकों का उपयाग जिया गया । _ जावानी 
ढग पर धान वी खेती पर जोर दिया गया | योजना के अब्विम वर्ष में लगभग २० लाख एवड 
भूष्ि पर जापावी तरीके से धान की खेती की ययी । विमिल प्रज्गार के उत्तम बीजों का उपयोग 
किया जाने लगा । धिचाई सुविधाओं वा विस्तार क्षिया गया तथा सहाारिता के विक्नास के लिए 
प्रयात किये गय॑ । अक्टूबर १६५३ -से- गामुद्दाविव विद्ञास योजताएँ प्रारम्भ कौ गयी । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है वि प्रथम थोजनाक्राद् में कृषि को प्रगति उत्साहवर््ाश थी 
परन्तु योजना के कृषि विषयक कार्यक्रमों म छुछ दोप भी थे । प्रथम विभिन्त फत्रों के विक्ाप्त एव 
सुधार के लिए कोई निश्चित योजना नहीं थी। टड्वितीव, द्ृपि रिक्रास छू लिए सत्पागत परिवर्तन 
(प्रशाएधणा॥ं वधाह९5) आवश्यक हैं. परन्तु प्रथम योजनातवाख मे सस्थागत परिवर्तनों पर 
विशेष जोर नहीं दिया गया। खेवो के लघु आकार तथा उनके उप विधाजन एवं अपवण्डन सप्वस्धी 
सतध्या पर ध्यान नही दिया गया। भूमिलुधार के क्षेत्र मे भी नाममात्र की ध्रगति हुई । 

२ द्वितोय परवर्षोष योजना तथा कृषि 

(१) प्रस्तावित ब्यय-द्वितोद पचवर्षीय योजता मुरयत उद्याय प्रशात याजना थी । इसम 
4,5५९ करोड रुपये के प्रस्तावित व्यय (सा्वेजनिक क्षेत्र) में से_५६--करोड़ स्पये अयविवुल 
प्रस्तावित व्यय वा ११ 5८% दृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों पर व्यय वरना था। ड 


* योजनाकाल में कृषि पा विकाप्त | १०४५ 


इसके अतिरिक्त धिचाई सम्बन्धी कार्यक्रमों पर २८१ करोड स्पये व्यय करने थे । यद्यपि 
सापेक्षिक दृष्टि से, द्वितीय योजना में कृषि को गौण प्राथमिकता प्रदान की गयी थी, परन्तु कृपि पर 
बुल प्रस्तावित व्यय प्रथम योजना की अपेक्षा अधिक था। 

(२) लक्ष्य तथा प्रमति--ड्ितीय योजदा को अन्तिम रूप प्रदान करते ममय इस बात पर 
ध्यान दिया गया कि योजना के औद्योगिक लक्ष्यो वी यूति के लिए कृषि-उत्पादत में और अधिक 
वृद्धि आवश्यक है। अत प्रारम्भ में हृषि सम्बन्धी जो लक्ष्य निर्धारित विय गये थे उनमें सशोप्रन 
किया गया। ह्ितीय योजवा के सशो्ित लक्ष्यों तथा कृषि कार्यक्रम डी उपलब्धियों पर निम्न 
सारणी प्रकाश डालती है 

द्वितीय योजना फे कृषि लक्ष्य तथा प्रगति 


नन्‍ीनिनीनत--ओओ 
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सारणी से स्पष्ट है हि द्वितीय पोजनाकाल मे खाद्यान्न तथा गला-उत्तादव के बनिरिक्त, 
कृषि उत्पादन के किसी भी लक्ष्य वी पूर्ति नहीं हुई। अधिक्राश लक्ष्यों की पूर्ति न होने का प्रमुख 
कारण यह था एि उनही पूति के लिए न तो सुनियाजित कार्यक्रम ही बताया गया और न आव- 
इयक माना में पडत या साधनों (॥7७७) की ध्यवस्था वी गयी । इप बोजनाकाल में भूमि सुधार 
बी दिशा में भी प्रवत्त किये यये तवा सहयारी कृषि के प्रचार पट विशेष जोर दिया गया । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि द्वितीय योजनाकाल में कृषि की दशा में विशेष सुधार 
नहीं हुआ । इछ योजनाहाल कौ एर उल्मेखनीव बात यह है कि इसमे प्तामुदागिक विकास योजना 
या प्रसार बडी तेजी से विया गया तथा कूपि-साख एवं सहवारिता के क्षेत्र मे.भी सराहनीय प्रगति 
हुईं। प्रथम योजनाताल में कुषि में सस्थागत परिवतंनों वी उपेक्षा की गयी थो परन्तु द्वितीय 
योजनाकात में कृषि में सध्यागत्र प्रिवर्तती प्र विज्षप जो र दिया गया । ॥ ५५ रे 

३ तृतीय पच्रवर्षोष योजना तथा कृषि एप, 

हृवीय पचवर्षीय पोलनाकात में कृषि के महत्त्व को पुन स्वीकार क्या गया तथा द्वितीग्रत, 
पदवर्षीय योजना वी भरूलो को सुयारने का प्रयल किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना के पाँच 
प्रमुस उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था --त्ाद्य सामग्रियो मे आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और उद्योगो 
तगा तिर्यात की मांग यो पूरा करना ।! सावंजनिक क्षेत्र मे, ठृतीव पंचवर्षीय योजनाकाल में कुल 
७,२०० करोड रुपय व्यय वरना था, जिसमे से कूपि तथा सामुदायिक विडास के लिए 0०६८ 
करोड रुपये को व्यवस्था वी गयी जो कुत् भ्रस्तातिन व्यय का १४%, था। यह राशि, दिनोय 
योजना से कृषि कार्यक्रमों पर व्यय की जान वाली राशि के दुगुने से भो अधिक थी । इसके अभिरिक्त 
बड़ी तथा मध्यम विचाई योजताओ घर व्यय की अस्ताजित राशि ६५० करोड रुपये थी । इस प्रफार 
कूपि तथा कृपि सहायक कार्यक्रमों पर टूतीय योजना-क्ान मे कुन १७६१८ करोड रुपये न्‍्यय करने 
का प्रस्ताव था, जो तृतीय योजना के बुल प्रस्तावित्त व्यय का २३% था । 

(१) फ्ृषि उ पादन पर प्रह्तावित व्यय--१,७१८ करोड़ स्प्रे वी उपययक्त राशि ग्रे थे 
ऋषि उत्तादन से सम्बन्धित जार्यक्रमों पर कुल १,२८६ करोड़ रपय ब्यय करने वा प्रस्ताव था 
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जिम्का विवरण निम्नलिणित सारणी में दिया गया है । पुलता की हृष्ठि से साथ मे द्वितीय गोज॑ना 
से सम्बन्धित सूचना भी दी गयी है । 


तृतीय योजना में कृषि उत्पादन पर प्रस्तावित व्यप 








च् दितीय योजना तृतोय योजना 
७५५४ (वास्लबिक व्यय) (प्रस्तावित ध्यय) 
कृषि उत्तादव हए १० र२६ ०७ 
सघु सिचाई ह्ड ६४ १७६७६ 
भून्‍्मरक्षण २७६१ ७२७२ 
सहकारिता ३३ ८३ प० १० 
प्रामुदायिक विकास (कृषि-कार्यक्रम) ५०१०० १२६ ०० 
प्रमुव एवं मध्यम सिचाई ३७२ १७ ५६६ ३४ 
योग ६६५७५ १,२६१ ०० 
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(२) कृषि तक्ष्य तथा प्रगति--तृतीय योजना के कृषि सम्बन्धी लक्ष्य तया उपलब्धियों 
निम्नलिखित थी 


तृनीय योजना के कृषि उत्पादम लक्ष्य सया उपवरब्धियाँ 





नी 





चस्तु १६६०-६१ (कक, 
खाद्यान्न मि० टन छ& ० ७१ ३ 
तिलहन ही ७१ ६ १४ 
भज्ना (गुड) , ० १२१२ 
कपाम मि० गाठे ५१ ध। 
जूट हम] ४६० 
तम्बाब्‌ हार धन हे० ० ४००० 
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तृतीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य १९० म्ि० टत तिरिवतर किया गया था [स््‌ 
१६६५-६६ में ४४ मि० टव चावल, १४ मि० टन गेहूँ, २३ थि० इन अन्य अनाज तथा १७ मि० 
टन दालों का उत्पादन करना था) । परन्तु सत्‌ १६६५ ६६ बर्यात्‌ तृदोय योजना के अन्तिप्त वर्ष 
में खाद्यारों का उत्पादन ७२ मि० दव भात्र हुआ (सन्‌ १६६४ ६४ में खाद्यान्नो का उत्पादन ८ 
मि० टन था) । तृतीय योजना का अन्तिम बषे (१६९६५ ६६) अमामास्य वर्ष था।। लगभग समस्त 
उत्तरी भारत विशेषकर बिहार, पूर्ती उत्तर प्रदेश तथा बंगाल जनावृष्टि (सूबा) से पीडित या। 
ये क्षेत्र कृषि उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। अत सद्‌ १६६५-६६ मे कृषि उत्पादन बहुत कम हुआ | 
योजनाकाल में कृषि पर १,०८६ करोड रुपये व्यय किये । 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि तृतीय धचवर्षोय योजना कृषि उत्तादत के क्षेत्र मे बहुत ही 
अश्फ्ल रही । इस असफलता मे प्रकृति का महत्त्वपूर्ण हाथ था। साथ ही साथ हृषि उत्पादन के 
लद॒य देश को आवश्यकताओं को हृष्टिगत रखते हुए विर्धारित हिये गये थे परन्तु उन शक्ष्यों बी 
पूर्ति के लिए जिस मात्रा में धन व प्रयत्त की आवश्यकता थी उप्तकी व्यवस्था मही को जा सकी । 


योजना निर्माताओं वे दृष्टिकोण तथा सरकार वी छूषि के प्रति उदासीनता की नीति का परिणाम 
देश वो भुगततवा पडा । 
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गत पृष्ठो में प्रथम, दितोय तथा तृतीय योजनाकाल में कृषि के विकास पर प्रकाश डाला 
या । हमारा ध्यान मुख्यय कृषि उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमों तक ही सीमित रहा है। इसके 
तिरिक्त, योजनाबद्ध विद्वाम के प्रयप् पन्दरह वर्षों मे क॒पि क्षेत्र मे कतिपय अन्य दिशाओं में भी 
गति हुई, जिमका विवरण निम्नलिखित है 

(0 सिचाई--योजना काल मे मिवित भूमि क्षेत्र ५ & करोड एकड से बढकर ६ ७ करोड 
एक्ड हो गया है। इस वृद्धि में लगभग १ रे करोड़ एकड को वृद्धि छोटी योजनाओं के अन्तर्गत 
हुई है । 

(४) राष्तायनिक धाद--पन्द्रह वर्षों में लत्रजवयुक्त रामायनिक खाद का उपभोग ४६,००० 
टन से बढ़कर ४ ५२ लाख टन हो गया है । 

(४) दूध-सन्‌ १६५०-५१ में दूध का उत्पादन १७ करोड टन था जो १६५५-५६ में 
१ ६ करोड टन, १६६०-६१ में २ ३ करोड टन तथा १६६५-६६ में २४६ करोड़ टन हो गया। 

(:४) सामुदायिक विकास घोजनाएँ--कूपि विकारू में क्रान्तिक्नारी परिवर्तन लाने के लिए 
देश में म्रामुदायिक विक्रास का- कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्य पचायत्री सस्थाओं तथा 
सहृझारी समितियों के सहयोग से क्षिया जा रहा है। देश के सम्पूर्ण क्षेत्र वो सन्‌ १६६३ तक 
सामुदायिक योजतानों के अन्तगत लाया जा चुका था। 

(५) गहन खेती कार्यक्रम-सन्‌ १६६०-६१ में इस कार्यक्रम क अन्तगत आमन्ध्र प्रदेश, 
बिहार, तमिलनाडु, मध्य-प्रदेष, पजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदरेण के सात जिलो में गढ़न लेती 
कार्यक्रम का सूनपात किया गया । इस योजता वो शर्नें -मर्त अन्य क्षेत्रों मे बढाया जा रहा है। 
इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नवीनतम रीतियो द्वारा कृषि उत्पादन म वृद्धि के प्रयोग किये जा रहे हैं 
जिनका साम सारे देश को हो सोया । 

(५) भूमि की समस्याएँ--देश के प्राय सभी भागो मे जमोदारी अथवा जागीरदारी का 
उन्मूलन कर दिया गया है। ७३ लाख एक्ड भूमि का स्वामित्व ३३ लाव व्यक्तियों को सोप 
दिया गया है । इसके अतिरिक्त लगमग ५४ करोड एक्ड भूमि की चकबन्दी की जा चुकी है। 

बास्तव में, विसन को भूमि का स्वामी बनाते को दिशा में केवत सामान्य कदम उठाये गये 
हैं। इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 

४ कृषि ओर योजना के तीन वर्ष (१६६६-६७ से १९६८-६६) 

तृतीय योजना की समाप्ति तक चतुर्थ योजना को अलिम रूप नहीं दिया जा सका। 
इसका मुख्य कारण तीमरी योजना की असफ्लता था। वास्तय में, योजना के मूल स्वरूप एव 
प्राथमि सताओ पर एकदम नये मिरे से दिचार करते की आवश्यकता थी, अव* एफ ओर तो चतुर्थ 
गोजना को तीन वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया, दूसरी जोर विकास के लिए वाधिक योजनाओं 
का कार्यक्रम आरम्भ किया गया । 

१६६६-६७ से १६६८-६६ के तोन दर्षो मे कृपि पर कुल प्रस्तावित व्यय ६६६५ करोड 
स्पये था, परन्तु वास्तविक व्यय तीन वर्षो में १,१६६ करोड़ रुपये हुआ। 

इसमे स्पष्ट है कि दीन वर्षों मे कृषि कार्यक्रमो पर कुल व्यय का समभग १५४ प्रतिशत 
व्यय क्षियां गया। इस व्यय के अतिरिक्त सिचाई कार्यक्रम पर ४४६ करोड रुपये खर्च किये गये 
हैं जिससे तिचाई और कृषि व्यय लगभग २५ प्रतिशत हो जाता है । 

इ- चतुर्थ योजना तथा कृषि 

चपुर्थ योजना (१६६६-१६७४) में कृषि (जिसमें कृषि शोध हल्की सिचाई, भृुमि रक्षण, 
पु पाचन, दुग्ध व्यवसाय के विकास, मछली पालन, वन, गोदाम-व्यवम्था, कृषि ऋण-सम्थानो को 
जाथिक सहायता, सहतारिता, सममुदायिक्र विकास आदि सम्मिलित हैं) विक्रास के लिए २,७२८ 


१०८ | योजनाकाल में कृषि का विकास 


करोड रपये व्यय करने वा प्रस्ताव क्षिया गया है। यह राशि प्रास्तावित व्यय दी ढुद् सम का 
१७ २ प्रतिशत है । 
चतुर्थ योजना में कृषि-उत्तादन १६७३-७४ के निम्नलिखित तथ्य निर्धारित किये गये हैं « 


कृषि विकास के प्रस्तावित लक्ष्य 
तन --न न >> नाक सन -3++-नप++<+-+-+म+--+- न <+-+-+-->न 








७३-७६ 

क्श्ु इकाई का सं 
१ खाद्यान्न मिलियन टन १२६ 
२ तिलहन 20५ “ १०५ 
३ गन्ना (गुड) २8५ (३ १ 
४, ₹ई » गाँठें ड़ 
५ जूट हे के ७४ 
६ तम्बावू » किलोग्राम ४५० 
७ काजू हजार टन २३६ 
८ काली मिर्च ञ्र्फ डर 
६ दाले मिलियन टत १५ 








उपयुक्त द्वालिका से स्प८८ है कि चतुर्य योजना क॑ प्रस्तावित उत्पादन लक्ष्य बापी ऊँच रखें 
गय है । २,४२८ करोड रपय के प्रस्तावित ब्यय में से ४३० करोड झपये कृषि उत्तादम व शोध बाय, 
५१६ करोड रुपय लघु मिचाई याजनाओं, ६» बरोड रुपये पशु-पालन, ५३ करोड रपये मछली 
प्रालत, ६३ बरोड रुपय वत विकास, १७६ करोड रपय सहकारिता तथा (११४ करोड़ रुपये 
स्रामुंदायिव वित्राप्त पचायत के लिए सम्मिलित हैं। 


कृधि-विकास की समोक्षा 
उपर्युक्त विवरण से स्पप्ट है कि पंचवर्षीय योजनाओं में ह्षि का महत्त्व बढता गया है। 
प्रत्यक योजना म पूर्व यौजना को अपेक्षा, कृषि विकास के लिए अधिक घनराशि की व्यवस्था की 
गयी। कृषि उत्पादन में भी सम्तोपज्ञनक वृद्धि हुई है। कृषि व्िवात्त क्षेषफ्ल तथा उत्पादकता वा 
फ्तन है। प्रयम, द्वितीय तथा तृतीय पचवर्षीय योजनाओं की अवधि में कृपि-उत्तादवता में निम्न- 
लिखित प्रयार से वृद्धि हुई 
उत्पादन, क्षेत्र तथा उत्पादकता में चक्रवृद्धि दर से वृद्धि 











योजनाकाल उत्पादन क्षेत्र उत्पादकता 
१ प्रथम योजना ५ २६ १४ 
२ डितीय योजना ३१ १३ श्ष 
३ तृतीय बोजना ६6% ०६ २७ 





उपर्युक्त दालिका से र॒पष्ट है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि उत्पादकता में उत्तरोत्तर वृद्धि वे 
कारण अधिक हुई है। विप्िन्न राज्यों म भी वृद्धि दर में पर्याप्त अन्तर रहा है। पजाव, गुजरात, 
तथा तमिलनाडु में शाप्ट्रीय औसत से अधिक वूदद्ध हुई! स्तेलफल में सर्वाधिक वृद्धि राजस्यान में”. 
हुई है । वृधि शोघ पर उत्तरोत्तर अधित ध्यान दिया जा रहा है। बर्तेमान हरित-क्रान्वि (ठवथ॥ 
[९४०।घध०४) योजनाओं के माध्यम से किय गये इृवि-विक्मास अवध काही परिणाम है । 


योहनाकाल में कृषि का विकास | १०६ 


परन्तु यह क्रान्ति केवल कक के रस उन कर बंद मे दर समाज जता गे ही 
सीमित है) यद्दि हरित-क्रान्ति की के मम्बन्ध 
में आत्मनिर्मर ही नहीं हो जायेगा, वरेन खाद्यान्न कया निर्यात भी करने लगेगा । चतुर्थपचवर्धीय 
योजना का कृषि सम्बस्धों कायम इस दिशा में महत्वपूर्ण-कदम-है । 


प्रर्न 


१ भारतीय कृषि की कप्र उत्पादन क्षमता के कारणों की विवेचनात्मक व्प्राध्या कीजिए तथा 
इसके सुधार के उपाय बतलाइए । (इलाहाबाद, बो० ए०, १६६५) 
२ भारतीय कृषि के पिछडेगन के कारणों पर प्रसाश डानिए। विगत वर्षो में कृषि के 
आधुनीकरण के लिए वया प्रयास क्यि गये है और क्तिवी सफ्लता के मताथ। 
(राजस्थान, बी० फ्ॉॉम०, १६७१) 
३. भारत में कृषि के प्रति राज्य नीति की समीक्षा कीजिए।. (विक्रम, बी० कॉम, १६६२) 
भारत म ऊृषि क्षेत्र मे राज्य के योगदान की सम्रालोचनात्मक विवेचना कीजिए । 
(विक्रम, बो० ए०, १६६३) 
४ भारत में कृषि पुनम्नंगठन की भावों रूपरेणछा वया होती चाहिए ? पचवर्षीय योजनाओं के 
अन्तर्गत कृपि विकास के लिए किये गये उपायो का वर्षव कीजिए । 
(गोरखपुर, बो० ए, १६६३) 
६ योजनाकाल में भारतीय कृषि के विकास पर एक सक्षिप्त टियणी जिखिए । 
७. भारतीय कृषि के विकास में सरकारी योगदान पर एक विवेचनात्मक निबन्ध लिखिए । 
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भारत मे कृपि की एक अत्यन्त गम्भीर समस्या यह है कि कूपि-भूमि अत्यन्त छोटे छोटे 
टुकड़े में येंटी हुई है। कही कही तो यह टुबडे इतन छोटे है कि उन पर बैल पूरी तरह से धरम भी 
नहीं सबते जिससे उनको जोतने और वीज डालने भे वदी कठिताई का सामना करता पड़ता है | 
इतता ही नहीं अनेक स्थानों पर एक ही बिसाते के पास भूमि क बई छोटे छाटे टुकड़े है जो एक- 
दूसरे से बहु हर विक्वरे हुए है । इन टुशंडों वी देखभाल अथवा व्यवस्था वरना बहुत खर्चोलों काम 
है । फ्लत भारतीय खेती अव्यावहारिक अव्यावश्तापिक तथा अलाभदाबक हो ?यी है । 


१ उप विश्वाजन एवं अपखण्डन का अर्थ तथा सीमा 

(१) जप-चिभाजव-हुेषि भूमि के उप-विभाजन से तात्पयं यह है कि भूमि का एक टुकड़ा 
जिस पर एक «यक्ति का स्वामित्व है, किसी कारण से दो या अधिक व्यक्तियो-मे-अंट-विया जाता 
है। 5 हाई हो के न गला के बार कल के पड डे अत लए छ उसकी 
शुत्यु हो जाती है तो वह सण्द मुखिया के चार वच्चों भे सवा-सवा एकड वेद जाता है और 
प्रकार एक खण्ड पांच एक्ड से कम हाकर केवल सवा एकड़ रह जाता है । 

(२) अपखण्डन--कई वार ऐसा होठा है कि एक परिवार के पाप्त भूमि के चार ठुलड़े हैं 
जो उपज अथवा स्थिति की दृष्टि से बहुत भिन्र है। जब यह भूमि चार वच्चों में बेंटती है तो 
प्रत्येक बालक तथा युवक चारो टुक्डो मे अलग अलग हिस्सा लेना चाहता है, फलत वह भूमि १६ 
भागो में अपखण्डित हो जाती है और प्रत्येक के ट्िस्से में चार बहुत छोटे छोड़ खण्ड आते है. बहुत छोटे छोड़े बण्ड आते कई. जो 
एक-दूसरे से बहुत दूर कथित हो सकते है। 

भारत में भूमि की जोत इतनी अधिक अपसण्डित एवं उप विभाजित हो गयी है कि उसे 
किसी भी हृष्टि से न्यायप्तगत नहीं कहा जा सकता । गत एक अध्याय मे चेस्टर बोल्स के विचार 
दिये गये हैं जिलमे उन्होंने यह अताया है कि भारत में जमीदारी श्रवा सम्राप्त करे के पश्चात्‌ भो 
१० अतिश्चत सेविदरों के पास वुल भूमि के ५० प्रतिशत से अधिक तथा १ प्रतिशत किसानी वे 
पाध् लगभग १० प्रतिशद-है 














ब्ैतों का आहट एुद उतादकतठा ] श११ 


भारत में हृधि-जोसों का औनव आजक्ञार 


अल में इषिखोरों का हैसत जाझयर बटत छोट् है | निम्त साराय ने शिम्ित गरज्यों मे 
कषपि-डोों के जौमद आडार पर प्रझण पडदा है 


प्रति इंयझ-्परिवार बोती गये भूसि का औनस हु 
(एड्ड मे) 
-............6......ईइ..._..ह...हक्‍..नह8ह8/तस्‍न_नन्--: ५" 
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दस्त छेद इ£ टुझु2 है रश्त्र्नम्दुद सत्र (१६4 रादाग्ड) के अनुन्पार, 
इस बच (703) ब्य औद झाहाद ११४ एकट मात है कोड गुट सिख्यव ने फ्रम् औरत रूप 
के ६-७ छोड-दोठ खेद कोदे हैं। टस प्रशार प्रड़ि किछाद बोदी जाके दान मदर का सब मद त्या 
बल (४०४८७००८४ ८ (७४३॥१20) का देश बहा दिया गन 
मस्सप में जादमरझ वियानों देश चेशदन्दी े. प्रप्ातों के होड़ 
दा! मी ब्रेढों झ॑ उन्नीसाजत लबा उपताइक की खडस्पा रम्म्यिर जप ब्ाप्र आरती जा रही है। 
मझ्पू्म भार: में प्रदि कप परिवार 3 3 एएर हुमि उपफब्प है. परन्तु यदि विमिभ्न राज्यों व्यो 
देदा जप नो पति कृषक पग्चिरर जे 
ह६ एडट्र (साम्ध्यान] ठड्म है दवे टख्यों मे द््ति 
म्यिक बोद टथा उसके भी बरी समस्या दस अनाषिक जोदों कया झई टुकड़ों में उप्-दिभाज्य 
देआा फपच्म्धद है ॥ 


राष्टय लिवर्न अषपोक्रण (गपट७०: 5६०:2:2 52:5८७) ने उप माय प्रदिदेदद से 
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भारत के सभी राज्ों हे दुल्िि ्ानिच्र झा ब्मैरा दिग्य हैं) 
पर्शिवार ग्रार्सो में शिद्राय करत हैं जीर पाठ बच २१ उअरोट एआटड द्रक्ति है। 








अनुस्पद लिखे है दढ़ प्राय बटठ एसाले जैर आई 
हैं उठा उरी पकगदृन्दि करना इच्स्सियत 


इस बाद थे समा है मि पकाद में सूदमा एुहजतिताई 
खड्ट हो का सटमाद लगगस गया है । प्राय ठख्य दिहार में फििि्दि 


इक फेशें मे 5 डुकि पर जदशार अप्रद्िर है। पालन मुल्छम्डो 








को सिप्र्दे इस लय्प बय 
कस्स मतिकारी हैं । दस्टुड झभगरद मे कली ऋति 


दे है क्ि भारद के उपिकाश दृषहु 


११२ | पैतो का आफार एवं उत्पादकता 


खेत देने को व्यवस्था की जा सके] इसका एक्सांच्र हल यही है कि अत्तिरिक्त ग्रामीण जनसस्या को 
कृषि से अन्य व्यवश्ायों भे स्थानान्तरित होने का प्रोत्माहुन दिया जाना चाहिए । 
ए उधप-विभालन एवं अपसंण्दन के कॉरण 

सूमि के उप विभाजन लथा अपखण्डन के वारण मुख्यत परस्परायद, सामाजिक अथवा 
आधिक हूँ । इनमे से अधिक महत्त्वपूर्ण निम्नलिसित हैं 

(१) उत्तराधिकार के नियमम--भारत मे बिता की मृत्यु पर उसके लड़के तथा लडकिर्या 
सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हो जतते हैं और अन्य सम्पत्ति के यूथ साथ भूमि भी कहें टुइडो में बेंट 
जाती है । यहां तब कि यदि पिता वे पाम चार प्रयार वे भू-खब्ड हो तो सभी वच्पे उन चारो में 
अनग-्अजग हिस्सा लने के लिए उत्मुर् रहते हैं। इस प्रवार दो-तीन पीड़िंयो में ही भूमि अनेक 
छोटे छोटे खण्डो मे उप-विभाजित एवं मपसण्डित हो जाती है । 

(२) चप॒क्त परिवार प्रणाली का हूटना--शँ० राधातर मत मुखर्जी पा वथन है कि गत घर्षों 
में स्वतन्त्र परिवार स्थापित करन की भावना भ्रवल हो गयी है, अत संयुक्त परिवार प्रणाली हूड 
रही है जिसके वारण भूमि को टुकदों मे बाँट लेने वी भावना को भी प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा हैं। 
बह्तुत सयुक्त परिवार ते अलग होने के लिए बुछ ऐसी सम्पत्ति वी आवश्यक्रता होती है, भो 
परिषार के निर्वाह के लिए सहायक हो । इसी कारण प्रत्येत व्यक्ति अपने हिस्से की भ्रूमि भी ले 
लेना चाहता है जिसमे वह अपस्ण्डित होती चली जाती है । 

(३) जतसप्पा में बृद्धि--गंत वर्षों मे भारत की जतसल्या अभ्निक्र तीज्र गति से बढी है 
जिपके कारण श्रमिकों अथवा रोजगार चाहने वातो वी पस्था में भी भाशातीत वृद्धि हुई है। इन 
सब व्यक्तियों वो कल-फारपानों अयवा अन्य क्षेत्रो म॒ रोजगार देना सम्भव नहीं हो सवा है, बतः 
उनमें स अधिकाश दृ्ि क्षेत्र म ही कार्य करने के लिए बाघ्य हो गये हैं। त्रिचार सपर्प तथा अन्य 
कठिनाइयों के कारण इन्होने अपने हिस्स वी भूमि अनग ले जी है। दस्त प्रकार जन-ृद्धि के कारण 
भी भूमि के विखण्डित होने की प्रया को बहुत चल मिला है । 

(४) भूमि को साखथ--भारत म आदिकाल से ही भूमि का स्वामित्व आदर की दृष्टि से 
देखा गया है । आय भी उन अ्यक्तियों को सामाजिक्त प्रतिष्ठा बहुत ऊँशा है जितके पास अपनी 
भूमि तथा मकान है। इस दृष्टि से परिवार से अलग होन बाल्ले व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बमाय्रे रखते 
के लिए अपन हिस्से की भूमि प्र पृथत्र स्वामिस्व प्राप्त करते को इच्छुओ रहते है। यहाँ तक कि 
नगरों मे जाकर बस जाने वाले परिवार भी भूमि का अधिकार नहीं छोद सकते । यह एक अत्यन्त 
विषम एवं गध्मीर परिस्थिति है । 

(५) साहुकारो द्वारा अधिकार--यद्यषि गत वर्षो में प्राय सभी राज्यों में इस प्रक्नार के 
नियम बन गये हैं कि कृषि भूमि खेती न करने बाले व्यक्तियों जबवा परिवारों बे नाम हस्तात्तरित 
नहीं हो सकती विन्‍्तु इन नियमों के बनने से पूर्व देश के अनेशर भागो में ऋण ने चुद सबने ने 
कारण किसानों वी भूमि का भ्वामित्व क्रमश साहुकारो के हाथ में चला गया । इन साटूकारा ने 
भी कृषि भू खण्ठों को अपनी सुविधा के अनुसार जिभिल व्यक्तियों के हाथ बेच दिया जिसत सम्पूर्ण 
भूमि अनेक टुकड़ों में विभाजित हो गयी । अब भी प्रामो मे रहने वाले साटशार अपने आपको 
बेतविहर घोषित वर ऋष भुक्तान के बदले में क्ेधि भूमि प्राप्त करने मे सफ्ल हो जाते हैं । 

(६) कुदोर उद्योगों का पंतव--अंग्रेणी शासन से पूर्व भारत द्रषि तथा उद्योग दोनों ही 
क्षेत्रों मे उम्रतिपील था और किसाब ने वेब खाली समय में कोई व्यवयाय दर लेते थे वटिकि 
बहुत-से व्यक्ति पूरे समय ही विभिन जौद्योगिक कार्यों मे नियोजित रहते थे । इसमे कृपि भूमि पर 
जनाधित्म नहों चा। अंग्रेजी शामद वी दुर्नोतियों के परिणामस्वल्प देश के कुट्रीर उद्योग क्रमश 
अनौति को प्राप्त होते गये कौर ग्रामण जनता को अधिवाधिक रूप में भूमि पर निर्भ रहने वे लिए 
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बाध्य होता पडा । इसवा पल यह हुआ कि भूमि क्रमश विभाजित होती चली गयी। गत वर्षो में 
राज्य सरतारों ने हुटीर उद्योगी के विकास के लिए अत्यल उदार नीति अपवायी है विन्‍्तु इन 
उद्योगों की प्रगति मुख्यत नगरों वे समीपवर्ती क्षेत्रों में हुई है अत कृषि पर जनमार में कोई कमी 
दृष्टिगोचर नहीं हो रही है । 

उपर्युक्त सत्र परिस्थितियों के कारण भारत में ऋषि भूमि पर छदमार- [-निरन्तर बटता जा 
रहा है जिमके फतस्वस्प यहाँ की छेती ने तो व्यावमायित बन पायी है और ने ही वह कपकों को यहा की घेती न तो व्यावसायिक बन पायी है और न हो वह कृपक 
सम्मानजनत औवन स्तर त्रदान करने में समर्द है॥ फ्तत कपक तथा उसका व्यवसाय दोनों ही, 
झबनत अवस्था में है 

भूमि के उप-विपाजन तथा अपखण्डन के अन्य परिणाम तिम्नलिखित हैं * 

३ उप विभाजन एव अपउण्डन के दोष 

(१) भूमि का अपब्यप--भूमि के निरल्तर विखण्डन के फलस्वरूप वह बहुमस्यक्र छोटे- 
छोटे टुपड़ों में बंट गयी है। इन सर टुकडों पर बाड़ लगाने से बुत भूमि व्यर्थ जाती है वर्योवि 
विख्वण्टित होन से पूर्व यदि एक बाड लगाना यथेप्ट घा तो अब कई बाढ़ लगाना आवश्यक हो 
जाता है। वाह के नीचे अधिक भूमि आ जाने से उतनी ही भूपि कृषि वे छिद जाती है । यह 
अनुमान लगाया गया है कि वाड लगान से समभग ४-४ प्रतिशत भूमि व्यर्थ जाती है । 

(२) पारस्परिक विदार्दों में वृद्धि--श्रूमि पर लगाबी जान वाली बाढ़ प्राय खेती के मौप्तम 
में लगायी जाती है। अनेक बार नयी बाड़ लगाते समय पडोमियों से आपस में इस बात पर विवाद 
उत्पन्न दो जाता है कि वाह कहाँ लगाई जानी चाहिए। दूसरी कठिनाई सिंचाई के सम्बन्ध में 
रहती है। प्रत्यक्ष कमान को निश्चित समय पर जल उपलब्ध होता है और प्रत्येक अपनी आव* 
यकतानुसार दूसरे से पहले जेव ते खेना चाहता है फवत वह आगे बात येतो में पानी की पूर्ति 
रोक लेता है जिसमे बटधा मिर-फुरमल तथा हत्याएँ तक हो जाती हैं। इत विवादों के फ्नस्वरुप 
बिसानों की बहुत सी शक्ति और धन वा अपव्यय होता है । 

(३) हृषि रीकियों में खुघार अप्तम्मव--भूमि वे बहुन छाटे छाटे टुकड़े होने बे कारण न 
तो उनमे मिधाई के जिए कुएं बनाना सम्मव है और न ही शिचाई वे अन्य साप्रनों का अध्रिक्तम 
सदुपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मूमि पर बुवाई, जुताई तथा कटाई के नवीनतम 
साधनों का प्रयोग करना भी अनाथित्र एवं क्ष्यायद्वारिव है । 

(४) भूमि स्यवस्था को कठिनाई--यदि किसान के पास वुल जितनी भृमि है बह एक ही 
स्थान पर हो तो उसमे ने बेब देती वी खुथरी हुई प्रणाणियां काम में ली जा सकती हैं रहिक 
फ्मल की उचित देखरेख भी सुविधापूर्दक हो सकती है | एक व्यक्ति के पाम कई भू-खण्ड होने पर 
उसे फ्यल की देख+रेख पर बहुत घन व्यय करना पडता है। इसके अतिरिक्त उन भू-खण्दों पर 
हेते, बेल तथा अन्य साधन ले जाने में भी बहुतनये घन तथा श्रम क। अपयय होता है क्योकि यह 
प्रू-वण्ड प्राय एक दूसरे से वहुत दूर स्थित होते हैं। इस प्रतार कपकर वी शक्तियाँ एक स्थान पर 

पद्रत नहीं हो पार्ती और कपि-यदस्या अबुशत बनी रहदी है । 

(५) न्यूत उत्तादन एवं आय--भूमि के व्िपण्डित रहने का एक निश्चित परिणाम यह 
होता है कि पैती की प्रणातियाँ पुरावनपन्‍्थी दनो रहती हैं जिनके कारण कपि उत्पादन वहत कम 
रखा है। फ्तत देश में कृषि पदारयों वा अमाव रहता है, वुपर को आयथिक स्थिति विपनत्र रहती 
है और इससे दश की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था दु्बंल शुव जड बनी “ही है, उसमें ग्विशीवता उत्पन्न 
करना सम्पव नहीं होता । 

(६) रोजगार का अमाव--भूमि के बहुन छोटे छोटे टुउड़े होने के कारण उन पर खेती 
करने वाले व्यक्तियों को बहुत ही थोड़े समय के जिए काम मित्रता है जिसके फदस्वरूप देश में 
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प्रच्छन्न (0/5208०0) बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार की स्थिति बनी रहती है। इसका परि- 
काम यह होता है नि देश में व्यापक आथिक असन्तोष बना रहता है । 


४ उप-विभाजन तथा अपलण्डत के गुण 


यद्यपि भूमि का अत्यधिक विभाजन तथा अपखण्डन अनेक इष्टिकोणो से दोषपूर्ण एव 
अवाछनीय है कि तु उसमे निम्त लाभ भी अन्तनिहित हैं 

(१) आत््मनिर्भरता--अ्रूमि के छोटे छोटे टुकड़ों का सबसे महत्त्वपूर्ण गुण यह है कि प्रत्येक 
कृपक के पास खेती के लिए अपनी भूमि होती है और वह अपने जीवन-निर्वाह्‌ के लिए स्वंधा 
आत्मनिर्भर रह सकता है। यदि भूमि का खण्ड बहुत छोटा है तो वह उच्त पर अधिक श्रम तथा 
बुँजी लगाकर अधिक उत्पत्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है और इस प्रकार भूषि को उपज में 
वृद्धि की सम्भावना हो सकती है। 

(२) मानसून के विरुद्ध वीमा-यह एक भ्रचलित सत्य है कि भारत में मानसून द्वारा सभी 
स्थानों पर यथेष्ट वर्षा नहीं होती अत यदि किसान के पास मिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भूमि के टुकड़े हैं 
तो एक स्थान पर वर्षा न होने पर भी वह दूसरे स्थान के भू-्खण्ड से प्राप्त उत्पत्ति से अपना 
जीवन-निर्वाह कर सकता है | यदि उसके सव भू खण्ड एक साथ ही एक क्षेत्र मे हो तो उप्त क्षेत्र मे 
घर्षा न होने पर किसान की आथिक स्थिति बहुत बिगड़ जाने का भय है। इस प्रकार अलग-अलग 
क्षेत्रों में भू-स्वामित्व होने से किसान मानसून के दुष्प्रभावों से कुछ बचा रहता है । 

(३) फ़सलो की अदला बदनी --कृपि-भूमि को शक्ति ह्ाध् से बचाने के लिए प्राय फसलों 
वी अदला बदली का सुझाव दिया जाता है । इसका तात्पर्य यह है कि यदि जिस्ी खेत में एक वर्ष 
एक फसल उत्पन्न की गयी है तो दूसरे वप दूमरी ऐसी फ्मल पंदा की जानी चाहिए जो पहली 
फसल द्वारा लिये गये तत्त्व भूमि को प्रदान कर सके । इससे भूमि वी उदपादन शक्ति ययावत्‌ बनी 
रहती है । छोटे छोटे बेतो मे फसलों वी अदला-बदली की प्रथा मरलतायूरवंक अपनायी जा सकती 
है क्योकि यदि किसान के चार खेव है ता वह चारो मे अलग-अलग फसल आप्ताती से वो सकता 
है । एक ही खत होने पर ऐसा करना अपेक्षाकृत कठिन है । 

(४) विक्रय को सरलता>नभूम्रि के छोटे-छोटे सण्डों पर खेतों करने से उस्त पर जो 
उत्पत्ति प्राप्त होती है वह बहुत अविक नही होती अत उसे उतादन क्षेत्र में ही देवा सम्भव होता है 
जिमसे क्षिसान की फ्सल मण्डी तक ले जाने का श्रम तथा व्यय उठाने वी आवश्यकता नही पडती। 

(५) गहरी खेती के लिए प्रोत्साहन--भूमि के छोटे-छोटे खण्ड होने पर क्सित को उपसे 
वयेष्ट उपज प्राप्त करने की कठिनाई रहतो है अत वह स्वभावत उन दुकड्दों पर खेती की नवीन" 
तम प्रणालियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य हो जाता है ताकि उसे आवश्यकतानुस्तार उत्पादन 
प्राप्त हो सक्रे । इस प्रकार गहरी खेती प्रणाली को प्रोत्साहन मिल सकता है ) जापान मे प्राय छोटे- 
छोटे भू खण्डो पर नवीन प्रणालियों द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। 

(६) परिवार को व्यस्तता--छोटे भू ख़ण्डो पर परिवार के अधिक अ्पक्तियौ को अधिक 
समय के लिए कार्य रत क्रिया जा सकता है । उदाहरणत , यदि एक परिवार वे पास चार छोदे-छोटे 
भू-सण्ड हैं कौर उसमे जाठ व्यक्ति हैं तो प्रत्येक् भू-वण्ड पर दो दो व्यक्ति लगाये जा सकते हैं। 
यह सत्य है कि इससे थम वा सदुषयोग नहीं होता किन्तु भारत में तो अधिक श्रम का नियोजन 
करने बी सपस्या है, सम का अज्ञाव नहीं । अत छोटे भू खण्डों पर अधिक व्यक्तियों को कार्य 
व्यक्त रख सकते हैं जिससे उन्हें वेकारी अथवा सालीपद का अनुभव नहीं होने पाता । 

यद्यपि भूमि के छोटे-छोटे लण्ड अनेक हृष्टिकोणो में लाभजरी हैं परन्तु गम्भी रतापूर्तक 
देखने पर पता लगता है कि इनके दोप अधिक व्यापक एवं हानिप्रद हैं अत कृषि मूमि के अप 
खण्डन को दूर करने के लिए प्रभावशाल्री उपाय खोजना बहुत आवश्यक है | 
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५- उप-विभाजन तथा अपसण्डन को समस्या का समाधान 

कृषि भू-राण्ये के उप-विभाजन तथा अपसण्डन की समस्या का समाधान आपिक जोतों' 
(८००ए०गा० ॥०0॥789) के निर्माण द्वारा फ्िया जा सकता है। आधिऊ जोतों का निर्माण कई 
विधियों से किया जा सकता है जँपे ,) भूमि का राष्ट्रीयकरण कर आधिक जोतो का निर्माण करके 
भूमि का पुनवितरण करना (४) जोतों वी चऊब्न्दी करना, तथा (४) महज्ारी वृषि द्वारा। 
इन सीनों विधियों में से प्रथम विधि भारत में नही अपतायी जा सकती। आगे के पृष्ठों मे हम सर्वे- 
प्रथम 'आविफ ज्योत' पर प्रकाश डालेंगे तत्पण्वात्‌ चकुबन्दो और सहुक्ारों कृषि वा भी वर्णन 
करेंगे । 

आयिशजोत 
(६०0४0धवाट घत-एणाउठ) 

अधिक जोत' के सम्बन्ध मे विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत प्रकट गिये हैं। कोटिए के 
अनुमार आधिक जोन वह है जिससे प्राप्त शुद उसाइन (सर्वे तिकानकुर) डा बोर्ड डक्ति अपने... 
पक ज् प०-क एड न हे जहिए ते उस पर रस कर के सिर उपकप हक का उचित ढंग से भरण-पोपेण कर सके तदनुसार दक्षिण (बम्बई) में प्रत्येक भू-पण्ड 
कर्म से कम ४०-५० एकइ का होना चाहिए तथा उस भूमि पर निवास के लिए एक मफ़ान तथा 


वि मे पल इज के लिए (एक कुओ होना चाहिए । 
डां5 हेरल्ड माव के विचार मे एक आथिक जोत वहू है जो एक औसत परिवार को सन्तोष- 


जनक जीवन-स्तर प्राप्त करवाने मे सह्ायक्र हो सके । इस जोत का आकार (दक्षिण में) २० एकड 
होना चाहिए ।? 

श्री एम० एल० डालिंग वा कथन है कि पजाब में एक क्िमाम परिवार ८-१० एकड भूमि 
से पयेष्ठ जीवन निर्वाह नहीं कर सकता | उसे प्तामान्य जीवन-स्तर बिताने के लिए फम से कम 
१०-१२ एकड भूमि की आवश्यकता होती है ।* 

काप्रेस फृषि सुधार समिति ने कूपि जोत का आकार निर्धारित करने के लिए तीन मापदण्ड 
निर्धारित जिये हैं । 

समिति ने आधथिर जोत के लिए कोई विशेष सोमा निर्धारित नहीं को बयोक़ि देश के 
विभिन्न द्षीत्रों में भूमि को किस्म, कृषि को सुत्रिधाएं तथा येत्री को रीतियां बहुत भिन्न हैं। अत 


यह कहना हक पते के भू खण्ड आधिक माने जाने चाहिए, सर्वधा प्रामक होगा । 
इस दृष्टि से ही समिति ने एक आधथिक जोत के विए तीन आधार निश्चित फिये हैं : 

(।) जोवन स्त॒र--आपिऊ जोत का प्रथम आधार यह है फि उक्त भु सण्ड से प्राप्त-उस्पत्ति 
इपनी होनी चाहिए जिससे किसान के परिदार को ययोवित जीवन-स्तर बनाये रखने लायक आय 
प्राप्त हो सके । 

(५) रोजगार--आयिक जोते का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि एक सामान्य परि- 
वार तथा देलो की एक जोड़ो को पूरे समय के लिए काम उपलब्ध हो सझे। 
(भा) तकनौओों सुविधाएँ--आविक जोत हा आजार निर्धारित करने में प्र्मेक क्षेत्र कौ 
कृषि रीतियो तथा तफनीक का भी ध्यान रपता आदिए ? पार 

उत्तर-प्देश फारप्रपत कृष समिति ने यह विचार घाट हिया कि सामान्यत. एक कपक परि- 
बार के समुधित भरण-योषण के लिए १६-२० एकड भूमि करो आवश्यकता है किन्तु यरि क्र्पि 
मूल्यों में वृद्धि हो जाप तो यह मोना कुछ कम हो सकती है । 











2. केक छएतकाए बंद झ0#ब१ 0९0०७, 09. 52-53 
३. [कार दा (बरसात छा 4 0०वल्‍का ्रधएुर, परत, ए 43, 
|. हट शध्ााकार ह8 27ए१:्रट/ कब 206, 


११६ | खेतों का जाकार एवं उत्पादकता 


उपर्युक्त सभी विचारों से यह स्पष्ट है कि एक आधिक जोत का बावार प्रत्यैक स्थात के 
लिए समात नहीं हो सकता । वह मुध्यत निम्न बातो पर निर्भर करवा चाहिए 

(१) भूमि की उबंरता, 

(२) सिंचाई एवं अन्य साधनों की उपलब्धि 

(३) कृषि रीतियां, 

(४) किसान का जीवन-स्तर। 

यदि अधिक जोत की उवित परिभाषा देनी हो तो यह कहा जा सकता है दि आर्थिक 
जोत वहू है जो प्रचलित कृषि साधनों एवं रीततियों द्वारा एक सामान्य कृषक परिवार को सम्मान- 
जनक जोक स्तर बनाये रखने में सहायक हो. सके । स्वभावत यह प्ोचा गया और यथुता हो सक्के | स्वभावत यह झ्ोगा गगा और यमुता के 
मैदान में कम तथा राजस्थान के रेगिस्तानी भागों मे अधिक होगी । 

(अ) आधारमुत जोत (8१99 प्र0678)--कुमारप्पा समिति (कांग्रेस कृषि सुधार समिति, 
का मह भत् है कि कुछ भू खण्ड सदा भाधिक जोत से बहुत कम तथा कुछ उसके बहुत निकट रहो 
हैं। इन दोनो के बीच में कुछ जोतें होती है जिन्हे आधारभून जोत कहा जा सकता है। इस प्रकार 
बाधारमृत_जोत ऐसा भ्‌ खण्ड होता है जो आयिक जोत से छोटा होते हुए भी विशेष अवाधपिक 
नहीं होता ओर जिसे परिश्षम द्वारा आविक बनाया ज्ञा सकता है । 

समिति का यह मत है कि आधारभूत तथा आधिकः जोनो पर व्यक्तिगत छेती करने की 
अनुमति होनी चाहिए क्योकि इनसे व्यक्तिगत श्रम एवं शक्तियों को क्पि विकास करने को 
प्रात्माहत मिलेगा । कालान्तर मे यह ध्यक्तिगत खेत सहकारी खेतो में परिणित किये जा सकते हैं)... ] 

ब) अधिकतम जोत (४३४४ प्लञ0)078)--प्रमित्ति ने न्यूततम अथवा आधारभूत 
जोत और आविक जोत के सम्दन्ध में विचार प्रकट करने के अतिरिक्त यह भी कहा है कि आथिक 
व्याय की दृष्टि से कृषि भूमि के टुकड़ों की एक उच्चतम सीमा भी होनी चाहिए बयोति यदि कुछ 
व्यक्तियों के पास अमीमित मात्रा मे भू खण्ड रहने दिये गय तो वह अय व्यवायों की भाँति कृपि 
में भी जनता का शोपण करने लगेंगे। इस सम्बन्ध में समिति का यह मत है कि अधिकतम ज़ोत _ 
साधारणत आशिक जोत के तियुने से अत्रिक नहों होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में बघास्थान अधिक 
प्रकाश डाला जायेगा । 

भारत भे आधिक जोगो का निर्माण दो विधियों द्वारा किया जा सकता है--चकदबन्दों हरा 
तथा सहकारी खेती द्वारा । 











जोतो की चकबन्दी 
(ए०छण7एश्रा0ज़ 0 प्ता.जाप65) 

जब भूमि के बहुत छोड़े छोदे अथवा बिखरे हुए टुकुड्ो को मिला दिया जाय अथवा उनते 
स्थान पर किसान को एक ही स्थान पर एक टृक्डा दन वी व्यवस्था कर दी जाय॑ तो इस व्यधस्था 
को चत्रवादी (००॥8०॥0क०7) कहते हैं। उदाहरणत किसी ग्राम में ५०० एकड़ कृषि मोग्य 
मूर्मि हो और उसमें १०० परिवार बस हो तो अत्यक परिवार के हिस्से मे ५ एकड भूमि भा 
सकती है । अब यह सम्भव है क़ि कुछ परिदारों के थास बुल मितावर ५ ४ एकड़ भ्रूमि तो है 
किन्तु वह दूर दूर जिसरे हुए कई टुकड़ों म है | जैसे एक परिवार के पान ! एकड़ का एक खण्ड 
गाँव के पश्चिम की भोर, १५ एक्ड का एक टुक्डा उत्तर की ओर, २२ एक्ड का एक अश 
उत्तस्नपूर्व की भोर तथा ० ३ एकड़ वा एवं खण्ड दक्षिण _को ओर है । चकबन्दी के अब्वर्ग त इस 
परिवार को किसी भी सुविधाजनक स्थान पर (जो उसके घर के निकट हो या और कित्ती दृष्टि से 
सुविधाजनक हो) ५ एकड़ का एक ही टुक्डा देने की व्यवस्था बर दी जाती है. ४ एकड़ का एक ही टुकडा देने की व्यवस्था कर दौ जाती है। 

चक्वरों करने में दिभान को पहल से कुछ घटिया अबवा बढ़िया भूमि मिल सकती है । 





खैतों का आकार एवं दत्यादशया | ११७ 


यहि भूवि पहने से डुछ बढ़िया है तो उससे कृद्ध क्षतिपूर्ति ले ली जाती दै ओर भटिया भूमि प्राप्त 
करते बाते यो कुछ रतम क्षतिपृति बशप्रमद 27:77 बा 
तो उसे बर्िया मूमि प्राप्तवरत बाते किसान से क्षेवियूति वि जाती है । 

खबदन्दी दो प्रकार स वी जा सकती है--ऐच्छिक घबवन्दी तथा कानून द्वारा चकबन्दी । 

(क) ऐब्टिर अशदस्दी--मारत में खेतों वी चय्यन्‍्दी का काये राज्यों रू राजस्व बिम्मागों 
तथा सहवारी समितियों द्वारा १६२० में आरस्म किया गया विस्तु पताव वे सिवाय किसी राज्य 
में इमती उतवखनीय प्रगति नहीं हुई क्योकि चरयस्दी योजना स्वीकार वरना एच्छिक रखा गया 
था । अतव वार गाँव के वेवज एक दो व्यक्तियों ये विरोग् के कारण द्वी सम्पूर्ण चरबददों वायद्म 
स्थगित वर दना पडता था। अस्तत विमिस्त राज्य तर्यां प्रान्‍्तों मे चवयन्‍्दी सस्वन्धी नियम 
बताये गय जिनमे यह व्यवस्था वी गयी हि यदि गाँव में ७ प्रतिशत विमान चसबन्दी से जिए सहू* 
मत हो गय तो एक थोजना बनाकर उसे सम्पूर्ण गाँत पर लागू शिया जा सक्गा और अमहमत द्वोन 
वालों का कातून द्वारा वह व्यवस्था स्वीकार करत के लिए बाब्य किया जा सरेया | कुमारणा 
समिति ने भी इस व्यपस्था वो चालू रखने वी नीति का समर्थन किया है । 

इम अद एच्ठिक एवं बर्द बतावू याजना वी युरान बढौदा। राज्य, सब्य श्दग, उत्तर प्रदेश, 
पड़ाव तया जम्मू वार्मोर प्रदेशों मे शीघ्र लागू विया गया। वस्तुत ६० प्रतिशव जिमाता बी 
महमत्रि से घत्झदी करना एव अ बल्स कठिन एप दुलूद् वा है अत राज्यों को यहू प्रतितत ७/ 
तब' लान थी चैप्टा करनी चाहिए । 


(छ) दादून द्वारा चकबन्दी--आधितक, सामाजित एवं शैक्षणिक दृष्टि में प्रिछड़े हुए देशों 
ममुयार के अनेत वार्म बातून द्वारा सम्बन् वरता आवश्यत्र होता है उमौक्ति अधिकाश जनता 
परम्परावादी होत वे कारण सुधार के वार्यो वा मदृत्त उनके जागू द्वोने के पश्चात ही समझत 
संगती है । इस दृष्टि से द्वी कई राज्या न चाजस्दी सम्यस्धी ऐप बानून बताने जिसे अनुमार 
राज्य सरकार वो चकवन्दों वी योजता बताते तथा वा्याब्वित बरने के व्यापवर अधितार दिये गये 
हैं। उदाहरणत, १६४७ मे वम्बई, १६८८ में पत्राउ, १६५१ में उद्दीमा, १६४३ में उत्तर प्रदेश 
ठथा द्विपावत प्रदेश, १६५४ में राजस्थान, १६५/ मे पश्चिमी रगाल तया १६५६ मे आस्थ् तथा 
विद्वार मं चावरदी सम्यत्यी कातुनत बताये गय । 


उत्तर प्रदेश में चकबन्दी की गति तीद्र बरने के लिए १६५८ में एक संगोधन अधिविपम्त 
बारित किया यवा तया १६१५६ मे मध्य प्रदेश, आन्प् तया मैसूर में चवरयन्‍्दी बातुत खागु दिये 
गये । मध्य प्रदेश में तो एक विस्लून राजस्व कोड (२८४८४०८ ९००८) निधित दिये गया जिसका 
उद्देश्य चर्वर्दी याजनाओ! को गतिशीज बनाता है। इन वातुनों के अतिरिक्त प्रा4 सो रा्यों में 
भूमि वे अपसलण'डन वी रोक सम्बन्धी अधिनियम भी पास कर दिये गये हैं। 

बोजनाकाद में चकतबखों--योजनावाल में सप्ती राज्यों को उकदस्दी योजनाएँ कार्माश्िल 
करने के जिए प्रेरित किया गया विस्तु कुछ राज्यों में ही इस दिशा में मन्‍्तोपजनक प्रगति हो सकी 
है। दितीय योजना की सप्राध्ति तक २६५ करोड एक्ड भूमि वी चहुवन्दी वो जा चुदी थी । 
तृतीय योजना वी समाध्ति तक चत्रबन्दी वा लक्ध् ३:१० वरोड़ एक्ट भूमि तिश्चित किया गया 
था । इस सद्य्न वी पूर्ति वर सं गयी है| 


अग्राकित तातिरा द्वारा भारत में चउवन्दी की प्रगति का ज्ञान होता है : 


3. #४॥4४॥ (580, /(/(.0/0#/८ 2१79/टका दंत ईन्ब्रैद्धा। 48#2॥//72, हरए 78 79 


११% | खैतो का आकार एवं उत्पादकता 


भारत में चकदन्दो को प्रगति 
(लाख हेवटर में) 








चर्च चकबन्दी के अन्तर्गत क्षेत्र 
१६६०-६१ श्र! 
१६६५-६६ र४१ 
१६६८-६६ २६६ 
१६७३-७४ ३६० 
(लक्ष्य) 





चतुर्थ योजना के कत्त तक कुल ३६० लव हजएर हेशटर भूपि क्षेत्र बी चकबनन्‍्दी पूरी कर 
लो जायगी । धकबन्दी की थोजना आन्ध प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पजाव तथा उत्तर प्रदेश में 
मुख्य रप से सफलता पुवंक क्रियाध्वित-की गयी है । चतुर्थ योजना मे इस-कार्यक्रम के लिए २८४ 
करोट् स्प्रे की व्यवस्था वी गयी है जिश्षमे राज्य सरवारों द्वारा किया गया प्रावधान भौ 
सम्मिलित है । 

चकब*दी में कशिनाइयाँ- भारत परे भूमि की चकब॒न्दी के भाग भे अनेक बाधाएँ है जिसमे 
से मुख्य निम्नलिखित हैं 

(३) भूमि कर पूल्यरैंकत--चक बन्दी करते ससथ विभिन्न वर्गों के भु-खण्हो का मूल्यावन 
करना आवडयक होता है ताकि क्षतिपूतति का अनुमात लगाया जा सत्रे । गत वर्षों के मूल्यों में 
अकत्पतोथ वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप चकवन्दी करने मे धहुत कठिताई का साम्ममा करना पडा 
है गयोक्ति बहुत से व्यक्ति अत्यधिक क्षतिपू्ति देने मे असमर्थ हैं। इस दिशा मे सहकारी समितियों 
के आधिक सहयोग द्वारा धक्बन्दी में अच्छी सहायता मिल सकती है । 

(२) भूमि से लगाश्--भारतीय इपक का अपने वाप दादो की भूमि से अत्यधिक स्नेह है 
और वह किमी लाभ के लिए उसे त्य ख़ते के जिए तेग।र नहीं होश, अत कभी-कभी उसकी भूमि 
के बदले अच्छी भूमि मिलने पर भी वह विनिमय के लिए तत्यर दिखायी नही पड़ता । यह एक 
अत्यन्त गम्भोर स्थिति है। इस सम्बन्ध मे पचायतों तथा सामुदायिक विकास अधिकारियों द्वारा 
व्यक्तिगत सम्पर्क एवं दवाब द्वारा उचित वात,बरण तैथार किश जाता चाहिए ताकि कातुन के 
लागू करते पर चकब*दी क्षविकारियों को अनावश्यक विरोध का सामता नही करना पड़े । 

(३) तकनीकी ज्ञान--उच्वन्दी का कार्य ऐसा हे कि उठे सम्पतत करने के लिए भूमि वे 
सभी खण्डों का यथोचित् सर्वेक्षण वर्गीकरण तथा मृल्याठन करता आवश्यक है जिसके लिए यथो- 
चित योग्यवा ते कमेकारियों की आावस्यत्॒ता होती है । अनेक बार उचित योग्यत, वाले अधिवा क्मंवारियों की आकरयत्रता होती है । अनेक बार उचित योग्यत, बाले अधिकारी 
उपलब्ध नहीं होते जिसके कारण चकब दी ठीक नही हो पाती ओर फ़िसामों में भत्थविक असन्तोष 
उत्लन्न हो जाता है जिसके फ्लस्वष्ठप आगे के क्षेत्रो चक्बन्दी का विरोध होना आरम्भ हो जाता है। 

(३४) अ्रष्टाचार--गरत वर्षों मे अनेक स्थानों प्रर उकतन्दी अधिकारियों हे जिह्ड भ्रष्टकाए 
के अ'रोप लगाये गये हैं जिनमे पक्षपात को शिकायत वी गयी है। बस्वुत भ्रष्टाचार तथा घूम॑- 
खोरी भारत व राष्ट्रीय समस्याएँ वन ययी हैं जद जब त्तक इन्हे अत्यन्त शक्तिशाली साधनों द्वारा 
नही ददाया जायेगा, तव तक देश वी अच्छी से अच्छी योजनाओं की सफ्लता संदिग्ध बनी रहेगी । 

चकक्‍वन्दी के पुण तथा भविध्य---भूमि की चकदन्दी से किसानों को कई प्रकार के लाभ 
पहुँच सतते हैं 

अ) खेती करने भे समय तथा श्रम को-बचत होती प्निद्वाश्रे गःबि 
चर हक हि | समय तथा भ्रम को-बचत होती है और भूष्ि वा श्रे्ठम प्रयोग किया 
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(आ) मिचाई सुविधाओं तथा सूसो खेती की रोतियों का विस्ठार-विन्या जा सकता है । 

(६) व्यक्तिगत तथा साधाजिक जोत अधिक सुदिधाजनक एवं युनियोज्यि हो जागे है! 

(ई) गाँव में सडकों, नहरो तथा अन्य सुविधाओ का विकास करना सरल हो जाता है। 

उपर्युक्त लाभो वी पृष्ठभूमि मे देश की सम्पूर्ण कृषि भूमि का स्वार्मित्व पुनर्मछित करने की 
आवश्यकता है। इससे कृषि की अधिक उम्नत प्रणालियों का प्रयोग करने मे भी सरलता रहेगी 
तथा यदि लोग चाहेगे तो सहकारी खेती करना भी सरल हो जायेगा । 

कृषि प्रणालियाँ 

भूमि पर वैज्ञानिक अनुसन्धानों का लाभ उठाने के लिए चहुबन्दी एक मार्ग है किन्तु अन्य 
ऐसे साधन भी हैं जिनके द्वारा छोटे-छोटे भू-सण्डो को मिलाकर बड़े पैमाने प्र खेती की जा सकती 
है। बड़े पैमाने की खेती के भिन्न-भिन्न देशों मे भिन्न-भिन्न स्प प्रचलित हैं। उनमे से अधिक 
महत्त्वपूर्ण निम्नलिखित हैं [पूंजीवाड़ो सेवी, राजकोय खेत, सामूहिक प्रेठी,तप्रा-यहकाये घेती .) 

(१) पूंजीवादी खेतों (23ाआछ( छश्ञात्ाा8]--कर्भी कभी कुछ ध्यक्ति एक सम्मिलित 
कम्पनी बना लेते हैं ओर उसमे अश (शा३7८७) खरीद लिये जाते हैं। यह अुश-पूंजी भ्रृत्ि-फस्सेदने 
में काम ली जाती है। इस प्रकार क्रमश कषि सम्यदाओ का निर्माण कर लिया जाता है तथा उनमे 
बड़े पैधाने की रीतियो द्वारा खेती को जातो है। इन सम्पराओ (८४४८५) का रागठत एव प्रबन्ध 
पूर्णत समुक्त पूँजी बाली कम्पनियों को भाँति पिया जाता है। 

अमरीका ता ब्रिटेन में पूंजीव/दी खेती बटत प्रचलित है । भारत में भी चाय, कहवे तथा 
रबडइ के बायान में क्षक रम्वदाएँ नामित की गयी है। इनको रू: दे संम्तदाएं नामत को गयी है। इनकी स्थापना १८५६ वी स्वातजप क्रान्ति 
के पश्चात की गयी थी जद भविष्य में ऐप्रो घटनाओं को रोकने की दृष्टि से सेवामुक्त त्रिदिश 
अधिकारियों को हिमालय तथा नीलमिरि के पहाड़ी प्रदेशों में बसाया गया और _उन्हूँ विशेष __ 
सुविधाएँ प्रदान की गयी | बाद में इन सुविधाओं का कुछ भारतीयों ने भी लाभ उठाया और पजाब, 
सिन्‍्ध तथा उत्तर धदेश के मिवित प्रदेशों में बड़े-बड़े भु-पण्ड प्राप्त कर उन पर खेती आरम्भ कर 
दी गयी । इनमे से कुछ सम्पदाएँ अब भी है । यह कृषि फाम दो प्रकार के है : 

([) प्रथम प्रकार को सम्पदाओं का अधिकार कुछ व्यक्तियों, किसी समुक्त पूंजी कम्पतो 
अथवा सिंडोक्ेट के पास होता है । इन येत्रो पर काम करने के लिए अन्य उद्योगों की भाँति श्रमिक 
नियोजित किये जाते हैं ओर उनके काम का निरीक्षण विगेव अधिकारियों द्वारा होता है । सम्पदा 
का मंनजर सम्पदा के क्षे में ही निवास करता है तथा सारे काम की देख-रेष करता है। येती 
करने में नवीनतम कृषि प्रणालियों तथा उउ्करणों का प्रयोग छिया जाता है। भारत में दक्षिणी 
गन्ना सशड़ाएँ [0९2८४॥ $020०9॥6 85905) थ्च) प्रबेतीय श्देशें की छाए मम्पहाएं (729 
7896७) पूँजीवादी खेती के उदाहरण हैं । 

(0७) दूसरी प्रकार की सम्पदाओं में वह खेत सम्मिलित हैं जिन पर क़िमों अकेल्ने व्यक्ति 
अथवा निगम का अधिकार होता है। यह भूमि बुछ व्यक्तियों को अलगन्अलग टुकट़ो मे खेती के 
लिए दे दी जाती है तथा उनसे विश्वित लगाने क्यूल कर लिया जाता है । इन अ्यक्तियों को कूषि 
रीतियो में सुधार की सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं । 

दूंजोबादो खेतों के युण निम्नलिजित हैं : 

(१) झूषि की नवीनतम प्रणालियों का प्रयोग होने के कारण उत्पादन अधिक होता है । 

(२) ध्रूमि का सर्वोत्तम सदुपयोग किया जाता है । 

(३) स्पर्दा के कारण कृषि पदार्ों के भूल्यो मे विशेष वृद्धि नहीं होती । 

(४) श्रमित्रों की मजबूरी तथा आवास की स्थितियाँ अच्छी रहती हैं। ऐसा कभी-कभो 
५ तथा कभो-कभी सरकारी निय्रम के कारण होता है । 
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(५) कृषि पदार्थों की उपज, परिवहन अथवा वितरण व्यवस्था कुशल होती है । 

दोप--कृषि साधनों का सर्वेत्तिम प्रयोग वरने वी हृष्टि से पूँंजीवादी खेती रामबाण इलाज 
नहीं है वर्योकि ऐसा करने से किसान भूमिहीन हो जाते हैं और उन्हें पूँजीवादो शामन में श्रमिक 
की भांति वाम करना पडता है। इस प्रकार समाज पर पूँजीवादी आधिपत्य बढने लगता है ॥ 

दूरा दोष यह है कि पूंजीवादी खेती एक प्रकार की जमोंदारी व्यवस्था मात्र है जिसमे 
किसान का व्यक्तिगत उत्ताह समाप्त हो जाता है और उसकी शारीरिक एवं मानस्तिक शक्तियों 
का निरन्तर शोपण होते लगता है ॥ 

पूजीवादी खेती का तीमरा गम्भीर दोष यह है कि इस्त प्रकार की व्यवस्था का इचित 
प्रबन्ध एवं सचातन करते के लिए दरदर्शी, महानुभूति रखने वाले तथा कृषि क्षेत्र के साहसी 
जानकारों वी आवश्यकता होती है । इम प्रकार के व्यक्तियो का ययेष्ट सख्या में उपलब्ध होना ही 
एक सम्रस्या है। भारत जैसे अविक्रसित देश में यह समस्या विशेष कठित है । 

इस ध्यतस्था का एक अन्य दोष यह है कि इसके व्यापक प्रयोग से कपिक्षेत्र मेंभी 
आधुनिक पंचट्री प्रणाली के सभी दोष उत्तन्न हो जायेंगे । 

भारत न एक सम्राजवादी समाज के तिर्माण का सकल्प जिया है। भारत के कुपको की 
जाविक स्थिति पहले से ही विपन है अत उन्हें पूंजोवादी शोपण के चक्र में उद्झ्ाावर भूपिहीन 
बना देना सर्वेथा अनुचित होगा । उचित तो यह है कि जिन क्षेत्रों में पूंजीवादी खेती प्रचलित है 
उनझी पूरी जातकारी प्राप्त कर यद्ट देखना चाहिए कि वहाँ उपज, श्रम्रिवों की श्थिति तथा विक्रय 
आदि व्यवस्थाएं उचित हैं था नही ! इप्त अध्ययन के आधार पर परिस्थितियों में उचित शुप्ठार 
किया जाना चाहिए | इस दृष्टि स पूँजीवादी खती का भारत में बोई स्थान नही है । 

(२) राजकीय खेती (58८ ए778)--यदि सदकार सम्पूर्ण अबवा कुछ कृषि भूमि 
का राष्ट्रीययरण कर ल ओर उस भूमि पर राज्य क अध्विकारिया द्वारा श्रमिकों स खेनी व रवायो 
जाय तो यह व्यवस्था राजक्रीय खेतो कहलाती है। इमक अस्त्गंत निजी पूँजीपतियों के स्थान पर 
सरकार भुति की मालिक होती है और खेती करन वाला का विर्पारित दर पर पारिश्रमिक दिया 
जाता है। 

राजकीय खेती का सर्वोत्तम उदाहरण रुस में मिलता है जहाँ कान्ति (१६१७) के पश्चात 
बहुत पी भूमि सरकार के अधिकार मे जा गयी और उस पर सरकारी सरक्षण में ही खती का 
काय आरम्म कर दिया गया । प्रत्चिद्ध इतिहासकार स्विटरस्वी ने १६२७ में यह स्वीजार जिया वि 
लगभग ४-५ हजार राजकीय खता में खान याग्य मात्रा मं भी अन उसत मही हआ । १६३३ मे 
स्कानित न भी यह स्वीकार किय। थ। कि रूध के कुछ इने विन राजकीय बेतो पर ही लामदायक 
खेती हो रही थी । रूस क अतिरिक्त आस्ट्रेलिया तया ढेनमार्व में भी राजवीय छेती वे वुछ प्रयोग 
क़िय गये हूँ परन्तु उनम बहुत कम सफ्लता मिल सही है । 

ग्रुष दोष--राजकीय खेती वा सबस बडा गुण यही बताया जाता है कि इसम साटी कृषि 
भूमि सरकार वे अधीत भा जान स॑ जमीदारो द्वारा क्रिय जान वाल शोपण कौ सम्राप्ति हो जाती 
है विश्तु वास्तविक समस्या यह है हि जिसानो का नो तो भूमि पर कोई अधिकार नहीं रहता, 
अठ उनकी स्थिति बहुत कुछ वेछी ही रहती है जैंबी हि पूंजीवादी खेती वा बन्तगंव होती है । 
किसान दानो ही स्थितियों मे मजदूर माव रहत हैं। इसक साथ ही राजकौय खेंतौ का प्रकध 
भी यवेष्ट कुशल नहों होता क्योकि सरकार द्वारा सभी प्रकार के निर्णय लेने तथा उन्हें कार्यानवित 
करन में लानफीताशाही का प्रद्ाद रहता है । 

राजतीय खती की बमफ्लता का ज्ववन्त उदाहरण इस वात से मिलता है कि गत पाँच 

वर्षों में सोवियत रूस ने क्लाइा से लगभग एक करोड़ टन अम्न श्रति वर्ष आयात जिया है। जून 
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१६६६ में सोविथत रूस ने कनाडा से एक समझौता किया जिमके अनुमार वह आगामी तीन बर्षों 
में कनाडा से ३३ ६ करोड बुशल अत आयात करेगा । मार्च १६६६ में जतवादी चीन ने भी कनाडा 
से तीन वर्षों मरे २८ करोड बुशल खाद्यान्त खरीदने का समझोता किया था। लगभग ४० बं ने 
आयोजन के पश्चात किसी देश को कृषि इतनी विपतावस्था में हो, यह निश्चय ही चिन्ता का 
विषय है ! जानकार क्षेत्रों क! मठ है कि रूम में कृपि की अप्तफचता का कारण सरकारी खेती है, 
अत इस दिशा में सुधार के नये प्रयत्न क्य जा रहे हैं । 

(३) सामूहिक खेती (0०८०ाए०८ फश्यगराएड)--पूँजीवादी अथवा राजकीय यती के 
अतिरिक्त एक अन्य व्यवस्था सामूहिक देती हो सकती है। इसके अन्तर्गत क्सी राजकीय आदेश 
अथवा नीति के अनुसार भूमि ने छोट छोटे खण्ड मिला तिए जाते हैं ओर इन सामूहिक भू-खण्डो 
पर इक्ट्ठी छेती की जाती हे । इन भू-खण्डो की व्यवस्था व लिए एक एक प्रवन्धक मष्डल बनाया 
जाता है जो खेती करवाने, वित्त प्राप्प करने तथा विक्रय करने वी व्यवस्था करता है । 


यह मण्दल सभी सदस्यों के श्रम का हिसाब रखता है तथा शुद्ध लाभ इस श्रम के बनुपात 
मे ही वितरित किया जाता है॥ कार्यनरुशचता के लिए भी अच्छे श्रमिवा को विशेष बोनस या 
प्रारिश्रमिक दन की व्यवस्था वी जाती है। सामूहिक खेती व्यवस्था मं विस्तानों के पास सब्जो 
आदि उगाते के लिए छोटे छाटे शून्‍्वण्ड व्यक्तिगत अधिकार म॑ छोड दिय जात हैं ताकि उन्हें 
सामान्य आवश्यकताओं के लिए किसी दूछरे पर निर्भर ने रहना पडे । 


गुण-दोप -रूस में राजकीय खेती के अतिरिवन अधिकतर भूमि पर सामूहिक खती अपनायो' 
गयी विस्तु लेनित न इस व्यवध्या को घीरे-घीरे अपनाने का क्रम ही उचित समया क्योंकि सामूहिक 
खती का किसानों ने वलपूर्वक विरोध किया । इस विरोध का अन्त करने के लिए रूस म लगभग 
एवं करोड़ किस्तानो को मौत के घाट उतार देना प्रढा ॥ 


बस्तुत सामूहिक खेती में खेदों को बलपुर्वक मिलान की क्रिया सर्वेवा अनुचित एव 
अथ्यावहारिक है। प्रजातन्‍्त्रवादी व्यवस्थाओं में तो यह पद्धति अपनाना ही सम्भव नहीं है। इस 
पद्धति मे प्राय राजकीय खेती जेस ही ग्रुण दोप हैं। भारत में सामूहिक खेती क्र अ्प्रनाना तथा 
इसकी सफ़नता दोनों ही सदिग्ध हैं क्याकि इसमे व्यक्तिगत अधिकारों का प्राय पूर्णत- बन्त हो 
जाता है जिसे भारतोय सहन करने के लिए तेयार नहीं हैं) 

(४) प्हकारी खतो (0००9८०४४४ एक्षाणा।78)--इस व्यवस्था के अन्तगंत एक ही 
क्षेत्र म खेवी करने वाब छोटे छोटे भू-सण्डो के मालिक आपस मे समझौता कर लेते हैं और खेती 
करन वी दृष्टि स थतों को मिला लेत हैं । यह लोग मिलकर खेती करने के लिए एक सहकारो 
समिति बना लेते हैं निस सरकार, केन्द्रोय बेंक अथवा सहकारी देंकों से ऋण मिल सकता है । 
इस सप्रिति के पदाधिकारी सदस्य किसानों मे से ही चुने जाते हैं ओर वही इसको दैनिर व्यवस्था 
का सचालन करते हैं। सम्मिलित भूमि पर सब किसानों द्वारा मिलकर खेती की जाती है। खेती 
के लिए सभी प्रकार के उरक्रण (हल, बैल, ट्रंवटर आदि), खाद, वीज, धिंचाई की सुविधाएं 
तथा वित्त का प्रवन्ध समिति द्वारा क्या जाता है । समिति ही माल को सुरक्षित रखने तथा बेचने 


की व्यवस्था करती है। अन्त मे, समिति का सचालन व्यय निकालकर शुद्ध लाभ किसानो को पूर्व- 
निश्वित अनुपात म बितरित कर दिया जाता है । 


सहकारो छेती की विशेषता यह है कि इसमे छेतो का सम्मिलन स्वेच्छापुरदंक क्या जाता 
है और यदि काई व्यक्ति कुछ समय पश्चात (प्राय पाँच वर्ष) समिति की सदस्यता से अलग होकर 
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अपना येत अन्ग करवा चाहे तो उसे ऐसा करने का अधिकार रहेंता है। इस व्यवस्था के कारण 
किसानो को अपने अधिवारा की स्वतन्त्रता के हनन की आशका चही रहती । 

सहकारी पेती के रूप--सहकारी खेती का मुख्य उद्देश्य खेती की प्रणालियों में सुधार कर 
कृषि तथा कृपक की आधिक स्थिति मे सुधार करना होता है। इस श्षक्ष्य की पूर्ति के लिए वह 
किसी प्रकार के कार्य को सम्मिलित करने वा निश्चय कर सकते हैं। सामान्यत सहकारी खेती के 
निम्नलिखित रूप प्रचलित हैं 

(१) श्रेष्ठ खेतो समिति (छाल एदाग्गगाड़ 508०9४)--इस प्रकार की व्यवस्था मे 
किसान अपनी भूमि के टुकड़े अलग रखते हैं किन्तु बह विभिन्न कार्य अथवा सेवाएँ सम्मिलित रूप 
पे प्राप्प करने की व्यवस्था करते हैं । उदाहरणत , बह निश्चय कर सकते है कि खाद, बीज या 
अत्य कोई वस्तु इकट्टी खरीदी जायेगी अथवा सिंचाई के साधन. कोई वस्तु इकट्ठी खरीदी जायेगी अथवा लिचाई के साधन_ (कुंआ या नलबू प) मिलकर प्राप्त 
किय जपिगे भा फसल की कटाई, मफाई वर्गीकरण अपचा विक्रय सापूहिक रुप में किया जापेग। । 
वस्तुत सदस्य इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि अमुक अमुक कार्य साथ मिलकर किये जायेंगे । 
इन कार्यों अथवा सेवाओं के लिए उचित शुल्क पहले से निश्चित कर लिया जाता है जो यधासमय 
सप्रिति प्रे जम्ता कराना पडता है | चर्ष के अन्त मे प्रत्येक सदस्य को सेवाओं (जो उसमे समिति से 
प्राप्त की हैं) के अनुपात मे लामाश वितरित कर दिया जाता है । 

श्रेष्ठ खेबी समितियाँ वास्तव भें इस उद्देश्य के लिए बनायी जाती हैं कि थह विसानो के 
लिए ऐेती सम्बन्धी सामान अच्छा और सस्ता प्राप्त कर सर्क और उन्हे नियमित रुप में दे सकें । 
किमानो के ज्लिए व्यक्तिगत रूप मे यह सुविधाएँ उपलब्ध करना कठिन होता है । 

(२) सपुक्त खेती सम्रिति (70७॥ एरक्षाएतण8 $00९५)--इस प्रकार की समितियों की 
व्यवस्था के अनुमार कुछ किस्तात अनने छोटे छोटे भू खण्डो की मिलाने का निश्चय करते हैं और 
इस प्रकार सम्मिलित बड़े भू खण्ड पर जेती की व्यवस्था के लिए एक कार्यकारिणी समिति बना दी 
जाती है और एक प्रयन्नक्त नियुक्त कर दिया जाता है। सम्रिति के सभी सदस्य इस प्रबस्वक की 
देख-रेख में काम करते है । प्रत्येक व्यत्रित को उसके काय के बदले मे मजदूरी दी जाती है। किसानों 
का अपनी भूमि पर स्वामित्न बना रहता है और वर्ष के अस्त मे उनकी भूमि के अनुपात में लाभाश 
बॉँट दिया जाता है । 

संयुक्त ऐेती व्यवस्था के अन्तगत क्रषि की उपज के सरक्षण तथा विक्रय की व्यवस्था भी 
समिति द्वारा ही की जाती है । वर्ष के अन्त में समिति के सभी व्यय निकालकर शुद्ध लाप ज्ञात कर 
लिया जाता है | शुद्ध लाभ ज्ञाव करते में अत्य खर्चों के अतिरिका भूमि के प्रयोग का मूल्य 
(लगान) भी खर्च के रूप मे माना जाता है और भूमि के मातिको को दिया जाता है| इस प्रकार 
किसानों को मजदूरी के अतिरिक्त भूमि का लगान भी मिलता रहता है| 

कार्य--सयु्त खेती समिति के कार्य सल्लेप में इस प्रकार हैं 

(आओ) विभिन फसलों की उत्पत्ति की योजना बनाया । 

(था) खेती सम्बन्धी सब आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उनकी यथासमय व्यवस्था 
करना । 

(इ) कृषि कार्यों के लिए पर्याध्व धनराशि की व्यवस्था करना । 

(६) कृषि सम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरण परौदना और उन्हे सही हालत में रखने का 
प्रबन्ध करना । 

(उ) भूमि में युदायों तथा सिंचाई आदि द्वारा सुधार का प्रयत्व करना । 

(ऊ) उपज के सम्रह तथा विक्रय की उचित व्यवस्था करना । 

इस सम्बन्ध में एक महत्त्ववूर्ण तथ्य यह है ति' जिश् संदस्य की भूमि में विशेष सुधार क्या 





झेतो का आकार एवं उत्पादकता | ११३ 


जाता है वह प्रतिज्ञावद्ध होता है कि वह जब भी समिति की प्तदस्थता से अलग होगा, उसे सुधार 
का व्यय देना पडेगा । इस व्यवस्था से एक ओर तो ममाज वी सारी भूमि घुधर जायेगी और 
दूमरी ओर किसी व्यक्तित को अनुचित लाभ उठान का अवसर नही मिल सत्गा। 

समुकत देती व्यवस्था क अन्तर्गत किसाना को कृषि सुधार द्वारा उसत्ति बढाने के अतिरिक्त 
मिलकर काम करने का अवप्तर मिलता है। इसमे एक जोखिम यह है वि यदि ह्िसाव उचित 
योग्यता एवं सच्चाई से परिश्रम नही करें तो समिति के सभी प्रयत्नों के होते हुए भी उत्पादन की 
मात्रा तथा किस्म में महत्वपूर्ण सुधार होन की सम्मावना नहीं है । 

(३) छिरापेदार खेतो समिति (वल्वाआ0 कंग्रशाण8 50069)--इस प्रकार वी सहकारी 
खेती के अन्तर्गत सहकारी समिति के पाम बुछ भूमि होती है जो समिति द्वारा अपने सदस्यों मे 
बाँट दी जाती है. सभी भू खण्डो पर समिति द्वारा बनायी गयी योजना के अनुसार बेती होती है । 
सहकारी समिति स्दस्या क लिए साख, बोज, खाद तथा मूल्यवान कृषि उपकरणों की व्यवस्था 
करती है। इसक अतिरिक्त सदस्य अयभी उपज समिति के माध्यम से वेच सकत है । प्मिति के 
सदस्यों के लिए समिति की सवाएँ अथवा सहायता लेना अनिवाय नही है, वह चाहे तो इन सेवामों 
का लाभ उठा सकते हैं । 

सदस्यों द्वारा भूमि के प्रयाग के बदले सप्रिति को निश्चित दर के अनुसार लगाने दिया 
जाता है विन्‍्तु बह जितने कृपि पदाई उत्तन करता है उन पर समिति का कोई अधिकार नही 
होता । इस प्रकार यह सपम्रितियाँ जपीदारी प्रथा के समान होने हुए भी उनके दोषो से मुक्त हैं। 
इन समितियों को जितना लाम होता है उसमे स सत्र व्यय तथा कुछ कोप की रकम काटकर शेप 
राशि किरायेदारों मे उनके द्वारा दिये गये किराये के अनुपात मे बाँट दी जाती है । 

(४) सामूहिक खेती समिति (0०-0० ९०॥९५॥:० #श्यपरा8 90003)--इस 
प्रकार की समिति के पास भी किरायदार खेती समिति को भाँति अपनी भूमि होती है किस्तु यह 
इस भूमि को सदस्यों में वितरित नहीं करत में वितरित नहीं करती । सब सदस्य मामूहिक रूप मे खेता करते हैं भौर_ 
प्र्येक को उसके काम के नाप व मजदूरी मिल्लती है । इस प्रशारे की खे ती करते का लाभ यह है कि _ 
खेती वी नवीनतम पद्धतिया का प्रयोग क्रिय। जा सकता है और ट्रैक्टर तंवा अन्य महँगे उपकरणों 
बा लाम उठाया जा सउता है। व के अन्त में समिति वे कुल सच मजदूरों व्यय तेया कप के खर्च मजदूरों व्यय तथा कोप के 


लिए राशि रखकर शाप लाभ प्रत्यक सदस्य को उमझक्ले द्वारा प्राप्त मजदूरी + अनुपात मे बट द्िण 
जाताहै। जज || 








रुस को सामूहिक खेती तया सहकारी सामूहिक सेतो में अन्तर--इन दोतो वर्गों मे यह 
बन्तर है कि सहकारी सामूहिक खेती पुणंत प्रजातानिक होती है और उसकी सम्पुण भूमि का 
स्वामित्व सध्रिति का होता है और कोई व्यक्ति अपनी इच्छानुमार समिति की सदस्यता से अलग हो 


सकता है। यदि उमन समिति में कोई पूंजो विनियोजित कर रखी हो ता वह_ उवित सूचता के 
पश्चात्‌ निकाली जा सकती है। 





इन तथ्यों के विपरीत रूसी सामूहिक खेती म राज्य द्वारा ही उत्मादन की योजनाएँ बनायी 
जाती हैं, उनमे सदस्यो को मत देने का कोई अधिकार नही होता । दूसरी वात यह है कि सामूहिक 
समिति में निहित भूमि वस्तुत सदस्यों की होती है परन्तु राज्य की आज्ञा से वह प्रम्िति को 
सम्पत्ति बन जाती है और कोई व्यक्ति भविष्य में अपनी सदस्यता त्यागने का अधिकारी नही है।। 
समिति के सदस्यों द्वारा उसन्न वस्तुआ के मूल्य आदि भी राज्य द्वारा ही निर्धारित होते हैं । 

भारत में सहकारो खेतो--भारत में सहकारी खेती की सिफारिश सर्वश्रथम नियोजन समिति 
(ए०-०एथणाएढ शिथागराएह ९८०परणात८८) द्वारा १६४६ में वी गयी | समिति का यह मत था 
कि देश के प्रत्येत राज्य ने एक्या दो ग्रामों से सहकारी खेती के प्रयोग क़िये जाने चाहिए। 
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तत्पश्वातू इन प्रयोगो की सफलता वा भरपूर प्रचार किया जाता चाहिए। यह सिफारिश करने 
का मुख्य अभिप्राय यह था कि उचित ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ कृषक व द्वारा सहकारी 
समितियों का विरोध करते की आशका कम हो जायगी जिससे इस राष्ट्र निर्माण के बान्दोलन को 
यथयोचित सफ्लता मिल संकेगी। 
सन्‌ १६४६ तक--सहकारी आयोजन समिति के पश्चात्‌ कुमारप्पा समिति (१६४६) ने यह 
सुझाव दिया कि सम्पूण कृषि जोतों को आधिक जोतो का आकार दिया जाना चाहिए । इस उद्देश्य 
कौ पूर्ति के लिए समिति ने सहकारी सपुक्त देती (गए धिः्णायह्र] अपनाने का सुझाव दिया । 
तंत्पश्चात्‌ प्रथम पंचवर्षीय योजना मं सहकारी खेती वी वावइयकता पर बल दिया गया। योजना 
में यह सिफारिश को गयी कि यदि क़िसी गाँव के आये पे अधिक व्यक्ति सहकारी खेती के लिए 
तैयार हो जायें तो शप को सहकारी खेती समिति का सदस्य वनने के लिए बाब्य किया जादा 
चाहिए। तदनुप्तार राज्य सरकारो को सहकारी खेती सम्बन्धी कार्यक्रम बनाने का आदेश दिया 
गया। वास्तव मं, सभी प्रयलो के पदचात्‌ भी १६५६ तक दश मे बुल १ ०७० सहवारी #ृषि 
समितिरयाँ स्थावित हो सकी । इस न्यूत प्रगति के कारणों त्री जावकारी करते थी हप्टि से ओोजना 
आयोग ने १३ राज्या में १३ चुनी हुई सहकारी कृषि समितियों का अध्ययत करन की व्यवस्था 
की । इनवी अध्ययन रिपोट के प्रतराशन से आन्दोद्षन को यवेष्द वन मिला । 
आधुनिक प्रवृत्तियाँ--प्रयम योजनाकाल के अनुभव के आधार पर द्वितीय योजना के लिए 
यह निश्चित किया गया हि सहकारी कूपि का तीव्र गति से विक्ञात्ष क्या जाना चाहिए। इस 
योजना वा मुख्य कायक्रम यह रखा गया कि पांच वर्षों मे सहकारी खेती वी नीत्र इतती हेड कर 
दी जानी चाहिए कि थागामी दस ब्ष में दश भर में कृषि सहकारी आधार पर नियोजित हो सके। 
१६५६ म भारत सरकार के कृपि मन्त्रालय ने श्री एम० बो० कृष्णप्पा (तत्वालीन उप-खाद्यमत्जी) 
के नतृत्व म चीन जान वाले प्रतिविधिमण्डल (एव लुल्डक्काण 40 एकाम 0॥ #8707णे- 
॥प्र78। ?]भा7/0६ ४०० ्‌०८ं॥॥५४०$) वी. रिपोर्ट प्रकाशित कर दी जिसमे यह कहा गए कि 
भारत मे व्यक्तितत खती दे साथ साय घीरे-वीरे सहकारी खेती का वितास किया जाना चाहिए। 
सन्‌ १६५७ में एक अन्य श्रतिनिधिमण्डल (जो श्री आर० के० पाटिल की अध्यक्षता म 
चीन तथा जापान गया था) की रिपीद प्रकाशित हुई। यह रिपोट बहुत विस्तृत एवं प्रभावशाली थी। 
इसमे यह मत प्रकट क्या गया कि 'भारत में आथिक एवं सामजिक दोतों हृथ्टिकोणों से सहकारी 
कृषि अपनाना ब्ावश्यक है । 
नागपुर प्रस्ताव--उपर्युक्त दोनों रिपोर्टों के आधार सन्‌ १६५६ म राष्ट्रीय काप्रेस दल ते 
अपने नागपुर अधिवशन में एंकर प्रस्ताव पास किया जिसमे यह मांग की गयी थी कि देश मं कूपि 
का मगठन मरझारी सयुक्त खेती (000एटएगाएट 694 छ३एफाहए्) दे ध्ावार पर किया छाना 
चाहिए । इस कायक्रम की सफ़्लता के छहिए प्रारम्भ म सारे देश में सेवा सहकारी समितियाँ 
(8८ श८९ (०0फ2थ्वए८३] स्पावित वी जानी चाहिए प्रस्ताव में यह इच्छा प्रकट वी गयी वी 
तीन वर्ष के भीतर सारे देश में इस प्रकार की समितियों का जाल विछ जाना चाहिए। इन तीन 
वर्षों म भो ययासम्मव सहकारी सयुक्त कृषि समितियाँ स्थाप्रित करन का प्रावधान क्या गया । 
नागपुर सम्मेनन के सहकारो कृषि प्रस्ताद ने देश भर में एक हृद-वत्त सी मचा दी, यहाँ 
तक कि काग्रेस दल में भी दो बा जानी जब वजन पिन हो गये जिनमे से एक सहकारी दृधि का प्रवल विरोधी था । 
चक्रदर्ती राजंगोपाल्ाचारों तथा मोनु मस्तानी जूस नेताओं तन स्वतन्त पार्टी के तत्वावधान में 
हा कट काना नर न बह मियार कहत नि गा हद का घार वरोद्र क्छ्ि । कावान्तर में यह विवाद चहत शिविल पढ़ गया । 
बरी तरु--सहवारी इपि के विरोधियों के मुख्य तक यह थे कि महक्ारी हृषि में बल 
प्रयोग होगा गौर एक बार सहक्तारो समिति का सदस्य बनने बाला सदस्य सदिष्प में पर नहीं 
हो सक्या । भारत सरकार न अतक बार इन दाता का स्पष्टीकरण किया। सरवार द्वारा यह 
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स्पष्ट कर दिया गया है कि समिति वी सदस्यता पूर्णतः ऐच्धिक रहेगी तथा कोई भी व्यक्ति पाँच 
वर्ष तक सदस्य रहने के पश्चात्‌ सहकारी समिति की सदस्यता से पृथक हो सकेगा ऐसा करते 
समय उसे अपनी भूमि में दिये गये सुधार का शुल्क चुदाना अतिवायें होगा। 

मह॒वारी कृषि समितियों के विकास के सम्यन्ध में सुझाव देने के लिए सामुदायिक विक्रम 
एवं सहयारी मस्त्रालय के अन्तर्गत एवं राष्ट्रीय सहकारी क्पि सलाहकार मण्डल (१70०9 
6०-0एशक्ष१९ सिागाताह. १४४09 8020) स्थापित किया गया है। कुछ राज्यों में भी इस 
प्रकार के मण्डल स्थापित रिये गये हैं । 

सहसारी कृषि समितियों की स्थापना तथा विकास सम्बन्धी सलाह देने के लिए राष्ट्रीप 
सहकारी छृदि सनाहुकार मण्डल (778 ॥009 00-0.ए९४४ए९ रथ? 00५509 
एछ०90) के अतिरिक्त राज्यों में भी विश्येप समितियाँ अथवा परिपदें बनायी गयी हैं। विस्तार 
प्रशिक्षण केख्रों में से चुने हुए १३ स्थानों पर सहकारी कृषि विभाग स्थापित विद्ये गये हैं जितमे 
७०० सचिवो को प्रशिक्षित दिया जा चुका है। इन केस्द्ी में अभिनव पाठ्यक्रम चालू किये गये हैं 
ओर इनके द्वारा ग्रामीण कंम्पो के माध्यम से सहकारी कृषि वा प्रशिक्षण तथा पुनर्जागरण किया 
जाता है। 

तृतीय योजना में यह व्यवस्था की गयी कि सरवार द्वारा खेती-योग्य बनायी गयी भूमि 
महवारी कूषि समितियों को देनी चाहिए तथा नये भूखण्डो में सहकारी समितियों का निर्माण 
प्रोत्पाहिंत विया जाना चाहिए। फ्लत दण्डक्रारण्य परियोजना में विस्यापितों वो बस्ाने के लिए 
सहयारी कूपि समितियाँ बनायी गयी हैं। 

उर्तेमान स्थिति - लगभग पर्द्वह वर्षों वे प्रयत्न वे पश्चात्‌ भी अब तक वेजल ८ लाख 
एक्ड भूमि सहतारी थेनी वे अन्तगंत लायी जा सकी है । यह मिश्चय ही सहकारी खेती की सफलता 
की द्योतक है । 

सहरारी सेती के गुश-रोष--सहयारी उपि एक भावनात्मक आन्दोलन है और इसके प्रति 
जनता की भास्था हुए प्रिना इसकी सेफ्तता सर्यथा सदिग्प रहेगी। इस हत्टि से इस व्यवस्था के 
गुण दोपो वी विवेधना वरना अत्यन्त आवश्यक है । 

गुण--सहक्तारी हृषि के गुण निम्नतिसित है 

(९) वास्तविक समाजवाद--सहवारी खेती का एक निश्चित परिणाम यह होता है कि 
येती करने वालो का शोषण बन्द हो जाता है बयोकि उन्हे जमीदारों पर आश्रित नहीं रहना पडता, 
अआहूरारो के सथ्या उशर सेते की आइस्यरकर नही पड़ती तथा कृषि पदावों का धूरा मूल्य आव्त 
हो जाता है। इस प्रकार पूँजीवादी विचोलिये (7॥00/शा॥00), जो फमल के अवसर पर कूषि 
पदार्थों के भण्डार निर्मित वर वाद मे मूल्यों में मनपमाने हेरफेर करते हैं, अनावश्यक लाम कमाने से 
वचित हो जाते हैं। इमसे देश में बच्तुओ बे मूल्य प्राय उचित स्तर पर रहते हैं जिससे उपभोक्ताओं 
तथा घासनायिकारियों की बहुत सी समस्याएं हत हो जाती हैं । 

हकारी खेती वे! माय्यम से किसान, सहकारी समिति अथवा अन्य कोई भी वर्ग न तो 
गोषण करता है, न शोपित होता है। अतः उसके अपनाने मे शोषण वा एक अत्यन्त गम्भीर 
कारण नप्ट हो जाता है। फठत महत्ारों पेती समाजवाद को दिशा में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान 
करती है। 

(२) हृषि एवं कृषक को स्थिति से सुघार--महकारी ग्रेती के वारण भूमि पर कृषि के 
श्रेष्ठतम साधनों वा प्रयोग जिया जा समता है क्योरि सहकारी समिति यह साधन परलतावूरवक 
उपलब्ध कर सकती है। इन साधनों क सहयोग से कृषि उतादन में आगातौत्त वृद्धि हो सकती है 
जिससे विसान पी आध में वृद्धि और उसके जीवन-स्तर मे उन्नति होती है । उत्तादम वृद्धि से देश * 
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के व्यापार एवं उद्योगो को भी लाभ होता है जिससे अन्तत देश समृद्धि कौ दिशा में अप्रमर होने 
लगता है । 

(३) राष्ट्रीय साधनों का संदुपयोग-- सहकारी कृषि-व्यवस्था में राष्ट्र के धन-जन बादि के 
सम्पूर्ण स्नोत उत्पादक क्रियाओं भे सलम्त हो जाते हैं क्योकि उन्हें स्वेच्छा से उचित क्षेत्रो मे केन्द्रित 
होने का अवधर मिल जाता है। फनत दश कौ पूँजी, भूमि के छोटे से छोटे टुक्डे, सभी प्रकार का 
(कुशल एवं अजुशल) श्रम तथा वैज्ञानिक जानकारी सब लोगो के लाभ के लिए तथा सब तोगों 
के सुख के लिए (सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय) प्रयुक्त होते लगते हैं । 

(४) भावनात्मक एकता--भारत जैसे देश मे जहाँ अनेक धर्म, सम्प्रदाय एवं मान्यताओं का 
पभुत्व है, सहवारी खेती एक वरदान सिद्ध हो सकती है क्योंकि सभी धर्मों के व्यक्ति एक साथ 
वैठकर सामूहिक हित के लिए विचार एव कार्य करते हैं जिससे आपस्ती समस्याओं एवं मान्यताबों 
को समझते का अवप्तर मिलता है। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति भावनात्मक एक्ता पर ही 
निर्भर करती है क्योकि एकता के द्वारा सभी सामाजिक एवं अत्य कार्य सरखतापूर्वक सम्पन्त जिशे 
जा सकते हैं । 

दोष --सहकारी कृषि में निम्नलिखित दोप अन्तनिटित हैं 

(१) व्यक्तिगत उत्साह का अभाव--सहकारी कृषि मे सब व्यक्ति मिल-जुलकर कार्य करते 
हैं और अत्यन्त परिध्रम्ी एवं कम निष्ठ व्यक्ति तथा सुस्त और कामचोरो की समान ही पारिश्रमिक 
मिलता है । इसका प्रभाव यह होता है कि अन्त में काम की कुशलता कम हो जाती है ओर उत्प- 
दन घटने लगता है। रूस तथा अन्य कुछ देशों में खेती का उत्पादन कम होने के उदाहरण इस दिशा 

में स्पष्ट सक्ेत करते है । इस दोप का निवारण अधिक कुशल व्यक्तियों को कुछ अतिरिक्त बोनस 
वा शुल्क देकर किया जा सकता है । 

(२) शिथिल ब्यवस्था--सहकारी कृषि, अथवा अन्य कोई भी सहकारी वार्य हो, उसका 
ठोक सचालन करने के लिए अत्यन्त ईमानदार उत्साही एवं विश्वसनीय व्यक्तियों बी आवश्यकता 
होती है । इस प्रकार के कनिष्ठ व्यक्तियों का प्राय अभाव रहता है अत, सहकारी कूपि का 
प्रबन्ध प्राय शिथिल हो जाता है जिससे तोगो वा विश्वाप्त सहकारिता से हदन लगता है। वाहतव 
में सभी सरकारी तथा ऐच्छिक सह्थाओ को इम समस्या कय सामना वरना पटता है क्योकि उनके 
कार्यों मे व्यक्तिगत रुचि अथवा लगाव की कमी रहती है । 

प्रादिल प्रतिनिधिमण्दल (जिसका उद्धरण पहनते दिया जा चुका है) के दो सदस्यों ने अपने 
अज्नग मत में यह कहां है कि “जहां कृषकों की कृषि को भोतिक एवं सनोदंज्ञानिक सुविधाएँ तथा 
श्रेष्ठ नेतृत्व उपलब्ध है वहाँ सरकारी कृषि स्वागत योग्य है ।" यह शब्द जिस भावना की ओर 
सकेत करते हैं वह स्वय स्पष्ट है। भारत जिस राजनीतिक, सामानिक, आददिक एवं मैतिक सत्रमण 
को स्थिति से गुजर रहा है उत्तर्में मयोचित नेतृत्व का अभाव सपष्ठ झलकता है. जिसे सहकारी 
खेती की सफ्लता सम्द्िध प्रतीत होती है । 

(३) सहकारिता फो असतफलता-भारत में सहतारिता का जो विरवा १६०४ में बौया 
ग़पा था! वह ६७ वर्ष पश्चातु भी एक सवस, शक्तिशाली एवं विश्याल वदवृक्ष का रूप धारण नहीं 
कर पाया है वल्कि ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के बनुझार तो “महकारिता असफ्ल हो चुकी है।' 
इस असफ्लता के कारण देश की जनता सहकारी ढृपि के प्रति भी सशक्तित हैं और सहकारी 
मास्दोवन की भौति इसे भी एव सहकारी स्टट समझती है । 

ऋूठिनाइयाँ--प्राश्त में सहझारी कृषि को मुख्यत दो कठिवादयां हैं। प्रथम जने-सहयोग 

7 तथा दूरी सरवारी शामत-तन्त्र सस्वन्पी ।॥ जहाँ तब जन सहयोग मप्वन्धी वढिनाई का 
प्रशत है, भारत वी अधिकाश जनता न केवत अशिक्षित, रूडिवादो, तन्यविद्वाती तथा जदनबुद्धि है 
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बल्कि वह भूमि से (चाहे वहू कितना ही छोटा टुक्डा वयो न हो) मत्यधिक प्रेम करती है। इसलिए 
क्षारत का कमान अपने भू-भण्ड का अधिकार तो दूर रहा उस पर खेती का अधिकार भी किसी 
अन्य के साथ बेंटाने के लिए तैयार नही है। इसका वास्तविक कारण यह है कि देश वी जनसल्या 
का बहुत बडा भाग कृषि पर निभर है और यह निर्भरता भी चरममोमा तक पहुँची हुईं है। अत 
भूमि के प्रति किसान का स्नेह भी चरमसीमा तक पहुँच गया है । 

सहकारी खेती की दूसरी कठिनाई सरकारी शासन-तस्न सम्बन्धी है। दुर्भाग्य से, भारतीय 
शासन-पद्धति का आधार यह बन गया है कि जो भी समस्या उत्बन हो उसे कुछ समय के लिए 
किसी प्रकार ठाल दिया जाय। इसक परिणामस्वरूप साधारण से साधारण कार्य फाइलों में बन्द 
पड़े रहते हैं । उनके सम्बन्य में निर्णय न होने के वारण जनता को वहुत कठिनाइयों का सामना 
करना पडता है जिन्हें दूर करने के लिए घूम का सहारा लन के लिए वाघ्य होना पडता हैं। प्राय 
सप्री राज्यों के सहकारी विभाग अकुशनता एवं अनिमियतताओ के दुग हैं जिन्हें ढ़ाना बहुत कदिन 
है । ऐसी म्थिति मे सहकारी कृषि की सफ्लता की कत्पना करना दुराशा मात होगा । 

सफलता के लिए सुझाव--उपर्युक्त कठिनाइयों के कारण सहकारी कृपि की मफ्लता के 
लिए निम्नलिखित सुझाव दिय गये हैं 

(१) समस्त सरकारी भू-खण्डों तथा मूदान में प्राप्त ग्रामों अथवा भूमि के टुक्डों पर 

'हकारी कृषि समितियों का निर्माण करता उचित होगा । 

(२) सहकारी कूपि समितियों का सदस्य केवल उन व्यक्तियों को बनाना चाहिए जों 
स्वैच्छा से उसके लिए तैयार हों । इन समितियों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी सहकारी 
कपि में सक्रिय भाग लेता चाहिए ताकि इनमें सतावाद अथवा अधिकारवाद का जनम न हो सके ।_ 

(३) सरकार को चाहिए कि सहकारी कृषि समितियों को समय पर ख्ण अथवा आशिक, 

सद्दायता_ मिलती रहे वाडि-उतके-वर्न्य-मे-कश्तरें उत्पन न हो। ऐसा करन के नियम मरल एव 
सुगम बनाने आवश्यक हैं । 

(४) ग्राप्त पचायतों तथा पंचायत समितियों के सदस्यों को सहकारी कषि तथा सामुदायिक , 
विकास में प्रशिक्षण प्राप्त करने की अधिकाधिक सुविधाएं देनी चाहिए । 

(५) राष्ट्रीय विस्तार सण्डो, सामुदायिक योजनाओं तथा ग्राम्य स्तर के कार्यकर्ताओं के 
लिए भी सहकारी कूषि के व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए । 

उपयुक्त सब कार्यो के अनिरिक्त देश में शिक्षा के विज्ञाम की गति अत्यन्त तीम्र की जानी 
चाहिए ताकि जनता के रूढिगत सस्कार क्रमश- समाप्त-हो जाये और वह सुर्ति के प्रति अत्यधिक 
स्नेह का परित्याग कर दे। शिक्षा के विस्तार के कारण वुधि व्यवसाय में सलग्न जनता का. एक 
भाग अन्य व्यवसायों में रुचि लेने लगेगा, कृषि पर भार कम होता पायगा और कृषि में सहकारिता 
की भावना बलशाली होती...ज्ययेगी। 

भ्रश्न 
१. सहकारी और सामूहिक खेतियों मे भेद वदलाइए । भारतीय कूपि के लिए आप किस्ते अधिक 
पत्तन्द करेंगे ओर क्यो ? (इलाहाबाद, बी० ए०, १६६४) 
२. भारत में कृषि जोतो के उप विभाजन व अपखणइन के कारणों का उल्लेख वीजिए। इस 
समस्या के समाधान के लिए किये गये प्रयत्नो की समीक्षा कीजिए । 
दिल्‍ली, बी० एु० 
३ कूपक मू-स्वामित्व, सहकारी कृषि तथा सामूहिक कृषि के बीच अनार स्पष्ट बीए सर 
से भारतीय स्थितियों के लिए कौन अधिक उपयुक्त है ? कारण बताइए 


(राजस्थान, बो० कॉम० (अन्तिम वर्ष), १६७१ ) 


भूमि-ब्यवस्था और सुधार 
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>ाम्पाडध कीएलनीट्कल शक 


सम्यता के प्रारम्भिक काल से ही भनुष्य का भूमि से सम्बन्ध रहा है। जितने देशों मे 
ओधोगिक विकास हो जाता है उनमे क्रमश भूमि के प्रति लगाद कम होता जाता है किन्तु हृषि- 
प्रघान देशों में भूमि के प्रति आकर्षण बना रहता है । वास्तव में, डदिस्ी देश वी कृषि का विकात् 
इस वात पर निर्मर करता है कि वहाँ की भूमि पर किन व्यक्तियों का कैसा बधित्रार हे। यदि 
किसाव को एक घटिया भू खण्द का भी मालिक बना दिया जाप तो वह निरस्तर परिश्रम द्वारा उसे 
उपजाऊ बना लेता है किन्तु यदि उसे ऐसी भूमि पर खेती करनी पडती है जो उसकी नहीं है और 
चिमक्की उपज का एफ अश उस भूमि के मालिक छो देता पडता है तो बह उत्पत्ति बढाव के लिए 
भले ही काफी परिश्रम करे परन्चु भूमि की उपज शक्ति भें सुधार के लिए कुछ नहीं करेगा। 

भूमि सुधार तथा आथिक विकास 
(0.40 एए5ए0र४5 4४० ए20घ0घाट फप्रहा 07शह्या) 

बद्ध विकसित देशों का आधिक विकास कृषि-विकास पर निर्भर है। छृषि का विकास किसे 
विधि से किया जाय इसके सम्बन्ध में दो प्रकार की विचारधाराएँ पायी जाती हैं। थर्धं-विकप्तित 
देशो में कृषि की उत्पादकता वहुत ही कम है । कृषि की उत्पादकता मुझुयत दो प्रकार के तत्त्वों 
पर तिभेर है. [) सत्यागत (ष्माणाणाओं), तथा (7) प्राविधिक (7णाए००ट्टाप्ये) । एक 
विचारधारा के बनुमार कृषि विकास कै लिए सस्यागत परिवतेन तथा हृपि का पुनर्गठन आवश्यक 
है। सस्यागत परिवर्ततनों के अन्त्गंत मध्यत्यों की समाप्ति, किसान को स्थायीनाश्तकारी मैं 
अधिकार प्रदान करना, अवाथिक जोदों को समाप्त कर ब्ायिक जोतो का निर्माण करता, भूमि वी 
उवबित लगाने निश्वित करना बादि सम्मिलित हैं। इन प्रिवर्ततों की अनुपस्थिति में किसान पूर्ण 
रूप से परिश्षम नहों करता | उम्तकी बचत व बिनियोजन क्षमता कप्न रहती हैं, फलस्वरूप वह इृषि 
विक्रम नही वर पाता । अत कृषि के विकास के जिए सध्यागत परिवर्तन आवश्यक हैं । 

दूसरी विदारधारा के अनुसार कृषि विकाप्त के लिए थ्राविधिक् क्तो (एप्शाण॑प्हाट्ये 
40०४) पर जोर देना मावश्यक है। हेपि-उत्पाइकता का सम्डन्ध प्राविधिक तत्त्वोंसे है त्षो 
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कवि या विज्ञाम कपि की उनति एवं आधुनित तरीकों से रिया जा समता है। अत इस विचार- 
घारा वे अनुसार कपि उत्मादरता में कुवि, कृषि वी उनत विधियों उत्तम बीच, खाद तथा उवृस्क 
से प्रयोग, उनत फ्मल-चक्मों (०आतणा ० टा०ए), मिचार्ट की समुचित व्यवस्था कूषि वे 
उनते उपयरणों तथा वैज्ञातित कूषि द्वारा ही सम्मत्र है । 

बस्तुत उ्रपि विकास सस्यागत परिवर्तन तथा प्राविधितर जावश्यक॒ताओ की पूर्ति, दोनों पर 
ही निर्मर है । जय तब मम्थागत परिवर्तन नहीं होंग तब तक प्राविधित्र सुविधाओं का समुचित 
प्रयोग नहीं हों सरेगा । अत प्रादिविर सुवियाओं के क्षब्रिक्लस उपयोग के लिए सस्यागत्त परि- 
बतने आवश्यत हैं। रस यथा जिटेन मे हृपि के विकास वे दिए पहले समस्थागत परिवर्तन किये 
गये । रूस मे सामूहित फार्मो का निर्माण तया व्रिथ्न मे पेरावदों आन्दोवन उन ज्वनन्त उदा 
हरण हैं। भूमिन्मुधार सस्यागत परियतेन का ही प्रतीक है अत ठुपि ते बिक्राम के लिए “भूमि 
सुधार! आवश्यक है। ध 

भूमि-व्ययस्था तथा भूमि सुधार का अर्थ 

भूमि व्यवस्था से यह ताल है कि भूमि पर स्थायी अधिकार स्िसि व्यक्ति वा है, उस पर “ 
खेती बीत करता है. तवा उगात किखर्ति करने को क्या रीति है। भूमि पर सरकार 8 है । भूमि पर सरकार अथवा 
समाज बा अधिकार हो सकता है अयका उसको स्वामित निज व्यक्तियों के हाय में हो सकता है अगवा उसको स्वामित् निज व्यक्तियों के हाय में हो सकता है 
जिन्हें जमीदार, वाश्तकार या गिरासदार यह संकृत हैं। स्वम्ावत पहली स्थिलि में लगाते सरकार 
वी देना होता है और दूसरी स्थिति और दूसरी स्थिति मं जमीदार अयवा जागीरदार उमबा अधिकारी होता है।_ -/ 

भूमि सुधार, भूमि व्यवस्था स अधित्र व्यापक्र शब्द है। सामान्यत भूमि सुधार (006 
एशणया$) के अलग विम्नलिजित बालें सम्मिलित हैं--(0) मच्यस्थों वी समाप्ति (॥) आमामी 
कानुत में सुधार, तथा (77) जात की अधिकतम सीमा निर्धारित करता । यदि भूमि-सुधार शब्द का 
प्रयोग अयन्‍्त स्पापक रूप में पिया जाय ता दबके अन्तगत, उपर्पक्त तीन बातों बे अतिरिक्त €पि 
ना पुनर्गठन, उप विभाजन तथा अवसष्टन पक शव कवर जे कार को कर गे डज सम सदन. ।राज रग--पतउन्दी, सहवारी खती, भूगन 
मोर की के सम्पत्ति शिया ज्ञात है। दस प्रतार प्रेम मुझर' का क्षत अत जिल्यूत है। 
भारत मे भुमि सुधार की दिशा में सर्वतोमखी भ्रमति हुई है । साजाश्यय मे भूमि सुधार की दिशा में सर्वेतोमुस्ती प्रगति हुई ब्यत भारत में भूमि सुधार के 
दान में लो काय जिय गय, उ हू निम्गा रुप में प्रवृट विया जा संक्रता है 

भारत में भूमि सुधार सम्बन्धी प्रपत्न 














रे न० (व) के अन्तर्गत फ्यि गये 
(व) मणि सुधार प्रदुप क्षेत्र प्रथत्नों का बिवरण 


(0) जमीदारी वा उन्मूलन 
(१) जागीरदारी का उन्मूलन 
() भू स्वामित्व वी सुरक्षा (86०ए॥9 ण 
वृन्नाण6 
(7) चगान सम्बन्धी नियम (८8प्र्ाण्त 
किशा) 
(79) भू स्वामित्व का स्वप्नाव (ऐिंए76 ० 
क्क्ण्ण्णे 
(|) बर्तम्रान जोतो का सीमा निर्धारण 
(7) भाडी जोनों का सीमा निर्धारण 
(0) फऐेतों वी चक्यन्दी 
(7) सहकारी खेती 
(00) सहयारी ग्राम प्रबन्ध 
(४) भूदान तथा ग्रामदान 





९. मध्यस्पों को सप्राध्ति 
(ह9णाव०] छा [वाध्या९ता॥85) 
२ वाश्तवारी विधाना में सुधार 
(सिशलए5$ ॥4 वव8॥0५ ],9५६) 


थ् 


३. जोतों ती अधिकतम सीमा वा निर्धारण 
([एशकह5$ था सगेदाह5) 

डे आशिक जोत वे निर्माण वी दिशा म किये 

गये प्रवत्त 
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उपर्युक्त में मे आधिक जोतो के निर्माण की दिशा में किये गये प्रथलो-चक्नबन्दी तथा 
सहकारी खेती--का हम विछले अध्याय में वर्णन कर चुके हैं अत यहाँ पर भूमि-सुधार सम्बन्धी 
अन्य प्रयत्तों का अध्ययन क्या जावगा | 


१ भध्यस्थों को समाप्ति 


पुरातन भूमि व्यवस्था--हिन्दू शासनकाल में भूमि पर सम्पूर्ण समाज का अधिकार माना 
जाता था और राजा को उत्तत्ति का छठा भाग लगान के रूप में दे दिया जाता था। यह राशि 
सक्टवाल में चतुर्याश तक वढ़ायी जा सकतो थी। 

युगल शाप्तनकाल में अकबर के राजस्व मन्‍्त्री राजा टोडरमल ते सारी कृषि भूमि को नये 
प्रिरे हे नपवाया और लगान मुद्रा में देता निश्चित किया यत्रा । लयात वमूली का अधिकार गाँव के 
मुखिया को दे दिया गया तथा बुछ क्षेत्रों में इस कार्य के लिए विशेष व्यक्ति नियुक्त कर दिये 
गये । कालास्तर में जब शासनसत्ता दुर्वल हो गयी, यह ध्यक्ति शक्तिशाली दन गये और इन्होने भूमि 
पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली । 

भारत मे ब्रिटिश नीति के फठस्व॒रूप तीन प्रक्तार की भूमि-ब्यवस्थाओं का अमभ्युदय हुआ । 
यह व्यबस्थाएँ रंयतवाड़ी, महालवाड़ो तथा जर्मोदारी व्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध हैं। 

(१) रेघतवाड़ो व्यवस्था--इस व्यवस्था क अन्तर्गत सम्पूर्ण भूमि पर राज्य का अधितवार 
होता है ॥ भूमि पर बैती करने वाला व्यक्ति उसे इच्छानुमार किसी अन्य व्यक्ति की दे सकता है, 
बन्धक रख सकता है कयवा छोड सकता है । ऐपा करने पर सरकार वह भूमि क़िस्ती क्षष्प व्यत्ति 
को दे देती है । इस व्यवस्था मे एक विशेषता यह है कि जब तक मिसान भूमि का लगाने चुताता 
रहता है, उसे वेदजत नही क्या जा सरता 

रंबतवाडी व्यवस्था मे लगाने सामूहिक रुप में नही वल्कि प्रत्येक किपतात से अलग-अलग 
लिया जाता है और राज्य तथा हकिमान के मध्य लगान वसूल बरने वाला जमीदार अथवा कंन्‍्य 
कोई वर्ग नहीं रहुढा । भूपि का लगाने निर्धारण २० से लेकर ३० वर्ष तक के लिए होता है, 
तत्पश्चात्‌ इसकी राशि में प्रशोधन हो सवते हैं ॥ इसका एक लाभ यह है दि कृविन्ध्यवस्था में 
स्थायी परिवर्तव हो जाने पर लगाने मे तदनुसार परिवर्तन करना सम्भव है ! 

रंयतवाडी प्रथा में एक दोप यह था गया है कि बुष्ठ पूंजीपतियों ने भूमि को हथिया लिया 
और वह स्व्रय खेती करते की वजाय नौकरों अथवा अन्य व्यक्तियों से खेती करवाने लगे । 
अन्ततोगत्वा यह व्यवस्था जमीदारी व्यत्रस्या का त्प धारण कर गयी । 

इतिहास--रैयतवाी व्ण्वस््या सर्वेध्रथम्र सर टॉमस सुतरों द्वारा सन्‌ १७६२ में तमिंसनाई 
के बडामहूत जिले मैं लागू वी गधों तथा क्रमश _सारे प्रॉन्‍्त में पत्रलित कर दी गधी। इसके 
अनुसार भूमि पर लगात कई वर्षों की फसन के औसत वे जाधार पर तिदिचत किया गया । ऐसा 
करने में अमन के मूल्य तथा हृषि के व्यप्त का भी ध्यान रखा जाना था। सब्‌ १८६३४ में यह 
व्यवस्था वम्वई प्रान्त में भी लागू कर दी गयी । इस प्रान्त में रेयतवाही व्यवस्था लागू करते 
समय भूमि के मूल्य तथा सम्इ्धत क्षेत्र वे आर्थिक इतिहास का ध्यान रखा गया। १८८० में 
लॉड रिपत ने लगाम का निर्धो रण इथि उप के गूल्य पर आधारिस कर दिया जिससे शिसानों 
की क्टिनाई बहुत बढ गदी वर्योकि उनके तगान की राशि निश्चित न रहकर निरन्तर परिवर्नन- 
शील हो गय्री । सन्‌ १६४७८४८ में यह व्यवस्था देश भे खेती के बन्‍्दर्गेत कुल भूमि वे ३८%, भाग 
अर्थात्‌ १५३ करोड एक्ड भूमि पर लागू थी ॥ तमिलताडई वम्बई (महाराष्ट्र गुशरात) तथा 
आतताम में बह प्रधा भ्रचलित थी । 

(२) महात्वाडों व्यवस्था--इस व्यत्रस्था क्षा दूसरा नाम सपुक्त ग्राम व्यवस्था भी है 
क्योंकि इसके अन्तर्गत भूमि-कर की हृप्टि से पूरे पाँव को एक इकाई ए्गना जाता है. और लगाने 
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का निर्धारण परे गाँव पर होता है। इस पूरी रकम की वसूली कर खजाने में जमा कराने का 
दायित्व प्राय गाँव के मुखिया पर डाज्ना जाता है जो गाँव के भृस्वासियों से लगान को रकम 
अलग-अलग वसूल कर लेता है। इस प्रकार भूमि-कर चुकाने मे गाँव के सब भूमिधारी सहमागी 
होते हैं किन्तु वह अपनी भूमि पर लगाते की रक््म गाँव के मुखिया को जमा करवा देते हैं। 
महालवाडी व्यवस्था सर्वश्रथम लार्ड विलियम बैटिक द्वारा सन्‌ १६३३ में आगरा और 
अवध में लागू की गयी थी और बाद मे पञ्ाब में भी प्रचलित कर दी गयी। मध्य प्रदेश में भी 
महालवाडी प्रथा लागू की गयी और भूमिवर की प्रथा वहाँ भी पजाब की भाँति थी, परन्तु 
मच्य प्रदेश में कर दसूली के लिए मराठो द्वारा नियुक्त मालगुजारों को ही मान्यता दी गयी। 
सरकार इन मालगुजारो से कुल निश्चित कर का केवल ५०% लेती थी, अर्थात्‌ यदि किसी गाँव 
का बन्दोबस्त १,००० रुपये वाधिव निश्चित किया जाता ता मानग्रुजार तो १५००० रुपये वसूल 
कर लेता था किन्तु वड कैवन_५०० रुपये ही सरकारी खजाते में जमा करवाने के लिए बाध्य था । 
उपयुक्त दोनों प्रथाओं का यह परिणाम निकला क्रि ग्रामों की सामुदायिक एकता क़मश' 
भग हो गयी और एक अप्तम्बद्ध एकलवाद का जन्म हो गया । 

(३) जमींदारी ब्यवस्था-ईस्ट इण्डिया कम्पती भारत में ऐसी भूमि व्यवस्था लागू करना 
चाहती थी जिममे कम्पनी को एक निश्चित आय प्राप्त होती रहे और कम्पनी का शासव निरन्तर 
हढ होता जाय । इस बात को ध्यान में रसकर कम्सनी ने प्रत्येक क्षेत्र में कुछ व्यक्ति नियुक्त कर 
दिये जिन्हें अपने क्षेत्र की भूमि का लगान वमुल करने का अधिकार दिया गया। प्रारम्भ म यह 
व्यवस्था केवच अन्पक्रास के लिए लागू की गयी क्स्तु लाई का्नदालिस ने इसे बगाल में स्थायी 
हूप में लागू कर दिया । 

स्थायी बन्दोबस्त (९८773060: $606ट769) के अनुमार २१ मार्च, १७६३ को 
जमीदारों से एक दसवर्षीय समझौता किया गया जिमके अनुसार ज्मीदार अपने ज्ैत्रो के मालिक 
घोषित किये गये ) इनको अपने-अपने क्षेत्रों मे लगाने वसूत्र करने का अधिहार दिया गया तथा 
यह शर्ते रुवी गयी कि जमीदार कुन वमूल दिये गय लगाने का १०/११वाँ भाग सरकारी खजाने 
में जमा करवा देगे। दस व्यवस्था दे' साथ हो जमीदारो द्वारा जमा दी जाने बाली रकम निश्चित 
कर दी गयी और यह घोषणा भी कर दी रयी जि यदि जमोंदार अधिक लगान दसुल लगान दसूल फरेगे तो 
सरकार अधिक को सांग अहों-करेयो । स्थायी बन्दोवस्त की यह शर्ते सबसे घातक शर्त थो क्योकि 
इसने जमीदारों को किसानों से अधिक से अधिक रकम वसूल करने का लालच दिया क्योकि 
अतिरिक्त वसूल की गयो रकम पर सर्वंथा जमीदारों का ही अधिकार होता था। वगाल के अति- 
रिक्त स्थायी बन्दोबस्त बनारस, उत्तरी तमिलनाडु तथा देक्षिणो तमिलनाडु के कुछ भागों पर भी 
लागू कर दिया गया । 

कुछ व्यक्तियो की यह धारणा है कि स्थायी बन्दोब॒स्त का सम्बन्ध जमींदारी व्यवस्था तथा 
अस्थायी बत्दीवस्व का सम्बन्ध रेयतवाडी व्यवस्था से है / यह मान्यता सही नहीं है क्योकि 
अस्थायी बन्दोबस्त भी जमीदारों के साथ क्या जा सक्तता हे। उदाहरणत. मध्य प्रदेश के 
मालगुणार (जिन्हें पेशवायो ने भूमि-कर वसूल करने ये लिए नियुक्त किया था) ब्रिटिश सरकार 
द्वारा भूमि के मालिक घोषित किय्रे गये तथा उन्हे लगाने वमूलो का अधिकार दिया गया । इस 
व्यवस्था तथा बंगाल की भूमि-व्यवस्था में यही अतर था कि मध्य प्रदेश की व्यवस्था अस्यायी 
थी। इस प्रकार यह जमीदारी प्रया का अस्थायी रूप था। जमोदारी प्रथा के अन्य प्रचलित रूप 
उत्तर गुजरात की तालुकेदारी, सौराप्ट्र की गिरामदारी, राजस्थान को जागोरदारी तथा कोकण 
की खोटी प्रणाली रहे हैं। इन प्रयाओ तथा जमीदारों प्रथा से मौलिक साम्य रहा है। 
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इस श्रथा वे अन्तगत थी । वगाल, विहार, तमिलनाड़, उत्तर प्रदेश, उडीसा तथा मध्य प्रदेश के 
विभिन भागों में यह प्रथा प्रचलित थी 4 

तमीदारी प्रथा से सल्तावित लाभ--जिम समय जमीदारी प्रथा लांगू की गग्मी उससे कई 
ताभों की वत्पना वी गयी । उनमे महत््पूर्ण साध निम्ननिखित थे 5 

(१) निश्चित आय--जमीदारी प्रथा वे द्वारा गरवारी सजाने मे एक निश्चित रकम 
जमा हो जाती थी और मरकार वा ही “यवस्था में बुछ भी सर्च नहीं करना पडता था। 

(२) हृषि में उरति-रमेश दत्त व॑ अनुसार, जमीदारी प्रथा वधाव के क्सामों वे दिए 
वरदानस्वर्प सिद्ध हुई व्योरि उनके लगाने की राशि एक लम्बी अवधि के लिए निश्चित हो गयी 
और बह अपनी भूमि पर स्थायी छुघ्रारों द्वारा कृपि का सुश्ठार करने में स्वतन्त्र हो गये | कुछ 
लोगो का यह शी मत था त्रि इस व्यवस्था बे कारण अकालों का प्रकोप कम हो जायेगा हाँ जायगा परन्तु 
बाद वी घटनाजों स यह दोनों ही बातें असत्म सिद्ध हो गयी । जमीदारों ने कभी भी किसानो को 
भूमि-्यु वार करन वे लिए सहायता अथवा प्रोत्साहन नहीं दिया और न ही उस्होने अभाव के 
समय अपन क्षेत्र की जनना के लिए साणाज प्राव्व बरने वो विशेष चिन्ता की । इसके विपरीत, 
कम्पनी के गौराग महाप्रभुओं को प्रमत करते के लिए वह संक््टकाल में भी निर्शिचित मात्रा में 
लगास वसूर्त करते रहें । 

(३) अग्नेजीं राज्य को दृदता--अग्रेज, समार वे प्रसिद्ध बूटनीतिज्ञों में मिने जाते हैं। 
सम्भवते इसीलिए वह कई शता-दियो तक ससार के बहुत से देशो पर एकछत्र राज्य बरतें रहे । 
टारत मे उतवी दूठहीति का मूलमत्य पट डालो ओर राज्य फ्रो' था जिसबी पूर्ति के लिए 

टन तमीदारा क +३ में एक परनिशातरी अ्ग तेयार कर लिया जो प्रिडिण शज्य दा पूरा 
स्पामिमक भा । दस प्रकार जमीदारी प्रथा का सयगे अधिक लाभ अग्रेजी सत्ता को हम जियकी 
जडें भारत मर अधिकायिक गहरी होटी गयी | 

न रत सो जप्रीदारी प्रवा ये वि कोई ता हुआ तो यही था कि गरकार और जमददारों 
के दोहरे शासन मे पिसत र भारत का ग्रामीण जनता का तैतिक स्तर इतना पतित हो गया कि 
बह कग्रेजी हे विकद् कोई भी आन्दोजन बरन में अप्यत हो गयी जिमस देश में बापी समय तक 
एप्णान णान्ति का बातावरण बसा सडा[। दस शान्ति वा शक प्रभाव यह भी हुआ कि अग्रेजो ने 
(अपन लाभ के लिए ही सहो) भारत में कुठ बड़े उद्योग अपी पूँजी से स्थापित कर दिये । 

ज्मीदारी प्रथा के दोप--भारत में जमीदारों का वर्ग अग्नेजी श मन की नींव हृढ करते के 
विए बताया गया था। अत उसये उुछ् क्षणिव' एवं व्यवस्थावव' लाभ भत्रे ही हुए हो किस्तु इसी 
फ्जस्वश्टप शोषण का जो भीषण चंद्र चया उसमे फ्सकर प्िमानों का आधिय जीदम नप्ट्राय हो 
गया । ज्मीदारी अया के मु्य हाप निर्गतिश्ियि रह हैं 

(१) शोषद--जमोदारी प्रथा के कारण दश म एक ऐसे वर्ग का निर्माण हुआ जो किसानो 
के शोषण पर चल रहा था। जप्रीदारों तो किसानों स मतमाना लगान बसूल वरन की छूट थी । 
बास्तव में, बह जिसानों स॒ इतनी अधिक रकम बसूतर दत्त थे विविसान बेचारे उफ तक नहीं 
कर सकते थे। पमीक्षये के शोषण का दूसरा रस्प देगार था। जिसानो के बाल बच्चे, स्त्रियाँ 
तथा वह हवये ते उवत जप्रीदारों ब घर का सत्र कम करते थे बल्कि अनके बार उन्हें समय पर 
लगाने न द सकने थे कारण जसीदारों से स्ारबीट जैते शारीरिक अन्याय को मसहत करना... 
पडता था 

जाप वार ज्मीदार स ग विसातो को विधिनत वार्यों के दिए ऋण दे देत थे और उस 

पर मनमाता ब्याज वमूल करते थे । प्वत विमान निरन्तर निधन होते गये, उनवी आविक्ष 
स्थिति विगद्ती गयो ओर वह ऋषण के थोझ से ददते चते गये । 
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ब्यह-ताई मुंहद भोज अबवा बन्य ऐसे अवसर ऐसे कम हा कम वर तय मरी मे पर दूध, थी, उरकारी आदे भेहनी पडता थी. 
जदबा नजराग्र नी ददा-पंटक्म या । 

इसना ही नहीं, ज्मीदार के मुतीम, व्यार्त्दि, कर्मचारी की किसान यो डुउता नौडर 
समथत थे जोर आधिय यथा सराघाविर इलछिस पान किसान क्ञा उनकी मी पदासमय पच यू 
और श्रम द्वारा सेवा रखनी पढ़ती थो। <स प्रचार जमीदारी का घोषण-दन्‍त सयस्त विषम तथा 
विधमय था जिससे छुटवारा पाना असम्नव था । 

(२) कृषि का पपन--शिसानों की निरल्तर गिरवो हुई बराथिक छह । हू प्रभाव 
हुआ कि वह दूध का विवास करन मे न तो रुचि ले सक्त थे जौर से समर्थ थे। उतती असमर्यता 
का मुग्प सारण यह घा कि उनकी उत्तत्ति का अजिक्ञाश भाग जमीदार ते लत व अत उन्हे 
कृषि ब्यवस्था में खुधार करन का कार्ट उत्माह नहीं था। फ़वत लूमि की उलादस-जक्ति ग्रिस्दी 
चली गयी कौर दृषि तथा किसान दानो निर्धत हो गय । 

(३) नेंदिर पतत--विना परिश्रम कमाया हुआ घन प्राय जन्म दता है। 
हुमीदार किसानों वे शोपग द्वारा रस सम्पदा की उपलीय कर रहे थ उसहा प्रसंग शाप 


दराचार एवं अनक प्रवार के विशमितापुण काय के विश्ञासितापुण कार्यों म होते लया था। जमीदारा की विलाश्तोंवा 
दुष्प्रभाव उनकी सम्तानों पर भी हजा और राम दया पुधिष्ट उनकी सम्तानों पर भी हा और राम तथा युधिष्ठिर दी भुमि में ग्रामीणों क्ा-ड्रीयन 


न पाकर किम: नारकाय एवं घृषित बन गया । 
४) आयधिक विज्ञाप्त में शियिलता-जमीदारी प्रथा के विधायकों न ह बल्यना यी थी 


कि ममीदारों के एप में एक ऐसे वर्ग का उदय होगा जो आयिक तथा सामाजिक प्रतिए्टा की हष्टि 
में यवेप्ट सम्पन्त होगा और उसके पास सनय का याहुल्‍य होगा अत वह देश के कूषि तथा उद्योगों 
के विक्राम वी दिशा में सक्रिय योगदान दे सतेगा। दुर्भाग्य से, भारत के जमीदार अपनी जायिक 
सम्वन्नता एवं फुरमत को दुराचार एवं विलासिता के कार्यों म॑ प्रयुक्त करत लग गये । अव उनको 
न तो देश के आयिक विकास को दिया से सोचने द/ अक्सर मिला, न ही उस्होंव इस और झछ 
रुचि दिलायी। इसत्रा परिणाम यह हुआ कि जनोपयोगी उद्योगों का विक्रास सर्वेभा रक्ष गया और 
ऐश्वरय साथनों की पूर्ति करन वाले कुछ धन्यों में साम्रान्य प्रगति हुई 

(९) संस्कारों आय में स्थिरता - जमोदारी प्रयों का हुवे बहुत बडा दोप यह था, कि 
जमीदार नोय किभानों थे तो मनमानी रवय वसूल करते थे वरसु अरतारी पवनेम केगप 
निर्धारित राणि ही जमा उराते थे दस प्रयार फषि-उत्पादन में ठद्धि अपवा अन्य बार्णों मे कुषि-उत्पादन में अपता अन्य कारणों मे 
लगाने म॑ जो भी वृद्धि होती वह सरकारी कोप में नहीं जाती थी जिसमे सरकार की जपनी जाये 

में के लिए नंय कर लगाने पड़ते थे अबबा अपन सावेजनिक निर्माण सम्बन्धी व्यय मे की 

करनी पटती थो जिससे देश के दिकास वी गति शिथिल रहती थी। 

(६) झाठन ओर जनता के सम्बन्च--जमीदारी प्रया के कारण देश में जबता और मा 
के बीच एक विस्तृत साई बनती चती गयी । सरशार तक क्रिमानों की पट्टंच नहीं थी क्योकि वह 
जमीदारों को हो ग्रामों का सर्वे्वा प्रतिनिधि मानती थी और उनकी रिपोर्ट सदा यही रहती थी दि 
देश में सर्वत्र सुव-शान्ति है। फ्लत सरकार को कमी कप अथवा ग्रामीण अर्थ >म्ससख्ा को उनी। 
का प्रयत्न करत अथवा उममे सहयोग देन का विचार ही उत्पन्य नहीं हजा । 

(७) मुक्दमेदाज़ी--जमीदारी प्रथा के अन्तर्गत क़िस्लानों को प्राय खेतों से बेदपथ कर 
दिया जाता था-और उतके-पेव-दूबरे फियानो को दे दिये जाते थे । वृ८ सेत्रों मे बदयत्ी के विस्द्ध 
कानून बनाये गय थे अत विसान उन वदखलियों का विरोध करत सयग्रे जिनक वारण उन्हें निरन्तर 
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किछ्ो न किसी विवाद में उसझे रहना पडता था । इन विवादों के फलस्वरूप वितान की आय में 
निरन्तर कमी आती गयी और वह ऋणी होता चला गया । 

(८६) भसन्तोष--जमीदारी प्रथा का सदसे बड़ा दोष यह था कि उसने किसानो को सर्ददा 
असह्यय और दरिद्र बना दिया जिसके फलस्दरूप भारत के प्रत्येक गाँव मे असब्तोष की ज्वाला भड्क 
उठी । अन्तत यह दोष भारत के लिए वरदान सिद्ध हुआ वयोकि देश के किसानों ने राष्ट्रीय 
असहयोग आन्दोलत में सक्रिय सहयोग दिया जिससे अंग्रेजी धांसन कौइतिशी हो गयी। 

(६) भू स्वामियों को अवेकता--जमीदारी प्रया म जमीदारो द्वारा वसूल किया जाने वाला 
भूदि ऋर प्राय आथिक लगाम से बहुत अधिक रहा है अत कृपि भूमि एक व्यक्ति से दूसरे, दुसरे से 
तौपरे--इस प्रकार अनेक व्यक्तियों के हाथो मे परिवर्तित हीती रहती है क्योकि प्रत्येक मध्यस्थ 
थोदा थोडा लाभ कमा सकता था। प्लाउड कमीशन की रिपोट में यह कहा गया है कि बंगाल के 
भालिक जमीदार और वास्तविक कृपक के वीच ५० से अधिक मध्यस्थ रहे है। इसका परिणाम यह 
हुआ है कि देश मे भुमिद्दीन श्रमिको वी सख्या निरस्तर बढती रही है । 

जमींदारी उम्मुलब--फ्ला उड कमीशन के कथनानुमार भूमि समस्या का हव जमौदारी प्रथा 
का अस्त बसे से ही हो सता था ६ इसमे पूर्द रप्ट्रीय बएीग ले सशय-समण ५० जमीदारी प्रधा 
का अन्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव पस छिये। सबसे पहने १६२८ मे झाँसी वाग्रेस मे पण्डित नेहुए 
ने जमीदारी प्रथा वा अन्त बुरने वा प्रस्ताव विया। तस्पश्यात वर्दी वग्रेस (१६३१) मे इस 
बात की माँग की गयी हि किसादो वे_ लगान में तत्काल कमी की जानी चाहिए भौर अवार्धिक 
जोत रखने वाले क्वांवों को लगान से मुक्त सिया जाना चाहिए। बिक 

सन १६३५ में इलाहाबाद सम्मेलन में पुन जमोदारी की समाप्ति का प्रस्ताव पास किया 
गया। इम प्रस्ताव मे यह कहा गया कि ग्राम्य जीवन म सुधार करने का एक्सान उपाय यह है कि 
खेती करने बाते कमान को ही भूमि का स्वामी बना दिया आाय। इस स्वामित्व परिवर्तन के बदते 
किसान द्वारा जमीदारों को किस्‍्तो में क्तिपूर्ति दने को व्यवस्या को जाती चाहिए ।' 

रानु १६३७ मे देश के सभी प्राल्लो मे कग्रेम मस्तिमेप्दल बने गये जिन्होंने तत्काल अनेव 
प्रकार के भूमि सुधारों को घोषणा की । पिहार मे १६९११ से १६३६ के बीच की आयी लगानजोंद लगान-बूद 
रद कक प्रशर कप तय ये प प  म दी गयी तथा उत्तर प्रदेश म॑ क्मानो की देदखली वच्द करने सम्बन्धी अधिनियम पास 
क्रिया गया । इसी प्रक्तार के व्योपक छुधार मप्य प्रदेश तथा अन्य प्रान्तों स किये गये। (६३७० 
१६३६ वी अवधि में ही काँग्रस द्वारा रवर्भीय १० जवाहरलाव नेहए की अध्यक्षता में राष्ट्रीय, नेहए वी अध्यक्षता में राष्ट्रीय 
सायोजत साधात को टियुक्ति की गयी जिसकी सिने बाधाओं के” अन बाधाओं के कारण हृह४६-४७ से _ 
ही भ्रसाशित हो सकी । 

आजाद के बाइ--सव्‌ १६४६ में ब्रिटिश सरकार ते भारत से बयस्क मताधिकार के आधोर 
पर चुनाव करयाने की घोषणा वी और काग्रेम देव के चुटाव घायणापत में भूमि-सुधार की प्रतिज्ञा 
करते हुए यह कहा गया था हि राज्य तया फितात के वोच मत्यस्थों को संत्रात्त कर दिया जदिगा 7 
और उन्‍हें भूमि के वदके क्षतिपूति द दी जायेगी | ततलश्चात शास्रतमत्ता रुढ़ हांत ही वंश ने 
भूमि-मुधारो के लिए प्रयत्न आरम्भ कर दिये। सर्वेप्रथम १६४८ मे कृषि सुधार समिति बी नियुत्ति 
री गयी जिसने यह सिफारिश की कि “भूछि पर स्वाधिस् जितने वा होता चाहिए और जिन 
“ग्रक्तियों न ६ वर्ष तके किस्ती भ्रू-छण्ट पर यती वी है उन्हें उस भूमि वा स्वामी सान लिया जाना 
चाहिए ।' तदनुमार वरप्रिस सरकार ने जमोदारी व्यदुस्था व अब्च बरने या निर्णय वर जिया । 

















7 * पिता शी हढ [भाव 5950, ७ 78 50 छाहटा॥]9 ॥%0620 ॥॥ वतता। वए0४८३ तिढाद्य0 
शी 0[॥ शण्र्व!बाए९ड छशफ्रट्टव (2 फट३३३50 बावे (हल डघछ6.. वाल दाह03 ० बचली वत/टा॥॥6५:8 
॥7465 &09]0 ॥क्यर्डा0०, ए३ १८पणाढ १ 07 फब-आरटत/ 0 व्वृप्माब€ ट(णाफलाातण॥) 

-बतर्व सिटमिकफ बह वश्वोक 9. 75 
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भौचे कुछ राज्यो में जमीदारी प्रथा के समापन सम्बन्धी तथ्य प्रस्तुत फ़्यि जा रहे हैं 

(१) उत्तर प्रदेश-सन्‌ १६४६ के छुनावो में काँग्रेस को विजय के पश्चात्‌ अगस्त १६४६ 
में उत्तर प्रदेश विधान सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा जमीदारी प्रथा का अन्त करने का निश्चय किया 
और इम सम्बन्ध में विस्तृत सुझाव देने के लिए प० गोविन्दवल्लभ पन्‍त की अध्यक्षा में एक 
समिति नियुक्त की गयी ! समिति ने अपनी रिपोर्ट १६४८ मे प्रस्तुत कर दी जिसकी सिफारिशों के 
अनुमार जुलाई १६४६ मे जधीदारो उन्मूलन बिल प्रस्तुत क्रिया गया और घोर विरोध के पश्चात्‌ 
१६ जतवरी, १९५१ को पास कर दिया गया । जमीदारों ने इसके विरुद्ध उच्चतम न्‍्यायालय तक 
अपील की परन्तु ५ मई, १६५२ को उच्चतम न्‍्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश जमीदारी अधिनियम बो 
बैध घोषित कर दिया गया | फलत १ जुलाई, १६५२ से उत्तर प्रदेश की सब जमीदारियाँ राज्य 
के स्वामित्व में आ गयी । 

उन्तर प्रदेश मे जमीदारों के अधीन कुल ४ १३ करोड एकड भूमि थी जिसमे से ३६ करोड़ 
एूक्ड भूमि सरकार द्वारा सेने का मिश्वय जिया गया । इस भूमि की क्षतिषृति १५० करोड़ रुपये 
निर्धारित की गयी । क्षतिपूति की रकम का निर्धारण भूमि के शुद्ध मूल्य का क्ाठ गुना निश्चित 
किया गया। 

पुनर्स्पापना सहायता--उत्तर प्रदेश ये मध्यवर्गों की सख्या लगभग २० लाख थो। इनमे से 
६० प्रतिशत व्यक्ति तो केबन नाम के हो जमीदार थे क्योकि बह २४ रुपये वाधिक से बम लगान 
देते थे । केषल १ ४ प्रतिशत अधि ३०,००० व्यक्ति २५० झाये से अधिक लगाने चुकाते थे; 
इनमें में भी १,००० रुपये तक वाधिक लगाने देने वालों की सरप्रा ५,००० तथा १०,००० स्पये 
से अधिक तगान देने वालों की सख्या केकल ४०० थी । 

इम प्रकार जमीदारी उन्मूलन का भूमिधारियों के एक बहुन बडे ऐसे वर्ग पर प्रभाव पड़ा 
जो आयिक दृष्टि से सम्पर्न नहीं कहा जा सकता था, अत सरकार ने इस वर्ग को पुनर्म्यायना 
अनुदान देने का निर्णय किया । अनुदान की राशि जमीदार की शुद्ध सम्पत्ति के २ से २० गुते तत्' हे । 

अधिकार--जमोदारी उन्पूलन के फलस्वरूप जमीदारों के अधिकार मे केवल वह भूमि 
छोडी गयी है जिस पर वह स्व्रय खेती बरते हैं। ऐसे भू-ख्रण्डों के पेड तथा ढुओ पर उनका 
अधिकार रहने दिया गया है । उपर्युक्त अधिनियम द्वारा अनेक प्रकार के कृूषक-आसामियों का अन्त 
कर दिया गया है और केवल दो प्रकार के भूमिधारी रह गये हें जिन्हे भूमिधर तथा सीरदार 
कहां जाता है । 

सूमिधर--इस वर्ष के किसान भूमि के मालिक होगे और उन्हे भूमि को हस्तान्तरित परने, 
बेचने अथवा अन्य किसे भी अहोर काम से स्वने का अधिरार होगा । इस अ्रक्ार के अधिकार 
प्राप्त करने के लिए भूमि के वाधिक लगान का दस गुना सश्कार को देता आवश्यक है। भूभिधर 
किसानों को सामान्य सगान (जो भूमिधर बनने से पूर्व था) का केवल ५०% देना पड़ता है । 

सौरदार--जो व्यक्ति भूमिधर नही बन सतते वह सीरदार वहलाते है । इन ज्यत्तियो को 
भूमि पर खेती करने का पूर्ण अधिकार होता है झिन्तु वह इसे न बेच सकते हैं और न किसी वो 
हम्तान्तरित कर सकते हैं। सीरदार किसानों को लगान की उननो हो रकम देनी पड़ती है जो 
जमीदारी उन्पूलन होने से पूर्व चुकानी पडतो थी । 

उपर्युक्त वर्गों के अतिरिक्त दो वर्म और हैं जिन्हे आसामी तथा मधिवासी कहा जाता है । 

आसामी--आसामी किसान वह है जो वन, भूमि, बगीचो की भूमि अथवा कभी-कभी खेती 
के काम्र में बाने वाली घरती पर खेती बरते हैं। उन व्यक्तियों को भो आसामी कहा जाता है 
जिन्हे भूमिधर या सीरदार खेती का अधिकार दे देते हैं। यह अधिकार भुमिधर अथवा सीरदार खेती 
करते के अयोग्य हो जाने वी रिथिति मे, अत्पवयस्बों तथा विधयाओ द्वारा अथवा संनिकस्बी 
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) माय अदेश--ज्मीधरी अप्रिकार के पून्पघ्डों को सरतारी विशल्तरए में लाने के 

लिए मध्य प्रदेश में मार्च १६५१ से रुक झपिनियम लायू जिंदा गत । ठददुमार ३१ मा, १६५३ 
प्राप्त के रण । मख्य प्रदेश जमीदारीं ऋधि- 
टुजारेशर तथा परदझपदार--खबझ अप्रिशर 












भ्रमित टु 


हैं और आमाजियो छे 
में हस्वासतरित किया जा रह है 
(४) पद्ाय-जर्य राज्य मे हिए सर 


६६४५० मे आनामियो दी सहाडलाओं तिश्दोर्णजा 
मीझिद था उठ एक झूम सुट्मार सा 
दापुस्दारों हग्ाआरयमादिशों कया 


* 


दशा 
के लेते सम्बन्धी कातृद भी प्राम छिठे 
20५8 में पढ़ाद सरः गया डियओ द्वारा 
किसी इपन्धि के धास 2० एडड में छत मुभि रखने जी सताह़ी छर दी ग्रद्री | इसके सरदिरिन्ट 
देददलियों आ यत्द करने मम्दप्री 





पांव में मूसि सउवस्द्ा दस इग् से सरठिद की जा रही है ड्ि उमीदार स्वर बेदी के दिए 
डे कि -7 है: 


री 
इ० एस्ट तक दुमि रस सड़ढा है किक्तु छिंख छिपात छा जायामी मे बढ़ प्रति ग्रटय झत्ठा है 
भा 















पर खग्त दुत ठन्‍्ज के 







जौर खपी थी जिंये दिन्वेदार था जपीदार का छावा बा 4 
डिख्वेदार सरकार ओ एड निश्विद रहृस साश्म्द मे चुझाले 
अमृत छर सकते भर 4 य जझानों को दमि ब्द्र 
(7) जमोदारों क्ञा बल-- 





दा 


«न कुछ दाद जी प्रमि छोड 


कप समझा 
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गुनी क्षतिपू्ति देने का निश्चय क्या गया है जिसका भुगतान २३% ब्याज दर से १५ समान 
वापिक किस्तो में चुकाने का निश्चय किया गया | पुतस्यपिन का अनुदात, पाँच हजार रपये 
वापिक से कम आय वाले जागोरदारों के लिए ५ से ११ गुना तब तथा अन्य जागीरदारों के लिए 
उनकी शुद्ध आय के दुगन से चार गुने तक दिया गया । 

अब तर २,३६,६२८ जागौरें ली जा चुकी हैं । जागीरदारी प्रथा का अन्त करने में सरकार 
की काफी घन व्यय करना पड़ा। मुआवजा, पुनर्वात, अनुदान पंशन, ब्याज क्षादि को सम्मिलित 
कर सनू १६७१ के अस्त तक सरकार की ५१ २६ करोट सवया -यय करना पड़ेगा। जागीरदारी 
की समाप्ति से सरकार को १६५५-७० की अवधि में बुल ६३ ३३ वरोड रुपये की आय का 
अनुमान लगाया गया हैं। सन्‌ १६७० ७१ से सरकार को लगभग पाँच करोड़ रपये वाधिक की 
आय प्राप्त होगी । इस प्रकार वस्तुत सरकार को जागीरदारी की समाप्ति से व्यय की अपेक्षा 
आय अधिक प्राप्त होगी । 

(॥) बिस्वेदारी व जमरींदारी का अन्त--ये प्रथाएँ राजस्थान के दस जिलो के लगभग पाचि 
हजार गाँवों में प्रचलित थी। सब्‌ १६६३ में ॥॥6 एेशुव्शाना ॥आत रटीणा॥ा8 ॥॥0 
#०७ुएशञा।ण] रण 7.घ00 09705 8५0805 80 पारित हुआ | इसके अनुसार पुरती रियासतों 
क राजाओं की भूमि भी सरकार द्वारा विए जाते की व्यवस्था की गयी । इस प्रझार जमीदारी व 
ब्रिस्वेदारी प्रथा का अन्त बरके काश्तक्ार वो शोपण एवं वेदखली के भय से मुक्त ऋर दिया गया 
है । वर्तमान समय में राजस्थान में ६०% काश्तकारों को छातेदारी के अधिकार प्रप्ल है, जयक्रि 
सत्‌ १९५५ मे केवल १०९८ काश्तवारो को ही ये अधिकार प्राप्त थे । 

उपर्पूबन राज्यों के अतिरियत पहाराष्ट्र गुजरात, मंगुर, उड़ीसा, वाल, हिसाचन् प्रदेश 
तया अन्य राज्यो में भी जमीदार उन्मूलन सम्बन्धी अधितियम प्राप्त हो चुके हैं और प्राय प्रत्येक 
राज्य में भूमि का स्व्राभित्व किसात को देने का प्रयत्त क्या जा चुका है। 

भुमि अनिकारों में परिवर्तत-एक विश्लेषण 

दो उद्देश्य --भारत में जित भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रथम तथा द्वितीय योजना मे प्राय- 
मिकता दी ग्रधी थी उब्के दो प्रमुस उद्देश्य कहे जा सकते हैं. 

(१) प्रथम उद्देश्य के अनुसार हृषि विकास के मार्ग की सम्पूर्ध वाधाएँ हुए वरना है 
ताकि कृषि तन्‍त्र मे कुशलता तथा उत्पादकता के स्तर में उनति बी जा सक । 

(२) दूमरा उदृश्य यह था कि कृषि में स्रामाजिक अन्याय और शोपण के सभी तत्त्वों को 
समाप्त कर दिया जाय ताकि ग्राभीण प्राण के सभी तत्नों को सम्मानपूर्वक खेती करने का 
अवसर मिल सके । 

इन उद्देश्यों में से प्रथम की पूति करने के लिए सरकार ने बन्जर भूमि साफ करवाने, 
प्षिचाई सुविधाओं मे उनति करन, सहकारी खेती को प्रो-्साहित व रने तथा भूमि वी लघणठा एव 
जलाविकय दूर करत की योजनाओं के! कार्यान्वित जिया है। इन सभी कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध 
में पिछले कुछ अध्यायों में विचार किया जा चुता है । 

दूमरे उद्देश्य की पू्ि करन के लिए भपि का स्वामित्व किसानो को देने की व्यवस्था वी 
गयी है ताकि किसान जमीदार के शोषण से बेच सके भर उन्हे न केवल खेती के विज्ञाह्त वा पूरा 
अवसर मिल सके बल्कि वह सम्मानपूर्वक जीवन भो व्यवीत कर सके । 

भारत बी स्वचन्तता के समय देश वी कुल भूमि का लगभुग ४० प्रद्धित जमीदारों अथवा 
जागोरदारो वे अधिकार में था। वुछ थोडी-सो भूमि को छोड़कर, जो धामिक अथवा दात से 

- » वाली सप्वाओं के अधिकार मे है, शेष भूमि पर मध्यस्थो वे अधिकारों वा गैप भूमि पर मध्यस्थों वे अधिश्यरों वा पुर्णत अग्त दर 
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दिया यया है। इस परिवर्तन से लगभग २ करोई किसान जमीदारों के शोषण से मुक्त हो गये हैं और 
उनकी आर्थिक एवं सामाजिव स्थिति म॑ वापी सुधार हो गया है। इतना ही नहीं, वटुत-मी बन्जर 
भूमि जो पहले वेशार पदी थी, अइ साफ करके खेती के बाम में लो जाने लगी है । 

/.. कठिनाइपॉ--जर्मीदारी उन्मूलन ने मार्ग में प्रारम्म से ही अनेक वठिनाइयां भायी हैं, 
जिनमे मुख्य निम्नलिखित हैं ध 

(१) ज्ञागू करते में--वई राज्यों मे उन्मूलन अधिनियमो वो उचित हूप में वार्यान्वित 
बरने वे विए कुगत राजस्व कमंचारियों का अभाव रहा है । 

(२) अपूरे रिकार -स्वायी लगान-व्यवस्था वाले राज्यों तथा बुछ अन्य स्थानों पर भूमि 
मम्पस्धी रिकार्ड अधूरे थे अबवा उपलब्ध ही नहीं थे, मत भूमि वा स्वामित्व निर्धारित बरने में 
बहुत कछिनाई हुई । है 

(३) क्षतिपू्ति--राज्य सरकारों के सामा एज कठिनाई यह थी कि जर्मीदार वे अन्तर्गत 
आने वाने सभी भू-खण्डों दी क्षतिपूर्ति वा निर्धारण बसे क्षिया जाय तथा उसके भुगतान की बया 
व्यवस्था बी जाय । फ्वत क्षतिपूर्ति का भुगतान होन में अत्यधिक समय लगा है॥ उसका अनुमान 
इम बात से लगता है जि कुल क्षतिपूति की राशि ६४१ करोड झपय (४२१ झुपये भूमि का 
मुआवजा, ६३ कटोद झपये की पुनस्थायन सहायता तथा (२८ करोड रुपय ब्शज) था जिसमे से 
अब तक दुल ३२० करोड सपये वा भुगतान किया जा सवा है | 

(४) कानूनी अडघन--जमीदारी उन्मूवन सम्बन्धी जितने अधिनियम पास क्िय गय उनमे 
से अधिकांश का जमींदारों द्वारा स्याथालयों मे विरोध जिया गया शिमत्रे फ्तस्वह्प उन्हें लागू बरने , 
में बहुत समय लगा। इस सम्बन्ध में यह उल्तेखनीय है वि विहार के भुमि सुधार विप्रेयक को 
लागू करने के विए तो भारतीय सविधान में सशोथन तक वरना पद्दा था । 

ए्े्एणणण 7 ह आतामी काठून में सुधारों. 

(तश््#टश रद) 

प्राय मभी राज्यों में आस्तामी कानुन में सशोध्न किये गये हैं। कुछ राज्यों मं विल्ानी की 
बेदसली तो बन्द बरदी गयी है परन्तु भूमि की ब्यवस्था अस्थायी ही है। आन्ध्न प्रदेश में आमामियों 
की बेदखती सम्वन्धी कानून भी अन्तरिम है और तेलगाता क्षेत्र मे तो मूत कृषि भूमि कानून लागू 
ही नहीं किया गया है । 

विहार में उन आमाप्रियो को जिन्हे भूमि त्रिमी अवधि के पट्टं पर भी दी गयी है, वह 
अवधि समाध्व होने वर उन्हें भूमि से वेदखत किया जा सकता है। मौलिक पटूटे पर दी गयी भूमि 
से आमामी को तभी वेदखल क्या जा सकता हैं जब वह भूमि का दुस्घयोग कर रहा हो अथवा 
सयवासमय लगान न चुका रहा हो । 

मध्य प्रदेश म आसामियों को एक न्यूनतम क्षेत्र के लिए एक निश्चिन अवधि के लिए खेती 
के अधिकार दे दिये गये हैं। भूमि का लगान (२८॥) भूमि राजस्त्र ([.0790 0ए८४४९८) के २-४ 
गुने से अधिक नही हो सकता । ब्ासामियों को भुमि का स्वामी बनाने से सम्बन्धित व्यवस्था भी 
की गयी है ॥ 

४ उड़ीसा में एक पूर्णक्ाय अधिनियम पास जिया गया है जिसके अनुसार आसामियों को भूमि 
पर खेती करत ने अधिकार सुरक्षित क्य गये हैं परन्तु भूमि का मालिक आसामी से बुल भूमि का 
दो तिहाई या तीन-चीथाई 8 कर सकता है, डिन्‍्तु यह २५ एक्ट से अध्रिव नहीं होगा | कुछ 
क्षेत्र ऐमे भो विश्वित ड्यि गये हैं जिनमें आमामियों से भूमि पुनर्गंहण नहीं वो जा सबती । ऐसे 
सैश्रो में आसामी भूमि के स्वामित्व वे अधिरार प्राप्त कर सकते हैं। 


* 





बा थे वप्ठो थे विभिन राज्यों कं मे दिये गधे 
इसने साथ गये हृष्ठो में विभिन्न राज्यों के सम्बन्ध मे दिये गये विवरण को भी पढ़िए । 
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रख दी जाती है तो छोटे भू-खण्ड में आधुनिक्तम तरीकों से बेती नहीं की जा सकती जिमसे 
उत्पादन मे गिरावट आ सकती है । 

(५) मूत्ति का अभाव--भारत जंसे देश में जहाँ भूमि का भाव है, भादर्श जोत निर्धारित 
कर उसे पुनर्रितरित करने से भी विश्लेष लाभ होने की सम्भावना नही है । 

(६) विक्रय के लिए माल कौ कमौ--वर्तमान मे एक औसत भारतीय किसान इतनी फसल 
उत्पन्न नही करता कि उमके पास बेचने के लिए महत्त्वपूर्ण बचत होती हो । परन्तु भूमि के टुकड़े 
छोटे करन पर फप्नल तथा वचत की मात्रा ओर भी कम हो जायेगी जिससे कृषि पदार्थों वी विक्की 
अधिकाधिक कठिन होती जायेगी । 

उपर्युक्त दोष इस दिशा के सक्ेतक नही है कि भूमि की जोत की उच्चतम सीमा निर्धारित 
करता सब॒धा भवाठनीय है । वस्तुत यह इस दिशा में वाये करते वालो के लिए लाल रोशनी की 
भांति है जिसका अर्थ यह है कि इस दिशा में सावधानीपूर्दक कार्यवाही करनी चाहिए । 

प्रतति--भारत के प्राय सभी राज्यो में कृपि-जोंत की स्रीमाएँ मिर्धारित कर दी ययी हैं 
भर तदनुसार जोतो का पुनांठन हो रहा है। यद्यपि पुनर्गठन वी दिशा मे कोई महत्त्वपूर्ण प्रगति 
नही हुई है तो भी कुछ राज्यों मे इस ओर कार्य आरम्भ हो गया है। उदाहरणत द्वितीय योजना- 
काल मे जम्गू-काइमीर में ४ ५ लाख एकड भूमि सरकारी अधिकार में लेक्र वितरित करदी गयी । 
बगाल में ५ २४ लाख एकड अतिरिक्त इृषि भूमि राज्य के नियन्त्रण में आ गयी है भौर इसे तब 
तक अस्थायी रूप में वापिक आधार पर भूमिहीनों को दिया जा रहा है जब तक कि इसका स्थायी 
वितरण ने हो जाय । 

उत्तर प्रदेश मे १४ लाख एकड भूपि अतिरिक्त धोषित्र हो चुकी है जिसमे २४,९०० 
एकठ भूमि वा वितरण कर दिया गया है। तमिलनाइ में चीती मिलो के अधिकार में ६०,६९० 
एकड़ भूमि अतिरिक्त ज घोषित की जा चुकी है जिसमे से सरकार न ३५,००० एकड़ भूमि पर 
अधिकार कर लिया है । सहकारी समितिया की स्थापना होने तक इस भूमि की व्यवस्था महाराष्ट्र 
राज्य कृषि निगम करेगा । अय राज्यो मे भी उन्चतम जोत निर्धारित वी जा चुकी है। इस सम्बत्ध 
मे सरवार वो चाहिए कि बह ज्यों ज्प्ो अतिरिक्त भूमि पर अधिकार बर्ती जाय त्यों त्यो उसे 
तत्परतापूर्दक भूमिहीनों मे वितरित कर दिया जाना चाहिए अन्यथा भुमि बेबार पी रहने से देश 
के उत्पादन की हानि होगी जो किसी भी हृष्टि से उचित्त नहीं है । 

देश के विभिन राज्यों मे भूमि की अधिकतम जोत निम्न श्रकार निर्धारित की गयी है 





राज्य भविष्य के लिए कतंमान जोतों के लिए 
आन्प्र प्रदेश १८ से २१६ एक्ड २७ से ३२४ एकड 
अआंसाम ४० एकड ४० एकड 
बिहार २० से ६० एकड ३० से ६० एकड 
गुजरात १६ से १३२ एक्ड १६ मे १३२ एकड 
हरियाणा ३० प्रमाणित एकड़ ३० प्रमाणित एकड 
जम्मू-काश्मीर २२७५ एक्ड २२ ७५ एकड 
केरल १५ से ३६ तक १४ से ३६ एकड़ 
मध्य प्रदेश २५ से ७५ एक्ड २५ से ७४५ एकड 
तमिलनाडु रेड से १२० एक्ड २४ पे १२० एकड 
महाराष्ट्र १८ से १२६ एकड़ १८ से १२६ एक्ड 
मैसूर १८ से १४४ एक्ड २३७ से २१६ एकड़ 


उड़ीसा २० से ८० एवड २७० से ६० एक्ड 
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र्‌ र्‌ रे 
पजाब ३० प्रमाणित एकड ३० प्रवाणित एकड 
राजस्थान २२ से ३३६ एकड २२ से ३३६ एकड 
उत्तर प्रदेश १२४ एकड ड० से ८० एकड 
पश्चिमी बयाल २५ एकड २५ एकंड 
हिमाचम प्ररेश ३० से १२५ एकड ३० से १२४५ एकड 


उपर्पुक्त तासिका से स्पष्ट है. कि अधिकतम जोत की द्वीमाओ में बहुत अन्तर है। इसका 
कारण यह है ति विभिन क्षेत्रों म भूमि की उबराशक्ति वथा कृषि सुविधाएं समान नही हैं। 

मूमि सुपार मुल्याकृत सतिति के विचार--मारतीय योजना आयोग ने भूमि सुधारो की 
वास्तविक प्रगति का मूल्याकन करने तथा उम्र सम्बन्ध मे यथोचित सुझाव देने के लिए भारत के 
भूतपूर्व गृहमन्त्री थ्री गुलजारी लाल नन्‍दरा को अध्यक्षता में एक समिति निगुक्त को थो ! इस समिति 
ने अपहुवर १६६६ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोट मे प्रकट जिये गये विचारों का साराश 
इस अ्रकार है 

बतंमात स्थिति--(!) देश के विभिन्न भागों में अग्र भी काफ़ी अधिक मात्रा में भागीदार 
पद्धति से गेत्रीं होती है जिसका तात्पय यह है कि भूमि के मालिक श्रमिकों से खेती करवाते हैँ 
और उनसे चौपा या तीमरा भाग (बटाई के रूप मे) छ लेते है। पह भूमि सुधारो वी मूल धारणा 
के विपरीत है । 

(२) खेती १रने वाले हिस्तानो की वेदलली की प्रथा अब भी प्रचलित है । 

(३) भोक क्षेत्रों में उबित लथान सम्सस्धी नियमों का पालन नहीं हो रहा है । 

(3) भृष्ति वी करीमाइसशे कारुदो की अरे रीतियो द्वार! अवहेलना को गयी है । 

समिति के सुशाद--सन्‍्दा समिति ने भूमि सुधारों के सम्बन्ध में निष्नलिजित मुगाव दिये हैं: 

(३) भ्रूमि सुधार कानूनों का पुततिरीक्षण कर उनकी दर मरियाँ तुस्‍स्‍्त दुर की जानी चाहिए । 

(२) वास्तव में खेती करने वाले किधानों की वेदखली बन्द करनी चाहिए तमा उन्हे भूमि 
का स्वामित्व सोपा जाना चाहिए। 

(३) जिन सेतों में आसामी काम करते है उनमे भी लगान वसूली सरकार द्वारा की जानी 
चाहिए $ सरकार सग्रह शुल्क काटकर शेष रवम भू स्वामियों वो दे सकती है) 

नतदा सप्रिति का अनुप्ान है कि पुरानी ज्षमीदारियों के सगभग २ करोड़ क्रिस्नान अब 
प्रत्यक्ष रूप में राज्य को लगाम देते है तथा लगभग ३० लास भागीदारों को ७० लाए एड्ड भूमि / 
का स्वामित्व प्राप्त हो गया है । सोमावत्दों कानूनों के परिणाम्स्थरूप लगभग २० साध एक 
भूमि अतिरिक्त (६070/05) घोषित की गयी है । 

४. भुदान आन्दोलन 


भारत में प्रत्येक समस्या को प्राय दो पहलुओ से देखा जाता है। पहला कामूनी पहलू है 
जिसमे कोई नवीवता नही है विस्तु दूसरा पहलू नैतिक है जो अनेक व्यक्तियों के निए आलोचना 
का विधय है। उिनोबाजो ने भाग्त की भूमि समस्या को नेविक दृष्टि से देखा है। उनकी यह 
मान्यता है कि मनुष्य मे देवी भर राद्ममी दोनो वृत्तियाँ होती हैं। यदि दैवी दृत्ति को जाप्रत कर 
मनुष्य की अपने सहयोश्यों को किनाइयो तथा कष्टो बए भान करवा दिया जाय हो वह निश्चय 
ही बुछ त्याग्र काने के लिए तैयार हो सबते हैं। 

पधृदान आन्दोलन का मूत्रपात १६ अप्रैल, १६५१ को तेलगाना [आन्ध प्रदेश) के पोचम- 
पत्ती प्राम में हुआ जहाँ आचायं विनोद के प्रारथेगामभा से एक हरिजन ने पह समस्या रखी कि 
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उसके अनेक सादियों सहित उसके पास खेती के लिए नूमि नहीं है। इस पर श्री रानचद्ध रेट्टी ने 
ततत्ताल ३० एक्ड भूमि दान करते को घोषणा को । उसो दिने से वितोबाजी ने यह निदवय दिया 
कि वह ग्रास-ग्राम प्रमकर भूमिपतियों से शूमिहीयों के विए झुमि-दान वी साँग करेंगे । 

हुद्दान के लक्ष्य -जाचार्य बितोश ने यह धोषता वी कि वह आागामो पाँच वर्ष में ५ करोंइ 
भूप्ि एकत करेंगे और भूमिहीलों में दिव॒र्र्वि कोंगे। इस प्क्ञार घृूतिय्राप्त करने घोर विनर 
बरने में कई वैवानिक्ष आपनियाँ 2 उन हो गर्फ, अत प्रय सजी गाज्यों ने विद्ेप नियम बताकर 
झूदान को वैशनिक रूप प्रदान कर दिया । शदान के पश्वात्‌ विनोदाओी ने ग्राम दान, सस्तनिनदान 
तथा जौवत-दान की माँग करनी प्रारम्प जर दो है । 





प्रदान बास्योलन का साधार घूमिदीन दिसानो के लिए थ्रूमि की ब्यवस्था बरता है और 
यह व्यवम्या दिना कियी विरोध वे ऐच्पिक रूप में दात दी गयी भृमि से करते का विचार है। 
आदत का दूसरा उद्ेश्य समान में साथिर तथा सामानिक्र जापति उपन करना है और स्त 
व्यक्तियों के हृदय में नि्धतों के लिए स्नेह को ज्योति जग्राना है। 





अन्तिम रूए से उपचब्य आँवडों के अनुसार जिवोदामी को लगभग ४३ लाख एुवट मूमि 
तथा ४०,००० प्राम दान में मिल चुने हैं। इनमे से लगझंग १० साथ एक्ड भूमि वितरित को जा 
चुकी है। भूद्दन आर्दोलत के समर्थकों का वहनां है कि इतनों भूमि थोर प्राम प्राप्त कर सेना 
कोई हँसी जेप नहीं है दस्तुत यह सत्य है पान भुद्यन ने भारत के किसात बी स्ूमि समम्या हते 
हो मकेरी यहे दात मान लेता प्रवचनामात्र होगी क्योंकि पूँजीपति जया भूमिधारी वर्ग वे प्रष्ट 
सावतिक घरावचर को सर्वे त्ृमि गोगल वी! सथजा नेतिक समाजबादर अरताने की सीमा तड़ ऊँचा ऊंचा 
उद्दा दैता किमी मी रष्टि मे सम्भव प्रद्ीव नहीं होता । भूदाय का एक महतस्दयूर्ण पहलू यह है कि 
इप आन्दोलन के शारण छमात में शूमि समस्या के सम्बन्ध में यरेप्ट जादुति हुई है । 

उपघहार--भारत को भेमि समस्या वो हव करने में सरवार 7 उहुत सच्चाई जौर समय 
में काम टिया है परस्तु इस बार्५ में हझुघ मन्तशिगली राज्नीनिशों ने दाधाएँ डाली हैं । स्दय सना* 
कड दल के ही कए नवाओ शाप बन्‍्क प्रकार में_ अधिकतम जोब सस्बत्यी शिश्मों वी अपना 
करने तथा भूकिप्रतियों के साथ साँठ याँठ वर उह स्यभ पदचाने के उद्ाउनोय बाय विये गये हैं 
इसके अतिरिसू किसानों को शृछ्ति का च्वामिल्र देव में डिम तत्यरता से राम लेना चा्ण या, 
सम्मदत॒ उपसे काम नहीं लिया गया । अत अब मभौ मम्पूपें भूमि का स्व'मिस्त उचित हाएं में 
नहीं गया है | इघर इुछ कतों में व्यक्तिगत वारपघों से भी दुछ छोटे जमोद्यारों को जनुदित हमर में 
दवाद की घतदाएं हुई हैं। इन सपद्ता कारण देश के रांमाॉ्य राष्ट्रीय चरित्र क्षा निश्न सतरहीं 
है शिल्दु मरकार को इन दिझ्ाओस यबोदिय जाँच दर केनी चाटिए ताकि न्याय केदल हुठ 
व्यक्तियों के लिए ने होकर सब ब्यक्तियों के विए होता दिखायी पड़े । प्रजातन्त की यह सामोत्य 
माँग है जिसे पूरा करना सर्वेथा यृक्तिसदत है । 





| 





ऐसा प्रतीत होटा है कि अब भूमि मुयार के धति सरक्षार का उत्माह मन्‍्द पड़ रहा है। 
“दूपि सुधार की देशाई देना! बब दाइनीतिलो का दर्म! मात्र रह रुय्ा है। मूमि सयारोंओे 
दिपाल्वउन के प्रति सरक्षार यदासौन नवर बाती है। रुछ प्रशावशातरो झेत्रों में यह खठरमाव 
भादना पनप्र रहीं है ह्रि पुराने दमदार तया बेटे किसानों क्र पास प्रदल्य योपता, साउन-सम्पत्नता 
नाथों जोपिम उठाने को क्षमदा है दियक्ता झायोए देश में हृद्षि हृगन्ति क्षो लक दनाते के लिए 
क्यिः जा मकत़ा है हम बह नहीं घूक्दा आहिए कि अधूरे पृम्षि सुपार आयिक दिसाय के गो 
मैं बेटों दायाएं उपस्दित कर सकते हैं। प्रो० गा्टायल के मे. 
+मी िप्रे क्‍तित छिपी विद5 आण्फृएए पथ ऋ३६ 6 795 फटला 0गॉ) जीव व्यासतीए 
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प्रश्न 
एक आदर्श भूपि-व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण लक्षणों का वर्णत वीचिए। सरकार न भूमि व्यवस्था 
में सुधार बरन के विए कौन कौन ने उपाय किय हैं ? (आगरा, बी० कॉम०, १६५६) 


भूदान यज्ञ बी जाथिक महत्ता वा ब्नन कोजिए और यह भी वततादए वि यह आन्दोलन 
द्श के मूमिहीन श्रमित्रा की कहाँ तक सहायता वर सजुगा ?ै (पटना, बो० ए०, १६५४) 
भारत मे भूमि-त्यवस्था वी प्रमुप प्रशालिया की सक्लितर विवचना जीजिए तथा उनका 


आपिक महत्व ममनझाइए । (आगरा, बी० कॉम, १६५५) 
भारत में रृषि भूमि का विभावन किस प्रकार हुआ है २ दर प्रदेश में भूमि क पुनवितरण 
तथा सुधार वी याजना का विश्तपण्र वीजिए । (आगरा, बो० ए०, १६६१) 


भारत में हात ही मे जो भूमि सुघार हुए हैं उतरी मुख्य विजेषताओं पर प्रत्राश डालिए। 
(विक्रम, बो० ए०, १६६१) 
आारत मे हात ही मे भूमि-व्यवस्था के सुधार के क्िव यय प्रयत्नों का परीक्षण वीजिए । 
(नायपुर, धो० कॉम०, १६६४) 
राजम्यान म॑ भूमि सुधार वी प्रगति से जाप कहाँ तक सल्तुष्ट हैं? उपक्ो के सम्तोपष के 
लिए और अधिक क्या करना चाहिए ? (राजस्थान, बी० ए०, १६६५) 


(छब्त शा, 0 ए , कबाबा़ उत्यशाव ० 4तात्कवा £0छा्कात्ड, उणँए 966 


भारत की खाद्य समस्या 





(40855 7000 7१080 ६4) 


+आगग्ञग्पा 90 साग्प्रएम, गावीवार शीक्षा। लि गम्र.|/ाशगाह गाया 
अद्यक्षिण्, बटए?0॥ह. उत्टावों पछ/2९ दब उश्टथा॥#ह वक्राएटक्‍कलु ऋगी 
हलट0मार दशि0ड क्ाए059श९ ग्रीबर/वाक्राहलाा 
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भोजन का महत्त्व 

कसी पी देश भें 'रोटी कपड़ा और मक्ान' जनता की प्राथमिक आवश्यक्ताएँ समझी 
जाती हैं और इतमे से एक का भी अप्राव राष्ट्र की सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक तथा रागतीति 
गत्ता को झकझोर देने के लिए पर्याप्त है। इन तीनो में भी भोजन वी क्रावश्यतव॒ता तीजबम होती 
है बयोकि मनुष्य कप वस्त्र तथा कप अथवा बिना मत्रान किसी जीवित रह सकता है परन्तु 
भोजन के विना मनुष्य की सभी इद्रियाँ शिधिल पड जाती हैं. और कृछ समय पश्चात्‌ ही उसकी 
जीवन-सीसा समाप्त हो जाती है । अत भोजन मनुष्य की आधारसूत आवश्यकता है झिसकी पूति 
किये बिना किसी भी व्यक्ति अथवा सरकार का बन रहना असम्भव है । 

विकास कार्यों पर प्रभाव-- खाद्यान्न का दूसरा महत्त्व इस हृष्टि से है कि यदि इसका 
अभाव होता है तो इसके भ्रायात को प्राथमिकता देना आवश्यक होता है जिससे देश के विदेशी 
विनिधम का एक (कभी कभी महत्त्वपूर्ण) अश अन्य विक्रास कार्यो से खिचकर उदरपू्ि में लगे 
जाता है। इस प्रकार खाद्यानतों का अभाव देश के अन्य आयिक क्षेत्रों को मिरस्तर प्रभावित 
करता रहता है । 

राष्ट्रीय स्वास्प्य--खाद्यान पदार्थों के बमाव वा तीसरा प्रभाव देश की जनता के सामान्य 
स्वाह्थ्य पर पड़ता है । यदि लोगो को दोनो समय ययेष्ट मात्रा में गुणयुक्त भोजन उपलब्ध न हो 
तो स्वरामातिक रूप में उनका स्वास्थ गिरने लगता है, उतती सहत शक्ति कम हो जाती है, जिससे 
उन्हें क्षय जैमे दुष्ट रोगो का शिक्रार होना पटता है । अस्वस्थ शरीर का प्रभाव समाज वी सानस्तित 
एवं बौद्धिक शक्ति पर भी पड़ता है जिससे जनता को वार्येशक्ति क्षीण हो जाती है।॥ दस प्रकार 
दुबंल राष्ट्रीय स्वास्थ्य अन्तव देश की कृषि तेया उद्योगों के उत्पादन तथा देश की प्रवन्ध एवं 
व्यवम्यात्मक क्षमता पर प्रभाव डालता है 

उपयुक्त जिचारो से स्पष्ट है कि खाद्यान्नों के अमाब से देश की सम्पूर्ण व्यवस्था पर व्यापक 


प्रभाव पड़ता है, अत इस समस्या का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन कर उसका ययोचित्र हल निवालता 
झावश्यक है । 
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आरत को एाद्य समस्था--किसो भी देश वी साथ समस्या का अध्ययन तोस पहलुओं से 
करना आउड्यक है । प्रयम, सल्यात्मर अयवा परिमाणाप्मक पहछृ, दूसरा घ्र॒ुणा मक्त पहतू, और 
तीमरा ध्यमस्था'मक्ष पहलू । 

(१) परिमाणात्मर पहलू (९एशआाभा० /509९८()--सव्‌ १८८० वे अकान आयोग ने 
यह मत प्रकट क्रिया था कि भारा प्रतिवपष अपनी आपश्यक्ता से वगभग ५० लास दन अधिक 
अन्न उत्पन्त करता है । वस्तुत उस समय भारत की जनसंख्या तय २५ क्रोर के लगभग थी 
और श्रौजका नया प्ह्या भारत के ही अगये। यद्यवि जनसद्या वी निरल्र वृद्धि ब बारण, 
विश्ेपकर १६२१ के पश्वात्‌ भारा मे खाद्यातों का जतिरक (४णए7$) कम हो गया विन्‍तु आन 
का तिप्रात प्राय द्वितीय महाधुद्ध के प्रारम्भ से पूर्व तक (१६३६) निरन्तर हातो रहा । दम अउधि 
क बुछ वर्षों में जबति भारत में अवाव की स्थिति थी, विदेशों से छत आयान भी करता आवश्यक 
हो गया था। 

द्वितीय महायुद्ध और उसके पश्चात मारत मे तंत्र का सद्दा अम्राव रहा है इसत्ा अनुमान 
निम्नविपित छक से लग सता है 

भारत में छाद्यान्नों का उत्पादन और आयात 


(प्रितियन टनों में) 











वर्ष घुद्ध उत्पादन आयात 
१६५१ डेपर ड्द 
१६५६ द्ण्ज है ४ 
१६६१ ७१६ ३५ 
१६६६ घ्रेडे १०६ 
१६६० घर ३६ 


(5०068 एएण०ग्रा 50069, 970 7, 9 89 (ह्तम दायें सम्मिवित नहीं है) । 

सन्‌ १६५१ मे प्रति व्यक्ति साद्यान्ना वी (दावा सहित) उपर्ताध १३ ६२ ओऑंग दैनिक थी. 
१६६१ म॑ यह उपलाधि १६५० ऑस देंनिक हो गयी और १६७० मं १५७१ ओऑंस दैनिक 
रह गयी । 

उपर्युक्त अक्रो से स्पष्ट है कि गत वर्षों में आन जा निरन्तर अभाव रहा है और इस अप्ताव 
की पूर्ति विदेशों से अस्त आयात द्वारा की गयी है । फोई फ्ाउण्डेशन दत ने, चिस १६४८ भे भारत 
की खाद्य समस्या का अव्ययन कर उसके समाधान के विए सुचाय दन भारत युवाया गया था, यह 
अनुमान लगाया था कि यदि अस्तोत्यादत के विकास की ते काजोन गति यनी रही तो नूतीय योजदा 
के शत्िम वर्ष तक भारत में बन का उत्पादन ब्वायक्रता से लगमग २८ करोड़ टन कम रह 
जायगा। 
_.... अनुमान आमक्->फार्ड फाउण्डशन दव ने थक दकर यह सिद्ध करने वा प्रयत्न किया दि 
देश में साद्याप्नों का उत्पादन तथा आवश्यकता में अन्तर नियमित रूप मे बढ़ रहा था अत यदि 
ख्पादन मे वृद्धि न हुई तो १६६५ ६६ तक दुल कमी २ ८ उसे टस तक हो जायगी । परन्तु दल 
ह यह जनुमाव आवश्यकता से जप्रिर विरासावाद स्रमाशित हुआ वयाक्रि १६५६ /७ के पश्चात 
भी अन के उध्पादन में लगमंग १२५ करोड गी वृद्धि 2६ है तिरि 
भी अनुमात था कि १६६५ ६६ तक दश पी व धव्या 6 क्र टली जायेगआ बे छह 


रोड हो जायेगी । यह अनुमान मही। 

हे हे जी 2 गाणा 25 पते हे सतुपान गही 

है अत आन वी आवश्यकता ११करोद टन हो गयी है। इस हृष्टि से भारत में बन्द त्री कमी 
१, हु लक ५ 'पहुकरक,>सथाक अर 

झागामी बई बर्यों तद वनी रहने वो आशका है । भारतीय योजना आयोग न ठूतीय योजना के 


१४६८ | भारत कौ खाद्य समस्या 


समाएन तक देश में अन्न उत्पादन का लक्ष्य १० वरोड़ दन निर्धारित किया था जबकि वास्तविक 
उत्पादन लगभग ७ ३ करोड टन हुआ | चतुर्थ योजना के अन्त तक खाद्याज्ा का उत्तादन १२६ 
मिलियन टन तक पहुँचाने का प्रावधान किया गया है। 

(२) ग्रुशास्प्तक्ष पहलू-खाद्य समस्या वा गुण्त्मक पटयू यह हैं कि समाज के प्रत्येत् व्यक्ति 
वो । यथेष्ट पीष्टिक_ भोजन उपलब्ध दो: पौष्टिक भोजन_उपलब्ध दो है थे नहाँ। इस सम्बन्ध में व्यक्तियों को स्यूनतम 
श्रवश्यक्ता के अनेक अनुमान हैं। उदाहरणत एक बनुमान यह लगाया गया है कि घर पर रहकर 
ब्लाप्त करत वाली स्त्रियों के लिए प्रतिदित २१०० इतरी (ध्योणा65) युक्त पौष्टिक भोजन वी 
झावश्यकता है जबकि एक कय्के अथवा अध्यापत्र वी दैनिक आवश्यकता कम्त से कझ्म २६०० 
कलरी, एक सामान्य सक्रिय व्यक्ति तथा डॉउटर, इंजोनियर अथवा दर्जी की आवश्यकता ३,००० 
बलरी तथा एक औद्योगिक श्रमिक वी देनिक आवश्यव॒ता ३,६०० कलरी है। इसमे स्पष्ट है क्लि 
ओजन का वाष्टिक शक्ति को इकाइयों भित्त-भिन बाय करी वाले व्यक्तियों के लिए सिल-मिल 
आत्रा भें आवश्यक होती हैं । 

अस्य अनुमान--डॉ० आयब रोयड के अतुमात वे अनुसार भारत में एक स्वस्थ व्यक्ति के 
लिए प्रतिदिव कम से कम २८६० कलरीयुक्त भोजन मिलना चाहिए । 

यह अनुमान देशवासियों के स्वास्थ्य यो अच्छे ऊँचे स्तर बनाये खने की हृष्टि से नहीं 
बल्कि सामा-य स्तर की दृष्टि से लगाये गये हैं अत यह किमी भी दृष्टि से बहुत अधिक नहीं कहे 
जा सक्‍ते। 

पारतोयो को उपलब्ध पोष्टिस्ता--यद्दि स्यूवतम उपलब्धि के जाघार पर भी विचार करें 
तो हमे ज्ञात होगा कि भारतवासियों को प्रतिदिन १५७ औम अन्न दथा ५ ऑंस दूध उपलब्ध 
होता है । देश की मय्रिकाश जनता को साग सब्जी, दाले, घी तेल तथा अगय वरसस्‍्तुओं की उपलब्धि 
मात्रा सर्वधा नगणष्य है। फलत एक भारतोय की ओमत दीतिक मोजन में केन १ भारतौय की औसत दी सोजन में कत्रेन १,४८० उत 
प्राप्त होती है जो साम्राय स्तर तथा जय देशो वी तुलना मे वहुत कम है । 

क्षेत्रीय भिन्नता--भारत के विभि न राज्यो में भो प्रति व्यक्ति भोजव वी उपलब्धि समान 
मही है कुछ क्षेत्र ऐमे हैं जहाँ अत्यधिक गरीबी है यत उनमें पौष्टिकता को उपलब्धि कमर दया 
अन्य क्षेत्रों में अज्रिक है। इस भित्तता वा अनुमान निम्नलिलित अशो से हो सकता है 

भारत में प्रति ब्वक्ति पोध्टिकता की उपलब्धि 














राज्य क्लरो प्रति व्यक्ति राज्य कलरो प्रति व्यक्ति 
१ पंजाब ३,३०० ७ बिहार २,४०० 
२ मध्य प्रदेश हे ३०० ८ तमिलनाडु २,४९० 
है प० बंगाल ३४१०० € आसरक्ष प्रदेश २,३०० 
४ हिमाचल प्रदेश ३,००० १० गुजरात २,२०० 
५ उत्तर प्रदेश ३,००० ११ केरल १ै,च०० 
६ महाराष्ट्र २४०० 


उपर्पुक्त जनु मान पौष्टिक्ता शोध प्रयोगगाता (प्रणायधणा हछूच्शालो 7,क0॥0णाट0 
हैदराबाद ने लगाये हैं । इनसे पता चलता है हि पजाब तथा, सच्य श्रदेश के निवाधियों का जीवत- 
स्तर अन्य राज्यी से ऊँचा है और यड ब्यूववम आवश्यकता से कम नहीं है । महायप्ट्र, जिड्वार, 
तमिलनाइ, आालन्न प्रदेश तवा गृजरात के निदरातिया को पौध्टिव दा की-उपलब्धि-वहुत बम है जबकि 
कैरल में यह स्थुनतम में यह म्यूनतम है । 

अवात के क्षेतर--खाद्यान्‍्न जाँच समिति (#00त.व75 हवा एणगाशाएव्ल), १६५४७ 
के अनुषार आरत के चार ग्ुस्प क्षेत्र हैं जो अप्नलिमिन हैं; 
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(भ) घनी जनसरया--दस प्रवार के वे क्षेत्र हैं जिसम अत्यन्त घनी जममस्या, छोट खेत 
तथा प्रति व्यक्ति जाय वहुत कम है। इन क्षेत्रों म अनक वार बाढ़ का प्रसोप भी होता रहवा है । 
पूर्वी उत्तर प्रदश तथा उत्तरी विहार इस वर्ग म सम्मिलित कयि मय हैं। ० 

(आ) सगरों का दवाव-दुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनम उत्पत्ति तो पर्याप्त है बिन्दु ञ सपरास वे 
नंगरो से खाद्यानों की माँग अत्यधिक रहती है जिसे परियामस्वर्थ इन क्षेत्रों में अत का जमाव 
उत्पन हो जाता है। इस वर्गोक्रण मे पश्चिमी वाल म कतकला के आसप्राम सह्थिद झ्षेत 
सम्मिलित हैं । 

(इ) पूछे क्षेत्र-दर के कुछ भाग एस हैं शिनम वर्षा निय्रमित रुप से कम होती है और 
ज्वार, बाजरा तथा अन्य सूखे जववायु बाते अत उत्पन क्रिय जाते हैं। इन क्षेत्रों मं प्रति एक्ड 
उत्पादन भी बहून कम है । पश्चिमी भारत में राजस्थान, पजाव तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भाग दस 
श्रेणी में वर्गीकृत किय गय हैं । 

(६) आदिवासी क्षेत्र--अभावग्रस्त क्षेत्रों के चौथे वर्ग में आसाम तथा मध्य भारत के 
अविक सित भू खण्ड सम्मिलित हैं जहाँ क्र निदासिया की औसत बाय बहुत कम है तथा यातायात के 
साथन दुर्गंम बयवा वहुत महंगे हैं । 

इस विवरण स स्पष्ट है कि भारत के समी भागों में खाद्यान के कमाव को स्थिति नहों है, 
यह मूवत वु क्षेत्रों म बन्द्रित है और दन क्षेत्रा में भी अझाव कहीं जधिक और कही बम है । 

(३) व्यवस्थापक पहलू (847्राए५0४05४ /5एच्ल )+खाद्यान्न समस्या का तीसरा पहलू 
प्रवन्धा मर बयवा व्यवस्था सम्बन्धी है । इसका अर्थ यह है कि दश में जिसन खाद्यात उउलब्य हैं. 
उन्हें जनता में उचित मूल्य पर यथासमग्र वितरित कर दिया जाय । व्यवस्यात्मत्र पहलू मे मुख्यत्त 
निम्न कार्य सम्मितित क्रिय जा सकते हैं 

> (७) देश में खाद्यानों की पूर्ति का झुद्ध मनुमान लगाना | 
| (ख) खाद्यानों की माँग का सही अनुमान लगाना । 

(ग) सक्ट-काल के लिए समय से पूर्व ही खाद्यानों के ययोचित भण्दार निधित करना । 

(घ) लाद्यानों के भण्डार को गोदामों में सुरक्षित रखन की व्यवस्था करना । 

(€) बमी वाल स्थानों पर यथाममय ययेप्ट खाद्यात भेजने का प्रबन्ध करना । 

(च) खाद्यानों के मूल्य निर्धारित करना तथा उचित स्थात पर बनाये रखने की चष्टा 
करना । 

(8) उचित मुल्य पर जनता को ठीक समय पर अन्न दन की व्यवस्या करना | 

उपर्युक्त व्यवस्था न करन से अनेक दार दशा में अत का अमाव न होने पर भी उसकी कमी 
दिखायी पडती है। भारत मे भी वृछ व्यक्तिया का एसा विश्वास है कि देश से अमन वी वास्तविक 

- कमी नहीं है, वत्कि अभाव का कारण सरवार वी बदूरदर्िता एव प्रशासन व्यवस्था वत्गया जाता है। 


भारत मे खाद्यान्नों के अभाव के कारण 

यद्यपि भारत की खाद्य समस्या प्ररिमाणात्मक एवं गृुणात्मक दोनों हप्टिओोण से गम्भीर है 
कितु ग्रुधात्मक पहलू भी परिमागात्मक कमी पर निर्मर करता है। बत परिमापात्मक अभाव के 
वारस्णों पर गस्पीरतापूर्दद विद्यर कडता उदचिय होग्य । ये कारप निम्नविखिन हैं 

(१) जवसत्या की दृद्धि--यों हता-ताल (१६५१-१६७ १) में भारत की जनमूख्या में १८ 
करोड वी वृद्धि हुई है । वर्नेमान मे वृद्धि को गति २५ प्रतिशत वापिक है। इस प्रकार प्रति वर्ष 
१ करोड से अधिक व्यक्ति भारतीय जनस्या मे जुड़ जाते हैं जिनके लिए कम स कम १५-१६ लाख 
टन अतिरिक्त अन्न की वापिक आइश्यर्ता होगी। यह निश्चय ही एक गम्मीर स्थिति है। इयर 
भारतीय इृषि व्यवसाय में घटती हुई उत्वन्ति का नियम लागू हा गया है। अत खाद्यान्नो के 


१४० | भारत की खाद्य समस्या 


उत्पादन मे वृद्धि करना बहुत कठिन है, किन्तु वेज्ञानिक हृषि प्रणालों के सहयोग मे ऐसा क्या जा 
सकता है। 

(३) भ्रति एकड उत्पादन ऋम- हृषि वी कृषि की समस्याएँ सम्बन्धी अध्याय में यह स्पष्ट 
किया जा चुका है कि भारत में प्रति एक्ड उल्तादन अन्य देशो वी तुलना में बहुल कम है जिसके 
फलस्वरूप देश में खाद्यान्ों का प्राय अभाव रहता है। उदाहरणत , जापात में चाबल का भौसत 
उत्लादन भारत से लगभग चार गुना, मिस्र में गेहूँ का जोसत उत्पादन भारत से लगभग चार गुना 
तथा मक़छ़ा का औसत उत्पादत २४ गुना है (भारत में विभिन्न खाद्य पदार्थों वे कम उत्मादन के 
कारण इसमे पूर्व एक अध्याय मे दिय जा चुके हैं) | 

(३) अन्न को बरबादी-भारत में अतेव व्यक्ति धामित्र वृत्ति के हैं जिसके कारण वह अन्न 
को नष्ट करने वाने कीटाणुओं चुहो, वन्दरों तथा अन्य जीव-जन्तुओं वो मारने के विरोधी हैं, बत 
देश में उत्पन्न अन्न का एक महन्वपूर्ण भाग कीटाणुओं तथा जीव जन्तुत्रो द्वारा नष्ट कर दिया 
जाता है। 

एक अनुमान के अनुसार भारतीय क्रपि उत्तादव का लगभग ४ प्रतिशत भाग टिह्वियो 
इश्त तप्ट कर दिया जाता है व्यादत्ताधित्त मालगोदासो के एुत्र सर्वेक्षण मे बहा ग्रया है कि इन 
ग्रोदामों में रखे गये अच्त_के ४ से २४ प्रतिशत भाग का कीठाणुश द्वारा विनाश कर दिया जाता 
है। इतना ही नहीं यह जस्तु कुछ अन्न तो खा ही जाते हैं, शेष को कीटाणुयुक्त कर देते हैं, जिसवा 
प्रयोग खनरे से खानी नहीं है। विदेशों में खाद्यातों को वीटाणुओ से बचाने के लिए अनेक प्रकार 
के कीटाणुनाशक रसायन श्रयुक्त किये जाते हैं लेदित उनका प्रयोग करने मे बहत सावधानी रखने 
की आवश्यकता होती है क्योंकि उनके असावधानीपूर्ण उपयोग से वह अते को भी विषय बना 
सकते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक हो जाता है। 

(४) भोजन की आदनें--भारत में खाद्यानों की कमी का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी है 
कि देश में लोगो वी भोजन वी आदतें बहुत भिन्र तथा अपरिवर्तनशील हैं। बगाल, आासाम, वि आसाम, विहार, 
उत्तर प्रदेश, मद्राम॑, केरल, आन तथा मैसूर के न जन कु नल कमर अब च्य। 
उन्हे गेहूँ, मक्का, उ्वार या वाजरा खाने वी रुचि नहीं लिए तो चावल के 
सित्राय अन्य खाद्यान स्वास्थ्य के अनुबूल नहीं है अत वे उसवा उपभोग नही कर सकते । 


सामिथ एवं निराभिष भोजन--भोजन वी आदत में एव अस्य विशेषता यह है कि भारतीय 
जतमण्या का एक बहुत बटा भाग निरामिषभोजी है अत यदि गिमी वर्ष खाद्याजों का अभाव हो 
तो उम्तकी पूर्ति मास, मछली, आदि वस्तुओं से नहीं की जा सवृती । पाइचा य देशी में प्राय सारी 
जबता माम्ताहारी है अत बहां कमी का समाधान करना अपेक्षाइत सरल है। भारत में चावल तथा 
गेहूँ को ही अत्यधिक कमी रहतो है । 

(५) सरकारी नोति--पाद्याजों की कमी का एक महनच्वपूर्ण कारण यह है कि देश में 
खाद्यात्रों के सम्बन्ध मे कोई निश्चित नीति नहीं अपनायी गयी है। जब भी खाद्यादों का अभाव 
होता है, ब्रुछ अस्थायी कदम उठा लिय जाते हैं, बुछ अत विदेगों से धायात कर लिया जाता है, 
जन वे जितरण पर सूल्य निय-त्रण तथा राशत-व्यवस्था लागू वर दी_जाती है और अधिक अन 
उपजाने सम्द धी प्रचार के लिए शृछ पुस्तिकाएं छपवांकर वटवा दी जाती हैं। इन क्रियाओं के 
अनिरिक्त सरकारी नीति अन्य बई दृष्टिकोणों से दोषपूर्ण है 

(0) कड़ी दार्यवाही दा अभाव--खाद्यान्न के अभाव की ततिर-सी आशका से व्यापारीनवर्गं 
अन्न का समग्रह बरने लगता है झोर स्टॉक को सोक्त लेते व कारण देश में एक हृतिम अमाय वी 
£ स्पिति उप हो जाती है। सरफार प्राय राजनीविकू झयवा परस्वरायत अबुशवद्या के कारण से 
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व्यापारियों वी इस राष्ट्रदोही नीति के विश्द यधोचित कार्यवाही करते में असफ्त रहती है । गत 
बछ वर्षों से सरवार वी प्रमावहीन नीति वे कारण ही अन का अभाव दृष्टिगोचर हो रहा है । 
हु (7) प्रबन्ध में दिलाई--थ7ह बार ऐमा भी होता है कि सरकार यह निश्चित तो बर 
लेती है कि अमुक मात्रा मे अन्न विदेशों से मेंगवाना है किन्तु प्रयन्ध व्यवस्था वी शियिलतता वे का रण 
उसके मंगवान मे अवाठनीय देर हो जाती है । कमी उम्ो तो यहाँ तक द्वोता है कि सरकार के परगा 
मत्र के यवेप्ट भण्डार हैं जिन्‍्तु उन्हें समय पर विक्रय के लिए बाजार में प्रस्तुत नही किया जाता । 
(॥7) पूल्य नियन्‍्त्रण--गत दशादद में (तथा उससे पहले भी) भारत रारतार साथाम्ना के 
मूल्य नियमत बरतने मे सर्वेथा असमर्थ रही है। गत चार-पाँच वर्षों मे भी सभी खाद्याप्तों के मूल्यों 
में निरन्तर वृद्धि होती रही है । सन्‌ १ ६६८-६५ तथा १६६५-६६ में तो खाद्य पदार्यों के मूल्य मं 
५२ प्रतिशत तब वृद्धि हो गयी बिन्‍तु सरवार एक दर्शकृम्रात्न वतक्र जनता के आधिक संकट को 
देखती रही है| मूल्यों पर उचित नियन्त्रण न होते के कारण जनता तथा व्यापारियों को सरकारी 
नीति में विश्वाप्त नहों रहता जिसके फलस्वरूप सरकार द्वारा निरन्तर विश्वास दिलाये_ जाते पर 





भी जि देश में अन्न का अमाव नहीं है. लोग अन को आवश्यकता से अधिक मानता मे खरीदने 
लगते हैं । फतत अत के अभाव वी श्थिति. हृष्टियो चर होने लगती है । 

(४) रिजई बेक को साथ तीति--मारतीय रिजव दैंद को व्यापारिक बैसो की सास नीति 
पर नियस्त्रण रंसन व व्यापक अधित्रार हैं। इन अधिवारों वे द्वारा रिजर्व येक चाहे जब वैत्ो शो 
सादधानो बयवां अन्य वस्तुओं की_ घरोद्वर पर ऋण देने कौ मनाही कर सकता है अयवा_ उनकी 
सीमा निश्चित कर आता है। किन्तु भारत मे देशी बेकर तथा साहुकार रिजद बैंक वे नियस्त्रण 
में नहीं हैं अत वह जितना ऋण देते हैं उसकी कोई सीमा निर्धारित महो की जा सवती | 

रिजर्व बैक बन कप यम हद साख नीति वी_ एक महंत््तपृर्ण दुर्बंज़ता यह है वि साख नियन्त्रण करने 
सम्बन्धी बोई भी कदम ने तो समय पर उठाया जाता है और न ही उसका प्रभावशाली ढग से प्रयोग 
जिया जाता है । फ्तत अन्न वे मूल्यों मे उतार-चढ़ाव होते हैं तथा अर ने होने पर भी अभाव 
का वातावरण बना रहता है। 

(६) जनता को निर्धनता--भारत में लोगों वी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होने थे बारण 
वह चावल, गेहूँ अयवा अन्य पौष्टिक वस्तुएँ सरीदने वी स्थिति में नहीं है। जय अनाज वे भाव 
महंग हो जाते हैं तो निर्धन व्यक्तियों के जिए इतके सरीदने की समस्या अधित' गम्भीर हो जाती 
है। ऐसी स्थिति में देश में कापी अन्न होने पर भी लोग भू से पोडित होकर मरने लगने हैं। 
१६४३ वा बंगाल का अत इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है।  म 

सामाजिक क्रीतियाँ का प्रमाव भी देश कु गीतियों का प्रमाव भी देश की अन्न व्यवस्था पर पढ़ता है क्प्ोज़ि ग्रामीण लोग 
ऋण लेकर मृतक भोज अयवा विवाह आदि सम्पन्न करते हैं। किर उन्हें साथ पदार्यों बे' लिए भी 
ऋण लेना पडता है भौर प्राय निम्नतम विस्म का अन व्यवहार मे लाना पढ़ता है। 

सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न 

अमाव का आरम्भ--भारत मे प्रद्मा के पृथक होने से पूर्त खाद्याप्नों की कोई समस्या नहीं 
थी व्योक्ि ब्रह्मा में चावल वा उत्तादन काफी था और वह शेप अमावप्रस्त आगों वी भाउश्यकता 
वी पूति कर देता था| बहा वे अलग होने पर देश मे लगभग «४ लास टन अन्न वा अभाव 
अनुमानित किया गया । फत्नन भारत आवश्यक यात्रा में ब्रह्मा से चावल वा आयात करता रहा 
किस्तु द्वितीय युद्ध काल में (विशेषत १६४३ तथा उम्रके पश्चात) ब्रह्मा से खावल वा आयात 
बरना अमम्भव हो गया क्योहि ब्रह्मा के अधिकाश भागों पर जापान वा अधिकार हो गया घा। 

पाद्य विभाग की स्दापना--ब्रह्मा से आयात बरद होने के फस्वस्प भारत सरवार को 


४ प्र 4 भारत सरकार को 
अप्न वी वमी वा सामना करना पडा। अनाज, विश्येपरर चावल, के मूत्यों में वृद्धि हो गयी और 
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जनता में खाद्यान्न नोति के प्रति असन्तोष मे वृद्धि होने लगी । इन परिह्यितियों का सामना करत 
के लिए भारत सरकार ने केद्ध मे खाद्य विभाग कौ स्थापना को । 

खाद्य विभाग के मुख्य कार्य निम्नतिसित रहे हैं 

(१) खाद्यातरों के मूल्य निर्धारित करदा, 

(२) खाद्य पदा्यों की पूर्ति ठघा वितरण की उचित व्यवस्था करना, 

(३) छाद्यारों के सेवा तथा सामास्य जनना द्वारा प्रश्ेग में उचित सोमजस्य स्थापित 
करना । 

(४) याद्यानो की वमूलो, खरीद, यातायात तपा सप्रह की उचित व्यवसत्या करना 

बस्तुत* इस विभाग का उद्देश्य देश में खाद्यारों वी बाह्तविक्त आवश्यवता का अनुमाव 
लगाकर उसकी हर सम्प्रध साधन से पृति चस्ता था । 

खाद्यात नीति समिति, १६४ई--खाद्य विम्ाग को स्थापना के पहचात भारत श्खतार ने 
खाद्य ममस्या के समाधान के लिए उित पुज्ञाव देने हेतु एव विश्लेपक् समिति वियुकत्ति बी॥ इस 
समिति ने मुछ्यत तीन सुझाव भ्रस्तुव जिये। पहला सुझाव यह था हि देश है नगरों में सर्वत्र 
खाद्य पदार्पों वी राशन-ब्यवस्था लागू कर दी जाय | समिति के दूसरे सुझाद में खाद्यानों के 
आवश्यक आयात करने तथा देश में ही सरकार ढारा अन खरीदद की सिफारिश की गयीव 
दीमरा सुझाव बह था क्रि देश में अधिक अत उश्डस्थो-आन्‍्शोलन' जलाया जाय और खादानों 
को उत्माइन वृद्धि के लिए बधिक्ाधिर सुद्धिधाएँ दो जायें । नमन 

सन्‌ १६५२ म अधिक अत उपजाओ आन्दोलन” का छेखा-जोखा करते की दृष्टि से एक 
समिति नियुक्त को गयी जिसन योजना में अवक परिवर्तन करत के सुझाव दिये तंथां स्तिफारिश वी 
कि राज्य सरकारों को सामान्य सिंचाई योजनाओं बे लिए १० करोड रपये के और ऋण दिये जाय॑ ! 

बंगाल का अक्ाल--मत्‌ १६४३ में वगात में भीषण वकाल पड़ा । इस अकाल वी विद्देप 
बात यह थी छि चाबद के मूल्य बहुत ऊँचे चंट गय और जनता के पाम इतने सरेगे चादच 
खरोदन के लिए यप्रेष्ट मुद्दा नहीं थो। तत्कालीन सरकेशर न इस अम्रात्र को दूर करन के तिए 
यधामम्भव प्रयत्न नहीं किये जिसके पसस्वरूप लाखो व्यक्ति (विभित अनुमानों के | के अनुसार २० से मु 
३४ लाख) छुपा वी ज्वाता मे स्वाहा हो गये । 

वगाल सरकार ते अन्न के मूल्य पर नियन्त्रण तया राशन व्यवस्था लागू कर दी तथा 
सकटकाज के लिए पत्र मप्रह वा चार्यक्रष्म जो आरम्भ क्िया। यह व्यवस्था देश के कसम प्रदेशों 
में भी लागू कर दी गयो और जिस समय देख स्वनन्त्र हुआ लगभय १४४ क्रोट व्यक्ति राग्न 
तथा मूल्य नियन्त्राप व्यवस्था के अन्तर्गत खाद्यान प्राप्त ब््र रह ये । ल्फ 





छाद्याप्न नीति समिति, १६९४७--मादत मरकार ने खाद्यान्नों के अप्ताव की डाँच करने 
तधा सयाव दन के लिए १ ६४७ में एक स्सिति विश्ुल्ड वी जिसने यह मत ल्‍्य में एके ससिति विशुल्ई वी जिसने यह मत व्यक्त शिया त्रि 
जिधिक उन्र उपजाओं आनदोवन सफ्त हो बदा है । समिति ने अन पर से वियस्तण हटाने का 
सुझाव दिया जिसे सरकार न स्वीकार कर लिया ढिलतू तियन्‍्त्रप हटाते ही अन के मुत्यों मे 
अध्यप्रिक दृद्धि होनी आरम्म हो गयी । फदत नियन्त्रण दोहरा लगान आवश्यक हो सये । 
सम्रिति न छुछ और भी सिक्रारिशें करें जो विस्तनिखित हैं : 
(१) बहुछुखों योजनाओं के अन्तर्गत 3६ करोट फट भूमि पर सिचाई की कोर व्यवस्था 


बेच जाय $ 





कब्र 


(025 के 8. 
[२) केस तथा राज्य स्तर पर हृषि क्षय्रेजिल-मष्टल बसाये जायें । 
(३) ऊणर अुन्‍्वण्ती को पल आर जाया 
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(४) ३० करो रुपये की पूंजी से एक भरुणि साफ बस्ते सम्यस्थी संगठन निभित 
कया जाय । 
आरत सरवार ने इस समिति की सिफारिश पर २४ सितम्बर, १६४८-को नवीन खाद्यान 
नीति की घोषणा वी जिसके फलस्वरूप एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न का आवागमन रोक 
दिया गया । देश में राशन-व्यवस्था सर्वत्र लागू कर दी गयी तथा खाद्यान्नों वे ब्यापार के लिए 
लाइसेंस लगा अनिवार्य कर दिया गया । राज्य सरकारों को बाजार से खरीदकर सम्रह 5 सम्रह किये जाने 
वाले अन्र पर आठ क्षाने प्रति मन की सहायता दने की व्यवस्था की गयी । 
इतना सब होन पर भी १६८८ में लगभग र८ लाख टन अन्न विदेशों से आयात 
क्रता पढ़ा । 
सनू १६५१ और उसके बाद--भारत सरकार न यह निश्चय किया कि १६४१ तक देश 
मे खाद्याता में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली जायगी और अन वेवल सक्टकाल के लिए भण्डार 
निमित करन हतु आयात क्या जायेगा । डिस्तु दुर्भाग्य में उस्त वर्ष फसलें बहुत खराब हो गयी 
और सर्वाधिक अन (लगभग २३० क्रोर रपथ का) विदेशों से मंगवाना पड़ा । 
सरकार न अत की कमी की पूर्ति करन के लिए तिय*त्रण तथा राशय व्यवस्था को बडा 
कर दिया और अन्त का मग्रह तथा चारवाजारी करने वाला को कडे दण्ड देने की व्यत्रम्था की 
गयी ) जा व्यक्ति भूमि का खती क्िय विना खाली छोड रहे थे उनके लिए भी दण्ड देन का 
प्रावधान विधा गया । इन दोनों कार्यों के अतिरिक्त सरकार न उचित सूर्य पर अत सरीदकर 
भष्डार बनाने का वरर्य भी आरम्म कर दिया ताकि यह भण्डार सक्द्॒का।ल मे काम भा सके । 


योजनाकाल और खाद्य-समस्या 


प्रथम योजना के प्रारम्म म॒ दश में खाद्यानों का उत्तादन लगभग ५ करोड़ टन था जो 
१६६१-६२ में लगभग ८ करोड टन हो गधा । तृतीय योजना के अन्त तक उत्पादन १० करोड़ 
टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था विस्तु १६६५-६६ मे उत्पादन केवल ७०३ करोड टन 
हुआ । १६७० ७१ में खाद्यान्नो का उत्पादन १० 4 करोड़ टन अनुमानित किया गया है । 

योजनाकाल में खाद्यान्नों का उत्पादन बढान के लिए अनक प्रयत्न जय गय है जो निम्न- 
लिखित हैं 

(१) जापानो ढंग की चावल को खेनो--भारत में मुम्यत चावल का ही अभाव है अत 
चावल का प्रति एक्ड उत्पादन बढाने की अत्यन्त आवश्यकता थी । इस उद्देश्य की पूर्ति बे लिए 
भारत धरकार ने १६५३ ४४ मे जाएगी दए की चारप ही खेती का प्रचार आरस्थभ हिया विसके 
फतम्वहूप लगभग ६० तास एबड भूमि में जापानी ढग कौ खेती आरम्म की गयी है। 

जापानी पद्धति से चावल की खेती के उद्धरण में यह स्मरण रपना चाहिए कि जावान एक 
एक्ड भूमि में भारत मे ३-४ गुता चावल उत्तन करना है । 

(२) झुपरे हुए बीजों को व्यवस्था--भारत मे अगेकः सरकारी पार्म हैं जहां खाद्यान्नो 
तथा क्षम्प कृपि फसलों के लिए अधिक उत्तत्ति दन वाले बीज तेयार क्य जाते हैं । हितीय योजना 
कान में देश भर में एम ३६०० फार्म स्थापित किये गय जिनम अधिस्ताश न उत्पादन आरम्भ कर 
दिया है। तृतीय योजना के समापन काल तक लगभग १५ करोड एक्ड खाद्याप्नो बाली भूमि मे 
उन्नत किस्म के बीज प्रयोग किये जाने लगे । 

रफट्रीय घोज तियम--भारत में जुनाई १६६३ मे राष्ट्रीय बीज निगम (7॥९ ]प४४०ाढ 
हट (शाम्ऐ व ०१) स्थापित क्ष्या गया है जिसका उद्देश्य क्सानों में अच्छे बीजो का प्रचार 
करना है। निगम ने उत्तर भारत में हमपुर फार्म (सैंनीताल जिला) में एक आधारभूत इकाई 
स्थापित की है। उत्तर प्रदश सरकार द्वारा इस फार्म के लिए ७५० एब्ड भूमि दो गयी है। दूपरी 
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इकाई क्नू ल (आनध्र प्रदेश) के पास ५०० एकड धूमि में स्थापित की गयी है | इन दोनो इकाइयौ 
में सर्वोत्तम विध्म के बीज उत्पन्न क्ये जा रहे हैं. जिन्हे अन्य फार्मों तथा किसानों को दिया 
जायेगा । अनुमान लगाया गया है कि लगभग ५० प्रतिशत भारतीय फ्सलें सुधरे हुए बीजों पर 
आधारित हो गयी है. परन्तु उनसे अभी वहुत सन्तोपषजनक परिणाम उपलब्ध नहीं हुए हैं। अत 
बीजों के समुचित प्रयोग की दिशा में अधिक सक्रिय कदम उठाये जाने आवश्यत हैं। 

(३) खाद को व्यवस्था--पिछले एक अच्याय में राप्तायनिक खाद वी वमियों तथा 
अधुविधाथ्ो की ओर सकेत जिया जा चुका है। वह महेँगी हैं दा उनसे उप्पन्न अब वी दित्म 
घटिया होती है। सम्भवत इसी हृष्ठि से तृतीय योजनाकाल में हरी खाद और कम्पोस्ट तथा 
गोबर की खौंदे का प्रयोग बढाने का निश्चय किया गया । 

गोबर तथा मृत्न ओर गैंस आदि वा भूमि मे प्रयोग उत्पत्ति के लिए सबसे अधिक उपयोगी 
है. किन्तु इनकी कुल उपलब्धि के केवल ६ प्रतिशत भाग का ही खाद के लिए उपयोग होता है, 
शेष जला दिया जाता है अथवा व्यध जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत मे जितना गोबर 
ईंधन वे रूप में जला दिया जाता है उम्से मिनन्‍्द्री खाद फंक्टरी के उत्पादन वी बारह गुना खाद 
प्राथ्म हो सकती है । वस्तुत गोबर का प्रयोग खाद के जिए करने में सबसे बड़ो वाघा ईंधन का 
अभाव है जिपे दूर किये जिना विसान वी ग्रोवर जलाने से रोकना कठिन है। इस हृष्टि से महू 
समस्या काफी गम्भीर है। अत इसके समाधान वे लिए सीच-सेमझकर सक्तिय कदम उठाते वी 
आवश्यकता है | 

रातायनिक खाद इस प्रशार की साद के अनेक' दोप होते हुए भी सबसे वडा गुण यह है 
कि उसतत्ति बढ़ान मं अत्यधिक सहायता मिल सबही है । इस समय भारत को उत्पत्ति बढ़ाने की 
तीब्र भावश्यक्ता है। इस हृष्टि स भारत सरकार ने एबं रासायनिक खाद नियम [स्शिरीडश४ 
एका'एथ्ाणा णी ॥0॥) स्थावित कर दिया है। फ्लत सिन्‍्द्री (बिहार), लागत (प्रजाब), 
आल्वे (ट्रावनथोर) तथा गोरखपुर की खाद उत्पन करने वाली इकाद्यां निगम वे अन्तर्गत भा 
गयी हैं। १६६६ ७० के अन्त तक इनसे लगभग ७ लाख टन नास्ट्रोजन खाद मिलने लगी है| 

(४) दिताश से ब्चत-भारत में प्राय प्रति वर्ष अरब पिल्न अ दि देशो की द्ोर से 
टिडडी दल आते रहते हैं। यह जहाँ भी बैठ जाते हैं, भत्त का तो कहता ही वया, उत्त क्षेत्र के 
पूल पत्ते तक साफ कर देते हैं । 

भारत सरकार ने एक विशेष विभाग निमित जरिया है जिसका कार्य रिट्टी दलों को समाप्त 
करना है | इस विभाग के कार्यालय देश के उन भागों मे स्थापित बर दिय गय॑ हैं जहाँ टिह्ठी दलो वा 
विशेष प्रकोप होने वी आशका रहती है। वर्षा आरम्भ होते हो इस विभाग के कमेंवारी सावधान 
हो जाते हैं भौर वायुयानो, जीपो तथा अन्य साधनों से रिट्टियो को मारने की दवा ग्रामों में पहुँचा 
देते हैं । टिड्ियो के विशेष के'द्रो मं बडे पैमाने पर कायवाही कर टिट्वियो उनके अण्डो अथवा बच्ची 
का विनाश कर दिया जाता है। गत वर्षों में इस विभाग को तत्थरता के कारण टिट्टियो के विनाश 
से बहुत अधिक बद्व की रक्षा वी जा सवी है । 

टिह्ियो के अतिरिक्त चूहों तथा आय जीव-जातुओ से भी अन की रक्षा वरने वे लिए भस्तु- 
नाशव पदायें पचायतों बे माध्यम स बाँटे जाते है । 

खाद्यान्नो को सग्रह करने के दिए अच्छी किस्म क गोदामो का भी निर्माण जिया यया है, 
जिनमे अन्न खराब होने वा कोई भव नही रहता । यद्यपि इन गोदामो की सग्रह शक्ति अभी दे व 
५० लाख टन है तो भी यह प्रवृत्ति उचित एवं उत्माहजनक है । 

पं (५) खाद्यार्तों कौ शित्रण व्यवस्था--भारत मे साचानो का अभाव क्भीनभी मवुष्य- 
मरवित होता है अर्थात संग्रह अथवा स्वानास्व्रण द्वारा कृत्रिम अभाव उत्पत वर दिया जाता है। 
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इस स्थिति का सामना करने के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर खाद्यान्नो की वितरण 
व्यवस्या को अपने हाथ में लिया है। ख़ाद्यान्नों का गमनागमन तथा पूर्ति नियस्त्रित रखने के लिए 
समय-समय पर साथात क्षेत्र बनाये जाते रहे हैं। इन क्षेत्रों मे मनाज स्वतस्त्रतायूवेक लाया ले 
जाया जा सकता है विन्तु एक क्षेत्र में दूमरे क्षेत्र में अनाज ले जाने के लिए सरकारी अनुमति 
आवश्यक है । 

(६) छाद्यान्‍्नो का आयात-यह एक सामान्य स्वीकृत तथ्य हो गया है कि भारत में 
खाद्यानों का अभाव अभी कुछ वर्ष तक चलता रहेगा क्योरि उत्पादन वृद्धि की गति ययोचित नहीं 
हो पायी है । इससे पूर्व खाद्यानों के अमाव (अर्थात्‌ आयात) के अक दिये जा चुके हैं। १६७० में 
अर का आयात संगभग ३६ साख टन किया गया जो पिठने वर्षों से कम है। 

(७) दाद्यानों की आदतें--सरकार ने खाद्यारों की वितरण तया प्रचार व्यवस्था इस 
प्रकार की बनाने की चेप्टा वी है कि जनता में समी प्रक्नार के अत उपभोग की आदत पड़ जाय। 
उदाहरणत , नियन्त्रण तथा राशन क समय प्राय चावल खान बाते क्षेत्रों में गेहूँ तथा गेहूं खाने 
वाले क्षेत्रों मे चावल वितरण करन की व्यवेस्था की जाती है । 

वितरण व्यवस्था के अतिरिक्त अप्डे, मछती तथा अम्य वस्तुओं का उपभोग करन का भो 
प्रचार निरन्तर किया गया है। पाश्यात्य सभ्यता के प्रभाव से भी सामिप भोजन का प्रचार अधिक 
हुआ है। इस दिशा म उल्लेखनीय तथ्य यह है कि माँस, मछली अण्डे आदि का उत्पादन भी बहुत 
काफी नहीं है। अत उसे बढाने का प्रथत्त किया जाना आवश्यक है । 

(८) भारतोय पाद्या्न नियम--([7००१४ एणफ़ुणथाणा अभी प्ाव9)-अशोह मेहता 
समिति (80008/क्7$ छ/4079 ९०एयाध९८) ने १६५७ भें यह मुझात्र दिया या हि भारत 
सरवार द्वारा १०० वरोड रुपय की पूंजीसे एक खाद्यात स्थिरीररण संगठन (४0008 805 
$॥40॥5800] 072807)58007) स्थापित क्या जाना चाहिए | इस संगठन का उद्देश्य खाद्यान्नो 
के प्रचुर भण्डार रखकर खाद्यातों के मूल्य स्थिर रपना था | खाद्यान्नों के बढते हुए मूल्यों पर रोक 
लगाते के लिए १ जनवरी, १६६५ से भारतीय खाद्यान्न निमम की स्थापना कर दी गयी है । 

निगम के कार्य --खाद्यात निगम द्वारा क्रमण निम्नलिखित यरार्य सम्पादित किये जा रहे हैं: 

(१) अन्न भण्डार--निमम द्वारा अन के यवेप्ट भण्डार निर्मित करना ताकि उपभोक्ताओं 
को उचित मूल्य पर क्षत्त मिल सके और अ्न उत्पादन करने वाजों को भी उचित दाम मिल सकें । 

(२) उत्पत्ति को प्रोत्साहन - निगम क्सिानों को दिये जाने बाते ऋणों की गारण्टी करता 
है तथा कृपि उत्पादन में वृद्धि ब लिए खाद तथा वीटाणुनाशक पदार्थों का प्रवन्ध करता है 

(३) शोध्--वियम दारा कृषि फ्सलों तथा प्राविधियों में शोध वी जायेगी जिसकी सहायता 
से कूपि फ्सलो की प्रति एक्ड उत्पत्ति बदायी जा सके ओर फ्मलो को कीटाणुओं एवं रोगों से 
बचाया जा सके । 

(४) कृधि प्रदन्य--करिमानों की कुशलता म वृद्धि करने के उद्देश्य से निगम द्वारा कूपि 
प्रवन्ध सम्बन्धी नयी प्राविवियों का विकास वर जिसानों को उनमे प्रशिक्षित वरने वी व्यवस्या है 

(५) देज्ञानिक प्रयोग--निगम इस बात का प्रय न कर रहा है कि खेदी भें नवीनतम वैज्ञा- 
निक रीतियों का प्रयोग हो तथा खेदी का यथासम्मव एवं यथावश्यक यम्भ्ीकरण हो सते । 

(६) सहायक पदायों का विकास--निगम मुर्गीधालन, फ्ल, साग सब्जी, मछवी तथा माँस, 
आदि सहायक खाद्य पदार्थों को उत्मलि का विकास करने की दिशा में कदम उठा रह्ष है । 

(७) गोदाम व्पयस्था--निम्रम द्वारा खाद्यानों को सुरक्षित ग्रोदामो में रखने की दिशा मे 
बाय किया जा रहा है । 

(5) घाद्यान्न उद्योगों को श्रोत्शाहित करता--नियम द्वारा खातद्याप्तो से सम्बन्धित उद्योगों 
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(बिस्कुट, मिठाई भ्ांदि) को प्रोत्ाहित करने की व्यवस्था है तथा वह उनसे उत्पन्न वस्तुझो के 
पैकिंग एवं सुरक्षित रखते का कार्य करेगा। 
(६) पाद्याज्नों का सस्तुलित उपयोग--निगम द्वारा खाद्यान्नो का उपभोग सन्तुलित करने 
की चप्टा की जायेगी । 
(१०) परिवहुन - आवश्यकता पड़ने पर निगम अपती परिवहन व्यवस्था भो करेगा। 
(११) बान्नान्न सप्रह--तिगम द्वारा देश विदेश से खाद्यान्नो का सम्रह कर भण्डार निर्मित 
किये जा रहे हैं। इस सग्रह का प्रयोग कमी के समय किया जाता है । 
गत वर्षा में खाद्य निगम का कार्यक्षेत्र बढता जा रहा है । खाद्यान्नो को वसूली, सप्रह, 
बन्दरगाहि पर तथा देश के आन्तरिक भागो मे जाद्यान्न सम्बन्धी कार्य मार्च १६६६ से इस 
विग्म के सुपुर्द कर दिये गय हैं। यह निगम महाराष्ट्र राज्य के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में कार्यशीव॑ 
है । निगम ने सत्‌ १६६७ में ४ ५ मिलियन टन, १६६८ में ६ ८ मित्रियत टन तथा सन्‌ १६६६ मे 
६ १ मिलियन टन थाद्यानों की वक्ुल्ती की । सब १६६८ ६६ में निगम ने ७६ मिलियन टन 
अनाज, जिसकी कीमत ६५१ करोट रुपये थी, का व्यापार किया । सद्‌ु १६६६-७० में निगम ते १० 
मिलियन टत अनाज, जिमररी कीमत ५६३ करोट रपये थी, का ब्यारार किया । 


खाद्य-समस्या हल करने के उपाय 


भारत की खाद्य समस्‍या का समाधात ब रन वे लिए समयन्समय पर विद्वानों तथा विशेषज्ञों 
द्वारा अनेक उपाय सुझागे गये है, जिया सारा नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है 

(१) प्रबन्ध ध्यवस्या--खाद्य समस्या के हल के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य यह हैं कि मर* 
कारी व्यवस्था मे जो भ्रष्टाचार, चोरवाजारी तथा लालफीताशाही पैंठ गयी है उसे समाप्व किया 
जाथ । इसके लिए जहाँ तक सम्प्ब हो, नियन्त्रण तथा राशन व्यवस्था लागू नहीं वी जानी घाहिएं 
क्योकि ऐसा ने करने से भी ऊपर वताये गये दोषी को प्रोत्याहत मिलता है । सरकार द्वारा मूत्यों की 
सीमाएँ निर्धारित कर देनी चाहिए और अनाज के यथेप्ट भण्डार रखने चाहिए ताकि उन्हे आव- 
इयकता के समय कमी दूर करने में प्रयोग रिया जा सके । 

दण्ड को व्यवस्था--लाद्ान्न वितरण व्यवस्था मे बहुत तपे हुए अनुभवी व्यक्ति रखे जाते 
चाहिए, तथा नियमों की अवहलना करन वानों को अत्यन्त कडे दण्ट दिये जाने च।हिए। उदा“ 
हरणत , रूस म खाद्य पदायों में मिलावट करने के दिए दोषी व्यक्ति को प्राणदण्ड दिया जाता है। 
इस प्रकार को कटाई तिथे ब्रिना भारत में भी खाद्य समस्या का समायान होवा असम्भव है वप्तोकि 
यहाँ घी, दूध, अनाज, आटा, मसाले, शक्कर आदि पदार्थों में अत्यधिक मिलावट की जाती है, भौर 
अपराधियों को सामान्य अथदष्ड देकर छुटकारा मिल जाता है । 

मिलावट करने बालों के अतिरिक्त अन सम्रह व्रत चोरबाडारटी करत तथा उठे बिता बान्ना 
इधर-उधर भेजन बालो को भर्यवित्र कडे दण्ड देन को व्यवध्या की जानी चाहिए। इस सस्वस्ध 
में महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि कड़े दण्ड की व्यवस्था भी तभी सफ़त हो सकती है जबकि सरकारी 
व्यवस्था निष्पक्ष, कुशल एवं त्रिश्वात्ोत्रादक हो ॥ अत सम्पूर्ण शासन व्यवस्था में क्रान्तिकारी 
पदिवतेन किये विना किसी चुधार योजना का सफल होना सम्मंव नहों है । 

(२) भाषात एवं भण्डार व्यवस्या--सरकार द्वारा अभाव की राशि का अनुमात्र लगाकर 
अन्न के आधित्य वाव देशो से नियमित आयात एवं भण्डार निर्माण की व्यवस्था कर लेती चाहिए। 

है भण्डार अमावग्रस्त क्षेत्रों मे ही निम्रित क्यिजान चाहिए ताकि सक्टवाल से अल भेजने में 

अधिक समय न लगे | 

भारत में जो बन्‍न आयाव होता है बह प्राय वहुत घटिया किस्म का होता है जबकि 
सरकार (ययवा जनता) उसका पूरा मृन्य चुकाती है। अत दाद्यान्त आयात वें लिए वुछ इह 
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प्रकार वी व्यवस्या वी जानी चाहिए दि आयात होत बात खाद्यान्न अच्छी किस्म के हों । खाद्यान्तो 
का संग्रह करन के जिए गोदामों, तिगमो तथा सहकारी सम्बाआ द्वारा अप्रिक तीब्र गति से प्रयल 
बरना आवश्यक है| 

(३) मूल्य स्थिस्ता--फोर्ड फाउण्डेशन दल का यह संत था हि भारत में फ्सेल के समय 
दथा उमके बाद अन्न के जो मूत्य रहत हैं उनम अआयधिक अन्तर रहता है जो किसी भी प्रकार से 
न्यायसगत नहीं है । दसरा एक कारण सा यह है कि किसान के पास अन्न सम्रह के सवोचिस साथन 
नही हैं, अत बटें फ्यल तैयार होठ ही अधिकाश मात बेचन के जिए वाघ्य फो जाता है॥। इसमे 
किसी समय विशेष से बाजार में अधिक्र मात आ छझाता है जिदसे फिसान को उसका सूय कम 
मित्रता है । फ्सत के समय व्यापारी लोग पैरों स झूण लेबर माजगोदामों में भर लते हैं और उसे 
रोककर मूस्य मे वृद्धि करत रहत हैं। कभी कमी यह वृद्धि अन्याय की सीमा तक पार +र जाती है। 

अश्ञोक् मेहता समिति (7000./व5 छ04णाए ०८८ 957) ने भी बुछ 
इसी प्रकार का सुयाव दिया है। समिति का मत है कि खाद्यान्तों के अमात के वारण उनका 
व्यापार सर्देया स्वतन्त्र नट्रीं छाडा जा सकता और व्यवस्थात्मक कटिनादयों के कारण उन पर 
सम्पूर्ण नियस्तण लगाना भी उचित नहीं है, अत मब्यम मार्ग क्पताना उचित होगा। समिसि ने 
मूल्य-स्थिरता के लिए निम्नलिखित उपाय सुयावे हैं 

(0) नियमित क्रय-विक्रप- सरकार द्वारा चावत तथा गेहूँ का नियमित क्रय विक्रय किया 
जाना चाहिए । 


(0) चोक ध्यापार “सरकार द्वारा अन्त के थोक व्याप्रार करों आतधिक सूपमे स्वय 
अपनाना चाहिए । 

(॥) लाइलेंस--अन्‍्न का व्यापार लाइसेंस प्राप्त व्याधारियों के हाथ में होना चाहिए तथा 
मरकार द्वारा उनके स्टॉक आदि पर पूरा नियस्त्रण रखा जाना चाहिए । 

(४४) आयात--सरकार द्वारा गेहूँ तया चावल के भण्डार निर्मित किये जाने चाहिए तथा 
इस कार्य के लिए इन खाद्यास्नों के आयात की नियमित व्ययस्था की जानी चाहिए। 

(४) प्रचार--मरकार द्वारा प्रधार आदि की सहायता से जनता द्वारा मोटे अनाजों का 
प्रयोग प्रोत्माहित क्रिया जाना चाहिए । 

(श) विशेष परिस्यितियाँ--सम्ििति न यह सुझात्र दिया है कि अकाल अथवा युद्ध जैसी 
विशेष परिश्यितियों में मूल्य तथा माँग नियस्जेग सम्वस्धी विशेष कदम उठाये जा सकते है 

(श/) पृल्य स्विरोश्रण मण्डल--समिति ने मूल्यों वो व्यिर रखने तया नत्मम्बस्थी नौति 
निर्धारित करने के विए एक मूस्य स्पिरीक रण मण्डल (28 59छ728007 044) बनाने का 
सुझाव दिया है| यह मण्डव समय-समय पर खाद्यान्नों सम्बन्धी मूल्य नीचि निश्चित करेगा तथा 
उस नीति के परिपरातत की व्यवस्था करेगा । 

(४गा) दाद्याप्न स्थिरता सावन--समिति न स्थिरीकरण मण्डल के अतिरिक्त एक साथात्न 
स्थिरता संगठन ((0002/थ75 549]58007 0782754007) गठित करने वा सुझाव दिया, 
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जसका कार्य मूल्य स्थिरीकरण मण्डर की नीति को कार्याववित करना होना चाहिए। 
यह संगठन देश भर में साद्यान्तों की पूति की व्यवस्था के विए उत्तरदायी होना चाहिए। इस कार्य 
के लिए सगठ्य द्वारा अपने प्रादेशिक कार्यालय, सातब्ोदाम तथा एजेन्सियाँ स्थापित की जा 
मतती हैं । 

(०) समक एवं शोध विभाग--समिति ने खाद्य मस्त्रासय में एक समक एवं शोय विभाग 
स्थापित करने का सुसाव दिया जो साथान्तो के उत्पादन, विवरण, मडडार, खपत तथा मृत्यो 
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आदि के सम्दन्ध में आवष्यक् तथ्य एकक्‍टित करत्ग रहे और श्षेष दोनो सगठनों को बने शोध वार्ष 
के आधार पर अन्न सम्बन्धी नीति निर्धारित करने में सहायक हो । 

(४) उत्पत्ति बढाने को सुविधाएँ एवं प्रथत-देश वी खाद्य मगस्या दोघेश्ानोन एवं 
स्पायी प्रकार ती है, स्थायी साधनों के साथ-साथ स्थायो कदम भी उठारा आवश्यक है। इनमें 
सबसे महत्त्वपूर्ण कदम उत्पादन बढ़ाने के प्रयह्त करना है। इत्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए तिस्त- 
लिखित कार्य सहायक हो सह्ते हैं है 

() भूमि का स्दासित्व--देश के अनेक किसानों के पास भूमि नहीं है, अनेक व्यक्ति वेवल 
श्रमिक वे शेप में खेती करते हैं। इस प्रकार क व्यक्तियों को. ययाशीघ्र भूमि दिलवाने की व्यवस्था 
झरना आवश्यक है। भूदात अथवा ग्रामदात में प्राप्त की गयी भूमिया वन तथा दलइलों को 
साफ़ कर प्राप्त की गयो भूमि को तत्काल भूमिहीनो में वॉटने वी व्यवत्या वी जानो चाहिए। 

(॥) ऋण, वीन आदि--सरकार अथवा सहकारी समितियों द्वारा हृषि विद्यायतें लिए 
सस्ते एवं सरल ऋण सुलभ कराने का प्रबन्ध करता चाहिए / सेब्ा सहक्तादी समितियों द्वारा हत, 
बल, छाद बीज तथा बन्‍्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था प्रामों मे ही कर देनी चाहिए ताहि 
किसरातों को इतके लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता न हो । 

(00) पचायतरों द्वारा लक्ष्य निर्धारण-दग्राम तथा जिल्ला पचायतो द्वारा अपने जपने क्षेत्रों 
में खाद्यान्नों के उत्ताइत के लक्ष्य निश्चित करते चाहिए और इनकी पूर्ति के लिए हत-संकत्प 
होकर निश्चित प्रयत्न किये जाने चाहिए। इन सस्याओं द्वारा अपने क्षेत्र के खाद्यान्न उत्पादन 
सम्बन्धी आफ भी रखन चाहिए ताकि उनके आधार पर आयोजन करने मे मुविधा हो। 

(५) शोध कार्य--भारत में अधिकाद धोय-कार्य केवल डिग्री प्राप्त बरते को दृष्टि से 
होते हैं और सरकार अयवा विश्वविद्यालय इन कार्यो म्रें विचिष रुचि नहीं दिखाते यह एक ग्रस्मीर 
स्थिति है वंप्रोरि देश का असीमित धन एवं शक्ति के व्यय का फल केवल वागज के परतों में तिसा 
रह जाता है । जम्य देशों में सरकार लया व्यावसायिक सस्याएँ विशेष समस्याओं पर धोथ-कार्य दल 
बिए वैज्ञानिकों अथवा समाजशास्तियों को आमस्तित बरती हैं, उनके कार्य सम्बन्धी पूरे खर्च वी 
व्यवस्था करती हैं तथा उन्हें सम्पूर्ण सुविधा प्रदान करती हैं। फतत समभख्य हा जो दुछ भी हल 
निकलता है, उसका प्रयोग देश के आथिक् विक्गस में क्या जाता है ३ 

इस दृष्टि से केन्द्र तथा राज्य सरक्तारो को खाद्यान्त्रों के विभिन्‍न पक्षों पर विश्वविद्यालयों 
में काम करने वाले बैज्ञानिक्रों तया अन्य विश्वेपज्ञो से शोय करबानी चाहिए। इस शोघ के परिणामों 
की पुष्टि सरकार की प्रयोगशालाओं मे को ज्य सकती है। इस प्रत्ञार की घोध के लिए ब्िश- 
विद्यालयों मे कूपि-अर्थ केन्द्र (880-20000ण० ८टा(९$) भी स्थापित हिये जा सकते हैं, जो 
सम्बन्धित विधय पर अन्य देशों में होने वाली शोध का भी लाभ उठा सतते हैं । 

(६) सहायक उद्योग तया रोजगार--भारत के किसान वी भशिक्षा, अज्ञानता, रूढ्वादिता 
तथा निर्धनता भारतीय कृषि की सबमे गम्भीर समस्या है ॥ अत क्िमाम को सबल, सशक्त एव 
मानसिक्र तथा आर्थिक दृष्ठि से घनी बनाये दिना भारत कौ कूषि सवल नही हो सकेगी । बल्तुत 

यह एक विधम चक्र है। अत प्रारम्भ में किसान को खालों समय दुछ उद्योग अश्वा व्यवसाय के 
लिए प्रेरणा तथा सहायता दी जानी चाहिए । दस अनिरिक्त आय से वह कृषि का वितरास करने वा 
अ्यत्त कर सररेंगा । सरकार को केवज्ञ किसान की कूपि सम्बन्धा आवश्यकताओं को पूरा करने की 
दिशा में सजग रहना पड़ेगा, शेप समस्या स्वय हल हो जायगी। 
भारत सरकार दो खाद्य नीति 
(6007 एणफ्टर ठप व््रा४ 50ए78एक््वए)ग 65 ॥्र09५) 
साद्य समस्या के समादान के लिए उचित खा्च नोति को आवश्यकता है। सरकार वी 
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खाद्य नीति में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। सरकार की खाद्य नीति के सम्बन्ध मे समय- 
समग्र पर विभिन्‍न समितियों ने अलग-अलग सुझाव दिये । ये सुझाव पूर्ण अनियस्त्रण से लेकर पूर्ण 
वियललण तक रहे हैं परन्तु सरकार ने खाद्य नीति के निर्माण में सदेव मध्य मार्ग अपनाया है। 
सरदार वी वर्तमान साथ नीति वम्नुत खाद्यान्न नीति सम्तिति, १६६६ (#00०हाभा5 एऐणा्ए 
(०फएण्ा॥८०, 966) के सुझावो पर आधारित है॥ इस समिति न उचित खाद्य नीति के तीन 
भग बतलाये हैं. (१) उत्मादन में आत्मनिभस्ता-प्राप्त वरना, (२) उपलब्ध खाद्यान्नों बा 
न्यायोचित वितरण, तथा (३) खाद्यान्नों के मूल्यों म उत्पादन तथा वितरण दोनो क संदर्भ में कोमता_ 
म स्थिरता लाता । इन उद्श्यों की पूत्ति के लिए समिति ने विम्नलिखित सुझाव दिये थे 
ि की पूर्ति की नियोजित प्रयन्ध व्यवस्था, 

(२) खाद्या््तों की वसूली (?7००ण८फथ्णा), 

(३) सो्देजनिक वितरण व्यवस्था, तथा 

(५) खाद्यान्नों के समीकरण कोष (छणी८य 50८४६) की व्यवस्था करना । 

बर्तमान समय म सरकार वी नीति इन तत्वों पर ही भाधघारित है । सरकार खाद्यान्नों मे 
आयात को सन्‌ १६७१-७२ से समाप्त करने ने लिए प्रयलशील है। साथ ही साथ, सरकार 
उत्पादवों तथा उपभोक्ताओं के माय साथानना ने सम्बन्ध म न्‍्यायपूर्ण व्यवहार करने की नीति 
अपना रही है। सरकार उत्तादको को उचित प्रोत्साहन देने का धयल्ल करती है। प्रति वर्ष कृषि 
म्ृल्य आयोग के सुझावों के अनुमार विभिन्न कृषि वस्तुओं की वसूली कीमत तथा सहायता बीमत 
(5०77० 90०४) निश्चित करती है। यत वर्षों म वसूली कीमतें प्रति वर्ष बढसी रही हैं । 

दाद्यान्नो के साइंजनिक वितरण का उद्देश्य कीमतों में वृद्धि तो रोकना तथा उपलब्ध 
साद्यालों का उचित वितरण करना है। 

सावेजनिक ब्रिवरण व्यवस्था के लिए साद्यान्तो का समीकरण स्टॉक, आन्तरिक वसूली 
तथा आयात द्वारा रखा जाता है । खाद्यान्नों को वसूली खाद्य निगम द्वारा को जाती है। मन १६६७ 


में ४-५ मिलियन टन खाद्यान्नों वी वसूलों की सथी । खाद्य निगम का कार्यक्षेत्र प्रति बर्ष बढता 
जा रहा है । 





सरकार खाद्य निगम के माध्यम से समीकरण स्टॉक रखती है। सन्‌ १६६७ में खाद्यान्तो 
के सरकारी स्टॉक की माता ३:८ मिलियन टन तथा सन्‌ १६९६६ में ४ २ मिलियन टन थी। सर 
१६७०-७१ के अन्त में सरकारी स्टॉक की माता का अनुनान ४ ६ मिलियन टन लगाया गया है । 

मई १६७० में भारतोय राष्ट्रीय क्याग्रस अधिवेशन ने खाद्य नोति के सम्बन्ध में निम्न- 
लिखित सुझाव दिये हैं : 

(१) दाल, तिलहन, दूध तथा पशुओं से प्राप्त अन्य खाद्य वस्तुओं के उत्पादत मे वृद्धि 
करना जिससे जनता को पौप्दिक भोजन प्राप्त हो सके । 

(२) क्यों तथा सड्जिया के उत्पादन में वृद्धि करना जिससे प्रति व्यक्ति भोजन की कलरीज 
में दृद्धि की जा सके । 

(३) देश के विभिन क्षेत्रों के लिए विभिन्न मौसमों के लिए कम कोमत पर भोजन उप- 
लब्ध बराना। ऐसा करते समय सन्तुल्षित आहार तथा बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाना 
चाहिए। 

(४) जनता द्वारा खाद्य पदार्थों को सही ढंग से रखने की शिक्षा की व्यवस्था को जानी 
चाहिए! * 


(४) सन्‌ १६७१ के बस्त तक पी० एल० ४८० के अन्तर्गत किये जाने वाले खाद्यानों का 


१६० | भारत फो खाद्य समस्या 


आयात बन्द किया जाता चाहिए तथा समीकरण स्टॉक के द्वारा खाद्यान्नों की कोमतो में स्थिरता 
लाई जानी चाहिए । 

उपसहार--भारत में खाद्य वी मूल समस्या परिमाण अथवा मात्रा की है। इस समस्या के 
समाधान के विए युद्ध स्तर पर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इपक़े लिए कृषि सम्बन्धी समस्त 
सम्रस्पाओ का समाधान आवश्यक है | खाद्याज्ञो के उत्पादन मे वृद्धि के लिए सर्वागीण तथा सतत 
प्रयत्नो वी आवश्यकता है तभो देश आात्मनिर्भर हो सकेगा । मानसून तथा मौसम त्री अनिश्चितता 
की आड मे प्रश्नय लेने की म्षीति धातक सिद्ध होगी। इस सम्बन्ध में हमारे राष्ट्रपति थी थी० वी० 
गिरि के शब्द सवंथा उपयुक्त हैँ--9/6६ 36 ॥0( वि९८ गीए॥ दो एथ्चटथ)९$ एी व्राणा5005 
शव रछणावशगारटड वा 6 ब्टा7ला|।एवों शापदवाणा.. 6 ॥३ए० [0 80%6 ॥6 07- 
पग्रा।बकए8 ए/कादा रण बडाएगप्राव] जड्या5ब0ा वा. वो। (8 4शञए०७5 ॥ ए८ 86 0 
€ह5पा८ ए७॥[॥व९ 5९३ शटफ़ 


प्रइन 
१ भारत में हाल की छाद्य कमी पर प्रकाश डालिए। सरकार द्वारा अपनायी गयी विभिन्न 
कार्यवाइयो की आलोच्नचात्मक जाँच कीजिए । (राजस्थान, बी० कॉम, १६६७) 


२ भारत सरकार की वर्तमान खाद्य मीति पर प्रकाश अलिए । 


(5 जप ली में अकाल 
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दिस खतरे डिझा हा बयबा मूं झराए में एचित दर पर याध् माह में खाइान दपत्म्ध 
शत में कीनाइ हाफ है टेट एसा स्थिति का अआल उपबता हनिलर कश जालगा है। प्रापीन खनद 
में बबाल पहल का एकक्‍्साय आप जन का अमा हाच था जौए उश्ाव का सत्र भा प्राय सामित 
उअजा था । इस स्थिति मे सशासप्रत्त शतरों का जाता अक्षण एख्यनिि दाव शतों का चचा जादी 
था जार दिस प्रहार जमाद या ऊमये यहाव का टिया जाया थे । बदि अह्ाच का काया टिस्दूव 
शब में पट दाता या प्रा” जतों एुव पाजों का मद हा जाय थी। पर समय के यकानों का 
विष या होठों था हि मनाया कनिएअन दया पहआ के लिए चारा सवया एप्जाब हा 
जाता था । 

दठबान दा क ”पिल्रें छा रूप सटया परितर्लित का मगा हैव्पोंक्र जन काकमान 
कुटल हटाए के दूसर भायों मर पुरी आन का चप्ता जा जाता है इक्कि टूसर दाग मे जायाव हारा 


भाकीजआा सहता है। बदामतव के खातों का ममुतरित जिस हान कब्यरप मद॒ष्योंतया 
पशुओं का झझानपस्त रोबों ख जय स्थानों में भडना भा खर्च है॥ बत दवनान दुए्र के बम्यन 
अतामाद रे नर्ीं बीक मूलों का ऊावपरिज दूद्ध हात अं का पत्ड हैं। ह८४२ का बाल का 
ऊझान स्सख ब्यत का एघ्टि करता है ॥ 


अद्यव-एड एविहमिझ तस्य-नाक सतंशिद को जायार सवार ब्य गत २०० दर्षो मे 





४८ वह दुकिक्यें छा सामता करना पडा है। इतने से «२ जाल भारत में पढ़ है बिन प्रमाद 
कहणए सामा १४ कराई भारतटॉमियों का आउनकटनित दया पर है। इस प्रकार भारत में 
जहाल एस एजिशमिक मात है। हसका टाउय बट है कि आएय पुराताआलन से पडठ नाथ हैँ 
हीटसा'य बयगाव में दर्मिल विदाएा करत का ऋअवक राडिया झा उ्तस्| किया झया ई जिनमें 
अख्य राश्य दाता मिचाइ साउतों ठदा सदडों का विमान या दूसर भागों में अन्न अप्याद कर 
बनता का टि/एल्क बरद नल का. स्‍्था चतता था। उदय तिदाए के उपचार संयान का 
टोल बहा हु छि मोर मसाज के पद जा भारा में उजझाच का “वि उपत होता हम 


हवाता हामा व 





१६२ | भारत में अकाल 


एविहासिक हृप्टि स सन्‌ ६५० के अकाल का विशद विवरण मिलता है जिप्तता प्रभाव 
देशव्यापी था । दसदी शताब्दी मे काश्मीर वे एक अदाल वा भी वर्णन बाता है जब चेलम नदी 
भूख स मरन बाला को लाशों स पट गयी थी । इसके पश्चात्‌ सन्‌ ६४१, १०१२ तथा १० रे३ ई० 
में भो भयतर अकाल पड़न का जिक्र आता है, जब मनुष्य मर माँस भक्षण वर बनी छुघा तृप्ति 
के लिए उतारू हो गये । तत्पडझचात मुहम्मद तुगलक के समय १३४४ ई० में भी भीषण अवाल वी 
स्थिति उत्पन्न हो गयी जदरि तुगलक ने अपनी राजथानी ही दिल्ली से देवग्रिर (दक्षिण) में 
परिवर्तित कर दी । 

सन्‌ १६३० में गुजरात में भवानक अकाल पडा जिसका वर्णन करते हुए एक दच व्यापारी 
ट्िबिल्ट न लिएा है कि गत्रियों तथा मोहल्लो मे सनुष्यों की ताशें सटने लगी थी ओर उदशें जता 
बाला कोई नहीं था | यहाँ तर कि बहुत-से व्यक्ति नर मांस खाने तथा उसका ब्यापार करने के 
लिए बाध्य हो गये थे । 

घुणयों द्वारा व्यवस्था--मुगल शासन में भी भारत के अनेक भागों में अनेक बार अकात 
पड़े, परन्तु मुगल शासको ने अभावग्रस्‍्त व्यक्तियों वो विस्तृत सहायता प्रदान करन वी चैप्टा बो 
और अकाल पीडित व्यक्तियों को भूख की विभीषिका से बचाने में व्यक्तिगत रुचि प्रदर्शित वी । 
इदाहँरणत , अब वम्बई क्षेत्र मे १६२१-३० में निरल्तर वर्पा महीं हुई भोर लोग भूख के वारणश 
मरने लगे तो शाहजहाँ (जों उस समय बुरहानपुर में था) ने बुरहानपुर, सूरत तथा अहमदगगर में 
खाद्यान्न तथा धन बॉँटन को व्यवस्था की । इन दो दर्ों में अ्कालग्रस्त क्षेत्रों में करों वो वसूली 
सर्वया बाद कर दी गगी । 

गडल्स्टोन ने उत्तरीन्‍पश्चिमी सौमाश्रान्त (जो अब पाकिस्तान अधिकृत है) में १६६१ ई*९ 
के कत्ल का वर्णन बरते हुए लिखा है कि जोरगजेव ने अंकांलग्रस्त जनता की सहायता वो प्रदप 
स्वय सेंमाल लिया ॥ उसने पजाव तथा वगाल से खाद्यास्त मेंगवावर बड़े पैमाने पर वितरण करत 
की व्यवस्था की | उमते न केवल जनता को सल्ती दरो पर अथवा नि शुल्क अन्न दिया ब्ि 
किसानों तथा अन्य वर्गों के सप्ती कर माफ कर दिये | कहा जाता है कि जौरणजेइ के व्यक्तिगत 
प्रयत्नों द्वारा लाखों व्यक्तियों को भूख द्वारा मरन से बचा लिया गया। 

राजाओं, महाराजाआ तथा नवाबों की यह निश्चित नीति थी कि ज्यों ही उनहें शासन 
क्षेत्र में मकाल की छाया प्रकट होतो, वह सम्पूर्ण शासनतन्त्र अय्शलग्रस्त लोगो की सहायता ओे 
लिए लगा देने थे । इस प्रकार के अनेक विवरण उपलब्ध हैं जबकि इत शापक्रों ने दुभिक्षदात मै 
सडक, नहरें तथा वाँध बनाने के काय दित-रात चललू रखे ताकि समाज के मध्यमवर्गीय व्यक्ति (डों 
अंप्रतिप्ठा के भय से दिन में काप्र करत में सकोच करते हो) रात्रि को वायें कर क्षुधातृप्ति लायक 
राशि कमा सकें। इस सम्बन्ध मे कर्नल ब्रुक्त ने महाराजा उदयपुर (जिन्होंने सन्‌ १७६१ में मात 
पडितो को बष्ण देने दे लिए लणशण १४ वरेद रुपये ने ब्यय से चाइरोली के एक शर्गण्ए्ाण की 
बाँघ बनवाया), महाराजा दीकानेर, कोटा तथा असबर के वृत्तान्त लिखे हैं जिनसे अकाल के समय 
शासको को जनहितकारी प्रवृत्तियाँ प्रकट होती हैं ॥? 

ब्रिटिश काल--ग्रेजों ने भारत में भेद मौति हरा शामन स्थापित किया था और ह 
ऐसे कार्यों मे हो रुचि रखते थे जिनसे उनकी शासन सत्ता सबल एवं हृढ बती रहे। शत ईंट 
इृण्टिया कम्पनी अथत्रा ब्रिटिश सरकार ने दुभिक्ष पोदित जनता की सहायता वे लिए वी भो 
दिज्ञेप श्रयत्त नहीं दिये और विटिश श्ञासनकाल मे दुश्छोंका प्रकोप ययावत्‌ बता रहाओर 


3 058०9, (0, सल्करढव ख कै प्लड्ा, 770-943, फ़ [-2 
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भारत में अकाच | १६३ 


महायता कार्यों में दीव बा गयी जिसे फ्रामस्सप अछालों की भीयायता एवं ददजनित् मृत्यु खख्या 
में निस्तर बूढ्धि होती गरी । वारिन टैस्टिग्ड तथा कार्नवात्रिस के शासनक्राव में तो अछाब क्ने 
समय पर भी लगान तथा करों की वयूदी दन्द नहीं की गयी, बल्कि कहीं-कह्ी ला लगाने बढ़ाये 
गये और करों झी वयूत्री जध्रिक कटाई से की सत्रो जिसते फ्दस्वच्प द्मिल्लों का आकार एवं रूप 
अधि भीषण एवं लोमहपंक हो गया । 
सन्‌ १७६६-१७३०- ईस्ट दगटिया कम्पती वे शासन में पटले भीषण अदाव वा विवरण 
'र महोदय वे आवेखन मे मितता है । ठनके लखानमार खाद्यातों के मूल्यों में क्यनावीत वृद्धि 
हो गयी थी झिल्तु रूम्पती ने कही भी लग्रात या करो में कमी नहीं की दस अताज में बगाल 
की संगम एक-निहाई उनसख्या अति लगमग एक करोट व्यन्धि कुधान्पीडित होकर काल कबतित 
हो गये । हष्टर ने आगे छाकर दिखा है छि, यथपरि अवात दे भीषण प्रयोपर के कारण जनसंख्या 
में बहुत कमी आ गयी थी ढिल्तु उंगरात तथा बिहार प्रान्तों में लगाने में दुछ वृद्धि कर दी ग्रयी 
और लगान ठया विमायोय करों मे किबित मात्र भी कसी सहीं आयी । रमेश दत्त के अनुसार, 
“इस प्रकार का व्यवहार मानवीय दतिहास में अन्यत्र ठपदव्य नहीं है ।7 





सन्‌ १७८३-१७८४ -टठाुक्त अझाब की विभीपिका के भूवत के पूर्व ही १७5३ से मद्रास 
जर कर्नाटक तेया १३६४ में दवसर से बनारस तथा अवध के क्षेत्रों में भीयण दुर्सिक्ष पे । इस 
दुर्मिज़ों के मुख्यत दो कराए बे--प्रथम, कम्पनी ठी सेनाओं द्वारा दक्षिण की भूमि पर विईयता- 
पूर्ण बरवादी जिसके कारप किसान अपने घरदार तथा मू-खण्ड छोटकर जयतों में भाग गये; और 
प्रप्ट एप ऋूर शझावेत जिसके पतस्वनप् अत को विवरण खवस्या दोषयू् थी । कहा जाता है कि 
कम्पती का शासन आते के € दर्ष ते भीवर ही यतारस, अवध तथा दज्सर के क्षेत्रों मे (जहाँ प्राय 
सुख, समृद्धि एवं सम्पनरठा थी) अक्ाव छी छाया सेंडराने लगी दी ।॥ होल्ट के शस्दों मे, अबप के 
गाँव ठया नगर वीरान हो गये और श्रप्ट दावन तथा बुद्ध वी दिनी प्रत्राओं से अकात का प्रकोत 
जुड़ जाने से सम्पूर्ण उनरीदृर्वी भारत संकट ग्रस्त क्षेत्र में परिवर्वित हो गया । 

सन्‌ १८३४ से १८६६७ तर-सव १८०३ में उतर भारत में मराठों के आक्रमण से बहुत 
आवक फव गया। इयर ईस्ट इब्टिया उम्पती के झर्मच्यस्थ्रो न भूमि झा लगान बसूत करने में 
बडुत सख्ती से व्यम विया जिससे छिसानों की आथिक >यिति बहुत ब्रियट गगी । फलत* १८०४ मे 
पुत्र अडाव पडा, जिसने ध्रात्र सारे देश को आहछादित कर दिया । दस अकाव की भीषयता ने 
सरकार को भूमि पर खगात आदि की छूट देने के विए बास्य कर दिया । इतना ही नहीं, भूमि के 
मालिहों को खाए देते की भी व्यवस्था ती गयी और बनारस, टठाहाबाद, कानपुर ठया फोहगड 
जो अन बाहर में आया उसे कस मूल्य पर बेचते के विए सहावता प्रदान की सेवी । सचु १८०७ 
में चार वर्ध के जिए लगाने निर्धारित करने के जिए एक आयोग की नियुक्ति की गयी । 

रमेत् दत के आदेख के अनुमार, जद युद्ध ओर अम्ाव का सद्योग हो जाता है और बन्न 
के आयात में अडचन आ जाती है तो अकाव की भीष४णता बट जाती है। सम्मवत इसी कारण 
१०८३-१०८४ में उत्तर भारत, १८२३ में बस्बद तथा १६००७, १८२३ और १८२३ में तमितनाड़ में 
हुर्भिश्ष की स्थितियाँ उतप्न हुईं । डिन्दु डन सब वर्षा में अदिस भीषण दुर्सित्ष महारानी विक्टोस्या 
के विधयना रद होते ही अर्यादि १८३७ ई० में वटा | दस वर्ष भूमि पर लगाव अमी निर्धाटित नहीं 
हो पाया था, झुपक ऋषप्रस्त हो गये थे और देश के दिग्दूत क्षेत्र में सूखा पड गठा था, कतत: 
सर्वेत्र अक्ाव की स्थिति उत्तत हो यय्री | सार्डे लॉरेंस के कथनानुसार, “होडव ठया पजबल ऊँसी 
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बरवादौ पहले कभी देखने में नहीं लायी । मृत्यु सस्‍्या इतनी अधिव थी कि गलियों तथा नदी में 
से लाशें हटाव के लिए कानपुर, फ्तेहपुर तथा आगरा में विशेष सँनिक टुकडियाँ नियुक्त वी गयीं। 
लापो व्यत्ति मृत अवस्था में सउक्ो पर अपजतने पड़े देखे गये और बन्तत जंगली पशुतों द्वाराखा 
टाले गये ।” रमेग दत्त के शब्दों में, यह ब्रिटिश सत्ता वे लिए एक चेतावनी थी कि उन्हें भारत में 
अपना शासन प्रवन्ध अधिव व्यवस्थित करन के लिए भागीरय प्रयत्त करने आवश्यक हैं। 
ईरढ इण्डिया कम्पनी वा शासन १८४७ में समाप्त हो गया बौर मम्पूर्ण सत्ता सीधे ब्रिटिश 
सरवार न ऐँम्राव ली । ब्रिटिश सरकार यह समझ चुकी थी हि भारत मे ब्रिटिश शासन के विद 
अत्यधिक असम्तोष हैं अत उसने बपनी नीति द्वारा भारतीयों वी सत्तुष्ट करव की चेष्टा की तोर्कि 
१८५७ जैसी राजनीतिक क्रान्ति पुत उत्पन्‍्त होने वी आश्क्ता न॑ रहे । 
सन्‌ १८६० का अकाल- सद्‌ १८३७ के अकात वे पहचात १८६० वा अकाल उत्तर 
भारत क लिए भीषणतम विपत्ति थी क्योकि इससे २५,००७ वर्गमील के क्षेत्रफ्त में रहने वाले 
लगभग १३० करोड व्यक्त प्रभावित हुए | दिल्‍वी, आगरा, इलाहाबाद तथा अन्य नगरों पर दु्िक्ष 
का प्रभाव अधिक व्यापक था। सरवार ने तल्वान काम कद सकते योग्य पुरुषों तथा स्व्रियों के 
लिए काप देत की व्यवस्था की तथा घामिक सप्याओं व व्यक्तिती द्वारा अप्रग एवं बसहाय व्यक्ितयों 
को सहादवा प्रदान ही दी ५ पलक इस दु्िक्त प्रे (८३७ में अबाठ से बल इशवितयों की. 
मृत्यु हुई । 
इम अकाल के कारणों की जाँच के लिए सरवार ने कनंत वेडेस्मिय को नियुक्त किया 
जिरहोने दीन रिपोर्ट प्रस्तुत कीं । स्मिथ महोदय का मत या कि यह अड्ान अल्त के अभाव के 
कारश नही वल्कि अन्त की उपलब्धि में कठिनाई के कारण पडा । दूसरा कारण यह बताया गया हि 
भूमि के लगाव को व्यवस्था दोपपूर होने के कारण प्रामीण जतता वी आधिक स्थिति बहुत क्षीण 
थी अत वहे थोड समय के लिए भी बन्न मग्रह कर नहीं रख सवत थे । इस छाल के निवारण 
के लिए जा प्रप्रत्न किये गये बहू अधिक व्यात्क्र होत के कारण अधिक व्यक्तियों को बात का ग्रात 
होने स बचाया जा सका था । भारत म ब्रिटिश नीति का यह सया मोड़ वहा जा सकता है । 
सन्‌ १८६६-१८८०--सन्‌ १८६६ स १८८० तक भारत के वितिन्‍न मायो मे चार उल्लेख 
नीय अकाव पढ़े । १८६६ म उदीसा मे दुर्लिक्ष जी स्थिति उत्पन्न हो गयी मौर १८६६ में उत्तर 
भारत म स्ायास्तों का अभाव उत्तस्त ही| भया। उद्दीस्तां वे अकाल में सहायता के वार्यों री 
यवोचित प्रवन्ध नहीं हो सका जिसके फ्लस्वहूप वहाँ बहुत स व्यकितियों को मृत्यु का ग्राम दतनी 
पड़ा । १८०४ में वाल से दुभिक्ष पडा परन्तु स्थायो लगान-व्यवध्था के कारण बंगाल के किसार्ती 
की अधिक स्थिति अच्छो थी। रमग्च दत्त क मतानुसार, इस अकाल के सप्रथ सरकार ने पह्ली 
बार ऐसे उत्साह से सहायता कार्य किये हि उसमें पुर्णं सफलता मित्र सके । फ्लत बंगाल को मृल्ु 
वी विभोषिका से बचा लिया गया । 
सन्‌ १८७७ मे पम्िलनादु को एड भीदुण क्षकल #प सामुन[ हरना पद ३ आइचय वी 
दात यह है कि इस बप ही भारत से सर्वाधिक अलवर विदेशों को निर्यात किया गया ४ इस नीर्विंन 
होनता को चरम स्तोमा कह जा सकता है। वस्तुत इस बर्ष तमिलताई प्राल्त से मो अस्त वी 
निर्यात किया गया था । इस अकाव का प्रज्ञाव मंयूर में भी अत्यन्त व्यापक था। १८७८ में उत्तर 
भारत में पुर दु्िक्ष की ल्पिति का अनुमव् कया यया । 
सन्‌ १८६७-१६०० दे अकाल--ब्रिटिश शासन में अब तक मध्य प्रदेश प्राय बाल बी 
विभापिक्ा से अछूता रहा था किलु १८६७ जोर १६०० मे समूवा मध्य प्रदेश दुभिक्ष की ज्याता 
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में घू बू कर जल उठा । प्राव सम्पूर्ण हृदि भूमि साऊ हो ययी बौर हजारों व्यवित नष्ट हो गये । 
फ्दव सागर, दमोंट, जबलपुर, सिवनों, नरसिंहपुर, होशगादाद, निमाड, बेनूत, दर्घा, भवरा, 
बालाघाट ठया रायपुर में नयी भूमि-रर नीति का विरोध किया गया | इन दिरोधों का प्रमाव यह 
हुआ कि सरकार को लगान बढाने की नीठि स्थगित कर देनी पड़ी | १८६७-६८ में प्राय साई देश 
में अआाल की स्थिति थी विन्तु क्सितों को कर चुक्ान के लिए जन्न वेचन के निए वाय्य होना 
पा । इस अन्त का बहू सा भाग दसजैण्ड को निर्यात किया गया । रमेश दच वा यह निश्चित 
मत है कि भारत के अधिकांश अकाल ब्रिटिश सरकार की अनुचित नू-कर नीति के कारण पड़े, 
वपोंकि कम उल्तादत होन पर नो इंपओों को भूमि-कर देन के लिए वाघ्य किया जाता था, जिसके 
करस्वन्प उहँ उस थोडे मे अन्न से भी हाय घोतठा पडता या। अव देश में अकाल अनामाव के 
सारण नहों बल्कि लोगों की आविह निर्घनता के कारण पढे ॥ 
बंगाल का अकाल, १६४३--हींनवीं शंवाब्दी में यद्यत्रि बंनक वार अभाव एवं जहात वो 
स्थिति उलन्न हुई है किल्लु ज्ञासन प्रदनन्‍्य की अच्छो व्यवस्था, यातायात के साधतों में सुधार तथा 
जनता के कह्पवाठीय जायरथ के कारए उन्हें की भी बहुत ग्रम्भी र कप घाराप करत का लदसर 
नहीं दिया गया । वास्तव में मभीषय जहातर' एक एतिहासिक घटनामात्र रह गयी थी परसतु बंगाल 
के अहाल ते भारतीय जनठा को पुन चेतावनो दी। अक्लाल का दानव कवव सम्बी नीद सोया यः, 
नष्ट नहीं हुआ था। 
बंगाल के दुरिन्ञ को भ पय्वरा का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है हि उसके 
कारण लगभय २५-३० लाख व्यकित क्षुधा पीय स नप्ट हो गव । वास्तव में, यह अज्ान बंगाल 
के देशभक्त निवासियों को द्विटिश सरकार का विरोध करते कया दष्ड था, जिसमे शारतीय बधि- 
कारियों तवा बनते के व्यापारियों का पूरा हाय था । 
ब्टारण--वग ल के अझाल का मुझप कारण चावव का जनाव था जिसके फ्ठस्वहप्र खाबद 
के मूल्य जून १६४३ मे ५७ दग्य मन तक पंच गये थे! यह मूल्य इद्धि इस सोमा तक बडी कि 
अक्टूबर में चावल १०० रपये सन से भो ऊँचे भाव पर विकत लगा | इस वृद्धि ते लिए दो तत्त्व 
मुल्यत उत्तरदाबी थे । प्रथम दायित्द उन व्यापारियों पर पदता है जिन्होंने धव के लोभ में चावल 
तथा जनम्य खाद्यानों को छिप्रा विय्ा जौर मनमान दाम वसूव झिये । इस गम्भीर स्थिति का दूसरा 
दायित्व सरकारों अव्यवस्या थी जो न चोरदाजार करने वाने मुनाफाणोरों को दग्टित कर भी 
और न दी यय्रेप्ट मात्रा में चावल की पू्ि उपलब्ध कर उनके भाव नीचे सा सत्री । वास्तव मे, 
बाल सरदार का सम्पूर्ण व्यवस्थाठन्त्र धार प्रप्टाचार एवं घन-लोनुपता का घिकार हो गया था। 
इनना नहीं, बयाल के पोडित निद्यासियों के लिए पञ्ाव से जो ग्रेट उरोदा गया उसमें 
नी केस्रीय सरकार में लगनग १ करोड रपये तथा बंगाल सरकार ने सगभग ४० झ्वाव रुपये का 
लाम कमाया । इयस घृषित एवं पवित सरकार की कल्पना करना मानवता की हेँश्री उडाना मो 
ठो वया है 
वगाल के अक्वाल में जो दृश्य कलकत्ता और ढाका की सदकों पर दखे गय वह केन्द्र एद 
बग्ात की सरकारों तथा वहाँ के अन्त व्यापारियों के माये पर चिरक्नल तक बलक का टीक। बन 
रहेंए। न वेवल माताआ और बहनो को रोटी के चन्द टुकडों के लिए अपन सतीत्व को यनिदान 
करन हेनु वाघ्य होता पद्म बल्कि बनेक स्थानों पर मनुष्यों को वुत्तो से गन्‍्दगी से पढ़ी हुई बूपय 
के निए लड़ते देखा गया । सुघाप ओर रवीन्द्र को रत्तगर्मा भूमि मानों मुख को ज्वाला म अप 
सर्वेस््द लुटा वेंठी थी । 
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आधुनिक प्रवनियाँ--दगयाल का अकाव सम्भवत: भारत में द्लिश्«ों को इहठियी वहा 
जाधगा, क्योंकि दर्दमान स्थिठि में देश में प्रडाशन्दिद दाष्ट्रीय सरकार है। यह सत्य है दि 
अतिदृष्टि तथा अनाद्रप्टि वी घटनाओं ने दाराप दश में अच्यत् री छाया अद भी मेंडराही रहती है 
दग्ल्ु बाल बे इठिहास की पुनरादून्ति होते बी कोई छागद्ा नहीं है, बयोरि - 

(६) देग स्ववन्त्र हो चुा है और इंपि योजनाओं का तीव्र बति से दिवास क्माजा 
रह है । 

(२) दातादात के साधनों के दिव्यस के दारप विदेशों से तत्वाव अन प्राप्ठ जिया जा 
सकता है। 

(३) भारत के राइनीविइ सम्बन्ध ऋधिवाग देशों से श्रेष्द 
बदायें चित मूल्यों तथा सुद्घिघाजनक शर्तों पर प्राप्त करना सम्मद 

उपर्युक्त कादपों झ भारत झूमि पर अक्नाच की छाया अत्रे ही मेंटराने लगे किन्तु उम्रते 
विदापरकारी वाष्दव को समस्त कागााएं निमूल हो गदी हैं । 

डॉमिन्ष के कारप--भारत में के आरपों को चार ह्रार्गों में दांदा जा या है: 
(?) अनाभात (२) बयिक दारण, (5) सरकारों नीठि, छौर (४) दिदिय बारप । 

(१) अब हा बनाब--नारत में करी-कर्मी ऋतिद्रप्टि, जनाबृरगप्ट अात दाढ था सूख के 
बारप फपले नष्ट हो जानी है और क्मी-्ी किसी झेत में टिंटिएों कप जनन्‍्बे कोटाएुएों हारा 
फमत को क्षद्रि परुंडादी जाती है। सहाझारियों बथदा बस प्राइविव प्क्षोएर भी खाद्यानों के कम 
उत्पादन अथवा विनाश के क्राश दन जात हैं। छाद्यालों # अभाव के कारणों पर हम बढ 
आध्याय में त्िचार कर चुके हैं बन उनकी यहाँ पुतरावृलिं कपना हुये है । यहाँ इतना विउना 
यूच्चिययत है कि खाद्यानों के अमाद के कारध उपकीक्ताओों को ग्रपेप्ट मात्रा में बन नहीं मिन 
पाता और दुर्लि्ष की स्थिति उत्तन हो हाजी है १ 

(२) आाधिछझ कारण--मानठ मे ट्रमिश्ष का एक महृक्त्यूणं कारण यह है शि जधिवाज 
जनता को आपिझ स्पिति ऋच्छों नहीं है। इस व्यापक दरिद्रता व कारण खोग ने दो कुछ समय के 
लिए बन का सग्नह हर नह ते है और न ही वह अमात्र छे समय छेंचे मूस्य देकर अत खरीद मकते 
हैं । १६६० के परचातर भारत में पहन दाल सभो बढातों के ब्रस्ययत वर इस बच वो पर होगी 
टैकि द॒ु््क्षि बन ब क्ारप नहीं दस्त जनता के प्राय ढयशन्ति के बशाव के कार पड़े हैं 
(३॥ सरकारा नोॉति--भार में अठामाव छथवा करझाव का एज महन्दपृर्ण कारघ 
अस्वार वी अक्मंप्यठा, अव्यवस्था एवं दर्ईव नोवि रहा है। क्रय” उस्तरद्यायी सरशर का यह 
बर्वेन्त होता है हि वह ऊपन नायरिक्षा के पिए यथापसमय, यथोचित मात्रा में ठया उदित सून्य 
पर अत ठरलख्घ कान की स्थिति में हो। बदिं यह सम्मद्र नहीं हो सक्त ठा उस सरदार को 
अक्ञाहट रहने था बदिकार नहों है। दस दृष्टि से देखा दाप ठो म्कप्टव अब झम्दस्णो सरवारी 
नौनि क्व तीन पहव॒ उश्रन हृए दिखायी दत हैं * 

(ड) कायोबत-भारत में ईस्ट इण्डिया इम्पती तथा दिटिय गपसनकाल में द्निक्ष पथ्ने 
का एुड वारंध यह रहा है. हि सरकार नेवी भी शाल्मी फठव का अदुमान लघाकर अन्न वी 
जाय लगने पर कुझआँ 
मे बष्मय में अचल प्रटने का एच कआारध यह भा था 
डि सरक्यर निरन्तर बह दाद बहती रही दि प्रान्द में अत वी क्यो नहीं है। देस प्रबार उचित 
आपोदत के अछाव में लाबों ब्यतियों को दृच्यु में द्यदा पडा 

(का) झूहर दिवमद महत्वदृर्भ आास्य यह होदा हैं कि 


अंत उनसे जत् बयदा अन्‍य 
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खोदते बाते स्ाझ्ि व समाद रही। हह 
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ऊँचे हो जाते हैं कि सामान्य वर्ग वे व्यक्ति उसे खरोदने में असमर्थ हो जाते हैं॥ फतव देश में 
दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन हो जाती है । 

(६) भूमि-कर नोति--प्रिटिश शासन वे अधिवाश वर्षों (विशेषज्ञर १&दी शताब्दी) मे 
भूमि के लगाने सम्बन्धी नीति अत्यन्त अनिश्चित, कठोर एवं अवाछनीय रही है जिसके फ्तस्वरूप 
कृषकों पर लगान का भार अनावश्यक रूप में अधिक था । इसका परिणाम यह हुआ +ि उन्हें अपनी 
भूमि पर लगान चुकाते के लिए, कम होने पर भी अन्न वेचना ही पड़ता था जिसमे उन्हें अकाल 
का शिक्षार होना पडता था। वर्तमान युग में यह समस्या हल हो गयी है क्योकि अब अमावग्रस्त 
होनों में लगान आदि की वसूली प्राय बन्द कर दी जाती है और तत्कात सहायता काय॑ प्रारम्भ 
कर दिये जाते हैं। मनुष्यों के लिए अन्न की तो वात क्‍या, पशुओ के लिए चारे तक की व्यवस्था 
के प्रपत्त जिये जाते हैं । 

(ई) यातायात सुविधाएं-प्रिटिश शासन काल में, विशेषकर १शबी शताब्दी मे, रेल 
अथवा सडक यातायात की सुविधाओं का अमाव था अत यदि एक स्थान पर अनाज की कमी 
होती तो वहाँ अतिरिक्त अनाज वाले क्षेत्रों सं जन्‍्त लाता कठिन था। यही कारण था कि उस 
समय अकाल विश्वेष झेत्रों तक ही केन्द्रित रहता था । वर्तमान में भारत के लगभग समी भागों में 
यातायात के साधनों का यथेष्ट विकास हो गया है अत अभावग्रस्त क्षेत्रों में मन्न भेजने में विशेष 
समय नही लगता है । यदं तक कि विदेशों से भो अन्न सरलता एवं शीघ्मतापूर्वक्र मेंगवाया जा 
सस्ता है। मातायात के साधनों का विरासत मुख्यत सरकार की नीति पर ही निर्मर करता है । 

(४) विदिध कारण--उपर्युक्त कारकों के अतिरिक्त अकाल के ठन्‍्य कई कारण रहें हैं 
जिनमे से दो प्रमुष हैं । त्िटिश शासन से पूर्व भारत के विभिन्‍न भागों में युद्ध अथवा सर्ध होते 
रहे हैं शितके फलस्यर्टप शनुओं की सेनाएँ खडी फसल को नष्ट-भ्रष्ट कर देती थीं अथवा माय 
लगा देती थी जिनके कारण देश में अन्त वा अभाव उत्पन्त हो जाता था। कभी-कभी इन शबुओं 
के उ पात के भय से लोग अपनी भूमि का परित्याग बर चले जाते थे जिसमें उन भू खण्डो पर 
वैती ही नहीं होती थी और अन्न की कमी उत्पन्त हो जाती थी । 

अकाल का एक अन्य कारण सहामारियों का प्रकोप भी रहा है) वभी-कप्ों किमी क्षेत्र 
में हैजा, प्लेग अथवा इन्पतुएस्जा फेल जाने से उस क्षेत्र मे खेती करना सम्भव नहीं होता जिससे 
अन्न की उत्पत्ति ही नहीं हो पाती । वर्तमान युग में प्राय सभी महामादियों पर निय-न्रण क्रिया 
जा चुका है अत यह तत्त्व दुर्भिक्षो के लिए उत्तरदायी नही रह गया है । 

दु्भिक्ष के प्रमाव--अकाल का देश की आथिक एवं सामाजिक ह्ियति पर बहुत व्यापतर 
प्रभाव पड़ता है । इसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से लग सकता है 

(१) जन-घन को हानि-दुभिक्ष काल में अल्न के अमाव में बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु 
ही जाती है और चारे को कमी से पशुओं का भो विनाश हो जाता है। जन और पशुध्रत को यह 
हानि वभी कमी बहुत व्यापक होती है, और देश में एक विचित्र अमन्तोप एवं अविश्वास का 
वातावरण उत्पन्न हो जाता है । 

(२) नेतिक पतन--इससे पूर्व दिये गये विवरण से स्पष्ट हो चुका है कि अकाल के समय 
भूव की ज्वाला शान्त करने के लिए अनेक सम्माननीय नागरिक अपनी मान-मर्थादा अथवा स्वामि- 
मान की बलि देते के लिए बाब्य हो जाते हैं। यह एक बहुत भयातक स्थिति है क्योकि जब्र किसी 
देश की न॑तिक्ता का अन्त हो जाता है तो राष्ट्र की सामाजिक, आधिक एवं राजनीतिक नींव 
हिल जाती है । 

(३) शारीरिक स्वास्थ्य--यद्दि नागरिक किसी प्रकार दुभिन्ष की वित्तत्ति से दुटकारा पा 
भी लें तो भी न्यूज एड अगैरिदा भाजत के कारण उनकी शाटीोरिक सहनशक्ति कम हो जाती है 
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अत उन्हे अनेक रोगों का शिकार होने का भय रहता है। इस प्रकार शारीरिक क्षमता कम होने 
से देश की कार्य-छुशलता कम हो जाती है जो देश की प्रगति के लिए बहुत हानिकारक है । 

(४) राजनीतिक अस्थिस्ता--निरन्तर दुभिक्ष पडने अथवा अनेक दार अब्राल वी स्थिति 
का अनुभव करने बाले क्षेत्रो भ सरकार के विरुद्ध अप्न्तोष में निरन्तर वृद्धि होती जाती है जितके 
फलस्वरूप सरकार का अन्त होने की नोवत आ सकती हे ॥ इस प्रकार देश मे राजनीतिक अशान्तरि 
एवं कलह उत्पत्न होने का भय रहता है। 

(५) कृषि का पतत--यह एक मास्य सत्य है कि कृषि की होनावस्था के कारण देश में 
हुर्मिक्ष पढते हैं और दुभिक्ष पउने से किसानो की शारीरिक, मानसिक एवं आयिक स्थिति दुबंल हो 
जाती है और अन्तत कृषि की व्यवस्था पिरती चली जाती हैं। 

(६) विदेशी विनिमय सकद--दुर्मिक्ष का सामना करने के लिए प्राय विदेशों से अन्न 
आयात करना पडता है जिप्के फलस्वरूप देश की विदेशी विनिमय कौ आय का एक महत्त्वपूर्ण 
भाग अन्त के भुगतात में प्रयुवत हो जाता है। भारत को गत कई बर्षों से इम स्थिति का सामता 
करना पड़ रहा है और इससे न केवल देश के ओरोद्योगिक विकास में वाधा पड़तो है बल्कि विदेशी 
विनिमय वी कप्री दूर करने के लिए विदेशों से ऋण सेने के लिए बाध्य होता पड़ता है । 

भारत सरकार की अकाल निवारण मोति--भारत मदुभ्रिक्ष का प्रकोप किसी न किसी 
रूप मे सदा से होता आया है | प्राचीन काल के शाततको द्वारा अकाल की आकस्मिक विपत्ति का 
निवारण के लिए अभावप्रस्त क्षेत्रों मे अन्त वितरण वरवाया जाता था दथा लोगों को रोजगार 
देने के लिए नहरें तालाब अथवा कएँ आदि बनवाये जात ये । इसमे लोगो को वुछ आय हो जाती 
थी भर वह महंगे भाव का अन्त अथबा अन्य खाद्य पदार्य खरीदकर गुज़ारा कर लेते थे। हिस्दू 
तथा मुस्लिम शाध्नकाल में राजा, नवाब अथवा बादशाह स्वयं अकाल तिवारण वाये में रकि 
लेते थे । उदयपुर, कोटा तथा बीकानेर के राजाओं और शाहजहाँ द्वारा दुर्भिक्ष का प्रमाद कम 
करने के प्रथत्तों का विवरण पहले दिया जा चुका है । 

ब्रिटिश श्ञासत काल--ईस्‍्ट इण्डिया कम्पनी की अकाल निवारण नीति सर्वथा ऋणात्मक 
थी । कम्पनी द्वारा अकाल पीडितो को सहायता के लिए अत वितरण करना तो दूर रहा, लगाव 
तक माफ नही किया जाता था । १७६६ ७० तथा १७८३ उडे वे दु्भिक्षो के समय कम्पनी के बर्म- 
चारियो ने बधिक्र क्डाई से लगान वसूल करने की व्यवस्था की थी । त्रिटिश शासनकाल में भी बुछ 
सम्थ तक इसी निष्क्रियता की नीति का पालन जिया गया छिन्‍्तु अन्‍्तत जनता के हाहाकार ने 
उन्हें कुछ सहायता करने तथा लगान म छूट देने के लिए वाध्य कर दिया । 

फम्पवेल समिति, १५६७--सर जाऊं कैम्पवेल वी वध्यक्षेता में तियुक्त अकाल जाँच आयोग 
की सिकारिश के अनुसार भकाल निवारण का कार्य जिलायीशों को सोप दिया गया। हृषि विवास 
कार्यों के लिए तक्नादी बाटने को व्यवस्था की ययी । सनिति ने यह भी सुझाव दिया कि दुभिक्ष के 
समय क्षुघ्रा पीडितो की ति शुल्क अज वितरित किया जाना चाहिए । 

सन्‌ १८७३ ७४ तथा सब्‌ १६७६-७७ के भीषण थवालों से सर्ार इस निध्वर्ष पर पहुँच 
गयी कि भारत में जकाल एक जाकस्मिक घटना नहीं बल्कि एक स्थायी समस्या हैं अत इसका 
निवारण करने के लिए स्थायो प्रयल करना आवश्यक समझा गया। तदनुसार १८७८ में एक 
झकरात बीमा कोप निर्मित किया गया जिसमे प्रति वर्ष १५ करोड रुपय जमा करन वी व्यवस्था 
की गयी । तत्पश्वात्‌ राज्य सरकारों ने भो इस कोष म विभिन्न राशियाँ जम्रा कीं । इस कोष का 
प्रयोग अकाल के समय पीटित व्यक्तियों की सहायता के लिए किया जाता है । 

स्ट्रं ची आयोग १८८०--सर जॉन स्ट्रेची वी अध्यक्षता म नियुक्त वशाल आयौग ने दुभिक्ष 

निवारण के लिए विस्तृत कार्यवाही का सुझाव दिया जिसवे बनुस्तार अकाल विवारण का ब्ाये 
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प्रान्नीय सरकारों द्वारा वरने की व्यवस्था थी । अकाल का सामना करने के लिए प्रायः सभी प्रान्तो 
में दुभिक्ष सहिताएँ (7शिाग76 (0००६७) दनायी गयी और भविष्य में इन्ही सहिताओं के आधार 
पर अकालग्रस्त व्यत्तियों की सहायता करने का निर्णय किया गया । 

स्ट्रेची आयोग की मुख्य सिफारिश इस प्रकार थी * 

(१) कृषि करने वालो को सिचाई बीज तथा अन्य कार्यों वे लिए आधिक सहायता दी 
जानी चाहिए । 

(२) स्वस्थ ब्यक्तियों को काम तथा अपाहिनों को मुक्त खाद्यान् दिये जाने चाहिए। 

(३) किसान को लगान से छूट मिलनी चाहिए और खेती के लिए आथिक सद्दायता प्रदान 
की जानी चाहिए । 

(४) अकालप्रस्त क्षेत्र के पूरे अक आदि सग्रह बरके असहाय व्यक्तियों के लिए निर्धनालय 
सोने जाने चाहिए । 

(५) पशुओं के लिए यवेष्ट मात्रा मे चारे की व्यवस्था की जानी चाहिए। 

(६) नह॒रो, त्तालाबों तथा रेजो वे समुचिन विकास की व्यवस्था वी जानी चाहिए 

प्रान्तीय सरकारों ने इन सिफारिशों को तल्ताल स्वीकार वर लिया और तदनुमार कार्य 
आरम्भ कर दिया गया । अकाल सहिताओं में यधाप्तसय आवश्यय परिवर्तन भी फ़िये गये ताकि 
अकाल निवारण के वार मे किसी प्रवार की देर न हो । प्रान्तीय सरकार वे अतिरिक्त जिला बोडों, 
म्युनिप्तिपल समितियों तथा पचायतों के लिए भी गवाल की स्थिति उन्पन्‍्न होते हुए ही आवश्यक 
कापंवाही करना अतिवाय कर दिया गया । 

लायल अकाल आयोग, १८६८--सव्‌ १८६६-६७ के अकालों की जाँच करने के लिए एक 
और आयोग नियुक्त किया गया जिसन अकाल निवारण बे लिए निम्नलियित सुझाव प्रस्तुत किये « 

(१) पिछड़े वर्गों जंसे जुलाहों आदि को विशेष आधिक सहायता दी जाय । 

(२) अकाल कोप से सहायता को विकेन्द्रित कर उसकी मात्रा से वृद्धि की जानी चाहिए । 

(३) अकाल कोप की व्यवस्था में सुधार किया जाता चाहिए और उन्हें ठीक प्रकार खर्च 
करने वे लिए कार्यवाही की जाय । 

लायल अकाल आयोग की प्षिफारिशों की स्थाही अभी सूसी भी नहीं थी क़ि देश को 
आगामी दो यर्षों मे पुन अकाल की श्यिति का सामना करना पड़ा जिसके फलस्वरूप १६०९ में 
एक और आयोग नियुक्त किया गया जिसके अध्य मेउडॉनल मदोदय थे । 

मेक्डॉनल आयोग, १६०१-इस आयोग ने अकाल निवारण सम्बन्धी उपायों का विस्तार 
से अध्ययन किया और अपनी सिफारिशों में निम्न बातों पर जोर दिया 

(१) अकालप्रस्त क्षेत्रों में प्रारस्मिक अवस्था में ही यथोचित आथिक सहायता की व्यवध्या 
की जानी चाहिए ताकि लोग उत्पादन बढाने में अधिक रुचि से सके और अक्लाल का सामना हृढ़ता 
से कर सके । 

(२) अल वो स्थिति उत्पन्न होते ही मनोवैज्ञानिक एवं अन्य तरीकों द्वारा जनता का 
साहुम बढाने का प्रयत्त वरना चाहिए ताकि अकाल निवारण सम्बन्धी उपायो में विशेष कठिनाई 
नही । 

(३) अकालग्रस्त क्षेत्रों मे अकाल सहायता समितियों की स्थापना की जानी चाहिए और 
इन समितियों में धनी व्यक्तियों को सहयोग देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । 

(४) पशुओं की रक्षा के लिए चारे की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। 


(५) श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी मिद्धान्व की बजाय काम के अनुसार मजदूरी देने की 
व्यवस्था वी जायी चाहिए। 
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बस्दुत लायल आयोग को प्लिफारिशो मे कोई नवीनता नही थी, उसने बहुत कुछ पुराने 
आयोगो वी सिफारिशों की पुनराश्षृक्ति मात्र की थी । इस आयोग की सिफारिशों वी विश्लेप बात 
यही थी कि जनता को यथासमय आधिक सहायता देकर उसके नैतिक बल मे वृद्धि करने पर बल 
दिया गया या ताकि वह अकाल वा साहसपूर्वक सामता क्र सके । 


सरवार ने इस सिफारिशों को यथावत्‌ स्वीकार वर लिया और अभाव के समय निर्माण 
कार्यो मे वृद्धि करन कौ नीति को अपनाया । सभी निर्माण वार्यो को दो वर्गों मे बाँट दिया गया । 
प्रथम वर्ग मे अल्पकालीन रक्षात्मक कार्य क्यि, जिनका उद्देश्य अकाल पीडितो की सौधी सहायता 
करना था तथा दूसरे वर्ग (उत्पादक) में उत्पादन वृद्धि के कार्य सम्मिलित किये गये । 

मैक्टॉलन ब्रायोग की स्तिफारिशों का कार्यान्वित करने से देश में अकाल निवारण नीति में 
काफी सफलता मिली | इसक्षा श्रमाण इस बात से मिलता है कि सत्‌ १६४३ तक फोई भीषण 
झकाल देखने में नहीं आया। जिस्तु बंगाल के अकाल ने सरकार की सव सफलंताओ पर पानी 
फेर दिया । 

बुडहैड अकाल आयोग, १६४४--वगान वे' लोमहर्पके अकाल के कारणों वी जाँच करने के 
लिए सदर १६४४ मे ज० (० बुडहैड की अध्यक्षता मे एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग 
न देग की दृषि मम्रस्थाओं का विस्तारपूर्वक अब्ययन किया औौर अकाल निवारण के लिए अहप- 
कालीन तथा स्थायी सुधारों की पिफारिश की जो निम्नलिखित है 

(१) 'भधिकः अन्न उपजाभी' आन्दोलत द्वारा अत का उत्पादत बढाने वी चप्ठा करनी 
चाहिए ! 

(२) देश म आवश्यक खाद्याल्त विदेशी से आयात कर उनका उचित रीति स वितरण 
किया जाता चाहिए। 

(३) विदेशों से खाद्यान्त भावात का एकराविकार सरकार के हाथ मे होता चाहिए ताकि 
वह उचित मूल्य पर प्राप्त किये जा सके । 

(४) श्वसख्या की वृद्धि रोकत के लिए यथप्ट उपाय किये जाने चाहिए । 

(५) सरकार द्वारा भूमि की अधिकतम जोत निश्चित कर दती चाहिए तथा अतिरिक्त भूमि 
भूमिहीना में बाँदन वी व्यवस्था करनी चाहिए । 

(६) दश भर म खाद्य नीति का समन्वय करने के लिए एक अखिल भारतीय खाद्यान्न 
परिषद स्ट्रातित की जानी चाहिए। इस परिषद की सीतियो के पालत हेनु क्षेत्रीय परिपर्दे नि्नितत 
करने की सिफारिश वी गयी । 

(६) सरकार द्वारा समय समय पर अन्न सरीदकर भण्डार निर्मित क्षिये जाने चाहिए ताकि 
वह सक्टकाल भ काम आ सर्ने । 

(८) रबर को ऐसे कद९े करके जहिए दि जनता मे लाछउन सीडियों जे प्रति अधिका- 
धिक विश्वास उत्पन्त्र हो सके । 

(६) कृषि में नवीत प्रणालियों द्वारा सुधार करते की चेष्टा की जातो चाहिए। 

सरकार न॑ प्राय सभी मिफारिशें स्वीकार कर लो। तदनुसार अपनी खाद्यान्म, इृषि 
एुव अकाल निवारण नीति भें सशोप्रक एवं परिवर्तन कर लिय । 

इर्तमान अकाल निवारण सोति-वतंमान॑ युग म घ्रारत अनेक दृष्टिकरोगो से विकसित दरशों 
के अधिकाधिक समीप आ गया है, देश में यातायात के साधनों का अच्छा विक्स हो गया है, तथा 
जनता में सामाजिक एवं राजनीतित जाग्रति भी बढ रही है। इन सब परिवर्ततों का सामत्ति 

प्रभाव यह हुआ कि दक्षिक्ष का भय वहुत दुछ दूर हो गया है क्‍्योत्रि एक कोर तो सरकार मूल्यों 
हि 
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पर उचित नियम्त्रण द्वारा खाद्यानों के लाव बहुत नहीं बढ़ते देती और दूसरी ओर बह विदेघों से 
आवश्यक खाद्यान यथासमय मंगवा लेती है । 

सरकार की वर्तमान अक्नाल निदारण न नि के दो मूल अग हैं 

आपत्तिक्षलीन सहायता क्ार्य--इन कार्यों वे बअस्तर्गत प्राय निम्न कार्य क्िय जा रहे हैं, 
जिमके प्रभावस्वर्प अकाल का प्रकोप कम हो गया है 

(१) सरवार मुस्प्र खाद्यान्रों के भण्डार रखती है जिन्हें अभाव के समय काम में लिया 
जाता है। इन भण्डारों के निमित करने में सरकार को अमरीका के सार्वजनिक नियम-४८० 
(? 7.-480) से बहुत सहायता मित्री है क्योंकि उक्त नियम क अन्तर्गत प्राप्त क्षि पदायों का 
भुगतान रुपयो मे हो क्या जाता है जोर उस राधि का एक महत्त्वपूर्ण भाग दश के बौद्योगिक 
विकास के लिए विनियोजित कर दिया जाता है । 

(२) सरकार द्वारा खाद्यानों के मूल्य, सप्रह बृत्ति तथा चोरबाजारी पर नियम्जण रखत 
की चेप्टा को जा रही है। गत वर्षों में रिजर्व वेंक की साख नियस्वंध नीति द्वारा खाद्यातों के 
अनुचित सप्रह को निरन्तर निषसाहित किया गया है। खाद्यानो के अभात्र के समप्र सरकार द्वारा 
सस्ते अनाज की दुकानें भी खुलवा दी जानी हैं ताकि लोगों को वहुव मेहगा जन खरीदन के लिए 
बाध्य न होना पडे। गत दस वर्षों में राजकीय व्यापार द्वारा खाद्यानों के मुल्यों को स्थिर रखन 
के निरन्तर प्रयत्न किये गये हैं। 

(३) सहायता कार्य--गत वर्षों मे सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्रों में सदा ही दिस्तृव सहायता 
कार्य आयोजित किये हैं, यहाँ तक कि आमाम के कुछ क्षेत्रों म जहाँ बाड के कारण वडे-बडे भू-खण्ड 
देश के द्ैप भागों से सर्वेया कट जाते हैं, सरकार हवाई जहाज द्वारा भी राशन पहुंचाने की व्यवस्था 
करती रहो है । इन सहायता कार्पो में मुख्यव यप्रासमय अनाज पढुंचाता, क्रिसानों को सस्त ऋण 
या अनुदान देना तथा मकान बनाव बबवा चिकित्सा आादि की निशुल्क व्यवस्था करने जंसी 
सहायता सम्मिलित है । 

अनेक वार बाद, भूकम्प अथवा अन्य ज़िसी प्राइतिक प्रकोप द्वारा पीडित व्यक्तियों को 
प्रघानमन्त्री सहायता कोप द्वारा भी सहायता दी जाती है । 

दोधेकालोन उपाय--अकाल निवारण के दोषेक्रलीन उपायों में देतों को उपज वढाना 
सबसे महत्त्वपूर्ण बाय है। गत अध्यायों म हम योजनाकाल मे इृषि-उपज वढाने हेतु किये गये 
उपायो पर विचार कर चुके हैं, लत उन्हें दोहराना अनावश्यक है ॥ 

प्रश्न 
१. भारत में अकालों के क्या कारण हैं ?े इस परिस्थिति का सामना करन के लिए सरकार ने 
क्या उपाप्र किये तथा उनके क्या परिणाम हुए ?ै (आगरा, दो० कॉम, १६५१, १६५५) 
२ भारत में दु्िक्ष के कारण तथा उसके निवारण के लिए किये गये सरकारी प्रयत्नों का 
विवेचन कीजिए । (आगरा, बो० कॉंम०, १६५३) 
३. भारत में दु्िन्न को रोकने तथा प्रभाव कम करने के लिए किये गये उपायो का वर्णन 
कीडिए । (आगरा, बो० कॉम, १६५४) 


सिचाई 
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भारत मे सिंचाई की आवश्यकता 

भारत में अतेक कारणों से तिचाई की सुविद्राओं का विकास करना आवश्यक है 

(१) वर्षा का अभाव--भारत मे अधिकाश वर्षा मानसून से होती है जप न केवल अभिश्चित 
ही है बल्कि अपर्याप्त भी है। इसी कारण देश के अनेक भागरो म॑ अतिवृष्टि थनावृष्टि अथवा 
अस्तामप्रिकता के कारण अनेक फसले नष्द हो जाती हैं। इनमे भी अधिकराश फ्सल वर्षा के अभाव 
के वारण सूल जाती हैं। अत यदि इस जलाभाव वी प्रति सिधाई द्वारा वी जा से तो देश की 
कृषि सम्पत्र हो सकती है । 

(२) रबो को फलें-भारत मे गेहूँ चना जो आदि बहुत सी फसलें शर्दी म ही बोबी 
जाती हैं और मानसुन हवाएँ केवल गर्षी में वर्षा करती हैं अत इन फसली वी उत्पत्ति क लिए 
सिंचाई को सृविधाजो का वित्रास घरना लावश्पक है । 

(३) अधिक जल को आवश्यकता-द्देश् मे कुछ ऐसी कमलें भी उत्सन की जाती हैं जिनके 
लिए सामाथ्य स्तर से मधिफ जल वी आवश्यकता होती है। उदाहरणत गजत्ना तथा चायप्त यवेप्ट 
पानी बिना उत्पन्न किय जाने सम्भव नहीं है। अत इनकी उपज के लिए तिचाई को व्यवस्था करना 
अनिवाय है । 

(४) चरागाहों कै लिए--भारत मे पशुओं वो साया बहुत अधिक है और उप्तके लिए 
नियमित रूप में चारे का प्रव'व करने के लिए वर्षा यय्रेष्ट वही होती । अत चराग्राहो का यथोचित 
विकराप्त वरने के लिए मिचाई की व्यवस्था करना आवश्याः है। 

वस्तुत भारत एक गरम दश है और इसके कुछ प्रदेशो म फ्सलो के लिए ही नहीं दहिक 
मनुध्यों तथा पशुओं के लिए पीने क पानी तक की कमी है। अत उिसी भी ऐसी व्यवस्था को 
तौऩ बावश्यक्ष ता है जिससे भूमि तथा मनुष्यों को आवश्यकता बे लिए नियमित रूप में पर्माप्त जल 
मिल सत्र । 

प्िधाई के साधन--भारत के जल साधना का अनुमान १६७१५ १४ लाख घन भीधर 
लगाया गया है जि्तम से लगभग ५५४७ १५ लाख धत मीटर सिवाई के काम में लिया जा सकता 
है। १६५१ तक बेवल ६३६,६५ लाख घन मीटर जल पिंचाई के काम में लिया जाता था थो 
सिंचाई के लिए उयलब्य जल का १७ प्रतिशत तथा कुत् जल प्रवाह का ५ ६ प्रतिशत था। द्वितीय 
योजना के अन्त तक १,४७६,२४ लास घन मोटर जल जा पिचाई याग्य जल का २७ प्रतिशत था, 
चाम मे लिया गया । यह मात्रा ठृवीय योजना के अन्त तक लगभग ३३ प्रतिशत तक पहुँच गयी है । 
चतुथ्य योजना के अन्त तक यह ४५ प्रतिशत त+ हो जाने की आशा है ॥ 
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कृषि तथा सिचाई विभागों में सामजत्य को आवइयकता 

मचाई की सुविधानों का पूर्ण विक्षास एवं उपयोग करने के त्रिए राज्य सरवारों की नीति 
एवं वार्यों में भी पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता है। इस सम्दस्ध मरे मारत सरकार ने 
अमरीकन दूध पद्धलियों का अम्ययन झरने के विए कुछ दव उम्र देश भेजे थे । उन्होंने अउनी 
सिपर्टों में यही मत प्रकट किया है कि विभिन्न राज्या तथा उतके विभिन्न विभागों में जापती 
सहयोग हुए बिना ठृपि का यवेष्ट विकास सम्भव नहीं है। सम्मवत दसो कारण बहुत से राज्यों 
में विचाई का विकास ऋरत के लिए विशय समितियाँ बना दी गयी हैं जिनके सदस्थ राज्यों के 
विभित भागों से सम्बन्धित हैं । इस वियय मे विभिन्न विभागों में सहयाग स्थाठित करन के लिए 
एक विशेष जपिकारी निदुत्ठ करत की आवश्यकता पर बठ दिया यद्रा है। विचार की वर्तमात 
सुविधा वा पूरी तरह प्रयोग करने के विए ग्राम पच्ायवों ठया पंचादत संवितिदा को उन्तरदादी 
बना दिया गया है । 

मिचाई को समसस्‍्याएँ 

(१) गठन को समस्याएँ--प्रवम दो योजनाओं म थिचाई पर लगभग १,४०० करोंट 
हझुपये व्यय जिये झथे । तृतीय यौजनाकात में सित्राई वी बड़ी जौर मध्यमबर्गीय यौजना पर छुल 
६०० करोड़ झपत्रे के व्यय का अनुमान लगाया गया था। परनाु संकट वी व्यिति उत्पन होने के 
कारण जनदरी १६६३ में यह विचार किया गया कि इन योजनाओं में मे क्रिनकों स्थगित अयबा 
विग्रिन किया जा सकता है। इस सम्बन्ध से यह विश किया यया दि मम्यम आहार छी 
ओजनाएँ! हो बयादत्‌ चालू रखी जाती चाहिए था उनकी गदि कुछ तीद्र कर दी जानी चाहिए 
ताहि उनसे भी तन लाम प्राप्त होते आरम्म हो जायें । इतक अतिरिक्त सोजनावाज़ में जिते ५६ 
डडी परियोजनाओं का प्रावधान किया गया था, उतमे से उस १६ का, डिस प्र विरेथ ब्यय सहीं 
हुआ था, पुनर्गठन र रदे अथवा उनका कार्य शियल करन का निर्वय किया गया । 

(२) छित्तार हानि--भिंचाईट परियोडनातों के पुनर्गठत के अविरिन्ध दूसरी समस्या बह है 
कि द्वितीय सोजनाकात के पश्चात्‌ जितनी भी विचाई को योजनाएँ स्वीकृत की गयों हैं उत पर 
पानी की बर्तमान दरो (भिचाई जब पर प्राप्त शुल्क) के डिसाव से, विनियाओित पूंजी पर ब्याज 
तया अन्य खर्चे भी बयूव होते की सम्मावना नहीं है । एक रूच्यागकारी राज्य स्थावित करने के 
लिए दृतसकेस्य प्रजादान्त्रिक सरकार प्रारम्मिज हानियों ख भयभीत होकर डिसी विकास कार्य 
को नहीं त्याग सकतो । इसी दृष्टि से देश को कृषि विकास के दीपडकालीन लानों से प्रेरित दोऋर 
इस सोजनाओं का सचावन किया जा रहा है । साथ ही, खब्ातन ब्यय की पूर्ति के विए पाती वी 
दग, मुणर कर (म्रधाटफध्णा 209) दया जन्‍्य दय में हुछ बृद्धि सस्ते का मा सुयाव दिया 
गया है. न 

(३) सुपार कर (8८/याध्य: 2४५) एक ऐया कर है जो उन क्षेत्रों के भूमियरारियों 
पर लगाया जावा है जिनमे विदाई की सुदियाओं का विड्राय होने के कारए से केदत कृषि को 
उम्नति को मुविधाओ का विरासत हुआ है वन्कि भूमि के मूल्यों में मी दृद्धि हो सत्री है । स्थाय को 
दृष्टि से यह कर सर्वता उचित है विल्‍्तु निचाई क्षत्रों म इसका तीत्र विरोध किया गया है। इस 
सम्बन्ध में राज्य सरकारों को एड ओर वो कर की दरों सम आवश्यक हेस्‍न्‍द्वेर करते चाहिए तथा 





? छोडी बोजनाएं--जिन पर १० साख रुपये था कम श्यप्र हाठा हैं । 


मज्यम आकार की दोजनाएँ--डिन पर १० लाख रुप से लेकर ५ करोड़ रपये तक हैप ये 
होगा 
बडी योजनाएँ--जिन पर ४ करोड़ स्पये सें अधिक व्यय होता है । 
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दूसरी और इमकी वसूली मे उचित क्ठोरता से काम लेना चाहिए अन्यथा विकास कार्यों में से 
किसी की भी सफलता सदिग्ध रहेगी । 


सिंचाई के साधन 


प्रत्येक देश में तिचाई वीं सुविधाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि (१) वहाँ वा 
घरातल समान है अथवा वहुत ऊँचा-नीया है, (२) मिट्टी नरम है अथवा बढठोर है, (३) मदियाँ 
कितनी हैं तया उनम साल मर क़ितता पानी रहता है तया (४) घरती में पानी कितनी गहराई 
पर उपलब्ध है। इत सब बातो ने आधार पर हो सिचाई की सुविधाओं का विक्‍ाप्त बबवा विस्तार 
किया जा सकता है। सिंचाई के लिए किमसो भी देश में कुएं, तालमब तथा नहरें निभित वी जाती 
हैं। भारत मे भी मिचाई के यही प्रसुख माघन हैं और इनका विक्ञाप्त भी प्राह्वनिक परिम्थितियो 
एब सुविधाओं मे झनुमार क्या गया है जैसा हि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है * 

(१) हुएं--भारत में धिचाई का अत्यन्त प्राचीन साधन छुजाँ है। ग्राम में प्राय बैतो 
अचवा ऊंटो की सहायता से कुओं से जल निकाला जाता है तथा नॉलियों के माध्यम से खेतों तक 
पहुँचाया जातः है। कु्ओं से देश वे सभी भागों मे मिचाई करना सम्मव नहीं है क्योकि बुएँ केवल 
नरम धरती में सरलता से बनाये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त रेय्रिस्तानी भागों में ठुएँ बनाना 
बहुत खर्चीला काम होता है क्योंकि वहाँ जो थोडी बहुत वर्षा होती है उसका जल रेत में शुष्क 
होकर धरातल के बहत मीचे चना जाता है॥ इन दोनों कारणों में ही कुओ से मिचाई अधिवतर 
उत्तर प्रदेश, पजाव, बम्बई तथा राजस्थान के कूछ भागों में होती है। इन प्रदेशों के बतिरिक्त 
मध्य प्रदेश, बिहार तथा बान्ध्र प्रदेश के कुछ छेयों मे भी बुओ से मिचाई वी जाती है। इसका 
कारण यह है कि इने राज्यों के बहुत-से भागों में २० से ४० फुट वी गहराई तक जल उपचन्य 
हो जाता है | कही कही तो १०-१४ फुट नीचे ही पानी मिल जाता है । इस सुविधा के कारण 
किसान झेनो मे ही कच्चे कुएँ बना लेते हैं और मिचाई के वाम में ले लेते हैं ॥ 

उत्तर प्रदेश में बुओ से लगभग ५४ लाख एक्ड तथा पजाव, राजस्यान बौर बम्उई में २० 
लाख एक्ड भूमि में विचाई की जाती है। तमिलनाडु में भी लगभग १० लाख 'एृक्ड भूमि कुओ के 
जल से मिचित ह्वीती है। अन्तिम रूप से उपलब्ध अको के अनुसार देश भर मं लगभग १८५ साख 
एक्ड (७७ लाख हेक्टेयर) भूमि वी कुओ से जलन मिलता है। पूरी उत्तर प्रदेश तथा व्रिहार में तो 
कुएँ विचाई का मुख्य एवं सस्ता साधन हैं क्योकि वां भूमि चरम तथा जल का धरातत्र बहुत क्चा 
है १ नहरों अथवा नदियों का पानी छेतों तक ले जाने के लिए भो नाले निशानने पढ़ते हैं जो कुओं 
से सस्ले नहीं पडते । 

कुओं से सिचाई करने में मानवीय शक्ति, पशु शक्ति तथा बिजली का प्रयोग किया जाता 
है। कुठ क्षेत्रों मे तो अब कुओ से डिजली की मोटर लगाकर बडे-बडे पस्पों द्वारा पाती यथात्यान 
पहुँचाया जाता है | अनक स्थानों पर हाय या विजली द्वारा सचालित पम्प ही लगा दिये गये हैं 
जिनसे सिचाई बहुत सस्ती पड़ती है। कुद भागों से रहट का प्रयोग भी किया जाता है जिसमे 
बैन, ऊोंट अथवा अन्य किसी प्रणु ढी सहायता से सिंचाई वी जाती है ॥ 

नलकूप--मारतीय कृषि के विकास में नलकूपों (00८४८॥$) को झ यब्त महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया गया है वर्यो कि देश की दम से कम १० करोड़ #षि योग्य भूमि को धिचाई के बलवर्गत लाते 
वी आवश्यकता है। उसम नलझूप्रों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उदाहरणन अब तक देश में ७ लाख 

नलकूप निर्मित किये जा चुके हैं। 
(२) हालाइ--मारत में अनेक भाग प्यरोले हैं जहाँ कुएं सोदना सम्भव नहीं है । इत 
मभामो मं विशप झ्यानो पर पत्थर हटाकर ताताबव निर्मित कर लिये जाते हैं ओर वर्धा के समय 
- पानी जमा कर तिया जादा है। यह जल यवासमय सिचाई के कम में लिया जाता है । भारत में 
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गालादों से मिचाई मुख्यतः बरान्न्न प्रदेश, तमिदनाडु उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में होती है । इन 
प्रदेशों में तालादों मे विचाई किया जान वाला क्षेत्र क्रमश २६ लाख, २२ लाख, १२ लाख तथा 
१० लाख एकड है। इन राज्यों के अतिरिक्त दग्मल, मंसूर, दिद्ार तथा महाराष्ट्र और गुजरात में 
भी लगमाय ५ साख एकड भूमि ठालादों द्वारा सिंचित होती है। वन्य सनी क्षेत्रों का मिलाकर 
तालाबों स मिचाई दिया जान बाला कूल क्षेत्र लयभग १६८ लाख एक्ड है । 

कठिनाइयाँ--तावाबों से दिचाई करने में कई क्ठितादयाँ हैं। प्रथम वो यह हि यदि वर्षा 
यबोचित माता में न हो ठो वादों में पानो बहुत कम मात्रा मे लावा है जिसे सिंचाई की 
सुविधाओं फा अनाव रहता है। इस केदिताइ नो दूर करद के जि तालाबों को अच्छे छासे बाँपों 
कह हप्र में परिघत कर लेगा उचित है ठाडि अतिरिक्त वर्षा वाने वर्षों में इन जवाज्यों में पानी का 
कापी बढा नन्‍्दार इकट्ठा हो जाय और वह बनाव वाले वर्षों में राम आ से । 

तालाबों से मित्राई को दूसरी कठिनाई यह है कि अपिकाश तालाब कच्चे होते हैं अत 
उनका बहुत सा जल सूमि में घुख्क हो जाता है । इस समस्याका हत यही है हि स्वाव-स्वात पर 
मीमेस्ट के पत्रके ठालाब निर्मिव करवा देन चाहिए । 

तालादों # उस-साध्रत उनके अष्डार तक ही सोमित रहते हैं जबकि कुओं अथवा नतदूषों 
के माध्यम से अयाह जब भाडार से सम्बन्ध स्थापित हो जाठा है जौर मानवीय अथवा विद्युत 
शक्ति द्वारा उस जल को आवश्यक मात्रा मे प्राप्त किया जा सकता है। इस हष्टि से सिचाई के 
मायनों में ठालादों का महत्त्व बहुत अधिक नहीं है । 

(३) नहरें (2७0४$)--पिंचाई का हीसरा जौर मदसे महन्वयू्रं सायन नहं हैं। नहरें 
बनाने के तिए भी निम्नविखित सुदियाओं का होना आवश्यक है 

(भ) यथेप्ट जल दाली नदियाँ होनी चाहिए, 

(जा) घरातव समतत अथवा ढालू होना चाहिए, 

(६) मिटटी बहुत कड़ी नहीं होतो चाहिए । 

नहरें प्राय तीन प्रश्मर की होती हैं--नित्यशही, बाद या सौसमों, दया बाँघ की नहरें। 
नहरों का महत्त्व तथा उनको दनावट बहुत कुछ सम्बन्धित क्षेत्रों को सदियों पर निर्भर करहो है । 
यदि नदियाँ ऐसी परत ट7 खचाओं से निकल आती हैं जो बहुत ऊँचे हैं और जिन पर बटत बरफ 
जमती है तो स्वनावत नदियों में सात भर प्रचुर जब रहता है जिनसे नहरों को भी वर्ष मर 
नियमित रूप में पानी मित्रता रहता है। दस प्रकार को नहरें नित्यवाहो (ए८८्5ण०) नह्‌रें 
कहलाठी है। ग्रगा, यदुता, रहाउत्र, सतचज, ब्यास तथा रादी जादि नदियाँ ऐसी हो हैं और इनसे 
निकलते बारी पश्चिमों यमुना नहर, गया नहर, ध्यारदा नहर आदि नित्यवाहदी नहरें 





हरे हैं । 

देश में अनेक नदियाँ ऐसी हैं (दक्षिण की विदेषत्तर) जो केवल वर्षा ऋतु में जल से पूर्ण 
होती हैं और प्रीष्म ऋतु में मूख जावी हैं। इन नदियों से निक्लन वाली नहरों में भो सास के कुछ 
महीनों में ही पानो रहता है। यह नहरें बादों या मोममों नहरें ([9णरठआध07 (४४७०४) 
कहलाठो हैं । 

नहूरों का एक वर्ग वह है जो जवाशयों क्यवा दांयों पर निर्भर करता है अत जिनरों 
जल किसी बाँध से मिलता है। ऐसो नहरों मे फ्सत्ों की आवश्यक्रदा के समय जठ छोड़ दिया 
जाठा है और उससे आदग्यक भिचाई हो जादी है। झप समय मे यह नहूरें सूद्ी पडो रहती हैं । 
इन नहरो को बाँध को नहरें ऋबहता उचित होगा ॥ कप 

आरत मे सग्रमग ३४ करोड भूमि मे नहरों द्वाद्य सिचाई वी जाती है । पजाब, राजस्थान 
उनतर प्रदेश, मध्य प्रदेश ठया महाराष्ट्र और विहार राज्यों में मुख्दता नहरों द्वारा मिचाई हाय 
है । इसझा कारण यह है कि इन भागों में नित्यवाही दियात्र नदियां हैं जो नहरो को दियमित स्व 
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से अल देने में समय॑ हैं। इन क्षेत्रों मे नहरें खोदना भी सरल एवं मितय्ययितापूर्ण है। इसके विष- 
रीत, दक्षिण भारत मे तौब्रगामी नदियाँ हैं जिन्हे ऊवड-खाबड भूमि मे वहना पडता है । बह नदियाँ 
विन्ध्याचल, सतपुडा अथवा अन्य छोटी पर्वत श्र खलांओ से निकेलतों हैं अत इनमें जश्षप्रवाह भर्षे 
भर यथेप्ट नही रहता । इन सव कारणो से दक्षिण भारत में बहुत कम नहररें हैं। 


सरकार और सिंचाई योजनाएँ 


प्राचीन भारत में भूमि जनसल्या तथा प्िचाई वी समस्याएँ सामान्य थी ओर ग्रामो में 
कुओ, तालावो अथवा ज्िसानों द्वारा स्वयं निर्मित नहरो से सिंचाई होती थी। अंग्रेजों ने भी १६वीं 
शताब्दी के उत्तरार्द्व तक नहरो के निर्माण अथवा सिंचाई के साधनों को व्यवस्था की दशा में विशेष 
घ्यात नहीं दिया हिस्तु शताब्दी के अन्तिम वर्षों में पडने वाले भीषण दु्भिक्ष के कारण सरकार का 
ध्यान कृंपि विकास योजना की ओर बाक्पित हुआ । फनत दक्षिण भारत मे वुछ महरे तथा तालाब 
निर्मित करवाये गये तथा उत्तर भारत में कुएँ और नहरो के निर्माण की ओर ध्यान दिया गवा। 
पजाब के नदियों वाले (पश्चिमो) भाग मे--जों सर्वेया रेतीला था--प्रत्येक नदी से दो-दो नहरें 
विकाली गधी और पुलतान, रादलफिण्टी, मरगोछा, लायजपुर आदि के रेतीले भाग कुछ बर्षों में ही 
हरे-भरे हो गये । फलत पश्चिमी पजाव के बजर प्रदेश ने जहाँ कांटेदार झाड़ियों के अतिरिक्त 
कुछ उत्सत्न नही होता था, भारत के खाद्यान्त भण्डार का स्थान प्राप्त कर लिया । 

योजताकॉल और विंचाई--विशेषज्ञों का मत है कि यदि भारत की सम्पूर्ण कृषि-्योग्य 
भूमि पर स्िचाई वी यथोचित व्यवस्था कर दी जाय तो बिलकुल रेतीलें भागों से भी गेहूँ, चावल, 
गस्‍ता और कपाम जेभी फर्मलें प्राप्त की जा सकती हैं । पश्चिमी पजाव (पाकिस्तान) के लायलपुर 
तथा मुलनाम के उदाहरणो को यदि पुराना भी मान लिया जाय तो भी राजस्थान के वीवानेर 
विभाग में स्थित गगानगर क्षेत्र इस वात का साक्षी है कवि यवेप्ट जल उपवब्ध होने पर रेतीलो 
मिट्ठी में भी भूल्यवान पदार्थ उत्तन्न कियेजा सकते है। गगानपर क्षत्र में १६३० में (पजाब मे 
फिरोजपुर के समीप सतल्ज नदी से) गण नहर लायी गयी थी । उमर समय वह भू-भाग सर्वथा 
रेतीना और वजर था हिस्तु आज यह क्षेत्र न केवल सारे राजस्थान वी अन्न सम्बन्धी अवश्यक- 
ताओ को पूर्ति करते में समर्थ है वल्हि यहाँ शक्कर वह, रुई वी गांठि बाँधन आदि के कारखाने 
भी स्थापित हो गये है और यह क्षेत्र देश के सम्पन्न भागों मे से एक हो गया है। 

सम्भवत उपर्पुक्त विचार से प्रेरित होकर ही स्वतन्त्रता प्राप्ति के त कात बाद ही भारत 
सरकार ने देश की कृषि-व्यवस्धा फो सबल एवं सम्पन्न वनाने की दृष्टि से अनेक प्रकार के सिंचाई 
कार्यक्रम आरम्भ किये, जो सक्षेप में तिम्तविखित हैं 

(१) बहुब्रतों योजवाएँ--स रकार ने भाखरा, दामोदर घाटी, महानदी आदि अनेक बहुमुखी 
थोजनाएं आरम्भ वी जितका उद्देश्य न केवल प्लिवाई के लिए नहरें निकालने के लिए बड़े-बड्े 
बाँध बनाना था बल्कि इन वाँवों में सम्पूर्ण मतिरिक्त जन भेजकर बाढ तिपस्यण करना, इनके जल 
को ऊँचे से गिराकर विद्युत उत्पन्न करता, इन वाँधों मे मछतो व्यवत्ताय का विक्रास करना तथा 
बडी-बड़ी नेहरें निकालकर उनके माध्यम से यातायात वी सुविधाओं में वृद्धि करना था। 

(३) सामान्य योजनाएं--वहुत बडी योजनाओं के अतिरिक्त सरकार ने अनेक छोटी 
योजनाएँ (कु, तालाब, नलबूप तथा नहरे) आरम्म की जिन पर धन कम खर्चे हो और जो शीघ्र 
लाभ पहुँचाने वाली हो। ऐसी योजनाओ के अन्च्गंत कुएँ तथा तालाव बनाने के लिए सरकार द्वारा 
ऋुन ष्यूय की लगभग ५४० प्रतिशत तक सहायता प्रदान करने वी व्यवस्था को गयी जिस्तके फल- 
| इन पिचाई खोलो की मरम्मत तथा विज्ञास हुआ और नय कुएँ तथा तालाव विमित 

« स्ये गये। 
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प्रषण घोजनावाल से वर्तमान समय तक विचाई की सुविधाओ का विश्ष्तार निम्न प्रकार 


हुजा है : 
भारत में सिचाई को क्षमता व उपयोग 
(रिशाठ#ा700४ ए0एहशा# ता १ #४0 एाप्र॥5&॥008 पाए) 























सच्ल क्षेत्र (07055 आध्य) 
अन्त में मिलियन हैक्टस में | पिलिपन एकड में 
"जी | उपयोग क्षमता | उपण्धेग 

द्रथम योजना ३६ श्न्३ दर घड़े 
< द्वितीय योजना डद रेड ११४ प्ड्रे 

ठृतीय योजना ६६ श्र १७० १३५ 

१६६६-६७ ७४ श्र रैवड़ १५१ 

१६६७-६८ ष्रे हद २०२ १६७ 

१६६८-६६ ष्& ७३ २२० १८१३ 

१६६६-७० ६७ ७६ । २४१ १६६ 

(अनुमानित) 

सरोत- प्रतिवेदन १६६६ ७०, सिंचाई व शक्ति मन्तवरालय, भारत सरकार। १ हैक्टर 
ज्ू+२ ८६६ एक्ड।] 


सारणी से स्पष्ट हे कि प्रथम योजना के अन्त में प्षिेचाई की क्षमता ६४ मिलियन एकड 
थी, जो सन्‌ १६६६-७० में बढ़कर २४ १ मिलियन एकड हो गयी । 
योजनाओ के अन्तर्गत सिंचाई के साधनों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया 
सब्‌ १६६६-७० तक भिचाई योजनाओं पर कुल १,६२३ बरोडइ रुपये व्यय किये जा चुके थे, जमा 
कि निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है 
प्रमुद्ध द सष्यस सिचाई परियोजनाओं पर व्यय 
(रकम करोड़ रुपये) 

















योजना थ्य्य 
प्रथम योजना इफ्क 
दितीय योजना ३६० 
तृतीय योजना भरध० 
१६६६-६७ १३० 
१६६७ ६८ श्ब्र 
१६६८-६६ १५१ 
१६६६९ ७० (अनुमानित) १७० 

योग १,६२३ 


* प्रथम योजना से पुर्व के समय के ८० करोड रपयो सहित । 


[ोतत--प्रतिवेदन १६६६-७०, मिचाई व शक्ति मन्धालय, भारत सरकार।] 

चतुर्य योजना तया स्रिचाई--घतुर्थ योजना में सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण के लिए कुल 
१०५७ करोड झपये का प्रावधान किया गया है जिसमे से १४ करोड़ रुपया वर्तमान व्यय तथा 
१०७३ करोड़ रुपया विनियोग वे लिए है। योजनाकाल पे वर्तमान अपूर्ण धिचाई योजनाओं को 
पूरा किया जावेगा तथा कुछ नयी मिचाई योजनाएँ भी वार्थान्वित को जायेगी । योजना अवधि मे 
(१६६६-७० से १६७३ ७४) अतिरिक्त मिचाई सुविधाओ के अग्रतिसित लद्य हैं 
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चहुर्य योजना में घिचाई के अतिरिक्त लक्ष्य 








कार्यत्रम अतिरिक्त लक्ष्य 
(मिलियन हैवथर) 
(क) प्रमुख लथा मध्यम सिंचाई याजना (उपयोग) घर 
(से) लघु स्िचाई योजनाएँ 
(0) नये क्षेत्र ३२ 
(7) हास क्षेत्र का पुनर्स्थापन १६ 
[8९७।३००णशा। ठा 8९07९0४/६6 47९०) 
(!ग) पूरक सिंचाई योजनाएं 989 





[ल्लोत--चतुर्थ पचवर्धीय योजना, मई १६७०३ 

इस प्रकार चतुर्थ योजना के अन्त तक मिबार घोजनाओं था पर्याप्त विकास हो जायगा। 
प्रघम योजताकाल के प्रारम्भ से सन्‌ १६६६-७० तक बुत ५५६५ प्रमुश्ष तथा मध्यम सिचाई परि- 
योजनाएँ प्रारम्भ की गयीं जिनमे से क्रुम १६७० तक ३२५ परियोज्नाएँ पूरी की जा घुको थों। 
शैद योजनाओं के पुरा हो जाते पर सिंचाई क्षमता मे २२५ मिलियय एक्ड दृद्धि होगो। इस 
सबके होते हुए भी सम्‌ १६६६ ७० तेक उपलब्ध जल साधनो क केवल ६ भाग का ही सिघाई के 
लिए उपयोग हो रहा था । 

घिचाई आयोग (त8800॥ (एशआफ्राइ७०))- अप्रैल १६६६ में भारत मरकारन 
श्री बजीत प्रसाद जैन की अ-यक्षता भें एक मिचाई जायोग नियुक्त किया । आयोग वा वाय देश 
में सन्‌ १६०३ से लेकर वर्तमान समय तक मिसाई विश्रास डी समीक्षा करना तथा भविष्य थे 
लिए भिचाई के सम्बन्ध मे सुझाव देना था । आषब्राग भियाई से एस्बन्धित सभी रामस्याओ+-विकाप्त, 
उपयोग, घन की आवश्यकता, प्रदन्ध-ध्यय था आदि के प्स्बन्ध मे विस्तासपूर्धक अध्ययन कर अपना 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा । 

इसस पूर्व दी गयी तालिका दे स्पष्ट है कि योजनाकाल में निभित विचाई शक्ति का केवल 
८७ प्रतिशत भश हो प्रयोग किया जा सक्रा टै। इसके समुचित योग के लिए निम्तलिखित सुझात्र 
दिय जा सकते हैं 
सिंचाई साधनों के समुक्तित प्रयोग के लिए सुझाव 

(१) पानी की पू्ि उपसब्ध होने से पूर्व नहरो तथा नालों की एढाई सम्पूर्ण ही जानी 
चाहिए ताकि उिसातो को समय पर यथेप्ट मात्रा मे पाती सित्र सते । 

(२) नहरें आदि निधित बरते के साथ साथ भूमि युधार, अच्छे बीज, खाद आदि से 
सम्बन्धित विकास कार्य किये जाते चाहिए । 

(३) प्रारश्भिक दोन्नीन वर्षा मे सघार शुल्क या जल शुल्क नहीं लिया जाना चाहिएं। 

भविष्य का कार्यक्रम--चतुर्य योजनााल में सरकार को चाहिए कि बह शीघ्र कार्याशित 
होते बाली सिंचाई सुविधाआ वी व्यत्रस्था करे ताकि अत्पकात में भी बव्ृद्ि पदार्थों करी उत्थत्ति 
बढ़ाने मे सहायता मिल सके । दीघताल़ के जिए बड़ी खोजनाओं दाता सिंचाई सुत्रियाओं के 
विस्तार का प्रयत्न किया जाता चाहिए ॥ 

सिचाई के दोष एवं उपचार 

यह सत्य है कि भारत के ठनेक सागो म सिंचाई के लिए जन का अभाव है किस्तु अनेव' 
भार्गों मे जलाधिदण की समस्या है। जशाधिवय के कारण उन प्रदेशों की भूमि में दल्दल हो जाते 
हैं तथा नमी निरन्तर बनी रहती है ज्ियश भूमि पर बीज सडकर नप्ट हो जाते हैं और फ्मलें 
जही उय सकती ( 
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सिंचाई वा दूसरा दोष यह है कि भूमि पर क्रमश. क्षार आना बारम्भ हो जाता है। यह 
इवेल पदार्थ कालास्तर मे काला पड जाता है और भूमि वी उर्वराशक्ति को सर्वधा नष्द ₹र देता 
है। पजाय में जलाधिक्म तथा क्षार वी समस्या वहुत गम्भीर हो गयी है! इसके लिए तिस्त 
उपचार सुमाये ज्ञा सकते हैं : 

(१) बाढ़ का जल वाँध अथवा जलाशय मे मोड देना चाहिए अर्थात्र उसे भूमि पर नहीं 
फँचने देना चाहिए । 

(२) अनिरिक्त जल को नालियो द्वारा निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस वार्य- 
क्रम प्रें सफलता प्राप्त बरने का उपाय है कवि अधितर नीचे भागों को मिट्टी स पाट देना चाहिए 
ताकि उन पर पानी ठहरने वी आशका न हो । 

(३) अत्यधिक सिंचाई को रोकना चाहिए। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए अतिरेक 
($प.05) जल को लम्बी नहरो के माध्यम से जलाभाव वाले स्थानों तक भेजने की चेप्टा 
करती चाहिए । इस सम्बन्ध में पजाब वी जलाधिस्य की समस्या सम्पूर्ण अतिरिक्त जल राजस्थान 
में भेजवर हल वी जा सकती है वयोकि राजस्थान की भूमि में जब शोषण की अप्तीम शक्ति है। 

भूमि--सिचाई का तीसरा महत्त्वपूर्ण दोष यह है कि यह बहुत अधिक भूमि खेती विहीन 
कर देती है। जप्र किसी क्षेत्र में नहरें बनायी जाती है अथवा उन नहरी से खेती में पानी देने के 
तिए नालियाँ बनायी जाती हैं तो खेनी योग्य वहुत सी भूमि इन नहरो अथवा नालियों के अन्तर्गत 
आ जाती है । यही समस्या वुओ तथा तालावों द्वारा सिंचाई वरने पर उत्पन्न होती है। वस्तुत 
यह एक प्राइतिक समस्या है। सता एकमात्र किन्तु सीमित हल यही है त्रि बडी-यडी नहरें 
बतायी जायें और उनती सहायक लालियाँ भी आयोजित क्षेत्रों से निकाली जायें ताकि मार्ग में 
जितने जे आते जायें, उन सहायक नालियों से उन्हे पानी मिलता जाय । इस प्रर्ार की सहायक 
नालियो से खेतों को निपमित जल देगे वी ध्ययस्था होनी चाहिए और हर किसान को अपने येत 
के लिए अलग से मुख्य नाली निकालने वो आवश्यकता नहीं पइनी चाहिए। यह एक विक्रट 
समस्या है और उप्तके बारण वहुत में विवाद एवं सब होते है । अत एस समस्या का उचित हल 
निकालन का प्रयत्व जिया जाना चाहिए । 

अच्यवस्वा--भारत में विचाई वी जितनी सुविधाएँ उपलब्ध है वह सुत्यवस्यितर नहीं है 
अर्थात्‌ नहरो, नालो अथवा जलमार्गों दो बाँधों से यथासमय जल नहीं मिलता । अनेक बार वह 
समय से पूर्व अथवा पश्चात्‌ मिलता है जिससे समय वा सर्वोत्तम लाभ नही उठाया जा सकता । 
यह एक दुलद भत्य है ओर इसके लिए सरकार वी शिविल प्रवत्ध व्यवस्या उत्तरदायी है। इसका 
उचित समाधान यह है कि सिंचाई योजना को सर्वेया व्यावसायिक दृष्टिकोण से चलाया जाय । 
इसके लिए इनदा प्रदन्‍्ध अथवा संचालन भार स्वतन्त नियमों पर छोड देना चाहिए ताकि बह 
समय-समय पर इृपकों वी कठिनाइयो अथवा सुत्रिधाओ का ध्यान रखते हुए हिचाई नीधि में 
परिवर्तन कर सकें । 

इम सम्बन्ध में दूसरी महत्त्यूण वात लिचाई दरो तथा सुधार कर की है। वर्तमाव में 
इन करो की बगूली यहुत वम हो रही है जिससे मिचाई परियोजनाओं पर हानि हो रही है । 
यदि इनरा प्रवन्ध किस्ती निगम (अबया पृथर-पृथनर निगमों) को दे दिया जाय तो यह समस्या 
हत हो जायगी क्योकि निगम किसी भी पशक्षपात की दृष्टि से कार्य करने के स्थान पर व्यावसायिक 
आधार पर वार्य करेगा । जब उसकी सेवाएँ अच्छी होगी तो जनता कर देते का विरोध 
नौी बरेगी । 

मिचाई सम्बन्धी शुल्क अथवा करो के सम्यन्य में सरकार द्वारा पचायतों से सम्पर्क स्थापित 
कर उनको उचित दरें निर्धारित करनी चाहिए । इन दरो में समयानुसार परिवर्णन क्यो गु जाइश 
भी रखनो चाहिए ओर भप्रत्यर परिवर्तन के पहले किसानो अगवा सम्बन्धित जनता को पूर्व-सुचना 
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दकर उह उसके ओचित्य का विश्वास दिलान की चेप्टा करती चाहिए | एक विद्वे(द्रत सामाजिक 
एब बआाधिक व्यवस्था में यह बहुत आवश्यक है । 


नदी-घाटी योजनाएँ 


भारत में प्िचाई तथा विद्युत शक्ति का विकास करने के लिए बहुमुवी योजनाएँ आरम्म 
की गयी हैं; इन योजनाओं वो वहुमुसी इसलिए कहा जाता है कि यह देश के विभिन्‍न क्षेत्रों मे 
विकास के लिए लाभदायक होती हैं। वहुमुव्री योजनाओं से सामान्यत तनिम्नलिछ्ित लाभ होने की 
आज्ञा की जाती है 

(१) सिचाई--बहुमुख्ली योजनाओं के अन्तर्गत नदियों का बहाव रोककर उनके अतिरिक्त 
जन को बढे-वढे जलाशयों मे एकत्रित किया जाता है। इस जल को बेठो तक पहुंचाने के लिए 
छादी-बडी नहरें बना दी जाती हैं जिनके माध्यम से भूमि को भिचाई बी आवश्यक सुविधाएँ 
उपलब्ध हो जाती हैं। इन योजनाओं द्वारा अन्तत लगभग १० करोड एकड कृपि योग्य भूमि में 
प्रिचाई वी सुविधाएँ उपलब्ध व्रत का अनुमान है! 

(३) सत्ती बिजनी--प्राय सभी वहमुखी योजनाओं का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य यथेष्ट 
मात्रा में जल-विद्युत का विक्राम करना है | यह अनुमान लगाया गया है कि जल विद्युत ३ पैसे प्रति 
इकाई के ट्माव (प्रति किलोवाट घण्टे) स सरलतापूवक् दी जा सकती है। इतनी सहती बिजली 
से ही भारत के ५ ६ ज्ञाख ग्रामों तो ययष्ठ प्रकाश तथा लपुकाय उद्योगों के विकास के लिए थर्येप्ट 
शक्ति मिलना सम्भव है। 

(३) बाढ़ नियन्धण--देश म कई नदिया (कोमी, महानदी, ब्रह्मपुन, गंगा, यमुना आदि) 
ऐसी हैं निनमे प्रतिब् बाढ आती है जिससे फ्सलो तथा अपार धतजन की हानि होती है | बहमुखी 
योजनाओ के जन्तगंत बनते दाल जनाशया मे मस्पूण अतिरिक्त जबवराशि समा सवेगी और उसवा 

सटुपयोग हो सकेगा । 

(४) क्षरण में रोक--बहुमुल्ली योज़वाओ के विक्रास के कारण तीतज्रगामी नदियों वी गति 
कम ही जायगी, जिससे भूमि का क्षरण रक्त सकेगा। 

(५) पातायात--इन योजनाओं के जतगंत अनेक बहुत वडी-बडी नहरें बनायी जा रही 
है जिनमें छोटी-बडी नावें तथा जहाज भी चल सकेंगे । इनके माध्यम से न बेवल बटूतन्मा भारी 
सामान्र सस्ते शुल्क पर भेजा जा सक्रेग्रा बल्कि रेलो तथा अन्य यातायात के साधनों को बहुत 
सहारा मिल जायेगा। 

(६) मत्स्यपालन--अनेक बडे बड़े जल्लाशय बनने से उम्तमे मत्यपरालन योंजनाझों वा 
विकास एब विस्तार किया जा सक्गा॥ वस्तुन यह जलाशय मत्स्यपालन के प्श्बन्ध में नये-नये 
प्रयोग करने में सहायक हो सकेंगे । 

(७) सलेरिपा नियरतण--भूमि पर बाढ़ नियनतण करने के कारण नदियों अथवा वर्षा वा 
जल भूमि पर अधिक मही पल सव्रेषा जिससे मलरिया का प्रकोप कम हो जाग्रेगा । 

(८) विकास की गति--जिन क्षेत्रो म जवाशय निित क्िय जा रहे हैं उनमे कृषि तथा 
उद्योगों के विक्राप्त की गति मे तीव्रता आयेगी क्योत्रि उन क्षेत्रों मे जब तथा जल विद्युत का 
बाहुल्प होगा | फ्लत वहाँ काम धस्वे दया व्यत्रसाय स वृद्धि होता स्वान विक है। ५ 

(६) परयंडन कैन्द्र--बहुमुदी योजना» क केद्रो में प्राकृतिक सौ दर्ये एव आकर्पण मे वृद्धि 
होगी जिमसे इन क्षेत्रों में अतेक पर्पेटक एवं बाजी ऋअपतगार्थ आने लगेंगे और इन स्थानों के विकास 
मे योग मिल्न सकेगा । 


(१९) बअलबाबु--वहुमुखी योजनाओ के क्षेत्रे मे जल की बहुलता होते के कारण उन क्षेत्रों 
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कौ जजवायु सामान्य अर्थात गरमी में कम गरम तथा सरदी में कम शीतल हो गयी है| अस्ब क्षेत्रों 
मे भी इसी प्रबार वे परिवर्तेत आने वी सम्मादना है । 
प्रमुख मदी-घादी योजनाएँ 

भारत की प्रमुख नदी घाटी योजनाओ का विवरण नीचे दिया जा रहा है 

(१) भाखरा-तागल योजना--थह मारत की चहुमुखी योजनाओं प्‌ सब्रस्त बडी है कौर 
इव पर लगभग १७५ करोड़ म्पय वी लागत का बनुमान है। इसमें सतलज नदी पर भाखरा 
नामक स्थान के पास्त २२६ मीटर (७४० फुट) ऊँचा बाँध बनाया गया है ॥ इसके अतिरिक्त २६ 
मीटर ऊँचा नागल बाँच और ६४ क्लिोमीटर लम्बी नागत नहर निर्मित की गयी है । 

माखरा के वायें किनारे एक शक्ति-गृह तथा गगुवाल बौर कोटला में दो अन्य शक्ति-गृह 
(?०प्रच्ठ 807525) नि्भित दिये गये हैं ॥ इनके अतिरिक्त १,१०४ किलोमीटर लम्बी मुख्य तथा 
३,३६० क्लोमीटर लम्बी सहायक नहरें वनायी गयी हैं । यह सव कार्य सम्पूर्ण हो चुका है । 

आखरा नहर प्रणाली के क्षेत्र मं लगभग २७ ४ लाख हेक्टर भूमि है जियमे से ०३ ७ लाख 
हेक्टर भूमि पर खेती होती है । पूर्ण प्रयोग होन पर इसम से १४ ६० लाख हेवढर पर सिचाई होने 
लगेगी तथा इमबे अतिरिक्त १४६० लाख हेक्टर भूमि को मतिरिक्त जल उपलब्ध होगा । 
राजस्थान तथा पजाव हे एक महत्त्वपूर्ण भूभाग को माखरा नहरी स जल मिलना आरम्म हो गया 
है | इसमे अकाल को आश्काएँ बहुत कम हो गयी हैं । 

भाखरा, गयुवाल तथा कोटला विजलीपरो वी विद्युत-शवित लगभग ६ ०४ लाख लोवाट 
है | सतलज के दायें जितारे पर एक जौर शवितगृह बनाया जा रहा है जिसमे पाँच विद्युत उत्पादक 
इग्जन लगेंगे, जिनमें से श्रत्यक् १२० मेगावाट विजली उत्पन्न करेगा । इस पर कुत्र २६ करोड़ 
रुपये व्यय होने का अनुमान है । 

भाखरा-तागल योजना का सबसे महत्त्वपूर्ण लाभ यह हुआ है कि पूर्वी पजाब तथा उत्तरी 
राजस्थान के रेगिस्तानी भागो वो जल मिलने लगा है। जिसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों से अकाज की 
भीपण छाया का सदा के लिए अन्त हो गया है । आगामी कुछ वर्षों मे ही यह क्षेत्र आवयिक 
सम्पत्ता से लामान्वित हो सकेंगे, इसमें किचितमात्र भी सन्देह नही है । 

(२) दामोदर घाटों योजना -दामोदर नदी 'ब्रिहार का शोक' के नाथ स कुख्यात है 
वयात्रि इसमें प्राय प्रति वर्ष बाड़ आती है जिससे अत्यधिक घन जन की हानि हीती है। इस विनाश 
को रोकते, नदी के जल को थिचाई दे काम में लेने तथा विद्युत शक्ति उत्तल करने बे लिए १६४८ 
भें दामोदर घादी निगम [0थग००ंथा १०७ए एजएणप०एो को स्थापना वी गयी ३ 

इस गोजना के कल्तर्गत तिज्लैपा, माइथन, कोनार तया पचेतहित नामक स्थानों पर चार 
जलाशय दनाये गये हैं। इन जलाशयी में कोनार की छोड शेष तीनो के साथ एक-एक जल विद्यत 
शक्तियूह सम्बद्ध है। इन तोनों शक्ति गृहों मे लगभग १९०४ लाख किलोवाट विजली उत्पत करने 
वी क्षमता है । 

उपर्युक्त शत्तिगृहों के अतिरिक्त वोकारो, दुर्गापुर तथा चन्द्रपुरा में तीन थर्मल शक्ति केस 
स्थापित किये गये हैं जिनकी वुल निर्माण क्षमता ६२५ लाख क्लिवाट है । इन सबसे उत्दक् 
विद्युत शक्ति को दूर तक भेजने के लिए व्यवस्था की गयी है तथा दुर्गापुर में एक जलाशय नहरो 
रुया वितरक नालियो के लिए निमित किया गया है ॥ 

इस योजना के विभिन्न अगो वी प्रगति निम्न है : 

तिलेया बाँघ बराक़र नदी पर बनाया गया है । यह १६५४३ मे पूर्ण हो गया था । कोनार 
बाँच १६५५ में और माह्यन जलाशय १६५७ में बनकर तेथार हो गये ये । माइथन बाँध भी 


१८९ | धिच्ाई 


अराकर नदी पर निभित किया गया है और उसमे दगभग ११ ०४ जाख एक्ड फुड जल सग्रह किया 
जा सकता है। इस पर निर्मित विद्यत क द्र की तिमाण शक्ति लगभग ६० ००० किलोवाट है | 

परचेबहित्त बाँध म्रुस्यत वाढ निय त्रण के लिए बताया गया है और टि्सिम्बर १६५६ मे 
वनकर तयार हो गया था। इसम १२ १४ लाख एब्रड फुट जल सम्रह वी क्षमता है । १६५६ 
में ही बाध वे सभीपष एक जल विद्यत के द्र द्वारा बिजली देने का काय आरम्भ हो गया जिसवी 
निर्माण शत पगभग ४० ००० किलोकाट है । 

दुर्गपुर जलाशय जो पश्चिमा वगाल म बागयां गया है २१७१ फुट पम्वा तथा ३८ फुद 
ऊचा है। इससे १६५४५ में जल प्राप्त होना आरम्भ हो गया था। कि तु इसका विकास किया जा 
रहा है। शम्पूण होते पर इस जजाशय से लगभग ६ ७३ लाख एक्ड भूमि को जब मित्र सवेगा । 
वाध के पश्चिमी कितारे स निकाला गया एक नहर में लगभग ८५ मौल तके नाव चल सबेगी और 
रानीग़ज़ से कवजत्ता तक याताथात हो सकेगा $ 

बोकारा अमल के द्र का समारम्भ फरवरी १६५३ म हा गया था। इसकी बिद्यत मिर्माण 
शक्ति १४ 'पाख्र क्लोवाट थी किउु अब इसे बढदाक्र २ २५ लाख उिवावाट कर दिया गया है। 
दुर्गावुर तथा च द्रपुरा म नये बिजनीधर बनाय जा रहे हैं जिनकी विर्माप शक्ति १२५ मेगावट 
होगा । दुगापुर में ७४ ००० क्रिलावाट विजली उ पत्र करने वाला शक्ति व द्र चालू हो गया है । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है वि. दाभादर घाटी याजना एवं महान योजना है शिप्तवी 
सम्पृणता पर देश क दो बडे राज्य--विहार तथा धगाल--यथेप्ट मात्र मं मिघाई तथा बिपली 
की मृविधाए प्राप्त रुर सकगे । 

(३) तुगमद्ठा परिद्योजवा-आ प्र प्रदेश तेथा भसूर राज्य क सम्मिलित प्रय॒त्नों द्वारा यह 
तु गंभद्रा नदी पर मल्लपुरम नामक स्थान पर बनाया गया है। इसती जख्बाइ ७६४२ फुट तथा 
ऊबाई १६२ फुट है। आघ व दायी तथा बायी ओर क्रमश १२२ तथा १२७ मील लग्बी नहर 
बनायी गयी हैं जिनके पूरा होने पर आ श्र और मसूर राज्यों वी लगभग ८ ३ लाख एक्ड भूमि 
को जत मिल्द सकेगा । तीसरी वगभव २१७ मीन (निम्नस्तरीम्र) नहर तप्रार हो चड्ती है और 
दोतों राज्यो मं लगभग ४ लाख एकड भूमि सिचाइ व अ तगत बा चुकी है । 

जलाशय क दायी ओर दो विद्यन उ पादनद क द्र स्थ पित करन वी व्यवस्था! की गयी है। 
इत ब द्रो म चार उलत्ति इकाइया ने बिजती देनी आरम्भ वर दी है जिनम से प्रत्येक वी क्षमता 
«००० फिजोबाट है। दंग हातो विजनीघरों म ६ ६ मगावट गिजली छपन करन बाजी दो 
हकाइयाँ आर भ्यावित को जा रही हैं। जलाशय के बायीं आर भी एक्र शक्ति गृह स्थापित किया 
गया है जिश्म हे उलत्ति इकाट्या न काय आरम्भ कर टिवा है और प्रत्यत वी निर्माण शक्ति 
लगभग ६ ००० क्लोवाट है। १६६४ मे ६ ००० क्लोवा> शक्ति वी एक चोधी निर्माण इवाई 
आरम्भ बी जा चुती है । 

(४) राजस्थान नहर परियोज्ञवा--इस योजना पर १६५७ म काय आरम्भ क्रिया गया 
था। इसके जगत सततज नदी के पार हरोके तामक स्थान पर एन जवाशय बताया जा रहा है । 
सापूण »ाजना दो भागो मे विभाजित है। प्रथम भाग म राज्स्यान पीडर नहर है जो २१४ क्लो 
मीटर त ब्री होगी । इसका १८० कियोमीटर तम्बा भाग पजाब मे हागा। दूसरा भाग राजस्थान 
जहर है विमकी तम्याई ४७० फ़िजोमीटर होगी । यह पूरे राजस्थ न राज्य मे होगा । 

राजस्थान नहर योजना के दा चरण हैं। प्रथम चरण म राजस्थान प्रीडर सम्पूण तथा 
राग व ने नेटर का १६७ जामीदर का टकडा सम्पत किया जा सवेगा। इमक १६६६ ७० से 
पूरा तीने को आशा है । दूसरे चरण म राजस्थान नहर वा शव भाग भी गम्पूण हो सवगा तथा 

श हर भी बनरर पूरी हो जामेंगी। यह क्राय १६७५ ७६ तक सम्पन हान वी सम्भावता 
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है। नहर का सम्पूर्ण भाग प्रा बनाया जायेगा ताकि भूमि द्वारा जल + शोषण वी सम्मावना मे 
रहे | अप तक सूरतगढ़ गाखां तथा रावतसर वितरक नहर पूरी हो चुकी हैं । 

राजस्थान नहर को प्रारम्भ में रात्री तथा व्यास नदियों मे सीधा जल मिलेगा झिन्तु बाद 
में जताणयों से जलपूर्ति की जायेगी । नहर द्वारा बीकानेर, जैसलमेर तथा गयानहर बे तीनो जिलों 
की लगभग २६ २० लाख एकड भूमि को जस प्राप्त होने का अनुमान क्या गया था, परन्तु नवीन 
योजना व अतुमार लगभग ३६ २६ लाख एक्ड भूमि को साल भर पानी देने की ध्यवस्था की जा 
सकेगी । राजस्थान नहर ने केवल देश के सवस रेतीले भू-भाग को सिंचाई के लिए जल प्रदान 
करंगी वल्कि इससे लाखा व्यक्तियों तथा पशुओं को पीन के पानी की भी उपलब्धि होगी। इस 
योजता पर लगमंग ६६ ४७ करोड झुपग्र व्यय होन की सम्मावना है । 

(५) होीराकुड परियोजना-महानदी पर बनाय जान बाज हीराकुड जलाशय की लम्बाई 
समार के सभी जलाणशयो से अधिक जर्थाव्‌ १५,७४८ फुट है और इसमे लगभग ६३ एकड फुट 
जन सप्रह कर सबन वी क्षमता है| 

इस योजना को भी दो भागों में सम्पूण किया जा रहा है। प्रथम भाग में नहरो तथा 
वितरक तालियों का निर्माण सम्मिलित है जो पूरा किया जा चुका है। इमसे उद्दीसा की लगभग 
३६८ लाख एक्ड भूमि भिचाई के अन्तर्गत जा सी है। इस चरण का ही पूरक भाग महानदी 
डल्टा भिचाई योजना हे जो चतुथ पचवर्षीय याजनाकाल मे पूरी की जायेगी तथा जिस पर लगभग 
२६ ७४ करोड रुपया व्यय होगा । 

योजना के दूसरे चरण में विद्युत शक्ति का विकास करता रखा गया है। इसके अन्तर्गत 
लगमग सवा लाख क्लोवाट विजली उत्पन करन की व्यवस्था है भौर हीराकुड से राउरकेला तक 
एक १३२ मेगावाट शक्ति की विद्युत विस्तार लाइन डालने का प्रावधान है। इन वार्यक्रमों में से 
अधिकाण पूर हो चुके है तथा शप पूरे होन के द्रम्र मे हैं 

(६) चम्बल योजना-चम्वत नदी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में बहती है भौर प्रति वष 
बाढ़ द्वारा इन दोनों राज्यों को बहुत हानि पहुँचाती रही है। इसलिए राजस्थान तया मण्य प्रदेश 
राज्यो ने चम्बरल को नियन्वित करन या प्रयत्न क्रिया है। योजना के अस्तर्गेल गाधीसागर बाँघ 
बनाया गया है तथा कोटा जलाशय निर्मित किया गया है। इनसे २० नवम्पर, १६६० से जन 
प्राप्त होना आरम्भ हो गया है ! ग्राधीमागर वाँव में ६६५ लाख एक्ड फुट जब एकत्र बरने वी 
क्षमता है तथा इससे लगभग ११ लास एक्ड (४ ४६ लाख हक्टेयर) भूमि में निचाई होत लगी है । 
इमदे अतिरिक्त गायीसागर शक्ति केन्द्र में ८०,००० क्लोवाट बिजनी उत्पन उरन का प्रावधान 
है जिसके लिए पाँच उत्पादक इकादर्या स्थापित ऊरन की व्यवस्था वी गयी है। इनमें स तीन 
इकाइयों द्वारा बिजली मिलना आरम्भ हो गया है ॥ 

चम्बल योजना के प्रथम चरण वी सम्पुर्णंत्रा पर द्वितीय चरण पर भी वार्थ आरम्म बर 
दिया गया है जिसके अन्तर्गत राणाप्रताप सागर वाँघ बनाया जा रहा है | इसके पूरा हाव पर लगभग 
३ लाख एक्ड भूमि को जल मिलन लग्रेगा तथा ६०,००० क्लोवाट बिजली उत्तन् की जा सकेगी। 
कोदा बाँध का निर्माण-कार्य आरम्म कर दिया गया है ओर इसके नीचे एक विजलीघर भी बनाया 
जा रहा है जिसमे लगभग एक लाख किलोवाट उ्रिजली उत्पन की जा सक्रेयो । 

(७) गष्डक योजना-४ दिसम्बर, १६५६ को भारत तथा नेपाव रारकार के वीच एक 
अन्वरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गय जिसके अन्तगंत गण्डक मिचाई एवं शक्ति परियोजना 
को वार्यास्वित वरन वी व्यवस्था है | इस योजना के मुख्य भागीदार उत्तर प्रदेश तथा विहार राज्य 
हैं विच्तु इससे उत्पत भिचाई तथा शक्ति की सुविधाएँ नपाल को भी उपलब्ध हो सकेगी । 

ग्ए्डय योजना वे जल्गंत २,७४६ पुद लम्या 7ैरज (छएआग०्८) बनाया जायेगा तथा 
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पैसालोटव नामक स्थान पर गण्डक नदी पर रेल तथा सडक वा पुल होगा । इसवे अ-तर्गत पूर्वी 
तथा पश्चिमी महर प्रणालियाँ होगी । पूर्वी प्रणाली द्वारा डोन शाखा नहर, नेपाल पूर्वी नहर, 
तिवेणी नहर तथा तिरहुत नहर को जल उपलब्ध होगा। पश्चिमी प्रणाली के अन्तर्गत पश्चिमी 
तेपाल नहर, मुख्य पश्चिमी नहर तथा सरन नहर वनायी जा रही है। नेपाल पश्चिमी नहर पर 
१४,००० किल्नोवाठ शक्ति का एक बिजलीघर भी बनाने का प्रावधान है। यह बिजलीघर बनाते 
के पश्चात नेपाल सरकार को भेंट स्वरूप दे दिया जायेगा । 

गण्डक योजवा द्वारा भारत तथा नेपाल के कुछ भू-खण्डो को जल तभा बिजली उपलब्ध 
हो सवेगी जिससे ढृषि, व्यवस्राथ तथा रोजगार की सुविधाओं मे विक्नाम होगा । 

(८) कोठी (योजना--बोसी नदी भी नेपाल तथा बिहार के लिए अभिशाप है वयोकि 
इसमें भी प्राय प्रति वर्ष बाढ आती है। इस योजना वे अन्तगंत कोसी नदी पर लगभग ३,७७० 
फुट लम्बा बैरेज तथा एक पुल निर्मित करने की व्यवस्था की ग्रयो है। यह दोनो पूरे हो 'ुके हैं 
तथा बाढ़ नियन्त्रण के लिए भी कुछ जलाशय निर्मित किये जा छुके हैं । 

कोसी योजना पर लगभग ६८ करोड रपये व्यय होने का अनुमान है । इसके सम्पूर्ण होने 
पर बाढ़ नियन्त्रण में सहायता तथा बिहार और नेपाल की लगभग ३१ लाख एक्ड भमि में तिचाई 
की सुविधाएँ उपलब्ध होने की जाशा है। पूर्वी कोसी नहर पर एक बिजलीधर भी बनाया जा रहा 
है जिसमे २०,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न करने वाली चार निर्माण इकाइयाँ रथापित वी जायेंगी । 

(&) नागार्जुन सागर योजना--यह आनभ्र प्रदेश वी योजना है जिसके अन्तर्गत नन्‍्दीकोड़ा 
नामक ग्राम के समीप कृष्णा नंदी पर एक बाँध बनाया जा रहा है। बाँध के दोनो ओर २४३ मील 
सम्बी नहरे बनायी जायेंगी जिससे लगभग २१ लाख एकड़ भूमि पर दिचाई हो सकेगी। जलाशय 
तथा [नहरो का निर्माण-कार्य १६६८-६६ में सम्पूण हो गया है। इस पोजना पर लगभग 
६१ करोड रुपये व्यय हुए। 

(१०) ब्यास बोजवा--यहें योजना भी पजाव तथा राजस्थान राज्यों के सहयोग द्वारा 
पूरी की जा रही है। इसको दो भागो में वादा गया है-प्रथम भाग वा नाम व्यास सतलज 
अ खला है जिसके अन्तर्गत पाडोह नामक स्थान पर एक बाँध बनाया जायेगा जिससे लगभग १३ 
लाख एकड क्षेत्र मे सिचाई हो सकेगी। इससे एक बिजलीघर भी सम्बद्ध होगा जिसकी विद्युत 
निर्माण क्षमता ६३६ मेगावाट होगी । 

दूसरे भाग के भम्तर्गत व्यास नदी पर पोग बाँध बनाया जाप्रेगा जिससे राजस्थान नहर को 
पानी मिल सकेगा इस बाँध से पजाब तथा राजस्थान की लगभग ५० लाख एवंड भूमि को पाती 
मिलने की आशा है। 
उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त अनेक छोटी वड़ी योजनाओं पर वा चल रहा है जिसकी 
पूर्ति से देश वी जल-सम्पदा का यधोचित प्रयोग हो सकेगा और कृपिन्ध्यवस्था और औद्योगिक 
विकास को ययेप्ट वन्न मिलेगा । 
घ्िचाई सुविधाओं के लिए सुझाव 
भारत सरकार मे सिचाई योजनाओं से यथोजित लाभ प्राप्त करने की दिशा मे सुझाव देने 
दे लिए मैमूर के मुख्यमस्त्री श्री निजजलिगप्पा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस 
समिति ने जनयरी १६६५ म अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा निम्नलिखित सुझाव दिये 
(१) नयी योजमाएँ--समिति का मत है कि नयी योजनाएँ बनाते समय यह ध्यान रखना 
चाहिए कि उनमे देश के खाद्यान्नों के उत्यादन में कितनी दृद्धि होगी तथा सरदार वो वितनी आय 
हर लगी ॥ नयी योजनाओं का आवार राष्ट्रीय हित होना चाहिए । 
(२) लाभ को सात्रा--समिति वा मत था कि प्रत्येक योजना से १ ५ १ के अनुपात में 
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लाभ होना चाहिए, अर्यात्‌ यदि १०० हसये विनियोग किये जायें तो उमसे १५० रुपये की प्राप्ति 
होनी चाहिए । 

समिति ने यह भी कहा है कि पिछडे हुए क्षेत्रों मे लाभ के इस अनुपात में परिवर्तन किया 
जा सकता है। 

(३) समस्वय-समिति ने लघु, मध्यम तथा बडी योजनाओ में समन्वय स्थापित कर 
विचाई की सुविधाएँ बढाने का मत प्रकट किया है। 

(४) सिंचाई बनठ--समिति ने हृढतापूर्वक यह विचार प्रकट क्या है कि सिंचाई के लिए 
निश्चित रकम अन्य क्षेत्रो में स्थानान्तरित नहीं वी जाती चाहिए । 

(५) ब्राथभिकता--समिति का मत है कि जिन योजनाओं पर कार्य आरम्भ क्रिया जा 
चुक्ता है उन्हें पूरी शक्ति एव साधन लगाकर पूरा कर लिया जाना चाहिए और नयी योजनाएँ 
उसके पश्चात्‌ ही हाथ में लेनी चाहिए । 

(६) जल-शुल्क- समिति के मतानुसार जिन भागो में जल मिचन से लाभ प्राप्तियाँ हुई हैं 
वहाँ जनता पर लाम-प्राष्ति का २५ से ४० प्रतिशत भाग जल-शुल्क ("०८7 74९5) के रूप में 
बसूल किया जाना चाहिए। जल-शुल्क की दरो पर हर पाँचवे वर्ष पुतरविचार दिया जाना 
आवश्यक है। 

(७) सुधार शुल्क और नयो योजना--जिन क्षेत्रों के व्यक्ति सुपार शुल्क (फ्रेलाध्याला 
०५)) देने को तंयार हो उनमे नयी मिचाई योजनाएँ चालू करने की प्राथमिकता दो जानी चाहिए। 

जिन क्षेत्रो मे मिचाई सुविधाओं वी माँग अत्यधिक है तथा सहकारी समिति'स अथवा चोनो 
फेक्टरियाँ सुधार शुल्क अग्रिम देने को तैयार हो वहाँ सिंचाई सुविधाओं का वित्रास बरने मे 
तत्परता से काम लेना चाहिए । 

निष्कर्य --निजलिंगप्पा समित्रि की सिफारिशों से यह निष्कर्प निकलता है कि देश में 
सिंचाई सुविधाओं का सस्तुलित विक्राम किया जाना चाहिए तथा प्राथमिकता देते समय राष्ट्रीय 
हितों के अतिरिक्त आय का भी ध्यान रखा जाना चाहिए । 

प्रश्न 
१. भारत में सिचाई के कोनसे साधन प्रचलित है ? अत्येक के गुण-दोपो का वर्णन कीजिए । 
(आगरा, थी० कॉम०, १६५५) 
२ भारत मे बहु-उद्देशीय नदी-घाटो मोजनाओ वा वर्णन कीजिए । उनका भारतीय कृषि तथा 
उद्योगी पर क्या प्रभाव पडा है २ (आगरा, दो० ए०, १६५३, १६५४) 
३ बहु-उद्देंगीय नदी-घाटी योजनाओं का भारत के आधिक, विकास विशेषकर बाढ़ नियन्त्रण 
में, बया महत्त्व है ? इस सम्बन्ध में भारत को अब तक की योजना तथा प्रगति का वर्णन 


बीजिए । (राजस्थान, बोौ० ए०, १६५४) 
४. यदि मानमूत न आये तो कृषि उद्योग में ताला पड जाता है । इस तथ्य का विवेचन कर 
कृषि में धिचाई का महत्त्व समझाइए । (आगरा, बो० क्वॉम०, १६६१) 
५. भारतीय आधिक जीवन में सिंचाई का क्‍या महत्त्व है ? (पटना, बो० ए०, १६५७) 


६ सिचाई, नौका परिवहत, जल-विद्युत विकास, वाढ, मलेरिया तथा भूमि-कटाव से सुरक्षा के 
सम्बन्ध में बहु-उद्देशीय बाधाओं के महत्त्व का विवेचन वीजिए । कसी ऐसी योजना को, 
जिसदा आपने सध्ययन किया हो, सामान्य विशेषताओं का विल्तृत वर्णन वीजिए । 


(आगरा, दो० कॉम०, १६६२) 
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भारत की मुल्य तदौ-धाटी बोजदाओं का वर्णन कीजिए तथा उनका भारतीय कृषि तथा 
वद्योग में महत्त्व बतलाइए । (राजस्थान, बो० ए०, १६६२) 
इस जिचार की व्याख्या और जांच कर कि "जल स्वर्ण से भी अधिक गुल्यवान हैं ।” भारत 
की मुछ्य सिच्राई तथा जल-विद्युत योजनाओं की प्रयति का वर्णन कीजिए । 

(आगरा, दी० कॉम०, १६६३) 
कृपि वे विकास भें सिचाई के महत्त्व पर भ्रक्राश झालिए तथा गत वर्षों में भारत में कृषि 
बिकास की सुविधाओं के विस्तार का ब्यौरा दीजिए। 

(राजस्थान, बौ० ए०, १६६३, साथर, बौ० ए०, १६६३) 
भारत में विचाई के विभिन्न साधनो का सक्षिप्त जिवरण दीजिए और उतम्े से प्रत्येक के 
पक्ष बौर विपक्ष में दर्कयुक्त विवेचना कीजिए । (राजस्थान, द्वो० कॉम०, १६६३) 
कृषि की सिंचाई के लिए हमारे तियोजन के अन्तगंत किये गये उपायो का परीक्षण 
कीजिए । (नागपुर, बी०, क्ॉम०, १६६४) 
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छृषि साप्त की आवश्यकता 

कुछ व्यक्तिया का यह विचार है कि फूण जना कोई अच्छा वार्य नदी है और ऋण अधिक- 
तर अपव्यय अथवा दुर्पौयोग के लिए उपयन्ध क्रिय जाते हैं परस्तु यह विचार सत्य प्रतीत नहीं 
होता बयोति ऊण प्राप्द करता एप अनिवार्य आयश्ययता है। विवल्मसनक शब्दों म, रोम से 
सके द्लेण्ड तक का कृषि इतिहास इस बात का साक्षों है कि कृषि के लिए ऋण लेना आवरपक है । 
देश को परिम्यितियाँ मूमि-अधिशार अबवा छृषि की अवस्या इस महाव तथ्य को तनिक्न भो 
प्रमावित नहीं करतो कि कृषक के लिए ऋण लेना बावश्यक है ।/ 

व्रिसान यो अनेक वायों के लिए ऋण थी जावश्यरता होती है। वधी कभी उसे भूमि, 
हे मा बेत सरीदन अथवा भिचाई सुविधाओं वी व्यवस्था करन के जिए ऋण की आवश्यवता 
होती है तो कमी सामाजिक कर यों अबबा जीउयन निवाह के लिए ऋण लना पढ़ सकता है | यह 
सजी प्ररपर वे झुण सफर सहरद भी रखते हैं कर्थोद जुछ रा कण्दवादीन अपब भच्यक्ारीन 
एवं बुद्ध दीपसाणीन हो सत्नत हैं । 

(।) अन्पकालीन साप--ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति का मत है दि १५ मास तक वी 
अवधि के लिए प्राप्त क्िय गये ऋण अत्पक्रातरीन होत हैं। इस प्रयार की साख की आवश्यकता 
खाद अथवा बीज खरीदन, फ्सत बोन से वकर काटन तक वे समय का खर्च चलान तथा किसान 
बौर उसके पशुनझ्ा की देनिक आवश्यववाओआ वी पूर्ति के बास्त होती है । 

() मध्यरालोंद साख--जत्यकात्ीन कणों के अतिरिक्त कुछ ऋण ऐस द्वात हैं जो १५ 
मास से लेकर ५ वर्ष तर वे विए प्राप्त डिय जात हैं । इस प्रवार के ऋण वी आवश्यकता कृषि 
मुधार के वास्‍्ते उपकरण खटीदत, भिंचाई की व्यवस्था नरन, भूमि को समतत करने अथवा बाड 
लगाने तथा पशु खरीदने के बास्ते होती है । इन कार्यों के विए श्रात्र बुद्ध अध्रिक्र राशि वी क्ावर- 
यरता पहनी है तथा इनका भुगतान करन में भी कछ अधिक समय लगता है। स्वभावत इस 
झष्णों पर ब्याज फी दर भी कुद्ध बधिक होती है हु 
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[पएा) दोधकालीन साउ-पाँच वर्ष से लम्बी अवधि के लिए जो साख लो जाती है वह 
दोधकालोन वहताती है। इस प्रकार वी साख स्थायी पूँडो के व्रिए आवश्यव होतो है, जिसे भूमि 
खरीदने, मूल्यवान उपत्रण उपलब्ध करने तूमि-सुधार वरने तथा पुराने ऋणों का घुगतान करने 
के लिए प्राप्त दिया दाता है। इन सव वार्यों के लिए अधिक्र धनराशि की आवश्यकता होती है 
अत उनका भुगतान करन से भी अधिक समय हायता है। दीपकादीन ऋछणों पर ब्याज की दर 
प्राय जँची होती है वर्योकि सस्वस्थित धनराशि बहुत समय के दिए रव जाती है। टस प्रचार वी 
साख का घुगतान सुविधाजनक किस्तो में करन की व्यवस्था होनी चाहिए। 

हृषि वित्त को व्यवस्था करने दाते लोगों को तीन दरों में विभाशिठि विया जा सवता है-- 
(१) निडी, (२) उित्तीय सम्याएँ एवं (३) सरकार  निदी सम्धारों में शम्प्रतः साहुकार तथा 
दर्ो वैर बौर वित्तीय सस्वाज्नों में रिजर्व बेंक, स्टेट बैंक, सहकारी तथा व्योपानिक बेक सर्म्मिलिद 
किये जा साते है। राज्य सखारें ठकावो के माध्यम ने हपि दित्त की उ्यवस्वा करही हैं। कृषि: हैं। राज्य सखारे ठत्ावों के माध्यम ने हि दित्त वी ज्यवस्था के रही हैं। हृषि- 
दित्त में इन सबके योगदान पर इन बयाव मं व्क्तर क्या गया हु... 

भारतोय पग्राम्य सर्वेक्षण समिति को सिपारिशें (ए८९ए०छक्रश्यतेशाताड ० ह6 रणश 
(7९व॥ 5छ७६८५४ (०णणा।८०)--सब्‌ १६५४१ मरिजर्वे बेक न ग्रामोण माल की समस्याओं वी 
डाँच के लिए ए० डी० गोरबाता वी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त कौ जिम सदस्य प्रो० डी० 
आरण० गाइगरिल, दी० वैबटपेया तथा शॉ० एन० एस० आर० शास्त्री ये। छास्त्री ने तीन वर्ष तक 
देश वे ७५ जिलों वे ६०० नयमूत के ग्रामा का गहन अप्ययन कर १६५४ भे एक रिपोट प्रस्तुत की । 

साहूहार का प्रमुदद्ध-रुमित्रि न अयनो रिपार्ट मे यह मत प्रकट ज्िझा कि देश को साख 
व्यवस्था में साहूझार का अर्यायत प्रभुन्द है । इस मठ को पुष्टि में निम्नविखित बंब दिय गये 
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समित्रि ने द्वाम्प नर्थ॑तन्त को अत्यन्त निदत घोषित करत हुए यह स्पष्ट वहा कि इसकी 
बआवश्यकठा टूर करन के लिए ऋषि साख मे राज्य क्षा अधिकायिर सह्योग दाछघतोय है। सविति 
ने कहा कि सरकार बा कार्य जद तक मुस्यव ब्यवस्थास्मक रहा है और उसने वित्तीय सहयोव 
स्यूवतम दिया है । देख की समस्या वबद ग्राम्य दृष्टिकोघ दाती साख से हल नहीं हो सतती वक्ि 
उसे लिए कृषि का विक्रास यौर क्रब-विज्प (ाओप्शशाए) तथा विय्यन (छा०्एल्ड्शाहट्) का 
संमदत बरता आउश्यत् है । 

संप्रचित साष योडदा ([7रध्टागब्प॑ 5स0वधए0८ णथ॑ रधवगे ए0च्ता]--्राम्य राज 
सर्वेज़्ञगय समिदि से श्ास्य खाब के विए एक बद्रतिद योजवा ब्रस्दुत की, जो तोन तनिद्धाँवों पर 
बापपदित है--(!१) दिमित्र स्तरों पर राडझ्येद सा्ंदारी, (२) साख तया शग्द आपिक छियाओं 
(दिशेंदव कूय बिक्रय तथा विधायन) का सरर्दय, तवा (३) प्रु्णठ , प्रशिक्षित एव छशच व्यक्तियों 
दैशरा प्रदस्ब | मद्रतित साख के इन तीन पहउुओ का अब द्रछ्यर स्पध्दीररा किया या है - 
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(१) राजजीय साझेदारी जिसमे वित्तीय सहयोग भी सम्मिलित है, निम्नलिखित दशाओं में 
दी जानी चाहिए : 

(क) ग्रामीण उत्पादक को उत्पादन वृद्धि के लिए पर्याप्त साख, 

(ख) सहकारी आधार पर क्रय विक्रय तथा विधायन (97०९८5अ78) जौर माल सम्रह 
करने के ज़िए पर्याप्त साख, 

(ग) किसान के लिए आवश्यक सभी आथिक क्रियाओं जेमे खेती, सिंचाई, वीज तथा खाद 
ब्यवस्था, यातायात, मत्व्यपालन, दुग्धपूर्ति, पशुपालन तथा कुटीर उद्योगों के सरकारी ढंग पर 
संगठन पर सहयोग । 

इन सब क्रियाओं के लिए एक शक्तिशाली व्यापारिक बैंक (स्टट बैंक आँद इण्डिया) स्थापित 
किया जाना चाहिए, जिसकी श खएं दश के ग्रामीण क्षेत्र मे फेलायी जाये तथा जो ग्रामीण अर्ये- 
ब्यवस्था को यथावश्यक् आथिक सहयोग प्रदान कर स की 

(२) शार्यकर्ता--उपर्युक्त कार्यो वी सफ्लता के लिए ग्राम्य अर्थश्रास्त्र से परिचित एवं 
ग्रामीण हितों के विक्रास के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को उपलब्धि की जानी चाहिए, जिन्हें थथोचित 
प्रशिक्षण या जानकारी द्वारा ग्रामीण विकास सम्याओं के कुशल सचालन का भार मौंपा जा सके । 

(३) सरकारी हस्तज्ञेप नहों--सरक्ारी वित्तीय साझेदारी अधिकाधिक रूप में होकर भी 
इस साझेदारी वा अन्तिम उद्देश्य ग्रामीण सहकारी सस्याओं को इतना सवल और सशक्त बनाना 
होना चाहिए कि वह न केवल अपन पाँवो पर डी होने लायक बन सके बल्कि शोपक साहुकारो 
से समान स्तर पर स्पर्द्धा कर सके । 

(४) प्रामीण बदसों को प्रोत्साहन--ग्रामों में (पवर्षीय योजनाओं अथवा विक्रास कार्यो 
द्वारा जनित) जो आयन-चृद्धि हो उसे बचत के झूप में प्राप्त किया जाय और उसे सामूहिक्र रूप मे 
ग्रामीण अर्थ ल्यव॒स्था के विकास के जिए ही काम में ले लिया जाय । 

समिति ते इन सब उद्देश्य की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक, सरकार तथा वेक्ों द्वारा ग्राम्य 
विकास के विए आथिक योगदान की सिफ'रिश वी तथा सहकारिता, गोदाम व्यवस्था, दिक्रय 
व्यवस्था एवं साख व्यवस्था का विकास बरने के लिए नवीन नियम अथवा सस्याएँ स्थापित करने 
का सुझाव दिया । इन सिफारिशों के आधार पर ही ग्रामीण साख सुविधाओं का विक्रास क्या 
गया है जिसका विवरण इस अध्याय में ययास्थान दिया गया है । 
ग्रानीण साख की आवश्यकता का अनुमान 

ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने भारत म ग्रामीण साख की वाधिक आवश्यकता का अनुमान 
७४० करोड रुपये लगाया या । १६६० में यह अनुमान १,४०० करोड़ स्वये वापिक था| 

सन्‌ १६६६ में ग्रामीण साख समीक्षा समिति (रिएा३॥ 07९0॥ ए€९ए्ण (ण्ग5०) ने 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि १६७३ ७४ में भारत की ग्रामीण 
साख की कुल आवश्यकता लगमग ४, ००० करोड रुपये हो जायगी जिसका ब्यौरा निम्नलिखित हैः 


अल्पकालीन २,००० करोड रपये 
मध्यमकालीत १०० , ४» 
दीघ॑बालीन १,४०० 


रा ने इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्‍न सस्थाओं को शक्तिशाली वनामे हे 
सुझाव दिया है । 


ग्रामोण साख के स्रोत 
द्रामाण साख की पूर्ति करने बातो एजेन्सियो का ब्यौरा आगे दिया जा रहा है । 


१६० | हवि वित्त 


साहुकार तथा देशी बेकर 


डॉ० जैन ([, ८ 730) के अनुसार, साहुकार अथवा महाजन वह थ्यत्रित है जो अपने 
ग्राहको को समय समय पर ऋण देता रहता है और देशी वैकर वह व्यक्षित है जो ग्राहको को ऋण 
देने के अतिरिक्त निक्षेप स्वीकार करने तथा हुण्ठियों के ले देने का काम भी करता है। 

(0) वर्गाविरण--ऋण देने बाग दर्गों मे जमीदार कुषक तथा व्यापारी प्रमुख हैं। यह लोग 
प्राय जिन व्यक्तियों के सम्पर्क में आते है अथवा जितसे लग देन करते हैं उनको उधार देते रहते 
हैं। जमींदार मौर सरल कृपक आय छोटे किसानो को उदार देते हैं । “दापारी प्राय अपने आइको 
को मॉल उशर बेचते है और भाल की राशि पर एक निश्चित अवधि के पद्चात ब्याज लेगा आरभ्भ 
कर देने हैँ । गाँव से आये हुए क्रिमानो अथवा अन्य लोगो को प्राय माल उधार बेचा जाता है और 
चिक्रय के दिन से हीं ब्याज चालू कर दिया जाता है। दम वर्ग के लोगो के निशिया विक्रय स्थल 
अथवा कार्यावय होते हैं और इनकी ब्याज की दरें उचित होती हैं । 

अन्य वर्गों मे पठान, वकील, अध्यापक, पेंशन प्राप्त करसे वाले लोग विधवाएँ तथा रिक्शा 
चालक तक सम्मिलित हैं। यह लोग अपनी अतिरिक्त आय उधार देते रहते हैँ तथा प्राय अध्यधिक 
ब्याज तेते है । 

(४) ऋण पद्धतियाँ-महाजन तथा देशी बैकर प्राय कण देने की समाम् फद्धतियों वा 
प्रयोग करते है । अन्तर केवल इतना है कि बैकर श्राय बडे व्यापारियों को ऋण देते हैं. जबबि 
महाजन के ग्राहक सामान्य किसान मजदूर अथवा मध्यम वर्ग क लोग होते हैं। इनकी ऋण देने की 
निम्नलिखित पद्धतियाँ प्रचलित हैं 

(क) यारी विस्त अथबा रहती ([7#शाग्रशा)--यह सामान्य बग के व्यवित्यों को ऋण 
देने की सव्भिद्ध पद्धति है। इसके अच्तगत उधार दने वाल क्षो एक निश्चित राशि उधार दी 
जाती है थौर उग राशि का भुगताव विस्तों में परने वी व्यवस्था होती है। ब्याज वी रकम भी 
किस्त में जुडी हुई होती है । किस्नें माप्रिक, साप्ताहिक अथवा दैनिक हो सत्रती हैं। सदी अथवा 
किस्त ऋण में प्रा. एक शत्त यह जोडी जाती है कि यदि किस्त का भुगलान राग पर नही होगा 
तो कुछ शागि दण्डस्वष्प प्राप्त की जायेगी । 

(ख) विरबों रखना--इस पद्धति वे अन्तगत आभूषण बतन अथवा दैनिव उपभोग की 
अन्य वध्तुगो को गिरवी रखकर ऋण दिया जाता है। छाम्रात्य व्यवद्वार के अनुसार गिरवी रखी 
गगीं वस्तु के ५० से ७५ प्रतिशत तर मूल्य की रवस उधार द दी जाती है । बहु गिरवी रखी 
हुई वस्तुएं ऋषियों द्वारा निश्चित समय में छुडायी नहीं जाती हैं. जिसने फंत्रस्वरूप वह साहुकार 
की सम्पत्ति बन जाती हैं। 

(ग) कन्चक-अनेक बार भूमि मक्राव तथा दुकान व्न्धक्त रसकर ऋण दिये जाने हैं। 
कभी कभी तो ऋणदाता का ब&्धरु रखी सम्पत्ति का कब्जा नहों दिया जाता केवल उप्तका अधिकार 
पत्र दिया जाता है और फूणी उस सम्पत्ति का बेच नहीं सकता । कभी वी ऋणदाता को सम्पत्ति 
का बब्जा दे दिया जाता है अर्थात्‌ वह उस सम्पत्ति का प्रयोग वेर सकता है अथवा उसका किशयां 
बमूल कर सकता है । किराये वी यह रकम ऋणी के खाते मे जमा वर दी जाती है। ऋण देते 
समय प्राय एक बच्धकनामा लिख दिया जाता है जिममे सम्पत्ति ऋण ब्याज तथा मुगतात वी सद 
शर्ते लिखी जादी हैं । 

[घ) बाढ़ी--साहूछार कभी कभी अन अयवा अन्य वस्तुओं में झ्ृण देता है गौर फ्सल मे 
समय पर वस्तुओ में हो भुगतान प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति म प्राय ऋण दियर हुए माल का 
सवाया डयोडा अथवा दूना तक चुक्ान को शत रखो जानी है। यह शर्ते रावायों बाढ़ो डयोंडो 

बाढ़ो, थादि कहदठाती हैं । 


कृषि दित्त | १६१ 


घरोहर--भारत के किसान अथवा कारीगर के पास धरोहर मे रखने के लिए विशेष मूल्य- 
बान सम्पति नह्दी द्ोती । भूमि, कृषि-उपकुरण, पशुधन अथवा सामान्य आभूषण आदि धरोहर के 
रूप में रखे जा सकते है। प्रचलित प्रथा के अनुमार ऋण प्राय व्यक्तिगव जमानत पर डिये जाते 
हैं और प्रतिज्ञागयत लिखवा लिया जाता है। कभी-कभो ऋणी के स्वय के हंस्ताक्षरों के अतिरिक्त 
एक या दो जमानतदारो के हस्ताक्षर भी गरवा लिये जाते है। देश के बुछ भागो (बम्बई, राजस्थान 
भादि) में छूणी के परिवार वा एक व्यक्ति साहुकार के परिवार में तव तय बार्य करता है जब 
तक कि सम्पूर्ण ऋण ब्याज सहित नही चुक जाता । आदिवासी तथा भीलो बे क्षेत्र में यह प्रया 
प्रचनित है जो दास प्रथा से किसी भी दशा में कम नही है। बहीजही भूमि, पशु आदि बन्धक 
रखकर ऋण देने की प्रथा प्रचलित हो गयी है । 

(9) साहूदारों के दोष-साहुरारो वी कार्य-पद्धति मत्यग्त लोचदार होतो है और बहू 
समय, परिस्थिति तथा ब्यक्ति रे भनुमार उनमे परिवर्तन करता रहता है । उसकी कायवाहियों वी 
सर्वत्र आलोचना वी गयी है। साहुकार की आलोचना के मुख्य कारण निम्मलिसित हैं 

(१) प्रतिज्ञा पत्र को रबाम--वह प्राय जितने रुपये उधार देता है, उससे अधिक का 
प्रतिज्ञा-पत्र लेता है। वहुधा रक्ष्म का स्थान सालो छोड दिया जाता है और इस बाद में साहुकार 
ढारा इच्छानुसार भर निया जाता है। 

(२) अन्य शुल्क- बहुत-से स्थानो पर ऋण देते समय ऋण की रकम में से गिरह खुलाई, 
धर्मादा आईि के लिए कुछ रयम काट सी जाती है। यह बटोती ४ प्रतिणत से १० प्रतिशत तक 
हो जाती है। 

(३) अग्रिम ब्याश--अनेक बार साहुकार ब्याज की रकम अग्रिम माँगते हैं। प्राय यह 
रकम मूल में से बाद ली जाती है । 

(४) हिसाय में मदघड--साहुकार के विरुद्ध दिसाब-किताब में गडग्ड करने के आरोप भी 
लगाये जाते है । वह न तो प्राप्त रकम वे लिए रमीद देता है और न ही ऋणी को यधासमय द्विसाव 
भेजता है । अनेक बार उसने विरुद्ध रकम जमा न वरने की शिकायत भी की जातो है। 

(५) फसल परोदने को शर्ते--बहुत से साहूह्ार रुपये उधार देते समय झ्सान को फसल 
उरीदने का समझौता कर लेतें है। प्राय ऋण के प्रतिज्ञा-पत्र मे ही साहूफ़ार को फसल बेचने की 
शर्ते लिस दी जाती है ओर फसल का विक्रय-मूल्य भी निश्चित कर दिया जाता है। धस्तुतः इस 
शर्ते का उद्देश्य मूल तथा ब्याज की रक्रम की वसूली निश्चित करना होता है । 

(६) अधिक ब्याज--साहूकार के विरुद्ध एक आरोप यह लगाया जाता है कि वह ब्याज 
बहुत अधिक लेता है। सामान्य ऋणो पर ब्याज यो दरें १२ से लेबर २४ प्रतिशत तक होती हैं 
जवकि शिस्त में भुगतान वाल ऋणो पर ब्याज गो दर ४० प्रतिशत तक पायी जाती है । बस्तुत 
जितनी कम रकम उधार दी जाती है उस पर ब्याज कौ दर क्रमण अधिएजः होती है । रिक्शा- 
चालको अथवा ठेला चलाने वालो यो प्रायः १०० प्रतिशत से अधित्र ब्याज देना पडता है। 

अन्न तथा वस्तुओं वे ऋणों पर भी बहुत ऊंचा ब्याज देना पडता है व्योक्ति सवायी और 
डोदी की प्रचतित यगवस्था वें अनुसार लगभग २५ से ५० प्रतिशत तब ब्याज लिया जाता है। 

(७) ब्ेगार--बुछ सेत्रा में पहृणी प्रामवासियों को साहुकार बे! घर वेगार भी करनी पड़ती 
है ॥न बेवल ऋणी की बँलग डी, ऊँट अयव अन्य वाहनों वा प्रयोग नि शुल्क विया जाता है बल्कि 
विशेष अवसरों पर री के पर की स्तियो तथा बच्चों को साहुगार के घर काम भी बरना 
पड़ता है । 

प देशी बेकर जो मुन्यत कृषि, व्यापार तथा उद्योग बे लिए ऋण को व्यवस्था करते है, 
उचित ब्याज की दर (६ से १२ प्रतिणत) लेते है, साफ हिमाद रखते हैं और उत्पादक ऋण देते है। 


१६२ | कृषि वित्त 


(!४) साहुकार को उपयोगिता--कृषि सास के क्षेत्र में सलाहकार का योग अत्यन्त महत्व 
पूर्ण रहा है क्योकि ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट के अनुसार कुल कृषि साख के लगभग 
७० प्रतिशत की पूर्ति साहुकर द्वारा की जाती है । वचत्तुत महाजन की सरल कार्य पद्धति, ऋणियों 
से व्यक्तिगत राम्बन्ध तथा उसके घेर्थ एवं शान्त शृत्ति का स्थान सहकारी अथवा अन्य किन्हों 
सक्ष्याओं हारा लिया जा सकना अप्तम्भव है। गत दशाऋद में निरन्तर प्रयत्न करने पर देश के अनेक 
भागी में सहकारी साख का भाग ग्रामो की कुव आवश्थ कर्ता का लगभग ४०-५० प्रतिशत हो गया। 

(५) साहूकारों को फायवाही का निधघमन--साहुकारों की अनियमित एवं अंवाछित कार्ये- 
वाहियो पर नियन्त्रण लगाने के लिए समय समय पर अनेक नियम, अधिनियम लागू किये जतते रहे 
है। सर्वप्रथम सन्‌ १८७६ मे दक्षिण कृपक सद्दायक्ष अधितियम ([060०छ॥ &80९.॥प85 
7९९॥८ऑ ४०४) पारित किया गया, जिसके अन्तर्गत ऋण के भुगरतानस्वरूप कृपक थी भूमि पर 
अधिकार करने तथा क्षधिक ब्याज लेने पर वन्धन संगा दिये गये । सब्‌ १६१८ म कोसीद उपचार 
अधिनिंषम (780०४ 7.6श। 8९.) पास छिया गया, जिसके द्वारा अधिक व्याज लेना अवैधानिक 
चोपित कर दिया गया । कृषकों की अशिक्षा तथा बज्ञानता के कारण इत दोनो ही अध्िनियर्मों से 
कुछ विशेष लाभ नहीं हो सका। 

सन्‌ १६३० ३४ की मन्‍्दी के युग में कृपकी की स्थिति बहुत दयदीय हो गयी और कृषि 
पदार्षों के भाव बहुत गिर जीने के कारण उन्हें अत्यधिक ऋण लेने पढे गिसके परिणामस्वरूप 
ऋणभार बहुत बढ गया। अत उनकी आशिक स्थिति सुधारने हेतु अधिकतर राज्यों में साहुकार 
अधिनियम पारित किये गय । 

साहुकार अधिनियमों की विशेषताएँ (ट/भ३८९०१५०४ ए १[०१९शातेश8 #0) -- 
विभिन्न राज्यों के साहुकार अधिनियमों में निम्नलिखित विशेषताएँ हैं 

(१) साहुकारों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिधायं कर दिया गया है। 

(२) लेन-देन सम्बन्धी हिसाब-करिताब व्यवस्थित रूप म रखना आवश्यक है 

(३) प्राप्त राशियो के लिए रसीदे देखा तथा समय समय पर ऋणियों वी जमा ताम का 
ब्यौरा भेजने को व्यवस्था है । 

(४) ब्याज को अधिकतम दरें निश्चित कर दी गयी है तथा दामदुपत के पिद्धान्त को 
मान्यता दी गयी है जिसके अनुसार मूल और ब्याज की कुल रकम मिलकर मूल राशि के दुगुने से 
अधिक नहीं हो सबती । 

(५) ऋणियों को साहुकारा द्वारा तग करना दण्डनीय है । 

(६) साहुकार द्वारा किसान की भूमि बेल तथा कृषि सम्बन्धी सामान बुर्क नहीं किया 
जा सकता । 

उपर्युक्त नियम भग करने पर दण्ड देने की व्यवस्था भी की गयी है। 

यद्यपि सभी राज्यो में साहुवारों की क्रियाओं पर प्रतिवन्ध लगाये गये हैं परन्तु इत बन्धनों 
का पालन नहों हो रहा है। अधिकतर साहुकार लाइसेंस नही लत हैं और ब्याज की मनमानी दरें 
वसूल करते हैं। इसका कारण यह है त्रि साहूकार अधितियमो का सचालव राजस्व या सहकारी 
विभाग के करमंचारियो के हाथ है जिंन्‍्हे न तो य्थेष्ठ भमय है मौर न इस दिशा में कार्य करने की 
तत्यरता । अत उधार देने की क्रियाएँ अनिर्यान्त्रत एवं अबाघ गति स चल रही हैं। 

साहूझारों का झवदिष्य--साहूकारों के भविष्य के सम्बस्ध में विभिन्न विचार प्रकट किये गये 
हैं। कृषि वित्त उपन्समिति (#87०एवएर्श पाब्रा८९८ 5प <०णामा।८८) का यह विचार था हि 
कृषि वित्त की ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जिसके द्वारा साहुकारी व्यवस्था का स्पर्दा 

द्वारा अल्त किया जा सके । इसक विपरीत डॉ» नारायणस्डामी का यह मत है कि साहुझार को 


कृषि वित्त | १६३ 


सहकारी समितियों में स्थान देकर उसका विलयन कर दिया जाना चाहिए । ग्रामीण साख सर्वेक्षण 
समिति ने साहुकार को सहकारी साख समितियों में स्थान देता उचित नही समझा है। वस्तुस्थिति 
यह है कि आगामी वर्षा मे आयोजन के कारण कृषि साख की आवश्यकता मे निरन्तर वृद्धि होने 
की सम्भावना है जिसकी पूर्ति रिजव बैंक अथवा सहकारी बैक नहीं कर सकेंगे। ग्रामीण साख 
समीक्षा समिति के अनुसार निजी साहूकार अब भी ग्रामीष साख की लगभग ४० प्रतिशत आवश्यकता 
वी पूर्ति करते हैं। अत दिता किसी उपयुक्त विकल्प की व्यवस्था किये इन्हे समाप्त करना 
उचित नहीं है । 
कृषि वित्त तथा सहकारी सस्याएँ 


सहकारी आन्दोलन का सूत्रपात इगलैण्ड में हुआ जब राजर्ट आँवन ने न्यू-लेनार्कशायर मिल 
में सहकारी उपभोक्ता भण्दार स्थापित किये | तत्पश्चात्‌ १८८डें में रॉकडेल के आठ कारीगरो ने 
उपभोक्ता भण्डार योजना को अधिक लोकप्रिय बनाया | इसके कुछ समय पश्चात ही जमंनी में 
फ्रेडरिक विलियम रेफेनन भौर हरमन सुल्ज डेलिश न जमेनी में सहकारी साख आन्दोलन का सूत्र- 
पात किया । इन दोनो ने क्रमश प्राम्य निर्माण सहकारी साख समितियों के निर्माण पर बल दिया । 

प्रामोण तया नागरिक समितियों मे अन्तर-«ग्रामीण (रेफेजन) तथा नागरिक सहकारी साख 
समितियों (शुल्म) में निम्नलिसित भेद हैं 

(१) क्षेत्र--ग्राम्य समितियों का क्षेत्र प्राय एक या दो-तीन ग्रामों तक सीमित होता है 
जबकि नागरिक समितियाँ प्राय विस्तृत क्षेत्र के लिए निर्मित की जाती हैं । स्वभावत दोनों की 
सदस्य संख्या में बहुत अन्तर होता है । 

(२) अश पूंजी-ग्राम्य समितियों के अश प्राय २ रुपये से लेकर ५ रुपये तक के होते हैं 
जबकि तागरिक समितियाँ अश का मूल्य कुछ ऊँचा रखती हैं। इसी कारण में (बहुस्यक तथा 
उच्च अश पूुल्य) नागरिक समितियों की पूँदी कधिक होती है । 

(३) दायित्य-प्राम्य समितियों का दायित्व प्राय असोमित एवं नागरिक समितियों का 
दायित्व सोभित होता है । 

(४) ऋण--पग्राम्य समितियाँ केवल सदस्यों को ही ऋण देती हैं जब॒क्रि नागरिक समितियाँ 
प्रत्येक व्यक्ति को ऋण दे सकती हैं । इसे अतिरिक्त ग्राम्य समितियों दारा केवल उत्पादक कार्यों 
के लिए ऋण दिये जाते हैं जबकि नागरिक समितियाँ ऋण देते समय उद्देश्य का विशेष ध्यान 
नही रखती हैं । 

(५) प्रब॒घ--प्राम्प समितियों का प्रवन्व प्राय अवैतनिक होता है जबकि डेलिश समितियों 
के कमेंचारियों को नियमित वेतन दैने की व्यवस्था होती है । 

(६) लाम वितरण --रेफेजन समितियों मे प्राय लाम वितरण की व्यवस्था नहीं होती, 
जबकि तागरिक सप्रितिमों में २५ प्रतिशत लाप कोप में रखकर शेष लामाश के रूप में वितरित कर 
दिया जाता है ! 

भारत में विकातय--भारत में सहकारी आन्दोलन की नीव सर फ्रेडरिक नित्नलसन ने रखी, 
जिन्‍्दीन सन्‌ १८६५ में अपनी रिपोर्ट (].006 काठ 8डय"णीप्राण छेआएड जा (8त38) में 
रैफेजन साख समितियों के निर्माण का सुझाव दिया । इसके पश्चात उत्तर प्रदेश प्रशामनिक सेवा 
के श्री ड्यूउनें (009०:7८६) ने कुछ साख समितियाँ निमित करने का प्रयत्न क्रिया | अम्ततः सन्‌ 
१६०१ में साई कजत वी सरवार से एक समिति नियुक की जिसको सिफारिशों पर सत्‌ १६०४ 
में भारतीय सहकारों साख समिति अधिनियम पास क्या | इन अधिनियम में केवल साख समितियाँ 
ही बनाने की व्यवस्था थी । जत सन्‌ १६९१२ में एड व्यापक्र नियम पास किया गया जिसके 
अन्तर्गत साख के अतिरिक्त अन्य प्रचार की समप्रितियाँ बनाने की भी व्यवस्था की गयी। इसके 


१६४ | इृषि वित्त 


अतिरिक्त प्राथमिक समितियों के साथ साथ केन्द्रीय तवा प्रान्तीय सह॒वारी वैंक्ों को भी मान्यता 
प्रदान कर दौ गयो । सत १६ १४ में मेक्तेयत समिति (ट8००2आ7 (००66४ छा (0०8३० 
0०7) नियुक्त वी गयी जिसने देश वी सहकारी समितियों का पुनर्गठन करन का सुझाव दिया। 
समिति वा यह विचार या कि दुर्वल एवं अव्यवन्यित समितियों को समाप्त कर शक्तिशाली समितियों 
को प्रोत्याटन दैना चाहिए । सन्‌ १६१६ मे सहक्यारिदा ब्रिमाग प्राल्तीय सरकारों के अधीन कर 
दिया गया और क्रमश सभी प्रास्तों में अवग-अलग सहकारी समिति अधिनियम दनाये गये । 

प्रद्धोतर काल--सहंकारी आन्दोलन १६२६ तक अबाघ गति से प्रगति करता गया, परन्तु 
इसके वाद वस्तु सूर्ल्यों में मन्‍्दी बाते के कारण जनेक समितियों के ऋण शेषों में वृद्धि हो गयी, 
जिसमे साख आस्दावत को वहुत छक्का लगा परमस्तु दुछ समय परचात वस्तु मूल्यों में वृद्धि आरम्भ 
हो गयी जिसके फतस्वरूप आन्दोलन में पुत गति आने लगी । द्वितीय युडकाल (सन्‌ १६३६ ४५) में 
वम्नु मूल्यों में वृद्धि द्वीवे के कारण छृषि साख समितियों को तथा आवश्यक अस्तुओ बी पति पर 
तियन्‍्नण तया राशन लागू होत के कारण उपभोक्ता भण्डारों कों बल मिला । इस काल में इृपतो 
वो अपने ऋण घुकाने का अच्छा अवसर मिल गया। युद्धवाल के पश्चात भी सहकादी आन्दोलन 
निरन्तर गतिशील रहा । सन्‌ १६४६ म सहकारी लायोजन समिति (0००एश्लभाए४ ऐक्वा7॥75 
((०ए7॥/५८) नियुक्त वी गयी जिसने यह मत प्रकट किया कि सहकारी साख के साथ द्वय विक्रय 
एव विधायन ([70०४५५०४8) भादि कार्य भी किये जात चाहिए । समिति का यह मत था कि माल 
सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं की पूति सहकारी सस्याओं द्वारा की जाती चाहिए। इसके अतिरिक्त 
राज्य महकारी बैंकों में सरवार को पूँजो लगादी चाहिए और समय-समय पर उन्हें पर्याप्त धदराणि 
देदी चाहिए ताकि वह साख सम्याजा वी साख सम्बन्धी आवश्यकताओं को सस्ती ब्याज दर पर 
पूरा कर सकें । 

मारत में सहकारी साख आस्दो वन स्तूपातार (0) 70770/03]) है जिसके आधार में प्राम 
स्‍तर पर प्राथडिक साख समितियाँ डिव्रा स्तर पर के द्रोय सहुक्वारों बेंक तथा राज्य स्तर पर 
राज्य सहकारी देक हैं । 

३ प्रायमिक साप्त समितियाँ 

एक ग्राम अथवा एक ज्षेत्र दे कोई भी दस व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का 
निर्माण कर सकते हैं । समिति का परजीयन (रजिस्ट्री) करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता 
है कि सदम्य अयवा अश्यघारी समात हित वाले हों और सहकारिता के मिदान्तों को समझते हों! 
समिति का का क्षेत्र प्राय सोमित रखा जाता है। सन्‌ १६५४ के परश्चात ग्रामीण साख सर्वेक्षण 
ममिति वी सिफारिश पर वदे आकार की समितियां बनाता आरम्म किया गया परन्तु उनमे से अनेक 
समितियाँ बटुत बडी हो गयीं जिनकी व्यवस्था करना दी कठित हो गया। अत सन्‌ १६४५८के 

पश्चात मेहता समिति के सुझावों के अनुसार समितियों का पुनर्गठव इस प्रकार किया गया हि वह 

सामास्य खाए की है कौर द केवद अफ्ने सदस्पो वी आदश्यक्ता को पूर्ति कर स्के वस्कि स्वयं 
भी आधिव दृष्टि से सम्पन्न हों । 

चालू पूँजी--प्राथमिक समिति वी चालू पूंजी अश वेचकर, वेन्द्रीय सहकारी वेंक से ऋण 
ले+र ठषा निलेयों से प्राप्त की जाती है। समितियों को प्राय अपती सम्पूर्ण चालू पूँजी के दुगने 
के लकर चार गुते तक उधार मिर सकता है। समिनि वा प्रस्येद! सदस्थ (चाहे वह कितने ही 
बे का मालिक हो) को एक मत देव कय अधिकार होगा है। इस प्रश्मार समिति वे प्रवन्ध में 
केवल दो-चार व्यक्ति ही मम्पूर्ण सत्ताधारी नहीं वन सक्त । सन्‌ १६५८ से मेहता समिति वी 
निकारिय के कारण कुत अग-पूंजी वी बापी रकम राज्य सरवार देती है छ 


।. यदि कोई साख समिति स्दय १,००८ स्प्रे की पूँजी आप्द कर लेती है तो १,००० दपये दे 
अदा राज्य सरकार खरोद लेती है । 
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प्रवन्ध--समिति की नियमित व्यवस्था चलाने के विए सदस्यों द्वारा एक प्रवन्ध समिति 
नि्भित कर दी जाती है जो साथारणत, समा में निश्चित नीतियों का पालन करती है। प्रबन्ध 
समिति का सचिव (जो समिति के आकार के अनुसार वेतवमोगी अबवा अवेननिक होता है) समिति 
की प्रयन्ध सम्बन्धी समस्त क्रियानों के प्रति उत्तरदायी होता है । 

ऋषणघ-प्राथमिकर समिति केवव अपन सदस्यों को ऋूण दतो है। ऋण वी मात्रा प्राय 
सदस्य वी अभ पूंजी तथा निक्षपा वी राशि पर निरमर बरती है। ऋण केवन व्यक्तिगत जमानत 
पर दिये जात हैं और ध्याज की दर ८ से १० प्रतिशत तक जो जाती है । समिति मुख्यत अत्य- 
कातीन (१ बर्ष सके) ऋण दती है परन्तु विशेष परिस्थितियां में उनकी अवधि तठौन वर्ष तक के 
लिए वढायी जा सकती है। ऋण केवव उत्पादक क्रार्यों क विए दिय जाते हैं और उसका दुश्पौयोग 
होते पर सम्-न्धित सदस्य को सम्पूर्ण राशि लौटाने क लिए बाध्य किया जा सकता है। कुछ राज्यों 
मे ऋण वेत बाते सदस्य को बयती सुमि घरोहर वे रूप मे रखनी पड़ती है कौर बुछ राज्यों में 
ऋषणी को अपनी ब्यक्तिगत जमानत के अतिरिक्त दो अन्य ज्यक्तियों की जमानत दियानी पड़ती है । 
इस प्रकार साच्च समितियों द्वारा सदस्यों को दिये गय ऋणों के सदुप्रयोग का विशेष ध्यान रखा 
जाता है । 

स्चित निधि-प्राथमिकर सारा समितिया वी लाम राशि का एक अश अनियार्य रूप में एक 
निधि में डाता जाता है और शेप लामाग के रूप में अशधारियों का बाँट दिया जाता है | समितियों 
द्वारा दिग्रे जाने वाले छामाश की अधिकतम सीमा सभी राज्या से निश्चित कर दी गयी है कौर 
यह वहीं भी १० श्रतिशत से अध्रितत नहीं है। यह इस बात वा स्पस्ट प्रसाण है कि सहकारी 
समितियों को लाभाज॑न का माध्यम नहीं बनाया जा सकता । 

महवारी साख समितियों की ऋण नीति सम्बन्धित राज्य व सहकारी विभाग द्वारा निश्चित 
की जाती है। इस सम्बन्ध में ऋण नियम बना दिय गये हैं विनर पालन करना आवश्यक होता 
है। समितियों का कार्य सुचारू रूप से चतरात रे लिए प्राय सभी निश्वय एक्मत से बरतने का 
प्रयत्न विया जाता है। इसके साथ ही समितियों में समान टित बाजे सदस्य ही रहें, इस हप्टि से 
समिति के अश्ों का विक्रय कबव सभिति द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों को ही किया जा सकता है । 

प्रगति--आयोजन-काल म प्राथमिक सहकारी साख समितियों की प्रगति सतोपजनक रही 
है। सन्‌ १६५०-५१ में प्राथमिक कृषि साथ समितियों की सख्या १ ०५ लाख थी जो १६६८-६६ 
में बढ़कर १ ६८ लाख हो गयी । इन समितियों का विस्तार भारत के शत-प्रतिशन ग्रामों में हो 
गया है । इसी कात मे प्रायमितर समितियों की चालू पूँजी ३७ करोड रुपये से वढगर ४६ करोड 
रुपये हो गयी है ॥ प्राथमिक द्ृपि साख सम्रितियाँ अय लगमंग ५०० उरोड रुपये के वापिक ऋण 
देन लगी हैं । यह प्रगति निश्चय हो सतोपतनक्र कही जानी चाहिए । 

केन्द्रीय सहकारी वंक 

केन्द्रीय सहकारी थेक दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जिनकी सदस्पता केवत प्रायमिक का 
सहरारी साख समितियों को प्राप्त हे और दूसरे वढ़ जिनम व्यक्ति एव समितियाँ सदस्य हैं । भारत 
के भी राज्यों में मुल्यय मिश्रित सदस्यता बाते केंद्रीय सहयारी बैंक हैं) गत वर्षों में केन्द्रीय 
बैंकों दा विवेकीक्रण क्रिया गया है और देश के अधित्राम भागों दे प्रयेक्त जिले में एक चेक 
स्थावित बरतने की योजना को कार्यास्वित वियाजा रहा है जिसके फ्तस्वरुप्र योजनाकाल मं 
केंद्रीय सहकारी वेक़ों की सस्या ५०५ से घटकर ३४२ रह गयो है । इस पुनर्भगठन का मूत 
उद्देश्य दुर्देत उैकों को सयल सस्धाओ में मिवाकर सहकारी सास व्यवस्था को शतक्तिभावी बनाना है। 

साधन--नगरों में स्थित होन के कारण वेन्द्रीय सहकारी बेंक प्राय व्यापारिक बैंकों के 
सद कार्य करते हैं। सम्वन्यित क्षेत्र वी सब सहकारी समितियों वो अपनी अनिरिक्त चालू पूँजी 
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अनिवार्य रूप से कैलद्रीय सहकारी बेक मे रखनी पडती है। इसके अतिरिक्त वह जनता से भी 
निश्लेप प्राप्त करते हैं और प्राय व्यापारिक बेकों से अधिक ब्याज देते हैं । 

ऋण तथा ब्याज--केन्द्रीय सहकारी चेक अपनी घालू पूंजी मे राज्य सहकारी वेक से 
ऋण लेकर वृद्धि करते हैं और मुर्य रूप में सद्धकारी समितियों को ऋण देते हैं। समितियों को 
प्राय ६ से ८ प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता है। इनके ऋणी की अवधि भो एक से तीन बर्षे 
होती है। कृषि ऋण प्रॉय विनिमय-प्रों के आधार पर दिये जाते है और केन्द्रीय बैंक इन बिलों 
की राज्य सहकारी बैक के माध्यम से पुनकंटोती बरवा लेते है । इन वेको को भी अपने शुद्ध 
लाभ का एक भाग (प्राय २५ प्रतिशत) विधि ल्प में रबता पडता है और शेष लाभाश के रूप 
में वितरित किया जा सकता है | 

प्रबन्ध-केक्लीय सहकारी बैंको के संचालक मण्डल में अधिकतर प्रतित्रिधि प्राथमिक 
सहुकारी समितियों के होते हूँ, जो समय-समय पर बैठक बुलाकर इनकी नीति निर्धारित करते 
रहते हैं। सामात्य नीतियाँ सहक्तारी विभाग द्वारा प्रसारित नियमो के अनुस्तार निश्चित होती है 
अत प्रबन्थक मण्डल केवल विश्ेष प्रइनो के सम्बन्ध से दिशा-सकेत करता है। इन देकों के सभी 
कर्मचारी वैत़॒निक होते हैँ और उनके कार्य आदि का निवत्नण कार्यालय अध्यक्ष अथवा सविद 
करता है । 


प्रगति--पोजताकाल मे (१६५०-५१ से १६६८-६६) में केद्धीय सहकारी बेको की सख्या 
५०४ से धटकर ३४२ रहें गयी है किन्तु इनकी जमाएँ ३८ करोड रुपये से वंढकर ३३४ करोड़ 
रुपये तक पहुँच गयी हैं । केन्द्रीय सहकारी बैंक अब लगभग &०० करोड़ वार्षिक ऋण देने सगे हैं । 

३ राज्य सहकारो बेक 

आरत के प्रत्येक राज्य मे एक राज्य सहकारी बैक की स्थापना की गयी है जिम्तकी अश 
पूँजी कैन्द्रीय सहकारी बैंको तथा सहकारी आन्दोलन में रुचि रखने वाले व्यक्तियो को बेची गयी है। 
सिद्धान्त हंप मे राज्य सहकारी बेक्ो को सदस्यता केवल केख्रीय सहकारी बेको को ही प्राप्त होती 
चाहिए परन्तु अर्थशास्त्र अथवा सहकारिता के विद्वानो तथा अनुभवी व्यक्तियी का सक्तिय महयोग 
प्राप्त करते के लिए उन्हे भी घदस्य रखा गया है । बहुत-स राज्य बेको में प्राथमिक समरितियाँ भी 
सदस्य हैं परन्तु उन्हें धीरे-धीरे सदस्पता से मुक्त किया जा रहा है । 

राज्य सहकारी बैक उन क्षेत्रों मे अपनी धाखाएँ भी खोल देते हैं जहां केन्द्रीय सहकारी बैक 
नही है। उदाहरपत राज्य सहकारी बैको की हिमाचल श्रदेश मे २६, आतताम में १८, महाराष्ट्र 
मे २०, उत्तर प्रदेश मे १३, दिल्ली मे ८ और मद्रास में १३ शाखाएं हैं । 

पूंजो और कार्यंबिधि--राज्य बेको की चालू पूँजी अश बेच कर, विक्षेप प्राप्त कर तथा 
ऋण लेकर भ्राप्त की जाती है। वह रिजर्व वेक से ऋण लते हैं और केखद्रोय सहकारी बंकौ द्वारा 
दिये गये ऋणो की व्याज-दर प्राय ४ से ६ प्रतिशत होती है | रिजय॑ बेक से ऋण विनिमय-पत्रो 
के आधार अथवा राज्य सरकार की ग़ारण्टी पर प्राप्त किये जा सकते हैं। राज्य सहकारी बेक 
सरकारी प्तिभूतियों रूयवा कृषि विनिम्रथ-पत्रो की घरोहर प्र ऋण देते हैं, ऋणों की अववि प्राय 
एक घप द्वोती है किन्तु विशेष परिस्थितियों मे मध्यकातीन ऋण भी दिये जाते हैं। सक्षेप मे, राज्य 
सहकारी बेक रिजव वेक तथा प्राथमिव साख समितियों के बौच एक महत्त्वपूर्ण वित्तीय कड़ी का 
काम करते हैं। 

प्रगति--यौजताकाल मे राज्य सहवारी बेको की सर्प १५ से बढकर २५ हो गयी है 
और उनकी जम्ताएं २२ करोड रपये (१६११) से बढ कर १६६८-६६ म २०२ करोड रुपये तक 


पहुँच गयी हैं। राज्य सहकारी बेको द्वारा दिये जाने वाले ऋणों को बाधिक रकम भी इसी अवधि 
मे ४२ करोड रुपये स ७६६ करोड रुपय तक बढ़ गयी है। 
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प्राथमिक्र सहकारी समितियाँ प्राव केंद्रीय सहकारी बेकों से ख्प लेती हैं, केन्द्रीय सहहारी 
बैंक राज्य सहवारी वेदों से ऋण लेते हैं ॥ अत इन सस्याजो द्वारा दिय गये ऋगो की गशना दो 
या तीन बार हो जाना स्वाबाविक है । जत सहतारी क्षेत्र द्वारा दिये मय हऋगों का सह्दी अनुमान 
लगाने में सावधानी रखना आयश्यक है 

४ भसुमि-वन्धक देक 
कारी साख समितियाँ तया कन्द्रीय एय राज्य सहतारी बेर मुस्पत अब्यकातीन तथा 
के क्षी-वम्मी सध्यकालोन खूप देव हैं। ढुपका का भुमि सरीदन अयवा शूमि में स्थायी सुधार करन 
आदि विनिन कार्यों के विए दोप॑कावीन ऋणो की आवश्यकता होती है। सहकारी सम्याएँ इनकी 
पूर्ति नहीं कर सकती क्योंकि इनके अपधिक्राश खान भी जच्यक्ावीन हात हैँ अत किसानों की 
दीप॑कानोन आवश्यकताओं को पूवि के लिए विशप सस्वाएं बतायी यग्य्रों हैं, जो मूमि को बस्यक 
रखकर दीप॑कातीन ऋष दवी हैं । 

साथ समितिय्रों को भाँति ही भूमि-वन्यक थेंक सर्वप्रथम जमंनो मे स्थापित हुए और वहां 
से स्मार के विभिन भागा मे फैद यये । भारत में प्रथम भुमि-ववस्थक्र बेकर का समठत सन्‌ १६२० 
मे झंग (पजाब--पाजिस्तान) नामक स्थान पर हुआ | तत्यज्वात्‌ सच १६२४ में मद्रास में दो तथा 
सन १६२६ म वम्नई में तीन भूमि-दस्यक् यक्ो की स्वायना हुई 

गनू १६२६ म सहकारी रजिस्ट्रार सम्मेवन हुआ जौर उसके बाद राजकीय हृधि आयोग 
(8०) गे (0प्रग्रा।$॥०7 छा 680णीए८) तथा केन्द्रीय बेकिंग जाँच समिति ने भूमि-वन्यक 
बेंकों के संगठन पर विचार किया । भरृमिन्यस्धक्र बेकों के सम्बन्ध में इन तीनो समितियों की सुस्य 
निफारिशें निम्नविखित थीं : 

(१) सहकारी आपार+-समूमिनलस्धर बेंखों का समठ्य सहकारी समिति अपिनियमों के 
बलर्गत किया जाता चाहिए और इनका रुारयक्षेद न अत्ययित्त जौर न बहुत कम होना चाहिए । 

(२) ऋण के उद्देश्य-दन बेंकोंद्वारा इषि के विए भूमि सरीदने, सुमि तया हृपि- 
पद्धतियों में सुधार करने तथा पुरान ऋष चुकाने के विए ऋष दिय जाने चाहिए । 

(३) साता-झणों वी मात्रा प्राय वन्यक्र में रसी हुई भूमि के मूल्य के आय्रे से अधिक 
नहीं होनी चाहिए। मरलता थी दृष्टि घे एक व्यक्ति को दिव जाने वात ऋण की रूूनतम तथा 
अधिकतम सीमाएँ विश्थित करना उचित होगा । यह सीमा उधार लेन वाव नी आवश्यकता के 
अनुरूष होनी चाहिए । 

(४) अवधि--इन बैंकों द्वारा दिये जान वावे ऋूपों की अवधि २० वर्ष छे अधिक नहीं 
होनी चाहिए । 

(४) साथन--बू्ि-बस्धव बेबो के साथन ऋणपत निर्मेमित बर प्राप्त करने चाहिए । यह 
ऋणपतन्न कर्द्रीय मूमि वन्यक्र बैंक द्वारा बेचे जान चाहिए तया दनके ब्याज वी राज्य सरवार द्वारा 
गारण्टी की जानी चाहिए। 

(६) राजकीय सहायता--प्रारम्मिक वर्षों में राज्य सरकार द्वारा भूमि वन्यक बैक को 
सद्ययता दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में मुद्राक-कर (5॥9-60/9), परदीयन मुल्वा (८९5- 
प्रभाणा 4०) आदि से इन वैंकी को मुक्त रखना चाहिए । 

(७) प्रूमि-विक्रप का अनिक्ार--प्रृमि वन्यक बैंकों को उनके पास धरोहर में रखी हुई भूमि 
बिता न्‍्यायातय का सहारा लिए येचने का जथधिकार होना चाहि 

भारत में 2 दन्यक बेकों का संगठन उपर्यून सिफारिशों के आधार पर ही किया गया है। 

सगठन-भृमि-उन्यक बक चार प्रजार के हो सजते निजी ब्रीवाद 
(7) सहकारी, (३) जर्द-मत्वारी, तथा (४) सरवाणी। निज 2 केवल 08000%04 
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चलाये जाते हैं, और उनमें ऋणियो के रत का बोई महत्त्व नहों होता। ऐसे बेंबो द्वारा ऋण भी 
प्राय नागरिक सम्पत्ति की घरोहर पर दिये जाते है। जमेनो स्विटजरलेण्ड, डेनमार्के, नाबें तथा 
स्दोडत में वुछ भूमि-बन्धव बैक पूँजोदादी पद्धति पर समिति दिये गये है 

सहवारी सूमि-वन्यक दंक ऋण लेन वालो के लाभ के लिए निर्मित किये गये है ओर सरकार 
प्राय इतके नियमन के लिए विधान बनाती है। जमंती क्षा 70 रशी८ण तथा टेनमार्को, ना्बे 
बोर स्वीडन के जनक भूमि-बन्धर बंद सहकारी सिद्धान्त पर निर्मित किये गय है । 

इगलेण्ड (4ह8०च्राएश >ै[णाह32६ एगफणना07), प्राय (एध्या #णाणथ), 
जापान (म्िएएणकदए डैथ), डेनमाक (7६ %0836८ 830]. एा [६ एफाएक0गर्ण 
70७0ग्राआ),) तथा स्वीडन (१०)३। )६०।९०९६ 820].) मे क्षद्धं सटक्ारो भूनि-बन्धक बेद अच- 
छित हैं। इन बैंको को सरबार से आथिक सहायता मिलती है और इन पर सरवार नियन्त्रण 
रखती है । 

कुछ देशों में भूमि-वन्यत्र बेक एुर्रत' राज्य की पूंडी द्वारा निर्मित किये गये है तथा उनवा 
प्रबन्ध सरकार द्वारा हो होता है। बनाडा (एशउताजआ हशगण 709॥ 85070), न्यूजीलेष्ड (7006 
ह8ाडा6 40.९७ (णएणश्ाणा रण र८च४८ंक्ात) तथा दक्षिणी नमी (00 टाप॑ 
तैड्ञापग्रीएएय 837॥, एव 800०0 &१7०9) में इस प्रवार के भूमि-बन्धव बेकों वे उदाहरण 
उपलब्ध हैं। 

सगठन के अठुसार दर्गीरएण-संग्ठन की हृष्टि से विभिन्न देमों मे दो प्रकार बे मूमि- 
बच्धक बैव मिलते हैं। प्रथम वग भे समोय बेत (ह८ऐ४४) है जिसबा तात्पयं यह है क्रि बेन्द्रोम 
संस्था द्वारा ऋणपत्र आदि वेचकर घनराशि एकत्रित वो जाती है छोर ऋणों का वितरण तथा 
चपूली प्राथमिक रस्पाजों द्वारा बी जाती है। इस व्यचस्था ब कन्तत ऋण के लिए प्रार्थनानपत्र 
प्राथमिक्ष नूमि-बन्पक बेक प्राप्त वरता है । वह ऋण राष्धि, जवेधि धरोहर आई सभो इ'्तो वी 
जाच करता है तथा अपनी सिफारिश सहित सभी पनराई देन्‍्द्रीय भस्था रो श्षेज देता है। केन्द्रीय 
सरया ऋण स्वीह्वत करती है जौर उसदी सम्पूर्ण प्रक्रिया प्राधमित्र बैंक द्वारा को जाती है । सबीय 
पद्धति भेभिवतर जभंनी, नार्वे रवीडन, स्विट्जरलेण्ट तथा टेनमाक में प्रचलित है । 

एकल (07703 ) पद्धति वे अस्तग्रेत भूमि बन्धव चेक एक्त ही सस्‍्था होती है और परषेना- 
पत्र प्राप्त वरने ऋण द्वेन आदि सेत्ते लेबर बन्यम बसूलो तब सभी वार्यो वा दागित्व इस 
सस्पा का ही होता है । इगलेण्ड, दक्षिण अफोक्षा तथा कवाटय के भुमि-बन्यज बेब इसौ शेणी से 
सम्बन्धित है । 

भारत एक विस्तृत देय है और यहाँ ययेप्ट साधन-सम्पन तथा शक्तिशाली भूमि-वन्घत बेंक 
ही सफ्ल हो सकते है | इसके जतिरिक्त स्पातान्तर बस॒त हांते बे कारण यहाँ सधोद पद्धति ही 
अधिव उपयुक्त हो सकती है क्योंकि प्र थमित्र संस्थाएँ अपने क्षेत्र क व्यक्तियों सं परिचित होने वे 
कारण डेन्‍्द्रीय बेब वो सलाह दे सकती हैं थौर वेन्दीय भूमि-बन्धक बेब वेबल नोति निर्धारण 
एवं जपिक्राधिक ऋण देत के बाये पर ध्यात केन्त चर सवते हैं । 

भारतोय भुमि-ब पक देकों दो व्यवस्था--भारत वे सभी राज्यों मे एज-एक केन्द्रीय भूमि- 
बन्द बैंक वो स्थापना जो गयी है और सभी मरत्त्वपू् इंधि क्षेत्रों मे एबं एक प्राथमिक भूमि- 
बन्द बेच निर्मित किया गया है। वेन्द्रीय भूमि बत्यक देको मे सरकार, प्राथमिव भूमि-बन्यक 
चंद्ो, सहतारी देवों, समितियों तथा कित़ादों द्वारा धूंजो खरीदे गदी है| प्रायमित्र बेचो में अश- 
पूँडी केदेल ग्रामोण ज्नता खरोदती है । 

साधन तथा ऋण--ऋषण देन के लिए राशि राज्य सरवार को गारण्टो प्राप्त ऋषणपत्र देच- 
दर उश्धन्ध को पाती है । यह ऋषगपत बदल वेस्द्रीय मूमि-बत्धर देद हो निर्गेमित बरते हैं। ऋण 
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केवल उन व्यक्तियों को हो दिय जाते हैं जो प्राथमिक भूमि-बस्धक बेकों वे सदस्य हैं। ऋण के लिए 
प्रा्यवापत्र तेया उससे सम्बन्धित धरोहर आदि व प्रमाणपत्र प्राथमिक नूमि-वन्धर बैंक को प्रस्तुत 
किये जाते हैं, जिनकी पूरी जाँच कर लेने के परचात्‌ प्राथमिक बैंक सभी दस्तावेज अपनी मिफ्रारिश 
सहित केंद्रीय वैक्ों को भेज देता है ) ऋण की राशि, अवधि तथा अन्य सभो शर्तों आदि के सम्पन्ध 
मे अन्तिम निर्णय केद्धीय भूमिश्वन्यक बेर दारा किया जाता है ओर उमकी सूचना प्रायम्रित्र चेक 
को भेज दी जाती है जो वन्धक में रखी जात वाली मूम्ि के वन्यक्वामे (१४०7४०४८ 00£66) का 
पजीयन करवा लेता है। प्राय भूमि के मूल्य वी जाथी राशि उपार दी जाती है। केद्धीय भूमि- 
वस्पक बैक प्रायमिक बैंकों से ६ ५ प्रतिशत और प्रायमिक भूमि वत्यक बेक ऋषियों से ७*४ प्रति- 
शत व्यात लेत हैं। १ प्रतिशत का सीमान्‍्तर प्राथमिक बेका को सामान्य व्यय की पृति के लिए 
ययेष्ट होता है । 

राज्य सरकार की गारण्टी प्राप्त होने के कारण भूमि-न्धक वैकों के ऋणपत व्यापारिक 
बेको तथा जनता का बेचना कठित नहीं होता । व्यापारिक बैंकों का भुमि-वत्धक् बैंको के ऋषणपत्ों 
में बिनियोजन करन स दो लाभ होते हैं। एक ता उन्हे ब्याज अच्छा मिल जाता है दूसरे वह इन 
ऋणपतों के क्राघार पर रिजव॑ वेक्र स ठधार ले सकते हैं। 

भारतीय भूमिन्वन्धक वैंक प्राय ७ स २० वर्ष तक वी अवधि के ऋण देते हैं । 

प्रशवि--३० यून, १६६६ को समाप्त होने दावे वर्ष मं भारत में १६ केद्ध व भूमि बन्यर 
बैंक तथा ७३८ प्रायमिक भूमि वन्धक बैक ये । केन्द्रीय भूमि-वन्धक् वैकों की ४८५ शखाएँ थी 
जौ ऐस स्थानों पर खोली गयी जहाँ प्रायभिक सूमि ब्रित्राम बैंक नहीं हैं। दस वैंकों द्वारा प्रति 
बर्ष १०० करोड रुपय से अधिक क ऋण दिय जात हैं बोर लगभग इतेनी ही रकम के ऋणपत 
निर्मित किये जाते हैं । भारत वो अधवश्यकता को देखते हुए यह राशि बहुत कम है । 

कई राज्यों में भूमि-बन्धक दंकों का नाम मूमि विक्रम बेक रख दिया गया है। यहू वैक 
सामान्य तथा ग्रामीण ऋणपत निगमित बरते हैं। यह ऋणपन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, 
रिजव बैंक, स्टेट बेक तया जीवन बीमा निगम द्वारा खरीद जाते हैं । 

सहकारी साख आन्दोलन फी कप्तियाँ 

(१) अपर्धाप्न-- सहकारिता का मुख्य उद्देश्य कृपक-वर्ग के जिए सस्ते ऋण सुजभ कर उत्हे 
शोपण में बचाना है, परन्तु इसके विए यह आवश्यक है कि मानव तत्त्य सक्रिय एवं सतर्क हो तथा 
उपलब्ध सहायता का अधिकतम सदुपयोग करे अन्यया सहयोग एवं सहायता की कोई भी योजना 
सफल नही हो सकती । भारत में सहकारिता का बीआरोप्रय सत्‌॒ १६०४ में हुआ था परस्तु इतनी 
लस्बों बवयि व पश्चात्‌ भी वह एक ऐसे फदत-फूलत वलवृक्ष का रूप घारण नती कर पाया जो 
साहूकारों द्वारा आद्वान्त सम्पूर्ण ग्राम्य समाज को अपने विशाल माँचल को विक्रासदादी शीतल 
छावा ययेष्ठ मात्रा म प्रदान कर सके। ग्राम्य साख सर्वेक्षण समिति ने यह अनुमाम लगाया 
था कि भारत मे प्रति वर्ष लगभग ७५० करोड रुपये की ग्राम्य साख वो आवशस्यक्षता होती है। 
बॉमर्स पत्रिका के एक अनुमान के अनुमार वह आदधश्यक्ता १६६० ६१ में लगभग १,४०० 
करोड रुपये वापिक तक पहुँच गयी । यह आवश्यकता १६७१ मे लयम्ग ३,००० करोट रुपये 
वापिक हो गयी है और १६७३-७४ तक ४,००० करोड रुपये हो जावे की आशा है । वर्तमान में 
सहकारी साख सगठन कुत ग्राम्य साख वी वेवल ४० प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति करता है। 
तिश्चय ही यह प्रगति बहुत सम्तोषजनक नहीं कही जा सकती क्योंकि ग्रामीण साख की लगभग 
६० प्रतिशत आवश्यकता के विए अन्य साधनों का मुंढ॒ ताकना पड़ता है। इस प्रकार सहरारी साथ 
को सबसे महत्वपूर्ण कमी यह्‌ है कि बह आवदयदवा के एक अत्यन्त अह्य भाग वो पूर्ति करती हैं 

(२) सहदारी हस्तक्षेप --"ई युग दीवन पर भो भारतीय सहरारी आन्दोवन का सरकारी 
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आन्दोलन समझा जाता हे ओर जनता मे (अपनी सहायता आप करने! को भावना का अब भी 
शत्यम्त अभाव दृष्टिगोचर होता है । परिणामस्वरूप ग्राम्ध जनता मे सहकारी बान्दोलन के प्रति 
बहुत कम उत्माह है। यह सत्य है कि अविक्धित एवं पिछडी हुई अथे व्यवस्था को उन्नत बनाते 
के लिए एक प्रजातस्त्रीय शासन व्यवस्था में सरकार का झधिवाजिक सहपोग दाठनीय है परच्चु 
भारतीय जवता ने सरकार के इस सहयोग को उसका अनिवार्य दायित्व समझा है। इस प्रान्त 
घारणा के कारण ही भारत में सहकारी आन्दोलन असफ्ल हो गया है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण 
समिति के शब्दों मे “भारत में सहकारिता एक ऐसे पौधे के समा है जिसे सरकार ने दोनों हाथो 
से थाम रखा है क्योकि उसकी जड़े घरती मे जमने को तेयार नहीं हैं ।" 

((०-०एथगा।ण ॥ गरिा5 एएणाओ 35 6 & जैग्यो ॥ह0 जा एव ७ 700 गजाएंफ 
#9 पा (0७ थार ०६ ३5३7005 58 [0 लाश पद 50 ) 

(३) अवाछित तत्वों का प्रभुतत--स हारी आरदोतत की प्रगति के लिए ज्यो-ज्यों सरकार 
अधिद प्रभत्त कर रही है और निरन्तर अधिकाधिक भाधिक गटायता प्रदान वर रही है त्यो त्यो 
इसमें अवाछित तत्त्वो का प्रवेश होवा जा रहा है । र्द्तन्त्रता प्रा ति के कुछ समय बाद ही साहुकारो 
तथा महाजनों न अनेक सहकारी समितियों में अंशपूंजी खरीद लीथो और आज तो बहुतन्सी 
सम्तितियाँ इस वर्ग के प्रभाव क्षेत्र मे जा गयी हैं जिसके परिणामस्वरूप सहकारों साख समितियों का 
ऋण समाहुबारों को प्राप्त हो जाता है और वह उसी धनराशि का भ्रयोग ग्रामीणों को ऋण देन मे 
करते हैं। इस प्रकार जिस व्यवस्था की स्थापना शोषण का अन्त करने के लिए वी गयी थी उत्तका 
प्रयोग शोषण के लिए ही होव लगा है, यह अत्यन्त दुर्भाग्य की वात है । 

साहूशारों तथा महाजनों के अतिरिक्त एवं अन्य वर्ग ने सहक्तरों आन्दोरन में हस्तशेप 
करता एवं रुचि छेवा भारम्भ कर दिया है। यह वे उन राजवीविज्ञों का दल है जो सहकारी 

समितियों पर अधिकार कर अपने दल से सस्वन्वित व्यक्तियों को अधिक्राविक ऋण दिलाने वा 
प्रयत्न रूरता है । गत वर्षों में विधान सभा अथवा पचायत के चुनावों में हरने दाजे राजनीतिज्ञो 
का प्रभाव सहकारी सस्थाजा में बहुत वढ गया हैं। इसस द्रुछ सहेद्ारी समितियों के साधनों मे 
पर्याप्त वृद्धि टुई है परन्तु उनते द्वारा अवाधित व्यक्तियों तथा अवाछित कार्यो के लिए दिये जाने वाले 
कण की मादा मे भी बहुत वृद्धि हो गयी है। इसके साथ ही बनके समितियों द्वारा ऋण बसूलों 
में भो शिथिलता आ गयो है क्याकि प्रभावगाली व्यत्तियों के सम्दन्धियों तथा मित्रों से ऋण बमूत 
करन; अत्यन्त बेठिन है ६ 

राजनीणिज्ञो वे प्रभुत्व वा एक दुष्प्रभाव यह हुआ है कि जतेव स्थानों पर सरकार से 
आधधिक सहायता प्राप्त करने के लिए जालो तथा बनादटो सडुशारों समितियां बन गयी है। इनमें 
सै बहुतन्सी समितियाँ सरत्ार अथवा राज्य सहवारी बैक से आशिक सहायता प्राप्त कर काम 
बन्द कर देती हैं। इस प्रचार धन के दुढ्पयोग तथा गवन को घदनाएं बड गयी ६ । 

(४) ऋण स्वोहकृति एबं वसूली-सहकारी समितियों द्वारा ऋण स्वीजत वरने मे प्राय 
तीन-चार मास तेक लग जाते हैं क्योकि अधिव्राथ समितियां ऋण देन स पूर्व बहुत-सी वागजो कार्य- 
बाही करती हैं। ऋण दने के पश्चानु बहुत मी समिनियाँ ऋण वसूली में अत्यधिक कडाई से काम 
तेनी हैं जिसके फ़रतस्वहूप ऋणियों को साहुकारो की शरण लेनी पड़ती है। यह स्थिति अत्यस्त 
असम्तोषजनय' है । उत्तम चरिध्र वाले व्यक्तियों को उचित कार्य के लिए दिये गये ऋणों के लिए 
उचित समय देना ब्ावश्यव है, ऋ्यया साख समितियों की स्पायना ही अर्थहीन है 

(५) अरेशण-सव सहकारी सम्रितियों का सहकारी विधाग द्वारा नियुक्त अकेक्षक द्वारा 
अकेक्षण होना अनिवायं हे परन्तु अनेक समितियों का या तो अक्रेक्षण किया ही नहीं जाता या 
उसमे समुचित जानकारी नहीं रखी जाती । दसका परिणाम यह होतः है हि अनेक दुर्बल एव 
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अव्यवस्यित समितियाँ चालू रहती हैं और वह अन्त में बहुत-सी पूँजी एवं निश्नेप खोकर समाप्त हो 
जाती हैं । 

(६) ब्याज दर--प्राथमिक समितियों द्वारा दिये गये ऋणों पर प्राय 5 से १२ प्रतिशत 
ब्याज लिया जाता है जो वास्तव में अधिक है। 

महकारी आन्दोलत बरतुत एक भावनात्मक आन्दोलन है जिसकी सफलता उचित हष्टि- 
कोण तथा सद्दी विचारधारा पर निर्भर करती है । अत इसका सचालन करने के लिए सरकारी 
सहयोग अथवा अन्य कार्यविधियों का उतना महत्त्व नही है जितना कि उदार, सत्यनिष्ठ एवं लगन 
वात उत्पाही मानव-रत्नों का। सर फ्रेईरिक तिकलसन द्वारा सनू १५६२ में कहें हुए शब्द आज 
उस समय से भी अधिक सत्य है कि सहकारिता की सफ्लता के लिए रेफेजन की खोज कीजिए ।” 
यह दुसद सत्य है कि भारतोय सहकारो आन्दोलन कमंनिप्ठ व्यतियो के हाथो में नहीं है अत 
इसकी सफ्लता सन्देहास्पद ही रहेगी । 


राज्य सरकार तथा कृषि साख 


कृषि प्षाख॒ की व्यवस्था राज्य तथा केनद्रीय सरकार भी करती है। राज्य द्वारा ढषि भूमि 
सुघार ऋण अधिनियम, १८८३ [:शातव [गञाछ्ा०व्णशा। ॥.028"8 860! ० 883) तथा क्ृपक 
ऋण अधिनियम १८८४ (6 80ण[एट७५ [.0थ75 हट ण 884) के अन्तर्गत किसानो को 
त्तकादी! (ऋण) दिये जाते हैं॥ ठकावी का प्रारम्भ अकाल अथवा वाढ आदि स उत्पन्न सकद की 
स्थिति में सहायता देने के लिए क्या गया था परन्तु धीरे धीरे यह मरकार का एवं नियमित क्रम 
बने गया । 

ऋण वितरण--तकावी का वितरण किसानों की हल, बैल, बीज अथवा सकटकान में 
उपयोग सम्बन्धी आवश्यकताओं के जिए क्रिया जाता है । परन्तु गत कुछ दर्षों में सकटकालीन 
सहायता बे अतिरिक्त अन्य सभी ऋणों के वितरण का जधिजार पचायन समितियों को दे दिया गया 
है। जिन राज्यों मे अभी पचायत राज को स्थापना नही हुई, वहाँ अब भी सरकार का राजस्व 
(8९९८७) विभाग इन ऋणों का वितरण करता है। यह झण तहसीलदार अथवा विकास 
अधिकारी के माध्यम से दिये जाते हैं । 

तकाबी की कमियाँ--ग्रामीण सास मसर्वेक्षण समिति के मतानुमार, 'तकाबी का इतिहास 
अपर्पाप्तदाओं बा इतिहास है' बयोकि त्तक्नादी न कैवल माता तथा वितरण व्यवस्था की दृष्टि से 
अपर्याप्त रहे हैं बल्कि उनझे नियन्त्रण एवं उपयोग के निरीक्षण का प्रवन्ध भी अस्ल्वोपजवक् रहा 
है। ममिति वे अनुमान के अनुसार कृषि ऋण मे सरकार का भाग बेवल ३ प्रतिशत, अर्थात कुल 
लगभग २२ ५ परोड रपये वापिक था । जहाँ तक व्यक्तिगत ऋण का प्रश्न है वह सदा आवश्यकता 
से कम रहा है क्योकि सरकार ऋण की मात्रा आवश्यकतानुसार निर्धारित करने के स्थान पर यह 
निद्चित करती है कि उसे अमुक राशि ऋण हूप से वितरित करनी है। उमर राशि को प्राय माँग 
के अनुपात में बाँट दिया जाता है| इस प्रार किसी भी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार 
राधि नहीं मिल पाती । 

पक्षपात्‌॒ एवं दैरी-तकाव्री वे विहठ एवं अन्य आरोप यह है कि उसका अधिकाश भाग 
बड़े-बड़े कृषकों अयवा मुमिधारियों को प्राप्त होता है जबकि छोटे किसानो को, जिनकी आवश्यकता 
अधिक तीर होती है, प्राय बहुत ही कमर राझि मिलती है. अत उन्हें अपनी आवश्यकता को पूर्ति 
के लिए साहूकार के पास जाना पडता है। इसके अतिरिक्त तक्ावो को राशि का निर्धारण ब्राय. 
बहुत देर से होता है अत जब हिसानो को ऋण को अत्यधिक आवश्यकता होती है तब उन्हे नही 


! तयाबी' (78८९७७॥) अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ 'छण' होता है। 
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प्रिल पाता । ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने यहाँ तक कहां है कि कही कही तो तकावी स्वोकार 
करने के पश्चात उसका वितरण करने में ८ मास तक लग जाते हैं 

व्यय--वकावी प्राप्त करने में प्राय कृषक को बहुत धनराणि व्यय करनी पड़ती है | कभी- 
कभी तो गाँवो से गबाहो ठया जम्रानतदारों को कई कई बार त्वाना पडता है, और हर बार उनके 
भोजन तथा किराये पर बहुत राशि जच हो जातो है। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग के कर्मचारियों 
को ऋण का एक भाग घूस के रूप म देता अनिवार्य होता है अन्यथा ऋण स्वीहृत होना ही कठिन 
है और यदि किमी कारण से स्दीकृत हो भी गया तो सम्बन्धित घनराशि मिलना असम्भव है। इस 
प्रकार किसान को स्वीकृत राशि वा जाधा भाग कठिनाई से प्राप्त होता है । 

जिन राज्यों में निर्माण कार्यों के लिए श्णों का वितरण प्रचायतों द्वारा होता है बहाँभी 
श्रष्टाचार बा अभाव नही है । सरपच तथा प्रधान न केबल अपने दल के व्यक्तियों वो ही ऋण 
दिलाते हैं, बल्कि उतरे द्वारा घूस लेन के भी बहुत से उद्दाहरण प्रवाश मे भाये हैं । 

उपर्युक्त तथ्यों से न केवल सरकारी ऋणों की अपर्याध्वता सिद्ध होती हैं बहिकि उनकी 
स्वीकृति से लेरर दितरण तक अनेब अनियमितताएं भी हृष्टिगोचर होवी हैं । 

व्यापारिक बेक 

सत्‌ १९६८ तक भारत वे व्यावारिक बेक ढूपि के लिए कैबन अप्रत्यक्ष सहायता ही देते 
रहे । व्यागारी लोग जो कृषि पदार्थ खरीदते, उनके लिए बैक ऋष दे देत ये । भारतीय कृषि के लिए 
बेको द्वारा प्रत्यक्ष ऋण न दने का कारण यह रहा है कि भारतीय दि अ्षव भी मानसून पर विभर 
है और क्िसात के पास जमानत में रखते के लिए कोई सच्छी मम्पत्ति नहीं है। 

इन कारणो के अतिरिक्त, भारत में एक आम धारणा यह रही है ज़ि छेती के वास्ते धन 
की व्यवस्था वरना सहका दी संस्थाओं का काम है वशपारिक देको का दावित्व बही। इसी घारणा 
के कारण जूत १६६८ तक भारतीय वेंडों द्वारा खेती के वास्ते दिये गय ऋणों दी रकम वेबल 
२० करोड रुपये थी । यह रकम भारतीय व्यापारिक देंकों द्वारा दिये गये ऋणों की केबल 
० ६ प्रतिशत थी । 

सन्‌ १६६८ में ही बकी ने सामाजिक नियन्त्रण के भय से अपनी नी सर पर्रिवर्तत कर 
दिया भौर खेती के लिए अधिक रकक्‍प्रे उधार दी जाने खगी । जून १६६६ मे व्याप्राखि बेक़ों द्वारा 
कृषि के वास्‍्ते दिये गय ऋणो वो रकम १६० करोड रपये त्तक पहुँच गयी । 

१६ जुलाई, १६६६ से भारत के १४ तिजी बेको का राष्ट्रीयक्रण कर लिया गधा । इसके 
बाद कृषि क्षेत्र में दिय गये ऋण की मात्रा में तीब्र गति से वृद्धि हुई है। इतका प्रमाण इस तथ्य से 
मिलता है कि दिसस्यर १६७० तक व्यापारिक वेको द्वारा कृपि क्षेत्र के वास्ते दिये गये ऋणों वी 
रक्त लगभग ४०० करोड रुपये तक पहुच गयी जो व्यापारिक बैंको के कुल ऋण वी लगभग ६ 
प्रतिशत थी । 

आगादी वर्षो मे व्यापारिक वैको द्वारा खेती के विक्राप के लिए अधिक ऋण दिये जाने वी 
सम्भावना है फ्पोएि ग्रामीण क्षेत्रो म बंका की शाखानों का अत्ययिक तेजी से विस्तार हो रहा है । 

रिजर्द बेंक और दृषपि साख 
(88५४२ ए७ ए#काह &प० 40207 ए7७, टशका) 

कृषि साथ की मुवियाएँ देने की दशा म भारतीय रिजवे वेक प्रारम्भ से हो जागझूक रहा 
है। इम तथ्य की पुष्टि इस वात मे होती है कि वेंद्र की स्थापता के समय से ही इसमे कृषि साख 
विप्लाग स्थापित बर दिया गया जिमके उद्देश्य निम्नलिखित हैं 

(१) हुपि साख की समस्या के अध्ययत के लिए शिशेयज्ञ कर्मचारियों का दस रखका जो 

कैल्द्रीय सरकार, राज्य सहवारी वेको तथा झन्य बेको को परामश के जिए उपलब्ध हो सके । 
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(२) कृषि साख वे सम्वस्ध मे रिज्द बेक, राज्य सहकारी दबेढ तथा अन्य बेको की क्रियाओं 
में समस्वय स्थापित करना । ध 

कृषि के लिए ऋण--भारतीय रिजवें बेक इृषि के लिए समस्त साख राज्य सहकारी बेको 
के माध्यम से देता है। राज्य सहकारी बेक, नियम के अनुसार तो १५ मास्॒ के कृषि 
विनिमय पत्रों पर ऋण ले सकते है परन्तु व्यवहार में यह बिल प्राय १२ मात्त के हो लिखें 
जाते हैं। इस सुविधा के अन्तगंत माल बेचने अथवा सेवारन (7०००४»78) के लिए भी साख 
दी जाती है । 

फरवरी १६५६ मे रिजर्व वेक हारा कृषि साख को अधिक उदारतापूर्ण व्यवस्था करने के 
लिए दो कोपो की स्थापना की गयी । 

(१) राष्ट्रीय कृषि साख (दीपकालीव) कोष [रिशाणा॥ #70णीॉपावा एाध्वा 
((णाह-ील्या 09श0ब००५) #७॥०]--इस कोष में एथम वर्ष में १० करोड रुपये डालने की 
व्यवस्था की गयी और आगामी पाँच वर्षों में प्रति वर्ष क्मस कम पाँच करोड़ रुपये डालने का 
निश्चय किया गया । इस कोप की राशि का प्रयोग निम्तलिप्ित कार्यों से लिए करने का निश्चय 
क्या गया है 

() प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में सहकारी साख सस्थाओं की पूंजी खरोदने के लिए राज्य 
सरकारो वी २० वर्ष तक की अवधि के ऋण देना । 

(४) कृषि साख की व्यवस्था करने के लिए राज्य सहकारी बैंको को १४५ भाम से ५ वर्ष 
तक के ऋण देना । इन ऋणों के ब्याज तथा मूल के भुगतान की राज्य सरवार द्वारा गारण्टी होना 
आवश्यक है। 

(॥॥) केद्धीय भूमि-बन्धक बेको को २० वर्ष तक के ऋण देना, तथा 

(९) केन्द्रीय भूमि वन्धक बेको के २० वर्ष ठक के ऋणपत्र ([009070765) सरीदना। 

उपर्युक्त ऋणपनो (संख्या ३ तथा ४) की राज्य सरपारो द्वारा ग्रारण्टी होता आवश्यक है। 

अब तक इस कोप में लगभग १४३ करोड रुपये जमा हो गये हैं और इसमे से लगभग 
६० करोड रुपया ऋण में दिया जा चुका है । 

(२) शष्ट्रीय कृषि साथ (स्थिरोक्रण) कोष [पिशाग्रार ह०णाएड (०१ 
(808090/890009) 9७७४]--भारतीय इृषि वी अध्थिरता के कारण प्राय सहकारी बेको से 
उधार तेने वाले कृपत्र समय पर ऋण चुऊाने मे असफन होते हैं जिसके परिणामस्वरूप सहकारी 
बैंक रिजवे वेंक को भुगतान करने मे देर कर देंते हैं। इन कठिनाई को दुर करने के लिए स्विरी- 
करण कोष बनाया गया है। जिप्त वर्प फसल खराब होने अथवा अवाल के कारण राज्य सहकारी 
बेब अपने अल्पकालीन ऋणों का भुगतान नही कर पाते हैं उस समय इस कोप से ऋण देकर अल्प- 
बालीन को मध्यकालीन ऋणो में परिवर्तित १र दिया जाता है। इस कोप में प्रथम पाँच वर्ष तक 
निरन्तर एवं करोड र॒पया वापिक डालन का प्रावधान किया गया था । इस कोष में अब तक लगभग 
४० करोड स्पया जमा हो चुका है। स्थिरीक्रण कोष मे से १६६६ ६७ में पहली बार ऋण दिये 
गये जिनकी रकम अब छह बरोड से वुछ अधिक है । 

दौर्घकालोसन ऋण--रिणर्व बेक द्वारा भूमि वन्धक बैच्ो के ऋणपन (५०७८॥/ए:९८७) खरीदे 
जाते हैं औौर उनकी धरोहर पर ऋण भी दिया जाता है। गत बुछ वर्षों मे रिजर्व बैक द्वारा 
ग्रामीण ऋणपनों वी सरीद भी आरम्भ कर दी गयी है । 


१६७१ में रिजवे बेंक द्वारा ग्रामीण साख के लिए दिये गये कुल ऋण शेषों की राशि 
लगप्रण ३२० करोड स्पये तक पहुँच गयी है । 
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स्टेद बंक दया कृषि साख 


ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति का यह मत यथा कि ग्रामीण साख की सम्पूर्ण व्यवस्था सहकारी 
सत्याओं के माध्यम से होदी चाहिए | स्टेट बेक इस सुझाव का क्षत्यन्त उद्ारतापूर्वेक पालन कर 
रहा है। वस्वृुत हृषि तथा प्रामीथ साख की दिशा मे स्टेट देव का वार्य अन्य सभी कार्योंसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। स्टेट बेद द्वारा दी गयी सहायता को चार वर्गों मे बाँठा जा सकता है 

(१) त्तामान्य सहायता--इमक अन्तर्गत सहकारी बैंकों को एक स्थान से दूमरे स्थान 
पर घनराशि भेजने कौ सुविधा दी जाती है॥ यह काय निशुल्क किया जाता है इन प्रेषण 
सुविधाओं स कृषि के लिए दिये जाते वाले ऋण सरलतापूवेक स्थाताल्तरित किये जा सकते हैं। 

(२) क्रय-विकप तथा विधायत साथ (ट७व 07 फशि]८७०६ ॥0 ?70065578)-- 
जित क्षेत्रों मे कनद्रीय सहकारी बंके कृषि माल को क्रय विक्रय करने अथवा संवारने की क्रिया 
के लिए ऋण देने की स्थिति मे नही हैं वहाँ रटेट बेक सहकारी समितियां को प्रत्यक्ष ऋण देने की 
ब्यवस्था करता है । यह ऋण प्राय माल को घरोहूर अथवा माल भ सम्बन्धित अधिकार पत्रों की 
जमातत पर दिय जाते हैं परन्तु कम्मो क्ती सामाय अथवा विता जमानत के ऋण देने वी व्यवस्था 
भो की जाती है । 

(३) ग्रोशामों के लिए बिंत--हपिं व्यवस्था से मालगोझासों के विक्रास का बड़ा महत्त्वपूर्ण 
स्थान है अत स्टेट बेंक न मालगोदामों के निर्माण में प्रारम्म से ही सक्तिय सहयाग दिया है। 
क्ेख्योप मालगोदाम निगम म स्टेट वैंक द्वारा १ वरोड रुपये वे अश खरीदे गय हैं। वह समय समय 
पर केच्रीप तथा राज्म वित्त निगमो को वरिभित समध्यानों के सम्बन्ध मे सलाह देने के लिए 
अधितारी भी नियुक्त ररता रहता है । 

स्टेट बंक मालगोदामों की रख्रीदों पर ऋण भो देता है। इमसे लोगो को केंद्रीय तथा 
राज्य म लगोगमा (एशाएगे क्षात 506 शथ्शा0एशआआए्र ए079०५।०७) म माल रखने को 
प्रोत्माहन मिलता है | ३१ दिसम्बर, १६७० को दस मद म ऋण शोप की राशि लगभग २ करोड़ 
रुपये थी । 

(४) भूमि बन्धक बेक--सटट बेक भुूसि वघक बेकों के ऋणपत्र खरीदता है तथा उनरी 
धरोहर पर ऋण भी देता है। इस प्रश्वार बैक कूपि साख की वृद्धि म परोक्ष योगदान देदा है क्योकि 
स्टेट चैंक के सहेधाग से भूमि वन्धक बका के ऋणपत्रा की विक्रयशीलता बढ़ जाती है और वह 
कृषि के विक्राप्त के लिए बनिकराधित ऋण देने मे समर्थ हो जाते हैं । 

३१ दिसम्बर, १६७० को स्टेट वेंक परिवार द्वारा दो गय्मी ग्रामीण सास को स्थिति 
निम्नलिखित थी 

(१) लघु उद्योगों को सहायता 


(क) ऋण बल करने वाली इकाइया की संख्या ५१,२८६ 

(एप) ऋण स्वीक्तियाँ ३३० करोड़ ३० 

(ग) ऋण शप १६६ » » 
(२) सहकारी सस्याभों को सहायता 

(व) खातों की संख्या १०० 

(ख) रण स्वोकूतियां ९६६ ४ ४5 

(गे) ऋण शप (४३ ७४ 5-४ 


स्टेद बैंक के सहायक सात बैंक भी इन मदों मं सहायता प्रदान करते हैं 
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कृषि एलवित नल 
(+ठयटणपरएपना एच्लअसअटड 20ए200७एठघ) 


मन १६४५ में माउरेन नविति ने वह सताव दिया था थि साआ साड सस्थाज्रो के 
पूयक क रूप में भारत क प्रयेद् प्रान्त में बपि नाव किन स्थापित जिद जानो चाहिए । इत विद्ाए 
का सहकारी अयजन सनिरि (१६४-) बरनाण ञे केय बॉ न्विलि (०4९) तथा गार्नीम साड 


सावन्ण समिति ने समाप्त छिया। एतआ वह महा था कि स्ठकानी सा मर्निर्पि को मी 
लाउिट कर ब्र्नग झाव का ब्यवसत्रा हुड कार्ती चानिए 

मल वर्षों में कसि के किए आप मज्यम तश दीफकार्जन ऋण भी बटुट बी व्यवस्था सशर्पिर 
हूँ पर्यो हैं। अर सांचाती तथा मुकि-वद्म बेस का बदलसद यादिन महयना प्रयत अन्त के 
निए एक दिगद सत्था जी आउस्यजला अनाधब मो पर्यो। तइलनाण ” जुलाई गृह॒य्तओं मत 
हल वित्त लिन की स्वपना मी परी । 

पूंजी टथा अप + नगर की बदिा एज 
हुपब मे २६ ००० अर्यो में दिनाजित है। 

बिच सुविपाए--हुपि एतविर नितन द्वारा निल्ता न वित' कार्यों म निए एनविल ब्वासस्था 
को जाती हैं 

(१) भू्िर्का खेती योरप बनाने के लिए, ताकि वचिवाई सदिधाओं आा महपिति किया 
जा सर्के । 

(+) विरेप फरहान के दिक्वास के सिए जिलप्रे नारा: आजू इनायत्री कटवा।, चाय 
अप सल्मिनित हैं । 

(३) हारे के उत्व्रकरण के लिए, जिसके रतज (£४६८ एथी5) में दिजर्जी कण प्रयोग तथा 
पन्‍्प बादि लगाने की व्यास्था न््मििल हैं। 

(४) पगुपाहर के दिक्ाता में लिए. जिउफे तप्ा्थव्य पच्यशानत तपा मापिान्ल 


२4 अरोीड मापा रंडी थार है जा दत-डढल हजा। 





सहमत हैं। 

इन वित्ट सकिद्ाएँ एन शा्वी नाज्य मइजाई वेज केस्रीय मसिज्वस्दम बैंजों ताणा बल्ततरिए 
बेगों मा उपतण्द हैं, जब नियम के अमपाई हैं। वॉनान में घट ऋविधा ४७ अेखद्ीक सपि-्वन्पञ 
बीकी २० राज्य ताटगारी बज तथा बह अन्‍्रचित बेची को प्रप्त है । 

ऋग-व्यदच्दा-मू निप्विउम तथा गाज्य ताआएे बह प्रया #* ण्ण्क वापयें सा लंमर 
ह4 ००० मपद् तंज के शण ब्यसल्था वारे नव ं बाण उतर अवधि भी शुब-श७ द्वार के 
अधिक नई रन है। निएन इन' ऑपडिग रन तथा अधिम हस्यीं अवपि के ऋण 
देन को परंत्याहिट माता है। इतोें अिीचय क्षाय तथा कहने जनी उन्ताओं क ८परादत के सि+ 
दिये पय छटणों की दचूनी भी हे ४ वाई तम जपदि दर जड तच बय न देर ने स्थिर मा जा 


निन दव। कस नी झरना दिनोप नशयता £ आाडइरुपो जी दी जाई हैं आन ये 
प्रत्मिर ब्याज चलता हैं। ब्याजनदर ८ठे माल अपीदि 5०% शिफ्या अं 
जर्मे जी ब्यत्ता हैं। ब्याज को दा में सतपानजा परी -जजन जिया जा सग्ला / 

शागओ्री-नियता ड्राए दि पड़े उ्सिल था क्री बे राज्य साया दूए कपल हे 
आवश्यक हैं। बह प्राण झुशापत तोता बाज दोशे 
कान दाना बह साझा फाप्टे नर्किशा आहजिनो 
लिन वा मकान मप्दर मो नन्‍्द 2 । है 


२०६ | कृषि वित्त 


अन्य शर्ते-- निगम द्वारा किसी भी बैक को ऋण अथवा पुनवित्त देने से धूर्व निम्नलिखित 
बातों का ध्यान और रखा जाता है 

(१) प्रुनवित्त कव--निगम केवल उन भूमि वन्धक सहकारी अथवा बनुमूचित बैंको को 
पुनवित्त देठा है जो किसी कृषि योजना के लिए ऋण दे चुके हैं। सामान्यत पुनवित्त प्राप्त करते 
वाली संस्‍््याओं को किसी योजना के लिए ऋण देते से पूर्वे पुनवित्त निगम से सलाह ले लेनी चाहिए 
अन्यथा निगम पुनवित्त सम्बन्धी प्रार्थना आडे फर उस योजना पर विचार करेगा जिसमे अनावश्यक 
देर लग सकती है । 

(२) आाविक सहायता का समय--निगम द्वारा पुनविच् को व्यवस्था ऋण देने के एक 
बर्ष पश्चात्‌ ही वी जा सकेगी | उदाहरणत यदि बैंक ने कसी कृषि विकास योजना के लिए १ 
जनवरी, १६७१ को ऋण दिया है तो यह बेक कृषि पुनवित्त निगम से १ जनवरी, १६६२ से पूर्व 
बुनवित्त प्राप्त नही कर सकता । 

(३) छिस्तों में ऋण--यदि काई वंक किस्तों भे ऋण देता है तो पुनवित्त प्राध्त करने की 
दृष्टि से प्रत्येक किस्त एक पृथक ऋण मानी जायेगी । 

(४) तिथि से पूर्व भुगतान--यदि बैक पुनवित्त में प्राप्त की हुई रकम भुगतान तिथि से 
पूर्ब चुका देता है तो उसे १ प्रतिशत शुल्क (वास्तविक भुगतान से लेकर पूर्ब-निश्चित तिथि तक) 
देना पडेगा । 

(५) शर्तों फो अबहेलना--यदि पुनवित्त लेडे वाला बैंक पुन्ित्त की शर्तों का पालन ते 
बरे तो विगम द्वारा पुरी रकम अवधि से पूर्व वापम ली जा सकती है। 

सहकारी बैको द्वारा पुनवित्त सम्बन्धी योजनाएँ सहवारी सम्थाओं के रजिस्ट्रार के माध्यम 
से प्रस्तुत करनी पड़ती हैं और रजिस्ट्रार योजदाओों पर अपना मत प्रकट कर कृषि पुनवित्त निगम 
को भेज देता है । अनुमूचित बैंको के लिए पुनवित्त सम्बन्धी फार्म तथा शर्तें कुछ भिन्न होती हैं । 

ऋषणपनभ्र (0९0९0ण८5)--भूमि-बन्धक बेक किसी विशेष हृषि योजना वी सहायता करवे 
के सिए विक्राम ऋणपत्र (0०९७०:0०7४ (०७६८४/ए7८४) निर्भमित कर सकते हैं। राज्य सरकार 
द्वारा कम से कम २१ प्रतिशत ऋणपद सरीदे जाने पर शेष ७४ प्रतिशत पुनवित्त निगम द्वारा 
खरीद लिए जात है । 

३१ दिसम्बर १६७० तक कृषि पुनवित्त निग्रम द्वारा विभिन्न योजनाओों के लिए लगभग 
२६२ करोड रूपये की सहायता दी जा चुकी है। इसमे से लगभग ७० प्रतिशत सहायता लघु सिंचाई 
तथा सुधार के वास्ते दी गयी है । 

कृषि पुनरवित्त निगम भारतीय कृषि साख क्षेत्र मे एक नया प्रयोग है। बंको के राष्ट्रीयकरण 
से उन पर ऋषि के लिए अधिक से अधिक ऋण देने का जो गुरुतर भार आ पडा है उसे वहन 
करने में पुनवित्त निगम महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकता है । इस हृष्टि से आगामी वर्षों मे निगम 
की क्रियाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने की आशा की जा सकती है। 

प्रश्न 

१ रिजव॑ बेक आँव इण्डिया किस प्रकार हृषि साख्र व्यवस्था मे सहायता करता है ? पूर्ण रुप 
से विवेदन कीजिए । (मागरा, बो० कॉम०, १६५५) 
२ भारत मे कृषि-वित्त प्रदान करने वाली विभित सस्थाओं का उल्लैख कीजिए । उनवी वया 
सोमाएँ हैं तथा गत वर्ष में उन्हें दूर करने के लिए कया उपाय किये गये हैं ? (प८ना, १६४६) 
३ भारत मे कृषि के लिए वित्त व्यवस्था करमे वाले स्लोत कौन कौन से हैं। उनवा सावेक्षिक 

महत्त्व स्पप्ड कीजिए तथा उनसे सुधार के लिए सुझाव दीजिए। 
(आगरा, बो०कॉम०, (६६०) 
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भारत की दृषि वित्त की समस्याभों का विवेचन कीजिए । (आगरा बो० कॉम, १६६१) 
भारत में भूमि वन्धक बैंकों के कार्य तथा सचालन का ब्यौरा लिखिए तथा उनकी स्यून प्रगति 
के कारणों पर प्रकाश डालिए । (विक्रम, बो० ए०, १६६१) 
भारतीय कृषि की दीघंकालीन साथ की आवश्यक्ता को पूरा करन के लिए भृमि-बन्धक 
बैंको की आवश्यकता बतलाइए तथा इन बेको की न्यून प्रगति के कारण स्पष्ट कीजिए । 
(विक्रम, बो० ए० १६६१) 
भुमि-बन्धक बैंको से कया अभिप्राय है ? उनके क्‍या कार्य हैं? भारत में उनकी वर्तमान 


छिबिति क्‍या है ? (विक्रम, बी० कॉम०, १६६२) 
छिसानो की दीर्धकालीन ऋण की भावश्यकता वी परीक्षा कौतिए | कौनसा साधन ऐसा ऋण 
देने के लिए सर्वश्रेष्ठ है ? (गोरपुर, बो० ए०, १६६३) 


भारत में कृषि वित्त की व्यवस्था में रिजव बेक आँव इण्डिया के कार्यों का विवेचन कीजिए । 
(विक्रम, दी० कॉम, १६९६३) 
“विभिन्न एजेन्सियों द्वारा जो कृषि साख आजकल प्रदान वी जाती है वह ठीक मात्रा से 
कम है, ठीक प्रकार बी नहीं है और आवश्मकता वी मसौटी को ध्यान में रखते हुए बहुघा 
ठीक ब्यक्तियों तक नहीं पहुच पाती है।” (गोरवाला समिति) इस कयन की न्याख्या कीजिए । 
ग्रामीण क्षेत्र मे सहकारी साख को विस्तृत करने के लिए हाल में क्या किया गया है ? 
(विक्रम, बी० कॉम,० १६६३) 
भारतीय कृषि की साख आवश्यकताओं को पूरा करने मे सहकारी आन्दोलन कहाँ तक सफल 
हुआ है ? इसके पुनर्गठन सम्बन्धी ग्राम सर्वेक्षण समिति की प्रिफारिशो का संक्षिप्त वर्णन 
कीजिए । (राजस्थान, टी० डोी० सो० (प्रथम), १६६४) 
परत में कृषि ऋण प्राप्त करत में कौन कौत से मुख्य साधन हैं तथा उनकी आपस में क्या 
महत्ता है ? उनमे सुधार करने के लिए कुछ उपाय वतलाइए | (विक्रम, बो० कॉम०, १६६४) 
कृषि वित्त प्राप्त करने के लिए अपनाये गये विभिन्न उपायों का भिहावलोकन कीजिए । 
क्या यह उपाय पर्याप्त हैं ? (मागपुर, बो० कॉम०, १६६४) 


ग्रामीण कण तथा विधान 
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एक फ्रासोसी कहावत के बनुस्तार ऋण किसान को उप्ती प्रकार सहारा देता है जिस प्रकार 
किसी वधिक की रटसी फाँसी पर लटकने वाले को सहारा देती है | यह बहावत अन्य देशो में जहाँ 
सम्पूर्ण ऋण सर्वेवा उत्पादक कार्यों के वास्ते लिए जाते हो, भले ही सत्य न हो किन्तु भारत मे 
स्वंधा सत्य है क्योकि भारतीय किसान अनेक प्रकार के उत्पादक एक अनुत्पादक कार्यों के लिए 
ऋण प्राप्त करता है। यह खेती के लिए ऋण प्राप्त करने वे अतिरिक्त उपभोग एवं सामाजिक 
कार्यों हेतु ऋण लेता है जिन्हे चुकाना सम्भव नही होता अत वह ऋषणग्रस्त हो जाता है । 

प्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने यह अनुमान लग्राबा था कि भारतीय कृपक को लगभग 
७४० करोड़ रपये वाविक को आवश्यकता पटती है किन्तु यह अनुमान आज की परिस्थितियों में धही 
नहीं कहा जा सकता । मूल्यों में वृद्धि तथा बढ़ते हुए जीवन स्तर एवं आवश्यरताओं के उद्धरण में 
भारतीय कृषि की साख सम्बन्धी कार्यों का यवोचित सचालन करने के लिए वर्तमान में लगभग 
३९०० करोड रपये वापिक की आवश्यव ता पडती है जिनकी पूर्ति विभिन्न साधनों से की जाती है। 
इस ऋण वा एक भाग प्राय उमके पुराने स्ुण में जुडता जहता है और आऋणवार विरलर बढ़ता 
जाता है। सम्भवत इसीलिए कहा गया है हि भारतोय कृषक ऋण मे ज म लेता है ऋण में जीवित 
रहता है तथा ऋणी भबस्था में ही मर जाता है। इस भ्रकार किसान का ऋण एक पीढी से दूसरी 
पीढ़ी तक निरन्तर चलता रहता है। 

१ ऋणग्रस्तता तथा अनुमान 

भारतीय किसान वी ऋणग्रस्तता के ऋनुभान समय सप्रय पर विशिन्न व्यक्तिपों अथवा 
विश्येपज्ञ समितियों द्वारा लथाये गये हैं। इन अनुमानों में शा अधिताश द्वितीय युद्ध से पुर्व के हैं जितका 
वतंमान समय में कोई महत्त्व नही है । अत उन्हे केवल एतिहासिक हृष्टि से देखना वाछनीय है । 

प्राण्ोण ऋण के अतुमात 








वर्ष ध्यक्ति या सस्या राशि (स्पयो में) 
१५७४ डेक्कन रॉयट्स कमीशन प्रति व्यक्ति ३७१ 
श्६११ मेक्‍लेगन समिति ३०० करोड 
श्ध्र्ड प्रेल्क्म डालिंग ६०० करोड 
१९३१ केन्द्रीय वैक्यि जाँच समिति ६०० करोड 
१६३५ डॉ० पो० जे० थॉमस १,२०० करोड 
१६३७ कृषि साख विभाग (रिजर्व बेक) १,८०० कटोड 
श्ध्श्४ड ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति प्रति परिवार ३६४ 


१६६२ रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया २३,७८६ करोड़ (प्रति परिवार ४०६) 
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रिजर्व बैक की ग्राम्य एवं सर्वेक्षण रिपोर्ट (१६३५) ही ग्राम्य ऋणग्रस्तता के सम्बन्ध में 
प्रकाश दालती है। इस रिपोर्ट के अनुसार २० जून, १६६२ को भारत की ग्रामीय ऋषग्रस्तता 
लगभग २,७७६ करोड झुपये थी । ऋणग्रस्त व्यक्तिया में 3६ प्रतिशत किसान थे जिन पर ऋण की 
कुल मात्रा २ ३८० बरोड म्पव थी । झापग्रस्तता वी सूचना दन वाजे बौसनत विसान परिवार पर 
आध का भार ६४७ रुपये था और देश के औसत किसान परिवार पर ऋण सार ४०६ रुपये था । 

इस ब्यौर से स्पप्ट है. कि योजनाकात में भी जबकि ग्रा्मों में विज्ञस कार्यों को त्वरित 
गति से चदावा गया है किसानों पर झूध भार विसन्तर बटता ही गया है| 

२ ऋणग्रस्तना के दोष 

६१)”“झृपि दिक्षास में हानि--यदि किसान ऋषग्रस्त होता है तो उम्रकी उपार लेने की 
शक्ति कम हो जाती है । फ़्लनत वह आवश्यकता पटने पर यप्रेष्ट माता में तया यथीचित दर पर 
ऋण प्राप्त नहीं कर सकता जिससे कृषि विछाम की गति बवस्ड्ध होन की आजक्ता रहती है । 

(2)ल्‍परु का शोषण--हृपक प्राय महाजन अयवा अन्य निजी व्यक्तियों तथा सस्याओं 
से ऋण लता है । यह न क्वल किसान से केंची ब्याज की दर लते हैं बल्कि उसमे बेगार भी लेते 
हैं । इससे एक ओर तो किसान वे ऋण मे वृद्धि होती जाती है, दूसरी और वह अपनी सम्पूर्ण 
शक्तियाँ कृषि विकास के लिए कैन्द्रित नहीं कर सकता । 

(३).हम मूल्य की प्राप्ति--ऋषग्रस्तता का एक गम्मोर दोष यह है कि क्लान को अपनी 
उपज साहूकार के हाथ बेचने के विए वात्य होना पडता है क्योंकि कक्‍्भी-कमी तो साहुक्ार ऋण 
देते समय यह शर्त हो लगा देता है कि फसल उसमे वेचनो पड़ेगी और कपो-कक्‍मी वह ऋण चुकाने 
के लिए इतता अधिक दवात्र डावता है कि किसान अपनी फ्सत्याँव में ही बेच देता है। इससे 
किसान को अपनी उपज का बम मूल्य श्राप्त होता है जौर वह बपन पूरे ऋण चुकाने में समर्थ 
नहीं हो पाठा ॥ 

(ह0.मातसिक दुर्देहता--म"ग्रस्तता एक ऐसी मानसिक स्थिति है कि ऋणी अनेक बार 
कुछ अनावश्यक राशि भी उधार ले लेता है । इनमे से दुछ राशि का दुग्परयोग भी हो जाता है। 
इस प्रकार ऋणग्रस्तता अनुचित व्यय की प्रोत्माहित करती है दिससे हृषि की स्थिति निर्बल होती 
जानी है 





३. ऋणग्रस्तता के कारण ः 
भारतीय कृपक्र वी ऋणग्रस्तता के बनेऊ कारण हैं जिनमें से मुख्य लिम्ननिखित 

पं शपि की अनिश्चितता - किसान की ऊषग्रस्तता का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि 
भारतीय कृषि मानमून वी दया पर जिर्भर हे। यदि क्यल अच्छो हो जाती है तो किसान 
भाग्यशाली हैं अन्यथा उसे अपना निर्वाह करने के विए तथा पशुओं को रक्षा करने वे लिए ऋण 
सेना पडता है । यट रण बनुल्तादक होता है करत इसे चुकाना बहुत कठिन होता है। फ्लतः 
किसान निरग्तर ऋणप्रस्त होता जाता है । 

(२),पशुओं की मृत्यु--भारतीय विसान के दो महत्त्वपूर्ण धन होते हैं, भूमि लौर पछु। 
अकाल की परिस्थितियों मे प्राय पश्मुओं के जिए भी चारा उपलम्य होना कठिन हो जाता है । 
वर्तेमाव युग में मनुप्यो के लिए खाद्यन तो विदेशों से आयात कर लिए जाते हैं परन्तु चारे के 
अमाद की पूर्ति करना असम्भव होता है । अब आवेक् प्रयु काल-क्वर्लित हो जाते हैं अथवा यवेप्ट 
चारा न मिलने के कारण अनक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं । इत्राज कराने अथवा जगली फ्सव के 
लिए नये पशु खरीदने में बटत धन खर्च करना पडता है। यह घन प्रायः उचार लेना पढता है और 
इसका भुगतान करना भी प्राय अमम्मव होता है। 
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(३).हपि को भनायिकता - भारतीय हृषि का स्वरूप भी दुछ ऐसा है कि विज्ञान उम्मे 
जितने समय व्यस्त रहता है उतने श्रम का प्रतिफल वहुन कम मिलता है। इसके कारण प्रति 
एकट कमर उपज, सिंचाई बीज-खाद तथा साख को सुविधाओं का अभाव तथा विक्रय व्यवस्था की 
दोपपूर्ण व्यवस्था आदि हैं। कृपत्र वी आय कम होने के कारण स्वभावत उसे अपती अतेक 
आवश्यकदाओं की पूर्ति के लिए ऋण लेना पडता है। कृषि पर बढते हुए जनभार के अपखण्दन ने 
समस्या को अधिकाधिक गम्भीर वना दिया है । वास्तव मं, जब ठक कृषि एक लाभदायक व्यवसाय 
नहीं वन जाती तब तक दृपक वी भाथिव स्थिति में सुधार सम्भव नहीं है और ऋणग्रस्तता की 
स्थिति का अन्त नहीं हो सकता है । 

228 हयक धन्धों की कमी--भारतीय किसान खेती के धन्ये में साल भर व्यत्त अवश्य 
रहता है किन्तु उसे वास्तविक काय साल में कठिनता से ६-८ महीने रहता है। शेप समय में वह 
इत महीनों वी कमाई से ही जीवत पापन करता है। इसका कारण यह है कि खाल्ली समय म उसे 
गाँव में हो काई रोजगार उपलब्ध नही होता । कुछ व्यक्ति घरेलू परिस्थितियों के वारण तगरो में 
जाकर काम नही करना चाहते तो कुछ नग्ररौ के विपले वातावरण से घबराते हैं। इसके अतिरिक्त 
बडे कल कारखातो मे काम मिलने की गारण्टी भी नहीं है। क्त क्साम को अतिरिक्त भय प्राय 
नगण्प है | शुछ व्यक्ति जो गाय भैंस पालते हैं, पाम वे नगरो मे दूध आदि बेचबर अपनी आय में बुछ 
वृद्धि कर लेते हैं किन्तु इससे भी विशेष आमदनी नही होती । फलत अनेक बार तिसान का ध्यय 
आमदनी से अधिक होता है जिसकी ऋष लेकर पूर्ति करनी पड़ती है । 

२(१)/%पक की निर्धतता--३वि की विपक्षता एवं दिस्तात वी निधतता में सापेक्षितत एव 
घतात्मव शेह-सम्बन्ध है। फृपक्त थो निधनता के कारण कृषि को स्थिति घटिया है क्योकि वह 
उपज बढाने की सुधरी हुई प्रणालियों का प्रयोग नहीं कर सबता। दूसरी ओर कृषि की स्थिति 
दुर्बल होने के परिणामस्वरूप क्रिमात वी जाथिक स्थिति दुर्पेन हो जाती है। अत उसे साद, बीज 
अथवा हल सरोदने तथा कभी कभी सगान चुकाने के लिए ऋण लेता पढ़ता है। सम्पतत कृषि 
किसी भी प्रकार के ऋण चुराने मे समथ होती है परन्यु निर्धन शिसान उत्तरोत्तर अधिक निर्षनता 
एवं ऋणग्रस्तता मे डूबता चला जाता है ! 

42022 भार--इसस पूव कई स्थानों पर यह स्पष्ट करते की चेष्टा बी गयी है कि 
भारतीय क्सात एडिवादी एबं पुरावनपन्‍्थी है अत उसे विवाह मृतक भोज तथा अन्य अवसरोप॑र 
बहुत घा खर्च करना पड़ता है जिनके लिए ऋण तेने के सिवाय अस्य कोई मार्ग नही । किस्यु वर्तमान 
युग में नयी पीढ़ी के युवकों को एक विचित्र समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वह विवाह जैस 
अमवस्तरो पर अपश्यय नहीं वरना चाहते किन्तु जाति के पच्र तथा मुखिया ऐसा करने के लिए बाध्य 
करते हैं मोर भ॑ वारने पर साम्माजिय बहिष्कार अथवा गाँव से विकालने वी घमकी देते हैं । भारत 
के किसान तथा अन्य मव्यमवर्मीय जनता क सामने यह सामाजिक खर्च एक भीषण सम्रस्‍्या है 
जिसका समाधान करन के लिए अधिकाधिक नवयुवक्षों को ग्रामों म॑ वसना होगा अथवा ग्रामों को 
सदा के लिए छोड़ना होगा । उवित तो यह है कि कुछ सामाजिक सस्थाएँ इस कार्य वो हाथ में ले 
जें और निरन्तर प्रचार द्वारा इन कुरीतियो को दूर करने का प्रयल किया जाय। दुर्भाग्य से 
आयें समाज के नेता राजतीतित्र समस्याओं में अधिक उलच गये हैं अन्यथा उनके शक्तिशान्री 
आन्देंवन द्वारा इन सामाजिक रोगी से छुटवॉरा मित्रता सम्भव था । 

(२): 'दतृदा ऋण--शांही इृषि आयोग का मत था कि भारतोम किसान ऋण में जन्म लेता 
है ऋण में जीवित रहता है तथा कछृणी बवस्था म ही मर जाता है। इसका तात्पये यह है हि 
कण पीढी दर-पीढी चलता रहता है । प्रत्येक किसान वा पुत्र यह समझता है कि यदि उसने झपने 
पिता द्वारा जिए गये ऋण का भुगतान नटी किया तो उसे नरकवासी होना पड़ेगा | अनेक विसातों 
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मे यह ह्वाठ है कि यदि प्रिता सम्पत्ति से उट्रिक झध छोट गया है तो वह उसे चुकाने के विए बाध्य 
नहीं किये जा सकते । वस्दुत समाज उप प्चायत के उोय मी झा ने चुकाने बालों को घूषा की 
दृष्टि से देखन लग जाते हैं। यह सक्त दुर्नाखप्ञा स्थिति है क्योडि कितने ही संयम एप निमस्ताय 
से जीवनयाप्रत करने बावे ब्यक्धियों को पैतृक ऋोगों का छुगठान करने के जार बसाव जौर संकट 
का जीवन दिताना पदता है । 

((्रेल्युकबमेदावी--झारत की कमान उत्तर हदिया स प्रस्त होने के कारण बहुत 
बअज्ञानी एवं जहकारी भी है। जिस वर्ष फ्सत् वच्छ हो जाती है गांत्रों मे बहुत झगड़े होने 
लगत हैं क्योंकि दृपक यद समझने उसने हैं क्ि टस वर्ष जाय अच्छी हो जादगी उठ इन्हें किसी से 
दवन को क्या तादम्यकला है । इस नामी के तारा छाटी से छपी बातों पर विद्ााद खड़े हों 
जात हैं कौर मुकदमे जारम्म हो झात हैं जिससे न केवत उनकी फल स प्राप्त जतिरिक्त आय का 
अन्त हो ज्ता है बच्कि जौर घतराति ऋाप वेला पटती है। कन्ञानता का इससे अधिक दष्ट और 

















(8,सह्हार हिकार का शिक्षता--उल्फ मड़ोदय का हो उद्धराप दस जम्याय कक प्रारम्त में दिया 
गया है दर्सेक्ना तास्पये यही है कि कुपक साकार के पत्र म है । वस्तुत कृपक नहीं बल्कि भारत 
की इृपि ही सहूकार क्ष घिकते में है क्राओि शियात जब एक दार सत्क्तार से ऋण दे सेवा है तो 
मकड़ी के जाते में मक्चों की भाँति फंस जाता है और विरुप नहीं सकता । इसका कारप यह है 
कि साहकार बड़ो सरलता से कऋ्वा दे देता हैं जिससे क्षिमान की क़िवूठयर्ती को प्रोग्याहन मिउता 
है। दूमरी यात यह है कि साहकार वहेत ऊँची दर से व्याज जता है। कहीं कही तो ब्याज की 
दरें ७५ में लेकर १०० प्रतिगत सकू पटच जाती हैं। थह दर प्रात चज़्वृद्धि ब्यात के कारण 
बहत बढ़ जाती हैं और द्िसातन का फू नी अधिक्रायिक्ष बटता छाता है 3 

07 धर बाजार का अमाब >भारतीय इृयि पदायों का एक वा भाग ग्रा्मों में 
ही माट्कार्ी अयबा ऐजे््टों को वेच दिया जाता है । टखझा क्ाराए यह है कि मश्टियों भे किसानों 
के साथ जनक प्रकार वी बातारियाँ वी जाती हैं डिसमे उनको न वेदत बस यूल्य मितदा है बीत 
अतक उसुदिधानों क्षा सामना करना पढ़वा है ! बहुत यार तो किसान को मात्र माड़ी ठक्त ले ज'ने 
के विए परिवहन की व्यवस्था हेतु हो झा जेना प्रदवा है । इस प्रक्मर उप्रज का मूल्य कम मित्त 
तया मात ले जाने के विए छाए तेल के छाराप क्षिमान के कप मे वृद्धि हो जाती हैं । 

2 न रोति--दिटिन शासन के प्रा्म्मिक वषों मे सरकार न उर्मोद्म्ों का एक 

बे निर्मित कर दिया था जो किसानो से मनमाना लगाने वचूद करत लगा था । यह वो गत कुछ 
वर्षों तक सक्रिय था। इस वर्ग वी मतमानी वनूची तो थय बन्द हो गयो है किल्तू अब भो अनेक 
धार सूख बघदा झतविड्ृप्टि वे कारण फ्सजें खगब हो हाती हैं दिससे क्िमान के लिए लगाने 
चुकानां भी कठित हो उाता है। यद्यपि कपी-क्मी राज्य सरकारें लगाने में छूट दे देती हैं परन्तु 
बहुत-्सी वार किसानों को लगान चुकाने के जिए ही ऋण लेगा अनिवार्य हो जाता है 

५4५8 के मूर्पो में बृद्धि--यत वर्षो में मारत के अतक भागों में विचाई की सुविधाएँ 
बढे ययी है विससे सूमि के सूत्यों में दृद्धि हो गयी है॥ फ्च किसानो वी फ़्सतों के उत्पादन 
भ दलति हुई है। इस समृद्धि से प्रेरित होज़र हिसान साकातिकत तथा अन्य कार्यों के लिए बसिक 
ऋष लेन लग्रे हैं डिससे उनके ऋषमभार बढ गये हैं 

४. ऋणपग्रस्तता निवारण सम्बन्धी कार्य 
कक क्चिनो को ऋपग्रस्तवा का एक दयसाव मह हुआ कि बहुतन्सी खेती दालो भूमि स्मानों 
के हाथों से निक्नकर साहूकारों के हाथो मे चत्रो गयी दिससे हृपि की उपद्र ओर कम हो गयी । 
इसके जठ5स्कित साटृकारों ने अनेक प्रकार मे किसानो का शोषण करना आरम्म कर दिया ज्मि 
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रोकता शादश्यव था झट दिमित गाण्यों गो ररबारों ने विसानों की ऋषपक्‍ग्टठास्न छुटनारा 
दिलाने वे लिए दिशिन उपाय हिये जिउा रक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया दा रहा है : 

(१) क्षछ् सहारता झलघिनिदम-हपक्नों को ऋषइस्तता से दबाने दे लिए सर्वप्रथम 
१८७०६ में दर्किघ्र झारत में एक ऋषिनिदम पोस किया गया जिसवा सास दइनक्षिप् इृपत्र सहारता 
बच्रिनियर (फच००४४ 2800९णाजफा5 एलेर्थ ७0) नखा बया। दस मधिनिदम वे घन्‍्दगेंत 
जिम्न ब्यवस्दाएँ की ययी 

(अ) घथध दोष रा तिर्पारण- विसानतों के दिस छत दयूली के मुबद्मों में बदालतों छो 

है ऋब्विकार दिया गया जि वह ऋण के कारण की छाँच कर सकती हैं ओर सही दाड़ी निकाल 

डब्ती हैं। 

(आग) ब्याज क्षो दर में कमो--वद्यततों को ब्याज वो दर घटाने का अपिवार दिया बदाव 

(३) शिसान तदा नूमि शो रक्ा--दस ऋत्रिनियम के द्वारा दिस्ान बी बिस्फ़्वारी प्र 
रोक लगा दी गयी और यदि उसकी दझूमि विशेष रूष्र में बन्चक नहीं रची भरी हो तो उसके विक्रय 
पर प्रद्िदरण लगा दिया गया 

कृषि शाही व्ययोग (१६२८) ने यह सद॒ प्रकट किद्ा कि साहूकारों द्वार इस अधिनियम 
का पालन नहों किया सदा । 

(६) प्रसंदिदा हाटून में सघार--सन १८६६ में भागोदय प्रसदिदा कानुन (ए०माध्ण 
#औध) में घगोपन कर लिया _गया शिसने छनुार थदि साटुकार ने किसो ऋषी पर धनुचित्त दद्ाव 
हग ध्रयोय विया है तो उसे रद माना डा सकता था । दास्तद में, किसानों को धन मम्दसदी बाव- 
दपप गाए इतनी तोद होती है हि यह प्रमाणित करना ही कहठ्लि कोठा हैं कि ज्पैदसा प्रमद्तिदा ऐच्छित 
है और विसमें झनुचित इहव गा इर्ोेय विया गया है। इस कठिताई ने व्यर्थ प्रखविदा ब्ातृत में 
सशोदन से भी डिसानों को दिझप्र खाम्त नहों हो सत्ता 

(2) झुनोशें ऋथष बावूग--ऊच्‌ १६१८ के भारत सरदार ने दृसोदी ऋष कावुद 
(एडएए००७ 7.0275 4८) पास विदा दिसह जनुमार बदाचतों को यह अधिकार दिया गया 
यदि दे किनी ऋप सम्गायी खोद को ज्नुक्तित झससमें वो उसने उच्चित हेस्‍-क्वेर बरदे ऋष तो 
दाही विंशानी छा सक्दी थी ।थह विप्म मी सर्दव प्रभादहीत रह वर्योदि अनुचित! ध्याज बददा 
पर्व का निर्परिप करना वण्ि था । उसे प्रभाइझावी दतान के लिए १६१३ में दंगाल, १९३४ में 
छामास, मध्य प्ररश, परशाब नया उच्दर मदझनादड़ मर द्धम्दई कर 
दिहार में इव छादुत में सशाप्त किये रद । इन स्णेदनों के अनुसार ब्याज वी अधिवठम दरें 
निर्धारित कर दी बरी और विध्यांरित दरों से ऋपरिक ब्याज लेना अनुदित माना गया । 

(२) साहूदारों एर हिझन्देथ--किसानों को ऋुमप्रस्वता ठे छुटचारा दिचाते के लिए हानि 
झाही आदोय तप बिनिन् राज्यों बे दिए विदुत्रत देडिय जाँच समिति्ों न खाटूकार बी झ्ियां 
पर हचित निदन्दरघ बी व्यवस्दा वी दाकि बट किद्मानों से अनुद्ित छाम थे उठा संकेत 
कद दिवमिन गाज्यों में निम्लविद्धित दर्षो में झाहुझार जदिदियम प्राय किये गये : 
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गत वर्षों से अन्‍य राज्यों मे भी माहारों वी क्रियाओं पर नियन्त्रण उगाने सम्यन्धी कानून 
पास किये ये हैं जिनमे साहूकारों के लिए निम्नविश्वित कार्य अतिवायय कर दिये गये हैं तथा ऋषियों 
वो धुरक्षा प्रदान की गयी है : 

साहुक्ार अधिनियर्मों की मुस्य बिशेषताएँ * 

(१) नाम रजिस्टर करवाना, 

(२) लाइसेंस लेना, 

(३) निश्चित विधि से हिसाव-क्तिय रखना, 

(४) ऋणियों को जमा रकम वी रखीद देना, 

(५) ऋषियों को समय-समय पर साता विवरण भेजना, 

(६) व्याज वी निर्धारित दर से अधिक न लना, 

(७) किसानों को तग करन के विछद्ध सरसण, 

(८) उपर्युवत्त नियम भग करन पर दण्ड की व्यवस्था, 

(६) किसानों की भूमि, दल या खेती के काम मे शनि वाल उउकरणा को बदुर्की से रक्षा । 

इन सभी झदितियमा में ऋण लेने वालो को साहूकार दी अनुचित कार्यवाहियों से बचाने 
को व्यवस्था की गग्ी है जिन्‍लु प्राय सभी राज्यों के विघान उचित रूप में कार्यान्यित नहीं किये जा 
सत्र हैं। साहूकारों न बहुत वम सथ्या में लाइमेंव जिए हैं ब्याज वी दरें मनमानों प्राप्त वी जा 
रही हैं और हिमाव-किताब रसने तथा जमा की रमीदें दने वी व्यवस्थाओं का सर्वत्र उत्लघन क्या 
जा रहा है। इस दृष्टि से साटूझार अधिनियर्मों का सचालन सर्धा दोपपूर्ण एव निर्देल रहा है, अत: 
उनसे ऋषणियों को विशेष लाभ नहीं पहुँच सका है । 

(३) भूमि के ह॒स्दास्तरण पर रोक--साहुकारों की अनुवित क्रियाओं पर प्रविदन्ध 
लगाने के बतिरिक्त बुछ राज्यों में किसानों री भूमि, हज बैव तथा खेती सम्बन्धी अन्य उपकरणों 
वी बुर्ती पर रोक लगा दी गयी । इसका ताल यह था कि ऋगो की वसू नी करने मे क्विंसान के 
खेती सम्बन्धी समान पर कउजा नहीं किया जा सकता था। इस प्रक्गर कृषि भूमि को गर-किसानों 
के क्षधियार में जान से रोकन को चेप्टा की गयी | पजाय में तो कई वर्ष पहले तक वी हस्वाल्ल- 
रित भूपि किसाही को लौदन बी व्यवस्था वी गयी । इसका लाम यह दुआ कि विमानों को ऋण 
चुकात के दायित्व के बदने मप निर्वाह साधन (भूमि) से हाथ नद्गी घोता पडा । हि 

(४) सम्झोता अदालतें--प्राय सभी राज्यों मे झणी तथा माहुकारो के बीच ऋण को 
मात्रा निश्चित बरन के लिए समतीता बदाल्तें (८णाणोगाणा ८079) स्थापित की गयीं 
जिन हा काय दोनों के लेन-देन सम्बन्धी हिसाब का अव्ययत बर उससे उबित सशवोन वरना तथा 
हिंसाव साफ करवाना था । इन अदालतों ने अनेक ऋषियों के ऋण कम करके उन्हें ऋग-मुक्त 
होने में सहायता दी । 

सुधार सम्बन्धी सुझाव--प्रामीण ऋणग्रस्तता को वम करने तथा दृपक्रों वी आशिक 
स्थिति में सुघार करने सम्पन्धी अनेक सुझाव समयन्यमय पर विभिन समििनियों द्वारा डिये गये हैं । 
उमबे कृषि वित्त समिति (१६४४) तथा ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (१६५४) के सुझाव विशेष 
रूप से उल्नेखनीय हैं ॥ अत उपयुक्त दोनों समितियों के सुझावों वा सक्षिप्त ब्यौरा नीचे द्वया 
जा रहा है 

(१) ब्याज वी स्यूनवम दरें--य बहुत से उधानों से विर्घारित बी जानी चाहिए और उहे 


स्थान तथा परिस्थितियों वे अनुमार निश्वित किया ज्ञाना चाहिए ताकि उनत्ा उल्मघन होते बी 
न्यूनतम आशा हो । 


(२) संचालन एवं प्रवन्ध--साहूकारों के नियन्त्रण धम्पन्थी कातुनों का सचालन ब्रहुत 
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नुशल व्यक्तियों के हाथ में दिया जाना चाहिए तात्रि कमी भी घारा की अवटेलदा करने 
याले को तत्काल दण्टित क्या जा सक | इस सम्बन्ध में ग्रामीण साख सर्वेक्षण सम्तिति ने यह कार्य 
सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार को सौंपत वो सिफारिश वी है। यदि वास्तव मे देखा जाय तो 
मौदिक रूप में यह सुझाव संवधा उचित है परन्तु अप्रिक्ाश राज्यों के सहकारी विभागों का 
सचालन बस्यन्त अनुशल एवं दोपपूर्ण है वत उन्हे साहुक्ारों पर नियस्त्रण सम्बन्धी कानुत्रों का 
सचालन-भार दत स काई लाभ होत बी सम्भावना नही है। उचित तो यह है वि इस वाय॑वे 
लिए सहकारी विभाग मे एक बलग हीं उप-विभाग निमित किया जाय जिसको व्यवम्या एक 
रजिस्ट्रार वी दखरख मं की जाय । इस विभाग का पचायत समितियों, सामुदायिक केद्रो तथा 
राज्य सरकार के राजम्व विनाग स उचित सप्प होना नाव्यक्र है । 

(३) भपधिनियमों में सगोयन--हैँंपि वित्त सार्वित ने यह सुझाव दिया था कि देश वे सभी 
राज्यों मे प्रचत्रित साटूकार कॉनुनों का यम्मीरतापूर्वक जध्ययत कर यह निश्चय करना चाहिए कि 
उत्तम निम्नलिखित बातें सम्मितरित हैं अथवा नहीं । यदि नही, तो इन व्यव्रस्थाजा को मस्मिलित 
कर दना चाहिए 

(१) साहूकार का पंजीयन (रजिट्रेशत) अवतिवाय करता, 

(२) लाइसेंस लेन वी व्यवस्था करना, 

(३) निर्धारित रूप म खाते रखत वी व्यवह्या करना 

(४) खाता मे अजुद्ध प्रविष्टियो क विए दण्ड विर्धारित करना, 

(५) ऋगियों को समय-समय पर साठा विवरण भेजना 

(६) ऋषियों को प्रत्येक्ष छूप के लत इन सम्वन्धी जमा खर्च ब्याज वा ब्यौरा भेजना, 

(७) ऋषियों को प्रत्येक जमा ने वदव रसीद देवा, 

(5) ब्याज वी दरें निध्ारित वरना 

(६) दामदुपत (मूल और व्याज मिलकर मूल के ट्गन से अधिक ने हो) व विद्धास्त को 
लागू वरना, 

(१०) ऋषियों स बतुद्धित शुा की वमूती पर रोक लगाना, 

(११) ऋणी को यह अधिक्वार देता कि वह ऋश वी रकम का सम्पूण अथबब्ा आशिक भाग 
डिसी भी समय अदालत मे जमा करबा सर, 

(१२) किसी नी ऋण का अपन राज्य से बाहर भुगतान वरन पर प्रतिदन्ध तगाना, 

(१८) ऋषणिया क्यो अपनी यप रकम वा निर्यरिण करत के जिए साहूबार पर सक्तहृमा 
अलॉन वा अधिकार दवा, 

(१४) ऋणिया को मारपीट अथदा वन्य दद्ावं स मुक्त करना, 

(१५) उपयुक्त नियमा की अत्टेलना करन पर बड़े दण्ट दवे की व्यवस्था क्रेता । 

एपयूक्त सभी सुवाव कृषि ऋष्प्रस्तता को कम करने वी हत्टिस बत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। 
जिन राज्यों मं तभी अन्नी साहुकार थजनियम पास जिय गय हैं उनम प्राय सभी आश्यव बातो 
वा समावण रिया यया है कितु सूत्र समस्या इन मधिनिदमों का पालन ढरवाने सम्बन्धों है। 
सहकारी ब्रदख-ब्यदस्वा थी आधारतुत बउुश्लता के काश्ण साहकरों वी अवाहनीय क्रियाएँ 
आज भी चालू हैं । दूमरी ओर सहकारी साख समितियाँ अभी इतती सशक्त नहीं हुई हैं कि विमानी 
वी सम्पूर्ष अाथिव' आवश्यकताओं की पूर्वि कर सकें, बत साहृकारों ता महत्त्व कृषि साख में दुछ 
समय तक यथादनु दना रहता यह छुब सत्य है + 

ऋषण-विर्धा रण एवं मुयवान--विसानों वी ऋणबग्रस्तता निवारग के सम्बन्ध में कुमारप्पा 

ग्रमित्रि न यह सुझाव दिया था वि बुल्ल हृषि झथ का तल्लात अनुमाव गाजर उसे छुगठान वी 











मसणोेद्न की ब्यवस्धा पर लिब्दय ही अनी हो 
मकेगीे पौर दरि-व्यवन्धा का गग्ता सश्मे व दम दएा के द्चिद उउबाग हो मनिझा॥ 
देश में सनाजबाईा समात्र मय दि ऋरनत और घाषाणा करदे बातो खरशार ये दमा दिए में आविट 


कापवफा की आशा रखता सबया दुल्लखाल हा 7 $ 
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पूछ [श्वार९ ०एण खानोला शी बहाउत्यॉपिवा (289४7 का वा) 
डलश्शार णु बल्ावााका स्‍श्रृ०१0---च5 #28 ह60९ (का? 50 47, 
॥ 40 रध्वार प्राहा/लशांशव 6 7९९कायड ॥9प्रयवर शा 4|6 पश्ञद्राएवा 
5)5शव ढ हीह र०यहा) 
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द्वितीय इृषि श्रम जाँच समिति (880ए/ए० 7.39००7 ह7प७॥) ) के अनुमार भारतीय 
कृपि मे सलग्न श्रमिकों में से लगभग १ ६३ करोड परिवार (अर्थात लगभग ए करोड व्यक्ति) ऐसे 
हैं जिनके पास बेती के लिए तनिक भी भूमि नहीं है। यह व्यक्ति फसल के! समय किसी किसान के 
यहाँ नौकरी कर लेते हैं। क्सिन इन्ह फसल का एक अश (चलुर्थाश अथवा प्रमाण) देने का 
समझौता कर लेता है अथवा देनिक मजदूरी पर नियोजित कर लेता है। इनमें से दुछ श्रमिक ऐस 
होते हैं जिनके स्वय के पास भी थोड़ी सी भूमि होती है विन्‍तु उस भूमि से उन्हें पूरे समय वात 
उपलब्ध नहीं होता अत वह दूसरे किसानो के काम म हाथ बंटाने लगते है॥ उनको स्थ्रियाँ तथा 
बच्चे भी कृषि कार्य मे सहयोग देते है । 
१ सस्या का अनुमान 
कुमारप्पा समिति ने यह बनुमास लगाया था कि यदि वास्तविक काम करन वाले हृपि 
खामिकों को गणना की जाय तो उनदी रूण्या ३ १५ वरोड है । इन दोनो अनुमानों मे जो अन्तर 
है बह स्वृ्ावत गणना के दोप के वारण ही है क्शात्रि सर्भिति को रिपोर्ट में भागे जावर बहा 
गया है कि यदि इनमे ऐसे श्रमि)्रो को भी सम्मिलित कर लिया जाय जो अपनी भ्रूमि पर खेतो के 
साथ साथ अन्य लोगो की भूमि पर श्रमिक्र रूप मे काम करते हैं तो उनकी सख्या वुल हृपकों की 
सरूरा की लगभग ३४ प्रतिशत हो जायेगी। वात्तव म इस बठिताइ के कारण हो कृषि ख्षेमित्रो 
वो शुद्ध सख्या का अनुमान लगाना कठिन है क्योकि छोटे छोटे भू-खण्टो के मालिकों में से बुछ ही 
व्यक्ति ऐस हैं जो अपनी भूमि पर खेती करन के साथ-साथ अन्य दिसानों के साथ श्रमित्र का भी 
बार्य करते हैं । 
कृषि श्रमिक जाँच-सन्‌ १६५० ५१ तथा १६५६-५७ में कृषि श्रमिक जाँच समितियाँ 
हिखुवत की गयी । इन समितियों वी रिपोर्टों की मुख्य बातें दोचें दी जा रहे हैं () सन्‌ 
१६५६-४७ वो जाँद व अनुसार दृषि श्रमिक परियारोंवो रुख्या १६३ वरोड थी। इनमें 
से ५५९ परिवारों वे पास भ्रूमि विलतुल नही थी ॥ कृषि परिवारों में से झ३ परिवार आकस्मिक 
(०४४०३ ] श्रमित्र परिवार थे जो देनिक् मजदूरी पर वामर करते थे, १७९८६ सम्बन्धित (40802) 
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श्रमिक परिवार ये जो निश्चित अवधि के लिए ठेके पर काम करने थे! (!) सन्‌ १ ६५६-५७ मे 
कृषि श्रमिको की वुल सथ्या ३ हे करोड थी (पुरुष १5 करोड स्तियाँ, १२ करोड तथा बच्चे ही ० 
लाख) । (0) ये श्रमिक १६१५०-१६५१ में वर्ष में २०० दिन तथा १६५६ ५७ मे वर्ष में १४७ दिन 
तक औसत रूप मे मजदूरी पर काम करते थे । (४) इन श्रमिको की औसत मजदूरी सव्‌ १६५०-५१ 
मे १०६ २० तथा सन्‌ १६५६-५७ में &६ पंसे मात्न थी। दोनो जाँचो के अनुसार कुल मजदूरी 
के क्रश ३१ तथा ४० प्रतिशत भाग वा भुगतान वस्तु के रूप में क्या जाता है। (४) कृषि 
श्रमिक परिवार की औसत आय सय्‌ १६५० ५१ में ४४७ ह० वापिक तथा १६५६-४७ में ४२७ 
रु० मात्र थी (परिवार का औसत आकार इन दो वर्षोम्रे क्रश ४३ व ४४ था)। (श) सब 
१६५६-४७ में प्रति श्रमिव परिवार ६१७ २० वाधिक उपभोग व्यय था जबजि आय केवल ४३७ 
रु० थी अत १८० रु० वापिक की वमी थी जिसकी पूर्ति ऋण पूर्व बचत के उपभोग आदि हारा 
की जाती थी । 

उपयुक्त तथ्यों से कृषि श्रमिकों की दयनीय दशा का अनुमान लगाया जा सकता है । उनकी 
सख्या मे उत्तरोत्तर वृद्धि तया वाधिक दशा में गिरावट भारत की एक प्रमुख आधिक व सामाजिक 
समस्या है । 

सह्या में धृद्धि--गत वर्षों मे कृषि श्रमिकों की सस्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। इसका 
अनुमान इस प्रकार लगाया गया है 

चर्ष १८८१ १८६१ १६२१ १६३१ १६५१ १६६१ 

सस्या (करोड) ०७५ १७ २१५ ३३३ ४६ ४६० 

कृषि श्रमिको की सख्या में वृद्धि होने के अनेक कारण है 

(१) जनसब्या में वृद्धि ॥ 

(२) भूमि का अपसण्डन जिसके कारण अनेक भू खण्ड इतने छोठे हो गये हैं कि उत पर 
क्रषि द्वारा पूरे समय काम मिलना बठिन है । 

(३) सयुक्त परिवार प्रणाली का पतन । 

(४) लघुकाय उद्योगो वा पतन अथवा अभाव । 

सब्‌ १६५१ से १६६१ के दस वर्षों में कृषि श्रमिकों की सझया में केवल दस प्रतिशत वृद्धि 
हुई है जबकि जनमस्या २१ प्रतिशत से भी अधिव बढी है । इसका सात्पय यह है वि इस दशाब्द 
में कृषि श्रमिकों को बुद्धि दो गति शियिल हो गयी है। इसका कारण यह है कि विभिनर राज्य 
सरकारो द्वारा भूपि के उप-विभाजन पर रोक लगा दी गयी है। लघु तथा दीर्धाक्रार उद्योगों की 
प्रगति के कारण धमिकों को इन उद्योगों में भी पहले मे अधिक काम उपलब्ध होने लगा है । 
तीसरा कारण शिक्षा की ध्रमति है जिसके फ्लस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के नत्रयूत्रक अब कृषि के स्थान 
पर सरकारी अथवा अन्य नोक़री करमा अधिक पसन्द करने लगे है और ग्रामो को छोड़कर नगरो 
में बसने लग गये हे । 

२. छृषि श्रमिकों का वर्गोकरण 
कृषि श्रमिको को प्राय तीन वर्मो में वर्माद्भत किया जाता है * 

(१) जेतो पर काम करने बाले--इस वर्ग मे हत चलाने, फ्सल बोन, भूमि को खेती-योग्य 
बनाने, फसलो के पौधों भे से अनावश्यक जगली पोधे साफ करने तथा फ्सल काटने आदि का पार्य 
करने वामे सा मलित है| वस्तुत खेतों पर काम करने वाते श्रमिकों के सभो कार्यो वी सूची देना 
कठिन है क्योकि इनसे पशुओं की देखभाल और सामान्य घरेलू दामो से लेबर फ्सल को रखवाली 
करने तथा उसे मण्टी में बेचने तक के कार्यों मे सहायता लो जा सक्तती है । 

खेती पर बाम करने दाले श्रमिक प्राय फ्सल के अवसर पर काम बसते हैं फिन्तु इनमे से 
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अधिकाश साल भर अथवा कम से कम छह मास से लिए भरूत्वि पर नियोजित रहते है। इन श्रपिको 
को अनेक बार उपज मे साझेदारी के अविवार भिचत्ते है किल्तु जो क्षमता वेवल आवृस्पिक कार्यों 
हेतु नियोजित फिये जाते है उ हे निश्चित दर से पारिश्रमिक दिया जाता है । 

(२) साप्तान्य क्षप्िक-बेतों पर प्रत्यक्ष वाम करने वाले श्रमिकों वे अतिरिक्त कुछ व्यक्ति 
ऐसे भी होते हैं जो बुएँ सोदने नहरो की मिट्टी निकालने, ग्ृषि भूमि के चारो ओर मिट्टी डी मेड 
बाँधने आदि का कार्य करते है जो 7पि कार्यों से सम्बन्धित हैं। इन श्रमिकों वे जार्य प्राय आय 
स्मिक होत हैं और इन्ह भी मजदूरी वे जाधार वियोजित क्या जाता है। 

(३) कुशल अ्रमिद --उपर्पुक्त दोनो प्रकार के श्रमिकों के अतिरिक्त क्रिमान अवेव बार कुछ 
ऐसे व्यक्तियों वी सवाएँ ध्राप्त करता है जो उपि के जिए प्रत्यक्ष उपयोगी वाम नहीं करते बहिकि 
अप्रत्यक्ष रूप में सहायक हाते हैं। इन श्रमित्रा में बढई चमार लुहार आदि सम्मिलित हैं जो हल, 
गाड़ी अधवा चद॒स बनाने अथवा इनवी मरम्मत करने के कार्यों मं सहायब होते है | इन श्रप्तिको 
को ठेके भथवा मजदूरी पर नियोजित जिया जाता है । 

३ स्त्री तथा बाल श्रमिको वा नियोजन 

कृषि व्यवसाय में बहेत से काय इस प्रकार के हैं जिनमें अधिक धंर्य तथा सामान्य कुशलता 
बी आवश्यक्रता पड़ती है। इस प्रकार के कार्य भूमि से जगली पौधे उखांउना चाबत कूटनां तथा 
फ़्मल काटना हैं. जितम्र व्विर्मां और बच्चे सरततापुर्वेक सहयोग दे सक्रत हैं। पजाब हरियाणा, 
तभा राजस्थान की स्तियाँ खती मे प्राय पुर्पों से अधि कार्य करती है । 

स्त्रियों तथा बच्चों को कृषि कार्यों म नियोजित 7रने का वारण यह भी है कि इसमे पुरुषो 
वी तुलभा म अधिक घण्टे काम लिया जा सकता है यह पुस्पो से अधिक लगनशील और ईमानदार 
होते हैं तथा इन्ह कम पारिश्रमिक देता पडता है। वूमारप्पा समिति ने इस प्रथा ब5 विरोध बरते 
हुए स्पष्द मत प्रकट किया है कि यह दोहरा शोपण है जिसका तल्लाल थ्न्त विया जाना भावश्यव है। 


४ द्ार्य का स्वभाव 


कपि श्रमिको वे सस्यन्य से एक गम्भीर बात यह है कि वह प्राय २४ घण्टे ते नौकर होते 
हैँ । दश म किसी भी वानून द्वारा दृषि श्रमित्रा बे काम के घण्टे निश्यित न होते बे कारण विसान 
अथवा म|निर उतस मतमाना कम लव है ( सेव पर काम करत के पदच्ात मर्द, औरत तथा बच्चे 
सभी मालिक के धर पर वाम करते हैं। इस प्रत्रार काम वी ऋयधि वभी १भी १३-१५ घण्ठे दैतिक 
तक हो जाती है जो सर्वंया अनुचित एवं बजनीय है । 


2 भन्प तथ्य 


(१) अस्थायौ कार्य--कृपि श्रमिक के शोपण के अतिरिक्त उनके बार्य सम्बन्धी दूसरी 
उल्लेखनीय बात यह है कि कुल कृषि श्षमिका म से लगमग १५% ही सात भर नियोजित रहते है, 
शेप को केबन बुछ मास वे जिए काम शिगक है. ५ इश प्रगाट, वेरेशएरी शे उसपी सियरता॥ और, 
बढ़ जाती है और काम क दिनों मं वह्‌ क्रियी भी शर्त पर काय करन के लिए बाध्य हो जाते हैं । 

(२) दाम प्रधा-यद्यपि भारत को स्वतन्त टुए लगप्रय पच्चौत्त वप बौत गये हैं परण्तु 
देश के अनेक राज्यों मे किसी न जिसी रुप म दास प्रथा विद्यमान है। बम्बई में हातिधों को विवाह 
करने के लिए घन उधार दिया जाता है जिसके फरस्वरूप वह व्यक्ति ऋझूण चुतता होने तक मालिक 
की खेती पर काम करन वे निए वाध्य हो जाता है। बहुत वुछ ऐसी ही प्रथा राजस्थात के 
बाँसवाडा नया डूंगरपुर के ग्रामों से श्रचदित रही टे। छोश नाग्पुर के कमिया और मद्रास के 
प्नातयों की स्थिति भी दासत्य से कम नहीं है। इन ग्रयाओ के अन्तर्गत वाम बरन वाले कृषि 

9 7 हूुण वे फदस्वरूप मातिक के यहाँ जाजत्म अथवा ऋण चुत्ता हात तक वेवत भौजन 
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के बदले काम करते हैं। उनके काम में परिवार के कन्‍्य सदस्य भी हाथ बटाते रहते है जिन्हे कुछ 
पारिश्रभिक दे दिया जाता है ६ 


यद्यपि राज्य सरकारो न इन प्रथाओं का अन्त करने के लिए कानुत बना दिये है परन्तु 
कामून प्राय, घनी और शक्तिशाली का सहायक होता है। जब तर प्रत्येक नागरिक को नि शुल्क 
कानूनों सरक्षण न हो कोई भी कानून (विशेषकर पतित जनों का उत्थान करने सम्पन्धी कानुन) 
फलोमूत नहीं हो सकता । दुमरी कठिनाई यह है कि इन लोगो का मायसिव' धरावच अत्यन्त निस्‍्त 
है अत यह अपने लाभ हानि की किसी भी बात को न तो मली प्रवार समझ सकते हैं, न उप्तके 
सम्बन्ध में संघ कर सकते हैं। अत पचायतों को इस दिशा मे महत्त्वपूर्ण कदम उठान चाहिए । वे 
एक ओर तो शिक्षा का विक्ाम कर इन व्यक्तिपो को अमानवीय व्यवहार से बचा सकती है और 
दूसरी ओर स्वयं उतके शोषण वा अन्त करने सम्बन्धी कार्य अपने हाथ में ले सकती हैं । 


(३) तिषोजन तथा मजदूरी--द्वितीय कृषि श्रम जाँच समिति का अनुमान है हि भारत में 
कृषि श्रमिक का औसत परिवार ४ ४ 5 मे आ का है जिनमे से केवल आधे लोग ही काम करते हैं । 
इनमे सै म्दे साल भर में कुल २७५ हि ससॉजित, रत हैं. इन २७५४ दिनों'में से भी'७५टटिन 
तो बह निजी कार्ये मे सलग्न रहते हैं और शेप दिनो में मजदूरी पर काम वरते है। डेट 

स्त्रियों को वर्ष मे केवल १३४ दिन काम मिलता है और बच्चों को २०४ दिन। यह स्थिति 
आकस्मिक श्रमिकों वो है जिनकी सख्या कुल श्रमिकों की लाभग ८५०५ है। इससे स्पष्ट है कि 
कृषि श्रमिकों को वर्ष में बहुत कम समय काम मिलता है। 


(४) झतें-कषि श्रमिको को मजदूरी प्राय दो प्रकार दी जाती है। कुछ क्षेत्रों में श्रमिक 
फसच में ही भागीदार होते हैं । पजाब में बहुत से श्रमिकों को फसल के १०% से २०१५ तक देने 
की शर्त पर रखा जाता हे | कभी-क॒मी श्रमिक को दैनिक मजदूरी के आधार पर नियोजित छिया 
जाता है और उम्ते कुछ मन अय तथा चारा भी दे दिया जाता है। फसल वी कटाई के अवसर पर 
जो मजदूर रखे जाते हैं बह पूर्णते मजदूरी बे आधार पर नियोजित किये जाते है। वर्तमान युग मे 
मुद्रा तथा बैक व्यवस्था का पर्याप्त विकास होने के कारण अधिक्षतर कृषि श्रमिक दैनिक मजदूरी 
के आधार पर ही नियोजित जिये जाने नगे हैं । 

(५) दरें--डितीय कूपि जाँव समिति के अनुमात के आधार पर भारत में एक शमिक 
परिवार की औमत वापिक आय लगभग ४३७ रपये है जो प्रति व्यक्ति केवल ६६ ४ रुपये होती 
है । इतनी कम आप से कोई ध्यक्ति रहन॑-सहत का कंसा स्तर बनाये रह सकता है, यह सोचना 
सर्वेधा हास्पास्पद है। वस्तुत. इतनी आय पर जीवित रहना ही एक ईश्वरीय चमत्कार समसा जाना 
चाहिए । 

उपर्युक्त समिति के अनुमान के अनुसार एक पुरप श्रमिक की दैनिक मजदूरी ६६ पेमे तथा 
स्त्री श्रमिक की देनिक पारिश्रमिक केदल ५६ पँसे है जबकि एक वाल श्रमिक को केवल ४३ पैसे 
दैनिक मिलते हैं। इस स्थित्रि की गम्भीरता का भी वास्तवित् अनुमान तभी लग सकता है जद इस 
बात का भो घ्यात रखा जाय कि इन श्रमिकों को साल भर नियमित काम नही मिलता । 

(६) ऋण तथा जोदन स्तर-$पि श्रम जाँच समिति ने मतानुसार एक कृषि श्रमिक 
परिवार की औसत वाषिक आय ४३७ रुपये तथा व्यय ६१७ रुपये है। इस प्रवार न्यूनसम व्यय 


की पूतति करने मे १८० रुपये वापिक को कमी रहती है जिसको पूर्ति पुराती बचतो, ऋणों अथवा 


अपनी यथ्किचित सम्पत्ति बेचकर को जाती है। स्वभ्ावत अधिकाप्न परिवारों को ऋण लेकर ही 


काम चलाना पड़ता है। इसका परिणाम यह है कि लगभग ६४ प्रतिशत कृषि धरमिक परिवार 
आपणप्रस्त हैं ॥ यह प्रतिशत १६५०-५१ में केवल ४५ थी। श्रति परिवार ऋण भी ४७ रपये से 
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बढ़कर ८८ उपये हो गया है । यदि केवल ऋणी परिवारों के ही ऋण की गणना की जाय तो उनकी 
औसत राशि १३८ स्पये है । 

ऋण मे बृद्धि--उपर्युक्त अक १६५६ ५७ के हैं। गत दस वर्षों में वस्तुओं के मूल्यों मे 
निरन्तर वृद्धि हुई है किस्तु कृषि श्रमित्रों की पारिश्रमिक दरा मे कुछ वृद्धि हुई होगी, यह कह 
सकता कठिन है । इमसे एक सामान्य निष्कर्प यही निकाला जा राह्ता है कि उत पर ऋणभार 
निश्चित रूप मे पहल से अधिद हो गया है। इसका वास्ततिक अनुमान हिसी विशेषज्ञ समिति द्वारा 
ही लगाया जा सकता है। 

ऋण के कारण तथा स्रोत--कृषि श्रमिक जाँच समिति ने एक अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य पर 
प्रकाश डाला है कि कृषि श्रमिका द्वारा कुल ऋण का लगभग ४६ प्रतिशत उपभोग के लिए, २४ 
प्रतिशत साम्राजिक खर्चो के लिए, १६ प्रतिशत उत्पादक कार्यों के लिए तथा शेष ११ प्रतिशत 
विविध वार्षों के लिए प्राप्त क्या गया । इप्त प्तम्वन्ध मे यह ध्यान रखता आवश्यक है जि भारतीय 
ग्रामो में विये जान वाले अधिकराश सामाजिक खर्चे प्रायः अनिवायं है भौर उन्हें विये बिंता ग्राम मे 
रहना अमम्भव है। अत यह सामाजिक आवश्यक्ताएँ हैं। इस हृष्टि से थ्प्ियों द्वारा प्राप्त क्यि 
गये ऋणों का ७०% (४६ --२४) अवतिवार्य समझा जाता चाहिए | शेष में १६% ऋण उत्पादक 
कार्यों के लिए ओर ११९ विविध कार्यो के लिए प्राप्त क्या गया है । 

ऊपर दिये गय विवरण से यही स्पष्ट होता है ति हृथि श्रमिक अधिकाश ऋण अनिवायें 
आवश्यकताओ के लिए प्राप्त करता है । 

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है वि उसके ऋणदाताओं में भी ३४% भाग ध्ाहुडारों ढारा, ४४% 
पित्रो तथा सम्बन्धियों हारा, १५% वियोजको (€छाए/०५छ७७) द्वार, ५% दुकानदारों द्वारा तप 
शेष १९ सहकारी समितिया द्वारा दिया ग्रया था । इससे स्पष्ट होता है कि इृषि श्रमित्र जो १६% 
उत्पादव' ऋण प्राप्त करता है बह भी उसे अन्य साधनों द्वारा प्राप्त १रना पहता है बयोवि' सहकारी 
समितियाँ ता कुल के केवल १९% की पूर्ति करती हैं। यह स्थिति एक भोर तो सहकारी समितियों 
की जडता की भोर सकेत करती है किन्तु दूसरी ओर कृषि श्रमिकों वी दीवता और विवशत्ता का भी 
परिचय देती है कि उनकी तनिक भी साख नही है जिसके आधार पर वह सहदारी समितियों से 
ऋण उपलब्ध कर सके । 

(७) जोवन-स्तर--ऊपर वतायी ग्रयी भाय इस वात की द्योतक है कि टृपि श्रमिकों का 
जीवन रुतर किस प्रकार का है सकता है। इन लोगो वी भोजन तथा वस्त्र की न्यूनतम आवश्यक 
ताएँ भी प्राय पूरी नहीं हो पाती । हूसा-सूला भोजन जिममे सामन्सब्जी तथा स्तिग्य पदार्थों का 
सर्वेधा अभाव रहता है, इन्हे यद्यजद्रा ही दोवों समय भर-पेट मिल पाता है। वस्त्र के नाग पर 
सम्म्त एक बुरता धोती चिथड़े चिथडे उड जाव तक शरीर पर रखने पड़ते हैं। भारतीय विज्मान 
खेती करते समय प्राय एक घोती, तहमद या लगोट ही शरीर पर रलता है। यहो स्थिति कृषि 
श्रमिकों की है । 

भोजन तथा वस्त्र के अतिरिक्त 7प्रि श्रमिकों की आवास स्थिति अत्यन्त दयनीय है क्योंकि 
अधिकाश के पास रहने के लिए मदयन नहीं हैं । जिनके पास मकान हैं भी, उन पर कच्चे एप्पर हैं 
जो वर्षा ऋतु में व्पकते हैं और जिनमे आग लगने का भय सदा बना रहता है। 


६. सुधार के उपाय 
कृषि श्रमिक्रो थी सामाजिक एवं आथिक दशा सुधारने के लिए समय-समय पर अनेक 
उपाय सुझाये गये हैं जिनमे स मुख्य निम्नलिखित हैं 
(१) न्यूनतम मजदूरी निश्चित करता -जिस प्रकार अन्य उद्योगों में म्यूततम मनदूरी 
निश्चित कर दी गयी है उद्ी प्रक्रार हपि श्रमिकों के तिए भी न्यूवतम परारिश्रमिक् निर्धारित विया 
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गया है । दसक्े विए न्वततम मज़दरी ब्धितियम, १६४5 कृषि श्रमिक्रों पर कभी लानू किया ग्रया 
है जिसके अनुसार करत, उठीसा, पदाव, राजस्थान, दिल्दी, पअदेस, विह्ाट, मध्य प्रदेश, 
मंनूर, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बगात, ह्विमाचत प्रदेश तथा त्रिपुरा में सर्वत्र ता जासाम, गुजरात, 
महाराष्ट्र और तमिततादु के विशिष्ट कत्ों मे इंि श्रमिक्रों की कम से जम मजदूरों निश्चित 
कर दी गयी है। केन्द्रीय सरकार द्वास हृपि प्रदर्शन क्षेत्रों ठया संनिक्ष फ्ार्मों पर काम करन वाले 
ख्रमिक्रों के जिए भी न्यूनतम मजदटी निश्चित हर दी गयी है । 

द्वपि मजदूरों के लिए स्वूनतम सजदूरी तिश्व्रित करता एत्र कार्य है परन्तु सदसे 
बड़ी कठिताई यह है दि इससे सम्बन्धित अधितियम क्ञों ठव्ित मप्र में लाए नहीं किया जा सत्रा 
है | इसका कारणए यह है कि कृषि क्षेत्र बहुत विस्तृत है, श्रमिक्त अ्श्विक्षित एवं वन्यविश्वामी हैं 
तथा उनकी आपिर स्थिति टुर्देंस है । अव. नियस वा पादन करन में यह सहायक हो सकेये, यह 
सर्वेधा सन्देहास्पद है। दस सम्दस्ध में पचायतों को सरकार के साथ्र सहप्रोग करना चाहिए बोर 
कानून की झवहेवना करन दासों को दष्डित कराने की व्यवस्था की ानी चाहिए । 

(२) काम के धण्टे--ओऔद्दोगिक स्मिक्नों की झांति ही इधि श्रम्िज्ों के विए भी दाम के 
घाटे निश्चित करता आदश्यक्ञ है ताकि उन्हें भी प्रूमियारियों के शोपप से मुन्त किया जा सक्रे । 
इस कार्य की प्रू्ि के लिए प्रयक् राज्य में उचित कानून दनाया जाना चाहिए तथा राजस्व 
विभाग, श्पि विभाग एद पचायतों के सहयोग से उस कार्यास्वित करन की चेप्टा करनी चाहिए । 
इस सम्बन्ध में राज्यों द्वारा कानून दनान का औौचित्य यह है कि प्रस्पेक प्रदय में कृषि की परिस्यि- 
वियाँ भिन्न हैं अत उन परिस्थितियों के आधार पर ही वास के धस्टे निश्चित करता आदश्यज है) 

(३) दास प्रया का अल्‍्ल--भारत क्के कई प्रदशों म इृपि श्रमिक्तो को ऋण हेने के प्रति- 
फत्स्दरूप लगभग दासठा का जीवन दिताने के रिए दाप्य होना पढ़ता है| दस व्यवस्था का अन्त 
करन के विए व्यापक्ष कातुत बनाने वी आदश्यकता हैं। राजस्थान मे खायरी प्रया छा जन्‍्द करने 
के लिए जो जानेत दताया गया है उसे सन्‍्ठी से पावन करवाना चाहिए ताकि हृषि अमिक्तों के 
शारोरिक एवं मानम्रिक दन्पनों का बल सम्भव हो सके । इस कार्य में भी पचायठ तथा सामुदाबिक्र 
योजनाओं के अधिकारी सहयोग दे सकते हैं । 

(४) भ्रूमि को व्यदस्था-भारतोय हृपि श्मिक्रों वी समस्याओं का वास्तविक हते यह 
देश में दितनी अतिरिक्त ध्रूमि हे अर्थात्‌ डिस पर क्रियों व्यन्धि विशेष का अधिकार नहों है वह 
पम्रूमिहीयों को दिछरित की जानो चाहिए । जिस झेतों में मप्र अयबा बेजर प्रूमि सा वर खेती के 
उपयुक्त बनायो गयी है उनमे तथा ब्रृदान एवं ग्रामदान में प्राप्त भ्रूमि पर प्रमिहीत इपक्रों एव 

श्रेक्रिक्रों को दसादा जाता चाहिए । इन व्यक्तियों को भूमि के अझाव में कलय-अवग भ्रूमि देना 
सम्भव नहीं है उत इन न्रू-खग्टों पर सरकारों कृषि समितियाँ निश्ति क्षी जा सकठो हैं जौर भूमि- 
हीनों को इत समिठियों वी सदस्यता प्रदान की डा सकती है| इये प्रकार सहवारी कृषि समितियों 
की ध्रूमि से खेती करने से इन व्यक्तियों की भूमि को श्रुप्त भो भान्त हो सक्रेगी और इनको आदिक 
स्थिति में नी युधार हो सह गा । समितियों की सदस्यता प्राप्त करते समय प्लमिहीन कुषक्रों दो यह 
म्पप्ट बठा देना चाहिए कि उन्हें प्रूमि ले बेदखल नहीं शिया जायगा । 

(५) रोजगार की व्यवस्था--प्रूमिहोन कृषि अ्रमिक्रों की सम्स्याजों क्वा एक सुमाप्रान यह 
है हि इन्हें दृदोर उद्योग खोजने के विए प्रोसाहित किया जाय ताकि इनको प्रूरि पर निर्भरता का 
बन्द हो जाय । दुद्यर उद्योगों की स्थापना के दिए इन्हें सच्ते ऋष दया प्राविधिक सुदियाएँ सुचभ 


करायी जा खकती हैं और महत्ारो समिदियों के माध्यम से उनका निर्मित मात्र देचने को व्यवस्था 
को जा सजती है । 


क्टीर 
कुटी 











जी 


उद्योगों की स्थापना के अतिरिक्त पचायतें, पचायत समितियाँ तथा राज्य सरकारें 
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कृषि के समय को छोटकर शेष समय में (जब श्रमिक फुरसन में होते हैं) सावंजनिक निर्माण कार्य, 
जैसे--सडक, नहरें, अथवा अन्य निर्माण कार्य ग्ारम्भ कर सकती हैं जिनसे इन अ्रमिको वो अति- 
रिक्त रोजगार मिन्न सकता है! यदि उद्योगो तथा निर्माण कार्यो मे रोजयार कौ समुचित व्यवस्था 
हो जाय तो कृषि श्रम्किको वी भूमि सम्बन्धी भूख का अन्त हो सक्तता है । 

(६) शिक्षा--भारत के ग्राम्य निवासियों को शिक्षित करने की समस्या अत्यन्त गम्भीर है 
वयोडि सव के लिए अनिवायें शिक्षा की ब्यवत्या करने म वहत अधिक धन कौ जादद्यकता है। 
रिन्तु देश के कर्णघारों को यह समझ लेना चाहिए कि दास्तविक प्रजातस्त्र को स्थापना एवं रक्षा 
के लिए देश को सम्पूर्ण जनता को शिक्षित एवं जागहक बनामे को आवश्यकता है। यदि कृषि 
अभिको वे यालक निरच्तर शिक्षा प्राप्ठ करते हैं तो एव दिन दह भी देश ये कब्य सम्प्रान्त नाग- 
रिक की श्रेणी मे गिते जाने योग्य वत सकते है।इस सम्बन्ध में कई राज्यों ने पिछड़ी श्रेणी! 
(820थभ0 ०७४५) की परिभाषा बदलकर आधिक हष्टि से विपन परिवारों थे पलकों कों 
छात्रवृत्तियाँ तथा आधिक सहायता देता आरम्म कर दिया है। '"स्वूल चलो” अभियान्र भी चलाये 
प्ये हैं। इस प्रकार के अभियानो को अधिक सशक्त एवं व्यापक बताने की आवश्यकता है ताकि 
अधिकाधिक बालक विद्यालयों में जाने सगमें ओर एक दशाब्द में हो भारत की कायाप॑त्रट हो जाय। 
यह कहने वी आवश्यकता गहीं है कि इस प्रकार के प्रयत्तों की सफलता इनके सचालकों वो वाये- 
क्षमता एवं निष्ठा पर निर्भर करती है । 

प्रश्न 
१ कृषि श्रमिकों की सामाजिक तथा आधिक स्थिति के परिछड़ेपन के क्या कारण हैं? उसमे 
सुधार के लिए उपाय बतलाइए । 


कृषि पदार्थों का विक्लय 
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१ विपणन योग्य अतिरेक तथा आर्थिक विकास 
(4६ ह१५छझा,8 5070ए९,05 ७४0 ६४८0%0 ८ ए:2प्रष्मा,0एशछजा) 


भारतीय हृपि का स्वरूप आथिक विकाप्त कं साथ ही साथ बदलता जा रहा है। पहले, 
भारत मे कृषि जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी । कृषि वी इस दशा में कोई विशेष परिवर्तन 
नही हुआ है, फिर भी अब घीरे धीरे कृषि का स्वत्प बदलता जा रहा है। योजनाओं वे अस्तर्गत्त 
कृषि का विकास हुआ है तथा उत्पादन में वृद्धि हुई है। उत्पादन वृद्धि बे. कारण अब जिसानों के 
पाप्त (कम से कम बड़े क्मसानों के पास) बिक्री योग्य-अतिरेक होता है जिसे बेचकर वे मुद्रा प्राप्त 
करते हैं । इस विक्री योग्य क्षतिरेक का आाथिक विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। 

सामान्य सूप स यह बहा जा सकता है दि विपणन योग्य अतिरेक कुल उपज वा वह भाग 
है जो किसान अपनी धावश्यकता से अधिक समझकर वाजार मे विक्रय हेतु प्रस्तुत करता है । 
+ सिद्धान्तत यह अतिरेक उत्पादव की वास्तविक पारिवारिक उपभोग की आवश्यकताओं तथा बस्तु 
रुप में मजदूरी क भुगतान, वीज और पशुओ क खाद्य रुप मे प्रयुक्त तथा नष्ट होने से बची हुई वह 
माता है जिसे उत्पादक बेच सकता है) सामान्य रूप से यह उपज की वह मात्रा है जो नयी फ्सल 
के थाने पर बाजारा म ले जायी जाती है ।!! एक अढद्ध विकसित देश वे ब्राधिव्ष विकास में कृषि 
वस्तुओं का विपणन योग्य आधिवय बहुत सहायक होता है। आधिक उिज्ास में इसके महत्त्व का 
अध्ययन निम्नलिखित शीर्षको के अन्तर्गत क्रिया जा सज़्ता है 

(१) ओद्योगीकरण के लिए खाद्य पदायों का आधिवय -प्रो० लेविस के अनुसार आधिक 
विकास वे लिए, विशेषकर ओद्योगीक्रण के लिए कृषि वस्तुओं वे विक्रय योग्य अतिरेक का होना 
आवश्यक है। आिक पिक्रास के साथ ओऔद्योगीवरण होता है तथा ग्रामीण व शहरी जमसख्या के 
अनुपात में परिवर्तत होता है | शहरों ती सख्या तथा निवासियों की सख्या बढतो है । यदि देश में 
क्षि क्षेत्र म उत्तादन नही किया जाय तथा दिसान बाजार मे खाद्य वस्तुओं को नही बेचें तो शहरी 
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जतसख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पायेगी जिसे ओौद्योगीकरण के मार्ग मे 
बाघाएँ उपस्यितर होगी तथा आथिक विकास अवरुद्ध हो जायगा। 

(२) उद्योगों के लिए कच्चा माल--अधिक्नाश उद्योगो के लिए कच्चा माल कृपि से ही 
प्राप्त होता है जैसे भूट, चीनी, वरूर उच्चोग आदि । यदि कृषि उत्पादत मे वृद्धि नही की जाय तथा 
किसानो के पास विपणन योग्य क्षाधिक्‍य नही हो तो उद्योगों के लिए कच्चे माल वी पूर्ति नही हो 
पयेगी जित्षप्ते देश में उद्योगों का विकास नही किया जा सकेगा । वस्तुत औद्योगीकरण की आधार- 
शिना दृषि पर ही गबलम्बित है । कृषि के विद्ाप्त तथा फ्लस्वरूप विपणन योग्य अतिरेक में 
वृद्धि के बिता औद्योगीकरण अत्यन्त ही कठिन है । 

(३) आपिक विकास के लिए सावन--आध्थिक विकास के लिए पूंजी को आवश्यकता दहोतों 
है । अद्धं-विकतित देश हृषि प्रधान तथा निधन होते हैं ॥ ऐसे देशों में जर तक कृषि उत्पादन में 
वृद्धि नही की जायेगी तथा किसानों के प्रस विपणन योग्य अतिरेक नहीं हागा तव तक देश के 
बयथिक विकास के लिए यवेष्ट मात्रा में पूंजी उपलब्ध नहीं हो सकेगो। जापान तथा रूस का 
आर्थिक विकास इसकी प्रभाण है। जापान में पहले कृषि का विकास किया गया तथा कृषि से आप्त 
आय का उपयोग भौद्यागीकरण के विए किया गया। छस में अनिवाय रुप से सामूहिक फार्मों से 
कृषि पदार्थ वघुल किये गये तथा आ्िक वितरास के लिए साधन एकत्रित किये गये । 

(४) निर्यात के लिए विपणन योग्य क्राधिक्य--अद्धे-विक्सित देशों को आधिक विकाप्त के 
लिए पूंजोगत वस्तुओं (००:८४ 8००0») तथा वेज्ञानिक व प्राविधिक ज्ञान का आयात करना 
पड़ता है । इस आयात का भुगतान दीर्घकाद मे निर्यात द्वारा ही सम्मद है। ऐसे देश औद्योगिक 
वस्तुओं का निर्यात करने में असमर्य होने हैं। अत यह आवश्यक है जि वे कृपि उत्पादन में वृद्धि 
कर, विषशन योग्प आधिक्य वा सूजत कर क्पषि वस्तुओं का निर्यात करें तथा बदब्ें में पूंजीगत 
वस्तुओं का आयात करे। 

(५) भौद्योगिक दत्तुओं के लिए बाजार--हृषि उत्पादत में वृद्धि के फ्लस्वरूप कृषि 
वम्धुओं के विषणत योग्य आधित्रय में वृद्धि हाती है । इस प्रकार जिसानों की आाख़ मा क्रम शक्ति 
बढ़ती है जिपसे वे औद्योगिक उस्‍्तुओं को खरीदन में समर्थ होत हैं। इस व्कार औद्योगिक वस्तुओं 
की माँप भे वृद्धि होती है जो देश वे औयोगिक वितरास के विए अवश्य है | 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि देश क ओद्योगीकृरण तया आविक विकास मे क्षि पदार्थों 
के विषणन योग्य आधिक्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है। “यदि उत्पादन में वृद्धि वे साथ ही साथ 
विपणन योग्य जाविवय मे वृद्धि नहीं होती तो यह विकास की गति में एक मुलभूत बाधक तत्त्व होगा 
क्योकि नगरी के उपभोग और उद्योगों तथा निर्यात के विए उपलब्ध पूत्तियाँ क्रम हो जायेगी ।/! 

२ माल के विक्रय का अर्थ 

ऐसा कहा जाता है कवि एक अच्छे किसान वी एक आँख हल पर तथा दूधरी मण्डी पर 
होती है हिन्तु दर्नभान व्यादसावित्र जगत मे यह कहना जजिकर उचित है कि एक छच्छे किसान के 
दोनों हुएय हल पर और दोतों आँखें बाजार पर हीती हैँ ॥ इसका तातय॑ यह है कि तिसान वा 
कार्य न केवल कृषि पदार्थ उत्पन्न करना है वल्कि बाजार वी स्थितियों से परिचित रहकर उनका 
मूल्य भी प्राप्त करता है। 

उपर्युक्त रिरण से स्पष्ट है कि किसान का कार्य फ्सल उत्तर करने पर ही समाध्त 
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कृषि पश्चयों का विक्रय | २२४५ 


नहीं होता बल्कि उसे मग्तिम उपभोक्ता तक पहुँचाने का भार भी उमी के कन्धों पर होता 
है । इस प्रकार क्रेता तथा विक्रेताओ को निक्द लाने की क्रिया हो विक्रय (गाधा:८॥ा३) क्रिया 
कहलाती है परन्तु यह कार्य सरल नहों है । यदि गम्भीरतापूर्वक विचार जिया जायतो विक्रय 
अथवा विपणन के अस्तर्गत निम्नलिखित सत्र कार्य सम्मिचित होते हैं 

(१) माल का एकनीकरण, (२) सेंवारना, (३) वर्गीकरण करना, (४) गोदाम मे रखना, 
(५) मण्डी तक ले जाता, (६) विक्रय करना, (७) वित्त व्यवस्था करना, तथा (८) जोखिम उठाना। 

इन सब कार्यों की उचित व्यवस्था किये बिना उपज का विक्रय यथोचित नहीं हो सकता । 
वास्तव मे, भारतीय क्रिसान की आ्िक स्थिति में सुधार करने के लिए कृषि उपज की बिक्री का 
ठीक प्रबन्ध करना अत्यन्त आवश्यक हे बयोकि ऐसा करने से उसे अपने माल का उचित मूल्य मिल 
सकेगा । भारतीय कृषि को सही ब्वावसायिक रूप देने के लिए विक्रय प्रवन्ध नियमित एव व्यवस्थित 
बरमा पडेगा। 

३ बिक्रय को आवश्यकता 

प्राधीन भारत मे प्राय सभी गाँव आत्म निर्भर इकार्टर्या थीं और बस्तुमों का लेन-दन गाँव 
में ही मरलतापूर्वेक हो जाता था। अत उस ममय माल को त्राम से मण्डी तक ढोने तथा साहूकारों 
अथवा व्यापारियों के हाथ बेचते की कोई समस्या नहीं थी । विन्तु यह स्थिति औद्योगिक क्रान्ति 
के प्रश्चात परिवर्तित होते लगी क्योंकि इंषि, व्यापार, उद्योग तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में विशिष्टी- 
करण का प्रभाव स्पष्ट हृष्टियोचर होने लगा जिसके फलस्वरूप ग्रामो का माल माँ ड्यो मे जाकर 
बिकना आरम्भ हो गया । प्रारम्म में यह माल व्यापारी गाँव से खरीदकर मण्डियों में बडे ध्यापारी 
अथवा उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों के हाथ बेचने लगे किन्तु कालान्तर में कृपकों को स्वयं ही 
मष्टियों मे जाने के लिए बाध्य होना पडा क्योकि धीरे-धीर उनकी आवश्यक्ता की वस्तुएँ भी 
अधिकतर कस्बो तथा नगर ध ही जाकर वि4 ने लग गयी थी । 

इस परिवर्तत का परिणाम यह हुआ क्रि आत्मनिर्भर किसान अब न केवल अपनी आब- 
एयक्ताओ के लिए पराधीन हो गया बल्कि उसे अपना खून प्मीना एक कर उसझ्न किय गये पदार्यों 
के स्वतन्त्र विक्रय की भी छूट नहीं रहो। फवत किसान जय एक ऐसी अत्रस्या में पहुँच गया है 
जबकि उसे अपनी खेतो वी उपज नगर के व्याथारी की सुविधा एवं शर्तों के अनुसार बेचनी पड़ती 
है जिसमे उसे अपन परिश्रम का पूरा प्रतिफ्ल नही मिल पाता | व्यापारी तो उसको दुर्बलता का 
लाभ उठाते ही हैं अवेक मध्यस्थ (7000]४ए०7) भो उसके प्रतिफत के भागी बन जाते है। इस 
प्रकार किसान को कम्त मूल्य मिलता है, उपमोक्ता को अधिक मूल्य देना पडता है तथा मध्यस्थ 
आशासीत लाप छमाते हैं। यह स्यिति किसी भी दृष्टि से सन्‍्तोषजनक नही कही जा सकती । 

४ विक्रय संगठन 

कृषि उपज को विक्री प्राय दो स्थानों पर की जाती हे--(१) गाँत्र मे, अथवा (२) 
मष्डी में । 
३. गाँव में बिक्री 

किसान प्राव महाजन से स्पया उधार लेते है अत फसल तंयार होने पर वह महाजन को 
ही मारी उपज देच देना श्रेपस्तर समझते हैं क्योकि ऐमा करने से उनका ऋण अपने आप चक्ता 
हो जाता है | कभी-- भी ऐसा भी होता है कि उघार देते समय महाजन क्सात से यह तय कर 
लेता है कि फल उसे ही बेची जायगे अत वचनवद्ध होत के कारण वह महाजन को ही फसल 
बेचना उचित समझता है । 

(हक) महाजन--कभी-क मी श्मिन बीज अधथपा खाने के लिए अन ही उधार मेता है । 
इस प्रकार के लेन-देन की प्राय- यह शर्त होती है कि फ्सय व समय क्सान महाजन में उधार 
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लिये गये अल का सवाया अथवा ढूयोंढा चुका देगा, कही कहीं यह शर्त दुगुने तैक' पहुंच जाती है। 
इस प्रवार भुगतान वी शत को सवायी वाढी, ड्यौढी वाढठी अथवा दुगुनी वाढों वहते हैं। मत 
यदि जिसान ने अत उघार लिया हो तो उसे अपनी कुल उपज का एक भाग तो महाजन को चुका 
ही देना पडता है, शेष भाग भी वह महाजन को ही बेचने म॑ चुविधा समझता है । 

नकद ऋण, कृषि पदार्थ मे भुंगतान-महाजन को गाँव में ही कृषि फ्सल बेचने वा एक 
कारण यह भी है कि कभी-कभी महाजन किसान को बीज वे लिए खाद्यान्न अथवा अन्य कोई वस्तु 
उघार देमा है । उधार दी गयी वस्तु का प्रचलित दरो पर मूल्य लगाकर क्सिान के नाम लिस दिया 
जाता है। ऐसे ऋणो मे प्राय यह शर्ते होती है क्षि किसान इसका भुगतान कृषि पदार्थों मे हो 
करेगा । फलत किसान को दोहरो हानि उग्नों पडती है | वयोक्ति जब वह ऋण लेता है तब वस्तुओं 
के भाव महंगे होते हैं अत ऋण को रकम अधिक हो जाती है। फसल के समय कृषि पदार्थों के 
मूल्य प्राय सस्ते होते हैं। अत ऋण चुकान के लिए क्सिन को अधिक ढृषि पदार्थ देने पड़ते हैँ । 
इनके परिणामस्वरूप उसके पास बहुत कम कृषि पदाय बचते हैं जिन्हे लेतर मण्डी जाता अमित- 
व्यमतापूर्ण होता है अत वह शेष भाग को भी गांव में हो वेच देता है । 

(छ) व्यापारी अथवा एजेण्ट--महाजन अधवा साहुकार प्राय गाँव वा निवासी होता है अथवा 
उसका ग्रामीणा से ययेघ्ट पम्प होता है किल्तु अनेक बार व्यापारी, उद्योगपति अथवा मिल के 
प्रतिनिधि अपने ट्रक या अन्य वाहन लेकर प्राम में पहुँच जाते हैं। यह लोग अपवा कॉँटा, बाद तथा 
तोलने वाले व्यक्ति को साथ रखते हैं ओर विसान वी सम्पूर्ण फसल खेत में ही खरीदने वा मोदा 
कर लेते हैं॥ इस प्रकार विसान फसल को उठाकर धर तक अथवा सीधे मण्डी में ले जान में जो 
असुविधा एवं व्यय होता है उम्से "ुटकारा मिल जाता है। इसदे बदल व्यापारी अथवा उसके 
प्रतितिधि क्साम वो कम सूल्य देते हैं तथा कभी-कभी तोल मे भी ग्रठनबद बर लेते हैं। इन 
व्यक्तियों वो फसल बेचते का सबसे वडा प्रलोभन यह होता है कि किसान को माल की पूर्ण विक्रय 
राशि नबद मिल जाती है । 

ग्रामोण माख सर्वेशण समिति न अनुमान लगाने का प्रयत्न किया था कि दृषि फ्मलों का 
कौन सा भाग गाँव में हों बेचा जाता है | समिति वा यह भत्त या कि कुल फ़्लल का लगभग ६५ 
प्रतिशत भाग उत्पत्ति स्थान पर ही विक्रय कर दिया जाता है। श्री हसेन ते अपनी पुस्तक 
"जाकर श्ाशइ री बहराल्यामण 77०4760 | 2ैणमाशा 744". में यह अनुमान लगाया है कि 
पजाब में गेहूँ वा ६० प्रतिशत रई का ३५ प्रतिशत तथा तिवहन वा ७० प्रतिशत भाग ग्रामों 
अथवा ग्रामीण बाजारों म हो वेच्त दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में इत बल्तुओ का ग्रामीण विक्रय 
प्रतिशव द्रमश ६०, ४० तथा ७१ है । विहार, उड़ीसा, तथा वगाल में भो तिलहन वी ८४ 
प्रतिशत तथा पटसन वी ९० प्रतिशत उपज गाँव में ही बेच दी जाती है। 

गांद में फसल बेचने का कारण--ज्रिसान द्वारा गाँव में फ्सल बेचने के मुख्य कारण 
निम्तलिखित हैं 

(१) सुविधा--गाँद मे पसल बेचने भें उसे मण्डी तर माल ले जाने की असुविधां से छुट- 
कारा मिल जाता है । देश की सधिकाँण मण्डियाँ अव्यवस्थित होने बे बारण विमान को वहाँ 
मा बेचते म॑ अनेक अवाछनीय क्रियाओं का शिकार होता पडता है अत वह गाँव मे हो माल 
बेच देता है। 

(२) जोखिम--गाँव मे पसत देचने वा एक लाभ यह है कि उसे माल घेचकर भण्डी से 
दाँव दव रुपया लाने को जोधिम नही उठानी पड़ती । वह पने महाजन वो ही माल बेचता है 
जिससे उसका ऋण अपने आए युकता हो ए्टाता है 

(३) पघातायात--भारत मे ग्रामों से मण्डियों तक झच्छी सडकों का सर्वधा अमाउ है । 
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वर्षा ऋतु में तो जधिकाश कच्ची सडक बहुत ही खराब हो जाती हैं बौर उन पर बेलगाडी चलाने 
मे बहुत कठिनाई होती है। इमके अतिरिक्त वृछठ किसान इतने निर्धन होते हैं कि उनके पास अपनी 
गाडी नहीं होती अत मण्डी तक माल ले जाना भी बहुत कठिन होता है ॥ अत वह अपनी अधि- 
काश उपज गाँव में बेचना श्रेयम्क समयते हैं | 

उपर्युक्त कारणों से क्सान अपनी फसल गाँव म ही बेच देता है किन्तु ऐसा करने में उसे 
बहुत हानि होती है जो तिम्न तम्यों से स्पष्ट है 

किसान को हानि-(१) किसान को प्राय समर मृय प्राप्त होता है क्योकि उसे बाजार 
भाव का विशेष ज्ञान नहीं होटा जबकि व्यापारी बाजार मूल्यों स प्र्धत परिचित होते हैं। 

(२) ज़िसान को गाँव मे हो फ्सल बच देने पर व्यापारी प्राय अधिक माल तोल लेते हैं 
क्योंकि वाँट और तराजू व्यापारियों के अपने होते हैं । 

इस प्रकार रूपि पदार्थों का मूल्य कम मिलने के कारण विभान अपता ऋण सरलता से 
नही चुका सकते । 

२ मण्जियों मे बिकी 

यातायात के साधनों के विकाम तथा आधिक जागृति के कारण बहुत-से फ्रिसान अब अपनी 
ऋषि उपय मण्डियो म ले जाकर बचने लगे हैं। व्यवस्यित विक्वय-स्थल अयबा मण्टियाँ प्राय 
तीन प्रकार की होती हैं. (#) हाट अथवा शन्‍्दी (ख) घादझ बाजार अथवा मण्डी, तथा (ग) फुठ- 
कर बाजार । 

(५) हाद अथवा शन्‍्दी--हाट अथवा क्षठ्वाडा ऐसा बाजार होता है जो सप्ताह में एक 
या दो बार लगता है । शनन्‍्दी भथवा लम्बी वध वाली हाटें केवच विशेष अवसरों पर लग्रती हैं। 
ग्रामीण सास सर्वेक्षण समिति का अनुमान है कि भारत म २२,००० से अधिक हाटें अथवा शन्दियाँ 
लगती हैं । बम्बई, तमिलनाइ तथा हैदराबाद की हाटो मे कृषि पदार्थ एव पशुओं का लेन-देन होता 
है जबकि परिचमी बगाल, उत्तर प्रदेश और विहार की हाटें कवच कृपि उपज मे व्याग्रर करती हैं । 

हाट प्राय किसी छुल भू खण्ड पर लगती है जहाँ एव गो या आसपास के कई गाँवों स 
ऋषि पदार्थ बिकने के लिए आत हैं। इनम खाद्यान्न के अतिरिक्त तिमहन, दालें, गुड, तम्बाकू तथा 
साम-सब्जो डिकने के लिए लाया जाती हैं । इनको अवध व्यवस्था ग्राम जयदा उस क्षेत्र के किसी 
अधिकारी द्वारा की जाती है। प्रत्यत् विक्रेता से उसके विक्रय-स्थल (|) क्य शुल्क ले लिया 
जाता है और इस प्रकार प्राप्त आय का एक भाग इन हाटो के प्रबन्ध में व्यय कर दिया जाता है। 
इन हाटों में लगभग ४ लाख मत कूषि उपज प्रति दर्ष देची जानी है ) 

(ख) मष्डो--भारत म लगभग ३,३०० मण्डियाँ है, जिनमें से अधिकाम उत्तर श्रदेश में हैं। 
मण्डियों की व्यवस्था तिजी व्यक्तियों सस्थाओ अथवा मण्डलो के हाथ में है । 

मष्डिया में जिवना माल बिकने के लिए आठा है वह दलातो के द्वारा नीलाम करवाया जाता 
है और सबसे अधिक बोली लगाने वाला व्यक्ति माल खरोदन का अधिकारी माना जाता है । मण्डी 
में माल प्राय पक्के आदतियों द्वारा खरीद जाता है । वह माल अपने लिए हझथवा अन्य नगगे में 
न्यिव व्यापारियों के लिए खरीद सकते हैं। याक ब्यापारी फ़्मस पर माल खरीदकर गोदामो में 
भद सेते हैं और सानभर फूटकर व्यापारियों को वादार म देचन के लिए देत रहते हैं। यह अपनी 
पूँजी लगाकर जथवा वँंक़ी, साहृरारो या जय साधनों से ऋण लेकर माल सप्रह करते हैं और 
एटकर व्यावारियों को समय समय पर अल्पकाल के लिए उधार प्नी देते है। इग्र प्रकार घोक 
ब्यापारी एक और तो फुटकर व्यापारियों को ऋष की सविधा देजर अपि उपज को दर्य भर बाजार 
दर हैं तघा दूसरों योर छ्िस्तानों रो तताय नकद देकर उनके द्वारा माल बचने में सहा- 


कि ददायों का दिक्कय | शर८ 


हिस्यन ओ उततद बाव कम झत्प प्याद होता है ।॥ दव कब्तिदयों ठया दोषों े कारम 








होती । उनझ बार दह प्वद छाटन ठदा इसकी सेंदाठ रब 
दद्ायों 


क्वस्वदय हुपि पमयों में घूत, ठिड्ठो लघा कक्षट मिच जात हैं जयदा ननों जो बाती है। ऋछी- 
क्भो क्ञ पि 


दे प्रदायों के हिच्म दिएट दाती है । 





होती है। घटिया वस्टरुज़ों का दिश्व बरका स्वाशातरिक्र नपै में उध्विद्ध हित हअथा जवाभदा-उे 
हाठा है | 

(७) दर्गोीद्रण ठया प्रमारो्ूरध का अमाव--श्यर्दीय 
के विए जात हैं बट प्राय अशुद्ध, जदयोंहैत, उद्योनावित्त एद अदिस्दसरीय हात हैं। उ्सझ्ा एड 








कारए वो यह है दि बटूठ से हियान जाद-द उ श्र दिताबट आसन के एन्प्रस्‍्त हा दाग 7 क्योंकि 

उनके पांव थो उक्छा झा होता है बह भी झातरा में होडा है जौर उसझय उबर बचने मे 
अडुडिया होती है। विदेशों में हिछान जरता मंद थे 5 सदृसारी समितियों के सुदुई अर दे है नो 
उसमें अचद-भात्रा वर्ग की दस्टुएं छरंट इर दन्हें जवा जाय पैक कर दवी हैं । इस प्रशगर वर्दीरत 


किए हुए झाच को अवाप-लदा बेचते देचते थे थे पिदगी डिसानों छो आाठी द् अपजिओ नूच्द प्रात होदा है । 


) 2 


॥क्‍ 


थे 
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डुडाउत्री छुथा कई प्रद्यर 
अधिनियम ($58 (४४००5 ४८) ब्ये ऊरा ज 
जादशउच् हैं। इन दस्तुओों जो झटी छिस्दों तथा वरगे को पान्वरिह प्रयोध े विए उररीम्रराप 


प्रदापकराए ऊरता जावेश्यज हू ॥ 


आज्ठोद प्रमारोजरा सम्या (86 29 502-0-425 405ध:ए४०४) ने बप्रनोग्ध 


ह दस्तुरं 
आरम्म दिया है गिल्‍्दु इस संदिया का काम द्रपि पदायों $ 





(८) मात छे विए गोदान ब्यवस्था-हति मात के दिक्षर में 
को नुरक्षिव रखने की है कर्योदि इधि ठगार्यो डी दर्द मर मा होखे 
देदना श्रेदस्कर होडा है बव उप हे रह भय ज्ञो ८-१० माय वह 
होठा है । मगाँदों मे हि 
को मुरजित रखने ज्य 












२३० | कृषि पदार्षों का विनय 


जाते हैं अथवा इनमें वई अ्रकार के कीड़े लग जाते हैं ( इद सव के परिणामल्वल्प माल की किस्म 
खराब हो जाती है और फसल का मूल्य वहुत कम प्राप्त होता है । 

इससे पूर्व एक अध्याय में यह स्प॒रप्ट ब्रिया जा चुका है कि चूहे, घुन अयवा अन्य बीडे- 
कौटाजु ५ से लेकर १० श्रतिशत कृषि उपन का विनाश कर देते हैं तथा बहुत सा अश विग्ाड देत 
हैं। ऐसे माल को बेचते भें विशेष असुविधा का सामना करना पड़ता है। 

(६) परिवहन सुविधाओं का अभाव--भारत के ५६ ल्ाम ग्रामों में से क्रधिकाश तैंक 
पहुँचने के लिए रास्ते अथवा पंगइण्डियाँ हैं जिन पर ऊँट, खच्चर अथवा वेलगाडियों द्वारा ही माल 
ढोया जा सकता है | इस असुविधा के वारण ही गता, रई, पटसन आदि वस्तुएं (जो अधिक स्थान 
चेरती हैं) मण्डियो में रे जानी बहुत कठिन होती हैं। त केवल इन्हे मण्डी तक ढोत मे बहुत 
गयुविधा होती है बल्कि परिवेहन व्यय भी बहत हो जाता है और जिसानो का समय ओर श्रम भी 
बहुत वरबाद होता है। अत फत्तल का एक बढ़ा भाग गाँव में ही विक जाता हैं और मण्डियों में 
प्रविष्ट ही नहीं होता । 

जिन क्षेत्री मे के अथवा गाडी द्वारा माल भेजने की सुविधा है वहाँ भी किसान इन 
सुविधाओं वा लाभ नहीं उठा सकता वयोकि आय पूरे ट्रेक अथवा वैगन जितना समान तो विसान 
के पास होता नही और थोडा सामात्र भेजते में यह साधन अंसुविधाजनकः तथा अधिक खर्चीले 
होते हैं । 

(१०) मध्यस्यों का बाहुलुय--दृषि पदार्थों का विक्रय सीधे उत्पादक द्वारा उपभोक्ता अबदा 
व्यापारी को नही होता, उसकी विक्रय क्रिप्रा में अनेक व्यक्ति (मध्यग)--गाँव वा महाजन, सगर 
के व्यापारी का प्रतिनिधि->दलाल-२भाढतिये->थोक व्यापररी->फ़ुटकर व्यापारी--सर्म्बा बे 
होते हैं जो माल के वेघने मे कमीशन सेते हैं या लाभ के अधिकारी होते हैं । 

ऊपर बताये गये सभो मध्यभ हृपके के माल को विक्ती बरने में कुछ शुल्त, दलाली अथवा 
लाभ प्राप्त करते हैं जिनकी रकम माल की कीमत में जुइती जाती है । फदत जब तक दृषि पदार्थ 
उपभोक्ताओं तक पचदुँने है उनका मूल्य गवाया, उदीड्ा या क्भी-रुभी और अधिक हो जाता है। 
इस प्रवार इस सध्यया के कारण उपभोक्ता को साल सहेगा मिलता है तथा छूपक को कम सुह्य वी 
प्राप्ति होती है। वास्तव में यातायात के साधनों के अम्राव तथा जिसान मी अज्ञानता के कारण ही 
कृषि पदार्थों के विपणन में मध्यगा का बाहुतय हुआ है । 

(११) मूल्यों सम्बन्धी सुचना का अभाव--भारतीय कूपक प्राय विभिन्त नगरों अथवा 
मष्टियों में प्रचलित मूल्या हे अपरिचित रहता है क्योंकि एव तो गाँवों में सपाचार-पत्र थादि 
पहुँचत ही बहुत कम हैं जिनसे क्सानो को विशिन्नि वस्तुओं के मुल्य ज्ञात हो सकें दूसरे इन समा- 
चार-पत्रों को पढकर भूल्य आदि सम्बन्धी परिवर्तन समझ लग ग्रामीण की समझ के बाहर हौता 
है । क्धिवाश जुप्व तो अनपढ़ होच के घारश स्ण्ाक्रार-पफको के एटन मे ही अध्गथ होते हैं / अत 
गांव का महाज्न अथवा नगर का व्यापारी क्मसिन स मनमाने मूल्य पर कूषि पदार्थ सरीद लेने में 
सफ्ल हो जाता है। इस प्रकार कूपि पदार्थों वे सूल्य सदा व्यापारी वे! पक्ष म निश्चित होते हैं । 

(१२) अवाठ्टनोय परम्पराएं--भारत में अब भी बहुत परम मण्टियाँ ऐसी हैं जो व्यवस्थित 
कली जा सत्त्ती हैं। गत वर्षों म नियमित एवं व्यवस्थित मण्टियो वी सख्या १ ६१८ तबः पहुँच गयी 
है। यद्यपि व्यवस्थित मण्डियो मे फ्मलो की विक्रय विधियाँ पूर्णत प्रमाणित एवं नियस्त्रित होती 
हैं पर-तु किसान वी अज्ञानता वे वारण इस मण्टियों मे भी व्यापारी वुछेव अनुचित्त वॉर्य करने में 
सफत हो जाते है ६ अव्यवस्थित एवं अ्रप्रमागित मग्डियों मे अवाछनीय कार्य बहुतायत से होते हूं 
जिनके कारए क्षित्तान वो भण्टियों भे फसल ले जात से घृणा हो गयी है। अत अच्छौ-अच्छी 
मण्ियों म भरी आवब पास ऊे क्षेत्रों की सम्पुर्णे उपज विरने वे निए नहीं आती । 


कृषि पदायों का विक्रय | २३१ 


विभिन्न सण्डियो मे निम्नलिखित अवाछनोय क्रियाएँ प्रचलित हैं : 

(0) नाप-तोत-ययच्यपि देश के सभी नयरों में नाप-तोल के मीट्रिक बाट प्रचलित कर दिये 
गये हैं परन्तु अब भी अनेक स्थानों पर मन, कण्डी अथवा अस्य भिन भिन्न प्रकार के बाट काम में 
लाये जाते हैं । अनेक बार यह बाट सही नही होते और बहुघा माल तोलने वाला अशुद्ध तोलता है 
क्योकि वह मण्डों में रहता है और व्यापारी का आदमी होता है ॥ इस प्रकार किसान को माल की 
पूरी तोल का पून्य उपलब्ध होता कठिन होता हैं । 

(7) कडदा अथवा काटा--अधियाश मण्डियों में यह प्रथा प्रचलित है कि व्यापारी एक मन 
पर सवा सेर अथवा विवटल पर २ श्या ३ किलोग्राम कड़दा (घुल, मिलावट आदि के नाम से) 
काट लेते हैं । इसका तात्पय यह है कि यदि कुल माल १०० किलोग्राम हुआ तो किसान को ६६-६७ 
किलोग्राम का ही मूल्य मिलेगा । 

(४॥) नमूना--मण्डियों में व्यापारी प्रत्येक वस्तु का नमूत्ा लेकर देखते हैं। इस प्रकार 
अनेक 5६क्ति नमूने के रूप में विक्रय क्रिय जाने वाले माल का कुछ अश ले जाते हैं। किसान को 
इस माल का कोई मूल्य प्राप्न नहीं होता । 

(५) सौदे के तरोके--मण्डियो मे विक्री के लिए आया हुआ मान या तो नीलाम के द्वारा 
बेचा जाता है या खरीदने वाले और बचने वाले के बीच आपमी बातचीत से सौदा हो जाता है 
अनेक बार ऐसा होता है कि नीलाम करने वाला दलाल कम मूल्य पर ही बोली छोड देता है 
क्योंकि वह क़िसी व्यापारी को लाभ पहुँचाना चाहता है। गत वर्षो मे ऐसा देखन में आया है कि 
छोटी मण्डियों म माल ले जाने वाले क्षिसान कम मूल्य पर बोली छूटने से इन्कार कर देते है । 
इससे दलालों के पक्षपात पर कुछ नियन्‍्तण लग गया है । 

कुछ मण्डियो में कृषि उपज के मूल्य व्यापारी तथा दलाल के हाथ एक रूमाल के नीचे रख- 
कर इशारों से निश्चित होत हैं। इस प्रथा में किलान को प्राय हाति रहती है क्योकि मूल्य निर्धारण 
को पद्धति उिलकुल विचित्र होती है, जिसे समज्ञना कठिन होता है। गत दर्षो में इस पद्धति का 
बहुत विरोध हुआ है, विन्तु अब भी यह काफी प्रचलित है । 

(५) अनेक शुर्क--जब किसान का माल विक जाता है तो उसे अतेक प्रवार के शुल्क देने 
पडत हैं । उनम माल की चुंगो, तुलाई, दलालो, आदत पल्लेदारी प्रमुख हैं। इन शुल्को के अतिरिक्त 
नगर का प्रमुख व्यापारी घर्मरे के रूप म कई प्रकार की कटौतियाँ कर लेता है, जेसे-प्पाऊ, 
गोौशाला, सन्दिर, अनायाश्रम, प/ठशाला अथवा फबूतरखाने के विए चन्द्रा और मुनीम, चौकीदार 
आदि क्मेंचारियो के लिए कुछ शुल्क भरना पडता है । इस प्रकार किसान अनेक अवाछ्नीय खर्चों 
का भागी वन जाता है जिससे उसको शुद्ध आय में बहुत कमी आ जाती है। 

(५) तात्कालिक बिक्री--कृषि उपज की विक्रय-व्यवस्था का एक दोप यह है कि क्सान 
फ्सल काटते ही उसे गाँव अथवा नगर के दाजार मे लाने समते हैं जिसके फलस्वरूप प्रतिदिन बहुत 
माल को आमद हो जाती है । इसमे क्रिमान को प्राय कम मूल्य मिलता है। इस दोप के लिए 
वस्तुत किसान वी निर्धनतवा, ऋणग्रस्तता तथा साल रखने के लिए स्थान का अभाव उत्तरदायी है। 

६. सरकारी नीति तथा सुझाव 

कूषि उपज के विक्व्य वी मुख्यत दो समस्याएं हैं। प्रधम यह है कि किसान वो उसके 
उत्तादन का उचित मूल्य छिस प्रत्ार दिलाया जाय तथा उपभोक्ताओं को भी कृषि पदाय् उबित 

मूल्य पर मिलते रहे । भारत सरकार ने कूपि उपज को विक्रय-न्यव्रस्था सुधारने मे इन दोनों 
जाधारभूत तथ्यों को सामने रखा है | द्वीय योजना मे कहा गया था कि “इस उद्देश्यों को पूर्ति 
के लिए कूवि पंदार्थों वे क्रय विक्नय सम्बन्धी दोष दूर करने होगे, कृषि उत्पादन क्षेत्रों के अतिरित्त 
माल उपभोक्ता क्षेत्रों मे ध्ेजने वी व्यवस्था करनी होगी और अधिक्तम सम्भव सीमा तब सह्दारो 
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क्रय-दिक्रय का प्रवन्ध वरता होगा।” तदनुवार यह योजना बनायी गयी हरि द्वितीय योजना 
के अन्त तक विक्रय के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले कृषि पदायों कौ कुल मात्रा का लगभग १० 
प्रतिशत सहकारी सस्थाओ के माध्यम से बेचा जा सकेमा । सरवार की इस योजना को सफ्ल 
बनाने के लिए व्यवस्थित मण्ियों वी स्थापना पर जोर दिया गया । 

(१) व्यवस्थित मत्डियां (१९४००/६७ ॥७४४४४)--जैसा कि इससे पूर्व लिखा जा चुका 
है एक ब्यवत्थिद मण्डी में वस्तुओ के लेन देन, मापजोल, ग्रातायात, गोदाम व्यवस्था तथा शुहुक 
आदि का प्रमापीकरण हो जाता है और विसान को किसी भी प्रत्रार की अवाछनीय स्थितिबका 
सामना नही करता पडता | व्यवस्वित सष्डियों का प्रवन्ध एक केन्द्रीय समिति के हाथ में होता 
है जिम्तमे कित्तानों को भी प्रतिनिवित्व दिया जाता है । 


प्रथम योजता मे इस बात की सिफारिश की गयी थी कि राज्य कृषि उपज (मण्डी) अधि- 
नियम को योजना काल में सभी महत्त्वपू्े मण्डियो पर लागू कर देना चाहिए। योजना आरध्भ 
होने के पूर्व देश के सात राज्यों में यह अधिनियम लागू था, प्रथम योजना-काल में यह तीन और 
राज्यों में लागू बर दिया गया। फलत व्यवस्थित मण्डियो को सख््या २६५ से वढ़कर ४५० हो 
गयी । ह्ितीय योजना काल में यह सरया ७२४ और १६७० में १,६१८ हो गयी | इस प्रवार अब 
क्री लगभग १,५०० मण्डियाँ ऐसी हैं जो अव्यवस्थित हैं और जहाँ कृषि पदार्थों के विक्रय वी 
व्यवस्था दोपपूर्ण है । 

(२) धर्गीदरण एवं प्ररापीकरण--भारत में कृषि एवं पश्ुपत से टत्पन्त कसतुओंका 
वर्गीकरण कृषि उपज (वर्गीकरण एवं विक्रय) अधितियम, १६६७ के अन्तर्गत विया जाता है। 
सरकार द्वारा क्षत्र तक हे३ पस्तुओ की १२४ किस्मो के धर्गे निर्धारित विये जा चुके हैं जिनमें घी, 
तेल, मवखन, रई, अण्डे, चावल, भालू गन्ना तथा कई प्रतार के फत सम्मिलित है। सामुद्रिक चुंगी 
अधिनियम की धारा १६ के अत्तग॑त् भी तम्बाकू, सन, ऊत, बकरी के बाल, काली भिर्च तथा 
इनायची को विभिन्न क्िस्मों था वर्गीकरण वरना अनिवाय है । 

विभिनर वस्तुओं वा वर्गीकरण करते दथा पुराने वर्गों में सुधार करन के लिए प्रयोगशञालाओं 
को भावश्यकता होतो है । तदनुसार तृतीय योजना काल में नागपुर में एव के द्वीय प्रयोगशाला तथा 
गुण्टूर, मद्रास, बोचीन, कानपुर, राजकोट, अमृतनर कलऋछा तथा वम्बई मे प्रादेशिक प्रयोगशालाएँ 
स्थापित करने का प्रावधान क्या भया था । इत प्रयोगशालाओ ने कार्य भारम्भ बर दिया है। इन 
राभी प्रयोगगालाओ के स्थापित हो जाने पर कृषि पदार्थो के वर्गात्ररण से अधिक सुविधा होने की 
आशा है। उचित तो यह है कि प्रत्यक राज्य म एक प्रयोगशाला स्थापित कर दी जाय जो न केबल 
बर्भीकरण के प्राविधिक पहलू भे शोधकाय द्वारा वर्गीकरण की क्वियाओं को प्रोत्साहित करे बल्कि 
इहे विधित वस्तुओं के वर्गों क प्रदर्शन हारा वर्गीकरण सम्ब्धी ज्ञान का भी प्रमारण करना 
चाहिए । इसमे दृषि माल के क्रय विक्रय म बहुत आसानी हो जायेगी । 


(३) भालशोदासो की व्यवस्था--इपि उपज को कुछ समय के लिए गोंदामों में सुरक्षित 
रखता एक ग्रम्भीर समस्या है क्याक्ि यदि ग्रोदाम अच्छे न हो तो मात्र के वीटाणुओ अथवा 
प्राइतिक प्रकोपों द्वारा उसके नप्ट हो जान की आशत्रा रहती है। भारत में वैज्ञानिक तथा बढ़िया 
गोदामों की बहुत कमी है । 

हृषि पदार्थों के स्रह के लिए बनने बाते गोदामों पर बहुत पूंजों लगाती पदली है। इस 
दृष्टि से सरवार द्वारा सहकारी सस्‍््याओं को गोदाम बनाने के लिए आधिर महायता दी जाती है 
किन्तु भारत में सहकारी सस्धाएँ बहुत शक्तिशाली नहीं हैं शत उन्होत गोदाम निर्माण बरने की 
दिशा में विशेष प्रगति नही की है। इस मम्बन्ध मे सरतार को चाटिप कि लिजी व्यक्तियों तथ 
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संस्थाओं वो भी गोदाम मिर्माण के दिए सहायता देने वी व्यवस्था वरे ताकि गोदामों वी स्थापना 
तठोत गनि से हो सेत्रे । है 

अधिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण ससिति (१६५४) ने गोदामों के सम्बन्ध में सुझाव 
दिया था | सरकार न इन सुझावों को स्वीकार बट लिया तथा सन्‌ १६५६ म “राष्ट्रीय सहदारो 
विक्षाप्त एव गोदाम मण्डल (विथाणाएे 6०णलाभ्या5४ 0०च९०्णदा। बाते जैगला०१५ह 
ए०श्प) तथा सन्‌ १६५७ मे 'देस्ीय गोदाम तियर्भा (एलआएआ फ़व्वावव००5॥8 एअए०4॥०१) 
वी स्थापना की गयी । इसके अतिरिक्त सभी राज्यों मे राज्य गोदाम निगमो (फंशारथा०पघण85 
ए०फणज्ञाणा$) वी. स्थापना वी गयी। 'हेन्द्रीय योइासम नियर्मा का कक्‍तंस्य अखिल भारतीय 

महत्त्व के केस्द्रो--आयात निर्यात व्यापार वे तथा अस्तरराज्योय व्यापार के वेन्द्रों में गोदामों का 

निर्माण तथा व्यवस्था बरमा है। राज्य गोदाम जिग्रमों का कर्तथ्य क्षत्रीय महत्त्व के केद्धों मे 
गोदामों की व्यवस्था बरना था । 

३१ मार्च, १६६६ या गोदामा की स्थिति निम्नलिसित थी 

भारत से गोदाम ध्यवस्था 
(लास टनो में) 
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तालिता से स्पष्ट है कि देश में बुल गोदाम व्यवस्था लगभग १०६ लाख टन वी है जिसमे 
लगमग ४५ लास टन खाद्यात् रसने वी व्यवस्था सम्मितित है। चतुर्घध योजनाकाल (१६६६-७४) 
में के.द्रीय सरकार लगभग १२ करोड रुपये तया राज्य मरशारें लगभग ६ करोड़ रपये गोदाम 
बनवाने पर सर्च करेंगी । इस रक््म से लगमग १० लाख टन अतिरिक्त माल सुरक्षित रखते की 
व्यवस्था हो सदेगी । इसके अतिरिक्त लगभग २० लाख टन माल रसने लायर गोदाम सहवारी 
सस्याओं द्वारा निर्मित कराये जायेगे । 

(४) भाष तोत को उचित ध्यवस्था--भारत वे विश्वित्न भागो में नाप-तोल ये अनेत आधार 
रहें हैं। २० मेर से लेकर ५० सेर अथवा १०० सेर तक का मन विभित भागों में प्रचलित रहा 
है । इसी प्रकार बच्चा मेर, पत्रका सेर, कण्डी अथवा पौण्ड आदि के तोल बेचने वालो वी सुत्रिधा 
के अनुसार अपनाये जाते रहे हैं. जिमसे किसानों को घोसा देने मे सहायता मिलती रही है। इस 
दोष को सदा ये लिए दूर बरने की हृष्टि से भारत सरवार ने १ अप्रैल, (६५८ से मीद्िक तोस 
अर्थात्‌ जिलोग्राम, विवटल आदि चालू वर दिये। इस सम्मन्ध में यही वहा जा सता है हि 
मीट्रिक नाप तोल वी प्रणाली अत्यन्त श्रष्ठ है डिन्‍्तु इसे पूरो शक्ति से सर्वत्र प्रचनित करने की 
चेप्दा रिये दिना इससे दिशेष लाभ होन की सम्भावना नहीं है। 

(५) क्रय-विक्य राषेक्षण तथा शोध - भारत सरकार क्षय विक्नय एवं निरीक्षण निदेशालय 
(ए0फल्लगगर् 3] 8 शा फाश्ु८्णाणा), पिभिन वृषि पदायों से सम्पन्धित समस्याओं 
तथा प्रगतियों वा नियमित अध्ययन वरता है तथा समय-गमय पर इस झोघव्राों अथवा सर्वेक्षणों 
की रिपोर्ट प्रयाक्षित वरता रहता है। यह निरदेशाल्य अब दक़ ४० वस्तुओं के सम्बन्ध में १३० 
सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रशाश्ति कर चुना है। 
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अभो दुछ समय पहले ही इस निदेशालय मे एक क्रय विक्रय शोध विभाग स्थापित क्रिया 
गया है जिसका उद्देश्य क्रय विक्रय परम्पराओ में परिवर्तन, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की 
प्वृत्तियाँ लागत मूल्य तथा सीमास्तर, यातायात्र और पंक्रिय तथा अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्यों वे अध्ययन 
करना है। मिदेशालय वो चाहिए कि विश्वविद्यालयों के शोध विभागों से साथजस्थ स्थ प्रित कर 
क्रय विक्रय की विधिन समस्याओं पर स्वतन्त्र शोधवाये करवाया जाय । इस कार्य को प्रोत्माहित 
करने वे लिए विश्वविद्यालयों मे शौधकर्ताओ को यघोचित अनुदान दिये जाने चाहिए। इससे 
विपणन-व्यवस्था के सभी पहलुओ के सम्बन्ध में उचित सुधार करने की दिशा में बहुत सहायता 
मिलने की आशा है । 

(६) प्रश्चिक्षण सुविधाएँ--$पि क्रय-विक्रय के सिद्धान्त सामान्य क्रय विक्रय के सिद्धात्तो 
से कुछ भित हैं क्योकि कृषि पदार्थों की उत्पत्ति एक विशेष समय होती है भोर उनकी पूर्ति वर्ष भर 
मियमित रखनी पदती है, अत क्रय विक्रय सस्थाओ में कार्य करने वाले व्यक्तियों को उचित प्रशि- 
क्षण दिया जाना आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण से सरकार द्वारा :पि क्रय विक्रय के लिए तीन 
पाठ्यक्रम चाल्‌ किये गये है | प्रथम पाठ्यक्रम राजकीय क्रय-विक्रय विभागों के उच्चाधिकारियों के 
लिए है ओर इसकी व्यवस्था नागपुर में है। यह पाख्यक्रम एक वर्ष का है । 

दूसरा पाख्यक्रम पाँच मास की अवधि का है और क़य-विक्रय सचिवों तथा अधीक्षकों के 
लिए है । इसऊझी व्यवस्था सागली तथा हैदरावाद में है । 

तीसरा त्रेमासिक पाठ्यक्रम वर्गीकरण निरीक्षकरों (02078 $एएथ४४०४) के लिए है । 
सरकार द्वारा एक्वर्पीय अध्यमन वे लिए ७५ स्पय मामिद तथा शेष दोनो पाठ्यक्रमों के लिए ५० 
रुपये मामिक छात्रवृत्ति दी जाती है। १६६३ ६४ से लखनऊ मे एक पच मासिक कोर्स चल रहा है। 

उपर्युक्त पा्यक्रमों का क्षेत्र एन स्वरूप अभी बहुत सीलित है अत इन्हे व्यापक बनाने वे 
लिए जिला स्तर पर इस प्रकार के प्रशिक्षणों वी व्यवस्था वी जानी चाहिए तावि अधिक में अधिक 
व्यक्ति सहकारी क्रय विक्रय कार्यक्रमों एव विकास योजनाओं में सक्रिय महयौग देने योग्य बन सकें। 

(७) सहकारी विपणन समितियों फ्री स्थापता--सहवारी विपणन समितियों की स्थापना 
द्वारा हृषि विषणन के दोषों को सरलता से दूर किया जा सकता है। 


७ सहकारी विपणन 
(९0-0788&77५६ १४७८ 8.20) 


ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने ग्रामीण साख की उचित व्यवस्था के लिए सहकारी क्रय 
विक्रय समितिया की स्थापना वी सिफारिश की थी | तदनुसार सरवार ने इस प्रकार की समितियाँ 
बनाते के जिए न केवल योग्य क्मंचारियों की सहायता प्रदान करना आरम्भ कर दिया है बल्कि 
बहू इन समितियों की अश पूँजी भी सरीदती है। 

(१) कार्य - सहकारी क्रय विक्रय समितियों का उद्देश्य किसानों को कृषि का यथोचित 
मूल्य प्राप्त कराता है। इसकी पूति के लिए समिति अपने सदस्यों द्वारा उत्पन्न सारी उपज ग्रहण 
कर लेती है। प्रत्येक सदस्य द्वारा जमा करायी गयी उपज का जलग हिसाव रखा जाता है। 
समिति हारा कमान को जमा उपज की धरोहर पर रे दे दी जाती हैं जिससे विसाद अपना 
देनिक तिर्वाह वर सकता है। यदि किसात यो इसो बीच और रफ़्म वी आवश्यकता हो तो वह 
समिति से ले सकता है। किन्तु इसकी राशि कुच जमा उपज्ञ से बढ़नी नहीं चाहिए । 

सहकारी समिति सम्पूर्ण उपज को साफ्-सेंवारकर उसका वर्गीकरण कर लेती है और उद्ते 
धीरे-घीरे ऐसे स्थादों पर बेच दत्ती है जहाँ उस मात का अधिकाधिर मूल्य प्राप्त हो सके | इस 
प्रकार समिति कृषक दी अधीरता तथा गाँद में ही माल बचने की प्र्जत्ति पर रोक लगाती है और 

3 उपज का अधिवतम मूल्य प्राप्त कराती है। जब किसी किसान द्वारा जमा करायी गयी 
७ उपज जिक जाती है तो स्रमिति किसान को अग्रिम दी गयी रकम वाटकर शेष राशि उसे 
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चुका देती है। माल बेचने दी इस मेव। के बदले समिति क्षिमान से बुछ शुल्त लेती है ताकि समिति 
वा प्रवस्ध व्यय सरलतापूुर्वंेव चलाया जा सके । 
(२) सगठन--सहकारी विपणन ने अन्तर्गत त्ीव दिशाओं म प्रयत्ल कक्‍यि गये हैं 
(0) विपणन, (2) प्रोतेश्चिए (27०:6७॥7) तथा (गा) गांदामा वी व्यवस्था । ये सभी द्रियाएँ एक 
दूसरे से सम्बन्धित हैं। जहाँ तब विपणन सहकारिता या सम्बन्ध है, इसका सगठमात्मय ढौँचा 
निम्नलिसित है 
सहकारो विपणन का सगठन 








सहकारी विधायन सहवारी विपणन सहवारी गोदाम 
प्राथमिक विपणन केन्द्रीय पिपणन राज्य विपणन राष्ट्रीय कृषि 
समितियाँ मघ सत्र विपणन गघ 


१ सहकारी विपणन समितियाँ 

(क) प्रायमिवः सहप्परों विषणन सम्रितियां (शाग्राध्षा) (0णएशथा१० कंगाल 
80060६$) --ये समितियां ग्राम स्तर पर कार्य फरती हैं। बाय वी दृष्टि से थे समितियाँ कई 
प्रकार वी हैं--प्रायमित कृपि सहकारी समितियाँ (उत्पादन व विक्रय), प्राथमिक हषि सहवारों 
समितियाँ (क्रय व पिद्रय) । ठुछ एसी समितियाँ भी हैं जो गर-्द्रपि वस्तुओं वा उल्तादन, क्रप थे 
विक्रय करती हैं। ऐसी समितियां मुन्यने, ठुटीर उद्योगे द्वारा उत्पादित परमुओ का क्रय विक्रय 
करती हैं। वुछ बहुउद्देशीय समितियां भी विपणन वा वार्य करती हैँ। ३० जून, १६६८ को इनको 
सदा लगमग ३,३०० थी । 

(फ) केद्रोप विषणन सघ (एलाएंगे ४४7८९८४7४8 ऐए॥ा०5)--थ सय, प्राथमित्रा सहकारी 
विपणन समितियों वेः सघ होते हैं। ये सघ उ्रपि वस्तुओं वा क्रय-विक्रय करते हैं तथा प्राथमिर 
समितियों को सास प्रदान करते हैं। इत सघों के सदम्य--व्यक्ति थोर प्राथमिक सप्रितियाँ--दोनो 
ही हो सबने हैं। सामान्यतः ये सघ जिला स्तर पर कार्य बरते हैं। जून १६६८ में इनकी 
सख्या १६१ थी । 

(ग) राज्य विपणन सघ (076% ण 896 या ला।त8ह एताणा$)--ये संघ राज्य 
स्तर पर कार्य करते हैं। इनका कार्य क्रव-विक्रय करता तथा केन्द्रीय विपणन सधो और प्राथमिक 
विपणन समितियों को सास प्रदान वरना है। राज्य सघो वे सदस्य व्यक्ति तथा समितियाँ हो सकते 
हैं। इनकी मय्या २४ है। 

व्यापार--उपर्पुक्त सभी प्रतरार की विपणन सहयारी समितियों द्वारा सन्‌ १६६५-६६ में 
३६० बरोड रुपये तथा सद्‌ १६६६-६७ में ३३४ करोड रपये बी कृषि-वस्वुओ वा विपणन किया 
गया । इस राध्ि में सज्‌ १६६५६६ में १३६ ७५४ करोड रुपये तथा सद १६६६-६७ में १४४ ६५ 
करोड़ रुपये मूल्य के खाद्यान्नो का विपणन शामिल्र है। ये स्रमितियाँ निर्यात-व्यापार मे भी भाग 
लेती हैं। 

(घ) राष्ट्रीय सहकारो दृषि विषणन सघ [(सिश्ाणा3 00-0एनशाए० शैह0९ण(एबा 
जा ला।एह #४१६४०)--मन्‌ १६६४ दे पूर्व भारत में सहरारी विपणन का कोई भी अमिल 
भारतीय सगठन नहीं था। अतः जून १६६४ में उपर्युक्त सघ की स्थापना यो गयी। इसया मुख्य 
वार्यानय दिल्‍लो में है। ३७ सहकारी विपणन सध इसके सदस्य हैं । 
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२ माल सेंवारने दाली समितियाँ (70:655078 9०थ०६६5) 

ऐसी समितियाँ जो क्षिमात से माल खरीदवर उसका रूप परिवर्तित कर देती हैं और इस 
क्रिया द्वारा ्पारभुत माल के सूल्य मे वाफ़ी वृद्धि वर देती हैं, सेवारमे थाली समिद्रियाँ कहलाती 
हैं। माल साफ वरन तथा सेंवररन री क्रिया बा किसी भी ग्रामीण अर्थतस्त में बहुत महत्त्व है 
वर्योंकि टस क्रिया वे फतस्परप ग्राहक को अच्छा मात्र तथा किसान कौ अधिक मूल्य प्राप्त हो 
जाता है। भारत मे मात सँंदारत बाजी सहतारी समितियाँ अधिक पुरानो नहीं हैं, उनती स्थापना 
हा से आरम्म हुई है । इनमे कपास साफ करने तथा गांठ बांघते और चीनी बयाते की समितियों 
में उन्तेखदीय उन्नति हुई है। १६६०-६१ तय ४५ सहकारी चीनी फ्रेवंटरियों कौ लाइमेंस दिये जा 
चुके थे, जिनमे स ३० उत्पादन कर रही थी। इन समितियों का उत्तादन देश में चीनी के कुल 
उत्पादन का लग्रमग १५ भरा शत था। १६६६ ६७ में ७६ महकारी चीनी फंक्ट्रियां भारत मे थीं 
और उनकी उत्पादम क्षमता दश मे वुल चीनो उत्पादन क्षमवा का ३२ प्रतिशत थी। इनमें से 
सन १६६७-६८ में ५८ पवटरियाँ उत्तादन वर रही हैं। दितीय योजता के उत्तराद्धे मे चीनी 
सहकारी समितियां ने एक राष्ट्रीय संगठन ([भिक्षा००० छ८8६8007) बना लिया था जिसका 
उद्देश्य सहकारी दीदी वारखा-। को प्राविधिवत सहायता देना तथा उनके बाज में समन्वय स्वोवित 
करना है। सन्‌ १६६६-३० म इनका उत्पादन लगभग १५ साख टन था। 


दितीय योजना बे अन्त मे चीनी उनाने वाली समितियों क अतिरिक्त माल सँवारन बाली 
विभिन्न समितियों की संख्या २६० थी। तृतीय योजना वी अवधि में धान खाक करने, उपरास साफ़ 
करने मौर गाँठ बांधत, तल निकाय और पट्सन की गाँठे तैयार करन आदि सम्बन्धी ६८० 
सहकारी समितियां स्थापित करन की व्यवस्था वी गयी । २० जून, १६६८ को माल सेवारत वॉली 
कृषि महकारी समिरितिया की क्ुत संदया राज्य स्तर पर ४ थी । इनके अतिरिक्त १०० बद्धीय 
संमितियाँ तथा १,५०८ प्रायमिक्त समितियाँ था । 


मात्र संवारने वाजी समितियों को स्टट वैक, औद्योगिक वित्त नियम तथा राष्ट्रीय सहकारी 
विकास एवं गादाव मण्दत से कथित सहायता प्राप्त होती है। महाराष्ट्र के राज्य सहकारी बेंक 
ने कुछ समय पृव ही एक सहकारी ओद्योगित्र आयोग की स्थापना वी है जा हैषि पद थों को 
सँवारते में सहायता प्रदान करगा । 

सहकारी बोदाम--दिपणद काय मोदामों वी समुद्ित व्यवस्था के रिवा सक्ततापु्दक नहीं 
किया जा मक्‍ता है | देश म केन्द्रीय तया राज्य गोदामों बा अतिरिक्त महत्रारी ग्रोदाम भी हैँ! 
अखित मारतीय ग्रामीश साख सर्वेक्षण समिति ने सहरारिता आन्योनन तथा ग्रोदाम व्यवस्था में 
सामजस्य स्थावित १रल वा सुवाव दिया था। सहवारा क्षायार पर देंग के विद्वित भागों म बहुत 
से गोदामों का संचालन किया ज्ञाता है। द्वितीय यातवाहाल में विपणन तथा साख सहरशरी 
समितियां को बोदामों की व्यवस्था के विए बअनुदाव दसे की योजना प्रारम्म की गयो। राज्य 
सरकारों तथा “राष्ट्रीय सहत्रारिता निगम! (पि्धण्यत्र] 09 ०एक॥॥४७ 009600कराढया 00- 
90०207) वी सहायत्रा से सहकारी समितियों न गोदामों के निर्माण वी दिशा मे सस्तोपजनक 
प्रगति वी है । 

ग्रामों मे गोदाम बताने तथा विक्रय समितियों द्वारा बरोदाम निर्माण बरने के जिए नियम 
दास १० ७८ वरोद स्पय्न दे ऋण तथा २ ४६ करोड झपग्र ते लनुदाव दिय गय हैं। 

इन वॉर्यक्रमां के विर भारत सरकार घन की व्यवस्था करती है और सदहदयारी विक्ञाम 

जे... « सम्बन्धित संस्थाओं को दे देना है । 
गोदापों को क्षमता--पभारत में सहकारी गोदामों की क्षमत्रा ट्विवीय योडना के अन्त तय 
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3५ लास टन थी जो तीसरी योजना के अन्त तक रेप लए टन थो । मार्ड १६७० में दर २७ 
लाख टन वक बढ़ गयी । 

सहकारी हृषि दिषणन समितियों को प्रगति--द्वितोय पचंदर्षीय योजना वी समाप्ति तक 
राजकीय सहयोग से १,८६६ प्रायमित्र विपणन समितियों वी स्थापना हो चुत्री थी । तृतीय बोदना 
काल मे ४५२ नयी समितियाँ निर्मित की गयीं । दस प्रकार १६६६ भे २,३२१ सरबवारी सहयोग 
मे स्यावित तथा स्वतत्त रूप में स्थादित सहकारी विप्रधन समितियां थीं । इन (३,२२१) समितियों 
मं से २,१०० समितियाँ प्रादन्िक्त आध्रार पर स्थापित थीं तथा ५०० से मुछ ऊपर विशिष्ट वस्लुओं 
वी विक्रय समितियाँ थी। देश को सभी महत््ववू्े मश्वियों में सहकारी विक्रय समिदियाँ स्वापित 
हो चुकी थीं । 

सहकारी विषणन समितियों का कार्य 
विछते प्रद्दह वर्षों मे सहरारी बिपचन समितियों के कार्य वी प्रगति निम्नलिखित है 
(रोड छुपयों में) 








दर सहकारी विक्रय समितियों के मात्यम 
से बेचे गये मात्र वी राशि 
२६५०-५१ ४3 
१६५५-५६ ५३ 
१६६०-६१ श्ज५ 
१६६५-६६ ३६० 
१६६८-६६ श्र 





इस ब्यौर से स्पष्ट है कि कूषि महकारी विक्रय सम्रितियों द्वारा विक्रय किये गये साव का 
बापिक मुल्य ४७ करोड रुपये से बढकर ५८३ करोड़ रपये तक पहुँच गया है । 

विक्रय की गयी वस्नुएं--सहवारी इृपि दिपयन समितियों को वार्य प्रगति का अध्ययन 
करने से यह पता लगता है कि उनके माध्यम से बहुत कम वस्लुएँ बची जाती हैं । सहकारी विपणन 
समितिियीं द्वारा अधिकान बिक्री जनाज ओर गन्न की वो गय्री है, शेष वस्लुओं व्य मूल्य कुल व्रिद्नी 
का केवत २१ प्रहिशत है । अनाज तथा गन के अतिरिक्त तीसरा नम्बर कपाय का आता है । इन 
वस्तुओं के अतिरिक्त सुपारी, नारियल, इलायची, काजू बौर काली मिर्च सहकारी विपशन समितियों 
के माध्यम से वेची जातो हैं 

निर्यात और सहयोग--|गत वर्षों में सहकारी विपण्तत समितियों न कुषि पद्ार्यों के निर्यात्र 
में भी सहयोग दिया है वास्तविक नियाँव मुस्पत्र राष्ट्रीय सहकारी कृषि विषणन सप (रिक्षागार्श 
#हाएशाीणब] (००एचगारए रंग धधए8. रै८वटाद007) के द्वारा किया जाता है ॥ विपपन 
समितियां दालें, के ते, प्याज, तम्दादू, मठर, सनन्‍्वरे तया दई नियात करती हैं 

दते वियावों में अधिक्ाा्य निर्यात वितषन सं द्वारा किये बद्रे हैं किन्तु महाराष्ट्र, मध्य 

प्रदेश, उत्तर प्रदेश दया गुजेरात़ की समितियों का कार्य भी कम महन्वपूर्ण नहीं है। शिन देशों को 

विपणन समितियों द्वारा निर्यात किये जाते हैं उनमे इग्रवै्ड, लड़ा, कुवेस, खाइजेरिया, मरीश्नस, 
सोबियठ रूघ तथा मियापुर मुख्य हैं दे पे 

स्वय विर्याति करने झे अतिरिक्त महक्तारी दिपदत समितियाँ माल को खेंबार कर निर्यातकों 
को देती हैं जिससे विर्योतन का काम मरत हो झाता है। दस का में शक्कर समितियों तथा 
चाव और वहूवा विपणन समितियों का कार्य विनेष उल्तेखनीय 
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सहकारी विपणन के लाभ--सहकारी विषणन समितियों के माब्यम से माल वेचने से 
निम्नलिखित लाभ हैं 

(क) उचित मूल्य--किसान को अपने माल वा उचित मूल्य मिल जाता है क्योकि उसे 
सम्पूर्ण भयवा अधिबराश माल फसल तैयार होते ही बेचने की आवश्यकता नही है | दूसरी बात यह 
है कि समिति उस माल को रोककर यथोचित समय पर यथोचित वाजार में वेचती है । 

(ख) उपभोक्ता--स्तहकारी विक्रय से दूसरा लाभ यह है कि उपभोक्ता वर्ग को साल भर 
कृषि माल उचित मुल्य पर मिलता रहता है क्योदिं सहकारी समितियाँ पूँजीपति व्यापारियों वी 
भाँति भाल रोककर कृत्रिम दुलंभता की स्थिति उत्पन्न नहों करती | वह मात की पूर्ति निरन्तर 
बनाये रखती हैं, जिससे वाजार मे मूल्यों की स्थिति टॉवाडोल नहीं होने पाती । 

(ग) अच्छा माल--सहकारी क्रय-विक़्य का तीसरा लाभ यह है कि उपभोक्ताओं को 
कृषि माल शुद्ध एव साफ मिलता है क्योकि समितियाँ मिलावट आदि करने से परहेज करती हैं । 

(घ) शोषण को समाप्ति--समितियों के घ्राध्यम से माल बेचते पर मध्यगों द्वारा किया 
जाने वाला शोषण समाप्त हो जाता है क्योकि समितियों को माल वेचने सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध 
होती हैं और उन्हें दलाल अथवा व्यापारी ठग नही सकते । 

(ड) साहुकार से मुक्ति--सहकारी समितियाँ जमा माल वे आधार पर किप्तानों को रकम 
देती रहती हैं भत किसान को साहूक्तार से रकम उधार नहीं लेनी पटती । इससे वह साहूकार के 
शोषण से वच जाता है । 

सहकारी क्र्य-विक्रय समितियों को सहकारी विज्राग तथा गोदाम मण्डल से भी आधिक 
सहायता मिल जाती है और राज्य सरकारो से भी । फत्त समितियाँ विक्रम्म प्रणालियों में सुधार 
एवं कुशलता लाने का प्रयत्व करती हैं तथा गोदाम आदि निर्माण वर अपनी सग्रह शक्ति भी बढ़ाती 
जातो हैं । 

डपसहार--प्रस्तुत विवरण से यह स्पष्ट है त्रि कृषि पदार्थों के विक्रय वी समस्या एक 
ओर तो मानत्री है तथा दूसरी मोर उसका पहलू क्षाथिक है। इसवी उचित व्यवस्था करते के लिए 
एक ओर तो विसान को जाग्रत एव प्रशुद्ध बनाना आवश्यक है ओर घुमरी ओर यातायात के साधन, 
गोदाम, साख तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने की ब्रावश्यकता है, जिसरहे लिए काफी रकम 
का प्रबन्ध करना होगा। सरकार को चाहिए कि इन दोतो ही पहलुओ का साथ-साथ सुधार किया 
जाय । किस्तानों मे जाग्ति के लिए पचायतों त॑या सहकारो समितियों को सक्रिय सहयोग प्राप्त 
करने की चेप्टा की जानी चाहिए और आथिक पहलू बो स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनाने के लिए 
स्टेट बेंक को अधिक सक्रिय किया जाता चाहिए ताबि विभिन मुवियाओं में थी प्रातिशीक्र यथोचित 
वृद्धि हो सके । इन दोनो कार्यो के गतिशोल हुए बिना कृषि विक्रय वी समस्या का हल सदिग्ध बना 
रहेगा और किसानों की निर्धनता का अग्त होता भी कठिन होगा । 


प्रश्त 


१ भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीत श्रमिकों को पूर्ण रोजगार दिलाने के लिए आप क्या उपाय 
बाम में लायेंगे ? अपनी योजनाओं का वर्णव बीजिए । (आगरा, बो० ए०, १६४२) 
२ भारत में कृषि श्रमिक की स्थिति के सम्वन्ध में आप क्या जानने हैं ? उसकी आर्थिक स्थिति 
सुधारने के लिए आप वया सुझाव दे सबते हैं ? (जलघनऊ, बो० ए०, १६६२) 
३. कृषि श्रप्तिकों की कठिगाइयो का वर्णद कीजिए । उनकी अडस्वा में मुधार करने के निए 
आप क्या सुयाव दे सकते हैं ? (गोरखपुर, बी ए०, १६६३) 
भारत के #पि श्रमिकों की बर्तेमान दशा का सस्षेप में उल्लेख कीजिए । उनको दशा सुघारते 
के जिए आपके क्‍या सुझाव हैं ? (दिल्ली, दौ० ए०, १६६६) 


सहकारी आन्दोलन 
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आधुनिक युग मे ससार दो विरोधी विचारधाराओं में विभाजित हो गया है। एक बोर 
पूँजीबाद के समर्थव विचार स्वातलय तथा निजी साहस के वल पर आशिक विक्ाप्त करता चाहते 
हैं तो दूसरी ओर समाजवाद के अनुयायी राजकीय नियोजन एवं अधिकार द्वारा आर्थिक वल्याण 
की वल्पना करत हैं | यदि गम्भीरतापूर्वक विचार सिया जाय तो यह दोनो व्यवस्थाएं ही दोपपूर्ण 
हैं बयोकि जहँं पूजीवाद संर्वहारा वर्ग के शोषण पर पनपता है वहाँ समाजवाद ममुष्य की आधिक 
एवं सामाजिक स्वतन्त्रता छीनकर उसे स्वचालित यत्नवत्‌ बना देता है। इन दोनों का मध्यम 
मार्ग सहकारिता है क्योंकि सहकारिता के अन्तर्गत न केवल व्यक्ति बे विज्रास के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता 
रहती है बत्कि शोषण वी क्रियाएँ भी पूर्णत समाप्त बर दी जाती हैं। सहकारिता एक सामाजिक, 
आािक एवं नेतिक दर्शन है जिसका लक्ष्य ऐच्छिक सहयोग द्वारा आत्म-विकाप्त करना है । 

१. सहकारिता का अर्थ ओर सिद्धान्त 

सहकारिता एक ऐप्ता संगठन है जिसमे कुछ व्यक्ति मिलकर अपने सामाजिक तथा आर्थिक 
हितों की अभिवृद्धि के लिए स्वच्छापूर्वक काम करते हैं। इस प्रकार जो कार्य आधिक दुर्बलता के 
कारण अलग बलग व्यक्तियों द्वारा नही किया जा सकता उसे एक संगठन द्वारा सम्पन्त करने की 
चेष्टा की जाती है। वस्तुत सहकारिता का सूलमन्त 'अपनो सहायता आप' कर एक आत्म-निर्भर 
शोषणहीन समाज बनाना है । 

907. ० ॥९ 89 ने सहकारिता को निम्नलिखत प्रकार से परिभाषित क्रिया है 

“सहकारिता सयुक्त कार्य के लिए एक सगठन है जिसमे लोग समानता के आधार पर 
मानव की हैतियत से अपन आधिक हितों वी मिद्धि के लिए स्वेच्छा से सगठित होते है। प्रो० कोल- 
घट के अतुसार “सहकारिता सयुक्त व्यवसाय के हेनु एक सगठन है जो दुर्वेल लोगो के बीच जन्म 
लेता है और नि स्वार्थ भावना स चलाया जाता है, जितने लोग सदस्यता के कर्तव्यों को स्वीकार 
करत हैं तथा सगठन का जिस सीमा तक उपयोग करते हैं, उसके अनुप्तार इसके लाभ के भागी 
होते हैं ।"' 

इन परिभाषाओं के आधार पर सहकारिता के आधारभूत सिद्धान्त निम्नलिखित हैँ 

(१) समानता--सह॒कारो सगठन में प्रजातल्त वा एक श्रेष्ठतम रूप देखने को मिलता है 
वर्योंकि किसी व्यक्ति के पाम भव्रे ही कितने हो क्षय हो, वह केवल एक ही मत देने या अधिकारी 
होता है। इस प्रकार सहकारी समितियों म कोई भो एक व्यक्ति अधिकार नहीं जमा सकता । 
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(२) मि स्वा्ता-सहकारी सस्थाएं क्षाम कमाने की हृष्दि से स्थापित नहीं की जाती 
बल्कि उनका उद्देश्य समाज का शोषण समाप्त कर सदस्थो को आशिक स्थिति को सुधारना है । 

(३) ऐच्डिक सदस्यता--सहकारी समितियों मे सदस्यता सर्वदा ऐक्छित्र होती है परन्तु 
इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाता है कि कोई बवाछित व्यक्ति महकारी समिति का सदस्य न 
बत सके अन्यथा सबको कष्ट उठाना पड़ेगा । 

(४) म्िलव्यपिता का पाठ--स हकारी संस्थाएं अपने सदस्यों को मितव्ययिता का ब्याव- 
हारिक पाठ पढाती हैं। वह केवल उत्यादक कार्यो के जिए ऋण देती हैं और सब सदस्य इस बात 
का ध्यान रखते हैं कि ऋण की रकम का प्रयोग केवल उचित एवं उत्पादक कार्यों के लिए ही किया 
जाय । अपब्यय करने वाले ध्यक्तियों को सहकारी सस्यां द्वारा ऋण नहीं दिया जाता । 

(५) पारत्यरिक सहयोग--सहकारिता का एक महत्त्वपूर्ण मूलमन्त् 'एुक सब के लिए तथा 
सब एक के लिए' (उथ्टा णि 2! 406 9] 0ि ध्वट) है। प्रत्येक ब्यक्ति सबने लिए सामर्च्या- 
नुमार कार्य करता है तथा उसका प्रतिफल प्राप्त करता है। इस प्रकार सभी लोग अपनी शक्ति के 
अनुमार नये करते हैं ओर पारस्परिक विकास में सहयोग करते हैं। 

(६) सीमित्त क्षेत्र--सहकारी समितिया क्ा क्षेत्र प्राय न बहुत विस्तृत और न बहुत कम 
रखा जाता है क्योकि पहली स्थिति मे समिति का प्रवन्ध करते म कठिनाई रहती है और दूसरी 
स्थिति मे बह अमितव्वयितापूर्ण हो जाती है ॥ 


२ सहकारिता का भारत में विकास 


सहकारिता कौ भावना का जन्म इगलनेण्ड के उद्योगपति राँवर्ट ओवन (१७७६१-१८४०) 
तथा उनके कुछ सहयोगी रॉकडेल के श्रमिकों द्वारा हुआ । इन्होंने सहकारी उपभोक्ता भष्डार चाषू 
किये शिनमें सदस्य थ्रमिकों को अच्छा माल सस्ते मूल्य पर देने की व्यवस्था की: गयी । जम॑नी के 
रेफेजन महोदय ने अपने देश में कृपको तथा सामान्य कारीमरों के लिए सस्ती साख देते के लिए 
ग्रामीण साख समितियां त्रोर शुर्ज डेलिश ने नयरो के मध्यवर्गीय व्यक्तियों को य्थासमय सत्ते ऋण 
देने के लिए नागरिक साख समितियाँ स्थापित की । शर्ने शने उपभोक्ता सहकारी भण्डार तथा दोनो 
प्रकार की साख समितियाँ यूरोप, अमरीका तथा अन्य देशो में भी स्थापित होनी बारम्भ ही गयी 
और क्रमश ससार भर में फेल गयी । 

भारत में सहकारी आन्दोलन का सूतपात्र १६वो शताझूी के उत्तराद्ध में हुआ | सबसे पहले 
१८८२ में सर विलियम वेडरवर्न तथा न्यायाधीश रानाडे ने क्सिनों को ऋण दने के लिए कृषि 
बेक स्थापित करते की सिफारिश वी । यद्यपि सरकार ने उनवी योजता को स्वीकार नहीं क्रिया 
परन्तु उस सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए किसानों को ऋण देने सम्वस्धी दो कागून पास किये 
गये । १८६५ में फ्रेडरिफ निकलसत ले तमिलनाडु में कृषि बैक स्थापित करने सम्बन्धी रिपोर्ट 
प्रस्तुत की । इसी समय हूपर्चे महोदय ने उत्तर भारत में जनता बेक खोलने का सुझाव दिया और 
सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने रेफेजन सहत़ारो समितियाँ स्थापित करने का सुझाव दिया । 
१६०१ के अकाल आयोग ने भी सहकारी समितियों की स्थापना की प्रिफारिश वी । 

सहकारो अधिनियम्त, १६०४--उपर्युक्त सब मिफारिशों के परिणामस्वरूप भारत सरकार 
ने १६०४ म॑ पहला सहकारी साख समित्ति अधिनियम पास कर दिया | इस अधितविषम के अनुसार 
देश में कुछ व्यक्ति मिलकर एक ग्रामीण अथया नागरिक साख समिति वना सकते थे। ग्राप्तीण 
समितियों म्‌ 5० प्रतिशत कृपक तथा नागरिक्त समितियों में 5० प्रतिशन अकृपक् हौने आवश्यक 
थे। प्रत्येक प्रास्त मे समितियों का नियस्‍्त्ण तथा अक्रेज्षय एक रजिस्ट्रार के हाथ मे था । 

उपर्युक्त दोनों ही प्रकार की समितियों का सुख्य उद्देश्य नागरिकों में बचत्र की भावना को 
प्रोत्लांटन देना ता उन्हे आवश्यकता होने पर सल्‍्ती दर पर झण उपलब्ध कराना था। 
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सन्‌ १६१२ का अधितियम-सब्‌ १६०४ मे सहकारी समिति अधिनियम में निम्नलिप्ित 
बरमियाँ थी : 

(१) इसमे वेवल प्रायमिक समितियाँ (धााक्य/ 500८०$) बनाने की व्यवस्था थी, 
केन्द्रीय तथा राज्प-स्तरीय समितियाँ नही बनायी जा सकती थी 

(२) इसके अन्तर्गत वेवल सहकारी साथ समितियों की स्थापना वा प्रावधान था । 

(३) इसमें ग्रामीण तथा नागरिव रामितियो का वर्गीत रण स्पष्ट नहीं था । 


फलत सन्‌ १६१२ में नया सशोद्ित सहवारी समिति अधिनियम पास किया गया जिसमे 
किसी भी प्रशार की सहग।री समिति स्थापित करन नी व्यवस्था कर दी गयी । अत राज्य तथा 
केन्द्रीय सहकारी बैत्र तथा विक्रय, उत्पादन, उमभोग आदि सम्बन्धी समितियां भी बननी भारम्भ 
हो गयी । 

मेबलेगन समिति, १६१५--भारत मे सहकारी समस्याओं था अध्ययन बरने वे लिए ८ 
अबटूबर, १६१४ को ई०७ डी० मेजलेगन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी जिसने 
१६१४ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत मर दी। समिति की स्िफारिशें निम्नलिखित थी 


(१) सहकारी समितियों वा विवास घीरे और हढड आधार पर किया जाना चाहिए। 
(२) समितियों बे नियन्त्रण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 
(३) सहकारिता मे सरकारी हस्तशेप अथवा सक्रियता वो कम किया जाना चाहिए। 


प्रान्तीय तियप-संव्‌ १६१६ में सहकारिता का विपय प्रान्तीय सरकारों को सौय दिया 
गया। फ्लेत वम्बई में १६२५, तमिलनाडु मे १६३२, विहार तथा उड़ोसा में १६३४, कुर्गे तथा 
बगात में १६३७ में पृथक-पृथय्‌ सहकारी समिति अधिनियम पास जिये गये । 


सन्‌ १६१६ के पश्चात्‌ सह्वारी आन्दोलन का विस्तार बहुत तेजी से हुआ, क्योकि वह 
समृद्धिवाल था। जनता द्वारा अधिकराधिक ऋण लिये गये फ्लत समितियों की ससर्या १७,००० 
(१६१५४) से बढ़कर एक लाश से ऊपर हो गयी । 


मन्दी वे युग में सहरारों आदोलन को बहुत धरा लगा क्योकि बहुत से व्यक्ति सहकारी 
समितियों से लिए गये ऋण चुकता यरने मे असमर्थ रहे अत अनेग समितियाँ बन्द हो गयी । 

द्वितीय पुद्धक्ाल तया पश्चात्‌-युद्धकाल में महंगाई तथा नियस्त्रणों मे" कारण सहकारी 
उपभोक्ता भण्टारो का विकास तेजी से हुआ । इसके अतिरिक्त अनेक वर्गों वी सहकारी समितियाँ 
स्थापित वी गयी । युदोलर काल में उपमोत्ता भण्डारों को प्रगति मे बुछ शिविलता आयी परच्छु 
अन्य प्रत्गार ती समितियाँ निरस्तर दिकृप्तित होती चलो गयी । सव्‌ १६३६-४० में सभी प्रकार की 
सहकारी समितियों की सद्या १ १७ लास, कार्यंशील पूंजी १०५ करोड रुपये तथा प्रायमिव 
समितियों बी सदस्य सस्या ५१ लाख थी । 


३ योजनाकाल मे सहरझारिता 


भारत जैमे देश मे जहाँ प्रामो का बाहुलय है श्रजातान्त्रिक पद्धति से समाजवाद लाने का 
सद्ष्य रसा गया है, सहकारिता आधिक वियारा का सर्वेश्रेष्ठ माध्यम बन सकती है। भारत में 
योजना निर्षाताओं ने इस भहत्त्वपूर्ण तथ्य वा विश्लेप ध्यान रा हैतथा विकास कार्यों के लिए 
सहवारिता की माध्यम अपनाया है। अग्र सारणी द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं वे अन्तर्गत सह- 
बारिता के विकास वा ज्ञान होता है . न 
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पचवर्षोष योजनाओं के अन्तगंत सहक्ारिता--सभी समितियाँ 





ि सल्या अश्य पूजा कश्यंशील पृंजी 
। (लाखो म) (करोड़ रप्यो में) (करोड रुपयो में) 
१६५०-५१ श्द 5333 २७६ 
१६५४-४६ २४ ७७ दड€ 
१६६०-६१ द्ढेरे स्श्र १,३१२ 
१६६५-६६ ३५ ४५१ २,४०० 


सारणी से स्पष्ट है कि सन्‌ १६५०-४१ के पश्चात्‌ योजता वाल के प्रथम दस वर्षों में 
सहकारिता आन्दोजन ने सराहनीय प्रगति वी है। प्तम्तितियों की संध्या सत्‌ १९५०-४१ में १८ 
ताख थी और उतकी कार्यशील पूंजी २७६ करोड सपये थी । सब १६६०-६१ में समितियों की 
सख्या ३ ३ लाख तथा वार्यशीन पूँजी १,३१२ करोड रुपये हो गयी । 
१६६५-६६ में समितियों वी सद्या लगभग दुगुनी थोर वार्यशील पूंजी लगभग दस गुवी 
हों गयी । 
प्रषपम योजना काल मे रिजर्व बैंक के निर्देशन मे सहकारिता थान्दोलन वे! पुनर्गेठन पर, 
विशेषत॒सहृवारीन्साख के पुतर्गठत की दिशा मे प्रयत्त किये गये। योजना आयोग न प्रथम 
योजता में यह मैत्र स्पष्ट हप से व्यक्त जिया कि द्त वर्षों से कुल ग्रामीण जनसस्या का ५०% 
तथा शहरी जनभस्या का ३०% सहरारिता बान्दोलन के अल्त्गंत था जाना चाहिए। प्रथम 
सोजना में सास वितरण का लक्ष्य १३४ करो रुपय तिर्धारित द्विया गया था। ट्वितीय पंचवर्षीय 
यौजना छाप में 'शखिल "्यरतीय प्रामीण साख राेक्षय धमिदि! के सुझावों को क्रियात्विल करत 
का प्रयल जिया गया । गाँवों में प्रमुख आधिक क्रियाओ को मह॒कारी क्षाघार पर बरने पर जोर 
दिया गया। राज्य द्वारा सहह्वारिता में साझेदारी (४4८ एदश८509) पर भी बव दिया गया। 
ग्रामीण श्ापप समितियों को प्रायमिक्र विषणव समितियों में सम्स्द्ध करत की भी बोडना हि यरारिवित 
की गयी । द्ितीय योजना में सहकारिता के लिए ४७ करोड़ स्पय की व्यवस्था की गयी थो॥ 
पोजना अवधि मे ४७,००० सेवा समितियों ($शणश९९४ ०० ०0फ्शशा१ ८४) को संगठित बरन का लक्ष्य 
निर्षारित किया गया । अल्पवालीय ऋणों वी साजा ब्रदाइर ३० करोड़ रुपये में १५० करोड़ रपये, 
मध्यावधि ऋषणों वी माता है बरोंठ से बढ़ाकर ५० क्रोद न्पये दवा दीर्घादध्रि ऋणों की मात्रा 
३ करोड़ से वशकर २५ करोट रपये करत का लक्ष्य निर्धारित विया गया । इस प्रक्रार द्वितोग 
योजना म, प्रथम योजना फ्री प्परेक्ता सहकारी सस्याओ के विज्राम पर अधिक बल दिया गया । 
तुतीय घोजना--ठिटीय योजना नाल मे सहकारिता के विकास पर ३४ करोड़ रुपये व्यय 
किये गये । इस पर तृतीय योजना वाल में ६५० करोड़ रपये ब्यथ करन का लय निर्धारित विया 
किया गया | योजना का लक्ष्य कपि-जनसस्या के ६०९८ साल को महझारिता आनदोंयन के अन्तर्गत 
लाना तथा सदस्यों की सस्प्रा बढाकर ३ ७ करना था । यह अनुमान लगाया गया था कि योजवा- 
बधि में अत्पावय तथा मध्यादयि सास सी माला १३० करोंड रपय तथा दीर्वादधि साख की मात्रा 
लगमग १५० करोड़ स्पय हो जायगी (गन्‌ १६६०-६६ में इनठी मात्रा क्रपश ३०४ करोड़ श्पये 
तथा ३५ करोड़ रुपये थ्री)। बोजता काल मे ५२००० प्रायमित्त समितियों को पुनर्जीवित दा 
मजबूत परने का लक्ष्य निश्चित किया गया। विपणन समितियों के क्रय ब्िद्वम का लक्ष्य २०० 
करौड स्पय से वदाकर ४०० करोड रुपय करन का लक्ष्य था । 
तृतीय योजना का से सहकारिता के विकास पर दुद ७६ करोड़ स्पया तथा तौत वाधपित 
याजनाओ; में कुल ६४ करोड हपया व्यपर दिया गया। चतुर्द योजवा में शहकारिता के विज्ञात् पर 
१७६ करोड रुपये का प्रावधान विया गया है । 
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भारतीय थोजना आयोग ने सहकारिता के माध्यम से आधिक विकास करने का जो कार्य- 
क्रम बनाया है उसके मूल तत्त्व निम्नलिखित हैं 

(१) सम्रिति का क्षेत्र तथा आकार-प्रामीण साथ सर्वेक्षण समिति ने यह मत व्यक्त क्रिया 
था कि देश में अधिक्राश बहुत छाटी सहर्ारी समितियाँ हैं अत न केवत भविष्य में बडी समितियाँ 
बनाने की चेट्टा करनी चाहिए बल्कि वर्तमान समितियों को भी मिलाकर बड़ा कर देना चाहिए । 
तदनुमार देश के मभी भागों में बढी-वटी समितियाँ दनायी गयी | कही कही तो यह समितियाँ 
इतनी बड़ी वन गयीं कि उनकी सदस्यता में ४०-४४ ग्राम सम्मिलित हुए ओर किसी किसी समिति 
का विस्तार ३०-३४ मीच तक हो गया । इस प्रकार की समितियों का प्रवस्थ करने में अनेक 
बहिनादयाँ उत्तत हो गयी और वहुत-सी समितियाँ भ्राग्य बन्द हो गयीं । 

उपयुक्त स्थिति की पृष्ठभूमि में मेहता समिति (१६६०) ने यह मत व्यक्त क्तिया कि 
प्राथमिफ सहकारी समितियों का आकार बहुत बडा नहीं होना चाहिए। समिति ने एक ग्राम 
पचायत ज्ेत्र में एक सहकारी समिति स्थापित करने की सलाह दी। तदनुसार नवम्वर १६६० में 
राष्ट्रीय विवरास परिषद ने एक प्रस्ताव पास क्रिया जिसके अनुसार लगभग ३,००० जनसख्पा वाले 
क्षेत्र में एक सहक्वारी समिति बनाने का निईचय किया यया। इसका तात्पयं एक पचायत क्षेत्र में 
एक सहकारी समिति स्थापित करना था | तदनुमार पुरानी समितियों का पुनर्गंझन तथा नयी 
समितियों की स्थापना इस मिद्धान्त के अनुमार की जा रहो है । 


(२) पूँजो में राजकीय भाग--सहक्ा री सगठत को आर्थिक हरिट से बतशाली बनाने के 
लिए यह निश्चय किया गया हि प्रत्येक प्रायमिर समिति में राज्य भी उतने ही अग खरीद सकेगा 
जितने कृत मदस्पो ने खरीदे हैं । तदनुमार राज्य सरकारें प्राथमित्र समितियों की पूँजी में सक्रिय 
सहयोग द रही हैं। यह सहयोग ५,००० से १०,००० स्पये प्रति संप्रिति हो सकता है किन्तु 
अग्पारियों द्वारा खरीदी गयी पूँजी से अधिक नहीं होता । 

(३) अनुदात-प्रयम कुछ वर्षों मैं कार्यालय सम्बन्धी खर्च चलाते के लिए प्रत्येक सहकारी 
समिति को ४०० रुप्य से लेकर १,५०० रुपये वाविक तक अनुदान मिल सकता है। यह अनुदान 
प्राथ सहकारी समिति के जाकर तथा उसरे व्यवसाय की रकम पर निर्मर करता है। इस अनुदान 
में यह लाभ होता है वि समिति को प्रारम्मिक वर्षो में कुछ आधिक सहारा मिल जाता है। रे 


उपर्युक्त अनुदान के अतिरिक्त ऐसी सेवा सहकारी समितियों को जो ग्रामीणों को साख 
वितरित करते, उत्पादन के उपकरण बॉँटने अथवा पदार्थों की विक्रय व्यवस्था में योगदान देती 
हैं, कुछ 'प्रब॒य अनुदान दिया जाता है जिसकी राशि ३ से ५ वर्ष के भीतर ६०० स्वयं तक हो 
सन्‍ती है। 
४. सहकारिता का ढांचा तया संगठन 
(शारएलएडड #४० 6866शइ4व09 
भारत में सहकारिता आन्दोलन वी दो प्रमुब शासाएँ हैं. () साथ सहकारिता, तथा 
(!) गैर साख सहवारिता । इन दोनों शाखाओं की पुन्र दो-दो उपगाखाएँ हैं. () कृषि, तथा 
(॥) गैर-कृपि । कृषि सहकारिता ग्रामीण क्षेत्रों मे तथा गेंर झृषि सहकारिता मुम्पत शहरी सेत्रों 
में पायी जाती है। सहकारिता का ठाँचा ए रिद्रमिड मो भाँति है। प्रायमिक समितियाँ 
(एफ्शाशा $028॥25) सहकारिता आन्दोखन की आधारशितला हैं तया राज्य पर श्री 
(87०5) सह्वारी ससस्‍्थाएँ | आधार” तथा "शीर्ष के दीच कैन्द्रीय या जिला स्तर की सः 
चश्पाएँ है ) भारत में सहकारिता के सगठन तथा दांव को अग्रलिखित प्रकार से स्पप्ट क्या 
सकता है 


गीपंस्थ 
हवारी 
याजा 
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भारत में सहकारिता का ढांचा 





साख समितियाँ 





कृषि साख समितियाँ गैर-कृपि साख समितियाँ 
(गोद्योगिक श्रम) 





| 
जल्पाषधि साख सस्याएँ दीर्घावधि साख गा 
॥ 
| [] | भूमि-वन्धक बैक 
प्राथमित्र वेन्द्रीय राज्य स्तर ] 





केन्द्रीय प्राथमिक 


गैर-साख समितियाँ 


वि या | 
कृषि गंर-साख समितियाँ गेर साख समिति 





कप उन | | 

विपणन औवेसिग सिचाई सभा ष्णारीह पलिइत भौच्योषिक 
| 

॥ 


प्राथमिक केन्द्रीय राज्य-स्तर 

उपरोक्त चित्र में स्पष्ट है ति भारत में सहकारिता आन्दोलन वा विकाप्त व्यापक रप से 
किया गया है । इनमे से हम “कृषि साथ सहकारिता” तथा 'सहुरारी विपणन पर पहले अलग 
अध्यायों में विस्तारपूर्वक्ष अध्ययन कर चुत्रे हैं । झत यहाँ १२ हम अन्य प्रकार वी सहवारी संस्याभो 
का वर्णन करेंगे । 








* अन्य प्रकार की सहकारी सस्थाए 

भारत में साख सह्वारिता' दया सहकारी विपणन की ही अधिक प्रगति हुई है| अन्य 
प्रवार को सहकारी समितियों का विक्रम कम हुआ है । 

(१) गैर-कृषि साख समितियाँ (४०-#हा९एव७०] (7६७॥8 $०टाधध९$)--देस प्रवार 
की समितियों का शहरी क्षेत्रो के बौचद्योगिक श्रमिकों मे अधित्र प्रचार है। क्मंचारी साख सम्बन्धी 
झावदग्रकताओं की पूति के तिए सहकारी सम्रिति संगठित करते हैं। इन समितियों में से बुष्ठ 
समितियाँ साख के अतिरिक्त बन्य का भी करती हैं। टनके समस्य नोौकरो पेशा वाले व शिक्षित 
होत हैं झत इनकी अवस्था दृषि-्माख समितियोबी अपेक्षा अच्छी है । जून १६६८ में इन समितियों 
वी सख्या १३,६६५ तथा सदस्य सस्या ७७ ६३ लाख थी। 

(२) गैर-साए समितियाँ (िकान्तव्गा एण्कृशयाएडट 50८९४४५)--इस शअरकार वी 
समितियाँ दो प्रकार की हैं 0) ईपि गैर-साख धमितियाँ, तथा (7) ग्रर-कृपि गैर-साख समित्तियाँ, 
कृषि गेर-सापत समित्तियों मे विषण्द समितियाँ, प्रोसेसिंग समितियाँ, सिंचाई समितियाँ, गन्ना-पूर्त 
सहँबारी तम्तियाँ, इृपि समितियाँ, सह्वारी दुग्ध सघ बादिसम्मिलित हैं। गैर कृषि गेर-साथ 
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समितियों के अन्तर्गत औद्योगिक सहकारी समितियाँ, वुनक्रर सहवारी समितियाँ, सहकारी चीनी 
मिलें, सहकारी उपभोक्ता भण्डार, सहकारी ग़ह-निर्माण समितियाँ सहकारी बीमा समितियाँ आदि 
सम्मिलित हैं । 

इन समितियों में से यहाँ पर कुछ पर प्रकाश डाला जा रहा है 

(३) बहुइंइेशीय या सेवा सहकारी समितियाँ (४0]07079058 ० 5शए08 (20-0एट३- 
0ए८5)---्रामीण क्षेत्रो मे कुछ विशेष प्रकार की समितियाँ पायी जाती हैं जो केवल एक ही प्रकार 
का कार्य नही करती बल्कि विभित्र प्रकार के काय करती हैं॥ ऐस समितियों को “बहुउद्देशीय 
सहकारी समिति! कहत हैं । ग्रामवासियों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं तथा साख की 
आवश्यकता पड़ती है । एक ही समिति द्वारा इन सबकी व्यवस्था करत का प्रयत्न किया जाता है । 
ऐमी समिति वो सेवा सम्रिति भी कहत हैं । 

(४) उपभोक्ता सहकारो भण्डार--उपमोक्ता भण्डारों क जन्मदाता रॉँबर्ट बोबत तथा 
रॉक्डेल के कुछ श्रमिव ये | इन्होन इस उद्देश्य से सहकारी उपभोक्ता भण्डार स्थापित किये कि 
लोगो को सभी उपभोक्ता पदार्थ (अन चीनी, घी, मसाले, तेल आदि) शुद्ध और सस्ते मिल सके । 
इन भण्डारों का प्रबन्ध सदस्यों में से चुन हुए कुछ स्थक्तियों की एक प्रबन्ध समिति करती है जो 
उपभोक्ता माल की खरीद तथा विक्रय की उचित व्यवस्था करन के लिए उत्तरदायी होती है । 
उपभोक्ता भण्डारों में प्राय भण्डार से माव खरीदन वात व्यक्तिया का कुछ बोनम या छूट दी 
जाती है । 

भारत में उपभोक्ता भण्डारों का जन्म द्वितीय युद्धकाल तथा उसके पश्चात तियन्तित तथा 
राशनिंग की हुई वस्तुओं की बिक्री के लिए हुआ। फतत चीनी, तेल, वस्त्र, अन तथा और बहुत 
सी वस्तुएँ इन भण्डारों के माध्यम से उपभोक्ताओं को वच्ची गयी । १६५१-५२ में देश में ६७५७ 
उपभोक्ता सहकारी भष्दार ये जिनगी सदस्य-मख्या १८१ लाख थी। इनका वर्णविक व्यवसाय 
लगभग ८२ करोड रुपये कर तुल्य था। उपभोक्ता पदार्यों पर स मूल्य नियन्‍नश तथा राशनिग 
व्यवस्था हटा लेने पर बहुत से सहकारी भण्डार वतल्द हो गये क्योत्नि सहकारी भण्दार प्राय उधार 
माल नहीं देते और निजी व्यापारी उधार की सुविधा दे देते हैं। नवम्बर १६६२ में भारत वी 
सीमाओं पर चीनी आक्रमण के फ्तस्वरूप उपमोक्ता वस्तुओं का उचित वितरण पुन आवश्यक हो 
गया अत सरकार ने २०० थोक भण्डार तथा ४ ००० प्राथमिक भण्डार स्थापित करत का निश्चय 
किया और देश के विभिन भागों में इन भण्डारो की स्थापना कर दी गयी । 


जून १६६६ में देश में विभिन्न वर्गों क सहकारी उपमोक्ता भण्डारों की स्थिति 
निम्नलिखित थी 





(१) योक वस्तु भण्डारों की सख्या ३७१ 
(२) प्राथमिक एवं शाखा भण्डारों की सख्या १४,००० 
(३) सुपर बाजार ,, है घ० 
(४) विश्वविद्यालय उपभोक्ता भण्डार रद 
(५) राज्यस्तरीय उपभोक्ता सप श्र 


भारत में उपभोक्ता सहकारी भण्डार केवल संकट अथवा अन्य क्रिसी प्रकार की विशेष 
परिष्यिति मे ही सफल हुए हैं । इसका कारण यह है कि इन भण्डारों का महत्त्व केवल नियन्तित 
अयवा राशन किये हुए माल का विवरण करने तक ही समझा गया है। यह उचित धारणा नहीं 
है। वास्तव में, उपभोक्ता सहतारी संगठन का उद्देश्य अपने सदस्यों को समी प्रकार की वस्तुएं 
मुद्ध और सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध करता है ॥ देश में खाद्य पदार्थों मे मित्तवट व मताफाखोरो 
बढुत बढ गयी है अत सहकारी भण्डारों को आवश्यकता भी अधिक तीबता से अनुभव की जाती 
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चाहिए । इसक॑ लिए जनमत को उपभोक्ता सहकारिता क पक्ष में तैयार करने वी आवश्यकता है। 
यह काम उचित प्रचार, भण्डारो का कुशल प्रवन्ध तथा सदस्यों को अधिकाधिक सेवा द्वारा सम्पन्न 
किया जा सकता है। सहकारी भण्डारी वी सफलता का अथ उपभोक्ता के शोषण का बन्त होता है 
जत इस महान्‌ काय की सफलता के लिए ते हुए कूमेतिष्छ व्यक्तियों को भण्डारों का प्रयत्य भार 
देना चाहिए। 

(५) औद्योगिक सहकारी समितियाँ (760/72 (०-०ए८४0४४ 800०६७)--भारत 
में किसी समय कुटीर तथा लघु उद्यागो का वाहुल्य था किन्तु शर्त शर्ने बड़े उद्योगों की स्पर्ड़ा तथा 
सरकारी नीति वे कारण अप ग्रामीण उद्योग धन्धे समाप्त हो गये। इन धन्धों की समाप्ति से 
कृषक थौर कृषि दोनो वौ ही कर्णयिक स्थिति में दुबंदता झायी है। छोटे छोटे वारीगरों पे पार 
कच्चा माल, दिजली अथवा उत्पादन के अन्य उपकरण प्राप्त करने के लिए यथेप्ट रकम नहीं होती 
है। अत उममे से बुछ समभदार व्यक्तियों ने औद्योगिक सहकारी समितियाँ बनानी आरम्भ कर 
दी हैं। इस अकार की समितिया में हृधकरघा बुसवरों वी सहवारी समितियाँ तया नारियन वी 
जटा (छिलका) वा सामान बनाने वाली समितियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। 

तीन प्रकार--भारत क॑ विभिन भागों से ओद्योगिक सहकारी समितियों क॑ तीन झूप 
देखन को मिप्तते हैँ 

(१) ऐसी समितियाँ जिनम कारीगर माल का उत्पादन स्वय करते हैं और केवल सुविधाओं 
के लिए (परथा--कच्चे माल्ल की पूर्ति अथवा विक्रय) सहकारी समितियों के सदस्य बतत है । 

(२) ऐसी शमितियाँ जिनमे कारीगर उत्पादन विक्रय तथा अम्य सभी क्रियाएं सापूहिर 
शप में करत हैं। ऐसी समितिया मे कारीगरों को वेतन अथवा पारिथ्रमिव दिया जाता है और 
क्षत्त में शुद्ध लाभ का एक भाग द दिया जाता है । 

(३) तीसरी प्रकार को समितियों में कारीगर सम्पूर्ण उत्पादन क्रियाएँ अलग अलग व्रत 
हैं किन्तु मशीने उपकरण आदि सहकारी समिति के अन्दर ही उपलब्ध होते हैं। इन उपकरणों 
के प्रयोग के बदलें कारीगरा से कुछ शुल्क लिया जाता है । 

सुविधाएं तथा अनुदान--औद्यागिक सहकारी समितियों को राज्य सरवारो अथवा खादी 
प्रामोथोग कमीशन से निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है 

(१) चालू पूंजी के लिए सस्‍्त ब्याज पर ऋण म्रिल सकता है। 

(२) औद्योगिक समितियों के सदस्या को समिति में भश पूंजी खरीदने वे लिए ऋण प्राप्त 
हो सकता है । 

(३) प्रव थ ब्यवस्था तथा उपबरणों वे लिए अनुदान मिल सकते है । 

(४) उच्चस्तरीय अधिकारियों की सेवाएँ प्राप्त करने के लिए उनते वेदन आदि की आशिक 
राशि अतुदान मे मिल सक्ती है । 

(५) सहकारी बव। द्वारा औद्योगिक सहकारी समितियों को दिये जाने वाले ऋण की 
राज्य सरवार गारण्टी दे दी है । 

प्रस्तुत विवरण से स्पष्ट है कि औद्योगिक समितियों को आवश्यक पंजी प्राप्त करने तथा 
आवश्यक उपतरण। की व्यवस्था करने के लिए सरकार से काफी सहायता मिल जाती है । इतना 
ही नहीं, इन समितियों को क्‍न्‍चा माल (सूत, लोहा, कोयला सोडा आदि) भी हस्ती दरों पर 
दिया जाता है और उसवी पूर्ति में समितियां को श्राथपम्रिकता दी जाती है 

ओद्यागित सहकारी समितियों की प्रद्मति के मार्ग मे सदसे बड़ी बाघा सरकारी प्रबन्ध 
व्यवस्था है क्योति अनेक वार समिति को लोहा, चहर, इस्पात क्षयवा अन्य किसी वस्तु का कोटा 
स्वीकृत हो जाता है किन्तु उसकी वास्तविक पूर्ति में बहुत देर लग जाती है। इस प्रकार बसी 
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बार कच्चा माल सभय पर नहीं मिलता जिससे समिति को हानि हो जाती है । औद्योगिक समि- 
तियो को सह्टायता तथा अनुदान भी बहुधा समय पर नहीं मिलते जिसमे उनके कार्य-सचालन 
में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं ! वर्तमान मे औद्योगिक समितियों को मिलने वाली सहायता 
राज्य खादी और ग्रामोद्योग मण्डलो के माप्यम से मिलती है जिनकी व्यवस्था प्राय सभी राज्यों 
प्रें अष्ट एवं दोषपूर्ण है। इस समस्या पर गम्भी रतापूर्वक विचार कर औद्योगिक समितियों को दी 
जाने वाली आधिक सहायता का उचित नियमन एवं सचालन करना बहुत आवश्यक है । 

(६) श्रम एवं निर्माण सहकारी समिनिया--प्रथम योजना के समय से ही देश के ग्रामीण 
क्षेत्रो में सिचाई तथा अन्य परियोजनाओं का ठोक सचालन करने के लिए श्रम हितकारी समितियों 
के सगठन पर बल दिया गया है । फलत पजाब, आन्ध्र प्रदेश तथा राजस्थान में श्रम तथा ठेका 
समितियाँ संगठित की गयी हैं । यह समितियाँ बपने क्षेत्र में सचालित कृषि विक्राम योजनाओं पर 
होने वाले बुशल तथा अकुशल श्रम की व्यवस्था का ठेका ले लेती हैं। कालान्तर में सारी परियोज- 
नाओ (77०५०७७) में श्रम की पूति तथा व्यवस्था का भार सहकारी समितियों को मौपने की कल्पना 
की गयी है इसका उद्देश्य यह है कि योजनाओं में मीमेण्ट, चूना अथवा अन्य जो भी वस्वुएँ काम 
म्रे लायी जाती हैं, उनमे घटिया पदार्थों की मिनावट की बआशका नहीं रहेगी जिससे नहरें और 
बाँध अच्छे और शक्तिशाली बन सकेंगे । 

निर्धारित कार्य--श्रम तथा निर्माण सहकारी समितियों और स्वयसेवी संस्थानों (भारत 
सेवक समाज आदि) को निम्तलिस्ति वर्गो के कार्य दिये जा सकते है 

(क) सब प्रदार की तिचाई योजनाओं सम्बन्धी खुदाई का काम, 

(व) हलको सिचाई योजनाओं मे निर्माण सम्बन्धी काम, 

(ग) सहकें बनाने का काम, 

(घ) सामान्य सरकारी भवन, जंमे--छात्रावास कार्यालय, आवास भवन, विद्यालय तथा 
ग्रामोण वितरास कार्यो सम्बन्धो भवन निर्माण का काम । हु 

(ड) भवन निर्माण सम्बन्धी सामान, ज॑मे--पत्थर, मिट्टी अथवा अन्य वस्तुओं वी निय- 
मित पूर्ति का काम । 

प्राथमिकता तथा सुविधाएं-- सरकार यह जानती है कि सामान्यतः सहकारी श्रम सस्थाएँ 
निर्माण काये लेते मे निजी ठेकेदारों से स्पर्डा नही कर सकतीं ज्त निर्माण कार्यों का कुछ बश 
सहकारी समितियों के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि इन समितियों को 
काम सोपने से पूर्व इनसे गारण्दी ले ली जाती है कि यह तिश्चित समय पर निर्धारित काम पूरा 
करेंगी । 

इतना ही नहीं जिन समितियों को निर्माण कार्य दिये जाते हैं उन्हे कुछ विशेष सुविधाएं भी 
देने की व्यवस्था वी जाती है, जो निम्नतिखित हैं 

(क) समितियों को निर्माण खाते में अग्रिम रकम दी जा सकती है। 

(ज) अन्य ठेकेदारों की तुलना मे समितियों को सब बातो मे प्राथमिकता दी जाती है । 

(ग) समितियों को प्राविधिक विज्येयज्ञों को सेवाएँ उपलब्ध करायो जातो हैं ताकि वह 
उन्हे सौपे गये निर्माण कार्य को कुशलतापूर्वक कर सके । 

(घ) समितियों को चालू पूंजी तथा उपकरण खरीदने के लिए ऋण दिये जा सकते हैं। 

ही भवन निर्माण सहकारी समितियाँ (मृ०॥॥08 00 ०एथक्ाए०४) -- भारत में जन- 
सल्य, की वृद्धि तया आधिक विकास के कारण नगरो ओर कस्बो में सकानो की मांग बहुत तेजी से 
बढ़ रही है। इस माँग को पूरा करने के लिए प्राय समी नागरिक क्षेत्रों में नयी बस्वियाँ बप,यी 
गयी है परन्तु इन वस्तियों में भवन निर्माण करने के लिए प्रचुर घन की आवश्यकता होती है । 
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मध्यवर्गीय तथवा नौव री-पेशा लोगो के प सन इतनी पूंजी नहीं होती कि वह अपने साधनों से मदन 
बनवा सके अत भवन निर्माण सहकारी समितियाँ बनाने वा वार्य आरम्भ कर दिया गया है। 

इन समितियों वी सदस्यता किसी क्षेत्र विशेष के सभी नागरिक प्राप्त कर सबते हैं। सर- 
कार अथवा नगर युधार ट्रस्ट भूमि वे प्लाट देते समय इन समितियों को प्राथमिकता देते हैं। यह 
भूमि सदस्यों को कसी निरिचत क्रम मे बांट दी जाती है। तत्पश्चाव्‌ उन भूमि-खण्डो पर भवन- 
निर्माण करने के सिए ऋण देन की व्यवस्था भी की जाती है ताकि मकान शीघ्रदापूर्वंक बन सके। 
इत ऋणों की वसूली सुविधाजनक बिस्तो में कर ली जाती है। इस प्रवार सहकारी भवन निर्माण 
समितियाँ सामान्य वर्ग की जनता द्वारा भवन निर्माण में बहुत सहायवः होती हैं । 

आरत मे प्रतति-भारत मे १३,५१६ 'ादन निर्माण समितियाँ हैं हिनदी सदस्य-सख्या 
८ लाख है। भारत म भवत्र निर्माण में स्रह्मययता देते सम्व्धी अनेक योजवाएँ चालू हैं) एक 
योजना के अनुसार भोधोगिक श्रमिकों द्वारा मकान बनाने के लिए उन्हें वुल लागत की २४ प्रति" 
शत रफम अनुदान के रूप में दी जातो है। निम्न आय बर्ग की भवन-निर्माण यौजना (09७ 
प्राल्णा६ 8० प्०्पञ्जाड 5०0८) के वन्‍्तर्गत सहकारी रामितियों को सरकारी भूमि देने में 
प्राथयिवता दी जाती है तथा निद्ी भूमि प्राप्त करने के लिए सहायता दी जाती है। ग्रामीण भवन 
निर्माण मोझना के अन्तगत छुन हुए गाँवों में सहकारी समितियाँ बनाने तथा उनीे द्वारा ईंटें, 
मकानों की सिडक्याँ और दरवाजे तथा अन्य बस्तुएँ निर्मित करने के लिए ऋण तथा अनुदान 
दिये जाते हैं । 

बस्तुत इन सब योजनाओं का समुचित उपयोग जिया जाय तो देश वे सभी भागों में 
नागरिकों वी आदास सम्बन्धी समस्याभों का शोघतापूर्वक समाधान हो राकता है । 

(५) असप्य समितियाँ-- ऊपर बतायी गयी सहकारी समितियों बे अतिरिक्त देश में अनेक 
प्रकार वी धन्य समितियाँ भी स्थापित हो गयी है। इनमें सिंचाई सम्रितियाँ (॥78900 5008- 
॥९७) बुनकर समितिया (१४६४५८४ $0छ0६८७), मपुआ नी समितियाँ [िजेशण७7/8 00 
०.८7४९९७), बीमा सहवारो सम्रितियाँ, दुग्ध दितरण करन वाली समितियां आदि प्रमुख हैं । 


६- सहकारिता सम्बन्धी राष्ट्रीय-जतर के सघ 
(3५४77003..2५58. #897858709 07 प॒रस्त& ९0078067ए४8 ॥8 शा रप्रा70:38) 


भारत मे सहह्ारी आन्दोलन क ढाचे पर प्रक्राश डाला जा चुका है। गत वर्षो म कुछ 
राष्ट्रीय-स्तर के सहकारी सघा का गठन किया गया है जा अपन अपा क्षत्र में सहवारी आरदोबन 
के विकास म महत्त्वपूर्ण योग प्रदाव वर रह हैं । दत सय्रो में तिस्तलिबित उल्नखतीय हैं 





क्लञ० सर नाम उद्ृश्य/काय क्षत्र 

है नेशनल काआपरंटिव यूनियन आफ दृण्टिया _ शहवारी आंदोलन वा विकास 
सहकारी क्षेत्र का विकोप्त 
सहरारी शिक्षा 





२ भात इण्डिया स्टेट कोआपरेटिव वैव्स फेंटरेशन सहकारी वैक्ग 
३ दी आल दृण्टिया सण्ट्रल लेण्ड डेडलपमेट बेक्मस 

कोआपरेरिव यूनियन लिमिटेड भूमि बन्धक बेक्ो का विंव्रास 
४ नेशनल फेटरेशन ऑक कोआपरदिव शुगर 

फेक्टरीज लिमिटेड सहवारी चीनी मिलो वा विवरास 
५. नेशनल कोआपरेटिव क«जुमर्स पैडरेशन उपभोक्ता सहकारिता 
६ नेशनतर एप्रीकलचूरल कोग्आपरेटिव माकिटिंग 

फेडरेशन लिमिटेड सहकारी विषणव 
७ नेशनल फेंडरेशन ऑफ इण्टस्ट्रियल वोमापरेटिव 

लिभिदेद्द 


मर औद्योगिक सहकारिता 
८ भैशनल कोआपरेटिव डेवलपमेण्ट वारपोरेशन सहकारी था दोलन 
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ये सघ अखिल भारत-स्तर पर वार्यशील हैं। राष्ट्रीय स्तर के इन सघो द्वारा सहकारिता 
आमन्‍्दोलन का तेजी से विकास करने में मदद मिल रही है। इन सघो में अन्तिम सघ पर प्रकाश 
डाला जा रहा है । 
७ राष्ट्रीय सहकारो विकास निगम 
(पडा, ८00ए886758 ए7ए हा.0ए0॥हारा 607ए0847709 

इूस निगम की स्थापना मार्च १६९६२ म की गयी । (वस्तुतत यह निमम िवाणाएओं (०- 
ठनवा।१6 000 20फफटा गाए जकलाणाडपाड्ट 80570 के स्थान पर सगठित क्या गया है, 
जिसकी स्थापना का सुझाव अखिल-भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने दिया था) । 

(क) प्रमुख कार्य--(!) सहकारिता के माध्यम से उत्पादन विपणन, सग्रह, आयात, 
निर्यात, प्रोममिग आदि वा विकास करना है। इस उद्देश्य की पूति के लिए निगम राज्य सरकारों 
को सहकारी सस्थाओ के विस्ास के लिए ऋण तथा अनुदान प्रदान करता है। (॥) केन्द्रीय सरकार 
की ओर से राज्य सरकारो को सहकारी समितियों के लिए वित्तीय व्यवस्था करना, जित्षसे वे कृषि 
तथा अन्य वस्तुओं का क्रय कर सकें । (॥) कृषि उपादन मे वृद्धि के लिए सहकारी ममितियों के 
माध्यम से बीज, खाद कृषि उपक्रण तथा अन्य बस्तुआ की पूर्ति क॑ लिए योजना बनाना तथा उन्हें 
क्वियान्वित करना । 

(ख) प्रदम्य--यह निगम एवं स्थायी आयोग के रूप म कार्य करता है। इसमें संचालक 
मण्डल नहीं होता । “तिगर्म! तथा शबन्ध समिति उसऊी प्रमुख प्रशासनिक तन्त्र है। 

(ग) वित्तीय ध्यवस्था-केन्द्रीय सरकार निगम को वित्तीय महायता देती है या समया 
नुमार ऋण व अतिरिक्त अनुदान भी देती है । 

(घ) प्रगत्ति-- मार्च १६६६ तक इस नियम ने लगभग १०० करोड शपया प्रदान कर, 
सहकारिता के विकाम में महत्त्वपूर्ण योग दिया । इप्तके द्वारा दी गयी राशि मुख्यत सहकारी गोदामों 
के निर्माण, उपभोक्ता भण्डारों की स्थापता, कृषि साख, उत्ताइन तथा सहकारी विक्रो सम्बन्धी 
सस्थाओ को दी गयी है । 

८. भारत मे सहकारी आन्दोलन को असफलता 

भारत में सहकारी आन्दोलन का सूत्रपान लगभग ६४ वर्ष पूर्व हुआ था। इतनी लम्बी 
अवधि के पश्चात्‌ भी सहकारिता की भावना जनता क अन्तस्तल म प्रविष्ट नहीं हो पायी है और 
लोगो में सहकारी आन्दोलन के प्रति आस्था का स्वंया अभाव दिखायी देता है। सम्भवत इसी 
कारण ग्रामीण क्षेत्रों मे साहुक़ार का प्रभुस्व बना हुआ है । इस सम्बन्ध में विशेष उल्नेखनीय बात 
यहू है कि सरकार प्राय सहकारी समितियों को सख्या स जान्योलन की सफलता का अनुमान 
लगाती है परन्तु कुछ रजिस्टर्ड सहकारी सस्थाओ का एक बहुत बडा जश (४०-५० प्रतिशत) या 
दो निष्क्रिय है या वहत बुरी दशा मे है। इन सव परिस्थितियों के आधार पर ही ग्रामीण साख 
सर्वेक्षण सम्रिति न यह मत व्यक्त क्या था कि भारत में सहकारिता असफल हो गयी है । इस 
असफ्लता के कुछ महत्त्वपूर्ण कारणों पर हम कृषि साख नामक अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं अत 
यहाँ उनका सक्षिप्त विवेचनमात्र क्या जायेगा । 

(१) सहकारी अध्दोलन-भारतीय सहकारी आन्दोलन मूलत सरकारी आन्दोलन है। 
इस सम्बन्ध मे अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने अपना भत इन शब्दों में प्रकट 
किया है * 

#(60-0एघग्गा०0 35 ॥॥6 ३ एो2१६ कर] गा एठ्जाणा ऊात 5० गडया65 फ 
पी (505 ६000600 9९९७४५४ 05 7005 उप ६0 शांद (घ९ ड्णा7ा 

इसका प्रमाण इस दात से मिलता है कवि सहक्षारो समितियों वी 


हा स्थापना के लिए सहकारी 
विभाग के अधिकारी अधिक उत्मुक रहते हैं। सरकार जथवा सह ५ 


कारी विभाग द्वारा सहकारी समि- 
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तियो की स्थापता के चद्षय निर्धारित किपे जातें हैं, खिनतों पूत्रि वें चिए सतकारों विभाग के कम 
चारियों को ऐसो से चोटी टक्ष वा जोर लगाता पटता है । दस प्रशार सहकारी अथ पूंजी मोर 
जनुद्दान के लाखड मे आकर तथा सरकारी दिझाय के अपिकाल्यिं वे ददाद वे कारण समितियाँ 
बन तो जादी हैं परन्तु विश्दाम के अभाव में उनका चतना अमम्प्रव हो ऊाठा है । 

आन्दोलन कौ निपिलता कया एक कार यह ही है कि मरहत्तार पर उतल्यगित्त निर्भेर रहने 
के कारण सहकारी सस्थाओं में दास्तविज बव पर नहीं आ सा है जिसके प्रदस्द्रस्पर सहकारिता 
हे भारतीप प्‌ पययस्वा दे वस्वस्थ शिशु वा सप्र धारण पर निया है जिये सम्मदत अविश्चित 
कान तह सरत र द्वाय प्रापण देना परडेया । यह एक जयन्‍्त यम्मीर स्पिति है । 

आयणडिव सरवारी हस्तझेद तथा पोषण का एक्त प्रमाव थट भी पचा है कि सह | सस्याओं 
वा दिक्'स व्यवस्था थी जकुजवदा के कारण ऋुश्ठित रहता है । राज्य सस्बारों के सहकारी विभागों 
को यदि अततहयोगी विभाग कहा जाय तो सम्मबत अतिशयोक्ति नहीं होगी । उद्मतरणत , सम्पूर्ण 
सहकारी सस्याओं का जरेन्नप मत्क्षारी विभाग द्वार किया ज्ञात मनियायं है। यहा यह तो टेीव 
है परल्ु जनता समितिया वा जकेक्षय वित्तीय दे समाप्त होन हे साल झर दाद तक नहीं होता 
जलिमप वह दापिक समा नहीं बुला सकतीं और समिति क्षे उत्माही क्रार्यबर्नाओों का जोश ठप्डा 
दष्टद जाता है । 

उप बसों वे अदिरिक्त सहकारी विभागा में समिदियों को दो अनुदन या यप्रक्ञार 
वी सहायता मिलती है वह छत्यद्िक्त उलज्नन भरी होती है, उससम अनक्र कायद-तों को भरता 
आदर्यक्ञ होठों है जोर उनके सम्यस्ध से ति्ेय लेब वी शिया बहुत झटित होनी है । पलत 
सहकारी समितियों को आवश्यक् महायता प्राय समद पर नहीं मिलनी और जब मिजत्री है तद तक 
प्रदन मे प्रवल उत्नाहीं व्यक्तियों का घँरं भी समाप्त हो जाता है । 

(२) राजनीतिक हस्तशेेप-यत ब्षों म सहकारी आन्‍्दानन रुख्यत राजदीतिक व्यक्तियों 
के हाथ में चत्रा गया है और यह इस आन्दोदन के विनाश को दुन्दरमय पूर्व सूचना है ॥ 7सज बारण 
यह हि राजनीतिज्ञो के हस्तक्षेप क क्षारा न केदल ऋणष एवं पहायत्य इन में घोर पक्षयात्त होता है 
दल्कि बनक्त सदाल्तीय समितियों स्थाएित हो जात हैं श्निके साब्यम से जन-ा का नहीं बल्कि डुछ 
झत्तिएली व्यक्तियों का हित-साधन होता है। सरक्षारी प्रवन्य मे इन राजनीतिज्ञोंद अभाव के 
कारण ऐसी समितिण के दिर्द्ध क्षोई कार्यवाही करता सम्मड नहीं है । 

राजनीविज्ा के ह्वश्षप्र का हूसशा प्रम्ाव यह हटा है कि संदक्ारी झमित्यिम बहुत 
ध्रप्टाचार बा गया है | फवव आन्दालत की बल्किचित उपादयता से भी समाज के जच्ऊ लोगों का 

विश्वास हटदा जा रहा है । 

(३) अदरुशतवॉ--झारटीव सहकारी झखगठव में वह संद दोष इपाप्त हैं जो दियी भी 
सरकारें कार्यालय के प्रदन्ध मे होत हैं । उद्महरपतर सहकारी सलितियों ऋण दत मे बहुत सूप 
लगाती हैं, ऋपगें को वदुजों झोगे है. पं आइत को उचित छोजना वही बनाबी जाती, माल की 
विक्रय-ब्यवस्था ययोचित नहीं है नया अन्त समितिशों के टिसाइ-किवाव रखे ही नहीं खाउ दा 
बहुत दोपयुर्य हैं । इन खब दातो ने झारतीय सहकारी सयठन थे निहित जकुरयत्प एवं अव्यदस्या 
का अनुमात हो सकता है। एसी स्थिति में उनकी सफ़तवा वो कैस आगा की डा कक | है ? 

(४) विद्वास का बमाव--सहझारी बान्दोचन भ सरवार का अत्यदिद हस्वज्षेत्र होते पर 
जनता तो बह समसठी है हि मटझारी सगठव कु प्रति उनका कर्ेस्य नहीं है. इससे ओर महरशारी 
दिमाग के वेवनमोरी जदिकरारी (अबबा कर्ंत्रारो) की जयना काम यत्वदत्‌ ररत हैं। सपठत से 
व्याप्त घ्रप्टाचार ठया तु झलता के कारण अय्त इंमनदार एव वायनीत वर्चारी भी अरु्नय 
हो यदे हैं। इस प्रद्मार सह्झारी सपठत म ने उदय वी यासदा है, न विध्ागीय प्धिक्षारियों का 
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विश्वांस । अत सगठन वा आन्‍्नरिक ढॉँचा विस्तृत तो बहुत हो गया है परन्तु वह सर्ववा खोखला 
है। ऐसी स्थिति में अशिक्षित एवं ज्ञानरहिंत जनता को सहकारिता की जीवमदायिनी शक्ति वे 
प्रति वैसे आश्वस्त विया जा सत्ता है ? 

(५) दोषपुर्ण सपठन--भारतीय सहकारी आन्दोलन कही-कढ़ों तो ऐस व्यक्तियों के हाथ 
में चला गया जिनव हाथ से किसानों और कारीगरों को वचान के लिए इसजा जन्म हुआ था। 
अनेक कृषि साख समितियों गौर औद्योगिर समितिया के पदायिवारी बडे पड़े साकार या नगरों 
के प्रभावशाली व्यन्ति हैं जिनसे ग्रामीणों बे किसी भी लाम वी वल्पना करना ऊंट को सुई के छेद 
में से निकालत के समान है । यह लोग धन जयवा अम्य जिध्ती प्रभाव के बल पर समितियों से धन, 
कच्चे माल तथा अनेक प्रजार का लाभ उठाते रहत हैं । 

(६) सामन्तशाहों एव सकीएंता-देश के बहुत सं भागा म॑ सहकारी संगठन पर किसी 
जाति, वर्ग अथवा विह्वाम क व्यक्तियों न अधिकार जमा विया है और बह ग्र'मों को जावि-्भदमाव 
अथवा धर्मान्यता वी सक्रीण श्र खलाआ स मुक्त करन को बजाय इनकी जढ़ें सयल बनात जा रहे 
हैं। अदव क्षेत्रों मे सहकारी समितिया मं बवबल एक जाति अधवा वग विशप के व्यक्ति ही नौकरी 
पा सजते हैं या क्म्य लाभ उठा सकते हैं। इम राष्ट्रघातक प्रवृत्ति क प्रमावस्वरूप सहकारी संगठन 
एक खिलौना सात बन गया है और समाज के अधिकाश व्यक्ति इसे अवाछनीय तत्त्तों का पश्रयदाता 
ममझन लगे हैं । 

उपसहार- उपयुक्त तथ्यो स भारतीय सहयारी आन्दालन म व्याप्त यम्मीर दोषों की एवं 
झलब मिलती है। सहकारी व्यवस्था ससार को श्रेष्ठतम प्रजातस्त्रीय व्यवस्था है किन्तु इसका 
सचालन भी श्रेष्ठ एवं सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा ही होना चाहिए, तभी इसकी सफ्वता की आशा की 
जा सकती है । सरकारी प्रवन्ध-व्यवस्था को सुधारना निश्चय ही बहुत कठिन है परन्तु सहकारिता 
को सरवारी प्रमाव से मुक्त करना इतना कठिन नही है । दूमरी बात सहकारिता को राजनीनिन्नों 
दे प्रभाव से मुक्त कराने की है। इस कार्य को छीरे धीरे करता उचित होगा। वस्तुत 'सहकारी 
आन्दोलन से वास्तविक लाभ भूस्वाप्रियों, पुराने सामन्तों तथा चन्द स्वार्थी, शोपक व धनी तत्त्वों ने 
ही उठाया या इस आन्दोलन का दुरुपयोग क्या है । 

बस्तुव भारतीय सहकारी संगठन को सरकार तथा राजनीतिज्ञों वी सामन्लशाही से मुक्त 
कर जनता वे हाथ में देना होगा । सहक्तारिता का रक्तत्रीज भारतीय शरीर में अनुप्रा णित है परन्तु 
उस प्राणशक्ति में चेतना मचारित बरने के लिए रेफेजन था रामदापत पदुतू जंस क्मंत्रीर खोजने 
पड़ेंगे | इससे हल्ते उप,य दस ज्जेर शरीर पर सर्वथा प्रभावहीन होगे, यह एवं क्टु मत्य है जिसे 
सहकारिता का कोई भी उपासक मुला नही सज्ता । 
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भारद ए्‌इ ग्रामों बा देश रहा है जौर बटूत बुछ बाद भी है। शिस सठय अन्तर देश 
जाधिक विद्र'न बी दोट में गोबर उसइति से एम शोजर दिदयव दर्गन तक पहुँच गये भारतीय 
हृपि दया बदोग प्राचीन हृपि परम्पराजओं मे छिपत्र रहे । उपर परताब्दियों जो दामता, उटवी हुई 
जनसठसा या पाह्द स्य प्रनाद के ग्रीव नदीझप्ी ऋआा्ध्यत्रदाजों न देय वो घी-ट्घ् बी सस्ियों 
का झोप्राए कर विश और भारत क्षा रुठ्ृद्ध किकान हृरश निर्घेत और जपमन्ध होता चला सया । 

१ प्रारम्भिक्ष प्रयान 

बतेमान मत्दी में प्रान्म से ही कियानो ह पुतरुणान के दिए दिचार किया गया है और 
समद-म्मंप पर बनकर द्िप्रत सनिवियों ने दृश्ति दा रुपर जे फिड्ास के उदय सुयादे हैं । इतना 
ही नहं 





खन्छियों न बासीण विक्रास को निश्दित्र थोजदा पर कार्य भी किया है। इनमें 





डेशाद्राम डीन्दनाथ ने झान्वि-निजेटन, स्पेसर हैंच ने मार्डष्टम उथा एफ* एच० 
दयत ने पहाद जे शुटपाब जिने से द्रानोम विजाब मी योडवाओं इदम्दन्डी पदयोग दिये / झरबार 
इ्वारा आरमस्म बिया गदया ऋषिक्ष जन उरनाग्यों जासरोेतव मी पग्रायोथ दिक्राव को दिशा में हो एव 
बदन था। 

राडइशोदयय आागेप-सन्‌ १६४६ में झारत ने एक राज्णीयव (77-०2) आशायोग निदुक्त 
किया डिलल अरनों रिपोर्ट में टत बाज इन शोर दिया क्ि मारव ने शाप ऑपडाब और दत्याइत 
क्रिदाओं में वहयोग एद ऊमजनद होः की मात्र भारत में 
की शोप दा लाध उठाकर देवी कल दिक्षाद को यति 4 इस वार्ड वे लिए जायोय 
खुलाद दिया । 

ड सत्र बपशादों जाँच सदिवि--दूब १६४० मे न्र्निद्य जन उद्यंओं झौच दमिदि 
ने अपनों टियेट्ट उस्तुद जो और उसने दास्य विकास के दिए सहन्दपूर्ल योडनाएँ प्रस्तुत क्वों जिन्हें 
कच्चा जादोय दघा यनकाए ने स्दोकार अर रिया | पह सिद्धारिये निस्तदिडित दो : 

(१) देश हें राष्ट्रीय दिस्‍्वार आस्दोलव (2२४४०5ज पष८5झ०य ७(08्म्म्या) प्रारम्भ 
किश्य शादा चादिए, जो ७-८ दर के खाने झारतर नें उंच जाड। 




















सामुदायिक विकास कार्यक्रम | २५३ 


(२) समिति ने मत प्रकंट किया दि राज्य, जिला तथा ग्राम्य स्तर पर ऐसा सरकारी तभा 
गैर-सरकारी सगठन बनाना चाहिए जो ग्राम्य विकास योजनाओं के अनुदूल हो । 

(३) राज्यों में विस्तार सेवा के लिए केन्द्र द्वारा आथिक सहायता दी जानी चाहिए । 

समिति का यह मत था कि भारत मे भी अमरीका इगलेण्ट तथा अन्य देशों की भाँति 
एक ऐसा संगठन स्थापित हो जाना चाहिए जो भ्रत्यक किसान को ग्रामीण विकास की योजनाओ मे 
सहयोग की प्रेरणा दे सके । 

सामुदायिक कार्यद्रय का प्रारम्भ--अधिक अत उपजाओं जाँच समिति की सिफारिशों के 
अनुसार मई १६५२ में सामुदायिक विकास योजनाएँ आरम्भ करने का निश्चय किया गया। तद- 
नुप्तार १६५२ में शष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की जन्मतिथि २ अवदूबर से सम्पूर्ण देश के ५५ क्षेत्रों मे 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्म कर दिये गये । श्री डे के अनुसार १६६० तक भारत को 
सम्पूर्ण ग्रामीण जनता को सापुदायिक्र विक्‍स कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था 
परन्तु अनेक कठिनाइयों के कारण इस लक्ष्य को १६६३ के अन्त तक के लिए ठालना पडा । 

२. सामुदायिक विकास का अये तथा उद्देश्य 

आरतीय सम्कृति का एक महत्वपूर्ण मूलमन्त्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रहा है जिसका 
तातय॑ यह है क्रि प्रत्येक कार्य सबके हिंत ओर सबके सुख के लिए होना चाहिए। सामुदायिक 
विकास योजनाएँ इस मान्यता का नवीन सस्करण है। प्राचीन भारत मे ग्रामों वी जनता मिल-जुल 
क्र काम करने की अमभ्यस्त थी । यह अभ्यास शताब्दियों की दामता के कारण छूट गया था। 
सामुद्राधिक योजना उस भृले हुए पाठ को पुन स्मरण कराने का प्रयस्‍्त मात्र है । 

सामुदायिक विकास योजना का ताप है, समुदाय के विकाम का कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत 
ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोग मिल-जुतकर अपने सामाजिक, आ्थिर, न॑तिक तथा शैक्षणिक विकास 
का प्रयत्न करते हैं। भारत के सामुदायिक विकास मन्‍ती श्री एम० के० डे के शर्दों में सामुदायिक 
विकाम में कृषि, पशुपालन, सिंचाई, सहकारिता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक उत्थान, 
समदेशवाहन, प्राम्य पचायत तथा जीवन के वह सब महत्त्वपूर्ण तत्व सम्मिलित हैं भितका सम्बन्ध 
भारतोय जन-समूह के ८२ प्रतिशत भाग (प्रामोण) से है | 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामुदायिक विक्राम का तात्पर्य ग्रामीण जनता के सर्वागीण 
अबवा सर्वेतोमुखी विकास से है जिसके फलस्वरूप देश का विछटा हुआ ग्रामीण एक पूर्णणाय, सबल 
एवं सुशिक्षित नागरिक बन सके । वल्तुत प्रजातन्‍्त का भार जब तक ऐसे नागरिको के कच्चे पर 
नहीं होगा, उसको सफलता स्वेथा संदिग्ध बती रहेगी। 

सामुदाधिक विकास क्े उद्देश्य--भारत में मामुदायिक्र विज्ास कार्यक्रम के प्रमुख सलाहकार 
फोर्ड फाउण्डेशन के प्रतिनिधि डॉ० डगलस एग्स्मिन्जर के कथनानुसार सामुदायिक योजना के मुख्य 
उद्देश्य तिम्नलिखित हैं 

(१) इष्टिकोए में परिदर्तत--भारत का ग्रामीण वश परम्परा से भाग्यवादी, अस्धविश्वासी 
एवं झूढिवादी हे । फलत वह अपने जीवन के प्रति स्वंधा निराश एवं निष्क्रिय रहता है। उसे न 
तो अपने परिवार सी शिक्षानरीक्षा की चिस्ता है, न अपने जोवन स्तर में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
करने वी आकाक्षा है इस प्रकार का मूतप्राय व्यक्ति किसी भी समाज अथवा राष्ट्र के लिए गौरव 
वा विपय नहीं हो सकता । सामुदायिक विक्नास पोजनाओ का उद्देश्य ग्रामो के निष्क्रिय एवं जीव- 
हीन व्यक्तियों को अपने तथा अपने समाज और राष्ट्र के सजग प्रहरी बनाना है। 
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(२) सबल एवं प्रभावशालों नेतृत्व--भारत के ग्रामो मे जड्बाद एवं रूढियों दे प्रसार के 
कारण कोई भी कार्य आरम्भ करने मे उचित नेठृत्व वा अभाव रहता है। अत किसी भी प्रकार 
को विकास योजना को सफ़्त बनाने के लिए ग्रामों से ही घत्तिशाली नेलृत्व प्राप्त करना होगा । 
सामुदाधिक्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रा्मों में ग्रामीणों द्वारा सचानित पचायतें, सहकारी 
समितियाँ, विद्यालय, युवत सघ महिला समन, कूपकर सम्रठन, अथवा सनोरजन वदब स्थापित 
करने की व्यवस्था है, ताकि इन संगठनों का काम करने वाले व्यक्तियों को समाजन स्थांध सम्दस्धी 
सभी दिशाजों से यथोचिठ अनुभव प्राप्त हो सके और वट राष्ट्र निर्माण के मभी कार्यों में नेनृत्व- 
पूर्ण योग देन में समर्थ हो सर्के । 

(३) जनन्‍कह॒पोग--यह सत्य है कि किस्सी भो योज्ना वो सफ्लना के लिए सुयोग्य एव 
शक्तिशाली नेतृ व की जावध्यक्षता होती है परन्तु बतेक बार श्रेप्यम योजनाएँ भी जत-मह्योग वे 
अप्ताव भे जसफ्तत हो ज्ञाती हैं। मारत में यह आधता भोर भो अधिक है । सामुद्ायित्र वार्यक्रम 
का उद्देश्य ग्रामोण जनता मे आत्मविद्वास उत्तन कर योजनाओं के पक्ष में उत्माहजनक वातावरण 
उत्पन करना है । दस्तुत इस कार्यक्रम के द्वारा लोगो को विक्ञास कार्यों में उत्माहपूर्ण सहयोग देने 
बी बादत डाली जा रही है, ताहि वह बटी-बडी योजनाओं को भी सक्रिय भोगदान देकर सफल 
बना सर्वे । 

(४) बाय में वृद्धि--भारतीय किसानों पर ग्रह दर्षों मे नागरिक सभ्यता का वापी 
प्रभाव पा है, जिसके फलस्परुए उनकी भोजन, वस्त, शिक्षा, स्वाग्थ्य सेवाओं आदि सम्बन्धों 
आवश्यकताएँ दी हैं अत उनती दआामदनी दद़ाने के प्रयत्त करता आवश्यर है, इम उद्देश्य बी 
पूर्ति के लिए कृपि व्यवसाय में नयो रीतियाँ अपनाकर उसका सुधार करना बादश्यक है। इसके 
अतिरिक्त ग्राम में हो सचावित किय जा सकते लायक सघ्‌ उद्योगों की स्थापना भी करनी चाहिए 
ताहि ग्रामीय जनता को अधिक रोजय्रार मित्र सक्ते | सामुदायिक विकास बोडना झषपि वी नवीनतम 
पद्धतियों के प्रचार एवं प्रदशन द्वारा उलत्ति बहाने में महयोग दे रहो है तथा लघृकाय उद्योगों 
की स्थायना एवं विज्ञास वे विए प्रोत्माहन प्रदान वर रहो है । 

(५) प्रुवर्कों को प्रशिक्षण--सामुदायिक्र विकास योजनाओं का उद्देश्य भारत के ५ ५८ लाख 
ग्रामो को विजेन्द्रित प्रजातन्त्रों से रूप में कार्य करन में सक्षम बनाता है। ऐसा करते दे! लिए 
सामुदाविक्ष कार्यक्रमों में ग्रामीण नवयुवको को ठिक्ताम के जिपिन्न कायों से सम्बद्ध क्र प्रशिक्षण 
दिया शा रहा है ताकि वह भ्रामीष बादिक विकास में अधिकाधित्र उपयोगों सिद्ध हों सर । 

(६) परिवारों को संहापदा--मामुद्रापरिक दिकात्त तैथां अन्य योजनाशो द्वारा विमान को 
आप बटन पर यह भी आावर्यव है हि उसे वती हुई आय का सदुयय करन वे लिए प्रेरणा एवं 
मार्य॑-दर्घन दिया जाय ॥ दस सम्बन्ध में सामुदाधिक विक्रास बोजनाएँ ग्रामोणों को भोजन, वस्त्र, 
ज्लावान, मनारजन तथा घामिक ब्रावश्यक्ताजों के विषय में निप्रमित सलाट देती हैं और उन्हें 
उचित प्रशार का जीवन-स्तर निर्माण करने में योगदान देती हैं । 

(७) वष्यापक्ष और विकाम योजनाएँ--डॉ० एन्स्मिल्जर वा मत है कि सामुदायिव 
सओोजदा्शों को सफदता के लिए ग्राम के जध्यापरक द्वारा इन योजनाओं में रचि लगा बहुत आवश्यक 
है। छत गाँव दे अध्यापक वा सामाजिक एवं आधिद स्वर ऊँचा उठाने की जावश्यरता है । इस 
हृष्टि से मामुदायिक योजनाओं का एक महत्त्वपूर्ण का ग्राम के अध्याप्त्र को समाज को प्रगति 
वी बायडोर उपन हाथ में लन योग्य बचाना है । इसलिए अंष्यापक को प्रद्चिन्ञाप भी दिया जा रहा 

< बौर उसे ग्रामोघ विक्ञाम मे मामाजिक गुरु का महत््ववूर्ष भार मोंपने दा प्रयत्त जिया जा रहा है। 

(८) ह्वाम्म्य सुधार--सामुदायिक्त विव्रास योजनाओं के माध्यम से प्रामों मे स्वच्छठा दे 
महत्त्व का प्रचार क्या जा रहा है। इस कार्य को सफ़्वता के लिए पोने के लिए शुद्ध जल की 
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व्यवस्था बसना, संत प्रक्नार की गन्दी को यवोत्रित रुप में काम में लेता, ग्रामों में महाम्परियों चल 
रखा के उपाय करना तया धरों में दिना घुएँ के चूल्टे बनाना बादि ऐसे कार्य हैं शिन्‍्हें सामुदाविक 
बोडताओं के माध्यम से झम्घत विया डा रहा है । 

वर्तमान समय में सामुदायिक विकास यर्यद्वम में केदठ उपरि विकास को प्रायमिकता दी 
गयी है। उत जब दस झार्येजम का मुहय उद्ेडय ऋूषि-विक्षाम है । अब यह साना जान लगा है 
कि ग्रामीण भारत का टछार इपि-उत्यादन में वृद्धि द्वारा ही हो सकता है। 

३. सफलता के लिए आवद्यक दर्त्व 

(१) क्राप्ारदूत प्रशातस्त (पंचायत)-झाझ॒दाठिक विकास योजनाओं की अधिकायिक 
सफ्वता उ लिए ग्रामा में हॉक्तन्ट की झावन्ग हा बडेप्ट विकास होना चाहिए । इसका तात्पय 
यह है हि ग्राम पचायतें स्फूर्त एवं क्षियाशीव सस्याएं होनी चाहिए झिनझ सदस्या का चुनाव जाति, 
घम अयवा जस्य डिसी पूटिंद भेदभाव # बिना केवल योग्यता एवं कार्यशीलता के आद्रार पर 
हुज़ा हो। ऐसा होते पर पच्मगयर्से ब्रामोद दिशास की आवश्यकताओं को दमार कर सामुदासिक 
विक्ञास कषिवारिया की सहायत्य से उन्हें पूरा करन की चेघ्टा करेंगी | 

(श) सहकारी शमितियाँ--द्राम पंरादतों का मुम्प दहेन्य दस के साम'जिक एवं राज- 
नीविक टाँच रा प्िनौनी दुरीतियों मे दच्राकर उद्दार राष्ट्रीयता वी ओर मोटना है । दस देनिक 
कायें के जायिझ परत झ प्रति करन के विए गाँव गाँव में सजग एवं जीवनद'व्रिनी सहझारी 
समितियाँ होनी चाहिए जिनम गाँव के॑ लोगो जी शोषस विरोदी जागरूकता मूर्तहप्र म स्छुटित हो 
रही हो । सहकारी समिद्धियाँ प्चायतों के माध्यम से वह सदर का सम्पन करत मे सहाउता करेंगो, 
डिनेआ प्रचार एत्र सम्पाइन सामदादि बाज्ताओ द्वारा किया छा रहा है। अत दश का प्रवक 
ग्रामीण छक्िसी न सी सम्झारी समिति का सदस्य होना चाहिए । 

(३) प्राम्य विद्याहय--उर्दुक्त दोनों कार्यो मे सहनोग देने झे विए प्रत्येक गाँव में एक 
सॉफ-सुरा बिद्यावय होना चाहिए, जिसमे छोटा-सा उद्यान, अय्यापक के निदाम के लिए स्वच्छ 
अवन तथा राँद ऊ लोगों वी समाजों के विए एक विस्तृत प्रायय हो । इस विद्यातय मे श्रात -याय 
बान-दच्चों की वा ध्रौद्ा दी कक्ष एें लगती चाहिए जिनम छक्षर ज्ञान वे सायन्याथ अजविक 
फिसो, बाताओं, संगीवमय भाषा ठया बन्य वार्यक्षमा द्वारा सामाजिक उस्याने सम्बन्धों 
प्रशिलए दिया जाता चाडिए । दस्तुव गांव का दिद्यावय आवानजद् ते विए शारीरिक एव 
मानसिक्ष क्रोास्यत बनाना जावश्यक है । 

(४) सहयोग को झावता--सामुदादिक विकास योजना वी सक़्वता गाँव के प्रस्देक्त बर्ग 
के सहयोप वर निर्भर है अत अन्देक गाँव में दावकों, लवदुबकों तया मटिलाओं वे संदत टोने 
चाहिए डिनमें खेलदूद, खतों की नयी पद्धदियों ठया ग्रामीणों के विए उपयोगी अन्य कार्यक्रमों वा 
विकास किया जाना चाहिए। इस खद आउश्यकठाओं की पृ्धि के विए ही बट झव ध्यक्त जिया 
गया है कि प्रिकास खाड़ के जपिआारियों द्वारा प्रस्पे गाँव मं एक प्रचायत, विद्यावत, सहकारी 
समिति ठया स्मीणो ती <िम्रित्र रचियों को सस्तुस्ट करने बाचे संगठना की स्थापना करन का 
प्रयात करना चाहिए। 

डॉ० एस्मन्डर 
समय तथा परिस्पिलियों 
उचित है । 




















शब्दों में उपर्युत्त सर तत्त्व ग्रामीय दिक्नास रिए आदर्ण हैं किल्तु 
अनुसार उनकी उप्रतत्यि म आवश्यक समोपन तथा हैरफेर कर सेना 
४. सामुदायिक विकास का संगठन 
सास्‍ुदायिक विश्ाम तथा राष्ट्रीय दिस्तार सेवा (ए०्क्रग्मणा। ऐचचॉ०्फमादता बात 
फिगाणार्थ छच्च॑शाध०७ 56०१९०)--सामुद्राविक्र विराम योजनाओं के आरम्भ के दूमरे वर्ष हो 
द 
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राष्ट्रीय विस्तार योजना लागू वी गयी । इस योजना के अच्तग्रेंत ई००-१०० प्रामो वे क्षेत्र लिए 
वये और उन पर प्रति वषे ४ ५ लाख रुपये व्यय करने का प्रॉवधान रखा गया। प्रत्येक राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा खण्ड की जनसख्या लगभग ६६,००० होती थी। इसके विपरीत, सामुदायिक विकास 
परियोजना मे लगभग २ लाख की जबमस्या दाल ३००-४०० ग्राम सम्मिलित किये जाते ये । 
प्रत्येक सामुदायिक परियोजना पर ६५ लाख रपया खर्च करने की व्यवस्था की गयी। 

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्द को एक या दो वर्ष में सामुदायिक परियोजना में परिवर्तित 
कर दिया जाता था थौर उस पर १५ लाख म्पये ध्यय दरने र॥ प्रावधान रखा जाता था। द्वितीय 
योजना-काल मे राष्ट्रीय विस्तार मेवा तया सामुदायिक विद्यास परियोजनाओं पर व्यय वी राशि 
चटाक र क़मश ४ लाख सपये कौर १२ लाख रुपये हो गयी । 

उपर्यूक्त ब्यौरे ले स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विध्तार सेवा तथा सामुदायिक बार्यक्रम में कोई 
मौलिक अन्तर नहों था। वस्तुत यह एवं हो उद्देश्य के दो पहल्तु मात्र थे। राष्ट्रोय विस्तार भेंवा 
बारयक्रम प्रामों के विकाप्त बा एक स्थायी दत्त्व था जबकि सामुदायिक योजना वा तालायें एक 
विशेष समय तब किसी क्षेत्र विशेष मे अधिकाधिक शक्ति लगाकर गहन विकास के लिए ध्रयत्त 
करना था ! 

योजना में परिदर्तत--सन्‌ १६४५७ मे बलवन्तराय मेहता समिति ने यद्ध ठिफ्रारिश की कि 
दाष्ट्रीय विस्तार सेवा को साछुदापिक विकास कार्यत्रम भे मिला दिया जाना चाहिए) तदनुसार 
अप्रैल, १६५८ से सामुदायिक विवास योजनाओं की थवधि पाँच पा वर्ष के दो भागो में विभाजित 
कर दी गयी । इस कार्यक्रम के अनुसार सामुदायिक विकास के प्रथम चरण [पाँच वर्ष) में १२ 
लाख रपये तथा द्वितीय चरण में ५ लाख रुपये व्यय करने वी व्यवस्था वी गयो । इसके अतिरिक्त 
प्रथम चरण से पूब्वे प्रत्येक विकास खण्ड में एक वर्ष तद कृषि विकास पर हो विशेष ध्यान देने का 
निरच्य किया गया। इसे एक वर्ष की अवधि में १८,८०० रुपये व्यय बरने वा प्रावधान है और 
यह रकम विकास खण्ड वे प्रथम चरण से भ्राप्त करने की व्यवस्था है । 

सामुदायिक विकास के चार चरण--वलवन्तराय मेहता समिति तथा सामुदायिक विकास 
के वापिक सम्मेलन (१६६०) को सिफारिशों के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को चार 
भातों अभ्वा चरणों मे विभाजित विया गया है 

(१) पुर्षे-विस्तार अवस्था-जिस क्षेत्र म॒ सामुदायिक विश्वास खण्ड स्थापित करना हो 
उसे पहने पूर्व विस्तार अवस्था मे ले लिया जाता है।यह यवस्था प्राय एक चर्ष लम्बी मानी 
जाती है । इस अवस्था मे सम्पूर्ण खण्ड का गहन सर्वेक्षण दिया जाता है और कृषि विक्रास के लिए 
विशेष प्रयत्न किये जाते हैं। वस्तुत यह अवस्था विकास वी प्रथम अवस्या वो भरूमित्रा होती हैं 
अत इसमें विकास क्षेत्र मे आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति कर लो जाती है, णो आगे के लिए 
मार्ग बना लेते हैं । 

(२) प्रथम अवस्था वॉले छण्ड--पूर्व विस्तार कवस्था के एक वर्ष की समाप्ति पर विकास 
की प्रथम अवस्था आरम्भ ही जाती है। यह अवस्था पाँच वर्ष लम्बी मानी जाती है और इस 
श्दधि में १२ लाख रपये खर्च किये जाते हैं। इस अत्रम्धा में क्या जाने वाला कुल व्यय चार वर्गों 
में विभाजित होता है। प्रथम वेये मे विकास खण्ड वे प्रधान वार्याविय का व्यय, दूसरे वर्ग में कृषि 
विकास जिसमे पशु-पालन, सिचाई तथा भूमि सुधार सम्मिलित हैं, तीसरेवर्ग में ग्रायीण उद्योग 
तथा चौथे वर्ग में ग्रामीण स्वास्थ्य, सक्राई, शिल्ा सवादवाहन तथा बरबास वी सुविधाओं वी 
व्यवस्था सम्मिलित है 

३ प्रथम भवस्दा वाले खण्टो में धनराक्मि तभी दी जाती है जबकि सरकार को यह विश्वास 
हो जाय कि स्ली वर्गोंके कार्यक्रमों मे आवश्यव प्रगति हो रहो है। इस प्रगति का वाल्तवित 
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मूल्याकन उरने के लिए विभिन क्षेत्रों मे निश्चित परिमाण निर्धारित किये जाने हैं, जिनकी पूति 
करता आवश्यक होता है । 

यदि प्रथम अदस्या के पाँच वर्ष पूरे होने पर भी विकास की प्रमति यवेप्ट नहीं हुई हो 
अथवा निर्धारित आथिक सहायता पूरी खर्च नहीं की जा सके तो प्रथम अवस्था की जवधि एक 
ब्र्ष के लिए दढायी जा सकती है । 

(३) द्वितोध अवस्था वाले खण्ड- सामुदायिक विक्रास की प्रथम अवस्था में प्राय विकास 
अधिक तीब् गति से किया जाता है और विकास क्षेत्र वी आथिक स्थिति एक निश्चित म्तर तक 
पहुँच जाती है। तत्नश्चात विकास की दूसरी अवस्था आरम्म होती है ॥ इस बवस्था की अवधि भी 
पाँच वर्ष ही मानी गयी है और इस काल में ५ लाख झुपय व्यय किये जाते हैं। यह राशि प्राय पाँच 
वर्षों में वरावर-बराबर बाँट दी जाती है किन्तु यदि किसी वर्ष विशेष कारणों से कुछ राशि कम 
खर्च होती है तो बुल की २० प्रतिशत तक राशि अगले वर्ष के लिए हस्तान्तरित की जा सकती है। 

(४) दितीय अवस्था के पश्चातु-ट्ितीय अवस्था की समाप्ति पर प्रत्येक विकास खण्ड मे 
योजनाओं का निश्चित क्रम चालू हो जाता है बौर वह नियमित रूप में चलता रहता है, बत- 
उनके लिए प्रथम दो अवस्थानों की भाँति विशेष राशि देन वी व्यवस्थ। नहीं को जाती । किन्तु 
यदि द्वितीय अवम्था में भी विकास पर्याप्त नहीं हो पाता तो सरकार सम्पूर्ण स्थिति का अध्ययन 
करने के पश्चात्‌ विभिन्न मदों के लिए कुछ समय (एक्या दो वर्ष) तक १ लाख झपये प्रतिवर्ष 
दे सकती है ताकि उस क्षेत्र का विकास आवश्यक स्तर तक पहुँच जाय । 

जन-सहयोग को सात्रा-यद्यपि किसी विक्रास सण्ड के लिए जन-सहयोग का कोई नपा- 
तुत परिमाण निर्पारित करना सम्प्रव नही है विल्‍्तु किर भी प्रत्येक क्षेत की आधिक एवं सामाजिक 
परिम्यितियों के आघार पर यह निश्चित कर दिया जाता है क्रि अमुर क्षेत्र में श्रम, वस्तु अथवा 
नकद रकम के रुप में अपुक मात्रा म जन सहयोग की वास्तविक प्र प्ति के आधार पर ही सरकारी 
अनुदान अथवा सहायता देने की ध्यवस्था वी जा सकती है। 

प्रबन्ध व्यवस्या--सामुदा/यिक विक्राम परियोजनाओं की प्रवन्ध व्यवस्था निम्नलिखित है : 

(१) हैस् स्तर पर सामुदायिक विक्ास एवं सहकादिता मस्तावय सम्पूर्ण कार्य के लिए 
नीति निर्धारित करता है और योजना बायोग तथा खाद्य एवं कृपि मन्त्रालयों से परामण् लेता 
रहता है । 

(२) राज्य स्तर पर राज्य सरवारें राज्य वित्राम परिपदों की सलाह से सामुदायिक विकास 
का कार्य सचालन करती हैं गौर इस कार्य का मु्य अधिकारी विक्रास आयुक्त (0९४४०एए९॥ 
(०्य्राता5$ड०९) होता है । 

३) कोल स्तर पर िये) के डिला परिषद, ब्गोंक स्तर पर ब्वोक पचायत समिति तथा 
ग्रामौण स्तर पर ग्राम पचायतें ग्राममेवक को सहायता से कार्य करती हैं। 

इमके अतिरिक्त प्रस्थेक्त राज्य में खण्ड त्रिकास समितियाँ (80ल८ 06:2०कामला 
((०४70(025) हैं, जिनमे सहकारिता एवं पचायव राज्य के प्रतिनिधि, कुछ प्रगतिशील किसान, 
सामाजिक कार्यकर्ता, बुछ स्त्रियाँ, उस क्षेत्र के समद एवं विधान सभा के सदस्य आदि सम्मिलित 


हैं। यह समितियाँ सामुदायिक आयोजन के लिए उत्तरदायी होती हैं और इनको योजना बनाने तथा 
क्रियान्वित करने के अधिकार होते हैं । 


५ प्रशासन तया कर्मचारी 
सामुदायिक विज्रा कार्यक्रम मानवीय विकास एवं उत्वान से सम्बन्धित हैं और वह उचित 
प्रशार के मानवीय सहयोग के बिना सफ्त नही हो सकते । यह सहयोग जनता दे अतिरिक्त उन 
कार्यकर्ताओं अपवा अधिकारिया मे प्राप्त होता है, जो विकास योजनाओं को कार्यान्वित क्रने मे 
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दिन रात सलग्न रहते हैं। इन कार्यकर्ताओं में प्रमुख तीन हँ--ग्राम सेवक, कृषि विस्तार अधिकारी 
तथा विकास अधिकारी । 

प्रामसेवक्त ग्राप वा वहुधन्धी कार्यकर्ता है। वह अपना सम्पूर्ण सम गाँव वी कृषि तथा 
पशुओं के विकास पर व्यय करता है। उसके कार्यों मे निम्नलिखित अधिक महत्त्वपूर्ण हैं 

(१) कृषि विकास के लिए नव्री रीतियो, अच्छे बीजो, आधुनिक खाद तथा नये सुधरे हुए 
उपकरणों की व्यवस्था करता । 

(२) गाँव में जल का उचित प्रयोग करने तथा उपि सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिए प्रदर्शनो 
की व्यवस्था करना । 

(३) गाँव में कृषि तथा पशुओं की महामारियों की मूचता उचित अधिकारियों तक पहुँचाना 
तथा जिला कृषि क्धिकारी, जिला पशुपालन अधिवारी तथा सहायव रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां 
के भादेशो का पालन बरना । 

(४) ग्रामीण उद्योग के सर्वेक्षण में सहावता करना तथा पचायत्र और सहकारी समिति के 
सहयोग से कुटीर तथा लघु उद्यागों वी स्थापता एवं विक्रास में योग देना । 

(५) गाँवों मे ग्राम सहायक तथा थ्रमदान शिविर लगाने का प्रक्‍ग्ध करमा । 

(६) गाँव में सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के सम्बन्ध में प्रदर्शनियाँ लगाना तथा अन्य 
प्रकार के कार्य करता । 

बस्तुत ग्रामसेवत पचापत समिति, सहगारी सम्रिति तथा सामुदायिक विकास अधिकारियों 
के का्यं-कलापो तथा योजनाओं मे उचित समन्वय कर ग्राम के सर्वांगीण विकास भे क्रियात्मक 
सहयोग देता है। वह ग्राम की प्रगति एव कार्यक्रपों का सम्पूर्ण ब्यौरा रखता है और समय-समय 
पर गावो में घृम-फिरकर वहाँ वी समस्याओं को हल करन की चेप्टा करता है । 

कृषि विस्तार अधिक्ाारी-यद गाँव के सम्पूर्ण कृषि विकास कार्यक्रम वी सफ्लता वे लिए 
उत्तरदायी होता है | वह हपि विक्राप्त के लिए दिम्नलिखित कार्य बरने वी चेष्टा करता है ; 

(१) पचायत क्षेत्र की सभी समस्याओं का गहन अध्ययन करना । 

(२) पचायत क्षेत्र मे कृषि प्िकाम वी योजराएँ तैयार बरने मे सहायता देना । 

(३) कृषि विकाप्त के लिए खाद, वीज, तिचाई, सूमि आदि सम्बन्धी सुझाव देना तथा उनके 
प्रचार द्वारा उन्हें प्रदलित करवाना । 

(४) क्रषि की प्रगति तथा समस्याओं वे सम्बन्ध में डिला कृपि अधिकारी तथा विकास 
अधिकारी को यथासमय सूचना देते रहता । उनके हल के लिए इत क्धिक्रारियों को यथासमय 

हपोग देना ॥ 

(५४) कूपको को खेती के लिए ऋण दिलवाने की सिफारिश करना । 

(६) किसानों द्वारा उत्पतश्न की जाने वाली फ्सल की कसम का ध्यात रखना तथा उनमे 
सुधार का प्रयत्त करना । 

(७) फमलो की कीटागुओ तथा अन्य जन्तुओ से रक्षा करने में सहयोग देता । 

(८5) छपि पदार्थों को सुरक्षापूर्वक सम्रह करने वी व्यवत्या बरना। 

कृषि विस्तार अधिकारी पेती सम्बन्धी समस्याओं कया विशेषज्ञ होने के नाते कृषि सम्बन्धी 
सभी वातो का ध्यान रखता है और उत्पादत की मात्रा तथा ग्रुग म सुधार बरने के लिए हर 

अध्मव प्रयत्न करता है । 

विकास अधिकारी-यह पत्रायत का सुस्य अधिकारी होता है छौर गाँव वी कृषि, उद्योग, 

क्षए, मानायात, ऋण आदि सभी क्रियाओ का सचा्लत तथा पमत्वय करता है। वह विकास वे 
गत बार्यों की योजना बनाकर पचायत समिति के सामने रखता है तथा उन्हें कार्यानिवित करता है। 
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वस्तुत' वह विकास मम्वन्धी प्रत्येक कार्य के लिए सरकार तथा परचायत और सहकारी समितियों 
और सामुदायिक योजनावा में तालमेल वनाय रखने का प्रयतल करता है । 
६ सामुदायिक विकास को प्रगति 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश भर में ३,१०० खण्डों में सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम सचातित हो रहा था । १६६४ तक वह ५ २२३ सष्दों में विस्तृत हो गया और इम प्रकार 
लगभग सारा देश सामुदायिक योजना क्षेत्र के अन्तर्गत आ गया । 
३१ मार्च १६७१ तक भारत म सामुदायिक्त विकास योजना की प्रगति निम्नलिखित हुई है : 


१ विक्राम्त सण्डो की सख्या ५,२६५ 
२ आवृत्त जनसद्ा (करोड़ों में) ४० 
३ आवृत्त ग्राम सख्या (लाखों मे) ५६ 
४ आवृत्त क्षेषफत (लाख वर्ग किजोमीटरों में) ३१७ 


इमसे स्पष्ट है कि देश की लगभग ८० प्रतिशत जनसख्या (जिसमें लगभग सम्पूर्ण ग्रामीण 
जनमम्या वा जाती है) सामुदायिक विकास योजनाओं से लाभान्वित हो चुको है। इन योजनाओं 
पर लगभग ५४ करोड़ रुपया बापिर सर्च किया जा रहा है । 

इस योजनाओं की उल्तेखनीय प्रगतियां निम्नविखित हैं 

(१) हृषि विक्ाप्त--गत कुछ वर्षों मे सामुदायित्र योजनाओं में मुख्यतः हृषि विकास के 
कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। उदाहरणन झपि विक्राम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मधिक 
विशेषज्ञों की सेवाएँ उपय'प्र करा दी गयी हैं। कृषि, सहकारिता, मिचाई तथा सामुदायिक त्रिकास 
की क्लियाओ मे उच्च स्वर पर यवेब्ट सहयोग स्थापित कर दिया यया है तावि किसी एक की 
अवाठनीय नीति स दूसरे को हानि होने वी आणका न हो । 

प्रामा वी सबसे बडी समस्था दिसानों को नयी प्रणालियों से परिचित कराना और उन्हें 
अपनाने के लिए तेयार कराता है| इस कार्य वी सफ्लता के लिए विकास स०्ड तथा विलो के लिए 
कृषि विकास योजनाएँ तैयार की जाने लगी हैं । इन योजनाओं के अन्तर्गत हो ग्रामों की योजनाएँ 
बनायी जाने लगी हैं। इससे प्रत्यक ग्राम अपने तिए निर्धारित रवमर का प्रयोग कर सकता है और 
पचायत को यह अनुमान भी लग जाता है कि निर्धारित लद्ष्य पूरा वरने में क्या कठिनाइयाँ आयी। 
इन बठिनाइनों को भविष्य में दूर किया जा सकता है । 

(२) पंचायत राज--जैसा कि दस पूर्व लिखा जा चुका है, ग्रामो में विरेन्द्रित शासन सामु- 
दायिक कार्यक्रम की सफ्लता के जिए बटत आवश्यक माना गया है । तदनुमार देश के मभी राज्यों 
मं पचायत राज वी स्थापना की जा चुफी है और विक्ञम के अनर कार्यक्रण एदायल समिति जोर 
जिल्ला परिषदो यो सोंपे जा चुते हैं। दुल्न मिल्रावर देश मे २१५ लास से अशिक ग्राम पचायतें 
स्थापित वी गयी हैं जिनमे भारत की बुल ग्रामीण जनसख्या का लगभग ६८ प्रतिशव सम्मिलित 
हो घुका है । 

परचायत राज की प्रगति का सक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित है. (३१ मार्च, १६७१ तब) 

१. कुल पचायतों की सम्या 


मितियो २१५ ला 
२ पचायत समितियों की सख्या ३,२६७ 
३. जिला परिषदों की सखझया २५३ 
४ आवृत्त ग्रामों को सखया ५४४. लाख 
५ पचायतों द्वारा आवृत्त प्रामो का प्रतिशत हद 
६. पंचायतों द्वारा आवृत्त ग्रामीण जनसख्या (करोड़ों मे) डर 


७. पचायतों द्वारा आादृत्त ग्रामीग जनसब्या का प्रतिशत हद 
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पचायती राज्य दो अधिक सफ्ल बनाने के लिए देश के विभिन्न भागों में उसकी समस्याओं 
का अध्ययन करत वे लिए अनेक सम्रितियाँ काम कर रही हैं । पचायती दित्त सम्वन्धी संमस्याओो 
का अध्ययन करन बादी समिति की रिपोर्ट से ग्रामों मे विकास सम्बन्धी वित्तीय कठिनाइयों वा 
भान हो सत्रा है बौर सरकार उस समिति की रिपोर्ट के अनुसार कार्य कर रही है। ग्राम-सभाओो 
के कार्य तथा पचायती लेखो में सुधार करने के यत्न भी किये जा रहे हैं, श्निमे से हांल वा ही 
एक युधार यह है कि प्रामप्तेविद्वाओं के स्थान पर गाँवों को अध्यापिकाओं से विकास का र्मे 
सहायता लौ जायैगी । इनसे न वैवल ग्राम विकास का व्यय कम हो जायगा वल्कि काम भी पहले 
से क्षधिक अच्छा हो सवेगा । 

(३) प्रशिक्षण-यगांवों भे काम करने के लिए उचित प्रकार के कार्यकर्ताओं वी बहुत कमी 
है । विभिन्न वर्गों के क्मेंचारियो को सामुदायिक कार्यक्रमों के दर्शत तथा नीति में प्रशिक्षित करने 
की हृष्टि से ग्रामहवकों के लिए ६5, सहकार विस्तार अधिकारियों के लिए १३, पचायत सबिवों 
के लिए ६० तथा पचायत समितियों के पदाधित्रारियों के लिए २६ प्रशिक्षण वेख चलाये जा रहे हैं। 

(४) ग्रामीण स्चय सेना (४४॥७४८ ४ए७/८ष८ा ४७८६)--चीनी ब्राक़मण के कुछ सप्प 
प्रश्वातु ही जतवरी १६६३ म ग्रामीण स्वय सेना का निर्माण किया गया है जिसमे प्रत्येत़ गाँव के 
स्वयसेवक भरती हा गय हैं। यह व्यक्ति कृषि उत्पादन, शिक्षा प्रमार तथा सुरक्षात्मक प्रयलो में 
सक्रिय सहयाग दे रहे हैं। ,अनेक व्यक्तियों में वर्ष में १२ दित निशुक सेवा करने के लिए अपने 
नाम सुरक्षा श्रम देक मे दर्ज करवाये हैं । प्राम्नेघ स्वय सेना तथा सुरक्षा श्षम बेब को एक ही संगठन 
बनाकर कपि विद्याप्त के प्रयत्नों को अधिकाधिक उन्त करने की चेष्टा वी जा रही है । 


७. कठिनाइयाँ तथा सुझाव 


सामुदायिक विकास योजनाओं वी सफ्लता के मार्ग मे असेक कठिताइयाँ हैं जितके कारण 
ग्राम्य विकास के कार्यक्रमों में आशातीत सफ़्लता नहीं मिल रही है। उक्त कठिनाइयों में मुस्य 
निम्नलिखित हैं 

(१) जन सहयोग का क्रभाव--बनेक वर्षों तक लगातार प्रचार एवं विकास का करने पर 
भी भारतीय जनता सामुदायिक विकास योजनाओं तथा पचायत राज ओर सहकारिता के महृत्त्व 
को नहीं समझ पायी है । यद्यवि जनता के आ्थिक सहयोग की मात्रा बुल व्यय की लगभग ३८ 
प्रतिद्यत है किन्तु इत तीनो आन्दोजनों मे जनता का हादिक सहयोग नहीं प्रिल स्त्रा है। फ्लत 
तीनो की स्थिति ही डाँवाडोल है । 

(२) शाजमीतिज्ञों का प्रप्नाव--भारत की ग्राम पचायतों मे पुराना सहयोग और समस्बय 
भाज दिखायी वही देता । दुर्भाग्य से प्रत्येक पत्तायत में डिभिन्न राजनीतिक दली का प्रवेघ हो गया 
है जिसके फलस्वरूप विरोधी वर्ग आपस म॑ झगठते रहते हैं गौर विकास कार्य न्यूनतम हो पाते हैं । 
राजस्थान म पचायतौ की मूत्यावन सम्बन्धी रिपार्ट तथा स्वोतयि दल की रिपोर्ट दस सम्बन्ध में 
एक्मत॑ हैं कि जिन क्षेत्रों मे सरकार विरोधी दव पचायती सत्ता प्राप्त कर शेता है उतमे विवास 
कार्यो म जानवुसकर अइचनें डानी जाती हैं । यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और पचायत तथा 
प्रतावततीय मिद्धान्तो क॒ सर्वथा विपरीत है 

(३) अधिकारियों में मतभेद--सामुदायित विकास योजनाओं वी सफलता में एक अआध 
बडी कठिताई यह है कि सरकार द्वारा तियुक्त अधिकारी (पटवारी ग्रामप्तेवक, विद्रास अधिकारी 
आदि) तथा ग्राम्ों म चुतावें द्वारा मनोनीत प्रयान अयवा सरप्रच में प्राय सतभेद उत्लन्न हो जाते 
हैं जिसके फतस्वश्प उनती शक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखान में ही य्च हो जाती हैं और 
विकास कार्य न्यूनतम हो पाता है । 

(४) सरकारी सहायता--सरकार को शासन व्यवस्था में जो ढीत तथा लालपीनाशाही है, 
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टर्माग्य से वह सरतारी कर्मचारियों के साथ-साथ सासुद्रयिद योजनाओं ठया प्रचायता जौर 
सहकारी समितियों में भी आ गयो है| दससे अदव बार समय पर राजिक्र सहायवा नहीं मित्र पाती 
ओर दिवास कार्यों को ययासमय पूरा करने में कठिनाई होती है । 

(५) सामुदायिक प्रावता का अनाव--भारत का वर्तमान उरामोय जीवन झजनीविक 
प्रमाव से ऋत््यपरिक दृषिद हो गया है | अब ग्रामों में अवक दव संप्र्ष तथा सतवभेद उत्यन हो गये 
हैं । फतत किमी भी योजना के लिए, भव ही वह किसनी ही श्रेष्ठ हो, सब ब्यन्तों का सहयोग 
महों मिलता । थोड़े से व्यक्तियों के विरोध दे कारप नी कई बार अच्छी अच्छी योजनाओं को 
स्यग्रित करता पड़ता है बधवा सभोद्रित करन के विए दाब्य होना पहला है । 

सुघार के उपाय--सामुदायिक दिक्राम योजना तथा पचायती राज य्यवस्था में सुधार करने 
के लिए अनेक व्यक्तियों ने समय-समय पर बनेक्र सुयाव दिये हैं जिदम स अधिक महच्वपूर्ण नीच 
दिजादरे हें 

(२) प्रशासनिक समस्दय--सरवार द्वाद्य सामुदायिक विज्रास केन्द्रों मे डो भी अपधिवारी 
नियुतत किये जायें उन्हें दोन्तीन मास का विशद्येष प्रशिक्षण दिया जाता चाहिए ताकि वह ग्रानों की 
परिस्थितियों एवं ममस्याजों का समच हर जयन निर्णय छदतुसार उन की श्रव्ृूत्ति दसा स्ते । पुराने 
आधिकारियों को भी समप्र-समय पर प्रश्चिक्षण देते वी व्यवस्था करनो चाहिए ताति बह जपने आपको 
नयी परिम्यितियों के उनुकूठ बना सके । 

दूसरी जोर पत्र, सरपंच अयदा प्रथानों को कली दिसेप प्रहार वा प्रशिक्षण दिया जाना 
चाहिए। वर्नमान प्रशिक्षय्र सुविधाएँ यप्रेघ्ट नहीं है जब दतम वृद्धि वी जानो चाहिए । इन दोनो 
वर्गों के यथोचित प्रसिन्नाा से योजनानों के सम्पादन में ठवित सहयोग स्थापित होन की आगा की 
जा सवठी है । 

(२) सहणेग में शृद्धि--सामुद्ायित विकास के लिए जन-महयोग प्राप्त करने वी ह्टि से 
गाँवों में प्रचार केन्द्र की स्थापना की जादी चाहिए जहाँ फ़िल्मों तया आकर्पर कार्देश्यों द्वारा 
ग्रामीण जनता को विकास योजनाओं का मद्दत््व रुमयाने का प्रयत करता चाहिए। वर्तमान में 
प्रायः यह देखा जाता है कि सरकारी जतसम्पर्क विनाय को ग्रादियां शहरों में किल्में दिखातों रहती 
हैं बोर जनता की याद पसतोने को कमाई बरवाद करती रहतो हैं । 

(३) राजतीति से हुदकारा-गत दर्षो में सही दवों के नेताओं ने यह मत बठकस जिया है 
कि पचायनों को दतगत रखा जाना चाहिए परल्तु इस दिशा में सक्यि कदम नहीं बढाया गया। 
वास्तव में, कुछ व्यवित दलगत राजनीति को प्रद्यावस्थ वी सफदतां वा आधारस्तम्म समझत्ते हैं, 
बव वह विक्रास कार्यो से भी राजनीति को वनवास नहीं देना चाहते । इस सम्दन्ध में यदि और 
बुछ न हों सकते तो सरकार को कस से कस उन क्षेत्रों से विरोध नहीं दिखाना चाहिए जिनमे धासव 
देव के प्रतिनिधियों का बहुमत न हो । इस सम्बन्ध में सभी दवों द्वारा एक आचार संहिता बना 
लो जाय वो श्रेष्ठ द्वोगा । 








(४) उद्योगों पर अधिक घ्यात--सामुदायिर विक्रास योजनाओं से प्राय सारे भक्ति हद 
विकास पर केद्दित वी गयी है। यह सत्य है कि हृषपि भारतीय बर्य व्यवस्था को रोद को ह्द्टी है 
ओर उमद्ने विकास में देश का विक्रास अन्तनिद्धित है परन्तु बढ़ एक अयन्व दीपक लोन समस्या 
है अत दुठछ शक्ति सघधुकाय एव कुटीर उद्योगों के विक्रास में भी लगानी च हिए ताकि ग्रामीण जनता 
है बाव में बुछ वृद्धि हो सकने और किसान वो सानमून की अविश्वित्तता ते भर से कुछ छुटकारा 
ल्य्के। 


(१) कृषि रोतियों में परिवर्तत--गत दम-बारह वर्षो क्षे निरन्तर प्रदल बे पण्चाय्‌ मो 
भारतीय हि में उाग्ावीत प्रगति नहीं हुई है, जिसमे कृषि एवं उन्य थोजनाजों में जनता का 
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उत्साह भी मन्‍्द पड़ गया है। अत जनता में पुन विश्वास जाग्रत वरने के लिए कृषि विज्ास 
सम्बन्धी एक क्रान्तिकारी संगठन बनाया जाता चाहिए जिसका वाम ही गाँव गाँव घूमव'र कृषि की 
नवीनतम प्रणालियों को प्रचारित करना हो । इस सगठन को सामुदायिक विद्वाम योजनाओं के एक 
अग के हप में ही स्थापित विया जा सकता है । 

(६) मुमि सुधार--देश के जिन भागो में किसानो के प्रास्त भूमि नहीं है अथवा छूनाप्रक 
रुप में अब भी अनुपस्थित जमीदारी जोवित है वहाँ भूमि का एक-एक इच भाग लेती के काम मे 
लाने वी व्यवस्था करदी चाहिए और दजर, दलदली अबबए जैसी शी खराब भूत उपलब्प है बह 
भूमिददीनो को वाँट दनी चाहिए या सहकारी हृधि समितिसी को दे देनी चाहिए। इसे साफ करने 
या खेती योग्य बनाने के लिए सरकार प्राविधिक सहायता दे सकती है । इस प्रवार वेकार भूमि भी 
देती के अग्तर्गंत आ जायेगी और कृषि उत्पादन के साथ-साथ योजताओ के प्रति विश्वास में भी 
वृद्धि हो सकेगी । 

डपसहार-- प्रथम दो योजनाओं के अस्तगंत सामुदायित्र वित्रास कार्यक्रम व पचायत राज 
पर लगभग २४० करोड रुपया व्यय क्या गया था । तृतीय योगनाकाल में इन कार्यक्रमों पर २४६ 
करोड रपये खर्च क्ये गये । पीत वापिव योजनाओं (१६६६-६७ में १६६८-६६ तक) में इन पर 
६६ करोड सपये व्यय विये गये । चतुर्थ योजना (१६६६-७४) वाल में प्रामुदायिक बरिवात्त व 
पचायत राज पर कुल ११४ करोड रपये व्यय करने का प्रावधान है । 

यह पहले लिया जा चुका है कि भारत का सम्पूर्ण भ्रामीण ज्ेत सामुदायिक योजनाओं तथा 
पचायत राज के प्रभाव में भा चुझा है । आर्थिक विक्राम के इस महायज्ञ में सामुदायित्र कार्यक्रम, 
पचायती राज तथा राहकारी णादोलत वे जतिरिक्त जन-सहयोग वी अधिकतम आहुति लगाता 
आवश्यक है | इसके ब्रिना भारत का अधनगा और अगधित रुडियों में दवा हुआ प्रामीथ वमी एक 
रघनन्त्र देश के नागरिक को मिलने योग्य सम्मान प्राप्त नहीं पर सका । यह देश के लिए थे यरत 
दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति होगी । अत सामुद्ायित्र विकास योजनाओं को और लगन तथा उत्ताह से 
क्रियान्वित करने बी आवश्यकता है । हमे इन योजनाओं के स्यसे बड़े समर्थक तथा प्रेरणा खोत 
स्वर्गीय ५० जवाहरलाल नेहरू के इन शब्रों को वही भुलना चाहिए 

+ 00शगधप्रा।।॥ 00ए७००॥9700 270]805 80 ६06 एपढी६ शाबे ्राएं तशात्वा॥० 
5037005 ॥| 0ए67 79॥8 ॥0॥ ज्ाएी ॥3046 ॥895 0 धालएज॥ #0फ९ काठ ट्राविपडउज्ा 

वस्तुत ग्रामीण भारत की आशाएँ व विकास वी सम्भावनाएं पचायत राज, सहृवारिता 
तथा सामुदायिक विकास योजनाओं की सफलता मे सन्निहित हैं। 

परत 
१ सामुदायिक विकास योजनाएँ भारतीय ग्रामो में उत्पादफता तथा जीवन-स्तर बढ़ाने में कहाँ 
तक मफल हुई हैं ? (लखमऊ, थो० ए०, १६५२) 
२ सामुदायिक विक्वास योजनाओ के उद्देश्य तथा सफदताओं पर एक लेख लिम्िए । 
(पटना, बी० ए० १६४४) 
है भारत मे कृषि पदार्थों की न्यूब उपज के क्या कारण हैं ? सामुदायिर्र विज्राप्त कार्यक्रम मे 
भूमि की उपज बढाने वे लिए क्‍या उपाय किये जा रहे हैं ? (राजस्थान, घो० कॉम, १६६०) 
४ भारत में आरम्भ की गयी सामुदायिक विक्रास योजनाओं वी बया वया मुख्य विशेषताएँ हैं ? 
ग्राम्रेण पुनर्तग़ठन में इनकी उपयोगिता का विवेचत कीजिए । 
(आगरा, बो० कॉम०, १६६१, विक्रम, बो० कॉम०, १६६४) 
४५ अपने मेंट दिये हुए एक सामूहिक विक्रास योजना क्षेत्र का चित्रण कोजिए । 


नायपुर, बी० कॉम, १६६४ 
भारत में सामुदायिक विकास आन्दोलम के मुस्य तथ्य दीजिए न / १६६४ 


(राजस्थान, बी० ए०, १६६६) 
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कृषि नीति 
(#9राटएरएएछक७ा, एण2९) 

अस्य क्षेत्रों की नात्रि यह वात भी विवादास्पद है कि क्रपि के विकास मे सरकार का 
हस्तक्षेप होना चाहिए या नही । एक विचार वे अनुमार भूमि का पूरा स्वामित्व श्िसात का होना 
चाहिए और उमे कृषि पदार्थ उत्पन्न करन की पूरी स्वतन्तता होनी चाहिए । सरकार का काम 
केवल यह होता चाहिए कि यदि कृषि सम्बन्धी कोई समेस्या उत्पन हो जाय तो उमे दूर क्रिया 
जाय । इम प्रकार की स्वतन्त खेती के उदाहरण अमरीका तथा जायान में उपलब्ध होते हैं। 

इमतरे विपरीत दूसरा विचार यह है कि कृषि व्यववाय पर पूर्णत सरकारी नियन्त्रण होता 
चाहिए और क्रषि पदार्थों की किस्म, भूमि की मात्रा आदि सरकार द्वारा ही तिश्वित की जानी 
चाहिए । किसान का काम केवन मरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार खेती करना मात्र 
होना चाहिए | यह नीति चीन और रूस दोनो ही देशो में असफल हो चुकी है और अब दोनों ही 
देश विदेशों मे अन्न तथा कृषि पदार्थ आयात कर रहे है। 

वास्तव मे, सरकार की कृषि नीति पर गौर करते समय हमें यह नहीं भूनना चाहिए 
कि विकासशील और विकुमित देशों को कृपि की हृष्टि ग्रे एक ही धरानल पर नहीं रखा जा 
सकता। विकृमित देगो में कृषि उत्तादन की रीतियाँ इतनी कान्तिकारी और विय्नित हो जाती 
हैं कि वहाँ सरकारी हस्तभेष्र की विशेष जआवश्यत्रवा ही नहीं पडग्ी। अविकृच्तित अथवा विकासहीन 
देशो में कृषि को परम्पराएँ पुरानी होती हैं और कृषि सम्बन्धी साधन (खाद्य, बीज उपकरण तथा 
दित्त आदि) बहुत कप होद हैं अत सरकारी महायत्रा विना दि को लाभदायक एव सम्पत बनाना 
सम्मव नहीं है । अत कृषि प्रधान देशो में जहाँ कृषि अभी नी जवित्र्ित दशा में है, सरकार को 
कूपि की उनति के लिए पद-पद पर सहायता दनी पडेगी। 

कृषि कार्य में सरकारी हस्तक्षेत्र का औचित्य (बल्कि आवश्यक्रवा) इस हृष्टि से भी है कि 
जब कृषि पशर्यों का उत्ताइन आवश्यकतानुकूत नही होता तो सरकार को खाद्यान्न रूई, निल; 
आदि विदेशों से आयात करने पडते हैं जिससे देश को विदेशी विनिमय की आय पर बह भार 
पड़ता है और सरकार को विदेशों से ऋण लेने के लिए वाब्य होना पडता है। इस स्थिति स बचने 
के लिए सरकार के लिए यह देव लेना आवस्यक्त होता है हि कवि क्षेत्र में कहाँ अनियमिततः अयवा 
अकुशलता है और उसे दीक करने के लिए ययोवित कार्यव्राही वरनी पड़ती है । 


अब विक्रासगीव देशों में भूमि का स्वामित्व द्िसान को देवा सर्वथा उपयुक्त है परन्तु 
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सरकार वो उत्पादन के विकास वा उचित आयोजन तथा उसकी सफ्लता के लिए आवश्यक 
कार्यवाही बरना अनिवार्य है । 

सरकारी हत्तक्षेप क्तिवायं--द्रपि विय्ञास के कुछ मद इस प्रकार के हैं जिनमे सरकारी 
पहायत्ा या हस्तक्षेप के विमा काम चल सकता है वल्कि सरकारी हस्तक्षेप वास्तव में हानिकारक 
होता है। जैंसे--क्सि भूमि में किस वस्तु वी देती बी जाय, फ्सल कब वोयी जाय भादि ऐसी 
ब्यत्तिगत समत्याएँ हैं शिनके बारे मे किसान अनुभव से पूरी जानकारी रखता है किन्तु अनेक वार्य 
हमे हैं जितमे किसान सरवारी सहायता के विना अमहाय बना रहेगा । ऐसे कार्य निम्नलिखित हैँ 

(१) सामाजिक पूँजो (5002 ९०७७॥०)--विमिन क्षेत्रों में नहरें, वांघ, ट्यूबवंल अथवा 
शड्वें थ्ादि बनवाना, सण्डियों तथा नियमित बाजारों की स्थापना करना, छृपरि-उपज के स्रग्रह 
के लिए मोदाम आदि बनवाना ऐसे कार्य हैं, जिनमें अत्यधिव पूँजी की आवश्यरता होती हैं। यह 
सामाजिक पूंजी सरकार ही लगा सक्वती है वरयोक्ि इस प्रकार वी पूंजी वे ज्ञाभ वहूत देर में 
उपतब्ध होने हैं। 

(१) कृषि शोौप--छेती के! विभिन्न पहलुओं तथा समस्याओं (बीज वी विस्म, खाद वी 
मात्रा एवं उपयोगिता, फ्सत के पकने वा समय आदि) के भम्वन्ध में सरकारी प्रयोगगालाओं में 
ही शोध हो सकती है और इस शोध के परिणाम सरवार द्वारा ही जिसानों तक पहुंचाये जा सबते 
हैं । बस्तुत, हृपि शोध मम्वन्धी कार्य भी बहुत महंगा है और इससे मिलने वाले परिणामों मे गोश 
करने वाले को तत्काल कोई लाभ होने री सम्मावना नहीं है । 

(३) म्रूमि सुघार--भूमि वे स्वामित्व, विवरण तथा अधिकार सम्बन्धी नियम बनाना 
सरवार का ही काम है। इम सम्बन्ध में बन्य कोई ऐजेन्सी सहायक या साधक नहीं हो सक्तती। 
इसी प्रकार लगान निर्धारित करना, लगाने से मुत्ति देना, भुति वी बजवस्दी वरना झथवां भूमि 
की उच्चतम जोत की सीमा निर्धारित करना, यह सब बाय सरकार बे यार्यक्षेत्र में ही आते हैं। 

(४) अकाल सम्बन्धो नोति--यदिं देश में अत की कमी हो तो अन के निर्यात पर प्रतिवन्ध, 
मूल्य निर्धारण विदेशों से कायाते, राशतिंग आादि कार्य भो सरकार द्वारा ही करने योग्य हैं और 
इनमे से ्रावश्यव' काय॑ तेत्ताल वरने पढत हैं उनकी प्रत्तीक्षा वरना उचित या सम्भव नही है? 

(५) प्रवाध व्यवस्था--हपि वी उननि के लिएँ मेत्रे अबवा प्रदर्शनियों की व्यवस्था 
सरकारी सहयोग वे बिना सम्भव नहीं और कृषि माल का अपन देश या विदशो में विक्रय अथवा 

#पि पदार्थों के एड स्थान से दूसर स्वान में आवागमन सम्दन्यी नीति निर्धारण तथा सुविधाओों 
की व्यवस्था वरना सरवार या ही वर्तत्य है। 

भारत सरदार वी नोति->मारत मे प्राचीनत्राल में कृषि की ममस्याएँ बहुत जटिल नहीं 

थी, प्राय बावश्यक्रतानुसार सभी प्रकार का साल विनिन क्षेत्रों में उतत होता था और उसतरी 
प्रपत वहीं हो जाती थी। क्भी-कमी अभाव दे समय अन आदि दूमर क्षेत्रों से मंगदावा या भेजना 
पढ़ता था। सह कार्प आदृस्मिक ये और सरकार इतके तियमित सचालन के लिए कोई विशेष 
विभाग नहीं रखती थी बल्कि आवश्यकता पडने पर हिनन्‍्ही भी कर्मचारियों को यददै काम सौंप दिया 
ज्ञाता था 

कृषि विभागों को स्पापता--सन्‌ १८८४ में देश के विभिन्न प्रास्तों में क्रपि विभाग स्थापित 
अर दिये गये । इन विभागों को द्ृषि विकास कार्यो के अतिरित्त भूमि सम्यन्धी रिवार्ड रखने तथा 

” की रजिस्ट्री आदि का निरीक्षण सम्बन्धी काम भी सौंप दिया गया । देततवा वास होते पर भी 
*7 विभागों के सच्चन के लिए पर्याप्त रकम रवीकूत नहीं की गयी । 
कृति विप्तार्गों के कार्प--इनके मुख्य वाय अग्रलिसित ये 
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(१) कृषि फार्मों तथा प्रयोगशालाओं में शोयकार्य को प्रोत्माहित करना ताकि कृषि 
प्रणालियों में सुधार हो सके । 

(२) कृत्रिम खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करना | 

(३) छुधरी हुईं किस्म के वीजो के प्रचार तथा विवरण की व्यवस्था करना । 

(४) सरकारी फार्मो अथवा निजी खेतो पर कृषि प्रदर्शनकारियों का सगठन करना । 

(५) कृषि की नवीन पद्धतियों तथा सुधरे हुए उपकरणों का प्रयोग प्रोत्माहित करने के 
लिए प्रचार की व्यवस्था करता । 

प्रशिक्षण सुविधा की आवश्यकता--मन्‌ १८६२ में डॉ० बोलकर ने मत प्रकड किया कि 
भारतीय कृषि का विक्रास करने के लिए उचित प्रशिक्षण सुत्रिश्ठोओों की आवश्यकता है। फलत 
१८६३ में केन्द्रीय सरकार ने एक कृषि रायनशःस्त्री नियुक्त किया और १६०१ में एक कृषि महा" 
निरीक्षक ([759९८० 0थाध्षण ० 287९०४ए६) नियुक्त क्रिया गया, जिमका कार्य केन्द्र तथा 
प्रान्तीय सरकारों को सलाह देना था। १६१२ में यह पद समाप्त कर इसका काम सचालक, कृषि 
अनुमस्धावशाला, पूमा को सौंप दिया गया । यही व्यक्ति १६२६ तक भारत सरकार के कूषि 
सलाहकार के रूप में कार्य करता रहा । 

कृधि प्रशिक्षण--पूसा कृषि अनुसन्धावशाला की स्थापना श&०र३ेम की गधी ओर इस 
शाला के साथ ही कृषि सम्बन्धी शिक्षा के लिए एक विद्यालय भी स्थापित किया गया । लार्ड कर्जन 
में कृषि विभागा के कार्य मे विशेष रुचि प्रदर्शित की और उतसे भूमि आदि सम्बन्धी कार्यों 
दायित्व ले लिया गया । इसके अतिरिक्त कृषि शोद्, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण कार्यो के लिए अधिक 
रकम की भी व्यवस्था की गयी। 

सन्‌ १६०६८ में पूना में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गयी और उमक्े पश्चात क्रमश 
कानपुर, नागपुर तथा कोयम्बदूर में भी ऐसे कॉलेज स्थाप्रित कर दिये गय्रे । 

कृषि मण्डल को स्थास्ना--सत्‌ १६०५ में अखिल भारतोय कृषि मण्डन (6॥-763 
फछर०४०6 06 8 87०ए(ए:७) की स्थापना की गयी जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रास्तों में कृषि विभागों 
के कार्यों में समन्वय स्थावित करना था। यह मण्डन प्रान्तोयव विभागों की सभाएँ बुलाकर कृषि 
सम्बन्धी योजनाएँ निर्माण करने में सहयोग देता था ओर समय-समय पर सरकार को कृषि विकास 
सम्बन्धी सुझाव देता था। 

शाही कर्माशन, १६२६-- सन्‌ १६०४ में कृषि कार्य को बल देते के लिए भारत सरकार ने 
अखिल भारतीय कृषि सेवा (8॥-व06 887८एणा३। $शश८८) की स्थापना की और १६१६ 
में कृषि विकास का सद आस्तीय सरकारों को स्ोप दिया किन्तु कूपि की स्थिति बहुत अनुक्रणीय 
नहीं थी अत सन्‌ १६२६ मे क्षि क्षेत्र मे व्यायक सुपार करते की दृष्टि से शाही कृषि आयोग 
(809ग (ए०णगर्ञांडड०7 ० ह87००(६ए:८) की नियुक्ति की गयो । 

5 कृषि सम्मेलत-शाही जायोग ने प्राय सारे देश का दोरा किया और कृषि समस्याओं का 
सर्वागीण अध्ययन करने के पहचात्‌ १६२८ में जननी रिपोर्ट प्रस्तुत की । रिपोर्ट में कृषि के महत्त्व 
पर प्रकाश डालते हुए चेती वी नवीन प्रणालियों, भूमि सुधार, कृपि साख आदि मे व्यापक सुधार 
करने की मिफारियें की गयो । अक्टूबर १६२८ में शिमत्रा में एक कृषि सम्मेलन बुलाया गया 
जिममे प्रान्तों के कृषि मन्तियों, सचालको तथा सहकारी समितियों के उच्च अगिकारियों ने भाग 
लिया ॥ इस सम्मेलन में देश के विभिन भागों में कृषि विक्रास के लिए शाही कमीशन की रिपोर्ट 
को आधार मानकर चलने का निश्चय किया गया। इसके अतिरिक्त शाही आयोग की मिष्तारिश के 
मनुसार शाही कृषि अनुरुन्धान परिषद को स्थापना का निश्चय किया गया। 


कृषि अदुसन्धान परिषद ([एफुल्याग 00फाला ७ 58प०णफ्ाय छ८४४४०४)--क्पि 


२६६ | कृषि नीति, पड़त तथा रोतियां 


आयोग का मत या कि कूपि के वास्तविक दिकास के लिए श्रयोग तथा शोध वौ आवश्यकदा है 
और यह घोयक्षार्य अत्यन्त उच्चस्तरीय होना चाहिए । मारत सरवार ने इस अ्रवार के शोबकार्य 
के लिए १६२६ में क्ृपिं उनुमत्धान परिषद की स्थायना करदी। यट परिषद अब भारतीय कूषि 
अनुसन्धान परिषद बे नाझ से विरयात है । 

परिषद का कार्य कृषि मम्बन्धी शोय करना है कौर रूपि सम्बन्धी सभी छार्यों में दह राज्यों 
तथा केन्द्रीय सरकार को परामर्श देती है। इसके जतिरिक्त वह भारत तथा अन्य देशों में हुपि तबा 
पशुपालन सम्बन्धी झोधकार्यों में समल्दय स्वारित कर उसकी सूचना सर्वत्र प्रसारित करती है। इस 
कार्य के लिए परिषद एक पर्यिक्षा निक्ालती है । 

परिषद दी स्थापना बे समय भारत सरकार ने २५ लाख स्पये का तात्यालिक अनुदान 
दिया और ७ २५ लाख रपये प्रति वर्ष देने की घोषणा कौ। वर्तमान में परिषद का सम्पूर्ण ब्यय 
भारत सरकार बहन करती है | कृषि सम्बन्धी शोधकार्य के जतिरिक्त परिषद द्वारा देश वे विभिन्न 
भागों में कूषि प्रदर्भनियाँ संगठित की जाती हैं जहाँ क्षि वी सूधरी हुई द्रधालियों का ज्ञान कराने 
की चेप्टा को जाती है । 

रसल-राइट जाँच--माहो कृषि आयोग न यह चुझाव दिया या कि इृषि अनुमस्धात परिषद 
को कछ्षियाजो को समयन्‍यमेव पर जांच होती रहनी चाहिए। इस उद्देश्य से भारत सरकार ने 

६३६ ३७ भें दगलेण्ड से दो विज्षेपत सर जॉन रमत्र तथा डो० एन० सी० शाइट (जा 70०09 
एण्5ली 370 77 9 0 एसाह्ा) को ब्रामन्वरित क्िया। इन विजेपज्ञों ने अपनी रिपोर्ट मे 
निम्नलिबलित सुझाव दिय 

(१) च्ोप्जर्तायों तथा कृपकों मे विक्ट सम्पर्त स्थापित किया जाय । 

(२) फसलों के विनाशक कीटापु किन प्रकार नप्ट जिये जायें। 

(३) व्यावस्ताविक फ्सलो सम्दन्पी अनुसन्धान फ़्सलें खरीद वालों के सप्योग से झिया 
जाता चाहिए और खाद्यातों सम्दधी शोघकार्य मे पोषक तत्त्व विशेषज्ञों गो सहायता ली जानो 
चाहिए। 

(४) भूमि तथा फ्पलों की रक्षा के विए ग्ू-मरक्षप तथा फसल सरक्षण समितियों की 
स्थापना की जानी चाहिए । 

(५) फ्सतों वी कीडो दोसारियों तथा अन्य तेन्दों से रक्षा बरले के लिए स्थादी व्यवस्था 
की जानी चाहिए । 

(६) दुग्प व्यवत्ाय लथा परुपालन के सम्दत्य में घोय, श्रश्चिज्षण तया सलाहकार सेवाओं 
क्या विज्ास किया डावा चाहिए । 

(७) परिषद को पधिक वित्तीय सहायता प्रदात की जानो चाहिए ! 

भारत सरकार द्वारा उक्त सभी सिपारियें स्दीकार रूर ली गयी कौर कपि पघोधकार्य तथा 
व्यदस्था को अधिक शक्तिशाली बनान की चेप्टा की ययी । 

अक्यालत आयोग, १६४५--सद्‌ १६४३ में वाद से जो भयानत्र अकाल पड़ा उसने देश के 
प्रशामको तथा जनता का घ्यान बाहपित जिया बौर अज्ञात ब्रापोप न जो स्रिफ्रारिशें कों उनको 
भी कार्योन्विव करन की दिखा में यथोद्चित कदम उठाये गये । दंगल के बअज़ाल ने देश को मानो 
नींद से झकझोर दिया। फ़्वता' अधित्र बदर उपजाओ आन्दोलन! आरम्भ किया गया भौर स दान 
विवरण की व्यवस्था भी अधिक झतक्तियानी बनायी गयी । 

योजनाक्ाल तथा इृषि नोति 


प्रचदपोंद योजनाओं के अन्तर्गत कृषि को महत्त्दरु्ँ स्थान प्रदान विया गया 4 प्रथम यो मता- 
इाल में कृषि वर ६०८ करोड़ 


है 


हि 


हादा व्यय जिया गया छो सार्रजनिक दोज़ के जन्‍्वर्गंत डिये सवे 
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बुत व्यय का ३१% था । द्वितीय योजनाह्ालस में उधि तथा सिचाई पर ६६० वरोड 3 म्य्य 
किया गया जो सार जनित क्षेत्र के कूठ स्यय का २०% था तुतीय योजनाकाल में भी कूपि को 
महत्त्वपूर्ण स्थात प्रदान जिया तथा कूषि व सिचाई के जिए १३,७१८ करोड़ झवये वी व्यत्रस्था की 
गयी जो कुल सार्वजनिक झोत्र के ब्यय रा २३% था । तृतीय योजनाहाल में वास्सवित व्यय डषि 
पर १,१ ०३ करोड़ रपय तेया सिचाई पर ६५७ करोड़ रुपये हुआ। चतुर्थ पत्रर्षीत्र बोजना 
(१६६६-३७ ४) की प्रस्तावित र्पर-रेया के अनुसार ठप, सामुदाबिक्र विक्रास सेया सत्यारियां पर 
कल ४,०१७ करोड़ रपये व्यय किया जायगा जो फुल व्यय का १६ ५ प्रतिशत होगा। इस प्रकार 
योजनाओं के अस्तर्गत सरकार न क्रषि विकास पर पर्याप्त जोर दिया है । 

सरकार की नीति योजनाओं जे अन्तर्मस दधि को सर्योयीक्ष प्रिज्ञास करना रहा है डृषि 
के विक्रास के लिए बह॒सुखी तग्मा अहृउदेशीर प्रयाल किये गये। गाँयों का कामावत्य करने के 
के उद्देश्य से (0 दधा86 ए४ ६४०४ ० 7770] 7079) गामुदाप्रिक विकास योजनाएँ तथा राष्ट्रीय 
प्रमार सेयाएँ प्रारम्म की गयी । सु १६६३ सक सम्पूर्ण ग्राप्षीण भारत इस योजनाओं वे अन्तर्गत 
ओआ चुका था । सटूसारिता ते विभिन्न रूपा का बड़े ोर ते साथ विक्राम जिया सथ्रा । सहायारी 
साय सटे री विधधन, सव्रान्सहशारिता, सहयारी ठरधि आई # प्रयारन्रसार पर जोर दिया 
ग्रया । भूमि खुधार (शा0 7०णियाऊ) के क्षत्रम सरवार की नीति का सुषय आधार जोतों की 
अधिकतम सीमा निर्घास्ति करनी वाश्वतारी बातूना में खुधार तथा मन्‍्यस्थों यो संमाध्य करना 
कहा है। 'टरपि मजदरों' को स्थूनतम मजदूरी निरिचय की गयी। भ्रक्िन्‍्परक्षण यी द्धिगा मे भी 
महत्वपूर्ण कदम छठादे खत्रे॥ पदुन्यातस जो प्रोसाहित तरल के जिए प्रयस्स ड्िय गवे। कृषि 
उत्पादन में उृद्धि कै विए अच्छो साइ उर्वरत्त लथा बीज को वितरण जिया गया। आधुनित 
बेज्ञानिक इृपि का प्रवार किया गया। जन सहयोग सेया प्रजातस्त भी दृष्टि से पत्राप्तों मा संगठस 
किया गया जयु शथा बड़ी विाई योजनाओ को क्रियार्वित जिया सथा । उछ घुन हुए जशितो में 
जहाँ हृपि उत्पादन मे उृद्धि वी सम्मायताएँ अध्रित हैं, 'गहल हृथवि मिचा कार्यक्रम (वाल्याक४० 
4 ह0णीाएग 0फ्रपाए ए7०ड्ाग््रणर ण [#07) दया 'एहन इृधि क्षेत्र कार्यत्रम' ([70050 
#ह्रव00ए79] 664 शिए्टागरागाद णा 0/7) द्िवराशित जिया गया । किसानों हो प्रो साहने 
दन की रप्टि से दृपि मूर्यों की उचित नोति अपनायी गयी । 

उपयुक्त वियरण में स्पष्ट है. कि यौजाायान में सरकार की इवि नीति का मुझत्र आधार 
झइपि जा सगीण जिक्रास करना रहा है । इस दिशा में अनेक प्रकार के प्रउस्न किये गये । उत्पादन 
वृद्धि के जिए, अधिव से अधिक उरवब्ध भूमि पर खेती कराना, भू-सरक्षण, भूमि-सुप्रार, दृधि- 
पदव (9ट8287ण(ए/2] ॥7ए05) की व्यवस्था करता तथा ट्रृध्नि विक्नास के लिए उसित समठतों 
को संगेश्ित करता, हिसान को हर प्रकार वी सहायता देना आदि सरकार री हुदि नीतिके 
प्रमुख अग रहे हैं । 


बतंमान कृषि नीति तया रुचि व्रिज्ञास को नयो स्ट्रेटेजी 
(#८5घथ्ना #0्ाएएए7/, 70070४ #५० २६७/ ड्रए#व६0४ 707 वह 
ए:५ष्टा.0? भर 07 #6ाधटए7 0४8) 
दपर्युक्त श्रयत्तों के बायदूद भी हरपरि का विकास अवेक्षित सीमा तज नहीं क्रिया जा सजा 
तथा दगे खाद्यजों के सम्बस्ध में आत्मनिर्दर नहीं बनाया जा सका है। प्रति वर्ष हपियस्सुओ 
विशेषकर खाद्यान्नो का आयात बढ़ता जा रहा है। साद्य समस्या मम्मीर मय धारण बरती जा 
रही है। मद हमे घ्राद्याप्तों के आयाब पर तिर्भरता को समाप्य ढरना है तथा देश को हृवि- 
उत्पादन में आम-निर्मर बनाना है तो उत्रादन को आधुनिक विधियों रा अधिराधिक प्रयोग 
बरना तथा कृषि-विज्ञान द्वारा प्रदत्त ज्ञान एवं सुत्िघाओं गा अधिकतम उपयोग ऋरना आयप्यर' 
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है । यदि हमें अत्पकाल में हो प्रभावशालो तथा कारगर परिणाम्र हासिल करनः है तो कृपि-विछास 
के लिए गयी नोति मपनानी होगो ॥7 

वर्तमान समय में हृपि विकास के लिए जो नीति तथा स्ट्रेटजी अउनायी गयी है उसके मूल 
तत्व निम्नलिखित हैं 

(१) देश के जिन क्षेत्रों में मिचाई आदि की यथेप्ट सुविधाएँ उपलब्ध हैं तथा जहाँ कृषि 
विकास वी सम्मावताएँ अधिक हैं, उन शषेत्रों मे इपि-विकाप्न के श्वलों को और बडे पैमाने पर 
जारी किया जाय । इस प्रतार सभी क्षेत्रों पर समान झत्र मे ध्यान न देकर, चुने हुए ज्ैत्रों पर 
विद्वेष घ्यान दिया जाय, इससे हृषि-उस्पादन सम्बन्धी परिणाम थधिक आशाजनक होगे । 

(२) तीसरी योजना के बन्त्रिम चार वर्षों म क्यि गये अनुसन्थानों तथा परीक्षण से 
विभिन्न प्रकार के वीजो का मिश्रण कर सकर वीज तैयार किये गये हैं। इन वीजो के प्रयोग प्ले 
उत्पादन म आश्ञातीत वृद्धि की जा सबती है। इन बीजो को सफ्ल प्रयाग करते के लिए सिंचाई 
की यवेध्ठ सीभाएं तथा खाद कौ अधिक्ाप्रिक्ष इस्ठेमाल आवश्यक है। अत भिचाई के मापनों प 
पूर्ण क्षेत्रों में इन बीजों का अधिक्राधिक इस्तेमाल किया जायगा 

(३) विध्वित फतवा से मम्बन्धित क्षेत्रो वो चुना गया है जहाँ प्र इत्र उत्तर बोजों का 
स्तेमाल किया जाता है तथा किप्तानों को ज्रावश्यक सुविधाएँ भदान की जातों हैं। 

(४) नये बीजों तथा अधिकायिक रासायनिक खाद के इस्तमात़ को योजना आरम्भ में 
807 तथा 8/0 क्षेत्रा (इनका दिवरण आगे देखिए) में हो क्वियान्वित्त वो जा रही है उयोकि 
इत क्षेत्रों मे योग्य कृषि क्मंचारी नियुक्त हैं तथा अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं । 

(५) जिन क्षेत्रों मे उपर्यूक्त योजनाएं लागू नहीं हैं, उन क्षेत्रों की भी उपेक्षा वही की 
जायेगी तथा आवश्यक कृपि-पडत (अ87700॥0ए72 ॥0705) व प्रशासनिक सुविधाएँ प्रदान की 
जायेंगी । 

(६) कम समय में तंयार होने वाली फसलों (४०0 0णाक्रध0०) ८०७७) का अधिकाधिक 
प्रचार किया जा रहा है तथा फ्सलो के स्वह्प (० फाल्ता) बे परिवर्तन की दिशा में भी 
महत्त्वपूर्ण प्रयन किय जा रह हैं । 

(७) उनसे बीजों क महत्त्व को स्वीकार करते हुए, इन बीजों के उत्तादन, परोक्षण क्रम, 
स्टोरेज तथा समुचित ढंग से वितरण के लिए द्यावश्यक प्रशासनिक पदम उठाय जा श्हेहैं। 

(८) राज्य सरवारें बीज उत्पादन क्षेत्रो की उचित्त व्यवम्प्रा कर ग्ही हैं तथा ५०० एकड़ 
तक के नय पार्मों क्षी स्थापना कर रही हैं। 

(६) नयी हृषि-नौति के अन्तर्गत सहायक खाद्यनदायों जैसे आखसू आदि के उत्पादन वृद्ध 
पर जोर दिया जा रहा है। प्रोटीन जनक वस्तुओ के उत्पादन में भी वृद्धि की जा रही है। दालों 
के उत्ताइन के लिए भी एक्र योजना तेयार की जा रही है। 

(१०) पशुपरातत कृषि का आवश्यक दया महत्त्वपूर्ण अग है अत दशुओं की नसतलन्सुप्रार, 
रोगों की रोकथाम तथा उनके लिए चार को उचित व्यवस्था के सम्बन्ध में कदम उठाये ज्य रहे 
हैं। मुर्गी पालन व्यवसाय को भी उन्नत व बाधुमिक बनाने को देप्टा वी जा रही है। 

गत कुद्ध वर्षों म भारत मे कृषि उत्पादन मे जो सल्तोपजनतः वृद्धि हुईं उममे इस नयी 
कृपि-नीति का भी योगदान रहा ॥ दस नवी स्ट्रेटजी तर अनुसार अधिक उत्पादद बीजों का प्रयोग 
किया गया, सिचाई सुदिधानों वा अधिकाधित् प्रयोग किया गया, रामायनिक खाद, उनत बौज, 

«५ सम्बन्धी जच्छे टपकरणों तथा वीटाणुदादक बोफणियों का बविकत धरिक प्रयोग किया गया । 
देश दे चुछ जिनो में कम जवध्दि में तैयार होन वालो फ्सलो तथा वर्ष में फसलों वी सख्या बढाने 
पाए भो प्रयत्त हियर जा रहा है ॥ दस योजना के जनुमार १६६६ ७० में १३१४ मिलियन हेवद्स 
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भूमि वर उतत तथा अधिक उत्पादक बीजों का अ्योग किया ग्रया। उन्नत बीजों का प्रयोग 
सन्‌ १६६७-६८ में ६४६ मिलियन हेक्टर तथा सत्‌ १६६८-६६ में ६३ मिलियन हेक्टर भूमि पर 
किया गया था। अनुमान है सन्‌ १६७०-७१ में अधिक उत्पादक बौजों का प्रयोग १४ मिलियव 
हेक्टर भूमि पर किया गया। सत १६६८-६६ में वहु-फमलों (!४ण४छञा८ 07०7४) के अन्तर्गत 
६० लाख हेवटर भूमि तथा सम्‌ १६६६ ७० व १६७०-७० में क्रश ७० ६ लाख हेक्टर व 
८१४ लाख हेक्टर भूमि थी। इस योजना के अनुमार कृषि पडतों (7709७) की पूर्ति मे 
अधिवाधिक वृद्धि वा प्रयत्त क्या जा रहा है। आशा है यह नयी इृषि नीति भारतीय कृषि का 
कायाकल्प करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका जदा करेगी। 

उपर्युकत्त विवरण मे स्पष्ट है कि सरकार की वर्तमान कृषि-तीति चुनी हुई फसलो तथा चुने 
हुए सेतो के विकास पर आधारित है। अत्यावधि-फसलो का प्रचार, नये थीजो का स्तेमाल, 
सिंचाई तथा फर्टीलाइजर की पूर्ति इस नीति के मुख्य आधार हैं । इनके अतिरिक्त भूमि-सूघार, साख 
ब्यवस्था आदि पर भी ध्यान दिया जा रहा है । सरफार की वर्तेमात नीति का आधार, कम से कम 
सम्रय में £थि-उत्पादन में अधिक्राधित्र वृद्धि करता है । 

कृषि पड़त 
(4०राटएणव्रएश#ा, फरएए5) 

कसी भी "उत्पादन! मे लिए विभिन्न प्रक्रार के साधनों को आवश्यक्ता पडती है । कृषि 
एक बडा व्यवसाय तथा मूल उत्पादन है अत इसके लिए भी विभिन्न साधनों की आवश्यय्ता होती 
है। कृषि के साधनों के विकास वे लिए तथा आवश्यक पडतो के लिए योजनाकाल मे प्रयरन किये 
गये । इन साधनों तथा पइतों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत क्या जा सकता है 
१ भिचाई, २. पशुधन, ३ रासायनिक खाद, ४ भू-मरक्षण ५ पोधों की रक्षा, ६ बीज, तथा 
७. कृषि-उपकरण ! 

इसके अतिरिक्त कृषि के क्षेत्रों मे पडतों की उचित व्यवस्था तथा कृषि उत्पादन में अधिका 
धिंक वृद्धि वे' लिए 'सामुदाधिक विक्रास योजता', सहकारिता, पैकेज योजना” आदि का भी सगठन 
किया गया है। अतः उनका अध्ययन आवश्यक है 7 

१ भृू-संरक्षण तथा सूखी-खेती 

एक अनुमान के अनुसार देश को लगभग २० करोड़ एक्ड भूमि क्षरण से पीडित है। प्रथम 
पंचवर्षीय योजनाकाल में ही इस समस्या का समाधान खोजने के प्रयत्त आरम्भ कर दिये गये थे । 
फलत १६५३ मे केन्द्रीय भू-सरक्षण मण्दव (टशाधक 5ण एणाइश्श्बाणा 80०40) स्थापित 
किया गया जिसका उद्देश्य भूमि तया जल पतरक्षण समस्याओं के सम्बन्ध में शोधकार्य करना तथा 
सम्बन्धित क्मंचारियों को प्रशिक्षित करना था। प्रथम योजनाकाल मे भू-सरक्षण कार्यक्रम पर 
लगभग १६ करोड़ रुपये व्यय किये गये । इसका अधिराश भाग महाराष्ट्र तथा मद्रास राज्यों मे 
लगभग ७ लाख एकड भूमि पर कटूर बाँध बनाने के त्रिए काम में लिया गया। इमके अतिरिक्त 
भूमि तथा जल-सरक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए आठ प्रादेशिक प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केर्ध स्थापित 
क्ये गये । रेगिस्तान वी समस्याओं का अच्ययन करने के लिए भी जोधपुर में एक केन्द्र स्थापित 
किया गया। 

द्वितोय पोजनाकाल में भू-सरक्षण कार्य पर लगभग १८ करोड़ रुपये व्यय किये गये । 
अकेले महाराष्ट्र राज्य मे ही लगभग २० लाख एक्ड भूमि को क्षरण से बचाया जा सका | तृतोप 





१ उपर्यक्त मे से, मिचाई, पशुयतन, सहकारिता, सापुदायिकू विकास योजना बादि का अध्ययन 
विछने कुछ अब्यायों में हो चुका है अत यहाँ पर शेष विषयो पर ही प्रकाश डाला जा रहा है । 


२७० | कृषि नौति, पडत तथा रोतियाँ 


पोजता के पाँच वर्षों मे लगभग १ १ करोड भुभि पर कटूर बाँध दताकर २२ बरोड एकड शूति मे 
सुत्री (बिना कृत्रिम प्िचाई) छेती की व्यवस्था वी गयी । 

उपर्युक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त बदी-घाटी योजना दोत्रो मे लगभग १५ करोड एकड भूमि 
में भू-सरक्षण कार्यक्रम लागू करने आवश्यक हैं। द्वितीय योजनाकाल में १४ लाख एकड भूमि को 
क्षरण से बचाने की व्यवस्था की गयी। तृतीय योजनाकाल मे ७२ करोड़ रुपये खर्च करके लगभग 
१० लाख एक्ट भूमि का सरक्षण किया गया है । 

सूखी खेती के विकाप्त के लिए प्रयत्न बिये जा रहे हैं। सन्‌ १६७०-७१ में सूखी-खेती के 
विकाल के लिए ६ भग्रगामी योजनाएँ (प्रत्येक का क्षेत्रफल ८ हैव्टर) चालू की गयी । 

२. बीज 

कृषि ते विकास के लिए उत्तम दौजो की व्यवस्था करना बहुत आवश्यन है और इस कार्य 
के लिए रढिया वीज उत्पत करने वाले केन्द्रों की स्थापना करना आवश्यक है | इसी ह्दि से प्रथम 
दो योगनाओ में ४,००० बीज फार्म स्थापित किये गये । इस फार्मों मे से ६० प्रतिशत बढ़िया बीज 
उत्पन्न कर वितरित किये हैं । 


एक बीज फार्म प्राय २५ एकड से कम का नहीं होता । वास्तव में, अधिकाश फार्म २४ 
एकड़ से काफी बडे हैं। प्रत्येक बीज फार्म के साथ एवं वीज भण्डार निर्मित किया गया है। घीजो 
की वितरण ध्यवस्था ठीक वरने बे लिए तृतीय योजनाकाल में राज्य मरकारो द्वारा प्रत्येक विफरास 
खण्ड में एक बीज भण्डार स्थापित किया गया । 


बीजों के यथासमय वितरण के लिए वीज फार्मों तथा सहकारी समितियों में सहयोग स्था- 
पित किया जा रहा है । १६६३-६४ मे राष्ट्रीय बीज निगम (थिक्ष/णाक्ष 8९60 ('ए77०ए४७॥) 
ने कार्य आरम्भ कर दिया है और १,५०० एकड भूमि पर सुधरी हुई किस्म थी मवर्ता उत्पन्न की। 


अब उद्नत किस्म के धीजो का प्रयोग वढ़ रहा है । सत्‌ १९६७-६८ में १४ मिलियन एक्ड 
भूमि पर उन्नत बीजों से खेती की गयी जबकि सन्‌ १६६८ ६६ में २! गिलियन एव्ड क्षेत्र पर 
उत्तत बीजो का प्रमोग क्रिया गया । 


सन्‌ १६६६८ में बीज समीक्षा दल (5९९0 २९०९७ ग्थाग) ने अपनी रिपोर्ट में यह मत 
प्रकट किया कि देश में न तो पर्याप्त मात्रा से बढिया किस्म के बीज उपलब्ध हैं, न उनका उचित 
प्रयोग करने के लिए जल की पर्याप्त व्यवस्था है। चतुर्थ योजता (१६६६ ७४) काल मे कृषि भनु- 
सम्धान परिषद्‌ राष्ट्रीय छीज निगम तथा कृषि विश्वविद्यालयों के भहयोग से अधिक उत्लत्ति देने 
वाते वीजो का विकास क्या जायगा तथा अधिक क्षेत्र भरे उनका प्रयोग करने की व्यवस्था 
की जायेगी। राष्ट्रीय बीज निगम वे! अतिरिक्त 'तराई वीज विकास निगम! भी इस दिशा मे 
प्रथल्लनशील है । 

३ रासायनिक खाद 

पाए्थात्य कृपिशास्त्रियो के अनुसार खेती को अधिकाधिक रासायनिक खाद देकर उत्तादन 
में आशातीत वृद्धि की जा सकती है । भारत के सामने वर्तमान समस्या उत्पादत की मात्रा में वृद्धि 
करने वी है अत रापायनिक खाद का प्रयोग बढाने का श्रयत्त किया जा रहा है। चेस्टर बोल्स 
का कथत है कि खाद के यथेष्ट प्रयोग से उत्पादन को मात्रा तिगुनों को जा सकती है। 

भारत में फर्टीलाइनर का उपयोग अन्य देशों की तुलना भें बहुत कम है। १६६६-६७ मे, 
» भनुमान के अनुसार भारत मे केवल ८ क्लोग्राम प्रति हैक्टर फर्टीनाइअर का प्रयोग किया 
जाता हैं जबकि विश्व का भोमत ३४ क्लोग्राम प्रति हैवटर है । 
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विभिन्न देशों में सभी प्रकार के रासायनिक खाद का उपभोग 





(किलोग्राम प्रति हैवटर) 

देश रासापनिक पाद 
ब्रिटेन १६३ ६६ 
हालेण्ड ६१० 

जापान ३५४ 

बेल्जियम ३२० 

न्यूजीलंप्ड श्ण्३े 

भारत हे 


भारत में रामायतिक उर्वेरकों की खपत का अनुमान निम्न सारणी से लगाया जा सकता है: 
रासायनिक उदं रकों की जपत 





(हजार टन) 
वश जज पेश न की मम मनी पक भीम लाकर... जब अब बयपल 3 2 22222] 
१६६५-६६ १६७०-७१ 
साइड्रोजन रे ५७५ १,४२५ 
काम्फेटिक ४,०0५ १३२ ड६१ 
पोटाश_ 70,0 छ७ २२६ 





रासाग्रतिक खादी का प्रयोग उत्तरोत्तर बटता जा रहा है। रासायतिक सादो के उपयोग 
में प्न्‌ (६६६-६७ व १६६७ ६८ में ४० प्रतिशत वापिक तथा सन्‌ १६६५-६६ व्‌ १६६६-७० में 
१४ प्रतिशत बापिक वृद्धि हुई । 

भूमि परीक्षण--रासायनिक खाद एवं बीजों का उचित प्रयोग करने तथा विभिन्न क्षेत्रों 
की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए अनेत्र प्रयोगणालाएँ स्पापित्त की जा चुकी हैं जिनमे प्रति वर्ष 
मिट्टी के लगभग ७ लाख नमूनो वा परीक्षण क्रिया जा सऊता है चतुर्थ योजनाकाल में मिट्टी के 
परीक्षण के लिए चलिष्णु प्रपोषशालाओ (४०७४९ [.8902६0॥639) की सुविधाओं का विकास 
किया जायगा । इस प्रकार जिन भिद्टियों में लतरण, अम्लता (4०७०79) या क्षार (आ£श) है उन्हे 
छेती के उपयुक्त इनाया ज। सकेगा 

४ गहन कृषि जिला कार्यक्रम 

यह कार्यक्रम १६६०-६१ में आरप्र प्रदेश, विहार, मद्रास मध्य प्रदेश, पजाव, राजस्थान 
तथा उत्तर प्रदेश के सात जिलों में लागू किया गया था। इसके वाद १६६२-६३ में छह तथा 
१६६३-६४ में त्तीन और जिले इस कार्यक्रम मे शामिल कर लिए गये हैँ । सन्‌ १६६५-६६ तक यह 
कार्यक्रम देश के ३०८ विकास सण्डो पर लागू था, जिनका क्षेत्रफल देश में कुछ जोती जाने वाली 
भूमि का ५७ था। इन सभी जिलो को फो्ड फाउण्डेशन को सद्दायता से विक्रसित क्रिया जा रहा 
है। हिमाचल प्रदेश का एक जिसा पदिचमी जमंनी को सहायता प्राप्त कर रहा है। 

गहन कृषि कार्यक्रम से तालय यह है कि जिन क्षेत्रो मे भूमि अच्छी है तथा सिंचाई की 
सुविधाएं पर्याप्त हैं वहाँ अधिक भक्ति ओर श्रम वी सहायता से कृषि विकास किया जाना चाहिए। 
जिन क्षेत्री म गहन इृषि कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं वहाँ वुछ विशेष बातो पर ध्यान देना बहुत 
आवश्यः है . 

(व) कृषि विक्रास में पचायनों का अप्रिकाधिक झड़योग आप्त करना चाहिए। 


२७२ | कृषि नोति, पदइत तथा रीतियां 


(ख) प्रत्येक गाँव के लिए कृषि उत्पादन योजना बनानी चाहिए ताकि प्रत्येक विसाव के 
लिए भी उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये जा सके। 

(ग) ध्रहंकारी क्षार्दोवन में सम्पूर्ण शाँद यो सम्मिलित कर उसे सवल्त बनाना चाहिए। 

(घ) पशुपालन तथा दम्ध-वितरण के कार्यक्रम को विकसित करना चाहिए । 

(ड) प्रत्येक क्षेत क लिए फसल योजवाएँ बनायी जाती चाहिए और इन फ्सल योजनाओं 
को क्रपि योजना से सत्रथित करना चाहिए । 

(व) हि से सम्बन्धित कार्यक्रम (भूमि सुघार, वनरोपण, सिचाई आदि) आरम्भ किये 
जाने चाहिए। 

सब्‌ १६६२ ६३ में कृषि उत्पादन वी गति मे वृद्धि करने के लिए ४० जिलो को चावत 
की गहन घेती दया ७६ जिलो को छोटे बनाजों की उत्पत्ति के लिए निश्चित किया गया। इन 
क्षेत्रों में कृपि विस्तार अधिकारियों तवा प्रगांसन कमेंचारियों द्वारा उचित देखरेख, विरोक्षण तथा 
रिपोर्ट आदि की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि समय-समय पर इनकी प्रगति का सही मही अनुमान 
लगता रहे । 

सन्‌ १६६६-६७ में यह कार्यक्रम १८ जिलो में लागू घथा। सन्‌ १६६५-६६ व १६६६ ६७ 
में इस कार्यक्रम के अन्तगेत क्रमणम २८६१ लाख हैक्टर व ३१९७३ लाख हैवटर पृमि थी । 

५ गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम 

यह कार्यक्रम छृतीय पंचवर्षीय योजनाबाल में आरम्भ क्या गया। कार्यक्रम सर्वप्रथम 
सन्‌ १६६४ मे देश में चुन हुए जिलो के बुछ विकास खण्दो में प्रारम्भ किया गया | इसके अन्तर्गत 
सम्पूर्ण देश के ७२ जिलों में ६४६ विज्ञाम खण्ड घान की खेती के विए ४५४ जिलो में ३४६ विवात्- 
खण्ड ज्वार-बाजरे वी खेती के लिए, ३० जिंखों मं २०० विक्राप्त खण्ड गेहूँ की थेती के लिए चुने 
गये हैं। इम कार्यक्ष्म के अन्तर्गत भी खती सम्बन्धी विक्राम कार्य गहन कृषि जिला वार्यक्रम वी 
ही भांति चलाये जाते हैं। दोनो कार्यक्रमों म प्रमुष अन्तर यह है कि विकास कार्य गहन #पि 
श्षेत्रीय वार्यक्रम/ के अन्तर्भठ गहन कूषि जिला बाय॑क्रप' को अपेक्षा छोटे पैमाने ५९ चवाये जात 
हैं तथा इनम अपेक्षाक्त व्यय कम होता है। चतुर्य योजना काल में सम्पूण 78708 तथा ॥867 
क्षेत्रो मे कृषि के उन्नत तरीकों तथा सभी फ्सलों के उन्नत दीज़ों का प्रयोग करने का लय 
निर्धारित किया गया। 


६ क्षषि शिक्षा तया शेध 


देश में कृषि विकास की उत्रति करन के लिए कृपि कायये में ज्ञोष करना बहुत आवश्यव है 
ताकि उत्पादन तथा विकास की नवीनतम पद्धति का प्रयोग क्या जा सत्रे । इसके लिए विद्यालय 
शोध सस्यान आदि स्थापित करना आवश्यक है। ठितीय योजना वे अत्त तक भारत में कृषि 
कॉलेजों की सख्या ५३ थी जिनमे प्रति वर्ष ५,६०० विद्यार्थी प्रशिक्षित होते ये। तृतीय योजना 
के अन्त तक इसकी सस्या ४७ ओर शिक्षण क्षमता ६,२०० विद्यार्यी प्रति वर्ष करने वा आ्रावधान 
था परन्तु बुछ निजी कॉदिज़ स्थापित होने के कारण अब कषि छॉवेजों की सख्या ६५ हो गयी है, 
जितमे ७,५०० विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रशिक्षित ही रहे हैं। इमके अतिरिक्त देश में ६ कृषि विश- 
विद्यालय स्थापित किये जा चुके हैं जिनमें प/तनगर (उत्तर प्रदेश), छुघियाना (पंजाब), उदयपुर 
(राजस्यान) तथा भुवनेश्वर (उड़ीसा) छूपि विश्वविद्यालय मुन्य हैं। चतुर्थ योजना में इन विशव- 
विद्यालयों के साधव तथा क्रियाशीलता मे वृद्धि की द्वावग्ी तया चार नये द्रपि विश्वविद्यातय 
स्थापित क़िय जायेंगे। इन विश्वविद्यालयों में कृपि अनुमस्थान कार्यक्रमों को विशेष प्रोत्सॉहिल देने 
को व्यवस्था है । 
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भारतीय रूषि अनुमस्यान परिषद, भारतीय कृषि अनुमस्धान सस्‍्था तथा विभिन्न वल्लुमों 
से सम्बन्धित समितियों हे द्वारा कृषि सम्बन्धी शोपछार्प जिया जा रहा हे। इन अनुमस्थानों के 
फलस्वरूप चावल हथा गेहूँ बी नयी रिस्पे ज्ञात वी गयी हैं, तथा ज्ञार, वाजरा और दारलों पर 
क्विये गये प्रयोग बहुत सफत रहे हैं । मक़रा वी सुद्री हुई विस्मों वी थ्रेती आरम्म हो चुकी है। 
शुई, तिलह़न पठमन, तस्यायू लथा मसालों पर शोप्रकार्य चालू है तथा फसलों के रोग दूर करने 
सम्बन्धी अनुमस्थानों वी गति सीग इर दो गयी है। 

पपसहार--भारत सरकार देश में समाजयादी अथवा लोकतान्विर समाजयाद की स्थापना 
करना चाहती है, जिमका तात्पयं यह है कि जनता के सामान्य अधियार ने छीनते हुए एक शोपण- 
हीत समाज का निर्माण किया जायेगा) जहाँ तब उृपिया प्रश्न है, शोपण वे यन्त्र जमीदार को 
भधितार-हीन कर दिया गया है और भूमि क्साय की हो गयो है ॥ सरकार सामान्यत झूषि 
कार्यों में विभी प्रसार का आदेश नहीं देती, न ही हस्तक्षेप करती है। जिन मदों में किसान को 
कठिनाई होती है उनमें सरकार विस्तृत सहायता देने वा प्रव्नत्त कर रही है 

इस प्रजार सामुदायिर विकास योजनाओं, पचाथत राज तथा सहतारी सम्रितियों की 
समसपयात्मक नीति के आधार पर कृषि विकास जिया जा रहा है और जहाँ जितनी आपश्यकता है 
बहाँ उतना धन, प्रारिधित्र ज्ञान अथवा उपररण उपलब्ध उरात वा प्रमल जिया जाता है। यह 
नीति सोकतान्थिक समाजबाद तथा जन-जन बी भायना मे सर्यथा अनुवूल एवं आदेश है। 
यदि सरवार अपनी प्रशासन व्ययस्था को ततिर कुशल बनाकर घोषित सहायता यंयासमय एव 
जरूरतपन्द व्यक्ति को देने वा प्रयन्ध कर सके तो देश वी कूपि को जड़ता के दचदल से निकालकर 
समृद्ध करने में कोई समय नहों लगेगा और यह घरती पुन 'सुजता सुफला शस्य श्यामल्ा बन 
सबेंगी, इसमें तनित्र भी सन्देह नही है ) 

६. यन्त्रोइत कृषि 

आजरल एक नया विवाद उत्पन्न हो गया हे हि भारतीय हृथि का यस्थ्रीतरण किया जाय 
या नहीं | इस सम्यस्ध में युछ व्यक्तियों का मत है कि अन्य विजमित [देशों वी भाँति भारत में 
गहते सो की जानी चाहिए, उसमें अधिकराधित रासायनिक साद का प्रयोग जिया जाना चाहिए 
तथा थेत्री करने में दूँस्टर तथा अन्‍य यस्जों का सहपोग प्राष्य +रना चाहिए। इमसे पेत्री वी उपज 
में अत्यधिक वृद्धि सम्मव हो सत्रेघो भर देश की कृषि दरिद्रता के दलदल से नितलवरद सम्पन्नता 
का सुछ प्राप्त बर सदी । 

गर्टोशरण अमायदयकु--इसके विपरीत, एवं दूमस वर्स है जो भ्रारतीय कृषि वे पर्तीवयरण 
करने के पक्ष मे नहीं है। इस वर्ग का विचार है वि यस्त्रीत़ रण भारतीय हृषि के लिए हिंतरर नहीं 
होगा । इस पक्ष वे तब निम्नलिपित हैं : 

(१) महूँगा--यन्‍्त्रीफरण भारतीय कृषि के तिए बहुत महँगा पड़ेगा क्योकि एउ डैस्टर 
का कम से कम मूल्य १०,००० रुपये है। इृपि कार्यों में इगत़ा प्रयोग २-३ महीते से अधिक नहीं 
होगा अत शेप समय में इतनी महँगी वस्तु बेकार पड़ी रहेगी । यदि सहकारी समितियों द्वारा भी 
ट्रैक्टर दिये जाये अधरा सहकारी आधार पर ट्रंस्डर सरीदे जायें तो भी बढ़ बहुत महंगे पडेंगे । 

यस्त्रीकरण एक ओर हृष्टि से भी महंगा पढ़ेगा। ट्रेंक्टर चताने के विए पेट्रोन तथा 
डीजल दैल्ल की आवश्यकता पड़ती है जो भारत में अमरीका से दुगुना महंगा है॥ इसके अतिरिक्त 
भारत में न तो ट्रेक्टर ययेप्ट सखया में निभित होने हैं और न ही यथेप्ट मात्रा में तेल तथा पेट्रोल 
उपनब्ध होता है । अत थेती में प्रयोग करने के निए इन्हे अधिक मात्रा में आयात करना पड़ेगा 
जिपसे देग को विदेशी विनिमय को स्थिति में अधिक बठिनाई उत्पन्न होगी । 

(२) दूढपूड की भरम्मत--हषि वा यन्दीजरण बरने से एक अन्य बठिनाईवा सामना 





ऋऊरना पढ़ेग, बह यह है कि दर खराद होने पर उन्हें नगर में मरम्नठ वे लिए ले दाना 
होगा क्ष्योंडि देश के पतटेद भाग में दो ट्रेडटर बदवा छस्प यन्‍्त्रों बी मरम्मत 
स्थारित क्रना सम्भव नहों होगा | 





(३) देवर दताम देंल--एपररृक्त आशठिदादयों वे डविरित्ति ट्रैंडटर दल की आँति गोदर दा 





देदा घबत विमानों जो खाद सम्पूर्प रुप से अचय से खरीदनी होगी ॥ राखायमिद 
गोदर हो खाद कौ ऊपक्षा दहूत महंगी मो है तथा देश को सम्पूर्ण भूमि वे लिए उस पूर्ति 
भी पर्याप्त नहीं है। यदि आदश्यक्त मात्रा में राम्रापनिकत्त खाद भो बिदेशों से बायात्र दी छाय हो 
इसवा तात्पपे यह होगा दि दन्दोदरण पृर्षेतः विदेशों साधनों द्वारा हों सम्दप्त क्षिया जा मरेशा 
ब्योंकि ट्रैजटर, प्रट्रोल, शीडव ठेप सुधा राायतित खाद विदेशों श्न बरायत करने पड़ेंगे । इससे 
देष की दिदश्गी घुगवान स्यिठि पर अत्यधिक झार पढने वी छाशका है । 

(४) हब्येय हानिकारक्-द्ञप्रि शिप्रपर्तें का यह सत है कि ट्रौडटर भूमि हो अत्यदित् 
गहरा खोद देवा है कौर म्ूमि में र्घ्िउ हो ठया दंकदोरिया उसे उपंद्ाऊ ठत्ततों दाना बर 
देदा है । इपद्षे एक-दो दार में हो घ्रूनि को सम्यूपे जोदन-शत्ति समाप्त हो जाती है, फलता उसे 
पुरर्जेटन दने व लिए हर वार पहले से सघिक्ष रा देने को छादश्यबता परइतों है। इस प्रशार 
झूमि पर सेदो करदा विस्‍न्‍्तर जप्रिक्ष खोला काम होठा दाठा है। 

(५) कप एसनें--रिचिड़ द्रेग वा सत है कि भूमि को छोदन शक्ति दताये रखने दे लिए 
बाय! ढई प्रद्ार दी छूमले एवं माप (उद्मररणव एज के साथ दाने) दोयी जाती हैं जिससे एब 
फदछ द्वारा नप्ट विद्ये गये दनन्‍्दों क्री पूर्ति दूमरी फसल द्वारा दिये गये रुच्चों से हो दादी है। यह 
धूम यसनीइत इृफि-्यवस्था के उन्‍्तपेतर सम्भव नहों है क्रोंकि इसी ब्यवस्पानुसार एक बहुत बडे 
छत मे एक हो प्रवार की ज्यल बोदो जानो है जितिते द्वमि निर्दव हो जाती है कौर उद्ध४े विनाश- 
कारी जोद-डन्दु तदा चीटायु उन्रज हो जे हैं 

(६) प्रयोग में दद्धिदार--जैसा दि इससे पूर्व लिझा जा चुजा है, भारत में ऋधिदाश खेत 

बहुत छोटे हैं बत्र उनमें टुवटरों द्वारा छेचो तथा अन्य यन्‍्तों द्वारा फसल को कढाई न तो सम्भव 

हो है और व उपटत । छठी शारतीय हि में स्‍्व्ीनरप छपवादा उप्ादेय नहों बहा छा छत्रठ़ा | 

(७) अत्पशिक दरबादो--यहीहत डेठो के सम्दन्ध मे यह भो कहा यया है शि फसल तो 

शादते वाले बरव उश्करश झुक क्या प्रा माय जाट लेते में समय नहीं हैं।॥ उनके द्वारा एपत गा 
झुऊ झाष सदा पोे पर हो छूट काठा रे शिसित्रें इषक को हानि होतों है । 

(5) बेटोडगरो--धारद हैसे स्नादिदय डाले देश में दसवोइत देती अपनाने बा वाह 
यह होगा कि देव के बटत से क्षिनान वेरोडापर हो दावेंदे । ज्व दक अतिरिक्त ब्यक्तियों के लिए 
सोशपर जी द्वस्दा न जय जाय, यन्‍्तीजरप करना सदा अनुद्धित होगा 


। 








लाघ- रासायनिक साद तथा यत्रीबरण हे पन्न में यह तह दिया जाता है कि इंदे 
सहयोग से हृपि इत्पादत में आशत्रीत दृद्धि वी झा दकठी हैं बोर इस प्रवार छादाप्न पा कच्चे 
माल वो बसी वा बन्द किया जा सतता है ॥ मह दाठ जंद्ान्विक दृष्टि से सप्रे हो महठौ है रिन्‍्त 
ब्यय्द्वार में सरंधा राय नहों है ॥ 

विद्वानों का मत है कि गेट, चावल, तदा झक्‍का का प्रति एडंड उत्पादन ठम्यत्रीह्नत देशों 
में दल्वोहत हे दले देशों से डियो भांदि भो बम न्हों है।॥ यहाँ तक कि गेट वा उत्पादन रो 
फिख में संपरिदतन है $ इनसे यह अप टूर हो, रात है कि बेदव अधिक्राधिर यस्द्रबालित दुर्पि 
दा हो उत्राइन के स्वर में सुघार हो सकता है । 

झोटाश एव रोगों मे मु क्त--उस्त्दारित झूपि एव * झारनों के प्रयोग वे हम्दाद में ट्ररग 
प्रदाचित प्म रह है जि. इन्दी महादता में फतलों के रोय तथा बीटाएजं यो मप्ट किया गा 


कृषि मोति, पड़त तथा रोतियाँ | २७५ 


सकता है | इस सम्दस्ध में कैचरो़ोनिया विश्वविद्यालय के कृपिशास्त्र केडोन फ्रोबो्न का मत 
उल्लेखनीय है । उनका कथन है * 

"कौटाणुओ को नष्ट करन वाले रसायनों का निरन्तर प्रयोग करते रहने पर भी अमरीका 
मे कीडो तथा कीटाणुओ द्वारा प्रतिवर्ष लगभग ४ अरब डालर मूल्य की फसलें नष्ट कर दी जाती 
हैं। इसके अतिरिक्त फरी तया अन्य रोग भी लगभग ४ अरब डालर मूल्य को फसलें नष्ट करने के 
लिए उत्तरदायी हैं । 

इसमे स्पष्ट है कि रासायनिक खाद तथा रमायन तत्त्व कृषि फसलों की उत्पत्ति तथा विकास 
के लिए बहुत उपयोगी नही हैं और वह प्राकृतिक विनाश को रोकते में विशेष सफल नहीं हो सके 
हैं। इसके विपरीत, रसायन तथा यस्नीकूत उपकरणों द्वारा उत्पन पदार्थ स्वास्थ्य की दृष्टि से 
उतने उपयोगी तया पुष्टिकारक नही होते जितने हि प्राकृतिक रीतियो द्वारा उत्पन्न पदाय होते हैं। 

कौन सा मार्ग उचित है ?--ऊपर दिये गये विचारों से स्पष्ट है कि भारत की परिस्थितियों 
एब साधनों का ध्यात रखते हुए भारत के लिए कृषि की प्राकृतिक रीवियो का प्रयोग करना ही 
अधिक उचित है । जहाँ तक उत्पादन में वृद्धि करने का प्रश्न है, उत्तम बीघ, कम्पोस्ट तया गोबर 
की दाद, फसलों के अदल-बदल, भु-शक्ति के हरास मे रोक तथा मिचाई को यथेप्ट सुविधाओं के 
द्वारा इस उद्देश्य की पूति की जा सक्तती है । 

चेस्टर बोत्स का क्‍्यन है कि जापान मे प्रत्येक व्यक्ति हाथ से खेती करता हे और यह्‌ 
कार्य इस सावधानी से क्रिया जाता है कि कोई भी पौधा नष्ट नहीं हो सकता । फचत. जापान में 
प्रति एकड़ उत्पाइन अमरोका से अधिक है ॥ आगे चलकर वह कहते हैं कि भारत मे, “जब तक 
स्पातोय उद्योग का विकास सम्पूर्ण प्रामोण जनता को रोजगार देने लायक न हो जाय, ऋषि का 
यर्त्रीकरण जिसका मुरुव उद्देंइय श्रम मे दचव करना होता है, अधिकाश क्षेत्रों में अवायिक प्रमाणित 
होगा । बंतों को एक अच्छी जोडो को अतिरिक्त पुजों तया गेसोच्रोन को आवश्यकता नहीं होतो, 
उसके खराब होते दा भय बहुत कम होता है तया बह प्रचुर मात्रा में खाद उत्तवत करता है।” 

बोल्म के शब्दों मे, भारतीय ग्रामीण अयंतस्त्र का वास्तविक समाधान उभरता हुआ प्रकट 
होता है । सावधानीपूर्वक जापानी अनुकरण से को गयो खेनी भारत के निधन, अशिक्षित, किस्तु 
परिश्रमी किसान के लिए निश्चय ही अधिक उपयुक्त है और यदि उसे कपषि सम्बन्धी सामान्य 
सुवियाएँ मुललम करा दी जायें तो वह निश्चय ही अपना ओर देश का प्राग्य बदल सकता है। 

७. फसलो का बीमा 
(207 ॥डग24घट2) 

अमरीका, ब्रिटेत तथा कुछ अन्य देशो मे फसल के दीमे की व्यवस्था है । इसका तात्पर्य यह 
है कि बीमा कम्पनी किसान को फ्सल की एक निश्चित मात्रा को गारण्टी देती है और फसल कम 
होने पर उसकी क्षतिपूर्ति करती है। इस गारष्टी के लिए किसान कुछ बीमा शुल्क देने का उत्तर- 
दायी होता है । 

भारत मे फ्सलो के बीमे की प्रथा प्रचलित नही है क्योकि : 

(१) फसलें मानसूत के कारण अनिश्वित रहती हैं, 

(२) प्िचाई सुविधाओं का अभाव है, 

(३) कृषि-पद्धतियाँ ययेध्ट विकसित नहीं हैं, 

(४) कृषि एक स्यव॒साय न होकर केवल जीवन निर्वाह का साधन है, और 

(१) हिसान निर्धत है, उसे दीमे का शुल्क (८्याणया) चुकाने में बहुत कठिनाई होती है। 


प६ 4 ॥. ९. €, 5६८०-०८ #शवरू% ए८८८फ०८३ 5, 4956, 99 5-7. 


२७६ | कृषि नौति, पडत तथा रीतियाँ 


पजाब से प्रयौग--उपर्युक्त सव कठिनाइयो के होते हुए भी पजाब में फप्तल बीमा योजना 
लागू की गयी है । यह योजना प्रारम्भ में केवल ६ जिलो के १२ केर्द्रो में प्रयोगात्मक रूप मे 
सचालिंत वी जा रही है । इन केद्धों मे १००-१०० ग्राम हैं और अधिकतर विवास खण्डों में हैं। 
आगामी दो वर्षों मे ६ जिसे और सम्मिलित करने का कार्यक्रम निश्चित किया गया है । प्रारम्भ मे 
बीमा योजता केवल चार फसलों अर्थात गेहूँ चना, रुई तथा गन्ने पर लागू कौ गयी है और यह्‌ 
लागू किये जाने वाले क्षेत्रों के लिए अतिवाय॑ है। इस योजना द्वारा बाढ़, ओने, यूखा, टिड्ली इल 
अथवा अन्‍य जीव जत्तु तथा मनुष्य के नियन्त्रण में न होने वाली प्रत्येक दुर्घटना के विरुद्ध बोमा 
किया गया है और सरकार इन घटमाओ मे उत्तन्न हानियो की क्षत्रिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। 

क्षतिपूर्ति-स रकार केवल उन परिस्थितियों मे क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करेगी जबकि बीमा 
किये गये केन्द्र की फसल वी औसत उत्पत्ति प्रमाणित उत्तत्ति के ७५ प्रतिशत से भी कम होगी। 
प्रत्येक किसान को अपनी सारी भूमि (जिसमे फसल बोसी गयी है) का बीमा करवाना पड़ेगा भोर 
निर्धारित शुल्क घुकाने पडेगे। प्रारम्भ मे प्रत्येक क्षेत्र वा पाँच वर्ष के लिए बीमा किया जायगा | 
भारत सरकार इस योजना पर आने वाली कुल लागत का ५० प्रतिशत बहन करेगी । 

पजाब में भाकरा नहरो के कारण अधिकाश कृषि योग्य भूमि सिंचाई के अन्तगंत था गयी 
है और वहां वी कृषि अन्य राज्यो की छुलना मे भ्धिक विकेंस्तित भी है। मत सिंचाई बलि मैत्रों 
में फसल वीमा योजना लागू करने मे विशेष जोखिम नहीं है। देश के अन्य भागों में यह योजना 
लागू करने से पूर्व बहुत-स्ली सुविधाओं की व्यवस्था करना आवश्यक होगा । 

८ अन्य पडतें ब कार्य 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में कृषि के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की 
पडतो दी व्यवस्था वी दिशा में इ्लाघनीय प्रयत्न क्ये गये हैं। उपर्युक्त वे अल्रिक्त भी कुछ कदम 
उठाये गये हैं। जैसे (१) पौध सुरक्षा कायक्रम के अन्तर्गत सब १६६५ ६६ में १६६ मिलियन 
हेबदर्स क्षेत्र था जो वढ़ कर सन्‌ १६६६-७० मभें ३४५ मिलियन हेवठर्स हो गया । 

(२) ट्रेबटस का उत्पादन व आयात बढाने वा प्रयत्न क्या जा रहा है। सब्‌ १६७० में 
आरत मे २०,५०० ट्रैक्टर निर्मित हुए। इसके अतिरिक्त अन्य कृषि उपक्रणों का भी आयात विया 
जाता है । 

(३) सभी राज्यों में 80 000%00९8 00:9020078 की स्थापना पी गयी है जो 
यन्त्रीकृत कृषि के बिकास के लिए तथा कृपि-पडता को उपलब्ध कराने को दिशा में प्रयलशौल हैं। 

(४) सच १६६६ ७० में सहकारी सस्थाओ के माध्यम से ६८२ करोड झपये की कृषि साख 
प्रदान की गयी । 

इसके अतिरिक्त दिसम्बर १६७० तक सावेजनिक क्षेत्र के बेको द्वारा रृपि को ३४४ करोड़ 
रुपये की साख प्रदान की गयी थी । 
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स्वर स्त्र अर्थ-स्यवस्थाओं में वस्तु मूल्यों में परिवतत एक स्वाप्ादिक तर के अनुमार होने 
हैं उप्रोंकि वस्तुओं बी पू्वि और साँस में सामंजस्य स्थाउित हो चुरता है. शोर आकस्मिक कारपों 
के पतम्वन्प ही वस्तुआ ते मूल्य कमी उुछ बढ जाते हैं ता कभी उन गिरावट वी प्रट्गनि उतन्न 
हो जाती है । स्वतस्त्र स्पर्दा के कारप किसी भी बसतु के सूल्य न तो अधिक समय सक्र बहुत ऊँचे 
और न ही नीच रह सतत हैं। परन्तु यह विद्वान क्बल विकसित अर्य॑-व्यत्रस्थाओं पर हीं सागू 
हावा है । अविक सितर तथा विकरासग्रोत अर्य-व्यवस्थाओ में प्राय इषि का महत्त्व अत्यधिक होता है 
और हृथ्ि पदार्यों # मुल्य वेवत माँग और धूति के थिद्धान्त द्वाराह्ीी निश्चित नहीं होते | उनके 
परिविवत अत रू आत्तरिक एव्र बाद्य तक्तों द्वारा प्रभावित होते है। 

१. इषि एृल्पों मे वरिदर्तन 

भारतीय कप्रि पिछठी टुई बदस्या में है क्योंकि टसझ विक्रास में प्राइतिक एवं मानवीय 
दोनो तत्व बापक हैं | हषि सुस्यो मे प्राय अत्मधिक्त उतार-बद्गव होते रहते हैं। इस तथ्य की 
सम्भीरता वा अनुमात इस बात से हो सदता है कि गेई, चावल अथवा अन्य खायात्रों वे सून्य से 
फमेत के समय तथा वाद के मूल्या मे 7मी-कमों ०-१५ झुपये प्रति सन तह का अन्तर दो जाता 
है | दस परिवर्तन के फस्व्ररूप हृषि पदायों के सग्राःक मनमाना लाभ कमाते हैं, किसान को इस 
लाप का काई भव्य नहों मिचत्य और उपमोकत्ता की आधिक विताई वा सामता करना पडता है। 
हृषि पद्ार्बों के मूल्यों मं उन्म उतार चटावों के निस्‍्नतिवित कारण हैं: 

(१) फसल की विश्री > विसाना दे पास मग्रह के सायन ने होने के कारण लियवा अन्य 
कारा। से) बट जउनी फ्सत ठय जधिशाश भाग एकसाब् ही विद्वी के जिए मण्दी में लाते हैं । 
मा डियो में रह मात बचकर विसान उसी दिन घर जाना चाहते हैं, बत माय के सम्राहक व्यापारी 
इस म्थिति का लाभ इझकर मा है य्त कापो बम मृन्य पर खरीद लेत हैं। इस प्रकार वह इृदि 

पदार्थों का पृ पर प्राय एकायिकार स्थावित कर ले हैं और द्वमग मृल्य बढ़ते रहते हैं। दृपि 
पदों के मूल्यों मं फ़वत के समय बटुन कमी और ७-८ मद्दीन बाद बहुत व्रद्धि का यही कारुप 
द्वोठा है। इ4 यूद्धि का मस्तूए लाम प्राय व्याप्रारिया को ही बितदा है? 
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(२) उत्पत्ति--भारत मे प्रत्येक फल की वाषित माँ प्राय निश्चित होती है अत यदि 
किसो वस्तु वी फ्सल्न बहुत अच्छी हो जाय तो उसकी पूति बढ जाने के बारण उसके मृत्य गिर 
जाते हैं। इसके विपरीत यदि जिसी वस्तु का उत्पादन कम हो जाता है या फसल में डुछ खराबी 
हो जाने के कारण उसकी पूर्ति कुछ कम हो जाती है तो उत्त वल्तु के मूल्यों में कुछ कुछ वृद्धि हो 
जाती है तो उस वस्तु से मूल्यों म कुछ कुछ वृद्धि हो जाती है। सक्षेप भे, कृषि पदार्थों के मूल्यों का 
मिर्घारण मुख्यत उनकी पू्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। कभी कभी व्यापारी लोग सग्रह 
किये गये माल को ययासमय विक्रय के लिए प्रस्तुत करने कौ बजाय उसे रोक लेते हैं भौर इस 
प्रवार कृत्रिय अम्ाव की स्थिति उत्पन्न कर मूल्य बढ़ाते मे सफत हो जाते हैं। 

(३) केन्द्रीय बेक की साख नौति--यदि देश के केन्द्रीय वैक वी साख नीति उदार होती है 
तो बह व्यापारिक बेको को सस्ते और सरल ऋण देता है जिससे व्यापारित' बेँक व्यापारियों को 
भसस्‍्ते ऋण देते हैं और व्यापारी वेंक से ऋण लेवर अधिक माल सग्रह वर लेते हैं। इससे प्राय 
बस्तुओ के मूल्यों में वृद्धि को सम्भावना रहती है। दूसरी ओर यदि बेक की साख नीति निरोधात्मक 
है तो अन व्यवत्ताधियों को माल सम्रह बरने दे लिए कम या महँगी साल मिलती है अत वह कस 
मान खरीदते हैं अपवा खरीदा हुआ माल शीघ्रताएवंक बेचते हैं जिले कृषि पदार्थों के मृत्य गिर 
जाने की धवृत्ति उत्तद हो जाती है । 

मूहयों में उत्तार-चढाव के दोष-- ३ प-पदा्ों के मूल्य भारत सह देश वी अर्थ व्यवस्था पर 
व्यापक प्रभाव डालते है | यदि मूत्य ऊँचे हो जाते हैं तो इमसे कच्चे मात के व्यापारियों को विश 
लाभ होता है क्योकि उनके पास माल वा भण्डार होता है | इससे औद्योगिक माल के मूल्यों ग भी 
वृद्धि हो जाती है ओर उपभोक्ताओं को अधिक पूल्य चुतवात के लिए बाध्य होना पडता है। 

भूल्यों मे कमी प्राय फसल के समय में होती है अत उससे सम्पूर्ण हानि किसानों को होती 
है मौर वह थगलो फस्ल्ल पर सम्बन्धित वस्तु के स्थाव पर अन्य कोई फ़सल पैदा करते छगते हैँ 
सम्भवत इसोलिए गन्ने का उत्पादन बताये रखने के लिए भारत सरकार को प्रति वर्ष गे के 
मूह्य निर्धारित करने पढ़ते हैं। 

उपर्युक्त ब्यौरे से स्पष्ट है कि कृषि दश्तुओ के मुल्य पटिवर्तनों का लाभ अधिकतर ब्यापारी 
कमाते हैं और हानि प्राय किसानों अ्थवां उपभोक्ताओं को उठानी पड़ती है । 

२ मूल्यो मे स्थायित्व को आददयकता 

कुमारप्पा समित्ति के मतासुस्तार क्स्ली देश के भूमि सुघारा का मुख्य उद्देश्य उप्त देश ढक 
वि उत्पादन को आदर्श अधवा उच्चतम स्वर तक पहुँचाना होता है। यदि यह सम्भव हो जाय 
तो कृषि पदार्थो वा उतल्लादन अत्यधिक हो जाता है और कभी कभी उनके मूल्यों में गिरावट अने 
की आणका उत्पत हो जाती है। ऐसी स्थिति मे सरकार हारा ऐमे प्रयत्न जिये जाने चाहिए कि 

मूल्यों में बहुत कमी न आने पाय । अमरीकन सरकार प्रति वर्ष काफ़ीमात्रा मे कृषि पदार्थ लग 
खरीद लेती है ताकि द्वाटल्य के कारण उनके मुल्य मे अधित्त गिरावट न आय और रिसार्दों वो 
हानिन हो । 

उपर्युक्त कारण से डिकसित देशों मे कुपि वदार्थों के मूल्य हिथिर रखते की आवश्ययती 

होती है रिन्‍्तु अदिकसित अथदा विकासशील देशो में दो प्रकार की ममस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं 
(१) कचि पदार्थों वी बहु्लता, तथा (२) कृषि पदार्थों की कमी । 

न हि ) यदि देंद्ा मे कृषि पदारयों फो बहुतता है तो मृल्यों के गिरने की बाशवा होती है' 
ज़ससे किसानो को हानि हो मक्‍तो है और भविष्य में उत्त वस्तु के उत्पादन में कमी भाते का डर 
रहता है ) इस स्थिति का एक प्रभाव यह होता है. हि उद्योगों को प्म्पन्धित बच्चा माल दा 

विमान... पक 8 दूर 


कृषि मूल्यों की समस्या | २७६ 


करने में कठिनाई होन लगती है और उनवे मूल्य व ने वी प्रवृत्ति उत्पन हो जाती है। इस प्रकार 
मूल्यों की गिरावट से क्मित तथा औद्योगिक विकास को हानि होती है। /' 

उपभोक्ता को साम--दुछ व्यक्तियों की यह मान्यता है कि सस्त मूल्या पर कूषि पदार्थ 
उपलब्ध होने से उपभोक्ताओं को लाभ होता है क्योत्रि उनतों बह वस्सुएँ सस्ती मिल जाती हैं । 
यदि सस्ती होने वाली वस्तु व्यावसायिक किस्म की (रुई, गठा, प्रसमन आदि) है तो उससे उद्योगों 
को सस्ता कच्चा माल मिलन स निर्मित माल भी सस्ता पटता है और कूपकों तथा अन्य सभी 
उपभोक्ताओं को वह माल सस्ता मिलन लगता है ! 

उपयुक्त मान्यता केवल सैद्धाल्तिक एवं कात्पनिक है वयाकि व्यावहारिक जीवन मे कच्चा 
माल सस्ता हाने पर भी उद्योगपति निर्मित माल के मूल्य घटाने मं सक्रोच करत हैं क्योंकि मूत्यो 
में एक बार कमी करत थर उनमे वृद्धि करना बठिन होता है । वस्तुत् उद्यागपतियां क॑ लिए एसा 
करना इसलिए स्वामाविक है छि उन्हे यह निश्चय नटी होता कि औद्यायिक कच्चे माल क मूल्या 
में भविष्य म वृद्धि होत की कोई सम्भावना नही है। इस हृष्टि से मूल्या मं स्वाधित्व वनाय रखता 
ही उचित नीति है । 

(२) यदि देश मे कृषि पदाया का अक्षात्र है तो स्वामाविक रूप में उनके मूल्यों मे बृद्धि 
की आशका सदा बनी रहती है | किस्तु जैगा कि पहय लिया जा चुका है यह वृद्धि फपल के समय 
पर प्राय सामान्य तथा बाद में अधिक होती है अत दस स्थिति के प्रमाव भी विह्तुत एवं व्यापक 
होत हैं, अर्थात्‌ 

(क) मूल्य वृद्धि स उपमोक्ता को अधिक मूल्य दना पडता है 

(व) मूल्य वृद्धि का अधिकाश माग व्यापारी के हाथ लगता है, 

(ग) औद्योगिक निमित मान के मूल्यों मे वृद्धि हो जातो है, 

(घ) किसान का पहे से तो अधिक मुल्य मितता है परन्तु इसकी राशि बहुत कम होती 
है। इसके साथ ही उस निित उपमोग्ध माल का अथिक मृल्य चुकाना पडता है। 

उपर्युक्त त्व॑ भी इस बात वी पुण्टि करता है कि कृषि पदार्थों के मुल्यों में विशेष वृद्धि होत 
देना भी न्यायमण्त नहीं है, अत मूल्य स्थायित्व की नीति ही उचित कही जा सकती है। 

मूल्यों में उतार-चढ़ाब से हानि--मूल्यो वी अस्यिरता शिसानों क विए विशेष कप्टदायव 
होती है क्योकि उन्हे फ्यत दे लिए बीच खरीदन पडत है जिनके भाव महँग होते के कारण उन्हें 
अधिक ऋण लता पडता है। मूल्यों की अनिर्िचितता का एव दुष्प्रभाव यह होता है वि. भूमि के 
विकास एवं इृषि सुधार पर कोई नयी पूंदी विनिध्राजित नहीं की जाती क्योकि उस पूंजीका 
छचित प्रतिफत मिलन की गारण्टी नहीं होती 

उचित मूल्य--यदह निश्चय कर लेने के पश्चात कि कृषि पदायों के मूल्यों में स्थायित्य 
वनाय रखने की चेंप्टा करनी चाहिए, यह तय करना आवश्यक हो जाता है कि मूल्य निर्धारण किस 
स्तर पर क्रिया जाय । 

कुमारप्पा समिति का मत है कि हृषि वस्तुओं के मूल्य ऐसे स्तर पर निश्चित क्य जाने 
चाहिए जो उत्लादक तथा उपमोक्ता दोनों के अनुतृल हो । सप्तिति के विचार में उचित मूल्य बढ़ है 
जिपके द्वारा कृषक को कम से कम इतनी रकम मित्र जाय कि वह अपने परिवार सहित एक ऐसा 
जवन-स्तर बिता सके जो उम्र द्ग के व्यत्तियों के लिए उचित फटा जा सके । इस सम्पस्ध में 
कुमारधा समिति न इृष्णमाचारी सम्रिति वी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उचित मूल्य मे 
निम्न तत्ततों का समावश् करना आउश्यक बताया है 

($) इषि पदार्थों ठथा ग्रेवाओं का लागत ग्रूल्य, 

(२) इषि श्रमिकों को खूतवम मजदूरी, 
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(३) कृषि तथा पशुपालन के बीमे का शुल्द । 

समिति ने स्पष्ट शब्दी मे यह मत व्यक्त किया कि कृषि पदार्थों का लागत मूल्य भूमि, 
जलवायु, फसल की किस्म, भूमि की जोत का आकार तथा अन्य कई तत्त्वों पर निर्भर करता है 
अत उसवा निर्धारण करने के लिए विशेष जाँच समितियाँ नियुक्त की जानी चाहिए। जब तक 
इन समितियो की रिपोर्ट प्राप्त नही हो जाय तब तक मूल्य निर्धारण लागत तथा जीवननघ्तर दोनों 
बातो की सामान्य जातकारी के आधार पर निश्चित करता चाहिए। 

उचित मूल्य के सम्बन्ध में कृष्णमाचारी सम्रिति ने यह मत व्यक्त क्या था कि साधार के 
लिए १६२४-२५ से लेकर १६२८-२६ के पाँच वर्ष स्रोत्तिम थे क्योक्ति इन वर्षों में मृल्य सामान्य 
स्तर पर आ गये ये । प्मिति की मान्यता यह है कि उचित मूल्य निर्धारण करने मे मुल्य की न्यूनतम 
तथा अधिकत्तम सीमाएं निश्चित करनी चाहिए और यह सीमाएँ निरिचत करते समय वर्तमान 
आधिक स्थिति का ध्याव रखना चाहिए । 

यदि गम्मौरतापूर्वक देखा जाय तो कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारण करने मे निम्नलिखित 
तत्वी को अवश्य सम्मिलित करता चाहिए 

(१) भूमि वा लगान, (२) खाद तथा वीज का मूल्य, (३) कृषि उपकरणों का अपर्ष, 
(४) सिंचाई वी लागत, (५) बलो का सर्च, (६) कृपक की मजदूरी, (७) हृपक के ऋण पर 
ब्याज, तथा (८) अन्य खर्च । 

इन गव ख़र्चो के अतिरिक्त सामान्य जीकन-त्तर का ध्यान भो रखना चाहिए! 


३ उचित मूल्य बनाये रखने के उपाय 

कृषि पदार्थों के न्यूनतम मू या वी घोषणा फमल तैयार होने से पूर्व ही करना उचित होता 
है जिससे कि कपकों को विश्वास बता रहे | कभी-कभी फसल तैयार होने पर निर्धारित मूल्यों को 
बनाये रखना कठित होता है । अमरीका तया ब्विटेन आदि देशों में कृपकों वे लिए उचित्त मूल्यों वी 
गारण्टी दी जाती है और यदि मूल्यों में गिरावट आने लगे तो सरकार फसलो को निर्धारित मूल्यों 
पर सरीदना आरप्म कर देती है ॥ यदि मूल्यों मं अत्यधिक वृद्धि होने लगे तो सरकार अपन भण्डार 
मुक्त कर देती है और उचित मूल्य पर आवश्यक मात्रा मे माल बेचनी है। यद्दि माल्त की विशेष 
कमी हो तो विदेशों से आयात का सहारा भी लिया डा संकता है । इस प्रकार कृषि पदार्यों के मूल्य 
निश्चित स्तर पर बनाये रखे जाते हैं। 

कृष्णमाचारी सम्रिति ने यह सिफारिश की थी कि हृषि पदार्थों के मूल्य फ़्सल से पूर्व ही 
निश्चित कर देन चाटिए । यदि किसानों को अबनी उपज निर्शारित मूत्यों से कम पर बेचती पढे 
तो सरकार द्वारा हानि की क्षतिपूर्ति वर देनी चाहिए । 

आयात-निर्धातव--कृषि मूल्यो को +थर रखने के लिए सरकार वो अपनी आयवात-निर्याति 
नोति बहुत लोचदार रखनी होगी ताकि जित वस्तुओं के सुल्यों मे बहुत कमी जाना भारम्भ हो 
जाय उम्हे विदेशों मे निर्यात छिया जा सके । अत सरकार द्वाराजों भी व्यापारिक समझौते विये 
जाएँ उनमे कृषि पदार्बा के सम्मावित मूल्यों का ज्यान अवश्य रखा जाता चाहिए । 

प्रशासन व्यवस्या--मुल्यो में स्थायित्व बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा त्रिमुखी तीति 
ब्पनाना आवश्यक है--(१) नीति विर्धारित करता, (२) न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य निश्चित 
करना, तथा (३) निर्धारित मूल्यों को बनाये रखना । इन तीनों कार्यों के प्रशासन का दायित्व कुछ 
व्यक्तियों वो सौंउना आवक्यक्ष है। यदि तीनों के लिए अलग-अलग ममितियाँ अथवा कार्यातिय 
स्थापित किये जाएँ तो उदपे यथोचित्र सामजस्प स्थापित करके दी चेप्टा करती चाहिए ताकि किम 
स्थान पर ज़ित्ती कार्य में दाघया अथवा अमुविदा उत्तर होने वा भय ने हो । 


बस्नु हे स्दादित्द बनाप रापन हु गए दिशयट्रा निम्नदिविल आाझ कस्ता उप्णाए 


है 


हांगा है 
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(१) हिइखद तथा रापत ब्ययाया-खादाएों ड झच्यों के निरल्टर दुद्धि हद पर नरसच्ा 
को उच्चउम मच्यों को घाताएं वर दतो आरिए और दास अधिए। दृुच्द लत दान का अंडे दम्ड 
दत क्री ब्यवन्या को जाती चातिए । मच्द लिदाता ने हि का मझन बनान के सिए कगार रा 
आदश्पक हृपि पदायों का राइति” क्र उन दिवर्म क निए सरशारश दुआने खुलदा रत चा ए 
अगवा तिखा दुकाहदारों का दितियि निदुत्त भर इता चॉरिएत 

(श) सहकारा मम्डर--रच्दय निप्दम बाल कि पदायों ऋ दिया का कार महहारो 
अण्डारों का सौरता थाय हावा है क्पापद इत मग्डयों का मच्य कतम्य उतना की मद्या झरना हैं 
सारे कराना नरी । 

(३) द्वाघ झूम रखते में सहारता--+ह्परी भम्दारों कु भायन ने बिलला कृषि रन्ब दा 


मान बचा बाप उतर भाव उबिद स्तर पर मिदिवा कि बात चादिए॥ ये मरक्ञार न बाबार 











में दा विदोगों मे जा मान मारेद है दर नहीं झा पढह्ा हा का मच्याम्गा जी हानि मराचर झग 
सहत कर तता चाहिए $ 

सखादयादा के परिरित दाज “४” “डा टिसाने आडिक शाप 
ठा सरहार दारा उतका ब्याएर एरन हाए में जता को शादग्मक्षाण नें है कर रू 
झश्मान्र जतया पर ताकाब पौर बटा प्रापत्ष प्रभार पहठ के झाणका नही ॥ह बित्टिद्लि भो 
सरडार दाश टीन छादवरिया दआान इसी घातिए 

(१) मस्वीयद वस्तु ता छ अधिदाम मच्द घापित झाना तया जपिक नन्‍्य तन दारों का 
दफ्ड दत को ब्यास्या छरना ॥ 

(-) उत वस्तुओं का प्रयार अनिवार सेरों तर मीनिठ करना ॥ 

(३) उते वस्तओं हो दिदणों रे राय था उतक्तों मार पूरो कान का उप्टा करता ये 

डाई कार्यों मे यपधीज फदनों क झ्ापों में लो आपर्पतता मे पॉट्श दुड्डि होते को 


आपका दापर नरे हाय ओर दृद्धि होड़ पा घट पोप्र लिप्त छो जा सही ॥ 


कं 
५ 
कटी 
| 
| 
। 





पोई फाउग्डेश्द दव के मप्राद --दर छ मरानापर मापा में मपादिद राशन का झएभ्प 
कृषि पदायों के भार टचिंद स्तर पर बताए रत: कै क्ला पूल 
मदिदि गठित की बातों चाहिए विदक निन्‍्तश्यिवतद दादिद गे 
(१) नआदरत्र एड बरिक्ाद भय लिप 
(२) छतर बोल रे आह समय पुई उचिद मायो को घाषाण काना । 
(१) आवापश्वानुपार जिमिन पदायों रू कप दिज्चप को व्यप्राया करना त 
(४) हिस्मित वस्टओं # रूद्रर छो झाता त्या स्थान निरिप्रट कर उतकू ह्ाइश्यक मात्र 
में झग्डार विनित करना ॥ 
(६) इलतयों डे आदायनीयाद सखस्टों कपय विपोरिक सता नया मच्च 
सम्बंध रूपा काया ' करना 
(६) इृदधि पद्ा्यों छू दर्सामरा का प्राचारुत दता । 


उरप्यूड दन ने भी यह दिद्पीय के थी कि मरशार दा रू८ प्रमों ८ केन्द-म्यनों 

















मम्डियाँ स्थानित करती चाटिए टहि द्विसाद ईं रपापियों रू भार रू जाकर उस नदय दद पके 


हिस्तलियिद साम द्वाल हैं 


(४) छिदात झा जद ऋद का उचिए दृच्द मितत हो सारप्ये हाने है। 


१४६२ | कृषि मुत्यों की सपत्यां 


(२) व्यापारी वो कृषि पदार्थों के व्यापार मे जोखिम नही रहती । 

(३) उद्योगपति को माल का अधिक भण्डार रखने के लिए अपनी पूंजी का एक भाग कच्चे 
माल में नही फेंसाना पडता । 

(४) निर्मित माल के मूल्यों मं स्थिरता रहती है । 

(५) उपभोक्ता को आशिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता ! 

(६) सरकार तथा निजी उद्योगपत्रियों के लिए प्रशासन व्यवत्था बनाये रखना सरल होता 
है, क्योंकि कर्मचारियों द्वारा वार बार महेगाई भत्ते या बेतन बृद्धि की माँय नहीं बी जाती । 


उपयुक्त लामो बे अतिरिक्त देश की ब्ं व्यवस्था मुगठित एवं सबल रहती है जिपसे देशी 
तथा विदेशी लन देन मे सरलता रहती है। भारत के लिए मूल्य स्थ।गित्व का सबसे महत्वपूर्ण 
लाम यह है हि उसे समो देशों से व्यापरर करने म कठिनाई नहीं होतो और परचवर्षीव योजना के 
अन्तर्गंस लिए जान बाते कृषि तथा अन्य वार्यक्र मा के लिए विदेशी पूंजी तथा ऋण प्राप्त करने मे 
कोई कठिनाई नही होती । 


४ भारत मे कृषि सृल्प 


भारत में मानसून के प्रभाव वे कारण ृषि वस्तुओ के उत्पादत मे उतार-चढ़|व होते रह 
हैं। राजाओ, नवाबों तथा द्विटिश शासन के अधिकाश समय म मूल्यो के निर्धारण, नियमन तथा 
नियन्त्रण सम्बन्धी कोई व्यवस्थाएँ नहीं थी । जब भी देश में अभाव वी थिपिति उत्पर्त होती, 
सरकार अन्त वितरण करने क॑ लिए आकस्मिक उपाय बर लेती थी मोर अभाव की स्थितिं समा 
होने पर वह भी समाप्त कर दिये जात थे । इस तथ्य वी पुष्टि ब' लिए अधिषर ज्वलन्त उदाहरण 
ओर बया दिया जा सकता है जि १६४३ के बंगाल के अकाल का मुख्य कारण भी चावल के मूल्य 
में अप्र याशित वृद्धि थी । सरबार के पास मुल्य नियन्‍्त्रण के लिए उचिन प्रशासन क्षमता ने होने के 
कारण लाखो व्यवित्यों को भूख से तड़पकर प्राण देते पड़े । 


मोजन'काच --एक विक्ाप्तगीत अर्थ-्यवस्था में मूल्य नीति विर्धीरण में दो बानों का 
ध्यान रखता आवश्यक होता है । प्रयप्त यह जि सुत्यों में परिवर्तत योजना में निर्धारित प्रायमिक- 
ताम्रीं तथा उत्पादन लक्ष्यों को प्रोष्ति में सहायक्र हो। दूसरे, सामान्य जतता के देंतिए उपयोग 
में आने वालो वस्तुओं के मूल्यों में विद्ेष शृद्धि नहों होनो चाहिए। भारत के आापोजन काल म 
इन दोनों ही तथ्यों वे महत्व पर जोर दिया गया और मूल्यों में वाछनीय प्रवृत्तियों को रोकने की 
चेष्टा की गयी । किन्तु इन सद प्रयत्नों के होते हुए भी प्रथम योजता के पाँच वर्षों में तिरत्तर 
उतार चडाब होते रहे हैं ओर द्वितीय योजनाताल मे वस्तु भूत्यों में क्रमश वृद्धि होतो रही। हृतीय 
योजना की जरवाधि मे भी कृषि मूल्यो दी वृद्धि का क्रम रौका नहीं जा सका। 


मोजनाकान में कृपि वस्तुओं के मूल्यों की प्रवृत्तिया तिम्त रही हैं 
(१) प्रयमर यौजना--भारतीय आयोजन के प्रथम पाँच वर्षों मे कृषि पदार्थों वे मरूययों मे 
परिवर्तन की भ्रवृत्तियाँ समान रही हैं क्योकि पटलन वया तिल के मूल्यों में स्लामान्यत गिरावट की 
प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है जबकि रुई तथा मूंगफ्ती के मूल्या में अतियमित उतार चद्गव आते रहे 
हैं। खाद्य पदायों के मृल्पो में सामान्‍्यत वृद्धि की प्रवृत्ति ही प्रबल है । यदि १६५१ का वर्ष निराल 
जाप तो हई के मूल्यों मे विरन्तर वृद्धि हृष्टिगोचर होती है। इन प्रवृत्तियों का स्पप्टीकरण 
अग्रलिखित तथ्यों से हो सकता है * 


कृषि मूल्यों को समस्या | २८३ 





प्रथम योजना में मूल्य प्रवृत्तियाँ 
(सूचक्राक १६३६८-१००) 
यस्तु १६५१ १६५६ 
१ खाद्य पदार्थ डक ३५६ 
२ झ़ुई ड६१ डछ२ 
३ पठसन १४०० डइ३६ 
४ मूंगफली ८३१ ६०१ 
४, मिल ६५४ डघ४ 


प्रथम योजनाकाल का समारम्भ कोरिया के युद्ध की मेहगाई से हुआ । जैसा कि ऊरर दी 
गयी तालिका से स्पष्ट है, १६५१ में प्राय सभी कृषि पदार्थों के मूल्य बहुत ऊँचे थे अत' इनके 
आधार पर योजनाकाल की मूल्य श्रवृतियों की तुलना करना उचित नहीं है। उद्हरणत खाद्य 
पदार्यों के मूल्य स्तर में बढुत अच्छी फसल के कारण १६५५४ में काफ़ो गिरावट आयी किन्तु १६५६ 
में पुन वृद्धि हो गयी। १६५५ में गिरावट का एक लाभ यह हुआ कि सरकार ने खाथान्नो के कुछ 
स्टॉक निर्मित कर लिये । 

ज्ोवन-निर्दाह सुचकाक- जुनाई १६५५ मे ही खाद्यान्नो के मूल्यों मे पुनः वृद्धि आरम्भ हो 
गयी और वह प्रथम योजना की शेष अवधि में निरन्तर बढती गयी। मार्च १६५१ में श्रमिकों का 
जीवन निर्वाह सूचकाक १०३ (१६४६०-१००) था | इममे प्राय काफी उतार-चढ्व होते रहे और 
मार्व १६५५ में यह (साथाप्नो के मूल्यों मे गिरावट के कारण) ६४ तक गिर गया, किल्तु योजना 
अवधि के अन्त तक यह पुन १०० तक आ गया। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रयम योजना काल में 
जीवन-निर्वाह व्यय ३ प्रतिशत कम हो गया परन्तु मार्च १६५६ तक मूल्य वृद्धि की क्रमिक प्रवृत्ति 
हृष्टिगोचर होने लगी थो और एक वर्ष मे ही यह ६ प्रतिशत ऊँचे चले गये । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि मूल्यों की मूल प्रवृत्ति का निर्णय इस बात से किया जाना 
चाहिए कि १६४१ की तुलना में मूल्यों का गिरना अत्यन्त स्वामाविक एवं आवश्यक था परन्तु 
बीच में खाद्यान्नों के मूल्य मे जो कमी आयी वहू अत्यधिक कौर हानिकारक थी। गिरावट की इस 
प्रवृत्ति को रोकने में कुछ समय लग गया क्योकि लोगो के मन में निरन्तर यह सम्देह बना रहा कि 
सरकार ने जाने किम मूल्य पर खाद्यान खरीदेगी । 

(२) दितोय योमनाकाल--प्रथम योजना के अन्तिम वर्ष में मूल्यों मे वृद्धि की जिस प्रवृत्ति 
का आरम्म हुआ वह निरन्तर द्वितीय योजना काल में चालू रही । फ़लत' घोह मूल्यों के सामान्य 
अरकाए ३० प्रतिशत, खाद्य पदायों में २७ प्रतिशत, ओद्योगिन्ष कच्चे भाल में ४४ प्रतिशत 
तथा ५३8 चस्तुओं मे २४५ प्रतिशत को डेद्धि हो गयो । इन प्रवृत्तियों का अनुमान निम्न अक्ो से 
लगता है ४ 

द्वितोष योजनाकाल मे घृल्य परिवर्तनां 
(मार्च के सप्ताहों की ओसत के आधार पर आकलित मूचकाक) 
(१६५२-५३--१०७५) 





यस्सु १६२६ १६६१ 
१. खाद्य कस्नुएँ : ह्र८ ११७६ 
अनाज ब्ई 7. १०० 
दाल छठ 8३ 
२ औद्योगिक कच्चा माल : १०६४ १४६-१ 
हु १९७" १११ 
विनचहन श्०्६ १५० 
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२८४ | इषि मूल्यों की समत्यां 


तालिका से यह स्पष्ट है कि द्वितीय योजना में खाद पदार्थों (वम्मिलित) के थोक घूचकाव 
में लगभग २४ प्रतिशत वी वृद्धि हुई जबकि बन्न तथा दालों के मूल्य निरन्तर बढ़बर पुन गिर 
गये। इस प्रकार साथ पदार्थों वी मूल्य वृद्धि मे अनाज तथा दालो के अतिरिक्त बन्य वस्तुओं का 
प्रभाव अधिक हुआ है । 


बुद्धि के कारण--संन्‌ १६५६ १६६१ में सूल्य वृद्धि वा एक सारण तो यह रहा है कि जन- 
सहया और मौदिक आय बढ़ने से खाद्य तथा अन्य वस्तुओं को माँग में बृद्धि हो गपी। इसके 
अतिरिक्त पूति के साप्रात्य अभाव का भी बुछ असर पडा। उदाहरणत, १६५७ ४८ में अप का 
उत्पादव पिछव वर्ष से ६० ताख ठन कम ओर १६५६ ६० में गत वर्ष से ४० लाख ढत कम था। 
इसी वर्ष रई की उपज गत वप से १३८ प्रतिशत कम, पटसन वी फसल १२ प्रतिशत वम तथा तिल- 
हने का उत्तादन ८ प्रतिशत कप 44। इन अ्ावों का मूल्य स्तर पर बहुत व्यापक प्रप्माद पडा । 

यद्यपि इितीय योजना व अन्त म खाद्यात्रों के मूल्य बहत ऊँचे नहीं कहे जा सकते परम्तु 
पाँच वर्षों में होत थाने उतार-चढावों से देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को मानों झकझोर कर रख 
दिया | योजता के अस्तिम झ्ांग मं तमरीकी मार्दजनिक निवम-४८० (?7, 480) के अन्तगंद 
खाद्यानों का आयात किया गया जिस्स मुल्यों मे कुछ स्थायित्व वी स्थिति उत्पत हुई । 


जीवन-निर्वाह्‌ व्यय-द्वितीय योजना के पाँच वर्षो मे थोव मूल्य मूचवाकों वी भाँति ही 
जीवन तिर्वाहू सूचकात भी तिरन्तर ऊंच रहे और जीवन निर्वाद सूचत्ताक जो १६५६ मे १०० 
(१६४६5 १००) भा, १६६१ में १२४ हो गधा । योजना के भ्रारम्भिक भाग में जीवत निर्वाह ध्यय 
मे वृद्धि खाद्यानों के मूल्य में वृद्धि वे कारण हुई। अन्तिम दो वर्षो में साद्मानों के मूल्य स्थायी हो 
गये परन्तु जीवन निर्वाह सूचकाक में गिरावट नहीं लायी जा स्वी | इसका बारण यह था वि 
खाद्य पदार्थों के वर्ग मं अन्य कई वस्तुओ के मूत्यों में वृद्धि हो गयी थी। 


द्वितीय बोजना वी प्रगति से यह निप्कर्प निकाला जा सकता है वि सामास्य मूल्य स्‍तर में 
स्थायित्व मुख्यत इस वात पर निर्भर बस्ता है हि दश मे कृषि वस्तुओं के उत्पादन की क्या गति 
है तथा सरकार के पास इृषि पदार्थों के अमाय वी पू्ि के लिए क्रितन। माल भण्डार मे है। इस 
सम्बन्ध मे कृषि पदार्थों मे सट्टूं की प्रवृत्ति का भी उचित नियन्‍्भए वरना क्ावश्यव है। 

(३) तृतीय योजना काल तथा उसके पश्चातु--यह एक सामान्य तथ्य है कि सदि देश मे 
पूंजी बिनियोजन की मात्रा वढायी जाय तो जनता की मोद्धिक क्षाय में वृद्धि हो जाती है और 
उपभोग्य पदाों की माँग बढने लगती है । इस तथ्य वो तृतीय योजना के विधायकों ने भत्ी 
प्रकार समझा जिसके फलस्वरूप जहाँ उन्हान पूँजी विनियोग की माला (राष्ट्रीय माय के) को ११ 
प्रतिशत से बढावर १४ प्रतिशत करने का प्राववान जिया वहाँ प्राद्यानों वी उपषत्ति ३० प्रतिशत, 
हुई मे ३७ प्रतिशत, तिलहन में ३८ प्रतिशत तथा शत्क्श वे उत्पादन में २५ प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य 
निर्धारित किये । 

लृदीय योजना वे आपम्म में कृषि पदार्थों के मूल्य विश्रेष ऊँचे नही थे बयोडि' सरकार 
झ्न्र भण्दारो म मे पूर्ति कर मूल्यों म्र स्वाधित्व रखने के लिए प्रयत्त कर रही थी । १६६०-६१ मे 
फ्सल अच्छी होने के. कारण १६६१-६२ में हपिं पदार्यों म सृत्यों में कुछ कमी बायी जिसके 
फस्‍्वहूप सामान्य मूल्य सूचकाक मे ३६ प्रतिशत ग्रिययटओआ गयी। हिस्बु अप्रेंल १९६२ से 
कृषि पदार्थों के मूल्यों मे तीज ग्रति स वृद्धि होती आरम्भ हो गयी । फ्तत १६६२-६३ मे झुल्य 

क मे ३ प्रतिशत वी बृद्धि हो गयी । इसक्ते पश्चाव्‌ वृद्धि की गति विरन्‍्तर तीव्र होती गयी ॥ 


९ “ द्वारा तृतीय योडता एवं वाद क काल में हूपि पदार्थों के मुल्यों मे हुई दृद्धि का अनुमान 
५. जा सतरत्ता है 








झूदि दस्तुरे रबर १४८ रद 


शऊाद्य दप्तुएं शब्द ११० हद 
झा्टात्र.. रबर श्श्द 

चादन रबर रश्रे 

डे दर रद 

हारे ११० १६८० 

रूपज १३३ रह 

बूट छ्ज १६० 

कमी बन्दुरं र्ब्श्स श्क्व्श 





अत त-त-ततत*5 सनी अ डक सस्‍अइदीयी- चित ना 
8०2०६ ६00:2००६ $०८५४ (शण्या]ु 
प्ररदुल् गारपी मे स्पप्ट है हि झूपि-डस्तुरों को दोनों का रदत्यक मद १२००-३३ मे 
है ७ किक न्‍ इक 
१६४ दा दवा मी खांद् दस्तुओं छोर खाद्यानों का मूत्र ३०० पा। इपम पद स्पप्ड हे कि 
हपि दस्टुओं शिपत्तर छादां को होम में ठेड मे इंद्धि हो रहो है। हेहूँ, पाते मोर बदन 
जा भ्चशस् मर १६७०-७१ में कषपगा २०८, र४८ व प्व् ६ था। इुय प्रक्नर इन उस्दुओों छो 
मतों के झपेश्म॑झत तेडी में वृद्धि हुई है ५ दस्तुतः रूपि दम्तुरों हो कैसे माप दम्पुओं को 
टुतनता में ठेझे में दउ रहो हैं ॥ 
कृषि मृत्य झायोद (तैहमंप्णः्फशों शेगंज्स ए०थाणडड्यरं९व) 





झूच्दों हो नोठि के सम्दस्ध के मरझार सो झनाह देने के चिए मनु १६६५ 
का इ्पुछ यह देखता मी है हि हृपि दुच्य- 

दिडेशक्र जोइतविद्ठाद ब्यर, मजदूरों दया बौदोसिह 

ग्रेघा ठहू आदेए इंठि वे विभ्रित ऋदिलवस्तुओं डे 
थों डे मम्बस्य में मराह देश है तदा दिफिप्न दस्पुओं का मूच्प दिरिबव ऋरठा है। मह आए 
केदन रुष्मरृशार सगशन है | स्परोप दिट्ठुद रूर मे श्फिझ निरर्दों ठप अर्देब्यचन्ा 
घ्यान में रखछूए झदता झुझाव देश है. परस्द्र दु्घोगररण 
स्वीकार वहों करतो ठया रृदिलस्तुओं हा रच्प पिप्रोरिद 
हपा १६६६-६७ के दो दपों मे मरझार ने झादोग द्ारामु 
को घोषया को। इप प्रक्तर कुछि पूच्यों सो समस्या क्षा मदाघाव 
दिद्ध होठे हैं । 


विश्कय--हूरि पदों हे छुर्पों को समस्या मु्यव 
















उत्ताइन की साझत्रों पर हडिद्र से 











के हि को 









उत्पादन एवं वितरस सो सरत्य है, 
अव. मूच्दों में स्पापिस् राजे छे चिए उच्दाइव ठपा दूति क्षा झाब विरमित एड विसल्चित होना 


अआहिए करि अवादाजिक तत्वों को रप्राव भा सार ढढादे का अददर मं मिन मे । ब्ततः 


२८६ | कृषि मृल्यों की समस्या 


कृषि घूल्यो की वृद्धि की सम्रस्था का समाधान अधिक उत्पादन तथा सरकार की मिश्चित मीति 

तथा उसे हृढतापूर्वक क्रियान्वित करने मे सन्निहित है। यह बडे दुर्भाग्य की बात है कि सरकार 

निश्चित नीति की घोपणा करने तथा उत्ते क्रियान्वित्त करते मे पार्टी के राजनीतिक हितो का अधिक 

ज्यात रखती है तथा देश के आधिक हितो का कम। सरकार की आधथिक नीतियाँ, कृषि मृत्यो 
की समध्या के लिए अधिक जिम्मेदार हैं | प्रो० दातदाला के शब्दों मे 

+पु( 96 कक्षा 0 ऋरांटाी 6 $फ९०३९०९ ता त्पाशाई शत 6 हश6 
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4) 2 7772 ऋऊशव 45४ हढ्ठा रा डप्रागए8 42 छा क्रवल्ट वा. 
कि. काग्ब॑धण,. गिवंबशाएए. आउाशा, रा: प्र#च्शीव्व 07 
प्रस्‍ादा्ए2व 7265, उल्ब।ध #ब्ठ /दि।2प्7 /श ॥/8 ररदोंं 
नह बरमाशिड बावें #गि फंड कॉंड दाद अँद्यी ०. #श 
दा्रीडाका --पीबेकरपरेढोँ (9माराईडड/ं7, 2976 


भरत : एक ओदोगिक देश--ईसा के २,००० दर्ष पूर्द मो भारद औदोपिर हस्टि में एक 
मसमृदशाईो देश था । किम्न के दिरामिटों मे, झारतीय मतमत में विपे शय दस तस्य के साक्षी हैं। 
दिल्ली का ऐंविहामिओआ लौह-स्तम्भ हमारे लोड एवं इस्पाठ उद्दोग की प्रावेनदा का ज्वतन्ध 
उदहरम है। मौरंशाल से ही भारत का विदेशी ब्यापार समुद्री मार्गों द्वारा प्रारम्भ हो दप्ा था। 
उस र समय रेंगर्मी वस्त्र, गतीचे, हायी दाँव के सासलान, बर्तन आदि भारत के निर्यात को प्रमुख 
बस्तुएँ थो । भारदीय जड़ाजरानो भी समय उम्मठादम्या में थो। सुगठकातीत कठा एवं वादिम्द 
मा उन्नेष वनियर तथा टेवनिउर मे शब्दों में किया है । सम्राट 
अकबर के शांसतक्ल में झारदीय खूदी एवं रेगमी वस्त्रों का वि्याति छ्ारख दया अन्य अरब 
देशों को छिद्रा जाठा था| ग्रामीय मन लकड़ी, आदूपठ, देम्त-निर्मात 
उद्योए प्रदुद् थे । /हरी उद्योगों में 
बनारस की जरीदार साडी या मुरादाबाद के बर्देत अरश्िद्ध ये । 
ईस्ट इष्डिया कम्पती तथा प्रारम्मिदर विडिशिल्डान-खंम्राट अझुदर के झ्ासनम्धल में 
भारतीय उद्योग पर्याप्त उद्नदादस्या में ये । उस समय भारत से सूठी दया रेशमो कपडे मध्य-यू् 
के देशों को बड़ी मादा में भडे जाते थेत भारत के देसी व्यापार मे परिद्रमी देखों का ध्याव 
ओआकपित किया सन्‌ १६०७ में एलिडादेय प्रयम ने ईस्ट इम्डिया कस्दती को भारत तथा बनन्‍्य 
पूर्वी देशों दे व्यापार करते की राजाशा प्रदात की। यूरोप्र के अन्य देख, जँसे--छॉँस, पृर्देघ्न 
हालेम्ड भी भारतोंद स्यावार को और आइवपरिद हुए॥ इस प्रझर भारदीय ब्याग्रर 
अपने अप्रौत करते के दिए दने देझों में भ्ीषय प्रतिच्धद्धों प्रारम्भ हुई । ईस्ट इब्डिया कम्पनों 
भारदीय वस्तुओं का प्रचार यूरोप के डिद्रा दया उन्हें सोइत्निउ दवाठा और खबहववीं शताब्दी 
अनन्‍्दे दक भयरदीद इस्तुओं को घु् युेर्रीय बाजारों में रहो टथा इस बव्याप्रार से ईस्ट इम्डिया 
कम्पडी ने पर्याल लामाजन झिया । शस्तीय तिदोद के कारध दिटेद के उद्योगों को बहु क्षति 
उड़ानोी पड़ी ॥ इस परिस्थिद्धि छा खामता करने के लिए हिटिंस सरबर ने भारतोद बम्लुओं पर 











आदि के 















को 
पर ई 
कट 
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आरी मात्रा म आयातनकर भी लगाता प्रारम्भ कर दिया। इस प्रक्रॉर भारतीय निर्मात व्यापार 
को मप्ताप्त करन वा प्रयत्त जिया गया । 
दिटिश औद्योगिक नीति--सन्‌ १७५० के पश्चात्‌ इशर्लेण्ड में औद्योगिक ब्रान्तिग्रारसम हुई 
जिसने ओद्योगीकरण को एक नयी दिशा प्रदान की । ओदोगिय दछ्ान्ति के वारण आशिय परिस्थि- 
तियों मं आमूल धूल परिवर्तन हा गया । अब ब्रिटेन को आपने उद्योगों को बताने के लिए अधिक 
मात्रा में बच्चे भात तथा मशीनों दवाश बडे पैमाने पर उत्पादित निभित माज़ वे लिए विदेशी 
बाजारों की आवश्यकता हुई। अत, ब्रिरेन की ब्यावारिक नीति में परिवर्तन हुआा। कब ब्िटेन ने यह 
नीति अपनामी वि उपनिवेशों को इृपि-प्रधान देश ही रहने दिया जिससे इगजैण्ट बे उद्योगों को 
अनाये ये लिए वहड़ों स॒ कच्चा माल प्राप्त होता रहे तथा पक निमित माल मी वहाँ खपद 
होती रहे । 
भारत में कच्चे मात का आयात आरम्त--उपमुंक्त नीति के अनुवार भारत सें पके 
निर्मित मान्त का आयात किया जान लगा। भारतीय उद्योगों के पतन की कहानी आर» सी० देत्त 
न इस प्रकार प्रस्तुत वी है, “भारत अठारहवीं शताब्दी में एक प्रमुख औद्योगिक और खेतिहर देश 
था । यहाँ के बने हुए बत्त तथा अन्य वस्तुओं की माँग यूरोप कौर अन्‍य देशों वे बाजारों में दवीती 
थी। परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी और व्िदिश समद ने अग्रेजी शासन के प्रारस्भितर वर्षों में इगरैष्ड 
के उचोगों को प्रोत्माहित करते के उद्देश्य से भारतीय उद्योग वो हतोत्सामित बिया। उनका बहू 
उद्देश्य था कि भारत इगलेण्ड के उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा करे) इम नीति वा बनुगमन 
बठी हठता के साथ किया गया तथा इसका परिणाम बढ़ा ही भयकर सिद्ध हुआ। भारतीय 
कारोगर कम्पनी के कारखानों में काम करन के विए वाध्य किये जाने लगे। साथ ही साथ 
भारतीय सूती तथा रेशमी कपड़ों पर दनना अधिक आायात-क्र लगाया गया कि इगलेए्ड दे 
बाजाएों में वे प्रदश नहीं कर सश्त ये | दूसरी तरफ इगलैण्ट वी वस्तुएँ भारतीय बाजारों मे 
स्वतन्त रूप स॑ करपुक्त सेंगायी जाती थी । फ्लस्वरूप भारत धीरे धीरे कच्च माव वा उत्तादत वन 
गया बोर इगतैण्ड वी निभित वस्तुएँ भारत तथा एशिया के अन्य दशों में आने लगीं ।” रमेश दत्त 
ने यह लिखा है कि कम्पनी द्वारा भारतीय कारीगरों को एक निश्चित काम एक निरिचित समय में 
करने का ठेका दिया जाता है । सह कम प्राय उतते समथ्र में पूठा तरता सम्पत्र नहीं होता था। 
अत जत्र बारीएर उम्र काम का पूरा नहीं कर पाते वो उतके आेँरूठे कटवा दिय जाते थे ताजि बहू 
हाथ स क्राम करने लायक नहीं रह जायें । 
उच्यीक्तवीं शताब्दी में भारतीप उद्योग--१८वी शतारदी के अन्त तक प्राय भारत के सभी 
कुट्टीर उद्योग नप्ट हो चुके थे । उन्नीमवी शताब्दी म महान आधिक परिवर्तन हुए। इस शताक्दी 
के तृतीय दशक में आधुनिक उद्योगों वी आधारशिला री गयी । भारत की प्राचीन बर्वेज्यवस्था 
नष्ट-अश्रप्ट हो चुवी थी  थत यह दआादश्यक्र था कि भारत नयी बये-व्यवस्था बी ओर अग्रमर हो 
परन्तु देश इस परिवर्तन के जिए तैयार तहीं था। तकनीती शिक्षा और वँज्ञानित औौजएसों तथा 
मशीनों के छम्ताव के वारण निर्माणकारी उद्योगा की स्थापता नहीं वी जा सकती थी। इस प्रतार 
उन्नीसवी शतादी के प्रयम चरण मे जहाँ एक ओर पुराती अर्थ-यव्म्या नष्ट हो चुकी थी वहाँ 
दूसरी ओर किसी नयी अर्थ व्यवस्था वा जन्म नहीं हो मका 3 
आयुतिक उद्योगों का प्रारम्भ--श्ध्वी शवाददी के उत्तरा्द्ध में अँग्रेज व्यापारियों ते मारत 
के प्राकृतिक साधनों का विदोहन विया। भारतोय कच्चे साल वी साँस में वृद्धि होने वे कारश 
६ उद्याग--चाय, कॉफो, जूट तथा नीव--प्रारम्म किय गये ! सन्‌ १८३३ तव ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी दी नीति के कारण लंग्रेज साहसी भारत में उद्योग म्पापना के वार्य में द्विचक्ते थे । 
पश्चिमी द्वीपसमृह में सद्‌ १८३३ में गुवामी प्रया वा बल्ल हुआ शत वहाँ का चीती उद्योग 


भारत में भोौद्योगिक विज्ञास--स्ामाम्य सर्देक्षण (सन्‌ १६५१ तक) | २८६ 


समाप्त होने लगा | सस्ते भारतीय श्रम के कारघ उद्योगपति बगोचा उद्योगों की घोर आऊुप्ट हुए। 
मारठ से जूट का निर्याठ सन्‌ १७६४ से ही किया जाता था। खाद्यात व्यापार में वृद्धि ठया कच्चा 
माल भेजन के विए वोरियों की आादश्यक॒ता हुई जिसमे जूट के व्यापार में वृद्धि हुईं। सन्‌ १८५६ 
में क्रोमिया के युद्ध (टपग्राव्शा। ४7) के कारण रूम से हेम्प वी पूति बन्द हो गयी, इससे भी 
भारतीय जूट के व्यापार को प्रोत्माहन मिला । बहदे के बगीचे सन १८४० से दक्षिणी भारत में 
प्रारम्भ किये गये । 
नौल तया चाय उद्योग सर्वप्रथम बगाल में प्रारम्म किया गया परन्तु उद्योगपतियों एवं 
बेतिहरों में झगड़े वे करण यह उद्योग विद्वार तथा उत्तर प्रदेश में विकसित होने लगा | रेलो के 
विक्राम के पश्चात्‌ दम उद्योग ने पर्याप्व उन्ति की । ईस्ट इण्डिया कम्पनों ने चाय की खेती सम 
१८३४ में प्रारम्भ की तथा अपने वगीचों का £ भाग धासाम की कम्पनी को दे दिया | इस उद्योग 
की प्रगति देखकर यूरोपीय व्यापारियों त सु १८५३ से इसमें भाग लेना प्रारम्म किया । 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है जि मारत में पहते बगोचा उद्योग प्रारम्म किया गया। इन 
उद्योगों का विक्रास यूरोपियनों द्वारा किया गया परन्तु यूरोप्रीय उद्योगपति आरम्मिक काल में इन 
भारतीय उद्योर्मों को प्रास्म्म करने में विशेष उत्माहित नहीं थे । उनकी निष्कियता के निम्मलिछ्चित 
कारण पे 
(३) ईस्ट इतिडिया कम्पनी द्वारा यूरोपियनों पर भारत में भूमि खरीदने पर प्रतिवन्ध लगा 
दिया गया था । 
(?) सन्‌ १८३३ तक भारतीय व्यापार पर ईस्ट इण्ट्रिया कम्पनी का एकाप्रिक्रार था अत 
अस्य व्यापारी इस क्षेत्र से प्रवेश नहीं कर सकते ये। 
(३) देश में धनी आबादी का अमाव था एवं श्रम सम्बन्धी कठिनाइयाँ थी। 
(४) आमन्तरिक यात्तायात के साथनों का पूर्ण ममाद था । 
मनर्‌ १८३३ के पश्चात्‌ ये कठिनाइयाँ घोरे धीरे दूर होती गयीं । लॉ डजहौजी के समय 
सडक यातायात का विकास किया गया । 
निर्माणकारी उद्योग--ठतीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द तक बगीचा उद्योग की नींव पड चुकी 
थी । इप्त शवायदी वे उत्तराद्ध में निर्माणक्नारी उद्योगा की दिशा में भी प्रयत्त क्यि गये ) यातायात 
के साधनों के विश्रास के कारण बब मशीन आदि का आयाव सरलतापूर्वेक क्या जा सकता था। 
इगर्लण्ड के व्यापारियों ने भी यह महसूस किया कि मारत में कच्चे माल वी प्रच॒ुरता का पूर्ण लाभ 
आधुनिक उद्योगों की स्थापना करके ही उठाया जा सकता है। अत उनका ध्यान तिर्माणकारी 
उद्योगों की ओर आकषित हुआ। 
सन १८५१ में प्रषण सूती मिल दि बॉम्चे स्थिनिंग एण्ड दोविग कम्पनी! स्थापित हुई जिसने 
सन्‌ १८४४ से उत्पादन प्रारम्म क्या | “अमरीकी महायुद्! ते कारण कपास वी कौसतठ ऊँची रही 
बत मूतती वस्त्र उद्योग तीत्र गति से प्रथति नकर सका। इसी समय सच १८५४ में ही पटसन 
उद्योग की स्थापना वी गयी ठया सब १६६३-६४ से यह उद्योग भल्ली भाँति उन्नति झरने लगा । 
१ ध्बीं घवाब्दी के अन्तिम दशक में हृषि की स्थिति वियडन लगी जिसके परिणामस्वरूप कृषि पर 
निर्भर रे बाते उद्योगों की भी दशा खययय होती गयी । १६६५-१६०० के दुधिक्ष के कारण सूठी 
वस्त्र उद्योग वी दशा दयनीय हो गयी । सरकार न कपास पर उत्पादन कर लगा दिया। प्नेग की 
बोमारी के कारण वम्बई के श्रमिक शहर छोडकर गांवों में भागते लगे। इन सभी कारणों हे सूती 
वच्त्र उद्योग की दशा गिरती गयो । दुभिक्ष का प्रभाव जूट उद्योग पर भी पडा । 
वोसदों इताब्दों का आरम्भिक काल (सन्‌ १६०१ से १६१४ तक)--इस शताू्दी के 
प्रारम्भ में भारत के राष्ट्रीय नेताओं वा ध्याव औद्योगीकरण की बोर गया। उन्चीखवीं शताच्दी के 


२६० | नारत में बौद्योगिक विकास--मादान्य सर्वेज्रा [तनु १६५१ तक) 


विभित जकान्न बायोगो ([[गा76 (.७॥॥ए55०75) ने यह मत प्रकट क्या था दि बवाल का 
मुल्य वारण बौद्योगिक पिछगपन था। राजनीतिक बनस्तोष के साथ हो साथ जनता वा आधिक 
अनन्तोप भी बढता गया । मसाप्टेय चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 'स्वदेशों बान्दोलन तथा विदेशी 
बहिष्कार पक्त ही उद्देश्य के दो पहलू ये ।' देश दर में औद्योगिक उत्माह वी लहर दौड़ यो । 
कपड़ा, पेंसिल, चावू-छुरे, दिदासलाई, शोशा आदि सम्बन्धी अनेक कारखाने स्थात्रित होने लगे। 
विन्तु ये सब धीरे-घीरे समाप्त हो गये । इसका कारध व्यावेहारितर बोर वध्यावस्तायिक शिक्षा वा 
अप्ाव था । विशेष असन्तोष का डिएय तो यह है कि इनके समाप्तप्राय होने पर भी सरकार ने 
इनकी जोर जआाख उठाक्षर भी नहीं देखा । 

इधर भारतीय रेलें विदेशी माल ढोने के लिए कम दरें लेती थी और भारतोय माल पर 
अधिक दर दसूल वरती थों। इस प्रतार भारतीय उद्योगी को विदेशी माल से निरन्तर स्पर्डा वा 
सामता करना पडा । डिम्तु सरकार की उदासोन एवं विरोधी नीठि के होते हुए भी उद्योगों ने 
अच्छी प्रयाँठि की | सन्‌ १६११ को बौद्योगिक यथना के अनुसार उस समय १० से किक श्रमिक 
नियोजित करने बाते क्ारखानों की सख्या ७,११३ थी। इनमें से ४,५६६ कारखानों में शक्ति के 
साधनों का प्रयोग क्या जाता था । 

प्रो० घुकावन के अनुसार सन्‌ १८६६० में प्रथम दिध्वयुद्ध तक 'सूत्ती मिलों में तदुओं की 
सब्या इुगुबी स बयिक हो गयी और करघों की सब्या चौगुती हो! गयी, जूट प्िल्ों के करों में 
४६ गुनी बृद्धि हुई, कोयते दे उत्ताइन में छह गुनी वृद्धि हो ग्रभी तथा रेलों बा विस्तार ०० मील 
प्रति दप की दर से हुजा । 

इस विक्तास के हाव हुए भी भारतीय उद्योग प्रथम दिव्वयुद्ध के पूर्व पिछड़ी अवस्था में ये। 
ब्यवस्पित टग पर चलन दाल उद्योगों में दस्वर्ट क्षी कपड़ा मिलें, कलकत्ता के पास को जूट मिरे, 
दिहार तथा वगाल और उड़ीसा की कोयले दी खातें ही प्रमुख थी । इस बवधि में भी मरत्रारी 
नोति थौद्योगोवरण के प्रति उप्रेज्ञापूप थी। बओोद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र भें सरकार ने कुछ कदम 
अवश्य उठाये घे परन्तु देश छी बादइयदताजा को देखते हुए यह कार्य भी सगष्य थे । 

लॉ्ड वर्जन के शासनकाल में उद्‌ १६०४ में वाषिम्य एवं उद्योग विभाग स्थापित हुआ। 
छुछ राज्य मरवागें न भी औद्योगीवरण की दिशा में प्रयत्न विया डिसमे तमिलनाडु तथा उत्तर 
प्रदेश क्री मनकारों द्वारा जिया गया कार्य प्रशमनोय घा। सन्‌ १६१० में तत्तातीद राज प्रवित्र 
लॉड्ड मारे दे इत प्रयस्तों का विरोध किद्ा । सा्जे मुक्त व्यापार नीति वे सेमयक थे इसविए सार 
द्वाप उद्योपों को किसी नी प्रकार वा प्रे्पाहन देना उन्हें असह्य था। मारते वी नोति उम्र समय 
वो सरबवारी नौति वा प्रतोक था जिमक द्वारा उवायों को प्रोत्याहित करता सरदारी ठिद्धात्त के 
अतिहृद्र समजा जाठा दा । इसी जदधि में सच १६०७ में टाटा आयरत एण्ड स्टोल वस्सनोंजों 
स्थापना वी गयी । 

तत्हाचीन मौचद्योशिक प्रपति के कारण--भारतीय उद्योगों के प्रति सरकार की उद्यमोन 
टीवि के दावडुद देश के कृछ कौद्यागिक्त विद्याम हुआ | टसके विम्तलिखित कारश थे हि 

(१) झददेशों आन्दोचन--स्ददेशी आन्दोवन ने विदेशों दस्तुठों, विश्वेषतया विदेशों कपड़े के 
वहिआर पर जोर दिया। जन-साधारण में विदेशी कपड़े वे प्रति विरोध का बातावरण उत्पन किया 
गया जिससे देशी सूती भित्री क्रो चल मित्रा ठघ्मा उनका विकास हृव्य । 

(२) अकातों का ऋनुमवं--एनीसपों ऋतासदी के झन्तिम चरण में क्बातों वा ताँता लगा 
रहा । सन्‌ १८४८७ ठथा श्द८र० दा ढककाए कत्यन्त झयकर था] विभिन्न अवा्तों कौ जाँच के लिए 
क्ायोग नियुक्त विये गये । इन अप्योगी ने कर्ध-व्यवस्था में परिवर्तन करने का सुझाव द्िया। सर 
अत हूँ दी अकाद आयोग (१८८०) दा मंतद्योव बवाल बायोय (१६०१) ने देश का ऑँद्योगी- 











करत में औद्योगिक दिक्ास--तातठान्य सर्वेक्षम (तु १९१५१ ठेके) | रधर 


करण इरते का झुझाद दिया । दकके अविरिन्ः परिवहन के सझायतों के दिन्यद के लिए भी दिक्यारिय 
पर । 





चौनी, खाद, चमदा जादि उद्योर करे स्थारता की जाने लमीे | 
(३) जाहत का उद्हरम--आादात या प्रयाद्ि ऊे काट एशिया का प्रहड राध्टू 
ही गया था जादात की जोडोदिद प्रति मे देदाँ की सरकार का पररप्त योगदान सह । मार 




















बऑौदोरीक्षराप दाग शिया झपा । इस प्रछार भारदीदों न बात का उद्ाहस्म छरते 
मानने रखा तथा पौटोगिक विक्ञाम को ओर अद्धनर हार $ 

(४) होल में भारतोंद द्वव की मॉग--उरी सना दो में भारतीय सुत की मार को 
जाने लगी | इस बड़ी हुई माँद को पूदि के किए भारत में सत्ती डिरों कं ऋब्या एद दचाइत 
क्षनता में दृद्धि को पी जिससे खूदी उद्योग को प्रयदि क्षो बच सिच्ा 

(१) स्वेष्न नहर का खुपता-सदेव नहर के खुफ्ते में (१८६६) मारत का व्यापारिक 
सम्बन्ध ब्िटेस के साय बढा। दूसरो ओर भारदी डठानो परी ब्योडि 
इंगजाड़ से सस्ता मान झारत में उधिक ठेजी 
दृद्धि हुई और मारतीर ब्योप्ररियों को री सलाम हू 
अजित पूँची का उस्पोए उन्होंठे देश के जौद्घोगीजरण 

(६) परिदहत के झाउलों का विक्षात--यादायात क्षे झापतों का दिकान छौदोगीवरण के 
लिए आवशरपक होठा है। उर्नीस्दी झवाब्दी के उतरा मे भारदर में रेत तया सय्झों का विक्ञाप 
हिदा गा / यदारि दतद़े शिकाय के मृत म अर्वेर्जों करे स्वायररदा एुदर राशतीविक 
ये छिरि मो उसके कारण बोदोजिक प्रादि को बह नित्य) यादाशाद के साप्रतों ने इचाइत के 
साधनों एवं निमिद माल कहो गटिशोवरा प्रदान को ॥ 

(७) मारतोय उदोगगीयों का उचाइ--धरवीद उद्देदर्नी 
करण के क्षेत्र में सराइतोंय कार्फ किया । छुछ उद्दोगप्रियों ने लो त्याद एव देगमन्छि की भाइना 
मे प्रेरिद हो उडदोनों को ख्थाउता हो । इत सम्बन्ध में दाशमाई नौरोडे दणय जननोदयजों टाटा के 
प्रशाल अधिस्नणशीर हैं ॥ भारतीय पूँशीपदियों को दम भावता के रून्दन्प में स्वर्री 
था, “भारत गे पर का यद्रतर हुआ है, विदा बटुवरण 
करते रहें 
प्रपम विशवपुद्ध से द्वितोप डिरदठुद़ के आरम्म ठकु को प्रदति (१६१४-२६३६ ई०) 

प्रयव एंदकाल में ओ बिक्षा4 (१८ १४-१६१८)--प्रवत महार॒द के समय भाररद में 
दिदेशों से मार का झापादे बढ़ठ कम हो गया अठः पहली बार यह पतुमद शिया गया छि आदग्पक 
बस्टुओं की पूर्ति के किए विदेशों पर रहता खउठरनाऊ है । हलतः 
दिकडित करने का स्वर्ण मदरर प्रात हुआ डिल्दु भारतेयों ने 
छडाडझा और भारती 


अररत के 
















ब्यापार को मात्रा में 
हुई तया लाभ दारा 
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२६२ | भारत में ओद्योगिक विकास--सामाभ्य सर्वेक्षण (सन १६५१ तक) 


इस समय मध्य पूर्व वे देशों मे रेल वी पटरियों की माँग बढ़ गयी मत टाटा बम्पनी ने अपने 
उत्पादन मे वृद्धि की । पैनिको वी वर्दी आदि की पूि के लिए सूती वस्त्र उद्योग में भी उत्पादन 
बढाया गया । सरकार ने यह भी कनुभव क्या कि यदि देश औद्योगिक दृष्टि से विकप्तित होता तो 
उससे युद्ध प्रथलों मे अधिक सहायता प्राप्त होती, इसलिए भारत के औद्योगिक विक्राप्त को सेनिक 
हृष्टि से भी आवश्यक समझा गया | 

ओऔद्योगिक आयोग की नियुक्ति--सव्‌ १६१६ में प्रथम औद्योविक आयोग की तियुकिति वी 
गयी जिसने अपती रिपोर्ट सन्‌ १६१७ मे प्रस्तुत की । बद्योग ने इस वात पर जोर दिया कि (क) 
औद्योगीकरण द्वारा देश को आत्मविर्भर बनाने मे सरकार का सक्रिय सहयोग होना चाहिए, () 
इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार के पास देज्ञानिक एवं याम्त्रिक विधयों पर सलाह देने के 
लिए विशेषज्ञ होने चाहिए, (ग) प्रान्तीय उद्योग परिषदों कौ स्थापना की जानी चाहिए तथा 
भौद्योगीषरण एवं रासायनिक सेवाएँ ([700भे आ060 टटगात्ठ $श५५०६४) प्रारम्भ की 
जानी चाहिए । आयोग के सुझाव पर प्राल्लीय उद्योग परिषदों की स्थापना कर दी गयी । 

भारतोय युद्-सामग्री बोर्ड ([7ठक्षा वैए॥॥/गा$ फ०040)--युद्ध वी आवश्यकताओं को 
ध्याव में रखते हुए भारतीय उद्योगों का विकास करते के लिए भारतीय युद्धन्प्तामग्री बोर्ड री 
स्थापता को गयी जिसने देशी उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया । बोर्ड भारत में बनी वस्तुओं की 
प्रत्यक्ष सरीद करता था । इसके अतिरिक्त बोर्ड ने उद्योगों को विदेशों से मशीनों के आयात में 
सद्दायता दना, यात्त्रिक विशेषज्ञों के सम्बन्ध मे सहयोग देना तथा उद्योगों वी स्थापना में प्राविधिक 
कुशलता के विकास भादि कार्यों से पर्याप्त सहयोग दिया । 

प्रपम विश्व युद्धोत्तकाल (१६१८ से १६३६ तक) - युद्धकात में भारतीय उद्योगों को 
काफी लाभ हुआ, कम्पनियों की सख्या में वृद्धि हुई तथा निर्यात की वस्तुएँ पैदा करने वाले उद्योग-> 
जुट, सूती वस्त्र, लोहा-इस्पात, चमडा मैंगतीज, तेल, सीमेण्ट आदि--ने उत्लेखनीय उन्नति वी। 
युद्धोपरास्त, कम्पनियों की प्स्था में अधिक तंजी स वृद्धि होने लगी। भौद्योगिक क्षेत्र में सर्वत्र 
अशाजनक वातावरण था, लाभाश की दरों में वृद्धि हुई तथा औद्योगिक प्रतिभूदियों का मूल्य ऊँचा 
उठा । इस आशाजनक वातावरण का अनुमान नयी कम्पनियों की सब्या में वृद्धि से लगाया जा 
सकता है 





बरपं नयी फम्पनियों को सह्या पूंजी (करोड रपये) 
१६१६-२० ६०५ २७५ 
१६२०-२१ ६६४ १४३ 


युद्ध के पूय भारत में कम्पनियों की वुल सख्या २,६८१ थी जिनकी चुकता पूँजी केवल ७६ 
करोड़ रुपये थी परततु १६२१-२२ में कम्पतियों की सख्या 4,७६१ हो गयी जिनकी घुरुता पूँजी 
२२३ करोड हपये थो । 

आवधिक मन्दी--उद्योगों की यह प्रगति जल्यकालीन सिद्ध हुईं क्य्रोकिसत्‌ १६२८ ते 
व्यापारिक अवसाद प्रारम्प्त हो गया। इस मसनन्‍्दी के निम्नाविखित वारणथे (६) युद्धोत्तरकाल 
में युद्धशात थी मुद्रा-स्पीतिक परिस्थितियों का लोप हो गया । मुद्दा-स्फीति के कारण मुल्य- 
स्तर ऊँचा हो गया था तथा लाभ की दरो मे वृद्धि हुई थी परन्तु युद्ध के पश्चाव्‌ स्थायी माँम का 
पृर्ण अभाव था जिसके कारण लाभ की दरो मे कमी होता स्वाभाविक या! (२) युद्ध के पश्वादें 
प्रमुख राष्ट्रों दे पुन औद्योगिक उत्पादन घ्रारस्भ किया। भारत मे विदेशों से माल शआायात किया 
जाने लगा जिसस प्रतियोगिता करना भारतीय उद्योगों के लिए कठित था। (३) सब्‌ १६२०-२१ 
में झये की विविमय-दर से पर्याप्त क्री हुई जियने आयाल करने वाले व्यापारियों को क्षति 
उठानी पड़ी । 


आरत मे औद्योगिक विकाम--सामान्य सर्वेक्षण (सव्‌ १६५१ तक) | २६३ 


धीरे-धौरे मन्‍्दी के लक्षण और घनीभूत होने लगे। भारतीय अर्थ-व्यवम्या भी दम मन्‍्दी 
की लपेट में आ गयी । भारत में कृषि की प्रधानता थी अत उमे अधिक दाति उठानी पड़ी ॥ यूद 
उद्याग अस्त व्यस्त हो गया । विदेशी औद्यागित्र प्रतियोगिता भी यढती गयी । भारत के निर्यात 
व्यापार में काफी कमी हुई तथा उद्योगों को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। हर द््पी 
काल में सन्‌ १६२१ से प्रशुल्ल आयोग वी निदुक्ति की गयी । इस आयोग ने अपनी ४ रिपोर्ट सन्‌ 
१६२३ में प्रकाशित वी । आयोग ने भारतीय उद्योगो के लिए ग्रियेचनात्मक सरक्षण नोति (2००७ 
रण 05थागरागंग[ह 2006००7) बपनाने का सुन्नाव रखा । सरक्षण नीति के अनुसार गिन 
उद्योगों को सरक्षण प्रदान किया गया उनमें लोहा-इस्पात, सूती वस्त्र, चीनी, वागज, वृहत्‌ रमायन 
भादि प्रयुष थे । यह उद्योग सरक्षण वे फ्तस्व्रर्प विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने में अममर्य 
हो गये । 

सन्‌ १६३२ में ओोटावा समझौता किया गया जिसके अनुसार साम्राज्य अधिमान (776« 
प्र शिलद्धधा०८) की नीति अपनायी गयी । इस नीति क॑ अनुसार भारत में त्रिटिण माल पर 
कम आयात बर संगाया जाता था भौर अन्य देशों वे माल पर आयास-कर की मात्रा अधिक थी । 
इसी प्रयार भारत रे जो कच्छा माल इग्लेण्ड का निर्यात होता था, उस पर निर्षात-बर फी मात्रा 
कम होती थी तथा अन्य देशो को निर्यात होने वाते माल पर निर्यात हर अधिक लगाया जाता था। 
इस नीति वे फ़लह्वरय ज़िडिश माल वा भारत मे प्रोस्माहुन भिवा और भारत निरस्तर कज्चा 
माल ही विदेशों को निर्यात करता रहा। यह नीति भारत यी अर्थ व्यवस्था के लिए घावक 
मिद्ध हुई 

उद्योगों फो नवजीवन तया अवसाद (7रि९)एएटशशाणा शत [१९९९५५४७॥ ०7 ]00$8- 
7763) --आधिक मन्दी में श्रस्त देशों की अवस्या में सनू १६३१ से सुधार के लक्षण दृष्टिगोचर 
होने लगे । कौयते दे अनिरिक्त सभी उद्योगा के उत्पादन में वृद्धि हुई। चीनी उद्योग वा उत्तादन 
सन्‌ १६३६-३७ में १६२६-३० की अपेजा तिगुया हो गया। दस अधि में बषड़े का उत्पादन 
दुगना हो गया | इसी प्रकार सीमेण्ट, जूट, कागज तथा लोहा।-दमस्पात उद्योग के उत्पादन में भी 
वृद्धि हुई। कौद्योगिक उत्पादन में यह वृद्धि प्रिदेशों स मशीनों का आयात तथा विवेचनार्म' 
सरक्षण +े कारण हुई इसी के फ्तख्व्ा देश में वम्पनियों का निर्माण पुत्र प्रासम्म हुआ | स्वरेशी 
आशरंदोलन ने भी इस ओऔद्योगिक प्रगति मे योगद।न दिया । 

द्वितीय विश्वयुद्ध काल में ओद्योगिक विकास--द्वितीय युद्धशाल में भारतीय उद्योगों को 
पुन स्वर्ण अवमर प्राप्त हुआ। विदेशों से आयात बहुत घट गया और मित्र राष्ट्रों में युद्ध-मामग्री 
की माँग में बूद्धि हुई | भारतीय उदयोगपति उस समय अर्द्ध-एगायियारी की अवस्था मे थे । फ्तल: 
देश के अत्दर औद्योगिक क्रियाशीलता आयी। युद्धताल् में युद्ध सम मम्यन्धित लगभग २०,००० 
वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा। सुरक्षा की वम्पुओं वा लगमग ६० प्रतिशत भाग भी देश 
में ही निर्मित होता था। युद्धशातर भे अस्त्र शस्त्र, विजती के तार, पे आदि वस्तुओं का निर्यात 
भी पिया गया । सन्‌ १६४० में सरप़ार ने बैज्नानित एव औद्योगिक अनुमन्यान परिषद (ए०पाथां 
0 $ल्‍शापीए बाते [03583] 2८३९०) की स्थाप्ा की । एवं भौदोगिय अनुमन्धाव कोप 
भी आरम्म दिया गया जिममे पाँच वर्ष तर १० लास दवया वापिस अनुदान दिया गया । औदो- 
गिल प्रशिक्षण की भी व्यवस्था वी गयी। युद्ध मे प्रयम दो वर्षों मे मित्र राष्ट्रोस १६० करोड़ 
झपये वे म।ल को माँग की गयी। सन्‌ १६४१ में हिन्दुस्तान एमरक्रापड फैंस्टरी (बगणोर) की 
स्थापना हुई। इसी य्ष भारो रामायनित उद्योग का भी वियरास जिया गया और रासायमितक 
पदायों बा देश में ही अधिक मात्रा में उत्पादन विया लाने लगा । 


इस विज्ञास के होते हुए भी युद्धशालीन ओद्योगिक उन्नाव वो विशेष मराहनीय नहीं बहा 
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जा सकता 4 सरकार यह चाहती थी कि युद्धथालीन आवश्यव दरतुन वे उत्पादन वो ही प्रोत्साहन 
दिया जाय, वह उद्योगों वे स्थायी विकास 4 प्रति उदासीन रही, गत युद्धकाल में औौद्यागित 
विवास सुनियोजित एवं व्यवस्थित ढग पर नहीं क्रिया गया, केदव उपमोक्ता वस्तुओं (0ए75७एट८ा६ 
80009) प्ले सम्बन्धित उद्योगों पर ही ध्यान दिया गया, और आधारभूत उद्योग जो देश के आधिक 
विकास की आधारशिला होते हैं, के विक्रात्त पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन कमियां के होते 
हुए भी यह तथ्य निविवाद है कि युद्धकात्र मे भारत औद्योगीकरण वी दिशा में तेजीसे 
अग्रसर हूआ । 

यु्धोत्तकाल में औद्योगिक विकास (सत्‌ १६४४५ से १६४० तक)--द्वितीय विश्वयुद्ध बाव 
में भारतीय उद्योगो ने अच्छी उन्नति वी । युद्ध से यह तथ्य प्रकाश में आया कि सरकारी प्रोत्माहन 
से औद्योगिक विकास वी गति को अधिक तीज्र तिया जा सता है बत युद्ध वे पश्चात्‌ सन्‌ १६४५ 
में अन्तरिम प्रशुल्क समिति की नियुक्ति वी गयी । माँग की दमी, मशीन आदि प्राप्त दरने में 
कटिताई श्रम्तिशों मे असन्तोष, कच्चे माल की कम्ती तथा वितियोगो वे क्र्राव आदि कारणों से 
औद्योगिक उत्लादन गिर रहा था। सन्‌ १६४७ में अन्तरिम सरवार वे द्वारा प्रस्तुत बट में 
व्यापार लाभ-कर लगाया गया जिमका उद्योगों पर अत्यन्त प्रतिवूज प्रमात्र पद्म । 

अगस्त १६४७ म देश स्वतन्त्र हआ साथ ही साथ देश वा विशाजन भी हुआ । विभाजन 
का उद्योगों पर वत्यन्त बुरा प्रभाव पढा | विभाजन के कारण शूट उ पादन करन वाले महत्त्वपूर्ण 
क्षेत्र पाकिस्तान में चने गये झ्त पंट्सन उद्योग के सामन कच्ये मात्र वी भीपण समस्या उपस्पित 
हो गयी । यही कठिदाई वस्त्र उद्योग के सामने आयी। शरणायियों की सम्रस्या एवं साम्प्रदाधित 
दगो के कारण औद्योगिक माल व यातायात साधनों वी बठिनाई भी उत्पन हो गयी। इसे 
अतिरिक्त बहुत से बुशल श्रमिक भी पाविस्तात चवे गये । इस प्रकार विभाजन में कारण मौद्योगिड 
व्यवस्था एक वार प्राय अस्त व्यम्त हो गयी । 

सरकार ने इन समस्याथों को कुशततापूर्वकं सामना क्षिया। दिसस्यर १६४७ में एक 
जिदलीय सम्मेतत बुद्याया गया और सरकार ने उद्योग को प्रोत्याइन देव के लिए तिस्त सुविधाएँ 
देने का निश्चय जिया 

(१) दीन वर्ष से कम आयु वाचि उद्योगों वी पूंजी पर ६ प्रतिशत लाभाण धय-तर से मुत 
घोषित किया गया । 

(२) आय कर म वमी की गयी । पूँदीगत माल पर आयात-कर में ५० प्रतिशत वी छूट 
तथा कच्चे मात को आयात-कर मुक्त घोषित किया यया । 

(३) सद्‌ १६ ४८-४६ के बजट में उद्योगों वो कर-मुक्त वर दिया गया। 

(४) मृर्य ह्वाम ((०ए7९०७॥०॥) वे सम्वस्ध में विशेष छूट दी गयी । 

अप्रैद १६४८ मे नयी ओद्योगिज नीति वी घोषणा की गयी जिसने भारतीय अर्थ व्यवस्था 
को नयी दिशा की ओर बग्रमर किया। सन्‌ १६४६ मे प्रधान मस्त्री ते विदेशी पूंजी के सम्बत्य में 
सरबारी नीति वी धांपणां वी । निजी झ्षेत के उद्योगों के नियमन एवं नियन्त्रण वे लिए सब १६५१ 
में उद्योग (वितरास एवं नियमन) बधिनियम पास डिया गया जो मई १६४२ से लागू किया गया। 

युद्धात्तरताल में जो कदम सरवार द्वारा औद्योगिक अवस्था में सुधार लान के तिए उठ्ाव 
गय उनदा उद्योभों पर अच्छा श्रभाव पद्या । सत्‌ १६४७ में क्ौद्योगित्र उत्पाइन युद्ध-पूर्व स्तर पे 
४ प्रतिशत बम था परन्तु १६४८ में यह उद्यादन युद्ध-यूव॑ स्तर से १५ प्रतिशत अधिक हो गया । 

सनु १६५ १ में बौयोगिक उत्ादन का सामान्य सूचकात ११७४ था। सच्‌ १६४६ से १६११ 
तक सरवारी नीति निर्माण वा समय था। उत्त समय उद्योगों में २९० करौड़ दुपये वी पूँजी “री 
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हुई थी। एस अयच्ि में सूती वस्त्र उद्योगों को धोत्माहन रिया गया जिसमे उत्ताइन में यृद्धि | ॥ 
आंदोवोगाइव उद्योग रेडियोवरायरलेस उद्योग तथा विद्युत सम्सस्धी उद्योगों ने भी पर्यात्व प्रमति 
वी । उपमोग सम्बन्धी वस्तुओं में स्टेननस स्टील के बर्चन, स्टीव फर्नीवर घड़ियाँ, इवेड, चरूरें 
टीन आदि उद्योगों मं उल्तेसनीय उनति हृष्य्गोचर हुई इम अं में देश में औद्योयिक वाता 

बरण बनाते का प्रयत्त क्रिया गया जिसके लिए विमिन केंद्रों मं औद्योगिर एवं प्राविधिक 
प्रशिक्षणालय तया शोधशालाएं स्थापित वी गयो । 

इस प्रकार प्रथम योजना प्रारम्भ होन थे समय भारतोय सौद्योगोकरण के प्रयत्न करते सौ 
बर्ष व्यतीत हो चुके थे । इन सौ वर्षों म विभिन्न उद्यागों को नींव अवश्य डाली ग्यों परन्तु 
ओऔद्योगिक विक्राम की गति को सनन्‍्तोष जन नही कहा जा सक्ता। £सक्ता मूल रारण था भारत 
की स्व॒तस्थता । विदगी सरकार न भारत को हमशा के निए क्ृपि प्रधान देश बनाये रखते को 
प्रयत्न किया अत औद्योगिक विकास की आगा रखना मृयतृष्णा मात्र था। 

भारत में उद्योगों के धोमे विराध के कारण--उपर्पुक्त वियरण स स्पष्ट है क्लि भारत में 
आधुनिक उद्यागा का प्रारम्भ सुख्यत उत्तीमदी शत्राब्दी के उत्तराद्धे मे हुआ जिन्यु उनता 
वास्तविक प्रिक्ास प्रथम महायुद्ध काल से प्रारम्भ हुआ है । स्वत जता प्राष्ति तर उद्यागों का मन्द 
गति स विकास होता रहा और स्वतन्त्रता प्राति के समथ तर जो भी औद्योगित शिक्रास हुआ 

हू मुख्य रूप से उपभाक्ता वस्तुजा सम्दस्धी उद्योगा (००0४एगाढ्य 89065 ग्रा0050८$) में था । 
मूलभूत उद्यागों की ओर बहुत ही कमर ध्यान दिया गया | इसके अतिरिक्त दश के विभिन भागों मं 
सस्तुनित औद्योगिक विक्लास नही हो पाया, अर्थात्‌ उद्योगां का दश के दुछ प्रमुख शहरों में ही 
केन्द्रीयक रण हो गया था। फतत भारत औद्योगिक हषिट से एक पिछड़ा हुआ देश रह गया। इस 
औद्योगिक पिछडेवन (0005809 930६ण०70॥८55) या उद्योगा के घीमे विफ्राम के निम्नलिसित 
कारण थे . 

(१) विदेशों सरकार फो नीति--जग्रेजी सरतार ने प्रयम महायुद्ध के समय तऊ मुक्त 
व्यापार नीति का पतन किया तमा इसके पश्चात्‌ भी भारतोय उद्योगों को प्रोत्माहुन नहीं दिया 
गया। अग्रेज भारत को कच्चे माल के निर्यातकर्ता के रूप में समता चाहने य्रे। सन्‌ १६२३ से 
विवेचनात्मक सरक्षण वी नोवि अपनायी गयी परन्तु इसको शर्तें कढोर होत के कारण अधिताश 
उद्योगों को विशेष लॉम नही पहुंचा । साम्रोज्य अधिमान ([रफ़लायों ९शशाटा००) की नोति थे 
कारण भी उद्योगों को क्षति उठानी पड़ी । 

(२) पूँजी का अभाय--उद्योगों के विकास के तिए बडी मात्रा में पूँजी की आवश्यकृता 
पड़ती है पर-दु शर्त मे पूछते का सईर अवार रहत। पूंजी बाजार (0हाध्वा ऐैव/ ८४) वा 
विकास भारत में अब भी विशेष नही हुआ है। इस प्रशार एफ बोर तो पूँजी रा अभाव या, 
दूमरी ओर भारतीय उद्योगपतियों ने उपचब्ध पूँओी का विनियोजन केवल तालालिक लाभप्रद 
उद्योगों में ही विया । अने संद्देबाजी तया व्यापार में ही अधिक पूँजी का प्रयोग क्रिया गया। 
हुये प्रतार पूँजी के अमाय में आधुत्तिक उद्योगों का विजन सही किया जा सवा । 

(३) विदेशों पूँगी-- विदेशी पूंजी दा प्रयोग भी रेलवे, बगौचा उद्योग तथा अन्य नियति 
भम्उस्थी उद्योगों में ही क्रिया गधा । यह विदेशों पूँडो भो बहुत ही कम मात्रा मे आयी तथा इसका 
उद्देश भारत का औद्योगीतरण करना नहीं अगितु आविक-शोयश करना था । 

(८) अ्षप्तिों को अकुशलता--जनसख्या का आधिवय होते हुए भी भारत मे मुगत श्रमिक्रो 
का सेव अमरांद रहा है। देश में बुशव औद्योगिक थरव्रिय वर्ग का श्रा्र्माद नहीं हो सका जिससे 
औद्योगिर विकास की गति कुंडित रही है । 

(५) सामाजिय बाताउरण--जाति-प्रथा, समुक्त परिवार प्रया एवं धार्मिक विस्वास अब 
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भो मौद्योगिक विकास में न्यूनाधिक बाधा डाल रहे हैं । सयुक्त परिवार प्रषाली ने सदा प्रेरणा एव 
साहप्त वो निशत्साहित किया है और उद्यमरर्ताओ को बह्गे आने से रोका है। उत्तरादिवारी वे 
नियम ने पूंजी के विधटन का माय खोल दिया तथा जाति प्रथा ने योग्य व्यक्तियों को छुशलतापूर्ण 
कार्य बपनाने में बादाएँ टाली हैं। इस प्रकार भारत का पिछड़ा हुआ सामाजिक वातावरण 
औद्योगिक विकास के लिए बाघक हब है। 

(६) यातायात के साधनों का कम विकास--देश में अभी तक रेलो थे सडको काजों 
वित्रास हुआ है वह देश की विपुल शद्योगिक आवश्यव्रताओ को देखते हुए कम है। साथ ही देश के 
सभी भागो मे परिवहन साधनों का सन्‍्गुलित विकास नही हो सवा है । 

(७) आधुनिकोकरण को घोमो प्रगति- वस्त्र, चीनी तथा कई अ'य उद्योगों मे अब भी 
पुरानी एबं घिसी पिटी सशीना से कार्य किया जाता है जिससे उत्पादन वम होता है जौर सागत 
अधिक बँठती है। इनबै आधुनिक्ीकरण के लिए कार्यक्रम बनाये गये हैं परन्तु विदेशी मुद्रा की कमी 
के कारण इन्हे उचित रूप में पूरा नही रिया जा मका है | 

(४) सरकार को कर एवं थम तीति--सरकार द्वारा १६४७ से कनेदः नथे वर लगाये 
गये । जैप्ते उपहार कर, सम्पत्तिवर, आदि । इनके कारण पूंजी सचय को ठेस लगी । इसी प्रकार 
सरकार दी श्रम नीति के अठुस्तार उद्योगपतियों को श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए अनक वार्य 
बरने पड़े हैं जैसे मेहयाई भत्ता च बोनस देता झतिरिक्त लाभ पत्र व वाय॑ मे भाग देवा, शम 
कल्याण कार्य आदि शिनसे उनकी लागते बढ़ गयी हैं और औद्योगिक्न विकास वो निरत्माह मिला है। 

प्रश्न 
१ भारत की औद्योगिक स्थिति के सम्बंध में अपने विचार प्रकट कीजिए । देश वा तोब् गति 
से कौद्योगिक विकास करने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं ? 
(राजस्थान, बी० ९०, १६५४) 
२ भारत में औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने जो उपाय किये हैं उनका विदेचन कौजिए * 


बया ये उपाय यय्षेप्ट हैं ? (पटना बो० ए०, १६९६०; विहार बौ० ए०, १९६०) 
३ भारत में ब्रौद्योगीकरण की मुझुय समस्याएं क्या हैं ? ओद्योगिक उत्पादत को बढाने वे उपाय 
बतलाइए । (गोरखपुर बो० ए०, १६६०) 


४ अग्रेजी शासन के आरम्भ काल में किन कारणों से भारतीय उद्योगों का ह्वाम हुआ ? 
(आपरा बो० कॉम०, १६६०) 
४ “भारतीय उद्योगों दा इतिहास उज्जवल रहा है ।” उनको अवनति के कारणों पर प्रतीश 
डालते हुए इस उक्ति का विवेचत कौजिए (आगरा बी० कॉपर (पूरक) १६६२) 
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नरीग्ग्म फ कांएर- इसका शीक्षा--4 छण: 02घामर 


गोजनाकाल में उद्योगों के विकास का अध्ययन करते के निए मुप्र रूप में तीन दृष्टिकौणों 
से विचार करना होगा ४ 

(१) औद्योगिक विक्नास सम्बन्धी नीति तथा प्रायमिकताएं, 

(२) प्रत्येक योजनाराल में औद्योगिक विकास पर व्यय, तथा 

(३) योजनाहात में विभिन बस्तुओ के उल्ताइत की प्रगति । 

१. नोति एवं प्रायमिकताएँ 

भारत की प्रथम योजता में कृषि, तिचाई तया शक्ति को विद्धेप महत्व दिया गया। इन 
तीनो मदों पर प्रथम योजना के कुच ढ्प्य को लगभग ४३ प्रतिगत रकम निर्यारित की गयी । इस 
योजना में उद्योग तया खनन पर ७ ६ प्रतिशव रकम खर्च करन को व्यवस्था की गयों। इसके 
विपरीत दूबरों योजना में उद्योगों को विशेष महत्त्त दिया गया । इस योजना में भो खेतों, ध्िचाई 
और शक्ति पर कुल व्यय का लगभग ३१ प्रदिशत निर्धारित किया गया किन्तु उद्योग तथा खनन 
पर व्यय की जाने वानी रक़्म का अनुपात ७ ६ प्रतिशत से बद्चक्षर १८४ प्रतिशत कर दिया गया । 
तृतीय योजना में कृषि को सप्क्त बनाने, उद्योग, शक्ति तथा परिवहन का विक्ञास करने और 
ओद्योगिक तथा प्राविधिक प्रक्रियाओं में कान्तिकारी परिदर्सत लाने का निरद्य किया गया । इमक्षे 
लिए उद्योग तथा खनन पर रिया जाने वाया ब्यूय बगेकर २० प्रतिशत कर दिया गया 

प्रथम योजनाकाल में भारत के जोद्योगिक विक्ञाम के लिए १६४८ के औद्योगिक नोति 
प्रस्ताव का पालन किया गया हिन्तु इस कान में सम्पूर्ण ओद्योगिक विकास का भार निजी साहसियों 
पर छोड दिया गया । यह एक दुघद सतत है हि सरक्षार को इस नोवि के कारण हो देश में 
आपिक सत्ता के सकेन्द्रण को दच मिला। प्रथम पाँच दर्पों मे भारत या राज्य सरकारों द्वारा किसी 
भी ओद्योगित योजना को हाथ मे न लेने के कारय स्सरी बडी ओद्योगिक इकाई को स्थाइता नहीं 
हो सकी । वास्तव मे, प्रथम योजना काल एक सक््मण काल यथा जिसमें बौद्योगिक विकास के 
लिए शक्तिशाली जाघार तेयार करना हो मुख्य सक्ष्य था । 
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द्वितीय तथा तृतीय पोजना काल मे १६५६ के औद्योग्रिक नीति प्रस्ताव को आधार माना 
गया जिस्तवा लक्ष्य देश में एक समाजवादी समाज वी रचना करना था। इस उद्देश्य वी पूतति के 
लिए इस्पात तथा कोयला सरीखें आधारभूत उद्योगों का विकाम वरता आवश्यक था। इसके लिए 
एक शक्तिशाली सार्वेजनिव क्षेत्र की स्थापना करना आवश्यक था। अत सरकार ने अनेक भारी 
उद्योगों में पूंजी लगाना आरम्भ कर दिया । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के विज्ञम का विस्तृत 
ब्यौरा एक अत्य अध्याय में दिया गया है । 

प्राथमिकृताएँ--योजनाकाल में उद्योगों के दिवरास के दिए निम्तलिखित प्रायमिक्ताएँ 
निश्चित वी गयी भौर उत्तके अतुसार ही कार्य विया गया ; 
प्रथम योजना 

(१) वर्तमान उत्पादन क्षमता का अधिकराधिक उपयोग करना । 

(२) बोहा-दस्पात, सीमेण्ट, खाद, भारी रसायन, मशीन-औजार, एल्यूमीनियम ज॑से आधार- 
भूत तथा उत्पादक उद्योगो की उत्पादन क्षमता में वृद्धि वरना । 

(३) उत् ओद्योगिक इकाइयों को पूरा करना जितको स्थापना पर पहले हो घन व्यय 
किया जा चुका है दिन्‍तु जो अधूरी है । 

(४) ऐसी नयी इकाइया की स्थापना वरना जिनके द्वारा औद्योगिक विवास में महायता 
मिलेगी तथा औद्योगिक अमन्तुल्नन दूर टोगा । 
द्वितोष योजना 

(१) घरूलभूत उद्योगो--इस्पात तथा लोहा, भारी ससायत, भशीन-निभ(ण, इजीनिपरिण 
तथा खाद--के उत्पादन में दृद्धि बरना ! 

(२) उत्तादन वस्तुओ तथा बिकास के दिए आधारभूत वल्तुको तथा सीमेण्ड एत्यूमीवियम, 
दवाएँ, रगाई सम्बन्धी वस्तुओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना । 

(३) जूट, सून, चीनी जैसे राष्ट्रीय महत््य के उद्योगों वा आधुनिफीब रण तथा उसके मशीन- 
उपकरण आदि में सुधार । 

(४) वर्तमाव भ्रोद्योगिक उत्तादन वा समुचित उपयोग करता । 

(५) सामान्य उत्पादन कायक्रमों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता सम्बन्धी वस्तुओं के 
उत्तादन में वृद्धि करना । 
तृतीय योजना 

(१) द्वितीय पचवर्षीय योजता से चती आ रही अधूरी परियोजताएँ अषवा जो स्व 
१६५७-५८ में विदेशी विनिमय की कठिनाई के करण भविष्य के लिए छोड़ दी गयी थी, उन्हें 
पूरा करना । 

(२) मशीव-विर्माण, इजीनियरिंग सम्बन्धी बडे उद्योग, विशेष स्टील, वा्श्टिग त॒या फोर 
जिस, लोहा-इस्वाव आदि उद्योगों के विश्थार व उत्ताइन में सितता लाना तथा पेट्रोलियम बस्लुएं 
व उवेरक के उत्पादन मे वृद्धि करना 

(३) मुख्य ब्ाधारभूत बस्तुए, जैसे खनिज तेल, एल्यूमितिदम, अकार्वतित रसायन तथा 
पैड्रो-केमिक्स उद्योगों के उत्तादन मे वृद्धि करना । 
हु (४) उन देशी उद्योगों के उत्पादन में बुद्धि करना जो उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक हैं, 
जैये--कपडा, चीनी वनस्पति तेत्न तथा गृह निर्माण सम्बन्धी वस्तुएँ। 

तौनों योजवाओ मे निर्धारित प्राथमिक्रताओ से दिम्तलिखित निष्कषं निकाले जा सकते हैं - 


(१) बोजनाक्षात में भारी दया मूलभूत उद्योगों छी स्थापना तथा विबास के लिए विशेष 
प्रयत्न किगय्ने गये हैं । 
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(२) तोहा-इस्पात कोयला, रसायन आदि मूलभूत उद्योगों के अतिरिक्त उपभोक्ताओं के 
काम में आन वाली वस्तुओं के उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया है किन्तु यह ध्यान दूसरी और 
तीप़तरी योजना में विशेष रूप में दिया गया। 

(३) देश के प्राकृतिक साधनों का अपने ही प्रयत्नों से सदुपयोग करने की चैंष्टा की 
गयी है । 

२ व्यय कार्यक्रम 
(प्रप्प्डा ज्षद्वारा छए06ए82 858) 

इससे पूर्व यह स्पष्द किया जा चुका है कि श्रथम योजनाकाल मे औद्योगिक विकास का 
लगभग सम्पूर्ण भार निजी साहस पर छोड दिया गया डिन्‍्तु द्वितीय योजनाओं के अन्तर्गत सरकार 
द्वारा पर्याप्त रकम विनियोजित करने की व्यवस्था की गयी जिसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से 
लग सकता है 

भपोजनाकाल के ओद्योगिक क्षेत्र में विनिमय 
(करोड रुपयो में) 





सार्देशनिक निजी कुल व्यय का 
क्षेत्र क्षेत्र योग प्रतिशत 
प्रथम योजना ५५ ररेरे रे८८ ७६ 
द्वितीय योजना ६३८ ८५० १७५८ १८५ 
दूृतीय योजना १,५२० १,०५० २,५७० २०० 








प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि योजनाकाल में भारतीय उद्योग तथा खनिज व्यवप्ताय पर 
कुल ४६ अर॒य से अधिक रकम खर्च की गयी जिममे से लगभग ५४६ प्रतिशत रकभ सार्वजनिक क्षेत्र 
तथा शेष निजी साहम द्वारा विनियोजित की गयी | 


प्रथम योजनाकाल में लोक क्षेत्र मे उद्योगों पर कुल ६४ कश्लोड रुपये व्यय करने का 
निरचय किया गया था किन्तु वास्तविक व्यप केवल ५४ करोड रुपये हो सका । इस रकम से डी० 
डो० टी० फंक्ट्री, हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स तथा ठेलीफोन बनाने के कारखाने स्थापित किये गये । 
द्वितीय तथा तुतीय योबनाकाल में सादेजनिक तथा निजी क्षेत्रों मे औद्योगिक विकाप्त को अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण स्थान दिया ग्रया जिसके प्ररिणामम्वल्य इस्पात के तीन बड़े कारस/ते,_हिन्दुस्ताव मशीन 
दृल्स, भारत इलेक्ट्रोनिवस, तीन रासयतिक खाद फंक्टरियाँ तथा अनेक सीमेण्ट, शक्कर, कागज 
आदि बनाने के कारणाने स्थापित किये गये 77777. 


भारत में आयोजन का एक महत्त्वपूर्ण उल्लेखनीय तत्त्व यह है कि देश की औद्योगिक 
सम्पदा में सरकार का भाग जो १६५० ५१ में १५ अतिशत था वह १६६५-६६ में बढ़कर ३५ 
प्रतिशत हो गया | एक समाजवादी समाज को स्पापना को दिशा से यह कदम निश्चय ही. अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण कहा जा सकता है । 

वित्त व्यवस्या--तीतो योजनाओं में सखारी क्षेत्र में उद्योगो पर जो पूंजी विनियोजित की 
गयी उसे विदेशी ऋणो तथा कुछ अशो में घरेलू साधनों से प्राप्त किया गया। योजनाकाल में 
इस्पात कारखानों के लिए जमंनो, सोवियत सघ तथा ब्रिटेन से जो पूंजी प्राप्प हुई उतके अतिरिक्त 


औद्योगिक संस्थानों बे लिए उपलब्ध विदेशों आऑँकडे नही हैं। निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के 
लिए पूंजी अग्रलिखित साधनों से प्राप्त दी ययी * 
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विज्ी क्षेत्र में उद्योगो के लिए पूंजी 
(करोड़ रपयो मे) 
प्रयस योजना. हितीय योजना. तृतीय गोजतों 
१ वित्त तिगमो से ऋण शक द० १३० 
२ राजकीय सहयोग २६ र्‌० २० 
३. बिदेशी पूँजी तथा ऋण 44 २०० ३०० 
४ नयी अश पुँजी है १४० २०० 
५ आन्तरिक साधन २१ ड०० ६०० 
मोग ३४० पर्‌० १,१४० 





प्रथम योजना में निजी साहस द्वारा उद्योगों मे २३३ करोड़ म्पये की रकम विनियोजित 
करने वा प्रावधान क्रिया गया था । इसके अतिरिक्त पुराती मशीनें बदलने तथा हिस्से आदि बदलने 
के लिए २३० करोड रपये वी अतिरिक्त आावप्यकता थी । इप प्रतार नयी इकाइयाँ सणावित करने 
तथा पुरानी इकाइयों का सत्रीनीकरण करने के लिए कुछ ४६३ करोड़ एपये की रकम की 
आवश्यकता थी | इनमें से निजी साहस द्वारा २३३ करोड रुपये नयी इकाइयों के लिए तथा लगभग 
१०७ करोड़ रपये तवीनीकरण आदि के विए--अर्थाव्‌ कुल ३४० करोड रुपये--विनियोजित 
किये गये । 


दूपरी योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में ६२० करोड रुपया विनियानित करने का प्रावधान 
था किन्तु वाध्तविक जितियोजन ४५० करोड़ स्पये हुआ। देसमें से लगभग ४७ प्रतिशत तिभी 
साधनों से, सगभग १६८ प्रतिशत नयी पूँजी से शेष और देशी और विदेशों ऋणो द्वारा प्राप्त किया 
गया। वास्तव मे, द्वितीय योजताकाल मे तिजी क्षेत्र मे औधोगिक विकास को बप्रत्याशित 
बल मिला । 


तीसरी योजना मे निजी क्षेत्र के लिए उद्योगों मे १ २५०९ कपोड रुपये वितियोंजित करने 
का प्रावधान रखा गया था बिन्तु वास्तत्रिक विनियोजन केवल १,०५० वरोड रुपये ही हो सता । 
वास्तव में तीसरी योजनाकाल भें विदेशी पूँजी तथा ऑल्लरिक साधन -दोनो ही--उपलब्ध करने 
पे कथ्दादयाँ उत्यद्न हो गयी बयीकि विदेशी विनिषयत्रा बहुत बडा भाग अनाज तथा सुरक्षा 
सम्बन्धी आवश्यक वस्तुएँ मेगवाले पर सर्च हा गया । 


३ उसएन मे घुद्धि 


योजताकाल में भारत के औद्योगिक उत्पादन मे पर्याव्त वृद्धि का अनुमान इस तथ्य से 
लगता है कि भौद्योगिक उन्पादन का सूचक्राक (१६५६--१००) जो १६४० ५१ मे ७३५ था 
१६५५ ५६ मे ६९ € १६६० ६१ में १३० १ तया १६६५ ६६ म १५१ ६ हो गया । इस प्रकार 
योजना के परद्रह वर्षों म औद्योगिक उत्तादन म॑ कुल १०५१ प्रतिशत की वृद्धि हुई । अगे तीव 
वर्षों मे मौद्योगिक क्षेत्र मे भन्‍्दी का वातावरण बना रहा। १६६७ के पश्चात औद्योगिक उत्पादन 
मे प्राय ७ प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि हुई है। सामान्यत यह प्रगति सतोवज्ञमक्र कही जां सबती है 
किलु कूछ क्षेत्रों में वृद्धि वहुत साधारण हुई है जेश्ा कि आगे दिये गये अकों से स्पष्ट है 


पढ 





योजना के आरम्भ में अनुमानित । 


मोजनाहाल में मोद्योगिक विकास | ३०१ 


भारत में ब्रोद्योगिक उत्पादन 











१६५०-५१ १६६६-७० 

१ कोयला (मित्रियन टन) इ्रे घ० 

२ धातु लोहा (६, . ») ३ ज्शु 

३ लेयार इस्रात (, ,,) रु श्र 

४ रेल डिब्व (हजार) ३ श्र 
५ बाझमकिणें (,) हर १४८ 

६ सीमणए्ड (मिव्रियन टन) ३३ श्ड 

* जूट वा प्ामान (हजार टन) घरदे७ ह्थ्ड 

८ मुततो वस्त्र (मिलियन मौटर) ४,२१५ ७,७५३ 

६ चीनी (हजार टन) १,१३४ ४,२६१ 
१०० चाय (मिवियन किलोग्राम) २७७ ०१ 
११ वनस्पति तेव (हजार टन) १७० डर ७७ 

इसमे स्पष्ट है ब्रि इस्पात, मीमेष्ट, चीनी, वस्त्र आदि समो चस्तुओं के उपादन में आाशा- 

तरठ वृद्धि हुई है ) 


नये उद्योगों का विक्रात्न--यी पदाज्ञाल वी सबसे महत्त्ववू्ण उपलब्धि यह है कि इसमें कृछ 
उद्योगों का विराम बहुत तेजी से हुआ है जबति अनश नय उद्योगों की स्थापना हुई है । नये उद्योगों 
के काम में आने वालो मशीनें, मोटर साइकित तथा स्कूटर, डीजल, टजन, गाड़ियों के टायर बादि 


पर्या'त झाद्रा में बनव लगे हैं 
चतुर्य योजना में उद्योग 

चनुर्थ योजना में बुल १५,६०२ करोड़ न्पया लाक क्षेत्र म॒ खर्च किया जायगा जिममे से 
३,३३८ करोड़ झुपया अर्थात्‌ लगमग २१ प्रतिशव भाग बड़े उद्योग तथा सतिन के विकास पर खर्च 
करत की व्यवम्वा है और लगमग _? अविशत भाग ग्रामीण तथा लघु उद्योगों पर व्यय रिया 
जायगा ! 

चनुर्य योजना में उद्योगों को लाइसेंस देने को नोवि इस ढंग से बनायी गयी है रि पहले से 
जिन लोगों के हाथ में बहुत से उद्योग हैं उन्हे लाइसेंस न दिये जाएं। यह योजता नये साहमियो 
को प्रोत्याहित बरन वे लिए बनायी गयी है ५ 

नये लक्ष्य--चढुय योजना के अन्त (१६७३-७४) तक मुख्य उद्योगों ने उत्पादन लथ्य 
निम्नलिखित दिर्धारित किये गये हैं . 


१ तैयार इस्पात परे लाख टन 

२ घाठु लोटा भ्रड रह 

३ बच्चा पेटोज़ हि डर रे 

४. समोटर-साइदिल, स्वूटर २१ फछ 

५ सीमेष्ट है८० ड़ कह 

६ शीशा 3.4 शत] 

७ सूती कपड़ा मिन्र ५,१०० मिलियन गीटर 
के पद्मन सामान १४. नाख टव 

€. चीनी 0] १ 
१०० वनस्पति तेल धर्५ ढ 


रो 5. ट्र 
इन वस्तुओं के अगिरिक्त बदेक प्रकार के इत्फीवियरी मामा तया मशीनों हे उल्मादन में 
बाशातीव वृद्धि की शेजन/ दनायी गयी है। 
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१८ 


३ 


डे 


प्रश्न 


तृतोय पचवर्षोय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ? इसके अन्तर्गत भौद्योगिक विकाप्त कार्यक्रम 
पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । (आगरा, बी० ए०, १६६३) 
प्रथम तभा द्वितीय योजनाओं में भारत का क्रिस सीमा तक ओद्योगिक विकास हुआ है ? 
आलोचतात्मक विवेचन कौजिए । (बिहार, बौ० ए०, १६६३) 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत के औद्योगिक विकास पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 

(बिहार, बो० ए०, १६४५३ पजाब, बो? ए०, १६४३, सागर, वो० ए०, १६६१) 
तृतीय पचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देशर बताइए और इसमे उद्योगो से सम्बन्धित प्रस्तावों 
बा! विवेचन कीजिए । (विक्रम, बी० कॉम०, द्वितोय ब्ष, १६६४) 


औद्योगिक नीति 





(#30ए0578#%0 ?0.67) 


गयु५8 कांबधोल कद आाउ।बब॑श्वें आधी दावे बं९/ठाव.. थी ॥8#6 
प्रह्पों. फ्रॉडगाश वं#णाह 5. व. इगेंबंशा गाए्या, ॥979790 
€ग्माप/गराएह द्वार क्ाबट्थ्व गि वो 5 -*7786०0॥० 


किसी भी राष्ट्र का द्रुत गति से आधिक विकास करके के लिए उसका ओऔद्योगोकरण करना 
मावश्यक है | समुचित औद्योगिक विकास के लिए निश्चित, सुनियोजित तथा प्रपतिशील कौद्योगिव 
भीति की आवश्यकता होती है। औद्योगिक नीति क्रिस प्रकार की हो--यह उन मुख्य आधिक 
सिद्धान्तो पर निर्भर करता हैं जिन्हे औद्योगिक नीति की घोषणा करन बाली सरकार मानती है। 
आशिक क्षेत्र म सरकार को किस सीमा तक भाग लेना चाहिए तथा सरकार द्वारा देश की आथिक 
क्रियाओं का नियमन एवं नियल्तण कहाँ तक वांछनीय है य प्रश्न सदेव विवादग्रस्त रहे हैं । 

स्वतन्यता प्राप्ति से पुर्द भारत फी ओद्योगिक नोति 

विदेशी सरकार की नीति मारतीय उद्योगों के प्रति उपक्षायूर्ण हो नही अपितु विद्वे पूर्ण 
थी । ईस्ट इण्डिया कम्पनी ते प्रारस्मिक शासनकात में निर्यात उद्योगों को प्रोत्साहत दिया परन्तु 
अटेन में इस नीति का तोब् विरोध क्या यया । अत कम्प्रती ने अपनी नीति में परिवर्तन किया । 
जब मारत की राज-सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गयी तब यहाँ पर मुक्त व्यापार नीति का 
पालन किया गया । इस नीति के कारण प्रिटेव के उद्योग वी प्रतिस्पर्शा में हमारे विश्व विस्यात 
गृह एवं लधु उद्योग न ठहर सके और क्रमश नप्ट हो गय । भारत में श्रिटेन ने जिम आधिक नीति 
का पालन क्या, उसकी अभिव्यक्ति टियरने (7677८५) ने इन शब्दों में की है ; 

“हमारी आधिक नोति का यह सामान्य सिद्धान्त हो कि इगलेण्ड का बना हुआ साल भारत 
में बेचा जाय, जिसके बदले में भारतोय वस्तु लो जाय ।/ 

प्रयत युद्धकाल--प्रथम महायुद्ध के समय इस नीति मे कुछ परिवर्तन हुआ। युद्ध वी आव- 
इयकताओं के लिए उत्पादन बढान का प्रयत्न किया गया । सच्‌ १६१६ म औद्योगिक सम्भावनाओं 
नी जाँच के लिए ओद्योगिक आयोग की नियुक्ति वी गयी | सन्‌ १६१७ में इण्डियन म्यूनिशन बोड 
की स्थापना को गयी । इस बोर्ड ने भी क्षोद्योगिक उन्ति को दिशा में कुछ प्रयत्न दिया | सबु 
१६१६ मे उद्योग को प्रान्तीय विषय बना दिया गया । 

सरक्षण एंव प्रगति--सन्‌ १६२३ से विवेचनात्मक सरक्षण की नोति अपनायी गयी जिसके 
अनुमार पृर्व-निश्चित मिद्धान्तो को ध्यान में रखते हुए कुछ चुने हुए उद्योग! को सरक्षण प्रदान करने 
को नोति अपनायी गयी । द्वितीय विश्वयुद्ध काल मे भी मारतीय उद्योगों वो प्रोत्माहन मिला । 


३०४ | औद्योगिक नोति 


युद्धकान्न मे ही देश के आधिक विकाप्त के लिए युद्धोत्तरकालीन पुननिर्माण स्मस्याथों पर विचार 
करने के लिए औद्योगिक समभितियाँ बनायी गयी । 

औद्योगिक निषोनन--सन्‌ १४४४ में सर आर्देशर दलाल केन्द्रीय सरकार में नियोजन तथा 
पुनर्निर्माण ([क्वाणगाह भाव ॥१६००7५ाघ९॥०7) विभाग के सदस्य नियुक्त किये गये । उस समय 
देश में निधोजन के प्रति उत्साह था। कत्त 'निघौजन तथा पुनतिर्भाण” विभाग ने २२ अप्रैल, १६४५ 
को औद्योगिक नोति की घोषणा की। सन्‌ १६४४५ की नोति द्वारा प्रधम बार स्पष्ट शब्दों में उद्योगों 
के प्रति सहवारी दृष्टिकोण को प्ररट प्रिया गया । यह नीति बडी हो उपयोगी थी परन्तु राजनीतिक 
परिवत्तनों के कारण इसे कार्यान्वित नहीं बिया जा सका । 

अवहूबर, १६४६ मे के० सी० नियोगी की अध्यक्षता में “नियोजन सलाहकार मण्डर्ला 
(20ए५०7५ 9]4॥7778 8020) की नियुक्ति की गयी । इस्त मण्डल ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 
१६४७ में प्रस्तुत की । बोर्ड ने भावी नियोजन प्रशासत के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये, जिनमें 
एक 'योजना आयोग! एक 'सवाहकार सम्रिति' (7०750॥/80४० ]009), एक 'ेख्रीय सद्यिको 
कार्यालय' तथा एक 'स्थायों प्रशुत्क्कत भण्डल' का संगठन करना प्रमुख था। जहाँ तक शज्य हारा 
उद्योगो का स्वामित्व एव प्रबन्ध ग्रहण करने का सम्बन्ध है, इस बोर्ड ने यह सुझाव दिया कि तत्का- 
लौन परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए ऐसा करता वाछतीय नही होगा । परन्तु कुछ आधारभूत 
उद्योगों को राज्य के स्वामित्व तथा प्रबन्ध के अन्तगंत लाना चाहिए । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात औद्योगिक नीति 


१५ अगस्त, १६४७ को भारत स्वत्त्र हुआ । जनता में नये विश्वास एवं आशा वी लहर 
आयी परव्तु उप सत्य. की आधिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी । देश विभाजन के कारण 
ओद्योगिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी थी और आधिक दशा ग्रिरती जा रही थी। ओद्योगिक 
उत्पादन कम हो गया, मृन्य स्तर मे वृद्धि हुई और औद्योगिक अशाति बढ़ने लगी । इस अनिश्चितता 
तथा अशान्ति को दूर करने के लिए दिसम्बर १६४७ में एक “औद्योगिक सम्मेलन! आयोशित किया 
गया। उसे समय की आधिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए सम्मेलन के अध्यक्ष तथा तला- 
लीन उद्योग मन्त्री डॉँ० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने कहा, “आर्थिम परिम्थिति शत युद्ध के समय से 
गम्भीर है । सही अथोँ मे अब हम औद्योगिक सकट से गुजर रहे हैं।” इस सम्मेलन ने उचित 
ग्रोद्योगिक नीति के विभिन्न पहलुओ पर विचार किया तथा सरकार के समक्ष निम्नलिलित सिफीरिशों 
प्रस्तुत की 

(१) देश की सम्पत्ति एवं उत्पादन का उचित वितरण, जिससे भारतीय जनता को 
सामाजिक न्याय पर आधारित सुविधाएँ मिलें तथा जीवन-म्तर में तीद गति से सुधार हो 

(४) देश के साणनो कए संदुचित उफ्पोप करने को शाइदप्रक्‍ात्त, शिएसे कण विशेष के 
हायो में ही सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण न हो । 

(३) केंद्रीय नियोजन, सामजस्थ तथा निदेशन को आवदयकता, जिठ्ससे अधिकतम कार्य- 
क्षमता, उत्पादन और देश के विभिन्न भागो में उद्योगों का समुचित वितरण हो सके । साथ ही 
साथ मजदूरी वे लाभ निश्चित करने का न्यायसगत तरीका अपनाया जाय । 

(४) उद्योगों का तीन श्रमुख श्रेणियों मे विभाजन । 

सत्र १६४८ फा ओद्योगिक नीति का प्रस्ताव 
उपर्युक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए ६ अप्रैल, १६४८ को उद्योग मत्त्री डॉ० इयामाप्रसाद 
>> कू++7+++ 
व छ्टरखाजह ली दाद वेहवंबइध्लवा (0वधदाएट, 06६९ए/७८६ 4947 
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मुकर्जी ने भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा की । औद्योगिक नीति सम्बन्धी इस प्रस्ताव की 
प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थी 

(१) झ्ौद्योगिक नीति का उद्देश्य--पश्रस्ताव में यह कहा गया कि 

(म) मौद्योगिक नीति का उद्देश्य ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमे सभी नागरिकों 
को समान अवसर तथा न्याय प्राप्त हो सके । 

(व) देश की बर्तेमात अवस्था मे जबकि मधिकाश जनता जीवन निर्वाह स्तरसे भी 
घटिया जीवन व्यतीत करती है उस समय उत्पादत वृद्धि पर जोर देना चाहिए । 

(स्ठ) वर्तमान धन के पुनवितरण मात्र से जन साधारण के लिए कोई मौलिक अन्तर नही 
पड़ेगा इसका अर्थ केवल निर्धनता का पुनवितरण होगा । 

(२) उद्योगों का चार श्रेणियों से विभाजन--प्रस्ताव मे यह कहा गया था कि उद्योगों के 
विकास भें सरकार वी सक्रियता धीरे धीरे बढनी चाहिए परन्तु उपलब्ध साधनों को ध्यान मे रखते 
हुए सरकार अपेक्षित सीमा तक उद्योगों के विकास म भाग नहों ले सकती | अत सरकार ने उद्योगों 
को धार श्रेणियों मे विभाजित क्रिया 

(अ) सरकार का एकाधिकार--इस श्रेणी के अन्तर्गत तीत उद्योग रखे गये--अस्न शस्त्र 
का निर्माण, अशुशक्ति का उत्पादन तबा वियल्वण ओर रेलबे परिवहन ! इस्र उ्चोगो पर सरकार 
का एकाधिकार रखों गया ) 

(ब) उद्योग जिनके विकात्त का दापित्व भविष्य में केवल सरकार का होगा--इस श्रेणी के 
अतर्गंत छह आधारभूत उद्योग रखे गये--कोयला लोहा व इस्पात हवाई जहाज निर्माण, समुद्री 
जहाज तिर्माण, टेलीपोन, तार तथा बेतार के तार सम्बन्धी सामान का निर्माण (रेडियो रिसीविग 
सेटो को सम्मिलित करके) और खनिज तल उत्योग । इन उद्योगों के सम्ब घ में तीन महत्त्वपूर्ण 
बातें कही गयी थी 

(0) इस श्रेणी के उद्योगो मे नयी इकाइयो की स्थापना केवल केर्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों 
तथा अन्य सोक निकायों (209॥० 8०४॥०॥2$) द्वारा की जा सकती है। परन्तु यदि राष्ट्र हित 
में आवश्यक समझा गया तो निजी क्षेत्र से भी सहायता ली जा सकती है । 

(॥) इन उद्योगों से सम्बन्धित वर्तमान इकाइयो को १० वर्ष तक विऋृत्तित होने का पूर्ण 
अवसर दिया जाग्रेगा । दस वर्ष के पश्चात्‌ ही इन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार 
किया जायेगा । यरि जिसी इकाई का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया गया तो इसके लिए 
उचित मुआवजा दिया जायेगा । 

(70) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों ब) प्रबन्ध व्यवत्या स्रा्वजनिक नियमों [?४७॥० एण- 
7०७॥07$) द्वारा की जायेगी । 

(स) सरकारी नियन्त्रण तथा नियमन के अन्तगत उद्योग--इस श्रेणी मे वे भूल उद्योग रखे 
गये जिन पर सरकार का तियन्‍्नण रखना राष्ट्रीय हित मे है। इस श्रेणी के उद्योगो के लिए अधिक 
विनियोजन तथा प्राविधिर् ज्ञान की आवश्यक्रता होती है तथा उनकी स्थिति (0८200) का 
राष्ट्रीय महत्त्व होता है अत ऐमे उद्योगो पर सरकार का निय चण होनां आवश्यक है। इस श्रेणी 
के उद्योग निजी क्षेत्र मे रहेगे परन्तु उनका नियन्त्रण व नियमन सरकार द्वारा किया जायेगा । इन 
उद्योगों के राष्ट्रीकरण का कोई भय नही है, परन्तु इन उद्योगो मे भी सरकार नयी इकाइयाँ 
(एगा७] स्थापित कर सकती है। इस श्रेणी म कुल १८ उद्योग रखे गये जिनमे से मुझुय ये हैं-- 
नमक सोटर, ट्रेंकटर, इतेक्ट्क इजोनियरिंग, भारी रसायन, ओपधि, खाद, रसायन, पावर 
अल्कोहल, रबड, सीमेण्ट, चीनी, कागज सूती वस्त्र उद्योग, हवाई परिवहत, जल परिवहन, आदि 

(4) अन्य उद्योग--श्ेय सभी उद्योग साधारणतया निजी क्षेत्र के लिए छोड दिये जायेंगे । 
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उद्योगो पर सरक्वार का सामान्य नियस्नण रहेगा परन्तु यदि किसी उद्योग की प्रगति सस्तोपजनक 
नही हो, तो मरत्रार हस्तक्षेप करते भे तही हिंचदेगी । 

(३) छुटीर तथा लघु उद्योय--औद्योगिक नीति मे कुटीर तथा लघु उद्योगों के महृत्त्व पर 
प्रकाश डाला गया । सरकार इत उद्योगों के विकास के लिए प्रयत्न बरेगी | ऐसे उद्योग स्थानीय 
साधनों के पूर्ण उपयोग तथा वुछ उपभोग वी वस्तुओं के सम्बन्ध में स्थानीय आपत्मनिर्भरता प्राप्त 
करने के लिए वहुत ही उपयोगी हैं। इन उद्योगों का विकास राज्य सरकारों का दायित्व है परव्तु 
केन्द्रीय सरवार इस बात का पता सगायेगी कि ये उद्योग कम प्रकार तथा कहाँ तक बढ़े उद्योगों 
के साथ चलाये जा सकते हैं। सरकार इन सभी प्रवार के उद्योगो मे समस्त्य स्थापित करने वा 
प्रयत्व करेगी | कुट्ीर तया लघु उद्योगों के लिए सहकारिता पर जोर दिया गया । 

(४) तद कर नीति- सरतार की तट कर नीति इस प्रकार वी होगी जिप्तस्रें अनावश्यक 
विदेशी प्रतिस्पर्दधा को रोका जा सद्दे नथा उपभोक्ताओं पर अनावश्यव भार डाले बिता देश के 
साधनों का उपयोग किया जा सके । 

(५) कर नीति--पूँडीगत विनियोजन व बचत में वृद्धि करने के लिए तथा कुछ व्यक्तियों 
के हाथो में सम्पत्ति सकेन्द्र०ण रोकने के लिए कर प्रणाती में आवश्यक सुधार किया जायेगा । 

(६) श्रम वीति---औद्योग्रिक विकाय के लिए उत्तम ओद्योगिक सस्दन्ध आवश्यक है। सरकार 
श्रम्रिको की स्थिति सुधारने का प्रयत्न करेगी । उद्योगों के लाभ में श्रमिकों को भी हिस्सा मिलेगा 
तथा उद्योगों के सचालन में श्रमिकों को शागीदार बनाने वा प्रयत्त क्या जायेगा। पूँजी पर भी 
उचित लॉभ मिले, इस बात का ध्याच रखा जायेगा। श्रमिकों की गृह-समस्या के समाधान के लिए 
आगामी १० वर्षों मे १० लाख मकाय बनाये जायेंगे । औद्योगिक झगड़ो के पंसले के लिए उचित 
व्यवस्या की जायगी । 

(७) विदेशी पूँजी--सरकार विदेशी पूंजी का स्वागत बरेगी । इसके लिए सरकार निश्चित 
कानून पास करेगी । नियमानुसार वहुमत-स्वामित्व नियन्त्रण भारतीयों के हाथ में रहेगा। यदि 
शाष्ट्रहित म॑ अनावश्यक समझा गया तो यह शर्तें हटाग्री भी जा सकती है परन्तु प्रत्येक अवस्था में 
इप्त वात पर ध्यात दिया जायेगा कि अन्त में धीरे धीरे भारतीय विशेषज्ञ विदेशी विशेषज्ञों का स्थान 
ग्रहण कर ले । यदि विदेशी पूंजी का राष्पीयकरण फिया गया तो उचित मुआदजा दिया जायेगा 
किन्तु धीरे धीरे विदेशी पूंजी का प्रतिस्‍्थापन भारतीय पूंजी द्वारा किया जायेगा । 

(८) वित्तरण--चर्तेमान समय मे उत्पादन वृद्धि पर जोर दिया जायेग/ और वितरण वी 
समस्या पर भविष्य मे विचार किया जायगा। 

(६) योजना आपोग--दिक्रास सम्बस्धी योजनाएँ बनाने तथा उसको कॉर्मास्वित बरतने के 
लिए एक राष्ट्रीय योजना आयोग! स्थापित किया जागेगा। इसी प्रकार कुटीर उद्योग-धघों के 
विज्नास के लिए कुदीर उद्योग बोर्ड सगठित क्रिया जायेगा । 

सब १६४८ की तोति को आलोचना मक समौक्षा--सन्‌ १६४८ की नीति का कुछ क्षेत्रों मे 
स्वागत किया गया तथा बुछ क्षेत्रों में उसकी कट आलोचना की ग्रयी। मीनू मानी के अनुसार 
इस नीति द्वारा '्रजातन्त्राप्तक समाजवाद' सी नीव डात्ी गयी। प्रो० रगा के अनुसार, यह गौति 
गाधीबादी सम्राजवाद” की विजय थी ।” प्रो० वे० टी० शाह के अनुसार, “यह बह तीति तही थी 
जिसे एक प्रगतिशील तथा उनति की आशा रखने वाले देश को अपनाना चाहिए ।” दुछ लोगो ने 
इप दौति की पूँजीवाद की विरोधी घोषित क्या । 

(१) मिश्रित अर्थ व्यवर्था--भारत सरकार की यह औद्योगिक नीति मिश्रित धर्य ध्यवाया 
(ऐशफ०४ ८णाणा ५) की नीव डालते की दिशा में पहला कदम था। वस्तुत कोई भी बर्म- 
व्यवस्था परिवर्तत के समय मिश्चित थर्थ व्यवस्था होती है। मिश्रित्त क्षर्य व्यवस्था को गर्टिल 


ऑऔद्योगिक्त नीति | ३०७ 


समस्याओं का सामता करता पड़ता है क्योंकि साईजदिक तथा जिद्ो क्षेत्र भे समस्दय स्थापित 
झरना बडा हो दुष्कर कार्य होता है। सोमित साथनों की प्राप्दि के लिए दोनों क्षेत्रों में स्पर्डा हो 
सकती है। ऐसी अर्थ-व्यवस्था को चलाने के लिए विछित प्रक्षार से तिपन्‍्तर्थों वी आवश्यकता 
पइती है डिनसे जआाधिक विक्रम का मार्म कम्नो-घसी अदर्ड हो मक्ञता है 

मिथित अर्य-व्यवस्था में भारत पूंजीदादी जर्य-व्यदस्था से समाजवादी अर्येल्यदम्या को 
जोर बध्रमर हो रहा है | घीर-घीरे परिवर्तत लाना उचित है परन्तु देय के सामने तिरिचत सक्ष्य 
होना चाहिए । यदि लद्षर मे परिवर्तन क्षिया नो जाय तो अपने ददनों तया आश्वासनों को नहीं 
चुचना चाहिए । 

(२) विश्वास का अमाव--देस नीति के कारन उद्योपपतियों में विश्वास दमन नहीं हुआ 
जठ वे पंडी नियोजन करने में डरने लो॥ वस्तुत उप्र समय दल में अधिक विनियोजन की 
आउस्दक्षता थी. परन्तु औद्योगिक नीति का दिनियोजन पर प्रतिदषुत्र प्रभाव पडा। सर आर्देशर 
दलाल के शब्शे मे, “राष्ट्रोटरण, लाझाय की सीमा, लाभ मे हिस्सा लिए जाने उुथा १० वर्षों के 
परचान्‌ पूँडी वे दिघटन के ऋूप से विनियोजक भयमीत हो गये ।” 

(३) राष्ट्रीयक्रण का भय--इस नीति के कार८ उद्योगपदियों में राष्ट्रीयशरण का भय 
समा गया | नेताओं द्वारा राष्ट्रीयक्रप के सम्दस्प में कई प्रक्षार के परन्पर विरोदी वियार प्रकट 
किये गदे । १० वर्षों के पर्चात्‌ भी राष्ट्रीयक्रप का भय दना रहा । दस्तुत १० वर्षों में हो कोई 
औद्योगिक्ष सस्यान लामाऊंन के योग्य हो पाता है। यदि उठती समय इसका राष्ट्रीचक्रणप कर लिया 
जाय तो कोई भी विनियोजक ऐस सत्यान की स्थापना नहीं करेंग्रा। स्वर्गीय श्री जवाहरलास 
नेहरू ने राष्ट्रीय रण के सम्देन्ध में आश्वासन भी दिया परन्तु उद्य'गत्रियों का भय दर नहीं हुआ, 
इससे देश की औद्योगिक उत्ति में वाया उपस्थित हुई । 

(४) उत्पाइन सयवा विवरण--औदोचिक दौति मे यह घोष था को ग्रे कि दर्वेमाव समय 
में देश की प्रमुख समस्या उत्पादन मं वृद्धि करना है, विवरण समस्या का समाधान उतना नहीं। 
बस्तुत, यह विचार ध्रामक है। उत्ताइन तथा विवराय दोनो एक्त ही क्रिया के दो रूप हैं। उत्पादन 
के साय साथ वितरण की समस्या तुरन्त मामने आती है । 

(५) अम्पध्ट एवं अमल्तोषजनक-इस नीठि द्वारा क्िद्ी भी पश्ष को मस्तोष्र नहीं हुआ 
राष्ट्रीकरन, लाम में हिस्सा, प्रदन्‍्य में श्रमिदों द्वारा शाग लेता आदि आश्वासन देकर सरक्षार ने 
वामपक्नी होने का दादा किया। माय ही माय सष्ट्रीयहरन तय झ्षेद धीरे धीरे सीमित कर, ऊँदी 
आय पर करो से छूट दकर तया करों वो चोरो के सम्न्य में दईदता दिखाकर झासकों ने पूंजी- 
पवियों को धसन करने का प्रदत्त किया । जत “इस नीति ने उद्योगपरवियों, विनियोजक्रों, ओऔदयो- 
गिकि सम्रिक और जवनयाशरप को सल्तृप्ट किस 4 * पशरनम किसी मी बहार को सहत्व- 
पूर्ण वृद्धि के तिए जिस सक्षिय्र उत्साह तथा प्रयतिशीनता को आादश्यक्ष्ता थो उस्े सान में चह 
नीति अश्फ्ल रही है ।” 














आलोचवाएँ अत्तवत-यद्धद्वि उपयुक्त आतोचनाएँ न्‍्दाययपठ तथा उचित प्रतीत होती हैं 
फिर भी दत्कालोन परिम्यितियों को घ्यात में रखते हुए इनदे जच्छी औद्यभीच्च नोति क्यो घोषया 
नहीं को जा प्कती यो । आपिक नोति का दिर्माय आविर प रिप्यितियों के अनुसार हिया जाता 
है। उस समय देश मे उत्यादन वृद्धि की आवश्यकता थो अत सरकार ने विवरण पन्न पर ध्यान न 
देर उसाइन पर ध्यान दिया। दसी प्रकार राष्ट्रीयकरण के सम्दन्ध मे मो नीति स्पष्ट थी । १० 
वर्षों के पश्च:त्‌ राष्ट्रीयक्रप केदल उन्हों उद्योगों का किया जादा था जिनहों प्रगटि सन्‍्दोवजनक 
से होती । अत उत्ताइन एव ओोद्योतिक प्रझदि की हस्दि से यह ब्यवम्या सर्वथा उमयुक्त थी । 
उत्पादन बुद्धि के लिए कुटीर तथा लघु उद्योनों के विज्ञाम पर ध्यान दिया गया। अमिर्को च्गे 
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जस्माहन दिया गया और उन्हें शोषण से ददाने तथा उत्पादन में ठद्ित हिस्सा दिलाने बी छो 
चोषणा वी र्यो वह सामाब्कि न्यात्र की दृष्टि से भो प्रू्णंठया ठचित दी ॥ 

फिप्रित कर्य-ब्यदम्पां को दद्यो वटु आसोचना वी गयी है, विन्नु चल्लालीन परिन्थिवियों 
में मिश्रित बर्य-न्मदस्था के सिद्धान्द वो बषनाने के बविरिक्त दूसरा बोर्द मार्ये नहीं था। सूलप्रत 
उद्योग वे दिबरास व लिए अधिव पुँजी वी आादम्यकठा होती है ठथा बारम्भयें लाभ भी प्राप्त 
नहीं होता $ निजी पूँजीपति उपभोक्ता उद्योगों में हो विनियोग्त करते थे अत सरबार जो साधार- 
अृत उद्योगों दे दिकास का दायित्व अपने उपर देना कत्थावश्यव या । दसो प्रद्र लुरक्षा सम्बन्धी 
उद्योगों मो भी विजो उद्योगप्रतियों पर नहीं छोश जा सकता था। प्रभी उद्योगों वो सा्ेजनिक 
क्षत्र में रखता न तो उचित था और न व्यावहारित्र अत मिश्चित रूर्थ ब्यवस्था वो नीति परर्णम्पेण 
उपशुन्त थी । इस प्रकार सतु १६४८ वी बौद्योगिक नोदि को सर्देया दुक्तिसयत बहा जय स़बता है। 

उद्योग (दिद्वाम एवं नियमन) अधिनियम, १६५१ 

ओद्यावित्र नोति को वार्याखित बरने छोर उद्योगों दे नियमन तथा विवात्र के लिए झव॒दूबर 
१६५१ में भारतीय संसद न उद्योग (दिद्यास एव नियमन) अधिनियम पारित हिया जो ८ रमई, 
१६४० को लागू किया गया। इस अप्रिनियम मे प्रथन छतृमूच्री में दिये गये उद्योगों वे विज्ास हवा 

नियमन वो ब्यदस्था को गयी 4 इसका मुद्य “हेश्य सोजनादद्ध विवास ठथा उद्योगों बा नियमत 
झा । इस अप्रिन्यम वी झुस्य व्यवस्थाएं निम्ननिद्धित थी : 

(१) बनूदूचित उद्योगों बी सभो वर्तमान इकाइयों बा पर जीयन [र८१४४४४॥09) विश्वित 
समय के छन्दर वराना अनियायं है 

(०) केल्दीय सरबार से ज्ञाएसेंस लिए दिना जिसी भी नयी औद्योगिक इकाई को स्थापता 
नहीं को जा सती और व वर्देबान दब्ाइयों वा विस्तार जिया जा सकदा है 

(+) थदि जिसी भो उयोग का उल्यादन गिर जाय, उत्याज्त व्यय में वृद्धि हो, उत्मादित 
इस्तु के गुणों (१029) में य्रियाइट छाती हो था उप्रमोत्तात्ों की हानि होते वो सम्मावना हों 
छूथदा :त्पादित वस्तुओं के सूल्य में अनुचित वृद्धि को गयो हो वो सरकार उम उद्योग वी जाँच वर 
सकती है और जांच के पश्दाव विम्नलिजित बादेश विय जा सबते हैं 

(कब) वह उद्योय उत्यादन में वृद्धि ठथा विज्ञाम वा प्रयत्न बरे 4 

(ख) दह उद्योग बोई भी गेसा कार्य न कर जिससे उत्पादन वी मात्राया गुण में गिए- 
बट आये । 

(गो) जिस इबोग वो छाँच वी गयी हो उसके मूल्य तथा वितरण पर सरबार द्वारा निदलण 
लगाया जाय 

(४) ऐसी जाँच के पम्बातु उद्योग यदि द्विव यय निर्देशों का परवत नहीं करता हैं तो सर* 
अपर ऐसे उद्यांय की प्रदस्ध ब्यत्य्था अपन हाथ में वें सकती है। सत्‌ १६५३ के सशोटन मे अनु- 
झार सरबार दिना जाँच कराय भो उद्याग को प्रदन्ध व्यवस्था अप्रन हाथ में ले सह़ती है। 

(५) अनुसूचित्र उद्योगों रु विज्रास ठया नियमन के सम्न्ध मैं सटक्ार को सलाह देत के 
लिए एक वेस्टीय चलाहत्रार परिषद (एफ 287०5 (००) बनाने की ध्यदस्था 
को गयी 

(६) नये द्योगों तथा इकाटटों बा लाटचेंस देत के जिए एक बनुटादाती समिति ([/0८7- 
अआगड ९०४७०४४६८) ययदित करने की व्यवस्था बे गयी 4 

(७) अनुद्ुदित उद्योगों दा सम्बोधित उचोएों वो उनति उथा विवास वे लिए पृथवू« 
चुषक्र विजय परिपदों' (2६४ ००फुएगा (०77८४७) कौ स्थापना का प्राइयान किया यथा ॥ 

देन्द्रोय सलहुदार ८रिददु--मर १६५२ में इस प्ररिष्द को स्थापना वी गयी जिसमें 
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उद्यौग, श्रमिक, उपभोक्ताओं, प्रारम्भिक उत्तादकों तथा सरकार के धतिनिधि हैं। इस समिति में 
कुल ३० सदस्य हैं। यह परिषद्‌ अनुमूचित उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देती है । 
सरकार इस एक्ट के अन्तर्गत नियम बनाते समय, उद्योगों को निर्देशन देते समय या उनकी प्रबन्ध 
व्यवस्था अपने हाथ में लेते समय भी परिषद्‌ से सलाह लेती है । 

विकास परिषदु--इन परिषदो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सावंजनिक तथा निजी क्षेत्र मे 
सम्बन्ध स्थापित करना तथा इस बात पर ध्यान रखना है कि निजी क्षेत्र नियोजन के अनुसार वार्ये 
करते हैं या नही । इन परियरों में उद्योगपतियों श्रमिक्षों प्राविधिक विशेषज्ञों तथा उपभोक्ताओं के 
प्रतिनिधि होते हैं । परिषदो के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है 

(१) उत्पादन के लक्ष्य सम्बन्धी सुझाव देना, उत्पादन योजनाओं में समन्वय स्थापिन करना 
तथा समय समय पर उद्योंगो की उन्नति की समीक्षा करता । 

(२) उत्पादन को अधिकतम करने, उत्पादन व्यय मे कमी करने तथा वस्तुओं के गुण में 
सुधार करने के लिए सुझाय देता । 

(३) कच्चा माल प्राप्त करने तथा नियन्तरित कच्चे माल के वितरण में सहायता देना । 

(४) भ्राविधिक प्रशिक्षण को बडावा देना तथां वैज्ञानिक व गौद्योगिक शोधकार्य को प्रोत्सा- 
हित करना । 

(५) सरकार द्वारा सौपे गये मामलों पर अपनी सलाह देना । 

इन परिपदों को निजी साहस की घात्रियाँ (एछप्रा$८४ 6ि हाशक७ €॥/शफरााइ०) कहा 
जाता है। देश के अनेक उद्योगों--चीनी, ऊनी वम्त्र, कृत्रिम रेशमी बम्त्र साइकिल, विद्युत आदि-- 
में विकास परिषदें सफनतापूवंक कार्य कर रहो हैं । 

अनुज्ञादात्री समिलि--इस सम्रिति में योजना आयोग तथा सम्बन्धित मन्त्रालय के प्रतिनिधि 
है। समिति नयी इकाइयो की स्थायना तथा पुरानी इकाइयो के विस्तार के लिए लाइसेंस देती है । 
लाइमेंम देते समप्र पतर्षीय योजनाओ के उद्देश्यों तथा प्राथमिक्तताओं का ध्यान रखा जाता है। 
बर्तमान में अतक उद्योगों को स्वतन्त रूप मे बिना ल'इसेंस इकाइयाँ स्‍थ।पित करन की अनुमति 
दे दो गयी है । 

अधिनियम की रामीक्षा--उद्योग (विकास एवं नियमत) अधिनियम एक महत्त्वपुर्ण अधिनियम 
है) इसके द्वारा तिजी क्षेत्र पर पूर्ण वियन्त्र० रखा जाता है। भारत का औद्योगिक विकात्त इस 
बात का साक्षी है कि देश में सुनियोजित तथा समन्वित ढंग पर औद्योगिक विकास नहीं क्रिया 
गया | उद्योगपतियों ने देश के हित का ध्यान नहीं रखा बल्कि केवल उन्हीं उद्योगों की स्थाउना 
की जिनसे उन्हें शी तर लाम (५५०८६ 7९५००) द्ञाप्त हो झक्रे । इसका प्रिष्रम्र यह हुआ सि औद्योएी - 
करण को नीव मजबूत नही हुई जिससे भावी औद्योगिक विक्राम में कठिताइयाँ हुईं। उद्योग- 
पतियों द्वारा मूलभूत उद्योगों (828८ [70050065) का विक्रास्त न करना इस वात का प्रमाण 
है । अत देश के हिलो को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के अधिनियम की आवश्यक्षता थी । 

दुसरे, भारत एक विशाल देश है जिसके कुछ भाग आ्िक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं 
तथा कुछ भाग अधिक विकसित हैं । पूरे देश के ओधोह विकेस के जिर यह मावश्यक् है कि क्षेबोय 
विक्नास (एव87०7४ 70572०9००००८) पर ध्यान रिया जाय । इव अधिनियम द्वारा इस कार्य मे 
सहायत्रा मिलो है । 

तीमरे, इस अधिनियम के कारण उद्योगपति मनमानो नहीं कर सकते । नियन्त्रण तथा जाँच 
की व्यवस्था के कारग उद्योग हृढ आधार (50०7० 00772) पर चनाये जायेंगे जिसमे उप- 
मोक्ताओं के ह्वितो को रक्षा होगी तथा देश के प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग सम्भव होगा । 
इम अधिनियम द्वारा जौद्योगिक विकास को अवाछनीय प्रदृन्तियों को रोका जा सकेगा । 


३१० | औद्योगिक नौति 


सन्‌ १६५६ को औद्योगिक नौति 
३० अप्रेल, १६४६ को भारत सरकार दे नयो ओच्योगिक नीति सम्दस्धी प्रस्ताद अपनाया 
इस प्रस्ताव द्वारा सन्‌ १६४८ की औद्योगिक नीति वो समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान 
पर नयी औद्योगिक नीति वी घोषणा वी गयी । परिछने णाठ वर्षों (१६४८-१६५६) में बुछ महत्त्व 
पूर्ण आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तेत हो गये थे जिनके कारण क्ोद्योगिक नीति में पत्िवितंत 
करना ज्ावश्यक हो यया था। यह कारण निम्नलिश्ित थे ; 


(१) भारतोष सविघान--२६ जनवरो, १६५० से ग्रणतन्त्रं मारत का नया सविधान ज्ञागू 
विया गया । इस संविधान द्वारा नागरितों के लिए दुछ मौलिक अधिकारों वी घोषणा वी गयों 
तथा सरकारी नीति विपयक निर्देशक सिद्धान्तों ([006८०75८ शाएश0।८६ ० 70॥0)) का उब्लेख 
किया गया। इन निर्देशक मिद्धान्तों में इस सिद्धान्त का उल्लेख किया गया बत्रि “मौतिक साधनों 
का स्वामित्व एवं तियन्‍्त्रण मधित्रतम सामाजिक समानता लाने के लिए हों तथा अर्थे-ध्यवस्था डा 
संचालन जन साधारण के हितों के दिएद्ध न हो और घन तथा उत्पादन ने साधनों का सोमित झेत्र 
में क्ेल्दीयक्रण न हो ।” अत सविधान की इन विद्येषताओं के अनुरूप औद्योगिक नौदि में परिवर्तन 
करना आवश्यव हो गया । 

(३) द्वितोय पच्वर्षोप योजना-देश जा आर्थिक विज्ञाम नियोजन द्वारा किया जां रहा 
था। प्रथम पचरवर्षीय योजना पूरी हो चुकी थी तथा द्वितीय पचवर्षीय योजना आरम्भ कर दी गयी 
थीं । यह योजना मूल रूप में उद्योम-प्रधान थी । प्रथम योजना के प्राप्त अनुमदो के आधार पर 
देश का तीब्र गति से औद्योगोक्रण बरतने के तिए भी ओद्योगिर नीति में परिवर्तन करना 
आवश्यक था| 


(३) समाजवादी समाज--प्रथम ओद्योगिक नीति का उद्देश्य मिश्रित अर्थ व्यवस्थांवी 
स्थापना करता था परस्तु दिमम्वर, १६५४ में समद ने देश की आधिव तथा सामाजिक नोतियों 
का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना निश्चित ज्िया। इस उद्देश्स की पृतति वे लए 
सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार उ रना आवश्यव हा गया ॥ अत कौद्योगिव नीति में पतरिवितंत करना 
स्वामावित था । 


सन्‌ १६४६ को झ्ोद्योगिक नोति को विश्येषताएँ- सन्‌ १६४६ के भौद्योगिक नीति संस्बधी 
प्रस्ताव का उद्देश्य देश में समाजवादी सम्राज़ की स्थापना करना है। इस औद्योगिव नौति वी 
प्रस्तावना में कहा गया है “समाजवादी ममाज को राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में अपनाना और योजना- 
बद्ध तथा तोब्र गति स विक्नस वी बावश्यकता इस बात की माँग बरते हैं कि आधारभूत एव 
सामरिक (४7»62/९) उद्योग और सार्वजनिव हित (छएफ॥0 एध65) सम्दस्धी सभी उद्दोय 
सार्वजनिक क्षत्र मे हो । क्य अनावश्यक उद्योग भी डिनमे इतनी अधिक मात्रा में वितियोग वी 
आवश्या ता है, विस वतमान परिस्थितिमों मे केबत राज्य ही पूर्ण वर सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र में 
होने की आवब्बक्सा है। अत राज्य को अधिक हिस्दृत छेद में उद्योगों वे भादी विकास बा प्रत्यक्ष 
दावित्व सम्हालना है। जौद्योगिक नीति सम तिम्दनिखित उद्देश्यों का वर्शन किया गया * 

(१) आवक बिद्ाम की दर म दृद्धि करना त्था औद्योगीक रण दी गति को हीद्र करता, 

(२) वड उद्योग तथा मशीन निर्माघ उद्योग का विद्रास करना, 

(३) सादंजतिक क्षेत्र का दिल्वार करना, 

(४) बृहत्‌ तया बढ़ते हुए मह्त्रारो लेच (000एल०॥४८ इ5श८ाण) को प्रौत्माहित करना, 

(५) निजी एकायिकार तथा वुष्ठ हो हाथों में आधिव शक्ति को के द्वित होने से रोवना, कोर 

(६) जाय और सम्पत्ति कौ बममानदा को कम वरता । 


आदोगिक नोति | ३११ 


इस औद्योगिक नोति को अन्य मुख्य बालें विम्नलियित थी - हे 

(१) उछोगों का विभाजव--उयोगो को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। श्रेणियों 
बा शिभाजन इस दृष्टि से क्या गया जिससे राज्य वा सहयोग निश्चित्र हो सझे । 

(क) अनुसूची 'अ--इस+ वे उदयोग सम्मितित हिये गये जिनके विकास का दायित्व एक- 
मात सरक्तार पर होगा। मह थी सव १६४६ की औद्योगिक नीति की प्रथम तथा हिवीय 
श्रेणियों को मित्रा कर बतायी गयी । इस श्रेणी मे तीन प्रक्ार के उद्योग सम्मिलित है--साईबतिक 
हित सम्बन्धी उद्योग, आधारभूत उद्योग तथा परिवहन एबं खनिज पद्य सम्दन्धो उद्योग। इस 
सूची में १७ उद्योग सम्मिलित किये गये हैं । इन उद्योगों के विज्नाम को जिम्मेदारी सरवार की 
होगो परन्तु वर्तमान इकाइयों का विकास निजी सत्र द्वारा क्या जा सकगा है। यदि राष्ट्रहित में 
आवश्यक समझा यया तो नयी इकाइयों की ड्थापना में भी सरकार तिजी क्षेत्र का सहयोग ले 
सकती है परन्तु रेने तया वायु परिवहन, अस्व-यम्ब तथा जणुशक्ति के उिक्राम पर सरबार का 
एकाधिकार रहेगा। यदि निजो क्षेत्र का सहयोग लिया गया तो सरकार पूंजी मे आधे से अधिक 
भाग ((एणयए एआधच्टाए्आ07) तेगी या अन्य विधियाँ क्पनतायेगी जिससे उद्योग वा नौवि- 
निर्धारण तथा नियम्त्रण सरकार हे हाथ में रहे ॥ 

(छ) अनुसूदो 'ब--इस अनुसूची मे १२ उद्योंगाँ सम्मिलित है जो धीरे-धीरे राज्य 
के प्धीन होगे तथ। स्ाधारणत्या नयो इकादपों की स्थप्रत्रा सगहार द्वारा ही की जायेगी । निजी 
साहसी इत उद्योगो का विक्रम वर सकते हैं। इसके निए वे उद्योगों दी रव्रतस्त रूप में स्थापना 
कर सकते हैं या राज्य के साथ सहयोग कर सकते हैं । 

(प) अन्य उद्योग--शेष सभी उद्योग लूतीय थ्रेमी मे रखें गये। इन उद्योगों का विकास 
पूर्णतया निजी क्षेत्र पर छोड दिया गया । सररार विस्ती भी समय इस श्रेगी से सम्बन्धित उद्योगों 
की स्पापता कर सहती है । सरकार इस श्रेणी के उद्योगों को पच्र्षीय योजनाओं के सश्यो तथा 
प्राथमिर्तालों के अनुसार विकास वरने में आवश्यक सहायता देगी । 

(२) छुठोर एवं सघु उद्योग--ओद्योग्िक् नीति प्रस्ताव में पहले वी माँति हो बुदीर एवं 
लघु उद्योगों के मदृत्त्व को स्वीकार जिया गया | इन उद्योगों द्वारा तुरन्त बडी मात्रा में रोजगार 
प्राप्त होता है, राष्ट्रीय बाय का उवित विवरण होता है तथा ऐसे साधर उत्पादन में ग्रोम देने 
लगते हैं जा सम्भवव इन उद्योगों की अनुपत्यित्रि में प्रयुक्त मही होते । इन उद्योगों की सहायता 
के चिए बड़े पैमाने वे उद्योगो से उत्तादन पर कर लगाकर उनके उत्पादन को सीमित रखा जायेगा 
या प्रत्यक्ष सद्रायत्रा दो जायेगी । इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कुदोर तथा लघु उद्योग 
आ सनिर्भर हो तथा उनका विज्ञाम बड़े पैमाने के उद्योगों के एक अप के रूप में हो। उनकी 
उत्पादन प्रपालों में सुधार किया जायेगा तथा उन्हें सस्ती दर पर विजलों प्रदान की जायेगो। 





? अनुसूची 'अ' मे निम्नचिसित उद्योग हैं--अस्तर-शस्प, अशुगक्ति, लोहा व इस्यात, सोहे व इस्पात 


की भारी दलाई व ॒ तंयारी, भारी मशीनें, भारी बिजली के यन्त्र, कोयला व लिगनाइट, सनिज 
देल, कच्चा लोहा, मैंगनीज क्रोम, जिप्सम, सन्‍्धरू, सोना व होरो का सनन, ताँबा, सीसा, 
जम्ता, रौगा आदि की खाने खोइना व कच्चा मात सुपारना, अगुगक्ति उत्पादन से सम्बन्धित 
खतिज, हवाई जहाड बनाना हवाई यातायात, रेल यातायात, समुद्री जहाज बनाना, टेलीफोन 
एवं उसक्ते तार, तार एव देवार का सामान (रेडियो रिमोविग सेट छोडकर) और बिजली का 
उलादन एवं वितरण | 

अनुसूची “ब' के उद्योय इप प्रकार हैं-छोठे रूदिजों को छोड़कर अन्य सनिज पदार्थ, एल्यू- 
मोनिदन एवं अलोह धातुएं जो प्रथम सूची में नही हैं, मशोन-औजार, फेरोएलॉयज एव द्र्ल 
स्टीच, रामायनिक उद्योगों दी बाधासभूत सामग्री दवादय्याँ, खाद, इृत्रिम रइर, कोयले का 
दार्दोना झेगन, रामायतिक्ष घोल, सडक यातायात एवं भमुद्दी घावायात । 


३११ | भौद्योगिक नोति 


इस क्षेत्र में औद्योगिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा औद्योगिक बल्तियों के 
द्वारा इन उद्योगों की अवस्था मे सुधार किया जायेगा। 

(३) क्षेत्रीय असमानता को दूर करना- देश के विभिन्न झागो में विकास सम्बन्धी गसमावता 
को दूर क्या जायेगा जिससे भौद्योगीकरण का लाभ देश की पूरी अर्थ-भ्यवस्था को श्राप्त हो। 
राष्ट्रीय नियोजन का एक उद्देश्य पिछड़े हुए क्षेत्रों मे शक्ति के साधन तथा यातायात के साधनों का 
विकास करना होगा । प्रस्ताव मे प्रत्येक क्षेत्र म औद्योगिक तथा कृषि भर्थे-व्यवस्थाओ के समब्दित 
विकास पर जोर दिया गया जिससे देश के प्रत्येक भाग की जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठ पके । 

(४) झोद्योगिक शात्ति-प्रस्ताव वे अनुसार उद्योग मे लगे हुए सभी पक्षों को उचित 
प्रोत्ताहन (॥४०४४३।४०४) दिया जायेगा । श्रमिकों की वाम करने तथा रहने वो दशाओं में सुधार 
किया जायेगा जिससप्ते उनकी कार्यक्षमता में ब्ृद्धि हो सके । ओऔद्योगित्र उत्ति के लिए औद्योगिक 
शान्ति आवश्यक है, श्रम समाजवादी प्रजातन्त्र का साझेदार है अत उप्ते विकाम वे का में उत्माह 
से भाग लेता चाहिए । श्रम सन्नियमों मे सुधार तथा श्रमिक्रों एवं विशेषज्ञी को प्रवत्य व्यवस्था में 
भाग लेने को नीति का पालन जिया जायेगा । 

(३) प्राविधिज्ञो तथा प्रवन्यकों का प्रशिक्षण--नतयी औद्योगिक नीति में यह कहा गया है 
कि सार्वजनिक क्षेत्र में तथा कुटीर उद्योगों के सचालन के लिए प्राविधिज्ञों तथा प्रवस्धकों को उचित 
प्रशिक्षण दिया जाथंगा | विश्वविद्यालयों तथा अन्य स्ष्याओं में प्रशिक्षण की सुविधा में वृद्ध 
की जायगी। 

(६) विदेशों पूँंणी--विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में इस नीति मे घोषणा नहीं की गयी अत 
प्रधानमन्त्री ते अप्रंल १६४६ मे इस सम्बन्ध मे जो घोषणा की थी उस्ते ही अपनाया गया | इसमे 
स्पष्ट किया गया था कि सरकार विदेशों पूंजी व स्वदेशी पूंजी मे कोई भेदभाव मही वरेगी । 

(७) निजी क्षेत्र का नियमन तथा सहायता-सरकार निजी क्षेत्र को आथिक सहायता 
प्रदान करेगी । यह सहायता विशेषकर ऐसी औद्योगिित्र योजनाओं में दी जायगी जिनमें बडी मात्रा 
में पूंजी वी आवश्यकता पड़ती है। ऐसी सहायता का स्वरूप या तो अश पूंजी में भाग लेता होगा 
अथवा वह ऋणपतों के रूप मे होगी। तिजी क्षेत्र के उद्योगों को भ्वरकार वी आधिक तथा सामाजिक 
नीतियो के अनुसार कार्य करना पडेगा। उद्योग विकास एव नियम अधिनियम तथा अत्य 
अधिनियमों के अनुसार निजी क्षेत्र के उद्योग नियन्त्रित होगे। जहाँ तक सम्भव होगा, उद्योगों को 
पूरी स्वतन्त्रता दी जावगी । थदि किसी उद्योग म सा्वेजनिक तंथा निज्ञी दोनों पक्ष क्रियाशीन हैं 
तो ऐसी अवस्था में दोनो मे जोई भेदभाद नहीं क्रिया जाथगा ॥ 

इसके अतिरिक्त उद्योगों का तीन वर्गों मे जो विभाजन क्या गया है वह उन्हे एक दूसरे 
स पूणतया अलग नही करेया। इन क्षेत्रों मे पारस्परिक विभरता (56०७४०४| उणक्षव०१९७62/ ५६) 
के मिद्धान्त का पालन विया जायगा 

(5) सांज्ञनिक उद्योगों की प्रबन्ध-ब्यदस्था--प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया कि 
सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के साथ ही साथ इस क्षेत्र के उद्योगों की प्रबन्ध व्यवस्था वा महत्व 
बढ गया है । प्रवन्धकों में शीघ्र निर्भव तया उत्तरदायित्व सम्भालन की भावना का होना आवश्यक 
है। अत अधिकारों का विवे>्द्रित रहता तथा सरक्तारी उद्यामों का व्यापारिक सिद्धान्वों के मनुभार 
चलाया जाना आवश्यक है । जहाँ तक सम्भव हो, सरकारी उद्योगों वे सचालत तथा प्रबन्ध 
व्यवस्था में स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 

ओौयोगिक नीति प्रस्ताव के अन्त में मह बाशा व्यक्त की गयी थी कि इस नयी औौद्योगि 


नीति का सभी वर्मों द्वारा स्वागत होगा तथा इससे राष्ट्र का त्ोन्र गति से ओौद्योगीवरण बरने मे 
मदद मिलेगी | 


ऑऋद्योग्कि नोति | ३१३ 
हब १६४८ ठया १६५३ के प्रज़तावों को तुलना 

औद्योथिक तोति विषदक्ष इत दोनों पच्तावों में निम्नलिडित अन्तर हष्टियोचर गोचर होते हैं : 

(९) स्ाईजनिक क्षेत्र का दित्तार--उव्‌ १६४८ के प्रच्दाद 
विभाजित ज्षिया गया या जबक्ति सन्‌ १६५६ के प्रच्ताद में उन्हें 
औद्योणिक भीति के अनुनार सा्वेजनिक क्षेत्र का काज़ों विस्वार क्षर 
उत्दा बडा दी गदी। १६४८ की नोति के अनुसार 
का एडविक्षर था और ६ उद्योद 
थी। इसक अचिरिस्ठ (८ 


पूम्द्या 



















में उद्दोनों को ८ 


साईवनिक क्षेत्र में ही क्षिया जा रक्ता है । 
(३) शाज्यकक्‍रण--स््‌ १६४८ को नोवि मे यह क्या गया था ज्ि दितरीय खेगी के 


उद्योगों के राष्ट्रीयक् रण के प्रज्न पर १० दर्प पस्वात पुतविचार होगा परत्तु मन १६५६ की नोति 
आम्वानन वि 





दूसरी बौद्योगिक नीति मे तिजी उद्दोगों को राज्य द्वारा लिए जान के सन्दन्ध में दुछ भो नहीं 





होगा रहेगा, परन्तु वह राज्य के हो वके 
(४) सह्कारों क्षेम-+द्‌ १६४८ की ओद्योनिक नति में महंजक्ाने क्षेत्र पर जोर नहीं 
दिया गया था, यदकि १६१६ को नीदि के उ्ुः जहाँ 
सहकारी रूप में करने की व्यवस्था की झयो है 
(५) छ्विपित जिनाजत-ऊून्‌ ३] 








का वर्शगेकरम कठोर 
क्रय गिघिनत है। योजना 


कुझा भा क्षीत्रम जलोजा 
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शक गश्प०श्ज़ा इन टच्य की ओर परोप्त 
(+) बोद्योपिक नीठि के पस्दाड मे ल्पेद 
इंपक्षा प्रयोग दापवनिऋ क्षेत्र के किए किया झायया 
कर सकदी है । इन प्रकार अनुदुचो दा के उद्दोर्तों के छेत्र 
बोर दूपेद श्ेस्ीे के दपेदों में भी उरजार हवा दपच 





३१४ | मौद्योगिक नीति 


(३) सहकारी क्षेत्र व विस्तार बी जो बात प्रस्ताव में कही गयो है वह भी प्रामक है। 
बस्तुत सहकारी लेव सरकार के विर्देशन पर ही कार्य करेगा और तिजी क्षेत्र के भ्रतिनिश्रियों का 
स्थान सदैव गौण ($09झतावा३) रहेगा | इस प्रकार भारत मे सहकारिता के नाम पर राजकोद 
पूंजीवाद (5096 (४७॥8॥ड7) को बढावा देने का प्रयत्व किया जा रहा है। 

(४) बौद्योगीकरण क प्रश्त पर सरकार ने सिद्धान्तों ॥0८०॥०९५४) का हो ध्यान रखा है, 
ब्यापरारिक्ता पर ध्यान नही दिया है । निजी क्षेत्र के महत्व में जो वमो वी गयी, बहू अवबराठवोय 
थी। प्रयम् योजनाकाल में निजी क्षेत्र को सफ़्लता को देखते हुए उसे प्रमुष स्थान प्रदाव करता 
चाहिए था । 

(५) विदेशी पूँजी के विषय मे प्रस्ताव मे कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। यदि इसके 
सम्बन्ध में नीति स्पष्ट होती तथा राष्ट्रीयक्रण का क्षेन निश्चित बद दिग्रा गया होता तो विदेशी 
पूंजीपति तिशक होकर भारत में जंधिक पूंजी विनियोजन कर सकते थे । 

(६) विख्त वेक के अध्यक्ष थो. यूजित ब्तक ने कहा कि "यदि दघ नीति का प्रालन 
हढना से क्रिया गया तो सार्वजनिक क्षेत्र के विक्चीय एवं प्रशासनात्मक साधनों पर, जित पर पहने से 
ही अधिह भार है और जतिरिक्त भार पडेगा तथा महत्त्वपूर्ण तीनो में दिकास की गति सौमित हो 
जायेगो ।” 

सन्‌ १६९५६ को आद्योगिक नीति देश के लिए उत्तम है 

उपर्युक्त अलोचनाएँ बहुत हु एक्पक्षीय हैं। वास्तव से, धरतमान औद्योगिक नीति देश में 
समाजवादी समाज की स्थापना बरन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, लिसका बनुमाव 
निम्तलिपित तथ्यों से हो सकता है 

(१) सरकारी तथा निजी क्षेत्रों का विकाप्त-नत्री बोौद्योगिव्त नीति में तरकार द्वारा 
बहुत बड़े बड़े तथा वुछ सावजतिक हिन वे उद्योग लेन की घोषणा की गयी है। मरकार द्वारा 
रैल के इजत, दवाइया, खाद रसायन, तेत आदि भारी पूँजी वाजे उद्योगों के अतिरिक्त बुछ 
उपमोत्ता सामान उत्तन बरतने वी इकादयाँ (सीमेण्ट, चीनों क्षादि) भी स्थापति वी गयी हैं। 
इससे निजी साहस वो जिसी प्रकार कम करन वा उद्देश्य नही है वीक उसके लिए यह अवधर है 
कि वह सरकारी क्षेत्र क उद्योगों से अधिक कार्पक्षमता प्रदर्शित कर अपने योगदान का अधिकराधित 
महत्त्व प्रमाणित करें। 

योजनाइाल में भारत वी सम्पूर्ण उत्पादक सम्पदा में श्षोइ कोद्र का भाग १४ प्रतिशत 
से बढकर ३४९; हो गया है । अतक सफनाआ के होते पर भी सार्वजनिक क्षेत्र के विल्तार हे 
देश म इजीनियरिंग बौपय, रसायद, खाद तथा इस्पात उद्यायो का विकाम टुआ हैं! 

(२) हिजों उद्योगों पर नियम्त्रण--विक्रासशीप देशों में प्राय योजनाबद्ध विव्रीस वरना 
होता है और दस कार्य के लिए एक ओर तो प्राधभिकताएँ निश्चित बरनी पड़ती हैं, दूमरी और 
सप्दी उद्योगों का वित्राम उचित दिज्लाओं में हो रट्ा है यह ध्यान रखना परहता है। इम दृष्टि स 
भारत में तिजो क्षेत्र के उद्योगों पर निय्स्त्रण की जो व्यवस्था की गयी है वह उचित ही नहीं, 
आवश्यक भी है। इस कार्य व औवचिन्य वा प्रमाण इस तथ्य से थिवता हैं हि गत वर्षों मे भारत 
सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कई जजुश व एवं बन्द पटरियों और मिलो का प्रवन्व सम्टालक र 
उन्हें चांतू किया ग्रेया है। नये उद्यायों के लिए लाइसेंस तथा पूँज्ी विद्ियोग के विए पूर्व 
अनुपति का उेश्य यही है कि दश से पहने दही उद्योग विक्षमित हो जिनकी अस्यंत्रिक ऑवप्यकता 
है तथा विभिन्न क्षैत्रों म उद्योगों के विकास म पर्याप्त सस्तुलन बसा रहे। इन सप्ती हृष्टिकोणों से 
नयो औद्योगिक नीति के अन्द्गेत सरकार द्वारा सब क्षेत्रों मे औद्योगित विकास करना तथा सय- 
पुरात सभी उद्योगों के विकास का नियमन एवं नियन्तण करना सर्वया न्‍्यायसगत है । 


ओद्योगिक नोति | ३१५ 


(३) एकाधिकार का नियस्त्रण--प्रों० जे० पी० ल्युइम ने अपनी पुस्तक 2#02४ €/96 
एा गधा में यह मत प्रकट दिया है वि भारत में औद्योगिक एकाजिकार वो श्रवृत्तियाँ बहुत 
प्रबन्न हैं। इस मत की पुष्टि राष्ट्रीय आय सकेन्द्रण समिति ने भी की है। इस हृष्टि से भारतीय 
औद्योगिक नीति ऐसो होती चाहिए कि औद्योगिक साम्राज्य (वएशञाश ह॥ए76) का अन्त 
हो सके। १६४६ वा औद्योगिक नीति प्रस्ताव इस दिशा में महत्वप्र्ण कदम है। वास्वव मे, 
आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इस प्रस्ताव की भावता को यथावत्‌ कार्यान्वित करने की 
दिशा में उचित कदम उठाये । सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए नयेनये 
उद्योगपतियों को लाइसेंस देने से औद्योगिक एकाधिकार का अन्त करने में सहायता मिल सकेगी । 
चीनी, सीमेण्ट तथा वियासलाई उद्योगों मे इम एकाविकार के अन्त के लक्षण प्रकट होने लगे हैं । 
पह अत्यन्त सन्तोषजनक स्थिति है । 

आधुनिक ग्रवृत्तियाँ 
(एष्टटएय' 7ए६/२०३) 

गत वर्षो में निरन्तर यह अनुभव विय गया है कि भारत भ उद्योगों को लाइसेस देने की 
प्रणाली दोयपूर्ण है और लाइसेंम व्यवस्था के कारण पक्षपाव और भ्रष्टाचार को प्रोत्माहन मिलता 
है। डॉ० आर० के० हजारी की रिपोर्ट से बिडला सस्यानो को अत्यिव उदारतापूर्वक लाइसेंम देने 
के तथ्य प्रकाश मे आये हैं। दूमरी महत्त्वपूर्ण बास यह है कि देश में औद्योगिर विकास की गति 
तीव्र करने के लिए औद्योगिक नीति मे कुछ उदारता लाते को आवश्यकता है। इन बातो को ध्यान 
में रख कर ही गत वर्षों मे औद्योगिक नीति में निम्नलिखित परिवर्तन क्ये गये हैं 

(१) लाइसेंस को छृट--औद्योगिक विकास और नियमन अधिनिवम के अन्तर्गत ४२ 
उद्योगों को बिना लाइसेंस लिए नयी इकाइयाँ स्थापित करने तथा पुरानी इकाइयों का 
विस्तार करते वी छूट दी गयी है। इन उययोगो में सीमण्ट, लुग्यी, कागज, अगवारी कागज आदि 
बनाने सम्बन्धी उद्योगों वे अतिरिक्त कृषि से सम्बन्धित बहुत से आवश्यक उद्योग जैमे बिजली से 
चलने वाले पम्प, पानी छिडकने के यग्त्र, पिश्वित रासायनिक खाद और मशीनी इजन बनाने के 
उद्योग तथा बाइसिकिल और सिलाई की मशीन बताने के उद्योग सम्मिलित हैं । इन उद्योगों को 
लाइसेंस से छूट देने का एक उद्देश्य देश के निर्यात में वृद्धि करना है । 

(२) भिर्णात उद्योगों को प्रोत्साहन--इजोनिरयारिग उद्योगों में उत्पादन को प्रोत्साहन देने 
की दृष्टि से १६६४ में ही कुछ छूट दी गयो थी जिस अक्दबर १६६६ से अन्य कुछ उद्योगों के लिए 
भी दे दिया गया है। इस छूट के अन्तगंत उन उद्योगो को जिनके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता 
नही है, जिनके लिए नयी मशीने लगाना आवश्यक नही है और जिनमे प्राप्त मवीन उत्पाः 
उत्पत्ति के २४ प्रतिशत से अधिक नहीं है, उम्रके तिए ज्ञाइमेंम लेना आवश्यक नहीं है । 

जिन उद्योग दारा विदेशी निर्यात के लिए माल निर्माण किया जाता है वह नवीन प्रणालियों 
का प्रयोग करने के लिए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं । 

(३) उत्पादत बृद्धि--अक्टूबर १६६६ में यह घोषणा वी गयी थी कि औद्योगिक कम्पनियाँ 
लाइसेंम लिये बिना कुछ है पर लाइमेंस मे निर्धारित क्षमता से २४ प्रतिशत तक अधिक 
उत्पादन कर सकती हैं। इस सुविधा का उद्देश्य वर्तमान ओद्योगिक क्षमता का अधिकाधिक प्रयोग 
सम्भव बनाना है । 

(४) कल-पुर्जों का आयात--यूत १६६६ में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन करने के पश्चात 
भारत सरकार ने ५६ उद्योगों वी एक सूची प्रशाशित की जिन्हे आवश्यकता पदने पर मशीनों के 
हिस्से, कच्चा माल तथा पालतू पुजों के आयात लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जा रही है। इस 
सुविधा से जिन औद्योगिक इकाइयों को मशोनों के पुर्जे मही होने से उत्पादन कम था बन्द कर 
देना पड़ा या उन्हे उसादन वृद्धि में सहायता मिलने लगी है। इससे दुमरा लाभ यह हुआ है कि 


दन कुल 
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इन उद्यौगों को अपने पास विदेशी कल्-पुर्जों का बहुत स्टॉक नहीं रखना पड़ेगा अत. उनकी पूँजी 
व्यर्थ पडी नहीं रह सकेगी । 

(५) औपचारिक नियस्तरण में ढोल--भारत सरकार ने उद्योगों को उत्पादन वृद्धि मे 
प्रोत्साहन देने के लिए ससयन्समय पर मूल्य नियन्त्रण तथा वितरण में ढील दी है। गत वर्षों मं 
सीमेण्ट, वस्त्र तथा शवकर उद्योगी को इस प्रकार की सुविधाएँ दी गयी हैं। 

(६) नयी लाइसेंत नीति--फरवरी १६७० में सरकार द्वारा नयी लाइसेप्त तीति अपनाबी 
गयी तथा जून १६७० में एकाधिकार एव प्रतिबन्धित व्यापार पद्धति अधिनियम लागू हो गंया। 
इन दोषी का उद्देश्य देश में आधिक सत्ता के सक्केन्द्रथ को रोकता है । 

मयी लाइसेंध्ष नीति के सुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं 

(१) एक करौड हपये तक के विनियोगो के लिये तये उद्योग स्थापित करने और पुयने 
उद्योगों का विस्तार करने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। 

(२) एक करोड़ रुपये से ५ करोड़ रुपये तक के विनियोग करने के लिए नये साहसियों को 
उदारताएूवंक लाइसेंस दिये जायेंगे । 

(३) देश के लिए विशेष महत्व के उद्योपो को प्राथमिकता के आधार पर लाइमेंध दिये 
जागेगे तथा इनमें ५ करोड़ रपये से अधिक रकम वितियोग होने पर पुराने उद्योगपतियों को भी 
लाइसेंस दिये जा सकते हैं । 

(४) सपुक्त क्षेत्र--प्तरकार ने एक सयुक्त क्षेत्र की स्थापना क। निश्चय किया है निप्म 
सरकार तथा तिजी पूंजीपनि साझे उद्योगों वी स्थापना कर सर्केंगे। भारी उद्योगों--जिनमें अधिक 
पूँजी वी चावश्ययत्ता होती है--प्रे इस प्रड्ार वी साज्लेदारी को प्रोत्साहन दिया जायगा । 

इस नीति वा मुद्य उद्देश्य नये साहस को प्रोत्साहित करना है किन्तु इसका यह भर्य॑ कदापि 
नही है कि पुराने अबुभवी उद्योगपतियों वो लाइसेस दिये ही नहीं जायेंगे। वास्तवित स्थिति यह 
है कि देश के अधिक हितो का भी लाइसेंस देते प्मय या लाइसेंस की मताही करते समय ध्याव 
रखा जायगा । 

प्रश्न 
१ “भारत म स्वतस्तता प्राप्ति व बाद सरकारी नीति और राष्ट्रीय प्यास का गुझय उद्देश्य 
वेगशील तथा सम्तुलित आधिक उच्चति वा रहा है।” भारत की पत्रवर्षीय योजनात्ों के 


प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिए । (सागर, बो० ए०, १६६०) 
२ सद्‌ १६४८ स भारत सरकार की ओऔद्यागिक नीति की विवेचना कौजिए । क्या इससे विदेशी 
पूँजी के विनियोग में कमी आती है ? (आगरा, बो० ए०, १६६१) 


३. स्वतल्जता प्राप्त करत के बाद भारत सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए क्‍या वीति #प- 
नायी है तथा उमप्तका उद्योगों के विकास पर क्या प्रभाव पडा है ? 
(आगरा, बी० कॉम०, १६६१ (पूरक), १६६१) 
४ भारत सरकार की औद्योगिक नीति के मुख्य लक्षण बताइए तथा वर्तमान भारतीय कर्ष- 
व्यवस्था में सावजतिक क्षेत्र के महत्व का उल्लेख कीजिए ! 
(आगरा, बो० ए०, १६६२ [९२%] ) 
भ भारत वी १६४६ में घोषित बौद्योगिक नीति की विवेचना कीजिए । क्या आप हम नीति मे 


बुछ परिवतेन के पक्षपाती हैं ? (पटना) बो० ए०, १६६२) 
६ स्वतन्त्रता ग्राप्ति वें समय से भारत की ओद्योग्रिक नीति ब्या रही है ? विवैचनापूर्तक 
लिखिए । (पदना, बी? ए०, १६१०) 


७. युद्वोत्तरकाल में भारत की बौद्योगिक वीति के विकास पर प्रकाश डालिए । 
(नागपुर, बी० को व १६६४) 
८ भारत सरकार को भ्षोद्योगिक नोति की समीक्षा कीजिए । भारतीय बर्थ-व्यवस्था में मरदी के 
संदर्भ में, ्रौद्योगिक नीति मे सुधार के लिए अपने सुझाव दोजिए ! 
४ (राजस्थान, बो० कॉम० (अन्तिम वर्ष), १६६०) 
६ भारतीय औद्योगिक नीति की ज्राघुनिक प्रवृत्तियो का विदेचन कीजिए । 


+ 
नल 


झारत की राजकोदीय नीति तथा उद्योगों 
2 6 को संरक्षण 


(ब०#72$ 7508. 90०0-८४ & ९१६१०0६८॥॥074 
चज० ॥३0०0७05श895) 


किमी भी राष्ट्र के विकास के लिए उचित ओऔद्योगिक नीति का भपनाया जाता आवश्यक है। 
मभोलोगीवरण को गति प्रदान मरने के लिए उचित राजकोपीय नीति वी लजावश्यकता पढ़ती है । 
अत, इस अध्याय में भारत वी राजकोपीय नीति का सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा हा 

झारत वी आरनिक नीतियाँ ब्रिटेन की ओधिक नौतिया से प्रभावित रही हैं। उनीसवीं 
शताब्दी में ब्रिटन न मुक्त व्यापार नीति का अनुमरण किया । अत भारत में राजकोपीय नीति वी 
आवश्यकता नहीं पठी । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में कुछ मात्रा मे जरायात व निर्यातनकर 
लगाया गया था परन्तु लवाशायर के मिल मालिकों के विरोध के कारण इसे हटाना पढा । उत्लीसवीं 
शताब्दी के अन्त में केवल चावल पर नाममात्र का निर्यात र था। सन्‌ १८६४ में सूती माल पर 
५९% तथा लोहा व इस्पात के आयात पर १% कर लगाया गया । परन्तु इसमे भारतीय उद्योगों 
को बोई लाभ नहीं हुआ क्योकि उद्योगों पर उत्पादन कर लगा हुआ था। सन्‌ १६०७ में लाई 


कर्जन वे समय वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को स्थापना की गयी और प्रशुल्क नीति सचालन का 
कार्य इस विभाग को सौंपा गया । 

प्रथम महायुद्ध तक ब्रिटिश मरवार की नीति में कोई विशेष परिवर्तत नहीं हुआ परल्तु 
मुद्धबाल तथा युद्धोत्तरताल में बुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्तन हुईं जिनबरे कारण मुक्त व्यापार की 
नोति में परिवर्तत करना आवश्यक हो गया तथा सरकार को किसी न किसी रूप में सरक्षण वी 
नीति अपनाने वे तिए बाध्य होता पडा । 
सरक्षण नौति अपनाने के कारण 

(१) प्रथम महायुद्ध काल मे ब्रिटेन ते मकेना दयूटी ()४०४००४७ 09९5) लगायी इस 
प्रकार मुक्त व्यापार वी नीति को आशिक रूप से छोड दिया गया । युद्ध वे समय में भारत सरकार 
ने भी आित्र आवश्यकताओं वी पूति के लिए आयात-कर मे दृद्धि की परन्तु उल्ादन कर मे वृद्ध 
नहीं वी । इसमे भारतीय उद्योगों को कुछ अर्गों में प्रोत्माहन मिला 

(२) युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने यह अनुभव क्या कि ओद्योगिक दृष्टि से उनतिशील 
झारत ब्रिटिश साआज्य के लिए सहायक सिद्ध होगा । अत सरवार ने ओोद्योगोकरण में सहायता 
देने को नीति अपनायी । प 

(३) सन्‌ १६१६ के ओद्योगिक आयोग ने यह सुझाव दिया था क्रि भारत सरवार को 
उद्योगों बे विकास में सक्रिय भाग लेना चाहिए तथ। भारत के राष्ट्रीय हिंतो को घ्यान में रखने 
हुए उस्ते अपनी कर नीति निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए। 


३१८ | भारत को राजकोषोय नोति तथा उद्योगो को सरक्षण 


(४) भारत में प्रथम महायुद्ध के पश्चात स्वदेशी आन्दोलन ने जोर पकड़ा, मुक्त व्यपार 
नीति की कटु आलोचतवा वी गयी ओर भारतीसो ने भी उन देशों का अनुकरण करता चाहा जिनकी 
औद्योगिक प्रगति सरक्षण नीति के कारण हुई थी । 

उपर्युक्त कारणों से भारत मे कर पद्धति की स्वतस्तता वे सम्बन्ध मे ससद मे विचार किया 
जाने लगा | सन्‌ १६१७ में इगलेण्ट की समद ने यह स्वीकार किया कि भारत को राजनीतिक 
स्वतन्त्रता बे साथ ही साथ कर नीति वी स्वनन्त्रता भी मिलनी चाहिए। सन्‌ १६१६ के ए5०थें 
#पाणागाए एणाउथ्याण में यह निर्णय हुआ कि भारत के आव्िक मामनों में भारत प्दिद 
ह॒स्‍्तल्लेप नही करेगा । इस प्रकार प्रथम बार भारत ने आ्िक स्व॒तत्तता की ओर कदम बढाया । 
वबस्तुत यह घटना भारतीय प्रशुह्क् बीति की आधारशिता थी । 

फरवरी १६२१ भें मारतीय विधायित्रा सभा ने प्रशुल्क नीति के सम्पन्ध में एक प्रस्ताव 
प्रास किया तथा प्रशुल्क नीति पर विचार करने के लिए एक प्रशुल्क बायोग (5 (000॥$- 
8॥0॥) निषुक्त किया । 

प्रशुल्क आयोग, १६२१-इस प्रशुल्क आयोग के अध्यक्ष सर इव्राहीम रहमतुस्ला थे। इस 
क्रायोग को तिम्न लिखित बातो के सम्बन्ध में सुझाव देने का अधिकार दिया गया * 

(१) सभी हितो को घ्याव भे रखते हुए तट-कर नोति (उ7गीं 00॥0५) के सम्बन्ध में 
सुझाव देना । 

(२) साम्राज्य अधिमान (77८09) शशक्षा०८) के औषित्य पर विचार करना तथा 
इस सम्बन्ध मे अपने सुझाव देना । 

आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन्‌ १६२२ मे प्रस्तुत की । आयोग ने यह मत व्यक्त हिया कि 
भारत में औद्योगिक विक्राप्त बहुत कमर हुआ है, अत ओऔद्योगिए विक्ाम के लिए उद्योगों को प्रकरण 
देता आवश्यत्र है। आयोग ने विवेचनात्मव' सरक्षण (9086070408 ए70(6०॥०॥) की नीति 
अपनान का सुझाव दिया । इस नीति का अभिप्राय यह था कि सरक्षण देने के उद्देश्य से उद्योगों के 
घुनाव मे सतर्कता रखी जाय अर्थात्‌ सरक्षण सभी उद्योगों को न दिया जाय वहकि केवल उन उद्योगों 
को दिया जाय जो कुछ शर्तों की पूर्ति करते हो । आयग्रोग ने सरक्षण प्रदान करते के लिए तीत शर्त 
तिश्वित की जिप्ते तिमुखी सूत (77099 707एषा&) कहते है। इसती शर्ते निम्नलिखित थी 

(अ) नेक लाभ--उद्योग ऐसा हो जिगे प्राकृतिक सुविधाएँ प्राप्त हो जैप्ते--कच्चे माले 
का प्रचुर मात्रा मे पाया जाना, शक्ति का सस्ता साधन, श्रम की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि तथा 
विस्तृत धरेलू बाजार । इत सुविधाओं का सापेक्षिक महत्त्व उचित जाँच द्वारा निर्ारित किया जाय 
तथा ऐप्े उद्योगो को मरक्षण न दिया जाय जो स्थायी रूप स समाज के लिए भार दन जाये । 

(ब) सरक्षण की अनिवायंता--उद्योग ऐसा हो जो बिना सरक्षण के या तो बिलकुल उन्नति 
न कर पा रहा हो अथवा उसके विकास की गति बहुत मन्द हो परत्तु उस उद्योग का विकात्त 
राष्ट्रीय हित मे भावश्यक हो । 

(स) अस्थायो सरक्षण--उद्योग ऐसा हो जो दीघंकाल मे बिना परक्षण के भी अन्तरराष्ट्रीय 
स्पर्दा का सामना कर सक्ठे | इसका अर्थ यह था कि सरक्षण हमेशा के लिए ले देकर अस्थायी रूप 
से दिया जाय । 

इम जिमुखी सिद्धान्त के अतिरिक्त तट-कर आयोग ने बुछ अन्य बातो पर भी जोर दिया 
जो निम्नलिखित हैं 

(१) सरक्षण देते समय उन उद्योगों को प्राथमिकता मिलती चाहिए जिनकी उत्मादन 

व्यय कम हो सकता हो अथवा जो बडे पैमाने पर उत्पादन कर देश की सम्पूर्ण माँग की पति 
निश्चित समय मे कर सकते हो । 


भारत की राजज्ञोपीय नीति तथा उद्योगों को सरक्षण | ३१६ 


(२) आपारभूत उद्योगों तया सुरक्षा सम्बन्धी उद्योगो को अवश्य सरक्षण मिलना चाहिए । 

(३) शिन उद्योगों को विदेशी माल वी राशिपातन (र्पणणएगह्) का सामना करना पढ़ता 
हो उन्हे भी सरक्षण मित्रना चाहिए । 

(४) बच्चा माल तथा मशीनों का आयात-कर मुक्त होना चाहिए। ऐस छर्द्ध निधित मात 
पर कम दर से कर लगाना चाहिए । 

(५) एक प्रशुरक्र मण्डल (मी छ80आ0) का संगठन होना चाहिए जो सरक्षण के लिए 
प्रार्थी उद्यागों की आवश्यक जाँच कर सरक्षण व सम्बन्ध से सरवार यो आवश्यक सलाह दे से । 

(६) साम्राज्य अप्रिमान [सहारे शरर्शधा४7०८) के सम्पन्ध में आयोग ने शर्तरहित 
साझ्राज्य अधिमान की सिक्रारिश वी जिसक अनुसार प्रिटव को भारत द्वारा ढनर में छूड़ रदते 
में विना छूट वी बराशा से दी जाय | साज्राज्य व बक्नन्‍्य देशों का ये सुत्रिधाएँ परस्थर आधार 
(४लए7००४॥ 0355) पर दी जायें। 

विवेखना मक सरक्षण नोति की सफवताएँ--झ्ायोग के' सुझावों के अठुसार फरवरी १६२३ 
में तटकर बोर्ड दी स्थापना के विपय म धारासप्रा न प्रस्ताव पास किया जिसर परिणामस्वरूप 
जुवाई १६२३ म प्रथम तट कर बाई वी स्थापना हुई। इसनी स्थापना अस्थायी रूप से केवल एक 
बर्ष के लिए की गयी थी फिन्‍्तु बार्ड का जीवनयात एक एक वर्ष बढ़ा दिया गया । यद्यपि वियेचना- 
त्मक सरक्षण वी नीति बहुत लाभदायक नही थी फिर भी विदेशी सरकार द्वारा इस नोनि को 
अपनाया जाना एक महत्वपूर्ण घटना थी । इस नीति बी सफ्ततात्रा का विवरण नोजे पम्नुत किया 
जा रहा है 

(१) क्षोद्योगिक विक्रास--दय बोड़ ने सारतोग्र उद्योगों का सरक्षण प्रयान करने की समस्या 
पर विचार जिया तथा बुछ महत्वपूर्ण उद्यागा को यरक्षश श्रदात क रत का युसाव दिया गया । जोड़ा 
तथा दम्पात डद्याग का सद्‌ १६२८ मे मरक्षण प्रदान जिया गया । इसी प्रवार कागज उद्योग, सूती 
बस्तर उद्योग, चीनी उद्योग तथा दृश्रिम रणाद उद्योग को क्रमण १६०५, १६२६, १६३२ और 
१६३४ में सरक्षण दिया गया । य उद्योग भारत के प्रमुख उद्योगों मे से थ। इनके अतिरिक्त दिया- 
सलाई उद्योग, भारी रामायनिह् उद्योग तथा सुनहर तारी के उद्याय को भी सरक्षण प्राप्त हुआ । 

बोर्द ने कोयता, सीमण्ट, वॉच तथा छल उद्योग के प्रार्थना पत्रो पर विवाद किया क़्ि 
इन उद्योगा को सरक्षण नहीं दिया गया । सरक्षण वी दस सीमित नीति से भी भारतीय उद्योगों 
वो पर्याप्त प्रोब्याहन मित्रा और उसके उत्तरादन से वृद्धि हुई, जेस--रागज तथा दिय्रासलार्ट के 
उत्पादन मे क्रमश १८९ व ३८% की उृद्धि 7ई। सत्‌ १६३८ तत्र लौह उद्योग के उत्सादन में 
आठ मुवी वृद्धि हुई। इसी प्रकार सूती वस्तुओं + उत्सादन में ढाई गुनी वृद्धि दया चीनी के उत्पादन 
में पाँच गुनी वृद्धि हुई । 

उद्योंगी की अवस्या में सुधार के साथ घरक्षग्र हटा विया गया। जैस, लोद्वा-उस्पात उद्योग 
पर सद्‌ १६४७ से सरक्षण हटा विग्रा गया। देसी प्रक्रार सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग तथा 
बृत्रिम रेशम उद्योग पर से भी क्मशग १६४७, १६५०, १६५४७ तथा १६५७८ में मरक्षण 
उठा लिया गया। 

(२) भन्दी का कम प्रभाव--ट८स प्रकार विवेचनात्मक संरक्षण की नौति के कतस्वन्प 
भारतीय उद्योगों वा वितरास सतु १६२६ की विश्वच्यापी आधिक सन्‍्दी के होते हृए भी हुआ । 
मन्दीवाल में भी उत्पादन में वृद्धि होना विवेषनात्मक सरक्षण नीति वी सफ़्तता का पर्याप्त 
प्रमाण है। 

है (३ ) नये उद्योगों | स्थापनता--विवेचनात्मर उरक्षण वी नीति के कारण भारत मे कुछ 
नये उद्योगो की भी स्थापना हुई। इन नये उद्योगो मे तार वचीत इुद्योग प्रमुख हैं। प्रमुख 


३२० | भारत की राजकोषोय नोति तथा उद्योगों को सरक्षण 


उद्योगों को प्रगति के कारण कुछ सहायक उद्योगों का भी विकास हुआ ) जमे लोहा उद्योग के 
विकास के कारण दृषि औजार, इन्जीनिर्यारिग तथा टिन-प्लेट उद्योगो का विकास हुआ | 

(४) कच्चे माल का उत्पादन--सूती कपडे तथा चीनी उद्योग का सरक्षण भ्राप्त होने के 
कारण गन्ना तथा कपास के उत्पादन मे वृद्धि हुई | इन दोनों वस्तुओं की किस्म (१४४॥७४) मे भी 
सुधार हुमा | 

इस प्रकार विवेचनात्मक स्तरक्षण को नीति के कारण भारतीय उद्योगों वी पर्याप्द प्रगति 
हुई यह नीति १६३२ से १६३६ तक साधारण परिवतेनों के साथ चलती रही। कुछ अर्ष- 
शाहित्रयो ने विवेचनात्मक सरक्षण कौ नीति वी क्टु आलोचना की है । 

विवेचनात्मक सरक्षण नौति को आलोचना--इस नीति की मुख्य आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं ' 

(१) बिसृत्रीय फ़ामूं ला-सरक्षण देने की शर्ते बहुत ही बडी थीं। प्रथम दो शर्तों में 
विरोधाभास था । यदि कसी उद्योग को प्रथम शर्ते के अनुसार सब प्राकृतिक सुविधाएँ प्राप्त हो 
तो ऐसे उद्योग को सरक्षण की आवश्यकता ही नहीं पडेगी। दुत्तरी शर्ते यह थी कि उद्योग ऐसा 
हो, जो बिना सरक्षण के नहीं पतप सकता हो । यह शर्त उप्ती उद्योग पर लागू हो सकती है जिसे 
प्राकृतिक सुविधाएँ प्राप्त न हो । वस्‍्तुत ऐसा उद्योग मिलना कठिन है जो एक साथ इन दोनों शर्तों 
की पूर्ति करता हो । तीसरी शर्ते के अनुसार मह घोषणा करनी पड़ती भी कि वह भविष्य में अपने 
पैरों पर घडा हो सकेगा। इस प्रकार वी भविष्यवाणी करना सर्वथा कठिन था । 

आधिक हृष्टि से पिछड़े हुए किसी भी देश में यह सवंधा सम्भव है कि उद्योग प्राकृतिक 
सुविधाएँ होते हुए भी अन्य कठिमाइयो के कारण अपने आप विकसित में हो सकता हो | अत 
सरक्षण मिलने पर ही प्राकृतिक सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है तीसरी शर्त इस दृष्टि 
से उपयुक्त थी कि स्थायी साणक्षण उद्योग को अदुशत बना देता है तथा सरक्षण वा भार समाज को 
उठाना पढ़ता है । अस्थायी सरक्षण उद्योग के सचालन में सावधानी लाता है तथा उद्योग पैरो पर 
खडा होने का प्रयत्व करता है। 

(२) नये उद्योग--विवेचनात्मक सरक्षण की नीति चालू उद्योगों पर ही लागू की गयी। 
ऐसे उद्योग जो स्थापित होने वाले थे उन्हे किसी प्रकार का प्रोत्माहन नहीं मिला । वस्तुत भारत 
जैसे पिछड़े हुए देश में नये उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था । 

(३) दातों का अक्षरश पालन--सरलण कौ शर्तों के पालन में अनुदारता वरती गयी। 
उनका अक्षरश पालन करने के कारण वुछ उद्योगों को सरक्षण नही प्राप्त हो सका। जैसे, कच्चे 
भाल की कमी बताकर काँच उद्योग को सरक्षण नहीं दिया गया । इसी प्रक्नार माँग पर विचार 
करते समय प्रत्येक उद्योग के घरेलू बाजार पर ही ध्यान दिया गया, निर्यात की सम्भाववाओं पर 
विचार नही किया गया। 

(५) दोषपूर्ण हष्टिकोश-सरक्षण देने मआयोग का हृर्टिकोण अत्यन्त सकुचित रहा। 
केवल आयात कर लगाने पर ही बल दिया गया । सरक्षण के अन्य रूप जैम आधिक सहायता आदि 
पर कम ध्यान दिया गया । इसके अतिरिक्त सरक्षण की नीति का उद्देद्य देश का बौद्योगिक विदा 
करना नहीं भ्रत्युत विदेशों प्रतिस्पर्द्ा से रधा करवा रहा है । सरक्षण आप्त उद्योगों की जाँच की 
उचित व्यवस्था भी नही की गयी जिससे कई महत्त्वपूर्ण उद्योगों को सरक्षण के लाभ से वचित रह 
जाना पडा । 

(५) ब्रिविश हितों को लाभ--साम्राज्य अधिमान के अतगंत ब्रिटिश हितों को अधिक 
लाभ हुआ तथा भारत को हानि हुई क्योकि भारत को बदले भें कम रिआयतें प्राप्त हुईं। इस प्रवार 
ब्रिडिश हितो को रक्षा के कारण भारत को सरक्षण से अधिक लाझ प्राप्त नहीं हो सका ॥ 

(६) अशुल्क बों--भारतीय उद्योगों को सरक्षण देने के लिए एक प्रशुह्क बोर्ड बनाया 


भारत को राजकोधोय नीति तथा उद्योगों को सरक्षण | ३२१ 


गया किस्तु उसका रूप अस्थायों रसा गया। बोर्ड के अधिकार भी सीमित ही रखें गये । सरक्षण 
के लिए प्रार्यता-पत्र उद्योग विभाग को दिये जाते थे, उद्योग विभाग प्रशुल्क बोर्ड की राय लिए 
बिता ही उसे अस्वीकृत कर सकता था। आवश्यकता होने पर सरक्षण सम्बन्धी विचार करने तथा 
विम्दूत जाँच के लिए एक अस्यायी प्रशुल्त मण्डल नियुक्त क्या जाता था। प्रशुल्क मण्डल की राप 
मानना भी सरकार ते लिए आवश्यक नहीं था । 
इत कपियों के होते हुए भी विवेचनात्मक सरक्षण द्वारा देश के भौद्योगिक विकास में कुछ 
सहायता अवश्य मिली । यह नीति दितीय महायुद्ध तक चलती रहो । युद्ध-काल में आयात नियन्त्रण 
के कारण सरक्षण की आवश्यकता नहीं रही किन्तु जिन उद्योगों को सरक्षण दिया गया था बहू 
जारी रखा गया । 
अस्तरिम नद-कर घोड़ं, १६४५ ([ए(८वया बायीं छ०00, 945]--सत्‌ १६४० मे 
सरकार ने पुन घोषणा की कि जो उद्योग हृढ ब्यापारिद नीति का पालन करेंगे उन्हें सरक्षण 
प्रदान किया जायेगा । युद्धोत्तरराल मे औद्योगिक विकास पर अधिक जोर दिया गया और २१ 
अंप्रेन १६४४ को सरकार ने सरक्षण नीति को पुरे घोषणा की तथा ३ नवम्बर, १९४५ को दो 
वर्ष के लिए अन्तरिम तट-कर बोर्ड (८शाए प्र्याएि 80570) की नियुक्ति की गयी। इसे तदर्ये 
तद-कर बोर भी कहते हैं । इस बोर्ड ने सरक्षण सम्बन्धी नीति पर पुन विचार किया तथा इसके 
सम्बन्ध में निम्न सुझाव अस्तुत किये : 
(१) सरक्षण ऐसे उद्योगों को ही दिया जाय जो पहने से स्थापित हो घुके हो तथा जो हृढ 
व्यापारिक आधार पर सचालित हैं। 
(२) उद्योग ऐसा हो जो साधन, आयिर लगभ व लायत की हृष्टि स उचित समय में उन्नति 
कर सके तथा जिस उचिते समय के पश्चात्‌ राजकीय सरक्षण की आवश्यकता नद्ीी होगी । 
(३) सरक्षण प्रदाव करना राष्ट्रीप हित में आवश्यक हो तथा वह सरक्षण सप्राज के लिए 
अहितकर न हो ) 
इन शर्तों की पूलि होने पर ही वोईड सरक्षण की प्रकृति, मात्रा तथा अवधि का निर्धारण 
करेगा | इस बोर्ड के दो वर्ष के कायंक्राल में ४६ उद्योगों ने सरक्षण को माँग को, जितमें से ४२ 
को सरक्षण दिया गया। इनमे से ४ उद्योग--मुती वस्त्र उद्योग, इस्पात, कागज तथा चीती-- 
पुराने उद्योग थे तुथा शेष रे८ महायुद्ध के समय के नये उद्योग थे। बन्तरिम तट-कर बोर्ड सुविधाओं 
के अभाव मे उचित रूप से कार्य नहीं कर सका । 
टंरिफ बोई का धुनर्लेगठन--देश के विभाजन के पश्चात्‌ नवम्बर १६४७ मे उपर्युक्त टेरिफ 
बोर्ड का पुरकएठन किया गया ) इसका कार्यकाल ३ वर्ष का रखा गण । अच्तरिस तट कर बोर्ड के 
अधिकारों के अतिरिक्त इसे दो अधिकार और दिये गये--(अ) सरकार को आवश्यकता पड़ने पर 
यद्दे बदाना कि आयात की गयी वस्तुओं को बपेक्षा सरक्षण प्राप्त वस्तुओ की लायत क्यों तथा झिस 
समय से बढ रही है ? (ब) बावश्यक्ता पडने पर लागत-यय को कम करने के लिए आवश्यक 
सुझाव देना । इस प्रकार बोर्ड को उद्योगों को प्रगति तया उत्तादन स्थिति पर निगरानी रखने का 
अधिकार दिया गया । इस बोर्ड न बहुत से उद्योगो की जाँच की तथा बुछ उद्योगों को सरक्षण 
प्रदान ज्िया। इस अवधि में जिन उद्योगों को सरक्षण दिया गया उनमे एल्यूमिनियम, एण्टीमनी, 
काम्दिक सोडा, ब्लीविग पाउडर, सोडा ऐश, साइकिल, मिलाई की मशीत, बलोराइड अ दि प्रमुख 
हैं। थोई ने मूरी कपड़ा व सूत, इस्पात, कागज तथा चौनी उद्योग पर से सरक्षण हटाने का सुपाव 
दिया जिमके फतम्वहूप इन उधोगा पर से सरक्षण हटा लिया गया। 
नयी प्रशुल्क नोति 
प्रशुल्क आपोग, १६४६--स्वतन्तरता प्राप्दि के पश्वातु भारत को आयिक नोतियों मे परि- 


३३२ | भारत को राजशोषोय नीति तथा उद्योगों को सरक्षर 


बर्तन किया गया क्‍्योरि भारत में लीए वल्याशकारोीं राज्य (#शक्षि८ ४9६) की स्थापतावा 
लक्ष्य रखा गया। लोक वल्याण्रारों राज्य वी स्थापना के लिए नियोजित आधिक विश 
(शक्षातध्त 8000०97९ 7200९०फग्रशा) वी नोति अपनायी गयी । इस उद्देश्य की पृ के दिए 
अप्रैल १६४८ में नयी औद्योगिर नीति को घोषणा वी गयी जिमके द्वारा 'राज्य द्वारा उद्योगों पर 
नियन्नण' मिद्धान्त अपनाया गया । औद्योगिक नोति के प्रत्ताव मे प्रशुत्व लीति के विषय में यह 
घोषणा वी गयी कि सरकार अनुवि्त विदेशों प्रतिस्पर्दा को रोकेगी तथा उपभोक्ताओं पर अनुचित 
भार टाले बिता जाथिद्र साधदो वा उपयोग करेगी । इन बदली हुई १रिस्थितियों में देश की प्रशुल्क 
मीनि को अआर्पविद उरति से सम्बन्धित करनए आवश्यक समझा यया। अत अप्रैल, १६४६ में एक 
प्रश्ल्व ब्रायोग (50४ (0007507॥) को नियुक्ति बी गयी जिसको बदली हुई परिस्थितियों का 
घ्यात रखकर सुझाव देते का कार्य सौंपा गया। श्री बी० टी० हृष्णमाघारी इस आगोग के अध्यक्ष ये 

इस आयोग के निम्नलिखित कतेंय निश्चित हिये गये . 

(१) सन्‌ १६९२२ से वर्तमान समय तक की सरक्षण नीति वी जाँच बरवा, 

(२) निम्नलिखित के सम्बन्ध मे सुझाव देना * 

(अ) सरक्षण के सम्बन्ध में सरकार की भादोी नीति तथा संरक्षित उद्योगों के माप 
व्यवहार व उनके वबर्तब्यो का निर्धारण, 

(व) नीति को कार्यान्वित करने के लिए अगश्यक प्रशासनिक व्यवस्था, 

(स) इस नीति से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाली अन्य बातें, 

(३) देश की बआवश्यक्षता को घ्यात में रखते हुए सररार को यह सलाह देना कि अत्तर 
राष्ट्रीय तट-कर व व्यापार के सामास्य सिद्धास्ी या अन्तरराष्ट्रीय तट कर व यापार सगठत वे 
चार्टर के अनुसार कार्य करना कहाँ तक उबित होगा । कमीशन की समस्या दे अल्पवातीत वे 
दीधेकालीत पलो पर विचार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी गयी । 

इस आयोग ने देश की बौद्योगिक श्यिति का गहराई से अध्ययन किया तथा तट-कर स्म्पाधी 
सन्नी समस्यात्री पर विचार कर भविष्य के लिए तद-कर नीति की योजना प्रस्तुत की । आयोग की 
रिपोर्ट जून १६५७ मे प्रस्तुत वी गयी । 

प्रशुन्क आयोग ने अपने माय क्षेत्र तथा आधारभूत उद्देश्यों का वर्णन करते हुए यहू वित्ार 
व्यक्त किया कि हमे निम्तलिखित उद्देश्यों की पूति करनी चाहिए * * 

(१) देकारी तथा अद्ध बेरोजगारी से बचना और उत्पादत व माँग मे वृद्धि करता । 

(२) देश के प्राकृतिक साधनों का धूर्ण उपयोग करना । 

(३) राष्ट्र की उत्पाइत शक्ति मे वृद्धि करना तथा श्रमिकों की अवस्था सुधारता । 

(४) इपि तघा पशुपालन का वैन्नानिक दग वर डिक्लस करना दबा उद्योगों के लिए पर्याप्त 
कच्चा माल पा बरता। 


(५) विजी अयवा सहकारी आधार पर कुटीर उयोग व छोटे पैमाने के उद्योगों वी स्यापता 
करता । 


(६) तीब्र गति से औौद्योगीकरण करना तथा इसके लिए विश्वित अर्थ-व्यवस्था की नीति 
अपनाना । 


ग उद्योपो का वर्षोक्रण--सरक्षण के लिए आयोग में उद्योगों की तीम वर्गों मे विभारित 
कैया तथा इनके सम्दन्ध में सरणण नीति का उल्लेख क्या 


(१) सरज्ञा साबन्धो उद्योय--इस श्रेणी मे केवल अत्न-्दास्त्र दिमाग सम्बन्धी उच्चोग ही 


आर अल कीअ नम निशा 


॥ ही+ढ] (कयराफाइ५०0, 949.50, उम्काकर व सेशबंजड5, 77 359 60. 


भारत को रानक्ोषोय नोति तथा उद्योगों फो सरक्षण | ३२३ 


नहीं बल्चि उनसे सम्बन्धिन अन्य उद्योग भी सम्मिलित हांगे, जैसे--वायुयान निर्माण, वायरलेस 
तथा बैविल उद्योग आदि । इस वर्ग के उद्योगों को राष्ट्रीय महत्व का ध्यान रखते हुए सरक्षण 
दिया जायेगा । हु 

(२) आपारमूत तथा मूल उद्योग--इस श्रेणी में वे उद्योग हेंगे जिन पर देश वे अन्य 
उद्योग निर्भर हैं जैम--यातायात सज्जा निर्माण सम्बन्धी उद्योग, जलवान रेल के डिब्ये, इजन 
इत्यादि । इस श्रेणी के उद्योगों को भी सरक्षण दिया जायेगा। सरक्षण की प्रद्ृति, मात्रा तथा 
शर्तों का निश्चय प्रशुल्क वो वरगा । सरक्षण वे पश्चात्‌ इन उद्योगों वी प्रगति वी जाँच भी 
प्रशुल्त बोड द्वारा वी जायेगी । 

(३) अन्य उद्योग--शेप सभी उद्योग इस श्रेणी में आते हैं। इनके सम्बन्ध में आयोग ने 
यह मत ब्यक्त जिया कि योजना में प्रायमित्रता प्राप्त उद्योगो तथा आधारमूत उद्योगों के सहायव 
या पूरक उद्योगों को सरक्षण मिलना चाहिए। इनके जतिरित्त इस श्रेणी के अन्य उद्योगों को 
जरक्षण देने के लिए दो मुझ्य वातो पर विचार करना होगा । प्रयम, वास्तविक व सम्माव्य लागत 
का जिसमें उद्योग अपने पैरों पर घष्ठा हो सके। द्वितीय ऐसे उद्योगा को सरक्षण देने से समाज पर 
अधिक भार नहीं पडना चाहिए । 

सरक्षण पी शर्ले--आयोग ने सरक्षण के सम्बंध में कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये जसे 

(१) मरक्षण देत के लिए यह आवश्यक नही है कि उद्योग से सर्म्वान्धत कच्चा माल देश 
मे ही उपलब्ध हो, यदि उद्योग को अन्य आधिक लाभ जंसे--आम्तरिक बाजार तथा श्रम वी 
प्राष्ति हो तो सरक्षण दिया जा सकता है । 

(२) सरक्षित अद्योगों से साघारणतया यह आशा नही रखनी चाहिए कि उनके द्वारा देश 
की सम्पूर्ण माँग की पूर्ति होगी । 

(३) प्रक्षण देते समय भावी निर्यात की सम्भावनाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । 

(४) जो उद्योग सरक्षित उद्योगों वे माल का उपयोग कच्चे मास के रुप में कर रहे हैं 
उन्हें भी सरक्षण मिलना चाहिए १२न्‍तु ऐस उद्योगों को सरक्षण देते समय बच्चे माल की प्रद्व ति, 

/पिकके माल वी माँग तथा समाज पर पढने वावे भार का ध्यान रखना चाहिए । 

(५) नये उद्योगों को जिनमे अधिक पूंजो €या श्रम्रित्षो बी आवश्यकता है, सरक्षण 
मिलना चाहिए। वस्तुत स्थापना से पूर्व ही ऐसे उद्योगों को सरक्षण का आश्वासन दे देना 
चाहिए 

(६) दि राष्ट्रोप हित भे आवश्यक्ष हो तो सीमित मात्रा मे इंषि पदार्थों को भो सरक्षण 
देना चाहिए, इम ्ेत्र में सरक्षण वी अवधि ५ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । 

(७) सरक्षित उद्योगों पर सामान्यत. उत्पादन कर नहीं लगाना चाहिए परन्तु सरकारी 
आय मे वृद्धि वरने के लिए उत्पादन-कर लगाया जा सकता है 

सरक्षित उद्योगों के कतंव्य--आयोग द्वारा सरक्षित उद्योगों के क्‍तंव्यों व दायित्वों का भी 
उल्लेख किया गया । इन दायित्रो वा उद्देश्य सरक्षित उद्योगों की वार्यक्षमता में वृद्धि करना है । 
मरक्षित उद्योगों के वर्तंव्य इस प्रकार हैं - 

(१) इन उद्योगों में नवीवतम मशीनों तथा उत्पादन प्रणालियों का प्रयोग होना चाहिए 

(२) उद्योग के उत्पादन का प्रैमाना निरन्तर बढते रहना चाहिए 

(३) उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु निश्चित क्ये गये प्रमापों वे अनुसार होनी चाहिए 

(४) जहाँ तक सम्भव हो, स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जाना चाहिए 

(५) सरक्षित उद्योगों द्वारा शोध बायें व प्राविधिक शिक्षा दी व्यवस्था वो जानी चाहिए 

(६) ररक्षित उद्योग का समाज दे हिलो जे श्रतिवूल कार्य नहीं करना चाहिए। 


३४४ | भारत को राजशोषोय नोति तथा उद्योगो को संरक्षण 
यह दायिल्ल सरक्षण वे लिए अनिवाये न होतर मार्ग दर्श क के रूप में ही निर्धारित हिये 
गये थे । 


स्थायी प्रशुल्क आयोग--आयोग गे एक स्थायी अशुल्क आयोग की स्थापना का भी पुग्चाद 
दिया था जो अदद्ध्यायिक (९ए४७ 7 ५०८४४!) आधार पर कारये करेगा । इस आयोग को अनिवार्य 


विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आयोग वा मुख्य कार्य सरक्षण के लिए जाँच करना, सरक्षण 
का देश की अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव तथा सरक्षण करो की जाँच करना, मूल्यों की जांच करा 
त्रधा विभिन्न मन्तालयों में समन्वय स्थापित करने वे निए मुझाव देना होगा ! 

अन्य सुन्नाव-उपर्युक्त सुझावों के अतिरिक्त प्रशुल्क आयोग ने अन्य विषयों के सम्बद्य मे 
महत्त्वपूर्ण सुयाव दिये थे 

(१) उरक्षण करों से प्राप्त बाय में से कुछ धनराशि पृथक करके एक विक्रास कोर 
(09 ५०एप्८०। ७३०) स्थापित किया जाना चाहिए। इस धनराशि मे से कुछ इद्योगोतों 
भा्जिक सहायता दी जा सकती है । 

(२) पर क्षण प्राप्त उद्योगों की उन्नति पर ध्यान देने के लिए एक सस्या बतायी जाती 
चाहिए । 

(३) आयोग ने उद्योगों के विकास के लिए पूँजी सप्रह विधियों, औद्योगिक प्रवन्य दया 
प्रवन्ध के लिए योग्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने, औद्योगिक अनुसन्धान, श्रम समस्या तथा यातावात 
व अप्िकोपण के ध्म्दन्ध में भी महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये । 


इस प्रकार प्रशुल्क आयोग ने देश के सम्रक्ष एक नवीन तट-कर नीति प्रस्तुत की । आयोग 
ने इस बात पर जोर दिया कि धशुल्क-फर उद्योगों की उश्नति वा एक्माश्न साधन नहीं है । देश 


अशुल्क आयोग, १६४३ -प्रशुल्क आयोग ने (क स्थायो तट कर आयोग नियुक्त करने का 


सुझाव दिया था। इसके फॉस्वरप, १२ सितम्बर, १६५१ को भारतीय सस्द द्वारा प्रशुल्क धायोर 
अधिनियम (पी एणरच्ा$500 + 0०) पारित 


वा गया। अधिनियम के अनुसार इसके सदस्यों की स्थृूनतम तथा अधिकतम सब्या ३ पे ५ हो 
सकती है । कैन्द्रीय सरकार द्वारा कसी भी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है । सदस्यों 
की नियुक्ति सर्वप्रथम तीन वर्ष के लिए करने को व्यवस्था की गयी किस्तु उतका कार्यकाल तीन वीन 
वर्ष के लिए पुन बढ़ाया जा मकता है। आदोग के हेटने के उपरान्त बैन्द्रीय सरवार की बाज 
बिना कोई सदस्य किसी भी निजी क्षेत्र के उद्योग में नौकरी नही कर सकता । सरकार को हिंधी 
भी उद्योय वी जांच कराते हा कार्य आवोग को सौंसने तथा उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट माँगते का 
वधिकार है। 

आधपोग के कार्य--(१) उद्योगों को सरः 
प्रयंता-पत्रो पर विचार कर सकता है । 


(२) आयोग स्वत किस्ती उच्चोग के निए भ ग्धीज स्तर 
डा सुझाव दे सकता है। + भरक्षण सम्बन्धी जाँच कर सकता है तथा स 


कण प्रदात करना। आधोग नवीक उद्योगे के 


आरत फौ राजकोपोय नौति तया उद्योगों को संरक्षण | ३२५ 


(३) आयोग सरक्षण की आवश्यकता तथा मात्रा पर सरकार को सुझाव दे सकता है। 

(४) यह मरक्षणात्मक करो मे परिवर्तेत की सलाह दे सकता है। प 

(५) विदेशों से अनुचित स्पर्दा तवा राशिपातन ((ण७॥78) को रोकने ने लिए सरकार 
द्वारा उचित कार्यवाही करने वा सुझाव दे सकता है । है 

(६) यह सरक्षण प्राप्त उद्योगो पर लगायी गयी शर्तों, विशेषतया निम्न बाता की जाँच 
करता है 

(क) उद्योग अपना उत्तरदायित्व कहाँ तक और रस प्रकार निभा रहा है ? 

(ख) इन शर्तो क्रो पूरा करते मे क्‍या कठिनाइयाँ हैं, 

(ग) विशेष शर्तों को पूरा करने के लिए क्‍या उपाय किय जा सकते हैं ( 

(७) आयोग इस वात की जाँच कर सकता है कि कियी उद्योग को दिया गया सरक्षण 
निम्न बातों पर किम प्रकार से प्रज्ञाव डाल रहा है 

(क) उत्पादन-नागत पर, 

(ज) उस्तु के गुण पर, 

(ग) उत्पादन की मात्रा पर, 

(घ) उद्योग की भारी उन्नति पर, 

(ड) उद्योग वी प्रतिस्पर्दा बी अवस्था तया उसमे सम्बन्धित बातो पर, 

(च) अन्य कारण जिससे उद्योग वा प्रभाव देश वी आथिक व्यवस्था पर पड़ता है| 

इस आयोग को वाजूनी व अंशलती कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार 
यह स्पष्ट है कि प्रशुव्व आयोग एक स्थायी मस्था है जो सरक्षण एवं तत्सम्बन्धी प्रश्तो पर विचार 
करती है। विशेषज्ञों द्वारा सरक्षण वे सम्वस्ध में जाँच वरायो जाती है। सरक्षण की अवधि के 
विपय में भी आधोग सुझाव देवा है । यह अवधि तीन वर्ष से अधिक भी हो सकती है। 

स्थापता के पश्चात आयोग ने बहुत से उद्योगो वी जाँच की है तथा कतिपय नये-पुराने 
उद्योगों को सरक्षण प्रदान जिया है । 

सरक्षण नीछि को समीक्षा एवं वर्तेदाद स्थिति--भारत की सरक्षण नोतिं के वारण बहुत 
से उद्योगों को लाभ पढुंचा | यद्यपि विवेचनात्मकः सरक्षण वी नीति अत्यन्त सीमित थी फिर भी 
इसप्त लोहा, सूनो वस्त्र तथा चीनी उद्याण आदि काफी लाभान्वित हुए ॥ वर्तमान समय मे प्रशुल्क 
आयोय उचित ढग से कार्य कर रहा है। द्वितीय योजनाकाव से विदेशी विनिमय वा सकट देश वे 
सामने वरावर बना हुआ है अत आयातो को सीमित रखने का निरन्तर प्रयत्न किया जा रहा है । 
लायातो की कभो के ब।रण कुछ उद्योगो को मप्रत्यज्ञ रूप से स्वत सरक्षण प्राप्त हो गया है अत 
सरक्षण के लिए पस्तुत प्रार्थना-पत्रों वी सझ्या में वमी हुई है । 

प्रशुल्क कमीशन उद्योगो को सरक्षण कम समय के लिए हो देता है. (अधितराश उद्योगों को 
२ वर्ष से १३ वर्ष तक का सरक्षण मिला है) अत पुराने मामलों बी जाँच में ही अधिक समय 
लगता है । 

सरक्षण समाध्ति--तट-कर आयोग वी सिफारिश के अनुसार सूती वस्त्र सम्बन्धी मशीनों, 
पिम्टन जोड़ कर तैयार करने, ए० सो० एम० आर० (एल्युमीनियय बष्डब्टर स्टील रीइफोस्ड), 
एल्युमीनियम वण्डवटर्स तथा एण्टीमनी तथा रेशम उद्योगों को सरक्षण श्राप्त या। १ ६६६-६७ 
में तट-बर आयोग ने इनबी जांच कर पहले चार उद्योगो के लिए सरक्षण समाप्त करने वा सुझाव 
दिया है। सरबार ने इस सुझाव को मान लिया है और रेशम को छे'डकर शेप उद्योग १ जनवरी, 


१६६७ से सरक्षण मुक्त हो गये हैं। रेशम उद्योग वो ३१ दिपन््र, १६७४ तक सरक्षण मिलता 
रहेगा । 


३१६ | भारत की राहकोपीय नीति तथा उद्योगों को संरक्षण 


घूत तथा सुती वह्च्ु--तट दर आयोग को यह कहा गया कि वह सूत तथा सूती वत्ल 
उद्योग वे सम्बन्ध में निम्तलिखित बातो पर अपना सत प्रवट करे . 
(१) सूत तथा वस्त्र की एवम मिल वीमत, 
(२) इन दोनों वस्तुओं का विक्रय मृत्य, 
(३) लागत में निरस्तर होने वाले परिव्ततों मे आध्रार पर समय-समय पर मृष्यों में 
परिवर्तन । 
बच्च्र उद्योग द्वारा अनेक किस्मो का वस्त्र निभित क्षियां जाता है अत आयोग ने कुछ 
सामान्य सूचो वे आधार पर सूत और वस्त्र वा युल्य निर्धारित वरने वा सुझाव दिया | सार नै 
इन मूत्री ते क्राघार पर निमन्त्रित वस्तुओं जैसे घोनियाँ, साडिमां, लट्ठा दया कमीज और जीन के 
कपड़े के मूल्य निश्चित कर दिये है । 
भारतोय प्रशुल्क आयोग बव एक स्थायी आयोग है जो सरकार को समय-समय पर विभिन्न 
उद्योगो को सरक्षण देने तथा मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी सुझाव देता रहता है। यह सिति 
भारत सरकार की इस नीति की परिचायतर है कि देश में ओद्योगिक विज्रास्त का ढाँचा हृढ़ नींव 
पर खड़ा किया जाना चाहिए ताहि यह देश की अर्य॑-व्यवस्था के भव्य भवन वे लिए विखमतोय 
स्तम्भ वा वाम बर सके 
प्रश्न 
१ विवेचनात्मक सरक्षण नीति से सम्बन्धित श्रिसूत (फार्मूला) से आप बया समझते हैं? भाख 
में इस मूत्र के प्रयोग का उद्योगों पर वया प्रभाव पडा है ? (भागलपुर, बो० ए० !६६१) 
३ भारतीय तट-कर आयोग (१६४६-५०) ने सरक्षण सम्बन्धी जो विचार प्रकट तिये उत पर 
टिष्पयणी लिखिए । (नागपुर, बौ? कॉम० (द्वितीय वर्ष), (६६४) 
३ भारत सरकार की वर्तमान टैरिफ नीति की रचना का वर्णन वीजिए । यह भेदमुतर 
सरक्षण भीति से किस प्रकार भिन्न है ? (राज०, बो० क्ॉम० (अत्तिम वर्ष) (६६०) 
४ तट-कर नीति का अथ तथा आवश्यकता समझाइए। १६४१ से भारतीय तट-नर बीति डे 
प्रमुख लक्षणों पर प्रकाश डालिए । (इलाहाबाद, बी० कॉम० (प्रथम वर्ष), १६६१) 
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भारत का अतीत औद्योगिक हृष्टि से गौरवपूर्ण था । जब सस्तार अर्द्धमम्य अवस्था में या 


उस समय वाणिज्य एवं उद्योग में भारत उन्नति के शिखर पर आहूढ था। हमारे प्राचीन सामाजिक 
जीवन में गुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प प्रधान तत्व थे। सूती वस्त्र, बहुमूल्य घातु, जहाज तिर्माण, 
जवाहरात का काम, नक्‍काशों आदि के लिए भारत विश्व-विस्यात था। स्वर्गीय रानाडे के अनुमार, 
'इता से २०० वर्ष पूर्व की मिस्र देश को ममियाँ बढ़िया किस्म की भारतीय मलमल में लिउटी हुई 
पायी गयी हैं।' ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के पश्चात भारत की औद्योगिक व्यवस्था धीरे- 
धीरे नध्ट होत लगी । अंग्रेजों की स्वरांपूर्ण तीति इन उद्योगों के लिए घातक तिद्ध हुई । अडारहवी 
शताब्दी के अन्त तक कुछ उद्योग साँस लेते रहे तथा उनीसवी शताब्दी के मध्य तक उनका गौरव, 

पूर्णतया नप्ट हो गया । फिर भी हमारे प्राचीन उद्योगों के अवशेप किसी न किस्ती रूप में लय भी 
वर्तमान हैं । स्पतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अयं-व्यवस्था मे उनके महत्त्व को स्वीजार जिया 
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गया तथा उन्हें नवजीवन प्रदान करने का प्रयत्न क्षियां गया । छः 


प्राचीन कुटीर एवं लघु उद्योगों के पतन के कारण 

भारतीय वुटीर उद्योग-घन्धों के पतन के निम्नलिखित कारण थे : 

(१) देशो राजाभों तथा नवाबों का अन्त-प्राचीन उद्योगो को राजाओं तथा नवाबों का 
सरक्षण प्राप्त होता था| वे कक्‍्लापूर्ण बम्तुओं के शौक्चीन ये। छुशल वारीगरों को उनके यहाँ 
आश्रय प्राप्त होता था ॥ ईस्ट इण्डिया कम्पनी व्यापार करने के उद्देश्य से आयी थी, परन्तु कुछ 
समय पश्चात्‌ उसका उद्देश्य राज्य को स्थापना करना हो गया । कम्पनी द्वारा धीरे-धीरे राजाओं 
तथा नवाबों का अन्त क्या जाने लगा जिमप्तसे इन उद्योगो को सरक्षण मिलना स्रमाप्त हो गया ) 
कारीगरो के लिए जीविकोपाजंन करना कठिन हो गया। अत उन्होंने अउमी परम्परागत कना को 
छोड दिया । इस प्रकार कुटीर उद्योग-धन्धों का पतन होने लगा। 

(२) ईस्ट इण्डिया कम्पनो तया ब्रिटिश सपतद की नोति--अपने निर्यात व्यापार को बनाये 
रखने के लिए आरम्भ में ईस्ट इण्डिया कम्पती ने उद्योगों को आधिक सहायत्रा आदि दी परन्तु 
इससे इगर्ूण्ड के उद्योगों को क्षति उठानी पडो अत स्वार्थी राजनीतिज्ञों ने समद द्वारा ईस्ट 

इण्डिया कम्पनी को इस वात के लिए बाध्य कर दिया कि वह भारत से वेबल ऐसी वस्तुओं तथा 
कच्चे माल का निर्यात करे जिनमें इगर्लेण्ड के उद्योगों को सहायता मिल मक्के, फनत भारतीय 
माल पर ऊँची दर से तट-कर लगाये गये । सतु १७०० से १८५४ तक इगल॑ंण्ड मे भारतीय छीटो 
का उपयोग करना गेर-कानूती था। इपर भारत में विदेशी मात्र के आयात कौ प्रोत्साहन दिया 
गयगा। यह नोति भारतीय उद्योगों के विए घातक सिद्ध हुई तथा वे नष्ट होने लगे । 
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(३) मशौनों द्वारा निमित विदेशों वस्तुओं को प्रतिस्पर्दधा--इगलैप्ड की बौद्योगिक क्वातति 
के बारथ यूरोप मे बड़े पैमाने पर मशीनों हारा सस्ती वस्तुओं का निर्माण जिया जाने लगा। औआर* 
सो० दत्त के अनुसार, “बूरोप मे स्वचालित करघे के आविष्कार ने भारतीय उद्योगों के ह्वाम में 
पूर्णाहुति दे दो ।” भारतीय उद्योगो का विदेशी उद्योगों से स्पर्टा करना सम्भव नहीं था क्योकि 
विदेशों उद्योग वैज्ञानिक मशीन, बडे पैमाने के उत्पादन एवं अन्य साधनो से पूर्ण ये । अत इंगलेण्ड 
से सस्‍्तो बस्तुएँलअधिक भात्रा में भारत आने मगों जिनकी स्पर्दा मे भारतोय उद्योग दिक 
नहीं सके । 

(४) वातायात के आधुनिक साधनों का विक्ास्त--१ ८वी शताब्दी में यातायात के तौत्रगामी 
साधनों का आविष्कार टुजा। स्वेज नहर के बन जाने से इगलेण्ड के माल पर बाताथात व्यय बहुत 
कम लगने लगा । भारत मे भी अंग्रेजों ने यातायात के साधनों का विकास किया। इसमें इगवण 
का माल भारत के कोने-कोने मे भेजना सम्भव हो गया। देश कै अन्दर विदेशी माल बी खपत में 
वृद्धि हुईं तथा भारतीय माल की माँग कम होने लगी। यातायात के आधुनिक झाघनों केबारण 
विदेशी माल के लिए बढो हुई माँग की पृति करना सम्भव हो सक्वा। अत भारतीय उद्योगों के 
पतन में थातायान के आधुनिक्तम साधनों ने भी योग दिया । 

(१) जिदेशों शिक्षा एव सभ्यता का प्रभाव--भारतीय शिक्षित समाज भी अपने शामरो 
के मापदण्डों तथा उनके जीवनयापन से प्रभावित हुआ। अंग्रेजो ने राज्य-स्थापता के साथ ही साथ 
अपनी शिक्षा प्रणात्री एड सभ्यता का प्रचार किया। अंग्रेजों शिक्षा प्राण भारतीयों की रुचि बोर 
स्वभाव मे परिवर्तत हुआ । उन्होने भारतीय वस्तुओ का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिवृत्त ममशा 
भौर विदेशी वस्तुओं वा उपयोग करने मे वे गौरव अनुभव करने लगे । इस प्रबार भारतीय 
बत्तुओ की माग घटने लगी देधा उनसे सम्बन्धित उद्योगों का पनन भ्रारम्भ हो गया। 

(६) भारतोय कारौगरो से दुव्यंदहार-- अंग्रेज उद्योगपतियों के हितों की रक्षा के लिए 
भोरतीय कारीगरो पर पतिवन्ध एवं नियन्‍्रण "खा गया। अच्छी क्लापूर्ण वस्तुओ के निर्माण दो 
हर प्रकारे से बन्द करने का प्रय्य किया गया। हर प्रकार से भारतीय उद्योगों वो इगतेण्ड ते 
उद्योगो पर आधित करने की नीति अपनायी गयी । रमेश दत्त के अनुसार, कम्पनी द्वारा भारतोय 
कारीगरो को ठेत़े पर अत्यक्षिक काम दिया गया था और उस्ते पूरा ने करने पर उनके अंगूठे दटवा 
दिये जयते थे ताकि वह रेशम लपेटने और बुनने का काम करने योग्य न रह जाये । 

(७) भारतोय कारोगरो में दृरदशिता को कमो--भारतोय कारीगर परम्परावादी थे । 
उन्हें किसी प्रकार का बौद्यगिक प्रशिक्षण नही दिया जाता था । बदलो हुई परिस्थितियों में भी 
उन्होंने अपने पुराने ढंग के नही छोडा। बदि वे बदली हुई परिस्थितियों के अनुमार अपनी 
उत्पादन प्रणाली मे भी १रिवरतेन बरते तो प्राचीव भारतीय उद्योगों की दुदंशा नहीं होती । 

कुटीर तथा लघु उध्ोगों क्यो परिभाषा तथा दोनों में अन्तर--बुटीर तथा लघु उद्योगो दी 
तथा आयोगो ने इनके सम्बन्ध में अपने 

कुछ मत प्रकट क्या रह कल जी के व सरठा है! 


उलाइन वा पैसाना तथा विनियोग आदि को ध्यान में रखते हुए उद्योग को तीन श्रेणियों मे बाँटा 


384 है मै पूँ उत्तादत की आधुनिक्तम प्रणालियों दा 
प्रयोग कर बडी 2280 मे वस्तु तथा सेवाओं कय उत्पादन क्या बाता है । ऐमे उद्योगो का सचालन 
बेड पमाने पर क्या जाता है जिससे उत्पादन के साधनों के श्ये 
52203 / कुट्रोर उद्योग तथा बडे पैमाने के उद्योगो के वीच मे आते हैं। कूट्ीर तथा 
पमान के उद्योगों के बन्दर को परलता से समझा जा सकता है परन्त क्टौर तथा लघ उयोग 
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झनुनार रुटोर 
ग्रिदार के सदस्यों 





है 
अरादे जाते हैं छदि रूघु स्द्योयों में मजदूरों पर मो धर्मिकम रखे जाते हैं ॥ 







भारतीय अ्े-ब्यदस्पा में हुटोौर 
आरदीय अे-ब्यडन्षा के झुटोर एव लघु उद्दोदों 
के शब्दों में,/'मारव ब्य इच्यण उसके दूर डटोयों मे. निहिट है ॥) भारत ही नहों झपिनु दिम्ब 
है बन्य दनविशोच इय में मो ऐसे उद्योय-पर्पों जय मट्स्दपूर्प स्थान है | जर्मनो में शन ६ पडिशत्र 
जनइच्या हाथ से इनाये जाने दाने उद्योयों द्वारा जौदकोप्रार्जंन करने है । श्र के-६ ६ प्रतिशत 
एस छोद्योयिक सस्थाव हैं, डिदने १०० स्‌ कस श्रमिक बास बरते हैं ॥ दर्किघ्रम ऊंसे उद्योग-द्घान 
शहर में मो आंध्र ऐस ओर गित्र सस्पान है जो सघु-्व॒र प्रद-चलाये जात है तया जिनमें ५० से 
कूल समिढ बान करते हैं । शादन में छोचोगिश जतकब्या जा ३३ प्रतिशत नाग ऐसे लघु उद्योगों 
मे ज्येदिया क्याठा है जिनमे ६ से बम श्रमिद्र बन करते हैं। इसरोजय नें मो क्घु धयोगों दा 
महच्तदतर्ण स्थान है । 
ऋादत में जनसस्दा बा ६०९ , झाय जुदोर शृद 


दे में हो १० चाज अगिन बास 


एवं रूघु उद्योयों का महत्त् 






अदस्वुदन, राज्नो। 

शुज् झासाशिद इक है, जिसका नेडिक श्रद्यद छहुत डप एटवा है 
उदय बस किक देशनरपमा०० 9920, > 705. 

“9 ए. 5. & , 77 ६८5 सटडय सकपडाव्य बंध सन्त 95-४४ इ:०४८४ ४० 555६ ४ ९ ६9७८ 


कैप "डर इक5५ 9.3 :प्यनयो,, ८०:०5 थ ० 
५४००३ ९०८०८०२७ 


» ई इप८ स्फएटानधफ अएतीधाक 2घर आह०25 38९, दर 


जरिये छत रउड्प्थय टकदन्यफाउच उप्फफय (9459-50), #. 03. 


३३० | छुटीर एवं सधुस्तरीष उद्योग 


भारत एक कृषि-प्रधान देश है जहाँ की ७०%, जनसब्या आजीविका तथा रोजगार कै लिए 
कृषि पर निर्भर है। यहाँ इपि वाय पूरे वर्ष भर नही चलता। अनुमान लगाया गया है कि भारतीय 
कपझ के पाप्त वर्ष में ६ माह तब कोई कार्य नहीं रहता इसलिए वह बेकार वैठा रहता है। देश मे 
पूंजी तथा औद्योगीकरण की अवस्था को ध्यान मे रखते हुए इस प्रवार को बेरोजगारी की समस्या 
का एकमात्र हल यही है कि प्रामीण क्षेत्रो मे कुटोर उद्योगो का वियाप्त दिया जाय तथा न्धु उद्योगों 
की स्थापना की जाय । 

(२) आयिक समानता को हृष्टि से--विशाल उद्योगों द्वारा सम्पत्ति एवं आय का अधिकाश 
भाग उद्योगपतियों तथा पूँजीपवियों के पास चना जाता है। इस कारण आधिक असमातता में 
वृद्धि होती जा रही है। सम्पत्ति तथा आय का वरृछ ही हाथो मे स्ेद्रण हो रहा है। घती वर 
दिन प्रतिदिन धनी तथा हिर्घन वर्ग दिन प्रतिदिन निर्घधन होता चला जा रहा है। मजदूरों वों 
मजदूरी माममात्र को मिलती है तथा उनका आधिक शोपण होता है। यह आधिक असमानता तथा 
शोपण राजनीतिक, सामाजिक तथा नैतिक दृष्टियों से हानिकारक है। कुटीर उद्योग में प्रत्येत 
श्रमिक में स्वामित्व एवं स्वतन्त्रता की भावना पायी जाती है तथा उसे अपने धरम का उचित 
पारिथ्मिक्र प्राप्त होता है। उद्योगों के विवाप्त द्वारा अधिक सोगो में धत का उचित विवरण होगा 
जिससे आय तथा सम्पत्ति वी असमानता दूर हो सजेगी । 

(३) शातुलित विकास वी हृष्ठि से--भारत के सभी भागों का स-तुलित आधिक विकास 
नही हो थाया है। बुछ राज्यों मे बड़े वडे उद्योगों वा केस्द्रीयक्रण हुआ है तथा ऐसे राज्य मगृद्ध 
हैं । इमक्े विपरीत, झाधित्र दृष्टि से बुछ राज्य बहुत पिछड़े हुए हैं। बड़े पैमाने के उद्योग सागाय- 
तथा बड़े शहरों मे ही केच्धित हैं। देश ने कुछ भागो वा ही विक्रास करने से घास्तविक प्रगति नहीं 
हो सकती, अत पिछड़े हुए भागो का आधिक विकास वरना अ यावश्यक है। इम हष्टि से बुटीर 
एवं लपु उच्चोग अधितः सहायक रिद्ध हो सकते हैं। डॉ श्यामाप्रसाद मुकर्जी के शब्दों मे “भारत 
गाँवों का देश है, अत सरकार को सन्तुलित अ्य॑-ब्यवस्था को दृष्टि से बुटोर तथा छोटे पंमाने के 
उद्योगों के विराम को मर्वाधिक महत्त्व प्रदान करना चाहिए /” 

(४) उचित औद्योगिक सम्बस्धों के लिए--ओद्योगिक अशारिति ([70750/ी एग7९४) वी 

समस्या श्राय प्रस्येक देश भे पायी जाती है। बडे पैमाने वेः उद्योगों द्वारा श्र्तिकों का शोषण होते 
दया पूंजीपतियों वा श्रमिक्तों से निकट सम्बन्ध न होने के कारण श्रम तथा पूँओो का सपर्प होता 
है। परिणामस्वरूप, हृइताल व तालापनदी होती है। कुटीर एव लघु उद्योगों में व्यक्तिगत सम्पर्क 
होते के कारण शान्ति का वातावरण बना रहता है श्रमिक वो स्वतन्त्रता होती है तथा मातिक 
और सेवक की भावना वा लोप हो जाता है। पारस्परिव स्पर्डा अवश्य होती है परन्तु बह प्रति" 
स्पर्दा सइस्थ होती है) अन इन उद्योगों में दर्ग संघर्ष नही होता और औद्यागत शातति से देश के 
आिक विकास में मदद मिलती है। 
(४) दस्तुओ के गुण तथा कलात्मक चस्तुओ के उत्पादन को हृष्टि लै-मशीनो द्वारा 
निर्मित वस्तुओं में एकल्पता अवश्य प्रथी जाती है परन्तु उत्पादित वस्तु में हम कला एवं ब्यत्तिल 
के दर्शन नही कर सकते । इसके विपरीत बुटीर उद्योगो मे क्लापूर्ण वस्तुआ का उत्पादन होता है। 
कारीगर अपनो कसा व प्रदर्शन कर सकते हैं तथा स्थानीय उपभोक्ताओं को रुचि के अनुसार वें 
अपने उत्पादन म आवश्यक परिवर्तन करते रहते हैं । 

(७) बुरक्षा, युद्ध तवा शा त को हृश्टि शे--सुरक्षा की हृष्टि से भी बुद्ीर उद्योग अधिर 
उपयुक्त है। कुटीर तया लघु उद्योग विक्रेन्द्रत होते है। यदि देश के एक भाग पर आक्रमण हो तो 


अपेक्षाइत क्घ जन एवं बन कौ हावि होगी । इसके विपरीत, बड़े पैमाने के उद्योग बडे शहरों मे 
जअ--++++--. 
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केद्धित होते हैं। अत भत्रु ढ्वरा गोताबारी आदि से अधिक क्षति पहुँचायो जा सती है। 2 
अआगु एवं उद्जन बम में युग में बड़े-बढे शहर समूल नप्ट किये जा सकते हैं। शान्ति की दृप्टिस 
भी लध उद्योगों वा महत्व है। समार के दोता महायुद आथिक कारणों से छिे थे। बुटीर एवं 
सघु उद्योग ने हम अटिसक समाज की ओर अग्रमर होत हैं अत” इनके माध्यम में दीघंगालीन तथा 
स्थायी शान्ति स्थापित वी जा सजती है । 

(७) कृषि पर जनसष्पा का भार-भारतीय कृषि में क्ञावश्यक्ता से अधिक जनम्या 
नियाजित है । इससे हृपि पर जनसख्या का भार अधिक हो गया है। इृपि के अनिरिक्त अन्य क्षेत्रों 
में रोजगार की कमी व कारण दृपिन्क्राय म अविक व्यक्तियों को लगता पहता है। यदि देश में 
कुटीर उद्योग घन्धा वी वृद्धि की जाय तथा लपु उद्योगा की स्थापना वी जाय तो डुछ जनमख्या 
जो कृषि में लगी हुई है, इन ठद्योगा म लग जायगी। इससे इृधि म प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा 
कृषकों वी आय में वृद्धि होगी । 

(८) मानवीय मूल्य की हृष्टि से--नैविक एवं सामाजिक दृष्टि से भी बुटीर एवं लघु 
उद्योगों का महत्त्व है | बे पैमाठ के उद्यायों में श्रमिक मशीनों के पुजों की भाँति काम करता है 
तथा कला एवं वारीगरी का महन्द्र न हो जाता है। बडे-डड़े यौद्यागिक्र कस्द्रो पर बावावरण 
विषाक्त होता है जिसमें श्रमिका का सामाजिक तया नैतिक स्वर गिरणा है। इसके विपरीत, लघु 
उद्योगों में वातावरण बिवदुल मित्र होता है। दममे 'सादा जीवन उच्च विचारों को भावना का 
सूजन होता है। सरतता इत उद्योगों की आधारमिया है। मरतता का अये एक उच्च ओोवन-दर्शन 
हया विशिष्ट प्रकार के विचार स है ।/ इससे मानव व्यक्तित्व का विकास होता है| बढ़े पैमाने के 
उद्योग उच्च जीवन-स्तर प्रदान करते हैं परन्तु कुटीर एवं लघु उद्योग उच्च जीवन-दर्शन वी ओर 
अपग्रमर करते हैं 

यह सत्य है कि बडे पैमाने के उद्योगो मे उत्पादन लागत कम पदती है तथा उपभोक्ताओं 
दो सस्ती दर पर वस्लुएँ प्राप्त होती हैं । परन्तु ये उद्योग मानव जोयन को सस्ता बना देते हैं 
मानवीय मूल्य वो हृष्टि से दुटीर एवं लघु उद्योग बडे पेमाने वे उद्योगों से श्रेट्टवर हैं। अने. यह 
स्पष्ट है कि भारत वी वर्तमान परिस्थितिया--सर्वव्याप्त बेरोजगारी तथा अद्धं-वेरोजगारी, पूँजी 
की कमी, दैज्लानिक एवं प्राविश्वित्र शिक्षा वी पिछड़ी अवस्यां तथा देश नी ड्ृपरि्रधानता--में 
कुटीर तथा लघु उद्योगों का विक्राथ करना उपयुक्त ही नहीं अपितु आवश्यक है । 

कुटोर तया लघु उद्योगों को समस्याएं 

भारत सरवार न कुटीर तथा लघु उद्योगों के महत्त्व को स्वीकार किया है। यह निविवाद 
है कि भारत वी आ्िक अवम्या उन्हीं उद्योगों बे पदन वे वारण अस्त-ब्यस्त हुई है। अतः इन 
उद्योगों के वित्ञास के लिए हर सम्भव प्रथत्त आवश्यक है। सरकार न इनके विकास के जिए कापी 
तत्रता दिखायी है। फिर भी इन उद्योगों को सन्‍्तोपजनक उन्नति नहीं हो पायी है वयोकि इनके 
सम्मुख अनेक समस्याएँ हैं जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं 

(१) दित्त को समस्पर--वित्त सम्यस्धी कटिनाई इन उद्योयो को वाम्तविक्त समस्या है। 
भारत का एक साधारण वारोगर इतना निर्धन है कि वह आवश्यक औजार व कच्चा माल अपने 
निजी साधनों द्वारा खरीदने मे असमर्थ है। काशीगरों को ऋण देने को भी समुचित व्यवस््या नही 





3 * 5घाफुपा+ ठै2व5 ४0 ग्राफ़ॉज इपण्गेएप, ७.३७ै४॥8६४५5 बचाव 49५ श 0६700 
ग्रा0व+ ०0.70 आप था बाशण्टेव भगत वह लक । शक प्‌ दंला०क व छापव्णंढा 


>-$5 ४ 88375), चु००च३ हा ##बरटफा6 रच 27०थटलफ 2व/4वां: ठदक्राश्द्ाएक 


696ज्न 2१60 09फ72350 7 604, 
३ (0 व$ ठेट्व7 छछिटी। 53५८5 व ८७ 39735 70 [2 50; ८. छंधां5 व दा३3979-75 छह र८5 ० फढ 
पा छठए छा गढग4 दोधचधा 0 ॥5 277 छिठता5३७ 003७5 7 >0क्कमीपा 


३३२ | कुटीर एवं तुत्तरोप उद्योग 


हो पायी है। बैंको द्वारा उन्हें ऋष उपत्तब्ध वही होता तथा सहकारी समितियों का कारौगरों में 
विशेष अ्रचार नहीं हो पाया है । बाध्य होरर उन्हे देशी साहुकार तथा महाजनों को शरण लेगी 
पड़ती है जो हर प्रयार से उनका शोषण करते हैं। यही स्थिति लघु उद्योगो क्ये है। पूंजी के 
अभाव में मशीनें आदि नहीं खरीदी जाती तथा उत्पादन गार्य जैसे-लेसे चलाया जाता है। इन 
उद्योगों के पास मिश्रित पूँजी कम्पनियों वी भाँति साधन सग्रह नही हो पाते क्योंकि इन उद्योगों 
के अश जनता नही सरीदती । 

(२) कच्चे भाल की समस्या--कच्चे माल के लिए इन उद्योगों को कई प्रकार कौ कहि- 
नाइयो कय सामदा करना पड़ता है । आवश्यक आधिक साधनों की कमी के कारण ये उद्योग बढ़े 
उद्योगों के सम्मुख टिक गटे पते । कम मात्रा में बास्तार कच्चा माल खरीदते के कारण ह्न्हें 
ऊँची दर पर मूल्य चुकाता पड़ता है । इन उद्योगों को कच्चे माल को पूर्ति में प्राथमिकता नहीं दी 
जाती अत जो मान प्राप्त होता है बह विम्नक्ोटि का होता है। कारीगरों में झिसो प्रकार का 
संगठन न होने स उनकी सामूहिक क्रय-शक्ति भी कमजोर होती है। बहुत से कारोगर तो पूंजी के 
अभाद के वारण मिलता हुआ कच्चा माल भी नहीं सरीद पाते । 

(३) उत्पादन प्रणातरी “डैंटीर उद्योगो मे लगे कारौगर आज भी परम्परा से चसोओ 
रही विधियों के अनुसार उत्पादन करते हैं। उनके औजार पुराने हैं तथा वैज्ञानिक विक्रम वा 
उनकी उत्पाइन विधियों पर प्रभाव नही पड़ा है। फन्‍स्वरूप ये कम माला में तथा निमन श्रेणी वा 
उतादन कर पाते हैं। कारसानों द्वारा विधिक वस्तुओं वे सामने इन उद्योगों को बहतुएँ नही टिक 
पाती । कारीगर की ऐसी अवस्था नही है कि वह वैज्ञानिक अध्ययत द्वारा उत्पादन की नत्री विधियों 
का आविष्कार कर सके । अत इस बात हो आवश्यकता है कि इन उद्योगों की उत्पादन विधियों 
में आमुन परिवर्तन किया ज'्य। नब्ोव विधियों का आविष्व।र करके कारीगरों को उत हिव्रियों 
को अपनाने के लिए प्रेरणा देना भी आवश्यक है । 

(४) कारोगरों को अशिक्षा तय! सान्व्रिकठ ख्विक्षा का अप्राब--भारतोव बारीगर अधितित 
हैं। अशिक्षा के कारण उ है प्रशिक्षण दने में भो बढिनाई पडती है । एक ओर अडुशल उत्पादन 
प्रगाली के कारण वस्तुओं को लगन अत पहती है, दूधरी ओर अशिक्षा के कारण वारैगर 
अपनी वस्तुओं का उचित ठग से विक्रय भी नहीं कर पाता । उनमे यान्जिक शिक्षा का भी अभाईँ 
है जिसके कारग वे विकमित उत्मादन प्रणानी का उपयोग नही कर सबते । इम दोप को दूर करने 
के लिए यह आवश्यक है छि कारीयरों को उचिय औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वे आधुनिक 
उपकरणा का प्रयोग कर सकते । 


(५) विक्रय को समस्या >डैंदीर तथा लघु उद्योगों के उत्यादकों को माल वेचते की 
समृक्या का थी सामता करता पड़ता है। उन्हें बाजार को परित्यितियों का ज्ञान नहीं होता तपा 
उनकी कोई ऐसी धस्या नहीं होती जो निर्मित माल को बिछ्लो की व्यवस्था कर सके ! शाब्प होकर 
उन्हें कम गूल्य पर अपनी बस्तुएँ मध्यस्थों यो बचनो पड्ची हैं। 
को (६) बडे उद्योगों घे प्रतियोगिता-बड़े वैमाने के उद्योगों में वस्तुएँ आधुनिक विधियों द्वारा 
मत वी जाती हैं तथा उनका लागत-व्यय कैम होता है अत उतक्ले द्वारा उलादिव बलुएँ सली 
होती हैं। बृदीर उद्योगों मे हाथ मे तथा लघु उद्योगों मे छोटे वैग्राने पर उतादन क्या जाता है 
2 लागत न्यय अधिक पडता है। इस कारण इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वहनुएँ महंगी पहती हैं। 
सस्तो होने के कारण उपभोक्ता मिल उद्योगों की बसलुएँ हो खरोदता है। अत लघु उद्योगो को 
बड़े ऐमाने के उद्योगों क्रो प्रतिस्वर्डा पा सामना करता पड़ता है जिसमे वे नहीं दिक पाते । इस 


पपस्या क निराकरण के लिए आवश्यक है कि दोनो प्रक। तिस्पर्दी रे 
मे नहीं न्टा ड 
रूप मे नहीं, बह्लि पूरक के हय मे बा 7 र के उद्योग एक-दूसरे के प्रति 


कुटीर एवं तघुस्तरोय उद्योग | ३३३ 


(७) ससस्‍्तो मशीनों तथा चालक श्ाक्ति शा प्रभाव-इन उद्योगों को उनति के लिए 
आनश्यक है दि उत्पादन में छोटी तथा सस्ती मशीनों का प्रयोग क्या जाय । वारीगरों के पास 
पूँजी की कमी होने के कारण वे मशीन नहीं खरीद पाते । अत उन्हें आवश्यक मात्रा में ऋण 
पम्रिलना चाहिए तथा उिस्त भुगठान पद्धति पर उन्हें मशीनें दी जानी चाहिए। मशीनों को चताने 
के लिए सस्ती विजली या शवित के साधनों की व्यवस्था होती चाहिए। बुछ कुटीर तथा लघु 
उद्योगो म बिजली का प्रयोग होने लगा है, परन्तु बडे उद्योगों वे सामने उन्हें प्रायम्रिकता नहीं 
मिल पाती । 

(४) उपभोक्ताओं को अदचि--कूटीर तथा लघु उद्योगों द्वारा निमित वस्तुओं को उपमोत्ता 
पसन्द नहीं करते, इसस उनक्के द्वारा निभित माल की बिक्री अधिक नहीं हो पाती । उपभोक्ता 
कुटीर उद्योगों द्वारा निमित वस्तुआ की अपेक्षा मिल उद्योग्ो द्वारा निमित वस्तुओं को अधिक पसन्द 
करते हैं। कुदीर उच्चोग उपभोक्ताओ की बदलती हुई रुचि के अवुसार वस्तुओं का निर्माण नहीं कर 
पाते तथा उनका उत्पादन व्यय भी अषधिव होता है। पिले नवीनतम पप्नन वे अनुमार वस्तुओ का 
निर्माण करती हैं। युविद्या मिलने पर लघु एवं बुटीर उद्योग नवीनतम डिजाइनों तथा फैशनों की 
इस्तुएं निर्मित कर सकते हैं जिन्‍्ह देशी तथा धनिक उपभोक्ता खरीद सकें । किन्तु कई प्रकार की 
कहिनाइया के कारण लघु उद्योग ऐसा करने में अममय हैं । 


(६) करों का पार--कुटीर तथा लघु उद्योगों पर विभिक्न प्रकार के बर भी लगे हुए हैं 
जिनका भार बहन करने में ये उद्योग सर्वधा असम हैं। एक तो उनकी उत्पादन लागत मधिक 
होती है, दूरी ओर करों के मार के कारण उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएँ उपभोक्ता के लिए अधिवः 
महँगी पटती हैं। इसके प्रभाव उनकी विक्री पर पडता है। स्थानीय निक्रायो ने इन उद्योगों पर 
कई प्रकार के वर लगा रखे हैं । अत इन उद्योगों पर कर लगाने की इस प्रणाली में परिवर्तन लाना 
आवश्यक है। राज्य सरकारों को इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि कर प्रणाली में एवं रूपता 
हो तथा कर मार कम हो जिसमे कुटीर तथा लघु उद्योगी को प्रगति में वाघा न पड़े । 


(१०) तेपार माल का निश्चित मापदण्ड--इन उद्योगो द्वारा उत्तादित एक ही प्रकार की 
वस्तु में भिन्नता पायी जाती है । इस प्रकार एकरूपता की कमी के कारण उपभोक्ताओं को कठिनाई 
होती है तथा कारोगर भी वस्तुओ के गुण में सुधार नही कर पाते । अत इस बात की आवश्यकता 
है कि विभिन् वस्तुओ के प्रमाप (४876270) निश्चित किये जायें, जिससे उनके गुण (वृण्शा/9) 
पर नियन्त्रण रखा जा सके तथा उनके विपणन मे सरलता हो । 


कुटोर एवं लघु उद्योग तथा राजकीय प्रयत्न 

र्व॒त-रता प्राप्ति के पूर्व राजकीय नीति--स्वतन्तता प्राप्ति के पूर्व भारत भे विदेशी सरकार 
थी । इस सरकार की नीति भारतीय उद्योगों के प्रति द्वेपपूर्ण थी । इस नौति के कारण कुटीर एवं 
लघु उद्योगों का पतन हुआ । बोसवो शवाब्दो के प्रारम्म से ही स्वदेशी आन्योलन प्रारम्भ हुआ । 
सरकार ने इस भावना को कुचलने मे कोई कसर नही उठा रखी । परन्तु स्वदेशी आन्दोलन ने उन 
उद्योगों के लिए टॉनिक वा कार्य क्था। देश प्रे स्वदेशी वस्तुओ के प्रति प्रेम की लहर सी फैय 
गयी। सब्‌ १६३४ में ग्रामोण उद्योग सम्वान वी स्थापना की गयी। उसी वर्ष अस्तरपरान्तीय उद्योग 
सम्मेलन हुआ जिप्तमे करघा उद्योग वी विक्ञम समस्या पर विधार किया गया। मरकार ने गृह 
उधोगों बे विक्रार ५ लिए पाँच वर्ष के लिए प्रति वर्ष पाँच लाख रुपये व्यय करने की स्वीहृति 
दी । सन्‌ १६३४ मे प्रान्तों मे उद्योग विभागों को स्थापना की गयी जिन्हें कुटीर उथोगो के नियन्त्रण 
एवं विकास वा कार्यभार साँप गया | उसी वर्ष अखिल मारतीय काग्रेस” के तत्वावधान में 'मारतीय 
ग्रामोद्योग सघ की स्थापना की गयो । सन्‌ १६३७ भें विभिन्न प्रान्तों मे कांग्रेस मस्त्रिमण्डलो ने 
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कार्य-भार सेमाला। इससे बुदीर उद्योग-धन्धो की पर्याप्त प्रोत्ताहन मित्रा। सन्‌ १६३६ में राष्ट्रीय 
योजना समिति' ने कुटीर उद्योग घस्यो की समस्याओ पर विचार किया। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व 
इन उद्योगों के विक्राम के लिए जो प्रबल जिये गये थे नाममात्र के ये तथा उनके द्वारा उद्योगों दा 
सम्वद्धंत नही किया जा सक्या । 

स्वतत्तता प्राप्ति के पश्चात्‌ अपत्त--स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत सरकार ने कुटोर 
तथा लघु उद्योगों के महत्त्व को भलोमांति समझा । सन्‌ १६४८ में एक कुटीर उद्योग बोर्ड सगठित 
किया गया। उसी वर्ष एक शिप्टमण्डल जापान भेजा गया जिसने जापान के कुटीर उद्योग घ्चों वा 
अध्ययन क्िया। अप्रैल १६४८ में स्वतन्त्र भारत को प्रथर औद्योगिक नीति की भोषणा वी गयी 
जिसमे कुटीर एवं लघु उद्योगों के क्षेत्र मे सरकार द्वारा किये गये प्रयलों का अध्ययन निम्नतिसित 
शौष॑र्ो के अन्तर्गत विया जा सकता है 

(क) बिगमों तथा मण्डलो को स्थापना--फुटीर तथा लघु उद्योगों के विशाम एवं वियलेश 
का दायित्व मुख्यत राज्य सरकारों का है फिर भी केन्द्रीय सरकार ने इस क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया है । केस्द्रीथ सरकार द्वारा ह्यि गये कार्यों में विभिन्न मण्डलो तथा निगमों को स्थापना प्रमुख 
है जिनसे कुटीर एव लघु उद्योगों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्राघ हुए हैं: 

(१) अपधितल भारतोय कुटौर उद्योग बोर्ड, १८४८-- इस बोर्ड का खनू १६४० में पुतर्गठन 
किया गया । इस बोर के कार्य इस प्रकार है 

(अ) कुट्रीर एवं लघु उद्योगों वे विकास तथा समठन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को 
सलाह देता । 


(व) बढ़े पैमाने के उच्चोग तथा कुटीर एवं सघु उद्योगों में सामजस्थ स्थापित करने के 
लिए सुझाव देना। 

(स) इन उद्योगों से सम्बन्धित राज्य सरकारों की योजनाओं वी जांच करके आवश्यः 
मुझाव देना तथा उनकी बोजनाओ में सामजस्य स्थापित करना | 

(२) केद्रोप ब्रिल्क बोई (0शएव। 83: 8000) --इस बोर्ड की रथापना रेघम उद्योग 
को देखभाल के लिए सन्‌ १६४६ में की गयी यी। यह बोड रेशम के कीडे पालने की भी व्यवस्था 
कर्ता है । 

(३) अखिल मारतोय दस्तकारी वोह (4॥ पा. मझक्ाहाटाक्वीड 80770)--इस बोर्ड 
की स्थापता नवम्बर १९४२ मे को गयी । यद्द बोर्ड दस्तसारी के उत्तादन तथा विपणन में आवश्यक 
सुधार लाने का कार्य 7रता है। यह बोर्ड वस्तुओं वी बिश्ली के लिए विक्री केन्द्रों की व्यवस्था 
करता है| वर्तमान समय में यह बोर्ड देश में १६ पाय्नट केच्धो को संचालित कर रहा है, जिममें 
प्रशिक्षण, अन्वेषण, परीक्षण व उत्पादन है क्षेत्र मे कार्य किया जाता है। झलग कार्यों के लिए 
अलग-अलग केद्ध स्थापित है। बोई ने सेमयन्समय पर विदेशी विश्येपज्ञों की भी सहायता ली है । 
देश तथा विदेशों मे बोई द्वारा प्रदर्शनियाँ भायोजित को जाती हैं। बोर्ड के प्रयत्नो से दस्तकारियों 
है दिन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके द्वारा लगभग १०० करोड़ रुपये वी वस्तुओं का वाधिक 
निर्माण क्या जाता है । 

(४) भद्वित भारतोय हयकरपा बोर (#॥] [एठ4 प्ल50ढ॥००७ 8०970)--इस बो््ड को 
उयापना आदवर १६४२ मे की गयी। यह बोर्ड हेषकरपघा उद्योग के विकास के लिए दार्ये करता 
है। इस थोई ने हृवकरघा उद्योग के वित्रास के लिए सहवारिता पर बहुत जोर दिया है तथा 
बुनक्रो को सहक्तरी समिनियाँ संगठित की गयी हैं। बोर्ड के तत्दावधान में एक केन्द्रीय वाजार 
सगटने भी कार्य करता है। यह सगठव है रघा उद्योग को वस्तुओं के लिए भ्रचार कार्य करता हैं। 

(५) मथिल भारतीय खादी तथा प्रामोद्योग आयोग (#॥] ञाता4 ही बाएं शा१8० 


कुटोर एवं लघुस्तरीय उद्योग | ३३५ 


पगत/॥65 80970, 953)--यह आयोग खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिए कार्य 
करता है। इमके वार्यक्षेत्र के अन्तग्गंत खादी, तेल, साबुन, चावल, दियासलाई, गुड, मधुमवखी- 
पालन आदि ग्रामोथोग सम्मिलित हैं। इन उद्योगो वे विकास के लिए योजनाएँ बनाना तथा 
आवश्यक व्यवस्था करना इस वोडे का कार्य है। प्रत्येक राज्य मे भी खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल 
बनाये गये हैं । बोर्ड 

(६) लघु उद्योग बोई (आशा पगञ005४८०5 804) --इम बो की स्थापना 
नवम्बर १६५४ में अन्तरराष्ट्रीय योजना विशेषज्ञ दल के सुझावों के अनुसार वी गयी । यह बोर्ड 
लघु उद्योगों के विहास के लिए योजनाएँ बनाता है तथा उन्हे कार्यात्वित करता है। बोड द्वारा लघु 
उद्यौगो को प्राविधिक सहायता तया अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। 

(७) नारियल जटा बोई (20] 80॥0)--सब्‌ १६५४ मे बोर्ड की स्थापना एणो 
[07७9 #०, 954 के अन्तर्गत वी गयी। यह बोर्ड नारियल जड़ा से निर्मित बस्तुओ के 
प्रचार तथा! उन्नति का कार्य करता है । इसके अतिरिक्त बोर्ड ने केरल मे एक अनुसन्धान सरथा की 
भी स्थापना की है । 

केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिसित निगमों की भी स्थापना को है 

(१) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (पिथ09०| 5ग्रा॥॥ वा6750705 (०फणथञाणा)-- 
इस निगम का पजीयन (२८९४४४४॥०7) ४ फरवरी, १६५४ में सयुक्त पूंजो कम्पनी के रूप में 
किया गया) इसकी सम्पूर्ण पूंजी सरकार ने दी है। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों का विकास करना, 
आधिक सहायता प्रदात वरना तथा सरक्षण व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना है । निगम 
की पूंजी १० लास रूपये है, जो १०,००० अशो में विभाजित है। इस निगम के मुस्य कार्य 
निम्न है 

(क) लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना । 

(ल) केद्धीय तथा प्रान्तीय सरकारो से लघु तथा बुटीर उद्योगों के लिए आर्डर प्राप्त 
करना तथा उन्हे आर्डर में समुचित हिस्सा दिलाना । 

(ग) प्राप्त आर्डर की पूर्ति के लिए लघु उद्योगों को आवश्यक शिल्पिक एवं आधिक 
सहायता देना । 

(घ) लघु उद्योगों को अन्य सस्याओ के प्राप्त ऋणो पर गारण्टी देना तथा उनके अशों 
का अभिगोपन करता ) 

(ड) बडे पैमाने के उद्योगों तथा लघु उद्योगों मे सामजस्य स्थापित करना जिससे लघु 
उद्योग बड़े उद्योगों के पूरक के रूप मे कार्य कर सके) 

केन्द्रीय सरकार निगम को समय समय पर ऋण तथा अनुदान देती रहतो है। इस निगम 
के अतिरिक्त कई राज्यों में राज्य स्तर पर लघु उद्योग निगम स्थापित जिये गये हैं, जो लघु 
उद्योगों को शिल्पिक सहायता, कच्चा माल तथा अन्य सुविधाएँ दिलाने मे मदद करते हैं तथा उनके 
द्वारा उत्पन्न माल की विक्ली को भी व्यवस्था बरते हैं! मह निगम लघु उद्योगो को भाडा-विक्री 
(म6 एप्ा०035०) के अधार पर मशीनें भी प्रदान करता है । 

(२) भारतोष दस्तकारों विकास निगम--इस निगम वी स्थापना भारत सरकार द्वारा 
अप्रैल १६५८ में दस्तकारियों के विक्ञाम बे लिए की गयी। निगम के कार्य तया उद्देश्य 
निम्नलिपित हैं . 

(क) व्यापारिक आधार पर दस्तकारी की वस्तुओ के उत्पादत को संगठित करना तथा 
कारीगरो को अधिक मात्रा मे उत्पादन करने के लिए प्रेरित करना । 

(लव) मारोगरो द्वारा उत्पादित माल की विक्री वी व्यवस्था करना । 
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(ग) उत्पादन के उन्नतिशील तभा आधुनिक तरोको को अपनाने दवा उत्तम प्रबन्ध 
व्यवस्था करने मे कारीगरों को सहायता करना जिससे वे उत्पादन मे वृद्धि कर सके | 

(ख) आिक सहायता तथा ऋण सुविधाएँं--लघु उद्योगो दथा कुटीर उद्योगों को पूंजी 
प्राप्त बरने तथा अन्य प्रकार वी आधिर सहायता के क्षेत्र मे सरकार द्वार सराहनीय प्रयह्द किये 
गये हैं। गत वर्षों मं इस उद्योगो की विनीय आवश्यवताओं की पूर्ति के लिए तिम्न प्रछार माधन 
बढाये गये हैं 

(१) उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम के अन्त्यत् ऋण प्रदात करना --8(86 
&।9 (0० [00090055 ४८६ वे. अन्तर्गत लघु एवं कुट्रीर उद्योगों को ऋण प्रदान किया जाता है। 
इस एब्ट के अन्तर्गत दिये जाने वाले झणो की राशि मे निरन्तर वृद्धि हुई है। 

(२) स्टेर बेक भॉफ इष्डिया--इस बेक ने लघु उद्योगो बी वित्तीय आवश्मव ताओ दौ पूर्ति 
के लिए एक अग्रगामी योजना (00: 5८४९८००) चाज्तू की दै। यह योजना स्टेट बैक को सप्री 
शाल्ाओं मे चालू है। योजना के अन्तगंत स्वीकृत ऋण की राशि पर बेक रिपापत्ती दर पर ब्वाज 
सेता है। घेवः औद्योधिक विघ्तार तथा नवीनीवरण ने लिए अधिकतम सात दर्षों के लिए 
मध्यावरति ऋण भी प्रदान करता हे। स्टेट बेक ने ऋण देने वी शर्ते उदार रसो हैं तथा ऋण का 
भुगतान लेने की प्रक्रिया भी सर कर दो है । 

स्टेट बैक तथा उसके सहायक बेकों द्वारा लघु उच्चोगो को दी गयी सहायता का घोर 
निम्नलिखित है 

सधु उद्योगों को सहायता (३१ दिताबर, १६७०) 








नदी 
स्टैट बंक सहाय# वेक 
१ सहायता प्राप्त इकाइयों की सस्या ३४,००० १७,९०० 
१ ऋण स्वोह्ृतियाँ (इरोड ३०) २११ हघ्‌ 
३ कण शेष (करोड़ ६०) ११४ पक 


इससे स्पष्ट है हि २१ दिप्लम्बर १६७० को स्टेट बेक और उसके सहायक बेको द्वार 
सघु उद्योगों को दिये गय ऋण शेष (०ध४॥0708) की राशि लगभग १४६१ करोड़ हपये थी । 
(३) रिजद बेक ऑफ इष्डिया--लधु उधोगो की सहायता के लिए एक और महत्तपू् 
मोजना रिजवं बैंक आफ इण्डिया की साथ गारण्ठो योजना है। यह योजवा प्रयोग के रूप मर 
१ जुलाई, १६६० से चालू की गयी थी। इस योजना के अनुसार गारण्टी देने वाली संस्था अर्थात 
रिजव बेक ऑफ इण्डिया ओर उधार देने वाली सम्या आपस में मिलकर जोखिस उठाती है।ऑरस्भ 
में यह योजना केवल ५३ जिलो तक सीमित थी किन्तु अब यह पूरे देश में लागू कर दीं गयी गयी 
है। श्सके अतुमार रिजव बेक् आफ इण्डिया चुनी हुई €३ ऋणदाती संत्याओं द्वारा लबु उद्योग 
की दिये जाने वाले ऋषों के लिए गारण्दी देता है। इतमे स्टेट बैव आफ इण्डिया तथा उसके 
सहायक बैंको के अतिरिक्त अनुनूचित बैक, राज्य सहकारी बैक, सहकारी वित्त नियम और मद्रात 
इंण्डस्ट्रियल इनवेस्ट्रेण्ट कारपोरेशन सम्मिलित है। इस योजना वे बन्त्गंत १६७० तक लए 
उद्योगों में वाकी ऋणों को रकम ७१६ करोड़ रपये थी। 
हे (४) राज्य वित्त निगम--इन निगमो की स्थापना विभिन्न राज्यों मे सन्‌ १६५६ के “राज्य 
वित्त निगम अधिनियम' के अस्तगत की गय्मी है। ये निगम भी लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करते हैं। 
पा (५) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम--यह निगम लघु उद्योगों में लगे संस्थानों (एगा।॥) द्वारय 
निर्मित माल के ठेके लेने वी व्यवस्था करता है । इस निगम से ८5,४३२ लघु औद्योगिक सत्थाव 
हम्बन्धित हैं। जनवरी १६४६ से यह नियम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया हारा दिये गये ऋणी की याएण्टी 
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देता है। निगम लघु उद्योगों को मशीनें किराया क्रय-पद्धति पर देता है। इसके बदले भें अगस्त 
१६६० से निगम ४ प्रतिशत सेवा चार्ज लेता है। इस नियम की शाखाएँ भी केस्द्रीय सरदार से 
ऋण तथा अनुदान प्राप्त करती हैं और लघु उद्योगो को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं) इस 
निगम ने अपरीका के 706४८०.शात्या ],057 एध्यार्त से १०० लाख डालर ऋण प्राप्त किया है | 

(६) औद्योगिक सहकारी समितियाँ-ग्रामीण कारीगरो यो सहायता देने के लिए तथा 
उनकी दित्तीय आवश्यक्ताओ वी पूर्ति के लिए क्रौद्योगिक सहकारी समितियाँ भी ऋण देती हैं । 
इस प्रकार वी सहकारी समितियाँ हथवण्घा उद्योग में अधिक प्रचलित हैं । 

ब्राविधिक सहापतता- लघु उद्योगो को सरकार द्वारा प्राविधिक महायता भी दी जाती है। 
औद्योगिव विस्तार सेवा वा आयोजन इसी उद्देश्य से किया गया है। इस योजना के मन्तर्गत १६ 
लघु उद्योगगालाएँ और ६ प्रादेशिक सेवाशालाएँ स्थापित की गयी हैं। फोर्ड फाउण्डेशन की 
सहायता से भारतीय विशेषज्ञ विदेशों मे प्रशिक्षण के निए भेजे जाते हैं तथा प्राविधिक् सलाह के 
लिए विदेशी विशेषज्ञ आर्मॉतत किये जाते हैं। औद्योगिक प्रसारण केन्द्र! उद्योगों को प्राविधिक 
सुविधाएँ प्रदान करते हैं। 'बेन्द्रीय लघु उद्योग सगठन' द्वारा नियमित रूप में विभिन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम चलाये जाते हैं! इस सगठन ने लघु उद्योग को विभिन्न औद्योगिक कार्यों के लिए वर्कशाप 
और माल वी जाँच के लिए प्रयोगशाला वी सुविधाएँ देने का प्रबन्ध किया है । ये सुविधाएँ देश 
भर में लघु उद्योग सेवा सस्धातों और विस्तार कस्द्ों से सम्शन्धित वर्केशापों और प्रयोगशालाओं 
में दी जाती हैं। 'सामुश्यिक विकास खण्डो तथा 'राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्रो" के विकास अधि- 
कारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमे वे अपने क्षेत्र मे उद्योगों का विकास कर सके । 
प्रत्येक खण्ड (००८) में एक उद्योग विक्ञास अधिकारी (॥. 0 0 ॥70५७५॥68) निपुक्त क्रिया 
गया है जी अपने खण्ड में उद्योगों के सम्बन्ध मे सलाह देता है तथा आ्रावश्पक सहायता की 
व्यवप्या करता है । 

औद्योगिक दस्तियाँ ([700$४008 25४(७/८४)--कुटीर तथा लघु उद्योगो वी उन्रति के 
लिए देश के विभिरर भागों में औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित की गयो हैं। इस वह्तियों वी स्थापना 
दे लिए केन्द्रीय सरवारों प्रान्तीय सरकारों को ऋण देती है। प्रथम औद्योगिक वस्ती की स्थापना 
जनवरी सन्‌ १६५५ मे सौराष्ट्र मे भक्तिनगर में की गयी । अगस्त सब्‌ १६६६ तक भारत में कुल 
५०१ औद्योगिक वेह्तियाँ विभिन अवस्थाओं में थी। इसमें से ३२२ का पूर्ण रूप से निर्माण किया 

>क्षचुद्टा है तवा इनमे में २६५ वल्लियों मे उसादन किया जा रहा है। _१७५ औद्योगिक वस्तियां 

निर्माण की विभिन अवस्थों मैं है। अब तक सरकार इस कार्यक्रम पर घर करोड रुपये व्यय कर 
चुकी है। चतुर्य योजना काल में २४७ नयी औद्योगिक बस्तियों का निर्मोग १,८१५ करोड रुपये 
की लागत से क्या जायेगा । इन औद्योगिक बल्तियों में किसी प्रामोण क्षेत्र मे विभिन्न लघु उद्योगों 
को एक ही स्थान पर सगठित फ़िय्ा जाता है। औद्योगिक विक्रेनस्द्रीयकररण की दिशा में यह प्रयत्न 
अत्यन्त हो सराहनोय है। 

(७) व्यापारिश वेफ--भारत के अनुसूचित बैक लघु उद्योगों को सदा से ऋण देते था रहे 
हैं परतु मार्च १६६७ मे लघु उद्चगों री परिभाषा म परिवर्तत आ जाने के परचात्त इस ऋण पे 
विशेष प्रणि आ गयी है | इस प्रयति का अनुभाव निम्नचिखिद अकों से लग सकता है - 


अमुसूद्चित ढंकों हारा भारतोष लघु उद्योगों को ऋण (करोड़ रुपये) 
दिसम्बर १६६० हिप) र् 
क १६६३ रह डक 
मार्च १६६६ हा ६१ 
दिसम्बर १६७० भ ४६७ पता 


नि ितत- 


३३८ [ ढुद्दीर एवं लघुस्तरीय उद्योग 


इससे स्पप्ट है कि लघु उद्योगों के लिए वेको की नीति पहले से अधिक उदार हो रही है। 
यह निश्चय ही एक शुभ क्षक्षण है हे आम 
सम्बन्धी सुविधाएँ 
कवें कमेटी ने सन्‌ १६५५४ में यह सुझाव दिया था कि बुटौर तथा लघु उधोगोंद्वारा 
निभित मात्र के विक्रय के लिए सहकारी विपणन समितियों को संगठित करना चाहिए! इसे 


सुझाव के अनुसार देश के विप्िन्न भागों में सहकारी विपणन समितियों एवं विपणन मर्षों को 


संगठित जया गया है । अनंत १६५६ मे ही केस्द्रीय घरकार ने एलान! (00॥88०९ ]7005476 
छगाए०शाणा की स्थापना की थी । यह एम्परोरियम देश तथा विदेशों में कुटीर उद्योगों द्वारा इला 
दित माल के विपशन कार्य में सहायता देता है ४ विभिन प्रास्तो में भी कुटीर उद्योगों हारा निभित 
माल की दिक्वो के लिए एम्पोस्थिम स्थापित किये गये हैं। इनके द्वार विपणन कार्य में बापौ 
सहायता मिलती है । 


मिला-जुला उत्पादन कार्यक्रम 
(ए०५४708॥75 एए000। (70! 9) 


प्रथम पचवर्धीय योजना कात में बड़े पैमाने के उद्योग, सघु उद्योग तथा बुंदौर उद्योगों 
के लिए सम्मिलित उत्पादन का कायंक्र्म अपनाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बडे उद्योग, 
लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योगो की प्रारस्परिक स्पर्दा को समाप्त करना है। इसके अतिरिक्त बरे 
पैमाने के उद्याग, लघु उद्योग तया कुटीर उद्योगों के बीच एक वस्तु का अलग-अलग उत्माज 
निर्धारित क्या जाता है ॥ प्रत्यक के लिए उत्पादन क्षेत्र मुरक्षित कर दिया जाता है । इस कार्यक्रम 
को कार्य हूप देश के जिए बडे उद्योगों की उत्रादन-भ्षमता विस्तार पर रोक क्षगायों जाती है तथा 
बड़े उद्योग्रो के उत्पादन पर एक प्रकार का कर (2०55) लगाया जाता है, जिसमे प्राप्त आप का 
उपयोग सम्बन्धित दूटीर दया लघु लदयोग के विज्ञास्त मे लिए जिया जाता है। इस कार्यक्रम द्वारा 
ठुटीर एवं लघु उद्योग बढुत लाम्नान्वित हुए हैं । 

इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति व पश्चाव्‌ सरकार द्वार! कूटीर एव लधु उद्योगों के विवात के 
लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किये गये हैं। इन उद्यायों के विक्रास के लिए हर प्रकार की महायता देता 
तया सुविधाएँ प्रदान करना सरकार की नीति का मूलाधार है। 

पचवर्धोष योजनाओं में कुटीर तथा खघु उद्योग 

पचवर्षीय योजनाओं में कुटीर वधा लघु उद्योगों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सर 
१६५०-११ से १६७३ ७४ तक बुर तथा लघु उद्योगों के क्षेत्र म॑ क्िय गये प्रावधान/व्यय का 
विवरण तिसथ्त सारिणी मे दिया जा रहा है 

पोजनाओं के अस्त त कुटीर व लघु उद्योग 


फफ््््ं्ंफज्--___॒  ैतरोइलायोँमे] 
बोल पटल जिला ज क 








प्रावधान व्यय का प्रतिशत भाग 
अपण बोजता तास्वपिक्षु  7्प7-7>7- (वास्तविक) डर्‌० र्र 
द्वितीय योजना (,,) रद 9 डर 
तृतीय योजना (,) २२० ० २६ 
चतुर्य योजगा () विराम य न नम अ मम मिल ० ह् 


जरााााााणासानपां 
के प्रषपम पच्चदर्षोय योजना-- प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत कुटीर एवं लघु उद्योगों के 
पोजना अं चिए | करोड रुपये को व्यवस्था की गयी थो। वास्तविक व्यय ४२ करोड हयये था। 

ता काल ये इन उद्योगों के क्षेत्र मेंदो महृत््वपूर्ण कार्य किये गये । प्रथम, इन उद्योगों के 
कप 


है 


कुटोर एवं सघुस्तरोय उद्योग | ३३६ 


जनाबद्ध विकास के लिए कुछ अखिल भारतीय बो्डों को स्थापना की गयी (जिनका विवरण पहले 
या जा चुका है) तपा-दितीपफ सन्‌ १४४९ में कर्व समिति को, जिसने इन उद्योगों के विकास के 
[ए महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये । 
द्वितीय पचवर्षोप योजना--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुटोर तथा लघु उद्योगों को रे 
। अधिर महत्त्व प्रदान किया गया। योजना आयोग ने इन उद्योगों के महत्त्व पर प्रकाश डालते 
र्‌ कहा था--“ड्वितीय योजना का_ एक मुख्य उद्देश्य रोजगार देना है। छोटे पैमाने के तः मुख्य उद्देश्य रोजगार देना है। छोटे प॑माने के तथा 
(मीण उद्योगो के द्वारा अधिक व्यक्तियों को काप्त मिलया है। उतनो ही पूँजी लगाकर इस उद्योगों 
बड़े उद्योगों की अपेक्षा कही अधिर व्यक्ति खपाये जा सकते है । इन उद्योगों से ग्रामों की 
'यें व्यवस्था का अधिक सन्तुलित तथा समस्वित विकास हो पाता है। इन कारणों से द्वितीय पच- 
पींप पोजना में छोटे तथा प्रामीण उद्योगों वर विशेष जोर डाला गया ।/ 
द्वितौय योजना-फाल में प्रगति- द्वितीय पचवर्षीय योजनावाल मे कुटीर तथा लघु उद्योगों 
र १८७ करोड रुपये व्यय किये गये | इस अवधि में कुटीर उद्योग तथा कुछ अशो तक हथकरघा 
'द्योग का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ जबकि लघु उद्योगों का जिकास ग्रामीण क्षेत्री मे नही, बल्कि 
'डे कस्बों तथा शहरों में ही हुआ । 
सब्‌ १६४१-१६६१ की अवधि में हयकरघा उद्योग द्वारा लगभग ३० लाख बुनकरों को 
थे रोजगार मिला। ज़ादी कार्यक्रम मे लगभग १४ लाख अतिरिक्त कताई करने वालो को दिन मे 
एुछ समय के लिए रोजगार प्रिल्ला । 
नघु उद्योगी के क्षेद में दूसरी योजना की अवधि में कई छोटे उद्योगों जैसे मशीनी भौजार, 
प्लाई मशीनें, बिजली के पों, मोदरो, इमारती नल व सामान और अन्य औजारो सम्बन्धी 
उद्योगों मे विशेष वृद्धि हुई है। इन उद्योगों के उत्पादन में २५ से ५० प्रतिशत वाविक वृद्धि का 
अनुमान लगाया गया है । 
तृतीय योजना मे कुटोर एवं लधु उद्योग--तीसरी योजना में इन उद्योगों पर कुल २६४ 
करोड छपये ध्यप करने की व्यवस्या थी किन्तु वास्तविक व्यय २२० करोड रुपये हुआ । 
सन्‌ १६६८-६६ तक १,४० ००० लघु इकाइयाँ रजिस्टर हो चुकी थी, मोर इसी वर्ष 
कैस्द्रीय सरकार द्वारा लधु इकाइयो से खरीदे गये माल का मूल्य लगभग २९ करोड़ रुपये था । 
हथररघा उद्योग से ३२० लाख बुनकरी को काम मिल गया और इस उद्योग से उत्पन्न वस्त्र 
का निर्यात १२ करोड रुपये वाविक तक पहुँच गया । 
खादी तया प्रामोद्योग--सन्‌ १६६८-६६ तक विभिन्न प्रकार को खादी का उत्पादन लगभग 
६ करोड वर्ग मोटर तक पहुँच गया और इस उद्योग द्वारा सगभग १४ लाख व्यक्तियों को अशकालिक 
रोजगार मिल गया । 
चतुर्थ पोशता--इस योजना को अवधि में सघु उद्योगों ते उत्पादन तकनोक में सुधार 
करने को प्रोत्माहन दिया जायगा तथा देश के अधिक से अधिक क्षेत्र में लघु उद्योगों का विकास 
किया जायगा। 
चतुर्ष योजना में लघु तथा ग्रामीण उद्योगो पर २६३ बरोड छपया व्यय किया जायगा। 
इनमें सघु उद्योग, ओौद्योगित्र सम्पदाएँ, हककरधा, शक्तिचलिन करघा, रेशम, नारियल का रेशा 
उद्योग, दस्तकारी आई उद्योगों को सहायता देने को कार्यक्रम है। 
भरत 
१ “भारत को वर्तमान आधिक स्थिति में भारी, लपुकाय तथा अग्य सभी प्रश्मर के उथोगों का 
2 विक्रास करना आवश्यक है ।” कद आर इस कथन से सहरत हैं ? तके सहित 
उत्तर दीजिए। (मण्परा, यो० ए०, १६४६, १६५६) 





३४० | हुटीर एवं लघुत्तरोध उद्योग 


क्ू 


१० 


११ 


“तृतीय योजना में भारी तथा बढ़े पैमाने वे उद्योगों वी तुलना में लघु तथा कुटीर उद्योगों 
को अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए ।” इस कथन का विवेचन कौजिए । 

(मागरा, घो? ए० ७६०) 
भारत में स्घु उद्योगों कौ क्या समस्‍याएँ हैं ?े उतको प्रोत्साहन देते को हृष्ठि पे प्रा 
सरकार ने क्या जिया है ? 

(विहार, दो० ए०, १६६१; रानस्यान, बो० ए० १६६१, विक्रम, शे० ९०, (६६२) 
भरत में लघु तथा कुटीर उद्योगों की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की सम्मावनाओं पर 


प्रकाश डालिए । (बिहार, दो० ए०, १६६४३) 
भारत में लघु उद्ोगों के महत्त्व पर प्रकाश डालिए तथा भारतीय आयोजन में मत, गले 
हपा घरेलू शाधनों के सग्रह पर प्रवाश डालिए । (विहार, दो० ९०, (१६६३) 


भारतीय अर्थ स्पद॒स्था में दुटीर तंवा सधु उद्योगों के कार्य पर प्रताश डॉलिए ) उनके विश 
के लिए तृतीय योगना में क्या कार्य किये गये हैं ? स्पष्ट कीजिए । 

(मग, बी० ए०, (६) 
सखार द्वात सघु तथा पुटीर उद्योगो से दिवस के लिए बयां वायेवाहिएाँ वी गयी) 
इनमे कहाँ तर सफलता मिली है ?े लिखिए । 

(नागपुर, बी० कॉम० (ह्वितीय वर्ष) १६४) 
भारतीय थर्य-बव्यवस्थ। में कुटीर उद्योगे के महत्व पर प्रड्ण दालिए। इनसे ग्वाक्ति 
विबाप मे काने दाली बाधाओं का विवेचन कीशिए । 

(राजस्थान, बी० ९० (प्रधम वर्ष), १५६॥ 
भारत की पवर्षीय योजनाओं में दुटीर और लघु उद्योगों को बग्मा स्थान समवित हु है * 
उतकी सफ्वतानों और बिफलताओ का वर्णन कीजिए ( 

(राजस्थान, बी० फॉम० (अन्तिम वर्ष) ४५) 
भारत सरकार ने बुटीर उद्योग के विस के लिए क्या विश्वेष उपाय दिये २ आपके विधार 
से क्‍या यह सब उपाय दुंदौर उद्योग को प्रवल स्वावलम्बी तथा आपिक झताई शा 
सकते हैं । (इलाहाबाद, बी० कॉर० (प्रथम वेर्षे), ६१) 
भारत के आधिक जीउन पे #टीर औए लघु ठ्योर्गी का महत्व बतनलाइए तथा उन उद्योगों 
की मुझय कषमस्याओ दी व्याख्या कीजिए । (राजस्थान, बो० कॉम» (अंतिम वर्ष), ६) 


भारत के प्रमुख बड़े उद्योग 
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भारत के प्रमुख उद्योगों मे स कुछ वा आरम्म् उन्तोसत्री शताब्दी के उत्तराद्ध में हुआ परन्तु 
उनका वास्तविक विशास्त वीमवी शतारदी के प्रारम्भ में ही _ुआ। भारत के वापित ओऔद्योगिव 
सर्वेक्षण फ्री नवीनतम रिपोर्ट से निश्नलिखित तथ्य प्रताश में आय हैं जिनव दश में बढ़े उद्योगों के 
महत्त्व वा पता लगता है 
(१) इन उद्योगों मे लगमग ६,४४४ करोड रुपये की उत्तादव पूंजी संग्ी हुई है। 
(२) इनमें ३६८६ लास ध्यक्रित नियोजित हैं) 
(३) महू वतन और मजदूरी वे रूप मे प्रतिवर्ष लगभग ६७० बरोड रुपये वा भुगतान 
करते हैं 
(४) इनरा वापिर उत्रादत मूल्य ६,४६२ करोड रपये है। देश के प्रमुख उद्योगों में सूती 
बल्त्र, दोनी, लोहा-इस्पात, जूट, कोयवा, सीमेण्ट, वागज, रसायन, खनिज तेल तथा इजीनियरी 
उद्योग हैं। प्रस्तुत अध्याय में इन उद्योगों का ब्यौरा दिया जा रहा है । 
१. सूती बस्ज उद्योग 
(एगाए जाए, ॥्र0एडर४) 
सूती वस्त्र उद्योग भारत का श्रेप्ठाम उद्योग है। रोजगार की हृष्टि से इृपि के पश्चात्‌ 
« इमी का स्थान आता है । इस उद्योग में लगभग १५७ करोड रपये वी पूंजी लगी हुई है तथा 
वापिक उत्सादन मूल्य लगभगू ४०० करोड रुपये है। इस उद्योग की मिलो मे _5 लाख से कुछ 
क्षधिक श्रमिक काम करते हैं। देश की राष्ट्रीय अये-ब्यवस्था में इस उद्योग का अत्यन्त ही महत््व- 
पूर्ण स्थाव है। प्रो? बुदानस के शब्दों मे, सूती वस्थ उद्योग भारत के प्राचीन युग का गौरव' 
अतीत ओर वत्तमान में कप्टो का कारण, किन्तु सदा बी आशा है।.__ 7 
शन्षिप्त इतिहास--भारत अपने गरूती वस्त्र उद्योग के लिए प्राचोनक्तान में विश्वविष्यात 
था। परस्तु आधुनिक रूप में उद्योग वा प्रारम्म सब्‌ १८५४ से हुआ। बेस प्रथम सूती मिल सत्‌ 
१८१८ में कलकत्ता से पास घुसरी नामक स्थान पर वनी थी, सत्‌ १८५४ में भो बावजी डावर 
ने वम्बई में सूती मिल प्रारस्भ-की। धघोरे-चीरे इम उधोग का विव्ास वम्बई तथा अहमदाबाद में 
होते लगा । दल्तश्वान्‌ शोजापूर, कानपुर, मद्रास, नागपुर कादि में इस उद कानपुर, मद्रास, नागपुर आदि में इस उद्योग वा विज्ञास हुआ ॥ 
डे उप्नीमवी शताब्दी के अल्ठिम चरम में भारत में कई बड़े अकाल पढ़े, चरण में भारत में कई बड़े कक्ताल पढ़े, जिनका सूती वस्त्र 
उद्योग पर बुरा प्रश्यद पडा । १६०७ से इस उद्योग वो कुछ राहत पिली । उस सप्तय कुल मिलो 


बी सद्या रुर४ थी। स्वरेध्ी आन्दोतप, डिटृतर्शक्ति दा आविष्शार, बढ़ी हुई सांग तपा बाप के छा ट्गविष्कर, बढ़ी हुई माँग त्पा पास के 


रे४२ | भारत के प्रमुख बड़े उद्योग 


धष्टों में इद्धि क्रादि क कारण ज्योग उन्ति करने दगा। सन्‌ १६१४ में मिल्रो की सब्या २० 
हो गयी तथा सस्ार के सूती वस्त्र उद्योग में भारत का चनुर्ष त्थात हो गया । 

प्रथम महायुद्ध के पश्चातु-प्रथम महाउंद काल भारतीय उद्योग्रों बे लिए बररात किए 
हुआ । बढ़ी बड़ी हुई माँग, ऊँचा मुल्य तया अनुकूच माँग, ऊँचा मृहप तवा परिस्थितियों से सूती वस्त्र उद्योग ने सा उ्यों। 
युद्ध के उपरान्त भारत में किम्म (१ण्थ॥9) पर अधिक ध्यान दिया गया । सन्‌ १६२० के पश्चात्‌ 
जापान की प्रतिस्पर्दधा तेज होने लगी। इसवा अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है किस्त 
१६१८-१६ में जापाद से भारत में कपड़े का आयाठ शहर करार गजल कक कर रह न के तय है ८५ करोड गज था, जो बदकर सर [६5 
१६ + ८ रे करोड़ गज ही गया। सन्‌ रह्र्ह का आयिक मरी ने उद्चोग पर बुरा अगर छवा। 
यह स्थिति १६३७-३८ तक्ष चतती रहो । डितीय युद्धकाल से वस्त्र की आन्‍्तरिक तथा विदेशी म४ 
में बाशातीत वृद्धि हुईं। यत मिल्तो को सल्या जो १६३८ में ३५० थी १६४६ मे ४२१ हो गगी। 

द्वितीय विश्वपुद्ध के परवात्‌ू-बुद्ध के प्रचात्‌ परिस्थितियों में परिवर्तत हा। बक्ण 
१६४८ से बस्त वितरण पर से निरन्‍्त्रण हटा दिया गया परूत मूल्य में अधिक वृद्धि होते के झछ 


जुनाई १६४८ में उत्पादन हया है 07 22204%00%%% 8 पर पुत्र नियस्तण लम्रा दिया गया । युद्ध के पर्यात्‌ छत 

उद्योग वर प्रमुत स्स्थाजा जा सामना रत्ता कह ओद्योगिल भशात्ति, मजदूरी में इईि, 

कपास की वमी तथा मशीनों को इतस्‍्पिता जादि समस्याओं ने इस उद्योग की प्रसति में बा 

उपस्थित की । देश विभाजन के कारण ३5० भिले 5० बिल भारत तथा १४ मित्रें पाहिस्तान हे टिसेई 

पहीं धरन्‍्तु कपास पैदा करने का ४०९ क्षेत्र वाकिस्तान में बजा गया। अविभाजित पारत उपर 
70: 


का नियत कश्ता था, परन्तु अब क्वात कप आयात करना पड्धा। सन्‌ १६४६ में भारत ने छर 
का अवगूल्यन क्या के लव ब्वकापत रत र बनक लि सा सा कण पाकिस्तान ने सेव १६५४ तक अपनी मुद्रा का अवमुल्यन नहीं शशि 


प्रौष ही साथ ब्कपारक ्मझेतों के नादगों बोर मनन गये वायदा का भा बालन नही पिय गये वायदा वा का बाजन नही किया गण 
इमसे वस्त्र उद्योग की कठिनादर्या और उढ़ गयाा 


सन्‌ १६५० का वे मो हह्ताल दया कएज 
की कमी के कारण बच्छा नहीं रहा । सा 5 दल ता 
पंचवर्षीय योजनाओं मे सूत्री बस्न उद्योग का विकास 





किया गा हे, उचाग का बेसन पक पर हो पे जा मक्े । उद्योग का विज्ञम पूर्णतया नया निजी तर पर छोड़ दिया गया। 

पयम योजना के प्रारम्भ मे श्रति व्यक्ति कड़े को ख़त >> का खपत लगमग १६ मीटर थी, पट 
योजना के अन्त मे प्रति व्यक्ति बापिक औवत खय््र बडफर १४७ मोटर हो गयी । 

डिदीय योजना--पोजना आयोग ने यह लथ््य निर्धोर्ति किया कि देत में बस्दकीड़ति 
ब्यक्ति द/यिक ख़त १४७ परत है चिप मे बढ़कर १७२ हो जानी से वढकर १७-२ हो जानी चाहिए ताकि प्रति वर्ष १०० कोर 
मोटर कपड़े का नियत किया जा सहे। इस प्रकार मन्‌ १६६०-६१ तक बुल बावस्वावा जा 
अनुमान ६०७ करोड मीटर वाधिक लगाया गया था । इसमे ज्िक्त हयकक्‍त्वा तवा क्िकशि 
है| तीतों का उल्लाइन सम्मिलित था। मित्रो का उलादन लक्ष्य ४६४ इंसेड मीटर रखा गया। 
कयाय उलादन का लद़य रे लाख गांठ वाचिर रखा गया। ० ! 

सन्‌ १६५६ प्रे सरकार न भरी ड० ए० रमन को अध्यक्षता में "सूती वस्त्र जाँच सर्ित 


(6 प्र कगार (०णणा।०) नियुक्त की । इस समिति ने वस्त्र उद्योगों पर उत्पादद-रर शम 
करने नवीनोकरण [ए05 


जुवाई १६५, (5 मम बता कस आन टपग करने तथा स्वचालित करबे लगाने का सुवाव दिये 
४ व ब् अपप मे जल सो रत मिस विगत मे गलत कक 
४” | धचवर्षोय योजवा-- तृतीय योजना के जन्‍्त तक ८७० क्टोड़ मोटर कपड़े ही 
हाउस न्ध का अनुवाव लगाया गया जिभमे से ६०० क्टोड मोटर उपझ कमाल उनमोग तथ 
*०० करो 


भारत के प्रमुघ्च बडे उद्योग | रे४३ 


७० करोड मोटर कपडा निर्यात के लिए था। इमम्े मे_५४० करोड़ मोटर कपड़ा मिनो द्वारा. तया 


शेप ३३० करोड मीटर करये आदि द्वारा बनाने वा अनुमान था। योजना के अन्त में कपड़े का 
प्रति व्यक्ति औसत उपभोग १६ ४ मी व्यक्ति औसत उपभोग १६ ४ मीटर हो जाने का प्रावधान रसा यया । 
प्रगति एव वर्तमान स्विति--योजनानाल में भारत के सूती वम्त्र (मिल) उद्योग की प्रगति 
का ब्यौरा निम्नलिखित है 
सृती बह्म मिल उद्योग को प्रगति 


वर्ष लोंको वस्य का कुल मिलों द्वारा हृमकघा व प्रति व्यक्ति वस्त्र 








सल्या उत्पादन उत्पादन अन्य उपलब्धि 

(करोड मीटर) (वरोड मीटर) (मीटर) 

१६५४१. ३७५ ७४ ३७३ १०१ १० ६६ 

4 44 5 ६५२ हक १६६ १४७१ 

१६६१ है 035 छ०७छ हा] |] १४ ७४ 

१६६६ ४७४५ ७३४ डर ड ३१० १३७८ 
१६६६ ६५६८ ७७४ /“ ४२१ ४ ३श३ आए १४३३ ४ 








सन्‌ १६६६ में भारत में वस्‍्थ या कूव उपाइन्ट63.# करोड मोटर ठुआ, जिसमें मिलो का 
उलादन ४२. रोड मीटर था। 

उपयूक्त तालिता से भारतीय सूती वम्प्र उद्योग के सम्बन्ध में निम्नलिणित तथ्य प्रकाश में 
भाते हैं. ध 

(१) सन्‌ १६५१ से १६६६ तक सूती वस्त्र मिलो की संख्या ३७८से बढ़कर ६५६ हो 
गयी । इस सम्बन्ध में एक उल्नेसनीम तथ्य यह है कि इन ६५६ में से ३५० केवल कातने वाली 
तथा ३०६ सयुक्त मिलें थी । पाल 

पर) बस्त्र का उत्तादन योजना के सद्ष्यों की पूर्ति करते में असफल रहा है। इसीलिए वस्त्र 
की प्रति व्यक्ति उपलब्धि १४ मीटर से कुछ अधिक हो हो पागी है । 

“7 पु) देश में वस्थ के छुत उत्तादत में १३१६ मे हथ ३) देश में वस्त्र के कुन उलादत में १३६ में हयक्ृर्पा तया शक्तियालित करघा क्षेत्र 
का कुल भाग केवल २६ प्रतिशत था जो १६६६ मे बइकर ४५ प्रतिशत से कुछ अधिक हो गया 
है। इससे स्पष्ट है कि देश के कुत उत्पादन में मिल क्षेत्र का भाग तिरसर कम होता जा रहा है । 

सूतो बत्य उद्योग भौर विदेशों मुदा-भारतीय मूतो वस्त्र उद्योग किसी समय विदेशों 
मुद्रा के अर्जन में महत्वपूर्ण स्थान रसवा था। द्वितीय युद्ध के बहुत समय पश्चात्‌ तक सूती वस्त्र 


हो है आय गो बदल कर वि गा में भारत वा स्थुपन जापान के पश्चात्‌ दूसरा था किन्तु अब यह चौथा रह गया है क्योकि 
हा तुथ दब ब-क"बध्य व्रि्रात में बहुत वृद्धि हो गयो ऊ। 


वर्तमान में सस्तार के कूल वस्त्र निर्यात के ७८ अ्तिशत से ६ अतिशत तक वस्त्र भारत से 
विर्यात होता है ( भारत अपने कुल व्त्र उत्पादन का लगभग १० प्रतिशत ही निर्यात कर पा रहा 
है। गत वर्षों में भारतीय वम्त् के निर्यात की माया में निरन्तर गिरावट आ रही है और यूत के 
निर्यात में कुछ वृद्धि हो रही है जिमका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से लय सकता है . 
भारत को मिलों द्वारा सृत व कपड़े का निर्यात 


दे सतत य्स्त्र 
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तालावन्दी--सव्‌ १६६२ में "६ भारत पर चीनी आक्रमण से मिलो के सामने अनेक कहिनाइय 
उत्पन्न हो गयी जिनसे अनेक मिला में तालाबन्दी करनी पड़ी । हृहद्द में ६८ में ७२ मिलें बन्द हो गय 
थी। इस ल्विति के उख्य कारण (१) रुई की कमी, (२) रई का महेगापन, (३) मजदूरी तथा 
महँंगाई-भत्ते में निरन्तर वृद्धि, तथा (४) उत्पादन कर में निरलर वृद्धि होना है | इन सभी कारणों 
से सृती वस्त्र उद्योग के लाभ में बहुत कमी हुई है और अनेक मिलो को हानि होने के कारण बन्द 
होना पडा है । 

१ मार्च, १६६६ से मिल कपडे पर उदपाइन कर में पर्याश्ष छूट दी गयी और विज्ञम 
रिवेट देने का भी निश्वय किक गया । इमसे वस्त्र मिलो को राहत मिली है। इध्तोलिए १६७० में 
बन्द मिलो के घुलते का कार्यक्रम आरम्भ हो गया है ! 
राष्ट्रीय दंक्सटाइल तिगम दे ल्‌ तिगर्म (१२४६००॥! प्रा (एगफुणब0०णा) 

मूत्ती वस्न उद्योग की प्रगति की दिशा में इस निगम की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण कदम है। 
इस निगम की स्थापना सितस्वर ९ >> ६६६८ में, दस करोड़ सपये की अधिकृत पूंजी के साथ की 
गयी। निगम के प्रमुख कार्य (॥) कमजोर मिलो को अपनी प्रबन्ध व्यवस्था के आत्तगत लेना, 
(४) मिलो के आधुन्कीकरण के लिए ऋष देना तथा (॥ ) भविष्य में नयी मिततो वी स्थापता कला 
है। निगम ने अनुमान लगाया है कि केवल आधुनिकीकरण के लिए, २५० करोड़ रुपये को आवश्य- 
कता होगी। इसके लिए निगम वित्तीय सम्घाओ से ! सम्पर्क स्थादित बर रहा है । तिग्म बेवल 
उन्ही कमजोर मित्रो को अपने प्रकत्य मे देता है, बिनगे सुधार की तम्भावना रहती है । अब तक 
निगम पि ला वो अपनी प्रवस्ध व्यवस्था के अनगंत ले चुका है। जो मिलें बाद हैं, उन्हें पुन 
मम के लिए तिगम ने उनकी कार्यशील पूँजी के _( 7४ तक ऋण देने की घोषणा वी है। 
निगम को सुचारु रुप से चलाने के लिए भारत सरकार ने प्रमुख के हमला यों तथा ग्राविधिकं तथा प्राविधिकों की 


(१) अभिनवोकरण (04०4०0पारवध०))-- वर्तमान युग में किसी भी उद्योग के प्ति- 


प होने के लिए उमसे मशीन ५-7 वीनेयम होता आवश्यर ; गैता आवश्यर है । भारतीय सूती वच्तत्र उद्योग 
में अधिकाश मशोने प पुरानी तथा वीवछाब हैं। गत थर्षों में मिलो मे नयी भशीने लगाने के प्रथल 
क्ये हैं किन्तु अभी तक उद्योग के क्कल २० प्रतिशत भाग का ही अभधिनवीकरण हो सका है। 
भारत की अधिकान सूती वस्त्र मिलो में मशीने पुरानी हैं। अन्य देशो में स्वचालित कर्घों का अधिक 
प्रयोग किया जाता है। भ रत में स्वचालिव कर्चा (४४०चागार !00578) का कम प्रयोग किया जाता 
है। अमरीत्रा व हागकाय 0 प्रतिशत स्वचालित क्‍चों का प्रयोग जिया जाता है। छस, चीन, 
ब्रिटेत तथा ब्राजील की मिलो मे क्रश ७३ जय 2-2०१ ४० ३१% व ३८ ६% कर्षे स्वचानित ४७%, ४० ३१५ व ३८ ६९% कर्षे सचावित 
हैं । पाकिस्तान को मित्रो मे ६ ३१ बचे स्ववावित है। किन्तु भारत को मिलो मे त मिलो में बेवल १६:६%, 
कैप स्वचालित हैं। पुयनी मझाना के कारण भाव तथा सपा मे बक तिस्पर्धा में नहीं पक पा रहा ६ विदेशी प्रतिस्पर्दां मे हीं_टित प्रा रहा है। 
दे बेंचों में उपभोक्ताओं दिक क्से + लय तथा तथा रुचिया में बटत क है। विजयी सदर है बत वस्त्र के ने शिजाए आ। है अत वस्त्रो के नये डिजायन 


ने वस्त्र कम मूल्य पर विमित करना बहुत आवश्यऊ है । 


अभिनवीकरण के मार भे दो मकावढे मुख्य हैं। (दिस दती वन्‍्ण उद्योग सखय्वी गणोत नी वस्त्र कि लिए अल बाय थे के वा हर पायी सम्बन्धी मशीनों 
पल के लए व बी ६ 
की उपलब्धि तथा दूसरे उनके :-+-उ चने माया में देशो वक्ष पिरेशी पजी की ८ पल 


एक अनुमान के अनुसार प्रारप्ीय भूती मिल उद्योग के पुनरस्थाविन करने, दुद्यनी मशीनें इदसने 
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तथा विस्तार के लिए नयी मशीनें लगात के लिए तृतीय परचवर्षीय योजना काल में लगभग २८१ 
करोड रुपय की आवश्यक्ता थी जिसमे लगभग ४६ प्रतिशत को पूति भारतीय सूती मंगीन उद्योग 
द्वारा की गयी । 

सूती उद्योग सम्बन्धी मशोनरी की माँग निरन्तर बढ रही है क्याहि सरकार द्वारा क्ताई 
तथा मिश्रित मिला को अपनी उत्पादन शक्ति म 9.४ प्रतिशत वृद्धि करन वी अनुमति दे दी गयी 
है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक क्ताई मिल १०० करधे तक लगा सकती है तथा जिन मिलों में 
२५००० स कम ततुए हैं उन्हें शीक्र ही तकुआ की सब्या २५,००० तक बढाती होगी + 

अनुमान लगाया गया है कि कवल वीतव्यन मशीनों को बदलन म ही सूती वस्‍्त उद्योग 
की लगभग ८०० करोड रुपय की आवश्यकता है। इम कार्य के लिए राष्ट्रीय उचद्चाग विकास निगम 
(पा 0८) द्वारा ऋण दिय जा रह हैं तथा सरकार न भी यह निश्चय जिया है जि प्रत्यक मिल 
बी उम्रक बुल वम्त निर्यात वी २० प्रतिशत कमाई मशीनें आयात करन के लिए दी जा सतन्‍गी । 

मभिनवीनव रण की एक समस्या यह है हि लयी मशीतों पर बम श्रमिकों वी आवश्यकता 
हाती है। जोशी समिति वा मत है वि नवीनीकरण के फ्वस्‍्वहय्‌ २० प्रतिशत श्रप्तिकी वी झुँद़नी 
करनी पड़ेगी । इस प्रकार देश के सामने ब्राजगारी की एक नयी समस्या उत्तन हो जायगी। 
अंत जहां एक ओर अभिनवाकरण अत्यन्त आवध्यर है दूमरी ओर उसडी गति बहुत तीद्ध करता 
कठित है । सूती मिल उद्याग का चाहिए कि वह अभिनवीकरण के साथ साथ विस्तार भी कर 
ताकि अतिरिक्त श्रमिक्रो का हटाना न सड़े । 

(२) दिदेश्ञी प्रतियोगता तथा निर्यात--गत वर्षों म औद्योगिक हृष्टि से उनरविश्वीन देशों 
में यूती वस्त्र उद्याग ने पर्याप्त प्रगति की है। अच्छी कपास की प्राप्ति आयुतिकतस मशीनों का 
प्रयोग तथा आधुनिक विधि से उत्पादन करन के वारथ उन देशों म कपड़े वा उत्पादन व्यय बहुत 
कम पड़ता है| जापान, चीन, हागक्राग तथा पाकिस्तान हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्द्धी हैं। उत्तादन व्यय 
अधिक होत क कारण, भारतीय वस्त्र उद्योग इन दशों की भ्रतियोग्रिता में नहीं ठहर सकता । 
सा की कान फम शत अकाह लव ही वृद्धि वी दिशा में विभित प्रवत्ता के हात हुए भी सूती वषड़े के नियत मं वमी होती जा 


रही है, जिसका अनुमान इससे पूर्दे दिये गये आॉक्डों से हो सईता है। 

सूती कपडे के निर्यात में कमी का कारण वच्ची रई का अभाव, गशीनों का दश मे 
अपर्याप्तु उत्पादन तथा आयात वी वठिनाइयाँ, कपड़े $ उतादन व्यय में वृद्धि, मिल तथा 
विकेन्द्रित क्षेत्र में समन्वय वा अभाव तथा अन्तरराष्ट्रीय स्पर्दा है। इस स्थिति का सामान करने 
के लिए 'सूतो वस्त्॒ नियात सवर्द्धन परिषद! व सूती कपड़ा निधि समरिति' तथा भारतीय उद्योगपति 
प्रत्यनधील हैं। भारतीय कपडे क॒ अधिक खपत बाल देशों म॑ परिषद ने अपन कार्यालय खोज रखे 
हैं । परिषद द्वारा कपडे का निरीक्षण तथा प्रमाणीवरण भी विया जाता है तथा विदेशी वाजार वे 
सम्बंध मे सूचनाएं एकत्र वी जाती है। मिलो न एलच्छिक निर्यात याजना अपनायौ है, जिसके 
अनुसार सूती कपड्ठा मिलें प्रति वर्ष कपड़े दे उत्पाइन का १२.४ प्रतिशत तथा सूद के उलादन 
का ३ प्रतिशत नाग निर्यात बरती हैं। फ़िर भी निर्यात वी दिशा में अधिक प्रय-त करने तथा कपड़े 
बी उल्लादन लागत घटान व किस्म में सुघार करत वी आवश्यकता है | भारत से जिटेन, अमरीका, 
किम निधिया: युडीम॑, मदन, अध्य मुढान, आस्ट्रेलिया, इष्टोनशिया, मलेशिया, न्यूजीलैण्ड, अदन, अच्यानिस्तान, सोवियत 
झूम आदि देशा का वस्त्र निर्यात होता है। 

(३) कच्चे भाल का अभाव-देश विभाजन के कारण अच्छो रई पैदा बरने वाला 
अधिकाश क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया) अत भारत की अहमदाबाद मिलो के लिए लगभग 
१०,००० गांठे जम्य रशे वी रई विदशों से आयात करनी पड़ती है। यह रुई ऊँची दरो पर 
उपदब्य होती है. इसमे उत्पादन व्यय मे दृद्धि हो जाती है । अद देश के अन्दर नय शिचाई झोत्रो 
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में लम्बे रेशे वाली कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्व क्या जा रहा है। फिर भी विप्न, 
अमरीका आदि से बपास वा आयात जारी है। 

(४) मिल, हथक्रधा तया श्क्तिचालित करया मे सामजत्य--भारतीय वस्त्र उद्योग 
के समक्ष केन्द्रित तथा विकरेन्द्रित उत्पादन में सामंजस्य स्मापित करने की समस्या है। रोजगार 
वी दृष्टि से हैण्डलूम की उत्रति की जा रही है। मित्रो तथा हैण्डलुम की प्रपिस्पर्दा रोजने के विए 
क्षेत्र निश्चित किया ग्रया है। मिलो पर एक विश्लेष कर (८८५५) लगाया गया है, 
जिससे प्राप्त आय का उपयोग टैथकरघा उद्योग के विक्रास वे लिए क्या जाता है । हथकरपा 
उद्योग को प्रोत्माहन देवा उचित है, परन्तु मिल उद्योगों के हिनो की भी रक्षा की जानी चाहिए। 
सरकार ने निश्चय किया है कि धीरे घोरे हथकरघो का १रतिस्थापन शतक्तिचालित करधो द्वारा 
किया जायेगा । यह नीति उपयुक्त प्रतीत होती है । 

(५) सरकारों कर नोति--सरकार ने सूती वस्त्र तथा युत पर ऊंची दर से उत्पादव कर 
(०८०४६ 698५) लगा रखा है। इससे उद्योग के लाभ मे कमी हो जाती है, फलस्वहूप मित्रो के 
आधुनिश्ीकरण की दिशा मे प्रयस्‍्त रक जाता है । 

मार्च, १६६६ से उत्पादन कर में कुछ छूट दी गयी है जिम्नप्ते बन्द मित्रो को दोबाया 
खुलन का प्रोत्माहन मिला है । 

(६) भवुश्न तथा अलाध्रश्रद भिलें--भारत में मिलो की सध्या अधिक है। ब्रुछ मित्रो गा 
आज़ार तो इतना छोटा है कि उनहे बड़े पैमान के उत्पादन का लाभ ही नहीं आप्त होता । उतकी 
उत्याउन लागत भी अधिक पडती है। अत ऐसी अनाधिक मिलो को या तो समाप्त कर देना 
चाहिए था उनका सुधार तथा विस्तार कर उन्हे ल्ाभप्रद तथा आधिक आकार वा बनाना चाहिए। 

(०) मशीनों का निर्माय--सूती वम्म उद्योग मशोनों के लिए विदेशों पर निर्भर रहता है। 


अनुगन्धान कार्य की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है, जिससे उत्पादन प्रणाली में सुधार होगा 
तेथा भारतीय मिले प्रतिस्पर्द्धा मे टिव सकेगी । भारतीय सूती मिल सघ द्वारा पटसन उद्योग की 
भाँति उत्पादन मुसन्धान तथा बिक्री शोब की व्यवस्था जी जानी चाहिए ताकि कपडे की विस्म 
में सुधार हो तथा नये बाजारा में माल विर्यात क्या जा सके । 

(६) अन्य समस्याएं--म्ारतीय सूती वच्चर उद्योग वे सामने एक समस्या प्राविधिक जान: 
कारी (९९०३ 09 ॥09) की है, जिसके लिए नी प्राविधित प्रशिषण सम्बन्धी सह्याए 
स्थापित की जानी चाहिए। इसके अनिरिक्त देश में मृत्ती वस्त्र की मांग में यवेष्ट वृद्धि नहीं हो 
रही है पयोकि बस्तुआ के भाव मे तैजी होने बे कारण जनता कौ क्रय-शक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव 
पड़ा है। सरकार को चाहिए कि वस्तु मृल्यो पर नियम्धण रखकर उन्हे कम करने की चेप्टा करे, 
अन्यथा वस्त उद्योग की कठिताइयाँ अधिक बढ जायेगी । 


(१०) श्रम उत्पादकता--भारतीय सूती वस्त्र उद्योग मे श्रमिकों की उत्पादकता का स्तर 
बहुत नीचा है। डदाहरणस्वत््व, अमरीका थे निज व कल काल के विए २ शा ०० तकुओ को देख-भाल के लिए २ श्रव्रितरो 
(शुद्ध अश १ &) की आवश्यकता होती है जबकि प्रारत में इसी कार्य के लिए १० श्रमिक नियोजित 
करने पते हैं जयशणशप जा 

इससे स्पष्ट है कि भारतीय श्रमिक की उत्पादकता बदुत कम है। इसमे वृद्धि करने के 


भारत क प्रषुद्य बढ़े उच्चोप | ३४७ 


लिए श्रमिक के प्रशिक्षण वी व्यवस्था वी जानी चाहिए तथा उप्तके आावाम और नाम ने स्थान के 
वातावरण में सुधार दिया जाना चाहिए 
२. चीनी उद्योग 
(500&8 उ005779) 
चीनों उद्योग भारत के अमुस सम्रदित उद्योगों मे सएक है। इस उद्योग का 2पि अर्भ« 

व्यवस्था मे भरी प्रमुख स्थान है। वतमान मे भारत मे बुल्न २०५ चीनी मिलें हैं। इनमा बुत उत्तादन 
लगभग ४५ लास टन है। भारत मे समस्त चीनी उत्ताइन वा ५०% भाग बिहार तथा उत्तर 
प्रकश-में- दा निया जाता है | इस उयोग म्‌_१५० करोड गपय नी पूंजी लगी हुई है। सरकार का 
क्षीनी उत्पादन-कर तथा गत्नान्तर से बडो माता में बाय होती है। इस उच्चाय मे लगमग ३१ ५ लाख 

मित्र काय करत हैं। शृवि से सम्बन्धित होन बे बारण तथा अद्ध बेरोजगारी गो समम्पा वो हल 
बरन भ॑ ब।रण इस उ्योग का भारतीय अर्थ ब्यवस्था म म त्वपूण स्थान 


स्षिप्त इतिहास--चीनी उद्योग भारत वा अत्यस्त प्राचीन उघाग है। १५व८ी शताब्दी 
से (वी शताब्दी वर भारत चोनी वा निर्यात वरता रहा है । दंग पड अपनी आवश्यवता का 
एउ-तिहाई भाग भारत से आयात करता था। सन ६८६ मे मद्रास तया बंगाल में गुद बनाने 
त्तया साफ़ बरत के लिए कारछान खाल बरने के लि ए कारधान खाल गये परन्तु य्र कारतान पुरान दगव थ। 
सन्‌ १६३३ में चौतो उद्योग सरक्षण अधिनियम प्राम वरिया गया। अधिनियम के अनुमार 
सन्‌ १६३२ में चीनी उद्योग व १५ वर्षों दे लिए सरक्षण प्रदान जिया गया । 
सन्‌ १६३२ के घाद का व्िछाम--सरक्षण से चीनी उद्योग यो पर्याप्त सुरक्षा मित्री | सत्र 
१६३१ में भारत मे बनाने के ३३ बारखाने थे ठथा उनतरा उल्तादत बेयत १*६ लाख टन 
था। संरक्षण मिल के पश्चात्‌ चोती व कारखानों वया उत्तादन में तीव्र गति में ध्ृद्धि होने लगी । 
संघ १६३८-३६ में फ्रारसानों नो संख्या १३२ हो गयी तथा चीनी का उत्पादन ६४४३ लास टन हो 
गया अत्त क्षायात्र में पर्याप्त कमी हुई । सन्‌ १६३१ के पूज भारत प्रतिवर्ष औसत रूप मे ३० लास 
टन थीनी वा आयात करता था परन्तु सन्‌ १६३८-३६ में आयात वी मात्रा वेब २२,००० टन रहू 
गयी । इसमें स्पप्ट है कि चोनी उद्योग को सरक्षण से पर्याप्त लाम हुआ । सरक्षण ते कारण चीनी 
उद्योग के विक्रास को देखते हुए यह बहा जाता है कि 'मारतीय चोनो उद्योग रारक्षण का शिष्रु है । 
द्वितोय विद्वयुद्ध फाल तथा पश्चानू-घरीनी उद्योग पर विसी ले किसी रूप में ससकारी 
नियरत्रण लगभग स्ईय रहा है। सब १६३४ के शुगरजे न एक्ट के द्वारा धास्तीय मरवारों को गन्ने 
डा ब्यूडनण भूर्ण निर्धारित बने घ॥ सघितरार दिया गया $ मन १६३० मे उत्तर प्रदेश तया विद्वार 
को चीनी मिलों ने शुगर विष्डीकट की स्थापना की । सन्‌ १६३६ में द्वितीय मद्ायुद्ध के प्रारम्भ 
होते समय चीनी उद्योग के सामने क्षप्रित उद्यादन (०५८-७97०6ए0८॥०४) की समस्या थी अतः 


चीनी ने उतादन पर प्रतिबन्ध लगाया गया। गयू १६४६-४७ मे चीनी वा उत्तादन समवग ६ उत्तादन सगवग € 
लाख टन था। 











सन्‌ १६४७ में देश वा विभाजन हुआ परन्तु इसमे छीनी उद्योग को कोई विशेष दवानि नहीं 
हैई वयोति गषा उस्न्न बरने वा सत्र तथा चोनो मिर्ते भारत में ही थी। दिमसथर हृह्र5 मे 
महात्मा गांधी के प्रवनों से चोनों के मुत्य तथा स्तिरंभ कर में बोर सेब हहटठ के बोनी के 
नियति पर से नियस्तश्र_हदा विया गया। उपर्युक्त दीनों निउ्लण हृढाने उ्नित नहीं मिद्ध हुए 
वधोजि चोनी के मूल्यों में वृद्धि होने खगो | अत. स्‌ १६४६ _ में चीनी पर पुन नियन्त्रण लगाया 
गया तथा बोनी के मूल्य निर्धारण व वितरण का दायित्य सरवार में अपने छार ले निया । सम 
१६७०-४१ में भारत में बुल १३८ घोनो मिलें थीं जिनका वाबिज उल्ताइन_ ११ शास टन था । 

















३४८ | भारत के अमुष बडे उद्यौय | स्प 


प्रयम्र प्चवर्यीय याजता प्रारम्भ हाते के समय तक भारतीय चौनो उद्याग न जो प्गवि की 
उसर। अनुमाव निम्नलिखित सारिणी से जा ममता या 5 जासकताहै |, 








१६३१ ३२ १६२८ २६ जहर एफ “६ प्णत १६५०-४१ 
मिला का त्ध्या | शेर श्श्र १३८ १३८ 
उत्तादन (चाल टन) १६२ एज वन न ना 6 है; & ११ 


पचवर्धोय योजनाओ से चौनी उद्योग की प्रगति 
प्रयम पच्रवर्षीय योजना-- प्रथम यजना प्रारम्भ करत समय भारत में (सव्‌ १६४०-५१) 
चीनी क्‍या उलादन ११ जाख टन था जबकि मिला की उत्पादन समता १५४ लाख टव थी । 


टन होगी, मत चीनी के उत्तादन का लक्ष्य १५ लाख टन रखा ग्या। सन्‌ १६९५२ मे चौती पर पे 
नियत्रण हदाने क कारण माँग मे वृद्धि हुई अत चीना का उत्पादव लक्ष्य की वदाकर १५ लाख टढ 
कर दिया गया। बढ़ी हुई माय के कारण १६५४ -म ५७ लाख टन चौनी का आयात भी 
करना पडा सत्‌ १६५४ मे चोती उत्पादन योजना का स्वर््प बदला गया तथा ४३ नयी चीनी 
मिलो वी स्थापना और ४३ पुरानी चीनी क्रिता क विस्तार क लिए स्वीडृति दी ययी | इस योजना 


हि योजना में छोनो उद्योग-न्योजना आवोग न यह अनुमान लगाया था कि सु 
१६६० ६१ तक दत्म म चीनी की माय २५ ताख टन हो जायेगी । इस हृष्टि स द्वितीय याजता का 


के विकास वायक्रम पर ४१ कराड़ स्पय व्यय करन की ध्यवस्था की गयी । 
पत्र १६६० ६१ भ चीनी मिल्ला की संख्या १७५ थी ओर चीनी का उन उद्पादन ३०२६ 
ताल टन टुआ। इन पाच वर्षा मं चीनी उद्याय के विक्रय तथा विश्वार पर कुछ ५६ करोट रुपये 
मे देश मे ३० सहकारो चीनी प्रिल स्थावित की जा चुकी यी। 
जे जे चि 
हे इतनी अयिव वृद्धि हुई कि सन्‌ १६५८ मे सरकार ने 


तियत् करन का निश्चय किया और निर्याद का वात्ताहन दन के लिए निर्यात की जाने वाली 


अधिक उत्पादन कर लगा दिया गया | 


तृतीय याजना के अन्तग्त चीनी का उत्पादत लक्ष्य ३३ ५ 


इस काल मे सहकारिता के आधार पर २५ घानी क कारखाने 
स्थापित करन की व्यवस्था की गयी । ्प 


वतमान स्थिति--गत वर्षो मे चोना के उत्पादन की व्वति निम्नलिबित रही है 
भारत में चोनो का अर कर 4 किक 








(ना टन) 
कारक 57 आधकक १६६५-६६ (६७० प्‌ 
उल्लादन कण शिल्प स्पा को नक्कल्प्ा. 7 श्र्‌ द्र 


दिसम्बर १६६७ मे चीनो के लि पका जिनका. 
ह पर आशिक वियन्तण हटा लिया गया जिश्क 
अनुतार चीनो को उतत्ति ने ६० प्रतिशत भाग नियन्त्रित दर पर और छवप ४० प्रतिशत खुन 


भारत के प्रमुख बडे उद्योग | ३४६ 


बाजार में बेचने की व्यवस्था की गयी । १९६८-६६ के लिए युने बाजार में बिकने वाली चीनी 
का भाग केवल ३० प्रतिशत ही रहा और ७० प्रतिशत चीनी नियन्त्रित दरों पर विकी । इस प्रकार 
चीनी के दो वाजार--नियस्ध्रित. और अनियन्त्रित--स्थापित हो गये । 

नियन्त्रण हटाया गया--ग्त दो-तीन वर्षों से चोनी के उत्पादन म निरन्तर वृद्धि हो रहो 
है। १६७० ७१ मे उत्पादन ४५ लाख टन तक पहुँच गया । चीनी मिलो के स्टॉक में निरन्तर वृद्धि 
होती रही है जिससे उनके व्याज और गोदाम में रखने के खर्च बढ़ते गये हैं । इसी हष्टि से २५ मई, 
१६७१ से चीनी वे वितरण को स्वतन्त्र कर दिया गया है उप्त पर कोई नियन्त्रण नही रहा है । 

सरकार प्रति माप्त एक निश्चित माता मे चौनी देचने की अनुमति देगो जिसे खुने बाजार 
में ही बेचा जा सकता है । सरकार की इस नीति से चीनी के मूल्यों मे बहुत गिरावट नहीं आने 
पायेगी । 

थोनो उद्योग में सहकारी क्षेत्र का महत््त--२० जून, १६७० को को भारत में चीनी तैयार 
करने वाली कुल २०५ पैवटरियाँ थी जिनकी उत्तादन क्षमता ५६ ,लाख ठन थी। इनमे से ८० 
फैक्टरियाँ सहवारी क्षेत्र मे थी जितकी उत्पादत क्षमता लगभग १८ लाख टन अर्थात कुल क्षमता 
की ३६ प्रतिशत थी । हम 

इन सहकारी शक्‍व्र फंक्टरियो की अश-पूंजी लगभग ३१ करोड रुपये है जिसमे से १६ 
करोड़ छपये साधारण सदस्यों तथा शेष की व्यवस्था राज्य सरकारो द्वारा की गयी है। इन 
फैवटरियों में से २२ महाराष्ट्र राज्य में हैं। श्रेष्‌ गुजरात, केरल, मद्रास, भान्ध् प्रदेश, पजाब, उत्तर 
प्रदेश तथा हरियाणा मे हैं । 

समस्याएँ सपा सुझाव--भारतीव चीनी उद्योग की अनेक ममस्‍्याएँ हैं, जिनमे से मुख्य 
निम्नलिखित हैं 

(१) गन्ने सम्बन्धी कठिनाइपा--भारत मे गन्ने की प्रति एकड उपज अन्य देशो वी तुलना 
में बहुत कम है। गत वर्षों में बसे सम्बन्धी क्षेत्रफल मे निरन्तर वृद्धि हुई है, परन्तु प्रति एकड़ 
उपज में कमी हुई है । जावा तथा हवाई द्वीप मे गस्‍ने की प्रति एकड़ उपज ५६ तथा ६२ टन है 
जबबि भारत की औसत १४ टन है अत' गन्ने वी प्रति एकड उपज मे वृद्धि करना आवश्यक है । 
भारत के जिन क्षेत्रों में गहरी खेती के उन्नतिशोल तरीके व वंज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया 
गया है वहाँ पर उपज म आशातीत वृद्धि हुई है। दो इन्म्दीट्यूट आँव शुगर टेक्नोलॉजी, कानपुर 
(स्थापित सन्‌ १६३६), शुगर रिसर्च इन्म्टीट्यूट, लखनऊ (सत्‌ १६५२) को इस दिशा मे प्रयत्न 
करना चाहिए। प्रति एकड कम उपज होने के साथ हो साथ भारतोय गन्ने मे चीनी की मात्रा बहुत 
कम होती है। गन्ने मे चीनी की कम भात्रा पाये जाने के कारण भारत मे औसत रूप से केवल 
१३७ थन चीनी प्रति एकड प्राप्त होती है जबकि क्यूवा तथा जाता में क्रण ६ ८६ टन व ६ ४४ 
उन प्राप्त होती है । अत भारत को उत्तम प्रकार वे गन्ने की खेती पर घ्यान देना आवश्यक हैं। 

भारतीय गन्ने से कितनी कम चीनी उपलब्ध होती है इसका अनुमान इस दात से होता है 
फ्ि उत्तर भारत मे विहार तथा उत्तर प्रदेश का गद्मा प्राय € से १० प्रतिशत चीनी देता है जबकि 
जावा, घुमात्रा, मारीशस आदि में १३-१४ प्रतिशत तक चीनी उपलब्ध होती है । 

दक्षिण भारत में जो गन्ना उसन वियाजा रहा है उसमे प्राय ११ में १३ प्रतिशत तक 
४५ प्राप्त की जा रही है। अत सुधरी हुई क्रिस्म का गन्ना उत्पन करने का प्रयत्न किया जाना 
चाहिए। 

(२) उत्पादन लागत-गल्ने मे चीनी की मात्रा कम होने के कारण चीनी मे उत्पादन छा 
व्यय अधिक पडता है, अत भारतीय चोनो अन्य देशों को तुलना मे बहुत महेँगी पढती है | भारतीय 
चीनी के उत्पादन व्यय मे ६०% भाग गन्ने के मूल्य का होता है। प्रति एकड कम उपज तथा 


३४० | भारत के प्रमुध बड़े उद्योग 


लागत का घटाना बावश्यक है । यह उत्ती बमय सम्मव है जबकि गर्ते को छेती वैज्ञानिक रोतियों 
से की जाव । इस कार्य के लिए क़िमानों को सरकार द्वारा यथेष्ट बहायता मिलनी अत्यावा्यत़ है। 
(३) उप-उत्पादनों स्ते सैमस्या--चीनी क्‍लाते समय कई सहायक उत्पादन प्राप्त होते हैं; 
ज॑से छोई (0३६2५58,) तथा शीरा (70|25525) । इनका प्रयोग कई उपयोगी वललुएँ दनाने के 
तिए स्या जा सकता है । जेगे--छोई के कागज गत्ता आदि बनाया जा सकता है तथा गोरे मे 
अल्कोहत वे उर्वरक । बि इन उत्पादकों को समुचित उपयोग किया जाय तो कई उप उद्योग 
आरम्भ छिये जा सकते हैं। इसमें चौनी वे उत्पाइन व्यय में पर्याव्त कमी कौ जा सकती है । 


भावश्यक्ता होगी । 


(५) अनाधिक आकार--अनुमाक लगाया यया है कि आधिक हृष्टि से लामदायक होते के 
लिए एक चीनी प्रिल मे लगमग १ २५० उव गा प्रतिदिन पेश (८7780) जाना चाहिए। ये 
भारत में ४२ मिले ऐमी हैं, जो प्रतिदिन १,४०० टक गन्ना वेरती हैं तथा कुछ ऐसी भी है जो 
३,५०० में २,५०० टन तक गत प्रतिदिन प्रयोग करती हैं, एज बहत बड़ी सदपा ऐसी फंसटरियों 
की है, जो छोटे पैमरात पर उत्पादन करती हैं। इससे उलादन लागत अधिक पड़ती है। अत बौतौ 

॥ ध् ले का अवार कमर थे उमर इसता बड़ा हो 
प्रतिदिन कमर से कम (२५० टन गन्ना पैरा जा सके । 

(६) क्षमता फा आशिक उपपोग--एक ओर तो मिन्ने अधिक आकार (८००११ 
326) म छोटी हैं. और ईैमरी आर उतकी वतमास उमा का भी पूर्ण उपयोग नही क्रिया जाता 

। बहुत से चीनी के कारसाने वय में क्रेक्त ४-६ महीने हो चलने है। इथ समय में भी उहहें 
प्रयष्ति मात्रा में गन्ना नहीं मिल पाता अत गसने के उ्पादन में वृद्धि करने कौ आवश्यकता है । 
भी नही हो पाता कि मल्ने के उतादन 
इमारी बनाते बे काम्र आता है । यह दोनों बल्लुएँ देशी _ 
मे ये ४४६० प्रतिशत रम निकाला जाता है 


जाता है। क्त गुड और ता टगारी बनाने में जयभग रै० प्रतिशव रम छिलके में ही छोड दिया 
खा है। इसका तालव॑ यह है कि भंग रे६ लास रने गुड या ३० लाख टन शक्सर के तुल्य 


रत बेकार जाता है । यह निश्चय हो एक गम्भीर ब्थिति है सरकार द्वारा इस बर्शादी को रोडने 
का पयत्त क्या जाना चाहिए । 


५ (७) स्थिति सम्बस्पी सेमत्या--चीनी किसे उत्तर भारत में मुख्यतया उत्तर प्रदश तथा 
बहार में ही स्थित हैं। आधे मे अगर चीजी 


का उलादत क्रेक्‍ल इत दो राज्यो में ही किया जाता 


मेत्रों को मशीन +मशीने बहन प्रानी है। थे दोनों 

मेड श् 
रन है डे मे बहुत अपयुक्त नहीं है। जनवायु की हृष्टि ते दक्षिण 
भारन गन्ना उत्ताइन के तिए अधिक उपयुक्त है। ऋव नयी मित्रो को स्थापना दिग भारत 
ह्ए्‌ 


भारत के प्रमुख बडे उद्योग | ३५१ 


(८) निर्षात-विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिए अब चीनी का >वियाति भी 8000४ है 
परन्तु चीनी का अन्तरराष्ट्रीय मूल्य भारत प्वीय मुल्य भारत की अपेक्षा बहुत कम है। उदाहरणन चीनो का 
अन्तरराष्ट्रीय मूल्य लगभग २० पैसे प्रति पौष्ड (१६ पौण २० कस प्रति पीण्ड (१६ पौण्ड प्रति टन) है जबकि भारत में चीनी के 
भाव इससे लगभग चार गुने हैं। लागत मूल्यों वे आधार पर भी चीती निर्यात करने के लिए 
सरकार को देशी मूल्य तग्रा अस्तरराष्ट्रीय मुल्य के अन्तर की पूर्ति करनी पड़ती है । इससे सरकार 
को काफी घोटा होता है। सभो पारिस्थतिया को ध्यान मे रखते हुए भारत २ लाख टन से अधिक 
चीनी निर्यात नही कर सकता । गत दो तीन वर्षों मे यही स्थिति रही है । 

(६) अग्य समस्याएँं--(क) चीनी तथा खाँडसारी उद्योगो म॑ अत्यधिक प्रतिस्पर्दा है, 
जिसमे चीनी उद्योग को गन्ना मिलने मे कठिनाई होती है! इसता मुख्य कारण उनके मूल्यों मे 
तर पाया जाना है। अत चीनी, गुड तथा खाँडसारी के मूल्यों मे सन्तुलन लाने की आवश्यकता है। 

(ख) चीनी उद्योग पर कर भार भी अधिक है। समस्त लागत का १७% भाग करो का 
होता है अत करो की मात्रा में कमी की जानी चाहिए । 

(ग) गस्‍्ने के रस को साफ़ करने की विधि भी पुरानी है (गन्धक द्वारा)। अत रस को 
साफ करन वी तयी विधि अपनानो चाहिए । इस दिशा में चीनी उद्योग प्रयत्वशील भी है। 





(ध) चीनी उद्योग पर किसी न किसी रूप में सदेव नियन्त्रण रहा है। इस नियन्त्रण के 
कारण उद्योग को कोई भी लाभ नहीं हुआ है बल्कि उपभोक्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना 
पडा है। 


वर्तमान प्रवृत्तियाँ--(:) चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति सच्छी मही है। परस्तु गनते का 
भाव किसानों की दृष्टि मे सस्ता है अत लोग कम भूमि में गठा वोने लगे हैं। किसान गन्‍ने के 
स्थान पर अन्य लाभूप्रद फसलें उगा रहे हैं। इस भ्रवृत्ति को रोकने वे लिए सरकार ने १९६७-६८ 
से गस्ने का मूल्य दा ये वाकर ५ ० से गति विवसत कर ६८ रपये विदण्टल से बढाकर ७ ३७ रुपये प्रति विवण्टल कर दिया ! किन्तु इसे 


भो कम समझा जा रहा है। 
(7) सरकार ने सत्‌ १६६६ ६७ वर्ष के लिए चीनी पर उत्माइन-कर में वृद्धि २८६५ 
जि श्र / 7775-75 रू 
रुपये प्रति किवण्टव से कप मम 222 मम ३७ रुपये प्रति स्विण्टल वर दो किस्तु १६६८-६६ के लिए इसे 
घटाकर पुन २८६४५ रुपये क्विण्टल ही कर दिया गया। १६७१ ७२ के वर्ष के लिए उत्पादन कर 
० रपये प्रतिशत (मूल्य वे अनुप्तार) वर दिया गया है । 


(07) १६७०-७१ में चोनी वा उत्पादन सगभप( ४ केस टन हुंआ है जो लावश्यकता से 
बहुत अधिक है । इसी कारण चीनी मिलो के पास स्टॉ: जी से वृद्धि हो गयी । इस कठिनाई 


से छुटकारा पाने के लिए चीनी की बिक्रों पर से नियन्त्रण हटा लिया गया है। अब कुल चोनी 
खुले बाजाड़.पँ विक रही है । जाशा है आगामी वर्षों मे चीनी को पूर्ति तथा मूल्य की समस्या बहुत 
कुछ हल हो जायगी। 


चुकन्दर से चीनी--भारत मे चीनी वा उत्पादन बढाने के लिए एक सुवाव यह दिया गया 

है कि भारत मे भी यूरोप के देशो को भांति चुकन्दर से चोनी बनायी जानी चाहिए। इस सम्दन्ध 

में लखनऊ में स्थित नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि चुकन्दर से 

चीनी का उत्पादन सरत और सस्ता है व्योक्ति उत्तर भारत में एक एक्ड भूमि में गता बेबल १५ 

टन मिलता है जिससे लगभग १३४ टन चीनी प्राप्त होती है। इसके विपरीत, एक एकड भूमि मे 

३० टन चुकन्दर मिलता है जिससे लगभग 3 टन चीनी प्राप्त हो सकती है। दूसरी बात यह है कि 
चुकन्दर की खेती म बनने को तुलना में कम खर्च पडता है। त्तीमरा उल्लेखनीय तत्त्व यह है कि 


३५१ | भारत के प्रमुख घड़े उच्योग 


चुकन्दर ३-४ महीने मे फसल दे देती है जबकि गन्ने की फसल १८ महीने मे प्राप्त होती है। इसके 
अतिरिक्त चुकन्दर जम्मू-काझमीर जैसे जनक हा कमी यो भी पँय हो जाती है जबकि एत्रा कैदल गे 
प्रदेशों में ही पंदा किया जो भक्त | 

स्द्पुर के कृषि विश्वविद्यालय ने यह सिद्ध किया है कि तराई के क्षेत्रो मे प्रति एकड़ ४० मे 
६० टन तक चुक़न्दर पैदा की जा सकती है। अत, उत्तर भारत में गन्ने के स्थान पर घुकलरे मे 
चीनी पैदा करने के प्रयत्न किये जाते चाहिए और दक्षिण भारत मे रत में गन्ने से चीती बनाने का क्रम 
गतिशीज बत्ता्रा जानता चाहिए। राजस्थान "में स्थित_गगलश गर शुगर मिल ते चुकर्दर में चीदी 
तैयार करने के सफ़त प्रयोग किये हैं | 

गन वर्षों मे अमरीका तथा जापान में कृत्रिम (590 8०॥८) मीठे पदार्षों का वे पदादों का आविधार हो 
गया है और उनका प्रयोग निरन्तर बढ़ रहा है। इम दृष्टि से पसार थे चीनी उद्योग (जिम 
उत्पादन पहले ही मांग से अधिक है) का भविष्य बहुत उज्ज्वल प्रतीन नहीं होता। सन्तोष बरी 
वात केवन यह है कि कृत्रिम मीठे पदार्थ अभौ चीनी से महंगे हैं । 

ग्रे 
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जूट उद्योग भारत का द्वितीय प्रमुष उद्योग है। यह उद्योग अत्यन्त संगठित तथा वैच्दित 
उद्योग है। इस उद्योग द्वारा भारत को प्रायः सर्वाधिक विदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है। 
पाकिस्तान बनने से पहले भारत का इस उद्योग पर एश्ाधिकार था। अधिकाण जूट मिलें पश्चिमी 
बगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित हैं । 

सक्षिप्त इतिहात--भारत मे प्राचीनताल मे बूट उद्योग कुटीर उद्योग के रूप मे बनाया 
ता था परस्तु आधुनिक रुपये इस उद्योग का प्रारम्भ सव्‌ १८५४ से हुआ। इस वर्ष जार 
आकलंण्ड ते वगाल पे श्रीरामपुर के निकट रिशरा नामक स्थान पर प्रथम जुद मित्र की स्थापता 
की । इसके पहश्चाव्‌ इस उद्योग का विकास होमे लगा । सच्‌ १६१४ तक जूट मित्रो वी सब्या 


प्रथम युद्ध के पद्चात्‌--प्रधम उद्धक्ाल में जूट उद्योग वा अच्छा विकात्त हुआ। युद्ध के 
हर जुट भम्वन्धी वस्तुओ की भाँग बढ़ गयी । उन दिनो जूट उद्योग में लाभ की दरें ७ 4% तक 
पहुंच गयी । युद्ध के पश्चात्‌ जूट के! सामान की मांग फिर ग्रिर गयी अत उद्योग के सामने सकट 
उपस्थित हो गया । सेत्‌ १६२४ से जूट मिलो ने विस्तार कार्य रोक दिया । सब्‌ १६२६ की आधिक 
मन्दी का प्रभाव भी इस उद्योग पर पड़ा परन्तु यह प्रप्ताव दस उद्योग पर उतना बुरा नहीं था 
जितना वि अन्य उद्योगों पर । (सुन जूट उद्योग ने अपनी प्रगति धीरे-बीरे जारी रखी। तर 
१६२६-३० में जूट मित्रों की मंडप ६ हो गयी जिनमे ११,/४०,४३५ तकुए तथा ५३,६०० करपे 
ये। सत्‌ १६२६ तथा बाणमी दो वर्षों मे कच्चे जूट का उत्पादन कम हुआ है अत जुट मिलो में 
काम करने के घण्टो से कमी की गयी। यह स्थिति द्विवीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक बनी रही । 

दितीप विश्वयुद्ध पाल--युद्ध आरम्भ होने बे समय जूट उद्योग वी अवध्य। अच्छी नहीं 
थी परन्तु बुद्ध के दिनो में इस उद्योग ने अच्छी प्रगति को । देश तथा विदेश में जूट निमित वस्तुओं 
की भाँग बढ़ गयी । बढी हुई भांग की पृत्ति के लिए जूट परिलो ने काम करने के घण्टे सप्ताह मे 
६० कर दिये। तरकार ने भी वर्तमान में जूट उद्योग पर कारखाना अधिनियम लागू नही किया । 
सन १६४० के पश्चात्‌ विदेशी साँग में कुछ कमी हुईं। सन्‌ १६४९३ मे भारत में अकाल पडा तथा 
कोयला ने यातायात सम्बन्धी बठिनाइयो के कारण जूट मिले वन्‍्द करनी प्रढ्ढी। इस प्रकार 
बुदताल में जूट उद्योग अच्छी तथा विषत्तिपूर्ण दोनो अवस्थाओं से गुजरा । युद्धकाव से इस उद्योग 
वी प्रगति का अनुमाव अप्रनिश्चित तालिका है गाया जा सस्ता है , चर 


भारत के प्रदुख बडे उद्योग | ३४५३ 








चर्षं मिलों को सहया करधों को सस्या तकुओं को सट्या 
हिजायोे में) (हजारों थे) 
१६३८ ३२६ (०७ द्द्द १,३४० 
१६४५-४६ १६६ ६६ १,४४४ 





विभाजन वा प्रभाव--सत्‌ १६४७ से देश का विभाजन हुआ । इसका प्रमाव जूद उद्योग 
पर बहुत बुरा पडा वयोत्रि जूट पंदा करन वाले क्षेत्र या ७२% भाग पातिस्तान में चेला गया 
हिन्तु लगसग समी मिलें भारती4 क्षेत्र म रही। ञत जूढ उद्योग वो बच्चे माल की रा्स्या वा 
सामना वरना पडा, फ़वत बई महीने तेर बडुत सी मिर्रें कह रही ! पराहिस्ताव ने कच्चे जूद पर 
अंची दर से निर्यात कर लगाया | उ्त समय भारत-गाजिस्तान दे बीच थई व्यापारिक समझौते 
हुए परपुं प्राउिसतान मे उन समझोतों को शर्ते पूरो नहीं क्री । सन्‌ १६४६ में भारतीय रपये है 
अबमूर्यत कए भी जूढ उद्याय पर युराप्रशाव पट्टा क्योकि पारिस्तानी जूड भारत के लिए ४४ 
प्रतिशत भहँगा हो गया । सरकार न देश ये अन्दर यूट के उत्पादन में वृद्धि बरने वा प्रयत्न किया 
और नये शर्तों मे यूद की छेती का विस्तार हिया जाने लगा । 


पचचर्षाष घो जनाओ मे जुढ उद्योग 


प्रयम्त पचवर्षपोंप योजन/--जिस समय प्रथम पचवर्षोय योजय़ा प्रारम्भ को ययी उस सम 
जूट उच्चोग के भामने कच्चे माल की समस्या वी । मनु १६५० ५१ भे कच्चे जूट वा उत्पादन ३३ 
साख गौंठ थ।। प्ररप योजदा शार मे इसे बढादर ५३ ७ छाए याँठ वरने वा सदय था | पोजना- 
काल में जूट मिलों की उत्यादन क्षमता पर्याप्त थी अत नयी जूट मिलो की स्थापना या ब्तेसात 
जूट मिलो की उत्पादय क्षमता से वृद्धि बरने मो बोजना नहीं बयायी गयी। जूड बी थेती के 
विस्तार तथा कच्चे जूट को उत्पादत वृद्धि एर विशेय अ्शान दिया गया। इसके अतिरिक्त जूद 
उद्योग दी मशीनों के देश मे निर्माण के लिए भो व्यवस्था वो गयी। 

सन्‌ १६५४५ ५६ में कच्चे जूट का उत्पाइन ४२ लाल गाँठ हुआ जो लक्ष्य से ११७ तास 
गठि कम था। जूट के सामान के निर्यात का लट्य ६५ लाख टन से बदाकर ३० लाख टस बरतें 
का था परन्तु योजना के अन्तिम वर्ष में दास्तविक निर्यात ८७४ लाख टन हुप्ता। 

दिताय पच्रर्षोष पोहता--द्वितीय योजवान्यान में बच्चे जूट के मम्वन्ध में देश को 
आरमनिर्भर बगान वा लद्षप ६४ लाछ गांठ रुवा गया और दमी बीच मिलो की सहया मे वृद्धि 
ने करने का निश्वय स्िया गदा। योजनाकान में इम उद्योद को विदेशी प्रतियोगिता बा सामना 
वरना पड़ा, अत निर्यात का लक्ष्य वेबस € लाख टन लौर उत्पादन का लक्ष्य १२ लाख टन रखा 
गया। योजनाबात़ में उत्पादद व्यय बस करने, मशीनों वा आधुर्निदीप रण तथा नियत वृद्धि के 
प्रथलो पर जोर दिया गया । योजना के अग्विम करे मे कच्चे जूट का उत्तादन ४३ लाख गांठ हुआ 
तया जूद की वस्तुओं का उत्पादन ६ ७० लास दने हुआ। 

छुतीए पचदर्षोय बोडरप-दूरीय योजना मे बच्चे झूट बे उत्तादद का सध्य ७४५ लाख चने 
गांठ और जूट के भामान के उटादवन का लक्ष्य ७६ लाख टन रखा बया। १६६५-६६ में जूट तथा 
मेम्टा वा सम्मिलित उत्मादन लगभग ५८ लास गाँठे था विस्तु १६७१-७२ में वह ७७ साव गा 
होत का मनुषात है । १६७३ ७२ में जूड को सपत भी ७७ ताप गौँदें होने कए अनुमान है । 

वर्तेमात स्थिति और समस्पाएँ--दाधित सर्वेचण (87्रगण्ग उफ््स्व्ज़ ता 20४79065) 
के अनुमार भाएत में ६० जूद मिले हैं जिनरी धसम्मितित पूँडी ६२ करोड रुपये है और उनमें 
३१५७ तास ब्यक्ति नियोजित हैं। गत वर्षों मे जूद उच्चाय का उत्पादन अप्रविसित रहा है : 


३५४ | भारत के प्रमुप्र बरे उद्योग 


जूट उद्योग का उत्पादन 


एाण/थ,/०पपत्तनज++तहल्‍.हल टवोमे) से टतों में) 
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इममे स्पष्ट है कि जूद के माल वा बैल उत्पादन निरन्तर गिर रहा है। 
निर्यात उद्योग-जूट उद्योग मुर्यत एक निर्णत उद्योग है। इसके निर्यात से सर्वाधिक 
विदेशी विनिमय प्राप्त होती है । उदाहरणस्वहूप १६६६-७० में लगभग २०७ करोड़ रुपये हे म्न्य 
की जूट का सामान निर्यात किया गया जो ज़िसी भी अन्य वस्तु के निर्यात से अधिक था। गत गयों 
में जूट के सामान का निर्यात इस प्रकार रहा है 
सूद के सामान का निर्यात 





न्ल्न्च्च्ललिजिििनन नमन तन ननननक 3 3 
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माल (लाख टव) द् भ्र्छ 

मुल्य (करोड़ रुपये) २१३ २०७ 


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है रि जूट के माल के निर्यात में कमी वी प्रवृत्ति हर्टियोचर हे 
रही है । 


.. समस्याएं तथा सुझाव-- वर्तमान समय मे भारतीय जूट उद्योग के सामने कुष्ठ समस्याएँ है 
जिनका निवारण आवश्यक है। सन्‌ १६६२ मे श्रीवास्तव जूट समिति! की नियुक्ति वी गयी थी। 
इस समिति ने जूट उद्योग की समस्याज। पर विचार किया तथा उद्योग की उन्नति के लिए मृत 
पूर्ण सुधाव दिय्रे । इस उद्योग की प्रमु्त शमस्याएँ तथा उनके निराकरण वे लिए सुझावों का वर्णन 
(श्ीवास्तय छूद सम्रिति रिपोर्ड के आधार १२) दोचे दिया जा रहा है 

(१) कच्चे शूद की कमी--भारतीय मिलो को अपनी प्रम्पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग 
करने के लिए लगभग ७५ लाख गांठ कच्चे जूट की मावश्यक्ता होती है। १६५०-५१ में मित्रो 
को जूद की आयश्यकता ५६ साख गाँठें थो जबकि देश में उत्पादन ३३ लाख गांठ था। १६६०६ 
में आवश्यकता ६४ लास गाँठे ची और उत्पादव ४३ लाख गाँठ था। १६७१-७४ में आउशयाता 
और उल्तादन दोनो समान अर्थात्‌ लगभग ७७ लाख गांठ होगा । 

इस प्रकार कच्चे जूट की समस्या लग्रभग हल हो गयी है । 

(२) विदेशी प्रतिस्पर्शा--जूट उद्योग को भौषण प्रतिश्पर्दा का सामना करना पड़ रहा है। 
जूड के उपभोक्ता देश अपने यहाँ स्वय इस उद्योग का विकास कर रहे हैं। भारत का मुद्य प्रतिद्रदी 
पाजिस्तान है। १६६४-६४ से १६६६-७० के बीच भारत का भाग जूट के माल के निर्यात में 
विस्ननर कम होता गया है। १६६४-६५ मे भारत जूट माल के कु नियति वा ५० प्रतिशत 
निर्यात करता था । पाकिसितान का भाय कैदस २० प्रतिशत था। १६६६-७० में भारत का भाग 
परफर ५३ प्रतिशत रह गया है. पाकिस्तान का भाग बढ़कर ४७ प्रतिशव हो गया है । 

धाईलण्ड, घान, नाइजेरिया, दृष्दोनेशिया आदि देशो में भी जूद का सामान बनाने के 
कारणादे लगाये गये हैं और नये वारपाने लगाये जा रहे हैँ 

भविष्य में विदेशों प्रतिस्पर्श और बढ़ेगो--0ए व (00089 05८0 के बनुत्तार 
सन्‌ १६७४ मे, रे जूट के प्रमुष उत्पादक तीनों देशो (भारल, पाकिस्तान व थाईलेण्ड) द्वारा निर्यात 
के निए २८ १ से ३२८ हाव टन तक जूल की वस्तु इपसब्ध होगी, जयति विश्व मे जूट बलतुओं 


ऊ 


भारत के प्रमुस बडे उद्योग | ३५५ 


की माँग वेवल १६ 3 से २५०५ लास टन तक होगी । दस प्रकार जूट वस्तुओो वी पति, साँग वी 
अपेक्षा अधिक रहेगी । अमरीका, जापान तथा पश्चिमी यूरोप्र में जूट के स्थान पर वन्य इतिम 
वस्तुओं वा प्रयोग और व्ढेगा, जिससे जूट के निर्यात व्यापार को स्थिति और भो दिगडेगी। अत 
उत्पादन लागत घटावर ही भारत का जूट उद्याग विश्य में अपनी स्थिति बनाये रख सकता है। 

(३) स्थातापन्न दल्तुओं का लय-अनेर परिचिमों देशों ने जूठ के स्थानापत्र पदार्थों का 
उपयोग आरम्म कर दिया है। बमरोता पैकिंग वे विए यरलय (ऐप्रा99) तथा विशेष प्रकार का 
कागज प्रयोग में ला रहा है। अमी दुछ समय पूत्र ही पोली प्रोफ्ीलिन (2०५४ एणएशशा८) नाम 
का नया रेगा निकाला गया है, जो यत्रीचों क नीच (जूट वस्त्र के स्थान पर) लगाया जा सकता 
है । दक्षिण अफ्रोका, जापान, हामकाग बादि में भी जूट सरीये रेशो का उपयोग किया जा रहा है। 
उक्त प्रवृलियाँ भारतीय जूट उद्योग के लिए एक नियमित खतरा बन ग्यों हैं। वर्तमान से केबल 
इस बात से सन्‍्तोप दिया जा सकता है कि जूट का सामान इन कृत्रिम साथनों से सस्ता पडता है । 

स्थानापतन्न वस्तुओं वौ स्पर्दधा में टिक्‍़्न के जिए भारतीय जूट उद्योग के सामने दो मार्ग 
हैं--एक सो जूट का सामरात सस्ता बनाया जाय, दूसरे जूट के चलवीन उपयोग निकराते जायें। इस 
हृष्टि से जूट उद्योग मं शोप्याय की नितान्त आवश्यकता है। उदाहरणव , यदि प्मत के वस्त्र 
का लागत मूल्य १० प्रतिशत कप्र क्रिया जा सत्े तो पोली प्रोफीविन से स्पर्दा का भय दूर हों 
सकता है। सन्‍्तोष का विपय है हि झूट उद्योग दय दिशा म प्रस्तशीन है। जूट के नवीन उपयोग 
खोजने की हृष्टि से भारतीय जूट मिल सब न एप धोध सम्बान ॥0त4॥॥ जण॑6 5 85500७४- 
प्रणा रिह९शाण वराहधाण को स्वापता को है। इस सम्या ने डेंद्रम की रेगा शोयमाला 
(मक्छा0 ॥९९४८४०८॥ [.89078007९5 0। 70०88809, ए $ /ै.) से घोप सम्यन्धी समझौता 
दिया है। इस शोपशाला नजूद उद्योग म छुछ नत्रीन शोध की हैं, जिनका सक्षिप्त ब्यौरा 
निम्नलिखित 

(क) जूट वस्त्र के ब्वीचिग तथा रगने वी नवीन पद्धति ज्ञात कर लो गयी है, जो जूट वा 
प्रयोग नंदीन साज-सज्जा सम्बन्धी सामान बताने में मदद वरेगो। इससे अमरीतरा में ही जहाँ 
पहले ५० लाख मीटर जूट वम्भ्र की खपत होगी थी, अब ५ करोड मीटर हो जाने की बाशा है । 

(तर) छूट वा प्रयोग (उसका शोयन करके) दरवाजों तथा मकानों की विभाजक दीवारो 
(?800०१ ७४5) में करने सम्बन्धी सम्मावनाएँ वढ़ रही हैं ओर बरलप वे स्थान पर अब जूट 
का वोर्टिंग देना सम्मद्र होगा । 

इन दो शोयों के अतिरिक्त अनेक दूमरे क्षेत्रों मे (वस्त्र उद्योग आदि) भी जूट के प्रयोग 
सम्बन्धी अनुसन्धान चल रहें हैं।॥ इनको सफलता जूट उद्योग के विए सफ़्तता के नये द्वार खो 
सक्ेगो, ऐसी बाशा है । 

(४) नवोनीरूरण को समस्या--देश के विभाजन के समय भारतीय जूट मित्रों की अधिकाश 
मजीनें पुरानी तथा सराद हालत में थीं॥ इनका परिवर्तन न केवल अन्य देशों की प्रतिस्पर्दा में 
खड़ा रहने के लिए आवश्यक था वलिकि जूट उद्योग का विकास करते तथा निर्यात आदि बढाने वी 
दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण घा। दस दृष्टि से जूट उद्योग ने १६५२ में नवीनीकरण का कार्य आरस्म 
किया और उताई-स्तर पर लम्रमंग पूर्णत नवीनोकरण कर जिया गया है | उच्चस्तरीय तुओ ने 
८६ प्रतिशत तया विम्नस्तरीय (००७5८) तकुओ वे १०० प्रतियत भय वा सवीनीकरण किया जा 
चुका है| नव्रीतीररण वा यह क्वम प्रास्स्वरान वी सम्भावित स्पर्डा के कारण प्रारम्भ दिया गया 
था परन्तु बुनाई-स्तर पर इसमे पिशेष प्रगति नहीं हुई है, यह एक गम्भीर स्थिति है। बुनाई-स्वर 
पर नवीनीकरण ने होने का मुझेय फारण यह है ति दस में बयेप्ट मात्रा मे मशीनों वा उत्पादन 


नहीं हो रहा है । 
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क्ताई-स्तर पर नवीदी+रण के थतिरिक्त जूद उद्योग की कई इकाइयाँ आपस में भिन्न भी 
गयी हैं ताकि वह लामदायक स्थिति में आ स्व । विशेष उत्पादन में भरो मित्रों ले दृद्धि कर को 
हैं और उत्पादन में विविश्ववा साथो गयी है, फिर भी आधुनिक्रीकरण की दिशा में और प्रयत्त कला 
चाहिए। उत्पादन में विस्तार करते के लिए अलामप्रद कारखानों को प्राथमिकता मिनी चाहिए 
तथा नये कारखानो दौः स्थापना प्रादेशिक आवश्यववता तथा प्राप्त सुविधाओं को ध्यान में रबर 
करनी चाहिए । 

(१) कच्चे जुट का मूल्य लथा उत्पादन--भारत में कच्चे जूट वी कीमतें ऊँची हैं। इससे 
उत्पादत लागप बढ जानो है। जूद उद्योग में लागत व्यय बढ़ने का एक महत्त्ववृं कारण यह है 
हि महंगाई बढ़ने के कारण श्रमिको ये वेतन तथा महँगाई-म्ते में निरन्तर वृद्धि करनी पड़ी है। 

गत कुछ वर्षों मे आधुनिवीक्रण, छोटी इकाइयों को मिलाकर बड़ी प्रिस्ोवी स्थापना 
आदि के कारण उत्पादन व्यय में कुछ कमी हुई है। 'श्रीवास्‍्तव समिति' ने यह मुझाव दिया है हि 
अभिरिक्त उत्पादन के लिए बतमान करपो को दो पाती (#गीड) चलावर पुरा करना चाहिए। 
मपधुनिकीकरण की दिशा मे जो कमियाँ हैं उनदरो पूर्ति होनी चाहिए । 

(६) निर्यात--भारत जूट के सामान का महत्त्वपूर्ण निर्यानक रहा है किस्तु उप्के निर्यातों 
को मात्रा या गूल्य मे वृद्धि नहीं हो रहो है। १ ६६०-६१ में भारत से जूट का माल समग्र २११ 
करोड़ एपये वे मूल्य का निर्यात शिया गया था जबकि १६६६-७० से निर्यात का मूल्य २०७ करोड 
रुपये था । 

तिर्यात के सम्बन्ध मे विशेष बात यह है कि १६६०-६१ में भारत के बुल निर्यातों में पृ 
का भाग २१ १ प्रतिशत था जो धटरर १६७०-७१ में केदत्र १४६ प्रतिशत रह गया है। इम 
प्रकार बुत निर्यातों में जूढ के माल या भाग कम होता जा रहा है। इन दोनों दिशाओं मे मुधार 
होने के लिए जूट के माल का डिस्म तनियम्त्रण (९००॥9 ९०१४०!) होना चाहिए। भारतीप॑ 
मानऊ निर्धारण सम्बात ([ 5 | ) द्वारा मानेकी (धधा00705$) का विश्चय होना चाहिए तथा 
माल बनाने समय ही भ्रमापीकरण तथा चिह्नत किश जाना चाहिए। नयी वस्तुओ के उत्पादन हथा 
उनके आड्डरो की पूति पर ध्यान देना चाहिए । कुछ देशो में जूढ की वस्तुओं पर सरक्षण प्रशुस्क 
लगाया जाता है | उनमे क्लाडा, अमरीका तथा यूरोरीय साझा बाजार के देश च्रमुख हैं। भत व 
ऊँचे तट-करो को कम कराते के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए । 

४ लोहा और इस्पात उद्योग 

लोग तथा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योगों में सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। देश का आवित 

विकास बहुत कुछ अग्रो में इस्पात उद्योग पर ही निर्भर है । भारत में इस उद्योग के विकात के 


लिए सभी प्राहदिक माघन उपलल्‍्व हैं। अनुमान लगाया! गया है कि भारत में कुल २,१०० करोड़ 
टन कच्चे लोहे का भण्डार है जो समार के बुल लोहा का हैं भाग है। दोहा तथा दह्पात उद्योग 
क्के विकास के लिए आवश्यक कच्चा माल जैसे लाइम स्टोन, डोलोमाइड और मेंगनीज इत्यादि भी 
भारत मे पर्याल मात्रा में पाये जाते हैं। भारत में लोहे तथा कोयले की खानें आसपाम हैं, अत 
इस उद्योग का भविष्य अत्पेक दृष्टि से उज्ज्वल है ॥ 


।; सक्षिप्त इतिहाह--लोहा उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग है। भारतोय लोहा गदाने की 
क्षिप्रा को जानते ये परन्तु यह उद्योग १र्वी अनाब्दी तक धीरे-धीरे लुप्त हो गया। आधुनिक हप 
में इस उद्योग का प्रास्म्भ सब १८२० में तमिलनाडु के निकट दक्षिणी अर्ब्राट में श्रीहीत 
बे क नामक अम्नेज द्वारा जिया गदा, परन्तु यह प्रयल अतफ्ल रहा। सब्‌ (८७४ मे 
झरिया की कोयले कौ खानो के पाक्त चराबर आयरन व्से स्थापित क्या गया । 

इसके "इचातू अग्रतिखित वास्सानों की स्थापना की गयी , 


भारत के प्रतुष व उद्योग | ३५७ 


१८६७४ आमनखोद बयाव आयरन कम्पनी, 

१८३४ बगावत आयरन एण्ड स्टीव कम्पटी 

१६०७ जमगेदवुर टाटा आयरन एण्ड स्टीव वम्पनी, 

१६१६८ हीरापुर इम्टियन आवरन एण्ड स्टीव कम्पनी, 

१६२३ भद्रावती ममूर आयरन एफ्ट स्टीव दवर्स _ 

इनमें से बगात आवरन कम्पनी को सरत्रार द्वारा खरीदकर १८८६१ में यग्रात आयरन एण्ड 
स्टील कम्पनी वो बैच दिया यथा । यह सर वार्खस लिडी उद्योग द्वारा स्थारित दिये गरे, केदव 
भद्वावती का कारखाना मैसूर सरकार द्वारा आरमस्म डिद्ा गया । > 

प्रथम विददणुद्ध और उसहे पदचातु--प्रथम विश्वटुद्ध व्रे प्राग्म्म होव ते समय भारत में 
लोहा तथा इस्पात उद्योग की नींव मजबूत हो चुही थी। युद्ध राव में लोटू ता इस्पात का बबात 
बहुत बम हो्यथा सथा युद्ध वी आवश्ययताओ के जिए माँग ने वृद्धि हो रही थी । संत ही माय 
बन्य दर्शो में भी जोह तथा इस्पात की सांग बढ़ रही थी। सद्‌ १६१५ में कच्चर लोटे का ठत्मादिन 
१ ६० ले से टन था जो सन्‌ १६१६-१७ मे उद्गर २३२ लाख टन हो गया । उसी देपर इस्पाल 
को भी उत्पादन ६६ लाख टन था। युद्धक्षावम टाटा सम्पतों न बटुत उन्नति की परन्तु सचु 
१६२१ २२ के पर्चानु विदेशी इस्पात हो मूह्त बदल गिर गये जिवहे तारय लोड दस्याव दयोस 
को प्रगति सफर गयी । अत वअ््योग की रखा वे लिए थावध री माँग की जाने लगा और १६५४ 
में दम उद्योग वो ३ बर्ष रे दिए सरक्षाप प्रदात रिया गया । सत्‌ १६२४-१६२०५ वी शदप्रि में 
उद्योग को २ ४२ करोड रप्य वी आयिक सहायता भी दी गयी । १६२७ में सरक्षण वी अवधि ७ 
दर्षों के जिए बश दी गयी परन्तु यह सरक्षाय ३१ मार्च, १६४७ तद चलता रहा ! दम प्रशार २३ 
वर्षों तब दस उद्योग वो बरायर सरक्षण म्िजया रहा 

द्वितोष विश्वयुद्ध और उसके पश्चातु-मनत्‌ १६३६ में कच्चा लोहा तथा टस्पात था 

उत्पादन क्रमश १८ वे ८ लाख टसे था। द्वितीय विश्वपुद्ध ने इस्पात उद्योग की वाया पवट दी । 

माँग में आगावीत वृद्धि हुई जिसके परिशामस्वरर कौमनों में भी वृद्धि हुई । अत सरकार ने उद्योग 
पर तियन्त्रय उायू पर दिया । दससे उल्यादल की सारा के साथ 6ी साथ साल वी #स्म॒स भी 
मुधार हुआ। इस काव मे लोहे तया टस्टान को कई प्रकार की नंत्रीन वस्तुओं व। उशदस 
प्रारम्भ हुआ । 

युद्ध वे पश्वात्‌ इस्पात उद्याग को पुन संकट का सामता करता पदा। माँग में छपी, 
मुदास्कीति, देश का विम्ाजन, मगीनों बी पुनम्थायिता वी समस्यर, कच्चे साल वी उठिताई, पूंजी 
का अमाव तथा श्रम समस्याओं आदि वे कार ठबोग का उतल्याइन घदने लगा । यह स्थिति सन 
१८४८ तक चलती रही | उससे पहचाव्‌ ही स्थिति मे खुधार हो सक्रा। १६५० तक भारत में 
इस्पात वा दाषिय उत्ताइन १० वाख टन से अधिक नहीं था । 

योजनाशाल में लोहा तया इस्पात उद्योग 

प्रयम योजवाक्ञात में विज्ञा--प्रथम योजनाकात में सरकार ने इस उद्योग को सहायता 
देते का का प्रारम्म जिये । योजना प्रारम्म होते से पूर्व ही इस दद्याग से सम्बन्धित बम भारतीय 
बच्पनियों ने उधोग के कपुतिक्ीकरण एव विस्तार के विए योजनाएँ वतायी थीं। टाटा वम्सनो 
से दिस्वार एवं आधुनिक्ीकरण वो योजना बनायी जिसके अन्तर्गत सचु १६५७ तक इस्पात इलाइन 
का संदप ६३१ लाख टव निर्षारित किया गया ) प्रथम योवसाक्षाव में इस कम्पनी ने इन वारउद्स 
पर ३४ १४ करोड रुपये व्यय जिये । 

मैमूर आयरन एप्ड स्ट्ीच बतसे के विस्तार छव आपुनिदीकरण के विए मो क््यक्रत तैयार 
दिया गया। प्रथम योजताकाठ में इस कारखाने के विस्तार वार्यक्ूम के अस्उर्गत १३ ८६ करोंड 





३५८ | भारत क्षे प्रभु८ बडे उद्योग 


रुपये व्यय किये गये । इस कारखाने यो उत्पादन क्षमता बढ्ाकर योजना के अन्त तक एक लोव 
टन करनी थी। इस कारखान मे योजना के आ तम वर्ष में इस्पात का उत्पादन ३४ हजार टन हुआ। 
योजवाकाल में इस वारखाने ने कच्चे लोहे वा उत्पादन बढ़ाकर तीन गुना कर लिया। 

उपयृक्त दो कारखानो की भांति बनंपुर के लोहा-इस्पात कारखाने के विस्तार के तिए 
कार्यक्रम बनाथा गया । इस काल मे दिस्तार कार्यक्रम पर १४ २७ करोड़ रुपये व्यय विये गये । 
पाँच वर्ष मे इस कारखाने का उल्ादन लक्ष्य ६-७ लाख टन वच्चा लोहा तथा ४-५ लाख ठग 
इस्पात का निर्धारित किया गया । सब्‌ १६५५-५६ में इसके द्वारा ५ ५३ साय टन इस्पात वार 
किया गया। प्रथम योजनावाल मे लोहा तथा इस्पात उद्योग की प्रगति का विवरण इस प्रश्न है 


लोहा इस्पात उत्पादन (लाख टन मे) 
बर्प कच्चा लोहा तैयार ज+-----.  ऑवलोहा  ॒_. तैवरइल्ात 
ऊझाफिएउउजज--.  उैयरइसात 
१६५१-१२ श्द थ६ १० ६४ 
१६५५ ५६ १६ १५ १२८६ 





दितोष योजवाकाल मैं विजास-द्वितीय योजना उद्योग प्रयान्‌ थो। अत लोहा दया 
इस्पात उद्योग ने विकास पर पर्यात्त ब्यात दिया गया। इस सोजनावाल से इस उद्योग पर !३॥ 
करोड़ रपये व्यय करने का आयोजन था । विजी क्षेत्र के तीनो स्ट्रीस प्लाष्टूम ('ठाटों, इसियन 
आयरन और “गुर आयरन!) ने विस्तार को याजनाएँ त॑यार की। टाटा कम्पनी थी अफ़ा 
उलादन वढाकर २० लाख टन स्टीव इनगाट्म (१५ लाख टत तैयार इस्पात) करना था, इण्डियत 
आयरन को अपना उलादत बढाकर १० लाख टन स्टील इनगादूस (५ लाख टन तैयार इस्पात) 
करना था तथा 'मैंवूर आयरन क अपना उ वादन बढ़ाकर १ लाख टन स्टील इनगांदूस (८४ हआए 
टन तेंपार इस्पात) करना था । 

धसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र म तीन नये स्टील प्लाण्टस वी स्थापना राउरेला, भिताई 
तथा टर्गाहुर में करती थी जितमे से प्रत्ेक वी इलादन क्षमता १० लाख टन रखनी थी। इनती 
स्वापता बरदी गयी जिनका सक्षिप्त व्यौया निम्नलिखित है 

(१) रायरकेला-- इसको स्थापना उनीतता राज्य म जर्मनी वी दो फर्म ।॥ए/ तथा 
70048 की सहायता मे की गयी। इस प्लाण्ट के द्वारा चहरें (0७६ 70070) तैयार शी 
जा दे | १० लाथ टव इनगारृ्‌व को ७२ लाख टन बिक्री योग्य स्टील में परिवर्तित जिया 
जाता है । 
हि (२) मिलाई--इसकी स्वावता रूम की सहायता से सध्य प्रदेश मे वी गयी है। इसके 
४0 52422 हक किया गया था। इसके द्वारा १० लॉस टन पे 8 
जाता है। दर स्छुओ (२98, 5९0 05, ८8785, छ/६४४) में. परिवर्तित क्या 


0 पा डुगविर--इसकी स्थापना परिचमी बगाय में ब्रिदेव को सहायता से की गयी है। 
इस कारखाने ने दिमस्वर १६५६ मे उतादन व्रारम्भ क्या । 
पी 5 अल हि 2२५३ 2० हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के द्वारा क्या जाता है । इस 
328 लि पृ 8 5 गे रपये है तथा यह पूर्णतया सरकार के स्वामित्व में है। 
इकय बोजतायातज में मैसूर आयरन वरस्‍्म, पटिस्क्ो! तथा “इण्टियन आयरन की उत्पादत 


क्षमता क्रमश ३ लाख टन, श्र 
लाख टने तथा ८ लास टन कि ४४ 
बश मान किया गया | है 
वात में लोहा तथा इस्पात का उतादव अग्रजिखित था 20302 0 


भारत है प्रमुख बडे उद्योग | ३४६ 





लोहा तथा इस्पात का उत्पादन (मिलियद दस मे) 
थर्ष कच्चा लोहा स्टील निमित स्टील 
१६५६ कफ १६६६ १३५५ 
१६६१ ३१४० ३८७० र्‌€८० 


...ह..........0ह.0...ै0.3.हक्‍...नजमननीीतीककजफऊक्‍पसनसत ड़ ओ नडडअचच 
इम्‌ प्रकार ट्वितीप योजना के सद्ष्यों की पूति नही हा सक्रो क्योति छक्् ६ भसिविग्रन ठन 

इस्पात का रखा गया था । 
तृदीप पोजनाकाल ब वर्तमान स्थिति--निम्नतिखित भारिणी द्वारा लोहा-इस्पात उद्योग की 

छिथिति पर प्रत्राश पहता है 





लोहा तथा इस्पात का उत्पादन (मिलियत टन) 

बंप पच्चा लोहा सस्‍्टोल इनगादस निर्मित स्टील 
१६६५-६६ छ०६ ६ ४५३ है ५१ 
१६६६-७० रे ६ ३ ड४डह४ 
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इप के लू में शिराई री उत्रादन समका १० साय दत से बढदशर २४ लाय टन हो ययी 
फिल्तु दुर्गुर और राउरकेंता की क्षमता १०-१० लाख टन स क्रमण १६ और १८ लाख दत 
बड़ात के लंदय पूरे नही किये जा सत्रे । बोकझ्ारो में नया इस्पात क्षारधाता भो तोससी योजना में 
नहीं लगाया जा सका डरिन्‍्तु चौबो योजना मे लगाया जा रहा है। योवारों के सम्यन्ध में १६६५ 
में सोवियत रूस से समझोता किया गया टै। यह कारखाना १६७४ में पूरा होने वी आशा है। 
इसकी क्षमता ८४ लाख टन इस्प्रात वापिक तेयार करने वी होगी । 
चतुर्य योजना है कार्यक्रम 

१६७३-७४ तक तैयार इस्पात वी माँग ७१ लास टन तक बढ़ जाने की आधा है। 
उत्पादन का लद्ष्य लगभग ८5१ वाख टन वा] निर्धारित जिया हैं ताकि इस्पात न केवम देश की 
क्षावश्यकनाएँ पूरी करे धस्कि उसका निर्यात भी किया जा सत्रे । 

मालम, होअपट तथा विशादापत्तनम्‌ में नये इस्पान दारखाने लगाने ढ। निश्वय दिया जा 
चुता है । 

प्िलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर वी क्षमता में धृद्धि करने का निश्चय किया गया है । 

रामरयाएं -- भारतीय इस्पात उद्योग की सुख्य समस्याएँ निल्तविखित हँ 





(१) कच्छे कोयले का क्षमाय--तोहा गलाने के विए अच्छे विरुप्त वे बोयने वी आव- 
श्यकता परडती है परन्तु भारत में इस प्रत्रार क कोयले का बहुत अभाव है । इस ममस्या वे' 
सम्राधान के लिए कोयला ढातको व्यवस्था में सुधार वियाजा रहा है तथा उत्तम श्रेणी वे 
ब्रोपल के उत्तादन मे वृद्धि की जा रही है । 

(२) प्राविधिज्ञों का अभाव--लोहा तया इस्पात उद्योग वे तिए पर्याप्त सख्या में उच्च 
प्रशिक्षित कमेंचारी नही मि् पाते हैं। अत. अधिक सत्य से विदेशी जिगेपज्ञों वो नियुक्ति बरनी 
पड़ती है। भिलाई, राउरदेता तथा दुर्गापुर कारखानों वे बत जाने बे! कारण इस संम्रस्या या 
समाधान हो रहा है वयोह्षि अधित संख्या में क्मेंचारी हस्त, जमनी तथा पिटेन में प्रशिक्षण प्राप्त 
क्र रह हैं। 

(३) इस्तात थो पोमत सम्बन्धी समस्या--देश में आवश्यकता से कम इस्पात का 
उत्लाइन होता है अत; इस्पात वा आयात वरदा पड़ता है। स्वदेशों इस्पात वया आयात किये 


३६० | भारत के प्रमुख बडे उद्योग 


हुए इस्पात के मुल्य मे पर्याप्त अन्दर रहता है। परन्तु समता लाने के तिए दोनों फ्वार शा 
इन्पात एक ही दर पर बेचा जाता है। 
जर्मनी के प्रेत ब्यूरो के एक अनुमान के अनुसार दस वर्षों (१ ६५५-६५) में भारत में 
इम्पात के मूल्यों में ८० प्रतिशत वृद्धि हुई है। १६५४९ में इस्पात का मूस्य ४१८ रुपये दब था 
जो बढवर १६६५ में ७५५ रुपये टन हो गया । अन्य देशों मे. इस्पात मूल्यों में प्रात प्ले बहु 
कम वृद्धि हुई । 
न्तरराध्ट्रीय तुलना--विश्व में स्टील उत्पादन करने में प्रथम स्थान अमरीवा वा 
(११ ७० करोड़ टन), द्वितीय स्थान रूस का (८४८ करोड़ टन), तृतीय स्थान ज्ाबानवा 
(४ ०४ करोड टन) तथा चतुर्थ स्थान पश्चिमी जर्मनी ये (३७८ करोद टन) है। विश्व मे, ६४ | 


उत्पादन का १४२ प्रतिशत मात्र है। प्रति व्यक्ति वाविव उपभोग की हृष्टि से सार के छीय 
उत्पाइक देशों में भारत का अस्तिम स्थान (३धवां) है। प्रति व्यक्ति, स्टील का वाधिक उपड्रो 
अमरीका में ६६५ हिलोग्राम, रूस में ४२८ कि०, पश्चिम्रों जम॑नी में ४८८ कि०, जावानम 
४६० वि०, इगलंग्ड में ४२२ फ्ि० तथा भारत में ११ कि० मात्र है। 

नयी मीवि-- स्टील उत्पादन के सम्बन्ध में भारत मरवार वित्कूल नयी नीति अप रही 
है जिमके मुख्य तत्त्व निम्नतिखित हैं 

(१) गये कारखानो का निर्माण अथवा पुराने कारलानों का विस्तार तौन चरणों मे होगा « 
प्रपम कच्चा लोहा बनाने, द्वितीय गलाने तथा तृवीय तैयार इस्पात उपलब्ध करने सम्बन्धा परण 
हया | जय तक एक चरण के लक्ष्य पूरे नही होगे, दूकरे का आरम्म नही क्या जायगा। 

(२) वर्तमान में भारत इस्पात वी. बनी-वनायी मशीनें तचा पुर्जे आदि आयात करता है। 
नयी नीति के अनुधार बल-पुजों की यजाय विदेशों से प्राशिधितर जानकार बुलाये जायेंगे। 

(३) अब इस्पात के भी छोट-छोटे कारखाने अनेक स्थानों पर लगाये जायेंगे ताड़ि हम 
पूंजी लगाकर जल्दी उत्पादन मिल सके । 

५ कोयला उद्योग 

कोयला उद्योग भारत का आधारमूत उद्योग है। क़िगी भी देश के ओद्योगीकरण के विए 
कोयन तथा लोह की आवश्यकता होती है। कोयते का प्रयोग औद्योगिक झक्ति के साधन के हाय 
किया जाता है। भारत के *8त कायना क्षेत्र बगाल तथा विद्वार राज्य मे हैं। कोयसे मा क्षेत्र 
दामोदर घाटी में फँचा हुआ है। रानीगज (पश्चिमी बंगाल) तथा झरिया (बिहार) की यानो हे दशा 
इन उत्मादन का क्रप्श ३० 4 ४७ ४0 कोयला निकाला जाता है । कोयने की छोटी छोटी सारे 
भारत के अन्य राज्यों जैसे उडीशा, भध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आमाम, गुजरात, राजस्थान और 
बगश्मीर में भी पायी जाती हैं । 


सन्निष्त इतिहास--भारत मे कायला उद्योग का प्रारम्स सत्‌ १८१४ में हुआ जबऱि सव 
प्रथम रानीगज को खानो से कोयला निकाला गया । परन्तु १६५३ तक इस उद्योग का विवास नह्ठी 
क्रिया जा सका । सेव (८०३ के पश्चात्‌ भारत में रेलो का विव्रास किया जाते लगा । सन्‌ (६१० 
के पश्चात्‌ भारत मे आधुनिक उद्योगा की स्वादना भी की जाने लगी । इन कारणों से बोयला 
उद्योग वा विशास होने लगा । सन्‌ १८६६ मे देश में कोयने का उत्पादन ५ लाख टन हुआ। इमके 


पश्चात कोयला उद्योग का निरत्तर विकात् होता गया । सैने १६०० में उल्लादन ६१ लाख इन 
पा जो ददकर १६५७ मे ३२० लाध दन हो गया । 


प्रारत के प्रमुद बडे उद्योग | ३६१ 


यौजनाकाल मे कोयला उद्योय--प्रथम योजना के प्रारम्भ मे भारत में कोयले का उत्तादन 
३४४ लाख टत था । 
नीचे वी सारिणी से योजनाकांव में कोयमसा उद्योग की प्रगति का ज्ञान होता है « 








योजनाकाल में कोयले का उत्पादन (मिलियन टनों भे) 
वर्ष उत्पादन 
१६१०-५१ इश्८ 
१६६०-६१ ५१५ 
१६६५-६६ पर छण०्ड्े 
१६६६-७० ७६६ 





प्रथम योजनाहास मे देश में कोयते का उत्पादन पर्याप्त था किन्तु वाद के वर्धों में उद्योमों 
के विस्तार के लिए कोपले की आावश्यक्षता मे वृद्धि होती गयी । अतः द्वितीय योजनाजाल में कोगले 
का उन्पादन सक्ष्य ६ करोड टन रखा गया । वास्तविक उत्माइन ५६ करोट टन हुआ ह्ल्तु 
उत्पादन क्षमता ६ करोड़ टन तक पहुँच गयी | इसी वान में (अक्टूबर १६५६) राष्ट्रीय कोग्ला 
दिवस निर्गंष वी स्पापना की झयो | 

तृतीय योजना के लिए वोयला उत्तादन का लक्ष्य &७ करोड़ टन था अर्थात्‌ पाँच वर्षों में 
कोयते के उत्यादत में ३७ करोड़ टन की वृद्धि करनी थी। इस वृद्धि में सारे जनिक क्षेत्र का दायित्व 
३ बरोह टन था तिजी दोव बा दायित्व १७ करोड टन था। ठृतीय योजनाकाल में (१६६५-६६ 
तर) कोयने की उलत्ति कुल ७ कराई टन तक पहुँच गयो और १६६६-७० का अनुमानित उत्पादन 
८ करोड़ टब था $ 

कोयले का उत्पादन लक्ष्यों स कम होने के सुब्य कारण निम्नलिखित रहे हैं 

(१) अनक उद्योगों मे कोयले को माँग कम हो गयी । 

हे (२) देश के बृछ भागों में ढीजल ठया विजनी से चलन वाले इजनों का प्रयोग होने 
लगा है । 

(३) अनक जोद्योगिक तथा घरलू क्षेत्रों में वोयतरे के स्थान पर तेल तथा गैस का उपयोग 
होने लगा है। 

डर (४ देश में कोयले की नियमित पूषि व होते रे बशरुण कौयले की मिलन्ययिता की जाने 

लगा है १ 

(५) परिवहन बी कठिताइयों के कारण कोयले के कुल उत्पादन का प्रयोग करने मे 
कठिनाई रही है। * 

पूल्य नियस्यण--योजनाक्ाल में कोयले के मूल्यों पर नियल्त्रण बना रहा है और अनेय' 
बार कोयते बे मूल्यों मे वृद्धि को गयी है। १६६६-६७ में कोयले के मूल्य चार बार बढाये गये 
जिससे फ्वश्वरूप कोयडे का मृत्य सूचक्ताक ४ ४ प्रतिपत बड़ या + 

गत वर्षों में कोयले के तिर्यातों में ली क्‍मो हुई है। इसत्रा अनुमान इस तथ्य से लग सवता 
है कि १६६६ मे वेवल ४! लाख टव कोयला निर्यात किया गया जवरि १६६५ से निर्यात बी 
मात्रा लगभथ ै८ बाख रन थी । 

_रे४ जुवाई, १ ६६७ से कोयले के मूल्य तथा विवरण पर से नियल्रण हटा तिया गया । 
तब से बे वले घातु उद्योगों में काम आते वाल कोयले के मूल्यों पर नियन्त्रण रह गया है। नियन्त्रण 
हेदने से कोयला उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं की अनेक समस्याएँ हल हो बघरगी हैं 

गे समस्पाएँ तैया सुजझाद--चोषतता उद्योप के समक्ष जतेक समस्याएँ हैं, जिनसे से बःठ तो 
आइतिक है जिन्हें दूर नही रिया जा सत्ता और दु6 ऐसो हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है । 
डेप उद्योग से म्बन्धित समत्याओं का मक्षिप्त विर॒रप अग्नलिखित हैः 


३६२ | भारत कै प्रमुख बडे उद्यौग 


(१) कोयला क्षेत्रो फा अतमात वितरण--भारत में कोयले का भधिकाश उत्तादन विद्वर 
तथा परिचनी बगाल में होता है । कुछ अन्य राज्यों में भी कोयले वा भ्रष्डार है परन्तु वहांगा 
उल्पादत बहुत ही कम है। बयाल तथा विहार से कोयला देश के अन्य भागों मे भेजने मे बाताबात 
व्यय बहुत अधिक पड जाता है । योजना आयोग द्वारा नियुक्त 'कोयला उद्योग कार्यक्रारिणी मत 
(जमफाह ऊ०परए ० 0०4 70॥505) ने यह सुझाव दिया या कि वोयले के उत्तादनवों 
प्रादेशिक आधार पर सगठित किया जाब । इससे वोयले के वितरण व्यय मे कमी होगी । सक्षेप मै, 
इससे सम्बन्धित सुझाव निम्न प्रकार थे 

(क) आप्ताम में कोयला उद्योग को दिक्सित करके उसे आत्म-निर्भर बनाया जाय ! 

(व) दक्षिण भारत में कोयले को आवश्यकता वर पर के लिए आशप्र प्रदेश में इस उद्योग 
का विकास क्या जाय। 

(ग) जिब राज्यों में कोपले का उत्पादन नही होता है या बहुत क्रम होता है, जैमे उत्त 
प्रदेश तथा तमिलताडु, वहां पर इस उद्योग वो विकसित क्या जाय | 

(१) अभिनवोक्रण--भारतीय कोयला उद्योग के प्रमक्ष अभिनवीकरण बी प्रमत्या शो 

प्रमुख है । कोयले की सानों में श्रम शक्ति का प्रयोग अपेक्षाइत्त अधिक है। इससे उत्पादन लागत 
बहुत अधिक पड़ती है। खानों मं काम करने वाले श्रमिकों को कार्यक्षपता भी बहुत विम्व है अत 
महू आवश्यक है कि मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग क्रिया जाय । कोयले वो खानो की स्पा पी 
अधिक है। बहुत-छी खातों का आकार अन।धिक है अत बहुत छोटी खानों को या तो वर वर 
देना चाहिए या उतर एकोकरण करता चाहिए। अभिनवीकरण के लिए अधिक पूंजी को आाव 
इयकेशा होगी जिमे निजो क्षेत्र में आप्त करना कठिन है। अत धोरे-धीरे कोयला उद्योग पूर्ण रुप 
स सार्वजनिक क्षेत्र में लेता चाहिए। 
(३) कोयला भष्डार का दुदपयोग--भारत में कोयले का दुस्प्रयोग भी अधिक होता है। 
निनो क्षेत्र में व्यय अधिक होन के कारण खान मालिक अधिक गहराई तक कोपला नहीं निकालने। 
वे पुरानी खागो में ऊररी भाग से उपल। विज्ाज़ हर उसे छोड़ देते हैं तथा नयी जानो मे बोगता 
विकालन का काय आरम्भ कर देते हैं। कोयला निकालने की विधि भी अवंज्ञानिक तथा दोष 
है । इस प्रकार इस अपृन्य प्राकृतिक साधन का दुरुपयोय होता है । 

देश में कोयले का भ्ण्डार भी सोमित है। देश में कोयले का अनुमातित भण्डार वेव 
६४९०० करोड टन है। सरुक्त राज्य अमरीका व। भण्डार २,०४,००० करोड़ टन _तथा हम का 
,४४/००० करोड़ टन है। इसमे भी,उत्तम प्रकार के कोक़िय कोयच्रे (साह॥ 07200 003) दा 
भण्डार क्वन २०० करोड टब हैं। इस प्रकार देश की आवश्यकताओं तथा ओौद्योगीकरण वी 
गति को देखते हुए यह भण्डार जे यन्त अपर्याप्त है। अनुमान लगाया गया है कि औद्योगिक शक्ति 
के अन्य साधनों (जद $007083 रत ॥0573] 9०४४०) का जिक्राप्त ह्वोते हुए भी भारतीय 
कोयले का भण्डार लगभग १५० वर्षों मे समाप्त हो जावेगा। अत कोवल के दुरुपयोग को हर 
प्रकार से रोकने को आवश्यकता है । 


(४) अच्छे कोवले के उत्पादन में कम्रे--एक ओर कोयले के कुन उत्नादन में वृद्धि हो दी 
है, तो दूसरी ओर अच्छे किस्म के कोबले का 


॥] ५ उत्पादन प्रतिवर्ष घटता जा रहा है। पामान्यत 
४३३५ रे मे भी कमो आने को प्रवृत्ति है । इसका कारण रेलवे का विद्युतीकरण, कोयले वी 
पूति वियमित ने होने के कारण उद्योगों द्वारा अन्य शक्ति के साधतो का प्रयोग तथा देश में जत 
विद्युत शक्ति का विकास है परन्तु यह 


कक का बिका हैं अवस्था अविक दिनों तक नहीं रहेगी। ओद्योगीकरण रे 
कारण भविष्य में कोयले को माँग मं वृद्धि होगी । 


(५) परिवहन को समस्था--देश में कोयले का क्षेत्र एक हो भाग में केर्द्रित है, अत देश 
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के दूसरे मांगा मं कायता पुंचान में यातायात सम्बन्धी समस्या ता सामना करना पढ़ता है ] 
यातायात के साधनों की यह याद एक स्था्ी समस्या हो गयी है । इस कारण कायव का स्टॉक 
रहते हुए भी अनक वार उद्योगा को समय पर काबता नहीं मित्र पाता । अत कुछ समय के लिए 
उन्हें उत्पादन कम था बन्द करना पडता है। 

सरकार कोयला उद्याग वी समस्याओं का दूर करन के विए प्रयत्तशोव है। परिवहन 
के मायनों का विवास विया जा रहा है। देश वे अन्य क्षत्रा म कायला निवावन वी योजनाएं 
बनाया जा रही हैं। अच्छ प्रहार के सोयव वे उरादन मे वृद्धि करत वे लिए उचित प्रोस्माहन 
दिया जा रहा है। कया उद्योग वे लिए वियास छूट की दर २० प्रतिशत स बढाकर ३५ प्रतिशत 
कर दी गयी है | इससे उद्याग म मगीनों का प्रयोग बढ़ेगा । इसम गहराई से कोयजा निकाजन के 
कार्य मे मदद मिलगी । 

६ सीमेण्ट उद्योग 
(ए&४88&)वग 7४0एड57४५) 

वतमान युग मं ससार के अधिकाश दर्मों मं बनक प्रकार के तिर्माण काय चत रह हैँ। 
आवास 4 विए भवनों व निर्माण के अग्रिक्त, पक नहरें तया नदियों पर बट-बड़े बाय बनाय जा 
रह हैं। इन सभी निमाग कार्यो मे सीमश्ट दा अत्यधित्र महन्त्र है। बन क्षात्ना मे तो लाह अखव्ा 
इस्पात वे स्थान पर सीमण्ट (वद्गीट) काम में दिया जा रहा है अत सीमण्ट वी माँग मे उत्तरोतर 
वृद्धि हो रही है । 

भारत में विज्ञात्त--भारत म सीमण्ट उद्याग का आरम्म १६०४ मे हुआ जयत्रि तमिलनाडु 
में माउय इण्डिया इ०्डस्ट्रियरम लिमिटेड न १०,००० टन वी उत्लादन शक्ति वी एक सीमण्ट पंक्टरी 
स्वापित वी शिन्‍तु यह प्रयन अमफ्व हो गया और पंचटरी शीक्ष नन्द वर दनी पडढी | दस दृष्टि 
में सीमण्द उत्तादन की वास्तत्रित्र नींव १६१४ मे पढ़ी जयति तीन पवेटरिया--पोरबरदर में टाटा 
बन्धुओं वी, कटनी में खटाऊ तथा लासेरो में किविक निवसत द्वारा-मस्यावरित वी गग्मी । इसकी 
सम्मितित उत्पादन शक्ति ७६,००० टन वावित खा। सीमण्ट को माँग बदन वे बारण प्रथम 
युद्धकाल मे सीमेष्ट वी अनक नयी फँयटरियाँ स्थापित की गयों और १६१८ म सीमण्ट का उत्मादन 
८५,००० टन तय पंच गया । युद्धशातीन लाए से ध्ररित होगर कुछ और कारखानों वो स्थापना 
हैई किन्तु यह बारखान स्थातीय सुविधाओं (यउ्जा माल, जब तायवा या विबली शक्ति) का ध्यान 
रखकर स्थाप्रित किय ग्य अत इनमे से बटूव 7 शोध हू बन्द हा गय 3 

सन्‌ १६२५ में टैरिफ बोद वो भिफ्रारिंय पर भारतीय सीमेण्ट उत्यादन संघ (0 
(९चध्या ५900८: ८३5 2550./8007) की स्थायना वी ग्यों। दस सख्बा ने सीमण्ट वे 
मूल्यों का सफ़्तताधूबंक नियल्लश जिया और १६२७ मे दे प्रयता से भारतीय कक्कीट संगठन 
[फवागा एग्रातट6 ॥5५००००7) स्वावित किया गया तिसका वार्य उ्रमोक्ताओं मे सौमण्ट 
के प्रयाग वा अधिकाधिक प्रचार करना या । इस संगठन के लिए धन तो व्ययस्था बरन वे जिए 
सदस्यों द्वादा बेच गय कुब सोमण्ट पर पांच आन प्रति टन लाग (!८४५) लगायी गयी । 

युद्धोत्तरराव में सोमण्ट वा उत्यादन माँग से बढ़ गया अने उसकी विद्नी एव समस्या 
बन गयी । पसक्ा हते बरन के लिए छूब्रा सीमण्ट विक््य समस्या (एट्याक्ता कशिल्वाएड 
((०7%०7५ ० 06:9). भी स्थापित वी गयी विसत्रे प्रयनों बे फ्वस्वरूप सीमण्ट की प्िक्ली मे 
वृद्धि हई। १६३० में सीमेण्द का उलादन बढसर ५७७ लाख टन पहुँच गया। उप्र कश्रीट 
सदन तथा विद्यय सफर के प्रचार से सोमण्ट की दिद्ली जो बंदी तो पंक्टरियों में स्पर्दा होनी 
आरम्भ ही गयी । इसका दुष्प्रमाव दूर करन के विए १६३६ में बटुतन्सी सोमण्ट फंकटरियों न 
मिवरर एफ सष वाया जियया नाग्म ह5०सणल्त (ल्याटया। 0वफ्आवड !.0. रखा गया। 
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इस विल्ववन का उद्देश्य यह था हि विभिन्न उत्पादकों मे पारलरिक स्पर्द्धा वो दूर हिया जा सरे 
योर सोमेण्ट के मुल्य तथा पूर्ति का नियसन त़िया जा सड्डे । इस प्रकार सीमेए्ड उद्योग को सग्रह 
बनाने वा! यत्त किया गया । १६३६ में सीमेण्ट वा डुल उत्पादन ६ ६० लात टन था। ६३६ 
में डालमिया समूह की सीमेण्ट कम्पनियों ने ए० सी० प्ी० वर्ग की कम्पनियां से स्पर्दा आरम्म कर 
दी । इस ध्षमूह ने सस्ती दरो पर सौमेष्ट बेचना शुरू कर दिया, जिक्षते परोमेण्ट उद्योग में पुन 
सकट वी स्थिति उत्पन्न हा गयी । यह स्थिति शीघ्र ही सम्हल गयी क्योरि १६४६ में ए० पी० 
सी० और डालम्रिया समूहो में समझौता हो गया । इस समय भारत में बुस २२ सीमेप्ट कम्पीियां 
थी, जिनमें १२ ए० सी० सी० समूह, ५ डालमिया समूह तथा ४ स्वतन्त्र थी | 

द्वितीय महायुद्धकाल मे देश के सोमेण्ट उत्पादन का लगभग ६८० प्रतिशत भाग सरकार द्वाए 
खरीद लिया जाता था अत जतना के लिए बहुत कम सौमेण्ट उपलब्ध था। फ्रतत सीम॑प्टवी 
पूर्ति पर प्रतितनन्ध लग। दिया ग्रया और स्ीमेप्ट के राशनिय की व्यवस्था कर दी गयी। युद्धार 
में सीमेण्ट गा उसादन भी बहुत बढ गया । १६४७ मे कुल उलतादन १४७० लाख टने था। 

योजनाकात में प्रथति--बुद्ध के परचातू १६४८ में ए० सी० सी० तथा डासमिया प्रमुहम 
पुन मतभेद उत्पन् हो गया और दोनों समूद्री ने स्पृतस्त्र सम में सोमेण्ट बेबता आरम्भ कर दिया। 
विमागव के समय भारत में १८ सीमेण्ट कम्पतियाँ थी जिनवा बादिक उत्पादन २१ लाख टन पा, 
तलरघाद जामनगर, तिल्नेवेहली तथा कोह्मायम् में तीव कारखाने और खुछ्त गये और उद्ादव १६ 
पाल टन तक पहुँच गयां। सतू १६४७-५७ की अवधि मे सोमेण्ड उद्योग की वित्त दर !३ 
प्रतिशव वाधिक थी। सन्‌ १६४६-६७ की अवधि में विकास दर घटकर ६-४ प्रतिशत वाद हो 
गयी । सन्‌ १६४७-६८ वी अवधि में, इस उद्योग की विव्ास्त दर € प्रतिशत वरापिक रही। 
भारतीय सीमेण्ट उद्याग वी प्राति का राक्षिप्त ब्योरा निम्नलिखित है 


मारतोय सीमेण्ट उद्योग को प्रगति 


(लाख टनो में) 
_ वक्ता “"7"/+75--क्‍तह80#808_ कस कककक अ्ड्:<ऑ् 
बष (अन्त) शाप जजों कोण उमा को सरया उत्पादन 








१६१६ ३ १ 
१६२६ ३१ १० 
१६४६ श्छ १६ 
१६५१ र२ ३३ 
१६५६ सर्प ३५० 
१६६१ ४ य्र्‌ 
१६६६ द्ैद १११ 
१६६६-७० नल पिन 5 १३८ 
सन्‌ १६६६-७० मे सौमेग्ट उद्चाग को उत्पादन-क्षमता १५० लाख टन थी, परन्तु बात 


विक उत्पादन १३८ लाप 
का अनुमान लगाया गया है । 

उपर्युक्त तानिका से यह 
गुना हो गया है। यह प्रगति सर्व 
सीमेण्ट का अमाव बना रहा 
प्रति ब्यक्ति सपत बहुत कम 


हैआ। सन्‌ १६७४ तक सीमेण्ट का उत्पादन १८० लाख दत हुवे 


स्पष्ट है कि गत बीस वर्षों मे सीमेण्ड का उत्पादन लगभग बार 
“तीपजनक श्रतीत होती है विन्‍्तु बहुत समय तक देशम 
वर्षों में स्थिति मे पर्याप्त सुधार हुआ है । किर भी भारत मे 


आरत में सीमेण्ट की प्रति व्यक्ति खबत उन्‍्य देशों की तुलना में नगप्य है। इतनी कम 
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भावश्यकता वी पूर्ति भी सीमेण्ट पर नियन्‍तण रखकर की जाती रही है। १ जनवरी, १६६६ से 
सीमेण्ट के वितरण पर से नियनतण हटा लिया गया तथा सीमेण्ट के मूल्यों मे भी १६ रुपये प्रति 
टन की वृद्धि की घोषणा वी गयी । जनवरी १६६८ से सीमेण्ट के वितरण का अधिरार भारतीय 
सीमेण्ट निगम ((व्याध्य 0०ए०॥०॥ ० ॥709) का दे दिया गया है। 

सोमेण्ट उत्पादन में शिथिल प्रमति के कारण--भारतीय सीमेण्ट उद्योग की प्रगति सम्तोष- 
जनक न होने के मुख्य कारण निम्नलिलित हैं 

(१) दोषपूर्ण मूल्य भीति--ऐसा कहा याता है कि भारत सरवार ने सीमेण्ट के जो मूल्य 
निर्धारित विये हैं, वह ययार्थता से बहुत दूर (अर्थात बहुत कम) हैं फलत सीमेण्ट उद्यांगों में लाभ 
की मात्रा अन्य उद्योगों की तुलना में बहुत नम रही है । 

वस्तुत सीमेण्ट उद्योग मे नयी फेक्टरियां लगाने की समस्या नही है; समस्या वर्तमान 
शक्तियों के उपयोग की है। उद्दाहरणत , सीमेण्ट उद्योग का पर्तेमान उत्पादन उसकी कुल शक्ति का 
केवल ६४ प्रतिशत है। यदि उत्पादन कुल शक्ति का शत प्रतिशत हो तो समस्या हल हो सकती है। 

(२) विनियोगों का अभाव--मीमेण्ट उद्योग एक पूंजीगत (थशञ४ ॥6॥5४८) उद्योग 
है, जिसमे अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ती है । मीमेण्ट के एक आधुनिक कारखाने की स्थापना 
के लिए जिसकी दैनिक उत्पादन-क्षमता ६०० टन देनिक हो, ४ करोड रुपये पूंजी विनियोजन करने 
की क्षावश्यक्ता पडती है। सन्‌ १६६८-७१ की अवधि में इस उद्योग के लिए १०० करोड रपये 
पूँजी की आवश्यकता पड़ेगी ) गत वर्षो में यद्यपि उद्योगो में पूँजी विनियोग वी माना बढी है परन्तु 
सीमेण्ट उद्योग में पूंजी का अमाव रहा है । 

ए० सी० सी० समृह के अध्यक्ष श्री खटाऊन इन समस्याओं का समाधान करने क॑ लिए 
तीन मुझ्य सुझाव दिये हैं 

(क) मूल्य बृद्धि--सीमेण्ट के मूल्य में कोयल, रेलवे भाडा, मजदूरी या महेँगाई-भत्ता आदि 
ख्चों में वृद्धि के अनुपात में वृद्धि वी छूट मिलनी चाहिए । इससे उद्योग को लागत बढाने के साथ- 
साथ अपने आप मूल्य बढाने कौ अनुमति मिल जायेगी । इसमें एक भय यही है कि कुछ उत्लादक 
भूल्यों मे अवाछतीय वृद्धि करने शगेंगे किन्तु इस क्रिया पर सीमेण्ट उत्पादक सघ (0. ४. 0) 
द्वारा नियम्त्रण लगाया जा सत्ता है । 

(छ) विकास प्रोत्साहन--सीमेण्ट के उत्पादन में वृद्धि करने तथा उसके मूल्य पर नियन्त्रण 
रफने के लिए संरकार द्वारा प्रत्येफ फंबट्रों को अतिरिक्त उत्तादव पर कुछ सहायता एक नियमित 
क्रम से देने वी व्यवस्था करनी चाहिए । 

(ग) विद्यास रिवेट--सीमेण्ट उद्योग के विकास के लिए वर्तमान में २० प्रतिशत विकास 
रिबिट दिया जाता है। इसे बढाकूर ४० प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए । 

म्रन्य सुन्नाव-सीमेण्ट उद्योग का विकास करने के लिए अन्य सुझाव और दिये जा सकते हैं * 

(घ) पुरानी इकाइयाँ-- सरवार द्वारा पुरानो इफाइयो का विक्नस करने की ओर विशेष 
ध्यान देना चाहिए तथा इनका विक्रास करन मे प्रायमिक्ता दी जानी चाहिए । 

(ह) प्रादिधिक ज्ञान फा प्रयोग--वर्तमान में सीमेण्ट उत्तादद भें जो इकाइयाँ काम कर 
रही हैं, उन्हें इस उद्योग का अनुभव है अत सरवार को इन इकाइयों द्वारा नये कारखाने स्थापित 
बरने का प्रोत्माहन दिया जाना चाहिए । 

(च) विदेशों विनिमय--सलीमेण्ट उद्योग का विकास करने के लिए भी नयी मशीनों की 
आवश्यक्ता पडती है जिन्हे प्राय विदेगो से आयात वरना पड़ता है किन्तु मशोनें आयात करने के 
लिए प्र/यः विदेशी विनिमय की अनुमति मिलने मे कठिनाई होती है अत सरकार द्वारा सीमेण्ट 
उद्योग को मशीनें आयात करने के लिए विदेशी विनिमय देने की श्रायमिकता देनी चाहिए । 
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(छ) किस्म नियस्त्रण--सीमेण्ट उद्योग द्वारा उत्न्न वस्तुओं की किस्म वा यथोवित 
नियन्त्रण बरन की व्यवस्था की जानी चाहिए । जूट तथा वस्त्र उद्योग की भाँति ही स्रीमेण्ट उद्योग 
के उत्ादको द्वारा इग दिशा मे प्रयत्म किये जाने जाने चाहिए । 

ब्ंप्रान स्थिति तवा भ्रविष्य--भारतीय सौमेण्ट उद्योग मे लगभग ११४ वरोड़ रपये वी 
पूँगी लगी हुई है। इस उद्योग में लगभग ५५ ००० व्यक्तियों को काम मिला हुआ है। यह प्रति 
बप लगभग ३३ लाख टन कौयला प्रयोग करता है तथा सरवार को इप्त उद्योग ते उत्तातवर 
(४६०४६ 09) द्वारा २५ बरोड स्पये की वापिस आय होती है । इसके अतिरिक्त सीमेण्ट उद्योग 
भारतीय रेवो वो प्रति वर्ष लगभग १४ करोड़ रपये यावायाव शुल्क देता है। इम उद्योग द्वार 
उत्पन्न माल का वाधिक मूल्य लगभग ८5० करोड़ न्पये के तुल्य है । 

सोमेष्ट उद्योग निगम (एलाला! 0090200॥ ० #0।4)--१ ८ जनवरी, १६६४३ 
भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र मे एक निगम रजिस्टर्ड किया है। यह चूने के पत्यर (06 ४०५ 
की खोज वर नयी सीमेण्ट इकादयाँ स्थापित करने बालो कौ उचित मूचना देगा और स्ीमेश 
डद्योग के सम्बन्ध में विस्तृत शोध करेया। कई राज्य सरवारो ने (उदाहरणत , उत्तर प्रदेश द्वाग 
चुरे में) भी सीमेण्ट उत्पादत इकाइयाँ स्थायित की हैं। निगम इनके विवाम एवं विस्तार के तिए 
सब ग्रकार की प्राविधिक तथा अन्य प्रकार की सलाह देगा। सीमेण्ट निगम मे देश मे ० नो 
स्थानों पर सौमेण्ट फंकटरियां स्थावित करन कया सुझाव दिया है ॥ 

७. फाग्रज उद्योग 
(#ए:ए ॥्0एडफ?) 

कागज वर्तमान सम्यता का प्रतीक है। प्राचीन युग में जो कुछ थोझा-वहुत तिखनेवा 
कार्य होता था वह ताउपत्रों पर होता था और उन ताइपत्रो को सुरक्षित रखना एक समस्या थं। 
वाइपतर युग से ममार एक ऐसे युग में पहुँच गया है जबकि प्रतिदित प्रहोक विपय का इतना हाहिय 
सु दरतम पुस्तक के रूप में छपक्र वाजार मे जितने वेः लिए क्षाता है, जिसे पूरी तरह पढे मे 
लिए भी बहुत समय और शक्ति चाहिए। 

भारत से विक्रास--ताइपत्रो के आलेसो की हत्टि से भारत वितना ही प्रतिद्ध रहाहो 
परन्तु कागज का प्रयोग इस देश मे बहत पुराना नही है । कहा जाता है कि भारत में कागज बाते 
का क्रम मुस्लिम शाप्तनकाल में आरम्भ जिया गया। अय्वर के शासन में इस व्यवसाय वी छूँवे 
उश्नति हुई किस्तु ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक वर्षों मे यह व्यवसाय केवल जेलों तक सीख 
रह गया । 

भारत मे आधुनिक दग की प्रथम कागज मिल वलकत्ता के सभीत वेली में सब (६७० 
स्थापित को गयी। १८८७ में टीटागट प्रेपर मित्र स्थापित हुई और तत्पश्चात्‌ क्रमशा तंखाऊ 
र्वालियर और रानीगज मे कागज बनाने का कार्य आरम्म किया गया। १६२५ तब कागज उ्दोे 
की उन्रति अत्यस्त सामान्य थी व्याकि उमर वर्ष देश में ६ कागज मिर्ले थी जिनकी वॉपिक उस्ाल 
शक्ति केवल ३३ ००० टन थी । १६२४ के परचात्‌ भारतीय मिलो ने बाँसकी सुरदी तैयार कर उ्ती 
ओर कर थ । अरम्भ किया। १६३२ में भारतीय कागज उद्योग को सरक्षण प्रदात किया शव 
03000 08 क वाली लुख्दी पर भी ४५ शपवा प्रति ढन आयात शुल्क लगा दिया 008 
में कागज का अंपादक बस 9308 यो नी विशेद उन्नति नही हुई वयोकि के लत 
कागज विदेशों से आगत मा 49728 8 2 8 रे पद होते डे 
कारण देशी कागज मिनो की सेत्या पा पा न कम कप किलो 
की सस्या १६ तथा उनका उत्पादन क जप व कि ही (88 माप 

भंग १ ०४ लाप टन था । 
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योजनाकाल में प्रगति--भारतीय कागज उद्योग ने योजनाकाल में यद्नेप्ट प्रगति को है। 
सद्‌ १६५१ में भारत में कागज तथा गत्ते के कारखानों वी संख्या केवल १७ थी जिनत्री उत्तादन 
झ्मता १,३७,००० टन थी। सन्‌ १६६८-६६ में इनकी सत्या ४७ तथा उत्पादन क्षमता 
७,३०,००० टन हो गयी । इम उद्योग की प्रगति का अनुमान निम्नलिखित अक्रो से लगाया जा 
सकता है हे 
कायज और गत्ते का उत्पदत . 
(हजार टनों में) 


नननन--4गगग-०-००००ण०ण०ण०ण०णणणणणणमम-पा का" टिलििििनख:ल्‍3तीतीणभा। 77:72 ै)यघयययजजजजजा 








चर्च उत्पादन 
१६५१ १३४ 
१६५६ १६७ 
१६६१ बेद४ 
१६६६ भ््प५ 
१६६६-७० ७२४ 





तृतीय पंचवर्षीय योजना के समापन तक कागज और गत्ते के उत्पादन का लक्ष्य ७ ११ 
लाख टन रखा गया था विन्तु कच्चे माल की कम्ती, कल पुर्जों के अभाव तया आथिक साधनों को 
ब्यूनता के कारण उद्योग के लक्ष्यों की पूति सम्भव नहीं हो सकी । 

वर्तमान ल्यिति और समस्याएँ--भारतीय कागज उद्योग मे लगभग १० करोड़ रपये की 
पूंजी लगी हुई है, इसमे ५०,००० व्यक्ति नियोजित हैं और इसका (कागज, गत्ते तथा अन्य वस्तुओं 
का) वापिक उत्पादन लगभग ६० करोड रपये के मूल्य का है। कागज तथा सत्सम्बन्धी वस्तुओं 
की वापिक उत्पत्ति लगभग छह लाख टन है । 

अग्तरराष्ट्रीय तुलना--मारत मे प्रति व्यक्ति कागज की खपत अन्य देशो की तुलना में 
बहुत कम है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है 

कुछ देझ्ों मे प्रति व्यक्ति कागज फी खपत (१६६८) 








(पौण्डों में) 
कागज का 
देश अपमोण 

सयुक्त राज्य अमरीका ५३० 
ब्रिटेन २६५ 
पश्चिमी जरमनी २२५ 
जापान १७६ 
रूम जड़ 
चीन १० 
पाकिस्तान २ 
भारत ३ 
विश्व का ओसत दर 


समस्पाएं--भारतीय कागज उद्योग की उत्तादन क्षमता ओर वास्तविक उत्पत्ति में जो 
अन्तर है उसका कारण यह है कि भारतीय कागज उद्योग अनेक समस्याओं से पौडित है । यह 
समस्याएं निम्नलिखित हैं 

(१) लास में कमो--भारतोय कागज उद्योग की सबसे वडी समस्या यह है कि इसको 
प्रति द लगमण २० करोड़ स्पया उतल्मादतनकर के रुप में चुक्नाना पडता है जो बुल उसत्ति का 
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लगभग २०-२१ प्रतिशत है। इसके साथ ही गत वर्षों मे लागत मूल्य भी (मजदूरी, कच्चे मात 
गादि के सूल्यों के बढ़ने के करण) बढ़ गये हैं। इन दोनों परिवर्ततों की तुलवा में राग के विज्षय 
मूल्यों में विशेष वृद्धि करने को अनुमति नही दी गयी है। इश्क फलल्हूप कागज उद्योग में गये 
विनियोगो तथा उत्पादन वृद्धि की क्रियाओं को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मित्र रहा है। 

यह सत्य है कि भारत जैसे अविकसित देश मे कागज के मूल्यों में वृद्धि करने देना उप 
नही है किन्तु सरकार को कर-व्यवस्था में गआात्रश्यक सशोयन करने चाहिए तथा लागत मूच्य कम 
करने मे सहायता प्रदान करनी चाहिए । 

(२) विदेशों विविमय की कमो- वागज उद्योग के सामने मशीनें, उनके पुर्जे तथा बृठ 
रसायन विदेशों से भंगवाने की समस्या रहती है और थनेऱ वार उनहे आयात के निए विदेश 
वितिमय प्राप्त करता सम्मव ने होता । अत उत्पादन बदाने में कठिवाई आती है! एक आधार 
भूत उद्योग होने के बाते कागज उद्योग के लिए विदेगी विनिम्रय की व्यवत्या करने में प्राथमिकता 
दी जानी चाहिए । इस सम्दस्ध मे उल्नेखनीय बात यह है कि भारत मे प्रति वर्ष लगभग २४ करो 
रुपये का कागज गत्ता आदि विदेशों से आयात किया जाता है । इस हृष्टि से सरकार वी गिरे 
विन्मिय सम्बन्धी नीति ऐसी होती चाहिए जिससे ऐसे कागज से उत्पादन (विशेषत अंबगरी 
काग्रज) म वृद्धि हो जिसका अधिक आयात करना पडता हो । 

(३) अबबारी कागज-भारत में अज़बारी कायज (०४फाा) की बहुत वी है। 
अभी तक सरवार की एक मिल (मशञ्य प्रदेश में नैपानय र) लगभग ३ ०,००० टन अधवारी वागर 
वना रही है जबकि देश में वाविक खपत लगभग १ ३ साथ टन है। अत लगभग एक साबला 
अलबारी कागज विदेशों से आयात करता पढ़ता है। सरकार मे नेपा मित्र की उल्मादत क्षता 
(बृतीय योजनाकाल मे) ३०,००० मे ७ ४,००० टन करत का विश्चय किया है। 

(४) कच्चा साल-अनुमान लगाया गया है कि भारत मे उपलब्ध बाँस से प्रति वर्ष ६ 
लाख टन कागज तैयार किया जा सकता है। विच्तु राज्य सरकार द्वारा कायज की मिसो को उरि 
रॉयल्टी पर बांस क वन ठज्रे पर नही दिये जा रहे है । अत इस्त दिशा में सरवार द्वारा एक तिरिसि 
नोति अपनाने को आवश्यक्ता है । 

कच्चे माल की समस्या का समाधान करने के लिए भारतीय वन स्म्पदा का पर्व 
कैराना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बढ़िया कागज तेयार करते के लिए आवश्यक लकड़ी के वर 
लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताक़ि स्त्रीडन अथवा स्विटनरलंण्ड या अन्य देशों से कागज 
पाया नही करना पड़े । गले से प्राप्क छोई (अन्दर का सफ़ेद छित्रक्ा--8387850) भी वागर 
निर्माण के कार्य में ली जानी चाहिए। आशा है कागज नियम की स्थापना से कागज की सुझी रा 
अभाव बहुत दूर हो सकेगा । 

(५) मश्ञोनों की समक््या--कागज उद्योग की मशीनों तथा उपकरणों सम्पन्धी आवशाता 
घरेलू साधनों से धूरा करता सम्भव नही है। इम्रक अतिरिक्त देश मे विभित मशीनें बहुत मेहर है 
और विदेशों स आयात करन मे विदेशी विनिमय के अम्ाव को समस्या है । इस समस्या के त्मावात 
बे लिए काथज उद्योग मम्य घी मदीनो के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । 

कि शीषकार्य--भारतीय कापन उद्योग को (+ बहुत बड़ी व्मी यह है कि उद्योग से सम्बस्धित 
ह माल हे प्रयोग तथा उसकी उत्त्ति, क्रिया एवं उत्पादनों के सम्बन्ध में कोई शौधवाय॑ नहीं 
50000 0 नस बोध 8 सध (वात एए बघत 229५ प६णाए८॥/ 
आए गत को मर 39 लाइन दिया जाना चाहिए ताकि कागज के जा 
शोयशाला स्थापित दी जा । हा हि 4 हो सऊे। इस काय के लिए सत्र द्वारा एक गेई 
/ “रत व्यय के लिए सभी कागज की मिलो द्वारा घत साई 

्स 
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किया जा सकता है । सरकार भी इस शोधशाला को वुछ सहायता प्रदान कर सवती है या कागज 
पर वसूल किये गये उत्पादन कर (८४०५८ 0809) वा एक भाग इस शोध-सस्था को दिया सकता है। 
८. भारो इजीनिर्यारेय उद्योग 
(७४४ एप छा भ्रह्पमाधापठ फाएएडए१) 

महत्व--वर्तमान युग क्ल युग अर्थात्‌ मशोनों का युग कहलाता है। यह सर्वथा सत्य है, 
वयोडि समाज में उपभोग के काप में आने बाली अधिकाश वस्तुओं का उत्पादन मशीनों की सहा- 
यता से किया जाता है + पाश्चात्य देशो में तो हृषि की सम्पूर्ण क्रियाएँ (बीज डालने, भिचाई करने, 
भूमि साफ करने, फसल वाटने, पैक करने तथा एक स्‌ दूसरे स्थान पर भेजने और वस्तुओं के 
वर्गकिरण, प्रमापीकरण आदि कार्य सम्पत् करने) मशीनों द्वारा की जाती हैं। इस प्रकार वस्त, 
पटसन, सीमेण्ट कागज, चीनी आदि सभी उद्योग मशीनों पर निर्भर हैं । इन उचद्योगो में प्राय बहुत 
बड़े आकार की मशोनों वी आवश्यकता पड़ती है। प्रत्यक्ष उपयोग के अतिरिक्त भारी मशीनें छोटी 
तथा हल्की मशीनें तैयार करने मे भी काम आाती हैं। इस प्रकार भारी इजीनियरिंग उद्योग प्राय 
सभी बढ़े उद्यागों कां आधार कहां जा सकता है । 

आवश्यक तत्त्व-भारी इजीनिर्यारिग उद्योग में विकास के लिए दो तत्त्व अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण हे. (१) अधिक पूंजी, (२) प्राविधिक कोशल । भारी मशीन उद्योग में अत्यधिक मात्रा 
में पूँजी की आवश्यकता पढ़ती है, जिसकी उपलब्धि अविकप्तित देशों के लिए कठिन होती है । 
कभी-कभी इस पूंजी का एक भाग विदेशी विनिमय के रूप में होता है, जिसे प्राप्त करना बहुत 
कठिन होता है। दूसरी आवश्यकता प्राविद्रिक ज्ञान (76०४॥००७ शत) सम्बन्धी होती है। 
शिक्षा था निम्नह्तर होन के कारण अविक्रिसित देशों में श्राविधिक विशेषज्ञों व। भी अभाव रहता 
है और प्राय. इन विशेषज्ञों को बहुत ऊंच वतन पर विदेशों स बुलाना पडता है । 

भारत में विकास--स्वतन्प्ता प्रात्ति से पूर्व भारी मशीनों व उद्योगों का विशेष विकास 
नहीं हुआ विन्तु १६४७ के पश्चातु भारत सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किये 
हैं। इम सम्बन्ध में लोहे और इस्पात उद्योगों की प्रगति का ब्यौरा पहले दिया जा चुका है। कुछ 
मुख्य उद्योगी की प्रगति का विवरण नीचे दिया जा रहा है । 

(१) स्टोल पाइप और दयूध उद्योग--इस उद्योग मे जलपूर्ति और सफाई के लिए बनने 
बाली काली और गेल्वेनाइज्ड ट्यूजें, सीमलेस टूयूवें तथा बिजली से प्रभावित न होने वाली झली 
हुई दूयूवें सम्मिलित हैं। इस उद्योग के लिए कच्चा माल तथा अन्य सामान आयात करने की 
अनुमति उदारतापूर्वक दी जाती है । 

काली और गेल्वेना इज्ड ट्यूबो को उत्पादन क्षमता ३ १६ लाख टन, सीमनेप्त स्टील द्यूबो 
की क्षमता २०,००० टन तथा बिजली से अग्रभावित झली हुई टूयूबो की क्षमता २६,४०० टन है । 
इन टूयूदो का प्रयोग तेल निकालने, मोटर उद्योग, तेल शोधन जल हिचन बादि मे विशेष रूप से 
होता है । 

(२) हैवो स्टील स्टूवचरल्स (7०४४५ $86थ 500०ए4५)--इसमे इस्पात विलो के 
भवन, वियली घरो के ढांचे, बढ़े पुल तथा परियोजनाओं के ढाँचों को बनाने सम्बन्धी मद 
सम्मिलित हैं। भारत में २० औद्योग्रिक इकाइयाँ इन ढांचो को बनाने में सलस्न हैं और उनकी 
वापिक उत्ादन क्षमता १३८ लाख टन है। 

भारी ढाँचो के अतिरिक्त हल्के तथा मध्यम आकार के भवनों आदि के ढांचे बनाने मे ११७ 
इकाइयाँ सलख्त हैं जिनकी वापिक उत्पादन क्षमता २ ३४ लाख टन है । 

(३) भारवाहरू, विद्युत सचारद केन्त तथा तार आदि (ए:ब॥९5, प्ग्णाहाइच्रत्त 
॥0065,  जैताढ एणु65 बा0 हारा ध०६$)--भारवाहक॒ उद्योग का वापिक उत्पादन 
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१०,१०० टन है। इस उद्योग के लिए प्रमाणित स्टील प्वेटो तथा सजातीय स्टील रो बची 
प्रदती है। 

विद्युत सचारक सक्ेत्द्र बनाने वाली १४ इकाइयाँ हैं जिनकी वाधिक क्षमता तगशा 
६६,१०० टन है ॥ १६६६ में इनका वास्तविक उत्पादन ४२,००० टन था। 


स्टील के मोटे तार कोयला उद्योग में प्रधुक्त क्ये जाते हैं जहां इन्हे कोयमा ढोने के वात 
में लिया जाता है । इस उद्योग की उत्पादन क्षमता २५,००० टत है। इम उद्योग के निए बाहर 
नही दिय जा रहे हैं। 

(४) स्टील काहिटिग-- इस्पात को ढली हुई स्रिल्लियो का प्रयोग रेल के डिल्ले बनाने, 
डीजल विजली तथा भाप के इजनो और भारी विद्युत उद्योगों मे होता है। वर्तमान में हिजी से 
रै४ इकाइयाँ स्टीव कास्टिंग तैयार करती हैं जिनकी वाषिक क्षमता १०७ लाख टत है। इत 
उद्योग की क्षमता बढाने अथवा नयी इका हयाँ स्थापित करने के लिए लाइसेंत की अविश्यकता 
नही है। 

(५) स्टील फोजिंग (डव्ल 70280725)--मोटर, बुलदोजर, डीजल इजन तथा ऐप 
उद्योग में फोजिंग वी आवश्यवता पड़ती है। अब मधीन बनाने वाली औद्योगिक इकाइयो के विए 
मिश्रित इस्पात की फोजिंग बनायी जा रही हैं। स्टील फोजिग की ४६ इकाइयाँ काशी है 
जिनकी वापिक उत्पादन क्षमता ८ १,२७० टन है। इस उद्योग को भी लाइसेंस मुक्त कर सा 
गया है। 

(६) कास्ट आयरन प्रेशर पाइप (085४ ॥णा :7९६55७+९ 7965)-- झनेक प्रवाद री 

जन प्रशाय सफाई तथा स्वास्थ्य योजनाओं के लिए इन नलो कौ आवश्यकता पड़ती है । बतंगान 
मे ऐसे पाइप बनाने वाली १७ इकाइयों की वापिक क्षमता ३ ५६ लाख टन है ॥ स्थानीय प्रयोग रे 
अतिरिक्त इस उद्याग का निर्यात की दृष्टि से विशेष महृत्त है। एक इकाई १० इच था 
पाइप बनाने मे सफल हो गयी है । इम उद्योग को भी लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। 
(७) कास्ड आयरन काहिटिस (085 [07 (50885) --लग भग सभी इजीतियति 
उद्योगों में ऐमी सिल्लियों की आवदयफता होती है । १६७०-७१ तक इनकी मांग ३० लाब 
द्न ३ बढ़ जाने की मस्थावना है। रेलो के डिे, द्राली आदि बनाने तथा सेनिटरी हिट 
के लिए इनको मुद्य माँग है। वर्तमान समय में इनका कुन उल्लाइन १६ लाख टत है। 

(६) रेल के डिब्रे--भारत मे (भारवाहक) रेल के डिब्बे बनाने की वाधिक एम 
१६ ००० मे कुछ अपिक है। पारत मे माल ढोने वावे डिव्बो के निर्यात को सम्भावताएँड 
उज्ज्वल हैं । 
मे दो; क्षत्रों में विभाजित-मारत के भारी इजौनियरिंग उद्योग स्पच्टह सा्वजविक ठया 
जी क्षेत्र मे बांटा जा सकता है। सावंजनिक क्षेत्र में बहुत भारी उद्योग लिये गये हैं तथा निरे 
पैत्र में अेक्षाइन कम पूंजी बाली इकाइयों स्पादित की गयी हैं। जैसे, वित्तरजनकी इसने 
बनाने, वाराणमी की डीजल इजन जोडने, पेरेम्टूर की रेल के डिब्ये बनाने, विशालापत्तनम वी 
ज्तान 28 भोपाल की घारी विजलो का सामान तैयार करने, वेगलोर की मशीन उपकरण तैयार 
लक हैक भदेश) को लोहे का सामान ढालने, कलकत्ता की उपकरण तैयार करे 

8 [6) दुर्गाबुर को भारी, इंजीनियरिंग साम्रान तिर्माण करो 
वैपनोर को हवाई जहाज बनाने तथा बनेक अल्य 
भारी मजीने तथा सामान तैयार कर रही हैं। बहू व 
| नके अविखित दादा (इजन तथा अन्‍य मशीनें), विडता) पाप 


कि 
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उया अनेक देशो और विदेशों उद्योगपतियों वे सहयोग से भारी मशीनों तथा पुर्जों एवं अन्य वस्तुतओं 
के उत्पादन को प्रोत्माटन मिला है। 

बतंमान स्विति-प्रथम पचवर्षीय योजना वे आरम्भ होने के समय भारतीय इंजीनियरिंग 
उद्योग का उत्तादन नगण्य था। प्रथम योजता वे अस्त में इस क्षेत्र के कुल उत्तादन का मूल्य 
लगभग ३१ करोड रुपये था, जो हवितीय योजना के अन्त तक बटकर लगभग १०० करोड झुपये 
छापिर हो गया। तृतीय योजना के अन्त तक इस क्षेत्रती इकाइयों का उत्पादन मूल्य ४४० 
करोड़ रपय था । 

सम्स्पाएँं--भारी इजीनियरिण वर्ग दे उद्योगों वी सन्‍्तोषजनक प्रगति इस तथ्य वी 
सकेतक है वि यह उद्योग ठोक दिशा में उतति कर रहा है परन्तु यदि कुछ समस्याओं का समाधान 
कर दिया जाता तो यह प्रगति कधिक तीत्र और लाभदायक हो सकती थी। यह समस्याएँ 
निम्नलिखित हैं 

(१) कच्चे माल का अप्राव--भारी इजोनियरिग वर्ग के उद्योगों के तिए वच्चा माल 
इम्पात है जिसकी भारत में बहुत कमी है। १६६६ ७० म ८५१ करोड़ रुपये वा इस्पात 
भायात किया गया था। इस प्रकार भारी मशीन उद्योग का विक्रास मुख्यतः स्टील उद्योग के 
(विकास्त पर निर्भर करता है। देश वी गुल विदेशी विनिमय बी आय वा लगभग ७ प्रनिशत 
इम्पात बे आयात पर व्यय कर देना इस वात का साक्षी है कि सरकार इजीनियरिंग उद्योगों की 
प्रगति के प्रति जागरूक है परन्तु अधिक स्टौल तैयर किय बिना अन्य बाश्रित उद्योगों की उन्नति 
झुण्ठित ही रहेंगी । 

(२) बिजली तथा अन्य शबरितियों को समस्या--मारी इजोतियररिंग उद्योगों के लिए कोयला 
अयवा सस्त्री विजली की यवेष्ट मात्रा में उपलब्धि होतो चाहिए किल्तु देश के अधिकाश भागों में 
इनमें से सी भी प्रवार शव वियमित एवं सह्ती दर पर उपलब्ध नही है अत भारी भौद्योगिक 
इसाइयों को अनेर कठिताइयों क्रा सामना करता पडता है। समय पर अयवा पर्याप्त मात्रा में 
शक्ति साधन उपतब्ध न होने पर उत्तत्ति के क्रम तथा मात्रा को प्रतिबन्धित रखता पडता है। 
गत वर्षों में तिजलो तथा कोयते के स्थिति बुछ सुधरी है किन्तु अन्ठत सत्र भारी मशीन उद्योगो 
को जल विद्युत की यवेष्ट मात्रा उपलब्ध करना आवश्यक होगा क्योंकि भारत में बढ़िया डिस्म के 
कोयले की ययोचित पूर्ति नही हो सकती । 

(३) यातायात को कठिनाई--भारों इजोनियरिंग उद्योगों के लिए यातायाव सृविप्राएँ 
उपलब्ध कराना आवश्यक है। भारत में अधितराश इंजीनियरिंग केन्धो तक रेल लाइनें हैं परन्तु बह 
ययेप्ट नहीं हैं। सरकार द्वारा इन उद्रोगों के उत्पादन केन्द्रा तक दोहरी रेल लाइनें डालती चाहिए 
ठषा इन उद्योर्गों को रेव के डिब्ये उपलब्ध कराने में बुछ प्रायमिकता देने वी व्यवस्था करनी 
चाहिए। 

(४) निर्यात से कठिताइयाँ--गत वर्षों में भारत से माल के हिव्वे, डीजल इजन आदि 
अनेक वस्तुएं निर्यात होनी आरम्म हो गयो हैं परन्‍्तु इनमे से कुछ का निर्यात राज्य व्यापार मिगम 
(8076 प्रावचगाह़ (0०07) के माध्यम से होता है, जिसमे माल वी बिक्रो में आवश्यक 
देर होती है, उद्योगपतियों को समय पर भुगतान नहीं मित्रता तथा कमी-कधी उन्हें मूल्य भी 
कम प्राप्त होता 2ै। सरकार द्वारा इन उद्योगा से सम्बस्थित उतछादन वें विर्यात में सुविधाएँ 
प्रदान करनी चाहिए। इससे न बेदल इन उद्योगों के उ ताइन को प्रोस्माहन व्ितेगा बल्कि देश के 
निर्षातों में भी वृद्धि होगी और अधिक विदेशी विनिमय की उपलब्धि हो सकेगी । 

भारी ओद्योगिक मशोनो वे उत्पादन में राष्ट्रीय औद्योग्रिव वित्रास निगम [पिवाएश०े 
॥800$079] 706५ पंग्गाथा एकणक्षाण्त) विशेष महयोग देता है। यह निगम विभिन उद्योगों 
की प्राविधरिक समस्याओं का अध्ययन करता है और उनका समाधान करने मे साहयना देता है। 
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भविष्य-भारत सरकार ने इजीनियरिण क्षेत्र के उद्योगों के विकाम के लिए (कई उद्योगों 
को लाइसेंस लेते की व्यवध्था के मुक्त कर दिया है) अग्निक लाइसेंस दिये जायेंगे तथा उसी 
उतति के लिए आधिक सुविधाओं को व्यवस्था की जा रही है । भारतीय योजना आयोग मे 
इजीनियरिग उद्योगों के विक्रम मे सहयोग देने के लिए एक विशेष समिति का गठन जिया है, 
जो समय-समगझ्र पर यथावश्यक सलाह देती रहेगी। इस अ्कार भारतीय इजीविर्यारए उद्योग का 
भविष्य निश्चय ही उज्जवल प्रतीत होता है । 

€. भारो रसायम उद्योग 
(प्र54४४ टपपश्नाट॥ ड0 एथञएरर) 

भारी इजीनियरिग उद्योगों की भांति ही भारी रसायन उद्योग भी ब्राधारभूव उद्योग है 

क्योकि इसके द्वारा उसने रासायनिक पदार्थ अनेकानेक उद्योगों मे काम क्षाते हैं। र्तायतों में 


तथा सोडा ऐश बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। 

भारत में विकास--भारत म रमायन उद्योग का विकास सर्वया आधुनिक है। यद्या 
प्रथम युद्धकाल भे कुछ रसायनों के उत्पादन को बल मिला था परन्तु द्वितीय युद्ध के आाउम के 
सयय तक आवश्यक रासायनिक पदार्थ विदेशों से भायात किये जाते थे। द्वितीय युदशातर में भी 
राप्ताथनिक पदायों के उत्कदन को इुछ गति शिसी डिस्तु इस उद्योग को विशेष प्रगति वरनेवा 
अवसर स्वातल्यकाल भ मिला है। 

दिद्री (विहार) मे खाद फैक्टरो स्थापित करना इस उद्योग के विकास की दिशा में एक 
महत्त्वपूर्ण कदम था। यह फंक्टरी सरकार द्वारा स्थापित की गयी परन्तु १६४३ ६० के वर्षो 
में निद्यो क्षेत्र में ५० कप्पनियाँ स्थावित की गयी जिन्होंने विभिन्न रासायनिक पदार्थों का उ्ाल 
आरम्भ क्या । 

प्रथम द्वितीय तथा तृतीय पोजनाफाल में रासायनिक उद्योगों का विकास अधिक विस्तृत 
क्षेत्र मे क्या गया क्याकि इस बुग में न केवल आधारभूत रसायनों जैसे कास्टिक प्तोद्या स्ोश ऐश 
तथा सत्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन मे वृद्धि की गयी बल्कि यूरिया, अमोनियम सहफैर, पैनिविलौत 
कृत्रिम रेश औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ, पोलिधिलीन, रगलेप आदि अधिकाधिक मात्रा में तैयार 
जिये जाने लगे हैं । 

गे वर्षों में मुध्य रासायनिक पदायों के उत्पादन मे निम्न श्रगति हुई है 


जाशजण/,:०/पफ-र-तम_ __ (हार टोंक टर्नों 
प्ररकमकम त++++ साय: १६६०-६१ १६६६ ७० 
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डो० डी० दी०--उपर्युक्त पहाथों हे अतिरिक्त अनेक अन्य पदायों के उत्पादन में विकास 
और वृद्ध हुई है। अप्रैल १ ६५४५ मे हिन्दु 


॥ हू दल्‍दुस्‍्तान इन्मेविटसाइड लिमिटेड (सिाहतडाद [526 
कट ) में एक डी० डी० टौ० फंकटरी स्थापित की गयी। इस फैकटरी का उत्मादन 
70730 0 होकर १,४०७ टन व्यचिक हो बया। इसी वर्ष आालने किरिल) मे एक 
दूर स्थापित की गयी । इन फादरियों का उत्पादन लगभग २,६०० टन वाविऋ है। 
जप 
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इन फैक्टरियों मे लगभग २ करोड रूपये दो पूंजी लग्री हुई है और इतमे लगभग है 5 करोड 
रुपये और विनियोजित वर इनकी उत्तादन शक्ति का विस्तार किया जा रहा है । 

पेनिसिलौन- अगस्त १६५५ में पूरा वे निव्रट पिम्पो साखत्र स्थान पर भारत सरकार 
द्वारा स्थापित पेनिस्तिलीन फैक्टरी ने उत्पादन आरम्भ कर दिया। फंक्टरी का प्रवन्ध हिन्दुस्तान 
एण्टोवायाटिक्स लिमिटेड ([#7005व ह#।॥।00.०5 .06 ) के अधीन है, जिसकी पूँजी लगभग 
४ करोड रपय है। इस फंक्‍्टरी का वाधिक उत्पादन ५१५ ५ लाख मेगा यूनिट पैनिसिलीप है । इसकी 
उत्पादन शक्ति २१ लाख झुपये विनियोजित कर ८०० लाख मगा इकाई तक वटायी जा रही है। 

पिम्प्ी में हो फरवरी १६६३ से स्ट्रेप्टोमाइसिन का उत्पादन आरम्भ हो गया है। इसकी 
उत्पादन क्षमता ६०-६० टन तक करन का प्रयत्न किया जा रहा है। इस परियोजना पर लगमग 
२२५ लाख रुपय व्यय हांव का अनुमान है । 

आर्गेनिक रसायन--दिसमग्वर १६६० म पनवेल (वम्बई) में ४० प्रकार के रसायन निर्मित 
करन के लिंग एक फैक्टरी लगायी गयी है। इस पर कुल १५० लाख रुपये विनिमोजित जिये जा 
चुके हैं। इसक उत्पादन म सहयोग दन के लिए चार जमन फर्मों का सहयोग प्राप्त किया गया था। 

उर्वरक (सटा0॥22८5)--जनवरी १६५१ म एक्षपाएथड एगफएुणभा०0 ण पगा69 
की स्थापना की गयी है, जिमके अन्तर्गत सात फंकटरियाँ विधिन वस्तुओं का उत्पादन बर रही हैं 
जिनका सक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिलित है 





परियोजना राप्तापनिक परिषोचना 
१ सिल्दो (बिहार) अमीनियम सल्फेट 
यूरिया 
अमोनियम नाइट्रेट 
२ नागल (पंजाब) केल्सियम अमोनियम नाइट्रेट 
भारो पानी (८३४४ छा) 
३ ट्राम्वे (महाराष्ट्र) नत्रजन 
यूरिया और ना इट्रो फॉह्क्रेट 
४ नामह्प (आसाम) यूरिया 
अमोनियम सल्फेट 
५ गोरबपुर (उत्तर प्रदेश) नत्रजन (यूरिया में) 
६ कोरवा (मध्य प्रदेश) नत्रजन कर 
७ दुर्गावुर (दगाल) सज्जन क् 


अमोनिमम सल्फेट फॉस्केट 


कास्टिक सोडा (0७50० 5063) --कास्टिक सोडा का प्रयोग रेयन, कागज की लुग्दी, 
वह्ज, साबुन, प्लाम्टिक का सामान, रंग उद्योग, एल्यूमोनियम, वनस्पति तेल, पैंट्रोल तथा अन्य 
उद्योगों में जिया जाता है भारत में २२ फंक्टरियाँ ऐसी हैं, जो कास्टिक सोडा निर्माण करतो हैं। 
इनमें स एक [सौराष्ट्र केमिकल्स, पोटवन्दर) केवल विक्ली के लिए वात्टिक सोडा विर्माण करतो 
है। सात फंक्टरियाँ अपने निजी प्रथोए (रेयन, कागज आईि) के लिए काप्टिक सोडा तैयार करतो 
हैं तथा शेष काह्टिक सोड़े के साथ साथ अन्य रासायनिक पदार्थ भी तैयार करती हैं और अन्य 
उद्योगो को वेचती हैं । 
है सोडा ऐश (5003 8॥४9)--शीया, साबुन कागज, वस्त्र, औषधि तथा पँंट्रोड की वस्तुओं 
में सोडा ऐश एक आवश्यक रसायन है। १६४७ तक भारत में केदल दो फैक्टरियाँ (प्रायन्ना 
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केमिकल बक्से, ध्रागधा तथा टाटा केमिक्ल्म॑, मीठापुर) थी, जिनकी उल्पादग क्षमता द्वमा 
६८,०९० ठया ३६,००० टन वापिरु थी किन्तु वाबिक उत्पादत की मात्रा केवल १४,००० उग 
कया २,८६४ टन भी । १६४६ में उद्योग को सरक्षण दिया गया जिसे ३१ दितम्वर, १६६४ में 
समाप्त कर दिया गया है। १६५६ में साहू केमिकल्स एप्ड फटिलाइजस, वाराणसी ठया १६६० 
में सौराष्ट्र केमिवल्म पोरवरदर वो स्थापना वी गयी । इस प्रकार सोडा ऐश निर्माव करत वाली 
चार पंवटरियों में स तीन सौराष्ट्र में है। इनकी उत्पादन क्षमता लगमंग ३४ लाख टन है। 
टरिफ कमीशन द्वारा देश में सोडा ऐश की मांग ४ लाख टन से कुछ अधिक आांजझी गयी है, रिनु 
इसकी शुद्धता मे सम्देह किया जाता है । भारत सोडा ऐश में लगभग झआात्मनिर्मर हो गया है। 

उपर्युक्त रसायनों वे अतिरिक्त देश में अनेक अन्य रखायनों तथा ओपधियों का निर्माण किया 
जाता है । 

समस्याएँ--मारत में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिसित परमस्याओं वा 
सामना करना पड़ रहा है 

(१) देश मे कच्चे माल का बहुत अभाव है । 

(२) रासायनिक पदार्थों वी माँग बहुत विखरी हुई है जिससे विक्रय में अनेक वटिनापरों 
का सामना करना पडता है । 

(३) विदेशों क सस्ते माल से स्पर्डो करनी पड़ती है । हद 

(४) दश भें रासामनिक पदार्थों के उत्पादन की नवीनतम रीतियों ने जातवार कि 
वा अ्षमाव है । 


(५) राप्तायनिक उद्योगों के विक्रम या विस्तार के लिए आवश्यक यन्त्र तथा उप रणौज़ी 
प्राप्ति म कठिनाई होती है । 


(६) कुछ उद्योगों के लिए पूंजी प्राप्त सर मं कठिनाई है । इस सम्बन्ध में विदेशी शितिस्‍य 
की उपलब्धि विशेष कडिम है । 

(७) रासायनिक उत्प दनो यो अ्रक्रियाओं मे सुधार करने के लिए प्रयोगगालाओ वा अब 
है । इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला (िथ्ाण्राग छीध्मावश ॥.800703) ने भी 
विद्यय उपयोगी कार्य नहा कया है। 

उपर्पुक्त विवरण इस तथ्य की ओर सतत करता है कि आगामी बर्षोंमे बडे हुए बी 
गिके विकाम्त के साथ-पराष देश मे रासायनिक पदार्थों की माँग निरन्तर बढ़ेगी, जिसकी पूर्त े 
लिए विभिन्न राघायनिक वस्तुओ से सम्बन्धित नयी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जानी चाहिए! 
इस दिशा में सरकार तथा सिजो साहस के सम्मिलित प्रदत्त विशेष लामदायक हो सतत हैं। 

प्रश्न 
१. भारत में लोहा-इस्पात उद्योग का सक्ति ॥- विवरण दोजिए। इसके विकास के लिए बसार 
डाटा वयाजया कार्यवात्यां की गयी है २ (राजस्थान, बी० ए० (पृरक), १६६!) 
३ भारत के लोहा-इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति तथा समस्याओं पर सक्निप्त दि 
निधिए। (विहार, बो० ए०, १६६१, पटना, बो० ए०, १६६॥) 
है किसी एक पर निदस्थ निलिए 
लोहा तथा इस्पाद उद्योग, पटसन उद्योग तथा चीनी उद्योग (विक्रम, बौ० ए०, १६६) 
४ भारत के लोहे और फौलाद या चीनी उद्योग के विकास, वर्तमान ल्थिति एवं प्रमुख समस्याओं 
के बारे में _लिबिए ! (विक्रम, बी० ए०, १६६२) 
है सतस्थता के परचात भारतीय लोहा-इस्पात उद्योग के विकाप्त की व्यास्या सरकार के योग 
को दशात हुए कीजिए । (सायर, बी० ए०, १६६०) 
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भारत के प्रमुद्ध बडे उद्योग | ३७२ 


भारत के सूतौ वस्त्र उद्योग या शक्कर उद्योग पर एक निवन्‍न्ध लिखिए । 
(पटना, बी० ए०, १६६२) 
"भारतीय चीनी उद्योग सरक्षित शिशु है ।” इस उद्योग की समस्याओं का वर्णन एवं विवेवन 
कीजिए । (बिहार, बो० ए०, १६६१) 
भारत में पटसन अथवा सूती वस्त्र उद्योग के विकास का व्यौरा लिखिए। इनमे किमो भी 
उद्याग की समस्याओं तथा उनके समाधाव के लिए उपायो का वर्णन कीजिए । 
(राजस्थान, बो० ए०, १६६२) 
भरत में पटमन उद्योग के विक्रामत तथा वर्तेमान स्थिति का विवेचच कीजिए। इस्त उद्योग 


की भविष्यकालीन सम्भावनाएँ क्या हैं. ? (राजस्थान, बी० ए०, १६६१) 
भारतीय चूत्री मिल उद्योग के विकाम पर एक सक्षिप्त निबन्ध लिलिए । इसकी वर्तमान 
समस्याएं क्या हैं ? (आगरा, बी० ए०, १६६३) 


भारत के कोयला उद्योग की वर्तमान स्थिति तथा समस्याओं का वर्णन कीजिए ! 

(विक्रम, बो० ए०, १६६३) 
भारत के लोहा तथा इम्पात उद्योग की वर्तेमान समस्याओं का विवेचन कीजिए। 

(बिहार, बी० ए०, १६६३) 
निध्नलिखित उद्योगो मे से एक की वर्तमान स्थिति तथा समस्याओं का विवेचन वीजिए 
पटसन उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग । (भागलपुर, बो० ए०, १६६३) 
निम्नलिखित उद्योगों में से एक की समस्याओं का विवेचन कीजिए 
(१) लोहा-इस्पात उद्योग, (२) पटसन उद्योग, (३) चीनी उद्योग । 

(जबलपुर, बो० ए०, १६६३) 
भारत में १६४७ के पश्चात कोउल। उद्योग तया लोहा-इस्पात उद्योग का सक्षिप्त विवेचन 
कोजिए । (सागर, बो० ए०, १६६३) 
भारत में सूती वस्‍्न उद्योग की प्रगति, विकास तथा वर्तमान स्थिति का ब्योरा लिखिए। 

(सागर, बी० ए०, १६६१) 
भारत में सूती मिल उद्योग के राष्ट्रीकरण की आवश्यकता तथा सम्भावताओ पर प्रकाश 
डालिए (नागपुर, बो० कॉम०, १६६४) 
भारत में कोपला अयवा चीनी उद्योग को वर्तेमान स्थिति का जिवेबत कीजिए । 

(नागपुर, बी० कॉम०, १६६४) 
भारत में सूती वस्त्र उद्योग अथवा चीनी उद्योग को जिशेष समस्याओं तथा विकास पर 


सक्षिप्त निबन्ध लिखिए । (राजस्थान, बो० कॉम०, १६६४) 
पचवर्षोव योजनाओं में सूतो मिल उद्योग के विकास का वर्णन कीजिए तथा इस उद्योग वी 
समस्याओं का विवेचन कीजिए । (विक्रम, घो० कॉम०, १६६४) 
भारत मे जूद अथवा चीनी उद्योग की प्रगति और वर्तमान अवस्था का विवेचन कीजिए । 
इसके भविष्य पर प्रकाश डालिए। (राजस्थान, बी० कॉम० (अन्तिम ब्), १६६७) 
भारत के सूती वस्त्र उद्योग या सीमेण्ट उद्योग की वर्तमान दशा तथा समस्पाओं पर प्रकाश 
डालिए । (राजस्थान, बो० कॉम० (अन्तिम यप), १६६८) 


भारतोय सूती मिच उद्योग की प्रगति का वर्णन कीजिए और उत कारणों की विवेचना 
कीजिए जिन्होंने भारतीय कपडा उद्योग को समार के बाजार मे एक शक्तिशाली प्रतिद्वन्दी 
मही बनने दिया । (इलाहाबाद, घो० कॉम० (प्रयम वर्ष), १६६५) 


उद्योगों की संरचना--सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग 


के दिल पा का ५ मम कीअज जबकि मी टकीटर लक जनक 


(शअफण्टापफह 67 ॥400डश85--?ए78/८ 5६८58 
॥१०७5$॥६॥६5) 


भारतीय उद्योगो की सरचना मूल रूप मे पूंजोवादी है। अंग्रेजी शासन पे पूर्व स्पापित पे 
औद्योगिक इकाइयाँ पूंजीपतियों द्वारा स्थापित को गयी थी अथवा ग्रामों में क्रारीगरों रे परिश 
एवं व्यक्तिगत साधनों पर आधारित थी। अंग्रेजी शातप्तन में सरकार ने औद्योगिक विकापत जो 
प्रोत्माहव देते को दिशा में तनिक भी रुचि प्रकट नहीं को बल्कि इगतेण्ड के उद्योगों की उतरे 
लिए भारतीय उद्योगो को निरत्साहित किया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति बे पश्चात्‌ भारतीर उद्योग 
बे विक्राम के लिए निश्चित नीति निर्धारित वी गयो है और समय-समय पर उस नौति में परिवत 
किया गया है। तदनुमार भारत के वत्तमान औद्योगिक ढाँचे का एक निश्चित स्वरूप बन गया है। 


इग स्वरुप वो तीन हृष्टिकोशोसे-देखा जा सकता है 


ओद्योगिक सरचना का स्वस्प 


| 
| | 





संगठन अथवा स्वामित्व 
आकार मिश्रित व्यवस्था प्रबन्ध 
| । | 
॥ शिनआा ] | ] | 
लेपुक्ाय मध्यम दीर्घाकार सार्वजनिक निजो सहकारी व्यवस्थापक प्रवप 
आकार क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र अभमिरर्ता 


(१) संगठन अवबा आकार--पूंजीवादी देशो की भाँति भारत के उद्योशे का स्वछप भी 
विवोण की भांति है जिसके आधार मे बहुत बड़ी-बडी औद्योगिक इकाइयां हैं जो अनेक प्राए 
के यन्त्र आदि का निर्माण करतो हैं अथवा बड़े पैमाने पर उपभोक्त पदार्थ बनायी हैं। इत झवाओयों 
के आधिक साधन बहुत विक्रसित हैं तथा इनके पा ब्राय नवीनतम प्राविधिक जानेवारी की 
युतरिया है। बडे उद्योगों के सहायक अथवा पैसक़ के रूप में कुछ उद्योग ऐसे हैं जो सामाग्य मशी्े 
ता कुटबर हलका माल बनाते है। इनके परत सामान्य पूँजी तथा प्राविधिक जातकारी है। इतरे 
कक बहुत वध पूजी तथा प्रविधिक जानकारी से काम चलाने बावी छोटी भीदोगित इकाइएं 


है जिनमे सामान्य किस्म का अयवा कवात्मक सामान बनाया जाता है। इन सबका ब्यौरा प्रिछते 
बच्यायों में दिया जा चुका है 


(२) प्रबन्ध--विश्विश्न वर्गों के उद्योगो की सरचना प्रइन्ध की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण होगी 
है। भारत में अधिकाश बड़े उद्योग प्रदम/ 
कर्लजःडाओं के पयलो से स्यादित किये गये हैं 


---- थे अभिकताओं के धयतनों से स्थापित किये गये हैं और 


उद्योगों को सरचना--सादंजनिक क्षेत्र के उद्योग | ३७७ 


अब मी पूँजी, व्यवस्था तथा प्राविधिक जानकारी की दृष्टि से प्रबन्ध अभिकर्ताओं के सम्बन्ध मे 
विस्तृत जानकारी एक अन्य अध्याय मे दी गयी है । 

+. जैन उद्योगों से प्रदस्ध अभिदर्ताओ का प्रभाव अथवा प्रमुत्य नहीं है उतमे सचिव (5006- 
(29), प्रबन्ध सचालक (र॥02808 707000०) अयबा महाश्रबन्धक्‌ (067८:४2] 7 *(8॥8807) 
कार्य करते हैं। वर्तमान युग में प्राय प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रबन्ध सचालन वा भार सौंपा जाता 
है। भारत में त्॒ में कलकत्तों, बम्बई तया अहमदाबाद में अबन्ध स बम्बई तथा अहमदाबाद में प्रबन्ध सचालन सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए 
विशेष सध्यानों की स्थापना की गयी है । 

(३) स्वामित्व--भारत के ओद्योगिक नीति प्रस्ताव में मिश्रित अर्थ-ब्यवस्था अपनाने की 
घोषणा दी गयी है। तदनुसार कुछ २ बुछ क्षेत्रो मे निजी साहस को औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने 
वी छूट दी गयी है तथा कुछ क्षेत्र सावजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखे गये हैं। इन क्षेत्रा का 
ब्यौरा पिछले अध्यायों मे दिया जा चुका है। कुछ क्षेत्रो में सहकारी आधार पर उत्पादन को 
प्रोत्साहन दिया गया है। निजी साहस द्वारा स्थापित उद्योगों मे कही कही सरकार द्वारा आधिक 
अथवा प्राविधिक सहयोग भी दिया गया है । इस भ्रकार देश में उद्योगा का स्वामित्व निम्न वर्गों 
में विभाजित किया जा सकता है 

(? (१) निजी उद्योग । 

(२ प्रिश्चित (निजी--सावंजनिक) उद्याग । 

(३) सहकारी उद्योग 

(४) सावेजनिक उद्योग । 

इनमे से प्रथम तीन क्षेत्रों का ब्योरा पिछले अध्यायो दिया जा चुका है। सावेजनिक क्षेत्र 
क उद्योगों का ब्यौरा इस अध्याय में दिया जा रहा है। 

सार्वजनिक क्षेत्र--औद्योगिक विकास प्रायः सार्वेजनिक अथवा निजी क्षेत्रों में क्रिया जाता 
है। साम्यवादी देशो (सोवियद संघ, चोन आदि) में सभी छोटे-बडे उद्योगों की स्थापना और 
विकास सरकार द्वारा (आशिक क्षेत्र मे) किया जाता है। इसके विपरीत, पूंजीवादी देशों मं जो 
अये-व्यवस्था को मुक्त अर्थ-न्यवस्था के नाम से पुकारते हैं, सभी उद्योगो का विकास और विस्तार 
पूंजीपतियो द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त दोनो व्यवस्थाएँ दो हृष्टिकोणो की चरम सीमाएँ हैं । 
व्यावहारिक दृष्टि से यह उचित प्रतीत होता है कि सरकार तथा निजी उद्योगपति दोनो ही वर्ग 
ओद्योगिक विकास में सहयोग करें क्योंकि पूंजी, प्राविधिक जानकारी अथवा अन्य कठिनाइयों को 
दूर बरने मे सहयोग द्वारा ही तीव्र गति से उद्योगो का विस्तार क्रिया जा सकता है । 

सावंजनिक क्षेत्र के पक्ष मे तक 

समाजवादी अथवा बामपन्‍्यी विचारक इस पक्ष में हैं कि देश मे उद्योगों का विकास्त केवल 
सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। भारत मे भी इस विचारधारा के समर्थकों को कमी नही है। 
घह सरवाए द्वारा हो औद्योगिक विक्ाप्त से लिए यत्व करने के सिद्धान्त का निम्नलिखित कारणों 
से समर्थन करते हैं 

(१) समाजवादी समाज--भारत सरकार ने देश में समाजवादी समाज की स्थापना वा 
बन लिया है अत निजों पूंजीपतियों को ओद्योगिक विक्नास अथवा विस्तार में बोई स्थान नहीं दिया 
जाना चाहिए क्योकि निजी उद्योगपति केवल अपने हितो के लिए काये करते हैं। सरकार केवल 
राष्ट्रीय टिंत मे कार्य करतो है, उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। अत राष्ट्रीय अथदा 
सामाजिक हित मे यही उचित है कि औद्योगिक विकाप्त का दायित्व पूर्णत सरकार के हाथ में रहे । 

है (२) भारो उद्योग--प्राय यह देखा गया है कि निजी साहसी अथवा पूँजीपति केवल ऐमे 
उद्योगों भी स्थापना अथवा वित्वास में पूंजी लगाना चाहते हैं जिनमे पूँजी का प्रतिफल निश्चित रूप 
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में शीघ्रातिधोध्र मिल सके । इस नौति के फलस्वरूप अतेव बार भारी इजीनियरिंग उद्योग, इसाव 
उद्योग अथवा भारी रसायन उद्योग, जिनसे अत्यधिव पूँजी की आवश्यकता होती है अयवा उच्च 
स्तरीय प्राविधिव विशेषज्ञता को आवश्यकता होती है, का विवात्त नहीं होने पाता। भारत में 
१६४७ से पूर्व निजी साहसियों दारा उपमोक्ता उद्योगों में तो पूँजो लगायी गयी परन्तु भारी उद्योगों 
के विकास पर बहुत कम ध्यान दिया गया । स्वभावत राष्ट्रीय हितो का ध्यान रखकर सखार को 
इन उद्योगों के विक्राप्त की ओर ध्यान देना पड़ता है । 

(३) विशिष्ट उद्योग--प्रत्येक विवासशौल देश में सडक, विद्यालय, सिनाई साधन, प्रति 
क्षण व्यवस्था आदि का अभाव रहता है। यह सभी कार्य ऐसे हैं जिनसे प्रत्यक्ष कोई आय या ज्ञाप् 
प्राप्त नहीं होता और इन कार्यों के विकास के लिए जो पूंजी लगायी जाती है, वहू सामाजिक पूंडी 
(500वां ८४9॥4]) कहलाती है। इस्र प्रकार की पूंजो प्रत्येक कल्याणकारी राज्य में सरकार द्वादा 
ही विनियोजित की जाती है। इस प्रकार की पूँजी पर जो हानि होती है उसकी पूर्ति के लिए अप 
लाप्दायक उद्योगों में भी पूंजी खगाना आवश्यक हो जाता है। इस दृष्टि में ्ररवार द्वारा एर 
निश्चित नीति के अनुसार स्वय हो औद्योगिक विक्राश्ष करना उचित होगा [>् 

(४) सामाजिक लाप -उद्योगो के विकास से कालान्तर भे निश्चय हो बुछ लाभ अगवा 
आय को प्राप्ति होती है। यदि देश वे अशिक्नाश्व उद्योग निजी पूंजीपतियों के हाथ में हो तो छह 
उद्योगों वा सम्पूर्ण लाभ पूंजीपतियों को जेब में जायेगा । यददि यह उद्योग प्रकार के हाथ में हों 
तो इन पर जितना लाभ होगा वह सरवारी आय में सम्मिलित होगा और उद्चका प्रयोग हू 
देश के हित में किया जा सकेगा । 

(१) प्रादेशिक विकास में स्तुतत--निजो उद्योगपतियों द्वारा मुक्त रूप में उद्योग स्वादित 
किये जाने हैं। यह औद्यायिक दकाइयाँ प्राय पूंजीपतियों को सुविधा अथबा उपलब्ध साधोंवी 
सम्भावित मात्रा के अनुप्तार हो स्थापित होती हैं, जितरा परिणाम कभी-कभी यह होता है कि दे। 
के कुछ भाग जो प्राकृदिक साधनों से सम्पन्न हैं, अधिक विकतित हो जाते हैं और कुछ भाग आधिक 
इष्टि में बहुत पिछट जाते हैं। यदि समी उद्योग! का विरास सरकार द्वारा जिया जाय तो देश हे 
विभिन्न भागों को सन्धुलित रूप में विकमित्त होने का अवमर मिलता है । 5 

(६) स्रेद्धण को समाप्ति-सरकार द्वारा सावेजनिक क्षेत्र मे औद्योगिक विकाप्त करने पर 
एक ओर तो प्रादेशिक सडेन्रण का भय नदी पका बज शप दूसरी ओर पूँजीपतियों के हाथ मे आदि 


राजनीतिक सत्ता का केद्रीयकरण नहीं हो में आधि जीतिक 
चाशालिक-ओक के आगराएं गाल से गला है। पाता । इस प्रकार देश में आधिक, राजन 
और आगपाएँ समाप्त हो जाती है। ध्चाप 


सावंजनिक क्षेत्र के दोष 
सार द्वार औद्योगिक विक्रास पूर्णत अक्ने हाथ में लेने के परिणाम केवल लाभदायक 
ही नहीं होत॑ । यह नीति अनेक दृष्टिकोणों से अलाभदायक भरी है, जो विभ्तलिखित है * 

(१) एुशतता में हाति--सावंजनित क्षेत्र वे उद्योगों पर प्राय यह आरोप लगाण जाता 
है कि उनके द्वारा उद्यादन, पिक्रय तथा साधनों वे प्रयोग मे बहुत कम कुशलता काम में लागी 
जाती है। सरकारी उद्योगों में प्राय ब्यावसायिक नोति का बभाव रहता है बत ने तो उतमे लाभ 
रहता है और न ही जवता को आवश्यक मात्र ययासमय मिलता है। इस प्रकार सार्वजनिक कीत 
बे उद्योग कसी के लिए उपयोधी सिद्ध नही होते ॥ 

क सरकारी कार्यालयों में व्याप्त लालफीतादाही सार्वजनिक उद्योग्ो मे भी घर कट जाती 
है, न हप न्तो जतादन, क्रय विक्रय आदि सम्बन्धी निर्णय समय पर होते हैं, न ही 
डक है काम करने वाले क्मचारी ईमानदारो से परिश्रम कर उत्पादन बड़ाने की बिस्ता 

दे। इस प्रकार सरवारी उद्योगों मे अजुशचता सर्वव्यापऊ हो जाती है । 
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(२) राजकीय अधितायक॒वाद--सार्वजनिव क्षेत्र मे उद्योगों का विकास करने से सरकार 
को मनमानी वीमत वसूल करन का अवसर मिल जाता है क्योकि सरकारी उद्योगों में भकुशवता 
होने पर प्राय उनक उत्पादन का लागात मूल्य अधिक होता है। एकाधिकार होन के कारण 
जनता को ऊँचे मूल्य देने पडते है और वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सरकार पर निर्मर रहना 
पड़ता है। इस प्रकार एक ओर तो जनता को महंगी वस्तुएँ मिलती हैं, दूसरी ओर मजदूरों को 
उचित वेतन आदि भी नहों मिलते क्योकि सरकार की सत्ता के विरुद्ध उनकी हड़ताल आदि 
मफल नहीं हो पाती । 

(३) प्राविधिक ज्ञान का अभाव--सरकारी उद्योगों का प्रबन्ध प्रावः प्रशासनिक सवा 
(#१0ए०५४४॥४६ $07४०७) के व्यक्तियों को सौंपा जाता है, जिन्हे व्यापार अथवा व्यवताय 
का तनिक भी अनुभव नहीं होता। इस अतिरिक्त विशेष योग्यता प्राप्त विशेषज्ञ सरकारी 
व्यवमायों में नौकरी करने को उत्युक नहीं रहत क्याकि उन्हे निजी व्यवसायों और उद्योगपति 
अधिक वेतन दे सकते हैं। अमरीका, इगलैण्ड, जमंनी तथा अन्य विकसित देशों में यही श्थिति है 
और इन देशो में सभी उद्योग व्यक्तितगत पूंजीपतियों द्वारा समचालित एवं व्यवस्थित हैं । 

निजी साहस अयवा क्षेत्र के पक्ष मे तर्क 

उपर्युक्त दापा के बारण अनक आर्थशास्त्री सरकारी स्तर पर औद्योगिक विकास को राज- 
कीय अधिनायक्रवाद या राजकीय पूंजीवाद (549० (५०॥(9॥877) कहते है और आध्िक विकास 
के लिए निजी साहस द्वारा उद्योगों को स्थापना को उचित समझते हैं। निजी क्षेत्र द्वारा औद्योगिक 
वित्रास के पक्ष में निस्‍्तलिखित तक दिये जाते हैं 

(१) कुशलता--निजी उद्योगपतियों द्वारा औद्योगिक विकास किया जाता है तो बह प्राय. 
उसादन की लागत को कम रखने का प्रयत्व करते हैं, वस्तुओं की क्स्मि ऊँची रखने का यत्न 
करते हैँ तथा सभी प्रकार के माल की पूर्ति नियभित रखते हैं । इस प्रकार सभी उत्पादक सस्ती से 
सत्ती दर पर बढ़िया से वढिया माल देने का प्रत्यन करते हैँ । स्वभावत निजी उद्योगों के विकास 
से जनता को सुविधा रहती है तथा देश के औद्योगिक विकास को बल मिलता है । 

(२) अनुभव एव प्राविधिक ज्ञान का लाभ--निजी क्षेत्र में प्राय विशेषज्ञ इजोनियर तथा 
प्राविध्विक विगेषज्ञो का सहयोग प्राप्त द्ोता है । इस क्षेत्र के व्यक्तियों को व्यवस्था एवं प्रवन्ध 
का अनु भव होता है अत उद्यागों के उलादन, जिक्ली आदि में अत्यधिक कुशलता रहती है और 
देश के उद्याग दूमरे देशों से स्त्र्डा करते में समर्थ रहते हैं । 

(३) जोषिम--निजी उद्यागपतियों को जोलिम उठाने का अनुमव होता है और उनकी 
गहने जानकारी के कारण सभी प्रकार की जोथिम का अभाव “न्यूनतम होने की सम्भावना रहती 
है। इम साहस के कारण दूमरे देशों के अनुभवी उद्योगपति भी उस देश के औद्योगिक विकास में 

हयोग देते के लिए तेयार हो जाते हैं । 

(४) शोधकारय - व्यक्तिगत लाभ एवं अन्य देशो के उद्योगों से स्पर्दा वी भावना से प्रेरित 
होकर निजो क्षेत्र के उद्योग प्राय उत्पादन लागत कम करन अयब्ा उत्पादन की नयी रौतियाँ ज्ञात 
करने के लिए निरन्तर प्रयलशील रहते है। इस कार्य को सम्पत्रता के लिए वह प्राय अपनी 
ओऔद्योगि6 इकाई का विकास करने के साथ साथ एक उच्चस्तरीय प्रयोगशाला या अनुमस्धान केन्द्र 
(गऐ०गगणज ० 7९५८थ०॥ ८८76) स्थाउति करना आवश्यक समझते हैं। अमरीका, जापान, 
जमुंनी, फ्राम् आदि देशे-मे- निजी उद्योगों दरा स्थाउित शोप केन्द्रों ने इन देशों के औद्योगिक 
का नि पके बच देव मे ही नद्दी बल्कि सभार के अन्य देशो को औद्योगिक उन्नति में | ओद्योगित्त उन्नति में भी बहत योगदान दिया है। 
इस प्रतोर निर्जा कशषेत्र की क्रमिक सक्रियता देश के औद्यायिक उत्पादन को विश्वर दत प्रयद 
करती रहुनी है । 


5 


१८० | उद्योगों कौ सरचना--पार्वमनिक्ष क्षेत्र के उच्योग 


निजी क्षेत्र द्वारा औद्योगिक विकास के दोष 

निजी क्षेत्र को मुक्त रूप मे उद्योगों का विकास करने की छूट देने से देश के ओद्योगिड 
विकास को निश्चय हो प्रोत्साहन मिलना है परन्तु इम नीति भे अनेक दोप सन्निह्वित हैं 

(१) आधिक सत्ता का सकेद्रण--निजी क्षेत्र को औद्योगिक विज्ञाप्त का सुक्त अधिकार 
प्रदात करने का अर्थ यह है कि धौरे धीरे देश की सम्पूर्ण औयोगिक अथवा आधिक सत्त। दुछ 
शक्तिशाली व्यक्तियो के हाय में सक्ेन्द्रित हो जाती है। भावितत सत्ता के केद्धीव रण का प्रभाव देश 
की राजेबालिक व्यवस्था पर भी पढ़ता है बजा बर्तेम है बयोति वर्तमान चुनाव प्रणाली में कोई भी व्यक्ति कापी 
रकप्र खर्च किये बिता विजयी होने की आशा नहीं रत जप खर्च किये बिता विजयी होते की आशा ही रत मकता। भारत सतोद्े अधिक 
देशो मे-धाय. पूंजीवादी अजय शयधिक घन दर्द कर लिन ता अगिक्षित गतदाताओरे, लोग अत्यधिक घन खर्च कर निर्धन तथा अधिक्षित मतदाताओं है 
मत लेने का भ्रवम्ध कर लेते हैं और इस प्रकार शासन पूंजीपतियों के हाथ की वठपुततरीमात्र हे 
जातों है । ऐस्लो-श्थिति में समाजवादी ति में समाजवादी अमराज वेवल स्वप्न की बाद रह जाती है! 

(२) असन्तुत्ित विक्षात्त-पूँजीवादी या निजी ओद्योगिक ध्यवस्था में साहसो केवल ऐप 
उद्योगों तथा ऐसे क्षेत्रो म॒ पूंजी लगाते हैं जितने कि उनको तक्कान ताम प्राप्त हो सके । वह देश 
की आवश्यकता को प्राथमिकता न देकर अपने व्यक्तियत लाभ को अधिक महत्त्व देते हैं। इमत 
देश का औद्योगिक विकास तो होता है परन्तु उपके सर्वया असून्तुलित होत की आशंका झती 
रहती है । 

(३) शोषण एव अन्नग्तोष--निजी क्षेत्र मे व्यक्तिगत साम की लालसा अत्यधिक बसझी 
होने के कारण मजदूरों को कम स कम मजदूरी जचबा भत्ता देने का प्रयल्ल किया जाता है, जिमरे 
फमस्वह्रप देश का आधिक वातावरण असलतोप एवं सर्प से व्याप्त रहता है। इससे एक ओर तो 
मजदूरों का शोषण होता है तथा दूसरी ओर उल्ादन की हानि होती है। 

(४) पूंडो का अभाव--अनक बार ऐसा होता है कि विभित भौद्योगिक झकाझ्यों 
(विशेषत॒ जहां कुछ अधिक पूँजी वी आवश्यकता होतो है) में निजी साहप्तियों को पर्याप्त पूँगी 
प्राप्त करने अथवा ऋण आदि की यवश्या करने मं कठिनाई होवी है। मुद्रा बाजार मे अतेक बार 
पूँजी दुलभ हो जाती है जिससे तिजी क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार करना कठिन हो जाता है । 


मिश्चित उद्योग व्यवस्था के लाभ 
भारत मे सावजनिक तथा निजी ल्ेतो मे पारत्य निजी क्षेत्रों मे पारस्परिक सहयोग द्वारा औद्योगिक विक्रम वी 


चीति अपनायी गयी है । यह नीति अनेक दृष्टिक्ोगो स लाभदायक है, गितका ध्यौरा तीचे दिया 
जा रहा है 

(१) तोब्र गति से ओदोगिर विकास्त--निजी तथा साउंजतिक, दोनों क्षेत्रो द्वारा उद्योगों 
की स्यादता का एक परिणाम यह है कि देश में औद्योगिक विकास के प्रमत्त ययेष्द गविश्वीत हैं 
क्योकि दोनो ही क्षेत्र अपने लिए निश्चित वर्ग के उद्योग की स्थापना करते हैं। इस क्रिया में सबसे 
सहायक तत्त्व यह है कि दोनो क्षेत्रो का यह चित्ता है कि उतके लिए निश्चित उद्योगों का खास 
व न रह जाय। इम्रके अतिरिक्त निजी उद्योगपतियों को मुछ्यत उपपोक्ता वत्तुओं सस्बस्धी 
उद्योगों के विस्तार का दायित्र दिया जाता है, जो शीघ्र लाभ देने वाले तथा स्वावित करे म 
सुविधाजनक होते है। दुमरी ओर विशेष वर्गों के (गुरक्षा, भादी उद्योग आदि) उद्योग सरकारी के 
में रखे जाते हैं। फनत निज्यी उद्योगपतिया को लाम को हृष्टि से तथा सखतारी क्षेत्र को राष्ट्री 
हित की दृष्टि से नथी-नत्री भौद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की लगन लगी रहती है जिमते दूत 
मिलाकर देश के औद्योगिक विक्नाम को बल मिलता है। 

(२) स्पर्द्धा एव कुशलता--दोनो क्षेत्रों पर उद्योग के विक्ञास एवं विल्लार वा दावित् 
होने के कारण न केवत्र उनमे पारधरिक स्पर्दा की झावना उतने हो गाती है. बल्कि निजी तथा 
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सरकारी दोनो क्षेत्रों मे स्थापित उद्योग की क्रियाशीलता एवं कौशल क्षमता वी तुलना करने का 
अवसर भी मिलता है | इप्तसे दोनो ही क्षेत्रो मे कुशलता का स्तर ऊँचा रखने के प्रयत्व किये जाते 
हैं। यह स्थिति देश के आधिक विकास के लिए अत्यन्त लाभदायक है । 

(३) निजो क्षेत्र को प्रोत्ताहन-देश में समाजवादी समाज की स्थापना का अर्थ कुछ 
व्यक्तियों द्वारा यह समझा गया है कि देश के सभी उद्योगों पर सरकार वा_ स्वामिल् हो जाना 
चाहिए और सभी नये उद्योग सरकारी क्षत्र मे ही स्थापित तिये जाने चाहिए। इससे भारतीय 
अंग लि के लंदन आओ चलन हो न न लनम रत मे ते जग वस्त के हृदय में एक आशका उतस्तत हो गयी थी कि उन्होने वर्षों के परिश्रम से जिन 
ओऔद्योगिक इकाइयो की स्थापना की है उन्हे किसी समेय सरकार अपने हाथ में ले लेगी परन्तु 
नेह! यो ने कह हा कर दिया हि उन का पुकयुरत राषट्रीयक नही लिया शा नह स्पष्ट कर_दिया कि उद्योगो का एकमुश्त राष्ट्रीयकरण नहीं विया जायेगा बल्कि 
निजी क्षेत्र को विवास करने के अविकाधिक अवसर प्रदान गिये जायेंगे। सरकार इस नोति को 
निरन्तर हृढतापूर्वक पालन कर रही है। इस नीति से उद्योगपतियों को नये नये क्षेत्रों में ओंद्योगिक 
इकाइयाँ स्थापित करने का प्रोत्साहन मिला और उनमे विश्वास की भावना जमी है। स्वभावतः 
इससे देश के आथिक विक्रास के वातावरण में सुधार हुआ है । 

(४) सरकारी नियन्त्रण--भारत मे एक ओर तो निजी उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित 
किया जा रहा है, दूसरी ओर उन पर यथोचित नियन्त्रण रखा जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है 
कि औद्योगिक विकास नियमित रूप मे किन्तु राष्ट्रीय हित के लिए उपयोगी क्षेत्रों मे ही हो। इस 
प्रकार नियन्त्रण से कुशल अधोगिक इकाइयों को प्रोत्माहन तथा दुर्बल इकाइयों को बले मिलता है। 

(५) सकेर्द्र०ण पर रोक--सरकारी तथा सावंजनिक, दोनो क्षेत्र में औद्योगिक विकास 
करने से औद्योगिक सत्ता के कुछ व्यक्तियों के हाथ मे केन्द्रित होने का भय कम हो गया है क्योंकि 
केवल निजी उद्योगपति ही उद्योग की स्थापना के अधिकारी नही हैं सरकार चाहे जिस समय, 
घाहे जिस क्षेत्र मे नयी भौद्योगिक इकाइयाँ स्थापित कर सकतो है। स्वभावत इससे बुछ अशो में 
निजी औद्योगिक साम्राज्य (00/0श शाए॥ए०) की स्थापना पर रोक लगी है। 


भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग 


पूंजी एवं विनियोजन--भारत सरकार वे औद्योगिक एवं व्यावप्तायिक सस्यानों की रिपोर्ट 
के अनुसार ३१ मार्च, १६६७ को भारत सरकार द्वारा ८८ व्यावसायिक सस्थान_सचालित थे, 




















संगठन का स्वरूप 


भारत मे सार्वजनिक उद्योगों के संगठन के स्वरूप को तीन वर्गों मे विभाजित क्रिया जा 
सकता है ला 

(१) विभागीय सत्याव (0०927! छंग्रत॑धा/भौ85)--इस वर्ग में रेल, डाक-_ 
पित्त है। सूप गा नरक र कस पाता वित्तरजन का इजन बनाने का कारखाना, पेरेम्वूर का रेलवे के डिब्बे बनाने का कारखाना आदि 
सम्मिलित हैं। इनका प्रवस्ध प्ारत सरकार के उद्योग मन्त्रालम द्वारा प्रत्यक्ष रूप मे किया जाता है । 
मं (२) निगम सस्याव (0०००७७॥075)--कुछ क्षेत्रो मे उद्योगो के सक्मालन एवं विकास के 
लए सरकार द्वारा स्ववन्त्र निगम बना दिये गये हैं। यह निग्त सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयों की 
व्यवस्था करते हैं परन्तु वह किसी न किसी मन्त्राचनय वे अधीन हैं और इनकी नीतियो पर ससद 
का नियन्त्रण रहता है। तय मोर गाड़ी निगम, ओयोगिक विकास बोमा निगम, दामोदर घाटों निगम, औद्योगिक विकास निगम, 
राष्ट्रीय कोयना विकास निगम आदि इस वर्ग के उदाहरण हैं। 

(३) विज्ो बम्पनियाँ (?7४006 0०ए०एवशा९४३)--कुछ क्षेत्रों में सरकार ने कम्पनियाँ 
स्थापित कर दी हैं जो लिजी हैं तथा जिनता सीमित दायित्व है। यह कम्पनियाँ भारतीय कम्पनी 
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अधिनियम के अन्तर्गत काम करतो हैं। हिन्दुस्तान एयरक्रापट, भारत इलेवट्रोनिकस, हैदी 
इलैविड्रकल्स आदि इस वर्ग में सम्मिलित हैं । 

विकास--पिछने एक दशाब्द के नियोजन का यह परिणाम निकला है कि भारतोय वम्ती 
क्षेत्र मे लोक क्षेत्र का प्राइल्य है। यदि रम्पत्ति की हृष्ठि से देखा जाय तो देश की प्रपम से 
कम्पतियों भे_ से € सरकारी इकाइयाँ हैं ॥ ३१ मार्च, १६६८ को भारत में कूल 5३ राजी 
भोद्योगिक इवाइयाँ थी जिनमे से ४५ द्वारा उत्पादन किया जो रहा था। इस कम्पतियोँ द्वाग 
६६६७-६८ मे बुल १(४०३ करोड रुपये का माल वेचा गया जो १ ६६६-६७ की विक्रय रागिहरे 
२३ २ प्रतिशत अधिक था । 

सरकारी कम्पनियों की प्रगति का व्यौरा निम्नलिखित तालिका से लग सकता है 


भारत में जाफएफ)+-ी कोफक्षेबोय उपजम_।|| क्षेत्रीय उपक्रम 
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सरकारी क्षेत्र की उपर्युक्त प्रगति निन्‍दय ही उल्लेसतीय है किन्तु इम क्षेत्र को इबाययों की 
कुशलता सन्तोषजनक नही है । हक इंच मे लग को टी गा कत पुजो पर | गा) ६६-६७ में इन इकाइयो द्वारा कूल पूंजी पर ! € प्रति 
लाभ प्रदर्शित किया गया और १ *६७ ईढ़ में लाभ की राि रवप्रतिशत हो गयी । इतने कर हम 
के मुख्य कारण निम्नलिखित है 

(१) डिवा विक्रे माल के स्टाक में विरन्तर का 

(३) अनेक इकाइयो में हानि, 

(३) प्रबन्ध कुशलता का निम्न स्तर । 


यह वात निश्चय ही आश्चर्यजनक है हि इन इकाइयों को सरकार से लिए गये ऋषो पर 
अपेक्षाइत्त कम ब्याज देना पड़ता है तो भी इनके लाभ की दरें बहुत निम्न हैं। 


हानि लाभ--मरकारी क्षेत्र में लाभे माने वाली मुख्य पर. अलाइवर क्यो... स्थापार हिग वि का इन ऑन इण्डियुन आँवल काए 
पोरेशद, फटिलाइजर कारपोरेशन,_ राज्य उ्यापार निग्रम, शिपिंग कारपोरेशन तथा भारत इसवगो 


निवस हैं। जित इकाइयों को निरन्तर हानि हो रही है उनमे हि वात स्टील, ही इवोदिए्ल स्तान स्टील, हैठी इलेविट्क्लश, 
गीबेली लिगनाइट ० ताइट बारपोरेशन तथा भार तथा आरत हैवी इलेविट्रकल्स प्रभुष है। 7 प्तकट/ 

अनविका माल--सरकारी इकाइयो मे से कुछ में विनो-विके मोल के प्रचुर भण्डार एकत्रित 
हो गये हैं जिससे इनकी लाभाजंन शक्ति पर प्रभाव पडा है। उदाहरणत हिल्‍्दुस्तान साह्ट में कुत 
विक्ली के ३७१ प्रतिशत, हैदी इलेक्ट्रिकल्म मे २१७ प्रतिशव, नेशनल इब्स्ट्र,मैंदूस में १८७ अतिशा 
तथा हिन्दुस्तात शिपयाई में १११_ प्रतिशत स्टाक इकट्ठा हो गया था (यह अकर १ ह्छःर हु 
हैं) ॥ इस स्थिति वा सत्य कारण यह है कि जिस समय इस इकाइयों की क्यापना कौ गयी थी, 
डे सम्बन्धित माल की माँग का बुछ >युलाव लगाया गया था जो चतुर्थ योजना के स्थगत के 


काम सही नहीं निकला । भडिष्य से जैव इकाइयों द्वारा उत्पन्न माल की मणि बने की पूरी 
भावना है जिसके फुलध्वरूप इन इकाइयों को आवक स्थिति में निश्चय ही सुधार होगा। 





अत 


उद्योगों को सरचता--सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग | शे८३ 


सार्वजनिक क्षेत्र को महत्त्वपूर्ण इकाइयाँ 

आपरत सरवार द्वारा स्थापित औद्योगिक एवं व्यावसायिव्र इकाइयों को पांच वर्गों मे बाँटा 
गया है। इनमे से प्रत्येक वर्ग वी कुछ महत्त्वपूर्ण इकाइयो का विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा 
रहा है हु 

(१) हैबो इलंबिट्रकल्स (छूट4९४ £॥९०४९३$ .00.)--यह कम्पनी अगस्त १६५६ में 
भोषाल में स्थापित की गयी थी। इसकी स्थापना विजलो के उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी भारी 
सामान का उत्पादन करने के लिए की गयी । 

इस कप्पनी को हरिद्वार (उत्तर प्रदेश), रामचर्द्रपुरम्‌ (आन्म्र प्रदेश), तिरवेष्सम्वर (मद्रास) 
तथा भोपाल (मध्य प्रदेश) वी परियोजनाओं का विकास वरना था। ईनमे स पहली तीन इकाइयों 


को १७ नवम्वर, १६६४ को मिला दिया गया ओर श्रवृक्त पष्पदी कम्पनी था नाम भारत हैदी इलेविट्कल्स 
लिमिटेड रख दिया गया । 


भोपाल स्थित इकाई अनेक प्रक्रार का विजली का भारी सामान निर्माण करती है। 
इसमें ब्रिटेन के एमोसिएटेड इलंबिट्रकल इण्डस्ट्रीज का सहयोग है । 


१६६८ ६६ में कम्पनी वी प्रदत्त पूँजी ५० करोड रपये थी परन्तु भारत सरकार का इसमे 
गुल वितियोजन लगभग ५५ करोड रुपये था । 


(२) हिन्दुस्तान स्टील लि० (स्रा807587 566] [0 )--यह कम्पनी १६५३ में १०० 
करोड झपये को अधिशत पूंजी नकद ले जले हनन शअअ जज * पक स्टील प्लाध्ट का निर्माण एवं प्रबन्ध करने के लिए 
स्थावित की गयी के तत्पु३ दुर्गापुर .मे-भी इस्पात-बारज़ाने स्थापित किये गये । 
अत अप्रैल १६५७-में इन दोनों को भी हिन्दुस्तान स्टील के अधीन कर दिया गया और कम्पनी 
की अधिक्त पूँजी ३०० करोड़ रुपये निश्चित बर दी गयो। मार्च १६६२ में इन तीनों इस्पात 
कारखानों की क्षमता में वृद्धि करने तथा एव अलॉय स्टील प्लाप्ट (8]09 860 ?]4॥) लगाने 
के उद्देश्य से बम्पनी की अधिकृत पूंजी वदाकर ६०० करोड़ रुपये कर दी गयी । 


(५2% ' अन्तर्गत राउखेला, भिलाई तथा दुर्गापुर के स्टील काइबाे हैं ते -राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर के स्टील कारखाने हैं जिनकी स्टील 
उत्पादन लगभग ३० लाख टन वापिक है । 





(३) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (स00४०॥ (४९७४९ प००$ 7.0 )--पह कम्पनी 
१६५३ में बगलौर में स्थापित की गयी थी । इसकी दो इक्।इवाँ वगलौर तथा एक पिजोर (पजाव) 
में हैं। चौथी इकाई कलम सेरी (केरल) और पाचवरी हैदराबाद में स्थापित को गयी है। यह सभी 
इक्ाइयाँ विविध प्रसार की छोटी बदी मशीनें निर्मित करती हैं। वगलौर की ए निर्मित करती हैं। वगलौर वी एक इकाई में घिटीजन में धिटीजन 
वॉच वम्पनी (जापानी के सहयोग से घडियाँ भ्री बनायी जाती हैं। इस इकाई द्वारा ५ लाखे 
घडियाँ प्रति वर्ष बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । प्न्न्ज 











ही हिन्दस्तान मशीन दुल्स ने अपनो विक्की बढाने के लिए फ्रेंक्फर्ट, न्यूयार्क, लासऐंजेल्स तथा 
मेलबोन मे विक्रो एव सेवा केन्द्र स्थापित ड्यि हैं॥ १६६७-६८ मे इसको निर्यात राशि १२० लाख 
रुपये के मूल्य वी हो जान वी सम्भावना है । न 


(४) खाद विगम (फल्कशारल एगफ्रणगाएए . तत एता4  ॥0 )>यहू कम्पनी 
१ जनवरी, १६६१ को सिन्द्री तथा नागच वी खाद फैक्टरियों का कार्य सेमालते के लिए स्थापित 
को गयी थी । इसके अन्तर्गत बग्रावित सात झाइयो है इसके अन्तर्गत अग्रावित सात इकाइयों हैं 
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सिद्धी (विहार) अमोनियम सल्फेट ११ 

यूरिया ण्रेे 

अमोनियम सल्फ्रेट नाइट्रेट १२१ 

३. नोगल (पंजाब) केल्शिय्रम, अमोनिया नाइट्रेट ३८८ 

भारी पानी हल 

३ ट्रॉम्बे (महाराष्ट्र) नाइट्रोजन ६०,९०० , 
रिया और 

ापोजल फ्स्फेट है हि 

# नामरूप (आसाम) यूरिया ३५००० | 
बमोनियम सल्पेट १,००,००० , 

५ गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) यूरिया (लाइट्रोजन) ६०,००० ५ 
६ कोरबा (मध्य प्रदेश) यूरिया (नाइट्रोजन) १,९०,९९९ + 
७ दु्गपुर (प० बगाल) नाइट्रोजन १/९०,०११ + 
णखाएापूय>हमिल लेट नाड्रेट_. | 0००००, सल्फेट नाइट्रेट ५५००,९०९ , 


निगम की अधिदृत पूंजी ९१ करोड रुपये है तथा ३१ मार्च, १६६८ को इसकी प्रदत्त पूरी 
४७ ५० करोड थी | 
7 (५) हिलुस्तान एष्टोदायोडिवस ([॥70प5४॥ #70७006 [/6 )-यह कम्पनी यू 
१६५४ मे पिम्पी (पूरा) नामक दिवात लि पर स्पतित की गयी थी । स्पपिते की गयी थी। यह पेनित्तिलीन, सटेष्टोगाईील 
तथा अन्य सहायक दवाएं उन्नत करती है। इसकी अधिकृत पूँजी ४ करोड एपये तथा प्रापिह 
पूँजी २४७ करोड रपये है । चतुर्थ योजनाकाल में यह कम्पनी विटामिन 'सी, वियामाइशित 
सल्फेट, ऑरियोफग्रिन का निर्माण बरेगी तथा हेमीमिन के उत्पादन में वृद्धि करेगी ! 





हाँची मे को गयी। निगभ ने सरकार द्वारा सचालित कोयला खानो का प्रवन्ध सेमाल लिया। एम 


निगम के आधीन २४ कोयला खानें हैं ओर १५ परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। इन पाबारी 
वाषिक खनन क्षमता नगभेग १५ करोड टन है। 


कोयला विकास विगम कारगली, सवाय, ग्रिड़ी तथा कठारा में कोयला धोने की हताशयां 
चला रहा है। इन इकाइयों द्वारा स्टील उल्ादन के लिए प्रति बर्ष १६ लास देव घोवा हुआ 
कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है। 


(७) हिलुस्तान शिपयाई (मकरपञवा 5॥ए)9श7 760 )--बह सस्या ७४ मे 
स्थापित हुई और इसने मार्च मय िया स्टीम वेवीगेशन कम्पनी का बहाज़ बयोते रे स्टीम नेवीग्ेशन कम्पनी का जहाज बतातेती 
कार्य अपने हाथ में ले जिया । भारत सरकार ने म्िधिश कम्पनी की सम्पूर्ण सम्पत्ति जुलाई १६६! 
में ग्रहण कर ली। हिस्दुस्तान शिपयाई (वियालापत्ततम) में जद्ाज बनाते तथा उसकी मएम्मा 


करने का काम क्रिया जाता है। कम्पनी को अधिहति पूंजी १० करोड़ रपये तथा प्रदत पूंजी 
६०३ करोड़ स्पय्रे है। 


हिन्दुस्तान पिपयार्ड ने अपनी स्थापना (१६४१) से लेकर ३१ मार्च, १६६७ तक इुलत 
रे ३१ मार्च, १६६ 
ने कगार नगर सिया ितईी अहाजों का निर्माण क्या जितही। क्षमर्ता ३ ३ लक इन थों। १६६६-६७ में इसने दो 
भहाज बनाये ।ज़्तम से नि तम से एक सिधिया कम्पती के नि तथा दूसरा शिपिय कारपोरेशन के लिए था। 
सका 2028... | कै है, श्‌ 








उद्योगों को संरचना--सांजनिक क्षेत्र के उद्योग | ३८४ 


(८) एयर इण्डिया (#|॥7 709)--इस सस्या की स्थापना सैए (एएएणशथा०ण5 8०, 
१953 के अन्तर्गत जून १६५३ में हुई और इसने एयर इण्टिया इष्टरनेशनल लिमिटेड का कार्यभार 
भेंम्रात्त लिया । एयर इण्डिया द्वारा भारत मे इगलेण्द अमरीका, जापान, आस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका 
तथा सोवियत संघ के लिए हवाई सेवाएँ प्रदान की जाती हैं ठथा त्रिटिश ओवरमीज_ एयर 
बारपोरैणन के 0 ४ ८) )के सहयोग से जकार्ता एवं कुवैत तक हृदाई सेवा वो व्यवस्था की 
गयी है (विस्तारपुर्वेव अध्ययन के लिए 'वायु परिवहन” शीर्षक अध्याय देखिए ) । इस कम्पनी में 
सरकार को बुल २७ करोड रुपय की पूंजी लगी हुई है। 

(६) इणष्डियन एपरलाइग्स (00047 हित ९$ (00ण०00॥)--यह भी एयर कॉरपो- 
रेशन एक्ट १६५३ के अन्‍्तगंत १५ जून १६५३ को स्थापित वी गयी तथा इसने आठ ऐसी 
कम्पनियों का कार्य सेमाल लिया जो । भारत में हवाई सावम में हवाई संविभ चना रही थी | वम्पनी में १३ मार्च, 
१६६८ को भारत सरकार की कुल २७ बरोटड रुपये की पूंजी लगी हुई थी । 

(१०) जहा निगम (50एएछआ8 00०फएणग/0त ० पगञ08 |0 )--इस नियम की 
स्थापना सार्वजनित् छट्षीत्र के दो निगमो (छिशल्या हएज़ाह 00एणक्काता ॥त शाएं 
प्ञकतएला 50 <97णद४०7 7:04 ) को विलारर अश्टूबर (६६९ में की ययी । नियम 
में भारत सरकार वी लगभग ३२ करोड रपये की रकम लगी हुई है । निगम द्वारा जहाजी विकास 
कोप समिति तथा जापान के एक बैंक से ५७८ बरोड म्पये ऋण लिया गया है। (जहाजरानी 
शीर्प॑क अध्याय देखिए ।) 

(११) नेपा मित्र (पिक्काणा॥ं रै४एछाया छझा0 एशएछ )ैत5 ॥॥0 )--१६४७ में 
नेपानगर (मध्य प्रदेश) में एक निजो कम्पनी स्थापित की गयी जिसका उद्देश्य अखुवारी कागज 
बनाता था। १६४६ म इस कम्पनी वा प्रवन्ध भार मध्य प्रदेश सरवार ने सेमाल लिया । १६५८ 
में भारत सरवार ने इस वम्पती के अधिक्राश अश सरीद लिय ओर पूंजी के ढाँचे मे आवश्यक 
परिवर्तन कर दिये । 

नेपा मित्र देश को कुत मांग का २० प्रतिशत अखबारों कागज उत्पन्म करती है, शेप कागज 
विदेशों से आयात जिया जाता है। देश की अधिकावित्र मांग की देशी उत्पादन द्वारा पूति करने 
के लिए नेप। मिल वी उत्पत्ति ३०,००० टन से बटाकर ७०,००० टन वापिक की जा रही है । इस 
योजना पर लगभग ८ करोड रपये व्यय होने का अनुमान है। 5 अनुमान है। 

(१२) जीवन बोमा तिगन [[तहि पाइणाश्या०४ ए०फ्रण/ाण ० 904, छ07999) -- 
सन्‌ १६५६ में भारत में कार्यशील म॒प्ती जीवन बीमा कम्बनियों वा राष्ट्रीयकरण कर उनका 
ब्यवमाय सरनि ने लिए. सारतीय जीवन बीमा निशम की स्थापना की गयी ॥ ३१ मा, १६६४ 
तब निगम जीवन दीमे का व्यवपाय करता रहा किन्तु शा, १६६४ से उमने सामान्य बीमा 
व्यवसाय भी आरध्म वर दिया है। ३१ मार्च, १६६८ तक निगम की पुस्तकों मे १२८ लाख 
व्यक्तियों का वीमा दर्ज था ओर वीमाशुद्दा रकम की मात्रा ५,२४० करोड़ रुपये थी । निगम की 
कुल सम्पत्ति लगभग १,४०० करोड़ रपये के मूय वी थी । 

जीवन बीमा 2090 के अश तथा सरवारी प्रतिभृतियों में पूँजी लगाता है । इसके 
अतिरिक्त राज्य सरकारों की गारण्टी पर जल ब्रदाय योजनाओ, भवन निर्माण तथा औद्योगिक 
विज्ञाप्त कार्यों बे लिए स्वायत्त सस्यओ तथा थौद्यागित्र सस्थाओं को ऋण देवा है । भवन निर्माण 
के लिए व्यक्तियों को भी ऋण दिये जात हैं । 

(१३) निर्षात साउ एव ग्ारण्टी निगम (:फ्ुणा ए/टत६ घात0 उच्शव(66 (0:9०- 
2000) (40 , छ00059) -घन्‌ १६५७ मे निर्यात जोखिय बोमा निगम वे नाम से एक सस्‍्या 
की स्थापना की गयी, जिस्तकी अधिडत पूँजी ५ करोई रुपथ रखी गयो। जनवरी १६६४ मे इस 




















इच६ | उद्योगों को सरचता-सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग 


पस्था का नाम निर्यात साख एवं ग्ारण्टी निगम रख दिया गया। यह सत्यां विदेशों से माल 
निर्यात करने के लिए साथ प्रदान करती है तथा निर्यातको द्वारा विदेशों में भेजे गये मान के 
भुगतान की गारण्टी लेती है । इस सुविधा की प्राप्ति के लिए निर्यातक द्वारा अपने वर्ष भर के 
निर्यातों के आधार पर घुन्द [फत्थ्शाप्या) देना पडता है। साथ एवं गारण्टौ निगम की प्वाफ़ा 
से भारतीय निर्यात व्यापार को ययरेष्ट बत्न मिला है । 


सावंजनिक क्षेत्र के उद्योगों की समस्याएँ ओर सुझाव--भारत मे सावेजमिक क्षेत्र विए्तर 
( हो रहा है विन्तु उसमे (१) लालफीवाणाही, (२) अत्यधिक कानूनी कार्यंगरात्ति, 
(३) रूढिवादिता, और (४) व्यवस्था श सम्बन्धी दोष उत्पन्न होते गये हैं दोष उत्पन्न होते गये हैं। इनमे हल करने के लिए 
निम्नलिसित सुझाव दिये जा रहे हैं * 

(१) अवुभवी प्रदन्धक-- सरकारी क्षेत्र मे एक व्यवस्थायको का वर्ग (४०7६) स्वर 
करना चाहिए और उन्हे व्यावश्ञाविक व्यवस्था के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जागा चाहिए। 


(२) च्गगत लेखा--परकारी क्षेत्र ,के उद्योगों में व्यवस्था तेवापात [कागताला। 
2५००००॥(७॥5) रखे जाने चाहिए तथा लागत लेखा विशेषज्ञों की सहायता से निमित वलतुओं हे 
उचित पूल्यों का निर्धारण जिया जाना चाहिए । इसके साथ ही लागतों पर भी नियल्रण रा 
जाना घाहिए ताकि वस्तु गृल्यो मे बहुत वृद्धि न हो सके । 


(३) राजनोवि से भलग--सा्वजनिक उद्योगों पर सप्द का नियस्थ॒ण रखने में कोई दोग 
नहीं है परन्तु उनका संचालन सर्वेधा व्यावक्षायिक दृष्टि से क्या जाता चाहिए। उनके लिए पृष 


निगम या कम्पतियां बनावी जायें | उनके व्यवस्थापक मण्डल में राजनीतिज्ञों का हलमेपनरी 
होना चाहिए । 


(४) नवीनतम प्राविधिवा--स रकारी क्षेत्र के उद्योगो में उल्मादन अथका व्यवस्या हम मे 
अहता आने की आशका रहती है । इम दृष्टि मे इन औद्योवित इकाइयों में उत्पादन की सीता 


जा काम में लायी जानी चाहिए तथा व्यवस्था में भी नवीन रक्त का सघार होते रहने देता 
चाहिए। 


सार्वजनिक क्षेत्र को वतंमान स्थिति पर एक विहंगम हृप्टि 
(१) सावंजनिक क्षेत्र मे उद्योगों का विस्तार--भारत मे समाजवादी समाज की स्थापना 
ना हैमारा लक्ष्य है। इस तप की 'प्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया जा हा 


है । औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में विनियोजन की मात्रा बढ़ती जा रही है। झा 


लक्ष्य का अनुमात निम्न सारिणी पे तयाया जा सकता है 


उद्योग मे दिनियौजन 


_ आपात. पृष्यों पर करोड हों हे सुल्यों पर करोड़ छपयों में) 


निजी छेत्र 7 नम तक 5 5: कारक 5 घू० १,०५० 
(२) सार्वद्निक क्षेत्रों के उद्योगों क्ग 


कक 3 '> उत्पादन 
में भी तेजी से वृद्धि हो रही है सा उत्पादन--सावजनिक क्षेत्र के उद्योगों के उत 


तजनिक लेन के सत्थानों (50;छान्ाल्ता शा ह्षफृए5&) के 
का अनुमान बग्रलिखित तालिका मे बगाया जा अक्‍्ता है * 


उद्योगों फी संरचना--सार्वजनिक कषेंत के उद्योग | ३८७ 


ुद्ध घरेलू उत्पादन में सरकारी संत्यानों का भाप 





हि सरकारी सत्यानों का उत्पादन कुछ घरेलू उत्पादन का % 
सह (करोड़ झूपयों में) 
१६५०-५१ २६० ० ३० 
१६५५ ५६ डेर० ० ड़ 
१६६० ६१ प्र्उ्० ० ही 
१६६२ ६३ ६७० ० डंडे 


(३) सार्वजनिक खेत के उद्योर्गो की कार्यक्षपता--भारतीय योजना आयोग का यह अनुमान 
था कि तृतीय पचवर्षीय योजनताकाल मे सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयो से ५५० वरोड़ रुपयों की 
शुद्ध आय होगी जिममे ४०० करोड पे बेन्द्रीय उद्योगों मे तथा १५० बरोड़ रुपय राज्य सरकारो 
द्वारा मचालित उद्योगों स प्राप्त होग परस्तु वास्तविक प्राप्ति क्रमश ३७० करोड़ रुपये तथा १०४ 
करोड़ झुपय हुई। यह अक विशेष अमस्तोषजनक प्रतीत नही होते किन्तु वस्तुस्थिति सर्वथा भिन्न है। 

गत चार वर्षों में कन्द्रीय सार्वजनिक उद्योगों मे विनियोगित पूंजी तथा लाभ वी ध्थिति 
निम्न प्रकार थी 





देखद्रीय सरकार के उद्योग 


& विनियोजित राधि लाभ की मात्रा 
> (करोड स्पयों में) 
न १६६३-६४ ३,४१६ ७५६ 
१४2: १६६४-६५ इ,द८१ ४ ३ 
९८८ १६६५-६६ ४,३३४ ३७८ 
१६६६-६७ ४,६५७ ४५ 





उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि सार्वजनिक उद्योगों में विनियोजित रकम की मात्रा में 
निरन्तर वृद्धि तथा लाम की मात्रा में क्रमश कमी होसी जा रही है। १६६६-६७ में तो इन 
पर लाभ नहीं हुआ अपितु ४ ५ करोड़ रुपये की हानि हुई है। इससे स्पष्ट है कि सरकारी उद्योगों 
दी वार्षक्षणता बहुत निष्न स्तर वो है । 

(४) उत्पादन क्षमता का कम प्रयोग--मार्वजनिक उद्योगों को क्षमता तो कम है ही परन्तु 
जितनी है उसका समुचित उपयोग नहीं होता | उदाहरणत , १६६५-६६ में_रांची की-हैवी.मशीन 
बिल्डिंग प्लाण्ट की कुत क्षमता के केवल १५ प्रतिशत का उपयोग जिया गया । 

(५) कर्मचारियों को सहया मे अनावश्यक यूद्ध--मसरकारी ओद्योगिक सस्याओ में प्राय. 
पाविन्सन का नियम लागू होता है जिसके अनुसार क्मता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की सख्या में 
निरन्तर दृद्धि होती रहती है । गत पाँच वर्षों मे सरकारी व्यावसायिक सस्याओं में कर्मचारियों की 
संख्या दुगनी हो गयी । इससे व्यय वी मात्रा में वृद्धि हुई है। पे 

सक्षेप म, दोपपूर्ण आयोजन, प्रशामनिक ढील, व्यवसाय वृद्धि का अभाव, ऊँचा व्यय तथा 


ताउश्पऱ पूंजी का बाह्य एसे बारय हैं जो सारा उसोगा का गोचनीय स्थिति हे जिए उत्तर हे शत बाय एप बा है जा सार उसतग को गापनाय स्व $ 5 ८777-:+:::----५------------- 


अनाउश्मक पूंजी का बाटत्य एसे वारध हैं जो सस्ारी उद्योग की गोचनीय स्थिति के लिए उत्तर- 
दायी हैं । इन दोषों को दूर किये बिता सामान्य जनता का मरजारी क्षेत्र से विश्वास विन्कल हुंट 
जायगो बार जारत में समाजवादा मताज वा स्कावना क्कत्य सल्त मात रह जावगा।.. 


प्रशत 
१. भारत में लोक क्षेत्र वो आवश्यकता का महत्त्व स्पष्ट वीजिए । 


२- भारतीय उद्योगों में लोक तथा निजी क्षेत्रों के गुण शेपों का विवेचन कीजिए । 
६ भारतीय अय॑-ब्यवस्था में लोक क्ेद के योगदान पर प्रताश डालिए 


प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली 


30 :::::: प+--++ 
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का ॥९ एक बं25 रु आध्रेएकादा। 20007 #शश्य गलऔशः टाल 
गण सर 2290व/ ॥45 खाल्यए/ऋ (6 गाद्रवदाअह बशा। क/0दध्वे 
8० !! >-वपलटवां ट0फ्रक्राक्राठ्क (7949 50) 


औद्योगिक विवास तथा औद्योगिक सस्थाओं के सफल सचालत के लिए प्रचुर मात्रा मे 
वित्तीय साधन तथा उशल प्रबन्ध की आवश्यर्ता होती है। उत्पादन + सभी साधन होते पर गई 
प्रबन्ध व्यवस्था सन्तोपशनक न हो तो कोई भो उद्योग सफल नही हो सकता । ओद्योगिह प्रा 
“यवस्था कई प्रकार की हो सकती ३--«्यक्तिगत साहती द्वारा प्रबन्ध, सायेदारी फर्मों द्वारा प्र 
हकारी प्रवन्च व्यवस्था, सरकारी पदन्य व्यवस्था तथा सा्बजनिक तिगमों द्वारा प्रव'व ब्यवस्था। 
भारत की ब्रोद्योगिक व्यवस्था मे प्रव-ध अभिकर्ताओं का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है जिनका सगठते 
व्यक्ति गत, सानेदारी फ्म या निजी अथवा सावंजनिक मिश्रित पूँजी कम्पनी के ही सप में होता है। 
भारतीय कम्पनी विधान के अनुसार 
“अबन्ब अभिकर्ता एक व्यक्ति, फ्म अयवा कम्पनी है, जिम्त कम्पनी के सविदा (80 
7८7) 3 अनुसार कम्पनी के सचालको के सरक्षण और निरेशो में रहकर था अन्य प्रज्ञार मे बगर 
संविदा में कोई ऐसी व्यवस्था है। कापनी के कुल कार्यों की व्यवस्था करनी पड़ती है। इफे 


अन्तगत कोई भी व्यक्ति फर्म जथवा कम्पनी, जिम्ले ऐसा पद प्राप्त हो सम्मिलित है, चाहैइका 
नाम कुछ भी हो ।” 


प्रणानी का आरम्भ--पारत मे भ्रवन्ध अभ्िकर्ता प्रणाली का प्रारम्भ कलकत्ता से हुआ गईं 
पर यूरोपीय फर्में आयात निर्यात व्यापार मे लग्री हुई थी । इनमें कुछ कर्मो ने नया व्यापार बहस 
करना चाहा। भारत को औद्योगिक सम्भावताएँ विस्तृत थी परन्तु लोग पूंजी विनियोजन करे में 
डरते थे । बेकिंग व्यवसाय अविकसित था। उद्च समय किसी औद्योगिक सस्धाव की सहायता के 
बिना कम्पनी प्रारम्भ नहीं को जाती थी । प्रत्येक कम्पनी का प्रारम्भ प्रवन्य अमिकर्ता के समन 
से क्या जाता था। प्रबन्ध अभिकर्ता आरम्भ मे प्रवर्तक (97070(073) का कार्य करते ये। इस 
जप में ये कम्पनी के अध्विकाश बण बरीद कैसे थे। वे कार्यशील पूंजी का प्रबन्ध करते ये तवी 
हम कम्पनी की अवन्ध व्यवस्था भी अपने हाय म ले लते थ। जहाँ तक इनके प्रारम्म होने के 
निरिधत स/्य वा सम्ब थ है डॉ० वीर एन्स्ट के अनुसार १८३३ से भारत के साथ व्यापार करे 
की स्वतन्त॒ता यूरोपीय व्यापारिया को आप्त हुई तथा ईम्ट इण्डिया कम्फ्तो का एकाथिकार समाक् 


का । उस्ती समय से भारत मे सवन्ध अम्रिकर्ता अगली का आरम्भ हुआ। इस अकार प्रदधध 
भर्क्ता प्रणाली का जन्म भारत मे आधुनिक औद्योगिक विज्राप्त के साथ ही हुआ । 


प्रबन्ध अभिवर्ता प्रणाली | ३८६ 


ह्वलूप और विकात्त --अधिकाश प्रयन्‍्त अगियर्ता फर्म, साझेदारी या निजी कम्पनियों दे 
रूप में पायी जाती हैं! सावेजनिक उम्पनियों कै रूप में इनकी सरबथा सीमित है। वम्पती कार्य 
विमाग के शोध एवं साम्यित्रीय बनुमाय थे एक आययन मे अनुसार १६५४-४५ मे कुल २६,६२४ 
कम्पतियाँ रजिस्टरड थी जितमें से ५०५४ वम्पतियाँ प्रवत्ध व्यवस्थातों वे नियर्त्रण में थी। इन 
वम्पतियों वी प्रदत्त पूंजी क्रश ६७१ करोड और ८६५ ररोड इुपय थी। ३१ मार्च, १६६८ को 
प्रबन्ध अभिय्ताओं के अधीन वम्पतियों वी सस्या ६७४ रह गत्रो जिनरी बुल प्रदत्त पूँजी ४८८५ 
बरोड़ श्पय थी । 

प्रपुद् केद्ध-प्रवन्ध अमिकर्ता फर्म मुस्यय परिवमी वगात, उम्मई तथा तमिलनाडु में 
केन्द्रित हैं। दनम पश्विमी तगाल वा प्रयप स्थान है । इन तीनो र ज्यों में भारत की बुल प्रयन्ध 
अभिक्रर्ता फर्मों की तीन चौयाई फर्म पायी जाती हैं। जिन उद्योगों मं इनया प्रमाद अधित है, वे 
हैं- जूट, सीमेट, मूनी वस्त्र, विद्यु] ट्मादन और विवरण, कायला, बाग, लाहा, तथा दस्ताव 
और दियासलाई उद्योग । इमब्रे जतिरिक्त मैगतीज, अश्नक, पावर अोहत, स्टेनलेस स्टील के 
बर्नन आदि उद्योगों में भी इनका महत्त्व है। प्रवन्ध अमियर्ता फर्म भारतीय तथा विदेशी दोनों 
ही हैं। 

प्रबन्ध अमिकर्ता अणाली के गुण 

प्रन्‍्ध अभियनातों द्वारा तीन प्रमुस कार्य किये जाते हैं -प्रवततन, पित्त, व्यवस्पा और 
प्रबाध । वस्तुव साहमी पूंजीपति तथा उद्याग प्रवन्थक वे कार्या वे सम्मिलित प्रतीक हैं । 

(१) अवेत--क सनियो के प्रवतेक के रूत्र में प्रयस्ध अधिकर्ता महत्ववरृ्ण सेवाएँ प्रदार 
करते हैं। जब कोई भी उद्योग प्रारम्म शिया जाता है तथ परयाणि मात्रा मे पूँजी उाालब्ध नहीं 
होती है | विनिप्ोंबक आरम्म मं विनियोजन करन में डरते हैं। परशिवमी देशों मे प्रवर्तक ने वार्य 
में उपक्रम गृह्दों (207०8 0956५) तथा निर्गेमन गृहो (550० [7075८5) से बडी मदद 
मिलती है। परन्तु भारत में ऐपी सस्वाओं यो अभाव है। वम्पनी थी स्थापना के पूर्व बुछ 
आरम्मिक या बरन पहले हैं। ये सभो आरम्मिश कार्य प्रदस्ध अखिवर्ताओं द्वारा जिये जाते हैं। 
भारत में ऐसे माहमियो क। अमाव है जो प्रवर्तत ता कार्य कर सर्वो । प्रवन्ध अभिक्र्ताओं द्वारा इस 
कमी वी पूर्ति हुई है। भारत में बई महत्ववूर्ण उच्चायों वी स्थायना वा श्रेय प्रयत्य अभिरर्ताओं 
को है। “मारन में स्थापित दस में स नी औद्योगित्र सम्यानों का प्रारस्म इन प्रवन्ध अभिकर्ताओं 
द्वारा ही किया गया है ।! 

(२) वित्त-व्यवस्या--प्रवन्ध अभिकर्ताओं का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य व्यवस्था है। वे 
औद्योगिक सस्यानो को यायंश्ील तथा स्वायी पूंजी के रूप मे आधिक सटायता प्रदान बरते हैं। 
प्रबन्ध अधिवर्ताओं द्वारा उद्योगा को वित्तीय महायता देने श्र कार्य में विश्तलिसित कारथों मे वृद्धि 
हुई * भारत में अविक्सित पूँजी बाजार, भारतीय पूंजी में साहम का अमाव (॥9॥०55), प्रवन्ध 
अभिक्रर्ताओं की हृढ आधिक स्थिति, बैकों द्वारा जिसी प्रबन्ध अधिकर्ता को ग्रारण्टी के बिता 
उद्योगों को ऋण न देने वी नीति और विदेशी पूंजी वा अन्तप्र्वाहू । कम्पनियों वे बित्त प्रबन्ध में 
प्रबन्ध अभिकर्ता साधारणतया निम्नलिसित रीतियो का प्रयोग करते हैं - (क) निजी धन का 
उपयोग, (स) जनना से जमा प्राप्ति, (ग) अपनी गारण्टी पर बैंको से ऋण प्राप्ति, (घ) विनोयोग 
कम्पर्ी वे! रूप में बाय, (ड) एक कम्पनी वी निधि का दूसरी वम्पनी म प्रयोग, (च) वित्तीय 
एकोी+रण और (&) जिदेशी पूँजी वा सहयोग । 

हि (३) प्रबन्ध-- भारत मे जब आधुनिक उद्योगों का विकास प्रारम्म हुआ, उस समय ऐसे 
व्यत्तियों दी कमी थी जिनके पास उद्योगों के प्रबन्ध के लिए आवश्यर योग्यना तया अनुभव हो । 
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३६० | प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली 


उत्त समय यूरोपीय प्रवन्ध अभिर्ताओ ने इस कमी की पूति वी | इसे अभिस्ताओं के पास विभिन्न 
उद्योगों की प्रवन्ध व्यवस्था के लिए विश्वेष विभाग होते हैं। प्रत्येक विभाग में योग, प्रशितित 
व अनुभवी प्रवन्धक रखे जाते हैं। 

प्रबन्ध अपिकता आयात-निर्यात सम्बन्धी कार्य भो करते हैं, साथ हो साथ वे बड़े 
उद्योयो के लिए कच्चा माल घरीदते हैं ठघा उन उद्योगों द्वारा निभित वस्तुओ की विद्री दा पी 
प्रबन्ध करते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा सचालित उद्योगों को बड़े पैमाने के व्यापार से होने वाले 
साभ आप्त होत हैं। छोटी-छोटी कम्पनियों को भो प्रवन्ध अभिकर्ता द्वारा बड़े तथा कुशल विशेष्ञों 
की सेवाएँ प्राप्त हो जाती हैं। प्रबन्ध अभिकर्ता एक ही प्रकार की बहत-मी वम्पतियों का प्रवध 
करते हैं, अत कम्पनियों के विज्ञापन व्यय में काफी कमी हो जानी है यदि कप्पनियाँ इमर प्लार 
वी हैं कि एक के द्वारा निमित वस्तु दुसरी कम्पनी के लिए कच्चे माल वा वाम देती है, हो 
प्रबन्ध अभिक्तोा द्वारा दोनो फम्पनियों को अप्लाधारण सांभ होता है। एक कम्पनी अपने द्राए 
निर्मित वस्तुओं वो बेचने की चिम्ता से मुक्त हो जाती है तथा दूसरी कम्पनी को कच्चा माल सतत 
प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार प्रवन्ध अभिकरतता, कम्पनियों को कुद्ल प्रबन्ध-व्यवत्पा का ताप 
पहुचाते हैं। 

प्रबन्ध अपिकर्ता प्रणाली के दोष 

प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने देश के लौद्योगिक विकाम में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। उती 
प्रवर्तन, दित्तीय व्यवस्था तथा प्रबन्ध सम्बन्धी सेवाओ को भुलाया नहीं जा सक्नत्ता पर तु इसे 
साध ही इस प्रणाली के दोपा के प्रति भी आँखें बन्द नही की जा सकती | इस प्रभाती के होएं 
वा अध्यक्न निम्तलिक्षित शोक के भत्तग्ंत क्या जा सकता है. 

(१) आवधिक प्रमुत्च (80090%970 0०ग09॥0॥)--प्रब-्च् अमिकर्ताओं के माध्यम? 
भारतीय उद्योगों पर आधिक मठ बढा है। उद्योगा ने अपनी स्वतन्त्रता खो दी है। वित्त उद्योगों 
वा स्वाधों नही, अपितु सेवक है व प्रबन्ध अभिकर्ताओ के कारण 'विसत उद्योग का सेवक होरे 
के बदले स्थानी बन गया है।! यह आवश्यक नहीं है हि पूंजीयति के पाप्त प्रवस्ध कुगलता भी हा। 
परन्तु प्रवन्ध अभिकर्ता वित्तीय सहायता के साथ सामान्यत उद्योगों को प्रबन्ध व्यवस्था भी अपने 
हाथ मे ले लेते हैं। इस प्रकार उतका /प्ुल् संदेव के लिए जम जाता है। सकटकालीव हिपिति मे 
ये कम्पनी के हितो को ओर ध्य न नही दते । इम अरथाली के कारण उद्योगों मे क्रेवत वित्तीय 
मामलों पर ही ध्यान कद्रित हो जाता है भशय बाते गोण हो जाती हैं । 

(२) एक्ाथिकारिक नियस्त्रण (##००णा5७० (०४०)--प्रबन्ध अमिता बी 
कम्पनियों पर पूर्ण नियन्वण रखते हैं। कम्पनी के सचारत्रो के, जो कम्पनी के वास्तविक प्रव्धक 
हैं तथा जो अशवारियों के प्रतिनिधि होने है. बाह्मविक अयिकार कुछ नही रह जाते। प्रवता 
होने के नाते प्रबन्ध अभिकता पहली बार सचालओं की नियुक्ति करना अपना अधिकार समयते है। 
प्रबन्ध अभिन्‍ता कम्पनो के दावे जो समझौता करते हैं उमफ्रे द्वारा असीमित एक्ाधिकार प्राप्त 
कर लेते हैं। इस प्रकार उद्योगों का कैन्द्रीयस्रण कुछ ही हाथो मे हो जाता है । 

(३) माषिक शोवण (8००7०000 अफ्ाणााणा)--प्रन्‍-ध् मनिकताओं द्वारा कम्पतियों 
का विविध प्रकार से झोपण डिया & की है। वे लाभाश की दरो में परिवर्तन करते रहते हैं दवा 
हनी के घन का प्रथाव जिजी स्वार्य कै तिए्ट करते हैं। कम्पनी के घन को अनावश्यक कार्यों पर 
हु ता तथा अपने काई के दिए ऋण लेना इनके लिए साधारण बातें हैं। व्यक्तिगत भत्ता, 
जान पर कमीशन, बरी , मोशन, बिक्री पर स्मीशन तथा अन्य विशेष प्रकार के कमीशत 
काम 8 कदर शा कक का बवाल को शा पर 

पर प्रत्रन्य अभिकनाओ द्वारा कच्चा माल खरीदने, निर्मित वात 


प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणातो | ३६१ 


बैचने तथा वित्तीय सौदों को पारस्परिक गूँयने सख्बन्यी दोष प्रकश में आय हैं। इन सत्रके ऊपर 
बहुत से प्रवस्ध अमिकर्ता फर्मों ने अपने प्रशासनिक ढाँचे, कारखाने के प्रबन्ध, क्रय तथा विक्रय 
संगठन, पुस्तपालन प्रणाली इत्यादि में कोई खुधार नही दिया जो औद्योगिक कार्यक्षमता के लिए 
आवश्यक है” 


(४) अन्तवितियोग ([रथग०णताड़ ण 80005) --एक कम्पनी के धन का दूसरी वम्पती 
में विनियोजन करना प्रवत्ध अभिवर्ता के लिए माधाएण वात है क्योविः उसके प्रयन्ध के अन्तर्गत 
कई क्म्पनियाँ होती हैं। यदि एक कम्पनी में वित्त बिक है तो वे दूधरी कम्पनी को झण दे देते 
हैं। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जबकि एक कम्पतों को जो ऋण विस्तार, आधुनिक्री१रण आदि 
के लिए मिलता है, उसक्ना उपयोग प्रबन्ध अभिकर्ता द्वारा दूमरी कम्पनी को जीवित रखने के लिए 
किया जाता है। इमका दुष्परिणाम दोतों कमस्पनिया को भुगवता पडता है। आथिक हृध्टि से यह 
प्रक्रिया उपयुक्त नही है । इसमे विकासगील कम्पनियों का विक्राम झुक जाता है तथा अर्थ-व्यवस्था 
में कमजोर वम्पनियाँ जीवित रहती हैं। इस प्रक्रार कुशल तया सक्षम कम्पनियों की सस्या कम 
होती जाती है । ऋण के इम लन-दन म प्रव॒न्ध अभिकर्ता ब्याज द्वारा लाभ भी कमाते हैं । 


(५) शेयर बाजार में सट्टेवानों (5370 $76०५॥३(।०॥)--क म्पनी तथा अशधारियों वे 
हितों बी परवाह किय विना प्रवन्ध अभिक्र्ता जिवक्रह्ीन सट्टेबाजी करते हैं। वम्पदी वे पास 
अपना कार्य चलाने के लिए भो आवश्यक धन भले ही न हो परन्तु प्रवन्ध अभिवर्ता निजी लाभ 
के लिए इम जुए के खेल स बाज नहीं आते। अपती स्वायंमिद्धि के लिए वे कम्पती के अशो के 
मूल्य मे अवाठनीय परिवर्तत करते रहते हैं। परिधश्वितियों के अनुवार वे एक प्रत्र।र का बश 
छोड#र दूसरे प्रतवर वा भग् लेते रहते हैं। लाभाद्य की दरो मे परिवर्तन कर खरीद के समय वे 
अशो का मूल्य कम कर देते हैं तथ। बिक्री के समय मूल्य बढ़ा देते हैं। इस प्रकार कम्पनी सट॒टे का 
अखाड़ा वन जाती है । अग्घारियों तथा विनियोजकों को पूर्ण अन्धक्रार में रखा जाता है। कभी- 
कभी अगधारियों को पूँजीगत हानि भी उठानो पद्ची है। 


(६) अधिकारों का हस्ताखरण (एएणाईईढ/ 0 ॥080/5)--उबन्ध अमिकर्ता मनमाने ढग 
से प्रबन्ध वा हस्ताव्तरण कर दिवा करते हैं। प्रवस्ध अधिकर्ता सम्बन्धी अधिकार वो प्राय बाजार 
में वस्तुओं को भाँति बेचा जावा है। यह वार्य अशधारियों के हित्रो तथा क्रेता की वास्तविता 
आधिक स्थिति का ध्यान दिये विना जिया जाता है। इस प्रक्तिया मो रोज ने के लिए कम्पतो विधान 
में आवश्यक रोज़ लगा दी गयी है। परन्तु किसी न जिसी प्रकार प्रबन्ध अमिकर्ता चाजाकी से 
नियमों वा उत्तधन बर लेने हैं । 

(७) प्रन्‍ग्ध कुशलता का अभाव (ऐैब798९79) वगधवीहा०7०))--प्रबन्ध अभिष्ता 
प्रणाली वशानुगत होने के कारण कार्यक्षमता तथा कुशलता में कमी का बारण बन जाती है। यह 
आवश्यक नही है कि पुत्र या सम्वन्धियों में वही प्रबन्ध कुशलता तथा ईमानदारी हो, जो उनके 
पूर्वजों मे थी । इस कारण बहुत से प्रबन्ध अभिक्र्ता फर्मों की प्रवन्ध-कुशलता तथा ईमानदारी में 
उत्तरीत्तर कमी हुई है। 

इम दोप को रोडने के लिए प्रसेविदा वी अवधि सीमित कर दी गयी है। परन्तु व्यावहारिक 
रूप से इमसे प्रवन्ध अभिकर्ताओं को क्ियाओ में कोई विशेष अन्तर नही हुआ है। "अब यह कहना 
कि देश की प्रबन्ध योग्यता कैदल प्रबन्ध अभिकरतो गृइ्दो तथा केवल उन्ही तक ही सौमित है, सत्य 
नही है । व्यापार प्रदन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण अब स्ोमित नहीं है तथा प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा 
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प्रवन्धित न होने बाली बम्पनियों वे वास प्रशिक्षित प्रवन्ध सचालकों तथा सचिवों का बगाद 
नही है 7! 

इन दोपा को ध्यान में रखते हुए यह उह्ा जा सत्ता है कि प्रयन्ध अभ्निर्ता प्रष्षती 
स्वंधा दोषपूर्ण है। इसके द्वारा कम्पनियों का भोवश हुआ है तथा सामाजिक नैतिकता का हाम्र 
हुआ है। परन्तु इसके साथ ही यह नही भूनना चाहिए वि देश के औद्योगिक विक्रम में इन 
महत्त्वपूर्ण बाग रहा है । प्रगुल्त आयोग १६४६-५० के शत्दों में /इन्होन पिछने ७५ वर्षों मे 
भारतीय उद्योगों की मह्त्तपूर्ण सेवा की है। बौदोगी रण के प्रारम्भिक वाल में जब भारत मन 
तो साहम था और न पर्याण मात्रा में पूंजी ही उन समय इन्होने ये दोनों चीजें प्रदान कौ।' 
इनके महत्त तथा उपयोगिता का अधुमात उनके द्वारा वी जाने बातो प्रवर्नेन, अर्थ प्रवयन तथा 
ओद्योगिक प्रबन्ध सम्बन्धी सेवाओं गे लगाया जा सकता है। अत इस प्रणाली वी सम्माक्ि नं 
अपितु सुधार की आवश्यकता है. जिप्तमे प्रयन्‍्ध अमिकर्चा दोपपुक्त होसर देश के योगवाद 
तवनिर्माण भे सहायक हो सकें। 

प्रबन्ध अपिकर्ता प्रणाली में सुधार 

गन कुछ वर्षों मे काप्ती अधिनियम में आवश्यक सशोध्रन कर प्रसस्थ अमिता प्रणला 
में सुधार करने का 'यत्न किया गया है । नौचे इस सशोधत वी संक्षिप्त रूपरेखा प्रलुतदीजा 
रही है 

(१) कम्पनो सशोधन अगिनियम, १६३६ इम एपट के द्वारा प्रवन्ध अभिवर्ता के प्रखय 
में निम्नलिधित मशोधन किये ग््य 

(१) प्रबन्ध अख्निकर्ताओं की वियृक्ति की अवधि २० वर्ष निश्चित को गयी परलू 
प्रमदिदा क नवीनीकरण द्वारा इस अवधि को बढाया भी जा संता था । 

(प) प्रवन्ध अभिर्क्ताओ बा पारिश्रमिक निरिचत कर दिया गया तथा अब वे गुद्ध ताप 
के एक निश्वित प्रतिशत भाग से अधिक पारिश्रमिक नही ले सकते थे । 


(गे) प्रबंध अधिकता) साय म्रवेत्यित उम्पनी द्वारा क्रिया जाने वावा व्यापार नहोंकर 
त्‌। 


(५) वित्त + अल्यविनियाग क्ये तिमन्य्ित किया गया तथा श्रउन्ध अभिकर्ता चायू खत 
के अनिरिक्त किसी प्रगार का ऋण नहीं से सकत । 

(2) 4 सबादक मण्डन मे एक तिद्वाई से अधिक सवालको ब। मनोनयन नहीं कर सरत। 

इन संशोधनों के होते हुए बह प्रगाजी दोपमुक्त नही हो सकी । अब भा अव्रप्नात्मों के 
दिता की रथा किय बिता अधि रा वा डस्‍्तान्तरण हो सकता भा । क्षतियृतति के झप में वैधानिक 
व यंवाहियों द्वारा कम्पनियों का शोपगर किया गया। प्रध्येण' सम्मव रीति द्वारा अयन्ध अश्वि्ां 
बाधित ताक प्राप्त करते रहे। 

(२) कप्पनी सशोयन अधिनियम १६५ १-प्रवन्ध अमियर्ता प्रणानों के दोषों को दूर 
वजन के विए मिवे्खर १३५१ मे भारतीय उम्पद्ी अधिनियम में पुन सशौधत किया गया। इस 
संशोधन द्वारा प्रसन्‍्य अभिकर्ताओं व समाज विरोधी कार्यों पर राक लगायी गयग्यी। प्रबन्ध अमिता 
प्रमविद्या मे केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना कोई परिवर्दंत नही किया जा सकता था । 

(रि) कम्पनी सशोयन अधिनियम, १३६४ ४--उपयक्त दोना सदोधनों के पश्चात्‌ भी प्रवध 
जमिक्ताओ के सभी दोषों का ईर नही किया जा सा । अत कम्पनी अधितियम में पुत साधन 
की आवश्यकता हुईं। इस उद्देश्य ये पति के विए थी सी० एच० भागा की अध्यक्षता में कम्पनी 
2०) वियुक्त हुई । इस समिति के सुझावों का मुद्य 
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हैंडा तक जाधार यह था रि कम्पनी प्रयर्तेन ्या प्रवन्ध विषयक घाराओ में इस प्रकार सशोधन 
किये जाये जिससे कम्पनी प्रवर्तन तथा प्रउन्ध मे उचित सुधार हो । साथ ही साथ सप्ोध्न इतने 
कड़े न हा, जिनके कारण वंधानिक व्यापार या साहस की प्रवृत्ति पर बावश्यक रोक लगे । इस 
समिति के सुआवो के आधार पर भारतीय वम्पनी सश्चोधन अधिनियम, १६५५ पारित किया गया। 


इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र का विधान के अनुसार विक्रास करना तथा उचित 
तरीकों का पालन करना था । जहाँ तक प्रवन्ध अभिकर्ता प्रणाली का सम्बन्ध है, इस एव्ट द्वारा 
प्रबन्ध अभिकर्ता की नियुक्त, उनकी सेवाओ की शर्तें, उनका पारिश्रमिक, सचालकों से सम्बन्धित 
अधिकार तथा ऋण प्रमविदा क्रय विक्रय स सम्बन्धित प्रवस्ध अधभिकर्ताओं की क्रियाओ के विषय 
में आवश्यक सशोधन किये ग्ये । 


(४) भारतीप कम्पती विधान, १६५६-यह एवंट एक प्रकार से पहले वे एक्ट वा नया 
रूप था | कम्पती वियान मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये । इस वियान में कम्थनी विधान समिति 
के सुझावों को सम्मिलित किया गया । एब्ट मे तीन प्रमुख उद्देश्यो पर ध्यान रखा गया। प्रथम, 
इसके द्वारा प्रबन्ध अभिकर्ता प्रगाली के उन समी दोषो का दूर करने का प्रयत्त किया गया, जो 
मन्‌ १६३६ से प्ररास में जाये थे । दिदीय इससे द्वारा अशयारियों तथा सामान्य जनता वे हितों 
की रक्षा का प्रयत्न किया गया तथा प्रवत्ध अभिकर्ता की अनुचित क्रियाओं पर रोक लगायी गयी । 
तूतीय सामान्य राजनीति के अनुसार निजी क्षेत्र को नियन्तिते क्रिया गया। प्रबन्ध अभिकर्ताओं हे 
सम्बन्ध मे निम्नलिखित सशोधन किये गये 

(क) नियुक्ति--ें न्वीय सरकार को यह अधिकार शिया गया कि कुछ विशिष्ट उद्योग तथा 
व्यापार म लगी हुई कम्पनियों मे एक निश्चित तिथि के पश्चात्‌ प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त न होने 
दें। कोई भी क्म्पनो, जो दूसरी कम्पनी की प्रंवन्ध अभिकर्ता है, अपने लिए प्रबन्ध अभिकर्ता की 
नियुक्ति नही कर सकती । इसके अतिरिक्त, बोई भी कम्पनी, स्वय प्रवन्ध अभिकर्ता के नियन्त्रण 
में है, शिसी अन्य कम्पनी की प्रबन्ध अधिकता नियुक्त नहीं की जा सकती। कम्पनी विधान की 
धारा ३२६ के अनुसार प्रवन्ध अभित्र्ता की नियुक्ति या पुमनियुक्ति कम्पनी की साधारण सभा में 
केन्द्रीय सरकार वी स्वीकृति से को जायगी। कन्द्रीय सरत्रार स्त्रीकृति देते समय इस बात वा 
ध्यान रखेगी कि (अ) नियुक्त क्रिया जान वाला प्रबन्ध अमिरर्ता उपयुक्त है तथा नियुक्ति की णर्तें 
उचित हैं, (आ) प्रवन्ध अभिक्ता रसता जनहित के विहद्ध नही है, तथा (३) प्रवस्ध अभिकर्ता 
केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूति करता है । 

(पर) प्रबन्ध अभिष्ताओ यो सस्या--१५ अगस्त, १६५६ के पश्चात कोई भो व्यक्ति प्रबन्ध 
अगिवर्ता दे रूप भे दस में अधिर दम्पनियों मे बाय नही कर सकता) इस व्यवस्था से आधिक 
शक्ति का बुछ ही हाथो मे विक्रेन्द्रोयकरण नही होगा । 

(ग) अधिकारों का हस्तान्तरण--अधिकारो का ह॒स्तान्तरण उस समय तक नही होगा जब 
तब कि इसी स्त्रीकृति कम्पनो की साधारण सभा तथा केन्द्रीय सरकार दोनो मै प्राप्त न कर लो 
गयी हो । अब प्रवन्ध अभियर्ता सम्बन्धी अधिकार वशानुगत नहीं हैं । 

(घ) पारिभ्रमिक तथा भत्ते --किसो भी वर्ष मे कोई भी कम्पनी अपने शुद्ध लाभ का दस 
प्रतिशत स अधिक भाग थपने प्रवन्ध अभिवर्ता को पारिश्रमिक के सर्प में नही दे सकती । लाभ कम 
होते की अदस्या में ५०,००० स्प्रे चाविक वो दर से क्यूनतम पारिश्रमिक दिया जायेगा। 
पॉरिश्रमिक शुद्ध लाभ वे १०% से अधिक भी दिया जा सकता है परन्तु इसके लिए कम्पनी द्वारा 
विशेष प्रस्ताव पाध होना चाहिए तथा केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। 

(ड) नियुक्ति को अवधि--इस एबट के प्रारम्भ होने के पश्चात कोई भी बम्पनी एक बार 
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में पद्धह वर्ष से अधिक के लिए उसी भी प्रबन्ध अभिर्क्ता की नियुत्ति नही कर सकती । पुनगियुद्त 
भी दक्ष व से अधिक समय के लिए नही की जा सक्तततो | 

(तन) सविदा में परिवतन “अवन्ध अभिकर्ता सविदा में कोई भो परिवर्तत कम्पनी की 
साधारण सभा * अस्ताव और कैम्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना नही स्था जा सकता। 

(छ) विनियोग पर प्रतिबद्ध “संचालक मण्डल उसे समूह को दूसरी कम्पनी के अशो दा 
ऋषणपत्रों में उप्तकी निर्मम्रत पूंजी के दस प्रतिशत तक विनियोजन कर सकता है. परन्तु इसके साय 
यह भी शर्तें है कि इस प्रकार का विवियोजन विनियोजक कम्पनी को निर्गेत्ित पूंजी के बीकष प्रतिशत 
से अधिक नहीं होना चाहिए। 

(ज) प्रवन्प अभिकर्ता को ऋण--कोई भी कम्पनी अपने प्रवन्ध अभिकर्ता को ऋण नहीं दे 
सकती पर-तु अपने व्यापार को सुविधा की दृष्टि से या सचालझो की स्वोकृति से कोई भी कसरी 
प्रबन्ध अभिकर्ता को अधिक से अध्विक बीस हजार रुपये तक का ऋध दे सम्त्ती है। इप्ती पार 
कोई भी कम्पनी एक ही प्रबन्ध व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र की दूसरी कृम्पनों को बिता विशेष 
अस्ताव के ऋष या गारण्टी नहीं दे सकती । गे 

(प्) अधिकारों पर प्रतिबन्ध--धारा ३६८ के अनुमार प्रवन्ध अभिकर्ताओं के हायों में 
अधिकासो के सक्ेद्रण पर रोक लगायी गयी है। प्रबन्ध अभिकर्ता कम्पती के सौधानियम हया 
अन्ततियमों की व्यवस्थाओ के अजुन्नार सेया सचालक मण्डल के नियन्त्रण के अन्तर्गत का के 

कम्पनी विधान, १६५६ की कुछ क्षेत्रो मे कटु आलाचना की गयी, अत मई १६४६ में थी 
विश्वनाथ ए० बी शास्त्री की अच्यक्षता में कम्ननी विध्वान में सशोयन के लिए आवश्यक सुबाव दो 
हैतु एक समिति नियुक्त को गयी + इस समिति के युझावों को घ्यान में रखते हुए १६६० में कसी 
(संशोधन) अधिनियम पराम् किया गया। 

(५) भारतीय कपनो (संशोधन) अधिनियम, १९६०--इस एवट के द्वारा प्द्य बरिर्ग 
के सम्बन्ध मं तिम्नलिखित संशोधन किये ग्ये 
(क) कोई भी कम्पनो किक भी सहायक कम्पनी को अबना प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त नहीं 
कर सकती । 

(जे) कोई भी कम्पनी अपनी निगमित पूंजी के तीक्ष प्रतिशत से अधिक भाग का विनियोस 
किसी भी दूधरी कम्पनी में नहीं कर सकती । 

(ग) कोई भी कम्पनी निम्नलित्ित मे स डित्ती एक ही प्रकार के प्रबन्धकों की नियुक्ति वर 
सकती है--प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव तथा कोपाव्यक्ष प्रन्‍न्धक तथा प्रन्‍-व पचालक £ 

(प) निजी कम्पनियां जो सावंजनिक कम्पनी की सहायक कम्पनी हैं, सार्वजनिक कग्खौ 
मानी जायेंगी । 

आधुनिक प्रत्तियां--इन सशोधनों द्वारा प्रवन्ध अभिकर्ता प्रणांत्ी के अधिकाश दोष दूए 
है! गये हैं। यह आशा व्यक्त की गयी है कि प्रब-च अभिकर्ता देश के बवनिर्माण मे सहायक होग। 
फ़िर भो कुछ लोगों द्वारा इस प्रणाली को प्रूण रूप से समाध्त करने की मांग की गयी है। 
वतंभाव स्थिति और भविष्य 

पटेल समिति के अनुसार प्रबन्ध अभिकर्ता प्यारी का सबसे महत्तववूर् गुण है कि उनते 
सामूहिक प्रबन्ध (8009 १038 2एधा() को प्रोत्ताहव मिला है। कुछ व्यक्तियों वी यह घाएगा 


है कि देश मे थोडे पे व्यक्तियों के हाय में बहुत सी कम्पनियों का अवर्ध भार है किल्ठु यह घाएया 
सत्य से परे है। 


ध्रवन्ध अभिकर्ता प्रणाली | ३६५ 


पड पर वियन्त्रण घा | अत यह मास्यद्ा सत्य नहीं है हि प्रवन्ध अभिकर्ता प्रधाती ने आधिक 
उत्ता हे सकेन्द्रण में योगदान दिया है । 

पटेल समिति की सिश्लारिशं--भारतीय प्रवन्ध अभिकर्ता प्रधाली के सम्बन्ध मे जांच कर 
उसके भदिष्य के दारे में सुयाव दने के लिए ४ जनवरी, १६६४५ को एक समिति नियुक्त की गयी। 
भारठ सरवार द्वारा नियुक्त इस समिति के अध्यक्ष डॉ० ब्ाई० जी० पटल थे । समिति ने सीमेष्ट, 
सूती बस्ते, कागज, शकर तथा पदसन उद्योगा के मम्वन्ध में जाँद कौ और निम्नलिखित सुझाव 
द्यि ड् रच आवश्यक 

(१) समाप्ति आवश्यक-दीर्षकाल मे प्रदन्ध अभिवर्ता प्रणाली की समाप्ति क है 
हिन्‍्त दश म॑ सकटकालीन स्थिति तथा पूँजी वाजार वे टीवेपन को देखते हुए प्रवस्ध अभिकर्ता 
प्रणाली वो धीरे धीरे आधिर रूप मे ही समाप्त किया जाना चाहिए। 

(२) कुछ उद्योगों में तत्काल समाप्ति--शवक्र सूती वस्त तथा सीमेष्ट उद्योगों में प्रदन्‍्ध 
अमिवर्ता प्रणातरी को यधाशीघ्र समाप्व कर दिया जाना चाहिए । इस कार्य के लिए कुछ समय की 
पूर्व मूचता दना उचित रहेगा ॥ एक सदस्य द्वारा सूती वस्त्र के लिए पाँच वर्ष का समय देन का 
सुझाव प्रस्तुत किया गया । 

(३) डुछ में समात्ि नहों--समिति न प्रटसन तेशा कागज उद्योगों में प्रवन्ध अभिकर्ता 
प्रगाली को समाप्त न करने वी खताह दी । सरकार चाह तो इन उद्योगों की कुछ इकाइयों में इस 
प्रणाली वो समाप्त क्षिया जा सकता है ॥ 

(४) पूंजी दाजार की सहायता- शवकर, सूती वस्त्र तथा सीमेण्ट उद्योगों में प्रवस्य अभि 
कर्तों प्रणाली का अन्त करने से पूंजी वाजार में दुछ मन्दी आ सत्रती है। अत सरकार द्वारा कुछ 
समय के लिए पूंजो बाजार तथा कुछ अभिकर्ता इकाइयों को सहायता देने की व्यवस्था करनो 
चाहिए । 

(५) समिति का यह निश्चित मत या कि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली घीरे-धीरेस्वय ही 
समाप्त ही रही है कौर कुछ समय परचादे उसका अस्तित्व बेबल रोपण (0900800॥8), विद्युत 
उत्पादन (80ण०/।श५ 8थ्गथा/)09) तथा पटमसन और नसूती वस्न के अतिरिक्त अन्य वस्त्र उद्योगों 
में रह जायगा । अत* कम्पनी अप्रिनियम की धारा ३२४ के कन्तग्रेंत किसी प्रवन्ध अमिक्र्ता को 
दोवारा मान्यता देने के जिए किसी स्थायी समित्रि की आवश्यकता नहों है । 

(६) वही कम्पनियाँ जिनवी स्थायी सम्पदा अयवा दापिक हिक्वो १० करोट रपये से 
अधिक है, प्रदट8 ऋभिवंतओ) के लिप्गाई या प्रशाणन ले नहीं रहती चाहिए वर्षोकि उनदी व्यवस्था 
के लिए स्वतन्त्र ब्यवस्थापक या मैनजर का होना युक्तिसगत है तथा यह वम्पनियाँ उनका खर्च भी 

सहन कर सकती हैं। इन कम्पनियों मे श्रवन्‍्ध सचालक, सचिद अयवा कोपाध्यक्ष नियुक्त किये जाने 
चाहिए जिन पर कम्पनी की व्यवस्था वा सम्पूर्ण भार हो । 

(७) दृछ व्यक्तियों का यह मत है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं से हृए समझौतों का नवीनीकरण 
कम्पनी अधिनियम की धारा २६ के बस्वर्गंत सामात्य नोति के बराश्यर पर नहीं रोका जा 
समझता । समिति का यह मत था हि धारा ३२६ का समोपन कर इस बाधा को हृटाया जा 
सकता है । 
हु सरकार का निर्घय--प्रटेल समिति की रिपोर्ट मार्च १६६६ पे प्रस्तुत की गयी । सरकार 
ने इसकी स्िषारिशों को स्वीकार वर लिया तथा जून १६६६ मे यह घोषया की कि पटसन, कागज, 
सूती वस्त्र शवकर तथा सीमेष्ट उद्योग में तोन वर्ष के झोवर प्रदन्य अभिरर्ता प्रधाली को समाप्त 
बेर दिया जायगा, परेल समिति ने केवद अन्तिम सोन उद्योगों में प्रवन्ध अभिक्ता प्रघाली समाप्त 


६६६ | प्रन्‍ूध चमिकर्ता प्रणात्ती 


करने दी सिफारिश की थी जवदि सरकार ने पद्सन तथा कागज उद्योगों के सदस्य में भौ बय 
उद्योगों के ममान हो निर्णय लिया है । 
भारत सरकार वे एवं निर्णय के अनुसार २ अप्रैल, १६७० से सब उद्योगों में प्रवध 
अभिन्नर्ता प्रणाली सभाप्त वर दो गयी है । 
प्रश्न 
१. निम्न पर सक्षिप्त टिप्पणी लिसिए * 
प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली । 
(आगरा, बौ० कॉम०, १६६०, बी० ए० [पुरक), (६४) 
२ हमारे देश मैं प्रन्‍न्ध अभिकर्ता पद्धति के पक्ष व विपक्ष के तक प्रस्तुत करते हुए उत्तरके 
अस्त में अपना मत प्रजुट कौजिए । (विक्लस, बी? ए०, १९६] 
३. भारत में कम्पनियों के प्रवर्तन में प्रव्ध अमिकर्ताओं वा क्‍या योगदात रहा है शा 
वर्तमान परिस्थितियों मे प्रबन्ध अभिकर्ता भ्रणाली उपयुक्त है । स्पष्ट कीजिए | 


विदेशी पूँजी 


3] 


(0#86ार ८87॥87.) 


वर्तमान युग में ससार के अधिक्राश देश विकसित अथवा अल्प-विकमित अवस्था में हैं अत 
उन्हें अपनी ऑधिक स्थिति सुधारने के लिए आ्िक तथा प्राविधिव सहायता की आवदयक्ता 
पडती है। आधिक सहायता के प्राय दो स्वरूप हो सकत हैं (१) विनियोग पूंजी ([५८50608 
८४१४)) तथा (२) ऋण पूंजी ([.0थ॥ ८७7/9]) । 

विनियोग पूंजी एक प्रकार की जोछिम है जिस पर लाभाश प्राप्त होता है जबकि ऋण 
पूंजी पर निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है ) विनियोग पूंजी लगाने पर विदेशी पूंजीपतियों बी 
भारतीय औद्योगिक इकाइया मे प्रत्यक्ष रुचि हो जाती है जबकि ऋण पूंजी म वह केवल अपनी पूँजी 
वा ब्याज प्राप्त करने को उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार विनियोग पूंजी प्राप्त करने से देश को 
प्राविधिक जानकारी भी मिल जाती है जिसका विकासशील देशों मे सवथा अभाव रहता है। 

सरकार को नोति- भारत में विदेशी पूंजी वी उपयोगिता एक विवादग्रस्त विषय रहा है । 
१६वी शताब्दी के उत्तराद्ध में अन्तरिक पूँजी वे अभाव के कारण विदेशी पूँजी गी सहायता से 
रेलो तथा महरो का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त, अंग्रेज व्यापारियों ने भारत में चाय 
तथा कहये के दगोचो, कोयला उद्योग तथा जूट उद्योग मे पर्याप्त मात्रा में विनियोजन किया । इन 
उद्योगों वी प्रगति वा श्रेय विदेशी पूंजी को ही है । 

विदेशी पूंजीपतियों ने देश का आधिक शोपण क्या तथा राजनीतिक लाभ उठाया । 
उन्होंने अच्छे पदों पर भारतीयों वी नियुक्ति नहीं की। इन कारणों से भारत में विदेशी पूँनी को 
घृणा पी दृष्टि से देखा गया। सन १६२३ के राजकोपीय त्रायोग न यह मिफारिश की थी कि 
भारत का औद्योगिक विकास विदेशों पूंजी वी महायता से किया जाना चाहिए। सन्‌ १६२४ वी 
विदेशी पूँजी समिति (शाधयाभ (प्वजाथ (०गा7॥०४) ने भी विदेशी पूंजी के महत्त्व को 
स्व्रीकार क्षिया तथा इस बात पर जोर दिया कि विदेशी पूँजी का विनियोजन भारतीय हिठो के 
मनुमार होना चाहिए । 

अखिल भारतीय काग्रेस द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय योजना समिति न भी विदेशी पूँजी की उप- 
गोगिता का अध्ययन किया लया यह सुझाव दिया कि भारत मे विदेशी,पूंजी वा उपयोग सरकार 
की अनुमति से निर्धारित शर्तों वे अनुसार किया जाना चाहिए। विदेशों पूँजी का प्रयोग आधारभूत 
उद्योगों में नहीं क्या जाना चाहिए । ऐसे उद्योगों मे जो विदेशी पूँजो लगी हुई है, उसे शी श्राति- 
घोष्न सरकारी अधिकार में ले सेने वा सुझाव दिया गया । 

स्वतन्यता भ्राष्ति के पश्चात्‌ विदेशी पूंजी--सन्‌ १६४८ को ओद्योगिक नीति मे सरकार ने 
विदेशी पूंजी के महत्त्व को स्वीकार किया परन्तु साथ ही साथ यह स्पष्ट वर दिया कि विदेशी पूंजी 
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पर आवश्यक नियन्त्रण रखा जायेगा तथा जिन उद्योगों में विदेशी पूंजी लगी हुईं है उनकी प्रवध 
व्यवस्था यथासम्भव भारतीय हाथो मे होगी । इसके साथ ही ताप यह भी स्पष्ट दिया गया है 
विदेशी पूजी का प्रयोग देश के प्राइतिक साधनों के विकाप्त वे लिए किया जाना चाहिए तपा झरे 
विदेशी प्रतियोगिता को प्रोत्ताहन नही मिलना चाहिए। 

सरकारी क्षेत्र में प्रयोग वाछनोय -- न (६४६-५० के प्रशुल्क कमीशन ने विदेशी पूंडीड 
महत्त्व को स्त्रीकार करते हुए यह मत व्यक्त किया क्ि विदेशी पूंजी का उपयोग सरकारी क्षेत्र 
तथा उन योजनाओं में होना चाहिए जिनमे आयात अधिक करना पड़ता है । आयोग ने विदेशी पूँगे 
के महत्त्व को स्वीकार करते हुए यह कहा है क्लि “राज्य की नोति इस प्रतार की होती चाहिए हि 
बह ऐसी अवध्याओं की सृष्टि करे और उन्हे काथम रखे, जिनमें इस प्रकार वी सारी रिदेशी पूंगे 
का आगमन होता रहे जो भारत मे आना चाहती है।” आयोग ने इस बात पर जोर दिया सै 
देश में विदेशी पूँजी के विनियोजन के लिए उधित वातावरण तंयार जिया जानता धाहिए। गए 
सम विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में सल्देहपूर्ण वातावरण था। अत ६ अम्ल, १६४६ को स्वर 
श्री जवाहरताल नेहरू ने ससद मे विदेशी पूंजी के सम्बन्ध मे सरकार की नीति की घोषणा वी। 

अप्रैल १६४६ की भारत सरकार को विशेशौ पूँनो नोति--इस नीति की मुस्य विशेषताएं 
निम्नलिखित थीं 

(१) विदेशी पूंजी पर नियन्त्रण का उद्देश्य--“ राष्ट्रीय हित मे विदेशी पूँजी हे क्षेत्र मौर 
उसकी राति का नियमन करने की आवश्यकता पर जोर देने का कारण यह था कि विदेशी एँगी 
द्वारा देश की अय॑ व्यवस्था पर भनुचित प्रभुत्व तथा नियन्त्रण रे जाते थे । परन्तु अब परिष्वितियाँ 
यदल शुकी हैं अत अब विदेशी पूंजी के नियन्नण वा उद्देश्य उसका इस प्रकार से उपयोग कसा 
होना चाहिए जिससे बह देश के लिए अधिक उपयोगी प्िद्ध हो सक्रे ।! 

(२) विदेशों पूंजो की अनिवायता-- (विदेशी पूँजी से भारतीय पूंजी को अनुपूति कस री 
आवश्यकता है क्योकि जिस पैमाने पर हम देश का तीब्रगति से विकास करना चाहते हैं राय 
बचत उम्तके लिए पर्यात नही होगी। इसके अतिरिक्त कई स्थितियों से वेज्ञातिक, प्रारिप्रिक हषा 
औद्योगिक ज्ञान और पूंजीगत वस्तुओं को प्राल करने का सवमे अच्छा साधन विदेशी पूंजी है।" 

(३) भेड्माव नहीं -भारतोय तैया विदेशी दोनो प्रकार के उपक्रमो से यह आशरी 
जाती है कि वह सामास्य औद्योगिक नीति की शर्तों का पालन करेंगे तथा भारतीय तथा विदेशी 
पूँजी में कोई भेदभाव नही किया जायेगा । 

(४) कतंघ्ान विदेशी उपक्रप--जहाँ तक वतंमान विदेशी उपक्रमो का सम्बन्ध है, स्ताएं 
उन पर कोई भी ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगायेगी जो भारतीय उपक्रमो पर नही बे हुए हैं। विदेश 
उपक्रभो को लाभ कमाने को छूट होगी तथा उन पर सामान्य शर्ते ही लागू होगी। 

(१) उचित मुआवजा--भारत सरकार की विदेशी हितों को किसी भी प्रकार वी छत 
पहुँचाने की इच्छा नहीं है। करकार भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विकास में उनके रचनात्मक गौर 
सहकारी क्शदान का स्वागत करेगी । यदि कभी विदेशों उपक्रम अनिवरायंत हस्तगत किये जायेंगे 
तो उन्हे उचित मुआवजा दिया जायेगा। 

(६) लाम तथा पूँजो भेजने को पुविधा--लाम भेजने के सम्बन्ध में वर्तमान सुविधाओं हो 
भविष्य पे बनाये रखने में कोई कठिनाई सही होगो । सरकार विदेशी पंजी को वापस ले जाने पर 
किसी भ्रकार वा प्रतिबन्ध नही लगायेगी परन्तु लाभ बादर भेजने वो सुविधाएँ विदेशी विनिमय री 
स्थिति पर निर्भर करेंगी । 

(७) भारतोय कर्मचारियों का प्रशिक्षष--पामान्यत विदेशी कारखानो का सबालत भाए 
तीय हाथो मे होना चाहिए परन्तु यदि एक निरिचत अवधि के लिए उन पर विदेशी नियल्ण रहटा 
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हो और वह राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल न हो तो इममे सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी । यह 
स्पष्ट कर दिया गया कि विदेशी फर्मे प्रत्येक श्रेणी के भारतीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 
सुविधाएँ प्रदान व रेंगी । 

इस प्रकार सन्‌ १६४६ की इस घोषणा क द्वारा विदेशी पूंजी का स्वागत किया गया। 
वर्तमान समय में भी इ्मी नीति का पालन किया जा रहा है ५ पचयर्षीय योजनाज। में विदेशी पूंजी 
के महत्त्व पर पर्याप्त जोर दिया गया है। विदेशी मुद्रा की कठिनाई तथा देश के शीघ्रातिशी क्र 
औद्योगीकरण की आवश्यकता क कारण विदेशी पूंजी वा महत्त्व बढ़ गया है। त्रिनियोंजकों को 
ऋषिनाई को दूर करना तथा विदेशी पूँजी को हर प्रबार से प्रोत्साहद देना सरकार की वर्तेमान 
विदेशी पूंजी मीति का मुख्य उद्देश्य है। चतुर्थ योजना के मसोंदे मे इस बात पर जोर दिया गया 
है कि विदेशी पूंजी पर निर्भरता मे शीक्र मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा की जायगी । 


विदेशी पूंजी की आवश्यकता 

विदेशी पूँजी की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है 

(१) निर्धतता--ससार के अधिह्ाश देशो में अत्यधिक विपन्नता एवं निर्धनता का साम्राज्य 
है। जनता की औसत वाधपिक आय बहुत कम होने के कारण जीवन स्तर बहुत नोचा है और 
शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति अत्यन्त हीनावस्या म है। गत वर्षों मे अनेक एशियाई अफ्रीकी देशों 
में राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है, जिसके फलस्वरूप उन्हे अपनी आ्िक स्थिति में सुधार 
करते की आवश्ककता तीब्र रूप में अनुभव होने लगी है। इन देशों वी जनता की औसत बाय 
इतनी कम है कि उसमें से बचत वरना बहुत कठिन है, जिसके कारण उसमे पूंजी दिर्माण की मात्रा 
बहुत कम होती है। अत* आधिक विक्रास करने के लिए विकृ॒मित देशों के ऋण पूँजी अथवा विनि 
योग पूँजी प्राप्त करना अनिवार्य है। वस्तुत सधार को २ बरव से अधिक जनसबध्या को यदि भूख 
ओर गरीबी से मुक्त करने के नियमित प्रयत्न नही क्िय गये तो वह सम्पन्न राष्ट्रों के लिए दु खदायी 
हो सकती है, जिससे विश्व-शान्ति के भग होने की आशक़ा निरन्तर बनी रहेगी । अत अल्तर्राष्ट्रीय 
शास्ति रखने के लिए अविकस्ित देशों का आविक विकास करना आवश्यव है, जिसके लिए अधि- 
कॉंधिक विदेशी पूंजी प्राप्त १रना आवश्यक है। 

(२) प्राविधिक--मानवीय तथा आधथिक कारणों के अतिरिक्त विदेशी पूंजी की दूमरी 
आवश्यकता प्रादिधिक् कारण हैं। अविवमित देशो में शिक्षा का सामान्य स्तर बहुत नीचा है और 
वहाँ इजीनियरिंग अथवा अन्य प्राविधिक ज्ञान रखते वाले विशेषज्ञों का सवंया अमाव है । अत इन 
देशों मे विकसित देशों से न केवल मशीनें तथा उनके निर्माण करने सम्बन्धी उपकरण मेंगवाना 
आवश्यक है बल्कि विदेशी प्राविधिक विशेषज्ञों कौ सहायता भी प्राप्प करना अनिवार्य है । इस माल 
तथा प्राविधिक ज्ञान के लिए तल्लाल भुगतान करना सम्भव नही होता, अत अधिकाश राशि ऋण 
में प्राप्त करनी पड़ती है अथवा विदेशी उद्योगपतियों को पूँजी विनियोग करने के लिए राजी करना 
पढ़ता है । 

(३) राजनीतिक--विदेशी पूँजी की तीसरी आवश्यकता राजनीतिक है। दक्षिणी अमरीका 
अफ्रीका, एशिया तथा मध्य-पूर्व के देशों मे पुरातन परम्पराओं तथा जीवन पढ़ति के विदद्ध एक 
भीषण क्वान्ति का सूत्रपात हो चुका है और यदि इन देशों को प्रजातन्त्रीय ढग से आधिक विकास 
करने मे सहायता न दी गयी तो इनमे तानाशाही अधििनायक्वाद स्थावित होने की आशका उलनन 
दो सकती है, जो चीन की भाँति अपने पडौसी राष्ट्रों के लिए सरदर्द बन सकते हैं। मत ससार 
में वास्तविक, मानसिक, आधिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिए तव तक अधिका- 


धिक मात्रा में विदेशी पूंजे प्राप्त करना आवश्यक्र है जब तक कि इन देशो का आधिक विजय 
सामान्य स्तर तक नहीं पहुँच जाय । 
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पूंजी प्राप्त करने में क्ठिनाई--अविक पित्त देशों मे पूंजी ढगाने मे अनेक दुविधाएं हैं। इन 
देशो मे शिक्षा को सुविधाएँ अत्यन्त न्यून हैं और प्राविधिक विश्वेषज्ञों की तो वात ही बयां, बुत 
तेया प्रशिक्षित थमिको का मिलना भी कठित है। शिक्षा के अंग्राव में इन देशों में उत्ताल्‍न वी 
नवीन पद्धतियाँ लागू करने मे कठिनाई होती है । इसके अतिरिक्त इस देशों भें प्रशासन ध्यवस्पा भी 
हुशल एवं सक्षम नहीं होतो जिमके फप्रस्वरूप हिल्ी योजना को आरम्भ करना तथा उमे उचित 
एवं व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित करना भी कठिन होता है। इन सब कंठिना इथो के कारण पूंजे 
विनियोग का प्रतिफ्ल बहुठ घीरे तथा न्यून मात्रा में प्राप्त होने की सम्मावना होती है, थत्र देश 
अभ्त्ा विदेश वे पूंजीपनियों को धन विनियोजन का उत्माह नही रहता ॥ 

उपृक्त कठिनाइयों के अनिरिक्त अविरमित देशो में पूंजी विनिमोजन मे सर्वाधिक दापक 
तत्त्व इन देशो मे व्याप्त प्रप्टाचार है, जिम्मतें कारण विदेशी तथा देश पूंजी का एक अश निएतर 
विदेशी बैंको में जमा होता रहता है और उसका उपयोग देश हित में नही हो पाता । इत्त दप्प के 
पुष्टि अमरीकी सोनेट के सदस्य थी जैविस्स के इस कथन से होती है कि १०-१३ वर्षों मे तैटिग 
अमरीजी (दक्षिण तथा केद्रीय अभरीक्ी देश) देशो से ६०० से लेकर १,५०० करोड़ डानर व 
धनराशि अमरीका तथा स्विम बैको में जमा हुई है । इन देशों की होन आधिक ौथ्थिति को देखे 
हुए पूँगी वा चोरी छिप्रे इतनी माया में निर्यात होता वसस्‍्तुत एक लज्जाजनक एव दुपद स्पिति 
है। स्वभावत पूंजी बिनियोग करने बाले उदार देश अपनी पूंगी वा दुस्पयोग सहन नहींवर 
सकते । इसके विपरीत, उनकी यह आकाक्षा होती है कि सहायता प्राप्त करने वाले देश मत्यत्ि 
परिश्रम द्वारा प्राएत पूंजी का सही उपयोग करें और स्वय भी स्थागवृत्ति अपनाकर विदेशों मे प्रा 
पूंजी में कुछ वृद्धि करने का प्रयत्न कर। दुर्भाग्य से अनेक देशो में इस वृत्ति का सर्वेष! अमाव है। 


विदेशी पूंजी के गुण 

विक्राप्तशोल देशों के लिए तरिदेशी पूँजी प्राप्त करना अनेक हृष्टिय्रोगो से लाभदायक होता 
है जिसका ब्यौरा नौचे दिया जा रहा है 

(१) भोविम--पत्येक नयो औद्योगिक इकाई की स्थापना में कुछ जोलिम होती है मर 
अविक््ित देशो के उच्चागयतियों को उद्योगों के सम्बन्ध मं तबिक भी अनुभव मे होने के वारण रह 
जोखिम उठाने से घबरान हैं। अत देशी पूंजी नये उद्योगों में नही लगायी जाती, जिमसे औद्योगिड 
विक्रास की गति कुष्ठित रहती है। विदेशी उद्योगपति नवीन होंत्र में पूँजी लगाने के लिए उलुक 
रहते हैं बयोकि' ओद्योगिज अनुभव के कारण उहे जोलिम का भय नही होता और मये कैतों मे 
प्राय अधिक लाभ होने की सम्भावना होती टै। इसी प्रकार विदेशी पूंजी प्रारम्भिक जोखिम वो 
सहन कर नये उद्योगों की स्थापना में सहायक होती है । 

(२) सर्वेक्षण- कसी क्षेत्र मे नये उद्योग स्थापित करते से पूर्व उस क्षेत्र वी ओद्योगिक 
पम्मावनाआ का भरपूर सर्वेक्षण तथा विश्नेषण करना आवश्यक होना है। इस कार्य के लिए अनुमवी 
एव बुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिनका प्राय अविकद्तित देशों मे अमाव होता है! 
विदेशी पूंजीपनि नयी औद्योगिक इकाई को स्थापना से पृ उस उथोग के लिए उपयुक्त अनेक क्षेत्र 
का सथोचित सर्वेक्षण करते हैं। इस सर्वेक्षणों का लाभ देशी पूजीवति भो उठा सतते हैं बौर उतहे 
बाघार पर अधिकाविक क्षेत्रों मे अनेक उद्योगों का विकास किया जा सकता है । इस प्रकार रिरेशी 
पूँजी का सहयोग प्राप्त होने के कारण सर्वेक्षण की दुविद्या तथा ध्यय ३ बचत हो जाती है। इसके 
अतिरिक्त विदेशी पूँजोपतियों के अनुभव से लाभ उठाकर देशी पूँजीपचि आयदयक्ता पहने पर खय 
भी दये सर्वेक्षण करवा सकते हैं और उदे पहले से कम कठिनाई तथा व्यय उठाना पता है। 
बल्तुत भरारस्मिक सर्वेक्षण भविष्य के सर्वेक्षणों के लिए प्रव-प्रदर्शक' का कार्य करते हैं। 

(३) भाविधिक फोशल--विदेशी पूंजी 


पूंजी के साथ-साथ प्राय कुछ विदेशी विशपज्ञ भी देश मैं 
्् 
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आते हैं, जो सम्बन्धित औद्योगिव इदाई दी प्रवन्ध व्यवस्था #रते हैं। स्वृम्मावतः इन विशेषज्ञों के 
नोचे देसी व्यक्तियों को वियोजित जिया जाता है। सहायक मेतजर, सहायक इन्जीनियर ठया कुशल 
एवं अबुशल श्रमिक प्राय विदेश से नहों लिए जाने क्योकि ऐसा बरने में व्यय अयित्र होता है, 
अत मम्बन्धित दश् वे विभिन वर्गों के इप्रक्तियों को विदेशी विश्रेपज्ञों के साथ कार्य करने का अब 
सर मित्ता है जिसमे उनके व्यावहारिक जान तथा जनुभव मं आशातीत वृद्धि होतो है। कभी-कभी 
तो विदेशी दिशपन्ञ देशी कर्मचारियों वे निय मत प्रशिक्षण वी व्यवस्था भी वर देते हैं ताकि उनकी 
सस्या में उत्दादन तथा बौशल का स्तर ऊँचा हो सक् | इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप देश के 
ब्राविधिक कौशल में उठति होती है और भविष्य में स्वदेशी पूँजी द्वारा स्थापित होने बाते उद्योगों 
के लिए योग्य प्रवन्धक तथा दइवीतियर प्राप्त चरत म अधिक बढिनाई नहीं होती । 

(४) भुगतान सस्हुलन--अविकसित देझों में जब विक्राम का क्रम आरम्म होता है तो उन्हें 
यस्त्र उपकरणादि पर्मोप्त मात्रा में सायात करने पडते हैं योर यह स्थिति कई वर्षों तकः बनो रहने 
की मम्मावना रहती है, जिसके कारण देश का झुगतान सस्तुवन निरन्तर विपक्ष में रहता है । 
विदेशी पूंजी आयात होने से यह सन्तुलन ठीक्ष होता रहता है और देश वी आधिक प्रगति पर 
बिगेष भार नहीं पदता । दालान्तर में जब देश का कौद्योगिर विकास उचित मात्रा में हो जाता है 
तो पूंजीगत सामान आयात करने की आवश्यकता नहीं होतो। विदेशी पूँजी आयात करने पर 
विदेशी पूँजीपति प्राय यम्त्र-उपक्र रघादि भी अपन देश से प्राप्त कर लेते हैं। कभी-कभी यह पूँजी 
ऋषण हूप मे प्राप्त वी जाती है। ऐसी म्थिति में भी भुगतान सम्तुवत वी तात्यात्रिक्र समस्या का 
सामना नहीं करना पहता और बुछ वर्षो के पश्चात्‌ ओद्योगिक विकास करके अधिव निर्यातों वी 
कमाई मे ऋण नुगतान करना मम्भव हो सत्रता है । 

उपर्युक्त विदरण से यह स्पष्ट है कि तीद्र गति से कौद्योगिक विक्रास करने के विए अविकृमित 
देशों द्वारा विदगी पूँजी का सहयोग प्राप्प करना आवश्यर है । 

विदेशी पूंजी के दोष 

यह सत्य है वि विक्रामशील देशों के विए विदेशी पूंजी प्रषप्द करना लगभग अनिवाप है 
परन्तु कभी-कभी विदेशी पूंजी कई वठिनाइयाँ उत्त न कर देवी है, जिन्हें कोई भी स्वतन्त्र देश पसन्द 

नहीं कर सबता ६ इस कठितादयों का अनुमान निम्नलिखित हथ्यों मे लग सकता है: 

(१) देश का शोषण--अधिक मात्रा मे विदेशी पूँजी आयात करने से देश वी ओऔद्योगिक 
एवं व्यावसायिक शर्ति विदेशियों के हाथ में चत्ती जाती है, जिससे उन्हें देश का शोपय करने का 
अवपर मिल जाता है मी महत्त्यवूर्ण पद्मों पर विदेश्वित्रों को नियुक्ति की जाती है और जिन थोड़े 
से स्थानों पर कुछ देशवाप्तियों की नियुक्ति होती है वह प्राय विदेशियों के हो समर्यक्र बन जाते हैं। 
इसके फलस्वरूप देश में एक वर्ग जिदेशी सभ्यता और भावना का पद्षत्राती बन जाता है जो प्रत्येक 
बात मे अपने विदेगी श्रमार्वों का समर्यंत करता है । इस प्रकार देश मानसिक भोपश का थितार हो 
जाता है। भारत मे अंग्रेडी शामन वो स्थापना सौर उसदा दीघेशल तक बने रहना इस कपन की 
पुष्टि करने के विए पर्याप्त प्रमाण है । 

विदेशी पूंजी के देश में आयात होने से देश में अनेक अवाछित तत्वों का व्यावसायिक क्षेत्र 
में प्रविष्ट होना सम्मव है। ये लोग प्राय देग में जासूपी वरने लगते हैं और अपने उच्चस्तरीय 
सम्पर्क का लाभ उठाकर देझ्ञ को गुप्त सूचनाएँ प्राप्त कर अपने देश में भेजने लगते हैं 

(२) राजतीतिक हस्तक्षेप-विदेशों पूँजो के माध्यम मे विदेशियों को कमी-क्भी अत्यधिक 
व्यावमायिक छैत्ति प्राप्त हो जाती है जिसके बल पर वह देश के शाधने-प्रवन्ध तया राजनीति में 
रे 2 अं डर प्राय किसो दे विज्ञेप को आपिक सहायता करने लगते 
ँ ; इनकी सहा जनीतिज्न स्वमभावत प्रस्येक क्षेत्र मे विदेशी व्यावसायिक वर्ग 
वा समर्थन करते हैं । इसका क्रमिक प्रभाव यह होता है कि एक समय ऐसा आता है जवकि शासक 
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विदेशी व्यापारियों अथवा पूंजीपतियों के हाथ को कठपुतली मात्र रह जाते हैं। भारत तथा कक 
एशियाई, अफ्रीकी तथा दक्षिण अमरोवी देशो में बुछ समय पहले तक हासन सत्ता पर विदेश 
पूंजीपतियों का क्षघित्तर होना इस तथ्य की पुष्टि करता है। 

विदेशी पूँजी का एक दुष्परिणाम यह भी होता है डर पूंजीपति ध्या उतने हर्माश 
सरकार प्राव सहायता देत समय वुछ सुविधाओं की माँग करते हैं तथा सहायता प्राण राफ्ों 8 
प्राय यह भपेक्षा की जाती है कि अन्तरराष्ट्रीय मामलो मे वह उतका समर्थन करें। इमपे शप्ट है 
कि दिरेशी पूँदी की उपलब्धि के परिणामस्वरूप देशो की आस्तरिक एवं विदेशी नौति वी खतलग 
समाप्त होने का भय रहता है और आवधिव दासता राजनीतिक दाप्षता को जन्म देती है' (8०. 
70ग्राए 6ल्‍कशात०॥ ९6 ९405 ॥0 कणाहत्या 4च०तथापव) का कथन सत्य विद्ध हो जाता है। 

(३) स्पर्डा-विदेशी पूंजी के विनियोजन वे फलस्वष्प देश की ओद्योगिक शक्ति विशेगयों 
मे हाथ मे जात का भी भय रहता है और देश की पूंजी मे स्थापित औद्योगिक इकाइयों से भीषण 
स्पर्दा करने लगते हैं। इसके फरस्वक्षप देशी उद्योगो का पनपना श्राव अत्यन्त कठिन हो बाद है। 

(४) ज्ञाप्ताश--विदेशी पूंजी क्नियोजन से न केवल विदेशियों को रोजगार ही बाय 
मिलता है बल्कि इसके प्रतिफ्लस्वध्प प्रति वर्ष ब्याज अयवा लाभाश के रूप में काफ़ी पते 
विदेशों को भेजनी पड़ती है। इससे कालास्तर में देश के भुगतान सन्तुलन पर भार पढ़ता है और 
मुद्रा की विनिमय दर गिरने की आशका उत्पन्न हो जाती है । 

(५) अम्पवल्पित विक्षप्त--विदेशी पूंजी के विरुद्ध प्राय एव ग्रिक्ायत यह दी जी 
हि विदेशी पूँजीपति केवल उन छत मे ऐसे उद्योगरो का विकास बरने का प्रथल करते हैं मे 
उनको अधिकाविक साभ हो । अनेक बार यह प्रयलल देश के हितो वे सर्वधा बनुकूत गहीं हे 
फिन्‍्तु विक्ाप्त के हित मे सरकार को विवश होकर उनकी अनुमति देदी पड़ती है । 

भारत मे विदेशी पंजी का विनियोजन 
(075 वपशपडी शहर वप 7504) 

भारत में बहुत सी विदेशी क्परिया ने विशिन्न उद्योगों मे पूंजी विनियोजित की है दे 
अतिरिक्त पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत थोजनाबद आधिक विवाप्त के लिए विधिनन रिरे 
सरकारों द्वारा भी ऋण तथा अनुदान प्राप्त होते रहते हैं। अत भारत मे विदेशी पूंजी वे विति 
बोडन का अध्ययन दो शौप॑पा के अन्तर्गत किया जा सकता है * (१) विदेशी तिजीपूँगीा 
विनियोजन तथा (२) जिद्देशी खण भौर सहायता । 
भारत में विदेशी निज्ञी पूंजी का विनिधोजन [सिगलडा छाध्वाल 07क्ाग ाएश्थागशा) 

मात्रा--रिजर्व वैंक ऑफ इग्डिया के अर विभाग की अन्त राष्ट्रीय वित्त” शास्रा ने भा 
में विदेशी निजी पूँजी के विनियोजन की समस्या के सम्बन्ध में अ्रेल १६६६ में एक बल 
अवाशित क्या इस अध्ययन मे दिसम्बर १६६२ तक वे' ही समक उपलब्ध हैं, फिरभोल् 


अध्ययन द्वारा विदेशी निजी पूंजी के सम्बन्ध में पर्याप्त तथ्य प्रकाश में आते हैं। इस अध्ययन के 
अधुष तथ्य तिम्नलिखित हैँ 


7 आज "लत दें विदेशी विनियोग शैव___ के निजी क्षेत्र में विदेशी विनियोग जेव जज 
8 जा वि य कब ट7 (करोड़ रफयो मे) 











जून १६४८ १२६४ ६ 
दिसम्बर २६५३ श्६७ १ 
क्र १६५६ डएच३ 


ढ १६६१ इ्छ सना द् 
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प्रस्तुत वालिका से स्पष्ट है कि गत सतह वर्षों में निजी क्षेत्र में विदेशी पूँजी की मात्रा मे 
_हुल ६७१२ करोड रुपये की वृद्धि हुई है। योजनानुमार दृद्धि कौ भाराइन पा १२ करोड रुपये की वृद्धि हुई है । योजनानुमार दृद्धि की माता इस प्रकार है? 


प्रथम योजना १७७ प८ करोड रपये 
द्वितीय योजना श्ध्यरे » 
तृतीय योजना ३०११ ,, 





....प...्््+- 
इससे स्पष्ट है कि तीसरी योजना मे निजी विनियोगों मे सर्वाधिक वृद्धि हुई है। इसका 
मुख्य कारण यह है कि तीसरी योजनाकाल में भारत में विदेशी विनिमय वी भीषण कमी का 
अनुभव जिया गया जिसके फलस्वरूर विदेशी पूंजी के आयात को विश्लेप प्रोत्साहन दिया गया ) 
उद्योगों के अनुसार विनियोजन--दिसम्वर १६६५ में विभिन उद्योगों में विदेशी पूँजी का 
विनियोजत निम्न प्रकार था 
विदेझी व्यावसायिक विनियोण दा रूप (दिसम्दर १६६५) 








(करोड रुपयो मे) 
उद्योग कुल विनियोग 
बागान उद्योग श्श१ १ 
खान उद्योग १२१ 
पेट्रोलियम १७७*८ 
मिर्माणकारी उद्योग ड५८६ 
सेवाएँ १६६२ 
योग ६३५८ 








सपुंत्त तालिवा से स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र में विनियोजित अधिकाश विदेशी पूँजी निर्माण- 
कारी उद्यौयो में लगी हुई है। ततश्चात्‌ क्रमश पेट्रोल, जन-सेवाएँ तथा ध्लाण्टेशन का स्थान है । 

देशों के अनुध्तार विभाजव-भारत में विदेशी पूंजी विनियोग की हृध्टि से ब्रिटेन का 
प्रयम स्थान है। सन्‌ १६५५ से १६६४ के बीच विदेगी पूंजी विनियोग को मात्रा मे ४६३ करोड़ 
रपये की वृद्धि हुई, जिसमें से १६३ करोड रुपये की विदेशी पूंजी ब्रिटेन से, १५४ करोड रुपये 
अमरीका से तथा १७६ करोड रुपये अन्य देशो व स्रोत्रों से पूंजी भारत में आयी । देशो के अनुसार 
भारत मे विदेशी पूंडी की स्थिति निम्न प्रकार थी * 

देशो के अनुसार भारत में विदेशी पूंजी 








देश पूंझो को मात्रा (करोड रुपयों में) 
१६५५ १६५५ 
ख्लिटेन ३६४ ६ श्र 
अमरीका ३६६ १६३२ 
अन्य देश ३६ ६ २१३३ 
विदेशी पूंजी पर लाभ 


दिदेशी पूंजी पर १६६३-६४ में रे८ बरोड रुपये तथा १६६४-६५ से ५४ करोड रुपये शुद्ध 
लाम हुआ डिन्तु इन रकप्तो में सें क्रणश ३० तथा ३३ दरोइ रुपये की राशियाँवितरित वी 
गयी । शुद्ध लाभ की मात्रा में वृद्धि के मुख्यत दो कारण थे। प्रयम, व्यवसाय में बृद्धि तथा दूसरे, 
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सुपर टंवस के स्थान पर मरतस लगा देने तथा करो में अन्य छूट देने के फलस्वरूप यह तग्म 
हुआ। शुद्ध ज्ञाभ का एक महत्त्वपूर्ण भाग पुत्र व्यवसाय में इसलिए लगा दिया गया कि भकिष्य मे 
लाभ की सम्भावनाएँ अधिक उज्जवल हैं। लाम की मात्रा में मुख्य वृद्धि निर्माण उद्योगा दया 
व्वाष्टेशन उद्योगों में हुई है। कुत विनियोग पूँजी पर शुद्ध लाभ को दर लगभग ६ प्रतिशत है गे 
विशेष आइरपंक प्रतीत नही होती । 

भारत में विदेशों पूंजी को कम मात्रा के कारण--भारत एक विशाल विक्रामशौल देश है। 
वस्तुत भारत में विदशी पूंजी का विनियोजन बहुत अधिक मात्रा में होना चाहिए था परनु विदेशी 
पूँडी के विनियोजन मे कुछ कठिनाइयाँ हैं, जितका विवरण निम्नलिखित है. 

(१) सरकारी नौति--भारत ने पैने ६६५६ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में सरवशक्ि 


राष्ट्रीयकरण हे विदेशी पूंजीपतियों के मस्तिष्क मे अनेक शक्ाएँ उतने कर दी । भारत के चौरह 
निजी व्यापा[ के बैंको के (१६ जुवाई, १६६६ को हुए) राष्ट्रीयक्रण का भी विदेशी पूंजी पर 
प्रभाव पड़ेगा । इसके अतिरिक्त सरकार के मन्‍्त्री तथा अन्य अधिकारी समय समय पर परपर 
बिरोधी वक्त व्य देते रहते हैं, जिसम विदेशी विनियोजकी कौ शक्राओं में वृद्धि हो जाती है। वलुत 
सरकार की करती और कथयनी में साम्रजम्य होना अत्यन्त आवश्यक है और पूंजी विनियोजन, ऋण 
तथा आशिक प्रमस्याओं से सम्रन्धित ऋय मदृित्त्वपूर्ण बातों पर जो भी मन्त्री व अधितारी हाई 
जनिक वक्त. दें बड़ पहले तैयार कर लिए जाने चाहिए ताकि क्षणिक आवेश में कोई बनुदित 
वात, थो सरवारी नीति के विपरीत हो, ने निकल जाय । 

परकार की अर्थ एवं विनियोग नोति के सम्दस्ध भे स्पष्टीकरण के लिए भारत वे विस्धों 
में स्थित दतावाप्षो को सतक रहता आवश्यक है और भारतीय अथवा अन्य विदेशी ब्ोतो द्वाए 
उत्पन भ्रम को तत्काल दूर करने की आवश्यकता है । 

(२) लानफीताशाहो--भारत में पूंजी लगाने के लिए उत्सुक प्राय सभी देशों के उद्योग 
पतियों को यह शिक्षायतत है कि उन्हे उद्योगों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने मे बहुत देर लगती है 
और अनेक कठिनाइवो का मना करता पडता है। वस्तुस्चिति यह है कि लाइसेंस को रवीही 
देने मे पहले प्रत्येक योजना का बई मम्थालयों द्वारा परीक्षण करना आवश्यक होता है और गहूधा 
उन मन्‍्तालयों में सहयोग के बन्नाव में अन्तिम स्वीकृति मिलते तक बहुत अधिक समय लग जाता 
है। विदेशी पूंजीपतियो तथा विनियोजको को अनेक बार सचिवालय अथवा मस्त्रालय के मद्रि 
कारियों के दृब्यवहार का शिकार होना पडता है। इन परिस्थितियों के अभ्यक्तत ने होते के करा 
विदेशी वितियोजक भारत मे पूंजी विनियोजन करने में सक्रोद करते हैं । 


कार द्वारा दिसी औद्योगिक इवाई में 
अनुमति दी जाती है कि उत्त सत्यान मे क्‍मसे कम 

्रि कम चाहिए। यह बस्धन लगाने का कारण यह है कि उम्र सस्णन 
की जाधी से अधिक मतशक्ति भारतीयों के अधिकार मे होनी चाहिए ताकि उसका संबातत 
है के विरुद्ध नजा सके। बुत इस अकार के बन्धत लगाने से केवल विदेशी पूंजी 
साजा हो सीमित होठी है ब्योकि निजी बिनियोजक प्राय चापिक समाओ में बहूत कम इम्या 
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में भाग लेते हैं और प्राय क्तोरम पूंग होना ही बटित होता है। इसके विपरीत, यदि कोई 
विदेशी पूंजी प्राप्त सस्था मारतीय हितों वे अनुबुत सचातित नहीं हो रही हो तो सरवार उसे 
अन्य अधिकारों के अम्तगेत भी अदिश दे सकती है। अत कूछ विशेष चर के उद्योगों वी छोडबर 
सखार द्वारा विदेशी पूँजी की मात्रा है प्रति अविक उदार हृष्टिकोण अपनाना छवित होगा । 

एम दो-तीन वर्षों में इस सम्मस्ध मं बंधिक उदारता वी टीवि अपनायी गयी है । 

(४) विदेश दूंकी हे (लिए आलायरण--दपयेक्त द ठिवादयाँ स्यूताधित रूप में सभी प्रजा 
तत्ववादी ध्यवस्थाओ मे होती हैं और भारत ने ब्रिटेन से शासत परम्ररा उत्तराधित्रार में प्राप्त वी 
है। उप्तम कुछ दोए बर्न्वनिह्ित हैं किन्तु इन बरभ्यताओ 9 हट्आर विदेशी पूंडी प्राप्ठ करने 
सम्बन्धी क्रियाएँ सरल एवं सुगम बनायी जा सती हैं। गत वर्षो में मन्तालयों के कार्षों मे बुछ 
परिवर्तन वरते बुछ कागजी कापवाही कम दी गयी है परन्तु उसमे बच्ची सुधार की गुंजाइश है । 

भरत म विदेशी पूंजी का सैडान्तित विरोध रहा है वयोकि भारत कब्र उस इतिहाप्त वी 
पुनरादृत्ति नही होने दवा चाहता जिसके अनुसार अग्रेजो व भारत के व्यापार और उद्योग के 
माध्यम से दह वा शामत बधितार प्राप्त वर निया था। सम्मदत भारत इसीलिए पम्पूर्ण विदेशी 
सहायता (पूँजी तथा ऋण) बिना हिंसी राजनीतिक लगाव के प्राप्त वर रहा है। भारत ने अपने 
व्यवहार से यह सिद्ध कर दिया है दि वह आना आर्थिक विकास दश के करोड़ों लोगो को स्वृतन्वता 
वा वास्तविक सुखे अपुमत्र कराने के लिए कर रहा है। विदेशी इस व्यवहार स आश्वस्त हैं। 
इस प्रमाण इस तथ्य मे दिया जा सकता है. कि भारत पर चोगी आक्रमग होने पर भो १६६२ 
में विदेशी पूँजी वा सहयोग पहले के संद वर्षों मे अधिक (लगभग ४५ है करोट रुपये) रहा। 

सरबार की विदेशी पूँझी गीति पे इरिबितंन हो रहा है ५ सरवार ने लिर्णेय दिया है जि 
फर्लीलाइजर उद्योग मे पिदेशी पूंजी वा वश ५०% में अधिक मरी हो सकता है. तथा सरकार 
जिदेशी विनियोजरों को “रुपया पूँजी' एकत्र बने में भो सहयोग देगी । 
ओद्योगिक सहयोग 
ताषए एक, 00॥.40004770:95) 

विदेशी पूँजी भारत में आये की एक रीति यह है कि विदेशों पूंजीपति मारतीय माहमियों 
के सहयोग में बारखान खोलत हैं अथवा भारतोयों को कारताने खोलन में मदद बरतें हैं। 
छातस्त्रता प्रत्ति के पश्चात्‌ भारत सरकार द्वारा इस श्रकार के सहयोग को निरखर प्रोत्शाइन दिया 
गया है। इसदा अनुमान लिम्तलिसित चालित्रा स लग सवता है 

अफतोप उद्योगों के विदेशों सहुपोण छरपर 
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7 आगे का ब्यौरा उपलब्ध नही है । 
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अस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि गत १० $ वर्षों में विदेशियों डरा कुल २,१३० औद्योगिइ 
इकाइयों में सहयोग दिया गया है अर्थात्‌ विदेशों सहयोग वी बापिक ओऔद्वत ३६० इकाइयों है। 
बहू सहयोग भारत सरकार की अनुमति से ही दिया ज्ञा सकता है। 


उद्योगों के अनुमार--ओऔद्योधिक सहयोग जिन क्षेत्रों में दिया गया है. उनमें मुच्य तिस- 
निखित हैं 


_. उस ्ास्‍भणक्ऊ्ततत्नन+- ए्एाप कक फ्ऊ __>------_ _ सोशल ___ दी सरया 
१ बिजली के अतिरिक्त मशीन छ८६ 


३ विजलो की मशीनें तथा उपकरण भ्र्र 
३ रमायन--श्चामान्य १५६ 
४. प्ररिव्तन उपकरण €० 
५ लोहा-इस्पात छ्रे 
६. ओषधियाँ ५६ 
७ ओद्यागिक रसायन आफ्रिफझज--.क्‍क्‍त___ " १५५ ___ 


प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि कु औद्योगिक समझौतों का लगभग ३० अ्रिठ हो 
मद्दीन तथा रसायन उद्योगों से ही सम्बन्धित रहा है। थेष लोहा-इस्पात, औषधिषाँ, कागज, रस 
सीमष्ट, मूली वम्त्र, जहाज चीनी विद्युत उत्तादन ज्ादि वब्यवमायों में किये गय हैं! यहूममे 
इ्चोग भारत को अयं-न्यवस्था म महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं । ८ 

देशों का स्यान- भारत के औद्योगिक विक्रास में सर्वाधिक सहयोग देव वाले देगों में मु 
स्थान क्रमण ब्रिटन, अमरीका पश्चिमी जर्मनी, जापान, स्विटूजरलंण्ड, फ्रास़, दया इटली का है 
है । निम्न तालिका मे इस्त वैश्य की पृष्टि हो जावी है 


भारतीय फशायपक््नाज++-+- निवेश लहपोगरत्ण__ में विदेशी सहयोग-सत्या 
१ ब्रिटन छह 


२ बमरीझा हा 
है पश्चिचमी जमंनी ०७ 
४ जापान श्र 
४ स्विट्जरलेंकड श्२्६ 
६ फास ह्घ 
७ रटलो छ्ड 
८ पूर्वी जमनी ६० 
€, स्वटत १६] 
१० हालेडर ा्णफक्क्ाकजफजुरह ___ ४ _ 


3... « 7 दंगों के अनिरिक्त कनाझा, आम्ट्रलिया, जेक्रोस्ोवाजिया, वेस्जियन, प्रूगोस्लाजिया 
उनमे, फिललेष्ट, पो॑ण्ड तथा हारी न भी मारतय उद्योगों के विकास में सहयोग डिया है। 
५... की वामिक टाइस्स के एक अच्ययत के अनुपार १६४ कम्पतियों की २०६ करोड इसे री 
० लदेगी पूँजी का भाग लगम- ४६ कशेड हसवे क्षयति २४ प्रवि्वत रद्द है। इनमें पूंदी 
के अतिरिक्त प्रबिधिक सहयोग भी उपउ्ध रहा है। 

को में औद्योगिक सहयोगा को संख्या मे चुठ कमी आने की प्रवृत्ति हृष्टिगोचर हो रही 


हि थि उपचत्य 
#। देसका मुख्य कार यह है कि प्राद समी अहृ्तवूर्ण क्षेत्रों मे गिर सहयोग उपलब्ध हो 
लक 24 अद्टत््ववूर्ष क्षेत्रों में जो 

है $ चैत्र भविष्य को सम्माउनानी तू ०. 
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विदेशी विनियोजकों द्वारा भारत में पूँजी लगाने के सम्बन्ध मे सरकार को इस बात वी 
ओर अधिक ध्यान देना चाड़िए कि वह सरकार द्वारा आयोजित क्यवा वाध्ित उद्योगों मे ही पूंजी 
लगायें । इससे भारत की योजनाएँ उचित दिशा में सफ्तीभूत हो सर्वेंगी । परन्तु विदेशों उयोग- 
पतियों की इस शिक्षायत को दूर करना बहुत आवश्यक है कि उन्हें नवीन योजना चालू करने की 
स्वीकृति बहुत देर से मिलनी है । 
भारत में विदेशी ऋण पूँनी तया सहायता---युद्धकषाल तथा उमके पश्चात कुछ समय तब 
भारत में विदशों से बाने वाली ऋण पूंजी की मात्रा बहुत कम थो किस्तु योजना-काल में स्थिति 
बहुत बदल गयी है। गत वर्षों में मारत से बने वानी ऋय पूंजी की मात्रा निरन्तर बढ़ती जा 
रहो है, जिसका अनुमान निम्नाकित आँकडों से हो जायेगा 
युद्धोत्तताल मे विदेशी सहायता 














(करोड रुपये मे) 
तृतोष योजना 

देश का माम तक सहायता १६६६ से १६७० यो 
१ सयुक्त राज्य अमरीतरा २,६३६ १७११ ४,६४७ 
२ विश्व बैक तथा विकास संघ ७२६ ५१७ १,२४६ 

३. सोवियत सध तथा पूर्वी यूरोप 
के अन्य देश ६१० ३५१ ६६१ 
४ पश्चिमी जरमनी डड५ रण्१्‌ ६४६ 
४ ग्रेट ब्रिटेन डेघर २६० ६५२ 
६ बनाडा र्र४ड र५३े ४०७ 
७ जापान १६६ र्‌ड० ३०६ 
८. अय २५६ रर१ डंघ० 
योग ५,७३१ ३,७१४ ६ ४४५ 








इस तालिका से निम्नलिखित निष्कर्ष निउ्रतते हैं 

(१) भारत को योजनाकाल में सबसे बयित्त विदेशी सहायता (४,६४७ करोड रुपये) 
मपुक्त राज्य अमरीका से प्राप्त हुई है । यह कुल सहायता वो लगभग ५० प्रतिशत है । 

(२) विदेशी सहायता के क्रम में निरन्तर वृद्धि हो रही है । 

(३) सहायता बरने वाले देशों में अमधशेज्ा के पश्चात्‌ सोवियत सघ, जमंनी, ब्रिटेन, 
बनाड़ा तथा जापान का नाम लिया जा सकता है। 

(४) तु ६,४४५ झपये वी विदेशी सहायता मे ५८२ करोड झपये के अनुदान हैं, शेप 

ह यता ऋषो वे रूप मे हैं। 

(५) ऋणो की राष्ति मे केवल २६३ बरोड रपये की राशि वा भुगतान रपयों में क्या 
जायगा, शेप विदेशी मुद्रा मे करना होगा । 

(६) इसी रवम (ऋणों को) में २१६४ करोड रुपये की राशि की सहायता पी० एच० 
४८० तथा पो० एल० ६६५ के रूप मे प्राप्त हुई है जो भारत के बैंको में रवयो में जमा रहेंगी तथा 
जिमत्ा प्रयोग मारत सरकार तथा अमरोदी सरवार के पारस्परिक समझौे द्वारा डिया जमा । 
इसका भुगतान भी झुपया में क्रिया जायगा । 


५4% 


विदेशी सहायता की उल्लेखनीय प्रवृत्तियाँ 
भारत को प्राप्त विदेशी सहायता वे कुछ तत्त्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं जिनमे से विशेष 
उल्लेखनीय निम्नलिखित हैः 
(१) मात्रा में तीव्र गति से शद्धि--ग़त वर्षों मे भारत को प्राप्त विदेशों सहायता में निय- 
वित हुप मे वृद्धि हो रही है। इसका मुख्य वारप भारत के योजना व्यय मे वृद्धि होगा है। तृतीय 
गुल आयात के ३७ प्रतिशत को व्यवस्था विदेशी सहायता से ही गण 


तीसरी थोजनाकाल मे प्रति व्यक्ति शुद्ध विदेशी सहायता की राधि भी € ७ ! ए्पये हो गयी 
जबकि दूसरी योजवाकाल मे यह ६ ३३ रुपये की मात्र थी। 

(२) रचना में परिवर्तत-- तृतीय योजनाकाल में विदेशी सहायता को रचना में एड 
उल्लेजनीय प्रवृत्ति यह हुई कि विदेशी मुद्रा में चुकाने योग्य ऋणों की मात्रा मे बहुत तेजी से वृद्र 
हुई तथा अनुदान और पौ० एल ० ४५० के अन्तर्गत प्राप्त राशियों में कमी हो गयी । इससे गलत 
की अव॑-व्यवस्था पर सामान्य कर-भार बहुत बढ़ गया । 

प्रथम योजनावाल में विदेशी मुद्रा में चुकाने योग्य ऋण की रकम केवल २१२ करोड छर 
थी जो १६६६-७० मे ६१२६ करोड रपये हो गयी । 


2९ से ६ प्रतिशत ऋ्ूण वाहक थे अब सस्ते हो गये हैं । हाल ही मे दिये गये कुछ ऋण तो विषुल्ल 
है। इनकी भुगतान अवधि भी २४ व है। पुरी यूरोप के देशो पे प्राप: ऋणी पर ब्याज की ए 
२४ प्रतिशत तथा भुगतान अवधि १३ दर्ष है॥ 


(४) ब्याज का बढ़ता हुआ भार-यथपि नये ऋणो पर ब्याज वी दरें कम हैं परनु ऋण 


ब्याज के रुप में काया गया जबकि तौपरी योजत्ा की अवधि में यह राशि ११ पतिशत तक बढ 
गयी । रा विदेशी कम्पनियों द्वारा अजित एवं प्रेषित ल्लाभाश को भी सम्मिलित कर लिया जाय 
तो वापिक ब्याज की रकम कुल (विदेशी विनिमय की) चाकू कमाई का २० प्रतिशत है। 
(५) सुगतान का भार--विदेशी ऋणो का भार व्याज तथा भूल चुकता करते समय विशेष 
हप में अनुभव होता है। यह राष्षि भी गत वर्षों में बढ गयो है। इस हृष्टि से ही ऋण देते वाने 
ह शथ चुकता करने वी तिथियों को उड स्थगित करने की प्रार्यता को गयी थी। तदनुपर 
कनाडा, ब्रिटेन, जापान तथा आस्ट्रिया ने अपने ऋण भुगतान लेने में कुछ ढील दे दी है। क्य देश 
भी इस दिशा मे विधार क्र रहे हैं। > 
(६) ऋण स्थगन तथा पुन स्वोकति--भारत पाकर विवाद के कारण १६६४ मे बुछ देशो 
ने दोनो देशो को वेटण देने बन्द कर दिये थे । १६६६ में उसहोने पुन न शर्म कर दिया है। 


३०३ है पता क्लब हारा १६६६ ७० के लिए ६२८ करोड स्पये को सहायता वा वचन दिया गया। 


उपयुक्त से स्पष्ट है कि भारत का मित्त ब्याज भार 
बढ़ता जा रहा है। यह बिक... दिधी ऋण भार तथा नियमित 


है स्थिति देश के आधिक 7 राजनीतिक हितों के अनुदुल नहीं है। एक 
स्लन्त् देश को अपना स्वाभिमान बनाये रखते के लिए विदेशी तहायता पर अत्यधिक निर्भर करवा 
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अवाछनोय ही नही खतरनाक हो सकता है। अत देश के कर्णधारों को चिदेशों सहायता श्राष्त 
करने में हाथ रोककर सूझदुक तथा सपम से काम लेना चाहिए । 
भारतोय विनियोजन केख्ध ((ताशा [0४6/ाथा। एथा0०)--भारत मे अभी बहुत 
समय तक विदेशी पूँजी की आवश्यकता होती रहेगी | इस दृष्टि से विदेशी पूंजीपतियो को आकषित 
करने तथा उनकी सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए १६ फरवरी, १६६१ वो नयी दिल्‍्लो में 
भारतीय विनियोजन केन्द्र की स्थापना की गयी । केन्द्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं 
(१) पूंजी निर्यातक देशों मे भारत विनियोजन सम्बन्धा नीति एवं कार्मविधियों वा 
प्रचार करता । 
(२) भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी पूजी आकर्षित वरने मे सहायता करना । 
(३) विदेशी व्यापारियों को भारत में पूंजी लगाने के सम्बन्ध में सलाह तथा सहायता 
प्रदान करना । 
(४) विशेष उद्योगों में विदेशी पूंजी प्राप्त करने की सम्भावनाओ का सर्वेक्षण करना । 
(५) भारतीय अर्थ॑तन्त्र के विवात्त वे लिए निजी पूंजी प्राप्त बरने वे लिए उचित ज्ञान 
एवं सूचनाएं प्रसारित करना । 
विनियोजन केन्द्र के प्रयत्न फ्लीभूत हाने आरम्भ हो गये हैं और देशी तथा विदेशी पूँंजी- 
पतियों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया है। अमरीका, कनाडा, श्गलेण्ड, पश्चिम जर्मनी, 
स्विटजरलेण्ड, बेल्जियम तथा जापान के अनेव उद्योगपतियों ने "केन्द्र क माध्यम से बहुत से 
भारतीय उद्योगों में पूजी विनियोग के लिए समझौते किये हैं। केन्द्र शीघ्र हीः एक माप्तिक पत्रिका 
प्रव!शित करके विनियोवताओो वे लिए आवश्यक सूचना देने वी न्यवस्था कर रहा है। 
गत वर्षों मे भारत के अनेक प्रतिनिधि मण्डलो ने विदेशों मे जावर विदेशियों को भारत 
में पूंजो लगाने के लिए आश्वस्त एवं प्रोत्साहित दिया है। भारत सरवार वा यह कतंष्य है गि 
रिजर्व बेक वे सहयोग से भारतीय बेको की विदेशी शाखाओं में 'मूचना केन्द्र! स्थापित बर दे, 
जितमे विदेशी विनियोजकों को भारत मे विनियोजन सम्बन्धी सब सूचन॥एं तत्काल प्राप्त हो 
से । जिन देशों मे भारतीय बेको की शाल्धाएँ नही हैं वहां दूतावासों, भारतीय वाणिज्य दूतावासो 
अथवा कुछ बड़े-बड़े देको का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुत विदेशी पूंजी लाने, उसे 
उचित समय तक बनाये रखना तथा उसका पूर्णत सदुष्योग बरने के लिए भारत सरवार तथा 
टिजव॑ बैक के कार्यालयों को अधिक सचेप्ट एवं सक्रिय होना पडेगा। इसके बिना सारी असुविधाओं 
तथा समस्याओ वा अन्त सम्भव नहीं है । 
प्रइत 
१. एक विकासोन्मुख अर्थ व्यवस्था मे विदेशी पूँडी वा बया महत्त्व है २ भारत सरवार की सन्‌ 
१६४७ से विदेशी पूंजी सम्बन्धी नीति वा विवेचन कीजिए । (बिहार, बी० ए०, १९६३) 
भारत में विदेशी पूंजी के उपयोग के पक्ष तथा विपक्ष म तब प्रस्तुत कीजिए । इस सम्बन्ध 
पे भारत सरकार की क्या नीति रही है २ अपने सुझाव दीजिए । 


(दिल्ली व पशाव, बो० ए०, १६४६) 
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#ककद्ात९ #& ॥॥6 ॥#6 6(००० ल क्रव0्7) !! "ाशीवगा) गाता 


भविकसित तथा अड्डे विकतित अर्थ व्यवस्था मे औद्योगिक विव्ास को गति प्राय तिपित 

होती है, बड़े प॑माने के उद्योगों का प्राय आअभाव रहता है तथा लघु उद्योग भी लाभशारी गयी 

में रहते हैं। उद्योगों की इस विपग्रावत्था का मुर्य कारण पूंजी का अप्राव होता है। बड़े उद्योगों 

को अधिक माता में तथा दीपफाल के लिए पूंजी वी लावश्यक्ता होती है। इसके विपरीत, परे 

उद्योगों वो वित्तीय आवश्यकता उम तथा अल्पकालीन होती है परत्तु उतकी साथ भी कम होती है 

और उनके पास धरोहर का अधाव होता है॥ टपपुंक्त कारणों से दोनों प्रत्ार के उद्योगो के तिए 
अर्थाभाव रहता है। 

बित्ति को आावश्यकता--थॉफ समिति वे मतानुयार, उद्योगों को भुझ्य रूप में दो पार 
की पूँजी की आवश्यकता होती है। प्रथम दोष॑कालीन पूंजो जिसका प्रयोग भूमि, मकान तण 
मशीन आदि घरौदने वे लिए किया जाता है भर द्वितोम, अल्पकालीन पूँज्ी, जिसकी आवश्यकता 
हज्चा माल सरीदने निित माल का विक्रय करने तथा पारिधरमिक चुकाने आदि के लिए होती 
है। इसके अनिरिक्त कभी-कभी भौद्योगिक विस्तार एवं मशीन आदि के भाग परिवत्तेन के लिए भी 
पूँजी वी आवश्यकता पडती है। यह आवश्यकता प्राय मध्यकालौन होती है । वस्तुत जध्बा हु 
सरीदने के लिए भी जो पूंजी प्राप्त को जाती है उसका एक अश मध्यकालीन अथवा दौ्घ॑तानीत 

“बन जाता है क्योकि उस ऋण के एक भाग का प्रति वर्ष नवीनीकरण होता है। 
ओद्योगिक वित्त के स्रोत 

भारत में औद्योगिक वित्त के प्रमुख स्रोत निम्नलिब्ित हैं : 

(१) विनियोजक जनता (]गए९४ 708 ७०), (२) फ्रब-ध अभिकत्ता ([धशागहाह 
28थ॥($) (३) विनियोजक सस्थाएँ तथा व्यापारिक बेक, बीमा कम्पतियाँ तथा कप 2 
(70९00 पःण्छा$) (४) दित्त निग्रम, (५) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार, (६) देशी बबर 
और भाहुकार, (७) वहवारी सम्रितियां, तथा (5) विदेशी पूँजी 

६. विनियोजक जनता 
(शहर १3५/: 9।»| २ 
पसपेत देश में वहाँ की जनता ढ्वारा उच्चोगरो म पूँजी विनियोजन दिया जाता है ! पूंशे 
विवियोजन के मुद्य साधन निम्नलिखित हैं 
इक धथ न ०)--आद्योगिक कम्पतियाँ आय अश्ञ पूंजी तिर्गमित करठी हैं जिसे जनता, 
"तर अयवा बीमा कम्पनियाँ खरीद लेतो हैं। अश पूंजी को पिक्की उद्योग के सवालकों की प्रतिष्स 
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अथवा साख पर निर्भर करती है। उद्योगों द्वारा प्राय _सामरान्य (07070&9) अथवा पूर्वाधिकार, 
(एःभदााथा८०) अश निमिद्व किये जाते हैं। पूर्वाधिवार अशो पर लाभाश वी न्यूनतम दर निश्चित 
होती है उिन्‍्तु सामान्य अशो पर लाभाश दिया जाता है। 

अशो वे अतिरिक्त ऋुणपत्री (90405 67 ०0६४(४7०७) द्वारा भी पूंजी संग्रह की जातो 
है बड़ी-बडी कम्पतियाँ, भूमि-वस्धक बंक तथा नगर निग्रम आदि समय समय पर ऋणपत निकालस कम्पनियाँ, भूमि-वन्धक बेंक तथा मगर नियम आदि समय समय पर ऋणपत निकालते 
हैं जिन्हे जनता, व्यापारिक वक तथा बीमा कम्पनियों आदि खरीद लेते हैं। 

गत वर्षों में भारत मं अश-पूंजी का निर्गेमन निम्नलिखित रहा है 

नियमित पूँजी 














(करोड रुपयो में) 








वर्ष राशि 
१६५६ | 
१६५६ 34 
१६६१ ६० 
१६६६ डछ 
१६६७ ४६ 
१६६६ १२५ 





उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि पूंजी निर्गेमन वे क्रम मे निर तर उतार-चढ्ाव रहे हैं। 
यह अनुमान लगाया गया है कि १६५१-६६ के मध्य कुल ७३८ क्रीड रुपये को पूँज़ी निर्गेमित बी 
गयी जिधकी वापिक औश्वत ३६ करोड़ रपये है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारी द्वारा प्रति 
बर्ष १४५०-२७० बरोड़ रपये की पूंजी सम्रह की जाती है। इससे निजी क्षेत्र मे पूंजी विनियोग वी 
गति शिपिल्र रहती है। 


२- प्रबन्ध अभिकर्ता 
(४४6१२७७०॥ल्‍२० #5छ8शा5$) 


भारतीय वृहक्षक्वर उद्योगों की स्थापना तथा विद्ञास वा असुस्ष श्रेय श्रवस्ध_अभिरर्वा 
प्रणाली को है क्योंकि इस वर्श ने न वेवल प्रारस्मिक वर्षों मे विभिन उद्योगों के लिए आवश्यत 
पूँजी की व्यवस्था की बल्कि उनका ठीक प्रकार प्रवन्ध करके उन्हें स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनने मे 


भो मह पर योगदान दिया । डॉ० बसु के शब्दों मे 
+च6 बर।ए० णी॑ 7972878 28075. 898 कै25 या05/. 27228 फ्क) ० 


[(९॥07 ॥$ शक्षा 706 95 ७०ए७॥/४॥55, [6 $0.जञट75 0 ॥9प्दयावो विश्वा८6 

() पूंजी को व्यवस्था--प्रवस्ध अप्मिकर्ता कम्पनियों के अश तथा ऋणपत खरीदते हैं और 
प्रतिभूतियों वा अभिगोपन कर उनके बिकने मे सहायक होते हैं। बृछ प्रवन्ध अभिकता अपनी 
वसम्पतियों के लिए जनता से सामयिर् विक्षेत्र भो प्राप्त करते हैं । डॉ० बसु के ही एक अतुमात के 
अनुस्तार १७२० उम्प्नियों बी २१५ करोड स्पये पूँजी मे से २६ करोड़ सत्य अर्थात्‌ १३ ५५ 
प्रतिशन रकम प्रवन्ध अमिऊर्ताओं द्वारा खरीदी हुई थी। राष्ट्रीय व्यावहारिक कर्च-शोध परिषद 
(फिक्ा०7० (०परात। 0 ४९००८ २९६६३०४) ने ब्रिटिश प्रवन्ध अभिवर्ताओं द्वारा व्यवस्थित 
१३५ बम्पनियों के विश्णेपण से यह निष्त्ं सिकाला है हि इनमें लगभग १७ प्रतिशत अश पूंजी 
प्रन्‍'ध बदिक्तानजों के झ्ख्कार मे है। इन हत्या से यह रू से यह स्पष्ट हे कि प्रवन्ध अभिवर्ता वर्ग भारतीय 
योगो है लिए पूँजो धाप्त करने का एवं अच्छा स्रोत है । 

(ब) अण तथा गारण्टी-स्वय पूंजी लगाने के अतिरिक्त प्रवन्ध अभिवर्ता बभौद्योगिक 
संस्थानों को ऋण भी देते हैं तथा नपनी गारण्टी पर उसके लिए ऋणो वी व्यवस्था भी शरते हैं। 
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इनकी साख ऊँची होने के कारण जनता तथा वैक्रो को इनके द्वारा निर्देशित वफ्पतियों को न्र्ग 
देने में कोई सोच नहीं होता । राष्ट्रीय व्यावहारिक अ्य-शोध परिपद के एक अनुमान के अनुयार 
प्रबन्ध अभिकताओ द्वारा व्यवस्थित टैेहदाकार कम्पनियों द्वारा प्राप्त कुल ऋणो का | ३४॥ए 
तथा अध्यम आकार बाली कम्पनियों के ऋषणों का_७ प्रतिशत स्वय प्रवस्ध अभिकताओं द्वारा दिया 
हुआ था | अहमदाबाद, वम्बई, धुन, तथा व्यावर को अनेक मिलें जनता से निश्लेष्र प्राण कली हूँ 
जिनकी गारण्टी प्रबन्ध अभिकर्ताओ द्वारा वी जाती रही है । 


अप्रैल १ ६४० से प्रवन्ध अभिकर्ता प्रथा 2 से प्रवन्ध अभिकर्ता प्रथाली का अन्त कर दिया गया है। 
जय अभिकता प्रणार्ल 


(से) विनियोजक सस्याएं--औद्योगिक वित्त व्यवस्था मे विनियोजक संस्थाओं बपा- 
व्यापारिक बेक, बीमा कम्प्रतियो तथा वितियोजक प्रन्यासो का महत्त्वपूर्ण योग रहता है वयोहिये 
सल्याएँ औद्योगिक कम्पनियों की प्रतिभूतियाँ तथा ऋषणपत्र आदि खरीदती हैं और उनके ग्ि 
बाजार का तिर्माण करके इन अतिधृतियों के मूल्य स्थिर रखने में भी योग देती हैं। 


हे. व्यापारिक बैक 


अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूत्ति करना तथा देश के अरव॑तन्त्र को सन्तुतित करे के 
जिए सामान्य घनराशि को व्यवम्या करना सम्रझा जाता रहा है। संद्धान्तिक रूप में भत्नही एम 
सास्यता का पराजन स्या जाता हो परन्तु व्यावहारिक हृष्टि से अल्पक्रावीन ऋण को पुरत[ूर्ति 
होती रहती है और एक वर्ष के लिए दिया गया ऋष अति व निरन्तर बढ़ाये जाने के कारण 
मध्यक्नालीन अथवा +--- वा दीपकालीन बने बन जाता है । 

भारतोय बडे को समस्याएँं-भारत मे वेको द्वारा मब्यभ अथवा दीधंकालीन क़्णो 6 
कई इृष्टिकोणों से विरोध किया जाता है। इस सम्बन्ध में पहला तके यहें है. कि भारतीय वैऱों के 
साधन बहुत सीमित हैं और कह कभी-कभी अल्यक्रातीन आवश्यवताओ की ही पृतति नहीं कर पत 
अत उहे मध्यम अवबा दीघंकालोन ऋश देते का विचार ही नहीं करना चाहिए। दूम्रे, मध्य 
पयवा कबारिया को मं वश देना एक विशेधिय व्यवसाय है आण देना एक िशेषिय ब्थवसाय है, जिसके लिए अध्रिक प्रशिक्षित एवं गोय 
कर्मचारियों को आवश्यकता है । स्वभावत इस कठिनाई के कारण यह व्यवत्ताय वेवन सीमित रुप 
मे ही अपनाया जा सकता है तया कुछ बड़े बेक ही ऐसे ऋणो की व्यवस्था कर सक्त हैं। तीस 
तक यह है कि भारतीय बेको के ऋण निक्षेव मैजुपात ([.0श-769०श7 780) पहले ही रहुत 
ऊँचे हैं। अत थदि उन्होन मध्यम अबवा दीपालीव खण देने आरम्भ कर दियेतो उनके तर 
कोपानुपात बहुत कम हो जायेंगे । 


तक युत्तलगत नहों--अवधि ऋण $ विरोधियों द्वारा दिय्रे गये तक॑ बहुत शकिश्ाती 
अथवा सबल नहीं हैं क्योकि वर्तमान अवस्था पे भी बुछ बैक तो व्यवहार में मध्यकालीन ऋष सो 
दी हैं भोर इससे उनके तरल कोपानुपातों पर कोई डुरा प्रग्नाव नही पड़ा है वस्तुत जापान के 


' हाँ के वेक़ी का रहा है, जो व्यापार तथा उद्योगों वा 
अधिक उदारताएृवंक ऋण देते हैं, जिसके फ्लस्वह्प जापानी बकरी के ऋण-निक्षेर अनुपात !४४- 5 
प्रविशत तक पहुंच जाते। यद्यव्रि भारतीय बैंको को ईस सीमा तक पहुँचने के लिए ढुछ अधिक 
अनुमव की आवश्यकता होगी, 


*इन्तु देश को विकास सम्बन्धी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए उन्‍हें 
उदारतावृबंक ऋष देने चाहिए | हट मा ह 


विक्षेप बीमा निगम (एकका। सिडथवा0 2५९० कवाबध०ा) की स्थापना से भारतीय 
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ईकों के लिए अवधि रण देना अधिक सरल हो गया है वयोकि जमा वरने वालों के मिक्षेत्र ता 
दीमे वे घारण सुरक्षित हो गये हैं। अत कुछ अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से तथा राष्ट्रीय हिचो 
में सहायव होने के विचार से भारतीय बंकों द्वारा उद्योगो को मध्यकालीन ऋण दिये जा सकते हैं। 

अवधि ऋण समिति के विचार--भारतीय उद्योगो वी बढती हुई वित्तीय आवश्यकताओं 
को पृत्ति के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए रिजवे बेक ने विभिन्न क्षेत्रों के वित्त-विशेषज्ञों की एक 
समिति गठित वी थी, जिसने नवम्बर १६६१ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति ने उद्योगों 
तथा बेकों वो सब समस्याओं का अध्ययन करने के पदचात्‌ यह विचार व्यक्त क्रिया कि “अवधि 
कण एक विशेषित व्यवसाय है, इसलिए यह सव बैंकों द्वारा नही अपनाया जाता चाहिए। केवल 
वही बैंक, जिनके ययेप्ट भआाधिक साधन, अनुभवी कमंचारी तथा सबल संगठन हैं, उथोगो को अवधि 
ऋण दे सकते हैं।' इसके अतिरिक्त अवधि ऋण देने वाले प्रत्येक वेक यो अपने आयिक साधर्नों 
(निक्षेप तथा कोष भादि) के आधार पर बवधि ऋणो की सीमा निर्धारित बर लेनी भाहिए। 

समिति शा यह निश्चित मत है कि अवधि ऋणों के लिए वही मापदण्ड नही अपनाये जा 
सकते, जो अत्पकालीन (एक्वर्षीय) ऋणो के लिए अपनायें जाते हैं। अन्पकालीन ऋषण के लिए 
किसी औद्योगिव इदाई के अन्तिम खाते देखने सात्र से काम घन जाता है परत्तु अवधि ऋण देने 
के लिए उसवी भविष्य वी सम्भावनाओ के सम्बन्ध में भो अनुमान लगाना आवश्यक होता है । 

भारतीय बेक और उद्योग--गत वर्षों मे सरकार तथा रिजर्व बैक ने भारतीय बैंको द्वारा 
उद्योगों को ऋण देते की प्रवृत्ति को काफ़ी प्रोत्साहन दिया है! इन प्रोत्माहनो के फलस्वरूप बैंको 
द्वारा उच्चौगो को दिये गये ऋणानुपातों में निरन्तर वृद्धि होती रही है ॥ 

बैंको द्वारा उद्योगों को दिये गये ऋणों का प्रतिशत गत दस वर्षो की अवधि में ३६ से 
बढ़कर ६४ तक पहुँच गया है । इसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यो से लग सकता है : 

अनुसूचित बेक़ों हारा उद्योगो फो ऋण 

(करोड़ रुपयो मे) 


कुल ऋण उद्योगो को ऋण कुल फा प्रतिफल 
दिसम्बर १६५६ ७६४ ३६६ ३८५ 
अप्रैल १६६१ १,३०६ द्षप ४२७ 
मार्च १६७० ३७७२ १६३२ ४१२ 
9-5 दा न नी 


इस तालिका से स्पष्ट है कि १६५६ से १६७० की अवधि भे वैको द्वारा दिपे गये ऋषणो 
की कुल राशि ७६४ करोड़ रुपये से बदकर ७६४ करोड रुपये से बदकर ३,७७३ करोड़ रपये तक पहुंच गयो है। इसमे उद्योगों 
का भाग १६६१ तक बढता गया है किन्तु बाद में कम होता गया है । 
,. .  इहदाकार उद्योगों के अतिरिक्त गत वर्षों मे लघु उद्योगों के लिए ऋण देने के लिए भी 
बेको थो भोत्माहित किया गया है। भारत सरकार वी सास गारण्टी योजना के अन्तर्गत सभी 
महृत्तपूर्ण बैंको द्वय लघु उद्योगो को दिये जाने आले ऋणों को यारण्टी वी व्यवस्था की गयी है 
परिणामस्वरूप व्यापारिक बेकौ द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणो की रकम दिसम्बर १६७० 
तक ५१६ करोड रुपये तक पहुँच गयी है । 

४. जीवन बीमा निगम 

भारतीय जीदत वीया नियम एक साधनसम्पन सस्था है और इसमे प्राप्त अग्रिवाश राशि __ 
डीघेंकानीन होती है, अत. निगम काफी धनराशि सम्गे अर्वाध के लिए विनियोजित वर सकता है। 
यह मौद्यौगिक कम्पनियों के अश तथा ऋणपत्र खरीदकर उनको आधिक पहायना बरता है। 
३१ मार्च, १६७० को निगम की वुल सम्पत्ति लगभग १,६११ करोड स्पये थी, जिसमे से लगभग 





४१४ | ओोद्योगिक वित्त 


करोड़ स्पयो के अश सरौदे गये हैं । 

अश खरीदते के अतिरिक्त जीवन बीमा निगम नयी पूंजी का अभिगोपन भी कर्ता है। 
इससे उद्योगो को मीन पूँजी निर्मित करने में प्रोत्साहन मिलता है और नये उद्योगो को विशेष 
रूप मे महायता मिलती है । 


५ बिनियोग प्रन्यास 
(्श्छ्57रफाय' व ए578) 


अमरीका तथा इगलैण्ड जैसे का. अनार कह कया है। मे दे देगी में विनियोग अ्याण अधान देशों में विनियोग प्रत्यामों (70 
7788) का प्रचार बढ गया है। थे कस्कर बह पूंजी से स्थापित्त होती हैं जोर उ पूंडी हो 
विभिन उद्योगों के मशों में विनियोजित करती हैं। इस प्रकार विनियोग ट्रस्ट छोरे वितितोज्शं 


को वचत के लिए प्रोत्साहित करते हैं. तथा उनको बचतो को उचित एवं लाभदायक बचतोंगें 
वितियोजित करने मे सहायक होते हैं। 





बचतो का अच्छा प्रत्तिकल प्राप्त कर लेते हैं। 

इकाई प्रग्यास (ए66 पृ/ त 770/8)--भारतीय इकाई प्रन्यास की स्वापना जुर्ना 
१६४ में की गयी। इसकी अश पूंजी ५ करोड़ हपये है, जित्रमे से ४ करोड़ एपये की पूंगी 
सरकारी अथवा अद्धं सरकारी सस्थाओ द्वारा खरीदी गयी है। रिजर्व बैक द्वारा २४ करोड़ र॥, 
जीवन बीमा नियम द्वारा ७ * लाख रपये तथा स्टेट बैंक और उसके सहायक बंकों द्वारा ७४ वाह 
रुपये की पूंजी खरीदी गयी है । शेष १ करोड़ रपये की पूंजी अनुमूचित बैज़ो तथा विशिष्ट वित्तीय 
सस्वाओ द्वारा सरीदी गयी है । 

इक्ाइयां तथा विक्रय व्यवस्था--इकाई प्रत्यास की प्रत्येक इकाई का मूंत्य दस झमे है 
जिछ्ले कोई भी व्यक्ति कितनी भी सख्या में खरीद सकता है। ट्रस्ट की इकाइयाँ भारत कै 
अनुसूचित बैंको । इकाजया को बिक कं रैंग भर में लगभग ३८०० भालाएं (जिनकी देश भर में लगभग ३८०० भालाए हैं) वेची जा रही हैं। इत बी 


विनियोग--इक्ाई प्रन्यास छोटे वितियोगक्ताओं को ल-> आओ को पूंजी विनियोग करने के लिए त्वसर 
दे रहा है। यह व्यक्ति अपनी विनियोग राशि को इकाइयों खरीद लेतें हैं और ट्रस्ट उस राशि की 
चुरक्षा की जोखिम उठाता है । ट्रस्ट द्वारा इकाइयां बेचकर प्राप्त की गयी रकम विभिनर उद्योगों 
की अश पूंजी वा कण पूंजी बरीदने में लगा दी जाती है। इस प्रकार उद्योगो के लिए पूंजी प्राण 
होती है और विनियोग करने वालो की रकम का प्रयोग हो जाता है । 
ढ 5१०१६ 72 0०)फ8 300 इशक& रे टणजारड [073 इ500: शी 45024/व 
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इवाई प्रन्यास के कुल साधन ८२५ करोड रपये के हैं जिनमे से उसने ८१ करोड रुपये 
के अश पूंजी तथा ऋणपन खरीद रखे हैं । थे 
लाध--इवाई प्रत्यास द्वारा पहले वर्ष ६ १ प्रतिशत, तथा बाद के बर्षों में ७ में ७ प्रतिशत लाभाश 
बाँटा गया है। १६६६-७० की लाभाश दर ७ १ प्रतिशत थी तथा १६७० ७१ के लिए 5 प्रतिशत 
लाभाश देने की घोषणा वी गयी है ! 
कार्यालप--इक्काई प्रन्यास का मुस्य कार्यालय वस्बई मे है तथा नई दिल्‍ली, क्लक्तत्ता तथा 
तमिलनाडु में शाखा कार्यालय हैं ) 
भारतीय इकाई प्रन्याम अपनी इकाइयों को वापस खरीदने का वचन देता है। इससे 
भारत के सामान्य विनियोत्ताओ के लिए ट्रस्ट की इकाइयो मे अविश्वास रखन का कोई कारण 
नही है । 
इकाई प्रस्यास भारत म॑ एक नवीन प्रयोग है। इसकी सफलता से निश्चय ही भारतीय 
उद्योगों को (जो पूंजी के अभाव से पीडित रहते हैं) ययेष्ट प्रोत्साहन मिलने की आशा है । 
६ केन्द्रीय तया राज्य सरकार 
वर्तमान काल मे प्रत्येक देश अपना औद्योगिक विकास वहुत तेजी से करना चाहवा है परल्तु 
कुछ उद्योगों के लिए तो अत्यधिक पूंजी वी आवश्यकता होती है और कुछ मे स्थापना के कई वर्ष 
अश्चात्‌ ही लाभ प्राप्त होना प्रारम्भ होता है। अत ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार को 
ही पूंजी लगानी पडती है। कभी-कभी सरकार निजी उद्योगपतियों को पूँजी लगाने के लिए 
प्रोश्ताहित करती है बौर स्वय भी अथ खरीद लेती है। उस्त औद्योगिक इकाई को यदि अधिक 
पूंजी की आवश्यकता होती हैं तो सरकार उधार दे देती है अथवा बैंकों से ऋण प्राप्त करने में 
गारण्टी देकर सहायता कर देती है। सरकार वित्त निगर्भों के अश खरोदती है तथा उन्हें उधार 
देती है और इस प्रकार परोक्ष रुप में औद्यागिक इकाइयो को जाकस्मिक सहायता भी दी जाती 
है ताकि घह अपने माल को उचित मूल्य पर बाजार मे बेच सर्वे । इस प्रकार सरकार अश खरीद 
कर, ऋण देकर, भारण्टी द्वारा, वित्त नियमो को ऋण देकर अथवा उनके गश प्राप्त कर तथा 
आकस्मिक सहायता ($7७४४॥९$ 0७9९७) द्वारा उद्योगो को वित्त प्राप्त करने मे योग देती है । 
राज्य सरकारें प्राय" लघु उद्योगो को ऋण देती हैं। इन ऋणो का एक अश केच्रोय 
सरवार से प्राप्त हो जाता है। उदाहरणत , हथकरघा उद्योग के विकास एवं विस्तार के लिए 
प्राय सम्पूर्ण सरवारी पूंजी केद्ध से प्राप्त होती है। राज्य सरकारें उद्योगो को राजकीय सहायता 
अधिनियम ($(46 #6 (० ॥00४0०5 #९) के अन्तर्गत धन देती हैं। केन्द्रीय सरकार की 
भांति वे भी स्वयं ऋण देने के अतिरिक्त बैंको से प्राप्त छणो की गारण्टी करती हैं तथा उद्योगों 
को भुमि, कच्चा माल, बिजली तथा प्रानी आदि सस्ती दरो पर देव की व्यवस्था करती हैं । 
कभी-कभी भओद्योगिक सस्थालो के अशो अथवा ऋणपत्रो पर न्यूनतम लाभाश अथवा ब्याज की 
गारण्टी भी सरकार द्वारा दी जाती है। सरबवार द्वारा प्राय १० से २० वर्ष की अवधि के लिए 
ऋण दिय जाते हैं और इन पर रियायती दर पर ब्याज लिया जाता है । 
गत वर्षों मे राज्य सरकारों ने राज्य वित्त नियमो की पूंजी खरोदकर परोक्ष रूप में आधिक 
सहायता प्रदाव की है और अपने क्षेत्रो में बढ़े उद्योगों की भी पूंजी खरीदकर तथा ऋण देकर 
प्रत्यक्ष अर्य-व्यवस्था की है । 





७ देशो बंकर और साहुकार ४८ 

ग्रामीण क्षेत्रो मे छोढे बोर भध्यमवर्गीय कारीगर तथा कारखानों द्वारा अधिकाश ऋण 
साहूकार अथवा देशी वेकर से प्राप्त किये जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार लघु उद्योगों की 
६०% पूंजी व्यक्तिगत साधनों तथा निजी ऋणो द्वार प्राप्त की जाती है भौर बैंक तथा सरकार 
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जप १०९ की व्यवस्पा करते हैं। यह दष्य तमिलनाडु आस, केरल, मैसूर, मध्य प्रदेश तथा 
महांशॉष्ट्र ज्यों में स्थित १६ करों को सन्‌ १६४७ की बोचद्योगिक इकाइयों के अध्ययन में द्राप्ठ 
हुए हैं। य॑ राज्य देकिगि विक्रम क्रो हष्टि से हधिक उनत हैं, बह देश के ब्न्य राज्यों में 
औद्योपिक विन की व्थिति इससे जच्छो होन की सम्मावना नहीं है। यह सत्य है कि रिजव देंक 
द्वारा सचावित साख गारण्णी योजना के कारन लघु उद्योगों के लिए की गयी वित्त-व्यवम्था पे 
व्यापारिक बंका का झाग एकन्द्ों दर्यों म बढ़ गया है परन्तु उसमें आश्ञातीत वृद्धि हुई हो ऐसा 
नहीं जान पडता । जठ साहूशरों का मदृत्त्द किसी प्रकार कम नहीं हुआ है । 

मारत क ग्रामीण क्षेत्रों में बुवकर, कुम्हार, लुझार, चमार, तेलो ठया अन्य छोटे कारीगरों 
के लिए जब मी साहुझार ही अधिकराथ धन को व्यवस्था करता है क्योंकि इन वर्गों के पास बैकों 
के दृष्टिकांग मे बयेप्ट वमानत नहीं होती और व बेक क्यों की अमुविधारनक द्वियाओं के 
अभ्यस्त नहीं हैं। वस्तुव औद्योगिक सहकारी समितियों ने भी इन वर्यों में यवेष्ट उत्माह उत्तत 

नहीं किया है। अत सृविधा को दृष्टि मे एव माहूकार की तसरता के कारध वे लोग अदिक 

ब्याज देकर भी उसमे ऋष लेना अधि उचित समचते हैं । 

श्रार् समिति के क्‍्यनातुसार मुततानी बेक्र छोड़े तथा मब्यम आकार के उद्योगों को 
चामू पूंजी के लिए रथ देते हैं। इन सर्साक्ों द्वारा दिये गये ऋण की राधि प्राय २० करोड़ झुपये 
रहती है । वम्बई सर्राक सघ (8०0949 $ध०णीः 2550८2009) द्वारा रिप्रे गये वापिक र्षों 
की रानि भी लग़मग १०० करोड स्पये होती है परन्तु इसका बधिकान भाग व्यापार के निए 
होता है जोर उद्योगों के विए दी गयी राशि के पृथक बक्डे उपलब्ध नहीं हैं । 

८ ओद्योगिक सहकारी समितियाँ 

प्र्यक राज्य में लघु उ्योगों को आधिक सहायता देने का प्रमुष माब्यम्र औौद्योगिड 
सहकारी ्मितियां हैं। प्रत्येक राज्य में स्थित खादी हथा ग्रामोद्योग सम्घान ([(॥30॥ ॥0 
28८ 00706 805:05) दिप्रित द्गों के कुटीर एवं लघु उद्योगों को औद्योगिक समितियों 
के माप्यम से ऋष एव अनुदान देत है। प्राय भवन निर्माण, यन्त्र एद उत्थादन के अच्य साथनों 
के लिए तथा बिजली आदि को व्यवस्था के विए सहकारी समितियों क सदस्य कारौगरों तथा 
डत्पादकों को कुत खर्च का आधा अनुदान में दे दिया जाता है ओर कच्चा मात खरीदने, विभित 
माल बेवने तया अन्य आकस्मिक कार्यो के निए समितियां ऋष देठी हैं। सहकारों समरितियाँ बन 
पूंजी हया क्रृपों द्वारा दित्तीव साथन उपवत्य करती हैं बौर सदस्यों को सस्ती दर पर उधार 
दे देती हैं । 

€. वित्त सस्‍्याएँ 

भारतीय उद्योगों क्री सबसे वड़ी सम्स्या दित्त की कमी रही है। इस कमी की पूर्ति के 
लिए भारत सरकार तथा उद्योगप्रतियों ने समय समय पर शनेवः समस्याओं की स्थापना वी है। 
इनमे से महत्वपूर्ण सस्‍्याओं की क्षियाओं का वर्षन नौचे दिया जा रहा है * 

२१. भारतोंय ओद्योगिक वित्त निगम 
(59754 प्र४७८४ 00907#व70प 07 छ9) 

इस जियम को स्थापना औद्योगिक वित्त निमम अधिनियम, १६४८ वे अन्‍्तर्गत कौ गयी 
ओर उ्ती वर्ष १ जुठ़ाई से निगम ने अपना कार्य आरम्म कर दिया | नियम का उद्देश्य बडे उद्योर्रो 
के लिए मध्यम ठया दीर्घक्ानीन पूंजी को व्यवस्था करना है । 

पूँजी--भारतीय औद्योगिक विस नियम की अधिड्त पूँडी १० करोड़ झुगये तिश्चित की 
गयी है॥ ३० जून, १९७० को विग्रम की प्रदत्त पूँजो ८३४ करोड रुपये थी । यह पूँजी सिजितते वर 
अनुमूदित वेके, बीमा कम्पनियों और सहकारी बैंकों द्वारा खरीदी यथी है। हु 
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निगम की प्रारम्भिक पूँजी (५ करोड रुपये) पर कम से कम २२४ प्रतिशत तथा 
१६६२ में निर्गमित पूँजी पर ४ प्रतिशत वाविक लाभाश देने की भारत सरकार द्वारा ग्रारण्टी की 
गयी है । 

प्रबन्ध--निगम का प्रवन्ध १२ व्यक्तियों वे एक सचालक मण्डल के अघीन है ॥ अध्यक्ष की 
जियुक्ति भारत सरवार द्वाया तथा शेष सचालकों की नियुक्ति निश्चित सल्या में अन्य अशधारियो 
द्वारा की जाती है निगम का दैनिक कार्य सचालन एक केन्द्रीय समिति द्वारा होता है, जिसमे पाँच 
सदस्य हैं । इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में सलाह देने ने लिए पांच परामर्शदात्री 
समितियाँ है जिनमे कुल २६ सदस्य हैं। 

निगम का कार्य--भारतीय औद्योगिक वित्त निगम मुख्यत त्तीन प्रकार के कार्य करता है : 

(0) आणो की गारण्टी करता, (7) अशों अयवा ऋणों वा अभिमोपन करना, तथा 
(॥॥) ऋण देना । 

(क) गारण्टी--वित्त विगप्न द्वारा विदेशों से उधार माल खरीदने वालो औद्योगिक इकाइयों 
के लिए ऋणों की गारण्टी दी जाती है । ३० जून, १६७० तक निगम द्वारा कुल ४२ गारण्टियाँ 
दी गयी जिनकी वुल रकम लगभग २८ करोड रुपप्रे थी । 

इन गारण्टियों के अतिरिक्त विदेशों से खरीदे गये माल के भुगतान के लिए ६ प्रार्थनापत्रो 
पर २५ करोट रुपये से अधिक की गारण्टियाँ स्वीकृत की गयी । 

(ख) अभिगोपन करना ([(700८७77०)--ओद्योगिक इकाइयो के अशों तथा ऋणपनों के 
अधिगोपन वा बाय १६४७-४७ में आरम्भ जिया गया। अशो तथा ऋणपन्नों व। अभिगोपन करने 
से पूर्व सम्बन्धित औद्योगिक इकाई की आथिक स्थिति, प्रवन्ध व्यवस्था तथा भविष्य की योजनाओं 
की पूरी जाँच वी जाती है। ३० जून, १६७० तक भारतीय ओद्योगिक वित्त नियम द्वारा २६ करोड 
रुपये के औद्योगिक अशो तथा ऋणपत्रो का अभिगोपन किया गया । 

(ग) ऋण देना--वित्त निगम का मुख्य कार्य उद्योगो को ऋण देना है। यह ऋण प्राय १५ 
वर्ष की अवधि के वाम्त दिये जाते हैं | एक जौयो गिक इकाई को प्रायः १ करोड रुपये से अधिक 
रकम उधार नही दी जा सकती परन्तु विशेष परिस्थितियों में 4द्घीय सरकार की अनुमति लेकर 
अधिक राशि का म्रण दिया जा सकता है। निगम कम के कम १० लाख रुपये का एक ऋण देता 
है क्योरि उससे कम मात्रा मे ऋण राज्य वित्त र्गिमों से प्राप्त किये जा सकते हैं ! 

शर्तें- ऋण स्वीकृत करने से पूर्व निगम द्वारा प्रार्थी ओद्योगिक सस्था की आधिक स्थिति, 
प्रबन्ध कौशल, लाभाज॑न शक्ति तथा जिय योजन7र के लिए ऋण की माँग की गयी है उसकी पूरी 
जाँच करलो जाती है। ऋण रूपये अथवा विदेशी मुद्रा मे दिये जा सकते हैं तथा उनके पीछे ऋणी 
की स्थायो सम्पत्ति अथवा निभित माल घरोहर वे रूप मे रखा जाता है। निगम द्वारा नयी मशीनें 
या भूमि खरोदने, उत्पादन क्षमता का विस्तार करने तथा नवीनीकरण वे लिए ऋण देने की 
ब्यवस्था की जाती है । 

ब्याज की दर--निगम ४ मार्च, १६६५ तक देशों ऊुणों पर ७४ प्रतिशत वाधिक ब्याज 
लेता था किन्तु ५ मार्च १६६५ से (रिज्व वक द्वारा १७ फरवरी, १६६५ से वँक-दर बढ़ाने के 
कारण) दज्गो ऋणों पर ब्य|ज-दर ८ ५ प्रतिश्व तथा विदेशी मुद्रा पर ब्याज दर € प्रतिशत कर 
दी गयी है । ऋण तथा ब्याज का भुगतान समय पर करने पर बाते प्रतिशत की छूट दी जाती है। 
विदेशे ऋणों पर भी ब्याज तथा छूट की दर यही है ६ 

प्रचनध में भाग-विधम जिन औद्योगित्रा इत्राइयों को ऋण देता है, यदि वहु समय पर 
भुगतान करने में समर्थ न हो तो निगम उनका प्रबन्ध अपने हाय में से सक्तता है अथवा उनके 
संवालक मण्डर में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। 
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ऋणो को प्रगति--३० जून, १६७० तक निगम द्वारा कुल ३,०७८ ऋण स्वीकृत किये गये 
जिनकी राशि लगभग ३३७ करोड रुपये थी | इसमे से वुल ३०१ करोड दपये की रक्रम्त ही वास्तव 
में वितरित कौ गयी क्योंकि कुछ ऋणो को स्वीकृति के पश्चात्‌ कई कारणों से रह वरना पड़ा है। 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है. कि ओद्योगित वित्त तिगम एक शत्तिशाली सपा है, जिससे 
भारतीय उद्योगों वो पर्याप्त माया में विकास ऋष प्राप्त हो रहे हैं। 

(२) राज्य वित्त निगम--मारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना करते समय ही 
पाय यह निरिचत था क्रि वह देश वे सभी प्रकार के उद्योगों को यवेष्ट भाथिक सहायता नहीं दे 
सकेगा । सम्भवत इसोलिए इसकी कार्यवाहियों को दीर्घाकार उछोगों तक सीमित श्सा गया भौर 
इसके द्वारा केवल सार्व अनिक क्म्पतियों अयवा सहकारी समितियों को ही ऋण देते की व्यवेध््या 
को गया । उम्र समय यह स्पष्ट क्या गया था कि ल्धु उद्योगों के लिए वित्त की व्यवत्या करते 
के लिए राज्यों में वित्त विगम बनाता आवश्यक होगा। तदगुसार भारतीय लोइसभा द्वाश 
र८ सितम्बर, (६४५१ को राज्य वित्त निगम [$06 सि]शाए।े एणएुणआाए।) अधितिय्म 
पारित किया गया जिसके अस्तगेंत देश के विभिन्न राज्यों में १८ राज्य वित्त विगम स्थापित 
किये जा सुके हैं। 

पूँजी--राज्य वित्त तिगम अधिनियम्र के अनुसार, राज्य वित्त तिग्रमो बी अधिईत पूंजी 
४० लाख रपये सें ५ करोड रुपये तक हो संवती है। वर्तमान में अधिकतर राज्य निग्ी की 
नधिदत्त पूंजी २ करोड रुपये तथा ग्रदत्त पूंजी ९ करोड़ रपये है ) केवल जम्मू-काश्मीर, तमिचनाडु 
तथा आम्ध्र प्रदेश में निगमों की प्रदत्त पूँजो क्रमश ५० लाख रपये, ११२ करोड त्पये तथा | £ 
करोड़ रुपये है । 

आरत के सभी १८ राज्य वित्त तिग्रमों की प्रदत्त पूँजो सगभग २० बरोइ छ्पये है । डे 
राज्य सरकारों, रिजर्व वेक अनुसूचित बैंको सहकारी वेको तथा वीमा सध्याओं ने तरीद रखा है ! 

सी राज्य तिम्रमों कौ पूंजी तथा उम्र पर ब्यूनतम लाभाश की राज्य सखारों द्वारा 
गारण्टी की गयी है | यह गारण्टी ३ से ४ प्रतिशत तक है) 

ऋण सायत--पूजी के अतिरिक्त राज्य वित्त तिगम ऋणपत्र विर्गेमित कर अतिरिक्त धत 
प्राप्त कर सकते हैं) ये ऋणपत तया अन्‍य दावित्व पूँजी तथा कोप के पाँच गुते से लधित नही हो 
सकते । ऋणपत्रों के ब्याज तथा मूतयतर मी गारण्टी राज्य द्वारा दी जाती है. और निर्गपत की धर्त 
(ब्याज भादि) रिजवं वैंक से स्वीकृत होना आवश्यक है 

३१ दिसम्बर, १९७० तक सभी राज्य वित्त मिग्मों के ऋषणपत्र शेपी की राशि लगभग ७१ 
करोड रपये थी | 

निश्षेप--अपने साधनों में वृद्धि करन के लिए राज्य वित्त निगम जनता से ६ वर्ष सके के 
दिशेत प्राप्त कर सकते हैं परस्तु इस निशेय्रों की राशि प्रदत्त पूँजी से अधिक नहीं होनी चाहिए । 
अगी वके कंजल आत्म अरेश, शेरत तया तमिलताडु नियमों ने विजेए आप्य कतता आरस्श क्या 
है । इस मदर में विषभी के पाप्त लगभय १३ करोड़ हपये की रकम जमा है । 

आऋण--रोम्य वित विगम रिजववे बेक् से अत्पावधि (६० दिनो) अथवा माँग पर मुगल 
योश्य ऋण प्राप्त कर सकते हैं। गत वर्षों में महाराष्ट्र, उठीसा, पाये, तमिलताडु तथा रॉजस्थात 
वित्त नियमों द्वारा प्राध तियमित रूप से रिजर्व बैंक मे ऋण प्राप्त जिये गये हैं 

दार्ये--राज्य वित्त निगम निम्नलिखित कार्य वर सकते हैं * 

(१) ओद्योगिद सस्याजं कौ दीलवर्दीय ऋण देता अथवा ऋणपत खरीदता । 
(२) ओद्योगिक सम्धाओं द्वारा २० वर्ष तक के लिए प्राप्त झणो वी गारष्दी करता । 
(है) औौद्यायिक सम्याहों द्वारा निगमित अश, बॉण्ड अथदा ऋणपशों का अमिंगोषत 
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करना | सदि अभिमोपन के फलस्वरूप निगम को कुछ अश अथवा ऋणपत्र खरीदने पडें तो उत्हें 
सात वर्ष के भीतर बेच देना आवश्यक है । 

राज्य वित्त निगमो का कायें अब तक ऋण देने मात्र तक सीमित रहा है । तमिलनाडु 
लिगम मे अतिरिक्त अस्य किसी भी निगम ने अभिगोपनत अथवा गारण्टी कार्य आरम्भ नहीं किया 
है और न ही किसी औद्योगिक सस्या के ऋणपत आदि खरीदे हैं । 

राज्य निगम एक सस्या को १५,००० रुपये से १० लाख रुपये तक के ऋण दे सकते हैं 
और ये औद्योगिक इकाइयों के सम्पत्ति निर्माण, विस्तार अथवा नवीनोत्रण तथा चालू पूंजी के 
लिए दिये जा सकते है । 

अधिकतर राज्य निगर्मों द्वारा शुद्ध व्याज ६४ प्रतिशत लिया जाता है अर्थात्‌ दर ७ प्रतिशत 
व(पिक निश्चित की गयी है परन्तु मूल तथा ब्याज का समय पर भुगतान करने पर आधा प्रतिशत 
की छूट (76098) देने की प्यवस्था है। 

राज्य वित्त निगरमों द्वारा ३१ दिसम्बर, १६७० को दिये गये कुल ऋणो की शेष रकम 
लगभग ११८ करोड रुपये थी । 

(३) भारतीय ओद्योगिक साख एवं विनियोग निगम (707४7भ (7८० 43704 
]755छंग60॥ ((णएण॥॥०३ ० 70079)--सवु॒१६५३ के अन्ते में मास्त सरकार, अमरीकी अपरीकी 


_ मरकार के विदेशो-कय-ब्यवस्थाएत विमाग (0087॥ 0एश40०7४ #0गवा808007) तथा के विद! पे. एगशशा 0फएदाकाणाए #0ंगा8807) तथा 
अन्तरराष्ट्रीय बेक ने आपसी पद्म दारा भारत में तिजी उद्योगों के विकास में सहायता देने हेतु _ 


एक निगभ बनाने का विच्ञार किया । फलत _६ जनवरी, १६५५ से भारतीय ओद्योगिक साख एव 
बिनियोग निगम की स्थापना की गयी । निगम को भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर 
करवाया गया है । 

पूँंजी--निगम की अधिशत पूंजी २५ करोड रुपये निश्चित को गयी है जिन्‍्तु इसमे से केवल 
७ ४ करोड़ रपये की पंजी हो निगंमित एव प्रदत्त है। निगम का प्रत्येक अश १०० रु० का है । 

निर्गेमित पूँजी में भारतीय वेंक, बीमा कम्पनियाँ तथा सचालको द्वारा, इगलेंण्ड के पूंजी- 
पतियों द्वारा, अमरीबी पूंजीपतियों द्वारा तथा भारतीय जनता द्वारा पूँजी खरीदो गयी है । 

निगम के प्रारम्म में ही भारत सरकार ने उसे ५४ करोड रपये का ऋण देने का बचने 
दिया जिसका भुगतान १४ वर्ष पश्चात्‌ १४ वापिक किस्ता में किये जाने वी व्यवस्था की गयी | 
ऋण पर पहले १५ वर्ष तक कोई ब्याज न लने की सुविधा दी गयी | इसे अतिरिक्त विश्व बैक ने 
भी निगम को भारत संरक्ार की गारण्टी पर्‌ १ करोड डालर का ऋण तत्कात देने को घोषणा 
की। इस प्रकार विनियोग विगम देशो तथा विश्व बैक के सहयोग से स्थापित हुआ। इसके 
प्रारध्मिक साधन लगभग १७ ५ करोड़ रुपये के तुल्य ये 

निमम के कार्य--साख तथा विनियोग निगम के कार्य निम्नलिखित हैं 

(१) उद्योगों को मध्यम अथवा दीघंकालीन ऋण देना अथवा उनके अश खरीदता । 

(२) नवीन अग एवं प्रतिभुतियों का अभिगोपन करना । 

(३) अन्य निजी साधनों से प्राप्म ऋणो की गारण्शे करना । 

(४) उद्योणी के प्रचन्ध के लिए भ्राविधिक् [्णाशाल्थ) तथा व्यवस्थात्मक सलाह एवं 
सहायता देना । 

निएम केवल तिजो क्षेत्र के उद्योगो को आधिक सहयप्रोग प्रदान बरता है परन्तु यदि कियी 
औद्योगि इकाई मे सरक्तर से कुछ आवक सहायता मिली हो तो उसे निमप्र से ऋण बादि 
प्राप्त करन में बाघा नटो है। दूसरों महत्वपूर्ण बात यह है कि नियम मुस्यतया बड़े उद्योगों को 
को आधिक सहायता प्रदान करता है। इसकी न्यूनतम ऋण सोमा ५ लाख रुपये है परन्तु निगम 
जिसी भी उच्च सीमा तक ऋण दे सकता है। 
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कण भारत बे' किसी भी भाग में स्थापित किमी भी औद्योगिक इकाई को दिया जा सकता 
है परन्तु खण स्वीकृत करने छे पूर्द प्रार्यी वम्सदी वी योजना, प्रवन्ध व्यवस्पा, विक्षय ब्रायोजन 
आदि के सम्बन्ध में पूरी जाँच वी जाती है । 
३१ दिम्म्बर, १६७० को निगम द्वारा दी गयी सहायता का बुल ब्योरा निम्नतिखित था * 
(िरोड रप्यो में) 
१ #हश तथा गारण्ठी 








रुपयी मे ड३ 
विदेशी मुद्रा भे श्र! ।43 
२ अभिगोपन ३० 
३ भर्शों को बरोर ७ 
योग. २०१ 


नियम द्वारा दिये पाने वाले ऋण की व्याज-दर, अभिगोपन तया गारण्टी वो व्भीशने 
तय प्राविध्रिक सहायता आदि के शुरुर महायता देने वे सप्रय ही निश्चित रर लिय जाते हैं । 

अभिगोपन तथा विनियोग प्ेत्र में दच्चत्ि निगम का कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है परन्तु यह 
दोनों नयी दिशाएँ हैं, और निशम वे वा्यक्राल को देखते हुए इनमे निशम दी प्रगति सबंधा 
सन्तोषजनक कही जा गरतरती है। 

(४) भारतीय ओऔद्योगिक विक्ञात्त बेंक ([0708)_ 00लै०म़ाटा! फ्रेश रण 
]॥0/09)--गत्त वर्षों में ओोद्योगिक विज्राम ३ लिए वित्तेख्यवर्सथा करने वालो जिंदनों सस्थाएँ रघापित 
हुई हैं वह यवेष्ट शक्तियाती होते हुए भी देश की सकी क्रौद्योगिक आवश्यकताओं वी पति करने में 
मेमर्थ नहीं हैं । काल मध्य 


अत एक अत्यविक साधर-सम्पन्न संस्था की स्थापना! की गयी है, जिसका नाम 


आीदोगिक विकाड-वेंक हैं। इसने गई कि ६४ में वाय॑ं आस्स्म क्या था। 

जी और प्रवन्ध--विव्यास बैंक की अधिकृत पूजी ५० करोड़ रपये है किस्तु रिजर्व वेक 
दे आर पका की अनुमति से १०० बरोड़ रपये बा गरम है। वेद वी प्रदत्त पूंजी 
२० बुरोड हरये है । भारत सरहाए द्वारप देर को १० बसेट रुपये का ताह|निर खण देते वी 
ब्यवस्था है. जियदा भुगतान १५४ वर्ष पाठान्‌ आरप्स होगा और १४ जिस्तों में चुश़य। जा 
सहैगा। देंक द्वारा अरने प्ताप्रन बढ़ाने के लिए जनता से निश्ेष लिये जा सकते हैंतथा झुणपत्र 
बेबे जा सकती हैं ! 


विज्ञाप्त बंक़ को ऋण देते के लिए _रिजर्य बेंक में एवं जि सपा तक सका वो यो कोप 
[परक्लाणा॥ छापा] छब्का [णाह पट 0:20॥95 एणा०) कं स्थापता की गये है, 
जिप्तम रिजर्व वैक द्वारा १० करोड रपये तत्काल स्पानान्तरित करने तथा ५ कशेड रपये बापिक 
डालने वी व्यवस्यां है। 
५... विक्राम बैक की प्रवस्ध-ब्यवस्था रिजवे बेर के अधीन है तथा रिजर्वे बेक के अध्यक्ष विकास 
बैंक के भी अच्यक्ष हैं। रिजये वेक का केद्रीय संचालक मण्डल विज्रास बैंक के सवालंक मण्डल का 
काय बरता है । 


कार्य -मारतौय विकास बज के बाये निम्नलिखित हैं* 


रा यह सब प्रकार के औद्योगिक तम्ान सं निर्माण सन, परियद हीलग आप चर 
ध गैशा शी थे जा करती है। बह नहनता विज गर वी जगह सहायता प्रदान करता है ! यह विलय सहायता लिझी तथा सरदारो, दोनों प्रवार के 
उद्योगा को दी के सफती है। यह सहायता लिम्न प्रयर दी जा मक्ती है . 

.... 7) पुववित्त व्यवस्था--शरवीय डौद्योगिव वित्त निगम तंथा राज्य वित्त निषयों द्वार 
प्योगों को ३ में २५ वर्ष तर की अवधि के डास्पे दिये गये ऋणों की विकार बेक द्वारा पुनविल 
ब्यकस्था की ही सकती है। देढ यह सुविधा अन्य सम्पाओं द्वारा हिये गये ऋण के सम्बन्ध मे भी 
दै मस्ता है किन्दु ऐसा शारद सका दे जादेश पर ही किया जा सकता है। 
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अनुपूचित वेको तथा राज्य सहकारी वैंकोंद्वारा हे से १० वप वी अवधि के वास्‍्ते दिये 
गये कणों की भी विवास वेक पुन्वित्त व्यवस्था करता है 

दिपित वर्गों के बेको द्वारा ६ मास से १० वप तक की अवधि के वास्ते दिय गये निर्यात 
ऋणों (००६ ०७१५) के तिए मी विशाम दे ह दुनवित्त व्यवस्था करता है। हि 

बिका बेब द्वारा पुनवित्त व्यवस्था का काय सम्हाल तन के कारण पुनवित्त निगम 
(ए८शाक्षाप्ह 2०७9७०४५०७) का अनग सस्था के रूप में कोई हद नहीं रह गया था अत_१ 
पितम्बर १९६४ स्‌ पुनवित्त निगम वो औद्यागित विकास वक के साथ मिला दिये गया है । 

(३) उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था करना-यह व्यवस्था करने के लिए विकास बेक 
विम्नलिसित बाय करता है । 

4५ (व) भौद्योध्वि इकाइयों ब अत ऋणपन आदि खरोदना (ख) उद्योगों के अभ ऋणपन 
आदि वा बक्िगोपन करना. (ग) औद्यागिर इकाइया का प्रत्यक्ष छूण देना (पघ) उद्योगों द्वारा 
प्राध्य ऋणो मे गहण्टी करता (ड) औद्यागिग बिल्लो की कटीती, था! पुतकटोदी करना, 
(च) उद्योगो के विउरास के लिए विक्रय एवं उिनियोग सम्य घी शोध की व्यवस्था वरगा (छ) किसी 
बौद्योगिक इकाई का प्राविधिक एवं व्यवस्थाप्मक सहयोग देना (ज) नये उद्यागो की स्थापना 

_. तथा विस्तार के लिए योजना बनाना । 

उद्योगा को ऋण देते समय विवास वक आवश्यक धरोहर की माय दरता है। बत्यधिव 
ष्जी वी विशेष माँग करने वाली औद्याहिक इफाइपो की आविक सहायता करने के लिए विज) से 
बैंक मे एक विकास सहायता कोष (060७०७॥९६ /$४४06 रणआ0) की स्थापना करने की 
व्यवस्था है। यह बौप सरकारी ऋण, अनुदान अथया जय प्रकार की सहायतास निर्मित क्रिया 
जायेगा तथा इसम से ऋण देने फ पूव सरदार बी अनुमति १ना आवश्यक हांगा। 

३० चूत १६७० तक ओद्योगिक विकास बेंक द्वारा ३४६ करोड रपये की आदिक सहायता 
दी गयी जिसका ध्योरा निम्नलिखित है 

आऑंदध्योगिक दिकास बर-जाधिक्ष सहायता 








(३० जून १६७० तक) (करोड रुपय मं) 

१ ऋण राधि १०७ 
२ अभ्योपन २३ 
३ ग्रारण्टी (विष्पादित) २७ 
४ पुनवित १०० 
५ पुनकदौतियाँ ६१ 
६ निर्याती के लिए ८ 

योग ३४६ 


हि विकाप्त बक एक ऐस समय स्थापित किया गया है जब भारतीय उद्योगों को विकास 
पूँनी की अधिकाधिक बावश्यकता है अब यह सध्या देश के ओयोगिक वित्रस मं अधिकतम 
योगदान दे सकेगी ऐसी आशा है । 


प्रइ्त 

१ भारत मे ओद्योगिक वित्त की कमी कया है ? इस कमो को दूर करने क ज्लिए कौन मे प्रयत्न 
किये गये हैं ? हु (आगरा, बी० ए० १६६०) 
२ "भारत व औद्योगिक वित्त निमम पर टिप्पणी लिखिए । आगरा, दो० ए०, १६६१) 
है. भारत क 'ओद्योगित्र वित्त निगमभ' के सगठन और कृत्यो तथा ऊायव।हन का उल्लेख कीजिए । 
(विक्रम श्रो० ए० १६६०) 
४ भारत म बेहद उद्योग को विश्तीय व्यवस्था पा दणन कीजिए। सुघार विषयक सुझाव भी 
दीजिए) (पटना शो० ए०, १६६१) 

४ कौयोगिक विन नियम को प्रवाए व्यवस्था काय तथा प्रणति की समीक्ा दीजिए । 
(बिहार बो० ए० १६६२, राजस्थान बछो० ए० (द्वितोपम वष) १६६२, 
मगप बो० ए०, १६६२, सागर दो० ए०, १६६७) 


औद्योगिक श्रम 
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(॥30०0५७फा&, ।580 ७४) 


श्रम शक्ति औद्योगोकरण को आधाटविला है। किसी देश का आधिक विकास मुस्यत दो 
साधनों पर निभर है--प्राकृतिक साधन तथा मानवीय साधन । इन दोदों में समृद्धि का आधार 
श्रम ही है। ब्रिटेन जमनी तथा जापान का आधिक अम्युत्य बह की विवसित श्रम शक्ति के कारण 
ही हुआ । पजी का भी अपना अलग महेप्व है परातु पूजी भी एक प्रकार का सचित श्रम है। 
मानव वी प्रगति उसके अध्यवसाय का सूचक्राव है। आधिक विकास के लिए ओद्योगीकरण के लिए 
उशल जागरूक तथा प्रशिष्ित श्रम शक्ति की आवश्यकता है। भारत अ धिक उत्थान के पथ पर 
दरतगति से अग्रमर हो रहा है. पर तु यहां के अधुनिक औद्योगीकरण के पीछे जम्बा इतिहाम नहीं 
है। प्रारम्भ से भारत कृषि प्रधान देश रहा है पर तु किसी समय व्यापार तथा उद्योगों के क्षत्र मे 
भारत की छ्याति पर काध्ठा पर थी । कला एवं आक्पक बस्तुओ के उत्याटन में हमरा 
एकाधिकार था। 

उनीसवी शताब्ली के उत्तराद्ध में परिस्थितियों मे परिवतन हुआ तथा आधुनिक औद्योगी 
करण का दिशा मे प्रय न किये जात लग। शहर मे औद्यागरिक के दो वी स्थापना होने लगी। देश 
के विभिन्न भागो से उद्यगो में काम करने के लिए लोग आने लगे। देश में श्रमिक वग का उत्य 
हुआ । औद्योगीकरण कौ प्रयति के साथ हो साथ श्रमिक वग की संख्या बढती गयी । 


१ भारत मे श्रम शक्ति 

श्रम्रिर शब्” का प्रयोग विस्तृत एवं सकृचित दोनों अर्चों म किया जाता है। विस्तृत गथ मे 
सभी अ्रकार के उद्योग कृषि विशाल उद्योग लघु तथा बुद्दीर उद्योग तथा आय सेवाओं मे लगी 
जन शक्ति को अप्रिक वय को सन्ञा दी जाती है पर तु सबुचित अब मे (या प्रचलित अब भे) श्रमिक 
वेग से अभिप्राय उस जनशक्ति स हाता है जो संगठित उद्योगों मं लगी हुई है। इस प्रकार बृढीर 
उद्योगों म लगी जन शक्ति को श्रमिक म सम्मिलित नही बरते वयोकि कुटीर उद्योग में श्रम समस्या 
नही पायी ज ती। अत जब हम श्रम समस्याओं का अध्ययन करते है तो हमारा अभिष्राय सगठित 
उच्योगो मे लगे हुए थमिकों को समस्याओं स होता है। भारत में ओद्योगीकरण की गति म-द रही 
है अत श्रम शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ी है । यहा पर कारखानों तथा खानो मे काम करने बालों की 
सच्या सव्‌ १६०० मे ५ लास थी। ओऔद्योगीकरण की प्रगति वे! साथ ही साथ इस सख्या मे वृद्ध 


होनी गयी । अग्रलिखित सारिणो गे भारत केः संगठित उद्योगों मे थम शक्ति वी प्रगति का अनुमान 
लगाया जा सकता है 


ओऔद्योगिव श्रम | ४२३ 


भारत में कारयानों में काम दरने यालों फो औसत देनिक शापपा 





बंप श्रमिष शाठया (लासों में) 
१६५६ बेड 
१६६६ न] 

१६७० १०4 





सन्‌ १६६१ की जनगणना के अनुमार दश में वुल श्रमर्णक्ति (0४ 90007 शिएट) लगभग 
१८ ८४ करोइ थी जिनमें से कारसानों मे वाम बरने बालों की सम््या ३३ लाख थी । इस प्रवार 
काम करन वालों की सस्या देश की बुल श्रमशक्ति वी सम्रभग २ प्रतिशत है। यदि जनसेवा सम्बन्धी 
उद्योगों (9५0॥० एधांप८७) में लगो श्रम शक्ति को भी इसम सम्मिलित बरें तो (इस प्रतार) 
श्रमशक्ति वी सद्या ज्ञात होगी । संगठित उद्योगों तथा जन-सेया सम्बन्धी उद्योगों में लगी श्रम-शक्ति 
बुल श्रम-शक्ति वा लगमग ४५ प्रतिशत है। मत ओऔद्योगित् श्रम ने अन्तगंत कुल श्रपन-्शक्ति का 
बहुत बम भाग आता है | 

२. भारतीय श्रम सम्बन्धी कुछ तत्त्व 

(१) प्रति श्रमिक शुद्ध घरेलू उत्पाद (पि७छ 00तार४ए छाए४ए७ फश अण+६ध)-- 

भारत में भ्रति श्रमिक णुद्ध परेलू उत्पाद वा ज्ञात निम्ननिखित सारिणी द्वारा हाता है 








विभिन क्षेत्रों में प्रति श्रसित्र शुद्ध घरेलू उत्पाद (छापों मे) 
जप पर सदा कुल किक सस्या प्रति श्रमिक शुद्ध उत्पाद 
(हशार में) का गलत १६६०-६१ १६६६-६७ 
१. इृषि १३६६८३ ७३२ ५०८ ७६५ 
२० परिवहन, ११०८७ ६० १६६६ २६१२ 
व्यापार आई 
३ अन्य सेवाएँ १६४६८ ६ & घ६५ ० १४७२ 
४, उद्योग २०४०८ श्ण्ष १३२०० २०६८३ 


नीाक-_२__-.....नहल्‍हझऊाब.हझन...तत.- 
सारिणी से स्पष्ट है वि भारत की कुन श्रम-शक्ति वा १० ८६% उद्योगों (यतन, बडे माने 
व छोटे पंमाने के निर्माणारी उद्याम, निर्माण कार्य, विद्युत उत्साइत तथा गैस आदि) से लगा 
हुमा है। उद्योगों मे प्रति श्रमिक उत्मादित २,०१३ झगये है। इससे अधिक उद्वादय वेउन परिवहन 
व व्यापार क्षेत्र में होता है । 
(२) भ्रपिशों को सोद्िक थे बास्‍्तविक माय--भारत मे श्रसित्रों की मौद्धित थे वास्तविक 
आय में गत पर्षों में वृद्धि हुई है, परन्तु मूल्यों मे तीर बूद्धि के वारण बास्‍्तत्रित आय बवेकश्ारत 
कम यही है जैगा वि निम्न सारिणी से स्पष्ट है 


बारणानों के भ्रमित्रों वी मोदिक थे वास्तविस आप (१६४६-१६६७) 


-कककफसफ काकक_अए चफकऊ  )  फलफफफफलकंसकइ फसससफःईइतततततत *+ै+ततवतत............... 











ब. | भौसत बाविर आय. सुचकांझ उपभोक्ता बुल्य 2 
(एपरयों मे). | १६४६७-१०० सुचकांक ए्ण2 
१६४६७-१०० मऋज-5 2 00 
गण 3 
है मा ही आह के ह्ब्दः रख तय र 
१६५१ १०३६ ० १०५ १०५ १०० 
१६६० १३८५० डक र्र४ ११३ 
१६६७ २०१७० १५१ 


१६६ ६१ 


४२४ | मौद्योगिक धरम 


काश्तानों में काम वरने वले श्रमिकों की मौद्रिक मजदुरों मे सन १६४६-६७ वी अवधि में 
४१% को वृद्धि हुई अर्थात उनकी मोट्रिक-मजदूरों दुगुने से भी अधिक हों गयी १९ मूल्य स्वर 
इन वर्षों में तेजी मे ऊपर उठा । फलस्वरूप श्रमिकों को वात्तविक मजदूरों में, इस बवधि में € 
प्रतिशत कमी हो गयो है । 

३ भारतोय अमिक को विशेषताएं 

भारतीय प्रमिक की पुछ ऐसी विशेषताएं है जो वन्य उद्योग प्रधान देशों बे धपिवों से मित्र 
हैं। वे विशेषताएँ निम्नलिखित हैं 

(१) अशिक्षा--अधिवाश भारतीय थमिक भशिक्षित्र होते हैं अत उन्हें अपनी समस्याओं 
का ज्ञान नहीं होता है। इम अशिक्षा का प्रभाव उनकी कार्यक्षमता पर भी पडता है। इस प्रतार 
एक ओर वेरोजगारी वी समस्या है तो दृप्तरी ओर कुशल भ्रमिकों का ध््ञाव है। 

(२) अस्पायी प्रक्ृत्ि--अधिकाश श्रमिक अधिक निर्धनता के कारध शहरों भे बारखावो 
मे काम करते के लिए आते हैं और चेरी के समय पुन घर चले जाते है। इस श्रत्रार स्थायी रुप 
से कारखाना में काय ते करने के कारण उन्हें अपने काम के विप्र मं उवित जानकारी नहीं हो 
पाती। वे कपि तथा उद्योगों के बीच भ्रमण त्या करते है) एक सर्वेक्षण के बतुमार ४० ५% 
श्रमिक स्थायी रूप से कारखानो में वार्भ नहीं करते । 

(१) एकता का झमाव--भारत एक विज्ञान देश है। देश के विभित भागों में शमिक 
शेही में जाकर वाम करते है। इन श्रमिकों वो भाषा, पहनावा, रीतिजरिवाज, साम पान तथा 
रहेन-सहत के ढंग में अत्यधिक जिन्नता पायो जाती है ॥ बत भारतीय श्रमिवरों में एकता का अभाव 
पाया जाता है । 

(४) अनुपस्थिति--भारतीय श्रमिकों भे काम पर नियमित रूप से उपस्थित न होते को 
प्रवृत्ति है। अतुपत्थिति के कई कारप है, जैसे--अ्रमियों का क्ृपि में अम्बस्ध, परिवार साथ व 
रहना, जादों विवाह में भाग चना आदि । इस अनुर्षास्थेति क कारण उसी बाय नियमित नही 
रहती और उतरी आविक स्थिति खरात रहती है तथा वे कार्यकुशलता भी प्राप्त नेही कर पाते । 

(४) रहन-पहुन का निभ्न स्तर--भारतीय भ्रमिरों के रहन सहन का स्तर अत्यन्त नि 
है। इसका प्रमुफ कारण उनकी वाजिक दशा का प़राव होना है ॥ 

४. भारतीय श्रमिक को कार्यक्षमता 

बंद भारतीय ध्रमिक वम कुशत हैं ?--भमिक की पुर्ण कार्यक्षमता [ज5००६४ धीदा6- 
069) ज्ञात काना अत्यन्ट बढिन है क्योकि कार्यन्ञमता झापक्ष (४४०६६) होगी है। भाजो 
श्रमिक्र वी कार्य क्षमता ब्न्य देशों के ्रमित्ता वो ठुजना में बहुत कभे मोती जाही है। सं १६२६ 
२७ का प्रशुन्क मण्डल सूती बस्त उद्योग थी जाँच के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि 
संयुक्त राज्य अमरीक्ष में एक सामात्य प्रपिक्त एफ साथ ११२० तकुओ पर, दग्ष्ड मे ५७० से 
६०० वेगुआ पर तथा जापाने म॑ २४० तमुओ पर काम करता है. परन्तु भारत बा एरे श्रमिक 
केवल १८० तकुआ एर बाण करता है | इस तुरसप्तलत्र अध्यप्रन ते यह ज्ञात होता है वि भएतीय 
श्रमिक अन्य देशो के धरमिक वी तुरता में बटुन कम वार्यक्षम है। थी एच० पी० पोरी (अध्यक्ष, 
बम्पई मित्र मातिक सथ| ने श्रस आयोए के समक्ष अपने बयान में कड़ा था क्रि “जापान का एश 
बुनकर ६ करभों वी देखभाल करता है तथा उरी कार्यक्षमता (४९६ है। थीन का बुररर ४० 
करघो दी देखभात करता है तथा उसको कार्यक्षमता ००%, है | बस्दई का एवं बुनरर २ वरधी 
को देखभाल द्रता है तथा उसकी कयर्यशमता ६०५८ हैं । आपान और चीन को गणना दे बाधार 


पर बस्चई का एक बुतकर जापानी तथा बोनों भ्रम्िर वी अपेशा २००१; में ३००१ तक ग्रंथि 
मजदूरी पाता है ।/ 
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सर अलेकजेण्डर मेक्रॉवर्ट के अनुमार भारतीय श्रमित्र की अपेक्षा ब्रिटेन का श्रमिक ४ गुना 
अधिक कार्यक्षम है। इसी प्रकार सर वलीभेष्ट स्िम्पनन वे बनुसार लवाशायर वा श्रमिक भारतीय 
श्रमिक वी अपेक्षा २ ६७ गुना कार्यक्षम है। हे 

मारतोय श्रमिक पर्याप्त सक्षम--उपर्युक्त मतों से ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय श्रमिक 
उद्योग-प्रधान देशों वे. श्रमिकों की तुलना में बहुत दम कार्यक्षम है। परन्तु ये सभी विचार एक- 
पक्षीय हैं । दुमरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनके अनुमार भारतीय श्रमिक मधिक वारयक्षम है। भरी 
हेराल्ड बटलर के अनुमार भारतीय श्रमिक की कार्यक्षमता विद्ादग्रस्त है । सम से कम बुछ उद्योगों 
में तो निविवाद रूप से भारतीय श्रमिक वी पार्यक्षमता दूसरे देशों के श्रमिकों की कार्यक्षमत्ता से 
बम नहीं है। क्षम्य देशों के श्रमिरों को अधित्र सुविधाएं मिलती हैं, अब इस तथ्य को भी ध्यान 
मे रखना होगा | साधारण भारतीय श्रमिक के सम्बन्ध मं बटलर का यह मत है कि वह यूरोपीय 
श्रमिकों की अपेक्षा कम कार्यक्षप है परन्तु विभिन उद्योगो मर उसकी कार्यक्षमता अलग-अलग है । 
भारतीय उद्योगों में प्रति श्रमिक उत्तादन वी कमी के जिए केवल श्रमिक्र ही उत्तरदायी नहीं है । 
घटिया दरुचा भाल प्रवन्यकों को अकुशलता सश्ोनों को अध्यरस्था आदि भी इसके लिए उत्तर- 
दायी हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय श्रमिक को प्राप्त सुविधा, उसके काम करने की दशाएँ तथा 
उप्तरी कम मजदूरी आई वो घ्यान म रखा जाय तो वस्तुत वहू अन्य देशों वे श्रमिक्रों की अपेक्षा 
अधिक काम करता है। 

चाहे जी भी तब प्रस्तुत क्षिया जाय यह मानना पड़ेगा कि भारतीय श्रमिक्र कम कार्यक्षम है 
यद्यपि इसक्रे लिए श्रमिद स्वय अधिक उत्तरदायी नही है, प्रत्युद वे परिस्थितियां जिम्मेदार हैं जिनके 
अन्तगत उसे दाम बरता पडता है। अम्य देशो के श्रमिक्रों के समान सुविधा देने पर भारतीय 
अ्रमित्र वार्यक्षण सिद्ध हो सकता है । 

भारतोय भरमिकों को कम फार्यक्षमता के फारण--भारतीय श्रमिकों वी कम कार्यक्षमता के 
कारणों का अध्ययन निम्नलिखित शीपंलो वे अन्वगंत किया जा सकता है 

(क) उद्योगों से सम्बन्धित 

(१) वाय॑ के वि (२) मशीनों और उपवरणी जी प्रकृति, (३) बच्चा माल 
एव शक्ति, | बाय॑ की दशाएं, (५) मजदूरी देन की रीतियाँ, (६) रहन- 
सहन वा निम्न स्तर । 
(ख्) गद्य बातें 
(१) जलवायु को दशाएं, (२) कल्याणकारी योजनाएँ आवास एवं स्वच्छता, 
(३) शिक्षा एउ प्रशिक्षण 

[ग) अन्य बातें 
(१) पैतृक गुण, (२) श्रमिक्रों को मतोदृत्तियाँ एवं मनोधधेये । 

(क) उद्योग से सस्वन्यित बारण--इन कारणों के अन्तर्गत वे कारण आते हैं जो उद्योगों 
की आन्तरिक अव्यवस्थाथों से सम्बन्धित हैं। अन्य देशों की तुलना में भारत भें काम बरने के घण्टे 
अधिक हैं। श्रमित्र को अस्थास्थ्यकर वातावरण में काम करना पड़ता है, उसे कम मजदूरी प्राप्त 
होती है। कच्चा माल भी यहुत जच्छो श्रेणी का नही होता ) उपे पुरानी मशोना पर काम करना 
पढ़ता है। मजदूरी देने वी भी पुरानी प्रणालियाँ हैं जिससे उसे अधिक काम करने की श्रैरणा नहीं 
मिलती। श्रमिक की कार्यक्षमत्ता पर इन सभी कारणों का सम्मिलित प्रभाव बहुत बुरा पडता है । 


जिन परिस्थितियों के अन्त्मंत भारतीय श्रमिक दाम करता है, उद्योग-प्रधान देशों के श्रमित्र उको 
कल्पना नहीं कर सकते | 
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(प) बाह्य क्षरण--भारत को जलवायु गर्म है। गर्म जलवायु वाले देशों के निदामी अप्रिक 
काम नहीं कर सकत । उनमे आतस्थ आ जाता है | बहुत कम वारखानो में तापमान को नियन्त्रित 
है 
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करने को व्यवस्था है। श्रमिक गल्दे सकानों में रहते हैं, सरकार तथा श्रम सधो द्वारा श्रस 
हितबारी बाय बहुत कस किये जाते हैं, श्रमिकों के प्रशिक्षण को भी उचित ध्यवस्था नहीं है, गरम 
सलवायुं, सम कल्याणकारी सुविधाओं का अभाव तथा प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का अभाव ऐसे तत्त्व हैं 
जिनका श्रम की कार्यक्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव पता है। 

(ग) अन्य कारण--भारतीय श्रत्षिक निर्धनता के कारण जीवन के प्रति उदामीब दृष्टिकोण 
अपना लेता है। उसमें आशा, उतती एवं आत्मविश्वास वही रह जाता । वह अपने को परपेक्षित 
तथा शोषित महम्‌म करता है । चिस्ताग्रस्त कया निराश अ्रिर से हम ऊँची का्यक्षमता की आशा 
नही रख सकते । कुछ लोगो को ऐमी धारणा है कि जातीय गुणों के कारण भी धमिक को कार्य- 
क्षमता कम है । वह अकर्मण्य वातावरण में बचपन से ही रहुता है अत अधिक परिश्रम की आशा 
उससे तही की जा सकती परन्तु यह विचार पूर्णतया सत्य नही है । 

उपर्युक्त झारणों से स्पष्ट है कि शरतीय श्रमिर अपनी कम कार्यक्षमता के लिए स्वयं 
बहुत कम अशो में उत्तरदायी है। उचित मजदूरी, काम करने की उत्तम दशाएँ तथा बातावरण, 
उत्तम प्रकार के बच्चे माल तथ( मणीने ऐसी चीजे हैं जितक। प्रभाव श्रमिक की कार्यक्षमता पर 
बवश्य पइता है। इनसे से किसी पर भी श्रमिक का दश वही चलता ! यदि काम करने वो दशाओं 
मे उचित सुधार जिया जाय, अगुतूल परिस्थितियों कर सूजन जिया जाय, श्रमिक को उचित 
प्रोत्माहून व. परशिक्षण दिया जाय, उसे ऐसी परिस्थितियाँ उपलब्ध कदाग्रो जाय॑ जिनके अच्तर्गत 
विदेशी शरमित्र काम करते है तो कोई कारण नहीं जि भारतोय श्रिक कार्य्षम सिद्ध ते हो । श्रत 
जाँच समिति (१६४६) ने भो भारतीय श्वमिर की कम कार्यक्षमता वो एक रहेस्‍वय बताया है तथा 
यह मत व्यक्त जिया है छि उचित सुविधाएं देने पद भारतीय श्रमिक अन्य देशों के श्रमिकों वी 
तुलना में अध्ित्र कार्यक्षम सिद्ध हो सकता है।' 

भारत में श्रम नीति का विकास 

भारत में औद्योगी+२० सन्‌ १८५० के १श्चातू आरम्म हुआ । १६वीं शताब्दी 4 अर तक 
श्रम समस्याओं का उदय महीं हुआ था। इसके अतिरिक्त सश्कार की नीति मुक्त व्यापार 
(7.4056: #47०] पर आधारित थीं, जिसके अनुसार आवधिक क्रियाओं में राज्य द्वारा कम से कम 
हस्तक्रेप फिया जाता था। १६वो शताब्दी म श्रम सम्बन्बी जो भी स्रियम पारित किये गये एव 
उद्देश्य श्रमित्रों से उनके कर्तव्यों वा पालन कराना था। इन सन्नियमों में मजदूरों वी भर्षी तथा 
सैबा की शर्तों पर ध्यान दिया गया । २०त्री शताब्दी वे प्रारम्म में श्रमन्मीति मे थोटा-सा परिवर्तन 
परिशक्षित होता है। उदाहरण के लिए सन्‌ १६११ वा “बारखाता अधितियम' वारानों में 
व्याप्त बुरी पथाओं को दूर करत के निए पास्ति किया गया था । 

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चाव्‌ मूल्य स्तर में वृद्धि राजनीतिक जागृति, रूस की क्रान्ति श्रम 
सवी का विकास तथा नये नेतृत्व के कारण श्रीमको की विधारधारा में परिवेन हुआ । वें अपने 

अधिवारो वे प्रति भचेत हुए । लब्‌ १६२६ मे शाही श्रम आयोग' की तिथुक्ति कौ गयी जिपते शरण 
सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन किया दवा उतने सम्बन्ध मे विस्तृत सुझाव दिये। परिवतित 
परिस्थितियों था इस आयोग के सुझावों के फलस्वरूप दोनो विश्वयुद्धों के बीच श्रम सम्बन्धी कई 
अधिनियम पास जिये यये। सत्‌ १६६७ में विशिज्त प्राल्त्रो में कांग्रेस मल्जिमण्डलो वे बनने के 
कारण भी श्रम नीति मे परिवर्तन हुआ परलु द्वितीय महापुद्ध बे बारण भ्रम सम्बधी प्रयतिशील 
नीतियो का कार्थान्वित नही शिया जा सका । इस प्रवार स्द॒तस्त्रता प्राप्लि बे समय तव श्रम तौति 


नहीं थी। उप समय तक जो सत्रियम बनाये गये उनरा उद्देश्य वारखाना प्रणाली के दोषों को 
दूर करना था । 
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नयी उद्योग नीति और थम--सन्‌ १६४८ में औद्योगिर नीति की घोषणा की गयी | इस 
नीति में श्रमिकों को उद्योगो का साझीदार माना गया और लाभ में उचित हिस्सा दिलाने का 
आशइवासन दिया गया। योजनाकाल में उत्पादन वृद्धि का प्रमुख लक्ष्य रखा गया। इसके लिए 
श्रमिकों का सहयोग आवश्यक समझा गया अत सरकार द्वारा श्रमिकों को शोषण से बचाने तंथी 
उन्हे अधिकाधिक सुविधाएं देने का प्रयत्त किया गया । वर्तेमान युग मे सरकार वी श्रम-तीति का 
मुख्य उद्देश्य औद्योगिक प्रजानन्त्र (7005079) 70॥००००५) की स्थापना ब्रना है । गत वर्षो में 
ओऔद्योगिक शान्ति बनाये रखन के लिए श्रम सम्बन्धों को सुधारने वा प्रयत्म किया गया है| श्रमिवो 
के लिए न्यूनतम मजदूरी वी घोषणा, समझोत तथा वैधानिक वार्यवाहियों द्वारा श्रम संघर्षों को 
सुलझाना, श्रमिकों द्वारा प्रवन्ध में भाग लेना, कारखानों में काम करने की उचित दशाओ की 
सृष्टि करमा तथा ऐसा वातावरण प्रस्तुत वरना जिससे श्रमित् अपने को उद्योगों वा वास्तविक 
साझीदार महसूस कर सके, आदि वातें श्रप्त नीति के मुस्य आधार हैं। इससे साथ ही साथ श्रमिक्ते 
से यह अपेक्षा वी जाती है कि वे उत्यादनशीलता तथा वार्यक्षमता स वृद्धि वा प्रयत्न करें । वे ऐसी 
परिस्थितियाँ न उत्पत होने दें जिमसे उद्योगों में किसी प्रकार की बाधा उपस्यित हो । इस प्रकार 
वर्तमान श्रम-तीति वा उद्देश्य श्रभित्ों ये. क्यों तथा उनभे अधिकारों वे क्षेत्र भे आवश्यक 
मायंवाही वरटा है। वर्तमान श्रम नीति वा उद्देश्य थमिक्ो के कर्तेथ्यों तथा उनके अधिकारों वे 
क्षेत्र में आवश्यन वार्यवाही करना है। वर्तमान श्रम-नीति ते सभी तत्त्वों का अध्ययन क रमे वे 
पररचाद्‌ हम इस तिष्वर्ष पर पहुंचते हैं कि सरकार ऐस वातावरण की सृष्टि वरना चाहती है जिसमे 
श्रम सम्बन्धी समस्याएँ खड़ो न हो तथा सरतार द्वारा बम से कम हस्तक्षेप जिया जाय, जिपय 
अश्रमिको वे हिंतो की रक्षा वी जा सवे । 

श्रमनीति के उल्लेखनीय तत्त्व-भारतीय श्रमित्रो बी सुख सुत्रिधा, काम वे घण्टे तथा शोध 
एव प्रशिक्षण के लिए अनैक व्यवस्थाएँ वी गयी हैं। उनमे मुस्य निम्नलिखित हैं 

(१) प्रशिक्षण सस्थान--श्रमिक्रो ने प्रशिक्षण के लिए मार्च १६६१ मे बेवल १६३ सस्वाव 
थे जिनबी सम्या दिस्स्वर १६६८ में ३५६ हो गयो | प्रशिक्षण क्षमता भी ४३,००० से बढ़कर 
१, पे ०० वापित हो गयो। चतुर्थ योजनाक्ाल में इस क्षमता में केवत सामान्य वृद्धि वो 
जायगी । 

(२) शोध--सन्‌ १६६४ में रोजगार सम्बन्धी शोध वरन वी हृष्टि से एक केन्द्रीय सस्धान 
॥(शा।॥| ]॥॥7'९ 0ि रिछ्त्वाणी 90 पृपशाशाए ॥॥ दिए एजाला। 59५06" स्थापित 
क्रिया गया । इसी वर्ष भारतीय श्रम अउपयन सल्यान ([0उवा [॥प6 0 7,200था $000॥६$) 
स्थापित किया गया जिम्मे केस्रोय तथा राज्य सरकारों के औद्योगिक सम्बन्धी अधिकारियों को 
प्रशिक्षण दिया जा रहा है । 

(३) सुश्चिएँ- द्स्िर्वर १६७० में कर्मचारी बीमा योजना से देश के ४०० केन्द्रो मे 
४० लास परिवारों को लाभ पहुँच रहा था। श्रमिकों वी चिरित्मा तया अन्य लाभो वाली योजना 
पर १६६६-७० में १५० बरोई रूपया व्यय किया गया, इसके अतिरिक्त खानो के श्रमिक्रो को 
बल्याण योजना, नियोजित प्रॉविडेण्ट फण्ड योजना से भी श्रमिकों वे हितो मे ब्रद्धि हुई है। 

(४) नियोजन बेनद्र- दिसम्बर १६६६ में रोजगार दिलाने सम्बन्धी केन्द्रों वी सख्या ४१६ 
तक बढ गयी । 

दे प्रश्न 
१ बया भारतीय श्रम अयदेशो व श्रम की तुलना में बम कार्यक्षम है? यदि ऐसा है तो 
बम कार्यक्षमता के कारणों पर प्रकाश ड।लिए दया अपने सुयाव दीजिए । 
६ (राजस्थान, बी० ए०, १६५१) 
२ भारत में औद्योगिक श्रम की निम्न वायंक्षमता वे क्‍या वारण हैं ? इस विषय पर उचित 
सुलाव दीजिए । (पटना, घो० ए०, १६६३) 
वर्तमान में भारत सरकार द्वारा विये गय श्रम-वल्याण वार्यों का सक्षिप्त विवेचन कीजिए । 


ज्ण 
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विश्व में औद्यागिक क्रान्ति के प्रारम्भ होने के साथ ही रब पूंजी वा महत्त्व बढ गया, 
जिसके फ्लस्वरूप श्रमिरों को पूँजीपतियों के समझ्ष पूर्ण समर्पण करना पड़ा । पूँजीपतियों ने शमिक 
वर्ग की इस' तिमरता से लाभ उठाया तथा व श्रमिकों का शोपप करते लगे । श्रत्िक पूँजीष्तिका 
मुकाबला नहीं कर सकता था अत उसके अधिकारों की रक्षा के लिए साम्रूटिक प्रयत्न अनिवार्य 
हो गया । फलत श्रमिकों ने प्ध के महत्त्व को समझा । इस प्रकार पूंजीपतियों द्वारा शोषण की 
प्रतिक्रियास्वकय श्रम सघो का उदय हुआ | काले मावर्स दे यह शब्द कि विश्व के श्रमित्रों ! 
सगद्वित हो जाओ, तुम्हे अपनी जजीर (दासता वी) के अतिरिक्त वृछ नही खोता है" मे श्रमिकों मे 
नयी चेतना का सार किया । 
परिभाषा--श्रम सघ श्रमिकों का वहू संगठन है, जो उद्योगपतियों के शोषण से बचने 
तथा श्रप्तिक के अधिक्तारों व हितो को रक्षा के उद्देश्य से समठित किया जाता है। श्रम शती वी 
प्रमुख कार्य थमिका वी काम करने की दशाओ में सुधार प्राप्त कराना है। सिडनी (5)500) तथा 
चेब (86800० ८७०) के अवुसार, ' थम सघ थ्रम्रिको का सतत्‌ साठन है जिसका उद्देश्य पास 
की दशाभो को बनापरे रखना तथा सुधारता होता है।” बो० वी० गिरि ढ शब्दों में, “भ्रम संगठद 
शभिकों के अ/धिऋक हितों की रक्षा तथा सुधार हेतु वनाय जाते हैं।” इंस प्रकार श्रप्त स्पी का 
संगठन श्रफ्िकरो के हितो की रक्षा वे उद्देश्य से किया जाता है बोर यह सत्याएँ श्रमिक्रों की अवस्पा 
में मुघार लाने के लिए सर्व प्रयत्नशीत रहती हैं । 
श्रम सघ के उद्देश्य तया कार्य--थम सथ का प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों के हितो वी रणा 
करना है। श्रम उत्पादन का एक आवश्यक परन्तु निर्वेत साधन है। व्यक्तिगत रूप से श्रमिक अपने 
हितों की रक्षा नहों कर सकता परस्तु सामूहिक रूफ से वह उद्योगपति स सतोदेशाजी कर सकता है, 
अत श्रम संघ का उद्देश्य श्रक्तकों म एकता स्थापित करना है। उद्योगपति सभी अ्षमिक्रों को एक 
स्नाप् नही विकाल सकता वयाकि सपडन भे शक्ति निहित है। इस एकता के द्वारा श्रम संघ धमिरों 
के वाम करन दथा रहने को दक्षाओं में मुघार कर सकते हैं। काम करने के घण्टो मरे बरमी, 
कारवानों के अ दश क/्प करने वा उचित्र दात्तावरण, चौतरी की दक्शाओं में खुबार तपा उबिंत 
मजदूरी की प्राप्ति श्रद सतरो के श्यल्त से हो सरती है। शय सच थमिक्री वा उजित मार्ग-दर्शन 
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करते हैं तथा उनमे सहकारिता वी भावना का उदय होता है। सघ हारा श्रमिकों के सामाजिव 
तथा नैतिक जीवन का विकास होता है। संघर्ष के समय श्रम सघ उद्योगपतियों से समस्या का 
समाधान कराने का प्रयत्त करते हैं। श्रम सघो का उद्देश्य थ्रमिको में एकता स्थापित करना तथा 
उनके जीवन-स्तर को उठाना है। 

श्रम सघो के कार्यों को मूल रूप से तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है 

(१) आम्तरिक या सघर्ष सम्बन्धी कार्य--इसक अन्तर्गत श्रम सघो के वे कार्य आने हैं, 
जिनका सम्पत्ध बायें करत वी दशाओ से है जैसे कारखाने के अन्दर उचित वातावरण को माँग, 
श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलाना, काम करने के उचित घण्टे तथा छुट्टी की मांग करना और 
प्रवन्ध में श्रमिकों को भाग दिलाना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए श्रम सघ उद्योगपतियों से 
आवश्यक समझौता बरने का प्रयत्न करते हैं और उनकी पूति न होन पर वे हडताल का सहारा 
लेते हैं । 

(२) बाह्य या श्रम कल्याणकारी कार्य--इसके अन्तर्गत श्रम सधो के वे कल्याणकारी तथा 
रचनात्मक कार्य सम्मिलित हैं जो कारखान क बाहर किये जाते हैं। श्रम सघ श्रमिकों की आधिक 
तथा सामाजिबव दशा वो सुधारने का प्रयत्न करते हैं। दुर्घटना, बीमारी या अन्य सकट के ममय 
यह संघ अपने सदस्यों की आधिक सहायता करते हैं। श्रमिक्रो मे एकता, अनुशासन व आत्मविश्वास 
की भावना भरना तथा बच्चों को शिक्षा, श्रमिकों वी शिक्षा, मनोरंजन, आवास व चितित्सा की 
व्यवस्था वरना भी आजकल के श्रम सघो का महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। इन रचनात्मक बायों 
का घ्वसात्मक कार्यो से कही अधिक महत्त्व है। कार्ले माक्‍्स ने श्रमिकों के घ्वसात्मक कार्यों को हो 
अधिक महत्त्व दिया था। 

(३) राजनीतिक कार्य--श्रमित्रों में स्वतन्तता, आत्मविश्वास तया अपने अधिकारों के 
प्रति जागरूकता पैदा करना भी श्रम सघों का कार्य है। इस प्रकार श्रम राब लोकतस्त की भावना 
के प्रेरणा-ल्लोत हैं। प्रिटेन मे श्रम सघ राजनीतिक शक्ति के जन्मदाता हैं। वहाँ का श्रम दल 
(7800४ 789) श्रम सघो की राजनीतिक चेतना का प्रतीक है। जनतन्त्रात्मक आधार पर 
श्रप्रिक दल ने बई वार चुनाव जीता है तथा अपनी सरकार बनायी है ) अन्य देशो में भी श्रम सघ 
सस॒द में अपने सदस्य भेजते हैं जो उनके हितों को रक्षा करते हैं। इस सम्बन्ध में उत्लेखनीय बात 
यह है कि राजनोतिक वार्य देश के सविधान के अनुसार शान्तिपूर्ण ढंग से किये जाते हैं। कार्ते 
मार्क्स ने इन तरीकों का बहिष्कार किया है। वह विध्वसात्मक रीतियो द्वारा ही राजनीतिक सत्ता 
हथियाने को महत्त्व देते हैं । परन्तु प्रजातस्त्रात्मक देशो म॒ इम विचारधारा वो अवाछनीय समझा 
जाता है 

भारत में श्रम सघो का विकास--भारत मे श्रम सघ आन्दोलन के इतिहास को निम्त- 
लिखित कालो में विभाजित किया जा सकता है . 

(१) श्रम सधो का आरम्भ (स्‌ १८७५ से १६०० तक), 

(२) श्रम सघो का मन्द विकास (सन्‌ १६०० से १६१८ तक), 

(३) श्रम पधों की प्रगति का युग (सन १६१८ से १६४७ तक), 

(४) वर्तमान बात (सव्‌ १६४७ से वर्तमान समय तर)। 


(१) श्रम सर्घो का आरम्म (सन्‌ १८७५ से १६०० तक)--भारत में अन्य देशों की ही 
भाँति श्रम सघो दा प्रारम्भ औद्योगीजरण के कारथय हुआ । सन्‌ १८५० १८६० वी अवधि में भारत 
में आधुनिक उद्योगों का प्रारम्भ किया गया। कुटीर उद्योग-धन्धों का पतन आरम्भ हो गया । 
कारप्षाना प्रणाली ने वई प्रकार वी बुराइवो को जन्म दिया । वच्चों तथा स्त्रियों को कम मजदूरी 
देकर काम लेना प्रारम्भ क्या गया। १८७० के पश्चात्‌ श्रमिक इन बुराइयो के प्रति जागरूक हुए । 


ध । 
४३० | भारत मे श्रप आनदोचन 


सन्‌ १६७४ मे श्री शोरावजी सापुरणी बंगाली ने श्रमिक्रो वी हीनावस्था की मोर सरकार का ध्यान 
आकपित कराया । उसौ वर्ष बम्बई पैजटरी कमीशन नियुक्त किया गया ) सेतू १०८१ के कारबाना 
अप्िनियम पास हुआ । १८८४ में द्वितीय वम्बई वारखाना आयोग नियुक्त विया गया। इस घटनाओं 
के कारण जनता वा ध्याव श्रम समस्याओं वी ओर बाद पित हुआ। ८८४ में श्री नारायण मेघाजी 
लोखएण्डे न बस्ई के श्रमित्रों वा एफ सम्मेलन किया तथा वम्बई कारखाना आयोग का ध्यान समर 
समस्याआ की और बहृप्ट किया । इस सम्मेलन ने सरकार के समक्ष श्रमित्रो वी कुछ माँग रखीं। 
सत्‌ १८९० में लोखण्टे क नपृत्व में मजदूरों वी पु समा हुई तथा १७ हजार श्रमिकी के हस्ताक्षर 
द्वारा सरकार के समक्ष उनकी माँगें रखो गयी । उसी वर्ष लोसण्डे ने भारत के प्रवम श्रम संध-- 
वॉम्वे मितर हैष्ड्स एसोसिएशन! [077939 %॥॥ 8005 ४४०८०४7०३) की स्शपत्रा बी | इस 
श्रम सध का घनुकरण देश के दुसरे मागो में भी किया गया तथा कुछ श्रम सघी वी स्थापना की 
गयी । सन १८६६७ में #शा्एभावाट्त॑$०णलए३ए ण॑ रिशञफिवर 5च5०॥5 णी ]004 370 
छण्य09 की स्थापना वी गयी। यह॑ संघ रखचतात्मक कार्यों में विश्वास नहीं रखता था । 

इस्त प्रकार १४वीं शताहदी के बन्तिन चरण में भारत में श्रम सघो का जन्म तथा आारम्मिक 
विकाप्त हुआ । इस अवधि के श्रम सधो का संगठन ढीला था। यहाँ तक कि लोसण्टे द्वारा संगत 
संगठन का भी कोई निश्चित विधान नहीं था । 

(१) श्रम शरधों के मप्द विशस का बाल (सत्‌ १६०० रे १६१८ सक)--२०पी शताब्दी 
का प्रारम्भ श्रम संगठनों के लिए उपयुतत्‌ सिद्ध हुआ। सन्‌ १६०४ मे स्वदेशी आदोलत प्रारम्भ 
हुआ । इससे श्रमिक्रों में रानतीतिक चेतता आयो। उत्होने देश दे विभिन्न के द्घो में श्रम सघी वी 
स्थापना वी | जैसे सत्‌ १६०३ में पेष्ट्स यूनिएव, कलकत्ता, सं १६०७ में बॉस्दे पोस्ट पुनियन। 
सन्‌ १६०६ में कामगर हिलवर््धेक सभा तथा _ सन्‌ १९१० में सोशल संबिस लोग वी स्थापना की 


गयी । इन श्रम सर्चो के अतविरित इण्डियत लेवर यूनियत, सीमेत (5९४ एक) सीमन (568 7767). मूवियत- आदि का 


नाम उल्लेखनीय है । 

प्रघम विश्वयुद्ध कें समय बीमदों में वृद्धि हुई ! उद्योगरतियों ने वाफी लाभ कमाया परन्तु 
मजदूरी में बहुत कम वृद्धि की गयी । श्रमित्रों में अपन्तोष को भादेता फसो गयी । सन्‌ (६१७ मे 
झूम की राज्यक्रारित से श्रमिकों में जागरूकता उत्पन्न कर दी और उनमें संगठन की भावना को 
वल_मिला । राजनीतिक दलो द्वारा भी श्रम संघ को प्रोत्माहुन दिया सद्रा। इस प्रकार प्रषम विख- 
युद्ध ने श्रम सो के विकास ने लिए दातावरण तैयार किया परन्तु प्रथम विशवगुद्ध तः श्रम वंषों 
ने वैधानिक तरीकों पर ही घ्यान दिया। इस समय ते थ्म-सबठन श्रमिकों के नद्वीबस्ति सम 
नदाओ वे थे । श्रम नता ममाज-मुघारक भी ये जो श्रम कल्याण कार्यो भिको वी अुव्॒पा 
4 धागा धागा बाल 20.4 कार्यों द्वारा श्रमिक वी अुबृध्पा 

(३) श्रम सधों को प्रगति का यूग (सन १६१८ से १६४७ तक]--वस्तूत आधुनिक रूप मे 
श्रम हत्ो का विकास प्रधम महायुद्ध के पश्चात्‌ ही हुआ। सन्‌ १६१८ में बाडिया ते तमिलनाडु ने 
सूती वस्त्र प्रिल-मरजदूरों की महायता से तमिलनाडु श्रम सघ की स्थापना वी । बडी सख्या में उत्माहई 
क साथ श्रमिकी ने इस श्रप सघ का स्वाएठ जिया । एक वर्ष में ही उम्की सदस्यन्सस्या २० हजार 
हो गयी । मूठी मित्रो मे बाम करने वाला बोई भी श्रमिक इस झूम संघ की सदस्यता से वचित 
नहीं रहा। वस्तुत झारतीय श्रमन्मप आन्दोलन का गह प्रथम सक्व प्रवास था। छत १६२७ में 
देश के श्रम मघा न मितकर /0003 7५30६ [00 (१075८६६ वी स्थापरा बी ड़ इस श्रम 
सब्र ने अत्य सथो का मार्ग दर्शन शिया। से १९२२ में श्रमिक समिति की हवावता की गयी । उसी 
दर्ष ऑल इण्डिया रेलवेमेन फेक्रेशन तथा ऑल इग्टिया पोस्ट एण्ड टेलोग्रोफे यूनियन की स्थायना 
की रबी । सन्‌ १६२० मे भारत में १२५ श्रम संघ थे जिनती सदस्य सख्श २ ५ लाख मी । 
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श्रम सगठन की कठिताइपॉ--इस प्रकार सन्‌ १६२० तक श्रम संधो की नीव अच्छी री 
से पड चुकी थी । उस समय के श्रम सगठन हडताल मे अधिक विश्वास रखते थे। श्रम सघो को 
कोई वैधानिक सरक्षण भी प्राप्त नही था। उद्योगपतियों ने श्रम सघो के मा में 80 उपस्थित 
की । श्रमिको को काम से निकाला गया । अहमदाबाद के मिल मजदूर सभ ने तो एक कोप की 
स्थापना भी की जिसमे से श्रमिको को क्षतिपूरक सहायता (भालाणाटकषाणा एतल्ाथीा) भी दी 
जाती थी। मजदूर नेता मजदूरो के घरो मे जाकर चदा वसूल नहीं कर सकते थे । इस प्रकार 
अनेक तरीको द्वारा श्रम सघो को विघटित करने का प्रयत्न क्या गया । उद्योगपति ब्लंक लिस्ट भी 
हैयार करते थे जिसे सभी औद्योगिक सस्यानों में भेजा जाता था। सन्‌ १६२१ में तमिलनाडु 
न्यायालय ने वाडिया द्वारा स्थापित श्रम सघ को अवैध घोषित कर दिया । इन कठिनाइयो के होते 
हुए भी श्रम सघ आन्दोलन उत्ति करता गया। सन्‌ १६२१ में श्री एन० एम० जोशी १६२१ में श्री एन० एम० जोशी ने 
सेजिस्लेटिव अप्ेम्बली में श्रम सघो के वैधानिक सरक्षण के लिए आवाज उठायी। उन्होने एुक ट्रेड 
यूनियन बिल भी प्रस्तुत क्रिया परन्तु उन्हें सफनता नहीं मिली । फिर भी कर का सधर्ष जारी 
रहा, फलस्वरूप सन्‌ १६२६ में श्रमिक सघ अधिनियम पास किया गया जससे भारतीय श्रम मघ 
आन्दोलन के इतिहास में एक नये अध्याय का आरम्भ हुआ । 28 
१.६पर्ृक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत मे सन्‌ १६२६ मे श्रम सघो के अस्तित्व को वैधा- 
निमता प्रदान वी गयी। सब्‌_१६२६ तक जिन घटनाओं या कारणों से श्रम सघ आन्दोलन को 
बल प्राप्त हुआ वे निम्नलिखित थे 
(१) प्रथम विद्वयुद्ध के बारण जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि 


(२) उद्योगों के लाभ में आशातीत वृद्धि तथा श्रमिकों द्वारा यह महसूम करना कि 
उद्योगपति उनका शोषण कर रहे हैं। 


(३) अन्तरराष्ट्रीय श्रम-सगठन की स्थापना तथा भारत का इससे सम्बन्ध । 


(४) सन्‌ १६२१ के असहयोग बान्दोलत आदि के कारण श्रमिकों मे राजनीतिक चेतना 
जा लाना । 


(५) युद्ध तथा रूस की राज्यक्रान्ति के कारण सामाजिक, आधिक तथा राजनीतिक 
विचारधाराआ म॑ परिवतंन । 


श्रम सथ अधिनियम, १६२६--इस अधिनियम द्वारा श्रम सघो को वेधानिक मान्यता 
प्रदान वी गयी । रजिस्टर्ड श्रम सघो को सुविधाएँ तथा अधिकार प्रदान किये गये । रजिस्ट्रेशन 
ऐच्छिक था परन्तु अधिकारों के कारण सभी श्रम सधो ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। श्रम सघ 
अपने कोप का उपयोग राजनीतिक कार्यों के लिए नहीं कर सकते थे । प्रत्येक श्रम सघ वो अपने 
नाम तथा उद्देश्यों की घोषणा करनो पड़ती थी । उनके खाते आदि की वाधिक जाँच कराने की 
व्यवस्था की गयी थी । श्रम सघो पर उसके कार्यो के लिए मुकदमा नही चलाया जा सकता था । 

संगठन ओर पूट--इस कानून के द्वारा श्रम सघो को काफी बल मिला | अधिनियम द्वारा 
श्रम सघो को उत्तरदायित्व तथा अधिकार दोनो प्रदान किये गये । सन्‌ १६२८ के पश्चात्‌ आधिक 
मन्दी प्रारम्भ हुई। मजदूरी की दरों मे कमी की गयी। फलस्वरूप श्रम सघो ने हडताल का 
रास्ता अपनाया । सच १६२८ से हो वामपन्चियों ने श्रम सघो पर सधिकार कर लिया । उस 
समय श्रम सघ आन्दोलन उत्तति को चरम सोमा पर था। वामपन्थियो की नीतियो का समर्थन न 
करने वालो ने एन० एम० जोशी की अध्यक्षता म॒ अलग से “ऑल इण्डिया ट्रेंड यूनियन फेडरेशन! 
की स्पापना की । इस प्रकार श्रम सघ दो वर्गों से विभाजित हो गये । एक वर्ग का नेतृत्व उदार- 
बादियों तथा दूसरे वर्ग का नेतृत्व उग्रपस्थी वामपन्थियों के हाथो मे चला गया। नेताओं की इस 
पारस्परिक फूट के वारण श्रम सघ आन्दोलन की प्रगति मे बाधा आयी। सरवारी-न भी उग्र 
बादियों को दबाने का प्रमत्न किया जिसका परिणाम कानपुर तथा मेरठ पड़यन्त्र मुकदमा था । 
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इससे श्रम सधो की रूपफ्री बदनामी हुई) सन्‌ १६३३ मे 'नेशनल ट्रेड युतियन पेडरेशन' को 
स्थापना की गयो, जिसमें वामपन्थियों के अतिरिक्त सभी श्रम सघ सम्मिलित हो गये। इस्त प्रकार 
सन्‌ १६२४-३४ की अविधि मे कम्युनिस्टो का प्रभाव श्रम सधो पर "सर्वाधिक रहा । सम्भवत्त 
इसीलिए सन्‌ १६२४-३४ की अवधि को 'वामपन्थी श्रम सधवाद! (ली एशाह पर३०6 एफातत- 
780) की सज्ना दी गयी है । 

सन १६३५४ से श्रम सघ आन्दोलन में पुन एकता लाने का प्रयत्न किया गया विस्तु इन 
प्रयत्तो को सफचता का बहुत अवसर नहीं मिला वयोदि सन १६३६ मे द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो 
गया । युद्ध में सहयोग देने के प्रश्न पर श्रम नेताओं मं पुन मतभेद उत्पत हो गया । द्वितीय विश्व- 
बुद्ध काल में श्रम सो को उनति करने का अच्छा अवमर प्राप्त हुआ । युद्धकात में कीमतों की 
वृद्धि, ऊंची दर पर लाभ, मजदूरी मे कम आनुपातिक वृद्धि आदि समस्याएँ उत्पन हो गयी । थ्मिको 
में ऊँची दर पर मजदूरी प्राप्त करने के लिए न्यायालयों वी शरण ली तथा वहाँ से असफल होने 
पर हड्ताल वा मार्ग अपनाया । युद्ध के पश्चात्‌ वामपरस्थियों का प्रभाव पुन थे ॥, श्रप की माँग 
में कमी हुई तथा देश के विभिन भागो में हदतालें वी गयी । 

(४) कर्तमान काल (सु १६४७ से वर्तमात समय तक)-्वतत्तता प्राप्ति के पश्यात्‌ 
श्रम सधों में राजनीति का अत्यधिक प्रभुत्व हो गया । विभिनर राजनीतिक दला ने श्रम सधों पर 
अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न क्या । सन १९४७ में अखिल भारतीय काग्रेप्त पार्टी ने 'इण्डियन 
नेशतल ट्रेंड यूनियन बाग्रेस' ([प ए' ए 0) की स्थापना की | यह श्रम सघ भारतीय श्षमिकों की 
प्रतिनिधि सस््यां माना गया । अन्य राजनीतिक दलों ने भो श्रम सधो पर प्रभुख जमातों चाहा । 
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने सन्‌ १६४८ में 'हिस्द मजदूर सभा' [ति ५5 ) की स्थापना की तथा सन्‌ 
रा के० टी० घाह के नतृव में यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेम! (0 0.0) सग्रठित 
की गयी । 

कम्यूनिस्ट पार्टी का ्रभाव अब भी श्रम सधो पर पर्याप्त या अत उन्होंने आल इण्डिया 

ट्रेड भूनियन काग्रे!! (8॥] 00) को संगठित क्िया। इस प्रकार देश मे चार प्रमुख 
केन्द्रीय श्रप्त सघ वन गय, जो अलग-अलग राजनीतिक दलो के प्रभाव सेत्र में कार्य करते लगे। 
सन्‌ १६४७ म॑ ही भारतीय श्रम सघ अधिनियम मे सशोधन क्या गया। इय विद्यान द्वारा प्रतिं- 
निधि श्रम सघो को उद्योगयरतियों द्वारा मास्यता देना अनिवायं कर दिया गया। इसके पश्चात्‌ 
स्वतन्त्र भारत मे श्रम सघो का विकास द्रुतगति स होन लगा। श्रम सघ अधितियम में सन्‌ १६६४ 
में सशोधन क्या गया, जिसे अभेल १६६५ से लागू किया गया। इस स्ोध्ने के अनुप्तार 
() श्रप्तिक संघ अपना रिटर्न बँसप्टर-वर्ष के आधार पर देंगे, तथा (॥) नैतिर अपयथ के कारण 
देष्टित व्यक्ति सघक अधिकारी नहीं वन सकेंगे । गत कुछ वर्षों मे श्रम सर्घों वी सदस्य संध्या मे 
सराहनीय वृद्धि हुई है। सन्‌ १६४७ ४८ मे कुल २,७६६ श्रम सध रजिस्टरड थे, जिममे से १,६२० 
कषम-सधों ने अपनी प्रगति के सम्बन्ध मे सूचनाएँ दी । इन सूचनाओं के अनुमार श्रमन्सघो की 
सदस्य सहक्ष्या १६ ६७ लाख थी। गत वर्षों में श्रमिक सघो की प्रगति का अनुमान निम्नलिखित 
तथ्यों से लता है 
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रजिस्टड श्रन सता को रध्श्रश६ १६६७ १६५५-५६ ६६७ 
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सूचना दन बाल श्रम सघा दो 
सदस्य सद्पा (हजारों मे) 
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भारत में भ्रम आम्दोलन [ ४३३ 


चारो प्रमुप अखिल भारतीय श्रम सपघो से सम्मन्धित (वीि(८व) थम सभो को धस्या 
तथा उनकी सदस्य संछया वा ज्ञान निम्न रारिणो मे प्राप्त होता है 
अपितत प्रारतोप श्रम संगठनों को सदस्यता 








[लाो मे) 
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उपर्युक्त गरापिणी से स्पष्ट है जि. स्ववतत्रता प्राप्ति वे पश्चात्‌ धरम म्षों ने बहुत उप्नति ही 
है। इस तीग्र गति से उन्नति बे यई वारण हैं ' 

(१) मूल्य स्तर मे बरावर वृद्धि के बारण, जोबन-तिर्थाह व्यय में पृद्धि होती रही है परन्तु 
देश में मजदूरी में अपेक्षाइत धहुत कम वृद्धि हुई है। चोरबाजारो वे भ्रष्टाचार में काफ़ी बरृद्धि 
हुई। ऐसी अवस्था में श्रप्तिकों मे बे भ्रावना (08४७८००४८००४१९६७) बा उदय हुआ । उन्होंने 
गह अनुभव विया वि शत्तिणाली श्रम सपो में ही उनया उद्धार निहित है) 

(२) राजतीतिक दलों में सम सपघो पर प्रभुव्य जमाने वे लिए होड लग गयी। 

(३) कैद्वीय तथा राज्य सरकारों ने परियतित परिस्थितियों में श्रम यो महत्वपूर्ण स्थान 
दिया। विधान द्वारा शप्रिक के हितों तथा अधिहारों को रक्षा क्री गयी जि श्रम हपो हा 
महत्त्व बद गया । 

भारतीय श्रम सप आस्दोलन ये इस विह्ावत्ोबन से स्पष्ट है कि श्रम सपो था विवश 
वास्‍्तदिक झुप में आर (६(८ ३ पश्चार प्रास्म्ण हुआ तथा दितोव विशयुद्ध बे परचात्‌ उनकी 
बहुत उभ्नति हुई । क्रि भी अस्य देशों यो सुलना में भारतोथ पर जप सा पाल पी सध बहुत विबंत है। 

३ श्रम संघ आन्दोलन की समस्याएँ तथा दोष 

भारत में धरम सधो बा शिरास अग्य देशों दी सुनना में बहुत बम हो दया है। रचताहमक 
कार्यों में तो भारतीय श्रम ग्रप बहुत पीछे हैं। श्रम पधों वे इस परछडेपन के बारण ही भारतीय 
श्रम संगठन दुवंस है। सक्षोप मे, भारत में श्रम प्रपो वे! पार्ग में निल्वलिसित बाधाएं, दोष था 
समस्याएं हैं * 

[() भ्रमिक्रों की अस्यायो प्रक्ृति--भारतीय श्रप्रित] सधिव्ाशत शहरों में बाम करने के 
तिए गाँवों में आते हैँ। उनरा वाह्तविक सम्बन्ध तृवदि मे होगा है। साधारणतदा परियार है अन्य 
सदस्य गाँवों में हो रहते हैं। अत श्रमिक शहरो में अस्थायी हूप से रही हैं। स्थायी रूप से काम 
पर मे रहने वे बारण वे श्रम सधों बे कार्यों मे रचि नही लेते। अत, औद्योगिन श्रमित्रों का प्रवाप्ती 
फ्भाप धम्र सघी के विबास में सदेव बाधक रहा है । 

(१) भमिकों की विषेवता--भारतीय श्र्ित्र को गजदूरी बढुत ही कम है । उस मजदूरी, 
दरिद्रता तथा ऋणप्रलता के कारण भ्रमित श्रम सघो वो कदा नही दे पाते । क्रत श्रम सपो को 
जप दायों तथा विशास वे लिए पर्याप्त घन नही मित्र पाता बहुत से थ्रमित् चस्दे के कारण 
श्रम मघों व सदस्य नहीं बनते और यदि सदस्य बनते भी हैं तो पिवम्रित रुप से घन्द्ा नहीं देते । 
झसे सम्द ध मे रफ़्द्स ने बहा है, ' भारत से बहुत से सघो मे पाप्त कोई कोप बही है क्या 
बहुत से सदस्य चन्द्रा नही दे। ।" 
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(३) श्रगिकों छी अज्ञानता तथा अक्षिक्षा--वधिक्राश भारतीय श्रमिक्र अशिक्षित हैं। वे 
श्रम सघो वे उद्देश्य तथा महत्त्व को नहीं समझते । उन्हे अपने अधित्रारों तथा कतंब्यों का भो 
ज्ञाव नहीं होता । बत ये श्रम सघो के वायों में यथोचित भाग नहीं लेते । 

(४) अमिस्‍्ों में द्ग भेद--मा रत एक विशाल देश है | औद्योगिक क्षेत्री मे विभिन प्रान्तों, 
जातियो तथा वर्मों के श्रप्तिक पाय जाते हैं। श्रमिकों के सापाजिक रीति-रिवाज तथा रहनतन्महत 
में विभितता टोने के कारण उनमें एकता नहों हो पाती । एकता वे अभाव में श्रम सघो का वितास 
नहीं हो पाता । 

(५) फ्ामर करने को दशाएँ--भारत में काम करने के घण्टे अधिक हैं तया अवकाश आईि 
वी पर्याप्त सुविधाएँ नही हैं। कारतानों मे कार्य के पद्चात्‌ अमिक झाराम करने की सोचता है। 
उसे श्रम सध के बारे में सोचने वा अवसर नहीं मिलता । 

(६) शोषपूर्ण सर्दी प्रणालो--ओौद्योगिक केन्द्रों मे श्रमिकों की भर्ती मध्यस्थों द्वाराकी 
जाती है । यह मध्यस्थ श्रमिकों का शोषण करते हैं तथा श्रप्त मघो के विकास में बाघों उपम्पित 
करते हैं क्योकि श्रम सघों के विकश्तित होने पर वे श्रमित्रो का शोषण नहीं बर सकते । 

(७) थम सर्पो के निजी दोष--भारतीय श्रम सध रचनात्मव कार्यों की ओर इहूत कम 
ध्यान देते हैं । उनकी प्रवृत्ति यिध्वसतात्मक रही है ॥ उनका मुख्य उद्देश्य हृदताल संगठित करता ही 
रहा है। वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक रहते हैं तथा क्ंज्यो पर ध्यान नहीं देते। 
श्रम सवा में एकता का भी अभाव है । एक ही उद्योग में छोटे-ठोंडे वई श्रम सध वाये जाते हैं। में 
श्रम सघ आपस मे प्रतिस्पर्द्धा तथा ढ्ेप रखते हैं इसलिए इनमें एकता नहीं आ पात्ती तथा यह बपते 
कार्यों में ग्सपल रहते हैं। 

(८) बाहरी नेतृत्व तथा राजनोतिक प्रभाव--भारतीय श्रम सधो वा नेतृत्व ऐसे स्कत्तियों 
के हाथो में है जो स्वय श्रमिक नही हैं। इनका नतृत्व प्राय राजनीतिक मेताओ के हाथ में होता है 
जो श्रमिक क हितों क लिए नी बच्कि अयने स्वार्थों के लिए कार्य करते हैं। उन्हें श्म्न समरयाझो 
वा वाम्तदिक ज्ञात नहीं होता । अत श्रम सघो को उचित निर्देशन तथा प्रथप्रदरंत नहीं मित्र पाता । 
दूसरे श्रम सघा पर राजनीतिक दलों का व्यापक प्रभाव रहता है जिनमे नीति सम्बंधधी मौलित 
मतभेद हैं। अखिल भारतीय स्तर पर जा चार प्रमुख श्रम मघ हैं उन पर विभिन राजतीतिक 
पार्टिया का आपिपत्य है । अत श्रम सघा के सिद्धान्तों तचा कार्यों में एक्हपता नदी का पाती । 

(६) उद्योगपतियों हारा विरोध--भारतीय उद्योगपतियों ने भी श्रम सध आन्दोलन का 
मदा विरोध किया है। श्रम सघा को महयोग देने के स्थान पर वे उन विरोध करते हैं। 
श्रम सघा को तोडने के तिए वे अनुचित प्रथत्न करत हैं तथा श्रम सघों वी कार्मवाहियों में बाधा 

डालने वा प्रयलल करते हैं। निधनता के कारण भारतीय श्रमिक वार्मत्र्ताओं का प्रलोगन देश र 
तोड लना एक सापारणन्ती दाठ है। 


४ श्रम सघो की उत्नति के लिए सुन्नाव 
उपर्युक्त दोधो के बारण भारतीय श्रम सघ बान्दोलन अपेक्षित उन्नति नहीं बर सदा है। 
किसी भी दश म उन्नतिशील धरम सघो का पाया जाता औद्योगिक विसास वे लिए आदश्यक है । 
इसमें धरमिकों के हियों की भी रक्षा होती है। श्रम सघ समाजवादी प्रजातज़ की आधोरशिता 
हैं। विछडे हुए देशों मे जहाँ प्रजादान्यिक प्रणाली है वहाँ श्रम पधों वो दो कॉरणों से शत्तिशाती 
बनाना माव्थ्यक है, ' व सामूहिक सौदेवाजी के जिए आयश्यज हैं जिसमे श्रमिकों के अधिकारों वी 
रक्षा होगी और राजनीविव प्रहात व को स्थायि'द दने वे लिए भी उनकी आवश्यकता पड़ती है ।” 


भारत मे श्रम सधा के विकास तथा उनत दोषों को दूर करन के लिए बग्रलिखित बातों पर विशेष 
ध्यान देने बो आवश्यक्नता है 
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(१) श्रव्िशों में श्षिक्षा फा प्रचार--श्रमिक्रों मे शिक्षा का प्रचार होता चाहिए। हे झपत 
अध्विवारों तथा वर्त॑व्यों वा ज्ञान शिक्षित थमित्र को सरलता से हो सकता है। मानसिक्र विवाप्त 
होने पर श्रमित्र अपने सयो के पति उदासीन नही रहेंगे । 

(२) मोग्य मेतृत्व -श्रम सघों वो उचित नतृत्व प्रदान उरना भी आवश्यर है अतः श्रम 
मर्धो वा नतृत्व श्रमित वर्ग वे हाथो में होता चाहिए। राजनीतिक दरों द्वारा नेतृत्व हथियाने थी 
जो परम्परा है उसवा अल होना आावश्यव है। श्रमिकों की समस्याएँ समान हैं अत उनमें राज- 
नीतिक भेदमाय पैदा वरना घातक है। मजदूर वग के हायो मे नेतृत्व होने से श्रम सघ बात्म- 
विभ्रवाम, उत्तरदायित्व एुवं स्यतन्दता बे साथ वाय करेंगे। प्रजातन्तरात्मर देश में श्रमन्सघों पर 
राजनीतिक प्रमाव अयश्य हांगा परन्तु प्रथल इस बात वा होना चाहिए कि श्रमिक व्यक्तियत स्तर 
पर राजतीति में भाग लें। योग्य नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण वी भी व्यवस्था होनी चाहिएं। यह 
सौभाग्य वी बात है कि सरवार न कलकत्ता में श्रम-मघो के मिद्धान्त बादि विषयों में शिक्षा देने झे 
लिए एशियन ड्रेड यूनियन कॉलेज वी स्थापना की है। सरवारी श्रमन्अधियारियों के प्रशिक्षण के 
लिए भी भारतीय श्रम अध्ययन सस्यान (709 ॥॥50ए6 णी 7.49007 5प665) स्थापित 
किया गया है । 

(३) श्रपिक्ष स्पिति में छुपार--श्रम सघो नी वित्तोय स्थिति से सुधार आवदयक है। 
घन के अमाव में थे रचनात्मक याय॑ नहीं कर सकते हैं । श्रमियों वी आयिक परिम्थिति ठीव नहीं 
है अत, वे अधिक चन्दा नही दे सकते हैं। श्रम सघो वी सदस्य-्सख्या बढ़ावर ही इस समस्या 
का आशिक हल किया जा सकता है। श्रम सधो वो अपने पास सुरक्षित कोष बी भी व्यवस्था 
बरनी चाहिए ) 

(४) क्रियाओं पा विल्‍्लार--श्रम सघो को अपडी क्रियाओं में बृद्धि करनी चाहिए । भार- 
तीय श्रम सघ हडताल संगठित कर अपने क्तेन्यों की इतिश्री समझ लेते हैं | उन्हें रचनात्मक बाय 
भरी अपनाने चाहिए जिससे श्रमित्रो वा बौद्धिक वे साम जि स्‍तर ऊँचा उठे । उन्हें श्रमिकों को 
उनके क्तत्यो वा ज्ञाम दराना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह निर्माण, मनोरजन आदि सम्दन्धी 
बहुत-से कार्य श्रम संघो द्वारा किय जा सकते हैं । 

(५) श्रम संघों को हढ़ बतावा--भारत में श्रम सधो को सद्या बहुत अधिक है। छोटे- 
छोटे श्रम मघ श्षमित्रों के हित सम्यन्धी अधिक कार्य नहीं बर सक्रत ) छोटे श्रम सधो को उचित 
नेतृत्व नहीं मित्र पाता, उनत्रा सयठन ढीला होता है तथा आधिय दृष्टि से उनकी व्यवस्था टीक 
नहीं होती | बत छोटे-छोटे श्रम सघो को मित्राक्र बड़े बडे श्रम सत्र बनाये जाने चाहिए । 

(६) उद्योगपतियों का सहयोग--उद्योगप्रतियों को श्रम सधो झे' अति द्वेप की भावना नहीं 
रखनी चाहिए । उन्हें यह समझना चाहिए कि स्वस्थ श्रम सघ औद्योगिक शान्ति तथा उत्पादन- 
दृद्धि दोनों के लिए ही आवश्यक है। उन्हें यह नहीं समझता चाहिए कि श्रम संघ उनकी प्रतिष्ठा 
के प्रतिकूल कार्य करेंगे । 

|) (७) सरकार का क्तेग्य--समाययादी समाज को स्थापना हमारा लथ्य है। अत, सरकार 
को श्रम सधो को उचित प्रोत्माहन देना चाहिए, जिससे श्रफ्रिदः अपने घो एक उत्तरदायी कततेथ्य- 
प्रययण नागरिक समय सत्े। वैश्वानिक कार्यवाही द्वारा सम्यार श्रम सधो के विश्राम के लिए 
बहुत उृछ उर सउती है । सब १६२६ का श्रम सध अधिनियम योडी हेर-फेर वे साथ अब भी 
चलन रहा है। बदली हुई परिस्थितियों मे इस विधान की उपयोगिता कम हो गयी है। बत श्रम 
सर्यों के सम्बंध में एक नये विस्तृत विधान की छावश्यक्तता है। 

अमरीठी श्रम सध के नेता णोसेफ डी० कीनन ने भारतीय श्रम सघ आन्दीचन वो दढ़ 
बन ने के तिए यह सुझाव दिया है कि श्रम सघो को राजनोति से दूर रहना चाहिए तथा श्रम स्घो 


४३६ | भारत में शव आन्‍न्दोतन 


का निर्माण स्द्योग के आधार पर विया जगा चाहिए | वी० दौ० गिरि ने यह सुझाव दिया है दि 
हडताल को सफ्ल बनाने के लिए श्रम दूघ को वल्याण कोष (फकषारट8 7४79) तथा हडताल 
कोध ($6/6 एएथ्त) की स्थापना करनी चाहिए। 

उपयुक्त सभी सुझावों को कर्यान्वित करन से हो भारत में स्वस्थ श्रम सधो वा विकास 
क्या जा सकता है। सरकार ने भी श्रम सधो के लिए बुछ प्रयत्त क्या है। योजना आयोग ने 
श्रम सघो के उचित विकास के लिए बुछ सुझाव दिया है, “श्रमिक सघो को ज्ाथिक एवं औद्योगिक 
प्रशापन के एक अनिवार्ध क्ग वे जप भे स्वीवार कश्ता चाहिए कौर उन्हे झुपने दाफिज़ों के प्रढि 
जागरूक बनाना चाहिए | श्रमिको मे शिक्षा के कार्यक्रम को आगे बढाया जाना चाहिए ताकि सधो 
का नेतृत्व श्रमिकों के ही हाथ मे रहे । अनुशासन सहिता में श्रम सधो को मान्यता देने के तिए 
जो नियम बनाये गये हैं उनवा समुदित शूप से पालन होना चाहिए। देश में सशक्त तथा स्वस्प 
श्रम सध दान्दौलन के विकास के जिए यही आवश्यक है।” 


प्रश्न 
१ एुक श्रम सघ के प्रमुख बाय बया हैं ? वया आपके विचार से हमारे श्रम सधो ने सम्तोपएजनक 
वार्य क्ये हैं ? (आगरा बी० ए० (पूरक), १६६०; बी० ए० १६६१) 


२ “श्रमिक भधों का नेतृत्व मध्यम वर्ग के राननीतिनो, विशेषत वकीस द्वारा जिया जाता था 
तथा क्रिया जा रहा है जो राजनीतिक और आधिक परिस्थितियों में ठीक ठीक अतर न कर 
पा सके तथा न कर पा रहे हैं।” (डॉ० आर० एन० सक्सेना) । इस कथन की पुष्टि कीजिए 
तथा बतालाहए कि भारत में श्रमिक्र सघो के विकाम में वाहरी नेतृत्व से वया क्या हातियां 


हुई हैं। (आगरा, बी० कॉम०, १६६१) 
३. भारत में श्रमिक सघ आन्दोदन के विकास का वर्णन कीजिए । इसको शत्तिशाली बताने के 
लिए अपने सुमाव दीजिए ? (विव्रम, बी० ए०, १६६!) 


है 


१६३६ से भारत मे मजदूर सगठन की प्रगति का स्लेप में उल्लेस वौजिए। देश में औौद्यो 
मिक शक्ति को बढावा देने के लिए सरकार कहाँ तक इस आन्दोलन को सही दिशा में लाने 


में सफ्ल हुई है ? (सागर, बी० ए० !६६०) 
४ एक श्रम संघ के कार्य क्‍या हैं ? क्‍या भारत में श्रमिक सघ आन्दोलन उचित ढंग से वित्त 
कर रह्टा है ? पूर्णतया समझाइए । (आपरा, द्ो० ए० (प्रवम व) १६६३) 


६ भारत मे श्रम सघ आन्दोलन वे प्रारम्म तथा विकास पर प्रशाश डालिए। इस आन्दोलन 
के बया दोष हैं तथा उन्हे क्सि प्रकार दूर किया जा सकता है ? (सग्ष, दी० ए० १६६३) 
७ भारत में श्रम सघ आरदौलन के प्रारम्भ तथा जिकास वा इतिहास लिखिए । इसको बया 
कमियां हैं ? (राजस्थान, बी० ए० (प्रथम दष), १६६४) 
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१ साप्ताजिक सुरक्षा 
($०८टा&3. 5६८एशा५) 


आधुनिक अप ध्यव्त्था के आरम्म हेने मे प्रवे व्यक्ति अपन हितों के लिए स्वय उत्तरदायी 
था । जीवनयापन के साधनों वो जुटाने वे अतिरिक्त वह अपने जीवन वी आकस्मिक घटनाओं, जैसे 
बीमारी, बेरोजगारी, दुधटना, मृत्यु आदि, के समय व्रिय जान बाल व्यय की व्यवस्था पहले से ही 
हवय करता था। परन्तु वदलान्तर से यह महसूस उ्िया ग्रया कि सब्री नागरिक अपने जीवन की 
इन आब्रस्मिक घटनाओं वी व्यवम्था स्वय नहीं कर सकते । अत, एक अच्छे समाज मे बह 
आवश्यक समझा गया कि इन आइस्मिक्र घटनाओं के समय व्यक्ति वी आयित्र रक्षा समाज द्वारा 
बी जानी चाहिए, जिसमे व्यक्ति इन घटनाओं ने भय से मुक्त होगर अपने वर्ठंब्यों वा पालन 
कर सके । 

पुरातनशाल में सापाजिक सुरक्षा--मामाजिद सुरक्षा की भावना प्राचीन समय में भी 
थी जबकि राजाओं द्वारा नागरिरों को वाद, अवाव तथा महामारी के समय सहायता दी जाती 
थी | इसी प्रशार 70० .29 के अन्तर्गत भी इपतेण्ड में सहायता दी जाती थी । धामिक सस्वाओं 
दवाएं भी विप्व।, बनाय, अप्राहिज तथा निर्धतों क्षी महायता की जाती थो ॥ परन्तु इम प्रकार की 
सहायता दया तथा दानशीवता पर निर्मर थी तया यह सहायता अनियमित रूप से दी जाती थी । 
खमिक वर्ग ऐसी सहायता बे अयना अधियार समझकर प्राप्त नहीं वर सना था । 

आधुनिक प्रदृत्तियां --वर्तमान समय में सामाजिक सुरक्षा वा मट्त श्रत्येक देश में स्वीकार 
दिया गया है। राठी एलिजावेय प्रथम वे समय से राज्य का यह कर्तन्य माना गया हि मनुष्य वी 
आधिक आवश्यकताओं को पूरा बरते के लिए इुछ व्यवस्था की जानो चाहिए | जत 7०० -295 
प्रॉप जिय गये, जिनके द्वाद्य निधंतों को स्थानीय रु सो के द्वारा सहायवर दी जाती थी १ यह व्यवस्था 
काफी दिलों तब चलती रही परुतु बोच्योगिक क्रान्ति के कारण नथी समस्याओं का जन्म हुआ । 
अ्रम्िकों को अवम्या कारखाना प्रणाली के साय हो साथ दयनीय होती गया । उनकी अवस्था मे 


सुधार लाने के हेतु कारखाना अधिनियम पास हुए तथा विभिन्न देशों में साम जिद सुरक्षा वे छषेत्र 
में भी दुछ कदम उठाये गये । 





डइ८ | साधाजिक सुरक्षा और धम-कल्याण 


आधुनिक युग मे सामाजिक सुरक्षा का प्रारम्भ जमेतो में सन्‌ १८८३ से माता जा सकता 
है जबकि प्रिस विस्मार्क में अरनो इतिहास प्रसिद्ध बीमारी वीमा योजना (50655 ह0000॥00 
इताध्या८) की धोषणा की । विम्मार्व वी यह योजना आधुनिक सामाजिक सुरक्षा योजना का 
प्रारम्भ मादी जा सकती है | जमंनी का अनुकरण द्विटेन ने क्या । धीरे धीरे ब्रिदेत का अनुक्रण 
अम्य देशों ने किया । ब्रिटेन की वेवरिज योजना (8ए९॥086 ?]97) सामाजिक सुरक्षा के इतिहास 
में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिप्तमे व्यक्ति के जन्म से बल्तिम सत्तार तक थाने बानी 
सभी आकस्मिकताओं के समग्र आधिक सहायता की जाती है। सामाजिक सुरक्षा ने क्षेत्र में रुंस, 
अमरीका, जापान, सगुत्ता अरब गणराज्य, आस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी यूरोप के देशों का नाम 
उल्हेखनीय है । 

भारत में सामाजिक सुरक्षा 


भारत सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र मे एक पिछड़ा हुआ देश है । वर्तमान समय में निम्नलिणित 
अधितनियमों के द्वारा सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था वी गयी है 

(१) श्रमिक क्षतिपूर्ति अवितियमं, १६२३, 

(२) प्रमूति लाभ अधिनियम (राज्यों मे), 

(३) कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम १६४८, 

(४) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १६४२, 

(५) कोयला खान भविष्य निधि एवं बोनस स्कीम अधिनियम १६४८ 

(६) बेरोजगारी बीमा योजना (विचाराधीन) | 

उपर्युक्त अधिनियम के अन्तगंत सुरक्षा की जो व्यवस्था की गयी है. उत्तका सक्षिप्त विवरण 
भिम्तलिखित है 

(१) श्रमिक क्षत्तिपूर्ति अधिनियम, १६२३--इस अधिनियम के द्वारा भारत में साम्रोजिक 
सुरक्षा का प्रारम्भ माना जा सकता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कारखानों में काम करते समय 
होते वाली दुर्घटनाओं के फलस्वर्तप श्रमिक्रा को स्‍्थापी या अस्‍्ष्याथी अपता या पृत्यु वी अवस्या 
में उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रुप म सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त उन श्रमिकों वी 
भी क्षतिपू्ति की जाती है; जो कारखातों मे काम करते के कारण विशेष बीमारियों (0००00 
0000 9$20६६७) से पीडित होते हैं पर-तु इसके लिए आवश्यक है कि श्रमिक में साम्वन्धित 
कारखाने में छह महीने से अधिक कार्य किया हो । श्रव्रिक क्षतिपूति अधिनियम का अंतिम सशोप्त 
सन १६६२ में हुआ। इसके अनुसार यह एक्ट उन सभी श्रमिकों पर लागू होता है, सिंतका मा्िक 
पारिशम्रिक १४०० रपये से अधिक नहा है तया जिनया रोहगार आकहिमिक नही है। जिन श्रमिकों 
को क्भंचारी राज्य वीमा अधिनियम १६४८ के अन्तर्गेत झराथित लाभ (705ए6ए6०7/ फ़्ाथी)) 
या अयोग्यता लाभ (075कशमथ्ता छशालगी() प्राप्त होता है, उन्हें इस अधिनियम के अस्तर्गत 
सहायता नहीं मिल्रती । 

.... पीतिपूति की रक्रम की 5६ श्रमिक वे औसत मासिक प्रास््रिमिक तथा दुर्घदना से उल्लप 
चोट की अवस्था के अनुप्तार निरिचत कौ जाती है। घायल श्रमिक जिसका पारिश्रप्रिक १० एपों 
स अधिक नहीं है को मृख्यु की अवस्था म ५०० हुपय, स्थायी अपदता की अवस्था में ७०० इपे 
तथा अस्थायी अपगता वी बदस्था में औसत मजदूरी का आधा मिलता है। जिस श्रमिक वी 
मामिक पारिश्रमिक ५० रुपय व ३० रुपय के वीच मे है उसके लिए उपर्यक्त सम्बन्धित राशि क्रमश 
4 प्‌ ० रुपये, २५२० स्पय और १४ स्पप्र माम्िब है । ३०० झुपये मांसिव' से अधिक परारिथमित 
हम पर व पर वि ४,५०० रपये, ६ ३०० रुपये और ३० झ्पयें 

सतिपूर्ति वी रकश उपर्युक्त अवस्था में #मश 
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२०० झुपये, १,२०० झपय्रे और औसत मासिक सजदूरी की आप्री होगी। श्रमिक की मृष्यु हो जाने 
धर क्षतिपूति वी रकम उसके बाधितो को दी जाती है । ५ 

इस एक्ट में निम्नतिसित सशोथत इस सूय विचाहधोन हैं कद (0) अप श्रमिक्र को उमकी 
आयु के आधा पर झ्षतिपूति करना (0) स्थायी अपगता ज कारण सेवा निम्न श्रमिक की नवा 
लिवृत्ति' क्षतिपूर्ति देवा. [गा खनिज उद्योग मे ५०० सपय मासिक्स अर्थिक वतन पाने वाले 
कर्मचारियों पर भी इस एक्ट को लागू करना ' # 

(२) प्रवृति लाभ अधिनियम (शब्दों में)--भारत झ सर्वप्रथम वस्वई प्रा मे मन १६२६ 
में श्रयूति ला अधिनियम पास किया गया । इसक पश्वान्‌ विश्वित राज्य सरकारों ने अपने-अपने 
दाज्य के लिए प्रसूति लाम अधिनियम पास किया । भारत सम्कोर न सन्‌ १६४१ में छान प्रमूलि 
लाभ अधिनियम पारित किया । राज्योबा अधिनियमों म एकम्पता नहीं है। सन्‌ १६४८ के 
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम वे अन्तर्गत भी प्रमूति लाप प्राप्त होता है | राज्यों के प्रसूति 
अधिमिय्रमों में एक्ह्यता लाने के उद्देश्य से केस्रीय सरमार न सन १६६१ में प्रसूदि लाभ अधिनियम 
पास क्रियां। इस एक्ट के अनुसार प्रन्वेट स्त्री क्‍मंचारी को (जिसने १६० दिन से अधिया काम 
किया है) बच्चा पैदा होते अथवा गर्भवात (गा5्शाराअह९) के दिन के बाद ६ सप्ताह वी प्ठी 
मिलती है । ६ सप्ताह जी छुट्टी बच्चा पैदा होत ठी लियि से पहले भी मिलती है। दमके अतिरिक्त 
नियोजक द्वारा २५ रपये दवा-्योतस भी दिया जाता है। बच्चा पँदा होते + पूर्व या पर्चाव्‌ कुछ 
दिनों तक आदधिक परिश्रम का कार्य नहीं लिया जा सकता तथा बच्चे बी अवस्था १५ महीने वी 
होने तक सद्दी श्रमिक वो दिन में दो यार लवक्ताण मिलता है । यह अधितियम उन सभी कारखानों 
पर लागू होता है जो वारखाता अधिनियम खान अधिनियम तथा प्लाष्टेशन अधिनियम के अन्तर्गत 
आते हैं। परन्तु जिन शद्योगिक सम्वानों पर कर्मेचारी राज्य बीमा योजना लागू हैंवे इसके 
अन्तर्गत नहीं बाते । दिसम्बर १६६४५ में केन्धीय प्रमृति लाम अधिनियम में संगोथन किया गया । 
इसके अनुसार जिन मस्थाता में कर्मचारी राज्य बीमा विधान! जागू होगा, उसने स्थानों वे स्त्री 
बर्भचारी दप एक्ट वे अलवर्गत उस समध तक जाने ब्राप्त करते रहेंगे, जब तक कि वे “राज्य बीमा 
के अन्तर्गेत लाम प्राप्त करने के अधिवारी ने हो जाये । 

(३) प्मेवारो राज्य बोमा योजना, १६४८--सत्‌ १६४३ में श्रम विभाग ने एक अनिवार्य 
स्वास्थ्य बीमा योदनर बनाने दे लिए प्रो० बी० पी० जदारबर वी वियुक्ति की । प्रो अदारकर ने 
१५ अग त्त, १६४४ को अवनी रिपोर्ट प्रस्तुत वी । इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ सरकार 
मे स्वास्थ्य बीमा योजता को कर्थान्वित करने के विए अग्रेल १६४८ में बमेंदारी राज्य बीमा 
अधिनियम पास दिया | सन्‌ १६५१ में इस अधिनियम का सशोयन विया गया । बस्तुत भारतीय 
कर्मचारी राज्य वोमा योजता सम्पूर्ण एथरिया में सामाजिक सुरक्षा क्र क्षेत्रम एक महत्त्वपूर्ण 
प्रयास है ॥ 

(क) क्षेतर--यह अधिनियम जम्मू और काश्मीर को छोड़कर भारत के उत समस्त कारखानों 
पर लागू होता है जिनमे २० या २० से अधिक व्यक्ति काम रखे हैं तथा विद्युत शक्ति का प्रयोग 
होता है। वे समी कमंचारी इस योजता दे अन्तर लाभ प्राप्त करते है जिनदा सासिक पररि-- 
श्रमिक ५०० रुपये तक है | दसके जस्तर्गत क्ियी टेजेदार के अप्रौन टेके पर काम करने वाले श्रमिक 
औ मम्मित्िन किये जानते हैं । 

(छ) प्रवस्प व्यवस्था -- दस योजना का प्रवत्य कर्मचारी राज्य वीमा निगम के द्वारा किया 
जाता है। इसके जतिरिक्त दो समितियां हैं--(१) स्थायी समिति, तथा (२) जिदित्या लाभ 
परिषद । वर्मचारी राज्य बोमा तियम एक स्वतन्त्र सस्था है॥ दमके अन्तर्गत बुत ३८ सदस्य 
होते हैं जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, नियोजत्रों, कर्मचारियों, डावटरों तथा समद के 
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प्रतिनिधि हाते हैं। केड्भीय श्रम भ तो अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य मं त्री उपाध्यक्ष के रुप में काय करते 
हैं। ध्रमुख अधिकारियों को नियुक्ति कंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। विगम के काय का सुचार 
रूप से चलाने के लिए राज्य सलाहवार सप्रितियाँ भी हैं जिनमे श्षप्रिक वियोजक तप राज्य 
सरकारों के प्रतिनिधि होने हैं। 

(भ) चिकित्सा लाभ परिषद--इस समिति का काय चिकित्सा सम्बाधी विषयों पर निगम 
को सलाह देता है । इसमे चिकित्सा सम्बंधी विशेषज्ञ होते हैं। 

(आ) स्थायी सम्रिति--यह समिति निगम की प्रबध समिति के रूप मे काम करती है। 
झामाय प्रशासन तथा मिर्देशन वा वध इसी समिति वे द्वारा किया जाता है। प्रशासन का दायिल् 
निगम के प्रमुख सचालक पर होता है। श्रमुख सचालक की सहायता के लिए मुख्य अधिकारी 
होते हैं। 

(ग) अथ प्रव घम--प्रथम पाच वर्षों में चिकित्सा आदि पर जो शासकोय व्यय हुआ 
उस्तत्रा ६६३९ के द्रीय सरवार तथा ३३३% राज्य सरकारों ढवारा दिया गया) निगम द्वारा दी 
जात वाली सविधाओ पर जो व्यय होगा उसकी ब्यवस्था के लिए एक विधि बनायी गयी है। 
नियोजक तथा श्रमिकों का चदा वेद्रीय तथा श्रा तीय सरकारों का अनुदात तथा आय साधनों सै 
प्राप्त सहायता इस निधि मे जमा कौ जाती है । नियोजक अपने कारखाने में काम करते वाले प्प्री 
श्रमिकों की कुंल मजदूरी वा ० ७५% च दे के रूप म दते हैं। जिन क्षेत्रों में योजना के बातगर्त 
सुविधाएँ दी जा रही हैं वहां यह चद्य सम्पूण मजदूरी वा १२५% होता है। निम्नलिबित 
सारणी द्वारा प्रयेक कमचारी क्र लिए जमा ज़िय जाने वाले जशदान का ज्ञान होता है 
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कमचारियों का कमचारियों मनियोजकों कुल 

औसत दनिरु वेतन कय अशदान का अशदान. अशदान 
१०० र० से कम न ० ४ डे 
१०० २० से १ ५० २० के श्षीच ०्१२ ढ्डेड ०५६ 
१४० रु० स २ ०० ६० ये दीच ण्श्र ०५० ०्छ५ 
२०० ० से ३ ०० ३० के वीच ०३७ ०७६ १३ 
३०० ₹० से ४ ०० र० के बीच ० ५० १०० (१० 
४०० र० से ६ ०० रु० के बीच ०६६ १३७ ३२०६ 
६०० रु० से ८ ०७ २७ के बीच ० ह४ड १घ७ श्ष्१ 
८०० #० से अधिक १२५ २५० ३७५ 
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श्रमिक को बीमारी झथवा प्रसूति लाभ प्राप्त बरते के लिए यह आवश्यक है कि उसने 
कप्र से क्म २६ सप्ताह हक चदा दिया हो । अयोग्यता वया आशित लाभ प्राप्त करने वे लिए 
चदा सभ्व घी कोई शत नही है। 

(घ) गोजना के ब्ातगत साध--इस योजता क अन्तगत पाँच प्रदार क लाभ प्राप्त होते 
हैं जा निम्नलिखित हैं 

(अ) चिक्त्सा लाप्र--प्रयेक वोसा प्राप्त क्मचारी के तिए वि शुल्क विकित्सा व्यवस्था 
वी जाती है । यदि नियोजक तथा राज्य सरकार चाहे तो चिक्रित्मा सम्ब धी सुविधाएं वमचारियों 
इ परिदार बे झाय सदस्यो को भी दी जा सकती हैं। 

(मा) बोमारी च्ाभ-यह लाभ वप॒म रे सप्वाह तर प्राप्त होता है। लाभ की दर 


किक मजदूरी का ४३ है। बीमारी प्रारस्म होते पर प्रयम दो नो तड़ वोई खाभ नही 
| 90] 


ब 
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(इ) प्रसूतति लान--यह लाभ १२ सप्ताह तन भ्राप्त होता है. जिसमे से लाभ की अवधि 
बच्चा पैदा होने के पहले ६ सप्ताह स अधिक नहीं होगी। यह लाभ ७५ पँंस प्रतिदिन वी दर से 
अथवा बीमारी लाम की दर (दोनो में जो अधिक हो) प्राप्त होता हे । 


(६) अपोग्यता लाम-स्थायी अयोग्यता वी दशा मे कर्मचारी को उसकी औौसत साप्ता- 
हिक मजदूरी का #*, भाग मिलता है। अस्थायी अयोग्यदा वी दशा में अयोग्यता वी अवधि तक 
साप्ताहिक मजदूरी का हर भाग मिलता है। आशिक अयोग्यता की अवस्था में अयोग्यता की प्रकृति 
के अनुसार श्रमिक क्षतिपूति अधिनियम वी दरो से लाभ प्राप्त होता है। 

(उ) आश्रित लाभ-कारखाने मे काम करते-करते श्रमिक की मृत्यु हो जाय तो श्रमिक 
की विधवा को आजस्म या पुनविवाह की अवधि तक लाभ प्राप्त होता है। ताभ की दर श्रमिक 
की विधवा या विधवाओं यो साप्ताहित मजदूरी का है है। श्रमिक के लडके-लडकियो को साप्ता- 
हिक मजदूरी का है भाग मिलता है। बच्चों को यह लाम १५ वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होता है 
परन्तु यदि व शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो यह ला १८ वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होता है । 

(ड) योजना को श्रगति--क्मचारी राज्य बीमा योजना सर्वेक्रयम फरवरी १६५२ में 
दिल्‍ली तथा वानपुर मे लागू को गयी । उसके पश्चात्‌ यह योजना धीरे-धीरे देश के अन्य भागों में 
भी लागू वी गयो । वतमान समय में यह योजना गुजरात के अनिरिक्त सभी राज्यं। तथा दिल्‍ली 
में लागू है। ३१ दिमस्वर, १६६६ तक इस योजना से ३१४ केन्द्रों के ३७ ७८ लाख श्रमित्र लाभ 
उठा रहे थे । चिवि८मा की सुविधा सम्बन्धी लाभ उठाने वाले श्रमिकों की सख्या १३६"४२ लाख 
थी और यह लाभ प्रदान करने वाले केन्द्रों की सस्या २६५ थी । बीमा सुविधा के अन्तर्गत आने 
वाले परिवारों के लिए ५,८२५ बिस्तरो की व्यवस्था है तथा ४४३५ बिस्तरों की क्षमता वाले 


२४ अस्पतालों का निर्माण कार्य जारी है । इन सुविधाओं पर सरकार १६६८ के अन्त तक लगमंग 
३८ बरोड रपया व्यय वर चुरी है । 


दीमा योजना में एक सशोधन द्वारा परिवार को परिभाषा वो छुछ उदार बना दिया गया 


है जिसमे बीमाबृत स्त्री के आश्रित माता पिता भी इसके अन्तगत आ जाते हैं और चिकित्सा लाभ 
प्राप्त कर सत्नते हैं। 


(४) फ्मंचारी भविष्य निधि अधिनियम, १६५२ (ए्पाए0५९९७ [70जतक्ा। स्यात 
ै०)-यह एवट पहली बार सन्‌ १६५२ में ६ प्रमुख उद्योगों पर लागू किया गया--मीमेण्ट, 
मिगरेट, इजीन्यिरी, लोहा तथा इस्पात, कागज और वस्न उद्योग । सन्‌ १६६८-६६ में यह एक्ट 
१२० उद्योगों पर लागू कर दिया गया जो कम से उम्र ३ वर्ष पुराने हो तथा जिनमें ५० या अधिक 
क्मंचारो कार्य बरते हो। यह एक्ट उन कारखानों पर भी लागू होता है जो पाँच वर्ष पुशने हो 
तथा जिनमें कर्मचारियों की सख्या २० या २० से अधिक (पर-तु ५० से कम) हो । ऐसे कारखानो 
के थे सभी कमचारो इस योजना के सदस्य होते हैं जिनको कुन मिलाकर १ हजार रपये मासिक 
से अधिक पारिश्रमिक नही मिलता । इम योजना का सदस्य होने के लिए यह आवश्यक है कि 
करमंचारी एक वर्ष लगातार नोबरी में रहा हो या १२ महीने या इसमे कम प्ररधि मे कम से कम 
२४० दिन त+ वास्तविक रूप से वार्य क्रिया हो । 


इस योजना में कमंचारी अपने कुल पारिशक्षमित का ६$ प्रतिशत चन्दे के रूप भे देता है 
वियोजत्र भी इसी दर से चन्दा देता है। कर्मचारी यदि चाहे तो अपने चन्दे को दर बटाकर य्कु 
प्रतिणव तक कर सकता है। कमंचारों वे अवक्षाण प्राप्त करने पर, मृत्यु अस्थायी अयोग्यता, 
छेंटनी विदेश प्रशास या १५ वर्ष के पश्चात नौकरी छोटने पर सम्पूर्ण सचित राशि ब्याज के साथ 
लौटा दो जाती है। सितम्बर १६६८ में इस योजना का लाभ उठाने वाले सदस्यों की सख्या 
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ध२ ७५ लाख थौ॥ ८१ उद्योगों में इस योजना में सम्मिलित व्यक्तियों का स्वयं तथा सवारवा 
अशदान ६६ प्रतिशत से वटाकर रू प्रतिशत कर दिया गया है । 

(५) होवता खाते भवरिध्य निधि एवं बोनस स्क्रोम ग्रधितियम, े४८ [7ऋ्एग्न 
कवर शि०ाठशा शण्ात 3०वध॥०)--यह योजना जम्मू तपा काइमोर राज्य के बठिरिक्त 
न्ञारत की सभी काग्रला खाना पर लागू की गयी है। यह योजना खानो में काम व रते वादे मछूरों 
पर अनिदार्य रूय स लायू की गयी है । वर्तमान समय से निमोजद तथा वर्मचारों दोगों वर्मचारो डे 
कुच माविक परारिश्रमिक यो ८ प्रतिषत (दोनों अलग-अलग) जमा करत हैं। ३१ मार्च १६६८ तक 
इस याजना के अल्तगत लगमंग ३ ६१ लाख कर्मचारी सम्मिलित ये जो १,३५६ कौयते की घाततों 
से सम्बी घत ये । इस याजना के वन्‍्त्गत ३०० रुपये मामिक तर वैवते पात वादे कर्मचारी आठ 
हैं। व सपती जाय वा | भांग लक बानम प्राप्त बरी हैं । 

दुख प्रवार भारत म सामाजिद सुरक्षा योजनाएँ निश्चित रूप ग्रहण कर रहो हैं। इस 
दिशा मे शव तह जो प्रयल हुए हैं व मराहनीय हैं किन्‍्नु व अत्यन्त कमर हैं । योशनाओं के बन्त्ंत 
मिलते वाली ला वो मात्रा मी कम है। काई भी सामाजिक सुरक्षा योजना उस समय तक पूर्ण 
नहीं कही जा सकती जब तक कि वरोजगारी लाभ [िक्षणएरण/मध्य। ऐस्ाएी) भी न प्रप्ठ 
हो । मसू १६५६ मे निवुल्त साम जिक सुरक्षा अध्ययन दे (संनने समिति) ने सुन्ाव दिया था मि 
दश मे प्रचलित सामाजिक सुरक्षा सम्दरयों समस्त योजनाआ व एकीकरण जिया जाय ठया एवं 
ही बेद्धीय सम्या द्वारा साम/जिक सुरक्षा का प्रवत्य किया जाना चाहिए । भारत समाजवादी समाज 
की ओर धम्रसर हा रहा है। समाववारी समाज के उद्देश्य समस्त नागरिकों के कह्याग मे 
अधिय्तम वृद्धि करना ठथा सासातिक न्याय दिलाता है। इम उद्देश्य वी पू्ि के विए दिटेव क्री 
ववरिज योजता वी तरह भारत मे भी एक विस्तृत सामाजिओ सुरक्षा यौजना की आवशपरत है 
तभी दश मे समाजबादो समाज की स्थायता वा स्वप्न साकार हो सकता है । 

(६) वेरोगयारों बोमा योनवा ((एथ्याए०/छला। वै)डगशार४ इलीध्णणे- दूतीय 
पचवर्धीय योजता में बरेश्यार वीसा योजना व जिए ३ करोड़ रपये वीब्यवस्यां की गयी भी । 
इस रात वा प्रयोग करत के विए भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा विभाग ने वेरोजगारी बोमा 
को एक याजना बतायी है जिस शीघ्र लागू करत या विदवार है। दस यौजना वी मुख्य विधवा 
निरम्नातखित हैं 

(१) क्षम--दस योजना के अन्‍्तर्गव नियोजित भविष्य निधि योजना [िएएँकिकक 
9:993059६ 7७७४ $0050४०) तप्ा बोदया खान भविष्य तिध्रि याजना (ए०७ "॥ ४४ ९७४ 
वश हध१० $टाथ्वा5) के उ्वगरेत दाम आ्राप्द वरन दाव ४४ लाख श्रमित्ों में से कबत दही 
श्रम्ित्र मम्मिदित विय जा रह हैं जितका मासिक बतसे ५०० दंपय से अवित नहीं है। इस प्रवार 
भ्ररम्भ म लगमय १४५ लाउ श्रमित्र इस बाजना से लामाच्वित होंगे । 

(२) शोप-वरोजगारी बदोपा चांजना के प्रारम्तिक कोच को व्यवस्था भारत सरकार 
द्वारा का जाये और दसरा मात्रा २ रगोड शुपये होगी । 

(३) वदिवसित आव>-वयाजता के अन्तर्गत प्रायक्ष श्रॉमिर अपन नियमित वेतन का ९ ५ 
प्रदशिद दवा तथा उमक सप्तान राशि वी व्यवस्था साविकों [वियोत्ताओं) द्वारा की जायेगी 
आग है हि इस प्रद्गार दम योजना क बोष से प्रति मास ३० लाख इपय वी राशि जमा होगी । 

दि (४) लाभ को झात्रा--यदि जिसी श्रत्रिक कया नौस्री से दृद्य दिया जायगा तो तौररी 

खोने वी विधि मे ही उस प्रदि माय उसके तकाजीन बनसे की ब्राधी रक्रम मिलती आरम्मद्दी 
जायगी । यह सहाय एक वर्ष मं छट मात्र म अधिक समय के सिए उपलब्ध नहीं ही छरेंगी। 
यदि श्रमिक वा दी बीच नोक री मित्र राव ता यह सहायता बन्द बर दी जायगी । 
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(५) आवश्यक झत--वेरोजगार बीमा योजना वा लाभ उठाने हे अरे 02 को 
रोजगार दफ्तर (धाएफ़्ञॉएशादा छल्आाथा8०) में नाम दर्जे दराना बविवार्य है। ज्यों ही उसे 
रोजगार मिल जायेगा, दीमे वी सहायता बन्द कर दो जायेगी । यदि कोई बेरोजगार ब्यक्ति रोजगार 
वार्यालय के माध्यम से प्रस्तावित नौकरी स्वीकार नहों करेगा तो भी सहायटा बन्द हो जायेगी | 
स्वेच्छा से नौकरो छोडने वाले व्यक्तियों अथवा रिटायर होने वाले श्रमिकों को भी इस योजना का 
लाभ उपलब्ध नहीं हो सकता । है 

(६) सचालन--दस योजना या सचालन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा । इस पर 
होन वाला व्यय सरवार ही वहन करेगी। श्रमितों को प्राप्त होने वाली रकम बेरोजगारी बीमा 
कोप में से दी जायेगी जो श्रमिक एवं मालिकों द्वारा वितन के २ प्रतिशत) प्रदत्त राशि मं निर्मित 
होगा । यदि श्रमिकों को कोष की राशि से भी अधिक रकम भुगतान मे देनी पढ़े तो उसकी 
व्यवस्था भारत मरकार द्वारा की जायगी । 

उर्ष्युक्त विवरण से स्पप्ट हैं कि भारत मे यद्यवि सामाजिए सुरक्षा के क्षेत्र मे मतत्त्वपूर्ण 
बार्य हिंये यये हैं परन्तु दि मित्र पश्चिमी देगा की तुबना में ये ध्रयत्व नमष्य हैं । वल्तुत एक 
अह्प विव्रमित दए, इस क्षत मे अधिक प्रगति करन की क्षमता नी नही रखता है। एा। 0णगाक् 
१४)704 ये शब्दों म, “2. 9०0८ जातेश-0०ए९०फ०व४ं €०णाा३ स्वग0०, पा धो दच्थाए 
588९5 एी॑ ९०णाणा त6ए2००कणला, 7९4[7 गीणिएव जाता ण हा (॥ए९ णीाल्ताशयाएप्न 
॥0९ प्राध85७॥८5 शादी ॥॥93805870९0. ९0प्राता6$ घर ा0छा णातटा पहल ० 
35604 $६८णाएए' !” 


२ श्रम-कल्याण 
0.48008 फएफ्रा,६५४६) 

अ्रमन्‍वल्याण' शब्द का प्रयोग परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार विभिन अर्थो 
में किया जाता है । इसका अर्थ ४टुन ही लचीला है । शाही श्रम आयोग (7२०32 (0गाशकाता 
07 [890ए) व अनुसार, 'यह एक श द है जो आवश्यक् रूप से लचोला होना चाहिए जो 
प्रत्यक देश में वहाँ बी सामाजिक स्थिति औद्योगीररण वी सीमा तथा श्रमिक्रों के शैज्नणिक 
विकाम स्वर के अनुसार होगा ।!/ एच० एस० हिर्काल्डी के शब्दों मे, “श्रम-तललाश का सम्पूर्ण 
क्षेत्र ऐमा है जिसमें औद्योगर श्रमिित्र वो निराशा की भावना को दूर करने वे लिए, उसके 
स्वास्थ्य को उन्नत करन के लिए आत्म-अभिव्यक्ति का साधन श्रदान करने के लिए, दूमरो की 
बपेक्षा आग्रे बदन को क्षेत्र श्रदान करन के लिए तथा उसे जीवन वी हिस्तूत घारण्प में सहायता 
प्रदान करन के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है ।” सामान्यत 'श्र॒म्न-कल्याण उन द्वियाओं को 
झहते हैं जो छ्िमो उद्योग के आप्तपास अयवा उद्योग के क्षेत्र मे स्वच्द एवं स्वास्थ्यक्र वाताधरण 
में काम करते हुए श्रत्रिक अपने नैतिक स्वर को अच्छा रख सके 7! इन सभो परिभाषाओं वी 
मुख्य विशेषताओं को ध्यान म रखते हुए यह कटा जा सकता है कि श्वम कल्याण के अन्तर्गत 
सरवार, उद्योगपति तथा श्रम रुगठनो द्वारा कारखानों के अन्दर तथा बाहर श्रदान वो जान वाली 
समस्त सुविधाएं सम्मितित हैं, जिनग्रा उद्देश्य श्रमिक वा शारीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक उत्यान 
करना होता है । 

बान्तरिक तबः बाह्म सुविधाएँ - श्रम कल्याण सम्बन्धो कार्यों को दो वर्गों में विभाजित 
हिया ज। सत्ता है - प्रथम, कारखाव के बन्‍्दर दी जाने दाली मुविधाएँ (धह्ब-न्यण्ययो) तथा 
द्वितीय, वारखान वे बाहर दो जाने वाली सुविधाएँ (क्क्ाम्नगण ») । कारखान के अन्दर दी 
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जाने वाली सुविधाओं के अन्तगत स्वास्थ्यप्रद वातावरण, धफ़ाई, स्वच्छ पानी, दवा की सुविधाएं, 
केण्टीन, श्रमिकों की शारीरिक सुरक्षा की दृष्टि से किये गये कार्य, जैसे--मशीनों को उचित रूप 
से ढकता, नौकरी की दशाओं मे सुधार, भर्ती प्रणाली भें चुधार मादि सम्मिलित हैं। कारखाने के 
बाहर किये जाने वाले श्रम-कल्याण कार्यो. (का ए्णथ) के अन्तर्गत श्रमिकों के बिए गृह- 
व्यवस्था, मनोरजन, शिक्षा, भविष्य जमा निधि, वृद्धावस्था, पेंशन आदि सुविधाएँ सम्मिलित हैं। 

अमल्याण के क्षेत्र के सम्बन्ध में श्रम जाँच समिति के विचार उल्लेखनीय हैं--“धम- 
तैल्याण कार्यों के अल्तगंत श्रमिकों के बौद्धिक, शारीरिक, नंतिक और आधिक विकाप्त सम्बन्धी 
कार्यों का समावेश होना चाहिए | ये काय॑ चाहे नियोजक, सरकार था अन्य सस्याओं द्वारा डिये 
जायें अथवा साधारण जनुवन्धनात्मक सम्बन्ध अथवा विधान के अन्तर्गत जो श्रमिकों के मिलना 
चाहिए, उम्के अतिरिक्त क्ये गये हो । अब इसके अन्तर्गत हम गृह व्यवस्था, चिकित्सा तथा शिक्षा 
सम्बन्धी सुविधाएँ, अच्छा भोजन (कंण्टीत सहित) आराम ओर मतोरजन की सुविधाएँ, सहकारी 
समितियां, प्रमृति-गृह तथा झूते, शौचालय, वेतन सहित छुट्टियां, साम्राजिक बीमा, भविष्य निधि, 
सैवा-विवृत्त वेतन आदि मुत्रिधाओं का समावेश कर सकते हैं । 

भ्रम-कल्याण की आवश्यकता तदा मह्व--श्रमिको के साम्राजिक व नैतिक उत्मात के 
जिए भ्रम कह्लाण सुविधा देनी आवश्यक है। आविक समृद्धि के तिए औद्योगिय उत्पादन मे वृद्धि 
करता आवश्यक है। श्रमिक के सहयोग के रिना उत्पादन वृद्धि नहीं की जा सत्रती । श्रमिक का 
सहयोग सच्चे अथों में उसी सेगय प्राप्त हो सकता है जबकि उस्ते यवेष्ट सुविधाएँ न प्रदान वी जाये 
जिससे उस्ते मानप्तिक चिन्ता से मुबित मिल सके । श्रम रैल्याथ कार्य श्रमिक वो कार्ुशत तथा 
शारीरिक व मानसिक रूप है स्वस्थ बनाते हैं जिससे उसकी काक्षमता में वृद्धि होती है तथा 
पउ्षम नागरिक उत्तरदायित्व की भावत्रा जाग्रत होती है । अम-कल्थाण कार्य पर जो बुछ भी व्यय 
ढिया जाता है वह मानवीय विनियोजव (70८6० 7 ग्थ) है जो मशीन, यस्‍्त्र थाई के 
विनियोजन से कम महत्त्वपूर्ण नही है। सस्तुष्ट श्रम शक्ति के द्वारा उत्पादन में आशातीत वृद्धि की 
जा सकती है। श्रम कव्याण स। माजिक न्याव को आधारशिला है। 

अम-कल्याण काय श्रमिकों मं करतंव्य भावना जाग्रत करते है जिससे औद्योगिक शान्ति वा 
वाठावरण बनता है । क्रायंक्षमता तथा श्रम-वल्याण मे ध्रत्यक्ष सम्बन्ध है । “यह एक सैद्धान्तिक 
तथ्य है कि प्रत्येक कार्य मे कार्यक्षमता का उच्च स्तर पाने वी केवल उन्ही व्यक्तियों से आगा की 
जे। सकती है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ एव मानसिक रूप से सब श्रक्रार की चिन्ताओं से मुक्त 


हो, अथव्‌ जिनको उचित प्रशिक्षण मिला हो, जो बयोचित मकानों में रहते हो, उचित रुप से 
भोजन करते हो ओर उचित रूप से वस्त्र पहनते हो ।” 


भारत में भ्रम-कह्याण क्ाय॑ 

स्वतन्त्रता प्रालि से पूर्व भारत में थ्रम-कल्याण काय उद्योगरतियों को स्वेच्छा पर निभर 
चा। 508: 38 प्रगतिशील उद्योगपति ही श्रम-कल्याप के क्षेत्र मे कुछ सुविधाएँ प्रदान करते ये । 
ये सुविधाएँ कर्त्य नही अपितु देयाभावता की प्रतीक थी तथा उनकी मात्रा की बहुत कम्रथीव 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पान भम कल्याण कार्य को वैधानिक तप से अनिवायं कर दिया गया है। 
पमान समय में भारत में जो सम कल्याण कार्य फ़िये जाते हैं उनका विवरण निम्नलिखित 
शीर्षको के अत्तगंत प्रस्तुत किया जा सकता है 


(१) केद्रोथ तथा दाज्य सरकारों द्वारा किये जान वाले भ्रम-कल्याण कार्य, 
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श्रम-तत्याण ने क्षेत्र मे जो बाय किया है, वह मुख्य रूप में वैधानित अनियायता से सम्बन्धित है । 
सरकार ने कई ऐसे विधान पारित किये जिनके द्वारा उद्योगपति वो श्रम-तल्याण की व्यवस्था 
करना अनिवार्य कर दिया गया है। इन विधानों वे' द्वारा श्रमतल्याण उद्योगपतियो वी स्पेच्छा 
यथा सदुभावना वी वस्तु न रहवर बँघानित अनियार्यता वी चस्ठु हो गया है ५ जिन औद्योगिक 
सस्याओं पर बारखाना अधिनियम, १६४८ लागू होता है उनमें बैंप्टीन, आराम गृह, वितित्सा, 
आदि वी व्यवस्था वरना अनियाये बर दिया गया है। एमे वारसानो में श्रम वल्याण अधिवरारियों 
को निग्ुक्त करना आउयश्यत है । य सुविधाएँ सात अधिनियम, १६५२ तथा बगीचा श्रम अधिनिपम, 
१६४१ (#0जण ० 95]) वे अन्तगंद भी अनिवाय रूप से दनी पहती हैं। इमवे 
अतिरिक्त फोयता तथा अभ्रक की साना में काम वरन बाते श्रम्ित्रों के निए विश्येष यरीपी बी 
स्थापना वरना वैधानिक रूप से अनिवार्य पर दिया गया है। सरकार ने निरीक्षशों वी नियुक्ति वी 
है जो यह देखते हैं हि विभिन्न अधिवियमी वी शर्तों बा पावन जिया जा रहा है या नही । 

(१) सन्‌ १६४६ में बोयता सात श्रपन्यत्थाण कोष अधिनियम पारिस जिया गया, जिमके 
द्वारा कोयले मी सानों मे काम बरने वाले श्रम्तित्रों - वल्याण सम्वस्धी योजनाओं को वार्यान्वित 
बरने वे लिए एक स्वतस्त्र सगठन बनाया गया । एक विशेष कोप प्रारम्स जिया गया है, शिमे द्वारा 
श्रम-वस्याण वार्यी की वित्तीय व्यवस्था की जाती है। इम कोप द्वारा कई बेद्धीय अम्पतात तथा 
क्षय रोग अम्पताव चलाग्रे जा रहे हैं। सानों मे काम बरने बाते श्रप्तिरों ते बच्चो वी प्रॉरस्मितः 
शिक्षा ते लिए भी योजना बनायी जा रही है। ग्रह निर्माण के विए अनुदान तथा ऋण दिया जाता 
है। इस बाय के लिए एक कोप निर्माण जिया गया है जिसमे कोयन पर ४६*२१ पैसे प्रति मंद्रित 
टन वी दर पर लगाये गये कर से रतक्रम जमा होती है। १६६८-६६ मे इस बोप में ४०७ सास 
रुपये वी श्वम जमा हुई विन्‍्तु ५२६ लॉप रुपये या व्यय +रना पडा । 


(२) सम्‌ १६४६ में अश्रक घान-ध्रप्त कल्याण कोष अधिनियम पारित किया गया | इसके 
द्वारा भी एव मोष प्रारम्म किया गया है, जिसमे से बित्रित्मा, छिक्षा तथा मनोरजन सम्पन्धी 
मुविधाम्रो की दित्तीय व्यवस्था बी जाती है। इस बोप वी रवम अश्नक के निर्यात पर लगाये गये 
विशेष कर से प्राप्त हीती है। प्तंमान में इम विशेष वर वी दर २३ प्रतिशत है। इसे द्वारा 
हि अस्पताल बनाये जा चुके हैं तथा वई लघु चिहित्मालय तथा जच्चा-यच्या केसर चलाये जा 
रहे हैं। कोप वे द्वारा वई प्रारम्मिह झ्यूत सोले गये हैं, बच्चो को छाम्रवृत्ति मिलनी है तथा 


पुस्तकें नि गुल्क दी जाती हैं। सन्‌ १६६८-६६ में इस कोप वी आगे ड् 
कर य॑ तथा व्यय क्रमश ३ 
वे ४३ लास रुपये थी । कं 


रे (३) मन्‌ १६३१ में 7॥6 वणा 076 श॥९३ [.8णाः शत्राशिव 065 8९ पास 
8 गया । इसके द्वारा लोहे वी घातों में वाप्त करने बाते श्रमिकों बे बल्याण कार्यों थे हेतु एक 
गा 2 अर गया है। इस कौप में ोह के सनने पर २५ पंस्ते प्रति टन विशेष बर लगाया 
॥ है । इस कोष ये मे लोहा खाता में काम बरने बाते मजदूरों को चिक्त्मा, आवास, एि 
बोर मतोरजन की सुविधाएँ दी जानी हैं। हम कथन 


कक रा सन्‌ १६४२ हे पान अधिनिमम द्वारा सानो में काम बरने वाजे श्रमित्रों वी सुरक्षा 
पे लए नियम बनाये गये हैं। एव “राष्ट्रीय सास सुरक्षा परिषद” की स्थापना की जा रही हि 
शक्षा तथा प्रचार के माथ्यम में सुरक्षा बे लिए वार्य करेगी । 02 कं 
(५) सन्‌ १६५१ वे 9]879075 .96 
्‌ 007 /४ दवा तो में मिको मे 
लिए आयास व्यवस्था बरना अनियाय्य वर दिया गया अधिक अत 


जि ॥ इसझे अतिरिक्त ।ल भी 
आवश्यत्र है। बच्चों की शिक्षा की भी व्यवस्था की के है | है 25000 28//# 
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(६) सावंजनिक क्षेत्र के उद्योग्रो में काम करने दाले श्रमिकों के कल्याण के लिए कोप 
प्रारम्भ किये गये हैं जिनके द्वारा थ्म-कल्याण कार्यों की वित्तीय व्यवस्था कौ जाती है। 

(७) फैडटरियों में सुरक्षा व्यदस्था को उत्तम बनाने की दृष्टि से चार पथ0गं 
32097 # 7४०5 वापिक दिये जाने हैं। प्रचेफ ॥४आत के अन्त १४ पुरस्कार दिये जाते हैं। 
(प्रम्न-बोर' पुरस्कार मी प्रतिवर्ष ३४ श्रमिक्रो को दिये जाते हैं 

राज्य मरकारो द्वारा मी श्रम-वन्याण के क्षेत्र मे सराहनीय कार्य ज़िये जा रहे हैं। स्वादीय 
परिम्थितियों को ध्यान मे रखते हुए, राज्य सरकारों ने श्रम-कन्‍्याण के लिए आवश्यक नियम 
बनाये हैं। राज्यों हारा श्रम-कल्याथ कैद चलाये जाने हैं, जिनमे शिक्षा मनोरजन आदि वी 
व्यवस्था की जाती है। केद् तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रथम फचवर्षीय योजनाकाल में ७ करोड़ 
रपये तथा द्वितीय परदवर्षीय योजताकाल में १६ ८१ करोड़ म्पये श्रम बल्याण कार्यों पर व्यय 
किये गये । हूवीय पंचवर्षीय योजना वे अन्तर्गत श्रम कल्याण कार्यों के लिए ७१ ०८ करोड हयये 
व्यय करने का आयोजन था। १६६१-६६ काल में श्रम-कल्याप तथा प्रशिक्षण पर लगभग 
४६ करोड रुपये व्यय किये गये तया १६६६-६६ में इक मई पर ३६ करोड़ रपये को राशि सर्च 
की गयी। चलु्य योजनाज्ल (१६६६-७४) में इस मद पर ३७ करोड रपया व्यय करते वा 
प्रस्ताव क्या गया है। 

(१) तिषोजकों द्वारा श्रम-क्ल्पाण कार्य--भारतोय उद्योगपति श्रम कल्याण कार्यों के प्रति 
उदाप्तीन रहे हैं। वे श्रम-कल्याण का को एक निरवंक बोस मानते हैं, फिर वैधातिक आवश्य- 
कतपाएँ उन्हे श्रमनल्याण कार्य करने के लिए वाघ्य करती हैं। इस सामान्य परिध्यिति के कूछ 
अपवाद भी हैं। कुछ उच्चोगपतियों न इस दिशा में सराहतौय प्रयत्न क्या है। 

(क) भूत वस्य मिल उद्योग--उद्योगपतियों द्वारा सूती वस्त्र मिलों शे विकित्मातय, 
मतीरअन केग्ट, वाचनावय, शिदु एह तथा बैष्टीन आदि स्थापित किये गये हैं। जिन मिलों गे 
हितकारी कार्य अ््रिक क्या है, उनमे दिल्‍नो क्याथ मिल, एम्प्रेस मिल नागपुर, बिरला वॉदन मिल, 
दिल्‍वी, वर्क्घिम एवं किक मिल्म, तमितनाद तथा मदुरा मिह्सत झादि उल्लेखनीय ह 

(घ) जुट उद्योग--जूट मित्तो के श्रमिक्रो के लिए जूद़ मिल सप ने हितकारी कार्य किया 
है। इस संघ ने पाँच स्थानों पर अमलत्याण केन्द्र खोजे हैं? वर्तमात समय में ६५ जूद म्रित्रों मे 
केण्टीन, ६७ जूट मित्रों मे चिक्त्मालय, १३ मिलो मे मातृ-गृर, ५३ मित्रों मे शिशु गृह, ३२ मिलों 
में स्कूल तथा २२ मिलो मे मनोरजन केस चताय था रहे हैँ । 

(ग) चोनो उद्योग--चीनी के सभी बड़े कारखानों मे चिकित्पालय की व्यवस्था वी गयी 
है। इमके अतिरिक्त सबूत, मनारजन केन्द्र, रप्टीन आदि सुविधाएँ भी उपयब्ध होती हैं। 

इस्री प्रकार ऊनी वस्त्र उद्योग, इजीनियरी उद्योग, वागान उद्योग तथा ख्ानों में श्रम 
ट्विकारी कार्य किये गये हैँ । 

(३) श्रम सधों द्वारा क्ये गये श्रम-कल्याण कार्य--भारत में श्रम सघो के पास धत का 
अमात है। दसके बतिरिक्त उन्होंने रचनात्मक कार्यों वर बहुत बम ध्यान दिया है। अत श्रम- 
कल्याण कै क्षेत्र में थम मधो द्वारा किये गये कार्य नगण्य हैं। फ्रि भी कुछ श्रम स्षो ने इस दिशा 
में कूछ प्रयान किये ह। उनमे अहमदाबाद टेक्सटाइल बयमें ऐसोमिएशन, मजदूर समता ढानपुर, 
मिल सभा, इन्‍्दौर तथा पैडरेशन ऑफ़ इण्डियन लेवर के नयम प्रमुस हैं। अहमदाबाद का सघ 
अपनी आय का लगमग | भाग अम-कन्याण कार्यो पर व्यय करता है। फंटरेशन ऑफ इस्डियत 
सेवर ते उत्तर धरदेश मे ४८ अ्रम-कल्याण केम्द्र स्थापित क्ये है 


५... य देशों के श्रम सो की टुलना में मारतीय श्रम सके श्रम-कल्याण के लिए बहुत कम 
पके हैं। भारत मे उपर्युक्त तीनो एजेन्सियों ड्वाथ जो श्रम-वल्याण कार्य हिये गये हैं उनके 


सामानिर सुरक्षा और धमनवत्याण | ४४७ 


पैत्र अत्यम्त सीमित हैं। अत इस दिशा में ररवार, उद्योगपति तथा श्रम मधघो वो और अधिक 
प्रयस्त बरने थी आव्ययता है। श्रमिय्र देश वे औद्योगिव ढांचे वे आधारस्तम्म हैं, मत जब तब 
उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जायेगा, व हादिय सहयोग नहीं दे सतने । अब भी उद्योग- 
बति श्रम हितवारी बार्यों की उपयोगिता से अनभिन्न हैं। उन्हे यह गममना चाहिए हि “मशीनों 
का महर्व मानव जीवन से अधिव नहीं है, श्रमित्र परियार वे बच्चे से लाभ अधित हा नही है, 
वार्यरत कर्मचारी वी गुरक्षा के समक्ष लाभाग वी प्राधमित्रत्ता नही है। यस्त्रो पर बआाविय नियन्त्रण 
यह अधिकार नहीं प्रदात करता दि उद्योग मं बायें करन वाबे साझेदार (श्रमित) को उसक्रे द्वारा 
उत्पादित वस्तु मे उचित द्विस्मे से चित विया जाय तथा इसम उम्ररी कोई उचित आवाज ने 
हो ।” समाजवादी समाज वी रचना के लिए अधिव उत्पादन वी आवश्यकता है। श्रम उत्याण 
सामाजिक न्याय वी एवं सीढी है जो हमे समाजयादी समाज वे लक्ष्य वी थोर अग्रसर करने मे 
सहायक होगी। 
३. श्रमिकों फी गृह-समस्या 
आरत में श्रप्ििवों वी गृह समस्या एक गम्भीर समम्या है । धमिकों वी सझया में औौद्योगी- 
करण के वारण तेजी स वृद्धि हुई है परन्तु गृहू निर्माण वी प्रगति बहुद धीमी रही है। शहरों की 
बढ़ती हुई जनसम्या ने इस समस्या को और भी ग्रम्मीर बना दिया है। औद्योगिक बेद्धों में मव्ात 
बनाने बे लिए जमीन तन नहीं मिलती । श्रमिक किसी प्रजार अपनी गुजर वरत हैं। बडे शहरो 
में मजदूर जिस प्रवार पे मकानों मे रहते हैं, उन्हें मकान वी सन्ना नहीं दी जा सवती । धम्बई भें 
श्रमिय्रों के आवास तथा बानपुर में उनके अहाते जीवित नरव ये प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। उनके कमरो 
में बायु तथा प्रताश वा प्रवेश बड़ी वद्िनाई से होता है। ऊुछ सत्रानों में तो प्रवाश का प्रवेश प्राय 
निपिद्ध है। एक ही कमरे मे श्रमिक पशुओं वो भाँति दुंव ठंवरर भरे रहो हैं। अत्य'त अम्वास्थ्य- 
वर वातावरण वे बीच, एक एक छोटे कमरे में अनत्न श्रम्रित् रहते हैं। स्वर्गीय प० जवाहूरताल 
नेहरू ने कानपुर मे श्रमिकों पी बस्तियों का निरीक्षण वरते हुए सब्‌ १६५४२ में महा था, ' भारतीय 
ख्रमिर्ों की निवास समस्या बहुत्त हो जडिय है तथा उनके रहने के स्थान मैली गुचेली गनी से 
अच्ठे नही पहे जा सतते ।” शाही श्रम क्षायाग ने कानपुर के झहातों वे सम्यन्ध में कहा है, "प्राय 
प्रत्यत्ा सत्रान एफ एक कमरे का है जिसयी लम्नाई चौटाई ८७ १० फुट है। किसी भी वमरे ये' 
आगे बरामदा नहीं है और प्रत्यक्ष कमरे में ३-४ परिवार रहते हैं । फ्श बच्चा है तथा नमी रहती 
है। बहीं भी स्वच्छ वायु प्रशाश आदि वा प्रयन्ध नहीं है ।” 
बम्पई में परिम्षिति भर भी बदतर है। वहाँ पर ७०% से अधिक मजदूर एक-एवं कमरे 
के मताने में रहते हैं। उन वमरो में श्रमित्र गोदाम में मात की भाँति भरे रहते हैं। हर्ट ने इनका 
वर्णन इस प्रवार किया है, ' जिसमे दो व्यक्ति भी एक साथ नहीं जा सकते ऐसी तग गली मे घुसने 
के बाद इतना अंप्रेरों था कि हाय से दूँढ़ने पर दरवाजा मिला। दिन मै १२ बजै वमरे कौ यह 
दशा थी वि उम्मे सूर्य वा प्रवाश व्रिवदुल नहीं था। दियासलाई जलाने पर मालूम हुआ कि उस 
दमरे में भी अनेत श्रमित्र रहते हैं।” शाही श्रम आयोग से बम्यई के श्रप्तिक आयास-गृह मे सम्बन्ध 
में बहा था, “उन्हें पूर्णतया समाप्त वर दन वे अतिरिफ अन्य सुधार की फोई गुंजाइश नही है । 
गदी सराद व तंग गतियों थे बीच वन छोटे, प्रताशहीन, सीवनम्य कमरों में, जिनमे 
वायु प्रवेश नहीं बरती, भारत के श्रमित्र निवास करते हैं। स्वर्गीय प० नेहरू मे इन्हें “नरयबुण्ड' 
की सजा दी थी । ऐसे कमरों मे रहते बाते श्रमि्रों वे स्शम्ध्य व यार्यक्षमता का अनुमान सरवता 
से सगाया जा सत्ता है। श्रमित्रा वी वस्तियां गन्दगो, दुर्गन्‍्ध, बीमारी, आचारहीनता अपराध, 
शराबखोरी तथा झगड़ों वी ब्श्नय भूमि हैं। डॉ० राप्रावमल मुतर्जी ने बड़े ही मर्मस्पर्तो शब्दों में 
बहा है, भारतीय बोचद्योगिक केस्द्रर वी श्रम बस्तियों बी दशा इतनी भयकर है वि वहाँ मानवता 
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का विध्वस होता है, महिलाओ के सतीत्व का नाश होता है तया देश के भावी आधारस्तम्म 
शिशुओ का बता घुटता है ।” 

'ृह समस्या को सुलझाने के प्रथत्त--गत कुछ वर्षों मे श्रमिक्रों को ग्रह समस्या समाधान 
की दिशा मे कुछ प्रयत्न झिये गये हैं । बुछ उद्योगपतियों ने इस दिशा मे सराहनीय प्रयत्न डिये हैं। 
कानपुर खालियर अहमदाबाद तथा जमशेदपुर मे औद्योगिक सल्थानों को ओर से श्रमिक के निए 
मक्रान बनवाये यय्े हैं परनतु श्रमिक गृह-समस्या इतनी जटिल समस्या है कि इन प्रयलो पे उत्ता 
्रताश समाधान भी नही हुआ है । उद्योगपत्तियो ने इस समस्या के समाधान के लिए कितना प्रयल 
जिया है, इसके सम्दन्ध मे अविश्यक ऑक्‍्डे उपलब्ध नहीं हैं ।अत यहां पर केवल सरकारों प्रयलों 
का ही विंवरण दिया जा रहा है । 

सत्‌ १६४८४ की औद्योगित्र नौति मे यह घोषणा की गयी थी कि आगामी दस वर्षों मे 
श्रमिकों के लिए १० लास मकानों का निर्माण जिया जायेगा । सब्‌ १६४६ में एक औद्योग्रिक आवाप 
योजना की घोषणा की गयी 'रच्छु धनाभाव के कारण इस योजना को विशेष सफनता नही मित्री। 
इसके पश्चात सितम्बर १६५२ में राज्य साहाय्य औद्योगिक आवास योजना (87980॥900 
१, सत्एभ्ाह 5८९76) प्रारम्भ की गयी । 

(१) राज्य साहास्य औद्योगिक आवत्त थोजना--इस योजना के क्षन्तर्गत केंद्रीय सरकार 
राज्य प्रकारो को ब्याज पर ऋण देनी है। राज्य सरकारें इस धन का उपयोग श्रमिकों के लिए 
मकान बनवाने के लिए हाउमिंए बोर्ड स्थानीय निकायों, उद्योगपतियों तथा औद्योगिक श्रमिकों की 
सहेकारी सप्रितियों को ऋृध देकर करती हैं । यह सहायता केवल उन श्रमिकों को मकान बनाते के 
लिए दी जाती है जो कारताना अधिनियम, १६४८ की धारा २ (१) के अच्तगंत तथा सा 
अधिनियम, १६५२ की घास २ () ऊ्रे झन्त्गंत्त आते हैं (कोयला तथा अश्नक की लानों में शाम 
करते वाले श्रमिकों को छोडकर) । योजना को यह प्रमुष विशेषता है कि सरकार पूरी रकम ऋण 
के एप में त देकर उठ अश अनुदान के रुप में भी देगी है । ऋष दीप॑कालीन तथा ब्याज सहित 
होता है। 

जुनाई १६५३ में इस भोजना मे संशोधन किया गया तथा संशोधित योजना वी उल्तेवतीय 
बातें निम्नलिखित हैं 

(१) केन्दीय सरकार द्वारा श्रमिकों के गृह-निर्माण के लिए ५०% ऋण तथा ५०% 
'जुदान (5प0॥0)) के रुप मे दिया जाता है। यह राशि हाउसिंग बोर, स्थानीय निकायों आर 
को दी जाती है। 

(२) उद्योगपत्तियों (60च] घमगणथ5) तथा मौद्योगिक श्रप्रि_त सहवारी 
मपितियों को बुर व्यय के अमण ७४२० तथा ६०% ऋण के ल्‍प में सहायता दी जाती है। दोनों 
परिल्यितियों में २५% अनुदान (४४७5/43) दिया जाता है । 

(३) शेष १०९ श्रमिक द्वारा दिया जाता है। श्रमिक को यह सुविधा दी गयी है कि वह 
अपनी भविष्य जमा निधि (20000067 7५70) से इस राशि के बराबर ऋण ले सकता है निते 
उसे घुकाने को आवश्यकता नही है । 

दितीय पचवर्षीय योजना के अन्त तक योजना के बन्तग्रत १,४०,००० घरों ((०४॥८॥४९॥5) 
के निर्माण के लिए स्वीजृति दो जा चुकी थी | इनकी कुल लागत ४४ करोड़ रपये थी । मोजना के 
भन्त तक लगप्रम एक लाख घर बन चुके थे । 

पेय पंचवर्षीय योजनाकाल मे इसे अन्तगंत ७३,००० परे का निर्माण करने की व्यवस्था 
थी। इमके लिए २६ ८ करोड रुपय को व्यवस्था को गयी । 


उनंसान में क्र आमदनी बाते बयो के लिए बनाये गये मकान अ्रमिक्रो को प्रायमिवता के 
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भाधघार पर दिये जाते हैं। इनका बेवल ७४ प्रतिशत मूल्य लिया जाता है जिसे आतान किस्तो में 
चुकाने की व्यवस्था है। मार्च १६६६ तक इस योजना पर केन्द्र सरकार द्वारा लगभग ६७०५ 
करोड़ रुपये की रकम स्वीकृत की जा चुकी है और १,६७,०३२ मकान बनाये जा चुके हैं । 

(२) बागात श्रमिक गृह-निर्माण योजना (शिक्षा [बे सेएएचआ ड़ $लाशा०)-- 
बागान श्रम अधिनियम १६४१ के अस्तर्गेत वागानो में रहने वाले श्रमिकों (ए४छपशा। ७०॥८8) 
के लिए नियोक्ता द्वारा गृह-निर्माण कराना अनिवाय है। छोटे नियोक्ताओं की सहायता के लिए 
अप्रैल १६५६ मे यह योजना बनायी गयों, जिससे वे अपने दायित्वो का पालन कर सकें । इस 
योजना के अन्तर्मेत वागान के मालिको को मकान के सम्भावित मूल्य का ७४ प्रतिशत (२५ प्रतिशत्त 
अनुदान तथा ५० प्रतिशत ऋूण) दे दिया जाता है। दिसम्बर १६६६ तक इस योजना के अन्तगंत 
२,४४३ से अधिक मकज्ान बनाने की स्वीक्षति दी जा चुक्नी थी और १,६१४ मकान बनाये जा चुके 
थे। राज्य सरकारें इस योजना पर लगभग ३७ ५४ लाख रुपया वितरित कर चुकी हैं! 


(३) कोपला तथा अश्ञक को खानों के ध्पिको के लिए गृह-पोजना[--द्वितीय योजनाकाल 
में इन खानों में काम करने वाले श्रमित्रों के लिए अतिरिक्त गृह-निर्माण योजना लागू वी गयी है । 
(क) द्वितीय पच्रवर्षीय योजनाकाल में इसके अन्तर्गत ५०,००० मकान बनाने थे । 

(ख) इसके अतिरिक्त केवल कोयला की खानों मे काम करने वाले श्रमिक्रों के लिए 
३०,००० मकान बनाते का लक्ष्य रखा गया था । 

(ग) इसके अतिरिक्त भी ३०,००० और मत़ानों का निर्माण जिया जाना था। इस अन्तिम 
लक्ष्य वी पूर्ति के लिए ११४ बरोड रुपये की व्यवस्था कोयला खान श्रम-कल्याण निधि से की 
जानी थी। योजनाकाल मे इस तिधि से ८ करोड स्पये व्यय क्यि गये। इसके द्वारा ३,६६८ 
मकान बनाये गये । प्रथम (अ) के ब्तगंत ३१,००० मत्रान श्रमिकों को दिये गये। द्वितीय 
(आ) के अन्तगंत लगभग १३,००० मकान बन चुके हैं । 

(४) जहाजी श्रमिकों के लिए गृह-निर्माण योगना--तृतीय पचवर्षीय योजना में बन्दरगाहो 
में काम करने वाने रजिस्टरड श्रमिकों के जिए ग्रह-निर्माण योजना जारी की गयी है | तृतीय योजना 
में इसके लिए २ करोड़ रपये की व्यवस्था की गयो और लगभग ५,००० मकान इस स्कीम के 
अन्तर्गत बनाये गये । 

(५) गरदो बस्तियों की सफाई घोजना--यह योजना १६६० से लागू थी गयी है। इसके 
अन्तर्गत केद्रीय सरकार, राज्य भरकारो के माध्यम से स्थानीय निक्रायो को आधिक सहायता देती 
है। इस योजना के अन्तर्गंत्त गन्दी बस्तियों मे रहने वाले लोगों को पुनर्वास सहायता दी जाती है। 
बह योजना वतेमान सेमेय में वध्चई, चलकत्ता, तमिलनाडु, कानपुर, दिल्ली तथा अहमदाबाद में 
लागू वी गयो है। वम्बई तथा कलकत्ता के २५० रपये मासिक से कम पाते वाले तथा कषन्य क्षेत्र 
में १७४ रुपये माप्तिक से कम पाने वाले श्रमिको को यह सहायता दी जाती है। यदि आवश्यक 
हो तो देश के अन्य शहरो में भी यह योजना कार्यान्वित की जा सकती है । यह योजना १६६६८ में 
स्वास्प्य एव परिवार नियोजन मन्नालय को हस्तास्तरित कर दो गयी । 


नई इिल्‍्ली मे केन्द्रीय सरकार इध्ष योजना पर ६० लाख रुपये खर्च कर चुकी है। वर्ष के 
अन्त तक जुलाई वे पहले ६,००० प्लॉट तथा जुलाई के बाद ४,००० शिविर स्थान और १,६६० 
डपवेशी बनाये जाने वा सुझाव है। 
प्रइन 
१. भारत में श्रम-क्त्याण योजनाओं” पर टिप्पणी लिखिए ।॥ 


(विक्रम, बी० ए०, १६६०, १६६२) 
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भारत के भौद्योगिक केद्धों मे निवास-स्थात की समस्या की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ? 
(इलाहाबाद, बो० ए०, १६६१) 
गत वर्षों मे भारत सरवार द्वारा श्रम-कल्याण के क्षेत्र मे क्या कार्म विये गये हैं ” वया मे 
कार्य स्तोपजनक हैं ? (पटना, बी5 ए५, १६६१ 
बया सामराजिव सुरक्षा आ्द्योगिक शाईत प्रदान करेगी २? (इलाहाबाद, दी० ए०, १६६०) 
भारत में श्रभिको को उपलतब्ध सामाजिक सुरक्षा के स्वभाव वा ज्ातोचनाताक परीक्षण 
कीजिए । (गोरणपुर, दो» ए०, १६६१) 
कमेचारी राज्य बीमा विधात तथा कर्मचारी प्रॉविडेण्ट फण्ड विघान की समीक्षा कौजिए । 
(सागर, बो० ए०, १६१३) 
श्रम कत्याण का बयां अथे है ? भारत में उद्योगपतियों तथा राज्य सरकारों द्वारा डिये गये 


श्रम-व॒ल्याण कार्यों का उल्लेख कीजिए ? (जबलपुर, बी० कॉम०, १६६३) 
स्वतन्त्रता प्राष्ति के पश्चात्‌ भारत में किये गये श्रम कल्याण क्रार्यों वी समीक्षा वीजिए। 
क्या ये काये पर्याप्त हैं ? (पदना, बो० ९०, १६६३) 


'कमंचारी राज्य बीमा योजता' की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए । वया आप झो 
ओद्योगिक भ्रम के लिए सामाजिक सुरक्षा की ययेप्ट व्यवस्था मातते हैं ? 

- (राजस्थान, बो० कॉए० (अम्तिम ये), १६६८) 
औद्योगिक श्रमिको (री बह्याण-वृद्धि के. लिए विगत वर्षों में भारत सरकार द्वारा किये गये 
उपायों कया एक विवरण प्रस्तुत बीजिए । वा यह उपाय पर्पाप्त हैं ? 

(राजस्यान, बी० फॉम० (अश्िम वर्ष), १९७१) 
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औद्योगिक सम्वन्ध--औद्योगिक संघर्े 





(धाष0 ७शपाद्षा, हशृष्धा&70075-॥/70058580 एा57ए्ा68$) 





ओद्योगिक संघर्ष द्तेमान पूँजीवादी बर्य-ब्यवस्था तथा विशाल उद्योगी की देत है । प्रवन्ध- 
ब्यवस्था में श्रमिक्रों का स्थान न होते के कारण उद्योगपति तथा श्रमिकों के विचारों में अन्तर 
बढ़ता जाता है। बड़े पैमान के उद्योगों में आधिक धृक्ति के केस्रोकरथ की प्रवृत्ति होवी है। लाने 
को अधिक मात्रा देखकर श्रमिक यह अनुभव #रता है झि उमका घोषण हो रहा है। बत- वह 
श्रमिक सध वी ओर उन्मुल होता है । उद्योगपति यह सोचता है कि श्रमिक रघ उसकी मत्ता को 
हनन करने का एक पद्यत्ल है। अत ओऔद्योगिज सघर्प के रूप में श्रमिक्रों वा असस्तोष व्यक्त होता 
है। हृश्ठाल, तालाबन्दो, काम से अनुपस्यित होना, मन्‍्द गति से काम करना आदि इस सघपं के 
रूप होत हैं। वस्तुत औद्योगिक संघर्ष उमर बीमारी का सक्षघ है. जिसे दुचलने जो नहीं, अपितु 
दूर करने को आवश्याता है । इसका समायान श्रमित्रों एव उद्योगरतियों के हृष्टिकोप में परिवर्तन 
में निहित है। निषेत्ता, श्रमिक तथा सरबार तोनों वी सदुमावना व प्रयत्व से उचित औद्योगिक 


शान्ति का दातावरण तैयार विया जा सकता है ॥ अमन्तोष द्वान्तिमूलक् हे अत* इसे दूर करना 
अत्यावश्यक है। 





भारत में ओधोगिक सधर्ष--उद्योगो के विक्ञास की प्रारम्मिक अवस्था मे ओधोगिक सघर्पे 
की समस्या नहीं थो क्योकि उद्योगपति समिति ठया शक्तिशालों थे और श्रमिव कमजोर तथा 
अप्गठित थे । उन्दीसवीं शवाब्दी में ओदोग्रिक कलह का क्षेवल एफ उल्लेखनीय उदाहरण मिलता 
है जबकि १८७७ म नागपुर को एम्प्रेस मित्र मं हृदताल हुई थी। श्रमिवों ने प्रथम विश्वयुद्ध के 
पश्चाव्‌ ही हडताल को एक महत्त्वपूर्ण शक्ति के रुप में अपनाया | जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि के 
झारण असस्तोष फँला, रुछ को क्रात्ति न श्रमिक्रो म जायहकता ला दो तथा बन्तरराष्ट्रीय श्रम 
संगठन दे कारण श्रम सुधो को दल पिल्ा। राष्ट्रीय आन्दोलन के नताओ ने भी श्रम समस्याओं 
पर विचार दरना तथा श्रमिकों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित बरना प्रारम्भ चर दिमा । 

सेतु १६१६-२० में देश के दुछ उद्योग। में सफल हडतातें हुईं। सब्‌ १६२८ के पश्वातु 
आधिक मन्दी के समय भो हृइठानें को गयीं । सरवार इस समस्या के प्रति उदामीन रहो तथा जो 
बुछ भी जिया वह जन-सुरक्षा तथा बानुत को रक्षा दे नाम पर जिया। सन्‌ १६२६ पे शाहो खम 
मयोग (0०)9] (०फ्राणइच०णा 07 -303प्प) नियुक्त स्थि] गया जिसके प्रतिवेदन का प्रवाशन 
सब्‌ १६३१ में हुआ। दस प्रतिवेदन के प्रत्ाशन के पश्चात्‌ केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों ने बैधा- 
निक कदम उठाये। सन्‌ १६३०-१६३७ की अवधि सूचत जऔद्योगिक शान्ति वो अवधि थी । परन्तु 
१६३७-३६ में हडतालों का ताँता लग गया । इसका प्रमुख कारथ प्रान्तों में कारेसों मल्किसिण्डलों 
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के बनाए बल मे अमिक्षों में उत्वाह़ बी नयो लहर का जाता तथा मन्दीजाल में कम को मय 

को दरों में वृद्धि की मांद था। बुद्धाय में भारत मुस्क्षा नियम वी धारा 5१ (व) हादू 

7 रख वोक्षाइन औयोदिक शान्ति रही। सन्‌ १६४२ में धरमिक्ोंडे घास छोच 
के कारप ढुछ हडवाजें हुई 


दुद्धापनन्तक्ात्र मं हुए ओद्योदिक्त सपर्षों वा अनुमान निम्नविदित सारणी 
ड्लै 













भाग लेने बाचे 
बर्ष रूषवों को सस्वा अ्रक्रिशों को हंस्या क्षति हृए दिनों को संख्या 
प््धानवत--+---चिप्मे) _ (लवाबन्ी मे) दिस लाख प्र) 
३६५० ष्ह्ड छर्‌० श्र२८! 
१९६० १,१८३ ध्ष्९्‌ ६ाश४ 
१६६३ म्प्पा्‌ १,४८० १७१४ 
श्ध्ब्ड ३,35६ आणफापरप----ततहह8__  ७र्ू जर४ 


अबू (६४७ में धोद्,गरिक रुषपों को सद्या सर्वाधिक थो। सन्‌ १६५४ में छावपुर झ दी 
दस्त मि्चों मे अमिनवीकरप के विसेय मे हैंई हृटउाज ऐविद्वामिक कही जा सकती है। बह हद 

८० दित चत्री थी ल्या इसे ४६ ००० श्रम्रिक्ों न भाग जिया था | सन्‌ १६५७ के पहच'त्‌ रूपों 
की रच्या में कर्भी हुई परन्तु क्षति बढ़ती शयी। लत १६६३ व १६६३ यपरेबाइव शा्विपृद वाई 
रहे हैं। इसका बारण चष्ट्रीय तक््ट की स्थिति था। सन्‌ १६६५, १६६६, १६६७ दया १६६६ 
पल्त स्‍तर हे वृद्धि के कारण हच्कातों को सन्‍्या बहुत बढ़ गयो । 

५... _नोधोगिक सइर्ष के कारघ--जौदोदिक सप्रय के प्रमुव वारप आाविक हैं। ददयोग्य 
ऊँ द पर जाम ब्राप्त करन पर भी श्रमिकों की मजदूरी मे वृद्धि नहीं करते। जोदन वि ह ले 
में दृद्धि के कारप श्रम्िक्त ठीक मे जीवत-विर्वाट नहीं कर पादे । छन वे उडी दर पर मदर मी 
॥ डय पति अमिक्रों के प्रति मादवीय हादिकोप नहीं अपन्गते। श्रमिरू झोवता है 
7 प्रा हो रहा है। कभी-कभी दाम करने की इयाओों, छेदनी, छुट्टी आादि क कारप हा 
है लता द्ाती हैं। परलनु मुब्यदया इसे सपधों के कारप आयिक हो होते हैं। छाम्राव्यद हहातों 
सुडय कारप निम्नविख्ति हो हैं 

(१) मजदूरी, मत्ता, बोनस जाईि--जौद्योगिक सदर का मृत बारप मु, मच बाई 
हैं। मत स्वर मे वृद्धि के कारप जीदन विवाह स्तर मे दृद्धि हो डावी है। बत्त श्रविद् मडदुी में 
वृद्धि की माँग करन हैं। भारत मे सजदूरी सोदवाड़ी के धाय्ार पर निश्चित हो बानी है, सनक 
रची मज्दरी की माँग ढस्ते है । क्तस्वच्प औद्योगिक सपर्ष होता है। पहने बोनस सवेच्छायरती 
उद्या प >यो दाग दिया बाडा था परन्तु जब मज्दूर दे नस को अपनी सामाम्य हहदूरी दा झव 
माल्व हैं। अब कम सलाम ये दिवकुत लाम होते वात दर्ष में भी वे बोनस यो माँग करते हैं। 

(६) रोडगाए व छुंडदी-रोजदार व. उँदनी सफ्न्‍त्थी कारप प्रातृ-फ़वना हथा बाते 
“पं के धति रहानुमृति के पक हैं। जदुजामन के कारण भो यदि कुछ श्रमिकों की छेद 
रबी. है मजदूर हेदवाद का सहारा लेन हैं । कमी उच्च अधिकारियों के दर्य॑दद्वार के 
“पय में भी हड्लजे को जादी है। अम-सस्े का स्वीशृति ने देते के कारए भी हटाओ होदी हैं। 
(३) हृट्टिपाँ द काम के धच्छे _ काम के छल्दों के करू को माँग, किसों सामाजिक या 
घािद उबमर बन चुझे की मा # 
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ही झा आठ समय को दुट़दो देने में सहालुद्दृति ते दिखाते #ई 


०-३ परन्द इन पदों ञे न 2 ९; हा 
+ 7 2 ॥ परनु इन कार्दों दे हुई हडवाजों की सम्दा सईद कम रही है। 
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(४) भर्तों प्रणानो--भारत म मजदूरों की भर्ती मध्यस्थों के द्वारा को जाती है अत, कभी 
मध्यस्थों की सहनुभूति या कभो उतके विरोध में हडताल होती है । जा 

(५) धमन्सघध--भारतोय श्रमिक सघ विस्वसात्मक कार्यो में अधिक किक रखते है। 
हडताल वा प्रयोग वे अस्तिम नहीं बल्कि प्रथम शस्त्र के रूप रे करते हैं॥ इमके अतिरिक्त श्रम- 
सो के बाहुल्य ने उनमे पारस्परिक अ्रतिस्पर्डधों को प्रोत्माहित हिया है। प्रत्येक्ष सच अपने अति- 
स्पर्द्धी पर सर्वस्व प्राप्त करने के लिए अपने सदस्यों को नयों माँगों का सृुजत कर हडतालो का 
आह्वान करता है । 

(६) स्वाय॑पूर्ण नेतृत्व तथा राजनीति-श्रभिक सघो का मार्गदर्शन राजनीतिक नेताओं 
द्वारा किया जाता है और अशिक्षित द्वोत क कारण श्रमिक नेताओं वे बहवावे में आ जाते हैं। 
नेता प्राय अपनी स्वाथसिद्धि क लिए हडताल कराते हैं। 

(७) काम करने को दक्ञाएं--फारखानों के अन्दर काम करने की असन्तोपजनक दशाएँ 
भी हडतालो का बारण बन जाती हैं। बहुत-मे कारखानो का वातावरण स्वास्थ्यकर नही है 
अथवा श्रमिक्नों के लिए उचित गुदह-व्यवस्था नहीं है। अत काम करने वी उचित दशाओं की माँग 
को लेकर भी हृच्तालें होपती हैं ५ 

(८) प्रबन्ध सम्बन्धो कारण--दोपपुर्ण प्रयन्ध व्ययस्था या श्रमिकों को प्रबन्ध ध्यवस्या में 
कोई भाग न लेन दने के दारण भी ह्त'लें होतो है। मिल-मालिश मजदूरों को छोडे-छोटे कारणों 
पर परेशान बरते रहते हैं। अत प्रव घ॒क्की के दु यंबहार वे विरोध में हडतालें होती हैं । 

ओद्योगिक ध्रान्ति को दिशा से भारत में प्रपत्त--भारत मे भ्रौद्योगिक संघर्ष को रोवने के 
लिए तथा औद्योगिक सधर्प की स्थिति में शान्ति स्थापित वरते के लिए वुछ सराहनीय प्रयत्न किये 
गये हैं। इन प्रयत्ना का क्ब्यपत निभ्गलिखित दो शीरषको के अन्तर्गत किया जा सकता है 

(7) ओद्योगिक सपर्पों के निबटारे सम्बन्धी प्रथश्ल, और 

(0) क्ौद्योतिक सधर्पों को रोकने राम्दश्थो प्रयत्न । 

(!) सधर्ष के निवटारे के लिए प्रयत्त-ओद्योगिक सपघर्पों को रोकने एवं औद्योगिक शान्ति 
स्पापित करने हेतु निम्दलिखित प्रयास किये गय हैं 

(१) भ्रम विवाद अधिनिषम (7730० 705900८5 0०४, 929)--भारत में सन्‌ १६२६ 
तक औद्योगिक झग्ड़ो के निबटारे के लिए कोई भी कार्य नहीं गया था। मिल-मालिकों तथा 
श्रमिक्रों के पारस्परिक समझौतों के द्वारा ही झ्षमडों वो रोका जा सकता था। सब १६२६ में 
[700॥ पग०06 0/890708 8० पास किया गया । इस अधिनियम के अन्तगंत वेर्द्वीय सरकार 
को यह अधिकार मिला कि वह श्रम सम्बन्धी झाड़ो को समझौता बोर्ड (802 0 ए०श्ाव- 
0०) या स्थायी जीच अदालतों (&0-00० 06ण७ 274४॥9) को सोप सकती है। 

(भ) समझौता बोई--अधिनियम के अम्तर्गेत समझौता बोड़ों को स्थापना की गयी। 
समझोता बोर्ड झगड़े के दोनो पक्षों में समझोता बराने वा प्रयत्त करते ये । समझौता होने की 
स्थिति में वे सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज देते थे 

(आ) अस्यायो जाँच अशलत --औद्योगितः झगडा होते पर अस्थायी जाँच अदालत की 
तियुक्ति की जाती थी । अदालतें औद्योगिक झगडो को जाँच वरती थी तथा अपनी रिपोर्ट समझता 
बोई के पास भेजती थी । 

(६) अधिनियम वे अम्तर्गत यह व्यवस्था वी गयी थी हि सावंजनिक हित सम्बन्धी उद्योगो 
(१७४० एतता८ $धघ०६४), जैप्े--विद्युत, जल पूर्ति, रेल, डाकन्तार आई में हडताल के 
लिए १४ दिनो फी पूर्व सूचना देता आवश्यक था । 


कृमियाँ--इस अधिनियम में झगडो को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके 


४५४ | त्रौद्योगिक समदस्य- झोद्योगिक सपर्ष 


बनिरिक्त नमझौता वोडों या जाँच अद्ृत्ततों के निर्धय को वार्याग्वित करने के लिए सरकार की 
अपिकार नहीं घा। समनौठ की कोई स्थाग्यी व्यवस्था नहीं थी। बहत कम मामतों में जोत 
अदालत का निर्माष जिया गया । इस अधिनियम की एक मुख्य व्यवस्था यह थो कि इसके द्वारा 
ऐच्छिक पचरिर्भय (000: /7/॥9007) के श्विद्धास्त को अपनाया गया । प्‌ (६३४३ 
दम एवट में सन्योधन किया गया जियके द्वारा सरकार को समझीवा जद्िकारियों हो विवृक्ति गा 
अधिकार दिया गया | य औद्योगिक झगरो मे मध्यस्थता करते थे या निबेढारे का प्रवन्ध करत थे। 

द्वितीय महायुद्ध काल मे सरकार ने भारत सुरक्षा अधिनियम की धारा ८१ [अ) हामू की) 
इस निबम के अनुसार केन्द्रीय ठपा प्रान्तीय मरकारों को हाल या वालादसदी को बवध्रातिदर 
घोषित करन का अटठिकार दिया गया। सरकार को यह भी अधिकार थाडि बह डिद्नी मी 
बौद्यागिक्ष झग्डे को ममजौत (एकला।॥07) या निष्पन्न निर्षय (#०00०८३७०॥) ढ़े निए 
दे दे। इस प्रकार जो विर्धनन प्राप्त होगा था उसे लागू किया जाना था। निर्णय वी बवविंश 
निषय के परश्चाय्‌ हटतात का ग्रेर-कानुनी घोषित कर दिया जाता था । इस नियम के कारप दृद 
काम में ओद्यागिक शान्ति ब्य वातावरण बना रहा । इसके पूर्व बम्बई प्रान्ट में 7॥6 एठछ 
प205 70/5.घ65 एकरशादातप 4९, 934 तथा 7॥6 80049 व॥ठग्रगाबों 09902 
० 938 पाय हथा पर इते वियातों का अखिल भारतीय महस्व नहीं है । 

(२) भोद्योगिक सघर्य अधिनियम, १६४७-ट्स यथिनियम के बन्वगंत १६२६ के दिएण 
तैया झारत सुरक्षा अधिनियम की व्यवस्थाओं को सम्मिलित करन का प्रयश्त जिया गया। ६४ 
अधितियम के अन्तयत ओद्योगिक सपप के निए दो प्रक्मार की व्यवस्थाएँ की गगी--(क) बालसि 
व्यवस्था (पाधाओ] प्थव्कापक्) नौर (ख्र) बाह्य व्यवस्था (छा घाब्टआह29) । 

(क) आस्तरिक व्यवस्था --कर्प समितियाँ--औद्योगिक संघर्ष अधिनियम उन समी औो- 
गिक अस्यानों पर साभू किया गया जिनमें १०० या बथिक श्रमिक काम करते हों। औद्योरिक 
सच्यानों मे कार्य-ममिजिया' के) “बापना करना अनिवार्य कर दिया गया । समितियों का उहेए 
श्रम तथा पूंजी के दीच मौहाई एव संह्योग्रपूर्ण वातावरण बनाये रखना है । ममिति' श्रमिकों के हितों 
पर विचार करती है तथा श्रम द (जो में मतभेद होने पर समझौता कान का प्रयलल करती है । 

(छ) वाह्ट ध्यवध्या-पौद्योगिज अगडों के फंसते के जिए इस अधिनियम हे बन्दर्त हढ 
बाह्य ब्यवस्थाएं भो की गयी जिनका विवरण इस प्रतार है : 

( समझौता अधिकारे--औद्योगिक स्प्प होने को जस्या में माझ्मा रुमवौठा 
अयिच्री को मौंगा जाता है। झमसोका अधिकारी समझौता कराने का प्रबल कला है। इव 
प्रकार के समझोवे का दोनों पश्चो को अनिवायं रूप मे मानता पड़ता है। समझौता ने होते की 
स्थिति में मरमझौउा अधिल्‍्ारी १४ दिनों के अन्दट बयनी रिपोर्ट सरकार $ पास प्रेजता है। सरझार 
एप मामतों को समझौता मच्डत या जाँच न्यायाखय के पास प्रज देती है जिसका निर्णय दोों पत्नों 
का साय होगा है । 

(७) समझौता मण्डल- हे मग्डव दो ग्राह के अन्दर 
है । दयके दारा किये गर सममीत्े दोनो पद्नो को कम से कम 
से अधिक दिनों के विए कागू होते 
पसार कै धाम्र भंज देता है। 
श्ड्या हाय हयोवाव औडोगिक हुघप के दिपय में आवश्यक जाँच कस्ते 
४ ताप शा! ते सरकार के पाम भेजते है | 


(०) ओद्योपिछ न्यायायय--दे स्वाप्राउय औद्योगिक रघ्यों का विर्धय कटने के वि 


नस्च स्यावाता हैं। बौदयोबिक हयात में हाझकोई जज या जिया उज के पद के टो या दो 


देर समझौठां कशते का प्रयत्त करवा 
मे ६ माह या दोनो प्ों की महदति 
हैं। समझौता न होते की अवस्था में बोर्ड अपता श्रविवेदत 
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अधिक सदस्य होते है । औद्योगिक झगड़े सरक्तार द्वारा इस न्यायालय को सौंपे जाते हैं। स्यायालय 
का निर्णय दोनो पक्षों को अनिवार्य रूप म मानता पडता है। 

सार्दजनिक उपयोगिता के उद्योगों में हइताल--सन्‌ १६४७ के अधिनियम के अन्तर्गत 
उपर्युक्त आन्‍्तरिक तथा बाह्य व्यवस्थाओ के अतिरिक्त हडताल आदि के सम्बन्ध में भी नियम बनाये 
गये हैं। अधिनियम के अस्तर्गंत साधारण तया सार्वजनिक उपयोगिता में भेद किया गया है। 
जनोपयोगी उद्योगों, जैमे डाक-तार, रेलव, बिजली आदि की पूर्ति में ६ सप्ताह की पूर्व-सूचना देना 
अनिवाय है। झगड़ा विचारादीन होन वी अवस्था म या अदालती कार्यवाही के वीच मे या निर्णय 
के २ माह के अन्दर हडताल या तालाउन्‍दी गैर-कानूनी होगी जो विधान के अनुसार दण्डनीय है । 
सावजनिक उपयोगिता के उद्योगों मे झगडे की अवस्था म सरकार किसी भी समय हस्तक्षेतर कर 
सकती है परन्तु अन्य उद्योगों में झगडो कर निबढारे के लिए सरकार उसी समय हस्तक्षेप कर सकती 
है जबकि झगड़े से सम्बन्धित दोनों पक्षों वा बहुमत सरकार से इस सम्बन्ध में प्रार्थना करे । 

अपील अदालत--१६४७ के अधिनियम के अन्तर्गत ओौद्योगिक न्यायालयों की स्थापना की 
गयी थी । परन्तु एक ही समस्या पर विभिन न्यायालयों ने अलग निर्णय दिये। इससे सन्देह का 
वातावरण तैयार हो गया। अपील के विए कोई औद्योगित स्यायालय नहीं था, अत सन्‌ १६५० 
में ॥00$09) 0६9 ४(८5 ([00०ण 60779थ!ग० पृगपाव।) 80० पास किया गया | इसके 
अन्तर्गत #970[6 प79072 की स्थापना की ग्रयी । इस ट्विब्यूनल मे औद्योगिक न्यायालयों 
तथा मजदूर बोडों के फसलों के विरुद्ध बरीलें सुनो जाती हैं । श्रम सधो न इस प्रकार की व्यवस्था 
का विरोध किया। श्रमिक पूर्व अवस्था वो ही बनाये रखना चाहत थे जत सरवरार ने 89एक96० 
प्रशाणाण वो समाप्त करने का निश्चय विया । फ्नस्वरूप [00४थ7 0590/९5 (&ए6९70७- 
गद्य 30 (5९९॥॥॥९०७४ ?:0४घ०5) #८६, 956 पास किया गया । 

(३) ओद्योगिक संघर्ष (सशोधन एवं मिश्रित प्रावधान) अधिनियम, १६५६--इस एक्ट 
का औद्योगिक सपघप के क्षेत्र में महृत्त्वपूण स्थान है। इसये अन्तर्गत तीन प्रकार की अर्द्ध न्यायिक 
मस्थाओ की स्थापना की गयी। राज्य स्तर पर औद्योगिक न्यायालयों को कायम रखा गया तथा 
इमके अतिरिक्त दो और न्यायालय वनाये गये । एयट + अन्तर्गत जिस प्रणाली को आयनाया गया 
उसे त्रिमूतरीय प्रणानी (कार धद्य 5पञ्षा णी [8०४ प्रतर0०००४॥७) कहते हैं। ये तीनों 
सस्थाएँ अलग अलग वार्य करती हैं तया एक ससया से दूसरी सस्था मे अरोल नहीं की जाती । यह 
स्मरणीय है कि अब भी हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट मे अप्रील वी जा सकती है। वर्तमान समय में 
औद्योगिक सघ्पों का निर्णय १६५६ के एवट के अनुमार हो क्रिया जाता है, अब औद्योगिक शान्ति 
के लिए बतंमान ममय में निम्नलिखित व्यवम्था है (सन्‌ १६६४ में इस एक्ट वा पुन सशोधन 
किया गया, जिसे १ दिसम्बर, १६६५ में लागू किया गया, परन्तु इस सशोधन द्वारा औद्योगिक 
शान्ति को व्यवस्था में कोई अन्तर नही पडा) । 

वर्तमान समय में औद्योगिक शान्ति के उपकरण--समन्‌ १६५६ के एक्ट के अन्तर्गत तीन 
प्रदार के श्रम न्यायालयों वी व्यवस्था की गयौ--(१) श्रम न्यायालय, (२) राष्ट्रीय न्‍्यायालय, 
तथा (३) ओद्योगिक न्यायालय । इन तीन न्यायालयों के अतिरिक्त भी औद्योगिक शान्ति दे लिए 
कुछ व्यवस्थाएँ हैं, जो पहने ते चनी था रही हैं। वर्तमान में भारत मे औद्योगिक शान्ति वे क्षेत्र 
में निम्नलिखित व्यवस्था है 

(१) कार्य समितियाँ (शलाए ए०शणा।८५), 

(२) समझोता अधिकारी (एगालाग्शाणा 04७), 

(३) समझौता मण्डल (8046 ण॑ एणाशाभाणा), 

(४) जाँच न्यायालय (ए०ण छावृण्या५), 
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(५) श्रम न्यायालय ([.200ए- (ग्णा), 
(६) ओऔद्योगिव व्यायास्य ([धरफ्र्माब] ठ इ्वाल प्-७0॥७5), औौर 
(७) राष्ट्रीय न्यायालय (्थमाणवा वर्ण) । 


इनमे से क्रम-सल्या ! से ४ तक न्यायालयों की व्यवस्था सत्‌ १६४७ के क्षौद्योगिक सर्प 
अधिनियम के समय से ही चली था रही है। सन्‌ १६५६ के अधिनियम में तीन प्रकार के 
न्यायालयों (क्रम सब्या ५, ६ और ७) की व्यवस्था की गयी। इनमे मे भो ओऔद्योगिक स्यायातव 
पहले से ही चले आ रहे हैं। इन तीनो का ब्यौरा निम्नलिखित है 

श्रप्न न्‍्पायालय--राज्य सरकार एक या एक से घिक श्रप्न न्यायालयों की नियुक्ति कर 
सकती है। ऐसे न्यायालय से एक न्यायाधीश होता है जो कम से कम ७ वर्ष वा न्यायिक अनुभव 
रखता हो। ऐसे न्यायालय कमर से कम समय में अपने निर्णय की सूचना राज्य सरकार को देंगे। 
य न्यायालय भिम्न मामलों के सम्बन्ध मे अण्ना निर्णय देते हैं--नियोजक वी जाज्ञा का बर्य तथा 
वंधानिक हडताल तथा तालाबन्दी का भौचित्य आदि । 

ओद्योगिक न्यायालय--राज्य सरकार एक था अधिक ऐसे न्यायालयों का सगठत कर 
भहती है। ऐपे न्यायालयों मे एक जज होगा जो हाईसो्ट जज की समया का होगा । यह न्याया- 
लय घामले की जाँच करेगा _तथा अपने निर्णक की गूदचना राज्य सरवार को देगा । जिन विपयो 
पर यह न्याथातय निणय दे सकता है वे इस प्रकार है--मजदूरी भत्ता, काम करने के घण्टे, विश्राम, 
अवकाश, मजदूरी के साध छुट्टी, छुट्टो के दिन, बोनस लाभ में हिस्सा, अनुशासन के नियम, मजदूरी 
की छंटनी, अभिनवीकरण तथा अन्य मामले । 

राष्ट्रीय न्‍्यायालय--के द्रीय सरकार एक या एस से अधिक न्यायालय संगठित कर सकती 
है। ऐसे स्यायालय उत मामलों पर निर्णय देंगे जो राष्ट्रीय महत्त्व के होगे या ऐसे भौद्योगिक 
सत्थानो के मामले जो एक से अधिक राज्यो में श्थित हो । इस न्यायालय मे हाईवे के स्थाया- 
धोश होता है । न्यायालय अपने निर्णय की सूचना केस्रीय सरकार को देता हैं 

इस प्रकार वर्तमान सभय में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिए समझौता तथा 
स्यायिक निणय दोनो की व्यवस्था है। समझोने के प्रवत्त सफल ने होने पर न्यायालयों कीशरप 
लो जाती है। इन न्यायालयों के निर्णय दोनो पक्षो द्वारा मान्य होते हैं । 

कौद्योगिक सपर्पों को रोकने के लिए सन्‌ १६५६ के औद्योगिक संघर्ष अधितियम में ठुछ 
भौद्योगिक व्यवस्थाएँ को गयी हैं जो निम्ननिप्तित हैं 

(१) कोई भी वियोजक श्रमिक को २६ दिन छी पूर्व मूचना दिये बिता उतकी मम्दरी, 
बाप के घण्टे आदि में परिवर्तन नही कर सकता । 

(२) इस एब्ट के अन्तर्गत उन समस्त कमंचारियों को श्रम्तिक माना गया है जो ५०० 
स्पये तक माप्तिक वेतन पाते है। 

([7) ओद्योगिक सघवों के रोकने सम्बन्धी प्रदस्त--उपर्युक्त व्यवस्थाओ का उद्देश्य झगड़ों 
है सम्बन्ध में निर्णय देना है परन्तु ऐसे निर्षयो बे- कारण श्रमिकों में कभो कभी असन्तोष फंलता 
है। अत दुछ वर्षों में सरकार डारा छुछ ऐसे कदम उठाये यये हैं जिनमे औद्योगिक सपर्ध उन 
होने की परिस्थिति हो पैदा न हो तथा क्ौद्योगिव शा त बयाये रसो जा सके । इन अ्रयत्वो का 
एक उद्देश्य औद्योगिक अजातन्त की भी स्थापना करना है जिससे श्रमिक अपने करो उद्योगों मे 
साप्मेदार समझ सके । ऐसे भयत्नों में निम्नाहित प्रछुख हैं 

(१) अनुशासम सहित्ता (हग€ >गणाद्वाए 0००68 7॥80|॥7८)-सन्‌ १६४५४ में 
अरतीय श्रम सम्मेलन में एक भ्रस्ताव परम क्या गया जिसके अन्तर्गत नियोक्ताओं तथा श्रमिकों 

पह साणा रखी गयी कि थे पारस्परिक समझौतो तथा विचार-विमर्श द्वारा अपने झगड़ा तथा 
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शिक्रायतों को दूर करेंगे। इसो सहिता में पारस्परिक विचार विमर्श समझौता तबा ऐच्छिक 
मध्यस्यता (एए/०० 7680080॥5, गालाबाता 800 १णैप्राधए शफाएशता07) पर जोर 
दिया गया । सक्षेप में, इस सहिता के अन्तगंत निम्ननिशित नियम बनाये गये 

(१) बिना पूर्व-मूचना वे हडताल या तालावन्दी नहीं की जा सकती । 

(२) विसी औद्योगिय मामते में एक्पक्षोय कार्य नहीं किया जा सकता । 

(३) श्रमिक कार्य धोरे करो” के नियम को नहीं अपनायेंगे। 

(४) उद्योग वी सम्पत्ति को उिसी प्रकार वी क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी । 

(५) हिंसा, धमकी, उत्तीइन तथा झगड़ा भडक़ाने वाले कार्य नहीं किये जायेंगे । 

(६) ओद्योगिव झगठो के निवदारे बे लिए जो बर्तेमान व्यवस्था है उसका पूर्णतया उपयोग 
किया जायेगा। 

(७) निर्णय तथा समझौता को शोप्तातिशीघ्र वार्यान्वरित क्या जायगा । 

(४) बोई भी ऐसा कार्य जिससे औद्योगिक्ष सम्बन्ध बिगइले को सम्भावना हो, नहीं रिया 
जायेगा। 

इस अनुशासन सत्ता का नियोक्ता सघा तथा शर्म संधों वा मान्यता प्राप्त है। दइसस 
बौद्योगिव सम्यस्धों को एवं दृट आधार मिला है परन्तु इसके पश्चात भी बुछ स्थानों में बडी 
हहतालें की गयो । गन कुछ वर्षों में परिस्थिति मे सुधार हुआ है। तृतीय पचवर्षीय याजना में भी 
अनुशासन के महत्तर को स्वीकार क्या गया है । 

(२) सपुक्त प्रबन्ध परिपर्दें--मन्‌ १६४८ को भोद्योगिक नीति में श्रमित्रों को प्रगस्ध- 
व्यवस्था से सम्बन्धित उरन के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया तथा उद्यागों म॑ समुक्त प्रवन्ध परिषद 
संगठित की गयी जिनमे श्रमिकों के भी श्रतिनिधि होते हैं। इन परिषदों के प्रतिनिधित्व मिलन के 
बारण श्रमित्र अबने को उद्योग का साज्षेदार ममचते हैं । 'सयुक्त प्रबन्ध इस मिद्धास्त पर आवाश्ति 
हैकि धीरे-धीरे श्रमिकों बी प्रयस्य व्यवस्था में भाग लेने को प्रोत्साहित बिया जाय। इसस 
पारस्परिक सदुध्षाबया में वृद्धि होगो तथा श्रत्िक्ष आन कर्वय्यों के प्रति सचप्ट होगे। इस योजना 
को कार्यानवित करते के लिए सरकार प्रयत्नशील है। 





...._[३) समुक्त विचार-विमर्श या सहयोध--मयुत्त विचार-विमर्श द्वारा एक पक्ष दूसर पक्ष 

को भली-भांति समझता है । इसके द्वारा रचनात्मक आलोचना का अवमर प्राप्त होता है। परस्पर 
दँप व भन्देह की भावना समाप्त हो जाती है। पारस्परिक विचार विमण् हारा जो निर्णय बिय 
जात हैं उन्हें कार्य रुप म परिणित करन में मुविधा रहती है । यूरोपीय देशों से यह प्रथा बहुत दिन 
से प्रचलित है। भारत में सर्वप्रथम सन्‌ १६५४२ में केन्द्रीय सरवार ने 307 005०॥०2॥5९ 
| रण 07509 ४॥0 7.0007 की. स्थापना एक तिपक्षीय समित्ति के रूप मे की! सन्‌ 
१६५४ में इसे द्िपश्लीय समिति बना दिया गया। यह समिति राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक सघरपों 
की दूर वरन के लिए प्रयत्व करती है । 

(४) मजदूरों सण्डल--ओद्योगिव सघर्पोंके प्रमुख कारण मजदूरा से सम्बन्धित हैं। 
मजदूरी समस्याओं को दूर करने के लिए मजदूरी मण्टल वहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं । इनका वार्ये 
विद मजदूरी समिति के द्वारा निर्धारित सिद्धास्तों के आधार पर मजदूरी वा टाँचा निश्चित करना 
है। जुताई १६५७ में भारतीय श्रम अधिवेशन ने देश वे प्रमुख उद्योगो म॒ मजदूरी मष्डल संगठित 
करने की माँग की थी । तदनुमार कई उद्योगों के लिए मजदूरी मण्डलों वी स्थापना की जा चुकी 


है हि टप नह दियि दर 
६ इन समस्त मण्दलों ने अपने अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं जौर अब कोई मप्टल 
वायशोन नदी है। 
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(१) ऐच्दिक मष्यस्थता--ओद्योगियः झगडो के फंसले के लिए न्यायालयों को शरण न लेकर 
ऐक्छिक मध्यस्थता द्वारा झगट को हच् करते का प्रयत्न क्रिया जाता है। अनुशासन-सहिता में भी 
ऐच्डिक मब्यस्यता पर जोर दिया गया है । जून १६६४ के ॥#00श० 59065 [वैण8७0- 


यह निणय उद्ी प्रकार लागू क्या जायगा जिम प्रकार 20[00९8007 के निर्णय लागू किये जाते 
हैं। इस प्रकार दच्चो में औद्यागिक सम्बन्ध नीति पारस्परिक सहयोग तथा स्वेच्छाएूर्वेक' विय गये 
विषयों पर आयारित होती जा रही है। 

सावेजनिक क्षेत्र में ओद्योगिक साबन्ध--मारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विज्रास तने 
हो रहा है जत इस क्षत क व्योगों में मो शान्ति बनाये रखने की आवश्यकता है। सावजतित 
उद्योगों में श्रमिक सेवक तथा स्वामी दोनो होता है। वह श्रमिक के रूप में सेवक तथा नागसति 
ह हप् मे स्वामी होता है । इन उद्याया में जो लाभ प्राप्त होता है वह व्यक्तिगत स्वार्य वी पूति 
के लिए नहीं अपिनु देश हित तथा पूंजी-निर्माण वे धिए होता है । अत इन उद्योगों में श्रमिक वा 
उत्तरदायित्व बढ जाता है । रुर्कार बा उद्देश्य इन उद्योगों में श्रमिकों को शिक्रायतो को दूर करता 
पैथा उन्हें मन्नुष्टि प्रदान कर गा है। इसके लिए योजना आयोग के निम्नलिखित सुमाव दिये हैं 

(१) सावंजतिक उद्यागों मं मजदूरी निजो उद्योगों वे अनुकूय होनी चाहिए तथा वास करते 
की दराएँ व श्रम्म हिलकारी वाय बादश होन चाहिए । न्‍ै 

(२) संचालक मण्डल मे बुछ एसे व्यक्ति बवश्य हो जो श्रम समस्याओं को समझते हवा तथा 
श्रमिकों के प्रति सहानुमूत्रि रखे हा । 

(३) उन मसमो श्रन् सत्ियमा को लागू करना चाहिए जो निजी क्षेत्र पर तागू हैं। 

(४) एसा बातावरण तैयार किया जाय जिसमे श्रमिक अपने को उद्योगों का साझीदार 
समझ सके। 

(५) सदस्य श्रम सघ आन्दोजन को प्रोत्पाहन देना चाहिए । है 

($) श्रम्रिक्रा के प्रतिनिधियों तथा प्रवन्धकों में जो समभौने होठे हो उनमे उत्पादन बढ़ने, 
सगत व्यथ कम करत अनुपस्थिति कम करने तथा बनुणामन के पालन के सम्बन्ध में भी बातें 
सम्मितित करनी चाहिए । हि 

आधुनिक प्रवत्ति घिराव'--पश्चिमी वेगाल उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में श्रमिक 
संघप के जिए एक नप्र छल्प का आविष्कार किया गया है 


हैं। इमके अनुसार अपनों मांगें मतवाने के 
लिए सम्बन्धित अपिकारिया को घेर लिया जाता है तथा तब तक मुक्त नहीं किया जाता है जब 


तक कि बह अधिकारी श्रमिकों की मांग स्वीकार नहीं कर ले । पश्चिमी बगाल को संयुक्त मोर्चे 
की सरवार के मन्दत्रियों न इस भवृति को प्रोह्माहित क्या है। परिणामस्वरूप वगाल में विराव 
का प्रचार भयानक सर्प में फंच गया है। मरकार के एक भाईेश के जनुमार पृत्रिम श्रमिकों का 
मामला मे हस्तझेष नहीं कर सकती । ईँसरी ओर कनकत्ता उच्च न्यायालय ने पिराव को बैर- 


कानूनों धोषिद किया है और घिराव को भमाष्व करने के लिए कदम ने उठाने बाने पुलिस 
अधिकारियों को अपन क्त-य सन 


४ च्बुब होने का दोषी टदराया है। घिराव के निरन्तर प्रयोग से 
पश्रचमी बंगाउ में औद्योगिक सेन एक ४ 


न्‍ उप दलों की सखार भी खतरे में पट गयी प्रतीत द्वोती है। 
यह निरिचतत् है हि घिराव को एक राजनीतिक शस्त्र के रूप में बपनावान तडई वी ह््डिसे 


भी ई ट् अत इयके परिशाम बहूत सुखद होने वी सम्भावना 
रद्द श) 


जज 
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प्रश्न 
“यदि भारतीय मजदूर कारखानेदारों से मिलकर उत्पादन मे वृद्धि नही करेंगे तो इससे वेवल 
समाज को ही नही वरन्‌ उनके अपने हितो को भी हानि पहुँचेगी ।” इस कथन का विश्लेषण 
कीजिए ३ (आगरा, दो० कॉम०, १६६२) 
"हडताल मजदूरों के शस्त्रालय मे अन्तिम शस्त्र होना चाहिए ।” पूर्णत व्याख्या कीजिए ! 
(आगरा, दो० कॉम० (पूरक), १६६१) 
भारत में ब्ौद्योगिक सघर्षों के प्रमुख कारण क्या हैं ? औद्योगिक शान्ति की स्थापना के लिए 
क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? (आगरा, थी कॉम०, १६६० (पूरक), १६६१) 
भारत में औद्योगिक अवनति के क्‍या कारण रहे हैं? वया आप तृतीय पचवर्षीय योजना के 
अन्तर्गत भौद्योगिक सम्बन्धों के अच्छे होन की आशा करते हैं ? सकारण उत्तर दीजिए । 
(इलाहाबाद, बी० कॉम०, १६६१) 


भ्रम सन्नियम 


अंफउटप्सुू------ 


(८88007 7६65 &१0 व) 


78०47. (६8क्‍दव०ा 7 8 गराउहग्रा0ा ॥7०9॥ अश्ल 
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नयी के एड 


भारत मे श्रम सन्नियम का इतिहाप्त बहुत पुराना नहीं है। १६वो शताब्दी क अन्त लक 
श्रम सन्नियमों की विज्लेप आवश्यकता नहीं थी। उम्त ममय मुक्त व्यापार नीति (हब76४ /कि/ 
20॥०)) का बोलवाला था । उम्च समय के श्रम विधान नाममात्र के थे जिनका सग्बस्ध मुस्यत 
श्रमिका के कुछ कार्यों को अवैधानिक घोषित करना था। इस प्रकार १६वी शतानदी वे श्रम सरियम 
उद्योगपतियों के पक्ष मं ये । 

यह स्मरणीय है कि भारत से धरम सत्रियमों वी माँय लक्ाशायर (जिटेन) के यूती वल्त 
उद्योगपतियों द्वारा की गयी क्योकि वे भारतीय श्रम के सस्तेपन के विषय से चिन्तित थे । सद 
(८५०-१६०० के बीच वस्बई मे कई कारणाना आयोग (फ३०05७ (०ग्राप्ाउछ9रा3) नियुक्त वि ये 
गये। उनके सुयावो के फलस्वहूप स्तियो तथा बालकों के हितो की रक्षा की गयी । सन्‌ (८८१ 
प्रथा १६६१ के कारसना अधिनिय्मो हारा स्त्री तथा बालकों के रोजगार तथा कार्य के घण्टो के 
सम्बन्ध में नियम बनाये गये । इसी प्रकार खानो मे काम करने वात श्रमिकों को सुरक्षा सम्बन्धी 
नियम खान अधिनियम, (६० १ के अन्तर्गन बनाये गये । 

अभिकों में जागृति-सन्‌ १९११ मे 


इस रा कारखाना अधिनियम पास किया ग्रया जिसके 
हारा काम करने के घण्टो को नियत क्या 


वा। प्रथम विश्ययुद्ध के पश्चात श्रम सनियमों दी 
माँग बढी । इसके प्रमुख कारण थे-सन्‌ १६१६ कया प्रशाप्कीय सुधार, थ्रमित्रो में जागछक्ता 
तथा श्रम सभो का विडास्त, सन्‌ १६१६ मे अन्‍्तरराष्ट्रीय थम संगठन की स्थापना तथा राजतीतिक 
पर वाविरण में परिवतत। सब्‌ १६२६ मे भारतीय भ्रम सध अधिनियम दथा सब्‌ १६२६ में व्यवमाय 
विवाद अधिनियम (7366 0फएप/65६ ८) पात्र क्ये गये । 

भम आयोग--सद्‌ १६२६ पे शाही धरम जायोग (०)ग एकता) गा 730०फ) 
नियुक्त क्या गया। इस आयोग के भुझावो के हलस्वह्प १६३१ के पश्चात कई श्रम सत्रियम पास 


किये गय उम्पुत सच १६३२-३७ के बीच केन्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा १६ अधिनियम पास 
क्ये गये जिनसे द्वारा शाही थ्रत्र आयोग के 


चुस्ावा को कार्यान्वित क्रिया गया। सब्‌ १६३४म 
यारा पक 


0 2.30 7९फाँस तब्दे 477#ह०75 ०/ #4दक (०600 4 ८९जद//0% (8 
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दारखाना अधिनियम, १६३५ मे खान सशोधन अधिनियम तथा सव्‌ १६३७ में मजदूरी भुगतान 
अधिनियम पास किये गये । सन्‌ १६३७ मे विभिन प्रान्तो मे काग्रेस मन्त्रिमण्डल बनाये गये जिन्होंने 
अम दो अवस्था सुधारने का प्रयत्न क्या। सद्‌ १६४३ में विदलीय अधिवेशन हुआ । इसके सुझावो 
के फलस्वरूप श्रम समस्याओ की जांच करने के लिए रीगे समिति विमुक्त की गयी । इस समिति के 
सुचावो को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सखवार ने श्रम सन्रियम में सुधार के लिए एक पच- 
वर्षीय योजना बतायी । इसके फलस्वष्टप्‌ कई श्रम सत्रियम्र पास किये गये जिनमे औद्योगिक संघर्ष 
अधिनियम, १६४७ प्रत्तिद्ध है। स्वतन्नता प्राप्ति वे पश्चात सन्‌ १६४८ में कारखाना अधिनियम 
पास किया ग्रया जो वर्तेमात समय में भी लागू है । 

बर्तमान समय में श्रम सम्बन्धी कई सत्रियम लागू हैं।” इन सभी सबल्नियमों को भिम्न- 
तिमित बर्गों मे विभाजित ज़िया जा सकता है 

(१) बारखाना अधिनियम (फिबरटा09 ॥,८९५४0०ा) 

(२) खान अधिनियम ()भागागह ,८8ा8707॥), 

(३) मजदूरी सम्बन्धी अधिनियम (१४३४७ व हाशु॥ा0॥), 

(४) भौद्योगिक सघपं अधिनियम (7605 705७००६ ॥,688880), 

(५) श्रम सघ अधिनियम (7790९ ए॥09 7.द8/5907), 

(६) सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (50०९८8] $6९णााए [.€हाधक्षाणा) । 

उपर्युक्त वर्गों के अधिनियमों में से अन्तिम तीन श्रेणियों ४, ५ और ६ से सम्बन्धित मधि- 
नियमों का अध्ययन पिछने अध्यायों मे क्या जा चुका है। अत यहाँ पर केवल कारखाना अधि 
नियम, खान अधिनियम तथा मजदूरी सम्बन्धी वर्तेमान अधिनियमों का विवरण प्रस्तुत किया जा 

(१) कारखाना सप्तियम (8००7५ 7.०28/8/9007)--भारत मे सबसे पहला कारलाना 
अधिनियम सन्‌ १८८१ में पास किया गया । यह अधिनियम उन समस्त कारखानो (बगीचा उद्योग 
वो छोड़कर) पर लागू होता या जिनमे शक्ति (00%) के प्रयोग के साथ १०० में अधिक श्रमिक 
काम करते हो । इस अधिनियम के अन्तर्गत ७ दर से कम आयु के बच्चों से कारखानों में काम 
नही लिया जा सकता या तथा ७ वर्ष से १२ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए € घण्टे का दिन 
निश्चित किया गया, जिसमे एक घण्टा अवकाश का भी सम्मिलित था । इस अधिनियम के अन्तर्गत 
कारवाना निरीक्षक भी नियुक्त किये गये । इस कारखाना अधिनियम मे स्त्रियो तथा प्रौढो के सम्बन्ध 
में कोई नियम नही बनाया गया । सन्‌ १८६० में एक कारखाना आयोग नियुक्त किया गया जिसके 
सुझावों पर सन्‌ १६६१ में दूसरा कारखाना अधिनियम पास किया गया । यह अधिनियम शक्ति के 
प्रयोग के साथ ५० से अधिक श्रमिकों वाले कारखानो पर लागू किया गया। बच्चों की न्यूनतम 
आयु ६ दर्ष तथा उनके लिए काम के ७ घण्टे प्रतिदिन कर दिये गये । स्त्रियों के लिए काम के 
अधिकतम घण्टे ११ रखे गये। 

विद्युत शक्ति के आविष्कार तथा प्रयोग वे कारण १६०४ से सूती वस्त्र उद्योग तथा जूट 
उद्योग मे काम के घण्टे बढाये गये। इससे श्रमिकों में असन्तोष फैला । सन्‌ १६०७ भें नियुक्त 
फारखाना आयोग के सुझावों के जनुसार सन्‌ १६११ से नया कारखाना अधिनियम पास किया गया। 

49-ऋछररणणणणायया न 


पान समय में लागू थ्रम सन्नियमों में कुछ प्रमुख सन्नियम इस प्रकार हैं * 
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यह अधिनिमम मौसमी उद्योगों पर भी लागू किया गया। पुरुषों के लिए | घण्टे विश्राम के प्ताय 
१२ घण्टे का दिन निश्चित किया गया। श्रमिकों के स्वास्थ्य एव सुरक्षा के दिवय में भी कुछ नियम 
बताय गये । इसके परचांत्‌ श्रम सघ आन्दोलन की प्रगति तथा सन्‌ १६२० में भारत के अन्तरराष्ट्रीय 
श्रम गठन का सदस्य होने के कारण कारताना अधिनियम में सुधार की माँग की गयी, अत तनु 
१६२२ में चोया कारपाना अधिनियम पात्त क्या गया। यह अधिनियम २० से अधिक श्रमिकों 
वाले कारसाने पर लागू किया गया । बच्चों की वायु १२-१४ वर्ष निश्चित की ग्रयो, पुरुषों के 
लिए साप्ताहिक धण्टे ६० तथा ईनिक घण्टे ११ निश्चित किये गये । सभी श्रमिकों के लिए है घण्टे 
का देनिक विधाम तथा १० दिनो की छुट्टी की व्यवस्था को गयी । खतरनाक उद्योगों में (७ वर्ष 
से कम आयु के बच्चो और स्त्री थ्रमिको से काम लेना वजित कर दिया गया । 


गया। दैनिक क्ावश्यकता की वस्तुओं से सम्बन्धित कारखानों के लिए ५६ घण्टो का सप्ताह तपा 
मौसमी कारखानों के लिए ६० घण्टो का सप्ताह निश्चिन किया गया । इसके अतिरिक्त कारखानो 
में नमी रखन, स्वच्छ पानी, प्रायप्रिक विक़ित्सा, मजदूरों के स्वास्थ्य ओर सुरक्षा के सम्बन्ध में भी 
नियम बनाये झये । इस वारखाना अधिनियम में सन्‌ १६४७ तक ६ बार सशोधन क्या ग्या। 
सत्य भारत मे सन्‌ १६४८ मे कारखाता अधिनियम पास क़िथा गया जो वर्तमान समय में भी 
लागू है। अत इम एक्ट का सविस्तार विवरण नोचे अस्तुत क्या जा रहा है 

कारखाना अधिनियम, १ ६४८--यह अधिनियम १ अप्रैल, १६४६ से लागू किया गया। 
अधिनियम की प्रमु्त व्यवस्थाएं (प्ा० 9075) निम्नलिखित थी 

(क) अधिनियम का क्षेत्र-यह अधिनियम भारत के उन समस्त कारखानों पर साय होता 
है जिनमे शक्ति के प्रयोग के साथ कम से कम १० श्रमिक तथा शक्ति का प्रयोग न करने की अवस्था 
में कम से कम २० श्रमिक काम करते है। अधितियम मौसमी तथा नियमित, दोनो प्रकार के 
कारलानों पर समान रूप से लागू क्या गया। राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि 
वे इस एक्ट को उन सभी स्थानों पर लागू कर सक्‍तो हैं जहां निर्माण कार्य चल रहा हो, श्रमिकों 
की संख्या चाहे कमर हो या अधिक । परन्तु पारिवारिक सदस्यों के द्वारा ही चलाये जाने वाले 
निर्माण सक्ष्यानो पर यह विधान लागू नही किया जा सकता । 


& निश्चित की गयी है । एक दिन में अधिक से अधिक १०६ घण्टे तक काम लिया जा सकता है। 
कोई भी श्रमिक + घण्टे विश्वाम के बिना 4 धण्टे से कधिक काम नही कर सकता | सप्ताह में एक 
दिन की छुटूटी अनिवार्य हैं तथा अतिरिक्त समय में काम करने पर दुगनी मजदूरी दिलाने की 


(ग) मजहुरी सहित अवकाश--प्रत्येक वयस्क श्रप्रिक को जिसने लगातार १२ महीनों तक 
सेवा वी है, अगने १२ मद्दीनो के अत्दर प्रति २० दिन की सेवा पर १ दिउ की दर से (पिछले 
उप के सेवाकाल पर) सर्वतनिक छुट्टी दी जायेगी परन्तु छुट्टी के दिनो की सख्या एक वर्ष में १० से 


अविक नहीं हो सकती। यम नको के लिए छुट्टो की बह दर अति १४ दिन की सेवा के लिए एक 
ग्रि | 


जिन न ४ वर्ष को अवस्था प्राप्त कर सो है वा किशोर (200८5८८7) 
(5 वर्ष की अवस्था प्राप्त नही कर ली है) से काम उस समय तक नहीं विया जा सकता 
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जब तक किसी सजेत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र (काम करने की क्षमता के सम्बन्ध में) टी 
8८४७ ०( 807८53) कारखाने के मैनेजर के पास न हो । ऐसे बच्चे या नवशुवक के पास भी प्रमाण- 
पत्र के सम्बन्ध में टोकिन (0६००) होता चाहिए । इसके अतिरिक्त बच्चों से ७ बजे शाम से ६ बजे 
प्रात के बीच काम नही लिया जा सकता। 
(४] स्त्री श्रमिकों की नियुक्ति--स्त्री श्रमिकों के लिए सप्ताह तथा दिन क्रमश रै८ व 
६ घण्टे के होंगे । ७ बजे शाम से ६ बजे प्र के बीच स्त्री श्रमिकों से काम नहीं लिया जा 
सकता । खतरनाक कार्यों के लिए स्त्रियों की नियुक्ति नहों की जा सकती । स्त्री श्रमिक से चालू 
अवस्था में मशीन की सफाई तेल डालने या उसे सुधारने सम्बन्धी कार्य नहीं कराया जा सकता। 
यदि डिंसो कारखाने में ५० से अधिक स्त्री श्रमिक हैं. तो उनके ६ वर्ष से कम आयु के बच्चों के 
लिए एक शिशु सदन होना अनिवाये है तथा स्त्री श्रमिकों द्वारा शिशुओ को दूध पिलाने के लिए 
अवकाश देना पडेगा ६ 
(च) घुरक्षा सम्बन्धी नियम--बालक या स्त्री श्रमिक खतरनाक मशीनों पर काम नही 
कर सकते । द्रान्ममिशन मशीनरी का प्रत्येक भाग तथा अन्य मशीनों का खतरनाक भाग चारो 
तरफ से आड (८४००४) लगाकर रखा जाना चाहिए । किसी भी श्रमिक से इतना अधिक बोझा 
ढोने का काम नहीं लिया जा सकता जो उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाले। यदि किसी कार्य 
विशेष से आँखो पर बुरा प्रभाव पडने की सम्भावना है तो विशेष प्रकार के चश्मो की व्यवस्था 
नियोक्ता द्वारा की जायगी। धुल तथा आग से बचाव के लिए भी उदित व्यवस्था होनो चाहिए । 
(छ) स्वास्थ्य रक्षा तथा आराम सम्बन्धी नियम--अधिनियम में श्रमिकों की स्वास्थ्य 
रक्षा तथा आराम के लिए भी कुछ तियम बनाये गये । इन नियमो के अनुसार प्रत्येक कारखाने मे 
सफाई की उचित ब्यवस्था होनी चाहिए। कारखाने के अन्दर स्वास्थ्यप्रद तापमान तथा उचित 
वायु प्रवेश व गन्दी हुवा के निकलने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इस अधिनियम के लागू होने 
के पश्चात्‌ जिन कारखानों की स्थापना की जाय उनमे प्रति श्रमिक ५०० घन फुट स्थान होना 
चाहिए तथा पूर्व-प्रचलित कारखानो के अन्दर उचित प्रकाश व्यवस्था होनो चाहिए। पेशाबधर, 
शौचालय, पीने के पानी आदि को व्यवस्था होनी चाहिए। जिन कारखानों मे २५० से अधिक 
श्रमिक काम करते हो, उनमे रेफ़ोजरेटर द्वारा ठण्डे डिये गये पीने के पानी को व्यवस्पा होनी 
चाहिए । 
(ज) कल्याण कार्य--जिन कारखानो मे ५०० मे अधिक श्रमिक हो उनमे कल्याण अधि- 
कारी (१४०४४ 09०8) की नियुक्ति अनिवाय रूप से होनी चाहिए। श्रमिकों के लिए उपहा र- 
गृह, प्राथमिक चिकित्सा को व्यवस्था, शिशु-गृह, कपइए छोले के लिए स्‍्पान, बैठने के लिए उचित 
स्थान आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि कोई श्रमिक दुषंटनाग्रस्त या वीमार हो जाय तो 
तत्सम्बन्धी सूचना चीफ फंक्टरी इन्मपेवटर के तस्कल देनी चाहिए। राज्य सरकार परिस्थिति के 
अनुसार जाँच करा सकती है । 
कारखाना अधिनियम, १६४८ की व्यवस्थाओं व नियमो के कार्यास्वयन की जाँच राज्य 


सरकार द्वारा नियुक्त इन्सपेवटर द्वारा की जाती है। नियमोल्लघन या किसी व्यवस्था के अभाव 
का उत्तरदायित्व उद्योगपति पर होगा। अधिनियम की प्रजन 


प रे न्ध-व्यवस्या राज्य सरकारी द्वारा की 
जाती है। सन्‌ १६५४ में इस अधितियम मे आवश्यक संशोधन किये गये । 


ता (सशोधन) भधिनियस, १६४४--इस अधिनियम को मुख्य व्यवस्थाएँ निम्न- 


(१) मजदूरी सहित वाधिक धुट्टी के आरम्भ, बीच या अन्त मे या 
; न दे अन्य डी हैं 
तो वे षुट्टियाँ मजदूरी सहित छुट्टियो मे नही जोडी जायेंगी । कक 2] 
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(२) २४० दिन काम कर लेने के पश्चात्‌ श्रमिक मजदूरी सहित छुट्टी का अधितारी होगा। 

(३) बोई भी श्रमिक ३ माह में ५० घण्टे से अधिक अतिरिक्त (०८ताप्रा९) बाम नही 
कर सकता । 

(४) एव वर्ष को पुट्ढ दूसरे वर्ष की पुट्टियों में जोड़ी जा सकती है परलु घुट्टो के 
अधिकतम दिनो की सस्या श्रमिक के लिए ३० दिन तथा बच्चो के लिए ४० दिन होगी । 

(१) यदि कोई शिफ्ट केवल ६ घण्टो की है तो वोच में अवकाश देवा आवश्यक नहीं होगा। 

(६) यदि दूसरी शिफ्ट का कोई श्रमिरझ भनुप्रस्यित है या समय पर नहीं बाहा है दो 
पहली शिफ्ट वाला श्रमिक काम जारी रख सकता है। 

(२) खान अधिनियम (एड .68स्‍84007)--भारत में सर्वप्रथम सत्‌ १६०१ में 
खान अधिनियम पाठ क्या गया। इस अधिनियम द्वारा काम की देशाओं को नियमित क्या 
>या। इसके पश्चात्‌ सच १६२३ में इस अधिनियम मे सशोधन किया गया । इसके द्वारा जमीन 
के ऊपर काम करने वाले श्रमिकों तथा जमोव के नीचे काम करने वाले श्रमिकों के लिए स्ापा- 
हिक घ'्टो की स्ख्या क्रमश ६० व ५४ रखी गयी। १३ वर्ष से कम आयु के बच्चे खातों में नीचे 
कार्य नहीं कर सकते थे । इमझे पश्चात्‌ खान अधिनियम मे सन्‌ १६३५ १६३६, १६२७, १६४५ 
पगा १६४६ में सशोधत किये गये । इन सशोधवों द्वारा खान अधिनियम मे सुधार किये गये। 
थब जमीन के ऊपर तथा नीचे काम करने वाले श्रमिकों के दैनिक घण्टे क़मश १० व € निश्चित 
किये गये । इसमे ६ घण्टा काम करने के पश्चात्‌ १ घण्टठा विधाम की भो व्यवस्था वी गयी। 
साप्हाहिक धण्टो की भस्या सब के लिए ५४ रखी गयी तथा एक दिन का साप्ताहिक अवकाश 
अनिवाय कर दिया गया । श्रमिक की ख्यूनतम मायु १६ वर्ष निश्चित की गयी । लॉकर झूम बदा 
स्तान-गृहो के लिए भी नियम बताये गये | 


ना गया परन्तु खानो के श्रमिकों को कोई सृविधा नही मिनी । श्र! जुनाई, 
१६५२ से नया खान अधिनियम लागू क्या गया | इस अधिनियम द्वारा श्रम्िक्रो के बल्पाण वार्यो 
मै वृद्धि की गयी तथा सुरक्षा को हृष्टि में सुविधाओं में वृद्धि को थयी। इस वियान की मुह्य 
व्ववस्थाएँ निम्नलिखित हैं 
(१) १५ वर्ष से कम आयु के श्रमिक जानो में काम नही कर सकते । तानो में जमीन के 
गौचे काम करने वालो वी नूनवम आयु १८ वर्ष होनी चाहिए । 
(२) १५-१८ वर्ष की आयु के श्रमिक उस समय तक काम नहीं कर सकते जब तक कि 


उनके पाल डाकटरी प्रधाण-त्र न हो। उन्हे ४$ घण्टे काम काम करने के परचातृ १ घण्टे का 
विशाम मिलना मावश्यक है ; 


(३) साप्ताहिक घष्टो की पैध्या ४८ होगी परत्नु ऊपर काम करने वालो के लिए ६ घण्टे 
ता नौचे काम करने वालो के लिए ८ घण्टे का दिन टेगा। ५ घण्टे लगातार काम करने के 
पहश्वात्‌ ई घण्टे का विश्राम मिलेगा। 


(४) महिला मजदूरों के लिए यह नियम पहले मे हो था कि वे खाटो के लिए अम्दर काम 
नहीं कर सकती । | अब परे व्यवस्था की गयी है कि महिलाएँ खानों के ऊपर भी ७ बजे सायहात 
सै ६ बजे प्रात सन पक काम नहीं कर सकती । 


(५) अतिरिक्त काम के विए ऊपर तथा मौके वाम करने बाजे श्रमिकों को क्रमश ढेंढ गुना 
तिया दुगुदा वेवन मिल्तेया । 


(६) १२ महीने की नौक्सी पूरी करे पर १४ दिनो क्ञा वेतन सहित मवकाश मिलेगा । 
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(७) बच्चो तथा स्त्रियों के लिए शिशु-गृह तथा पुरुषों व महिलाओ के लिए अलग अलग 
स्नान-शह की व्यवस्था करना अनिवाय है । 

(८) जिन कारखानो में १५० या अधिक श्रमिक काम करते हो उनमे विश्राम-गृह तथा 
उपहार-गृह को व्यवस्था होनी आवश्यक है । 

(६) जिन खानो में ५०० या अधिक श्रपिक काम करते हो उनमे श्रम कल्याण अधिकारे 
की नियुक्ति अनिवाये है । 

(१०) ५०० में अधिक श्रमिकों वाली खातों के पास एम्बुलेंस गाडियो तथा रट्रेचरो की 
ब्यवस्था होती आवश्यक है । सरकार दुर्घटनाओ को जाँच करा सकती है। 

अधिनियम की घाराओ के कार्यान्वयन की जाँच के लिए मुख्य निरीक्षक की नियुक्ति की 
गयी तथा निरीक्षण के लिए उचित व्यवस्था की गयी । सन्‌ १६५६ में थ्वान (संशोधन) मधिनियम 
पास किया गया । 

खान (संशोधन) अधिनियम, १६५६--इस अधिनियम की प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्नलिखित 
हैं 

(१) जान की परिभाषा के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया तथा इसके अन्तर्गत खानो के 
अतिरिक्त उनसे सम्बन्धित वस्तुएँ रेलवे, एरिपल रोपये इत्यादि को भी खान के अन्तर्गत सपन्ना 
गया । 

(२) जिन खानो में १५० श्रमिक काम करते हो उनमे प्रथमिक विकिश्सा केन्द्र कौ 
स्थापना करना आवश्यक कर दिया गया । 

(३) खान के ऊपर तथा अन्दर काम करने वाले दोनो प्रकार के श्रमिकों को अतिरिक्त 
कार्य के लिए दुगुना वेतन मिलेगा । 

(४) पान के अन्दर काम करने वाले श्रमिको को प्रति १६ दिन काम करने पर १ दिन 
तथा अन्य श्रमिकों को प्रति २० दिन काम करने पर १ दिन की दर से वेतन सहित वाधिक 
अवकाश पिलेगा । 

६ (५) अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर विशेष अर्थ-दण्ड को व्यवस्था की 
गयी है । 

इस प्रकार खान अधिनियम के द्वारा खानो मे काम करने वाले श्रमिकों को लगभग वही 
सुविधाएं प्राप्त हें जो कारखानों के श्रमिको को प्राप्त हैं। 

(३) मजदूरी सम्बन्धी अधिनियम (५४७४८७ 7.९8004007)--भारत में मजदूरी सम्बन्धी 
दो मुख्य अधिनियम हैं--(१) मजदूरी भुगतान अधिनियम, १६३६, तथा (२) स्यूनतथ मजदूरी 
अधिनियम, १६४८ । 

मजदूरी भुगतान अधितियम, १६३६--यह अधिनियम कारखानों, कोयला खानो, रेलवे 
तथा बाग्रानो पर लागू होता है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल वे ही कमचारी आते हैं जिनका 
ओत्त पारिश्रमिक ४०० रुपये मासिक से कम है। अधिनियम में मजदूरी के निर्यात भुगतान के 
सम्बन्ध में निश्रम बनाये गये हैं । 

(१) अधिनियम के अनुसार मजदूरी के अन्तर्गत वे सभी प्रकार के पारिश्रमिक सम्मिलित 
हैं मिन्‍्हे मुद्रा में व्यक्त दिया जा सकता है तथा इनमें वे सभी भुग्ठाव सम्पिलित हैं. जो किसी 
फैसते के फलस्वरूप देय होते हैं । साथ ही साथ वोनस एवं अतिरिक्त कार्य के लिए भुगतान आदि 
भी इनमें सम्मिलित किये जाते हैं। परन्तु मजदूरी के अन्त्गंत मकान सुविधा का मूल्य, नियोक्ता 
द्वारा पेंदन व भविष्य जमा सीति मे दिया जाने वाला चंदा तथा यात्रा भत्ता सम्मिलित नहीं 
किया जाता है । 
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(२) काई जी मजदूरों अवधि (:28९ एटत00) एक माह से अधिक नहीं होगी हथा 
मजदयी का भुगतान निश्चित समय जो मजदूरी अवधि की समाप्ति के पर्चात्‌ १० दित से बदिड 
नही होगा) के अन्दर कर दना चाहिए । 

(३) मम्पूष मज्दूरी का भुगठान सिक्कों तथा नोडों में होना चाहिए। अर्थ-दष्ड (6००) 
मपर मे २ पैस से अधिक नहीं हो सकता । 

(४) जमानत के रूप मे प्राप्त रक्‍्स को श्रम ट्तिकारी कायों में बयय किया जायेगा । 

इस जधिनियस का ध्रज्ञासत कारखानों में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कारबाना निरीक्षक 
द्वारा किया जाना है। खानो तथा रलव मे इसका प्रशासन केद्रीय सरकार के मुष्य आयुक्त द्वारा 
किया जाता है। 

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १६४८ (>॥फाफण्त ए४९ 7€80800)--ब्यूबतक 
मजदूरो, विधान द्वारा निर्धारित मजदूरी की वह दर है जिससे कम दर पर मजदूरी देता विधान 
हा उल्पधन करना है॥ इसका उद्दबय श्रमिक्षो को वियोक्ताआ द्वारा कमर से कम इठनी मजदूरी 
दिलवाता है जिमस वे एक़ स्युनतम स्तर पर जीवन व्यतीत कर सर्वे ।! पहले यह विचारणरा 
प्रचलित थी कि मजदूरी का निर्धारण भी दस्तुओं » मून्य की क्रांति पारस्परिक सौदेवाजी दाग 

क्या जाना चाहिए परन्तु आजकल यह विचारधारा मान्य नहीं है क्योंक्रि सामात्यतया मौखारी 
द्वारा श्रमिक्ता को उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है। श्रम की नाश्वान प्रद्न॑ति, बुछ स्पा्तों वा 
उद्योगों में श्रम की अधिक पति, निष्ोक्ता की हट स्थिति तथा श्रम की हीन आयिक दशा के डारण 
उमर उचित मजदूरी नही मित्र पाती । इस प्रकार श्रमिकों का शोषण होता है और उनमें दंगे बरपव 
की भावना का उदय होता है जो औद्योगिक शषर्षों का मूल कारण है अब राज्य मरकार द्वाह 
मजदूरी के सम्दन्य मे हस्पप्षेप करना अनिवार्य शो जात्प है? 

वूनेतम मजदूरी निधारित करन का डेदृश्य सामाजिक न्याय, श्रम्रिको वी सन्नुष्ठि ठग 
औद्यागिक ए्पन्ति बनाय रखना है। सामान्यतया *वनतम मजदूरी निश्चित करते समय इम दाठ 
का ध्यान रखा जाता है कि मजदसे कम से कम इतनो बबश्य हो जिससे श्रमिक अपने परिवादवा 
पालन-धोषण ठोक स॒ कर सकते | इसके साथ ही साथ उद्योग विश्येष कौ आदिक परिस्थिति दा भी 
ध्यान रखा जाता है। 

मारत में श्रम सत्तियमों में स्युनवम्र मजदूरी की व्यवस्था नहीं को गयी थी। सर्वश्रयम 
सन्‌ १६०६ में अन्तरराष्ट्रीय श्रम सगठन ने हप्ननवेम मजदूरी के सम्बन्ध में एक प्रस्ठाव पास रिया! 
शाही श्रम आयोग ने अत्वरराष्ट्रीय श्रम. सर्ठन के प्रस्ताद को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट में 
नटूनत्म मजदूरी निश्चित करन को सिफारिश की । फिर भी प्रदन्ध भारत मइह सम्बंध में 
कोई कदम नहों उठाया गया। स्वतन्त्रता प्रास्ति के पश्चात्‌ सन्‌ १६४८ के भारत में पहली गर 
विनतम मजदूरी अधिनियम पास जिया गया। इस अधिनियम की मुस्य बातें निम्नसिछित हैँ 

(१) यह अधिनियम एक हजार था अधिक श्रमिकों वाने सभी कारखानों पर बायू होता है। 

(२) बदिनियम मे “इन वम ममय मजदूरी (फाक्शाएल ०८ ऋ4260), त्यूनतम कार्य 
मजदूरी (फ्पाशाएय 0७ ३2०), निश्चिन समय मजदूरी (हण्बाद्ाल्ट0 006 92१2) विर्षा- 
रित करन के सम्ब्ध में निपम्र बनावे गय हैं । इमके बनिरिक्त समुचित बलिरिक्त मडूरी (०८० 
परण्ठा८ ७३४८) भी निश्चित करन की व्यवस्था की ययी है। 


(४) स्वूनठम मडदूरी के लिए धज्य सरकारें ठम्िठियां ठपा डप्ममिदियाँ नििक् करेंदी 
इन झमिठियों छे हायों में लामइस्य म्थादित हरने के लिए केल्दोय सरकाद 
बोर्ड! निदुक्त करेंगी जितने ठीनों पक्षों के प्रदेतियि होंग्रे। इस अधिनियम के 
तषों के चिए स्थूतवम मडदूसे दिश्वित की गयी है। 
उचित मजदूरी (सिटिए ५७४०६८४)--४व ऋूछ वर्षों में उदिंद मजदूरी 
दिदार-दिमम च रहा है। शरमिल के जोबन स्वर को दृष्टि से मजदुरी 
है-प्रयम, न्दनठम मजदूरी जो दिपान द्वाय्य निश्चित नये डाठी है 
दूरी (0098 ऊ०४०) जिसके द्वारा श्रक्रिकत अन्य जोदन-स्ठर ब्यतीत 























है । दस्तुत उचित महद्ी,, स्वृूदतम मजदूरों तथा जोविझआ बोस्य झजदूरों 
भारत में अगस्त १६५० में ठच्चिठ मजदूरी क सम्दन्ध में एक विपेवल 
घरन्ई पघाय तहों किया जा सज्य 3 





एड आयोग निदुकछ छिया गया है जिमस्य आयें निम्नविखित मासलों में सुझाद देता था 
(१) क्रम बादून--दर्वेमान श्रम आनृन वा अप्ययन छत उन परिदर्दत रम्देनदी झुचाद 
देना । 

(२) तिर्दाह स्विति--भारदीय श्रमिकों की आधिक स्थिति (मजदूरों, जोबन-स्ठर, स्वा- 
स्प्य आदि) का क्त्ययत कर उसके सम्दस्य में सुझाव देना । 

(३) सामादिद सुरक्षा--दर्दमान झामाजिद नुरक्षा उम्दस्यो नियर्मो ठया उनके परिषानय 
कग अप्ययत कर उनच सुधार के ठप्रात्त दताना । 

(४) होश ध्म-द्वानों में कार्५े झरने वाले श्रमिक्रों गी आयिऋ न्यिति में सुधार के 
शिए उप्राय बठाना । 

आयोग ने अपनी अन्वरिस रिपोर्ट में ५७० रपये मात्रिक से बस देतव पाने दालों के लिए 
नहेँगाई भले को सिफ्लारिय को थी जिसे भारत सरकार न स्वीक्षार कर निया | व्ययोग ने 
बन्तिम रिप्रो्ट प्रस्तुत वूर दी है किन्तु उदकी सिप्यारिमे अभी प्रदाम में नहीं बादी हैं 

राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों 

शाप्रीय श्रम आयोग ने (जिनके बच्य्ष थो गरेद गटकर) ये अपनी रिपोर्ट बग्रत्त १६ 
में प्रस्तुत कर दो । यह रिपोर्ट २६ अगस्त, १६६६ को भारतोद सदद में रखो गयी | इससे मुन्य 
पिद्धारियें निम्नलिखित थी : 

(१) हृ्तानों से सम्बन्धित आयोय ने श्षमिक्रों क्ये हटठा्ें कम सरने, सोक्ने ठया समाप्त 
करने के लिए निम्नदिवित सिदझरिशे की हैं 
है: (0) आयोद ने देश उद्योगों को झुतनूत उद्योग ठया अन्य उद्योगों में दर्गीह्नत किया 
है । मूवघूत दद्योगों में हटठातें नहों को जया सकी । अन्य उद्योर में हटठाल एक मात में समाप्त 
ऊंर्ता अनिदाद होगा ॥ 

कक ऑद्योयिद सम्दस्य झायोय--श्रम जारोब ने बह विश्नरिस को है हि देश में दो प्रकार के 

औद्योगिक सम्बश आयोग [[गतए5ध०] एश३शणा5 ((ए०जणा5०४) ददाये जाने चाहिए । एक 
पी राष्ट्रीय बद्योपिक सम्दस्य छायोय ()र०५७००० ॥>6एषघांज एलधणा5 ए०कप्पाप्०णो) 
तेबा दूसरे राज्य औद्योयिक रम्दन्ध आयोग (5६88 [तार] एशवध0०१४ एग्णप्माॉड्शंण्य) ॥ 
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श्रमिकों तथा मालिकों के सभी विवाद अपने असूने क्षेत्र के औद्योगिक आयोगो को सोप देते की 
सिफारिश को गयी है । 

हैडतालो को कम्र करते या रोइने की हृष्टि मे यह सुझाव दिया गया है कि यदि थौद्योगिक 
सम्बन्ध आयोग का फँसला श्रमिकों के बिलाफ हो तो उन्हे हटतान की अवधि की मजदूरी नहीं 
देनी चाहिए | यदि फैसला मालिको के बिलाफ हो तो उन्हे हजना देने के लिए बाध्य किया जाता 
चाहिए । इस प्रकार जो वर्ग भी दोषी होगा, उस्चे दण्ड दिया जा सकेगा अत हड्तालों की मख्या मे 
कमी आने की सम्भावना रहेगी । 

राष्ट्रीय औद्योगिक सम्बन्ध भोयोग की नियुक्ति केद्धीय सरकार द्वारा तथा राज्य आयोग 
की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेग्र । इन आयोगो मे ऐसे व्यक्तियों को ही नियुक्ति हो 
सबेगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाप्रीश होने को योग्यता रखते हो 

(२) समझौता--औद्योग्रिक सम्बन्ध आयोग में एक इकाई समझौता अधिकारियों की 
होगी । यह अधिकारी प्रत्येक विवाद में श्रक्रिको तथा मालिको की आपसी बातचीत करवाकर 
समझौता करवाने का प्रयत्न करेंगे । 

(३) भम अदालत-श्रम आयोग ने प्रत्येक क्षेत्र मे श्रम अदालतें स्थावित करे की 
प्िफारिश की है। यह अदालतें श्रमिकों तथा मालिकों के दायित्व, अधिकार, दावे तथा सभी वावूनी 
मामन्नों का फँसला करेंगी । 

(४) भ्रम सगठन--आयोग ने अच्छे शक्तिशाली श्रम संगठनों को भौद्योग्रिके विकास तथा 
श्रमिकों वी उतति के लिए अनिवाय दतलाया ह्े। 

मान्यता-- आयोग ने प्िफारिश कौ है कि जिस श्रम सघ के मबसे अधिक सदस्य हो ओे 
नियमित रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए । जब भी किसी विवादग्रस्त मामले पर समयौत 
को वार्ता हो, केवल माव्यताप्राप्त श्रम सप के प्रतिनिधियों को ही उस वार्ता में झाग छेने देता 
चाहिए। 

श्रम सघ को भाग्यता देने में श्रम सम्नन्ध आयोग का निर्णय ही अन्तिम माना जाना चाहिए। 

आयोग ने श्रम सधो में पारस्परिक संघ को औद्योगिक घातावरण के लिए घातक बतताया 
है। इम वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए आयोग ने निम्तलिखित सुझाव दिये हैं 

(0) श्रम्न सघो का अनिवार्य परजीयन (87007), 

(४) श्रम सघ बनाने के लिए श्रप्तिको की रब्या का निर्धारण 

(॥॥) सदस्यता शुल्क की न्यूनतम राशि में वृद्धि, 

(४) श्रमिक सो के आ्तरिक नेतृत्व को प्रोत्साहन । 

नियोक्ता सघ--श्रम आयोग ने मालिकों के सभठन को मान्यता देने का भी सुझाव दिया है। 

(५) सजदूरी--ध्रम आयोग ने श्रमिकों कौ मजदूरी के बारे मे निम्नलिखित सुझाव दिये हैं 

() देश में राद्ीय न्यूनतम मजदूरी की दरें निश्चित करना उचित नहीं है विश्तु शोक 
प्रदेश या क्षेत्र के लिए न्यूवतम मजदूरी निश्चित की जानी चाहिए। 

(७) हषि मजदूरों पर भी “बनतम मजदूरी लागू होनी चाहिए। 

(॥/) किस कारखाने या उद्योग की आयिक स्थिति को न्यूनतम मजदूरी का आधार नही 
मात्रा जा सकता । 

(।४) मजदूरों को साधारणतया आवश्यकता के बाघार पर (१८८० ७४5८०) मजदूरी दी 
जानी चाहिए पर-तु वर्तमान मे उ्चे केवल उन्हों उद्योगो पर लागू करना चाहिए जिनमें इतती 
मजदूरी देने को क्षमता है ॥ 


() श्रमिकों की मजदूरी का नये सिरे से निर्धारण करने के लिए एक' वेतन आयोग वी 
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नियुक्ति वी जानी चाहिए । मरकारी क्षेत्र के श्रमिकों वे जिए इस प्रकार के आयोग का विभेष ढप 
पे सुझाव दिया गया है । 

पुः (४) मजदूरी के सम्बस्ध में पारिथमिक मध्डल (४०४८ 8००70) वी प्तिफारिय को 
जन्तिम माना जाना चाहिए ! 

(शय) श्रमिक्रों वी मजदूरी में जोवन निर्वाह सूचकाक (ए०ड ण॑ 7+0 शाह प्रतं८०) के 
आधार पर नियमित रूप में परिवर्तत की व्यवस्था की जानी चाहिए । 

(६) भहेँगाई भत्ता--आयोग ने एक ही वर्ग के मी श्रम्ित्रों को समान महँगाई भत्ता देने 
बा सुवाव दिया है किन्तु जिन क्षतों में महंगाई भत्ते की दर स्यूनतम से किक हे, उसे व नहीं 
किया जाना चाहिए । महेंगाई भत्ते को शीघ्र ही न्यूनतम मजदूरी में मिलान वी सिफारिश की गयी 
है | एमा देसलिए किया गया है तावि भविष्य में महंगाई बढन पर स्वत हो मजदूरी में वृद्धि 
वो जा सत्र 

(७) दन्प्रोकरण--श्रम बायोग ने सुझाव दिया है कि वारखानों तथा ओऔद्योगिक 
प्रतिप्ठानों में सामान्य यस्त्रीदरण को रोगा वही जाना चाहिए अन्यथा कुशलता में दृद्धि होता 
मम्मत्र नहों होगा । यस्तीवरण--जहाँ तक हो सक्े--श्रमिकरों वी सलाह से किया जाना चाहिए 
तथा ऐसा करते समय निम्नलिखित तीन बातों का ध्यान रखा जाठा चाहिए 

(0) यल्तोकरण के फ्लस्वरूप मजदूरों की छंटनी नहीं हो, 

(0) अन्त्रीर रण से बुशलता में वृद्धि होने के फलस्वरूप उद्योग के लाम में जो वृद्धि हो 
उमम्रे श्रमित्रों बा भी हिम्मा हो, तथा 

(77) समाज को कम कीमत पर माल तया अन्य सुविधाएँ मिल सके । 

श्रम आयोग की मिफ़ारिशों पर भारत सरकार विचार कर रही है। आशा है कि इनको 
कार्यान्वित बरने पर देश $ औद्योगिक लेबर में अधिक सौहादंवूर्ण वातावरण वन सकेगा और 
उद्योग तया श्रम दोनों वा कल्याण होगा । 

प्रश्न 
भारत में औौद्योगितर अमित्रों की स्यृनतम मजदूरी निर्धारित करने वी आवश्यकता पर प्रकाश 
डालिए ? इमक्ी समफचता की वया आणा है ? (पटना, दो० ए०, १६५२) 
९ गत चालीस वर्षों मे कारखाना अधिनियम में हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों पर प्रदाश डालिए। 
श्रम यायंक्षमत्रां पर उनका क्या प्रभाव पडा है ? (आगरा, दी० ए०, १६५३) 
ब्ूवतम मजदूरी अधितियम, १६४८ की श्रमुस न्यवस्यामा का उल्लेख वीनिए । इस अधि- 
नियम ने ओद्योगिक श्रमिको वी किस प्रकार सहायता को है ? 


भारत मे आर्थिक नियोजन 
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वर्तमान युग नियोजन का युग है । प्राय सभी देशों मे, चाहे वे पूंजीवादी हो या समाजवादी 
आशिक तियोजन किसी न किसी हप मे अवश्य 


कायक्लाप कसी न किसी प्रकार के नियोजन पर ही आधारित होते हैं वय्नोकि पूर्व विचार हा 


(१) आधिक नियोजन का भर्य--आधिक लियोजन एक अत्यन्त व्यापक शब्द है। विभिन 
अधशाल्लियों तथा विद्वानों ने इसे विभिन प्रकार से परिभाषित किया है । प्रो० रामिस्त के ख 
वियोजन करना, सौहेश्य कार्य करना जे चुनाव करना है ओर चुनाव आविक क्रिया का मूल है। 
डिकिन्‍्सन के अनुसार, "आधिक नियोजन का अर्थ निर्धारित सत्ता द्वारा सम्पूर्ण आपिक एव 
सामाजिक व्यवस्था के एक विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर जान-वुझकर आधिक निर्णय करना है। 
अल सैण्डोर के अनुत्तार, “नियोजन एक सस्या- डारा आविक क्रियाओ का पय-प्रदर्शन है जो एक 
योजता द्वारा सख्या-मक एव धरणात्पक उत्पादन को एक निश्चित भविष्यकाल के लिए निर्धाणिति 
करता है ।!! बह परिभाषा उठ सदुबित है। विद्वान लेखक ने नियोजन शब्द का स्पष्टीकरण करते 
हुए पुना कहा है, ' नियोजन का अर्थ बाजार में स्वत स्थापित होने वाले समन्वय के स्थान पर 
विशेष प्रयत्त द्वारा समस्वय स्थापित करने को क्रिया को कहते हैं। यह विशिष्ट समाज की एक 


सस्था द्वारा किया जाता है। अत नियोजन को प्रकृति सामूहिक है तथा इसके द्वारा समाज 
व्यक्तियों को क्वियंओ का नियमन करता है ।” 


(२) नियोजन का उद्देश्य--नियोजन का उद्देश 
उसे सम्पन्न बनाता है। नियोजव द्वारा देश के सरो। 
चेप्डा की जाती है। नियोजन 
कल 
7 8] पडघ0307९, 


दरेश्य मानव समाज का कल्याण करता तथा 
मित साधनों का श्रेष्ठत्म प्रयोग करते की 
जन एक सतत प्रयत्न है. जिसके द्वारा मानव के आधिक व सामाजिक 
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स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न विया जाता है। सामान्यत अधिवतम उत्पादन, उचित वितरण, 
अवसर की समातता, पूर्ण रोजगार, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता तथा मानवीय मूल्यों को महत्व 
देना ऐस्ते तत्त्व हैं. जिमके द्वारा मानवन्व ल्याण वो अधिकतम किया जा सकता है॥ अत बाधथिक 
तियोजन का उद्देश्य उपर्युक्त सभी तत्वों की प्राप्ति करना है। कभी कभी ये तत्त्व परस्पर विरोधी 
भी हो सकते हैं। अत नियोजन वा उद्देश्य इन तत्त्वो म सामजस्थ स्थापित करना हे $ नियोजन 
का उद्देश्य केवल भौतिक उत्ति करना ही नही है, अपिनु मानव का सही अथ में सर्वांगीण विकास 
मरना है। मानव मं विनियोजन उतना हो महत्त्वपूर्ण है जितना कि भौतिक उत्पादन में । मानव 
और मानव व्यक्तित्व का विव|[स नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है । 

भारत म भी तियोजन का “मूलनुत उद्देश्य यह है तरि सतत आधिक उनति बे लिए हृढ 
आधार वी व्यवस्था हो, लाभदायक रोजगार के लिए क्षदसरों का और बढ़ाया जाय और आम 
लोगा के जीवन स्तर तथा बाम करने की परिम्थितियों को सुधारा जाय ।” नियोजन का प्रमुख 
उद्देश्य 'अ्यत्त और व्यापक्र रूप से सम्मिलित होत़र किये गय त्याग और बलिदानो द्वारा एक 
ऐसे समाज की स्थापना है जिसमे कोई ज ति श्रणी या विशेषधिकार न हो और उसमे समाज के 
प्रत्येक वर्ग तया देश वे समस्त भागो को विक्ित्त होने एवं राष्ट्रीय वल्याण में योगदान करने वे' 
लिए पूर्ण बवमर प्राप्त हो ।/ 

(३) जिषोज्षर को आवश्यकता--मियोजन वो आवश्यकता का अनुभव पूँजीवादों अर्थ- 
व्यवस्था की अनिश्चित अवस्था के कारण हुआ। पूँजीवादी अयं-श्यवस्था समय-समय पर व्यापार 
चक़ो से प्रभावत होती रहतो है करत इपमे आधिक स्थायित्व नही होता है।॥ नॉर्मन ऐंजिल वे 
शब्दों में, “मुक्त व्यापार घराशायी हो गया है और यदि औद्योगिक एवं वित्तीय व्यवस्था को वार्य 
करना है तो सजग नियन्धण आवश्यक है।” पहले यह विश्वास जिया जाता था वि पूँजीवादी अर्थ- 
व्यवस्थ। मे ऐसे तरव विद्यामान हैं जो अमन्तुजन वी स्थिति को स्वत ठीक बर देते हैं। परन्तु अब 
इस सिद्धान्त में विश्वास नही किया जाता। पूर्ण स्पर्डा स्वप्नमात रह गयी है। मानव वी स्वार्थपरता, 
बाजार बी अपूर्ण वाएँ तथा उपभोक्ताओं वी अज्नानता वे कारण आधिक अन्याय की सृष्टि होती है। 
प्रपल्तो वे होते हुए भो समय-समय पर पूँजीवादी अय-व्यवस्था को आधिक मदी सथा बेरोजगारी 
की समस्या का सामना करना पड़ता है। इन दीपा को दूर करने वे लिए कुछ देशों मे आशिक 
निषोजन अपनाया गया । अमरीका म न्यू डीव (८७ 0८0)) इसका ज्वलन्त उदाहरण है । 


इसके अतिरिक्त नियोजन द्वारा प्राइतिक साधनों का समुचित उपयोग फ़िया जा सकता 
है। राष्ट्रीय आवश्यकताओं को घ्यान मे रखत हुए उनका यथोचित विदोहन किया जा सकता है। 
नियोजन द्वारा अनावश्यक स्पर्डा को दूर किया जा सकता है | अनियोजित अर्थ-यवस्या के 
निश्चित लक्ष्य नही होते ॥ अत नियोजन द्वारा अल्पकाल में ही देश वा आधित विकास किया 
जा सकता है। 

अर्दध-विकसित देझ्ों (एा१८:-१८४९०७९५ ००णा४३८७) मे नियोजन वी आवश्यकता 
तथा उपयोगिता निविवाद है। बद्ें विकसित का अर्थ भूतकाल में सामाजिक एवं आर्थिक अपरोध 
तया भविष्य में उत्तति एवं विकास वी आशा से है । प्राय समस्त अर््ध विकसित देशो में कृषि की 
प्रपानता, निर्धनता, बेरोजगारी एवं अर्द्ध वेरो जगा री, अशिक्षा, अन्धविश्वास, रूडिग्रस्तता, जनसस्या 
का आधिकय, प्राविधिक ज्ञान वा अभाव, अविकसित आधिक सम्याएँ तथा विदेशी व्यापार, अल्प 
राष्ट्रीय आय, निम्न जीवन स्तर आदि पायो जाती हैं | ऐसी अर्ये-व्यवस्था में मब्यकालीन विशेष- 
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ताओ के साथ ही साथ कही-कही और किसी-किसी क्षेत्र में अनियोजित आधुनिकता भी पायी 
जाती है । ऐसे देशों का आधिक विकास करवा एक जटिल समस्या है। 


गहरे सामाजिक मूल्यों क्षो प्राप्ति मे अभावशाली ढग से अपना योगदान कर पक्के ॥7 इस उद्देश 
की पू्ति आधिक तियोजन द्वारा ही की जा सकती है। 

भारत में आधिक् नियोजन सम्बन्ध प्रयल (एश्चाठा आध्याफा8 वा एागाह़वा 
470:4)--आधिक नियोजन का महत्त्व द्वितोय विश्वयुद्ध के परश्चातु अधिक बढ़ गया है। 
भारत में सरकारी स्तर पर सर्वप्रचभ मार्च १६५० मे योजना आयोग की स्थापना की गयी। तब 
स नियोजन का व्यावहारिक कार्य आरम्भ हुआ परन्तु इसके पूर्व भी व्यक्तियत स्तर पर कुछ ऐसे 
भयत्न किये गये थे जिनका ऐतिहाप्तिक महत्त्व है। “भारत के स्वतन्थता-सर्प काल में स्वाधीनता 
का राजनीतिक पक्ष अन्य सब चीजो पर हावी था। किर भी शुरू में ही भारत की राष्ट्रीयता में 
आधिक विन्तव भौर समाज-मुधार के तत्त्व बडी मात्रा में मौजूद थे। आग लोगो की गरीगे 
को हूर करने तथा भारत के सामाजिक और आधिक जीवन के सभस्त ढांचे के पुननिर्माण के तिए 
स्वत-तता को ही अनिवार्य साधन माना जाता था। दादाभाई नौरोजी से लेकर, जितका 
पावर्टी ऑंब इण्डिया! विषयक लेख १८६७६ मे प्रकाशित क्या गया या, अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने 
इन उद्देश्यों को राष्ट्रीय सम्राम मे सर्वोपरि स्थान दिया ।” महात्मा गाँधी ने राजनीतिक नेतृल हे 
साथ ही साथ सामान्य जनता के आधिक एवं सामाजिक उत्थान को सर्वोपरि महत्त्व द्विया। 


उम्मवेत भारत के आधिक पुननिर्माण के लिए यह अ्चम योजना थी । सन्‌ १६३६ में राष्ठीए 


बाग्रेस ने कृषि के विकास के लिए एक कृषि कार्यक्रम स्वीकार किया । उसके पश्चात्‌ सन्‌ !६३८ 
# स्व्ीय प० जवाहरलाल नेहरू को सक्षता में राष्ट्रीय काग्रे ने राष्ट्रीय आयोजन समिति 
गटित की गयी । युद्ध के कारण यह समिति अपना प्रतिवेदन सन्‌ १६४५ में प्रस्तुत कर सक्ती । 
द्वितीय विश्वयुद्ध काल में बुद्धोपरान्त आधिक निर्माण की वाव चलती रही। जून १६४१ 
के पश्चात्‌ भारत सरकार ने पुतन्निर्माण का एक बचग पद प्रारम्भ किया । सर आरदेशिर दलाल नै 


पद पद ग्रहण किया । उसी समय गैर-सरकारी स्तर पर बुछ योजनाएं देश मे अक्राशित वी गर्यी 
जिनता सक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है - 


भार डी० टाटा, ए० डी० श्राफ, जी* 


डी० विरवा भादि इस योजना के प्रणेता थे 4 इस योजता, का लक्ष्य १६ वर्ष की अवधि में कृषि 
न की व अक चेक 


! तृतीय पंचवर्षीय योजना, पृ० ६३ 


भारत मे गरािक्त निमोजन | ४७३ 


उत्पादन में १३०१ ता औद्योगिक उत्ताइव में ५००% को वृद्धि करता था। इसका लक्ष्य प्रत्रि 
व्यक्ति आय १००१ की वृद्धि करना (६५ झुपये से १३० रुपये) भी था । योजना में मूल उद्योगों 
को अधिक महत्त्व दिया गया था, जिससे कृषि की अ्रघानता केम हो सके तबा देश का आधिक 
विकास सन्तुलित किया जा सके । योजना में १५ वर्षों में कुल ब्यय १०,००० करोड रपये निश्चित 
किया गया था । 

(२) जन योजना (?८०७॥०४ ए]27)--अप्रैल १६५४ में इण्डियन फंडरेशन आव लबर 
की ओर से एम० एन० राय ने जन योजना (2४०७।७"४ ए[गय7) प्रकाशित की। यह योजना १० 
वर्ष की जवधि के लिए बनायी गयो थी तथा इसके अन्तर्गत कुल व्यय १५,००० करोड रुपये 
करना था। 

इस योजना में कृषि तथा उपभोक्ता उद्योगो को प्राथमिकता दी गयो थी । योजना का सक्ष्य 
कृषि उत्पादन में ४००% तथा ओद्योगिक उत्पादन में ६००% की वृद्धि करना था । 


(३) गांधीवादों योजना-सन्‌ १६४४ मे ही आचाय श्रीमन्नारायण अग्रवाल द्वारा देश क 
आधिक विकास के लिए गाँवीवादी योजना प्रस्तुत का गयी। यह योजना आदशवादी थी, जिसमे 
व्यय कार्यक्रम व लक्ष्यों पर ध्यान कन्द्रित न करके योजना-विधि पर अधिक ध्यान दिया गया था। 
इस योजना में आत्मनिर्भर गाँवों पर आधारित विकेन्द्रित अय-व्यवस्था, कृषि-कुटीर एव ग्रामोद्योग 
आदि वो महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया । 

म (४) सरकारों स्तर पर प्रयत्वत--सन्‌ १६४४ म स्थापित नियोजन तथा विकास विभाग ने 
आधिक स्थिति को सामान्य करने के उद्देश्य से एक अल्पकालीन योजना तथा आधिक पुन्निर्माण 
एवं विकाप्त के लिए एक दीर्घकालीन योजना तैयार की । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्वे अन्तरिम सरकार 
ने एक सलाहकार आयोजन ब्ोई स्थापित किया । इस बोर्ड का प्रमुख कार्य बायोजन के लिए 
मम एकत्र करना था। देश-विभाजन एवं तदुजनित समस्याओं के कारण बोर्ड की 
सिफारिशों को कार्याम्वित नही किया जा सका । २६ जनवरी, १६५० से भारत में नया सविधान 
लागू किया गया । सविधान क निर्देशक सिद्धाग्तो द्वारा यह घोषणा की गयी कि २ 

“राज्य जनता के कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयत्न एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की यथा- 
सम्भव प्रभावशाली रूप में स्थापना और उसकी रक्षा करके करेगा जिमके अन्तर्गत सामाजिक, 
आधिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की समस्त सस्थाओ मे व्याप्त होगा ।” 

इस उद्देश्य की पूति के लिए देश का आथिक नव-निर्माण करमा आवश्यक हो गया। 
आपिक नवनिर्माण के लिए योजनावद्ध विकास आवश्यक समझा गया। अत मार्च १६४० में 
योजना आयोग की स्थापना की गयी, "जिसका उर्दृश्य देश के भोतिक, पुंजीगत और मानवीय 
साधनों का मूल्याक्न करना और इनके अत्यधिक प्रभावशालो एवं सन्तुलित उपयोग की योजना 
बनाता था ॥४ स्वर्गीय थ्रो जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग क अध्यक्ष थे । जुलाई १६५१ में 
योजना आयोग न प्रयम पचवर्षीय योजन। की रूपरेखा (4४६ ०ए॥॥४८) प्रस्तुत की । यह योजना 
१ अप्रेल, १६५१ से आगामी पाँच वर्षों के लिए लागू की गयो । इस प्रकार भारत में योजनावद्ध 
आधिक विकास का श्रीगणेश हुआ । 

है गहां यह स्मरणोय है कि भारत ने उस योजना को नहीं अपनाया जिसे रूस आदि साम्य- 
बादी देशो ने अपनाया था। भारतीय आयोजन प्रजातन्व्रात्मक आयोजन (दआ०एवा० ?]77- 
708) है जो विश्व के लिए एक नयी वस्तु है। इस प्रकार सन्‌ १६३८ में गठित राष्ट्रीय आयोजन 


| का स्वप्न साकार हुआ, जिसने प्रजातन्त्रात्मक आयोजन पर जोर दिया तथा उसे परिभाषित 
] था। 


४७४ | भारत में आधिक नियोजद 


प्रयम पंचवर्षोय योजना 
(मर पाएडब काएड रहकर शा. 49) 

जुनाई १६५१ में योजना आयोग ने प्रवम पचवर्षीय योजना को हूपरेखा अस्तुन की । यह 
योजना १ अप्रैल, १ ६५१ मे ३० मार्च, १६५६ तक के लिए दैवार की गयी थी। ओआर/म्म में सब 
जनिक ध्षत्र मे डैते २,०६६ करोड रुपये योजनाकाल में व्यय करने क्य निश्दय गा गया या। 
सन १६४३ में वरोजगारी की समस्या को टूट करने के उद्देश्य से कुल व्यय की यात्ति बद्मकर, 
२,२४६ क्टोड रपये कर दो गयी । बाद में व्यय कौ बुल राधि बद्कर २,३७८ क्रो सपये कर 
दी गयी । इस प्रकार मूल रूप में प्रथम पचरवर्धीय योजना के अन्तर्गत २,०६६ करोड़ ज्पये व्यय 
करन के कार्यक्रम बनाये गये तथा अन्तिम रूप में यह राशि क्शकर २,३७८ करोड़ धवये कर दी 
ग्रयी थी ॥ 

(१) प्रचम योजना के उद्देश्य--प्रधथम पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य मिम्नलिधित ये 

(0) आाषिक असन्तुलन को दूर करना--द्वितीय विश्वयुद्ध तथा देश-विभाजन के काएग 
उतलत आधिक अमस्तुलन को दूर करना । 

(भ) पूर्व योजदाओं ब्ले पूति--प्रवम यचवर्षोय योजना के प्रारम्भ से पहले ही कैदीय त्वा 
राज्य सरकारों द्वारा कुछ परियोजनाएँ (रणव्त5) प्रारम्भ को गयी थौ। दहन पूवं-पावित 
मोजनाओं को भी प्रयम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित बर लिया गया । वास्तव में, उत योजतामं 
को भी पूर्ण करना प्रथम योजना का प्रमुख लथ्य घा 4 


(॥॥) दोधशातोन उद्देश्य--थोजना का दीर्पेकालीन उद्देश्य अर्थ व्यवस्था को इस प्रकार 
विकृमित करना था जिससे बाविक असन्तुचन दूर हो मे, राष्ट्रीय थाय में वृद्धि हो तथा कदता 
का जीवन स्तर ऊँचा उठ सके 

प्रषम पचर्पीय योजना तत्फाचीन आवश्यकताओं को ध्यान मे रखकर तेयार वी गयो थी, 
इसमे दीघकालीन उद्देश्यों पर विश्ञेप ध्यान नहों दिया गया । 

(२) प्रायमिक्ताएं-- () कृषि--प्रथम प्रचवर्षीय योजनाओं में कृषि को प्रधानत्ा दी 
गयी । उस समय देश के समन्न साद्य-सम्स्या थी तथा कपास, जूट आदि कच्चे माल वा बत्यत 
अमाब था। अत कृषि को सर्वोच्च प्रोषमिक्ता दो गयी । कृषि कार्यक्रमों ई अलग भुमिलतुयार, 
मिचाई सुविधाएँ, कृषकों के बिए ऋण अ्यवस्या, सहकारिता, परगुपालन, बीज, खाद तया दृपि के 
मुघरे हुए उपकरणों का प्रयोग और कुटीर उद्योग-घन्धरो को प्रायमिकता दो ययी । 

(४) विद्युत तथा उद्येग--मिच।ई तथा सथघु उद्योगों के विक्रम के लिए विद्युवशकि 
भआावश्यक थो, अत विद्युत र्थादन को द्वितीय प्रायमिकता दी गयो । इसके साथ ही साथ बृह्‌ 
रमायन आदि उद्योगों के विकास पर जोर डिया गया ठया राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों का विक्ञाव 
बावद्यक समझा जया । 

(0) सामाजिक सेवाएं--त मरा प्राथमिकता शिक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य आईि 
सामाजिक सेकओं को दी गयी । 

((४) सामुदायिक विक्ात्त तथा ' ताधात-- इस योजना में सामुदाधिक विक्रास पर पर्याप्त 
जोर डाला गया। स्थानीय जन गक्ति के उपयोग के लिए सामुदायिक विकास योजवाओं को जवस्त 
उपयागी समझा गया । ग्रममोध क्षेत्रों में सडक-निर्माण आदि के लिए श्रमदान को उपयोगी समझा 
गया। रेल यावायात के विक्रम को अन्तिम प्रायमिक्ष्ता दी गयी । 

(३) ब्यय सम्बन्धी कार्यक्म--आसम्म मे डैंल २,०६६ करोड क्पये व्यय करन के कार्य - 

वे गर ये ! इन जा्वक्षमों म परखिरेत किया गद्य तथा अन्तिम रूप से कुत ब्यय की राधि 


भारत में आविक नियोजन | ४७४ 


बढ़ाकर २,३७८ करोड रुपये कर दी गयी, परन्तु योजनाकाल में वास्तविव व्यय १,६६० करोड 
रुपये होने का अनुमात लगाया गया है जेंसा वि निम्न तालिका से स्पष्ट है 
प्रथम पचवर्षोय योजना का वास्तविक व्यय 





व्यय (करोड रुपये) प्रतिशत 
१ कृषि तथा सामुदायिक विकास रह १५ 
२० पिचाई तथा शक्ति ५७० रद 
३. उद्योग तथा खनिज श्१७ द 
४ यातायात तथा सवादवाहन ५२३ र७ 
५. सामाजिक सेवाएँ व अन्य ड्श्€ रे 
योग १,६६० १०० 


(४) योजना की वित्त व्यवस्था--मूल रूप में प्रथम योजना २,०६६ करोड़ रुपय की थी 
परन्तु उसमे वास्तविक व्यय १,६६० करोड रपये हुआ जिसकी वित्तीय व्यवस्था निम्न प्रकार 
की गयी 











वित्तोप साधन राशि (करोड रुपये) प्रतिशत 

१ कर तथा रेलदे का अध्िक्य ७५२ 3] 

२ वाजार ऋण २०५ १० 

३. अल्पवचत तथा ऋण झण्४ १६ 

४ अ्षम्य पूंजीगत श्राष्ति ६१ भर 

५ विदेशी सहायता श्ष८ १० 

६ हीनाय॑-प्रवन्धन ४२० २१ 
योग १,६६० १०० 


(५) प्रयम पचवर्षोप योजना की सएलता--योजनाकाल मे राष्ट्रीय आय में १७ ५% वी 
वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय २५० रपये से बढकर २६८ रपये हो गयी । प्रति व्यक्ति उपभोग में 
८५% की वृद्धि हुई। शृषि तथा उसके सहायक धन्धो में उत्पादन में १४ ७% की वृद्धि हुई | 
खाद्यान्न वा उत्नादन २०%, कपास का उत्तादन ४५% तथा तिलहन का उत्पादन ८5% अधिक 
हुआ । सन्‌ १६५०-५१ में खाद्यातों का उत्पादन ५४० लाख टन था जो सन्‌ १६५५-५६ में बढकर 
६४६ लाख टन हो गया जबकि योजना का लद्षप्र ६१६ लाख टन था। मिचित भृमि का क्षेत्रफ्त 
2१० लाख एक्ड (१६४०-५१) से वढकर सन्‌ १६५५-५६ में ६५० लाख एक्ट हो गया जबकि 
लक्ष्य ७०७ लाख एकड था । 

औद्योगिक उत्पादन में ४०% की वृद्धि हुई। विद्युत उत्पादन-क्षमता २३ लाख किलोवाट 
(मत १६५०-५१ से बढ़कर हेड लाख किलोवाट हो गय (लक्ष्य ३६ लाथ क्लोवाट) । सीमेण्ट 
का उत्तादन २६ ६ लाख टन से बढ़कर ५५ ६ लाख टन हो गया (लद॒य ४८ लाख टन) । मिलो 
हारा उत्तादित कपड़े दा उत्पादन २७,१८० लाख गज (सन्‌ १६५०-५१) स बढ़कर ५५,१०२ 
लाख गज हो गया जबकि योजना का लक्ष्य केवल ४७ ००० लाख गज था। जूट द्वारा निर्मित 
वस्तुओं का उत्पादन ८२४ हजार टन से बढवर १०४४ हजार टन हो गया । भारी रसायन, 
इमीनियरो, चीनो, कागज तथा साइक्लि के उत्पादन में भी सन्‍्तोपजनक वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र 
मे कुछ नये कारखाने खोले गये जैसे-- सिंदरी का कारखाना, चित्तरजन लोकोमोटिव वक्‍्स, हि हेन्दुस्तान 
शिपयार्ड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, टेलीफोन फंक्टरो, आदि 


४७६ | भारत में आधिक नियोजन 


अधम प्रववर्धीय बोजना देश को आधिक समस्याओं के समाधाव की दिशा मे महत्त्वपूर्ण 
अयत्न थी। प्रारम्भ मे योजना की प्रगति धोमी रही परन्तु अन्तिम दो वर्षों मे सत्तोषजवा 


प्रगति हुई। 
द्वितोय पचवर्धोय बोजना 
धर 5६820: |यए४ ९४७४ श.4) 
द्वितीय प्रववर्षीय योजबा प्रथम पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा अधिक महत्वाकाक्षी थी। 


शिाधा ० 5006५) वा लक्ष्य , आ गया। भारतीय ससद ने भी आधिक नीतियों का क्हय 
समाजवादी समाज वी स्थापना निश्चित किया ॥ भार्च १६५६ में नयी औद्योगिक नीति की घोषणा 
पी गयी जिसके द्वारा सावंजनिक देन को विस्तृत करने वा लध्य रखा गया। इन घटनाओ का 
द्वितीय योजना के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों पर भी प्रभाव पडा । 

(१) डितोय थोजना के उद्देश्य -- ()) जीवन-स्तर को ऊँचा करना--राष्ट्रीय आय मे इतनी 
वृद्धि करना जिससे सामान्य उनता का जीवन-स्तर ऊँचा उठ सक्के । राष्ट्रीय आय मे व्रद्धि वा तय 
पांच वर्षों में २ २९ रखा गया | राष्ट्रीय आय भे इस सीमा तक वृद्धि के लिए उत्पादत तपा 
विनियोग में अधिक तेजी से वृद्धि करना आवश्यक हो गया । 

(४) ओद्योगीकरण--देश का शीघ्रातिशी प्र औद्योगीकरण करने के लिए वृहत्‌ तथा आधार- 
भूतत उद्योगो पर विशेष जोर दिया गया । 

(70) रोजपार मे अधिक वृद्धि करना जिससे श्रम भक्ति के आधिक्य का समुचित उपयोग 
क्या जा सके । योजनावधि में १२५ साख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार दिलाने का साथ 


(५) आवधिक असमानता दूर कफरना-- इसके लिए आय तथा सम्पत्ति की अपम्रानता म 
कमी करता तथा आशिक शक्ति के उचित वितरण का लक्ष्य रखा गया जिससे समाजवादी प्रात 
की स्थापना में सद्दायता मिल सके । 

दि दस अकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ओऔद्योगीकरण द्वारा देश का तौद़ गति से 
भआधिक विकास करना प्रैथा राष्ट्र को साथाजिक व गाथिक न्याय की दिशा मे अग्रसर वरना था। 
पोचना आयोग के शब्दों मे, “हमारी द्वितोय दचवर्षोय पोजना का उद्देश्य प्रामीण भारत का पु्तविर्माण 
करना, भारत को औद्योगिक प्रगति को सुहृद नॉब रखना, जनता के दुबंल तथा आधारहीन वर्ग को 
उम्नति के अवसर प्रदान करना तथा देश के समस्त भागों का सत्तुलित विकास करना था। 


परप न गत के अन्तर्गत मूल २४०० करोड़ रुपये व्यय करने का लक््य निशिचत रिया गया 
रिलतों को कार्यास्वित करते समय आविक कठिनाइयाँ सामने आयी । ये बठिनाइयाँ आस्त- 
न्धित थीं । आयात की जाते वाली मशौनों ता 

प्रमुव कारण उन्तरराष्ट्रीय मूल्य-स्तर मे वृद्धि तथा स्टेज 
“दे तक्ट थे । विनियोग की मात्रा घट होने तथा उसी तुनता में उह्याइल कर होते मे गारण 
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देश में भी मूल्य स्तर ऊँचा उठा तथा मुद्रा-स्पीति वी परिस्थितियाँ उत्तन्न हो गयीं । इन कारणी 
में द्वितीय योजना के भौतिव लट्ष्यों की पूर्ति के लिए अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यवता हुई । 
परन्तु देश में साधनों वा अमावथा | अत द्वितीय परचवर्षीय योगा दो भागों में वाँट दिया 
गया । प्रथम भाग (एक्ष(-/॥) में व्यय का वार्यक्रम ४,५०० करोड रपये नेश्चित किया गया। इस 
भाग में वे योजनाएँ सम्मिलित वी गयीं जिनका सम्बन्ध इृषि उलादन म वृद्धि बरनेसथाया 
जिन पर अधिक व्यय किया जा चुका था, जैसे--रेलवे, इस्पात कोयला तथा विद्युत उत्पादग 
सम्बन्धी योजनाएँ | दूसरे भाग (?थ 8) में ३०० करोड रपये वी योजनाएँ रखती गयी जिनको 
पूति झतिरिक्त वित्तीय साधनों वी प्राप्ति पर निर्मर थी । 

द्वितीय पचवर्षोय योजना (सार्वजनिक क्षेत्र) ४,८०० बरोड रुपये को थी परस्तु वास्तविक 
व्यय केवल ४,६०० करोड रफ्ये क्या जा सता $ 

निम्तातित तालिका से सार्वजनिक क्षेत्र मे योजना के विभिन्न मंदों पर नियोजित तथा 
वास्तविक व्यय का ज्ञान होता है 

द्वितोष पचवर्षोष पोजता के अन्तर्गत ब्यय 

किरोड रुपये) 











विवरण डास्तदिक श्पय 
कुल व्यय प्रतिशत 
१ कृषि तथा सामुदायिक विकास भ३० ११ 
२ पिचाई एवं विद्युत शक्ति प्र श्ध 
३ उद्योग एव खनिज १०७५ र४ड 
४ यातायात तथा सवादवाहन १,३०० रे८ 
५ सामाजिक सेवाएँ 
६ विविध ७3॥ हल 
योग ४,६०० १०० 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को अधिक महत्त्व दिया गया था। हृषि भिचाई योजनाओं 
पर योजना के कुल व्यय का ३१% व्यय करना था । परल्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औौद्योगिक 
विश्ास को प्राथमिकता दी गयी । योजना में उद्योग व खनिज पर कुल व्यय वा २४% व्यय किया 
गया जिम्मम ग्रामोण और सधु उद्योगों का भाग ४% था। इस प्रकार मूल तथा बडे पैमाने के 
उद्योगों पर बुल व्यय का २०%, भाग व्यय क्या गया | यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर 
करने के लिए इस पर व्यय की मात्रा काफ़ी बडा दी ययी । प्रथम पचर्षीय योजना में साम्रजिक 
सेवाओ तथा विभिन्न मदो (7050८090८0०५) पर ३३% व्यय विया गया जबकि द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में इन पर कुल व्यय का १८% व्यय किया गया। कृषि पर कुल व्यय ६५० करोड रुपये 
हुआ जबकि प्रथम पचवर्षीय योजना मे इृपि पर कुल व्यय ६०१ करोड रुपये हुआ था । 

(३) विनियोग--द्वितीय योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत पूँजी विनियोग ३,६३० 
करोड़ रपये हुआ, जबकि प्रथम योजना में विनियोग की यह राशि १,३६० करोड़ रपये थी। प्रयम 
दवा द्वितीय पचवर्षीय योजनाओं में व्यय ठया पूंजी विनियोग निम्न प्रकार हुआ 

प्रषम एवं द्वितौय योजनाओं में व्यय तथा पूँनो वितियोग 





न >> मनन 3 (वारोड अपने) (बरोड रुपये) 
क्षेश्र प्रथम योजना । द्वितोष योजना 
१ सरवारो हांत्र का व्यय १,६६० ४,६०० 
२ सरवारी क्षेत्र वा पूँजी विनियोग १,५६० ३६५ 
३ निजी क्षेत्र का पूँत्ी विनियोग १,८०० डे श हे 








४ योग (पंजी विनियोग) म्नननशिन नियम जेनरेब ७ | दा 


नी: डक ्श्क्न्‍्जटसफ्_ि__्य_-त७त”_तततनतन तन... 


४७७ | भारत में आधिक निधोजन 


निजी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रथम योजना में वितियोग का लक्ष्य ३,६०० करोड रपये निर्धारित 
किया गया था। द्वितीय पचवर्षाय योजना में विजी क्षेत्र का पूँजी विनियोग लट््य २४०० ग्रेट 
रुपये बा था । 

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र का पूँजी विनियोग निर्धारित तय है 
अधिक हुआ । 

(४) घोधता के वित्तीय साधन--द्वितीय परदर्धीय योजना वी वित्तीय व्यवस्था निम्न 
प्रकार कर्मी थी । 














(करोद रपये) 

साधन गतुमावित आय 
१६ बतप्रात आय से बचत मश० 
३२ जहता से ऋण १,२०० 
३. बजट वे अन्य साधन (रेली ठथा प्रॉवीडेक्ट फण्ड आदि) ४०० 
४. वाद्य साप्रन--विदेशी सहायता ६०० 
५ हीताप-प्रब्धन १,२०० 

६ बल्तर को प्रा करने के लिए विदेशी साधर्नो 

से प्राप्ति का प्रपत्न ४9० 
कूल थोंगे ४,६०० 


0 20 के 2 हे 5 38 ना 
द्वितीय बोजताबाल में वास्तविक व्यय ४,६०० करोई रपये हुक्म । इसभा ५१% भाग 
कर ऋण तथा अन्य साधनों ऐे प्राप्त हुआ । 

४,६०० करोड रपये में ३,४१० नरोड़ रपये आन्तरिक साधनों द्वारा (रिजर्य वौर स्टेंट 
मेक द्वारा पौ० एल० १४६० वी जमा राशियों से दी गयी राशियों को सम्मिलित करते) हथा 
१,९६० करोड रुपय विदेशी सहायता से प्राप्त हुए । 

6) भोधोगिक प्रगति-डितीय १चवर्षीय मोजनाकाल में आयिक प्रगति सरतोयजसक रह्दी। 
योजना के अन्‍्तिम वर्ष में धाद्या्रो का उत्पादन ७६० लाख टन हुआ (प्ररम्मिक लदय ७१० लाख 
देन, सग्मोध्रित लक्ष्य 5०४ लाख टन) औद्योगिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई । भदोगिर 
उत्मादन का यूचताक मत्‌ १६६०-६१ में १६४ हो गया (१६५०-५१००१००) । योगनावात में 
तोन इस्पात के कारपाने स्थापित झ्यि गये (मिलाई, राउरे ला, दुर्गापुर) १ सशीत निर्माण योग 
ने धस्तोपजनब प्रगति वी ६ मशीन टुल्म का उत्पादन ख़बु १६५००४१३ मे ३४ करोड़ शाये वीं था 
जो सन्‌ १६६०-६१ मे दक्षर ५५ वरोड रपये का हो गया । खाद उच्चोग तथा रसायन बशेग 
की प्रगति सराहनीय रही । पूँजीगठ वम्तुओ सम्बन्धी उद्योग ने बाणातीत उप्नतति वी । कुछ सर्वषा 
तयी वस्तुओं का उत्पादत देश मे प्रारम्भ हुआ । 

(0) शेम्रकर--पोजवायाल से ४० लाल अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार प्रदान हियां 
गया जिसमें से ६४ लाथ व्यक्तियों को हपि के बाहर आय क्षेत्रो में रोजगार प्राप्त हुआ | योगता 
भा खंदय ६ बरोह था जिसमे से ८० लाघ व्यक्तियों को कृपि कै बाहर रोजगार दिलातावा। 


रोजगार के संदय वी पूति नहीं की जा सकी क्योंकि द्वितीय योजना के बन्‍त में देश में ६० सास 
अप्रक्ति बेबार थे । 


(४) राष्ट्रीय लाय--राष्ट्रीय आय, बचत तथा विनियोग वी दरों भे दूद्धि हु। बचत 
का लदय पोजनाकाल में ७% से बढ़कर १०% (राष्ट्रीय बाय का) करना था परन्तु बचत की 
306 से बढ़कर केवल ८५% हुई। वास्तविक वितियोग को दर (राष्ट्रीय आम के प्रतिशत रू मे) 


भारत में आथिक मियोजन | ४७६ 


७-३१% से वढकर ११% हो गयी । राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति जाय में क्रमश रश तथा १८ 
प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निश्चित क्या गया था परन्तु इसमे वास्तविक वृद्धि क्रमशः २१ तथा & 
प्रतिशत हुई। इस प्रकार यद्यवि द्वितीय योजना की प्रगति सन्‍्तोषजनक थी फिर भी लक्ष्यों तथा 
सफ्लताओं में पर्याप्त अन्तर रहा | अत योजना का यथार्थवादी होना आवश्यक समझा गया । 

(६) दितोष पचवर्षोय योजना को कठिनाइयाँ--द्वितीय पचवर्षीय योजना म॑ कुछ ऐसी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो अप्रत्याशित थी । ये कठिनाइयाँ निम्नलिखित थी 

(।) विदेशी विनिमय सश्ट--योजना वे प्रारम्भ होत ही अ्थ-व्यवस्था को विदेशी विनियग 
सक्ट बा सामना करना पड़ा। यह बनुमात लगाया गया था कि योजनावधि मे विदेशी व्यापार 
कूल १,१०१ करोड झुपये से प्रतिकूल रहेगा परन्तु योजना के प्रथम दो वर्षों में ही व्यापारिक प्रति- 
बूलता १,०२६ करोड़ रपय हो गयी । अधिक मात्रा म आयात--विशेषतया लोहा तथा इस्पात, 
औद्योगिक कच्चा माल तथा पूंजोगत वस्तुओं के कारण भारत को घोर विदेशी विनिमय सकठ का 
सामना करना पड़ा | 'पोण्ड पावनो' ($0८708 8]40065) में से जो राशि योजना के पाँच वर्षों 
में निक्‍्लनी थी, वह योजना के प्रयम १६ वर्षों में ही व्यय कर दी गयी । विदेशी विनिमय सकट 
आगामी वर्षों में और अधिक बढता गया तथा योजनावधि में कुल १ ८५६ बरोड रपये का व्यापा- 
रिक' घाटा रहा । 

(१!) पूल्य-स्तर में बृद्धि--प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष से ही मूल्य स्तर म वृद्धि 
व्याप्त हुई, तव से यह समस्या लगातार बनी हुई है । थोक मूल्यों का सामान्य सूचकाक जो सन्‌ 
१६५५-४६ में ६६ था (१६५२-५३--१००) सन्‌ १६५६-५७ में बढक्र १०४ हो गया । ररवरी 

१६४८ से मूल्य-स्तर मे और भी तेजी से वृद्धि होने लगी। सितम्बर १६५८ में थोक मूल्यों क 
सूचकांक ११६४ तथा अप्रैल १६६० म १२० ४ हो गया। मार्च १६६१ में थोक मूल्यों का सूचकाक 
१२७ हो गया (१६५०-५१७-१००) । इस प्रकार योजनाकाल में मूल्य स्तर म बुल ३०% की 
वृद्धि हुई। भूस्य स्तर में इस वृद्धि वे कारण आधिय जीवन में अनिश्चितता आ गयी । योजना व्यय 
सम्बन्धी सभी अनुमान गलत सिद्ध हो गये । मूल्य-स्तर म इस वृद्धि का प्रमुख कारण कृषि उत्पादन 
में कमी दया अल्प समय में ही अधिक मात्रा में विनियोजन करना था । 

(07) कृषि उत्पादन में क्मो--योजना की कठिनाइयो वा प्रमुख कारण कृषि उत्पादन में 
कमी भी या। सच १६५६-५७ में सन्‌ १६५५-५६ को अपेक्षा २५ लाख टन खाद्यानों का अतिरिक्त 
उत्पादन करने का लद्य था परन्तु उत्पादन में उस वर्ष केवल १५ लाख टन वास्तविक वृद्धि हुई । 
सन्‌ १६५७-५८ वे १६५८-५६ में भो कृषि उत्पादन सनन्‍्तोपषजनक नहीं रहा। १६५६-६० में 
खाद्यानों का उत्पादन पूर्व वर्ष की अपेक्षा ४० लाख टने कम हुआ । उसी वर्ष पूर्व बे (१६४८- 
श्धे की तुलना में कपास के उत्पादन में १०%, जूट के उत्पादन में १२९; तथा तिलहन के उत्पादन 
में ५९७ की कमी हुई । कृषि उत्पादन में इस कमी तथा उतार चढाव के कारण मूल्य-स्तर पर बुरा 
प्रभाव पड़ा, जीवन-निर्वाह ब्यय में वृद्धि हुई तथा जनता की कठिनाइयाँ बढ गयी । 

(श) ब्ाम्तरिक साधनों का अभाव तथा व्यय मे कम्ो--विदेशी विनिमय सकट के साथ 
ही ध्वाथ आन्तरिक वित्तोय साधन एकत्र करने में भी कठिनाइयाँ हुईं । राज्य सरकारें अतिरिक्त कर 
द्वारा अपेजित आय प्राप्त करने मे असमर्य रही । वर्तमान करो की दरों (१६५४-५६) पर आय में 
से ३५० करोड़ रुपये की उउत करनी थी, जबकि वस्तुत योजनाक्ाल में इस मद मं १०० वरोड 
रपये की कमी रही ॥ अल्प बचत योजना स केवल ३८० करोड रुपये प्राप्त हुए (लद्य ५०० करोड 
जा का साधनों की क्मो के कारण ही योजनाकाल में केवल ४,६०० करोड रुपये व्यय किये 
जासवे। 


इस प्रकार द्वितोय परचवर्षोय योजनाक्ाल म विभिन्न श्रकार की आथिक कठिनाइबो का 
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सामना करता पहा। इसका प्रमुख कारण योजवा का अधिक महत्वाकाक्षी (०-0४) 
होवा था। भौतिक सक्ष्यो पर नियोजर्कों ने अधिक ध्यान दिया, साधन सग्रह पर ध्यान नहीं दिया 
गया। ऊदहोने प्रशासन सम्बन्धी सुधार अब॑ व्यवस्था के विभिन्न अगो का सन्तुलित विकास तथा 
जातायात सम्बन्धी कठिनाइयां आदि समस्याओं पर अपेक्षित घ्यान नही दिया। योजना के बारम्भिक 
वर्षों से हो यह कठिनाइयाँ बढ़ी गयी ॥ अभाव तत्कालीन अध-व्यवस्था की मुख्य विशेषता 
थी। उपभोक्ता वस्तुमो का अभाव, घोरबाजारौ, मूल्य दर मे वृद्धि, भ्रष्टाचार मे वृद्धि, श्रम 
सम्बन्धी कठिनाइयों तथा अधे-व्यवस्था के विभिन्न अवयवो में असन्तुलन की स्थिति का पाया जाना 
द्वितीय पचवर्षीय योजवाकाल की प्रमुख विशेषताएं थी । परन्तु इन सबके लिए केवल नियोजड़ 
(शिक्रागश३) ही उत्तरदायी नही थे । योजना की सफलता कई बातो पर निर्भर थी, जिनमें मे 
अधिकाश पर उनका कोई अधिकार नहीं भा । 
तृतीय पचवर्धोय योजना 
(फट प्म्राफ घर रए0ए. ए.49) 

तृतीय परचवर्षीय योजता प्रथम तथा द्वितीय पचवर्धीय योजनाओं की अप्रेक्षा काफी बी 
योजना थी। इसके अन्तर्गत कुल ११,६०० करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था थी जिपमे मै 
७,३०० करोड़ हपये सावंजनिक क्षेत्र में तथा ४,१०० करोड़ रपये निजी क्षेत्र के लिए निर्रित 
किया गया । 

(१) योजना के उद्देश्य--तृतौय योजना मे दीघेकालीन विकास तथा विकास के लिए 
अधिक शक्तिशाली प्रय्नों पर जोर दिया गया। गोजनाकाल मे हृषि की व्यवस्था में पर्याशष 
सुधार करने, उद्योग, विद्युत-शक्ति तथां परिवहन के साधनों का विशास करने, प्रश्धूर्ण अतिरिक्त 
श्रम शक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था तथा अवसर की समानता व समाजवादी समाज कौ 
स्थाषता को दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाने का पावधान किया गया । थोजदा कै निर्माण के समय 
निम्ततिखित भुह्य लक्ष्य निर्धारित किये गये 

(7) राष्ट्रीय आय में वृद्धि--राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष ५९६ वृद्धि हथा योज्ञाडात् में 
राष्ट्रीय आप मे अल ३०% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। 

(४) हषि-खादान्नो के उत्पावन में इतनी वृद्धि करने का निश्चय क्या गया कि आत्म- 
निर्भरता की स्थिति उत्पन्न हो सके और कृषि के विभिन्न पदार्थों के लिए यह सकत्प ऊ्िया गया 
कि उनका उत्पादन देश के उद्योग तथा निर्यातों को आवश्यकता लायक बडाया जा सकेगा। 

(.0) आधारभृत उद्योगों का विस्तार -- इस्पात, रम्यन, इंधन ओर बिजली ज॑से आधार- 
बैत उद्योगों का विस्तार वे रता और मशीन-निर्माण क्षमता को इतना बढ़ाना कि आगामी दत्त वर्षो 
में और ओद्ोगीकरण की आवश्यकताएँ देश भे निम्नित साधनों से पूरी की जा सके । 

(7४) रोजपार--देश की जनेशक्ति का यथासम्भव धरा उपयोग करना और रोजगार के 
भवसरो में पर्याच्त वृद्धि करना । 

(0) भाप वे सम्पत्ति की + पमानता टूर करना-क्रमश अवसरो की अधिकतम समानता 
दान करना, आय और सम्पत्ति की विषमता में कमी करना तथा आधिक शक्ति का अधिक तमात 
रुप से वितरण करना । 

(२) व्यय कार्यक्रम लचा विनियोग--योजन्य में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल ब्यय ७,२०० 
करोड रुपये तथा निजी क्षेत्र का व्यय ४,१०० करोड़ रुपये निर्धारित क्या गया । इस प्रकार 
मे पाल मे कु १३,६७० कोड स्पदे के व्यय कार्यक्रम निश्चित विये गये।. सा्वजमिक दीत 


३३०० बारोड रुपये पूंजी विनियोग तथा 
(९०६ करोड रपये _प व्यय के लिए थे। योजना में यह स्पष्ट कर दिया यया हि योजता मे 
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सम्मितित सभी भौतिक कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए कुल ८,०५० करोड रुपये की आवश्यकता 
सार्वजनिक क्षेत्र मे होगी । निम्न सारिणी में सावंजनिक क्षेत्र मे किये जाने वाले व्यय (७,५०० 
करोड रुपये) का मुख्य मदों के अन्तर्गत वितरण दिखाया गया है - 











तृतीय घोजना का व्यय कार्यक्म--सार्वजनिक क्षेत्र (करोड रुपये) 
वितरण कुल ब्यय प्रतिशत 

१ कृषि तथा सामुदायिक विकास १,०६८ रड 
२ बड़ी तथा मध्यम सिचाई योजनाएँ ६४० €्‌ 
६ बिजली १,०१२ १३ 
४ ग्राम और ब्प्‌ उद्योग रह ४ 
५ संगठित उद्योग और खनिज १,५२० २० 
६ परिवहन भौर सचार साधन $0030 २० 
७ सामाजिक सेवाएँ और विविध १,३०० १७ 
८. इन्वेध्टरी २०० क्र 

योग ७,५०० १०० 





७,५०० करोड हमये में ३,७२५ करोड़ रुपये राज्य मरवारो द्वारा तथा ३,७७५ करोड़ 
रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यप करने की व्यवस्था की रपी परन्तु राज्यों द्वारा योजनाओं के 
भौतिक कार्यक्रमों करो पुरा करने के लिए बुत ३,८४७ करोड स्पये की आवश्यकता का अनुमान 
लगाया गया । 

इस योजताकाल में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों मे मिलासर १०,४०० करोड़ रुपये की 
पूँजी विनियोग करनी थी । 


समस्त भौतिक कार्यक्रमों को पूरा करने में 5,००० करोड रूपये सरकारी क्षेत्र मे व्यय 
करने ये / योजता-काल में श्रम-शक्ति में १९७ करोड की वृद्धि का अनुमान लगाया यया जिसमे से 
कैवल ! ४ करोड़ व्यक्तियों को रोजगार देने कौ सम्भावना व्यक्त की गयी। सभी कार्यक्रमों के पूरे 
हो जाने पर राष्ट्रीय आय मे ३४% को वृद्धि, कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के शुद्ध उत्पादन में २५%, 
खानो थोौर कारखानों के उत्पादन में 5२% तथा अन्य क्षेत्रों के उत्पादन में ३२% को वृद्धि की 
गयी। यदि राष्ट्रीय आय में केवल ३०% को वृद्धि हुई तो राष्ट्रीय आय योजना के अन्त में 
१६,००० करोड रुपये हो जायगी (ट्वितीय ग्रोजना के अन्त में सद्‌ १६६०-६१ के मूल्यों पर 
राष्ट्रीय आय १४,५०० करोड रपये थो) । जनसल्‍्या के तत्कालीन अनुभानो के आधार पर तीसरी 
योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति जाय ३८६४ सपये हो जाने की आशा की गयी । 

(४) योजना के वित्तीय साघय--योजनाकान में कुल विनियोग १०,४०० करोड रुपये का 
प्रावधान किया गया अर्थात्‌ पूंजी विनियोग की दर कुल राष्ट्रीय आय के ११% से बढाकर १४%, 
करनी थी | स्वदेशी बचत को दर राष्ट्रीय माय के लगभग ८ ४५% से बढाकर तृतीय योजना के 
अन्त तक ११ ५% करने का मकल्प किया गया योजना में कुल ७,५०० करोड़ रुपये व्यय करने 
का लदय रसा गया । परन्तु योजना में सम्मिलित सभो भोवतिक कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए 
कुल ८,००० वरोड स्पये वी आवश्यकता का अनुमान लगाया गया। अग्रलिखित तालिका में 
सरकारी क्षेत्र के विभिन्न दित्तीय साथनों से श्राप्त होने वाली आय दिखायी गयी है। तुलना वी 
हृष्टि में द्वितोय पचवर्षोय योजना के वित्त (वास्तविक अआप्ति) के अमुख स्रोत भी दिये गये हैं - 
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बा जा 7 >> मी मन] तथा तृतीय योजना के वित्तीय साधन (करोड़ श्पये) 
शीर्षक ४ जि ++++  ए कलकला योजना तृतीय योका 


१ धातु राजस्व से बचत (अतिरिक्त 
कराधान को छोडकर) 


५० भ्रर० 
२ रैलदे का अशदान १५० १०० 
हे सरकारी उद्योगों को बचत 5 ४५० 
४. जनता मे ऋण (किशुद्ध) छ्प० ८०० 
४ अत्य बचतें (विशुद्ध) ४०० ६०० 
६ प्रॉवीडेप्ट फण्ड १७० 508 
७. इस्पात समीकरण कोष ह्ेद (०५ 
५ विविध पूंजीगत ग्राव्ति र्र ०७ 
दर प ६. 
योग १,५१० ३,०४४ 
६ अतिरिक्त कराधान, जिनमें सरकारों 
उद्योगों एव व्यवत्तायो की बचत 
बढ़ने के उपाय शामिल हैं १,०५२ १,७१० 
१० विदेशी सहायता के रुप मे बजट मे 
दिखायी गयी प्राप्तियाँ १,०९० २,२५० 


११ हीनाथं प्रवत्धन जला अत क आ किक ५१० 


“  फिम्मराप 7० पथ योग ४,६०० ७,५९० 
योगता-काल मे ३,२०० करोड श्पये की विदेशी सहायता की आवश्यकता का अनुमान 
लगाया गया । 


कैच राशि में पी० एच ४८० के अन्तगंत किये खाद्धान्नों के आयात का मूल्य सम्मिनित 
करने पर योजना-काल में भुगतान त-तुलन्र में बुल ३,२०० करोड रुपये की कमी का अगुमात या। 
१०,४०० करोड रुपये के विनियोग के लिए २,०३० करोड रपये की प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा बी 
वावश्यकता थी। योजना की उपयुक्त आवश्यकताओं के अतिरिक्त कच्चा माल, कल-पु्जे, पुरानी 
भधीनों कौ बदलते फिथि।शाब 66 47070) कलादि 
आयात करते की व्यवस्था की गयी । 


(१) तृतोय योजना की प्रपति-- तृतीय योजना-काल (अप्रैंस ६६६१ से मार्च १६६६ तक) 


उैयय किये गये जबकि प्रस्तावित व्यय वेवल 
५७/३०० करोड़ रुपये था। योजनाहाल मे कृषि, सहकारिता तथा सामुदायिक विरासत पर ११०३ 
के रोड, सिचाई तथा विद्युत पर १,६१६ करोड, लथ्ु व ग्रामीण उद्योगों पर २२० करोड़, सग्रठित 
उद्योग तथा खनिज पर (2७३४५ करोड, परिवहन व पैवादवाहन पर २,११६ करोड़, सामानिक 
है पर २,४२२ करोड तथा बन्य दो पल (६ वरोड रुपये व्यय किये गये । इस पार ख्यय 
+मबन्‍्धी सथ्यों की पूछ्ति हो दया, 'रन्तु उत्पादन के लक्ष्यों की पृत्ि नहीं की जा तक्री । 

थिक विक्रात्न को गति सन्द रही । विकास-दर (7080 4०) 
मे _ नी में दृद्धि के सन्द्म मे ; हे, ३२ में २५७, १६६२-६३ मे (७१८, १६६३-६४ 
तथा १६६५-६६ में ४ २% (गध्डगा०८) रही। हृपिका 
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उत्पादन लमझद पूर्वदत्‌ रहा ठया अधिक झात्रा में खाथयतों ता आबाव करता प्रदा! ऋेबद मंद 
१६६४-६६ प्ें खाद्य उलादत स्थिति ठीक रही (उ्ादने झा£ करोड टन)॥। योह्लावध्ि मे 





औौदोपिक उत्तादन भी झाझानुदूल नहीं बद्द छञा | 
सक््य से बहू कम रहा। बोजकाडाव में दृल्यों म ३६ 


कश्िताइ्ा बढ गयीं । रोजदार वे की भी दूदि नहीं 
योजता का यन्तिस वर्ष १६६५-६६ एूर्घत 
दिपिवञ बा । इस दर्ष हृष्ि ठ्यादद में १५९ रूसी हुई 
ढया गाष्ट्रीय बाद में ४ ०९, कमी हुई । नियोवर मे नी बसी हुई ॥ खाद्यान छो समस्या, ददत 
मच्चों ही समस्या, विदेशों दिनिमय ”ा समस्या, यरोंजयारीं वो समस्चा, जतसन्ठां यो 
4हुले थे भी शप्रिच्र अटित हो गयीं। इस तार वूतीय बोज्साजार भारत ही अर्फ-ल्वस्थर 
निए बमझलवाओं एवं आदिक कस्लिाटयों का आव रहा । 
भारत में आयिक नियोजन के प्रयम पन्द्रह वर्ष 
(७ प्मापणछ्डा5 08 पडा धायवरध्ट5 श६5४५ 0ल्‍ एफ एड्ट्ा.079६घा) 
३३ मा, १६६६ वो भारत में आयकर वतियाजत हे पर्दरह वर्ष पूरे अप्रेल, 
१६६६ से चनुर्ध पद्रर्षीय योझ्ता बे जन्‍्तर्गत जापिक विहास प्रारम्भ हक्आा। ग्रहाँ पर सत्र पद्यह 
वर्षों के थोडताइड आदिक विकास की ठस्तब्पियों पर एक विद्गस दृष्टि डाउेंसे दिसमे हमें यह 
हाठ हो रद हि मत वर्षों में भारत 2ो प्रयवि किम्र सीमा ठझ हुई है। इुंछ जाजोचओं न भागते 
में नियोश्त को सऊनता जय कटु ध्यठाचना की है। परलतु यदि हम विग्रोजिति जाविक विजास की 
इससब्धियों प्र विवेक रे साय विचार करें को निशिदत रूप से इस विष्कर्ष पर पटुँचेंगे हि विभिर 
कब्तिदयों, छझाथिर ममस्धाजा तथा दुछ क्षेत्रों में योज्माओं छी जसऊतताओं छे द्वोठ हुए भी 
मारदीय अ्ेव्यवम्पा की प्रयति सन्दोष॑जनक रही है । बद हम इत सझवद्मओं पर इछ जिस्ठार- 
पूवेक प्रक्राय दानेगे | 
(१) शाष्ट्रोय खाद में दृद्धि- नियोडन के पर्व धर्याव्‌ १६५० तऊ, नारत में आथिक विकास 
की दर औवव रूप से एक द्रठियत दापिंक मात्र थो। सन्‌ १६०० से १६४० ते कृति विडास दर 
$ २ प्रदिस्व हो थी। प्रथम प्रदर्षीय सोजबाह्ात (१६५१-४३ से १६५५-४६) में भारत में 
वाविक विकाम दर ३ ४ प्रठिशव दाविद ठया दिदीय योजदाकाच (१६५६-५० ने १६: 
में विधाय दर (हा०जाएं 740) ४ प्रदिदत वायिक थी दिनित आधिक कव्दादयों के होते 
की टुवीप दोडताडाल (१६६१-६२ से १६६५-६६) के प्रयत वर्ष में २४ प्रतिशत, दिववीउ वे 
में १७ प्रविदव, दूतोय वर्ष में ४ € प्रतिसठ, चनुर्घ वर्ष मं < + प्रदिगत राछ्ीय आय से दड़ि हक, 
गेदना के बन्ठिम दषे (१६६५-६६) में देश के विभिन भागों झे बनादृष्टि दया भारद-याक युद्ध 
द दाह शाप्ट्रीय जाय में ४२ प्रतिशत की रमो हुई ॥ विम्न सारिदी द्वारा बाद दो वृद्धि पर प्रशथ 
पढया है ॥ 


















शाष्ट्रोय आप में दृद्धि 
बाय 7 





१६५०-५१ १६६०-६१ 
है. शुद्ध उन्पादन (अरद झुपयों में) 
() वर्बदान दूस्यों पर ह्न्३ शड! ५ 
(0) १६४६-४६ के झूच्यों पर ब्च््श्‌ रहे 
+. प्रति ब्यक्ति उन्पादन (म्पयों मे 
(0) दर्वगान दृस्यों पर स्च्द्न्र श्डम ३ 
(४) १६४८-४६ जे मृूच्यों पर. २४७ ५ इ२३:३ 
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सन्‌ १६६०-६९ के मूल्यों पर सन्‌ १६६१-६२ मे शुद्ध राष्ट्रीय बाघ १४,४६० बरीह स्पे 
थी जो बढकर सन्‌ १६६६-७० मे १६,१७३ करोड रुपये हो गरमो। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय भाए 
३०६ रुपये से वढकर ३३६ रपये हो गधी (१६६०-६१ के मूह्यों पर) ) 

(२) जोवन-स्तर में सुधार-साधारण तायरिक जीवन स्तर में १४ वर्षों मे सुधार हुआा। 
प्रति व्यक्ति आप २६७ ३० से वढकर ४२६ रु० हो पयी | औसत जीवत-काल ३२ में बदकर ४१ 
वर्ष हो गया, प्रति व्यक्ति खाद्याज्ञों की उपलब्धि १३८ ऑआँस प्रतिदिन से बटकर १५४ ओोत ह्दो 
पयी, और बड़े की प्रति व्यक्ति उपसब्धि ११ मीटर वापिक से बढकर १४ मोटर वार्षिक हो गयी । 

(३) छृषि विराल-हृपि के क्षेर में पर्याप्त विकास हुआ। कृवि उत्पादन का सूचराक 
सन्‌ १६१०-४१ में €६ था (१६४६-५०--१००) जो सन्‌ १६६४-६४ में बढकर १४८ हो एया 
(१६६५-६६ हृपि के लिए असामान्य वर्ष था) ! इस्त प्रकार १४ वर्षों में हृपि उत्पादन में ६१% 
वृद्धि हुई | 

पद्धह वर्षों में मिचित भूमि का क्षेत्रफल ५६० लाख एक्ड से बढकर ६७० लाख एकड़ हो 
गया। इस अवधि में देश में सात लाख सल कूप लगाये गये तथा सच्ह हजार गांवों में वत दाय 
पाती पहुँचाया गया । गाँवों में सात लाल कुएं बताये गये । भारत का पत्योक गाँव अब सामुदायिक 
विकास योजनाओ के अन्तर्गत था गया है 

(४) उद्योगों की प्रगति--हृपि बी तुलवा मे उद्योग, परिवहत तथा विद्युत उत्पादन मे 
सराहनीय वृद्धि हुई है। बिजली की भारी मशीनें, इजीतियरिंग की भारी मशीनें, पशीने विर्शा, 
पैट्रोन, बिजली के सापाद बादि के उत्तादत में बहुत अध्विव वृद्धि हुई है। विम्नाहित सारिषो 
औद्योगिक प्रगति पर प्रकाश डालती है. - 


प्रमुख उद्योगों का विकाव 
विवरण इकाई १६४०-११ १६६४१६६ 
तैपार इम्पात दस लाख टन १०४ ४७ 
अल्यूमोौतियम हजार टन ४०० 4२५३ 
डोजल इजत (स्थायी) हजार में ५५० ११६५ 
ऑटोमोबाइल्म कं १६ ५० ७८० 
मशीन टूल्स मृल्य करोड हपदे ०३४ र४७९ 
सीमेण्ट दस लाप टन ३७० श्र 
नाइट्रोजिनस फरि० हंजार टन (0४) हम १४४१६ 
कोमता दम लाख टन ३३ ८5० ७४५ 
पैद्रोलियम हर ० २० १४ ४० 
विद्युत उत्पादन क्षमता दस लाख शिनोवाट ३३० ५१७ 


हा औद्योगिक उत्पादन का सूचकाक सचु १६५१ में ७४ था (६६४६--१००) जो सद १६६८ 
में बदकर १७२ ४ हो गया। इस प्रकार औद्योगिक उत्पादव में १७२ प्रतिशत वृद्धि हुई । 

द्वितीय योजना के प्रारम्म काल (१६५६-१७) से वर्तमान समय तक स्टोल, एल्यूमीनियर, 
समायतिक, इजीतियरिंग, पैंट्रोनिप्रम तथा फ्टिलाइजर उद्योगों वी उत्पादन क्षमता मे ततहनीय 
वृद्धि हुई है। इन उद्योगों को प्रगति भारत के औद्योगिक भविष्य वी सूचक है। निवट भविष्य रमन 
ही भारत कौद्योगिक इध्टि से एक महत्त्वपूर्ण देश हे डायेया । 

(2) परिवहन वा विकास--डिसी भी देश के बाथिक विवास के लिए परिवहन हे सोधनी 
है। विशर आडग्यढ़ है। बोजता के प्रदम पद्रह क्यों मे परिवहत के क्षेत्र में मारत वी अति 


् 
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सम्तोपजनक रही है। रेलवे को माल ढोने की क्षमता ६३० लाख टन (१ ६६५०-५१) से बढकर 
२,०५० लाख टन हो गयी, जहाजरानी की टनेज ३ ६ लाख जी० आर० टी० मे बढकर मार्च १६७० 
पे र८ लाख जी ० आर० टौ० हो गयी क्या पवत्नी सडके सन्‌ १६५१ में १५७ नाख बिलोमीटर 
से बढकर १६६९ मे ३१२५ लाख किलोमीटर हो गयी । हे 

(६) सामाजिर सेवाओो की प्रगति--नियोजन का प्रमुख उद्देश्य सामान्य जनता के जीवन- 
स्तर में सुधार लाना तथा उसके जीवन को अधिक सुखमय बनाना है। सामाजिक सेवाओ मे वृद्धि 
द्वारा इस उद्देश्य वी प्राव्ति मे सहायता मिलती है। गत पर्द्रह वर्षों मे सामान्य शिक्षा, जन-स्वास्थ्य 
तथा प्राविधिक शिक्षा आदि क्षेत्रों मे भारत ने सराहनीय प्रगति की है। इसका अनुमान 
निम्नाक्षित सारणी से लगाया जा सकता है 

सामाजिक सेवाओ को प्रगति 








विधरण १६५०-५१ १६६५-६६ 
सूसों को सस्या (हजार में) २३१ ५०५ 
खूलो मे विद्यार्पी (६-१७ वर्ष के) 
(हजार में) र३े५ ध्७ ७ 
इजीनिर्यारिंग व प्राविधिक विद्यालयों में 
प्रवेश देने की क्षमता (हजार मे) ५६ ४६६ 


प्राथमिक चिक्रित्सा केन्द्र न्‍्-+ 


४,८०० 
परिवार नियोजन केन्द्र न्‍+ ११,४७४ 
अस्पतालों में विस्तरों की सख्या (हजार में) ११३ २४० 


सन्‌ १६५०-५१ में २७५ करोड रुपये की छात्रवृन्ियाँ दी गयी जबकि सन्‌ १६६५-६६ में 
३४५ करोड हपये इस मद में व्यय किये गये । ५२,३०० गाँवों तथा कस्‍्बों में बिजली पहुंचायी 
गयी। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भो प्रगति भन्‍्तोपजनक रही है । कर्ंचारी राज्य बीमा योजना 
के बतगंत तृतीय योजना के अन्त मे ३१ १० लाख कर्मचारी लाम प्राप्त कर रहे थे । 

उपर्यूक्त विवरण से स्पप्ट है कि भारत न प्रथम पनद्रह वर्षों के योजनावद्ध विकास वे काल 
में अच्छी प्रगति की तथा भारतीय अयं-व्यवस्था गतिशील एवं विकास्रोन्मुख रही । बचत, विनियोग 
तथा पूंजी-निर्माण की दरो मे धृद्धि हुई। पन्द्रह वर्षों मे २८० लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त 
हुआ | योजनाओं के आलोचक जो भी वहे यह तथ्य निविवाद है कि गत वर्षों में जनता के जीवन- 
स्तर में सुधार हुआ है । कृषि, सामुदायिक विकास, उद्योग, परिवहन आदि के विकास द्वारा जन 
साधारण विभिनत देष्टियो से लाभान्वित हुआ है । 

वाधिक योजनाएँ १६६६-६७, १६६७ ६८ तथा १६६८-६६ 

तृतीय पचवर्षोष योजना को अवधि ३१ मार्च, १६६६ को समाप्त हुई। उस समय चतुर्थ 
प्रचवर्षोय योजना की रूपरेसां पर विद्यार-विमर्श चल्र रहा था । चतुर्प योजना की रूपरेखा भी 
प्रकाशित की गयी परन्तु अब उस रूपरेसा का कोई महत्त्व नही है । वस्तुत अब तक चतुर्थ-योजना 
के सम्बन्ध मे जो फुछ किय( गया है, उसे मनसिक-व्यायाम कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। 
तृतीय-योजना के प्रमुख लक्ष्यों की पूति न होने, पादिस्तान के आक्रमण, वित्तीय साधनों कौ कमी 
तथा विदेशी सहायता वो अनिश्चितता के कारण चतुर्य-्योजना को अब तक भी अन्तिम रूप नहीं 
दिया जा पता है। 

(१) व्यप--इस प्रशार तीन वर्षों तक एक प्रकार से योजनावशणश' (९9 सतगातण्ज) 


रहा। इन तीनों वर्षों मे तीन बापिक योजनाएँ क्रियान्दित की गयो । इन वापिब योजनाओं का 
संक्षिप्त विवरप प्रस्तुत क्या जा रहा है । 
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वाधिक योजनाओं के अन्तगेत व्यय 


हल्‍_३8६आूमनफा-___तहत_हहोर रूपोओें) रुपयो मे) 
व १६६६-६७ १६६७-६८ १६६८-६६ 
है छणानक कब पु ्प-"तम-- कृषि व सामुदायिक विकात्त ३३१ ३६३ सर 





२ पिचाई व बिजली भ्र्ड६्‌ श्थर डह्व 
३ उद्योग व खान भ्ध््द ५६४ 9434 
है, पटिवदत व सवादबाहन शर३ ४१6 3२६ 
# सामाजिक सेवाएँ तथा अन्य २८३ इधर पस्‍ज-++््औु आ£ ह 

योग पलट + न धन २,२३० २,३३७ 


(२) बाबिक योजताओ के वित्तोय साधन--निम्न सारिणी द्वारा इन वापिक योजनांगों 
वित्तीय साधना का ज्ञान होता है 


के 
णफएज+++---.....तक्‍....ढ (री रापयो मे) 
मद २६६६-६७ १६६७-६७ पलक - न हल पयत 
(वास्तविक) (वास्तविक) (वास्तविक) 
६ मुख्यत बजट के साधनों से भ्१० ३६४ ७४५ 


२ परेतृू-ऋण ड३६ 





ब५० ७१६ 
डुबे परेलू साधन (१+२) १,३४६ १२१४ १४ 
हे विदेशी सहायता छ्ष्द कक पाए च््ू£ प७६ 





फ-+-++...तत__ ३१३७ २,२०५ जज छए_ 
एज... ४+७--....00/#मफमहत8हतहसे 


गैबू १६६६-६७ मे राष्ट्रीय आय मे केवल शक अ्रतिशत वृद्धि हुई तथा अ्रति व्यक्ति आय से 
| ४१० कमी हुई । प्रारम्भिक अनुमानो के सच १६६७-६८ में राष्ट्रीय आय में €"१९६ 
वृद्धि दा प्रति-व्यक्ति आय में ६ ५% वृद्धि हुई। इसके पूर्व के दो वर्ष कृषि के निए अत्यन्त ही 


म्रतिवुल रहे | सब १६६७-६८ मे 'रर बे की तुलना मे कृपि-उत्पादन में २० २३% वृद्धि हुईं। 


चतुर्थ योजना मे कुल जय की राशि २४,८८२ कोड रुपये निश्चित की गयी है जिसमे 
से १५,६०२ करोड़ रुपये लोक क्षेत्र द्वारा जा 5,६८० करोड़ रुपये निजी क्षेत्र द्वारा सच किया 
। लोक ज्षेत्र २ सिफ-- - अप्रलिखित रकम खर्च करने का आयोजन क्या गया है 


भारत में आयिक नियोजन | ४८७ 








चतुर्य योजना में व्यय 
(करोड रुपयो मे) 
न्‍ननननमननममीनननमननमन नमन न नननननननननन-+१५७»«मममनीन न ष मनन ऊन नननननननननन- न“ न न नमन नमन मनन + मनन ननन्श्धिशीतसेस दे 

मद रकम फुल का प्रतिशत 
१. कृषि तथा सम्बन्धित वोच २,७१८ १७ 
३२. सिलाई, बाद नियन्त्रण आदि शग्द७ हि 
३. शक्ति २,४४८ १६ 
४. ग्राम एवं लघु उद्योग श्ध्३े २ 
५. उद्योग तथा खनिज झेरे३८ र्र्‌ 
६ परिवहन तथा सचार 3,२२७ २० 
७ सामाजिक सेवाएँ २,२७६ १६ 
८ अन्य श्ध्र १ 
योग १५,६०२ १०० 











इस तालिका से स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना में कृषि तथा सिंचाई पर २३ प्रतिशत, उद्योग 
तथा खनिज पर २१ प्रतिशत, पर्टिवहन तथा सचार पर २० अतिशत, शक्ति तेथा सामाजिक सेवाओं 
पर १६-१६ प्रतिशत रकम सर्च करने का प्रावधात किया गया है। इसका अर्थ यह है कि सभी 
महत्त्वपूर्ण छेबो को प्राय समान स्‍तर पर रखने दा प्रथस्त किया गया है ताकि देश का माथिक 
विकास भर्वागीण हो सके । 

उद्देश्य--चतुर्य योजना के सामान्य उद्देश्य तथा नीतियाँ वही हैं जो अन्य योजनाओ की थी 
किन्तु इसमे कुछ दिशाओं में आटमनिर्भेरता तथा राष्ट्रीय चेतता पर अधिक जोर दिया गया है। यह 
तिम्नलित्तित बातों पे स्पष्ट हो जाता है 

(१) स्पापित्व के साथ विकास (070७0 छा0॥ $080॥9)--चतुर्य योजना मे कृषि 
पदार्थों के मूल्यों मे उतार-चढ़ाब रोकने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके लिए 
आवश्यक वस्तुओं के पर्याप्त भ्रष्डार निश्चित करने का निश्चय क्रिया गया है ताकि कभी के समय 
इनका उपयोग क्रिया जा सक्के | 

(२) दिद्वेशी सहायता से छुटकारा--योजनाकाल में पहली वार इस बात पर जोर दिया 
गया है कि विदेशी सहायता से शीधातिशीध्य मुक्ति पाने का प्रयत्न किया जायगा । इसके लिए 
राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से ह्ध्विक परिश्रम करने की आवश्यकता का महत्त्व समझा गया है । 

(३) विर्षात--विदेशी सद्ायता से छुटकाए पाने के लिए निर्यातरं मे प्रति बे ७ प्रतिशत 
की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। 

(४) साम्राजिक स्थाय मोर समानता की बादश्यकता पर अधिक दल दिया गया है, इसके 
लिए आप की विधमता को कम करने का निश्चय किया गया है । 

(५) प्रादेशिक अछतुलन को कम वरते के: लिए पिछडे हुए क्षेत्रों के विकास पर अधिक 
ध्यान देने का निश्चय किया गया है । 

(६) संस्धागत परिदतेव--प्रजातन्‍्त्॒ को शक्तिशाली बनाने के लिए वित्तीय तथा विकास 
सम्दन्धी संस्थाओं को शक्तिशाली बवाने के प्रदत्त को महत्त्वपूर्ण माना गया है। 

इस भ्रकार चतुर्थ योजना में आत्मनिर्भरता त्तया सामाजिक एवं आधिक न्याय को आव- 
इयहता पर अधिक बल दिया गया है जो समाजवादी भावनाओं के यर्वंथा अनुशूल है। 
वित्तोप साधन 

चतुर्ष योजना के लिए अग्राकित साथतों से धन पआप्त करने का निर्णय लिया गया है : 
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(7) आन्तरिक साधन १२,४३८ ७८ २ प्रतिशत 

(२) विदेशों से प्राप्तियाँ २,६१४ 4 ५ आर 

(३) घाटे की बजट व्यवस्था घु० ३ ७ 
११,६०२ ९०० ० 


जन नक-न>+>०> न जन- 
कमियाँ-- इतसे स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना मे एक ओर तो मुल्यों में स्थायित्व की आब 
इैयकता पर जोर दिया गया है, दूसरे घाटे की बजट व्यवस्था के त्याग करने का निश्चय नही किया 
गया है। पांच वर्ष मे ८५६० करोड हुपये की रकम हीनाथ प्रबन्धन द्वारा प्राप्त करते का निशषय 
उचित नहीं होता । पिछने दो वर्षों (१६६६-७० तथा १६७०-७१) में हो लगभग ५०० करोड़ 
रपये का हीताए॑ प्रबन्धन हो चुका है। शेष तीन वर्षों में भी हीनाय॑ प्रवस्यन अधिक होने की ही 
भाशका दिद्लायी पढ़ती है। 
दूसरी महत्त्वपूर्ण वात यह है कि १२,४३८ करोड रपये के आन्तरिक साधनों में ३९६ 
करोड रुपये अतिरिक्त करों पे प्राप्त करने का निर्धय किया गया है। इसमे २,१०० करोड़ परे 
दाज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त करो से प्राप्त किये जाएँगे । यह निश्चय देखने मे तो बहुत श्रेष्ठ 
दिसलायी पडदा हैं किन्तु व्यवहार मे बहुत कठिन प्रतीत होता है। भारत मे राज्य सरकारें प्रायः 
कर लगाने में समर्य नही हैं क्योकि दल-वदल की नियमित घटनाओं के कारण राज्यों में स्थायित 
भोग हो. 23 है । अपनी कुर्सी बनाये रखने के लोभ के कारण नये कर सगाने की शक्ति बहुत 
गयी है। 


केद्धीय सरकार के भी अधिकतर निर्णय राजनीति से प्रेरित होने लगे हैं, भाविक महत्त्व को 
हृष्टि मे रख कर नहीं। अत एक ओर तो राज्य सरकारें केद्ध पर अधिक निर्भर होतो जा रही हैं 
दुस़री ओर केद्ध स्कय भी अधिक कर लगाने में समर्थ नहीं है। ऐसी स्थिति मे पर्याप्त पतराशि 
जुटाना मम्भव प्रतीत नहीं होता 

क्रान्तिकारिता का नाव--चतुर्भ योजना में कोई ऐसी व्यवस्वा नहीं है जिसे क्रानितारी 
कहा जा सके । इसमें पहलो तोन योजनाओं के निश्चय ही नये शब्दों में दोहराये गये हैं। आधितः 
विषमता और प्रादेशिक असस्तुलन दृर करने मे बहुत मजबूती से क्रान्तिकारी कदम उठाव पछगी। 
१६७६ में “गरीबी हटाओ” का नारा लगाकर चुनाव तो जीत दिया जम: न गया. क्ल्तू १६७१ ७३३ 
बेजट भें गरीबी हटाने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो इस तिएचय को पयता या 
ईम्रोनदारी को प्रमाणित कर पक्के) ढीले ढाने, सामान्य मयलो से न॒ हो देश की गरीबी हट सबही 


है, न आधिक विषमता दर हो सकती है। इसके लिए नये उत्साह से नयी नीतियों हा सूतपात 





करना पढेंगा। ऐसा लग ऐसा लगता हैं क क्त्तोय जा; शासक कंवत् वचुनों से समाजवादी हैं, उनका रत 

कक बहार पूंजीवाद ओर नोकरघाही के दे के पिनोने विप से युक्त है। जब तक कपती और 

करनी मे मन प्माजकद एड २.7“ विप्र से_ युक्त ४24 लि .2०५:.:../4 
करनी में अन्तर रहेंगा, समाजवाद एक स्वप्त मान बना रहगा। झाजार प्ताकार सत्य, नह ५; 

४ विधोजात ३... प्रदेन 

१. 'गाधिक नियोजन! के अर्थ तथा उद्देश्यों का विवेचन कीजिए । ) 

(जोधपुर, बो० ए० (अन्तिम वर्ष), १६६८ 

है भारत में प्रथम तीन पचवर्धोय योजनाओ की अवधि में उद्योग या पी क्षेत्र के विकास का 

वर्णन कीजिए । का) (जोधपुर, बो० ए०, १६६८) 

है भारत मं आधिक नियोजन * इतिहास की सक्षिण विवेचना कीजिए । भारत वी अर्य- 

हुआ है ? 





व्यवस्था को आधिक नियोजन से किने दिशाओं में लाभ 


योजनाओं हर (राजस्थान बो० ए०, १६६४) 
हि की अवधि मे भारतोय अर्ब-व्यवस्था की प्रगति पर प्रकाश दातिए ) 


हु दिल्‍ली, बो० ए०, १६६६) 
भारत की चनु्ष योजना पर बासोचगालक टिप्पणी हिविए ! (दिल्ली, बी० ए० 


मर 


विदेशी व्यापार 





(70856 78508) 


ववंधबसवांड गिर हि शा प्र//शरउा 40 लाफॉ०ग्र #ीशा। आरवंब्रडा।ए का 
व ४7) का अग्रियो 0) कंवा९ उठकर टवैएका।782 00 #श/ #धह॥एग्राउ 
>--+#9#9 जात 


विसी भी देश की व्यापारिक जवस्था उसके आथिक विकास की द्योतक है। व्यापार वृद्धि 
बढ़ती हुई आधिज प्रगति का प्रतीक है। आधिर दृष्टि में पिछड़े हुए देशों में विदेशी व्यापार का 
महत्त्व और भी अप्रिक है। ऐसे देशों वे माविव वियास के विए पूंजीगत साधनों की आवश्यवता 
होती है जिनयी प्राप्ति विवर्सित देशों से ही वी जा सवती है। इसके जिए विदेशी मुद्रा वी 
जावश्यकता हातो है जो निर्यात व्यापार द्वारा ही प्राप्त वी जाती है। विकास सम्बन्धी आवश्य- 
कछाओं वी पूत्ि विदगी ऋण तथा अनुदानों द्वारा भी की जा सकती है परन्तु यह व्यवस्था अल्प- 
बाजीन ही हो सती है। दीपंकान में निर्यात वृद्धि वे क्षतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। जन 
आधिए विकास के जिए विदेशी व्याथार अत्यावश्यक है । 

विसो भी देश बे व्यापार को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--(१) आल्तरिक 
व्यापार, तथा (२) विदेशी व्यापार । 

(१) वातरिक व्यापार (07 4:%0०)--आन्तरिक व्यापार वह व्यापार है जो 
देश की सीमाआ वे बन्‍्दर किया जाता है। एक देश के अन्दर विभिन क्षेत्रो में किया जाने बावा 
पारस्परिक व्यापार आन्तरिक व्यापार कहलाता है। सामान्य रूप में खान्तरिव व्यापार की मात्रा 
विदशी व्यापार से अधिक होती है । 

(३) विदेशों व्यापार [706हा। 7740०)--एव देश दूसरे देशों के साथ जो व्यापार 
ब्रता है उस विदेशी व्यापार कहते हैं । विदेशी व्यापार के क्षेत्र म मारत विश्व के पन्दट प्रमुख 
ग्टों में से एक हे । 

भारत मे विदेक्षो व्यापार का सक्षिप्त इतिहास 

(१) सन्‌ १८६६ तक का काल--प्राचीनकाल से भारत वा विदेशी व्यापार दृर दूर वे 
देशों के साथ होता था । भारत दुर्तेम व बलापूर्ण वस्तुओं के निर्यात वे विए विश्वविस्यात था। 
बुण कपड़ा, बतेन, हाथी दाँत वा सामान, मसाले लथा अन्य वस्नुओ का निर्यात क्या जावा था ख। 


४६० | विदेश व्यापार 


की स्थापना पूर्वी देशों विशेषत भारत के साथ व्यापार करने के लिए हुई थी। यह कम्पती रेगी 
वहन, कलापूर्ण वस्तुएं तथा मसाले भारत से यूसेपियन देशो को निर्यात करती थी । ब्रिटेन के उद्योग 
पतियों के प्रयत्नो से वहाँ पर भारतीय वस्तुओ पर बहुत ही ऊँची दर मे आयात-कर लगाया गया 
तथा भारतीय वस्लुओ का प्रयोग निषिद्ध कर दिया गया । पराधीवता के कारण भारत वो अग्रेजों को 


समाप्त होते लगा । इगलैण्ड की भऔद्योग्रिक ऋन्‍्ति भारत के औद्योगिक पतन तथा उनती विपध्ित 
वस्तुओ के विदेशी व्यापार की समाप्ति का सन्देश लेकर आयी | श्रीमती बू-स के अनुसार, “भाख 
अब इगलैण्ट में हुई औद्योगिक व्रान्ति के फलस्वरूप उत्तत कारखानो के लिए बच्चे मात, हुई 

चमडा तिलहन, रंग जूट इत्यादि निर्याव करने लगा और बदले मे अधिकाधिक मात्रा में इन 
से लोहा और सृत का तैयार माल खरीदने लगा उम्र समय भारतीय व्यापार वी हपरेवा 
विलकुन बदल चुकी थी। अभी तक वह जिन वस्तुओं का निर्यात करता या, अब वह उद्ी 

वस्तुओं का आयात करत वाला देश रह गया 47" 


(२) सब १८६६ से १६१४ तेके का काल--भारत के विदेशी व्यापार वा आंयुतितर काल 
> ये १८६६ ते प्रारम्भ होता है । सन्‌ 5६६ मे स्वेज नहर के छुल जाने के कारण भारत तपा 
इगलैण्ट के बीच की दूरी ५,००० मौस कम हो गयी । इम्नसे इगलैण्ड के साथ होने बाते श्यापार 
में काफी वृद्धि हुई । उस समय इगलैत्ड भी ओद्योगिक तथा व्यापारिक हृष्टि से समार का केद 
बन चुका था। प्रथम महायुद्ध के समय तक भारत का विदेशी व्याप्र निरन्‍्तर बढ़ता गया | ए्रे 
तथा पौण्ड क्री विनिमय दर निश्चित हो जाने के कारण भारतीय व्यापार म और भी वृद्धि हुई। 


इस काल के व्यापार की अमुख विश्षेषताएँ यह यी--(१) व्यापार सस्तुवत वा अनु 
होना, (३) अन्य पश्चिमी देशो तथा जमंतरी, फ्रास, इटली आदि से व्यापारिक सम्बन्ध स्वाति 
होना, (३) मुख्य व्यापार नीति का प्रालत, (४) कच्चे माल का अधिक निर्याव तथा परे विगत 
माल का आयाव, आदि। 

(३) प्रथम विश्वयुद्ध से द्वितोय विदवणुद के प्रारम्भ तक का काल (१६१४ से !१३६ 
पक)-अपम विश्वयुद्ध का भारतोय _गपार पर अतिकूल प्रभाव पडा । आयात तथा निर्यात दोतों 
पी माता मे कमी हुई । इसके प्रमुख कारण यह थे मु देशो से व्यापारिक सम्बन्धो को समानि, 
भारतीय माल की मांग का विदेशों मे कम होना, विदेशों मे मुद्रा-स्फीति के कारण भारतीय भाव 
का महंगा होना, भारतीय भाल पर ऊँची दर से निर्यात-कर लगाना और जहाजो की कमी | युद्ध 
के समाप्त होने ही जापान अरे वा प्रमुच अतिस्पद्धीं बन गया, अत युद्ध के पश्चात भी भाएत के 


आन्दोलन तथा विवेचनात्मक- क्षण को नीति के कारण भारत के आयात मं कमी हुई । १६९८० 
९६ तक भारत का विदेशी व्यापार पर्याप्त उन्नति कर चुका था । 

"व १६२६ से विश्वव्यापी आधिक मन्‍्दी आरम्भ हुई। इसका भारत के विदेशों थापार 
पर बहुत बुर प्रभाव एड । भारत कृषि-प्रषान देश था, इृषि वल्तुओ के मूल्यों मे बहुत अधिक 


विदेशी व्यापार | ४६१ 


मिरावट हुई । भारत कृषि वस्नुओ का ही अधिक निर्यात करता था, अत उसका निर्यात व्यापार 
बहुत वम हो गया । सन्‌ १६३३-३४ के परचाद्‌ मन्‍्दी का प्रभाव समाप्त हुआ, अत भारतीय 
व्यापार मे पुन वृद्धि प्रारम्भ हुई। इसके पूर्व सर १६३२ में भारत ने “ओढावा समझौता किया 
था जिसवा प्रशाव भारत के व्यापार पर अनुबुतत पडा । सब्‌ १६३४ मे जापान के साथ व्यापारिक 
समयौता हुआ । सत्‌ १६३६-३७ तक भारत की व्यापारिक स्थिति में काफी सुधार हो चुवा था । 
सा १६३७-२८ से अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति मे पुन परिवर्तन हुआ । जबकि सभी प्रमुस राष्ट्र द्वितीय 
विश्वयुद्ध वी तैयारी म॒ लग गये, अत भारत के विदेशी व्यापार में पुन गिरावट आने लगी । 
बृषि की अवस्था भी उस समय खराब थी जिसका प्रमाव आयात तथा निर्यात दोनों पर प्रतिवूत 
पडा । 

दोनो विश्वयुद्धों के बीच के काल की यह विशेषता थी कि भारत का व्यापार सन्तुलन 
अनुबूल था (सन्‌ १६२० २२ के अतिरिक्त) । विदेशी व्यापार मुस्यतया ब्रिटेन क साथ होता था । 
इसका जनुमान इस तथ्य से होता था कि हमारे कुल आयात का ३२% दया छुल तिर्यात का 
४५% भाग ब्रिटेन से सम्बाीधित थां। परन्तु अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक सम्बन्ध बट रहे 
थे। भारतोय व्यापार को एक अत्यम्त महस््वपूर्णे विज्रेपता यह थी कि ओद्योगिक प्रगति के कारण 
कच्चे माल का आयात बढ़ रहा था तथा निर्मित माल का आयात कम हो रहा था। 

(४) द्वितीय विद्वयुद्ध के प्रारम्भ से स्वतन्त्रता प्राप्पि तक का काल (१६३६ से १६४७ 
तक)--झितीय महायुद्ध का भारतीय व्यापार पर अनुबूल प्रभाव पडा। भारतीय माल वी माँग 
दिदेशा में बढ़ने लगी । वस्तुओं का मूत्य-स्तर भी ऊँचा हो गया और व्यापार निरल्वर बढता चला 
गया। परतु यह स्थिति अधिक दिन तक नहीं चली | इसका कारण यह था कि युद्ध की प्रगति के 
साथ ही साथ अधिकाधिक देश उसमे सम्मिलित होते गये, अत युद्धरत देशों के साथ व्यापार में 
कमी होने लगी । सन्‌ १६४१ में जापान के युद्ध में सम्मिलित हो जाने के कारण पूर्वी देशों से 
भारत का व्यापार समाप्त हो गया । सत्‌ १६४० से ही आयात तथा निर्यात पर नियन्तण लगाबा 
गेया। यह नियन्त्रण धीरे घीरे और भी कडा होता गया । युढकाल में जहाजी भाडा तथा सीमा 
व्यय मे वृद्धि वा भी व्यापार पर प्रतिवूल प्रभाव पडा । जहाजो वी कमी के कारण भी व्यापार में 
स्वावट आयी। इन प्रतिवुल परिस्थितियों के होते हुए भी भारत के विदेशी व्यापार मं अधिक 
(रावट नहीं आयी क्योंकि मित्र-राष्ट्रो मे भारतीय खाद्याप्नो तथा कच्चे माल की माय मे वृद्धि 
हुई । दूसरे, मध्य-पूर्व के देश निमित माल के लिए भारत पर ही निर्भर रहने लगे 
थे इम प्रकार युद्धकाल मे कुछ प्रतिवूल परिस्थितियो के होते हुए भी भारत्र के विदेशी व्यापार 
हर हुई तथा मुगठान सम्दुलन अनुवूल बना रहा । तिभिति बस्लुओ थे निर्याद मे बापी वृद्धि 
$ | जृट का सामान, सूती क्पट्ा तथा क्माये हुए चमडे के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई। सन्‌ 
१६४२-४४ और १६४४-४५ मे भारत का कुल निर्यात क्रमश २१० करोड रुपय तथा र्२७ करोड 
रपये का था जिसमे निर्भित वस्तुओं का निर्यात त्रमण १०६ करोड स्पये तथा ११६ करोड रपये 
वा था। सच १६४४-४५ में भारत का व्यापार शेप ४२ करोड घ्पये के अनुबूल था ।? 

हि युद्ध के समाप्त होने ही जहाजों की स्थिति में सुधार हुआ तथा आयात-निर्याति नियन्‍्तनण 
दील क्यि अं अत भारत के विदेशी व्यापार म पुन वृद्धि आरम्भ हुई | परन्तु आयातों मं 
अधिक वृद्धि होने के कारण प्रतिबूल भुगतान को स्थिति उत्पन हो गयी । आयात में अचानक इद्धि 





! युद्कालीन वर्षों के विश्वसनीय आँबडे उपलब्ध नहीं हैं । आँकडो में कुछ देशो से 
बुद्ध देशों वो निर्यात सम्मिलित नही हैं। की 52220 720 
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के कं कारण बे--[१) उपभोग की वस्तुओं के आयात में वृद्धि जिन पर युद्धशाल में वियलेण 
लगाया गया या, (२) खाद्य समस्या के कारण खाद्यान्नो का अधिक मात्रा में आयात, (रे) जल 
विद्युत तथा रेलवे के लिए अधिक मात्रा में आयात, तथा [४) सये उद्योगों के लिए मशोतों के 
भाषात में अत्यविक वृद्धि । 

इस काल मे व्यापारिक प्रगति का ज्ञान निम्नलिखित सारणी से होता है 


भारतोय विदेशों ध्यापार (१६४० से १६४७) 











(करोड त्पयों में) 

ब्षे बरापात निर्षात व्यापारिक सत्तुलन 
१६४०-४१ १५७ १८७ ची४२ 
१६४६-४२ ह७३ २३७ ची५० 
१६४२ ४३ ११० १८७ ऊ#फ४ 
१६४४-४४ रे०्४ २१० जै ४२ 
१६४६ ३१६ ३०६ “१९ 
१६४७ ४४६ ड०्प ल्रेद 


(५) स्वतस्पता प्राप्ति के समय से प्रथम योजना के प्रारम्भ तक (सत्‌ १६४७ से १६१०- 
५१ तक)--स्वतन्तवा के परचातू भारत के विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मुद्दा 
स्फीतिक परिस्यितियाँ अब भी वनी हुई थी तया खाद्यान्नो का अभाव था । देश विभाजन के कारण 
खाद्यात्रा तथा कच्चे माल की और भी कमो हो गयी । खाद्यानों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया 
गया तथा आवश्यकतानुसार आयात भी क्या गया | इधर देश विभाजन का विदेशी व्यापार पर 
बहुत बुरा प्रभाव पडा । 

(१) देश-विभाजत का व्यापार पर प्रभाव (0028 ० 7870005 ० 77३0०)--(%) 
कर्वे माल की कमी--पश्चिमी पजाव तथा पूर्वी बधाल खाद्यान्नो के उत्पादन के जिए प्रसिद्ध थे । 
इसके अतिरिक्त हमारे दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उद्योगो--सुत्तो वह्त तथा जूट के लिए कच्चा मोल 
इन्ही क्षेत्रो से प्राप्त होता या। ये दोनो क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये | जूट तथा सूती वस्ते के 
कारखाने भांरत में ही रहे, अंत अब उनेके लिए कच्चे माल का सक्ट उपस्थित हो गया । विभाजव 
के पूव भारत कच्चे शूट तथा कपास का निर्यात करता था किन्तु अब इन बस्तुओ का आया 
किया जाने लगा । केवल सन्‌ १६४८ में ही ७१ करोड रपये के जूट का आयात करना पढा। 
इसी प्रकार विभाजन के ही कारण सन्‌ १६५१ तथा सन्‌ १६५२ में क्रश ११३ करोड़ सुपर 
तवा ११५ करोड़ रुपये के मूल्य का कप्रात आयात करता पडा । 

(छ) खाद्य सकट--सादाज्नों के भी महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये अत देश के समन 
गम्भीर खाद्य सकट उपस्थित हो गया । सव्‌ु १६४७-४८ तथा १६४८ ४६ में चमश २६ ६० लाव 
टन तथा ३० ५० लाख टन खाद्यानों का आयात किया गया । संद्‌ १६४७ से १६१५३ तक खाद्यातों 
का औसत आयात ३२७० लाख टन वाषिक रहा । केदल सत्‌ १६४८ में ही ८७ ३ करोड़ रुपये 
के खाद्यान्नो वा आयात विया गयां। इसके अतिरिक्त खाल तथा चमड़े का भी आयात एना 
आवश्यक हो गया 4 

(ण) आन्तरिक्त ध्यापार में परिवतंन--विमाजन के पूर्व पाकिस्तान की सीमाओं के अन्दर 

जो व्यापार होता था वह हमारा आन्तरिक व्यापार था | अब यह आन्‍्तरिक व्यापार विदेशी 
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व्यापार वन गया । व्यापार में बडी कठिनाइयाँ आयी तथा कुछ दिनो तक दोनो देशों के वीच 
व्यापार बन्द रहा । वांद में द्विपक्षीय समझौते द्वारा व्यापार को किसी भ्रकार जारी रखा गया । 

(घ) प्रतिकूल भुगतान शेष--भारत का व्यापार उन्तुलन प्रतिकूल हो गया । अत इसे 
दोक करने के लिए व्यापारिक नीतियो में परिवर्तत करना आवश्यक हो गया । अगस्त १६४८ में 
मुक्त लाइसेंस (096॥ 0शाध्य॥] [0०7००) की नीति अपनायी गयी थी जिससे अधिक निर्यात 
किया जा सके तथा मुद्रा स्फीति के प्रभावों को दूर किया जा सके परन्तु सनू १६४८-४६ में व्यापार 
का प्रतिवुल शेप २८३ करोड रुपये हो गया | अत मई १६४६ में इस नीति का परित्याग करना 
पडा और आयातो पर बड़े प्रतिवन्‍्ध लगाये गये । 

(२) अवमूल्यन तया उसके प्रभाव (्व्णि$ 9८ए४०४॥००)--युद्धोत्त: काल में 
भारत के आयात बराबर बढते गये जिससे व्यापार सन्तुलन भ्रतिकूल हो गया । इधर ब्रिटेन की 
भुगतान सम्तुलन की स्थिति वहुत विगड रही थी अत उसने १८ सितम्बर, १६४६ को पौण्ड का 
अवमूल्यन कर दिया और पौण्ड का मूल्य डालर के अनुपात मे ३० ५७७ कम कर दिया गया। भारत 
का ध्यापार-शेप प्रतिकूल था । यह प्रतिवूल व्यापार-शेप अमरोका के साथ अधिक था। अमरीका 
से हमारे आयात बढ रहे थे तथा निर्यात घट रहे थे । उदाहरण के लिए, सन्‌ १६४६ मे डालर 
मुद्दा वी कमी वेवल ५ करोड़ रपये थी जो सब्‌ १६४७ मे बढकर ८३ करोड रुपये हो गयी । अत 
ब्रिटेन वी भाँति भारत को 'डालर सकट' का सामना करना पडा | डालर सकट को दूर करने के 
लिए तथा भुगतान-शेप की समस्या को हल करने के लिए भारत द्वारा भी २१ सितम्बर, १६४६ 
को रपये वा ३० ५% अवमूल्यत कर दिया गया और १ डालर जो पहले ३ रुपये ३० पैसे के 
बराबर था, अवमूल्यन के पश्चात ४ रुपये ७६ पैसे के बराबर हो गया । पोण्ड के सन्दर्भ में रपये 
का भूल्य वही रहा जो पहले था (१ २०७-१ शि० ६ पें०) | इस अवमूल्यन के प्रभाव निम्त- 
लिखित थे : 

(क) निर्यात पर प्रभाव--अवमूल्यन का निर्यावों पर अनुकूल प्रभाव पडा। दुलंभ मुद्रा 
वाले (700 (७४०००) क्षेत्रों में भारतीय निर्यात की वृद्धि हुई! कपडा, चमडा, तिलहन, 
तम्बाकू, अभ्रक, चाय, कॉफी, मसाला, मैंगनीज आदि के निर्यात मे अच्छी वृद्धि हुई। अवमूल्यन 
करने के पहले वर्ष में भारतीय सूती कपड़े का निर्यात २१ करोड रपये था परन्तु अवमूल्यन के 
बाद वाले वर्ष में घ२ बरोड रपये के कपडे का निर्यात किया गया। 'डालर मुद्रा क्षेत्र” मे सः 
१ ६४८४६ में हमारा कुल निर्यात ६१ ६३ करोड रपये का था परन्तु अवमूल्यन के पश्चात्‌ रे 
वर्ष में इस क्षेत्र को १२४ ८४ करोड रुपये के माल का निर्यात किया गया। इस सम्बन्ध मे हे 
उल्लेखनीय है कि निर्यात में वृद्धि केवल अवमूल्यन के कारण ही नही हुई बल्कि कोरिया के रे 
तथा निर्यात बढाने के प्रयत्नो का भी सहयोग मिला । // अग्क 

(ख) आपात पर प्रभाव--अवमूल्यन के कारण भारत 
मुंडा का अवमूल्यन न करने वाले देशो को वस्तुएँ भारत में कहेगी पकने बगी।। कंस डकार रे 
क्षेत्र' से आयात में कमी हुई। सन्‌ १६४८-४६ में 'डालर मुद्रा क्षेत्र! से भारत का आयात कक 
करोड रुपये का था परन्तु अवमूल्यन के बाद वाले वर्ष मे यह आयात ११५३१ करोड़ हम क 
हुआ । अवमूल्यन का भारत के आयातो पर एक बुरा प्रभाव पडा ) खाद्यान्न, शी हा के 
भारत सकी के म निर्भर रहने लगा था परन्तु अवमुल्यन के का कस 
भारत को महँगी पटने लगी जे 

ही जार न जम मकर री जिओ हर ली 

कारण भारत 


कह के आयात में कमी 
निर्यात मे वृद्धि हुई। इसका प्रभाव व्यापार सन्तुलन पर पड़ा ; सन्‌ १६४८-४६ में हमारा बार 
ब्यापार 


के लिए 
कारग अमरीकी वस्तुएँ 
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सल्तुलन १२७ करोड स्पये से विपक्ष मे था परन्तु सत्‌ १६५० में यह सत्चुलन २५ करोड हपये मे 
पक्ष मे हो गया | इससे कुल मिलाकर व्यापार मन्तुलन वी स्थिति सन्तोषजतव हो गयी । 

(घ) कठिनाइयाँ--इस प्रयार अवमूल्यन का भारतीय व्यापार पर अनुकूत प्रभाव पदा। 
परन्तु इस नुवूल प्रभाव के होते हुए भो भारत को अवमूल्यन के कारण कुथ कठिताइयों का 
सामना करता पड़ा । पाविस्तान ने आने रुपये का अवमूल्यन नहीं किया । फलस्वर्तप, पारिस्तात 
के १०० सप्रे भारत के १४४ रपये के बरावर हो गये । जत दोनो देशो के बीच कुछ समय के 
लिए व्यापार स्क गया । पाकिस्ताव से जूट, कपस आदि का आयात बन्द हो जाने के कारण भार 
तीय उद्योगा को क्षति उठानी पड़ी । सन्‌ १६५१ में दोनो देशो के बीच एक समझोता हुआ परन्तु 
भारत शो कैवल जूट तथा कपास बे ही लिए २५ करोड रुपये अधिक देने पढ़े | डालर मुद्रा का 
मृत्य बढ़ जाने के कारण अल्त्रराष्ट्रीय मुद्रा कोष के भारतीय ऋणो में भी वृद्धि हो गयी । इसके 
अतिरिक्त भारत की पौण्ड पावने ($७08 82[37025) की उस राशि का भी जो इलर में 
परिवर्तित की गयी, मूल्य गिर गया । 

इन हानियों को ध्पान भे रखते हुए यह निश्चित रूप मे नहीं कहा जा सकता कि अवमु्यन 
वा प्रभाव भारत के पक्ष मे रहा या विपक्ष म। सन्‌ १६४६-५० के प्रशुटर आयोग के अनुमार 
अवमृल्यत से भारत के व्यापारिक हितो को सरक्षण मिला और एक वर्ष पूर्व ही भयावह रुपम 
अमन्तुलित अर्थ-व्यवस्था सन्‍्तोषजनक स्थिति में आ गयी । 

अवमूल्यन के पश्चात्‌ कोरिया युद्ध के कारण भी भारतीय तिर्यातों में आशातीत वृद्धि हुईं। 
घूट का सामान, चाय, खाल वे चमडा, वनस्पति तेल, धासुएँ तथा सूत्तो वह्त आई के सिर्यात में 
वृद्धि हुई। परन्तु बह अवस्था थोड़े ही दिनी तक रही। फरवरी १६५१ मे सरकार ने विदेशों 
व्यापार नीति मे परिवतेत किया। अब निर्यात के प्रोत्माहेन देने के स्थान पर देश वी आस्तर्टिक 
माँग की पूर्ति वे लिए ही वस्तुओं वी अधिक आयश्यकता थी। अत जूट वी वस्तुओं तथा मूती 
वस्त्र पर निर्यात-कर म वृद्धि की गय्मी । कच्ची थानुओ तथा कच्चे चमठे का वि्यति निपिद्धवर 
दिया गया । सर १६४८ से प्रथम योजना के आरम्भ तक भारत के विदेशी व्यापार वा बनुमात 
जिम्नलिखित सारणी से जगाप्रा डा सकता है 

योजना काल से पूर्व भारत का व्यापार 





(दरोड रपयो मे) 
य्पे आपात निर्यात व्यापार सातुलत 
१६४८ शभ४डर ६१ डेररे रे८ बट जुक के 
१६४६ ५६० १३१ हद ८० ज-छ४ ७१ 
१६५०-११ ६५० ४२ ६००६५ ४६ ०७४५ 


नि तछसफकउफफफकंसकक्न्नक्‍नननक्‍्ैतन््ीअीअइि इ- __क_ल-ज--घ-त-तहतऋघ्औ तत्त्व 


जलज नम व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


40 





(१६८६धा पछद्धा05 ॥२ 708६6 788058) 


पिछले अध्याय में भारत के विदेशी व्यापार के विकास पर प्रकाश डाला जा चुका है। 
हमने देखा कि सन्‌ १६५०-४१ तक भारत के विदेशी व्यापार की प्रगति किस प्रकार हुई। १ 
अप्रैल, १६११ से प्रथम पचरवर्षीय योजना प्रारम्भ की गयी और देश का योजनावद्ध आथिक विकास 
प्रारम्भ टूआ । एक अद्धं विकसित देश होने के नाते भारत को आधिक विकास के लिए बडी मात्रा 
में दूमरे देशो से मशीन, उपकरण आदि पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना पडा। अतः प्रथम 
पचवर्षीय योजनाऊाल से ही भारत के विदेशी व्यापार मे तेजी से वृद्धि प्रारम्भ हुई । 


१. व्यापार की सात्रा 
(५०ण॒णा6 0 7906) 


गत वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार (आयात-निर्यात) मे बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। 
प्रचवर्षीय योजनाओं के कारण विदेशों व्यापार का महत्त्व और भी बढ गया है । आधथिक विकास 
की आवश्यकताओं तथा खाद्य संकट के कारण आयात से निरन्तर वृद्धि हो रही है। योजनाओं का 
उद्देश्य देश का नियोजित ढंग से शीक्षातिशीक्ष आथिक विकास करना है। इसके लिए भारत को 
अधिक मात्रा मे मशीन आदि पूंजीगत वस्तुओं (089॥8 0०05) का आयात करना पडता है। 
अत आयाव व्यापार बडी तेजी से बढा है, निर्यात सवर्द्धाँश के लिए भी सभी सम्भव प्रयत्न किये 
जा रहे हूँ। आगे आयात-निर्यात की वृद्धि का अध्ययन किया जा रहा है 


(क) आयात--प्रयम तथा द्वितीय पचवर्षीय योजनाओ की अवधि में जायात में वडी तेजी 


से वृद्धि हुई है। औद्योगिक उन्नति तथा आथिक विकास के साथ ही साथ आयात में भी बुद्धि 
होती गयी । 


प्रथम घोजनाकाल में कुल आयात की राशि ३,६३० करोद झपये के तुन्य थी । द्वित्तीय 
योजनाकाल मे कुल आयात लगभग ५,३६० करोड़ रपये का हुआ । इस प्रकार वापिक औसत 
आयात १,०७२ करोड रपये वा हुआ जो प्रथम योजना के औसत से ५०१६, अगिक था। द्वितीय 
गोजनाइाल में साद्याक्ष, कच्चे माल और मशीनों का आयात अत्यधिक मात्रा में करना पडा 
जिससे कुल आयात मे तौब्र गति से वृद्धि हुई । 
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भारत का विदेशी व्यापारी 








(वस्तुरो वा) (करो रुपये) 

बे आयात (--) निर्यात (+) ब्यापार शेव 
श६५१ ४२ ६ज्च् ३३ ३२६५ न्-रेई६ रे“ 
१६५५४ ५६ 33४ रथ ६०८६० "१ २५४६ 
१६६० ६१ ११०१ ६२ दू४२३०७ +-४३६ ४५ 
१६६५०६६ १,४१० १३ घ०५ ६६ >> ०४४७५ 
१६६६ 3० १,५६७ ४६ १,४१३ ६४ १३ 5१ 
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तृवीय योजेनाकात मे व्यापार >प की प्रतिमुलदा और भी दंड गयी जौर बुल ६,३०५ 
रुपय का माल नाथात किया गया। इस प्रकार वास्तविक जायात का बापिक भौसत १,२६! 
करोल रुपय रहा । आयात में इस बृद्धि बे वारण भुगतान शप थी समस्या और भी जटिई हो 
गयी। सन्‌ १६६८-६६ में आयात व्यापार म कमी होती प्रारम्भ हुई है। 

(से) निर्धात--प्रथम तबा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल मे निर्यात सामात्यतया स्थिर 
रहे । प्रथम याजनाकाल म ज्लौसत वापिक निर्यात ६०६ करोड रुपय का था। द्वितीय बांजता 
कील भ जौसत ब्रापिक निर्यात ६६४ कराड स्पय रहा । दितीय ययोजनाकाल मे निर्यात की गयी 
दस्तुजा की मात्रा मे ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु मुख्य-स्तर नीचा होने मे कारण वियाँति्दे 
मूल्या म वृद्धि लगभग नगण्प हुई आधिक विकास तजी से होने के कारण इस कान में मात्र की 
आन्तरिक माँग प्र भी वृद्धि हुई। इस प्रकार निर्यत्ञ के लिए कस सात्रा मं वल्तुएँ प्राण्ठ हुईं। 
तृतीय घाजनाकाज मे नियात का वाधिक थौसत ७६२ करोड़ रपये था। योजना के प्रथम तोन 
वर्षों म निर्यात म दुद्धि हुई । परन्तु अन्तिम दो वर्द विशेष अच्छे नहींथे। सन्‌ १६६५ ६६ मे 
इल्लुत निर्यात सनू १६६४ ४५ से भी कम हुए (दखिए सारणी) । जून १६-२३ मे स्पत्र झ या 
मूल्यन क पश्चात्‌ नियात व्यापार मे कमी हुई | परस्तु सन्‌ १६६६-६६ से निर्याति-ब्यापार मे वृद्ध 
ह रही है। सन्‌ १६६८ ६६, १६६६ ३० तम्रा १६७०-७१ में नियात व्यापार मे क्रमश १३१९७ 
४५", तया ६५५४ ५ वद्धि हुई । सन्‌ १६७० 3१ में भारत वा बुद निर्यात १,६३६ करोड़ छर 
था जब इस बर्य का निर्यात लक््य केवल १५१२ करोड रुपये था । 

उपयुक्त विव्ररप ते मह स्पष्ट है कि सनू १६११-४२ वे १६७०-७१ की जाय में माख 
के विदेशी व्यापार की कुल सातवरा में अति दृद्धि हुई है। ब्याप्रार सन्तुलन का प्रतिकूल होताबन 
वर्षों म भारतीय व्यापार की विश्पता रही है । प्रथम मोजनाकाल में व्यापार सल्तु तन की धवि 
बूडता १०२ करोड़ र्प्रय वापिक थी तया दुमझे पंचवर्षीय योजनासाद मे वापिक प्रतिवुतता 
४५१ करोर हपय थी। सन्‌ १६५६ ५७ मे ही देश विदेशी विनिमय-सक्ट से गूजर रहा है। सन्‌ 
१६६८-६६ से स्थिति म॑ उत्तरीत्तर मुयार हो रहा है? 

उपरपत्त विवरण म यह स्पष्ट है कि स्वतन्यवा प्रालि के परचात्‌ भारत के दिदेशी ब्यगार 
में आाणादीत वृद्धि हुई है। जायिक विक्ञास को आवश्यकताओं तथा खाद्य सकट के करण झवात 
मे निरतर वृद्धि हाठी रटी है। व्यापार सन्दुतत को अनुदुल बनात के अयलो के कारप तियाति 
व्यापार मे जो सामान्य घृद्धि हुई है । 












7. हल ए॒ टैघ/हाटा काबव डालकर ॥। है 
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२: विदेशी व्यापार की रचना 
(0०॥एण्त्नंपंणा ण॑ #णशंश्रा 7720०) 
किसी देश वी व्यायार रचना' का अभिप्नाय यह है कि वह देश किन-किन वस्तुओं वा 
आयात तथा निर्यात करता है ६ गत वर्षों मे भारत के विदेशी व्यापार की रचना मे महत्त्वपूर्ण परि- 
वतन हुए हैं। 
(क) भारत के आयात को रचना ((०09०॥0७0०7॥ ० [045 [77075) 
भारत विभिन्न प्रकार वी वस्तुओं का आयात करता है। मशीन-औजार, उपकरण, लोहा 
तथा इस्पात, खाद्यान्न कपास, रासायनिक पदार्थ, खनिज तेल, अलौह धातुएँ, परिवहन के उपकरण 
आदि भारत के प्रमुख आयात हैं। निम्त सारणी द्वारा प्रथम द्वितीय तथा तृतीय योजनाबाल मे 
भारत के द्वारा आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं के वापिक औसत पर प्रकाश पर्ता है । 
योजनाओं को अदधि से प्रमुख आयातो फो वर्णयक औसत 
(मूल्य करोड रुपयो में) 














प्रमुख आयात प्रयण योजना इितोय पोजना तृत्तीष पोजना 
खाद्यान्न १२० १६० २१६ 
उर्वरक ३ ११ १७ 
कपास ७७ ४५ ५१ 
जूद २५ भू ५ 
खनिज तेल ७३ द्० पद 
रासायनिक पदाय॑ हेड भ्‌३ भ्र्३ 
अलौह घातुएँ १० ३५ श्ड 
इस्पात तथा लोहा £2॥ &€६ ७७ 
विद्युत उपकरण १६ श्षट श्६ृ 
मशीन तथा इजिन ११६ २६५ ३६४५ 
अन्य वस्तुएँ श्श्र ब११ २७३ 
योग ७३० १,०८० १,२१६ 


या 2. मी पअ 3 ऑमकअ सील अमल फनी न्‍ 0 पक वनलविकक राजन पड 3 दम] 
हर पा 82, से भारत के प्रमुष आयातो पर प्राण पडता है । अब हम कुछ प्रमुख आयाता 
(१) पाद्याप्त--हूपि प्रधान देश होते हुए भी भारत को खाद्यान्नो का आयात करना पडता 
और गत वर्षों म खाद्यान्नों के आयात की मात्रा प्रति वर्ष बढ़ती हो गयी है । खाद्यानों मे गेहूँ व 
चावन का अधित माता में आयात क्या जाता है । गेहूँ काश आयात मुख्यतः अमरीबा से पी० 
गा हद के अन्तर्गत होता रहा है। इसके अतिरिक्त आस्ट्रेलिया, वनाडा से भी गेहूं का आयात 
कप है । सन्‌ १६६०-६१ में १५३ बरोड़ सपये, सन्‌ १६६४-६६ मे २६४ करोड रुपये 
१६६८-६६ मे २५६ करोड रुपये मूल्य के गेहूँ का आयात रिया गया। चावल या आयात 
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ब्रह्मा, धाइनैण्ड, अमरीका, सपुक्त जरव गणराज्य जादि देशों से क्या जाता है । सन्‌ १६६०-६१ 
हे ३२ करोड सपये, सत्‌ १६६६-६७ मं ७६ करोड रुपये तवा १६६८-६६ में ५७ करोट हपये वा 
चायल जायात किया गया । कुद मात्रा से मक्का का भी जायात किया जाता है। सव्‌ १६६६-७९ 
में २६१ करोड स्पये मूल्य के खाद्यान्नो वा आयात किया गया । 


४9) मिध्लीने--योजनायों के अन्तगंत बडे पैमाने पर विक्र/म कार्यों के कारण भारत को 
मशौना वा जायात बडी साता मे करना पढ़ता है। भारत के आयात में सग्ीनों का प्रवम स्थीत 
है | विभिन प्रकार दी औद्योगिक मशौनें, पिजली की मशीनें तवा कुछ परिवहन उपकरणों का 
आयात क्या जाता है। देश के अन्दर भी बुद्ध मशीनों का निर्माण प्रारम्भ हो गया है, फिर मी 
आरत मे सझीनों या जायाए प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। मशीन तया परिवहन सम्बन्धी उपकरणों 
का आयात सन्‌ १६६६ ६७ मे ४७५६ करोड़ रपये, १६६८-६६ में ४१६ करोड रपये तथा १६६६८ 
७० में ३६२७ करोड़ स्पय था । मशीनों का आयात मुख्यत संयुक्त राज्य अमरीका, ब्िटेन, 
परिचिमी जरमती, तथा रस से होता है । 

(३)/पनिज तेल--भारत मे पट्रोनियम तथा सम्बन्धित बल्तुओं का उत्ादन कम होता 
है । अत इनवी कमी आयाता द्वारा पूरी वी ज्ञाती है । हम बिना साफ कया हुआ तेल पर्व 
मात्रा में आयात करत हैं तथा इसती सफाई देश के तेल शोपक करखानों द्वारा वी जांती है। ठैच 
वा आयात मुल्यतया ईरान बुवैत, ब्रह्मा, अमरीका तथा रुस से क्या जाता है । स्‌ (६६६८-६७ 
में ३६ करोड़ रपय का पट्रोल, और २६ करोद रपये का मिट्टी वा तेख तथा जन्‍्य पेट्रोल पदार्यों 
का आयात किया गया। सु १६६६-७० म १३७ ६ करोड रपये के पेट्रोल, मिट्टी के तेर व क्म 
भदायों का आयाच जिया गया । रे 


240 तथा इस्पात--भारत में इस्पात तथा लोहा उद्योग का विकास तेजी से किया 
जा रहा हैं फिर भी देश म लोहे की माँग पूर्ति से अधिक है जत इसया आयात जमरीया, द््लि 
सया परक्चिनो जर्मनी से क्या जाता है। सन्‌ १६६०-६१ भे १२३ करोड रपय तथा सन्‌ (६६६४९ 
में ६११ करोड रपये के लोहे तया इस्पात का आयात जिया गया । 


9 रासायतिक पद्मयं--उचधोगो के लिए भारत विभिन प्रयार के रासायनिक पदार्थों का 
भायात जमेरीका, ब्रिटन, एम जाई देशों से करता है । विभित प्रवार वे' रगा सवा दवादयावा 
भी आयौते किया जाया है । सव्‌ १६६०-६१, सन्‌ १६६६-६७ तथा सद्‌ १६६६-७० में कमग 


#६ करोड रपय, १८४ करोट स्पय तया २०३ ६ करोड रुपये के रसायन तथा उर्वरकों का आग 
किया गया । 


हक क्पास--भारत से सम्बे रेशे वी, अच्छी किस्प की वषास पैदा नहीं होती बन 
ड्त्तम वी वास वा भारत को आयात करना पड़ता है। सव्‌ १६६०-६१ में पर दरोई 
रुपये, सत्‌ १६६५-६६ मे ४६ कटोड रपये, तथा १६६६-७० में 5२८ करोड स्प्रे वी कपास 
आयात वी गयी। यद ध्यान में रखने योग्य वात है कि भारत मोटे रेशे को कपास का तिर्यात मी 


बरता है। अच्छी किम्म को कपास का आयात अमरीका, सयुक्त जरब गणराज्य तथा सूडव आईं 
देशो से किया जाता है। 


& उपरोक्त बस्तुजो के जनिरिक्त भारत विभिन प्रकार के परिवहन उपकरण, घातु में शिप्ि 
वस्नुएं, जलौह चादुएँ, विद्युत मशौने, कागज, स्टेशनरी की वस्तुएं आादि वा भौ आयात करता 
है। अप्र सारणी द्वारा भारत के प्रमुख आयातो पर प्रकाश पथ्ता है। 
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भारत के प्रमुख आयात (करोड रुपयो मे) 
(अवमूत्यन के पश्चात वे पूल्यों पर) 
हा आय 3 अमन > नमन न नमन न +-+++ «मनन 





बस्तु १६६०-६१ १६६६-७० 

१ अनाज व खाद्य पदार्थ रघ६ २६१ 
२ कपास श्र६ छ्रे 
हे ऊन १६ र्‌३ 
४ पेट्रोल व मिट्टी का तेल तथा अन्य 

पेट्रोल पदार्थ १०६ श्३ृ८ 
५ रासायनिक पदार्थ तथा उ्ेरब १४१ २०४ 
६ इस्पात तथा लोहा १६३ श०्फ 
७. भलौह घातुएँ 4 ७५ 
८ मशीन तथा परिवहन सम्बन्धी उपकरण ५२४ शहर 





ग्रत वर्षों मे भारत के आयातो की प्रकृति में परिवर्तन हुआ है । द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्य 
भारत निमित बस्तुजों वा अधिक आयात करता था। स्वतस्तता प्राप्ति के पश्चात खाद्यान्नों तथा 
कच्चे माल का आयात, निभित वस्तुओ वी अपेक्षा अधिक किया जाता है। आयात में अब भी 
मशीनों का प्रमुख स्थान हैं जो देश की औद्योगिक प्रगति का सूचक है। 

भारत मुस्यतया अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिमी जमेंनी तथा रूस से आयात करता है। इन 
देशो के अतिरिक्त भारत पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशो, कनाडा, जापान, आस्ट्रेलिया, यूरोपीय 
सान्ना बाजार के अन्य देशो, बेल्जियम, इटली, सयुक्त अरब ग्रणराज्य, लका, मलाया, ब्रह्मा तथा 
पूर्वी अफ्रीका आदि देशो से विभिन्न प्रकार की वस्तुओ का आयात करता है। 

गत वर्षों में भारत के आयात के स्वरुप (?४॥७॥॥ ० [77070) में जो परिवर्तन हुए, 
निम्न सारणी उन पर प्रकाश डासतो है 


कुल आयात के प्रतिशत रूप में आयातों का वर्गकरण 
०७०७-७७ ७७५७७) ७७७++७3७३७७७33५+3३333-+>३ 33७33. ४३33+-++७+ ७3333» #े» धाम जम, 











वर्ग प्रथम योजता ड्वितीय योजना तृतीय योजना 
पूंजीगत वस्तुएँ २६ डर ३५ 
पच्चा माल रे १९ र१ 
उपभोक्ता वस्तुएं र३ २० १६ 
यार 6 १६ श्र २५ 
बन्य दस्नुएं ष 4 । 








(घ) भारत के प्रमुसत निर्यात (१४8॥ &53790ण$ ० ]08) 


भारत अपना निर्थात व्यापार बढाने का प्रयश्न कर रहा है। भारत मुस्यतया चाध, जूट 
देय निभित बम्तुओ, सूती बस्च, लोहा, मैंगनीज, मसाला, चमडा तथा चमड़े का सामान, इस्पात 
तथा लोहा, इजीनिर्यारिग-वस्नुएँ, तम्दावू, अज्ञत, वाजू, आदि वा विर्यात करता है। भारत के 
प्रमुक्न निर्यावो का विवरण अग्रलिखित है - प 
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(१) न्ञाथ--चाय भारत के तीन प्रशुख निर्यातों प्र मे एव है । ब्रिटेन भारतीय चाय वा 
सबसे बडा ग्राहक है। इसके अतिरिक्त कनाडा, अमरीका, ईरान, सपुक्त अरब गणराज्य, मूडान 
रूस, पश्चिमी जमनी, तथा अन्य कुछ देशों को भारत चाय का निर्यात करता है। भारत को 
वर्तेमान समय में लका, इण्डोनेशिया तथा अफ्रीका से प्रतिस्पर्दा वा सामता वरना पड़ता है। सब 
१६६७-६८ तथा सन्‌ १६६८-६६ में क्रमश १८० करोड़ स्पये व १५६४५ बरोड स्पय की चाय 
का निर्यात क्या गया 3 १६६६-७० मे चाय का निर्यात घटकर १२४ ५ बरोड रपया रह गया । 

(२) जुट का सामान--चाय तया जूट भारत के परम्परागत निर्यात हैं । जूट के कुल विख 
निर्यात में भारत का श्रतिशत भाग घीरे-धीरे घटता जा रहा है। सव्‌ १६४६-५० म जूट के ढुंत 
विश्व निर्यात में भारत का भाग ६७ ६ था जो सन्‌ १६५६-१६६० मं घटकर ७६० मात्र रह 
गया। पाकिस्तान भारत का भ्रमुस प्रतिस्पर्दधी है। विभिन्न प्रकार की जूट वी वस्तुऔ-बूद वा 
कपड़ा, जूट की बोरियाँ जूट द्वारा निर्मित अन्य वस्तुओं का कुल निर्यात सन्‌ १६६७ ६८ में २३४ 
करोड़ रुपये तथा सद्‌ १६६८-६६ मे २१८ करोड रपये का किया गया | १६६६-७० में यह नियति 
२०७ वरोड ₹० रह गया । अमरीका, सयुक्त अरव गणराज्य, क्यूबा हागकाग, आस्ट्रेलिया, ₹म 
ब्रिटेन, कवाडा अर्ज्टाश्ना, आदि भारतीय जूट के प्रमुख ग्राहक हैं। 

(३) सूतो वस्त्र-सूती वस्त तथा सूत भारत के प्रमुस्त तिर्यातों में से एक है। सत्‌ (६६७० 
६५, १६६८-६६ तथा १६६६-७० में क्मण ६५ करोड तथा ७० ५ करोड़ रपये तथा ७० करोड़ 
रुपये के' सूती वस्त्र का निर्यात किया गया | ज़िटेन, मलाया आस्ट्रेलिया, लका, अफगानिस्तान 
सूडान, ब्रह्मा, अदन आदि देशो को सूती वस्न का निर्यात किया जाता है। जनवरी १६७२ मे 
प्िढेन द्वारा राष्ट्रमण्डलीय देशों से आयात पर १५% शुल्क लगाये जाने से भारतीय गूती वह 
के निर्यात में गिरावट आने वी सम्भावना है। 

(४) चमडा तथा चमडे का सामान--देश विभाजन के पश्चात्‌ चमड़े का निर्यात कम हों 
गया है। फिर भी पक्का चसड्ा तथा चमड़े द्वारा दिभित वरतुआ वा वि्यात सत्‌ १६६७ ६६ मे 
५३ ४ करोड़ रपये सन्‌ १६६८ ६६ में ७३ करोड़ रपये तथा सन्‌ १६६६-७० में 5१५ करोई 
रुएय का किया गया। पश्चिमी जमनी ब्रिटेन, रस, अमरीका तथा प्रास भारतीय चमड़े के अमर 
ग्राहक हैं। 

(५) मसताले--मसालो का निर्यात मुस्यतया यूरोपीय देशों तथा अमरीका को किया जोतीं 
है। सतत १६६७ ६८, १६६८-६६ तथा १६६६ ७० में क्रमण २७ वरोड़ सपये, २५ करोड़ रपये 
तथा ३४ करोड ० के मसालों का निर्यात क्या गया । 

(६) तम्बाकू (अनिरमित)--भारत कच्चे तम्बाकू वा प्रमुख तिर्यात र्क्ता है। शोइगियां 
तथा दक्षिणी जप्रीवा हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं । भारत तम्बावू या तिर्षात व्िटन, हमे, घुरोधीय 
साझा बाजार के देशों, मलाया, अदन, जापान आदि देशो वो करता है। सन्‌ १६६७ ६5, ४ 
१६६८ ६६ तथा सव्‌ १६६६-७० मे भारत ने त्रमश ३६ करोट रुपये, ३४ करोट रपये वे हर 
करोड़ रुपय के मुल्य के तम्बाकू का निर्यात किया । 

(७) काजु--भारत ने गत थर्षों में काजू के निर्यात को बढ़ाने वा प्रथल विया है! 
अमरीका तथा यूरोपीय देशों में भारतीय काजू की बहुत अधिक माँग है। सब्‌ १६६४ ६४ 
१६६८-६६ तेथा १६६६ ७० में त्रमश ४३ करोड, ६१ करोड तथा ५७ करोड रप्य पुल्यर्त 
बाजू वा निर्यात क्या गया। 


(पर भारत ओोर--भारत अप्मरन ओर बा भी जिर्मात बढा रहा है। दिदेत दी 
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जापान भारतीय लोहे के प्रमुख ग्राहक हैं। सत्‌ १६६७-६८ में ७४ करोड तथा 
एम करोड़ तथा १६६६-७० में ६५ करोड रपये का आयरन ओर निर्यात किया 

(६) खली (०॥-०४७०))--पत वर्षों में निर्यात की हष्टि से खली का महत्त्व बट रहा ७ « 
सन्‌ १६६७-६८ सव्‌ १६६८-६६ तया १६६६-७० में क्रमश- ४५ ५ वरोडढ स्पये तथा ४१५ 
करोड़ रपये तथा ४२ ५ करोड़ रपये की खली का तिर्यात किया गया। जापान, जेकीस्लोवाकिया, 
पूर्वी जमेनी, पो्ैण्ड, रूस, ब्रिटन आदि देशा को भारतीय खली का निर्यात किया जाता है । 

(१०) चौनी--मारत न चीनी के निर्यात में भी उल्देखनीय प्रगति की है। सत्‌ १६६७- 
६८ में १६ करोड, सन्‌ १६६८-६६ म १० २ वरोड तथा सव्‌ १६६६-७० में ८ ६ करोड़ रपये वी 
चीनी का निर्यात जिया गया । अमरीका, मलाया, कनाडा, जापान, हागकाग, नेपाल तथा ब्रिटेन 
भारतीय चीनो के ग्राहक हैं । 

उपरोक्त वस्तुओं वे जनिरिक्त भारत वनस्पति तल, कपास, मैंगनोज, माइका, सशीन तथा 
उपवरण, कॉफी, व्रिजली के पखे, सिलाई की सशीने तथा अन्य इजीनिर्यारिंग वस्तुओं, मछली, 
मनुप्य के वाद, नारियल की जटा स वनी बस्तुजों बादि का निर्याव करता है। निम्न सारणी 
द्वारा भारत के प्रमुख निर्याता पर प्रकाश पडता है 


भारत के प्रमुख निर्यात (करोड रपयो मे) 
(अवमृल्यन के पश्चात्‌ के मूल्यों पर) 
वस्तु सन्‌ १६६०-६१ १६६६-७० 
टन मन नमन मर 3: 2 च० 
चाय श्६४७ १२४४५ 
वाफ़ी ११४८ १६६ 
हज रध्प ५७४ 
ख्जी २२५ ड१५ 
तम्बाबू स्थ्८ ३३४ 
इजीनिय रिंग वस्तुएं श्३४ घह 9 
चमथ श्ड ६ घ्डे 
रमायनिक पदार्थ थर्ड २२२ 
धंकर १६० श्थ्र 
भनिज लोहा र६८ द्थ्६ 
मैंगनीज २२१ श्र 
पमडा तया चमडे की वस्तुएं ३६३ प्ह५ 
मूला बस्तर ६०६ घ६ ७ 
जूट वा सामान २१२६ २०६७ 
इस्पात क्या लोहा ७ ७३६ 


़७₹७ अी _तत_-“+“/तघतघ+त0तततन्‍न्‍.....- 
ः भारत के नियांत व्यापार को एक प्रमुख विशेषता यह है वि मारत अब भी अधिताशतठया 
जा “वैस्नुआ तथा उनसे निर्मित माल का निर्यात करता है। जूट, चाय, तथा सूती वस्त्र अब भी 
| परम्परागत निर्यात हैं। यह प्रसतता की बात है कि गत वर्षों मे औद्योगिक विर्भित 
वस्तुओं वा निर्यात भी बढ रहा है। 





+०३ [ विदेशी ध्यावार की आधुनिक भ्रवृत्तियाँ 


३. व्यापार को दिल्ला 
(09॥९८ाणा ण 77990) 

स्वसत्तता प्राप्ति के पश्चात भारत के व्यापार वी दिशा में भी परिवर्तन हुआ है। १६४१- 
५२ में भारत अपनी दूज आवश्यकता बा २१ १% प्िटेल से आयात करता था परन्तु अब ब्रिटेन 
पर यह विभेरता कम हो रही है। सन्‌ १६६४-६६ भे भारत के दुल आयात में ब्रिटेन वा भा 
क्रेबद़ १० ७०८ था। भारत के निर्यात व्यापार में सब्‌ १६४०-४१ में ब्रिटेत का भाग र३५% 
था जा सन्‌ १६६५-६६ मे लगभग १८ प्रतिशत रह गया । इस भ्रकार प्रिटेन का महत्व भारतीय 
आयात व निर्यात दोनो में घट रहा है ! 

हमारे आयात मे युद्ध के पूर्व जयरीका व भाग ७ प्रतिगत था, परन्यु यह प्रतिशत भाग 
बढ़कर सन्‌ १६०० ४१ वे सब १६६५-६६ मे क्रमण १८६ दे ३७ ७ हो गया। इसी प्रवार हमारे 
तिर्यात व्यापार मं भी जमरीका का भाग द्वितीय महायुद्ध के पूर्व &%, सद्‌ १६५० ४५४१ मे 
१६ २९, त्तया सन्‌ १६६५-६६ म ६८ हे प्रतिशत था। निम्नलिखित रारणी से भारत बे' निर्यात 
ब्‌ आयात की दिशा से हुए परिवर्तनों बा पता चलता है 














भारत के व्यापार फो दिशा (प्रतिशत भाग) 
निर्यात आपात 
देश/क्षेतर १६४२ १६६८-६६ १६५२ १६६८-६६ 
१ ३ डे ड् ध 
बा 2९»४5 क्षत २६ र्श $$4 
जिसम जाप्रान का भाग (.छ॑ (१२ (२) (छे 
ख्लर जंपीता 
से यूरोपीय साझा बाजार के देश ८ ह ६ १३ 
घ यूरोपीय छुदत व्यापार क्षेत्र 
के देश न १६ न 
जिसमे से व्विदेत (२४). (१४) (२१) (७) 
ड उच्चरी अमरीका २१ ० इ्छ ३६ 
च॒पूर्वी यूरोप श्‌ १६ २ १७ 
छम्यथ १६ डरे १४५ पे 
१०० १०० १०० १०० 


नोढ--कोप्ठक मं दिये गये प्रतिशत मुख्य शौर्यक में सम्मिलित हैं । 

उपयुक्त विवरण सर निम्नविखित तथ्य स्पष्ट होते हैं 

(१) मारत का व्यापार पूर्वी यूरोप के देशों से (जिनमे सोवियत रूस मुख्य है) तीत्र गति से 
बढ़ रहा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि १६५२ में भारत से पूर्वी यूरोप के देशो कोठुल माल वा 
कैवज १ प्रतिशत निर्यात हुआ जबकि १६६८ ६६ में यह प्रतिशत १६ तक बढ़ गया । इसी प्रकार 
बआायाता का प्रतिशत जो १६४२ मे केवल २ था १६६८-६६ मे १७ हो गया। 

(२) भारत के आयात तथा निर्यात अमरीका से भी बढ रहे हैं। जाषातों में अप्त दा 
भ्रमुष स्थान है 

है) भारत के व्यापार मे द्विटेत का एकाधथिकार प्राय समाप्त हो गया है । 


विदेशी व्यापार को आधुनिक भ्रवृत्तियाँ | ५०३ 


(४) भारत का विदेशी व्यापार ससार के सभी प्रमुख देशो से होने लगा है, जिसका अनु- 
मान निम्न तालिका से होता है - 





सत्‌ १६६६-७० में भारत के विदेशों व्यापार से प्रमुख देशों का भाग (प्रतिशत) 
डे आयात निर्यात मिर्या, 
देश करोड़ रुपये | में भाग ._| करोड रुपये ते में भाग 

१ सपयुक्त राज्य अमरीका है 2] र६३ र्हे८ १६६ 
२ ब्रिटेन १०० ह््ड १६४ ११७ 
३ पश्चिमी जमंती छ्डे भ््३े ३० र१ 
४ सोवियत सपघ १७० १०६ १७६ १२५ 
५ जापान ।] ड३ १७६ १२७ 
६ कनाडा छ्डं है 3५] २६ १६ 
७ सयुक्त अरप गणराज्य र४ड १५ ३५ २५ 
८ आस्ट्रेलिया ३१ २० र४ड १७ 
६ चेकरोस्तोवाहिया श्र श्५्‌ बहा ० २१ 
१० बर्मा र्‌० १३ २१ १५ 
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अब तक हमने भालत के विदेशी व्यापार की मात्रा मूल्य, व्यापार का स्वरूप तथा व्यापार 
की दिशा का अपप्रयत क्या । इस अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत के विदेशी 
व्यापार में गत वर्षों में महृत्त्ववूणं परिवर्तन हुए है। आयात तथा निर्यात की मात्रा मे आशात्तीत 
वृद्धि हुई है। आयात तथा निर्यात की रचना मे भी परिवतेन हुआ है । अब भारत में निर्मित माल 
का आयात घट रहा है तथा कच्चे माल व पूंजीगत वस्तुओ का आयात बढ रहा है। यह हमारी 
आदधिक उन्नति का प्रतीक है। इसी प्रकार निर्यात के स्वरुप मे भी परिवर्तन हुआ है। चाय, जूट 
जैसे महत्त्वपूर्ण परम्परागत निर्यात सम्बन्धी वस्तुओ के निर्यात का भूल्य बढा है परन्तु निर्यात में 
इनका प्रतिशत भाग धीरे घीरे घट रहा है । कुछ नयी वस्तुओ का निर्यात बढ रहा है। इस 
प्रकार भारत के विदेशी व्यापार में विविधता आ रही है। जहाँ तक व्यापार की दिशा का सम्बन्ध 
है, भारत के व्यापारिक सम्बन्ध अमरीका, जमनी, रूस तथा पूर्वी यूरोप के देशो के साथ बढ रहे 

हैं। ब्रिेत का हमारे व्यापार में कुल प्रतिशत भाग घीरे-धीरे कम होता जा रहा है। 

४- भारत के विदेशों व्यापार की विशेयताएंँ 
(एऐगवलशाइ।९४ ० [हता45 एछग्थए्ठा 77४0९) 

का व्यापार की मात्रा, आयात तथा निर्यात का स्वरूप, व्यापार की दिशा, व्यापारिक सस्तु- 
लेन, विदेशी व्यापार के सम्बन्ध मे सरकार की नीति तथा अन्य देशो के व्यापारिक सम्बन्धों का 
अध्ययन किसी भी देश मे विदेशी व्यापार की विशेषताओं के अन्तगत किया जाता है। इनमे से 
व्यापार की मात्रा, आयात तथा निर्याद का स्वरूप तथा ब्याग्ार की दिशा का विस्तृत वर्णन हथ 
भरत पृष्ठो में कर चुके हैं, अत यहाँ इनका विवरण सन्षिप्त रूप में तथा अन्य विशेषताओं का विव- 
रण सविस्तार प्रस्तुत किया जा रहा है। 


(१) व्यापार की भारा--स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत के आयात तथा निर्यात की 
माता तथा मूल्य मे बड़ी लेजी से वृद्धि हुई है। सन्‌ १६४८ में भारत से आयान तथा नियम श्३३ 


५०४ | दिदेशौ व्यापार की आधुनिक भ्रवृत्तियाँ 


वरोड रपये तथा ४२३ वरोड रपये के थे जो १६६६-७० भे बढकर ऋमश १५६७ तथा १४१४ 
करोड रुपयो के तुल्य हो गये है अव सन्‌ १४४८ की तुलना में भारत के कुल विदेशी व्यापार में 
लगभग २४० प्रतिशत कौ वृद्धि हुई है। 

(२) आयात तया निर्यात का स्वष्टप--यत वर्षों मे बायात तथा निर्यात के स्वरूप में 

महत्त्वपूर्ण परिवर्तत हुआ है | पहले दिमित वस्तुओं का अधिक आयात होता था परलु अब कच्चे 
भाल तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई हें। 

(३) व्यापार की दिशा--भारत के व्यापार को दिशा में भो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं । 
वर्तमान समय में भी भारत के आयात तथा निर्यात व्यापार भें प्िटेन का महत्त्वपूर्ण स्थान है 
परन्तु सयुक्त राज्य अमरीका प्रिटन स बाजी मार चुका है॥ भारत का व्यापार रूस, जापाव, 
इटली, क्याडा, तथा मिश्र आदि देशों कै साथ बढ़ रहा है । इव फे क्षेत्र के देशों के साथ भी हमारा 
व्यापारिव' भविष्य उज्ज्वल है। द्वितीय महायुद्ध पे पहले डालर मुद्रा क्षेत्र! के देशों के राय 
भरत का विदेशी व्यापार उसके कुल व्यापार का केवल १०%, या तथा व्यापारिवः सन्तुलत पक्ष 
मे था परल्तु युद्ध के पश्चात्‌ इस देश के क्षेत्रो के साथ हमारा व्यापार बढ़कर ३०९ हों गया है 
हथा ध्यापारिक सन्ुलन प्रतिकूल हो गया है । 

(४) व्यापार सस्तुललत--द्वितीय विश्वपुद्ध काल तथा उप्तके पूर्व सामास्यत्या मारतवा 
ध्यापार सल्तुलन अनुकूल था। परन्‍्तु देश विभाजन के पश्चात्‌ इ्स स्थिति में परिवर्तन हो गया। 
भरत कौ कपास तथा जूट का आयात करना पटा जिमम स्वतर्तता प्राप्ति वे पूर्द भारत आत्म- 
निर्भर था । गत वर्षों में खाद्य समस्या के कारण खाद्यास्तों का अधिक मात्रा में ऑयात करता प३ 
रहा हैं। योजना के अन्तगेत आथिक विकास की आवश्यकताओं के लिए अधिक मात्रा मे पूँजी- 
गत वस्तुओं का आयात वरना पढ़ रहा है। निर्यात प्रयत्तों के होते हुए भी व्यापार सत्तुल्ग 
बी अवस्था का अनुमाव निम्नदिखित सारणी से लगाया जा सकता है 











भारत का व्यापार-ोष 
(करोट रपयों में) 
वर्ष आयात निर्यात स्थापर-ौय (प्रतिवूल) 
१६५०-४९ चर० ६०१ डह 
१६५५-५६ छज्४ ०६ १६५ 
१६६०-६१ १,१२२ डर डंद 
१६६५-६६ १,४१० दग्द्‌ श्ण्ड 
१६६७-६५ १,६५० १,१६७ ण्श्रे 
१६६८-६६ १८५६ रै३६० है 235 
२६६६-७० १५६७ श्द्ड १५४ 


दिलीय महायुद्ध के पश्चात्‌ विशेषत्त देश विभाजन के बश्चात भारत के समक्ष प्रतिवूंत 
व्यापार-शेप की समस्या रही है । आयात नियत्नण तथा निर्यात सवर््धन के प्रयत्नों के होते हुए 
भी व्यापार सन्तुलन वी समस्या गम्भीर रुप घारण करती जा रही है । 
प्रतिकूल व्यापार सन्दुलन के कारण 
_ 0) देश विभाजन--देश-विभाजत के कारण जूट तथा कपास उत्पादन ने क्षेत्र पाविस्तान 
मे चने गये) जूट पैदा करने का ७३% क्षेत्र तवा अच्छी कपास पैदा करते वाला अधिवाश झेतर 


हि व्यापार की आउतविर प्रदृत्तियाँ | ४०५ 


पाकिस्तान से चरे जाने के कारण इन दस्तुओं वा उप्िक माता में आवाठ वस्ता पडा। सर्द 


२६५१ ठपा १६५२ में उसगा ११३ बरोट रुपये व ११४ हरोद रपये क्री बषाल का जावाद 
करना पट्टा । दनी प्रकार विज्ाजन दे पस्चात सन्‌ १६४८ में ७१ बरोड रुपये के जूट का जाठात 
बरना पा । झघास वा जाया जब नो अविदि मात्रा में करता पयठा है । 

(0) खाद्यानों बा आध्यात--लास्त को बची मादा में खाद्यालों वा जायाठ कच्चा पा ड्लै 
ब्रयम प््रर्पीव योजता के दो वर्षों के अतिरिक्त, प्रठि वर्ष खाद्दानों का अपरिक्र माना में जादातें 
बिया जा रहा है । दसती ग्रम्भी रता वा अनुयान इस बाठ से लगाया जा सकठा है कि सव १६५१ 
से १६६८ तत साग्त ने लग्ररय ३,७०० करोड रुपये का अन्न आयात दिया । 

हमर जावात वे योशनावार आँक्डे निम्नविदित हैं * 





(करोड नपरे) 








प्रथम बोरना डितीय योजना दृताय योजना १६६६-६७ ने ६६-६६ 
भ्द्र ६3३ १२०१ १,२०० 








इतनी जपिक माता में खाद्याप्रों के आयाव वा प्रसाव व्याप्रास-्यप पर बहूत हो प्रति- 
बूत पडा है। 

(77) मशोनों तया पस्यों का आवात--द्वितीय महायुद्ध के पहचात्‌ से ही मशीनों वे आयात 
में निरुतर दृद्धि होठी रहो है। युद्काद में सगीनों दा झआवात बन्द हो गया था, टसविए युझ्ध नै 
पस्चात सभी उदोयों में मेजोनें जोपे-कोर्ष अवन्‍्या में थीं । बत बुद्ध के पस्चात्‌ समीनों वे जायाव 
में दृद्धि हुई | पचदर्षीर बोददाओं में औद्योगिकरण वे ढार्यत्रस वो महत्व दिया गया है जौर बडी 
मात्रा में मशीतों का जायाठ विया जा रहा है। सब १६१ १-१९५६ को अवधि मे जौसव न्प से 
लयना १९४७ करेंट स्प्रे बापिक मसोतों तथा बस्त्रों वे आवात पर स्वप किया गंदा । सखी 
पार बब्‌ /६१६-१६६ ६ की जप में बीयव रूप्र से ३२३ करोड रपये वाविक्त म्ीनों पर 
व्यय हिया गया । तृतीय बोजवाआात में कु २,१५८ करोड रुपये वो मानें छाप्रात थी गंदी 
अति मंदीनों का जौयठ वारपिक आयात ४३१ करोड़ रुपये हो गया । सद्‌ १६६८-६६ में ५१५ 
बगेई रपये की मझोनों देखा परिवहन उपकरणों का आयात जिया गया । 
स्याप रिक अमन्ठुसन हो टूर करते की दिशा में प्रयल 

ब्याप्रारिक अउन्तुतत की समस्या » समाधाव के लिए सरकार न जो प्रयत्न किये हैँ वे 
लिम्दडिजित हैं : 

(१) खये का अर्यून्यन--सितम्दर १६४६ व जून १६६६ में झाग्तीय रप्रवे उा उवद वन 
दिया दंगा । इसआ ब्रझाद विदेशों व्यापार पर बनुबृत पटा। खब श्द४८-४६ से ब्याप्रारिण 
हब २३० करोद झयये से अतिदूल था, परन्तु १६४६-५० में यह प्रतिदूलता घदकर ७५ करोड 
मेयर है गदो। परन्तु अवसून्यन का अ्नादे अत्यवागन रहा। पराविस्थाव ने उपने रूपये का 
अवमून्यन नहीं दिया, अब मारत को कठिलादइयों का सामना करना पडा डिनका ब्यौरा दस्से 
पूरे दिद्या जा चुका है । 

बोडमाक्ा में आरतीय व्यागर को जित परिस्थितियों का सामता करना बच है उतः 
कीजिये स्ययार सन्नुचत दो स्थिति निरन्तर दिगढती गयी है। इस स्थिति पर नियम्दय बरतने के 


विए ६ जून, !६६६ मे झवये का पुनः ३६ ४ प्रतिशत से अवमूल्यद किया सवा | इस जवदृल्यन से 


परब्रद्धिवित जामाएँ को गयी थी - 





॥ 











४०६ | विदेशों व्यापार को आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


(१) देश के निर्यातों मे वृद्धि होगी । 
(२) आयात निरन्तर कम होते जायेंगे 8 
(३) रूपये की विनिमय दर में स्थायित्व आ जायेगा। 


सन्‌ १६६६ के अवमूल्यन के प्रभाव 
उपर्यूक्त जाशाओं वी पूर्ति के लिए यह आवश्यक था कि सरवार मूल्यों की वृद्धि पर निय 
न्व्ण रखनी तथा निर्यात किये जाने वाले मांल का उत्पादन बढाने के लिंए विशेष प्रथल कतो। 
दुर्भाग्य से इन दोनों दिशाओ में ही सब्कार असफल रही है। जुन १६६६ के परचात्‌ प्राय सभी 
वस्तुआ वे मुल्यों में निरन्तर वृद्धि होती रही है और श्रम्रिक निरन्तर अधिकाधिक गहँगाई भने को 
मांग कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप देश में निर्मित श्ुट का माल, वस्त्र, मशौनें तया चाय 
आदि जिनके निर्यात मे भारत को प्रति वर्ष करोडो रपये की विनिमय प्राप्त होती है, महंगे होते 
जा रहे हैं तथा उनवे निर्यात घट रहे हैं। 
यह आशा व्यक्त को गयी थी कि रुपये के अवमृल्यन हारा भुगतान शेप वी समस्या 
स्थायी रूप ये समाधात हो जायेगा, भारत के निर्यात व्यापार में अत्यविक वृद्धि होगी जिशते देश 
वा जायिक विकास तेंजी ते होगा तथा देश आत्मतिर्भर हो सकेगा। निम्नलिखित विंवरण द्वारा 
अवमृल्यन क॑ प्रभावी पर भ्रवाश पडता है 
(() जून सत्‌ १६६६ से मई सर १६६७ (१२ महीते से) भारत के निर्यात व्यापार में २०६ 
मिलियन ठालर की कमी हुई है। इस अवधि ते भारत को कुल तिर्यात का मूल्य १,४०४ मिवियन 
डातर रहा जबकि इसके दीक एक वर्ष पूर्व को अवधि मे (जून १६६५ से मई १६६६) भाखत के 
कुल तिर्यात का सूह्य १७१६१ मिलियव डालर था। सव्‌ १६६७-६८ में भारत वा ध्यापार गैय 
७५३ करोड रूपय से और १६६८ ६६ भे ४६६ करोड रपये से प्रतिवूल रहा। परन्तु सर्‌ १६६४ 
में व्यापार की स्थिति मे सुधार आरम्म हुआ निर्यात भे वृद्धि तथा आयात में बगचो होती गा 
रही है। निम्नलिखित सारणी द्वारा अवमूल्यत के पश्चात्‌ भारत के विदेशी व्यापार पर अ्वाग 
पदता है. 
क्षवपुल्पन के पश्चात्‌ भारत का विदेशी व्यापार 





(करोड शपयों मे) 
वर्ष आयण्त निर्यात व्यापार शेष 
१६६७ ६८ शरण २७ ११६७ ०४ --७४३ ४१३ 
१६६८ ६६ (,प५८ ५७ १३६० ०२ न-+४४८ ६५ 


अवमृत्यन के पश्चात्‌ प्रपम्त वर्ष मे स्थिति खराब रही। सब्‌ १६६७-६८ मं भारी का 
व्यापार शेप ७३३ ४३ वरोड रुपये से प्रतिवूल रहा जो पूर्वे के वर्षों से अधिक था। परत पर 
१६६४८ से अवमूल्यत के अनुकूल प्रभाव परिलसित होने लगे। सब १६६६-७० मे व्यापार शप 
केवल १५४ करोट रुपये से प्रतिकूल रहा ! सब १६६६ ७० वर्ष से आयात में तेजी मे कमी तथा 
निर्यात म आशातीत वृद्धि हो रही है। इसमे यह भाजूम होता है कि अब अवशुह्यन के अनुईूत 
प्रभाव पड़ने प्रारम्भ हो गये हैं ! 

(0) अवमूल्यन के कारण अब हमे अवमूल्यन दे पूर्व जितनी विदेशी सुद्दा प्राप्त करे जे 
लिए तियाँव की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में ४७४ ९, चृद्धि करनी पड़ेगी। बखुत भाल 


विदेशी ब्यापार वी आधुनिक प्रवृत्तियाँ | ५०७ 


जिर्यात वी मात्रा मे इस सीमा तक वृद्धि करते मे असमर्थ है अत निर्यात के कुल मूल्य वा कम 
ना स्वाभाविक है। न 
हे (॥) ० से निर्यात में कमी हुई, दूसरी ओर आयातो का मूल्य स्पयों में ७ का 
बढ़ गया, इस प्रवार जायात के घूल्या मै वृद्धि के वारण भारत का व्यावार-शप और अधिफ प्रति 
ल॑ हो गया । कु 
मे (४) आयात के मूल्यों मे वृद्धि होने से भुल्य-स्तर भी ऊँचा उठा है। हे 

(४) अवमूल्यन के कारण विदेशी ऋणो का भार और बढ़ गया है, इस प्रवार प्रतिकूल 
भुगतान शेष की समस्या देश के समक्ष काफी समय तक वनी रहेगी । 

बास्तद भ मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात वृद्धि में तज्जी सहायक हो सकता है जबकि सरकार 
मृत्य-स्तर को नियन्मण मे रखे तथा निर्यात सव्धन के लिए व्यापारियों को ययोचित प्रोत्साहन 
दे । अत सरकार को उन दिशाओं में शक्तिशाली कदम उठाने चाहिए, अन्यथा अवमुल्यत्र का शस्त्र 
व्यय हो जायेगा । 

(२) कड़ी आयात नौति का पालन--सरकार आयात पर कठोर नियन्‍नण की नीति का 
पालन कर रही है। पूरी जाँच के पश्चात्‌ केवल आवश्यक वस्तुओ के आयात के ही लिए 
लाइसेंस दिये जाते हैं। सन्‌ १६५८ से आयात नियन्त्रण को और भी कडा कर दिया गया है । 

(३) निर्यात सर्धंतत--निर्यात सवद्धंत की दिशा में सरकार पूर्णरूप स प्रयत्नशील है । 
है। निर्यात वृद्धि के लिए कई प्रकार को प्रोत्माहन मोजनाएँ कार्णन्वित की जा रही हैं| इसके 
जिए कुछ विशेष सस्थाओं की भी स्थापना की गयी है। 

(४) कच्चे माल--शुट तथा कपास के उत्पादन में बृद्धि--स्वतन्तता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
बृपास तथा जूट वा अधिक माता में आयात करना पडा। इन दोनो वस्तुओ के उत्पादन मे 
वृद्धि करने वे लिए प्रयत्त किये गये। फ्लस्वरूप इनके उत्पादन म वृद्धि हुई है। सव्‌ १६४८ मं 
७१ करोड रपये वी जूट तथा सन्‌ १६५१ मे ११३ करोड रपये की रई का आयात करना पा 
था। परल्तु उत्पादन वृद्धि के प्रयत्तों के वारण सव्‌ १६६८-६६ मे केवल & करोड रपये बी छूट 
तथा ६० करोड रुपये की रई आयात की गयी। 

(४) विदेशी व्यापार पर सरकार का नियन्त्रण--थ्रुद्धोतरकाल में विदेशी व्यापार पर 
सरबार द्वारा पूर्ण नियन्वभ रहता भी भारतीय विदेशी व्यापार की एक प्रमुख विशेषता है। वस्तुत 
विदेशी व्यापार पर नियन्त्रण युद्धकाल में लागू कर दिया गया था। उस समय व्यापार नियन्तनण 
का उद्देश्य विदेशी मुद्रा तथा जहाजो वी पूर्ति ($099778 ४9०८८) को नियन्तित बरना था। 
उसके पश्चात्‌ योजनावद्ध विकास के साथ ही साथ आयात नियन्त्रण बढ़ता गया तथा वतमान 
समय में दस्तुत सभी वस्तुओं पर आयात नियन्‍तण लागू है। सब्‌ १६७१ से आयात व्यापार का 
राष्ट्रीय रण कर लिया गया है ! 

हतेमान युग मे आयात नियस्नण के उद्देश्यों मे भी परिवर्तन हुआ है। अब इसका उद्देश्य 
विदेशी विन्मिय वी बचत ही नही, अपितु औद्योगिक विकास तथा मूल्य स्तर को अनुशासित रखना 
भी है। देश को विदेशी मुद्रा के भयकर सकट का सामान करना पड़ रहा है, अत आयात पर 
और भी कद निपन्‍्तण रखना आवश्यक हो गया है। 

(६) विश्व व्यापार में भारत का क्रमश घटता हुआ भाग--गत वर्षों में भारत के बुल 
ब्यापार में वृद्धि हुई है परन्तु भारत के निर्यात व्यापार का प्रतिशत भाग विश्व व्यापार मे क्रमश 
घटता जा रहा है। १६९५१-१६६८ वी अवधि मे ससार वा निर्यात ७४ ८ अरब डालर से वदकर 
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२१० जरब डालर हो गया जर्वात्‌ विश्व निर्यात व्यापार भे लगभग १५४ प्रतिशत भी वृद्धि हुई । 
विश्व तिर्यात व्यापार में भारत के घढते हुए भाग का अनुम्तान निम्दलिछित सारणी में लगाया 
जा सकता है 
विश्व निर्षात में भारत का भाग 
(दस लाख अमरीकी झलर मे) 








चर्च विश्व निर्यात रात, कतिग, भा 
१६५१ छाद०्० १,६११ २१ 
१६४६ ६२३०० २,३०० श्र 
१६६१ ११७,४०० १,२८७ १३ 
१६६३ १३६,१०० १२ 
१६६७ १,६०,००० १,६१४ ण्प 
१६६८ २/१२ ६०० १,७४३ शब्द 
१६७० २७८ ०७००७ १,६०७ ०७ 


/पिकजक ये कज मल 

विश्व निर्यात मे भारत के घाते हुए भाग का प्रमुख कारण निर्यात मूल्य के घरने वी अर्बृत्त 
तथा अश्य देशों के निर्यात में अगर गति मे वृद्धि है । 

विशेषताओं का साराश--भारतीय व्यापार वे उपयुक्त विश्वेषण के पश्चात उसकी विशेष 
वाएँ इस प्रतार प्रकट की जा सकती हैं 

(१) जारत के आयाव तया निर्यात म॑ क्रमश वृद्धि होवो गयी है। 

(२) आयात मे निर्यात की अपेक्षा अधिक बृद्धि हुईं है । 

(३) भारत के समक्ष भुगतान सन्तुलत दी गम्भीर समस्या उत्तन हो गयी है। 

(४) गत वर्षों में पूंजीगत वस्तुओं तथा कच्चे भाव वे आयात भ वृद्धि हुई है । 

(५) विर्यात सवद्धंन के प्रयत्नों को छुद् सफ्लता मिली है। कुदध नयी बरुदुओं का भी 
निर्यात किया जा रहा है । 

(६) भारत के व्यापार को दिशा में महत्वपूर्ण परिदतेन हुए हैं । 

(७) व्यापार पर कठोद तियर्दुण नीति वा पालन किया गया है ( 

(द) व्यापार में वृद्धि होते हुए भी विश्व निर्यात व्यापार में भारत का प्रतिशत भाग 
मम्रश कम होता जा रहा है । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि गत वर्षों मे भारत के विरेशी व्यापार में सस्तोगजना 
वृद्धि हुई है परन्तु मारत के निर्यात व्यापार में अपक्षित वृद्धि नहीं हुई है। सब १६६३-२० बी 
अवधि म विश्वे निर्यात बढ़कर दुगुनें से भी अधिक हो गया, परन्तु इसी अवसि में भारत *ै 
निर्यात-व्यापार मे केवल २० प्रतिशत वृद्धि हुईं। सब १६५१ में विश्व-नि्यात में भारत वी 
प्रतिशत भाग २ १ प्रतिशत था, जो घटएर सद्‌ १६६३ में १२ प्रतिशत तथा सत्‌ (८७० में 
०७ प्रतिभत मात्र रह गया। दिश्व के नियात कर्ता देशों में सईद १६६६ में भारत का २४ वां 
स्थान था परल्तु बरत्‌ १६७० में भारत का स्थान घटकर २६ याँ हो गया । सद १६६४३ में एशिया 
महाद्वीप मे निर्दात की हृष्ठि से मारत ना दूपरा स्थान था [पयम स्थान जापान वो था, 
परस्लु सन्‌ १६७७ में एशिया मे निर्मात वी हृष्टि मे भारत का पाँचवा स्थान हो गया (जापान, 
ईरान, सऊदी अरंद तथा हांगबाग वे परचात) । यह स्मरजीय है ति हागवोग रा निर्यात 
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व्यापार सन्‌ १६६३ में भारत के कुल नियति-ब्यापार बा बेवल पचास प्रतिशत था। भारत के 
निर्यात व्यापार में सन्‌ १६६८-६६ में १३४ प्रतिशत वृद्धि हुई (सन्‌ १६६७-६८ की तुलना 
मे) परन्तु सन्‌ १६६६ ७० व सन्‌ १६७०-७१ से यह वृद्धि ऋ्रमश ४४ प्रतिशत तथा ५ ४५ प्रतिशत 
आय हुई । 


अभ्यास-प्रश्न 
१ भारत के विदेशी च्यापार को प्रद्ृति, मात्रा तथा दिशा में सन्‌ १६४० से वया परिवर्तन 
हुए हैं? (राजस्थात, बो० ए०, १६६०) 
२ भारत के विदेशी व्यापार में गत वर्षों मे हुए परिवतेनों का बर्णेन बजिए तथा उनके 
मौलिक प्रभागों को वबतताइए। (राजस्थान, बी० ए०, १६५६) 
युद्धरोत्तराल म भारत के प्रतिकूल भुगतान सनन्‍्तुलन के कारणों वा उल्देख कीजिए । 
इस ठीक करने के लिए वया प्रयत्न किय गये हैं। (राजस्थान, बो० ए०, १६६१) 
सव्‌ १६३६ से भारत के आयात तया निर्धात वी क्या स्थिति रही ? इसका भारतीय अर्थ- 
व्यवस्था के परिदतनों पर क्या प्रभाव पडा है २ (राजस्थान, बो० ए०, १६६१) 


ख्ण 
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निर्यात सव्द्ध न 
(ए५ए०४ णा०णा०7) 


आवद्रयकृतता 

(१) व्यापार सन्तुलन के लिए--भारत में पचवर्यीय योजनाओं के साथ था साथ नियात 
क्रा मत्त्व दढता जा रहा है। भारत के मत विदेयी मुद्रा की कठिनाई अनवरत रुप ते चव 
रही है। भायात को हर प्रकार से सीमित करने के प्रयत्तों के होते हुए भी विदेशों मुद्रा वी 
कठिनाई बनीं हुई है। यह काठनाई उनी समय दूर हो सकती है जबकि निर्यात की माता मं 
अधिक से अधिक वृद्धि वी जाय । प्रयम त्तथा द्वितीय पंचवर्षीय खोजनाकात म ति्था्ति की 
वापिक औसत व्रमश ६०६ के येड सपरे तथा २०६ कहो रुपय थी। अर्थात जौसत वियाति की 
राहि तग्रभग स्थिर थी। इन दोनों योजनाओं की अवधि से आयात की वापिक औसत प्रमंश 
७२३ करोड न्पव तया ६७६ करोड रपये थी । तृतीय योजवा के श्रयम तीन वर्षों म॑ विर्याति 
की स्थिति मे कृत सुधार हआ परतु जा तम दो वर्षों म स्थिति संन्तोष॑जनतः नहीं रही ॥ तृतीय 
यौजनाकाय मे तिर्योत की वाधिक औसत ७६२ करोड रुपये थी । विश्व मिर्यात व्यापार में सत्‌ 
१६६९ भ भारत का भाग १२५८ था जो सत १६६८ म घटकर ० ८ प्रतिशत मात्र रह गया। 
निर्यात दी इम असतोपजनक स्थिति के वारण 'भारत वा विदेशी थिनिभग सरट बढ़ता का 
रहा है । 

ततीय योजवाकाल मे कुल निर्यात का लश्य ३ ८०० करौड़ रुपये निश्चित किया गया था। 
तुतीय योजनाक्ात मे थाह्तविक निर्यात ३५१२ ३६ करोड स्पये हुआ । इस प्रवार योजना लश्य 
पी पूर्ति हो गयी । भारत के समथ प्रतिकूल व्यापार शप की समस्या कई वर्षों से बना हुई है। 
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पिमिन्त प्रयल्लों वे होते हुए भी सब्‌ १६६८-६६ मे भारत वा व्यापार कि २ 3250 
बूम रहा । अत विदेशी विनिमय संकट पूर्ववत वना रहा । इस कारण यह आाव 
पे दृद्धि बर व्यापार अमस्तुतन को दूर कया जाय । कद 

(२) दिदेशी ऋष के भार को कम करने के लिए--व्यापार जमन्तुवन वया पि हे 
याजनाजा के कारण भारत विदेशी ऋषणो से दवता जा रहा है, और अब स्थिति इतनी गम्भीर हो 
गयी है वि पूरान ऋणों तथा उनके ब्याज के 5328 जिए नी भरत त्रो्‌ नये ऋण पक पद 
रह हैं । बीई भी अथ् व्यवस्था ऐसी स्थिति में बहुत दिनों तक वही चल सकती है! प्रवम, तीय 
ठया हदीय योजनावाल में भारत द्वारा ली गयी विदेशों सहायात की मात्रा क्रमश २०रे करोड, 
१,०६० करोड तथा २,४५४ वरीड रपये थी जो इन योजनाजो के कुल व्यय (शिआ 0०॥99) 
बा त्रमण १० २१६, २३ ७ '७ तेवा र८ू५% या। अप्रेल मन १६७१ से सासन पर लगभग 
६६०० करोड़ रुपये का विदशी ऋण था। भारतीय अर्थ-व्यवस्था को विदेशी ऋण में मुक्त चराना 
बावश्यव है और इस लक्ष्य वी प्रूति निर्यात-सबद्धन द्वारा हो सम्मव है । 

भारत में निर्यात-मंव्द न सम्बन्धी प्रयत्न 

स्ववन्तता प्राप्ति के पश्चात से ही सरकार निर्यात बृद्धि वे लिए प्रपनशोल है। विभिन 
समयों में विभिम्त प्रकार के प्रयत्व विय गये । नीचे हम इत प्रयत्तों का सनल्लिप्त विवरण प्रस्तुत 
बर रह हैं 
१ जांच समितियों को नियुक्ति 


निर्यात मम्बन्धो समस्याओं का लध्ययत करने के लिए ए० डी० गोरवाता की अध्यक्षता 
में एक निर्यात समिति की नियुक्ति वी गयी । इसके अतिरिक्त भी विभिन्न समयी में निर्यात वृद्ध 
के विए प्रयत्त किय गये जिनवा सक्षिप्त विवरण तिम्नविखित है : 


(क) मोरबाला समिति, १६४६--ट्रम निर्यात सवर्ध्धंग समिति की नियुक्ति देश-विमाजन 
तथा द्वितीय विश्वयुद्ध पे उत्पन्न मुगतान सस्तुलन वी कठिनाइयों का अध्यपद बरने त्तपा उन्हें 
दूर बरने वे उपाय और साधनों के मम्बन्ध में सुझाव देने के लिए की गयी थी । 

(८) दी! सूजा समति--१६५७ में सरकार ने वी० एल० डी! सूजा की अध्यक्षता से 

एक और समिति वी वियुक्ति को। १६५७ वी भुगतान सन्तुलन कटिनाइयाँ कुछ मित्र प्रसार की 
थी क्योकि उस समय हमने पंचवर्षीय योजनाओ के अवीन देग वी अव॑-व्यवस्था वा विकास करने 
तथा देश के औद्योगोक रए करते के लक्ष्य पर चलना आरम्म वर दिया था | इस एथिति मे ही 
निर्यात समद्धेन ने देश बे विवास सम्बन्धी बायेत्रम में एक जत्यन्त महत्त्वपूर्ण व का रुप धारण 
किया दसविए इस सम्रिति ले भारतीय ब्यायार वा मूल्याकन बन्तरराष्ट्रीय स्तर पर क्या और 
बुद्ध विशेष वस्तुजों के नियात को बढ़ाने के लिए विशिष्ट उपाय सुझाव । समिति ने उत्पादन वी 
लायव में वमी करने वी आवश्यकता एवं निर्योत-योग्य वस्तुओ को उत्पादन-कर तथा विशी-कर से 
पात्र मुक्त करने पर जोर दिया । 
2०५ (ग) सुदालिपर समिति, १६६१--तृतोय योजना में निर्यात लक्ष्यों को पूर्ति वे लिए सुझाव 
ने के हैनु मुदालियर समिति की नियुक्ति वी ययो | इस समिति ने समस्त आयात-निर्यात, व्यापार 
का और वार्याविदि तय लियाल-सर्र्दन प्रयत्ले। दो सभीक्षा वी ) समिति ने कु नि सुझाव 
देवे डितेकप सम्दस्ध निर्यात प्रोग्साहल से था, ऊँसे : जाओ 


() निर्यान भम्बस्धी उद्योगों के लिए कच्चा माल, मशोनरी आदि हेतु आवश्यय विदेशी 
पुद्ा की व्यवस्था होनो चाहिए । चर 
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(॥) ऐसे अतिरिक्त आयात के लिए आयात-निर्यात समता कोष ([सफुण। फिफुणा 
8/00॥॥20॥07 १970) स्थापित करना चाहिए । 

(:४) आय कर मे तीन प्रकार से छूट देनी चाहिए (ज) मूल निर्यात के लाभ पर ढ़रो 
में छूट, (व) ऐसी छूट जिससे निर्यातक एक निर्यात विकास निधि (फ्रणा 9७८ ०क॒छल्ता 
८४६४६८) स्थापित कर सके, और (स) अतिरिक्त निर्यात पर विशेष छूट । 

(४) जो उद्योग निर्यात सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं उन कठिनाइयों को 
दूर किया जाय । 

(४) उद्योगपत्रियों तथा व्यापारियों को चाहिए कि वे आन्तरिक उपभोग (९०60९ 
८०7४प09007) पर एक उप-कर (०४५७७) लगाये तथा इस कर पे प्राप्त जाय का उपयोग निर्यात 
ब्यापार मे सहायता करने के लिए करे । 

समिति की राय म अनिवाय निर्यात आवश्यक है । इसके अतिरिक्त समिति ने अन्तरराष्ट्रीय 
मेत्ो भे भाग लेने विदेशों यात्रियों को सक्या से वृद्धि करने, चल्तु विनिमय व्यापार, राजकीय 
व्यापार, क्स्म-निपन्त्रण तथा तिर्यात जोलिम आरि के सम्बन्ध मे महृत्त्ववृ्ण छुझ्नाव दिये । सरकार 
ने इनम से कुछ सुझावों को कार्यान्बित भी किया है । 

२ निर्यात सबद्धन सगठनों का बताया जाना 

निर्यात सवद्धन के कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ सस्यागत संगठन बनाय 
गये हैं, जिनका विवरण विभ्नलिखित है 

(क) व्यापार मण्डल--सई १६६२ में दस बोड़ की स्थापना की गयी । इस वोड का कार्य 
व्यापार तथा वाणिज्य के सभी पहलुओ पर विचार करना तथा उनके सम्बन्ध में सरकार को 
सच्नाह देना है । अन्तरराष्ट्रीय व्यापार वृद्धि के लिए विशेषतया निर्यान वृद्धि के लिए प्रयत्न करता 
योड का प्रमुख काय है। बोड ते समय समय पर नियत व्यापार से सम्बन्धित वस्तुआ तथा देशा 
के विषय म विश्लेषण क्या है तया निर्यात सम्बन्धी अवसरों के विपम्र में जानकारी प्राप्त कदायी 
है । उत्पादन व्यय म कमी, साख-सुविधा, जहाज तया भाड़े की समस्या, विदेशों में व्यापार श्रति- 
निधियों की नियुक्ति आदि विषयो पर इमने महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं । बोर्ड ने 08968 0 
07९४० [7४06 की भी स्थापना की है। बोर्ड द्वारा १० समितियाँ भी वनायी गयी हैं जा विदशी 
व्यापार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययत करती हैँ ॥ 

(प) निर्यात सबद्धन निदेशालय (छफुणा! ?०ग्रणाणा 0॥०007०)--इमकी 
स्थापना जगस्‍्त १६५७ मे की गयी । इसका प्रमुख वाय॑ निर्यातकों को आवश्य+ सूचनाएं तथा 
सहायता देना तथा व्यापार मण्डल के आदेशों व भुझावों को कार्यान्वित करना है । निदेशालय ने 
चार क्षेत्रीय कार्यालय तथा वस्यई, कलकत्ता और मद्रास में 800 000८ बनाये हैं। 

(ग) निर्यात सबर्धध सलाहकार परिषद (छिफुगा ए०ए०णणा 86४5०9 ए०घण०)-- 
इसभी स्थापना केन्द्रीय स्तर पर को गयी है इस समिति मे व्यापार के अतिनिधि होते हैं। समिति 
परकार की निर्याव नोति को समीक्षा करती है तथा सरकार को इस विपय में सलाह देनी है। 

(घ) क्षेत्रोय निर्यात सबद्धन सत्ताहकार सम्रितियाँ--देश के विभिन्न भागों पे निर्यात को 
सम्भावनाओं तथा स्रमस्याज्ों पर यह समितियाँ विचार करती हैं । अपने क्षेत्र की निर्यात विषयक 
समस्थालो पर ये समितियाँ सरकार का ध्यान आकधित करती हैं । ये समितियाँ महीने मे एवं बार 
मिलती है तथा अपने-अपने क्षेत्र की उद्योग दया व्यापार सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करतीं है 

और मुझ्नाव दती हैं। समितियों का नेतृत्व स्थानीय व्यापार व उद्योग के अवैतनिक निर्यात सवद्धन 
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सल्ाल्वार द्वारा जिया जाता है। इस समय वम्बई, वलकत्ता, मद्रास तथा अर्नाडुलम वन्दरगाहो 
पर ये समितियाँ वार्य बर रही हैं । 

(ह) निर्यात सवद्धंत परिषर्दे--इन परिपदों की स्थापना स्वायत्तशासी निगमों के रूप मे 
वो गयी है। इनमें उद्योग व व्यापार के प्रतिनिधि तथा सरकार के प्रतिनिधि होत हैं। ये परिपदें 
अपने उद्योग की वम्तुओ का निर्यात वटाने के लिए प्रयत्न बरती हैं। इस समय देश में इस प्रकार 
वी (६ परिपदें कार्य कर रही हैं, जो अलग-अलग सूती वस्त्र, काजू मसाला, तम्बाबू, चमडा, 
रेशम, रेयन रासाग्रनिक पदार्थ, खेल व सामान, फल, इजीनियरी का सामान आदि के निर्यात 
संवर्धन सम्बन्धी कार्य कर रही हैं । 

(च)) वल्तु मण्डल--निर्यात सवर््धध परिषदों वे अतिरिक्त बहुत से बोर्ड संगठित किये हैं, 
जैमे टो बोई, कॉपी बोर, मिल धोठे, ऑज इण्डिया हैण्डनूम वोडे जादि-य वोड्ड सम्बन्धित वस्तुओं 
कै निर्यात वे विषय मे मूचना व सहायता देते हैं! य बोर्ड निर्यात सबर्द्धन परिषदों वे गमान कार्य 
भी दर्ते हैं। 

(छ) निर्यात सामव गारण्टी नियम ([#6 छफएुण टाल्वा। शत 00रद्माघा0९ 007ण- 
20ए०)--इम निगम थी स्थापना मितम्बर १६५७ मे बी गया । यह विगम निर्यातक्षा वो उन 
जोसिमा वे लिए बीमा सुवियाएँ प्रदान करता है, जा सामरान्यतया साधारण बीमा क्म्पनिया द्वारा 

प्रदान नही वी जाती हैं। निर्यातको को निगम द्वारा वेको से इसकी तिर्यात साख ग्रारण्टी पालिसी 
(हफ़णा (ए64॥ 07श0॥8४ ?०॥०१९$) के आधार पर ऋण भी दिलाया जाता है। निगम 
पल्तोपजनव दंग से कार्य पर रहा है तथा इमके द्वारा तिर्यात पोत्माहन मे पर्याप्त सहायता 
मिलती है। 

(ज) राज्य व्यापार निगम (390६ प780॥98 (0079०:४॥०॥७)--इस निगम वी स्वावना 
१८ मई, १६५६ को निर्यात सवद्धन तथा भावश्यक वस्तुओं का आयात करने के उद्देश्य से वी 
गयी। इसवी स्थापना एक सरकारी बम्पनी के हप में १ बरीठ रपये की प्रदत्त पूंजी वे साथ वी 
गयी जिम बढ़ाकर सन्‌ १६५५-५६ मे २ करोड स्तया कर दिया गया । कसतूबर १६६३ में इस 
विगम के दो भाग बर दिये गय तथा पृथक भाग वा नाम 'सनिज व धातु व्यापार निगम! (धवा- 
6 भाव [९०६ 736॥8 ए०907०॥०० ० 90:8) रखा गया। दस नय निगम को खतिन 
हे पानुओं वा व्यापार सौंप दिया गया ! तिगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है - ()) भारत के 
नियत व्यापार में वृद्धि करता, (।) परम्परागत निर्यातों के बाजारों वो बनाये रखना, (॥॥) नयी 
वपेस्तु औवनियात के लिए थाजार तलाश करना (:४) आवश्यक बस्तुओं का आयात करना । 
लक व्यातार नियम को सहायक सस्था के रुप में दस्तकारी व हाय #र्घा निर्यात निगम! 
अिमकाल $ 270 सिब्ाप000 एड5ए०॥ (0०79ण0/70०॥) दस्तकारी वी वस्तुओं जादि के 
की है जिनका अदा लिए प्रयत्व करता है। राज्य व्यापार निगम ने गत वर्ष में सराहनोय प्रगति 

नुमान निम्नतविखित सारणी से लगाया जा सत्ता है 





राज्य व्यापार निगम--छार्य प्रयति (करोड़ रपयो मे) 
यद ओसत निर्यात 
द्वितीय योजनाकाल ३५ 
तूवीप योजनाकाबद पक 
१६६७-६८ हेरे४ 
१६६६-३० शत उन पिन ये मत 3 ये आह 82 


न मम न उप 5 न 232 टी. 25 3 
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उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है किः निगम द्वारा गत १२ वर्षों में लगभग १,२४२ मिलियन 
रुपये कय माल निर्यात किया गया जोर देश के लिए विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की गयी । 

राज्य व्यापार निय्रम द्वारा किये गये निर्यात छह वर्गों मे रखे जा सकते हैं 

(१) रेल के डिब्बे तथा सम्बन्धित सामान, 

(२) इजीतियरी दा सामान तथा कल पुजें, 

(३) रसायन दवाएं तथा नमक आदि, 

(४) उपभोक्ता माल जिससे चमडा, जूते, चोटियाँ तथा सिर के वाल, कपड़ा तथा तैयार 
बस्त्र सम्मिलित हैं, 

(५) शृषि पदार्य तया फल, 

(६) सीमेंट । 

प्रस्तुत विवरण मे स्प्रप्ट है कि व्यापार निगम विविध व्यों की अनक वस्तुएँ निर्यात करता 
है जिनम फ्ल, जचार, मुरुब्बे आदि से लेकर रेल के डिन्वे, मशीने, क्ल-पुजे, चीनी, सोमेट, रतायन 
तथा दवाएँ जौर बाल सरीखी वस्तुएँ सम्मिलित हैं । 

राज्य व्यापार निगम के कार्य को एक विशेषता यह है कि इसके निर्यात का संगभग दो- 
निहाई भाग पू्वों यूरोप के साम्थवादी देशो को होता है। इसम से भी ४०-४५ प्रतिशत माल 
अकेल सोवियत सघ झो निर्यात क्या जाता है । 

निर्याता को मिला कर राज्य व्यापार नियम लगभग १६० करोड़ स्पये के तुल्य चापिक 
व्यवसाय करता है । 

_पज्य व्यापार निगम पर भुनाफाखोरी का आरोप लगाया गया है । दस्तुस्यिति यह है 
कि इसके हारा कुछ जायातित माल बहुत महंगा बचा जाता है तथा निर्याव होने वाले माल में भी 


यह जधिक लाभ का सीमान्तर रखता है। यह स्थिति सत्तोपजनक नहीं है। सरकार द्वारा इस 
दिशा में ध्यान दिया जाना चाहिए। 


था। इस निगम का प्रमुख साय खनिज वे घातुओं का आयाव करता है। निगम द्वारा मैंगनीज 
जअक, खनिज, लोहा आदि का निर्यात किया जाता है । सन्‌ १६६३-६४ (१ अक्तूबर, १६६३ से 
रह मार्च, १६६४) मे निथम का डुल प्रत्यक्ष व्यापार २४४ करोड रुपया था जो बड़कर सब 
१६६८-६६ म १०६ १ करोड़ रुपया हो गया । सन्‌ १६६३ ६४ मे, इसके निर्यात वा मूल्य ह३ ४ 
करोड़ स्पया था जो चटकर सु १६६६-६६ में ८० २ करोड सपया हो गया 

(७) निर्यात निरीक्षण परिबद--भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद की स्थापना निर्यात 
अधिनियम, १६६३ के अन्तर्गत को ययी 2 इस परिषद म॑ व्यापार व उद्योगों के प्रतिनिधि तथा 
तकनीकी विशेषज्ञ हैं। परिषद को सरकार द्वारा ऋण, अनुदान बादि के कप में जाधिक सहायता 
मिलद्वी है। परिपद ने किस्म-नियन्नण के काय्ये आरम्भ कर दिया है। इसमे माल दे सदान हें 
पूर्व निरीक्षण तथा वस्नुओ के परीक्षण के लिए सुविधाएँ प्रदान करने बाग कार्य भी प्रारम्भ वर 
डिया है.। 

उपर्युक्त सगठनात्मक कार्यों के अतिरिक्त निर्यात औओत्साहन या लिए राज्यों से निर्यात 


का कह बोर्ड की स्थापवा की गयी है तथा राज्य सम्पर्त अधिकारों भो नियुक्त 
क्य गये हैं। 
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प्रोत्ताहन योजनाएँ तया सहायता 

वर्धमान समय में निर्यात सवद्धेन के लिए कुछ प्रोत्माहव योजनाएँ नी कार्यान्वित की 
जा रही हैं जिनके अन्तगंत तिर्यातकों के चलिए जावश्यक मशीन आदि जायात करन कच्चा माल 
मेंगने आदि की सुविधाएँ प्रदान की गयो हें । इन योजनाजों का सक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं 

(१) कच्चे माल व पुर्जों का आयात--निर्यात क्ये गये माल का एक निर्धारित प्रतिशत 
मूल्य उन कच्चे पदायों तथा पुर्जों के आयात के लिए उपयोग करन की जनुमति दो जाती है जिनकी 
जावश्वकता निर्याते सम्बन्धी वस्तुओं के उत्पादन में पटती हैं। आयात करन का यह अधिकार 
सामास्यत निर्यात होने वाले माल में प्रयुक्त हुए आयातित माल के दुगुन परन्तु निर्यातों के जहाज 
पर पहने वात मूल्य के ७५०६ से कम आधार पर निधारित जिया जाता है। 

(२) मश्नौनों का आयात--इस आयात अधिकार का एक भाग सामरान्यत निर्यातों के 
जहाज पर के मुल्य के १०९, तक उन मन्ञोना वे पुजों आदि वे आयात करने मे उययोग करने की 
प्रनुमति दी जाती है जिनवी आवश्यकता पुर्जे बदजतर अयवा आधुनिकीकरण के लिए पड़ती है । 
कृषि, बायान, खतिज तया निर्माणकारी उद्योगा के निर्यात करने वाल अग के आधुनिरीक्रण 
आई के लिए आवश्यक मगौनें मेंगान के लिए प्राथमिकता दी जाती है । 

(३) भप्रिम लाइसेंस--कुद्ध विभेष परिस्थितियों में अग्रिम लाइसेस दने की अनुमति भी 
दी जाती है। जिससे निर्यातक निर्यात सम्बन्धी वायदों को पूर्ति के लिए आवश्यक सामान सरोद 
भहँ। ऐसे अग्रिम ताइसेंस पक्का ऑर्डर मिलने या 'अटल साखपता (एणाश्चिगाल्त उ.लाहड 
(5६४॥) खोलने पर ही द्िय जाते हैं । 

(४) आयतित माल को बेचना--निर्यात सवर््धन योजना के अघीन आयात क़िये गये 
माल को सामान्यतया निर्यातर को अपने कारखाना म प्रयुक्त करत की हो अनुमति मिलती है, 
परन्तु वह आयातित माल उसी निर्यात सवद्धन योजना के क्षेत्र मे आन वाले कसी अन्य ऐसे 
विमता को देचा भी जा सकता है जो सोधे निर्यात करता है या तिर्यात के लिए जपना माल 
दूसरों को बच देता है। 

(३) देक्को माल की सुविधा--नियात संवर्धन योजना में कुछ दसी कच्च पदार्थों, जैसे 
कच्चा लोहा, इस्पात, टीन को चादरे आदि, को रिज्ञायती दर पर दिया जाता है तया इनके वित- 
रण मे प्रायमिकता दी जाती है । 





(६) कर सम्बन्धो रिआयते--१ दुछ वस्तुओं के आयात-बर में बापसी वो सुविधाएँ 
दो गो हैं ५ 
"है नियात स प्राप्त जाव पर लगने वाल जाय कर मे भी छठ दो जाती है। 
३. चाय पर निर्यात-कर में कमी की गयो १ 
< _ (७) ऋण सुविधाएँं-सत्‌ १६६२ मे नियांतक्ो को ऋथ सुडियाएँ देने के चिए सरकार 
नए अव्ययन मष्डल नियुक्त क्या था। इसके सुझावों के जनुमार तिर्दाता को प्रोत्याहन देने के 
विए बनेक प्रकार री ऋष सुविधाएँ दी गयी हैं । 
५. हैं सुविधाओं के जविरिकत निर्यात के लिए परिदहत दु़ियां देते मे भी प्राथमिकता दो 
जानी है बया भादे को दरो में भो छूट दो जाती है । 
हे (६) निर्यात के लिए परिदहन तथा भादे सम्दस्धी रिआयतें--निर्यात बढाने के लिए 
कान उपायों मे में परिदतहत की पर्याप्त लुविधाओ का उप्रचब्य होना भी काफी महत्वपूर्ण है। 
पानेज्ष को इस सम्बन्ध मे जो सुविधाएँ देने को व्यवस्था की गयी है वे आये दो जा रहो हैं: 
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8) गमनागमन मैं प्रायमिकता-देश में उत्पादन वेन्द्रो और वन्दरयाहों के मध्य लघ्बों 
दूरी होने के बारण परिवहन और उसकी लागत दोनो के सम्बन्ध में निर्यात व्यापार को कापी 
कठिनाइयों का साम्रना बरना पडा है। अत रेलवे बोर्ड के साव-साथ क्षेत्रीय रेलो के मुख्य कार्या- 
जगो के साथ निवद्ध सापर्व बनाये ससकर ये कठिनाइयाँ कापी सीमा तक दूर कर दी गयी हैं। 
माल डिब्बों के सभरण तथा गमनागमन के लिए प्राथमिकता की अनुसूची में निर्यात सम्बस्धी 
यातायात की काफी उँचा स्थान दिया गया है । इसके अतिरिक्त अन्तरराष्ट्रीय व्यापार भच्जालय 
के कहने पर रेलवे बो्ड द्वारा सभी क्षेत्रीय रेतो के लिए एसे स्थायो आदेश दिये गये हैं कि वे 
विर्यात सम्बन्धी यातायात पर विशेष वजर रखने री व्यवस्था करे जिससे कि यह सुनिश्चित हो 
सके कि नियति सम्बन्धी यातायात वी कोई भी वस्तु टोने भे ट्लिम्ब ने हो। 

दसरे, निर्यात के माल से लदे हुए डिब्बों को शीध्ता मे वन्‍्दरगाहों तक आगे वढ़ने में 
सुविधाजनक बनाने वे लिए, माल भेजने चाले वे द्वारा ऐता माल ले जाते वाले डिव्वों पर दिप 
काने के लिए एक विशिष्ट श्राथमिक्तता के वेबिलों की रुपरेला तैयार की गयी है और उसे विभिन्न 
निर्धात परिषदों तथा जिश्म वोडों के दाश व्यापारियों में वॉँट दिया गया है। रेलो द्वारा धपने 
कर्मेंचारियों को यह सुनिश्चित करते वे आदेश दिये गये हैं हि इस अ्रक्यार के लेबिलों बाले कोई 
भी माल डिब्बे मार्ग मे जाते हुए विभिन सार्गलिंग याई पर न रके और मजिल तंक ययासम्भव॑ 
तेजी से भेज दिय॑ जाये। रेलवे वोह द्वारा नए पैकेज माल टडिब्व भी बनाये गय हैं जिनके द्वारा 
निर्यातित बस्तुएँ अधिक द्र तगति से वन्दरपाहा तक भेजने की व्यवस्था है । 

(0) रेल-भाड़े में रिआयतें--चूंकि परिवहन का व्यय तुलनात्मक लागत वा एक भहृत््त- 
पूर्ण अग है अत रेलबे बोई़ ने लि्यात व्यापार से सम्बन्धित जतक वस्तुओं के लिए रेल भाड़े म 
२५ ० से तेकर ५० ७ तक रिआयत दी है। 

(0) समुद्री भाडे मे रिआयंत--परिवहत मन्नालय के अवीन वम्बई स्थित भाड जाँच 
«्यूरो इस मन्तालय से निकट सम्पर्क रखते हुए काम करता है, जिससे प्रयलो के पलस्व॒त्प अनक 
निर्यात योग्य वस्तुओं के लिए स्ममुद्री भाडे में छूद दी गयी है । 

निर्यात सवह्ध न सम्बन्धी अन्य कार्य 

निर्यात सरर्द्ून के लिए उपयुक्त सुविधातों वे अतिखित जो अन्‍य प्रयत्न विये गये हैं, 
वे निम्नतिप्चित्त है 

(१) निर्शात सदन--निर्यात व्यापार मे विशिषप्ठीकरण को विश्स करते त्रथों कार्य 
निष्पादन का उच्च स्तर बनाये रखने के उद्देश्य स विस्थात व्यावसायिर फर्मो को निर्यात बदतों 
के रुप म मान्यता देन के सम्बन्ध में सरकार न एक योजना बनायों है। सान्यत्रानऑप्त नियत 
सदनो को नीच लिखी सुविधाएँ उपबब्ध होती हैं 

(३) निर्यात व सम्बन्ध भें विदेशों मे व्यावसापिक्त यात्रा करने के लिए बायिक जावश- 
का की विदशी मुद्रा का एक मुझ्त उपत्तब्ध होना । 

(थ) उसके द्वारा किये जाते वाले बाजारो के अध्ययद तथा तियति सस्वत्धी अवार पर 
हुए व्यय के अश को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा विपणन विकास नित्रि में से लनुदत 
देना । 

_.[ग) तीन अथवा इससे अधिक निर्यात सदनो ढारा विदेश मे कार्मालिय वी स्थापना अबवी 
क्सी एक निर्याव सदन ओर एक स्वीइ्त व्यापार सगठन जैसे निर्यात सबर््धन परिषद वें साथ 
मिसवर कसी देश मे कार्यालय खोलने के कुत व्यय के एक अश को _ पूरा करते के लिए सरवार 
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द्वारा वियगन लिवि में से अनुद्दन प्रयत करना । सरकार द्वारा अब तक ४६ निर्यात संतों को 
भाच्यता दी जा चुकी है। 

(२) विपणन विकास निधि--भारतीय उत्पादकों तथा जिस्सो के लिए विदेशी बाजारों 
बा विताम करने वो योजनाओं का तथा प्रायोजवाओ का विस-पोषण करने के लिए भारत सरकार 
ने जुलाई १६६३ में विषणन विज्यस निधि का गठन किया है। इस निधि मे से नीचे लिखे कार्यो 
के तिए अनुदान रिये हैं. (क) विपणन गवेषणा, जिन्‍्स गवेषणा, क्षेत्रीय सर्वेक्षण और गवेयणा 
कार्यत्रम, [ख) निर्यात सम्बन्धी प्रचार तथा जानकारी का प्रसार (ग) व्यापारित मेलों तथा 
प्रदर्मनियों में भाग लेना, (घ) व्यापारिक शिष्टमण्डल तथा अध्ययन दलों की वियुकित, (ड) 
विदेशों में कार्यालय शाखाओ की स्थापना, (च) निर्यात का विस्तार तथा विदेशी व्यापार का 
स्धन करने के लिए निर्यात सवर््धत परिषदों तथा अन्य संगठनों को सहायता अनुदान देना, 
(ध) स्म्मि नियल्लण तथा लदान से पूर्व निरीक्षण, ज) परिवहन की सहायता सहित निर्यात- 
योग्य जिन्‍मो के लिए निर्यात सम्बन्धी सहायत्ग देता, (पझ) तियात जोखिम बीमा, और (अ) विदेशों 
में भारतोय उत्तादनों तथा जिन्‍्सो के निमित्त वाजारो के विकास का सवद्धंन करने के लिए सोची 
गयी कोई भी अन्य ऐसी योजना । 

इस निधि का प्रगांसन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमे निम्नलिखित अधिकारी 
होते हैं--(१) छषिव, वित्त मन्त्रालप्र, आधिक कार्य विभाग भारत सरकार, अध्यक्ष, (२) सविव 
वित्त मस्ताजप, व्यय विभाग, भारत सरकार सदस्य और (३) सचिव, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार 
मख्ालय भारत त्तरत्ार, सदस्य । 

(३) निर्यात अधिनियम, १६६३--निर्यात किये जाने वाले माल पर अनियाये किस्म 
नियल्रण (एशाएण॑३०) 0एश॥५ 0णाधण) तथा जहाज पर माल लादने से पूर्व निरीक्षण 
के सम्बन्ध में जनवरी १६६३ में निर्यात (किस्म नियलण और निरोक्षण) अधिनियम पास क्रिया 
गया। इसके द्वारा दोनों चाने अनिवार्य कर दो गयी हैं। वस्तुओ के लिए मानक भी निर्धारित 
किये गये हैं। प्रमाणीररण तथा चिह्नाकन की योजना लागू की गयी है। क्रिस्म नियन्त्रण के 
तिए परीक्षणग्रहों तथा प्रयोगशालाओं की स्थापना वी गयी है। 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सरकार निर्यात सबर्दन की दिशा में पूर्णर्प से प्रथल- 
शौन है। इन योजनाआ के कारण निर्यात को काफी प्रोत्साहन मिला है। सत्‌ १६४६-४८ में 
तिर्याव का वर्षपषक औसत ३३१ ६ करोड रुपये था, जो सन्‌ १६६७ मे बढ़कर १,१६७ करोड 
रुपरे हो गया है। 
जुत १६६९ में सरकार ने ६ निर्यात सबरद्धंन के उद्देश्य से ()) “चाय वित्त एवं गारण्दी 
बिग ([&३ एग्ावर० बात 0 (०7० था०), तथा (७) हैण्डलूम निर्यात सवर्द्धन 
परिष३ (पछ्यात0०० रिच्तणा श०एणागा (०००!) की स्थापना की । 'चाय वित्त एव 
गारण्डी निगम! को स्थापना चाय दे निर्यात मे वृद्धि करने के लिए तथा दित्तीय सहायता देने के 
6! में की गयी है। यह तिगम बैक आदि से चाय कम्पनियों को प्राप्त ऋण पर गारण्टी देता है। 
हैणइलूम निर्यात सबद्धन परिषद! का मुख्य कार्यालय पद्रास में स्थापित क्या गया है । 
न 049 पश्चात निर्यात सवद्ध न को नोति--जून १६६६ मे हुपये के अवमूल्यन के 
झा बाग, यान संर्ड्धन योजनाएँ एक प्रकार से स्थगित कर दो गयी ६ निर्यावक्ों में अनिश्चितवा 
हि धोधितस व्याप्त हो गया। परस्तु अवमूल्यन से निर्यात में प्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई, अत 
सर््डन योजनाएँ एक एक कर आवश्यक सशोधन के साथ पुत्र. लागू कीजा रही 
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है। केसद्रीय वाणिज्य मस्ती ने १६ घगस्त, १६६६ को विर्यात सबद्धेन सम्बन्धी नयी नीति बी 
घोषणा की जो वर्तमान समय में भी लागू हैं। इस नीति के प्रमुख तत्त्व निम्ननिखित हैं 

() परीक़त निर्यातको को निर्यात के बदले, आयात करते का अधिकार दिया गया है। 
आयात का मूत्म निर्मात की गमी वस्तु के निर्माण भे लगायी गयी आयातितत वस्तुओं ने मूल्य 
तथा निर्माण वरते समय हुईं छीजन (7०४०४१०) से अधिक नहीं होगा । आयात वी जाने वाली 
बस्तु बी मात्रा (निर्यात वी जाने वादी वस्तु दे निर्माण के लिए) का निर्णय सरकारी अधिकारी 
करेंगे । 

(0) जो तनियतिक स्वय निर्माणकर्ता नही है वे उस सस्थान के नाम की धोष॑णां बरेंगे 
जिन वे निर्मात घारने के लिए माल खरीदते हैं, जिसने आचार पर ऐसे विर्माणवर्ताओं को 
आयात लाइसेस दिये जा सके। 

(77) निर्यात उद्योगो को पूजीगत वस्तुओं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओ के आयात के 
लिए परायम्तिकता दी जायेगी । 

(५) कच्चा जूट, कच्चा चमड़ा आदि वस्वुएँ 0, 0 ६ के अन्तगेंत ससम्मितित कर दो 
गयी हैं । 

(५) जहाँ तक देशी कच्चे माल का सम्बन्ध है, निर्यात उद्योगों की आवश्यकताओं की 
यूति के लिए उन्हे, आवश्यक सामग्री अधिनियर्मा के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है. गितमे 
शच्चे माल के वितरण म निर्यात उद्योगों वो प्रायवमिक्ता दी जा सत्रे । 

(५) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेट के अ तर्गत 'आह्श इबाल् ऐणाणाणर 0एाणा 
बी स्थापना की जा रही है, जो स्टील तथा सम्बन्बित वस्तुओ की निर्यात वृद्धि का प्रयत्न करेगा । 

(४/॥) जिन धस्तुंओं ने! निर्मात वी सम्भावनाएं अनुबृूल है, उनके लिए नेतद सहायता 
(८वक। 9887807706) दी जागरिगी । जिन दरतुओं को अवमृत्यन के पूर्व ॥॥#०8 [0९फ0ा। 
या अन्य प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सुविधाएं दी जाती थी, उन्हे अब नकद सहायता दी जायेगी। सहायता 
की माना अस्तु के | ० ४ मृत्य वे १० से २० प्रतिशत होषी । बह सहायता स्फ्ेप स्टील, लीहा 
तथा इस्पात ऊनी प्रातीन, चीनी तथा इजीनिर्यारिग वस्तुओं को दी जायेगी । 

(५॥॥] स्त्रेप स्टील वे लिए निर्यात सहायता १०५९, कुछ चुनी हुई लीहा तथा इस्पात 
की चस्तुओ के लिए १५%, उनी वाजीन के लिए १०% दी जाथंगी । इजीनिय रिंग वस्ठुभो 
को तोने समूहों भें विभाजित किया गया हैं। प्रबम समूह के अन्तयेत आने वाली वस्तुओं के लिए 
नवद महायता की मात्रा १०९६, ट्वितीय समूह के लिए १५%, तथा तृतीय समूह के लिए २०% 
होगी । चीनी को अव निर्माल महाग्रता अवधृल्यत बे पुर्वे दी जाने वाली मह्ययता से कमर होगी । 
सहायता ती माना अवसुन्यन देथा अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान मे रख कर दी जायेगी । 

छपयुत्त निर्यात सवर््धन नीति सवंधा उपयुक्त है । इससे तिर्यातत्ों को प्रोत्साहन मिला है 
छया तिर्यात-व्यापार म कम मूल्य दिखाने की प्रवृत्ति [णा6॑थ जाशएणणाह़) रोकने में सहायता 
मिसी है । जाशा है यह तीति सफ़ल सिद्ध होगी । 

निर्यात वृद्धि के लिए सुझाव--गत वर्षो मे निर्यात संवर्धन वे लिए किये गये प्रथलो के 
फरस्वल्प भारत के तिर्यात व्यापार मे वृद्धि हुई है। फिर भी इस दिशा से और प्रयत्नों वी 
24280 है। निर्यात भ॑ वृद्धि करने के तिए निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान देना विशेष लामग्रद 

द्ध होगा 

(१) लिर्कातदों को अदिव साख एवं परिवहन सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करना । 

(२) ३षि, ओौद्योगिक तथा खदिज परदर्थों वे उत्पादन में धृद्धि करता । 
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प्रो वी उत्पादन लागत भे कमी वरना । हे 

मार उद्योगो तथा व्यापारियों द्वारा व्यवस्थित ढग से निर्यात वृद्धि के लिए 
प्रवत्त करना । कक ला 

(५) वस्तुओं वी वीमतों को अस्तरराष्ट्रोय प्रतिस्पर्दधी स्तरों पर बनाये रखना । 

(६) विदेशी बाजारों वा सर्वेक्षण तथा उचित प्रचार (?ए॥०७) । 

(७) विदेशों मं औद्योगिक प्रदर्नियाँ तथा व्यापारिक मेले लगाना । 

(८) भारतीय वस्तुओं वी किस्म में सुधार तथा किस्म नियन्त्रण करना । 

(६) भारतीय व्यापारियों द्वारा ईमानदारी से निर्यात व्यापार करना, आदि । 

(१०) विदेशी व्यापार वा राष्ट्रीकरण तथा राज्य व्यापार निगम द्वार और प्रयल 
करना । 


व्यापारिक समझौते 
(7१08 #शाह्श्ाथा।9) 

२०्वी शता'दी में विदेशी व्यापार वी यह विशेषता रही है दि विभिन देशों में व्यापारिक 
समथौदो द्वारा व्यापार वृद्धि वा प्रपत्त पिया गया है ६ भारत ने भी ब्यापारिव सम्बन्ध मजबूत 
बनाने को हृष्टि से अनेक समझौते जिये । इन समयौतों वा सक्षिप्त विवरण निम्न विखित है 

(१) ओटावा स्य'पारिक समझौता--इस गमयौते के दारा भारतीय आरावात निर्यात की 
ह॒परेवा तैयार को गयी । दस ममयौते वे अनुसार भाग्त ने प्विटन वे यने हुए माल पर आपात 
करो में शमी वी । आयात यर मे यह कमी विभिन्न वस्तुओं पर अलग-अलग दरो से की गयी। 
यह छूट ओसत र्पर से १० श्रतिश्ञत थी। भारत ते कुछ वस्तुओं के निर्यात रो में छूट दी तथा 
बुद्ध वस्तुओं पर से निर्यात कर हटा लिया । इस छूट में सम्बन्धित वस्तुएँ भारतीय नपास, जूड 
हपा जूट की वस्तुएं, चाय, मसाले, तम्वाबू आदि । प़िटेन ने भी भारत से भेजे जाने वाले 
माल पर आयप-जरो में छूट दी । इस सपझौते यो साम्राज्य अधिमान ([छाला॥ टच्चधव००) 
भी वहा जाता है। यह समचौता जनवरी १६३३ से लागू किया गया । आरम्म मे यहू समझौनर 
तोन वर्षों के लिए लागू क्रिया गया। सन्‌ १६३६& में इसके सम्बन्ध में एक नया समझौता हुआ 
जिमे [॥00-8/0॥ १7706 #६:६८वथा। भी बहने हैं । 

ओदाबा समयौता बुद्ध हप्टियों स भारत के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ। भारत इगलैण्ड 
भी बड़े मशीनों को अब थासानी से आयात कर सकता था। परन्तु यह लाभ बहुत ही सीमित 
था। उस्तुत इस स्मझोत द्वारा भारत को हानि अधिक उठानी पड़ी क्योकि प्राप्त रिआयती का 
प्रभाव भारतीय निर्यात पर बहुत अच्छा नहीं पड़ा । यह समझौता ब्िटेल वे पक्ष में अधिक था। 
भार ने इगलैण्ट को १६२ वस्तुओं पर छूट दी थी जबकि इैण्ड द्वारा भारत को कम वस्तुओं 
पर छूट दी गयी तथा यह छूट ऐसी वस्तुओं पर दी गयी थी जिनमे इगलेण्ड बे. बाजार मे भारत 
वा कोई प्रतियोगी नहीं था । इस समझौते के कारण भारत ब्रिटिश साम्राज्य के देशों ने अतिरिक्त 
भय देशो थे व्यापारिक सम्बन्ध नही बढा सका । 

जनवरी १६७२ से यह ममचोता टूटने की आश्यवा हो गयी है क्योडि प्रिटेन भारतीय 
पस्प्रो के आयात पर १४ प्रतिशत कर लगा रहा है । 

(२) भारत-जापान व्यापारिक समझौता--भारत-जापान के बीच प्रथम व्यापारिक सम- 
धोता सन्‌ १६०४ में किया गया था । सन्‌ १६२६-३० में जापान ने अपनी मुद्रा वा अवभूल्यन 
हिया। जापली कपड़े भारत से अधिव सपने पड़ने लगे अत भारत के मृती वश्त उद्योग को 
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क्षति उड़नी पदी। भारत ने सूती कपड़ों पर ७४ प्रतिशत आयात-कर लगा दिया । इसके बदले 
में जापान ने भारतीय वपास का वहिवार कर दिया । अत व्यापारिव सम्बन्ध सुधारने के लिए 
एक नया समझौता किया गया जो १० जुलाई १६३४ से लागू क्या गया । इस समझौते के 
खनुमार भारत जञापाद व्यापार सम्दत्थी वस्तुओं के कोटा निश्चित किये गये। इस समयोते से 
दोनों देशो के व्यॉप्रोरित मम्दन्धों मे वृद्धि हुई । सन्‌ १६३७ में भारत-जापान के बीच तीन वर्षो 
के लिए एक नया समझौता किया गण । सन १६४० में इस समझौते में पुन रशोधन किया गया 
परन्तु द्वितीय महापुद्ध वे! कारण यह समलौता समाप्त कर दिया गया। युद्ध के भश्चात सन्‌ 
१६४८ प्र भारत जापान के बीच दूसरा ममवौता हगा। इस समझौते थी अवणिवों विभिन 
अवसरों पर बढ़ागा गया । 

(३) हवाता घादेर--ह्ितीय मदह्ययुद्ध के पश्चात अस्तरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि कशे का 
प्रपत्त किया गया। नंवम्बन १६७७ में हवाना में एक अस्तरराष्ट्रीय सम्मेवव किया गया | इस 
सम्मेलत में अन्तरराष्टीय व्यापार सत्र की स्थापता की गयी । इस सम्मेतन से एक अधिक्रारत्पन 
भी तैयार किया गया जिसे हवानां चांटर कहते हैं। ३२४ मार्च, (६४८ को ५४ राष्ट्रों ने इस 
चाटेर को भाग्यता दी । इसके सुख्य उद्देश्य तिम्नलिखित ये 

(0 अन्वस्यष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना तथा पिछड़े हुए देशो की आधिक व्यवस्था वी 
उच्चति करना । 

(7) सदस्य देशों ह्वारा आयात निर्यात को वस्तुओं पर सामान्य करे के अतिरिक्त अन्य 
नियन्थण ने लगाना । 

(7) समस्य दशा में पारस्परिक समनौते करता तथा एुक दूसरे को सर्व मान्यता वा 
व्यवहार (० 7४६ ०0९0 'िश्ञाणाब पल्यागाथाया) करते की अनुमति देता, नादि । 

फरवरी १६५१ म अमरीका ने इस समझौते को मानने से इनश्ार कर दिया अत यह 
समयौता बापती बासवाही भात रह बधा । 

(४) व्यापार एव प्रएृत्व पर सममान्य समनझोता (0क्षाध्ग अह्वाण्य्यथा। ०० 7 शर्शी३ 
गाते पराध0०)--अन्तर साप्टीय व्यापार में वृद्धि के लिए सन्‌ १६४७ भे जेनेवा मे एक बैठक हुई 
जिसमे यह निणय हिया गया कि जन्‍्तरराप्ट्रोय व्यापार स वृद्धि के प्रदत्त किये जाये। तम्मेतव 
मे बहे तय क्या ग्रया कि राष्ट्रो के बीच व्याप्ररिव तम्बन्बों को बढाया जाय तया बहुफक्ञीय 
ब्यापार तथा भुगतान (१४७)/|आथव्व] 724४ 286 99) 70९0») के सिद्धान्त को अपनाया जाय। 
आयात तथा निर्यात-करी की घटाने की हृष्टि से एक सामान्य समझौता किया गया, जिसे 0#[4 
(एचादए कैप्ार्टफ्रहा५ 09 पधा्री३ 390. 5६606) वहते हैं। इस समझौते वे बारण स्वर्ण 
तथा डालर की कमी व युद्धकालीन प्रशुत्क कर तथा नियन्द्रण से उत्पन्न कठिनाइयों की दुर करने 
भें मदद मिली | यह समझौता अधिवरतम राप्ट्रो के अधिकतम हित मे वृद्धि की दिशा मे एक महतत्त्व- 
पूर्ण कदम है । भख्वर के कुल देर राष्ट्र इस समझोत के सदस्य हैं। ससार वे दुल व्यापार वा 
लगभग ८० प्रतिशत इन दशो के हाथ मे है । 

भारत आरम्भ स ही इस समझौते का सदस्य है। इस समझौते के अस्तगेत वटत-प्ते देशो 
से भारत को तटकर म छूट मिलो है तथा भारत ने बदले में अन्य देशो वो छूट दी है। इस 
समझौते के अन्तगत सम्बन्धित देशा ने भारत से निर्यात की जाते वाली वस्तुओो म ते लगभग ४० 
प्रतिशव पर तर कर म छूट दी है। अतः समझौते हारा भारत के निर्यात व्यापार में वृद्धि हुई है। 
मनु १६४६-/ ० के प्रछुल्क आयोग ने भी इस सम्रसौते को भारत के लिए उपयोगी बताया था । 
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सन्‌ १६५५ में जेनेवा में हुए 64प7 सम्मेलन में अ््धं-विकसित देशों को अतिरिक्त छूट 
देने वा सिद्धांत अपनाया गया । सन्‌ १६५६ में टोकियों सम्मेलन में भारत सरीखे अद्धं-विकस्तित 
देशों में किये गये आयात पर धीरे घीरे सब प्रकार के प्रतिवन्ध हटाने के सम्बन्ध मे प्रस्ताव पास 
किया गया । जुदाई १६६२ म॑ हुए टैरिफ सम्मेलन ने अन्तिम एक्ट पास किया | इसवे अनुसार 
विभिन्न देशो ने व्यापार के विषय पर बातचीत की । भारत ने इस सम्मेलन से अमरीका, यूरोपीय 
साझा बाजार, आस्ट्रेलिया, स्वीडन, नावें, फिनलंण्ड, डेनमार्क टर्की तथा हेट्टी से व्यापार बढाने के 
लिए बावचीत की । इसके परिणामस्वरूप अमरीका से हुए समझौते के अन्तग्गंत भारत को २८ 
वस्तुआ (जूट वस्तुएं, काजू, नारियल, चटाई आदि) पर अमरीका ने तट-कर में छूट दी । इसके 
बदले म भारत ने १७ वस्तुओ पर अमरीका को छूट दी। यूरोपीय साझा बाजार में हुए समझौते 
मे भारत को यह आश्वासन मिला कि साझा बाजार के देशो द्वारा भारतीय वस्तुओं पर सामान्य 
देर (:007000 8गा) से ऊँची दर पर तट-कर नही लगाया जायेगा । 


जून १६६४ में इस समझौते के सिद्धान्तो के अनुसार जेनेवा में विश्व व्यापार सम्मेलन 
हुआ जिसमे ११६ देशों ने भाग लिया । इस सम्मेलन ने अन्तरराष्ट्रीय ज्यापार को एक नयी दिशा 
प्रदान की है। सम्मेलन मे अधिक से अधिक अन्तरराष्ट्रीय आधिक सहयोग के विपय पर प्रस्ताव 
पाप्त जिया गया। इस सम्मेलन से (४ जून, १६६४ को अन्तरराष्ट्रीय व्यापार समस्याओं के 
ममाबान के लिए स्थायी सगठत स्थापित करने का निश्चय किया। 

इन भभी भ्रल्तावो को युक्त राष्ट्र सघ की साधारण सभा मान्यता प्रदान करेगी । इसके 
पश्चात्‌ संगठन की स्थापना की जायेगी । विशेषज्ञ समिति के सदस्यो की घोषणा राष्ट्र सध के 
महासचिव करेंगे । यह भी निश्चय किया गया है कि विश्व व्यापार सम्मेलन प्रति दूसरे या तीसरे 
30 जाय | जुन १६६७ में ४६ देशो ने जेनेवा में ९००॥९१७ १००० के अन्तर्गत अन्तर- 
बे फ षः | ३0५8 क्के उद्देश्य से एक समझौता क्या ! समझौते के अनुसार ये देश औसत रूप 
ट भा 34 के लिए सहमत हुए--अक्यूबर १६६७ में अल्जीयर्स में तथा अप्रैल 
वर कार मे ए्रटाकए का सम्मेलन हुआ जिसमे अस्तरराष्ट्रीय व्यापार को समस्याओं 

९ जिया गया। व्यापार वृद्धि के लिए टैरिफ में कमी करने का सुझाव दिया गया। 
कप हम भव अन्तरराष्ट्रीय आधिक सहयोग बढ रहा है। भारत प्राय. सभी अन्तर- 
पं है के संगठनों का सदस्य है। इसमे भारत के विदेशी व्यापार को काफ़ी लाभ 
झंडे े द्विपक्षोय ध्यापारिक समझौते--स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने विश्व के विभिन्न 


आप के सम्बन्ध बढ़ाने का प्रयत्त किया है | गत वर्षों मे भारत ने कई देशो के 


क्यि इ। ञ्र देशो श। 
हैं रमम है मध्य कि ये हे | वतभान समय में जिन देशो के साथ व्यापारिक समझौते जारी 


५ ईराक, ईरान, जापान, जोडंन, 
कोरिया गाल, उत्तरी वियतनाम, मोरक्को, सीरिया (बुल १४ देश) । 

हरी, ्ट री बलोतिबा, चैकोस्लोवाकिया, फ्रास, पूर्वी जमंनी, पहिचमी जमनी, यूनाव, 
हित १४ हर गा एण्ड, रूमानिया, स्वीडन, स्विव्जरलैण्ड, यूगोस्लाविया और सोवियत रस 


(ग) इक्षिणो अम्रोका--चिलो, ब्राजील | 
(घ) अफ़ीका--सूडान, ट्यूनिशिया | 
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इन सभी देशों के साथ किये गये समझौतों मे अलग-अलग शर्तें हैं। प्रत्येक समझौते का 
विवरण देता यहाँ पर सम्भव नही है। अत हम कैक्ल इन प्मझौतों वे प्रमुष विशेषताओं 
(87040 #८ण&) का ही उल्लेख करेंगे । 
समझोतो की मुख्य विश्षेषताएं 

(१) उद्देष--इव समझौतो का प्रमुख उद्देश्य परस्पर व्यापारिव सम्बन्ध बढ़ाना है! 
भारत ने इन समझौतों ह्वारा निर्यात व्यापार मे वृद्धि करने का प्रथल किया है। 

(२) सामान्य शर्त--इन समझौोतों के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है क्वि सम्बन्धित देश 
समझौते मे खली हुई वस्तुओ का निश्चित मात्र में आयात या निर्यात करें। इनके द्वारा उत 
वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होवी है जो एक देश दूसरे को दे सकता है। इससे उनके व्यापार में 
वृद्धि होतो है। फिर भी कुछ देशो (जैसे पश्चिमी जर्मनी) हे साथ ऐसे समझौते किये गये हैं, जितके 
द्वारा दी गयी सुविधाओं के बदते भारत को निर्याव कोट प्राप्त हुआ है। 

(३) अवधि--सामान्यतया ये समझौते एक वर के लिए किये जाते हैं तथा प्रति वर्ष 
उनका नवोनीकरण किया जाता है। परन्तु कुद ऐसे भी देश हैं जिनके साथ २ वर्ष से ५ वर्ष तक 
की अवधि के लिए समझौते किये गये हैं। भारत-तपान व्यापार समझौने के अन्तर्गत कोई निश्चित 
अवधि नही दी गयी है। हि 

(४) भुगतान को शर्ते--भुगतान की शर्तों वी हृष्टि से ये समझौते दो प्रकार के हैं 

(अ) रपये में भुगतान वाले समझौते, तथय (आ) स्टलिंग में भुगताव बाले समझौते । 

(#) रुपये में भुगतान सम्बन्धी समझोते--रूस तथा पूर्वी यूरोत के देशो, उत्तरी कोरिया, 
अपन अरब गणराज्य आदि के साय किये गये समझौतो के अनुसार भुगतान रपयो में किया 
जायेगा। इस भ्रकार भारत को तुरन्त विदेशी मुद्रा में भुगतान नहीं करना पटेगा। जब इन 
समझौतों के अन्तर्गत मान का अआधातन जया जाता है तो सम्बन्धित देश (तिर्यातक) के नाम रिजर्व 
बेक ऑफ इण्डिया मे एक खाता बोला जाता है तथा मंगाये हुए माल का भूल्य उम्र देश के खाते 
में जमा कर दिया जाता है। इसी अपार जब माल भारत से बाहर भेजा जाता है तो सम्बन्वित 
रकम को आपातक देश के खाते मे नाम लिख दिया जाता है, इसमे विदेशी मुद्रा की आवशकता 
तुरन्त नहीं पडती । 

रुपये में भुगतान सम्बन्धी समझौते झस, पूर्वी यूरोप के देश, समुक्त अरब गणराज्य, फ्रास, 
इटली, स्विटजरलैण्ड आदि देशो के साथ किये गये हैं। इन समझौतो के कारण भारत के निर्यात 
च्यापार मे वृद्धि हुई है समझौते से भम्बन्धित देश अपने-अपने देश मे भारत के निर्यात सर्द न 
प्रयत्तो में सहयोग देते हैं। इन समझौतों को कार्यान्वित करते के लिए सयुक्त ज्ञायोग भी सगठित 
किये गये है । 

जिने देशो के साथ इस प्रकार के समझौते क़िये गये हैं, वे अन्य देशों के साथ किये गये 
व्यापार में मध्यस्थ का कार्य नही कर सकते अर्थात्‌ उनके द्वारा त्सो तीसरे पक्ष को वस्तुओं का 
पुतनिर्यात नही क्या जा सकता । 

ँपये में भुगतान सम्बन्धी समझोतो को उपधोगिता--इन समझौतों के विपझ में कई 
पवार के गत पाये जाते हैं। जहाँ तक इनमे प्राप्व लाभ का सम्बन्ध है. (१) भारत के निर्यात 
अवश्य वृद्धि होती है, (२) इनके द्वारा तुरन्त विदेशी विनिमय संकट का सामता नहीं 


सपना पड़ता, तथा (३) इसके द्वारा डक प्रकार से अल्यावधि के लिए ऋण मिल जाता है। इस 
मेत्रार हम देश के विकास के निए शो सहन ४ 
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दोप--मे समझौते स्वेया दोषमुक्त नही हैं। इन समझौतो के अन्तर्गत जिन वस्तुओं का 
आयात विया जाता है वे वस्लुएँ प्राय महंगी हैं । कुछ देश कमाये गये रपये का उपयोग करने के 
लिए भारत मे अधिक माता मे वस्तुएँ खरीदते हैं तथा उन्हे दूमरे देशो मे बेच देवे हैं॥ इस भ्रवार 
हमारे परम्परागत बाजारों में हो हमारी वस्तुएँ बेची जाती हैं । मुदालिपर समिति मे इत समझौतो 
के विषय में यही मत व्यक्त विया है। समिति ने इन समझौतों के सम्बन्ध में कुछ सुनाव भीडिये 
हैं, जैसे (१) यह निश्चय वर लेना चाहिए कि भारतीय निर्यातों वा प्रयोग वेवल सम्यन्धित देश 
भेही क्या जायगा। (र) इन देशो म निर्यात वृद्धि के लिए अधिक से अविव प्रयल करो 
चाहिए। (३) समझौते के अन्तर्गत मंगायी जाने वाली वस्तु पर भी आयात वियलण होना 
चाहिए। (४) निर्यात सम्बन्धी सभी सोदों वा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इन बातो वा ध्यात 
रखने ऐे इन समझोतों को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। 

(आ) अन्य समझौते--इन समझौतों के अन्तर्गत उन देशों के साथ किये गये समझौते 
सम्मिलित हैं जिनवे साथ ज़िये गये व्यापार का भुगतान रपयो मे नहीं क्रिया जाता है। इन 
समझौतो वा उद्देश्य ध्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाना है । ये समझौते अफगानिस्तान, श्रीलंका, चिली, 
प्रास, ईरान क्षादि देशो के साय किये गये हैं॥ राज्य व्यापार नियम भी अन्य देशो के साथ 
ब्यापारिक समझौते करता है। 


अभ्यत्त प्रश्न 
१ हलके चर्षों मे सरकार ने भारतीय वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने की कौत-कौनसी 
कार्यवाहियाँ वी हैं। (उजस्थान, बी० कॉम० (अन्तिम बर्ष), १६६७) 
२ “एक देश वी समृद्धि विदेशी व्यापार पर निर्भर बरती है” विवेचना कीजिए | भारतीय 


व्यापार वी मुल्य समस्याओ यो सत्षेप मे लिखिए | (इलाहाबाद, बी-कॉम० ।, १६६५) 


भारत में नियोजन के बे से भुगतान शेप की ( 
है भारत में तियोजत के प्रारम्भ वे समय भुगतान शेप की समस्या का सहाय ।॥५७॥ 
। पमि 


४ भारत द्वारा विभिन्न देशी के साथ दिये गये व्यापारिक दा सम हल पदक ः 
शे गघ॒. वि वे व्यापारिक मान्य विशेषताओ 
वी उतनेत वीजिए। तो मान्य विशेषताओं 


(सागर, बी० ए० 
१ 6/77 की सामान्य विशेषताएँ क्या हैँ ? भारत को इससे क्‍या डक 


कक लाभ प्राप्त हुए हैं ? 
६ संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिपिए--(१) साम्राज्य अधि पर नि 
6) कत तक्ट मेज धिमान, (२) राज्य ध्याप्रार निगम, 


तृतीय पंचवर्षीय योजनावाल मे निर्यात सवद्धन की सम्भावनाओ पर प्रत।श डालिए । 


(राजस्थान, बो० ए०, १६६१) 
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(४७॥ १8505? ठ8व व ॥30!8) 


उ॥ह सच्ारकाबक्बाफ हवकावेंशी ॥गओ के वालो दौर 6०काप्रदातत र्ण्क्क्षों 
॥८3 काउते। ॥च्द तलल्व शरवा।च्श्वे द्वा ९०0ह०आाल गशकीागा शा 
रीक्षा <०प्रग्/ ॥कली #ट 47 हश0पराए०%, | व #0/ प्रश4८९०कए शव 
३ डशीशिमए. 796 00॥86 ॥075 #9 3द0 406 का. 4फ़ाठ का कल्प 
(शव 7९ हश्टछओआा) काल 62/ उ#ब/शका2 प्रश/). द्वार #ट्डा थट 
665९ छा कत्ग़व) ? ज्ज.0ए50४९५ 


भारत मे प्रथम रेलगाड़ी १६ अप्रैल १६५३ वो वम्बई प्रान्त मे बोरी व-दर से थाना तक 
चल्लायी गयी । यह रेल भाग ३२ जिलोसीटर लम्बा था । उस समय में निरन्तर रेलवे का विकास 
होता रहा । वतंमान समय मे पूरे दशा मे ॥६७०० किलोमीटर? हम्बे रेलमागे हैं तथा रेलवे परि- 
पहन वार सबमे महत्त्वपूर्ण साथन्र हो गया है। भारतीय रेलवे का एशिया मे प्रथम तथा विश्व मे 
दुमरा स्थान है। रेलबे भारत का संबसे दच्य राजकीय उद्योग है जिसमे ३,७६७ २ करोड रपये की 
पूंजी लगी हुई है। रेलवे कर्मचारियों की संख्या १३ ५ लाख है। भारतीय रेलवे हारा प्रतिदिन दथ 
हजार रेलगाडियाँ चलायी जाती हैं जो देश के ७,०३ २ रैनबे स्टेशनों से गुजरती हैं। इनके द्वारा 
प्रतिदिन ६१ लाख यात्री तथा ४४ लाख टन मे भी अधिक भाल ढोया जाता है। भारतीय रेलवे 
की दैनिक जाय २२ करोड़ स्पये है। रेलवे द्वारा राजस्व को प्रति वर्ष लगभग ६०० करोड एपया 
प्राप्त होता है। रेलवे को वर्तमान अवस्था में पहुँचने मे १९६ वर्ष लगे हैं। आगे के पृष्ठो में 
*मरारतीय रेलवे विकाम' के इतिहास पर विहेगम हृष्टि डाली गयी है ॥ रेलवे विकास का इतिहास 
अत्यन्त विस्तृत है, अत यहाँ पर केवल प्रमुप घटदाओ बा ही उल्लेख किया गया है। सुविधा की 
दृष्लि पे रेववे के इविहास को (कान विभाजव की हृष्टि से) निम्नलिखित वर्गों मे वॉटा गया है * 
१ प्रारम्भ काल से १४वां झताब्दी तक 

(+) पुरानी गारण्टी पद्धति का समय (१८४४-१८६६) 

(ज) सरकारी निर्माण तथा प्रबन्ध का समय (१८६६-१८७६) 

(ग) नयी गारण्टी पडति का समय (१८७६-१६००) 
है 


एक किलोमीटर ६ मील के चुल्य होता है। 
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२ द्वितोय विद्वयुद्ध के अन्त तक का समय 
(क) तीब् प्रगति और विकास का कान (१६० ०-१६१४) 
(ख) प्रथम महायुद्ध काल (१६१४-१६१६) 
(ग) विकास एवं उन्नति का नया काल (१६२०-१६२६) 
(घ) आयिह मनन्‍्दी का काल (१६३०-१६३६) 
(ड) द्वितीय महायुद्ध काल (१६३६-१ ६४५) 
३. दितोय महायुद्ध के पश्चात का काल 

(क) प्रथम पचवर्षीय योजना के पूर्व का काल (१६४५-१६५१ ) 

(सर) प्रथम पचवर्धीय योजवाकाल (१६५१-१६५६) 

(ग) ह्वितीय पचवर्षीय योजनाहाल (१६२५६-१६६१) 

(घ) हृतीय पचवर्षीय योजनाक्ाल (१६६१ से वर्तमान समय तक) 

(१) पुरानों गारष्टी पद्धति का समय (१८४४-१६६६)--भारत मे रैलो के विकास के 
लिए तत्कानीन गवर्नर ने इगवैण्ड से बलाके नामऊ रेलवे इन्जीनियर को आमन्तित किया। क्लार्के 
ने भारत में रेलवे विकास की एक विस्तृव योजना प्रस्तुत की | भारत मे पूँजी का अभाव था । 
इगलैण्ड के पूंजीपति भारतीय रेलवे मे धन का विनियोजन नहीं करना चाहते थे क्योकि भारत में 


(१) कम्पनियों को रेलवे निर्माण के लिए भ्ेमि नि शुल्क दी जायेगी । 

(२) मरकार ने कम्पनियों हारा लगायी गयी पूंजी पर ४३ से ५९% तक व्याज 
गरारण्टी दी । 

(३) विनिमय की दर २२ पैम्ते प्रति स्पया निश्चित की गयो। 

(४) व्याज के पश्चात जो लाभ शेप बचेगा वह कम्पनियों तथा सरकार के बीच आबा- 
आधा बाँट दिया जायेगा । 

(१) किराये-भाड़े की दसो पर सहमति 
सरकार के पास सुरक्षित था । 

(६) रेलवे निर्माण के प्रषम २५ या ५० ब्चों के पश्चात ६ महीने के अन्दर बम्पनों को 
सम्पत्ति के वरावर घन देकर सरकार रेनवे को खरेद सकती थी। 

इस प्रथा के अन्तर्गत सन्‌ १६६६ तक 
में कुल ४,२६७ मील सम्बे मार्य का निर्माण क्या गय परन्तु 
प्रतिकूल थी । उस्तुल सम्पूर्ण हानि सरक्षर को महन 
व्यय को भी कम करने का प्रथत्त नहीं जिया, हुआ। ब्याज की दर अत्य- 
पक ऊंची थी । रेलो ६ निर्माण तय दोहरा नियन्त्रण होने के कारण रेलवे क] 
जाशातीत उन्नति नही हुई। दस काल में सरकार को कुल २० क्येड सपप्े कत हानि कआ 
बंरनी पी पत्र की हानि सहन 


(२) सरकारों निर्माण दया प्रबन्ध का समय (१८६६- 
कारण पुरानी यारण्टी प्रया की त्याग क्या गया । बाई बारेंस ने 


देने की 


देते, गेज नियन्त्रण व निरीक्षण आदि का अधिकार 


१८७६)--उपयुक्त कमियों के 
डारा रेलवे निर्माण का 
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सुझाव दिया अत १८६६ से सरकार द्वारा रेलो का विर्माण प्रारम्भ हुआ। सरकार द्वारा रेल 
का निर्माण करने से निर्माण व्यय मे कमी हुई । पुरानी गारुण्टी प्रथा मे निर्माण व्यय २०,००० 
वौष्ट प्रति मौल पडता था । यह तिर्माण व्यय घटकर १०,६०० पोण्ड प्रति मील हो गया। इस 
काल में पटरियों की चौदाई पर भी विचार क्या गया। मुख्य रेलवे मार्गों (रमण्णाए ॥7%) वे 
विए चौड़ी रेखदे लाइनें (87090 0908०) तथाः सहायक मार्गों (८००४७ .7725) के लिए कम 
चौड़ी लाइन (७77० 03086 थव0 परआा0७ 0302८) बनायी गयी । दु्भिक्ष आयोग के सुझावो 
पर सरकार ने निजी कम्पनियों से पूजी की सहायता लेना भी प्रारम्भ किया। सत्‌ (ृ८ू१ ८२ 
मे रेशने मार्गों को लम्बाई & ८७५ मोल हो गयो तथा इस अवेधि में सरकार ने कुच्न ११४ करोड़ 
सपये व्यय क्या । 

(३) नयी गारण्ठो को पद्धति (१४७६-१६००)--सरकार पर्याप्त मात्रा म रेलवे निर्माण 
व्यय वहन करने मे जसमर्थ थी, अत कम्पनिया की सहायता से रेलदे का निर्माण पुत्र प्रारम्भ 
किया गया पुरानी गारण्टी प्रथा की शर्तों मे कुछ सुधार किया गमा। सरकार ने रेलमार्यों को 
दो श्रेणियों के अन्तर्गत रखा | प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत वह रेलवे लाइनें रखो गयी, जो रक्षात्मक 
कार्यों ([700०८0५6 ४०७) के लिए थी । इनका निर्माण घरकार द्वाया तथा दूसरी श्रेणी की 
रलब्रे का निर्माण निजी कम्पनियों के द्वारा हाता था | कम्पनियों के साथ सरकार का तथा सम- 
पौता हुआ । इस समझौते से नयी ग्रारण्टी पद्धति का जन्म हुआ । इस समझोते की मुएय विशेष- 
ताएँ निम्नलिखित थी 

(१) अम्पतियों को ३ से ३१% ब्याज की गारण्टी दी गयी । 

(२) २५ वर्ष पश्चात या उसके प्रति १० वर्ष पश्चात सरकार रेलवे कम्पनियों का पवस्ध 
अपन हाथ म ले सकती थी । 

(३) शुद्ध लाभ का ६०९७ भाग सरकार के लिए सुरक्षित किया गया । 

नयी गारण्टी पद्धति मे विभिन्न कम्पनियों के साथ भिन्न भिन्न शर्तों पर समझौते हुए। इस 
काल मे रेतव बा विकास दीज गति स हुआ। सन्‌ १६०२ में विभिन्न प्रकार के रेतमार्गो पी 
ज़नवाई निम्नलिखित थी 

(१) ब्रा गज--१४ ००० मील, 

(२) मीटर गेज--११,००० भील, और 

(३) नेरों गेत--&६८ मील । कर 

इस काल मे कई रैलव लाइनों को सरकार ने अपन अधिकार में ले लिया। इस काल में 
अन्तिम समय मे रलवे से धाट क स्थान पर लाभ प्राप्त होने लगा | सन्‌ १८६६ से १६०९३ द्क 
रवे को कूल १७५ करोड रूपये का लाम हुला । 

(४) तोज़ प्रगति और विकास का फाल (१६००-१६१४)--इस समय तक रेलवे एक 
लाभप्रद उद्योग माना जाने लगा था अत रेलो की कार्यक्षमता वृद्धि पर भी ध्यान दिया गया। 
सन्‌ १६०१ भ रेलदे प्रबन्ध तथा कार्यक्षमता की जाँच के लिए यामस्र रावदूसन नियुक्त किये गये । 
उन्हाने रेलव वोई स्थापित करने, रेलवे मे सुधार के लिए सामात्य राजस्व से अलग एक रेल कोष 
स्थापित करने तथा सरकार और कम्पनियों के दोहरे प्रवन्ध को समाप्ति के लिए सुझाव दिया । 
सरवार ने इन सुसाव को नही माना । क्विर भी सन्‌ १६०४ मे रेलों के प्रवस्ध के लिए रेलवे चोट 
चनाया गया। मन्‌ १६०७ से सर जेम्स मेंके की अध्यक्षता मे एक समिति नियुक्त भी गयी। इस 

समिति है तत्कालीन रेलमार्गों को देश वी आवश्यरता से दम बताया । अथम महायुद्ध के समय 
भारत में कुल रेलमार्गा वी लम्बाई ३५ २८५ मौल यो । 
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(४) प्रदम महावुद्ध कात (९ ध्शथ१६१६) नर अबति में देवी के ५० हे डा 
गयी । आवश्यक सामान जा ओआपाठ इन्द हो जाने दे छारा। नदीवीकरथ है कक 8 
बदा | दस प्रवार टेतदे की का्षिमठा में छास हुजा । ईसे समय भ्रकार के पा कवि । 
वमी थी। अतः रेव-माड़े से वृद्धि की गयी । इस प्रववार युद्ध का प्रदाव रे पर प्रतिदू 46 
(६) दिक्ास एवं उक्ननि का नया बात (१८२०-१६२६)--पुद्ध के अमन रैसवे को न 
खरद ही गयी थी, उसम सुधार लाना जावेस्वक्ष आा। जब नवम्बर १६२० में लव ४08 
विवियम एक्वर्य वी जव्यक्षता मं एड समिति निठुकझते वो बी । दस समिति हिई। भारत के रेल 
इतिहास में एव महत्वपूर्ण स्पाव है ॥ इस समिति ने रेववे याजयाव के सती पन्नी का जत्यवद के 
एक विस्‍्दृठ रिपोर्ट सत्‌ १६-? में प्रस्तुत वी समिति ने रैली को दसनीय अवस्था के वर्षन दम 
प्रत्ार जिया है, “दीनियों एस पुत्र हैं झिते पर से जायुनित्र मारो बोलो 3000 राटियाँ नहीं 
चत सकती ओर विठने मौत ऐसो रेवें, सैदडो ऐसे दजन और हजारों ऐसे डिख्वे हैं जिनकी _ चइ- 
लेते वी सही तारोख बहुत दिंत पहे दीव चुी हैं।” समिति के प्रमुख सुताव निम्नलिखित थे : 
(१) रेलदे दोई छे मंगदन तथा दार्यप्रायतरों में सुधार किया जाय । सुवार के सम्बस्य मे 
समिद्रि ने कई महत्वपूर्ण सुनाव रखे । समिठि ने रेववे दोई का नाम बदलकर रेलवे कमौदन रखने 
बा सुलाद दिया 








(२) एक रेट ड्िद्यूतत (२०४० प्राएणा&)) संगठित किया जाव जिसका छा रेवन्माटा 
निक्वित करना तथा ज्गदो वा निवटारा करना हो । 

(४) रेडवे उउना देड्ट पृथत्र दनाये । शाय-्यप वो उन्तरदापित्व रेलब्रे पर हो ॥ रेलवे 
बजद रेलवे सदस्ध द्वाय वियाने समा के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । डेस प्रवार समिति ने रेलदें 
दित्त को सामान्य राजस्द से अलग करने का सुझाव दिया 

(४) प्रदस्ष व्यदस्दा के सम्बन्ध में समिति के सदस्यों म मतनेद था | बहुमत यह था कि 
कम्पनियों वे जनुबस्प को ममराश्ि पर रेववे का श्रवस्प सरकार अपने हाय में ले ले। अल्यमत वा 
सुसाव था हि सरबारी प्रयत्य तथा कम्पनियों वा प्रदस्प, दोनो को जारो रखा जाय । समिति के 
आध्न्त रेलवे के राष्ट्रीयकरन के प्रश्ष मे थे । 

(५) रेलदे प्रदग्प व्यवस्था में भारतोय जनता का सहयोग केन्द्रीय तथा स्थानीय परसमर्भ 
दा समितियों को स्थापना कर प्राप्त जिया जाय । 


(६) रेसते हास कोष (0च्फाल्थव॥०7 70०7०) तथा सचित बोध ([८४८०२९ एप्प) 
की स्वाएता हे! जाय । 


मसरबार ने बस्तुव दस समिति हे सन्नी सुननावों ठते माठ लिया | रेट ट्विल्लूनल के स्थान 
चर रब-नाइ मजाहवार अष्दव [छ्थाघ३५ पशा८5 औै055णछ (गाण०८) मगठित जिया 
गया फरवरी १६२३ से रेजबे के राष्ट्रीयक्रण की सीठि अपनायी मग्री । १ मिनम्बर, १६२४ से 
रैसते दित को सामास्य राजस्व से अवय कर दिया गया। इस ही प्रया बोर पृथक परम्परा 
(5कगमठ (000. धाह०४) करठे हैं | इसके जनुपार रेगों पर चगो पजों वा $ प्रतिधव वापिस, 
रेनों वो आय ग्रे सामास्य गडः सन पु ः 


का गर्प गडस्व को दिया जाने लेखा । इसबे उनिरितित डसऊझा निश्चित प्रतिग्रत 

माय या इसके दिउनी बाजी (&०८००७॥रणाआ८ 834005४) को देने के पम्चात सेप 

३०० हक 5 कि 
औ0 


24000 28: प्र लाम व 
नी सामान्य * व दैनो उावश्तद था। एड सचित वोप भी स्थायित किया गया 

ठेदा हाम कोप की जो व्यवस्था वो गदी। समित्रि दे मपझातं है रैखवे बोर्ट 

#॥ सुझावों के बनुसार बोर 

पुरर्मय्न किया गया ॥ द 7 कर 


४२८ [ भारत में रेत परिवहत 


डूम प्रकार इस वान में रेतदे-स्यवस्था से महलैपूर्ण परिवर्तत किये गये । रेलवे का विशाल 
जी पविक हुजो $ इछका अनुछान निश्तादिखित रच्यों से लगाडा जा सउता है : 








चर्च रेलवे लम्बाई टिनियोजित पूंजी भय 
१६१६ २०. वेक्षणर१ मीच ४६६ बे८ करोड रू० 5६ १४६ करोई ६० 
१६३६-३० ४१,७२४ मोल बश६७५ ,, +» ११६०८ + # 





(७) भाषिक मनन्‍्दो का समय (१६३०-१६३६)-सव्‌ १६२६ को आविक मरदी था 
प्रभाव मारतीय रेलब्रे पर भी पड़ा। रेलवे की आय में कमी तथा व्यय में वृद्धि जुई॥ सत्‌ १६३०- 
३१ से १६२४-३६ तक रेलवे के लिए अवसाद का झूमय था । घाटे की पूर्व के लिए सवित हरीप 
ठया हास कोप का सहादय लेना पडा । रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को अगदान देना वर कर 
पिया यया । रेसवे च्यय में कमी करने वा भी फ्रयले रिया गया + सब १६३२ मे रेखवे लादरों के 
खर्चों में कमी के निए सुझाव देने हेनु पौप समित्ति नियुक्त्र की गयी॥ इस समिति ने कई तुझाव 
दिये किस्से रेजदे ध्यय भे कमी हुई | २० अक्तूबर, १६३६ वो रेलों वी क्षापित स्थिति जाँच 
कश्न के सिए दैजबुड समिति नियुक्त की गयी । इसने रेलवे आय में वृद्धि, सटज-रेल समत्दय तगा 
रेलवे वित्त-ब्यवस्था के सम्बन्ध मे महत्वपूर्ण सुझाव दिये। इस समिति के प्रमुख सुजाव ठिम्ने 
विखित थे 

(१) रेववे व्यय में वचत करने के लिए एक कैसद्रीय बचत अनुमन्यान समिति (८ए/वथं 
ए००००४/ 86,०४४०। (१००४०॥॥८९) को स्थापना की जानी चाहिए । 

(२) सिलय्यय्वा खान के लिए मविध्य से रेखो को आठ हीतों ले वौँट दिया जाप । 

(३) रेलवे ढारा सामान्‍य राजस्व को दिया जाते वाला अंगदान झुद समय के जिए स्थमिन 
कर दिय्रा जाय। सामात्य सचेत व कह्वाव कोप कौ रामि देने के बाद जो आय पझेप हो उतरा 
उपयोग रेल-माटे में कमी करने तथा यात्रियों को सुदियाएँ देने के लिए किया जाय। 

(४) रेलबे हराम क्ोप व सचितर कोच को उचित व्यवस्था की जाय । 

(५) रेता के पास जो इजन तया डिख्वे बेकार पड़े हैं उतका समुचित उपयोग किय्रा जाय | 

(५) नसिद्ति के बुछ सुझाव रेल-सड प्रतिस्पर्का को व बरने वे सम्दन्य मे थे । 

सरकार ने समिति के सुझावों को सावन लिया। विभिन्‍न प्रथलो के प्रारूप 
सद्‌ १६६५-३६ म रेलवे को १ २१ करोड़ टात्रे की बचत हुई। इस अबद्नि में रेगो को तसबाई 
मैं कुछ १३०० मील की वृद्धि हुई परम्तु सद्‌ १६३७ में वर्मा भारद मै पृथक हो गया। ते 
२,००० भोज रेल-मार्ग वर्मा मे चला गया। सन्‌ १६३६-४० में मारतीय रेववे की दुत लस्वाई 
४१,१५६ मीय थी जया उसमे ८5५२४५६ करोड़ हपये वो कुल एूँजो लगी हुई थी । 

८) ड्वितीय महायुद्ध काल (१६३६-१६२४५)--डितीय महायुद्ध के समय परितहत सुवि- 
घात्रो की माँग में वृद्धि हई॥ फ्रत्वरूप रेलदे को आय में भो वृद्धि हुईं । देलवे द्वारा दी जाने 
बाजी सर प्रशार की सुदियाएँ बन्द कर दी गधी। युद्ध भे रेलवे का नवीनीव रा वीर्य 
बन्द कर दिया गया । २६ ब्राँच सादने उखाडों गयी तथा रेलवे सम्दन्पी बहुत सा सामान अस्य 

दंगों को नेता थया। १६४२ म युद्ध परिवदन बोई (7 2050०7 5020) की स्थागता 
की बवी। रेजदे ने प्रायमिकठा पद्धति (एलं6ताए 5४८७) को बपताया जिसके अजु्धर रेव 
द्वारा आवश्यक बस्लुएँ भेजते में प्राथमिकता दी जाने लगी। 





भारत में रेल परिबहन | ५२६ 


इस कान मे रेलवे की आयिक दशा में पर्यात सुधार हुआ। सव्‌ १६३६-४० मे रेशवे 
की आय १११४५ कराड़ रपये थी जो १६४८-४५ में बढ़कर २३२ ६५ करोड़ स्पये हो गयी । तद्‌ 
१६४४ भे एव मुधाए कोष (8ल्‍0टएथए रिण्याए] भी स्पापित क्या गया । 

(६) प्रथम पच्वर्षोष पोनता के पूर्वे का काल (१६४५-१६५१)--३१४५ अगस्त, १६४४७ को 
आरत स्वतस्न हुआ ठथा देश वा विभाजन हुआ । विभाजन के दारण लगभग ७,००० मील लम्बा 
रेलमार्ग, जिसकी पूँजीगत लागत १३६ करोड रुपय थी, पाविस्तान में चला गया। रेलवे के अन्य 
समान जैसे इजन, डिब्य नादि का वितरण सम्याई तथा ट्रैफिक के आधार पर विया गया । वर्ब- 
शाप का विभाजन स्थिति के आधार पर किया गया । विभाजन वे वारण प्रशिक्षित ऋरच(रियों व! 
अभाव हो गया क्योकि पारिस्तान में जाव वाले प्शिक्षित बर्मचारियों की सरशा अधिक थी ! 
विभाजन के प्रभाव वा अनुमान निम्ननिखित सारणी से लगाया जा सवता है : 








8 4 हनन तन > नम मन नलन पलक पलक 
द्वेश इंजन सवारी के डिब्दे माल के डिब्दे रेलमार्ग (मोल) 
भारत ७,२४८ २०१६६ ३:१०,०६६ ३०,०१७ १४ 
पाविस्तान १,३३६ ४,२८० ४०,२२१ ६४७५८ 





विभाजन के पश्चात्‌ प्रयम ७१ महीनों मे रेलवे को २७४ क्रोद रुपये का घाटा हुआए ९ 
शरणार्यी समस्या का प्रमाव भी रेलव पर पडा । इस प्रवार स्पृतस्तता प्राप्ति के पश्चात्‌ रेलवे के 
सामने कई प्रमुख समसस्‍्याएँ थी । समस्याओं पर विचार करने तथा रेलवे वी कार्यक्षमता बढ़ाने व 
मिलध्ययता लाने के लिए सब १६४६ में के० सो० नियोगी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त 
दी गयी थी । परन्तु विभाजत के कारण यह सप्तिति मार्च १६४८ सप० हृदयनाथ वुजरू को 
अध्यक्षता मे कार्य करत लगी । समिति ने अपनी रिपोर्ट १६४६ मे प्रस्तुत बी। कूँज॒र समिति के 
मुख्य सुझाव निम्तविखित थे हे 


(१) रेलवे कर्मचारियों की वार्यक्षमता अत्यन्त कम है। उसे बढान झा प्रवत्व क्या 
जाय 4 


(२) रेलवे मे कार्ये विश्लेषण पद्धति (700 /७॥०)४॥६ 8५8५7) अपनायो जानो चाहिए। 
(३) रेलो के सचालन एवं प्रवन्ध के लिए एक वैघानिक संगठन (30 
हे ध0079 0 5 
99) स्पागित्त किया जाना चाहिए । इक 


४) रता का विद्युतीकरण अनुसन्धान है 
(थे पुतीक्रण जिया जाय तदा अनुस॒स्धान पर अधिक ध्यान दिया जाय) 


(श) द्वारा सामान्य राजस्व को दिया जाने व [ना अश्दान स्थायी रूप से जारी 
रलवं द्वारा स| | दिया जान वा द्वा 
। जारी 


(६) कमंचारिया को सादाप्न सम्वन्धो ग्रिलने वाली रू 
जे री छुवि रे 
इसके परिषाभस्व॒स्प महंगाई भत्ते में दुद्धि री) जानो चाहिए । 09७ 9:2/% 

(७) रेलो के पुन्वेर्गीसरण (२०४ए००७॥०६) का कार्य पाँच वर्षों के विए स्थाः 
हि हार ने खाद्यान्न सम्बन्धी सुविधा के विषम में दिये 

मीन लिया। सत्‌ १६४६ में भारत सरवार ने रेलो १ पुरसया 
लो वी पुन्यापना विश्व वे 

हरोड डावर का ऋण विया १ तीसरी श्वेणी के माजियों थी व्णान हद सा, पर 
मारे, धर! को भा रठीय रेलवे वी लम्बाई ३४,०७६ प्रील थी तया उममे नर 
पूँजो 5३८१७ करोड रपये थी। 0 आम अर 


न गत रखा जाय । 
गे सुझाव के अतिरिक्ति सभी सुझावो 
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भारतौय रेलो का पुलर्दर्गीकरण 
(िट३7०फफआड ण रिक्षी0४४५) 

स्वतन्तता के पश्चात्‌ देशी रिथासवों की रेलवे भी भारतीय सघ मे आ गयी । अगस्त १६४६ 

में भारत में कुल ३७ रेलवे व्यवस्थाएं (हिल्व/७०७/ $)अध्याऊ) थी, अत तत्वालीन व्यवस्था में 

सुधार करना आवेश्यव हो गया । कु जझ समिति ने पुनर्दर्गीकरण (8६870७]४०३8) के कार्पों को 

पाँच वर्ष तक स्थगित करने का सुझाव दिया था। परन्तु सन्‌ १६५० में पुन सामूहीकरण के 

सम्बन्ध मे सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त वी गयी | इस समिति ने रेलेवे को ६ झेओो में 

बॉटने का सुझाव दिया । परन्तु विभिन्न समस्याओ के कारण रेलवे को ८ समूहों में उिभाजित किया 

गया । वर्तमान समय मे रेलवे के € क्षेत्र हैं। १ अक्तुबर, १६६६ को रेलवे का वां क्षेत्र दक्षिण- 

केस्द्रीप रेलवे! बनाया गया जिम्का मुख्य कार्यालय सिलन्‍्दराबाद है। रेलवे क्षेत्रों का विवरण 
निम्नलिखित है 


रेलो का दर्गोक़रणा 











प्रधान रेतमार्ग (३१ मार्च 
क्षेत्र तथा स्थापन तिथि सम्मिलित रेलवे कार्पलय १६६१ का (क्लोपीटर मे) 
३ दक्षिण रेलवे एम० एम७ एम० रेलवे मद्रास ब्रॉड ग्रेज. रे,रेरे४ 
१४-४-१६५१ संदर्न इण्डियन रेलवे मोटर येज ४,६४७ 
मैसूर रेलवे नैरों गेज १५३ 
२ मध्य रेलवे जी० आई० पी० रैलवे बम्बदई ब्रॉंड गेज. ४१६ 
४-१ (-१६५१ विजाम स्टेंट रेलवे मोदर गेज इेष३ 
सिन्धिया स्टेट रेलवे नैरो ग्ेज ७६९ 
घौलपुर रेलवे 
३० पश्चिमी रेलवे बी० बी० एप्ट सो०» आई०. अम्बई. ब्रॉड गेज.. २७६१ 
१-२१०२६५१ रेलवे, सौराप्टू, कच्छ मीटर गेज.. ६०७६ 
राजस्थान मर जयपुर नेरो गेज.. १३२०१ 
४ उत्तरी रेलवे ई०७ पी० रेलवे नई दिल्‍ली ब्रॉड मेज ६,८६६ 
१४-४-१६५२ जोधपुर, बीकानेर तथा मोटर गेज. झे४ररे 
ई० आई० भार० के तीन नरो गेज २६० 
विभाग 
४ उत्तरी पूर्वी रेलवे ओ० टी० रेलवे गोरखपुर ब्रांड गेज भर 
६४-४-१६१२ दी० थी ० एण्ट सी० जाई० वा भोरर ग्रेड ४,६१३ 
फ्तेटगढ जिले का विभाग 
६ पूर्वी रेलब तीनें समझे को छोडकर कनच्कत्ता जॉड गेज... ४,०६३ 
श्न्प्न्श्६२५ शेष ई० आई० रेलवे नैरो गेज १३१ 
७ दक्षिणी पूर्वी रे० बी? एन० रेलबे कलकत्ता ब्रोंड गेज भरिररे 
१०८०१६५५ बंरो गेज १३४०६ 





१ इण्डिया, १६७०, पृष्ठ ३६५। 
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मालोगाँव 
४ उ० पू० सीमान्त बास्ताम रेलवे गौहादी ब्रॉड गेज ड्डश्‌ 
रेलवे मोटर गेज. शरेपरू६& 
१५ ११६५८ नैरो गेज द्छ 
६ दक्षिप केंद्रीय रेलवे... दज्षिय तथा मध्य सिकन्दराबाद ब्रॉट गज २,६०६ 
२-१०-१६६६ रेलवे के भाग मोटर गेज केरैफ्रे 


नैरी गेज ३७० 








पुनर' सामूहीवरण करते समय इस वात का ध्यान रखा गया या कि (१) जहाँ तक सम्मद 
हो प्रत्वेक् रेखवे प्रवन्ध सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो, (२) सामूहीकरप इस प्रकार स किया जाय 
हि तत्तातीन प्रवन्ध व्यवस्था एवं कार्यक्षमता पर कम स कम प्रभाव पड़े, तथा (३) प्रत्येव क्षेत्र 
इतना विस्तृत हो हि उप्रमें एक्त मुरप केन्द्र स्थापित किया जा सके । पुना सामूहीव रण के समय 
बुद्ध आपत्तियाँ भो उठायी गयी थीं। उन आपत्तिया का सक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है 

पुतर्दंरगंक्रथ के दिपक्ष मे तबं--(१) विरोध व्यक्त करने वालों न दुजरू समिति का 
झहारा दिया । इस समिति ने पुनर्गठन को स्पग्रित करने दा चुजझ्नाव दिया था। (२) प्रत्येक क्षेत्र 
दिस्तृत रखना था, जत' यह तह प्रस्तुत किया गया पि जिस क्षेत्र म पाँच-ठह हजार मील लम्बा 
७) होगा उच्त क्षेत्र का वियन्त्रण एक केन्द्र से करना कठिन हो जायेगा । (३) पुतत सामूहोकरण 
ढ्वे वारप बर्मचारियो के स्थानान्तर सम्बन्धी कठिनाइयाँ पडे गा । इनमे कर्मचारियों के आवास की 
धद्षया में नो कठियाई जायेगी । (४) अत्येक क्षेत्र पृथत होने के कारण वर्कशाप, सास्यिको, 
अन्वेपप आदि के लिए अलग-अलग केन्द्र स्थापित करने पडेंगे । इससे कार्य दोहरा (009॥०००) 
है बापेया दया व्यय म वृद्धि हो जायगी ॥ (५) नियन्त्रण तथा निरीक्षण पर्याप्त न होने से कार्य 
मे दर लगेगी तथा इसका प्रभाव कार्यक्षमता पर प्तिवूल पटेगा । (६) पुन सामूहोकरण द्वारा 
प्राप्त मितन्ययता का जो बनुमान सरकार ने लगाया या वह भी वहुत कम था। (७) सामूहीकरण 
से रेल परिचालन मे भो कठिनाइयाँ आयेगी । 
के पन्ष में तर--इन तकों के हावे हुए भी सरकार ने पुनर्वेगेकरण पर जोर दया ॥ सरकार 
बागी है ते प्रस्तुत किया कि (१) सामूहोकरण से विभिन भ्रवन्ध एवं वित्त-व्यवस्था मे एकरूपता 
ढाबेगी। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक, सामान तवा शक्ति व्यवस्था सम्बन्बी कठिनाइयाँ दूर होगी । (२) 
बे का अल पवन्ध मे मितव्ययता होगी ता कार्यक्षमता में वृद्धि होगी । उस समय रेलवे 
हवाओं के स्तर में सम दय, लागू थी। पुन सामूटीक्रण से प्रवन्ध कक सरल हो जायेगी तथा 
बिखये एस विस्तृत कब मे ॥ (३) एक रेलवे क्षेत्र का जन एक केन्द्रीय स्थान से होगा 
ख्यमे कमी होगे त्र॒ मे उपलण्प सभी सामान वा समुचित्त उपयोग हो सकेगा । इससे पूंजीगत 
आधा) होगा। 8 2 अरशद व्यवस्था तवा वर्कयाप का अनिनवीकरण (प्थ्पणाशा- 
रेनई सनी हे किम मत्येक क्षेत्र में अनुनन्यान तथा वार्ये वित्रि में सुघार होगा । (५) दिभिन 
9. के मिलने के स्थानों पर दोहरा प्रवन्ध समाप्त हो जायेगा । इससे कार्य में शीघ्रता 
होयों तथा कम कमंचारियों को आवश्यकता होगो ॥ 
नायर 24200 00320 % रेलवे को लाभ दया हानियाँ दोनो हो हुई हैं ॥ भाडा दरो ठया 
था जो १६६७-६८ भे ली द्ध डे न १६५१-५२ ने कार्यजील व्यय कुल आय क्षा छर८९ 
में वृद्धि अपर्य हु न रेल बिल ४ हे जया, ॥ परन्तु पुन समठन के पश्चात्‌ रैलवे को आय 
करो है। पु * हैं। रेल दुरघेटनाजों की बदती हुई _उर्या कार्यक्षमता मे वास को और सकेत 

<न सगढ़न के जाघारदूव सिद्धान्त अच्छे थे बौर इस कार्य को! चफुलता का जनुमाव 
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इतने अन्यवान से नहीं लगाया जग सकता । दक्षिणों क्षेत्र को दो नागो मे विज्ाजित करने को 
समस्या पर विचार जिया जा रहा है। 
योजनाकाल मे रेलवे का विकास 

/्रयम पचदर्धोंध योजना-सन्‌ +हन्ह से हैं| रेवे को अदस्था होड़ नहीं थी ॥ आविक 
मनन्‍्दी, द्वितीय विस्वयुद्ध तथा देश-विभाजन का रैलबे पर बुग प्रशव पडा था, अत प्रथम पचदर्यीय 
योजना के प्रारम्भ के समझ रेत की सबसे बड़ी समस्या पुनस्वॉपन (रिध्यवछ8000) की थी। 
इनके अतिरिक्त सपने के समन्न ईंट अन्य समस्याएँ भी थो, जैने--नये छेत्रो मे रेणवे का निर्माप 
मे ना; 5५८ मोल लम्बी नेसवे लाइन जो इंडकाव में उपाई दो गयी थी, पुन बनाना तथा भारत 
और आमाम के बीच रेज सम्बन्ध जारी वर्क के जिए नयी रेलदे लाइन का निर्माण वरना । इन 
समस्याओं को घ्यूवत में रखने हुए रखों के पृरर्वास तथा सवार के तिए ४०० करोड रुपये वो 
व्पवस्था बी गयौ । 

प्रगति-- दस योजनाक्ाल में रा के दिकेगस पर कुद्र ४१८ करोड रपये व्यय हुआ। 
योजनाकाल में 62० मोज सम्प रात रेलमार्गों को चाजू किया गया तथा ८० मोल सम्ब सवे 
रैलमार्गो का विमाण किया गया । इसके जतिरिकत ४६ मौत लम्य रेलमार्य को नैंसे गेज में मोटर 
गरजे में परिवतित किया रा । योजनाजाल में आसान में रेक वि बनायो ग्यो जो १४२ मीन 
सम्बी है। इनक अविस्ति- गया प्रिज प्रोजिक्ट वर कार्य जारी था । 

प्रथम योजना म आत्मनिर्मस्ता को दिशा मे रेतव न महच्वप्रूण॒ कार्य क्िया। विवरजन 
नोकोमोडिब बक्से तथा झट इजीनियब्गि ठया वोकोमाटिव की स्थापना प्रति वए त्सगा ३०० 
पैथा 9०० इज्नन बनाने के लिए वी गयी । परम्बर में 49/८ह 2 005८४ ६2०07) स्थाप्रित वीं 
गयी । योजना के अन्तिम वर्ष मं सातगाय के डिस्दों का दायिक उत्पादन १४,१०० यथा। रेलवे 
वैजेसाप में भी मुयार जिया गा । विद्युतीक्रष के जाप में भी सन्तोपजनक प्रगति हुईं॥ तृतीय 
श्रेणी क यातिया की सुविधाओं में वृद्धि हुई । योजनाकात मे कर्मचारियों के विए ६६,५०० - क्वाइर 


वैनेवाब गये ठया उसके वेजन-स्वर मे सुझार किया गया । याजना कवि में रेलवे को आय में भी 
सन्‍्तोपजनक वृद्धि ह्ईं। 
प्रवम योजना के अन्त मे (१६५५-५६ ) रतगार्गों को लम्दाट ३४,७३ ६ मौत थी । 
द्ितोय पचवचीर भोजना--द्वितोय योजवाकाल मे व्यापार तथा उद्योय को बद्ती हुई 
जावेस्थकताजों का छान में न्‍्खत टैए रेलपे विस्तार पर जिस ध्यात दिया गया । इस योजता- 
काल म रेजव पर 9 $२५ क्सोड र्पर व्यय हेजन की व्यवस्था को गयो जिडमें से १५० वरोट 
उप रेलवे का जाय से, ३४० के पट र्पय केन्रीय बजट मे ठया २७ ४ करोड़ क्पदे धिसावट कोप 
से व्यय हरना था। रखने की योज्ना पर बुत ब्यय १,८८५ कराट स्पये होता था। यदि 
रैतने की जाब में कद हा वो १,१-५ करोड न्पय मे जपिक ब्यय मो किया जा सकता था । 
प्रयवि--डिकीब बाजनाकान मे ४०६ मौज लम्बी ब्राट बज ठवा ३८२ मीच सम्दी मीटर 
गज को नयी रेलव लाइनें दनायी गदी। १,००६ मील ब्रांड गेज तया २ ३६ मील मोटर गेज वो 
चाइनों पर निर्माण काब चल एटा घा। ६,२२३ मौत तम्वे मारे बा नवीनीकरण जिया गया । 
ल्‍_ दिद्ीय प्रचदर्षोप थोज्ना # अन्‍य में (बन $६६०-६१) भारत में रेखव नलाइडो की शलस 
पी रेवब मं पूँजी (ब्बज्राजा 2/ ८४726) १,५४ल्‍६ वरोड रपये 
हैई था। मन 5६६०-६३ हे रेजवे कप डेव जाय ४५६ करोई स्पचे थी 4 उस वर्ष कार्यस्तेल 
ब्यय ३६२ करोड रपप था । 
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दितीय योजनाकाल मे यात्रियों की सुविधाओं मे पर्याप्त वृद्धि की गयी ) पैसेंजर ट्रैफिक 
प्र २७% तथा माल इुलाई में २६% को वृद्धि हुईं । इस योजनाकाल में रेल वित्रास कायेवमो 
पर (६०० वरोड झपये के लक्ष्य मे से) कुड ८६० वरोड रुपये व्यय किये गये 

दृतीष पचवर्षोय योजना--इस योजना में रेलवे के जिए ८६० कटोड रपये वी व्यवस्था 
वो ग्यो थी । इसके बतिरिक्त ३५० करोड़ ग्पये हास कोप तथा ३५ करोड़ रप़्ये स्टोर सप्पेन्स 
एवाउद से विवास वार्यक्स पर व्यय वरने का प्रावधान था। 

निम्नविखित सारणी द्वारा विभिन योजनाओ के अन्तर्गत रेलवे विद्यास वा ज्ञान होता है * 

योजनाओं के अन्तर्गत रेलदे को क्षमता में वृद्धि! 








१६५० ५१ १६६८-६६ 
१ रेलमार्ग (हजार क्रि० मी०) घ१ ७१ 
३ इजतों की सस्प्रा (हजार) ६ श्र 
३ डिों की सम्श (लाज) २१ शेप 
४ याताबात 
करोड़ यावी (क्लोमोटर). ६,६५१ ११,३३८ 
मात-(करोड़ टन) ७३ श्छ४ट 


वर्तमान स्थिति--नारतीय रेवा के विक्रास को देखन से पता सग्रता है कि उनवी क्षमता 
में सर्वागीण वृद्धि हुई है किल्‍्नु न्तु रेलो के खर्च म नेजी से वृद्धि हो रही है। उदाहरण के तौर पर 
१६५० ११ मे रैतो पर खर्च वूल बाय का ७६ ६ प्रतिशत था जो १६७०-७१ में ८४३ प्रतिशव 
तर बढ़ गद्य है ( रेपो में बचने विलकुद् समाप्त हो गयी है । १६७०-७६ में रेलो वर लगायी गयी 
बुत पूंजी पर ० ७ प्रतिशत का घाटा था । १६७१-७० में भी घाटा रहने का अनुमान तगाया गया 
है। यह स्थिति निश्चय ही असन्तापजनक है। 

भारती रेवा द्वारा मोगनाक्रात मे निम्नविखित सुविधाएँ दी सयो हैं 

(१) यात्रिया को थीड कम करने के जिए जद्रित्र गडियाँ चलायी गयी हैं। अनेक मार्गों 
पर लाइनों को दोहरा क्रिया गया है । 

पे (२) लम्बी यात्रा के मुसाफ़िरों के लिए रिजर्वेशन (आरक्षण) ध्यवस्था आरम्म मो 

थ ॥| 

(३) नयी गाडियो के अतिरिक्त जनक क्षेत्रों मे माश्यों की गति बढायी गयी है ! 

(४) लम्बी यात्रा वानी ग्रादियां में सोने की सुविधाएँ उपलणय करायी गयी हैं। 

(५) वातानुबूतिनत तथा छुछ तृतीय श्रेणी वी जनता गाडियाँ चतायी गयी हैं, जिससे 
सामान्य जनता को बहुत राहत मित्ली 

(६) चलती गादिया में मोजन व्यवस्था में वृद्धि तथा सुघार किये गये 

(७) गाड़ियों में पसे, स्टेशन पर शीतल जल, प्रतीशालय तथा नये प्लेटफार्म और ब्रुत् 
आदि व्यवस्थाओं में सुधार किये गये हैं । 

(८) बातजियों वे लिए विशेष अवसरा पर वापसी टिकट सुविया चालू की गयी है । 

(६) अधिक क्षेत्रा मे बिजती ये चलने बादी गराडियों की व्यवस्था की गयी है । 





3 (रेववे चजद १६७१-७२) 


> कर) 
१३४ | भारत में रेस परिवहन 


उपयुक्त सुविधाओं से भारतीय रेलो द्वारा अदत्त सेवाओ के स्तर में निश्चय ही उनति हुई 
है और जनता को वाभ॑ पहुँचा है । 
रेलवे वित्त 


(रेक्षाफव95 क्‍्गशभाल2) 

भव १६२४-२५ मे रेलवे राजस्व को सामान्य राजस्व से अलग कर दिया गया। सामात्य 
राजस्व द्वारा रेखके निर्माण के लिए घन दिया जाता है, अत यह निश्चय किया गया कि रेलवे 
डरा सामास्य राजस्व को प्रति वर्ष डुल पूँजी पर एक निश्चित दर से लाभाश दिया जाने हगा। 
इस लाभाश की दर का निश्चय समय समय पर क़ियां जायगा । रेलवे की वित्तीय नीति के सम्ब्ध 
में स्वतन्त्रता प्रदान वी गयी। लामाग की दर का निश्चय सत्‌ १६४६, १६५४४, १६६० तथा 
१६६४ में किया गया । वतंमान समय मे १६६५ के निर्णय के अनुमार रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व 
को लाभाग शिया जाता है जिसके निर्णय निम्नलिखित हैँ 

(0) ३९ मार्च १६६४ तक रेलवे मे लगी हुई पूँजी पर ५ ५% से सामान्य राजत्व को 
लाभाश दिया जायगा (इसके पूर्व यह दर ४४१६ थो) । 

(४) ३१ मार्च, १६६४ के परचात्‌ लगायी गयी पूँजी पर लाभाश की दर ६५% होगी 
(हिपले यह दर ५ ७५% थी)। 

(४) उपर्युक्त दरें १ अप्रैल, १६५५ से लागू की गयी हैं। 

(४) यानी-कर को समाप्त कर दिया गया है ! 

प्रति वर्ष रेलवे वजट, रेल मस्ती हारा स्तद में अस्तुत विया जाता है 

वित्तीप परिणाम--सिम्नलिसित सारणी द्वारा रेखवे की वित्तीय दशा पर प्रज्ञग 
पडता है 


“+-++----__न_नन_......._ रेलवे को वित्तीय स्थिति (करोड़ रुप में) 
विदा प्रात रा कमीज 030088248 333->-+-9७त++-त+-+-+-म+-+-++-+-७3»० भा. 





विवरण १६५०-५३ फाभज---- १ १६७१-७२ [बजट के बुत) 
श पूंजी घर७छ ३,४७३ 

२ बुल आय २६३ १,०७० 

हे बुल व्यय २१५ ६०३ 

४ शुद्ध आय हद श्द्दू७ 

४ पूजी पर शुद्ध आय%, सतत द डेप 





व्‌ १६७५-७१ में कुल बाय १ ००४ करोड रपये थी । रेलवे का व्यय दुल आय हे 
5४ ३९४ था । सामान्य कोप व सामान्य राजस्व में हिस्सा देने तथा अन्य व्ययो के पश्चात्‌ रेलवे 
हा घाटा २४ करोड़ सवया या । 

रेलवे ने निम्न प्रकार के कोपो का भी निर्माण क्या है - 

(१) ह्वास सचित कोष (एचकाल्णबाणा स९टत७९ &४7०)-इस कोप मे प्रति वर्ष रेलवे 


राशि में परिवर्तन भी क्या जा सकता है । 
(२) विकास कोष (0072० [छा०६ 070)--इस कोष जा निर्माण रेलवे उपभोक्ताओं 
की भ्रुविधाओ मे वृद्धि, श्रम क्त्याण आदि के लिए किया गया है। 
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[३) आगम सचित कोष ('रिटश्शाए८ट १८४८०४८ ४ए70)--इसका निर्माण सामान्य 
राजस्व को निश्चित रकम दिये जाने के लिए (यदि आय कम हो) तथा रेलवे के घाट की पूर्ति के 
लिए किया गया है। सन्‌ १६५६-५७ से इस कोप में नयी राशि जमा नहीं की गयी है । 

(४) रेलवे पेंशन कोष [रिकव99५ एशाइणा फणम0)--इसका निर्माण अप्रैल सन्‌ १६६४ 
में, रेलवे कर्मचारियों को पेंशन देने हेतु किया गया है । 

रेलवे कौ समस्याएं--वर्तमान समय में भारतीय रेलो के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं हैं, 
जिनका निवारण आवश्यक है 

(१) बिना टिकट यात्रा, 

(२) यात्रियों को दी जाने वालो सुविधाओं मे वृद्धि वी आवश्यकता, 

(३) रेल दुर्घटनाएं, 

(४) गेज (04086) की समस्या, 

(५) रेलों की सम्पत्ति की पुनर्स्थापना, और 

(&) विद्युतोकरण की समस्या, आदि । 

उपयुक्त समस्याओं के समाघान हो जाने पर भारतीय रेलवे वी तुलना समार के किसी 
भी देश की रेलवे मे को जा सकती है । रेलवे भारत का सबसे वडा सार्वजनिक उद्योग है। अत 
इसती वार्यक्षमता वनाये रखना तथा निरन्तर विकास करना सरकार का प्रमुख कर्तव्य है । 

अम्पास-प्रश्न 
१ स्वतन्त्रता प्राप्लि के बाद भारत म रेल परिवहन की वया प्रयति हुई है ? 

(इलाहाबाद, १६६०) 
स्वतन्त्रता भ्राप्ति के उपरान्त भारत में रेलो का जो विकास और उन्नति हुई है उसका 
वर्णन कीजिए। रेलो के क्षेत्रों मे सामूहीकरण से रेलो की कार्यक्षमता म कहाँ सवा वृद्धि 
हुई है ? इम पर अपना मत व्यक्त कीजिए । (आगरा, बोी० ए० १६६१) 
हमारे देश मे द्वितोय पंचवर्षीय योजना मे रेल परिवहन के विकास का विवरण दीजिए । 

(विक्रम, बो० ए० १६६२) 
देश विभाजन के पश्चात्‌ रेल परिवहन की क्‍या समस्याएं रही हैं ? इन समस्याओ के 
समाधान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है २ (बिहार, बो० ए० १६६१) 
पंचवर्षीय योजनाआ के अन्तगंत रेलवे परिवहन के विकास वे विषय में लिखिए ? भारतीय 
रेलवे के बर्तेमात समस्याएं क्‍या हैं ? (बिहार, बी० ए०, १६६३) 
६ रेलवे के आधिक लाभ ब्या हैं? योजनाओ के अन्तर्गत रेलवे विकास के विषय सम लिखिए | 

(पटना, बो० ए०, १६६३) 


न्फ 


ख्ण 


र््‌ 


र्र 


सड़क परिवहन 
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सडक विकात्त 


विक्प्तित सडक परिवहन आथिक एवं सामाजिक प्रगति दा द्योतक है। सउकी वी उमन्नति 
मानव वी उम्तति की प्रतीक है। उन्नतिशील देशो मे सदक परिवह्र वितसित अवस्था में पाया 
जाता है। वेन्थम का यह कथन सवेधा उपयुक्त है, सडव' किसी देश की वाडियाँ तथा सर्ें हैं 
जितसे उस देश का विवाम प्रवाहित होता है।' कृषि उद्योग आदि का विकास संडकों के विवात्त 
पर बहुत बुद्ध अगों में तिर्भर है। भारत जैसे चढ़ें-यिक्रसित कृपि-प्रधान देश मे सड़कों का 
अत्यविक महत्व है, क्योकि देश के आन्‍्तरिक भागी वो एव4-दूसरे से सम्बद्ध करने के लिए पड़क 
उपमुक्त साधन है । 

सड़क परिषहन की विशेषत्ञाएं--सडक परिवहुन की मुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं गिनके 
कारण इसरा प्रयोग दिन प्रतिदिन बड़ता था रहा है! ०ह विशेषताएं निम्तलिखित हैं: 

(१) मात भेजना सरल्र--सड़क मार्ग परे माल एक हार से टीक दूसरे द्वार तक या एक 
गोदाम में दूसरे गोदाम तक पहुँचता है। इससे माल लादते और उतारने में बहुत सुविधा होती है। 

(२) सह्ता--संडक परिवहन अविक सस्ता है क्योकि इसमे स्टेशन, ताई, सम्मे या 
अध्य व्यवस्थाएँ करता आवश्यक नहीं है और यह व्यवस्थाएं की भी जायें हो पत्ती पड़ती हैं । 

(३) समय को बचत--सरक मार्ग से माल तथा यात्री अधिक शीघ्रता से यपास्थान 
पहुँच साते हैं जिससे समय की बहुत वचत होती है । 

(४) दूु-फूट का भय नहों--सडक परिवहन भें गेज वी कठिनाई नही है अंत मात्र रास्ते 
में उतारना नहीं पठता जिससे माद की दृट-फूट होने का भय नही रहता तथा इस जिया में व्यय 
होते बाला समय भो बच जाता है। 

(४) निर्माण सरल--मड़क मार्ग अत्यन्त दुर्गम क्षेत्रों मे भी बताये जा सकते हैं और 
अन्य साधनों वी तुलना में मरत एवं मुविधाजनक रूप थे विधित किये जा सबते हैं » 
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(६) सरक्षण ब्राप्तान--सटत मार्गों का सस्मरण था सरक्षण नो दस खर्चीया एप 
सरत है। 
भारत में सडकों का विशाम--प्राचीनकाठ में भारत में बड़ोबबरडी सटे थी। मौसाज 
में विमिन प्रवार की सकें पायो जाठी थी जिनका उस्वेस कौटिस्य वे अर्थप्रास्त में जिया गया 
है । हिल्दूझाद में भी कृषि, व्यापार, अकाठ, युद्ध आदि के कारण सटवों का विज्ञास सिय्रा गया। 
अुगववात में ुठ महत्वपुर्ण खत्कों बा निर्माण विया गया : झूस्शाह सूसी का सास सर निर्माण 
हे विए इविहास मे प्रसिद्ध है परन्तु मुमठयात मे देश के आन्‍्तरिय भागा की सटकोों की जदस्था 
घोषनीय थी। 
पव्रिडिस्वाव के आरम्म में सटकों पर ध्यान नहीं दिया गया । ईस्ट इज्डिया वूम्पती वा 
प्रमुख उटेश्य व्यापार एवं शासन रहा, अतः सडका के विकास सम्बन्धी दायित्व का कम्पनी ने 
नहीं ममथा। फ़िर भी इस दशा में कुद व्यक्तियत प्रयत्ल डिये गये । लाई पिवियम वैश्य न ग्राण्ट 
ट्रक रेट की पूरा कराया जिसके द्वारा कठउचा, दियी और परशावर सडक द्वारा सम्यझ ह्मा 
गये। जॉँ्ड इसहोजी के समय से भारत के सडक यातायात के टविद्यास में सये थुप वा प्रास्म्म 
टुत्ना। इतहोजओं ने बानायात के साथनों के महत्त्व को स्वीयार किया और सन्‌ १६५५ मे केंद्रीय 
सार्वजनिक निर्माण विभाग वी स्थापना वी गयी । 
2० देश में राजनीविक शान्ति बनाये रखने नवा देश वे विभिन्न भागों से बच्चा मात्र गाण्ड 
मैजने हैनु रेत परिवहन वा विज्ास जिया गया | सरतरार ने रेव परियहन के कस पर अंपित्र 
ध्यान दिया तथा महक जे उपेश्षा वी गयी । सडये के विकास था वार्य प्रास्तीय मरतारों का 
दापिव माता गया । ढेवल सैतिक हप्टि से महत्वपूर्ण सडको के विवास वा दायित्व कैद्ीय सर- 
दर वा स्टा। प्रान्वीय सरहाये ने भी अपना दावित्व स्थानीय सरतारो [0८4] 5०7 (90एवथा- 
एरधा5) पर छोड दिया । दस श्रक्ार प्रथम महावुद्ध वे समय तब भारतीय सघ्यो बी अबस्पा 
मस्तोपजनक नही थी। री 
सन्‌ १६२७ में डों० एम० आर० जयकर की अध्यक्षता 
व अयक (0००००॥६०) निदुच्त को गयी । _ न्‍ैस समिति से अपनी रिपोर्ट दे थद्त विफ्ास 
को के विवाय बा में महच्यपूण चुद्याव दिये । समिति ने इस बात पर जोर दिया कि 
के का काय स्थानोय एव प्रास्तीय सरकारों को क्षमद्धा ये बाहर है। अत उेद्रीय 
सरकार को बह दापिल्य सेना चाहिए। समिति के सुझावों के अनुसार सब १६०६ मे केन्द्रीय 
सडक विज्ञस कोष (एलाएग ३०80 एकबण्फ़ाव्या कश्य) प्रारम्भ विद्या गया । पैंद्रोत पर 
यावनर तथा उल्यादस-कर लगाजर इस कोप में घन शग्रह किया जाता बा। दस शोप बी 
दाना से मत १३३६ त+ सच्कों का विव्ास घोरें त्रेरे जिया जावगा सहा। सच्‌ १६३८ म 
भारतीय सड़क कांग्रेस (796स्‍39 028 (एमाइः०७) सबडित बी गयी । 
प्रान्कय तथा सेना विभाग के टेजीनियर थे, जिनका सम्बन्ध साज्गोगे 
काज मे सैनिक दृष्टि मे महन्वप्रृर्ण सत्कों का सुधार जिया गया। 
222 नागपुर पॉजना--भारतीय सडक काँग्रेस के चुसाव पर केन्द्रीय सरार ने सन्‌ १६४३ 
ि चीफ * ैवियर्स वा एक सम्मेवन नागपुर में क्या | इस सम्मेवन में सदजो के विश्ास क्के 
घका म पा बा यबी जो सागधुर योजना के नाम से अचिद्ध ट्ैव च्म 
सहप विपास्यि कस में रखते हुए विभिन्न प्रजार को सट को के दिज्ाय के 
सन्‍्य विर्धारित जिये गये । इस योजवा के मुख्य दत्त्व स्‍ थे 4 
डर मुख्य तत्त्व अग्रविखिव से : 


ध्यक्षवा मे सदर विकास समित्ति (र००० 


ईैप वापस में बेन्द्रीय, 
था । द्वितीय विज्वयद्ध 
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(१) योजना के अन्तर्गत सउको को पाँच बर्गो में विभाजित किया गया जिनके नाम इस 
प्रकार थे-राष्ट्रीय मार्ग [४0०7० लछा.7५७०)७), प्रादेशिक मार्ग (|०४७४०४। प्राष्ठप० 79»), 
बडी जिला सडक (१(४]0 090० ॥२०405), छोटो जिता सडके (|धवा07 70000 ०75) 
तथा प्राम सडके (४॥॥386 7२0305) । 

(२) योजना का यह उद्देश्य था कि विकसित कृषि क्षेत्र मे कोई भी गाँव सडक से पाँच 
मोल दूर तथा अविकत्तित कवि क्षेत्र मे दस मील से अधिक दुर न हो। थोजना के पूर्ण होने पर 
सड़कें देश की आवश्यकताओं को कम से कम आगामी बीस वर्षों तक पूरा कर सकेगी । 

(३) सडको के लिए आवश्यक भ्रूमि प्राप्त करते के लिए उचित कार्यवाही करने तथा 
इजीनिवरो के प्रशिक्षण, तबनीगी सहायता अरदि वा उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर 
रजा गया । 

(४) नागपुर योजना के प्रभूख लक्ष्य निम्नलिखित थे 











(वरोड़ रुपयों मे) 
लम्बाई (हजार मीलों मे) व्यय 
राष्ट्रीय सडके २५ ४० 
राज्य वी सड़कें ६५ १२१ 
जिले वी वडी सडक द० हर 
जिले की छोटी सडकें ४०० घ० 
ब्रामों की सडक १५० ३० 
ग्रुद्ध के वर्षों की कमी पूरा 
करने के लिए +- १० 
पुद बदाजे के लिए च- 2५ 
भूमि प्राप्त करने के लिए बडे प्रू० 
योग छ०० डेप 


नम मर जनम ५ + रकम लतपम लत हल 5- 4: £ ६2 ली कटनी लत 2 202 मकलजवी शक 

देश-विभाजन के कारण भारतीय सध में नागपुर गोजना के अनुसार ३,३१,००० मील 
लम्बी सड़कों का निर्माण करना था जिसमे से पवकी सटकें १,२३,००० मौल तथा फच्ची सड़कें 
३ ०५,०५० मील करने वा लक्ष्य था। 

केद्दीय सरकार ने नागपुर योजना के कुछ सुझावों को स्वीकार कर तिया तथा वेद्धीय 
यौर राज्य सरकारो द्वारा इस योजना पर १ अप्रैस, १६४७ से वा प्रारम्भ कर दिया गया) 
एक केच्रीय सडक संगठन (एल्याग॥ 8०३6 078थ॥53007) की स्थापना की गयी परन्तु आर्षिक 
कृदिनाइयरे, गड़क-निर्माण स्पमक्ी को उओकी तथा शिक्षित करमेक्रारियों के अभाव के काग्ण इस 
योजना की प्रगति धीमी रही। प्रथम योजना के प्रारम्भ होने तक राष्ट्रीय मार्गों पर कुल ६ ३ 
करोड़ रुपये तथा अन्य प्रकार की सडकों पर २७ ११ करोड रपये व्यय किये गये । तागपुर योजनी 
को प्रगति का अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से लगाया जा सकतः है 


न +--+--न+--नन ८ न-++ मा ज+ 27-४3 न न 
बर्ष पक्की पढ़के कहचों सड़के 





श्ह्ड्छ ८८,००० मील १,३२,००० मील 
१६५०-४४ डर €८,००० ,, १,५१,००० ,, 
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प्रपम पंचदर्धोप घोजना--प्रपम पंचवर्षीय योजवा मे सडक विक्नास के लिए १४६ करो 
झुपये को व्यदस्पा बी गयौ। योजनाक्ाल में ६६,१४६ मौल तम्दी नयी सड़कों वा निर्माण द्र्गा 
जिसमे से २४,०७१ मील पक्की सडक तपा ४४,०८८ मौल सम्बी बच्ची सर बनायी गभी। 
नयी सडक्ो के निर्मान के अतिरिक्त १७,३११ मोल सम्दो सडक वा सुधार किया रपा। योजसा- 
काले से सडको के विकास पर वास्तविक ब्यय १४७ करोड़ रपये हुआ । 

दितोय पंचवर्षोय पोजना--द्वितीय पचवर्षीय योजना में सडक के वित्रास हें त्िए २<६ 
बरोड सपने की व्यवस्पा को गयी परन्तु वास्तविक व्यय २२४ करोड रपये हुआ । बोजनाशाल 
में पिछड़े हुए क्षेत्रों का विशेष घ्यान रखा गया । सामुदापिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय 
प्रसार मेदा क्षेत्र में जनसहयोग द्वारा सडको के विकास का ज्ञान निम्नलिसित सारणी से होता है 





यप पदको सड़रे कच्ची सड़परे 
नागपुर योजना के सध्य १ै२३,००० २०६ ००० 
अभ्भल १, १६११ ६६,००० २,४७,०९० 
मच ३१, १६६१ न +-7-:.क्‍क्‍क्‍त. ७७५ || डे २,४०,०९० 


इस भ्रशार दिवोय पचवर्षाय योजना के अन्त में भारत में बुत ३६४ ००० मंतर सम्प 
सडक थी, जो नागपुर योजना के सध्य मे अधिव थी 
हे 40 कि को प्रचवर्षोप योजना--सन्‌ १६६१ मे प्रान्तीष तथा वे द्वीप मुख्य इजीनियरो 
६ जा 2 200० बा योजना पु! ६६१-१६८१) तैयार को । आगामी योजदालो 
४ इस योजना के लध््यों को ध्यान में रखकर तैयार रिया जाये ण्म 
योजना के सध्य निम्नलिखित थे : कं 
(१) सब १६८९१ मे देख में पकते सडको 
को सम्दाई ४,०५,००० मौल होनी चाहिए । 


(२) विस्मित तया हृपि-प्रधान क्षेत्रो मे से 
* कोई भी गाँव पदरी सडक से चार मौत से 
अधिक दूर तथा किसी भी प्रकार की सडक में डेढ मोल से अपिक दूर नही होगा । 22 
(*) समस्त महत्वपूर्ण बेद्ध पक्की सडक में विसे होगे । 


(४) बर्द्ध-विक सित क्षेत्र मे गेई सह ' *ि रे 
३ मोल मे अधिन हू हो ऐोम कोई गाँव पक्की सड्य से ८ मील तथा हिसी भी सय्व से 


(५) अ्ध-विरसित व कृषि के अयोग्य क्षेत्र मे 
है बोई 
किसी भी सडर से ४ मील से अधिक दूर नही होगा । 


इस योजना पर ४,७५० रोड मे जिसे पचदर्षी 
प्वारबांदा गया है; पिरोड रपये व्यय होगे जिसे पचदर्षीय योजनाओं वे अनुरार निम्न 


वो की लम्बाई २,१५२ ००० भौल तथा बच्ची सझपो 


भी गाँव पक्की सड़न से १२ मील तथा 


_ क्र ैभ3)न्न+.ह8ह8ह॥ह॥हढ (रोड रुपये) णेः 
कर >> अवययकाबालपाउलद लक फायर सक (तरोड रुपये) 
दिदीय परवर्षीय योजना घट 
तेवीय ,, , पे 
बर्फ है 
पंचम 8 


व कक आ वय महक, 22554 कब किकर ज्प्प० 
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तृतीय पचवर्धीय योजना--तृतीय योजना वा सडक विकास कार्यक्रम बौसवर्षीय योजना 
का एक भाग था । योजनाकाल में सडक विद्यस पर बुख ३२४ करोड़ रपये व्यय करने की व्यवस्था 
थी जिसमे से २४४ करोड रपये प्रान्तीय सरकारो द्वारा तथा ८० करोड़ रुपये केद्रीय सवार 
द्वारा व्यय होने थे । बाद में यह राशि बढ़ाकर ४४४ करोड़ रपये कर दी गयी। इस योजना के 
मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित थे 

(१) २४,००० मोल लम्बी पक्त्री सड़कों का निर्माण करना । 

(२) १,००० मील पुरानी सइको का सुधार तथा ३५० सौल लम्दी शाखा सड़वों 
बनाना । 

(३) देश के सीमावर्ती भागो मे सडको वी व्यवस्था करना तथा पिद्डे हुए भागों मं सटक 
तिर्माण को प्रायमिकता देना । 

(४) सड़क अनुसन्धान कार्य वो गतिशोल बनाता । 

तृतीय घोजनाकाल तक प्रगति तया यर्तमान अवत्या-परिवहन तथा जहाजरानी 
मस्पालय वी सन्‌ १६६६ ६७ की एिपोर्ट वे अनुसार प्रयम, द्वितीय तथा हृतीय योजनावाल में 
सडक विकास पर कुल ६२५ करोड रुपया व्यय किया गया, जिममे से तृतीय योजनाकाल में ४४५ 
करोड़ रपये व्यय किये गये । सत्‌ १६५१-२६ की अयधि में सडको वी निम्तलिखित स्थिति थी 


एक अप्रैल भारत में सडको का विकास (लाख किलोमीटर म) 
पवकी सइके कच्ची सडक योग 
१६५१ १४६ २४२ ैपप 
१६६६ ३२५ ६ ४७ ६७२ 


तृतीय योजना में सडको के विकास पर किये जाते वाले व्यय को ३२४ करोड़ र्पोे से 
बढ़ाकर ४५४ करोड रपये कर दिया गया । परन्तु योजना के अन्त तक (३१ मार्च, १६६६) तृतीय 
योजनाकाल में कुल ४४५ करोड रपये व्यय किये गये ) तृतीय योजना के अन्त में भारत में सको 
की कुल लम्बाई ८ & लाख किलोमीटर थी, जिसमे मे २८३ लाख किलोमीटर पवक्नी सड़कें तथा 
६०७ लाख क्लोपीटर लम्बी कच्ची सडकेंथी। अप्रैल १६६९६ में पत्ती सड़कों वी लस्वाई 
३३४ लाख किलोमीटर थी । 


चतुर्थ योजना तथा सडकैं--चतुर्च योजना में सडको के विकास सम्बन्धी मुझाव देने के 
लिए एक कार्यशील दल की नियुक्त की गयी थी ३ इस दल ने अपनी रिपोर्ट में चतुर्थ योजना में 
सहइको पर कुल १,१५० करोड रपये व्यय करने वा सुझाव दिया है (१०० करोड स्पये वेच्रीय 
सरकार तथा ६५० करोड रपये प्रान्तीय सरकारों द्वारा) । भारतीय सडक परिवहन विकास संघ 
(| है य 9 8) ने चतुर्य योजनाकाल मे सडक विकास वार्यत्रमो पर बुल १,७०० करोड़ 
रुपये व्यय करने का सुझाव दिया है । चतुयथ योजवा (१६६६-७४) की र्परेखा में ४१% करोड़ 
रपये केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा ४११ करोड रपये राय गरबारो का द्वारा व्यय करने वा धस्ताव 
किया गया है । 


नि अन्तरराष्ट्रीय तुलना--भारत सडक विकास की हृष्टि से अब भी अत्य देशा की वुतना ४ 
बहुत पीछे है। इस तथ्य वा अनुमान अग्न सारणी से लगाया जा सकता है . 
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विभिन्न देक्षों में सडकों की स्थिति 





पुल सबको प्रति वर्षसीतत क्षेत्र में प्रति लात जनसएया 

देगा (हजार मीन) राडकों वी सम्बाई पर राइकों यो लम्बाई 
(मील) (मील) 
जापान 9१६७० ० ७२८ 
प्रिदेन १३८६ २० ३८१ 
अमरीजा ३,०४५ ४ ११ २,११४ 
आस्ट्रेलिया ५००० ०२ ६,६०२ 
भारत ५६८ ० ०५ १०६ 


सारिणी में स्पप्ट है वि भारत सडब जिस वी हष्टि से बहुत पीछे है। 

सड़क परिवहन फा विफास (मोटर परिवहन) 

(१) झ्ितोप विश्ययुद्ध के प्रारम्भ होने तक--भारत में मोटर परिवहन वी पित्रास प्रथम 
विश्यपुद्ध वे पाचात प्रारस्म हुआ। सन्‌ १६१३ तक केवल ३,०६८ मोटरों या आयात क्रिया 
गया। जनमेवा के रूप में मोटरों का प्रयोग प्रथम विश्वपुद्ध वे' परचात ही जिया गया । धीरे-धीरे 
मोटरों पी मस्या मे वृद्धि होते लगी । सब १६२०-२१ में मोटरों की सस्या ३७,००० हो गयी। 
से १६३५-३६ तक यह सस्त्या बढ़कर १,१५,००० हो गयी । 

मोटर यातायात मे! वियमन वे लिए सर्यश्रवम मन्‌ १६१४ में 0067 एक्तातल 8० 
परम जिया गया । इस एयट के द्वारा मोटरो वे रजिस्ट्रेशन, ड्राइवरों को लाइसेंस देने मादि के 
विपय पर नियम यनाये गये । स्थानीय निकायो को भी मोटर परिवहन मे गम्बन्ध मे नियम बनाने 
22200 दिया गया । युद्ध पे पश्चात मोटरों की सस्था से छेजी से वृद्धि होने लगी । आधिक 


न . पर करने के निए मिचेल् विक्नेस समिति नियुवत वी गयी । इस 
20089 के बड़े नियमन हा डर दिया। सन्‌ १६३७ मे निषुकत बेनबुड समिति 
जे (घ हे पी के वियमन वो शुभाव दिया । इन सुलावों को कार्यान्वित करने के लिए 
५ परव्र हर 0200: 2485 (४४णण #व्याए०5 8९०) पा क्रिया गया | इस विधान 
मिये गय । सम, परमिट लेना सनियाय बर दिया गया। राज्य परिवहन अधिकारी नियुवत 
बा एद में मोटर यातायात के नियमन तथा नियसन्‍्नण ने लिए विस्तृत नियम बनाये 
सत्र १६६५-६६ में इस विधान मे संशोधन किया गया । 
राल्ाजा बा पा टदीतरवाल-दिवीष विश्ययुद् बाल मे मोटर यातायात बे समझ 
दीन हज जन गा के साधनों की माँग बढ़ी परन्तु भोटरो का आयात बन्द हो गया, 
श्यवंधर मरिगा (० पा का आवश्यक पुजे भी मिलन बन्द हू गये । सन्‌ १६४4 में सिद्धान्त 
की गेया मी ७ ८ ५ 7॥09|65 बात ए:०॥९७) लागू की गयी जिसने द्वारा मोटरों 
भला प्रतिय-ध गान गे कं बर दी गयो। मोटरों पर उसे म भी भारी वृद्धि की गयी तथा 
मै मोदसाहन बर जॉन भागा मय को बडी आलोचना बी जाने लगी ॥ भत् शन्‌ १६५० 
ब्यपहवार महत्ता वो ३ यर्षों तय £ 28 ही गदी। मधिति ने को में बसी बसे, सिद्धान्त 
गुन्नावीं को कार्यान्वित न बार पक 07227 आग ता सच बजा सर 
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(३) योजनाकाल में विकाद्-सन्‌ १६४३ मे नियुवत परिवहन अध्ययन दल (अधा05 
0009 ० 77907) ने मोटर यातायात की समस्याओ वा अध्ययन किया तथा मोटरों के 
सेबाक्षेत्र का ७4 से १५० मीत कर देने व करों में कमी करने का सुझाव दिया। सन्‌ १६५६ में 
मोटर परिवहन अविनिधम में आवश्यक सशोघन किये गये । सन्‌ १६५८ मे केर्द्रीय सरकार ने 
श्री ममाती की जध्यक्षता मे संडक परिवहन पुनर्गठन समिति (०७१ वराशा३णा। हि०-छहआ089« 
॥ण 0०7ग/८८) नियुवत की । समिति ने सटक परिवहन वी रेलवे से अधिक आवश्यक बताया 
तथा मोटर यातायात की उन्नति वे लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये। मई १६५६ मे थी नियोगी वी 
अध्यक्षता मं परिवहन नीति एवं समन्वय सम्रिति (आक्रणा 70०५ भा० (० णवाव॥०7 
(०फा॥(९०) नियुक्त वी गयी (सन्‌ १६६३ में श्री तियोगी में समिति से त्यागपत्र दे दिया तथा 
इग समिति के अध्यक्ष श्री तरलोकमिट हुए) | समिति की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी नियमों 
द्वारा ही परिवरहत के साधनों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। समिति ने इस बोतल पर 
जोर दिया है कि सटक परिवहन का विक्रास इस प्रकार किया जाय कि उसके द्वारा निश्चित योज> 
ताआ तथा क्षेत्रों मे उचित लागत पर सेयाएँ प्रदान की जा सके । 

भारत में मार्च १६४७ में कुल २१२ लाख मोटरयाडियाँ चालू थी। इनवी भरप्रा मार्च 
१६६८ मे १३ लाख हो गयो | वस्तुत देश मे भारवाहक ट्रकों का अभाव है। सब्‌ १६६२ में 
इनकी सरया वेवल १७७ लास थी। तूतीय योजना के अस्त में द्रको की सस्या ३५० लाख हो 
गयी । भारत मे सइऊ-्परिवहा कौ जावश्यकताएँ तेजी से बढती जा रही हैं। परियहन मल्तालय 
की रान्‌ १६६६ ६७ वी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सडक परिवहन का थोजवाओं के अस्तर्गते 
विकास निम्न सारणी के अनुसार हुआ है 


भारत में सड़क परिवहन का विकास 
इनक कन>न न्‍नननम-मनननननन-े-+- +++-++ मनन -न+_- अमन ८ नम रनवे, 








हि माल-सैवाएँ यात्री सेवाएं 
(मि० टन किलोमीटर) (मि० पैसेंजर विलोमीटर) 
१६५० ४१ ३,५०० २३,१३३ 
१६// ४६ ऋ,६५० ३१,४७७ 
१६६० ६१ १७,३०० ४द,००० 
१8६४ ६६ ३३,००० ८५,००५ 


रेस्रीप सडक परिबहत निगम (एटश्पथ] छ०३० प्राब05७ जा 0णफणशाणा ॥80 )-- 
इस विगम शो संगठन सावजनिक क्षेत्र से किया गया है । इसका कार्य सडक परिवहन द्वारी माल- 
सवाजा या कार्य करना है। वर्तमान समय में निगम मुख्यत उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में कार्यशील है! 
अप्रैल (१६६६ मे निगम के पास २८० द्रक थ। यह नियम रेलवे के साथ सामजस्थ रपते हुए 
गौद्वाटी तथा उसके आगे माल सेवाएँ प्रदान करता है। 
... भरवा रामिति के सुझाव!--१६६४५ म परिवहन विकांस परिषद्‌ की त्िफारिश पर भार- 
सीय संटया वें लिए वित्त व्यवस्था सम्बन्धी सुझाव देने के लिए ६ विशेषज्ञों की एर समिति 


तियुतत्र की गयी । इस समिति की रिपोर्ट फरवरी १६६६८ मे प्रत्तुत वी गयी । इसके मुस्य युनाव 
अग्रतिखित है 


3. ह८0हएकाल गिजह5 ए्क्त 32, 3958 
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(१) भारतीय सडक परिवहन को प्राथमिक श्रेय वा व्यवसाय माना जाना चाहिए । 

(३) सडक परिवहन की नयी कम्पनियों को आयकर से “विकास छूट! दी जानी चाहिए । 

(३) सडक परिवहन सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । 

(४) सइको का सुधार किया जाना चाहिए । 

(५) सड़क परिवहन से सम्बन्धित क्षेत्रों मे बहुमुखो करो मे कमी की जानी चाहिए । 

सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही है। सम्भवत चतुर्थ योजनाकाल में इनको 
कर्यान्वित किया जा सकेगा । 

सडक परिवहत को समस्पाएँ तया कठिनाइयाँ--भारत मे सडक परिवहन का विकास 
प्रथम पचवर्षाय योजना के प्रारम्भ तक मन्द गति से हुआ । गत कुछ वर्षों मे इसके विकास में 
तीवता आयी है, परन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण इसका विकास अपेक्षित सीमा तक नहीं हो पाया 
है। वे कठिनाइयाँ निम्नलिखित है 

(१) अच्छी तथा पर्याप्त सडको की कमी, (२) असग्रठित स्थिति, (३) सरकार की हिल 
मिल नीति, (४) करो की अत्यन्त ऊँची दर, (५) मोटरों का अधिक मूल्य तथा उच्च सचालन 
व्यय, और (६) राष्ट्रीयकरण--विभिन्न राज्पो में सरकारी सेवा प्रारम्भ की गयी है तथा राज्य 
सरकारों द्वारा मोटर यातायात का थीरे-धीरे राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है । परन्तु अब भी 
सम्पूर्ण माल यातायात तथा ७० ३७ यानी बातायात निजी क्षेत्र के अन्तर्गत है। माल सेवाओं का 
राष्ट्रीकरण पचम पचवर्षीय योजना से प्रारम्भ होगा । राष्ट्रीयकरण के भय के कारण मोटर 
यातामात का विकास कम हो रहा है । फिर भी सस्तापन, सठको का सुधार, पिछड़े हुए क्षेत्रों का 
विवास, राष्ट्र रक्षा, भाडे मे एकरूपता तथा जन-सुविधा आदि को हृष्टि से सडक परिवहन का 
राष्ट्रीयकरण करना उचित है। 


रेल-सडक स्पर्दधा तथा समन्वय 
(रिश्ा-रि०80 (07रएशााठा थाएं (०0-002ा/०॥7) 

प्रथम महायुद्ध तक भारत में रेलवे का विकास पर्याप्त सीमा तक हो चुका था। आन्तरिक 
मातामात के साथनों के रूप में रेलवे एक महत्त्वपूर्ण साधन था । इसके अतिरिक्त कोई ऐसा अन्य 
साधन नही था जो रेलवे के साथ स्पर्द्धा कर सके । परन्तु महायुद्ध के पश्चात्‌ मोटर यातायात का 
विकास प्रारम्भ हुआ। अत जनता के समक्ष आन्तरिक यातायात के दो साधन थे--रेल परि- 
बहन और सोटर परिवहत ! इस प्रकार इन दोनो साधनों मे स्पर्ड प्ररम्भ हुई ५ यह स्पर्ड। सझ 
१६३० तक बहुत बढ गयी तथा रेलवे को अधिक हानि होने लगी | इसका प्रभाव सडक यातायात 
पर भी भप्रतिवूल पडा क्योंकि रेलवे को धाटा होने के कारण केन्द्रोय सरकार स5क विकास तथा 
मोटर यातायात की उपेक्षा करते लगी तथा सडक विकास काये भ्रान्तीय विषय बना दिया गया । 

देश के आथिक विक्रास के लिए सडक तथा रेल यातायात दोनो का महत्त्त है । इनमे से 
एक की भो उपेक्षा नही की जा सकती । बस्तुत रेल और सड़क एक्लूसरे के प्रतिस्पर्डों नहीं, 
बल्कि पूरक है । इस सम्बन्ध में हृषि आयोग के शब्द विचारणीय है--“सडकें किसानो की जौतों 
को बाजारों और पास के स्टेशनों से सयुक्त करती हैं । इसके विपरीत, रेलें उत्पादन-क्षेत्र और दूर 
के उपभोक्ताओं के बोच सम्बन्ध स्थावित करती हैं तथा नगर के उत्पादयों और हल कृत्रिम खाद 
ओर कपड़ा खरीदने वाने क्िमानो को मिलाती हैं । अच्छी और पर्याप्त सडको के बिना कोई भी 
रैनवे, परिवहन के लिए पर्याप्त सामग्री इक्ट्टी नहो कर सकती ॥ इसके विपरीत, सबसे अच्छी सडक 
भी फसल क्य उत्पादन करने वालो को उपभोक्ताओं के सम्पर्क मे नहीं ला सकती ।" 
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प्रतिस्पर्डा के कारण--यद्धपि सडक तथा रैल यातायात के काये क्षेत्र अलग अलग हैं परत्तु 
सठक यातायात वी कुछ विशेषताओं के कारण उपभोक्ता सडक यातायात का अधिज प्रयोग करते 
हैं । रोटर यातायात की बुछ विशेषताएँ है, जो रेत यातायात में वही पायी जाती, जैसे--(१) 
भोटर यातायात रेलवे की अपेक्षा सस्ता है । (२) इसके द्वारा माल को उपभोक्ता के स्थान ब्क 
सरलता से पहुचाया जा सकता है । (३) मारे परिवर्तत की भी स्वतन्जता रहती है। (४) यात्रा 
में बिसी भी स्थात पर माल को चढाया व उत्तारा जा सकता है। (५) इसे लिए कम समय तथा 
कम पूंजी वी भावश्यक्ता होती है। (६) माल व्यवितगत़ दायित्व पर भेजा जाता है, अत नुक- 
सामने वी सम्भायना कम रहती है। पहले मोटर यातायात पर नियस्नय भी सही था, कमचारियों 
के काम के घण्ट निश्चित नही थे और माल तथा सवारी ले जाने की कोई सीमा भी नही थी । अत 
मोटर यातायात रेल यातायात की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक था । इन सभी कारणों से मोदर 
यातायात तथा रेल यातायात में प्रतिस्पर्द्धा बढती गयी । १६३० के पश्चात्‌ यह समस्या इतनी 
गम्भीर हो गयी कि सरकार को जाच कराने के लिए समितियाँ तियुक्‍्त करनी पढ़ी । 


रल-क्षठक को प्रतिस्पर्द्धां की जाँच के लिए सन्‌ १६३२ में सरकार ते मिचेल किर्वनेस 
शमिति नियुक्त वी | सर के० जी० मिचेन भारत सरवार के सहक इस्जीनियर और एच० एल० 
किकनेस रेलवे बोड के विशेष अधिकादी इस सम्रिति के सदस्थ थे | समिति ने अपनी रिपोर्ट १६३३ 
मे प्रस्तुत की । इस समिति के प्रमुख सुझाव तिम्नाकित थे 

(१) प्रतिस्पर्द्धां को दूर करने के लिए मोटर यातायात पर पुर्ण नियन्नण रखा जाय तथा 
मोटरो के आने जाने के क्षेत्र निश्चित कर दिये जाये । 

(२) रेलवे को सठको पर अपनी मोटरें चलाने का अधिकार दिया जाय । 

(३) सथोजन के सिए प्रान्तो में केल्लीय परामशंदाती परिपद तथा कमिश्नरियों में विभा- 
गरीय समितिया संगठित बी जायें । 

सन्‌ १६३३ मे शिमला म रेल मइ॒द सब्मलन (२७0 ए०0त (70तरक्षि०६०९) हुआ । इस 
सम्मलन मे रेल सडक समन्वय के लिए दुद्च प्रस्ताव पास किये गये । इस सम्मेलन का यह सुझाव 
था कि सडब यातायात को ग्रामीय क्षेत्रों म एकबिकार प्रदान क्रिया जाय तथा केरद्र और प्रात्तों 
में सपाजन ने लिए विशेष विभाग स्थापित किय जाये । 

सेते १६६३ मे एक रेलवे एक्ट पास क्या गया तथा समन्वय सम्बेन्ची प्रस्ताव वो वार्या- 
च्वित वरन का प्रयत्ल क्या गया । इस एक्ट के द्वारा भारतीय रेला को समातान्तर संडको पर 
अपनी मोठर चलाते का अविक्तार दिया गया | सन्‌ १६३५ मे परिवहन सन्नी वी अध्यक्षता में एक 
परिवहन परामशदात्री समिति की स्थायता वी गयी जिंदा व यतप्य!ल के समस्त सावना को 
संयोजित कर ऐसी नीति प्रस्तुत करना था जो थ्रान्तो हारा अपनायी जा सने | सन्‌ १६३७-३८ 
में कद्मीय परिवहल विभाग स्थापित क्रिया गधा तथा परिवहन के समस्त साधन-रेल, सड़क, जल 
तथा वायु और डाक व तार विभाग इसके अंवदीन कर दिय्रे गये ।इस विव्ाग की स्थापना से 
समन्वय दा काय अत्यन्त सरल हो गया! 

वैजबुड समिति--यह समिति सन्‌ १६३६ भे रेलो की जाँच के लिए नियुक्त की गयी थी। 
समित्ति न रेल मोटर स्पर्द्धा के प्रश्व पर भी विचार क्या । इस समिति ने यह मत व्यक्त क्या 
पि--(६) प्राल्तीय सरकारों द्वारा क्थि। गया सदक परिवहल का नियमल तथा तिबन्थण जपर्यापत 
भा, (२) प्रान्तीय सरकारों की दोपपूर्ण नीति के कारण असगठित तथा अकायक्षम मोटर परिवहा 
का भात्साहन मिल्ठा है। समिति ने सडक तथा रेल दोनो के महत्त्व को स्वीकार किया तथा दोता 
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को हो देश ये विज्रास वे लिए आवश्यय बताया । समिति का मत था कि सडक परिवहन का 
वियमस केवल रेलवे की सुरक्षा के लिए ही स दिया जाय वरित उसका नियमन उसके वितयस वी 
गति को सुदृढ़ बनाने बे। लिए भी आवश्यक था । अनुचित प्रतिस्पर्धा से रेलो को बचाने के लिए 
इस सम्रिति ने मोटर परिवहन वो नियन्ध्रित करने का सुझाव दिया । प्रमुख सुझाव इस प्रतार थे 

(१) जनता की आवश्ययताओं के अनुसार मोटरों की लाइसेंस देना, (२) मोटरों द्वारा 

ले जाने वाले यात्रियो व माल की सीमा निर्धारित करता, (३) माल ढोने वाली मोटरों के लिए 
प्रादेशितर लादमेंस प्रणाली को अपनाता, (४) टाइम-टेविल और किराये का निश्चित हीना, (५) 
प्रान्तीय सरकारों की मोटर-+र नीति में एक्रुपता लाता, (६) व्यक्तिगत और सावेजनिक दोनों 
प्रकार वी मोटरों पर एकक्‍्-्से नियम लागू करना, आदि । 

इस समिति ने रेलवे यो भी सडर परियहन में भाग दने का सुझाव रखा तथा रेतव सडक 

दे! बीच सम्भावित समन्वय पर जोर दिया । इन सुझावों को वार्यान्वित करने के जिए सन्‌ १६३६ 
में मोटरगाड़ो अधिनियम (2४०० शध्का0० ४0०) पास कया गया | इस एक्ट द्वारा मोटर 
बातायात को नियन्धित प्रिया गया । इस एक्ट पे दो प्रमुख उद्देश्य थे | प्रथम, मोटर यातायात वा 
नियमन वरना तथा दितीय, समस्वय स्थापित करना । 

मोटरगांडी अधिनियम फी विशेषताएं 

(१) प्रत्येश् राज्य में रीजनल द्रासपीर्ट ऑपीसर नियुवत्त विय जायें जो अपने क्षेत्र में 

सांइसेंस जारी वरेंगे । समस्वय ये लिए सम्पूर्ण प्रान्त में एक प्रात्तीय परिवहन अधिकारी होगा । 

(२) प्रत्येक मोटर के पास परमिट होना अनिवाय है । परमिट पाने वाले को मोटर चलाने 

के पूर्व मोटरगाडी भी उपयुततता (॥7०55) का एक प्रमाण पत्र देना पडता है | उसे अतिरिबत 
गति वी सीमा को पार न करना, अधिक भीड न करना आदि शतों को भी मानना पड़ता है। 

(३) मोटरों के ड्राइवरों के काम वे घण्टे निश्चित किये गये । ड्राइवरों के लिए काम के 
£ घण्टे प्रतिदिन तथा ५४ घण्टे प्रति सप्ताह निश्चित किये गये तथा पाँच धण्टे काम बरतने वे 
पश्चात्‌ आघा घण्टा विश्वाम देना अनिवार्य कर दिया गया । 

(४) प्रत्येक मोटरगाडी का तीसरे पक्ष के प्रति नुक्सान के लिए बीमा कराना अनिवार्य 
बर दिया गया । 

(५) परमिट देते समय परिवहन खबिरारी निम्नलिसित बातों का ध्यान रखते है-- 
ह॒निदारक प्रतिस्पर्डा को रोकता, सोटरों थे विए सडक को उपयुवतता, जनता की झावश्यक्ता जौर 
सुदिघा | सायारणतया मोटरों का कम दूरी तया शौघ्रता से नष्ट होने वाले पदार्यों को ले जाने के 
लिए लाइसेंस दिया जाता है ! 

इस अधिनियम हारा मोटर यातायात पर सरकार वा नियन्धण बद्य हो यया। द्वितीय 
विश्वयुद्ध काल में यातायात के साथनों की माँग अधिक हीने वे कारण रेल तथा सठय में कोई 
प्रतिस्पर्दा नहीं हुई । सन्‌ १६४५ मे मिद्धान्त व्यवहार संहिता (0096 ० एलहलफ़ार बाए 
2(30००९5) ताग्रू किया गया । इसके अनुसार मोटर व्यवसाय का क्षेत्र ७ सील तक सौमित कर 
शिया गया । ७५ मील से अधिवर दूरी तब मोटर द्वारा माल ले जाने वी अनुमति उसी समय दी 
जाती थी जब रेलें माल ने जाने से असमर्थ हो । 

_. सन्‌ १६५० म॑ मोटर वाहन बर जाँच समिति नियुयत की गयी। अन्य प्रश्नों वे साथ समिति 
ने रैल-सडक समस्वय के प्रश्त पर भी विचार किया ! समिति ने यह मत व्यक्त किया हि मोटर 
परिवहत पर जय तर ब्र-भार अघिर है तव तन रेल-सइत प्रतिस्प्दा वो कोई सम्वावना नहीं 
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है ! इसके अतिरिबत उपभोवता को जिसी भी साधत का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। 
सन्‌ १६५३ में परिवहन आयोजन अध्ययन दल [50909 07000 ० पःशाक्रणा ऐश] 
वी नियुवित् प्री गयी । इस अप्ययन दल ने बताया कि एक ओर रेलवे को क्षमता देश को माँग के 
लिए अपर्याप्त है, दूसरी ओर ३०%, से ४००८ तक सइक-मार्ग क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा 
है, अत समिति ने सुझाव दिया कि यातायात के विभित्र साधनों मे सभन्‍्वय की आवश्यकता है। 

सन्‌ १६५८ में सडक परिवहन की जांच के लिए मसाती समिति की नियुक्तित की गयी। 
इस समिति ने भी यह विचार व्यइत किया कि यातायात के ऐसे साधन की स्द्यायता देता जो कार्यक्षम 
नही है, राष्ट्र हिम के पिर्द्ध हे। उपभोक्ता को यातायात के किसी भी साधन कस प्रयोग करने की 
स्वतस्तता होनी चाहिए। इस समिति ने सडक परिवहन प्रशामतर व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 
महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया । इन सुझावों के अनुभार अन्तर-राज्य मार्गों पर सडक परिवहन सेवाओं के 
विकास, समस्वेस एवं नियमन के लिए भारत सरवार द्वारा अन्तरराज्य परिवहन आयोग [स्‍ह्षि- 
8(॥6 प74780070 (१0909॥5809) की स्थापना की ययी । 

परिवहन नोति और समन्वय समिति (00एत06९ णा वोशाजएएत एगालए शार्प ९0- 
०70407)--इस समिति की विय्ुवित के० सरी० नियोगी की अध्यक्षता में जुलाई १६५६ में की 
गयी । समिति ने अ वरिम रिपोर्ट अक्टूबर १६६१ में प्रस्तुत की । श्री नियोगी के त्यागपत्र दे देने 
क॑ कारण श्री तरलोंकर्सिह कों अध्यक्षता में इस सविति ते कार्य किया तथा फरवरी १६६६ में 
अच्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत वी वी । सभिति से भारत में परस्विहन सम्बन्धी समस्त समस्याओं पर 
विचार क्या तथा परिवहन के समस्त साधनों के समन्वित विकास पर जोर दिया। समिति के 
विचार तथा सुझान निम्तलिखित थे 

(7) परिवहन जिकास के लिए एक राष्ट्रीय नीति अपतायी जाती चाहिए। इस नीति का 
उद्देश्य देश की परिवहन सम्बन्धी भावी ओवश्यकताओं की पूर्ति 4रना तथा परिवहन साधनों के 
उचित महत्व को स्वीकार करना होना चाहिए॥ 

(७) परिवहन समन्वय की हृष्टि से विभिन्न परिवहत साधनों के घीच द्वैफिक वा उचित 
बटवारा ही पर्याप्त नहीं होगा, वल्कि ऐसे मापदण्ड निर्धारित गिये जाने चाहिए जिनसे वह बटवारां 
उचित रूप से किया जा सके, साथ ही साथ विभिन्न परिवहन साधनों के स्वरूप (४70/७०) तथा 
उनके छगठन (०३००१४७४॥००) पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे उन साधनों की कार्यक्षमता 
ऊँची हो सके तथा उनक्ता समुचित उपयोग हो सके । 

(४) यदि परिवहृद्ध प्रणाली को हम एक मानते हू तो समन्वय का उद्देश्य विभिन्न परि* 
बहने साथनो का एक-दूसरे के पूरक के रूप म ऐसे अनुपात में वित्रास करना होता .चाहिए जिससे 
समाज बीबुल जावश्यताओं की स्यूनतम लागत पर प्रत्येक अवस्था में पूत्ति हो सके तथा अर्थ- 
व्यवस्था को स्यूनतम व्यय बहद करना पडे । 

(।४) उपयुक्त प्रक्रार म समन्वय के लिए एक परिवहन घमरवय परिषद" (एप 
लि प782५9० (०-००५४४४४००) संगठित वी जानी चाहिए जिसका प्रमुख कार्य विभिन्न परि- 
बहन साधनों में समस्वय स्थापित करना होना चाहिए । 

(१) परिवहन के विभिन्न साधनों के वोच समस्वय स्थापित करने के उद्देश्य वी प्रति, 
पचवर्षीम योजताआ के अस्तर्येत परिवहत पर किये जाने चासे विनियोजन को विभिन्न परिवहत 
साधनों के दोच उचित्त रुप में दितरण द्वारा की जा सकती है। 

(४) उचित समच्दय के लिए एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो परिवद्दत साधना के 
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विपय मे स्व॒तन्त्र रूप से अब्ययन वरता रहे तवा तुलनात्मक लागत, आवश्यकता जादि के सम्बन्ध 
में आवश्यय समक (7023) प्रस्तुत करता रह । 

(शा) परिवहन की दीर्घकालोन समस्याओं के अध्ययन दे उद्देश्य से तथा परिवहन सम्य- 
सती शोपकार्य एवं प्रशिक्षण के लिए “परिवहन शोब एवं प्रशिक्षण वेन्द्रर (बग्:णा रह- 
इच्छाएं। 800 प्राद्गाए8 0६१0४) स्थापित किया जाना चाहिए । 

(५॥॥) विधिन्न परिवहन साधना के सम्बन्ध मे आवरपत्र मूचना, समत्र आदि के सम्रह एव 
विश्लेषण पर विशप छ्यान दने की आवश्यकता है जिसस माँग से परिवर्तन, परिवर्न-लागत बादि 
का नियमित ध्यान रखा जा सके । 

(00) समिनि ने सुझाव दिया है वि (क) सडव परस्विहल के नियमन सम्बन्धी कायप्रणाली 
एंव नियमों को सरव बनाना चाहिए तथा उनमर एक्रूपता लानी चाहिए। (ख) मोटरों पर कर 
की मात्रा का नियमन सम्यूण दण में उेन्द्रीय सरवार द्वारा जिया जाना चाहिए। (गे) कृषि तथा 
ग्रामीण उद्योगों के विकास वे जिए तथा ग्रामीण परिवहने की आावश्यकताआ की पूर्ति के लिए 
संठत परिवहन का और अधिव वित्राम क्या जाना चाहिए। (ध) संत परियहन का वित्रास 
एक सुमगछित उद्योग के रूप मे होता चाहिए। समिति ने मोटर परिवहन के क्षेत्र में छोट-छोटे 
चालकों (09८०005) के सध बनाने पर भी जोर दिया है, जिसस लागत मे कमी की जा सके । 

समिति क सुझाव प्रशमनीय हैं ॥ सरतार ने इन सुझावों को सिद्धान्त रुप म स्वीकार कर 
लिया है । चनुर्य परवर्धीय योजवा को रूपरेखा बनाते समय इनवा ध्यान रखा गया है । 

वस्तुत भारत मे परिवहन समस्वय वी समस्या वी जड सडक परिवहन है। भारत में, 
सडत' परिवहन की जपेक्षाइत् उपक्षा वी गयी है। इस तथ्य का अनुमान हम केवल इस बात से 
लगा सतते हैं कि भारत में कुत ढोय जान वाल माल का बेवल २२ प्रतिशत ही मोटरों द्वारा टोया 
जाता है जबकि सयुक्त राज्य अमरीवा में यह प्रतिशत ६२, इटली मे ७२ तथा दगलेण्ड में ५६ है। 

दूसरी उल्तेखनीय वात यह है कि भारत में प्रति मोटर गाडो पर औसत बाधित कर 
३,७०० रपये है जबकि यह कर इगलैण्ट मे १,३०० रपये, पश्चिमी जमेनी में १,२०० रपये, फ्रास 
मे ८०० ग्पये तथा अमरीका मे केवल ५०० रुपय हैं ।! मोटर परिवहन का विकास करने के लिए 
इस कर में कमी वरना वहूत आवश्यक है। मोठरों पर लगाये जाने वाले करा वी समस्या के 
अध्ययन के लिए श्रो केसकर की अय्यक्षता म एक समिति नियुक्त वी गयी है । 

सडक परिवहन और रेल परिवहन-रेलो के भूतपूर्व कमिश्वर एफ० सी० बबनार के 
अनुसार सडवें रेलो की तुतता मे अनेत्र हप्टिकोणा से महत्त्वपूर्ण हैं। उनके विचार उद्धृत करना 
सर्वथा युक्तिययत होगा 

(१) क्षिक सेबा--एक सडक रल लाइन से तिगुनी ट्रैफिक के लिए उपयुक्त होती है। 
ऐसा इसतिए है कि एक लाइन पर एव समय में एवं ही गाडी गुजर सकतो है जबक्ति सडक पर 
निरन्तर मोटरें चलतो रहतो हैं, उन्हे न तो कही रकना पटता है, न हूसरी मोटर के गुजर जाने 
वी प्रतीक्षा करनी पदती है । 

(२) ब्यय--बअनुमान लगाया गया है कि एक बढ़िया दो पटरी वाली सटक बनाने में ३ ५ 
लाख रुपये प्रति मील खर्च आता है, जबकि चौटे ग्रेज वी एक मील लम्बी लाइन डालने पर १० 
लाख म्पये व्यय होता हे । 
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श्री बधवार वा अनुमान पूर्णत सही नही है क्योकि वास्तव मे रेल मार्ग भव भागे से छ 
गुना जैविक महंगा है, क्योकि ने केवल रेल मार्ग बनाने मे निगुना खर्च आता है, बल्कि सठको पर 
उसी समय मे रेलो से दुगुना माल ढोया जा सकता है ! 

(३) गति एवं लाभ--रेलो की औमत दैनिक गति केवल ५० मोल है जबकि सड़कों 
(मोटरो) की गति इससे ३ से ६ गुनी है। इसका तात्पर्य यह है कि सडक मार्गों पर लगायी गयी 
पूजी पर रलो मे लग्रायी गयी पूंजी से अधिक एवं तोब्र गति से लाभ प्राप्त होता है। हिन्दुस्तान 
लीवर ने यह अनुमान लगाषा है कि अपनी पुल वित्नी का आधा नाग सडक परार्ग से भेजने पर 
उनकी कुल आय मे २४ प्रतिशत वी वृद्धि हो गयी है ! 

शक अन्य अनुमान के अनुसार रेल व्यदस्ताय म॑ पूजी पर पाँच प्रतिशत प्राप्ति शोती है 
जबकि सटको (मोटरो) पर लगायी गयी पूँजी पर लाम की मात्रा १६ प्रतिशत है ! 

(४) रोजगार--यह अनुमान लेगाया गया है कि समान मात्रा म सामात ढोंने पर माटर 
व्यवसाय भे रेलो की तुलता में सात गुता रोजगार मिल सकता है। 

(५) संचालन व्यय--जहाँ तक मोटर व्यवसाय पर सचालन व्यय का प्रश्न है, रेल तथा 
सड़क, दोनों व्यवसाया का सचालन व्यय समात्र हीं होता है किन्तु मांटर की हालत अच्छी होनी 
चाहिए । 

अपर्पुक्त सभी गुणों वा ध्यान रखते हुए एबं भारत के आधिफ साधवों थो हृष्व्गित रतन 
हुए, सडक परिवहन का अधिक विकास वरना भारत की आधिक उल्धति के लिए अधिव श्रेयस्वर 
होगा । भारत जैमे विस्तृत देश में सब जगह रेल सुविधा दी भी नहीं जा सकती, अत सड़कों के 
विस्तार द्वारा ही देश में परिवहन की सुविधाओ का पर्याप्त विक्‍ात्त जिया जा सकता है। 


अस्याप्त-प्रश्न 


१ हमारे परिवहन के साधन श्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता वहा तक पूर्ण करते हैं ? उनके 
विबास के उपाय दताइए $ (इलाहादाद, गो० ए० (पूरक), १६६ १) 
२ हमारी आ्रामीष अर्प-व्यवस्था मे सडकी के महत्त्व को समझाइए ॥ 
(आगरा, बो० क्वॉम, १६६२) 
३ भारत मे सडक यातायात का क्‍या महत्त्व है? गत वर्षो में राज्यो द्वारा सम्पन्न मोटर 
यातायात्त के राष्ट्रीयकरण प्ले श्राप्त लाभा का विवेचन वीजिए। 
जागरा, बी? ९० (प्रयम वर्ष), (६६३) 
४ भारत मे सडक यातायात के रा्ट्रीयकरण के लाभ और हाजियों को समझावर लिखिए । 
(विक्रम, बो० ए०, १६६३) 
५ भारत मे सड़क यातायात के महत्त्व एवं विकास पर प्रकाश दालिए। देश मे माटर 
यातायात के राष्ट्रीयकरण के लाभ बतलाइए। 
(राजस्थान, बी० ए० (प्रथम वर्ष), रै ६६४) 
६ भारत म रेल-सटक समन्दय वी जावश्यकता और भहत्त्व वा परीक्षण चीजिए । 
(वित्रम, वो० ए०, १६६०) 
७ “सडक यातायात अधिक लोकप्रिय हा रहा है जिससे रेलों को आमदमी कम होती जा रहो 
है।' इस कथन वी व्यास्या वरते हुए रल-सडक यातायात के समस्वय बे लिए जपत सुसाव 
दीजिए । (आगरा, बो० ए० १९६०) 
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भारत में सडक यातायात के महत्त्व वा वर्णन वीजिए | देश में रेल-सडक यातायात की 
ममस्थाओं का विवेचन वीजिए । (बिहार, बी० ए५, १६६१) 
यातायात सामजस्य से क्या अभिप्राय है। यह भारत में कहाँ तक स्थापित हो पाया है ? 

(आगरा, बो० ए०, १६६२) 
“भारत में केवल यातायाव सेवाओं की ही आवश्यकता नही है वल्कि उनमे यथोचित 
समन्वय की भी आवश्यक्ता है ।” विवेचना कीजिए । (पढना, बी० ए०, १६६२) 
भारत में यातायात साधनों के सामजस्य के मुख्य तत्मो का विवेचन कीजिए । 

(नागपुर, बो० कॉम० (ट्वितीय वर्ष), १६६४) 
भारत जैसे एक विकामशील देश के लिए 'सडक परिवहन ये महत्त्व पर प्रशाश डालिए । 
योजनाओ के अन्तर्गत सडक परिवहन के विकास की समीक्षा कीजिए । 

(राजस्थान, बो० कॉम०, (अन्तिम बरष), १६६८) 
“भारतीय परातायात वी मुख्य समस्या विक्रास नही समस्तय है ।” समझाइए। 
(इलाहएघएद, दो० कॉम० (प्रथम दर्ष), १६६५) 
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भसारतोय जलपोत विदवप्नसिद्ध--प्रादीवकाल मे भारत वा समुद्री यादायात तथों जहाज- 
निर्माण उद्योग उनति वे शिखर पर था । टॉ« रापाकुणुद सुतर्जी ने शब्दों मे, “प्राचोन भारतीय 
सप्यता समार वे बोने-कोने मे इसलिए पहुँच सबी कि भारत के पास पिशाल समुद्री शक्ति थी | 
हमारे शक्तिशाली जल-जहाजी उधोग के कारण ही सम्तार थे लोग हमारे घर्म एवं सस्कृतिसे 
प्रभावित हुए ।” इस उद्योग वी नीव इतनी मजबूत थी कि सोलहवी शवाब्दी में भी भारत मे 
निर्मित जहाजो वा प्रयोग इगलैण्ड, प्रास तथा अन्य यूरोपीय देशो में किया जाता था | अठारहवी 
शताब्दी के अन्त तब भारत जहाज-निर्माण उद्योग के क्षेत्र मे समार का अग्रणी रहा | परस्तु 
उत्तीसवी शताब्दी के मध्य से इस प्रसिद्ध भारतीय उद्योग वा पतन प्रारम्भ हुआ तथा यह पतन 
इस सीमा तक हुआ कि बतेमान समय में भारत वी दुल जहाजो शक्ति समस्त विश्व वी जहाजी 
शक्ति का केवल २९६ मात्र है। 
भारतोय जहाजो व्यदसाय का पतत--भारतीय जहाजराती वी अवनति का प्रमुख कारण 
विदेशी स्पर्द्धा एवं ब्रिटिश सरकार वी अन्यायप्रूण नीति थी। महात्मा गाँधी के शब्दों भे, 
"भाग्तीय जहाजरानी को समाप्त होना पड़ा, ताकि व्रिटिग जहाजराती उन्नति कर सके 
अग्रेजी जेहाजी कम्पनियों को विद्व पप्रण नोति को ब्रिटिश सरकार ने प्रोत्साहन दिया। उ्े 
कम्पनियों को विभिन्न प्रकार की शुविधाएँ दो गयी। भारतीय उद्योगों को नष्द करना दिटेन की 
नीति वा मुख्य आधार था तथा भारतोय जहाजी उद्योग इस नौति का शिक्वार हुआ। ब्रिटेन ने 
3.,ए84।०7 [.3७$ पास क्ये थे जिनको व्यवस्था के अनुसार एशिग्रा, ज्प्रेवता तथा अमरीका 
का कोई भी सामान वेवल ब्रिटिश जहाडो द्वारा हो ब्रिटेह ले जाया जा संक्ता था | इन अधि- 
नियमों द्वारा भारतीय जहाजों का मार्ग इगर्लैप्ड मे अवस्द्ध हो गया। अग्रेजी कम्पनियों भारतीय 
जहाजी कम्पनियों के साथ अनुचित ह्पर्दा करती थी । उतका सबसे बडा शस्त, भौंडों बुद्ध [7708 
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शक) था । इस स्पर्दधा ने कारण अग्रेजी कम्पनियों ने भाडे वी दरें इतनी घटा दी कि भारतीय 
बम्पतियों का टिकना असम्भव ही गया । 

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त वन्दरगाहों के अधिकारी भारतीय कम्पनियों को परेशान 
किया करते थे तथा अग्रेजी कम्पनियों को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करते थे । अग्रेजी बम्प- 
नियो द्वारा ग्राहक को वई प्रकार के प्रलोभन दिये जाते थे । इन प्रतोभनो में कटौती प्रथा (/02- 
शः०6 [१६७४७ 8४४८४) प्रमुख थी । इसके अनुमार जो भारतीय व्यापरी वर्ष मर अपना माल 
केवल अग्रेजी कम्पनियी द्वारा ही भेजते थे उन्हे भारे में १५ प्रतिशत तक छूट दी जाती थी । 
अग्रेजी बैंक तथा बीमा कम्पनियाँ भी भारतीय जहाजो के साथ उचित व्यवहार नही करते थे । 
इस प्रकार प्रिटिश सरकार की नीति, अग्रेी वम्पतियों द्वरा अनुचित स्पर्धा लया जन्यान्य कारणों 
से भारतीय जहाजरानी को अपार क्षति हुई। 

भारत में आधुनिक जहामरानी का प्रारम्भ--भारत में आधुनिक जहाजरानी वा वास्तविक 
प्रारम्भ सनु १६१६ में हुआ जबकि वालचन्द हीराचनद के प्रयत्नो से सिन्धिया स्टीम नैवीगेशन 
कम्पनी की स्थापना की गयी । परन्तु इस कम्पनी की स्थापना के पहले भी कुछ प्रयत्न किये गये 
थे । उदाहरणाय, सन्‌ १६६३ में टाटा ने चीन और जापान से सूत का व्यापार करन के लिए 
जहाजी वम्पनी प्रारम्भ की थी | इसी प्रकार सन्‌ १६०६ में चिंदाम्बरम्‌ पिल्‍लई न तूतीकोरन मे 
स्वदेशी शिपिंग कम्पनी की स्थापना श्रीलक्का से व्यापार करने वे! लिए वी थी । प्ल्लई के विरद्ध 
विद्रोह का आरोप लगाकर काते पानी की सजा दी गयी तथा यह कम्पनी समाप्त हो गयी । टाटा 
कम्पनी भी कठित स्पर्द्धा का सामना न कर सकी । 

भारतीय जहाजरानी के इतिहास म॑ मिन्धिया कम्पनी का नाम उल्लेखनीय है। प्रारम्भिक 
दिनो में इस कम्पनी को स्पर्दा के कारण अत्यधिक हाति उठानी पढी। १६२२ मे एक अग्रेजी 
करनी ने इसे खरीदने वा प्रस्ताव रखा परन्तु सिन्त्रिया कम्पनी ने इस प्रस्ताव को ठुर॒रा दिया। 
सब १६२४ में बाध्य होकर अग्रेजी कम्पनी ने स्तिन्धिया कम्पनी के साथ एवं समझौता कियां। 

तटीय व्यापार के सुरक्षा सम्बन्धी प्रपत्त--प्रथम महायुद्ध के पश्चात भारत मे राष्ट्रीय 
भावनाएँ जोर पकडने लगी । भारतीय जनता ने भारतीय जद्ाजी वेड़े के विक्नस वी माँग वी। 
धारासभा मे कई बार इम सम्बन्ध में बिल पास कराने के असफल प्रयत्न क्यि गये । इस असफलता 
सरका प्रमुख कारण विदेशोकार को उदामोवता थी । बढ़ते हुए विरोध के कारण सन्‌ १६२३ में 
सरकार ने हैल्डराम की अध्यक्षता में भारतीय व्यापारिक जहाजी वेडा समिति (00 #शिल्या० 
|(७706 (2077॥॥06४) नियुक्त की । इस समिति की मुख्य प्तिफारिशें निम्नलिखित थी 

(१) भारत का समुद्रतदीय व्यापार भारतीय जहाजो के जिए सुरक्षित किया जाय तथा 
इसका लाइसेंस केवल भारतीय जहाजो को ही दिया जाय । 

(२) सरकार किसी एक ब्रिटिश मार्ग को सरीदकर उसे किसी मा्यताप्राप्ण भारतोय 
कम्पनी को सौंप दे । 

(३) भारतीयों को प्रशिक्षण देव के लिए एक प्रशिक्षण जहाज (परधाणाह 809) वी 
व्यवस्था की जाय ॥ 

सरकार की उदासोनता--इन महत्त्वपूर्ण सुझावों पर सरकार ने कोई घ्यान नही दिया। 
तटीय ध्यापार की सुरक्षा सम्बन्धी सुझाव को भेदभाव की नीति कहा गया ॥ दो वर्ष पश्चात्‌ प्रशि- 
क्षण सस्दस्धी सुझाव को स्वीवार किया गया तथा सब्‌ १६२७ मे ट्रेनिग-शिप डफरिन की ब्यवस्था 
की गयी जिसमे भारतीयों को प्रशिक्षण देने कय प्रवन्ध जिया गया । परन्तु इस कार्य में अधिक 
मफवता नदी मिली वयोकि अग्रेजों वम्पनियाँ भारतीय वर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त मरने मे 
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लिए तैयार नहीं थी। सरकार द्वारा भी अग्रेजी कम्पर्तियों को ही प्रोत्माहन दिया जाता रहा। 
इसप्रकार भारतीय जनता दी माँयें सरकार की होति में परिवर्नन लाने में बसफत रही। 

भारतीयों द्वारा प्रयल--सन्‌ १६२८ में एम० एन० हाजी ने विधान समा में भारतीय 
सटोब व्यापार को सारतीय जहानों के विए सुरक्षित करने के निए एक बिल पेश तिया। ब़िदेने 
समर्थकों ठथा राष्ट्रीय नतायों के बीच गरमागरम वहस हुई । पउस्‍्वरूप दस बिल पर बोई 
वार्याही नहीं वी जा सती । सदु १६१७ मे लाई इसविन ने एव छ्िविंग व्न्यस जाम्ीत वी 
परन्तु धग्रेजी कम्पनियों वी उदासीनता के कारण इसका कोई फव नहीं निकवा । सत्‌ १६२३५ के 
वियात में पह स्पष्ट घोषभा की सत्री कि विदेशी हिलों के विरोय में तटीय द्प्रापार के क्षेत्र में 
भैदमाव की नीति नहीं जपताबी जावेगो ॥ 

सन्‌ १६३७ मे सर अर्दुत गजनवी ने जहाजी क्षेत्र में जनुचितर प्रतियोगिता वी समाप्ति के 
विए बिल प्रस्तुत किना । सरकार ने प्रतियोगिता रोकने के कार्य को कठिल बताया परन्तु इस बात 
का आश्वासन दिया कि तटीय शिकरिग वा तियमन जिया जायेगा । फतत भारतीय शिपिंग के 
विकास के विए एप विमास खोला गया । 

दिलीय विश्वउुद तवा युद्ोत्तराल--ट्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व भारत में बर्द छोटीन्डोटी 
जहाजी कापनियाँ बतावी गयी थी । ब्रिठिश इण्डिपा कम्प्रती ने इसे कम्पनियों को भाहा-्युद्ध दवा 
समास्त वरना चाहा परखु इन कम्पनियों को सिन्थियां कम्पनी द्वारा सहायता मिवती रही, अत 
वै नप्ट हात मे बच गयी । सब्‌ १६३४ में भादा-युद्ध का मापता पच निर्णय के विए सर जोौसेफ 
और (मारते हे तत्कादीन वामिज्य मन्‍्दी) को सौंरा गंगा । सर भोर ने यह निर्णय दिया कि भारन 
तोय कम्पनियाँ भारत के पश्चिमी तट पर ब्यापार चाउू रद सती हैं। इस प्रवार भारतीय 
कम्पनिया को तटीय व्यापार का एक सीमित भाग ब्राप्त ही गया किन्तु सिन्धिया वम्सनी विदेशी 
ब्यापार मे भाग लेने से वबित करदी गयी । 

इस प्रकार दितीय विश्वयुद्ध के समय तक भारतीय कम्पतियाँ केवल तटीय व्यापार में भाग 
झ रही थी। उद्धवाठ मे भारतीय वश्यनियों के वहत से जहाज सरकार द्वारा ले दिये गये । ग्रृद्धगाल 
में भारतीय जहाजी कम्पनियों ने सखार वो बहुत सहायता प्रदान वी । सब १६४१-४३ में केवल 
सिन्धिया कम्पती द्वारा ही वर्मा से ६४,००० यात्री मारत लाये गये । थ्रृद्ध के समय भारतोव 
जहाजराना के महत्व को स्वीकार किया गया तथा जहाज-तिर्माण उद्योग वी स्थापता केटना 
जावेशत समता गया । जत सन्‌ १६४१ भे॑ भरवार ने सिन्धिया कम्पनी वो विशासापत्तनम में 

जहाजो का निर्माण करन के जिए एक शिपयाई़े बनाने वो ध्रोन्म्ाहिल क्या । 

युद्बोत्तर पुनहत्यान उपसमिति--द्वितीय विश्वयुद्ध ने सरकार की आखें खोज दी तथा बद 
यह ख्वीतार जिया जाने लगा कि भारतीय जहाजी बेटे वा विक्षाम करना आवश्यत्र है। बत 
जट़ाओी परिवहन वी समस्या पर विचार करने के विए सर सो» पी० रामास्वामी अस्यर वी 
ऋब्यजञता में एक युद्रोत्तर पुननिर्माण नीति उपसमितिं नियुक्त की गयी । इस समिति नें सन्‌ 
१६०४६ मे जपनी रिपोट प्रस्तुत बी । रिपोर्ट मे इस समिति ने सरकादी नौति वी कठ्ठु आवोचती 
की ॥ जहाजी परिवहन के इतिहास पर प्रकात छात्रों हुए दस समिति ने यह सत्र व्यक्त? किया हि 
“नारतोय चहाजराती का इतिहास वचन-मग, पूर्ण न क्यि जाने वाले आश्यासत एवं अवप्तरों की 
उपेक्षा को दुघर कहानी है ४! उहाजी यातायात वे वित्रास के लिए इस समिति वे मुल्य सुझाव 
अग्रजिखित थे . 
॥. नपाच्रणज ण॑ [एरएीद्ा डाए.एए8 5 ३ धउह्ार 36 ण॑ छरण:धा ज़ाणाए2४, एग्ररटॉध्टग* 
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भारत में छत परिवहुत [ ४५३ 


(१) भारत वी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए २० लास दने ध्षामता के जहाजो 
वी आवश्यक हा है। आगामी ५-७ वर्षों मे इस लश््य की पति वी जानी चाहिए । 

(२) भारतीय जहाजरानी की परिभाषा से परिदर्तत क्रिया जाए तथा वेदत उसी जहाजी 
ब म्पनी को शारतीय माना जाय जिस पर भारतीयों वा स्वामित्व, पिउन्‍्त्रप एवं प्रयध हो । 

(३) विदेशी एवं तठीय व्यापार मे भारतीय कम्पनियों का भाण सुरक्तित क्रिया जाय। 
यह सुरक्षित भाग तटीय यातायात व। १००%, पड़ोसी देशों व साथ यातायात था ७५%, दूर- 
बर्ती दशो के साथ यातायात का ५०९ तथा जमंनी आदि श्र राष्ट्रों के सोये हुए व्यापार वा 
३०० होना चाहिए ।॥ 

(४) आँबटों के संग्रह एवं प्रशाशन सम्यन्धी दोप को दूर फ्ियरा जाय । 

(५) भारतीय जहानी वम्पनियों को सरकार द्वारा आाथिक सहायता मिसनी चाहिए । 

(६) इन सुथावा को वार्यान्वित करने के जिश व्यापारिधा जहाजी बम्धियों के प्रतिनि- 
पियों तथा सरबवार द्वारा एप $ा/शआण08 8000 संगठिस किया जाना चपप्तहएण, जिगे लाटमेंग 
देने, अधिक सहायता ने सम्बन्ध में सुझआव देन तथा एकाधियार जनित दोपों को दूर बरते वा 
अधिवार होना चाहिए । 

(७) पोर्ट ट्रस्ट का प्रवन्थ वाणिज्य विभाग हारा रिया जाना चाहिए । 

सरवारी कार्यवाहो--भारत सरकार मे इन युणावा वो स्वीजार कर विया। नवम्बर 
१६४७ में सो० एव० भाभा की अध्यक्षता मे रारतीय जहाज मात्रिशो का एवं सस्मलन बम्यई 
में हुआ। इस सम्मेवन भें जहाजराती की मूत समस्याओं पर प्रिचार-प्रिमर्श क्रिया रप्रा सथा यह 
निर्णय किया गया कि गरापर इन समस्याओं के समायान वे यार्ष मे पूर्ण सहयोग सवा आविक 
सहायता देगी । इस सम्मेलन मे यह भी निर्गय ठिया गया जि तीन जहाजी विगम (89०8 
(ए०/णरा०)) स्थापित परए जायें, जिनमे ने प्रत्येक को पूजी १० करोड ग्पये हो। पूँजो मं 
गरतार, शिविंय वम्पनी सा जनता का भाग क्रमश 3१, २६ जौर 2१३१६ होगा । इस निगमा वे 
परियहन झत सरबार द्वारा निर्धारित करने वा सुझाव दिया गया । ठिगमों का उद्देश्य टन क्षमता 
एवं जड़ाजी परिवर्तन में वृद्धि करना होगा । 

जहाज निगों णो स्थापना--धनामात्र सथा जन्य परिन्वितियों बे धारण देबन दो 
जहाजी विग्रम स्थापिय जिये जा सबे । सर्वेश्रयम मार्च १६५० मे पूर्वी जहाजी नियम (डिश 
$097॥8 0०0फणव०ा) स्थापित किया गया तथा सिस्यिया वम्पती दस निगम वी प्रयन्‍त्य 
अधिकर्ता नियुकत्त की गयी । इसकी चुकता पूंजी २ करोद रुपए थी | बात छ, खह एूँडी। बबपर 
४६५ बरोट स्पय तरदी गयी। १५ जगरसत, १६०६ को सब्यार ने इस नियम या प्रवन्यथ अपन 
हाथ में ले विया। दूसरा निगम पश्चिमी जहाजी नियम (२४७!८७ $कराफफ़ाणह 00कणआा०ा) 
जून १६४६ में स्थापित तिया गधा । अस्यूदर १६६१ में इत दोनो नियम को मिलावर भारतीय 
जहाबी नियम (8फछा28 (०7० थाणा ० 06/3) की स्थावना वी गयी । 

भारतोय जहाजी नियम--१६७० तक इस निगम दे पास ७१ जदा। थे, मिनया भार 
लगभग ७ लाख टन था। चतुर्य याजनावाल में नियम ७० जहाज खरीदेगा, जिनमे से १२ 

जहाज हिल्दुरान दिफ्या्ड से खरीदे जायेंगे। तदनुसार विगम न हिन्दुस्तान सिपयाई को १२ 

हाजों वा आईईडर दिया है | इसब अतिरिक्त सात ढोन वाले ४ जहाज पोवैष्ड से तथा कोयला 
द्ोने बारे तीन पोत यूगोस्लाडिया से भराष्त रिये जा रहे हैं। जापात जो हिताची लिपयाई इस 
निगम ये लिए एवं तेलबाहत टेंकर भी बना रा है । 


४५४ | भारत में जल परिवहन 


मुगल लाइन (कम्पती) जो जहाजी निगम के अवीन है के जहाज भारत से हज यात्रियों 
को बम्हई से जहा तक लाते ले जाते हैं। दस कम्पनी का विस्तार क्या जा रहा है। वर्तमान में 
इसकी भार क्षमता ४२,५०० टन है! सन्‌ १६६५-६६ से जहाजी विगम ते “जयस्ती शिविंग 
कम्पनी! का प्रवन्त भी अपने हाथो मे से लिया है। इस कम्पनी के पाम १८ जहाज हैं जिनकी 
अमता ३ ०७ लाख टन है। ५ वर्ष के पश्चात इस प्रश्त पर धुत विचार किया जागेगा। 


जहाजी निगम के अतिरिक्त ३० अन्य जहप्जी कम्पनियाँ है जिनमे स्िघिया, जयतो, 
इण्टियन स्टीमशिप ग्रेट ईस्टर्न, रलाकर तथा चौगूले प्रमुख हैं। भारतीय जहाजी कम्पनियाँ कुल 
मिलाकर लगभग १३ लाख टन माल वापिक दोती हैं। 


भवस्थ व्यवस्था--उपर्यूक्त विवरण से स्पष्ट है क्षि राष्ट्रीय सरकार जहाज रानी के विक्राप्न 
के लिए सदैव तत्पर है। सन १६४७ भें जिपिंग एक्ट पाम किया गया जिमके द्वारा जहाओ के 
लिए लाइसेस लेना अनिवायें कर दिया गया। वाथिज्य विभाग के अस्तगंत बम्वई में डाइरेबटर 
जनरल ऑफ शिपिंग की स्थापना की गयी है जो जन मीति को कार्यान्वत करता है। इसके 
भतिरिक्त कई समित्तियाँ बनायी गयी हैं जो जल यातायात के क्षेत्र मे काय॑ करती हैं। अगस्त 
१६४८ में शलालाबा। 59908 ४० पराम किया गया। इस एक्ट द्वारा भारतीय जहाजी 
कम्पनी की परिभाषा में परिवर्तन ह्िया गया जिमके अनुसार किमो कम्पनौ के जवयातों को 
भारतीय होने के लिए यह आवश्यक है कि कम्पनी की कम से कम ७५% अश पूंजी भारतीयों वी 
होनी चाहिए तथा कम से कम तीव-चौथाई सचानक तथा चेयरमैन भारतीय होने चाहिए। इसके 
न॑तिरिक्त निजी जहाज पूर्ण रूप मे भारतीयों का होना चाहिए। प्रवन्ध अभियर्ता भी भारतीय 
होना चाहिए तथा कम्पनी ता मुस्य व्यापारिक स्थान भारत मे होना चाहिए। 


इस प्रकार जल यातायात को हर सम तत्र सहायता एवं प्रोत्माहन दिया गया है। फिर भी 
देश वी आवश्यकताओ को ध्यान मे रखते हुए इसकी दशा सम्तोपजनक नही कही जा सतत | 
वर्तमान समय म कुल विदेशी व्यापार का कैवल १५ ५ भाग ही भारतीय जहाजों द्वारा रिया 
जाता है जो ५०६ के लक्ष्य से बहुत दुर है। तटीय व्यावार जे क्षेत्र मे जलयानो वी उतती सलोब- 
प्रद है। सत्‌ १६४० से ही तटीय व्यापार भारतीय जद्यजों के लिए सुरक्षित बर दिया गया है। 
विदेशी व्यापार के क्षेत्र मे हम स्द्ष्य से अभी बहुत दूर हैं। 


पोजनाओ मे सामुद्रिक यातायात का विकास 


प्रथम पचवर्षोष योजना का लक्य--प्रथम पचरकर्पीय योजना के प्रारम्भ में भारत मे बुत 
६०,७०७ 0 ९ प्‌ के जहाज थे | इनमे से आधे से अधिक जहाज २० साल से अधिय पुराने 
थे, अत जहाजी शक्ति को बढाने के साव ही साथ पुराने जहाजो को बदलना भी आवश्यव था। 
भारतीय कम्पनियों वे! पास विकास वे जिए कोई रक्षित कोप यहीं था! प्रथम योजनाकाल में 
जहाजी टनेज बढ़ाकर ६ लाख 6 8 7 के रने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जहाजी वम्पतियो 
को अपनी क्षप्रता बढ़ाने के लिए १६ * करोड स्पये सहायता देने की व्यवस्था थी। इसके 
अतिरिक्त भारत के पसुत बन्दरग।हो--कलकत्ता, वम्बई मद्रास, विशासापत्तनम और कोचीन-- 
वी माल उठाने की क्षमता ३ करोड़ टन तक बढ़ाने वे लिए १३ वरोड स्पये की व्यवस्था वी ययी। 
इसवे' अतिरिवन बन्दरगाहो के लिए निजी अविरारियों को अपने साधनों से १५५ करोड़ स्पये 
व्यय करते थे । कराची वन्दरगाह के पाकिस्तान में चले जाने के कारण भारत वे पश्चिमी तट पर 
प्रयुष बन्दरगाह बताने वी थी समस्या थी, अब काइवा वन्दरगाह के विफ्रास वे! लिए १२०४ 


भारत मैं जल परिवहन | ५५५ 


क्रौड रपये की व्यवस्था वी गयी । भारत के पश्चिमी क्षेत्र में तेल के नये क्षेत्र पाये गये अत 
देल बास्खानो वी बन्दरणाहो की सुविधा प्राप्त कराने के लिए ८ करोड रुपये बी अतिरिक्त 
व्यवस्था की गयी । 

योजना आयोग ने सरकार क समक्ष यह सुझाव रखा था कि सरकार जहाज उद्योग के 
विकास के लिए आविक सहायता प्रदान करे तथा 'दि हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम' को 
योजना वा एक अग माना जाय । इसके अतिरिक्त आयोग ने यह भी सुझाव दिया था परि सरकार 
को जहाजी क्षेत्र मे प्रतियोगिता समाप्ति हुथा भाड़े वी उचित दरे निर्धारित करने के लिए भी 
प्रयलन करना चाहिए | सरकार ने इन सभो सुझावों को सिद्धान्त रूप मे स्वीकार क्या था। टन 
क्षमता वृद्धि के लक्ष्य को पूरा बरने के लिए योजना में २६ ३ करोड रुपये की व्यवस्था 
की गयी । 


प्रगति-प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्त में कुल जहाजी टन क्षमता बढ़कर ४८० लाख 
6 छे " हो गयी | घोजना के अन्तिम चरण मे १ २०लाख टन के जहाज तैयार हो गहेथे 
जो सन्‌ १९५७ तक प्राप्त होने थे । इस प्रवार ६ लाख टन के लक्ष्य की पूर्ति वुछ्ध समय पश्चात्‌ 
हो जानी थो। टन क्षमता वृद्धि के लिए २६ ३ करोड म्पये को व्यवस्था थी परन्तु योजनाकाल 
में केवल १८ वरोड स्पये व्यय किये जा सवे । शेप धन द्वितीय पचवर्षीय योजना में व्यय किया 
गया । प्रथम योजनायाल में भारतीय कम्पिनियों को २३ ७२ व रोड रपये ऋण के रूप मे सुविधाजनक 
शर्तों पर दिये गये । इस योजना में काइला बन्दरगाह का निर्माण पूर्ण हो गया। इस प्रकार 
बन्दरगाहो की माल उठाने की क्षमता २६ करोड़ टन हो गयी । 

हित्तीय पंचवर्षोग्न योजना का लक्ष्य--द्वितीय पचवर्षीय योजना मे भाग्तीय जहाजी बेडे 
के विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया कि योजना के अन्त तक तटीय व्यापार की आवश्य- 
बताओ वी पृत्ति की जायेगी तथा विदेशी व्यापार का अधिक से अधिक भाग भारतीय जहाजो के 
नियन्तण मे लाने का प्रयत्न होगा । द्वितीय पचवर्षीय योजवा के प्रारम्भ में पड्ोमी देशे के साथ 
क्ये जाने वाले व्यापार का ४०१६ तथा अन्य विदेशी व्यापार का ६', भाग भारतीय जहाजों 
द्वाग किया जाता था। मोजना वे अन्तर्गत यह भाग बढ़ाकर क्रमश १२ से १५४ और ४० 
कर देने वा लक्ष्य रखा गया । हिन्दुस्तान शिपयार्द विशाखापत्तनम रे विकास की भी व्यवस्था 
को गयी । इसकी क्षमता बढाकर ४ जहाज प्रति बय्ये बताते को लद््य निर्धारित फ्रिया गया। 
इसके अतिरिक्त जहाज-निर्माण के लिए एक और केन्द्र पर प्रारम्भिक कार्य शुरू करना था। 

जहाजी शक़ित के लिए थोजना मे ३७ करोड रपये वा आयोजन क्रिया गया। इसके 
अभिरिवत बलवत्ता , वस्वई, मद्रास, विशाखापत्तनम तथा कोचीन वन्दरगाहो की माल उठाने 
वी क्षमता में ३०९७ की वृद्धि करने के लिए ४० करोड़ रपये की व्यवस्था की गयी ! अन्य बन्दर- 
गाहों के विकास के लिए ५ कोट रपये का आयोजन जक्ष्या गया। 

जहाजी टनेज के सन्दर्भ मे एक लाख 0. २ 7 वा लक्ष्य निर्धारित हुआ । यह प्रस्ताव 
रखा गया कि योजनावाल में ६०,००० 0 ऐप जहाज जो पुराने हो जायेंगे उनके स्थान पर 
नये जहाज लिए जायेंगे तया ३,०१,००० 6 ऐ प्‌. के अतिरिक्त जहाज लिए जायेंगे । 

प्रपति--िर्त/य पचदर्षीय योजना के लड्ष्यो वी पूछ हो गयी । वस्तुत॒ योजना के प्रथम 
वर्ष ही ३७ करोड रपये व्यय विये गये जो योजना की पूरी अवधि में ब्यय किये जाने थे । 


28 सारणी से प्रथम एवं इितीय पचवर्षीय योजनादाल में झशजी टनेज वद्धि का जनुमान 
हेवा है 
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प्रथम एवं द्वितीप योजनाकाल में जहाजो टनैन 
(लाख जी० और» दो) 
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आइर दिये गये जहाजो को सम्मिलित कर योजना के अन्त में ६०५ लाब 6 #ि 7 
के जहाज होने वा झलुमाव था। डितीय पचवर्षीय योजना के अस्त ले भारत वा जाराविक 
जहात्ी ट्नेज ८ ०५७ लाख 6 | ॥ यथा जो पोजना वे लदय के चहुत तिक्ट था। पोदना 
बात मे जहाजी सेवा (909]08 27087शगाश०) पर दुल व्यय ५ २७ करोड स्पमे रिये गय। 
दितीय योजनाकाल मे स्वक्ीयवित्त-व्यवस्था कै आवार (5 वरिधाणया8 0858) पर गहाज 
खरीदन का कार्य प्रारश्भ क्या यया। जहाजी क्षेत्र मे इस प्रकार क्य दरने वी नीति का अप 
वाया जाद्या एक महत्त्वपूर्ण घटना थी । दम/ अनुसार जद्दाजों वा मुल्य जहाज से प्राप्त ताम 
में से रिस्ता में चुक़ाया जायेगा । 

डितीय योजनाकात मे कुठ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किये गधे जिनका जह्जरानी छत 
में महत्वपूर्ण स्थात है । उत कार्यों ज्ञा सशिष्त विवरण निम्ननिखित है 

(१) नेशनल शितिय बीड--सनु १८१८ के भर्चेध्ट शिविंग एक्ट के अन्तर्गत इस बोड़ का 
संगठन १ माचे, १६४६ को क्या गया । यह योड सरयार को शिपिंग वे सम्बन्ध में सजाह देता 
है। हगकी स्थापना के पश्चात्‌ थोड़ ने ए० रामास्वाभी मुदलियर की अध्यक्षता से एक समिति 
नियुक्त वी जिसे तृवीय योजनायाव म जहाजरानो के पिक्रास के जिए सुझाव देना था। 

(२) जहांजौ विक्ात्त कोप--जहाज हिर्माण एवं जहाजी यातायात की उतति वे लिए 
सश्तार ने १६५७ ८८ में इस कोप का प्रारम्भ एक करोड़ स्पये से किया। मह धन भारत वी 
सचित तिथि में से दिया गया । इस कोय मे से जहाजी कम्सनिप्रों को जहाज खरीदे के लिए ऋण 
दिय जाने हैं । 

(9) मर्चेश नैदी ड्रेनिय दोह--इस बोर्ड को स्थापना अगस्त १६१५६ में सार को 
प्रशिशण के विषय मे सवाह देने के दिए हया ट्रेनिंग योजनाओ्रों वी देखरेख बरने के जिए वी 
गयी । भारत मे प्रशिक्षण के लिए सद्‌ १६२७ मे ट्रेनिगशिप डफ्रित की स्थापना वी गयी थी । 
बनगान सप्रय प इसके अतिरिक्त ६ पशिक्षण केट्द हैं 

तृतीय पचवर्षीय घोजना--लृतीय पतवर्गीय योजना में उहाजरानी के जिए ४५ करोड़ 
शुपय की व्यवस्था वी गयी थी ।! इसके जतिरित जहानी विकास वौप से ४ करोड़ स्पये ना 
तथा जहाजी कम्पनियां के निशो साथतो दारा ७ करोइ रुपये प्राप्त करते थे | इस योजनाशाव मे 
जट्ाजराबी वितास के दिए कुज ६६ + थड स्पये वी व्यवस्था की गयी थी। दस आयोजित 


घतरामि का लगभग जाथा भाप सार्वजनिक लेत्र मं तका शेष निजी क्षेत्र म स्यय सिया 
जाना था। 
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नेशनल शिपिंग बाई ने सुताव दिया था कि याजवायाल में जहाजी टनेज बटकर १४२ 
लाख ५ छ& 7 हो जाना घाहिए। परन्तु साथनों को कमी तथा विदेशों विनिमय सम्बन्धी 
कठिनाइया वे कारण योजना जायोंग ने यह सद्ष्य स्व्रीकार नहीं बिया । 

अनुमान लगाया ग्रया था कि योजना के जन्त तक प्रमुख वन्दरगाहों को क्षमता ४& 
करोड टन हों जायेगी । योजना का मुर्य उद्देश्य बड़े वन्दरगाड़ा का विस्तार करना था | साजना- 
काल से दन्‍्दरणाहों के विकास पर १३१४ करोड रुपये व्यय क्यि जान थे जिसमे से छ० करोड 
स्पये बड़े बन्दरगाहा पर, १० करोड स्पये मगलौर और तूतीकारा के नये बन्दरगाहो दे विकास 
पर सया २५४ करोड़ सपये फरक्का वाँघ पर व्यप्र बरन थे। योजनाकाल में प्रक्षाश-स्तम्भा एव 
प्रकाश जहाजों के विकास के विए ६ करोड रुपये की व्यवस्था छी ग्रवी थी ६ 

प्रशतति--द्विवीय याजना के जन्‍त में जहाजरानी वा कुल टइतज 5५,7७,००० ७ फप 
थां, जिममें व्यापार के जिए २६२,००० 5 ४8 ॥ वया विदेखी ब्यागार के लिए 
५,६५,००० 0 है प्‌ सम्मिलित था। तूनीय योजनसकात से लगभग ३,३५,००० टन के 
जहाज खरीदे थे । इसमे से पुनर्स्यापता के जिए खरीद जान वाव जहाज को यदि निकाब दिया 
जग्य तो योजनादाल में टनज में अतिरिक्त वृद्धि लगभग १,८१,००० 6 छः (तटीय 
३२,५०० --संमुद्रपारीय १,४८,५००) करनी थी । 

सव्‌ १६६२ मे भारतीय जद्टाजरानी के सक््या म वृद्धि कर दी गयी और यह निर्णय किया 
गया कि तृतीय योजाा के जन्‍त तक ११ लाख टत के स्थान पर रह लाख टन जहाजी क्षमता 
प्राप्त करने की चेप्टा की जायेगी 4 सन्तोष की वात है कि ३० नवम्बर, २६६४ शो ही यह लक्ष्य 
पूरा क्षिया जा चुका था क्योकि उस तिथि को भारतीय जहाजी कम्पनियों के पास १३5७ लाख 
6 9 के जहाज ये। तृतीय योजनावाल से जहाजराती पर ४१ करोड रपया व्यय किया गया । 








जी० आर० टी० जहाजों की सट्या 
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बतमान व्यवस्या--१६७० में भारत क पास कुल २५७ जहाज ये जिनकी क्षमता लगभग 
२३ लास टन थी। वर्तेमात समय से भारतीय जहाजों की टनज विश्व वी कुल जहाजी टनेज की 
एक प्रतिशत है। भारत का विदेशी व्यापार कुल विश्व व्यापार का ४ प्रतिशन है। बावश्यक्ता 
की तुदद मे भास्द वा जहाडी ट्नेड बहुत चम है । सचु १६६६-७० में भारत के विदेशों व्यापार 
का १८९६ भाग भारतीय जहाजो द्वारा ढोया गया (सन्‌ १६६२-६३ में यह माय ८ २१८ था) । 
वर्तमान समय में भारत में कुत ३२ भारतीय जहाजो कम्पनियाँ कार्य कर रहो हैं। भारतीय 
जद्वाजी में बुल ३२,००० भारतोय काम करते हैं । 

तटीय जहानी दल के सुझ्ाद--राष्ट्रीय जहाजी मण्डल ने लटीप परिबहत सम्बन्धी संचाव 
देने के लिए तीन व्यक्तिश् का एक दत निपुक्त किया था जिसन जून १६६८ मे थयनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत वर दी । इस दल मे घुलाव निम्लत्रिखित हैं . ध् 

(१) तद्ीय परिवहन सम्दन्धी पुराने जहाजो को बदलने के लिए ७० करोड़ रुपये को 
राशि को व्यत्रस्था को जानी चाहिए । हु 
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(३) यह राशि १६६८ ६६ मे जारम्भ होकर १२ वर्षों में खर्च की जानी चाहिए। 

(३) २३ नये जहाजो के बिए तलान जाईर दे दिये जाने चाहिए । 

(४) जहाजी भाडे का निर्वारण कद के जिए एक सम्रिति वा निर्माग जिया जाता चाहिए 
जो समय-समय पर भाठे की दरा की समीक्षा कर उतम परिवत्तन सम्बन्धी मुझाव दे सके । 

(५) तटीय जहाजी व्यय्सात्र की प्रदति के लिए बन्दरगाहा की क्षमता मे वृद्धि तथा सुधार 
जिया जाना चाहिए। 

सरकार चतुर्थ थोजना मे इन सुझावों पर ध्यान दे सकेगी, ऐसी आजा है। 

तमस्याएँ--वर्तमात समय मे भारतीय जहाजरानी के समक्ष उिम्नलिसित समस्याएं हैं 

(१) जहानी क्षमता का अभाव--भारत मे जहाजी क्षमता का प्रभाव है। भारत वा 
विदेशी व्यापार कुल विश्व व्यापार वा लगभग १ प्रतिगत है, और भारत की जहानी क्षमता भी 
विश्व क्षमता का क्वल एक प्रतिस्त है। जत जहाजी टनज बढ़ाने वी आवश्यकता है ताकि विदेशी 
व्यापार से लाभ कमाया जा मक | 

समार के विशिन्न दमा की जहाजी शक्ति का अनुमान निम्नलिसित तथ्यों से होता है 

विद को नज-++----_तहतहुेसे को जहाजी गति. शक्ति 
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(१) विदेशों जहाजो से सर्द -- भारत में विदेशी जहाजो की वियागीलता बढ़ गयी है। 


सर १६५३ ५४ में भारत के आयात ब्यापार मे ब्रिटेन, अमरीका तथा जापान के जहाजो वा 
4१७४, ०७१ तया ५ ४८% भाग या। भारत के निर्यात व्यापार में इन देशों वा 
प्रदिशत क्रमश ४६३२, ६२२ तथा ८ ६६९७ था । उस वर्ष भारतीय जहाज हमारे आयात व 
विरगाद व्यापार का नम ४०३ तया ४5३ £ ले जाते बे। गत बुद्ध वर्षो में इन देशो 
4 बनिरिक्त जम॑तरी तथा इटली भी इस छत में था गये हैं । भारतीय जहाजो को विदेशी जहानो 
में प्रतिस्पर्दा करनी पढ़ती है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की थावश्यक्ता है। भारत के 
द्रटीय व्यापार का शत प्रतिशत तथा विदेशी व्यापार का कम से कम 9 5०% भाग भारतीय जहाजों 
द्वारा क्या जाता चाहिए । इस सद्ष्य की प्राष्ति के लिए बहुत अधिक प्रयत्तो की आवश्यकता है। 


हि 
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(३) राष्ट्रीयकरण--वरतंमान समय में भारत में जहाजरानी के क्षेत्र भे सावंजविक 
(सरयारी) तथा निजी दोनो प्रकार के जहाज हैं । सरकार कमो-कमी निजी कम्पनियों के राष्ट्रीय- 
करण की बात करती है। इसमे अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है तथा विजी कम्पत्तियाँ 
अपना विकास करने में हिचक रही है। इसके सम्बन्ध मे सरकार को अपनी दीर्घकालोन नीति 
घोषित करनी चाहिए । 

(४) तडागषोतों (प्यार) तथा यात्रीपोतों (0०६४६००४० 5005) का अमभाव--वर्तमाव 
समय भे विश्व भे जितने जहाज है उनमे ५६ ० तडाग्पोत हैं। भारत को प्रति दर्ष लगभग 
१५ लाख टन तेल समुद्री मार्म से मेगाना पडता है (कुल तेल ५० लाख टन मेंगाना पडता है) । 
भारत के पास केबल ४ तडागपोत हैं। इसी प्रश्ार यात्रीपोतो वा भी अभाव है। भारत भे 
प्रशीततयोतों ([स८व्राइश्यण $0॥99) का भी अभाव है। इन सब दिज्ञानों में प्रथल किये 
जाने चाहिए । 

(५) रेल से प्रतियोगिता--तटीय सामुद्विक मार्गों द्वारा सौमेण्ठ, तिलहने, कप्ण्स, मै, 
चावल आदि भेजन में रेलवे की अपेक्षा कम व्यय पडता है परन्तु रेलबे कम दर पर इन वस्तुओं 
थो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। रेलवे को इस का मे घादा भी पडता है। जहांजी 
कम्पनियों से ब्यथे की प्रतिस्पर्दा होती है। इस प्रतिस्पर्डा को समाप्त करने की आवश्यक्ता है। 
जूब १६५४ मे एक समिति १७॥-562 (०-०७॥0॥0॥ 0०॥7%6 नियुक्त की गयी थी । इस 
समिति ने यह सुझाव दिया था कि रेल-भाडे लागत व्यय के अनुसार निश्चित किये जायें, परन्तु 
रेलो की प्रतियोगितर अब भी जारी है १ इस समस्या को हल करने को आवश्यकता है। 

(६) जहाजो की ऊंची लागत--गत वर्षों म जहाजो की लागत व्यय में बहुत वृद्धि हुई 
है । ब्रिटेन मे नये जहाजों का मूल्य सब्‌ १६४५ की अपेक्षा १६९८ अधिक है। भारत में जहाजो 
के मुल्य ब्रिटेन से भी २०१५ अधिक हैं। विश्क में जहाजो वी माँग अधिक है, थत उनका मूल्य 
तीब्र गति से बढ़ता रहता है । इससे हमारी योजना के अनुमान गलत सिद्ध होते है। भारत सररार 
द्वारा जहाज-निर्माण वार्य में अविक आधित सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। 

जहाज-निर्माण उद्योग का भारत में विकास 

भारत में दतेमान समय में जहाज-तिर्माण के लिए केवल एक शिवयाई है, जिसमे प्रथम 
जहाज-निर्माण मार्च १६४८ में प्रारम्भ किया गया। यह शिपयाई विशाखापत्तनम में सिन्धिया 
कम्पनी द्वारा सन्‌ १६४० मे प्रारम्भ किया गया या। मार्च १६५२ भें भारत सरकार ने इसे खरीद 
लिया तथा इसकी प्रवन्प व्यवस्था के लिए हिन्दुस्तान विपयाड लिमिटेड की स्थापना की गयी 
जिसके सभी अश (»४०७) सरतार वे पास हैं। वर्तमान समय में यह याई प्रतिवर्ष ४ जहाज 
निर्माण कर सकता है। या ने १६६६-६७ से अपनी जहाज-निर्माण क्षमता ६ जहाज तक बढ़ाती 
है। ३१ दिसम्बर, १६७० तक यह याडे कुल ५६ जहाजो का निर्माण बर चुका है। 

दूसरा शिण्याई जापान वी एक कम्पनी की सहाग्रता से वोचीन से स्थातित किया जा रहा 
है, जिसकी प्रारम्भिक वापिक उत्पादन दामता ६०,००० 5 हे 7 याविक होगी तथा इसे बढा- 
कब्र ८०,००० 0 ९  वापिक किया जा सकेगा। 

देश वी आवश्यकताओं की देसते हुए भारत में जहाज-निर्माय क्षमता बहुन दम है, अत 
जहाज निर्माण उद्योग बा विकास करना चावश्यक्ञ है। इस पमस्णनों के नतिरिक्त भारतीय 
शिपिंग बे समक्ष विदेश विनेमय, बन्‍्दरगाहो भे भीड होना तथा उनका जाधुनिक्त न होना, सम 
सम्बन्धी समस्याएँ और सचालन व्यय मे वृद्धि की भो समस्याएं हैं, जिनका हल निकालना 
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जैत्थावश्यक है। सरकार इन समस्याओं के प्रति जागहक है, अत यह कहा जा सकता है कि 
भारतीय जहाजरानी का भन्रिष्य उन्ज्वल हू । 


बन्दरभाहों का विकात 


सर १६५१-५२ म भारः6 मे अम्रुत्त बन्दरगाह केवल ५ थे--वम्वई, कलकत्ता, वोचीन, 
सद्रास तथा विशासापत्तनम्‌ । प्रयम योजनाकान में गुजरात में कॉडला वन्दरगाह का निर्माण एक 
प्लस बन्दाणह के ल्पमेपियागया। द्वितोय योजताकाल में कोचौन, भद्गास तथा विशाज्ञा- 
पनतनम बन्दरगाहो की क्षमता (एशफाउह (श००९) बढावी गयी। तृतीय योजनाकाल में 
पायदीप बत्दरगाह का निर्माश जिया गया, मद्रास, विशाजापत्तमम क्या कॉँडला का विवास्त क्या 
गया। प्यम, द्वितीय तथा तृतीय योजनावाल में वन्टर्गाहो के दिकास तथा निर्माग पर कुत्र 
१६४ करोट स्पपा व्यय किया गया प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं के प्रारम्भ मे भारत 
के प्रमुख बन्दरगाहो की क्षमता (00 घप्रथआ0॥98 (०7००५) ऊमश २०, २८ तथा ३५ 
मिलियन टन थी। तृतीय योजना के अन्त में इनकी क्षमता (१६६४-६६) »० मिलियन ख हो 
गयी । १६६८-६६ में यहे ५६ मित्रियन टन थी । 


वर्नमान समय में भारत मे ८ अधुपर वन्दरगाह हैं--कलकत्ता, पारादीप, विशासापत्तनम, 
मद्रास (पूर्वी तट पर), काइसा, वम्बई, ग्रारमुर्गाव तथा वौचीन (पश्चिमी तट पर)। इनके 
अतिरिक्त तुतीबोरन, मगलौर देथा ह॒रिदेया बन्दरगाह्मे का विकास क्या जा रहा है। सत्‌ १६३६४- 
६९ में भारत के प्रमुख बच्दरगाह़ो द्वारा लगब्रग ५ ४ करोड टन माल उठाया गया । 


भान्‍्तरिक जल परिवहन 
(धयधाएं एवाह- वा59070) 


जल परिशेहन की रुवगे वही विशेपता यह है कि यह वहुत सस्ता पड़ता है । अत फ्रोयता, 
तैल, इस्पात, तथा अन्य भारी समान दोते के गिए रेलो के स्थान पर नदियों या बडे महरो को 
परिवहन के बाम में लिया जाना चाहिए । 


जेम्स रेनेन ने अपनी पन्‍नेत्र, हूं मैत् ऑफ़ इज्डिया, भ जमुना, सतलज तथा सिंघ नदियों 
में दुसदृर तक जहाज चनत वा जिक्र किया है। रेवेस के जनुमार कलकत्ता से हर विहार तक 
हित आये थे और १८४२ भरे स्थरातित होने बानी इण्डिया जनरल नेवीगेशन कम्सती इस मारे 
से व्यापार करती थी। उव+ जनिश्क्ति छिप बदी में जेट तक (लगभग १,००० मील), बिताव 
नदी में बजीराबाद तक (5९० मौज) और सातय नदी गे लुकियाना तक (८०० मील) जहाज 
चलते थे । वत्मान में यह नदियाँ जहाजरानी के उपयुक्त नही रह गग्मी है। अनुमाव सगाया गया 
है कि भारत में लगभग २५,००० मीत्र की दूरी में जलन-परिवहत की व्यवस्था की जा सकती है 
और इसकी लगभग एक-तिहाई हरी में बड़े जहाज तथा शेष मे नाबे चलायी जा सदती हैं। 

भारत सरकार के अनुमान के अनुसार आस््तरिक जल्नमागों की लम्बाई ५,००० मीत है 
जिसमे गगा-ब्रद्मपुप तथा उसको सहायक नदियाँ, गोदापरी-कृष्णा, तथा उनसे निकली हुई नहरें, 
कैरल राज्य को नहरे, आन्प और मद्रास राज्य की बक्घिम नहर तथा पशिवमी तटीय नहेरें भौर 
उदीमा राज्य में महानदी से विकाली हुई नहरे उत्लेखनीय हें । गगा-बरह्मपुत दया उतकी सहायक 
नदियों में जलन परिवहत का वित्त करने के लिए श्ध्श्र मे गय्ा-ब्रह्मपुत जल-परिवहन सण्डल 
(ठग्ाहव फाबापरा॥फप् एफ वच्श्याऋ्रता 80470) स्थावितत किया गया। सर्‌ १६६७ में 
भान्तरिक जन परिवहन निदेशालय की स्थापना की गयी । 
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बनमान स्थिति--जनयरी १६३० मे बुत १३,५०० किलोमीटर दूरी मे नदिया में जहाज 
चवजाय जा सकत थे कौर ई /८६७ मौत्र तक ठांटी नाये अनंत झेत्रा म नदिया तथा नहरा संस 
मिट्टी निशावयर उठें जहाजरानी + योग्य बनाथा जा सत्रता है। 

तुतीय योजना--तूतीय प्रर्षीव योजना मं आल्तरिक जब परिवहन वा वितास करन 
के लिए बैन्द्र सरकार द्वारा 3 43 उराड रपय तथा राज्य सरयारों द्वारा १४८ बरोड सपय वी 
ब्ययम्था वी गया थी | घोजना ते अन्तर्गत पड झुया जागीगोता (आसाम) से नदी बन्दरपारा वा 
विस्तार किया गया तथा रद्यपुत्र गंगा, सहानदी, लाप्तों आदि सदिया और टिजती नहर राज 
स्थान नहर, उड़ीसा क्री नर बरियिम नहर वराच्रीन विववन सहर, सथा ग्राविन्दसागर झीव 
(हिमाचल प्रदेश) आदि में परियतन सुवरियान्र का विकास वरस्ले को श्रावयाल जिया सया है । 
भारत सरकार ने ऑस्तरित खत परियटन तो विजास करने के विए उडीसा राज्य यो ४८ ताख 
रपये वा ऋष द्विया । आस्तरिक जब परियहन का प्रोल्माहल देने के लिए भारत सरायर ने रियर 
स्ट्रीम नेत्रोगगन उम्पनी (४छ। कफ फैिब्शहव00णा 0०णएथ9), जो उययुत्त नदी मं बगात 
झौर आमाम वे बोच परिवहन सत्रा प्रदान उरती है में क्षण पूजी सरीदन का निश्चय किया है। 
बतवला मे आत्तरिय जब परिवहन सम्न थी प्रशिक्षण देन का एज बन्द्र मी स्वायित जिया गया 
है, जिसवा संचालन भारत सरपार द्वारा जिया जा रहा है । 

तुतीय बौजनायात मे आस्तरिक जब परियहने के विकास पर वास्तत्रित्रा य्यय २ / कराई 
रुपये मात्र हुआ | धससे आस्तरिय जत परिवहन वी उपक्षा का अनुमान जगाया जा सतना है। 

भविष्य--तृतीय मोजनासात में ३२ लाख रसंसये जी लागत से पराडे में नदी बर्दर्गाह 
(साष्टाकणा) वा निमातर जिया यया | परवरी सच १६६३ मे पाल एलटापगे ॥आ0 गला 
प्रबक्कऋ्रणा एगफणगाण प.ग०७ की स्थापना ४ उरोड़ रपये की अधिदत पूंजी ते साथ थी 
गयी । इस नियम का प्रमुख जाय (0) अमर मे नदी परियरहेन बी व्ययस्था परना, (सर) कठतत्ता 
क्षेत्र म॑ ग्रोदासा थरी व्यवस्था उस्सो, सथा (कर) राजवगाल डाक्याई थे बरजशाप का प्रसत्य 
बग्ना है । 

उपयुक्त वियरण से स्पष्ट है तिमारत मे आस्तरित जब परिवहन को सुविध्राआ वा 
विबनस बरन था लिए. महत्यपूर्ण प्रथान रियर डा रह हैं। इस सम्यन्य मे रियर स्टीम नवीगशन 
बम्पनी थी नँति आय वम्पनिया को संगठन वरना उचित होगा। इन कम्पनियों मे राज्य तथा 
बैस्द्र सरपारें अपपूजी खरीद सती हैं. तथा ऋण सहायता जर सती हैं। इस प्रकार यदि 
ओल्तरिय जब परियरटन का व्रित्ञास ल्‍्षिया जा खरा सौ ने उैयत रत परियन पर भार रुम हो 
जायेगा बल्वि औद्योगिय विय्ास मे जिए दूर दूर स्थानों थी सख्त सच्चा साल लथा बाबा आई 
बजा जा सत्रेगा जिससे देश मे बिछदे हुए भागों को उन्नति होते का अवसर मित्र सेसा । 

खनुर्य योजना म॑ आल्तरिक जब प्रिय पर ५ करोड सपया व्यय करने का प्रस्ताव 
जिया या है। 

अन्यास-प्ररन 
भारत ये आल्तरित जत परिवहन पर टिप्पणी जिलिए । (रित्रम, बी० ए०, १६६०) 
नारत म वन्दरगाहा को स्वूनता पर टिपणी जिखिह। (भागरा, बो० ए०, १६६०) 
गत देय वर्षों में नारतीय जहाजरातो के व्रिकास का वर्णन कीजिए । 
है ध हि (आपरा बो० एु०, १६६०) 
४ भारत म यृद्धोत्तराव मे जब परित्रहन के दिशास वर एव निरस्ध लिसिए । 
(राजस्पान, यो० ए०, १६६०, १६६२) 


न 


टन । 
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भारत में प्रयोगात्मवः उड़ाने सन्‌ १६११ में प्रारम्भ की गयी परन्तु बायु परिवहनवा 
वास्तविक प्रारम्भ सन्‌ १६२७ से हथा जबकि नागरिक उद्डयन विभाग (एच &शबाणा 
थक!) को स्थापना की गयी । सन्‌ १६११ में बम्बई के गवर्नर ने वस्वई व करांची के 
बीच वायु यातायात प्रारम्भ किया । उसी वर्ष वायुयान द्वारा प्रथम बार इलाहाबाद प्ले नैनी 
जवशन तक डाक भेजी गयी। प्रथम महायुद्ध के बाद ही वायु परिवहन का विकास प्रारम्भ जिया 
थी सका । सन्‌ १६२६ में वायु परिवहन बोईड संगठित जिया गया जिसने वायु परिवहन के विकास 
के सुझाव दिये । इसी बोर्ड के सुझाव पर सन्‌ १६२७ भे नागरिक उद्डथन विभाग की स्थापना 
की गयी, हवाई अड्डे बनाये गये तथा पताइग कब संगठित किये गये। सब १६२६ मे ब्रिटेस, 
फ़ास व हललैण्ड द्वारा पात्र 67 $7१०८५ का प्रारम्भ भारत में भी क्या गया। उसी वर्ष 
इम्पीरियल एयरवेज के जहाज दिल्‍ली तक चलने लगे । सन्‌ १६३३ में यह बरांयु-सेवा सिंगापुर तक 
बढ़ा दी गयी । 


भारतीय साहम--सर्‌ १६३२ मे वायु परिवहन के क्षेत्र में पहली थार भारतीय माहम 
का पदापण हुआ । टादा एण्ट संस लिमिटेड न टाटा एयरवेज कम्पनी की स्थापना वी तथा ११ 
अकबर, १६३२ से कराँची-मद्रास के बीच आयु सदा प्रारम्भ की गयी। रब्‌॒१६३६ तक दस 


कम्पनी को सपा, जिससे इस कस्पनों की आधिक स्थिति मे मुधार हुआ। सन्‌ १६३३ में इण्डिय 
नेशनल एयरवेज लिमिटेड को ध्यापना की गयी। इस कम्पनी को भी डाक ले जाने का कार्य दिया 
गया । इसके बाबुयान करांची-ताहौर तक चलाये गये। सब्‌ १६३३ में भारत ने इगलेण्ड तथा 
ब्रिटिश एयरवेज के साथ खाद्य समझौता कथा । फ्लस्वरूप एक नयी कम्पती 'इण्डियन द्रासकाटी- 
मेंटल एयरवेज लिमिट” वी स्थापना की गयी । सब्‌ १६३७ में 'हयर स्विसेण ऑफ इण्टिया' 
स्थावित हुई तथा इसके वाजुयात बम्वई काठियावाट मार्ग पर चताये गये । इस वम्पनी को अधिक 
हावि होने के कारण इसे १६३६ मे बन्द कर दिया गया । 


दापु परिवहत | श६३ 


झ्म्से चह 





सांझ्यान्य हवाई डाइ योजना (शफ्राढ #ाए आ 5लोशण.-सतर्‌ १ 


बोह्ना प्रारम्म को गयी दसके दाग साज्ाज्य के सनी देयो म वाउबान द्वारा टाइ पहुँचात का 
लिश्वय डिया गया । इन योजना के जस्वर्दव टाटा एयरदेज विमिट॒ड ठथा जग्टियन नशवल एयर- 


वेज लिमिट्ट के साथ १५ वर्ष दे चिए समतोठा दिया घया । डाटा एयरवेज न »५ लाख ह्पये 


बापिक पर कर्रांची-बन्यई 








मारने पर टाक ले जाना ठया दम्टियन एयरवेज लिमिद्ड ने लाहैर- 





वैक्गर किया । इस समनौते मरे इन 
परयाप्त सान हू गर।  ट्वितीय नहाबुद्ध आब मे साज्रास्य बाउ सेवा बन्द कर दी बयी 
बुद्ध के सदय इस कम्पतियों न सराहनीय कार्य किया । वस्पदियों को जाथिक दस में सुयार 
हुजा । सब १६४० मे दन दोता कम्पतियों वो बुद्ध परिवहन दिलागे के जापीन कर दिया गया । 
शुद्धआत मे विनित्त मार्यो पर डादुलेदा जारम्स की बयी । हवाई जड़े बनायें ददे, झहाडु खरीदे 
गये लथा वाबुयान बतान को शिखा का विज्ञास किया गठा। सच १६४४ में १६३८ की जपेज्ा 
गबातियों की घस्या तथा टाये गये साल की माता मे क्रमाय 
प्रदार विज्ञास के इस पृषक्त चरघ में दाएु यावायात्र न ठीव गति से उनति हये 


कराँची झार्य पर ३ २२ खाब सप्ये शापिक पर डटाज ले जाना 





कम्पनियों 














द्वितोय चरण (१६४५-१६५३)--घुद्ध समाप्त हान पर वायु थाताबातव के दिवास के 
सम्बन्ध में परासर्म दन के विश डाक एवं उद्टयन पुननिर्माय उम्समित्रि निशुन्ध्तओं गयों।इस 
समिति ने दायु यातायात के विजाम के विए डुठ सुदाव दिये। सरकार को नीति इन्हों सुज्नावों 
पर जायारित थी। ये रुज्ञाव निम्नलिजिंत ये 

(१) दायु बातायात का कार्य निजो कम्पनियों द्वारा किया जाना चाहिए । 

(२) बम्पनिया को संख्या जपित्र नहों हानी चाहिए ३ 

(३) प्रत्येत़् *म्सनी के चिए लाइसेंस चेना अनिवार्य होना चाहिए। 

(४) दानि-लान का प्रूप दादित्व कम्पतिया पर होना चाहिए । 

(१) आवश्यकता पटने पर दिख्ेष परिस्थितियों में सरकार द्वाया झम्पनियों को जायिक 
सहायता दी जानी चाहिए । 

(६) विशेष बदस्थाजों म साजार उम्पनियों के सावन सर भाग ले सकती है। इसके लिए 
सरकार कम्पनी के प्रवन्य-मप्डल में अपना एक सचाजकर नियुक्त कर सज्ती है। 

सब १६४६ में वायु परिदहन लाइसेंस मण्डल (का पगव0%्रणा उजप्ट्यशाण 
बनाया बया जो लाइसेंस देल का कार्य बरता या । बुद्धोलर-डाव सम बा परिवहन सस्वन्धों 
नियों को सस्पा मे बुद्धि हुई, जैसे १६४५ में भारत एयरवेज, एयरवेज इस्टिया ठया उक्व एयरवेज 
के स्थाउना हुई लद १६४६ मे जम्बिद्ता एयरवाइल्स ठया १६४७ मे छतिए एयससाउल्स की 
भी स्थापना हर्ट । स्वतन्तता के प्रस्चान्‌ ओरियष्ट एयरवेज पराहइिसठान में चता गया। शसरपारयों 
समस्या धया काम्नीर को रक्षा हतु अपिह दाउदानों को आउस्थत्रता हुई । इस प्रज्ार स्दवन्त्रता 
प्रास्ति के पश्चात्‌ वादु-ेदा वी सोच में बुद्धि हुई । 

सब १६४८ में इताहाबाद में वायुटान बातों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित डिया गया । 
सरे शदष्र मे साजार ने सत्रि बायु टातर योजना प्रारम्भ क्ो। सद्‌ १६४८ हे हो टाटा ने एयर 
इण्डिया इश्टरलेंनाय सलाम बी कम्पनी सगठित की जिउसें सन्‍्काद ने ४६% पूँजी दी धथा अपनी 
अबथ पूँजो को ददाकर ५११६ तक कतले कया उजपिशार रखा। सत्कार ने प्रझन पांच वर्षो 
बाली हानि को नी स्द्य के रूप में पूरा बरने जता दचन टिय्य । दस प्रच्यर अन्वन्गप्ट्रीय वायुसायों 
पर प्रथम दार झारतोय बन्पतो के जहाज चलाये झये ॥ ५4% 


| 


/ 

















५६४ | वायु परिवहुत 


सरकार द्वारा वायुयाव कम्पतियों को बरावर शत्साहन दिया जाता रहा ॥ फिर भी बाय- 
मियों की अवस्था ठीक नहीं थी। अत फरवरी १६५० में वायु परिवहन जाँच समिति (#/ 
परशश्षाफ्रण। एत0छ79 0०क्रणा(व्ट) वी निषुक्ति वी गयी जिसने अपनी रिपोर्ट सितम्बर १६५० 
में प्रत्तुत की । इस समिति ने वायुयान कम्पनियों की आविक स्थिति का पूर्णहप से अध्ययन सिया। 
इस समिति के निष्कर्ष तथा मुख्य सुझाव निम्नलिखित थे 

(() प्राव सभी कस्पनियाँ घाटे पर चल रहो थी। बेवल एयरवेज इण्डिया वी परिम्यिति 
हक थी । वष्पनियों के थाट पर चलने बे दई वारण थे जिनम बण्पनियो के दौच अनुदित प्रतिम्पर्दा, 
कर्मचारियों ॥अधित वेतन, पैट्रोल का ऊँचा मूल्य, बोर्ड द्वारा लाइमेंस देने में वितम्ब तथा 
लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कस्पतियों द्वारा अधिर मात्रा में वादयान तथा सामग्री सरीदना था। 
उपरक्त दोषों को दूर करने के लिए मह जाउश्यक था कि कम्पतियों की संश्या में कमी वी जाती 
चाहिए | उम समय २१ क्म्पनियाँ कार्य कर रही थी। समिति के सुझाव वे अनुसार देश वी आब- 
श्यवस्ता वो ध्यान मे रखते हुए इन कम्पनियों के स्थान सर बेबल ४ वस्पतियाँ ही होनी चाहिएपी 
जिनके मुख्य कार्यालय वस्पई, कलकत्ता, दिल्‍ली तथा हैदराबाद में स्थापित हो | 

(२) जिन कम्पनियों वी लाइमेस वी जयधि समाप्त हो जाय उनसे लाइसेंस का नवीदी* 
करण नहीं करता चाहिए । 

(३) कम्पनियों के भादे इम प्रकार निर्वास्ति दिये जायें वि कम्पनियों को अपनी पूंजीरत 
स्थायी मम्पत्ति का १० प्रतिशत लाभ प्राप्त हो । नागरिक उदयन विभाग के महा-सचालक दारा 
भाड़े की न्यूनतम दरे निर्धारित वी जानी चाहिए। 

(४) कम्पनियों को सरकार द्वारा आपिक सहायता दते की नीति जारी रखनी चाहिए ! 
यह आथिव सहायता दिसम्वर १६५४२ तक दी जानी चाहिए ॥ 

(५) लाइसेस वार्ड का पुनर्गठन होना चाहिए । 

(६) वायु परिवहन वा राष्ट्रीयकरण करना व्यावह्ारिक हृष्ठि से स्यायेत्तगत नही है । 
यदि पुलंगठन योजना के पश्चात्‌ भी कायनियाँ पाँच वर्ष तक घाड़े पर चलती हैं तो इनका राष्ट्रीय 
करण करने के प्रश्न एर विचार करता चाहिए। यदि राष्ट्रीयकरण क्रिया जाव तो प्रवस्ध व्यवस्था 
एक वैधानिक निगम द्वारा जी जानी चारि 

वाधु परिवहन का दाष्ट्रीयकरण--उपर्क्त रिपोर्ट के पश्चात भी कम्पनियों वी आ्षिक 
स्थिति खराब हाती गयी अत सरकार ते वायु परिवहन का राष्ट्रीयक रण करने का तिश्वय विया 
तथा उपर्युक्त रिपीद पर वोई कार्यवाही नहीं वी जा सवी । भई १६४३ में #7 एश/०७७०७० 
० पास किया गया जिसके द्वारा वायु परिवहन का राष्ट्रीयवरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरय 
के कार्य को सम्पत करने के लिए दो निगम स्थापित किये गये 

(१) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ([00097 8976६ 0७70:७॥०7--इस कार: 
पोटेशव की स्थापना ८ बायुवाद वम्पनियों को मिलावर की गयी । इसका मुख्य कार्याठय दिल्‍्ती 
मे है।इस निगम के वायुबात देश के आन्तरिक वायुमाों तथा पड़ौती देशों में चसार्गे 
जाते हैं। 

(२) एपर इण्डिया इृष्टरमैशनल कारपोरेश्न (87 704 छावयाक्षाणाईं 0७७०8 
॥0॥)--इस तिग्रम को देश के बाह्य मार्यों पर वायुयाव चलाने का विहार दिया गया। इसते 


बायुयान प्राय विश्व वे समस्त सुख्य बायुमागों पर चताये जाते हैं । जद इसका सास वेबल लिए 
एच है ६ 
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जिस समय वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय वह एय विवाइग्रस्त 
विषय था । राष्ट्रीय रण के सम्बन्ध मं दिसी न किसी रूप मे सन्‌ १६४७ से ही विचार चल रहा 
था परन्तु इसे कार्म रूप नहीं दिया जा सका | खोजना आयोग ने भी सन्‌ १६५१ ४२ में आधिवा 
सहायता के प्रश्त पर सत्र व्यक्त किया था कि वायु परिवहन वा राष्ट्रीयकरण बार दिया जाय। 
राष्ट्रीयरण के पक्ष एवं विपक्ष में कुछ तक प्रस्तुत किये गये 
रणएट्रीपकरण के पक्ष में तर्क 


(१) कम्पनियों की संख्या भ्त्यधिक है। कार्य-केन्द्रों, साज सज्जा तथा वमचारियों वा 
समुचित उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया जाय । 

(२) सुरक्षा और राष्ट्रीय सकट के समय वायुमार्गों द्वारा महत्त्वपूर्ण सेवाएँ प्राप्त होती 
हैं। अत' इन सेवाओ के लिए एक राजकीय सगठन होना आवश्यक है । 

(३) वायु परिवहन एक जनहित उद्योग (2०७७॥० (४) की स्थिति में पहुंच गया है, 
अत इसका राष्ट्रीयकरण करना सर्वेवा उपयुक्त होगा । 

(४) शाष्ट्रीयकरण होने पर देश में वायुयान-निर्माण उद्योग अधिक उन्नति बर सक्ेगा। 
राष्ट्रीय रण करने से निर्माण तथा प्रशामन एक होने से स्थायी व्यय में ५३ प्रतिशत की बचत 
होगी । अत प्रगासन में मितब्पपता लाने के लिए भी राष्ट्रीयकरण आवश्यक है । 

(५) यह उद्योग मरईव सरकारी सहायता पर चलता रहा है। अत व्यक्तिगत पूँजीपनियों 
को आधिक सद्दायता देने दी पेक्षा राष्ट्रीय रण करना अधिक उपयुक्त होगा । 

(६) वायु परिवहन में अन्तरराष्ट्रीय कानून तथा प्रतिस्पर्दा का सामना करना पडता है, 
अत इसकी उचित व्यवस्था तथा नियन्त्रण राज्य द्वारा ही विया जा सकता है। 

(७) वायु परिवहन के लिए हवाई अड्डे बनाना, परिवहन भम्बन्धी सुविधाएं देना आदि 
कायक्रम पर सरफ़ार द्वारा काफी घन व्यय किया जाता है जत वायु सेवाओं का सचालन 
सरकार द्वारा ही किया जाना चाहिए । 


विपक्ष में तक 


(१) राष्ट्रीयककरण करने पर सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा जिससे सरकार के आधिक 
दायित्व मे वृद्धि होगी । 

(२) वायु परिवहन व्यवसाय म प्रतिस्पर्दधा अधितर है। नित्य नये आविष्कारों तथा विकास 
कार्यक्रमों को वार्यान्वित करना तथा प्राहको से निकट सम्पर्क स्थापित करना और व्यावसायिक 
नीतियो के सम्बन्ध में शीक्र तिगपर लेना आयश्यत्र है। सरफार द्वारा इन सत्र पर शीध्र निर्णय 
नही लिया जा सकता । 

(३) वायु परिवद्न जैसे विशिष्ट उद्योग के लिए सरवार वे पास योग्य कर्मचारियों या 
भी अभाव है। 

(४) सब्‌ १६४८ की ओद्योगिक नोति मे यह घोषणा की गयी थी कि वायु परिवहन का 
शप्ट्रीकरण आगामी १० वर्षों तक्ष नहीं किया जायेगा, अत बीच म ही राष्ट्रीयकरण वरना 
इस घोषणा के विघ्द होगा । इससे निजो सेश्र मे असतोष फैलेगा । 

(५) ससार वे! सभी देशो में वायु सेवाएँ सरकार को सहायता से उन्नति क्रतो हैं, अत 
सरवारी सहायता वा तर भ्रस्तुत करना उपयुक्त नही है । 

वस्तुत' तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए वायु परियहन वा राष्ट्रोयकरण 
घबरना आवश्यय था अत' सन्‌ १६५३ में इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। 
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पचदर्षष पोनताओ के अम्तर्गेत दायु परिवहल-प्रथम योजना के आरम्भ तक वायु 
परिवहन के विशास पर ६६ करोड रपये व्यय रसिये गये । प्रथम योजवाकाल में वायु परिवहन 
ने जिए ६ ५ करोड़ सपये वा आयोजन किया गया था परन्तु वात्तरित्त व्यय ७२४ करोड रपये 
हुआ। बोजनाकाल में हवाई अड्टदो वा निर्माण, सचार सुविधाओं तथा यस्त-उपफ़रण आदि की 
पूति पर विशेष ध्यान दिया गया। योजवादधि में & हवाई अड्डे बनाये गये तथा पुराने हवाई 
जड्डी ता सुधार किया गया। 

दितोध बोजना--द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे वायु परिवहन पर वुल ३०" ३ करौड 
स्पये दौनो निगप्नो पर खर्च वसने वा लक्ष्य निर्धारित रिया गया था जिसमे से १६ करोड रपये 
इण्टियन एुयरताइन्म कारपोरेशन पर तथा १४ ५३ करोंड रपये एयर इण्डिया पर व्यय करने थे। 

दिवीब धोजनाइल-में ८ नये हवाई अहडे बनाने का आयोजन था। इस काल में वायु 
परिवहन ने आश्ञातीत छत्ततिं वी । माँग वे अनुरूप सुविधाएँ बठाने वा प्रयत्त क्या गया सास्ता* 
क्रेज, दमदम तथा पालम हवाई अझडों का विक्रास किया गया तथा उन्हें जेट वाशुयानों के तेवा-योयय 
चनाया गया । देश के सभी नगरों को बायु सेवाओ द्वारा सम्बन्धित किया बम । इसके अविरिक्त 
वायु सेवा सम्बन्धी ट्रेनिंग व्यवस्था का केख्द्रीयसरण इलाहाबाद में किया गया । ह्वितीय योजना के 
सभी लक्ष्यों की पूति कर ती गयी । 

तृतीय योजना-- तृतीय योजना में नागरिक उद्धदयत के लिए ५५ करौट रुपये की ब्य- 
वस्था की गयी थी, जिसमे से २४ ५ करोड़ रयये नागरिव उद्दयत विभाग के कार्यक्मों पर व्यय 
के थे) 

वरतमान स्थिति एवं समस्याएँ--उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारत मे वायु 
परिवहन का विकास स्वतस्थ्रता प्राप्लि के पश्चात्‌ अधिक हुआ है। सन्‌ १६५६-१६६६ की 
अवधि में वायु यातायात के वितास का अनुमाव निम्नलिलित सार्रणियों से लगाया जा सकता है 
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बर्तमात स्थिति--इण्डियन एयरलाइन्स नियम के पास ७ कारवेस जेट, ९४ बॉइवाउण्ट, 
६४ फोरर फ़ेंडमिप, २३ डेकोटा तथा १४ एच-एस ७४८ विमान हैं। इनके माध्यम से भारत के 
सभी महत्त्वपूथ नगर वामु-सेवा द्वारा जुड़े हुए हैं। वर्मा, सीसोन, अफ्गानिस्ताव और नैपाल को 
+ी विमाव जाते हैं। १६६८-६६ में निगम के विमाना द्वारा १६ लाख यात्री से जाये गये और 
४०९१ बरोड विलोमीटर वी उठने की गयी | 
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एयर इण्डिया के पास १० बोइम जेट है जिनके द्वारा २४ देशो को भारत से वायु सेवाएँ 
प्रदान की जाती हैं। १६६८-६६ मे इन वायुयानो मे २४२ करोड किलोमीटर की उडानें को 
तथा ३ ३१ लाख यात्रियों को ले जाया गया । 

उड्डन क्लब (7908 ()०७५)--भारत में वायुयान उडान सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिए 
२५ स्थानों पर उड्डयन वलब हैं। इसके अतिरिक्त पूना, बबलौर तथा लखनऊ में तीव सरकारी 
ग्लाइडिग केन्द्र है और नई दिल्‍ली, पिलानी, देवलाली, अहमदाबाद, अमृतसर, जयपुर, रायपुर, 
पटना तथा कानपुर में सरकारी सहायवा प्राप्य ग्लाइडिग केन्द्र हैं। 

हवाई अड्डे--भारत में कुल ६५ अड्डे है जिनमे सान्‍्ताकुज (बम्बई), मद्रास, दमदम 
(कलकत्ता) तथा पालम (दिल्ली) अन्तरराष्ट्रीय अड्डे है। शेष हवाई अड्डो का प्रयोग आन्तरिक 
वायु परिवहन के लिए होता है, रवमॉल तथा जोगवनी (बिहार) में नये अड्डे निर्माणाधीन हैं । 

धमानिक सपझोते - भारत सरकार ने बहुत से देशों से वैज्ञानिक समझोते छिंये हैं। प्रथम 
समझौता सन्‌ १६४६ में अमरीका के साथ हुआ । सन्‌ १६४८ में भारतीय विमान विदेशों को जाने 
लगे। सन्‌ १६५४ म अमरीका के साथ किया गया समझौता समाप्म कर दिया गया । वर्तमान 
समय में अफगानिस्तान, आस्ट्रलिया श्रीलका, सयुक्त अरब गणराज्य, फ्रास, इटली, जापान, नीदर- 
लैण्ड, पाकिस्तान, फिलोपाइन, स्वीडन, स्विटजरलंण्ड, थाइलैण्ड, ईराक, अमरीका, ब्रिटेन, रूस, 
पश्चिमी जमेती ईरान, लेबनान आईि देशो के साय वैमानिक समझौते जाती है । 

विमान निर्माण--भारत मे वायुमान निर्माण करने के लिए सेठ वालचन्द हीराचन्द तथा 
मैसूर सरकार न हिन्दुस्तात एयरनाफ्ट लिमिटेड (बगलौर) स्थापित की। सन्‌ १६४१ भे भारत 
सरकार ने भी इमम अब पूँजी खरीद ली और जून १६४२ मे बालचन्द हीराचन्द के अधिकार मे 
स्थित सभी अगर भारत मरकार द्वारा खरीद लिए गये। यह वम्पती वायुधात, एवरों इजन तथा 
रेल के डिब्बे तैपार करती है। १६५१ में इसके द्वारा बंकरपुर मे एक शाखा (फंक्टरी) स्थापित 
कर दो गयी है जो वायुयानो की मरम्मत करने का कार्य करनी है । 

१६ अगस्त, १६६३ में वायुयान बनाने तथा एवरो-इजनों एवं विद्युत-पदार्थ प्रश्नेपणास्त्र 
(१॥$8०5) निर्मित करने के लिए एयरोनॉटिक्स इण्डिया (#लणरावणा65 [एव4 ॥.00 , 
8०77739) की स्थापना की ययी । इसने कानपुर के एयर वायुयान डिपो को अपने अधिवार में 
से लिया है। वर्तमान में एयरोनाटिक्स इण्डिया के अन्तर्गत निम्नलिखित ५ इकाइयाँ हैं। 

(१) बगलौर की हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फंफ्ट्री, 

(२) कानपुर का वायुवान उत्तादक डियो, 

(३) नाभिक की वायुयान के ढाँचे बनाने वालो फैक्टरी, 

(४) कोरापुट (उड़ीसा) को एयरो-इजन फैक्टरी, 

(५) हैदराबाद की विद्युत पदार्थ उत्पादक फैक्टरी ॥ 

सोवियत रूस की महायता से भारत सरकार द्वारा एक 'मिय/ विभान वतिर्माग करने की 
फैक्टरी स्थापित की गयी है । 

समस्याएँ ३२ सुझाव--निरनन्‍्तर प्रगति होते हुए भी भारतोय वायु परिवहन के समक्ष 
कुछ समस्याएँ है जिनेकेश समाघान आवश्यक है 

(१) दो निगम--वायु यातायात क्षेत्र मे दो नियम (& ॥. और 2 ८) कार्य कर रहे 
हैं। राज्याध्यक्ष समिति ने बैयल एक निगम स्थापित करने का सुझाव दिया था। दो नियमों के 
बारण प्रवन्ध-ब्यय अधिक पडता है । समर वी 78565 0०ग्राघ्मा/ल्‍८ नेभोी एव निगम 


४६८ | वायु परिवहन 


बनाने का सुवाव दिया है। विश्व के कुछ बड़े देशों में भी एक ही प्रवन्ध-व्यवस्था के अन्तर्गत 
राष्ट्रीय कथा अन्तरयप्ट्रीय वायु सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। अत भारत में भी एक ही विगम 
हारा वायु परिवहन की व्यवस्था को जानी चाहिए। 

(२) प्रशिक्षण एव अवेचण--भारत मे प्रशिक्षण तथा अम्वेषण सम्बन्धी सुविधाओं का 
अभाव है| देश मे केयल वायु परिवहन प्रशिक्षण केन्द्र इलाहाबाद मे है अत और प्रशिक्षण केस्ो की 
स्थापना की जानी चाहिए । अन्वेषण के क्षेत्र मे कोई भी वार्य नहीं हो रहा है अत इस दिशा में भी 
प्रयत्न की आवश्यकता है। अन्वैषण कार्य में [तागय 4 80५४ से सद्यायता ली जा सकती है! 

(४) उडान कलब--वर्तमान समय मे देश में २३ उडान बलब ([7॥॥8 (7783) हैं । बायु 
परिवहन की उत्तति के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे क्लवो को प्रोत्माहन दिया जाय तथा उनकी 
संख्या में वृद्धि वी जाय । 

(५) परिवहन परिषद तथा परामश समितियाँ--सन्‌ १६५४ मे दोतों विमान निगमों के 
कार्यों में सामजस्य स्थापित करन के लिए एक विमान परिषद की स्थापना की गयी। परिषद 
समय-समय पर सरकार को सेवा पचासन, वायुमागं, किराया भादा जादि के सम्बन्ध मे मुवाव 
देती है। इसके अतिरिक्त हिसाव, शैल्पिक ज्ञान, अन्वेषण आदि विषयों पर भी सरकार परिषद पै 
सलाह लेती है। परन्तु इन क्षेत्रो म परिषद मे सन्‍्तोषजनऊ कार्य नही क्या है भ्रत परिषद वी 


चतुथ योनता (१६६६-७४) कान मे वायु परिवहन पर २३०२ करोड़ स्पये विनियोजित 
ऊरन का अस्ताव जिया गया है। इण्डियन एयरवाइस्स को क्षमता २२ करोड़ टन किलोमीटर 
से वढ़ कर ३६ करोड टन किलोमीटर और एयर इण्विया की क्षमता ४४ करोड टन किलोमीटर 
से बढाकर ६६ टन क्लोमीटर कर दी जायेगी | एयर इण्डिया हारा चार जम्दो जेट विमान खरीदे 
जायेंगे। इनम से एक खरीदा जा चुका है। 


! भारत मे वायु यातायात की वर्तमान स्थिति तथा भरिष्य की प्म्भावनाओं पर प्रशाश 
(राजस्थान, बो० ए० १६६१) 
*ै भारत म वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के बाद के संगठन का सक्षिप्त दिवरण दीिए। 


(आगरा), बो० कॉम०, १६६३) 
भआरन मे वायु यातायात के विकास पर एक सक्षिप्त निवन्ध लिखिए । 


४ वतंमान युग मं वायु यातायात के महत्त्व पर प्रकाश डाविए तथा भारत में उसके विक्रा्त 
की विवेचना कीजिए । 


2 भारत के वायु परिवह्त को वर्नमान स्थिति वैसी है ? इसको प्रगति के लिए सुझाव दीजिए। 
, बी० कॉम०, (अन्तिम वर्ष) १६६७) 


ख््ज 
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हिसो देश में मुहा-ययस्था ठा विक्राम उस्र देश वी सम्यवा के साथ-थाय होता है। 
आरतीम सम्यता वैदिवकाब से ही अपने चरम उन्क्ष पर थी । उस समय देश में सौने की मुद्राएँ 
चलन में थीं। उसे परवाव भो शताब्दियों नत़ देश में स्त्रोएी मुद्राओं का प्रचतत रहा। सुगत 
मशासनकान में उत्तर भारत नें चौंदी ही मुद्राएं श्रचातत की गयीं और गिटिश शासनकात में कायज 
के नोट प्रचलित किये गये । वास्तव मे, प्रस्थेक नये शासन ते साथ मुद्रा वा आंकार-प्रकार तथा 
झऋापूनरण बदववा रहा है जिसने वतस्वहव अनेत प्रद्मार की सुद्ाएं चेतन में आयी रही ह। दस 
जात का प्रमाण इस सब्य से मित्रता है हि ईस्ट डश्डिया तम्पती ते श्रारम्मभित्र शासनकाल में भारत 
में ६६४ किस्म की सुद्राएं चतस से थी जितका मूल्य थातु मूय के अनुयार घटता बदलता रहता था। 
ईम्ड इस्टिया वम्पर्ती ने सत्‌ १६३४ में अपने सम्पृ्ण शासन खेर मे १८६० ग्रेन होते का (जिसमे 
१६५ ग्रेन शुद्ध चदी थो) रपया चालू कर दिया ॥ 

(१) सन्‌ १८६३५ से १६३७०--ईस्ट इश्डिया सम्पनी ने जपने शासन क्षेत्र मे १८० ग्रेल का 
सपया चराजू कर रजनमान (5४2 $3॥020) उी स्थापना तो कर दी किन्तु उम्रते साथ ही 
१८४४१ वे एक आदेश के अनुसार गरवारी भगवान में १५ रुप के सृल्य को सोते वी सोहरे भी 
लो जाते लगी । १६४८ ४६ मे आसम्ट्रेविया सब वे लीकोनिया समसोने की सातें सित्र गयी जिसके 
फजस्वरप स्वत वा भय गिरना आरम्म हो गया । पवन सरवार ने २५ दिसम्बर, १८६५० की 
एड घोषणा के अनुसार सोच के सिक्के झुगतान में लेता बन्द कर दिया । 

सेम्पपोन्द आयोप--स्वर्ण के तिरस्त॒र पिरते हुए मृस्पों के कारण अधिकाश लेन-देन चाँदी 
जी मुद्रा में छोत लगा जिसमे देश मे मुद्रा की कमी की स्थिति उत्पन्न हो गयी । अत सदु १८६६ 
में मखार द्वारा मैंस्सफ्रील्ट आयोग को तियुनि की गयी जिसने ४, १०, १४ झुपये के सृत्य की 
स्वर्ण मुद्राएँ संथा चाँदी के सिक्के चालू बरते को सिफारिश की । सरकार ने आयोग को सिकारियें 
स्दीजार बर लीं और ४ रपये तथा १० राप्रे दे मृल्य की स्वर्ण मुदएँ छाल की शनरी $ 

(२) सन्‌ १८७० से १८६२ (वांदी के सत्यों मे गिरावट)--सदु १८३० के पश्चात चाँदी 
के अल्तस्टाष्ट्रीय मृच्यों में गिरावट आती आरम्म हो यो | डसके कारण निम्नविखित थे 5 

() चाँद को सुड्ा का परित्याय--सद १८३१ के पश्चात जमनी, क्रास, बेल्डियम आदि 
अनक यूरोवोय देशों ते चाँदी को मुद्दा वा स्थाग कर दिदा और स्वरेमान अपना जिया । अन चाँद 
की पूर्ति में वृद्धि हो सरो जिससे उसके मूल्य में गिरावट आने खगी । 

(थ्) नयी खातों को योज--मेंकिसका सथा अन्य देसों में चाँदी की नयी खानें मित्र जने 
में भी चाँदी की पृ्ति में वृद्धि हो ययी । 





३७० | भारताय मुद्रा का इतिहास- है 


(ग) अमरीका द्वारा चांदी खरीदना बरद-शर्मन अधिनियम के अत्तगंत अमरीका प्रति 
वप ५ ४ करोड़ औंस चांदी तरीदता था | वह खरीद बन्द करने पर चाँदी की माँग बहुत कम 
हो गयी । 

चाँदी के गिरते हुए मुह्यों का परभाव--उपर्युक्त तीनो कारणों से चांदी की कीमतें गिर्तो 
चत्ती गयी जिससे भारत की अर्थ-व्यवस्था को निम्नलिखित हामियाँ हुईं * 

(१) भारतीय रपया चाँदी का था अत चाँदी की वौमत गिरने ते भारतोय रुपये पी 
विनिमय दर गिर गयी । अत भारत द्वारा इगलैण्द को दिये जाने वाले गृह शुल्क का भुगताव 
कठिन हो गया क्योकि १७ करोड़ पौण्ड के इस भुगतान के लिए अब पहले से अधिक रुपये देता 
आवश्यक हो गया । इस कमी की पूनि के लिए नये कर लगाने पड़े | 

(२) भारतीय मुद्रा की दर निरन्तर पिरो से उस पर विदेशियों का विश्वास कम हो गया 
जिससे विदेशी पूंजी का आयात कम हो गया । 

(३) भारत स्थित विदेशी कर्मचारियों क वास्तविक वेतनों मे बभी हो गयी अत, उत्होने 
अधिक वेतन के लिए माँग आरम्भ कर दी।॥ 

(3) सब्‌ १८६३ से १६१४--उपर्युक्त कशिनाइयो से छुटकारा पाने के ल्लिए सुन्नाव देने 
की हृष्टि से सरकार ने १८६२ मे हरशल सम्रिति को नियुक्ति की । इस समिति ने च दी का स्दतत्त 
टवंण बन्द करते का सुझाव दिया । सरकार ने इस सुवाव को स्वीकार कर लिया और १६ रप० 
प्रथा ७४ रपये की स्वर्ण मुद्राएं चातू कर दी । चांदी का स्वतन्त्र टक्ण न होने से चांदी वी 
मुद्राओं की कमी आ गयी जिससे रपय वी विनिमय दर कुछ बढ़नी शारम्भ हो गयी । 

फाउलर सम्तिति--एपये की विनिभय-दर मे सुधार होने पर सरकार ने हेनरो फ़ाउलर वी 
अव्यक्षता में एक और समिति तियुक्त कर दी जिसका काम देश की मुद्रा ध्यवस्था के कगबग्ध में 
सुवाव देता था । फाउलर समिति ने सत्‌ १5६८ में लो प्रस्तुत की तया निम्नतिधित 
सुझाव दिये 

(क) भारत मे स्वरमाम को स्थापना को जानो चाहिए--टस उद्देश्य के लिए स्वर्ण री 
मुद्राएँ घलन में डाली जानी चाहिए और उनका प्रचार बदाने का प्रयत्त किया जाना चाहिए। 

(जल) चाँदी का स्वतन्त्र टक्‍्घ कुछ समय के लिए वन्द रखा जाना चाहिए। 

स्वर्ण विनिमय मान--सरकार ने फाउलर सम्रिति की मिफारिशों को स्वीकार दर तिया 
और रेलवे तथा डाक विमाय के माध्यम से सोने के पक्के चलत में डालने आरम्भ तिये परत 
ऊछ सग्य के भीतर ही वह सद सिक्के सरकार के पास लौट आये । इसका कारण यहुया हि 
दो-तीन वर्ष तक निरन्‍्तर अक्रत्न पउन के कारण जनता मे रुवर्ण के बड़े सिक्कों को काम में नहीं 
लिया। अत सरकार ने चांदी के मित्के चलत में टालन आरम्भ कर दिये । इसके अतिरिक्त ब्रिटेन 
को माल निर्यात करने पर जो आय होती थी उसे सरकार ने लन्‍्दन में ही जमा करना आरम्भ कर 
दिया । इस प्रकार स्वर्ण धातु मान के स्थान पर भारत में स्वर्ण विनिमय मान की स्थापना हो गयी 
जिप्तत्ी विशेषताएं निम्नलिखित थी . 

(६) देश में स्वर्ण मुद्ाएं चलन में नही थी, चांदी के सित्के चलते थे। 

(२) विदेशी भुगतान के लिए स्वर्ण मिल सकता था परन्तु व्यवहार में विदेशी भुगठाव के 
लिए स्टिंग ट्रोफड या प्रतिकोपायार विषत्न (१०७६६ (०णा०व ॥॥5) दिये जाते थे । जिस 
अयक्ति वो इग॑ण्ड में भुगतान * रता होता उसमे भारत के ही क्सों खश्फों में रपये जमा 


(३) भारत का स्वर्ण कोष लन्द्न भे रखा जाता था। 
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इस प्रकार भारत में अनायास हो वितिभय माने को स्थापना हो गयी। इस व्यवस्था येः 
अन्तर्गत भारत का स्वर्णकोष (निर्यातों से कमायो गयी रकम) सन्दन में रखा जाता था जिसका 
भारतवापसतियों द्वारा बहुत विरोध किया गया । अनेक क्षेत्रो द्वारा देश मे स्वर्ण धातुणाद की स्थापना 
को माँग की गयी । बतः मुद्रा-व्यवध्या के सम्बन्ध भे उचित सुझाव देते के लिए चेस्वरलेन आयोग 
की नियुक्ति वी गयी । 

चैम्बरलेम आयोग के सुझाव--इस आयोग ने १६१४ मे रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमे 
निम्नलिखित सुझाव दिये गये 

(१) भारत के लिए स्त्रणं विनिमय मातर सर्वोत्तम मुद्रा-ब्यवस्था है 

(२) रुपो की विनिमय-दर १ शिलिंग ४ पेस होनी चाहिए । 

(३) स्वर्णणान कोष लन्‍्दत में ही रखा जाना चाहिए । 

(४) देश मे पत्र मुद्रा का प्रचार बढाया जाना चाहिए । 

(४) प्रपम युद्धकाल (१६१४-१६१८)--भारत सरकार वंम्बरलेन की सिफारिशों पर 
पूर्णते विचार भी नहीं कर पायी भी कि प्रथम महायुद आरम्भ हो गया। युद्धकात को मुद्रा 
सम्बन्धी मुख्य घटनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है 

(क) स्व विनिमय मान का पतन--य्रुद्ध प्रारम्भ होने के कुछ समय पर्चात्‌ हो भारत 
से अत्यधिक माल निर्यात होना आरम्भ हो गया । व्यापार सम्तुलन पक्ष में होने के कारण भार- 
तीमय रुपये की विनिमय-दर बढनी आरम्भ हो गयो । अत ब्रिटिश सरकार को १ शि० ४ पैस की 
दर से काउंसिल बिल (0०४००॥ 8॥5) बेचना बन्द वरना पडा । परिणामस्वरूप, स्वर्ण विनिमय 
मान समाप्त हो गया । 

(ख) मुद्रा को कमो--रुपये को विनिमय-दर बढ़ने के साथ-साथ युद्धवाल मे चाँदी के मूल्यो 
में भी वृद्धि होनी आरम्भ हो गयी जिससे भारत सरकार वो रुपये ढालते मे कठिनाई हुई । फ्लत 
देश मे मुद्रा की कमो हृप्टिगोचर होते लगी | इस कभी की पति के लिए सरकार द्वारा निम्न कार्य 
किये गये « 

(क) चांदी तपा सोने के निर्मात पर रोक लगा दी गयी । 

(ख) चाँदो तथा सोने के घतिबके गलाना दष्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया । 

(ग) सरकार द्वारा १ सपये तथा २६ स्पये के नोट निकाते गये । 

(घ) रेजगारी के अभाव को पूर्ति के लिए २ आने, ४ आने त्पा ८५ आने के गिसट के 
सस्ते मिपके निकाले गये १ 

(ड) झाये की विनिघण दर निरस्तर बदतो शयों ओर सन्‌ १६१६ मे २शि० ४ पेस तभा 
१६२० में २ शि० ११ पंस तह पहुँच गयो । 

(५) सत्‌ १६२०-१६२७ का काल--युद समाप्त होते ही भारत सरबार ने हेनरी बेबिगटन 
स्पिय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त को जिसका बाय भारतीय मुद्रा-ध्यवस्था के सम्बन्ध में 
सुसाव देना था। समिति ने यह सिफारिश बो कि रपये बी विनिमय दर २ शिलिग स्वर्ण के तुल्प 
निश्चित को जानो चाहिए । उस समय पोण्ड रदर्ण पर थाघारित नहीं था, अतः २ शिकिग स्वर्ण 
३ गिलिंग ११ पंस स्टलिंग वे समान था। इतनी ऊँची दर रखन का सुप्ताद निम्नलिखित कारणों 
में दिया गया . 

(रू) सस्ते आपात -विनिमय दर ऊँची श्सने से भारत म यिवेशी माल सस्ता पड़ेगा 
जिममें अधित मशीनें आदि आयात ररके देश का आधिक विक्ञास सरसता से विया जा सकेगा । 

(सा) गृह-धुल्क में कमी--ऊँची दर रखने से सरकार को गृह-घुल्क ([प्रत्थाल कगह०) 
का भुगतान करने में सरतता होगी क्योकि पहले २ ५ करोड़ पोण्ड का घुगतान करने के विए ३७९५ 
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करोड रुपये देने पडते ये, अब यह भुगतान केवल २४५ वरोड रपये अथदा उससे भी कम हरे 
जायेगा । 

इस मत के विपरीत समिति के एक भारतीय सदस्य थी दादीबा दलाल ने मत अक्ट किया 
कि झुपये की वितिमय-दर १ शिलिंग ४ पेश ही होनी चाहिए जो वर्षों से स्वाभाविक दर रही है। 
ऊँची दर त्रधिक समय तक स्थिर नहीं रह सक्रेगी और इससे भारत के निर्यातों को बहुत हानि 
होगी । 

भारत सरवार ने समिति के बहुमत को स्वीकार कर लिया और रुपये की विनिमय-दर २ 
शिललिंग स्वर्ण निश्चित कर दी गयी । दिन्तु भारत का व्यापार सन्‍्तुलन विपक्ष मे होने से शीघ्र ही 
विनिमय दर 7िरनी प्रारम्भ हो गयी और मार्च १६२ १ में १५ पंच से भी नौचे गिर गयौ। इमका 
परिणाम यह निकला कि अनेक भारतीय कयातक्र्ताओं के दिवाने निकल गये क्योकि उनकी 
आयातो का शुगतान करने के निए बहुत अधिक रकम चुकानी पड़ी । १६२२ पे सारतीय व्यापार 
में एक नया मोड आया और निर्यातों से कुषछठ वृद्धि होने लगी । फसत विनिमय दर १६२४ मे ! 
शिलिंग ६ पैस तक पहुँच गयी । १६२४५ मे ब्विदेन ने स्वर्ण माव अपना लिया। अत भारत वे विए 
अव यह निश्चित करना आवश्यक हो गया कि वह कौन-सा मुद्रामात अपनायेगा तथा रुपये वी 
विनिमय-दर क्या रहेगी ? इस सम्बन्ध मे सुझाव देने के लिए सरकार ने हिल्टन यग की अध्यक्षता 
भे एक सम्रिति नियुक्त कर दी । 

(६) हिल्‍्टन यंग आयोग को झ्विफारिशें (१८९००॥शाल्यत2(095 0 ॥76 पता १०फ्राह 
(:070095807)--हिल्‍्टन यंग आयोग ने १६२६ मे अपनी रिपोर्ट प्रम्वुत की जिसकी मुख्य सिफ़ा- 
रिशें निम्नलिखित थी 

(१) रुपये की विनिमय दर १ शितिंग ६ पैस शोनी चाहिए । 

(२) देश में स्वर्ण पाट मन (0000 ष॥609 3(क्षात॑थाव) अपनाया जाना चाहिए। 

(३) एक केन्द्रीय बैर-- रिजर्व बैक आऑँव इण्डिया - स्थादित किया जाता चाहिए । 

६ विनिमय-दर 

हिल्टन यग आयोग के जधिकाण सदस्य रुपये वी १ शिलिंग ६ पैस विनिमय-दर के पक्ष 
में थे किन्तु आयोग के एक सदस्य थी पृत्पोत्तमदास ठाऊुरदास कामत था कि विनिमय-दर ५ 
शिलिग ४ पैस होनी चाहिए । दोनो वर्गों के तर्क भागे अस्तुत किये जाते हैं 
१ शि्षिग ६ पंस के पक्ष में तर्क 

(क) स्वाभाविक--१ शिलिंग ६ पेस की दर के- पक्ष में पहला तक यह दिया गया हि यह 
दर दो तीन वर्ष से स्थायी हो गयो है और मजदूरी तथा मृत्य इस दर पर स्थिरता ग्रहण बर गये 
हैं। भत इसमे परिवर्तन करना उचित नही होगा । 

(ख) पृल्यों में साम्य--दूमरा तक॑ यह दिया गया कि १८ पेंस की विनिमय दर पर भारत 
हो मुल्य स्तर अल्तरराष्ट्रीय मुल्य स्तर के सम/न हो गया है । यदि विनिमय इर को घटाया गया वो 
विदेशों से थाने वाले घाल के मूल्यों में १२४ प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी और सहानुभूत्तिस्वख्प देश 
में अन्य वस्तुओं के भाव भी बढ जायेगे जिवसे निर्धन जनता का कष्ट होगा । 

(ग) गृह-पुल्क में कपी--१८ पेस की विनिमय-दर के पक्ष में एक तब यह दिया गया कि 
ऊँची दर पर भारत सरकार को टहे-शुल्क को रकम झुपयो मं वम चुकानी पड़ेयो । १६ पेस दर 
निर्धारण करने पर सरकार का व्यय बड़ जायेगा और जनता पर अधिक कर लगाने पड़ेंगे । 

५, (प) चांदी की मुद्रा को मुरक्षा - जायोग का यह सत था कि यदि रुपये की विनिमयन्दर 
भी पंस रखी 28% तो चाँदी का भाव «४5 बेस प्रदि ऑस होने तक छत्य्े की मुद्रा गलाने का भय 
नही होगा जबकि विनिमय-द्र १६ पैस रखते पर चांदी का भाव ड३ पे प्रति आस होते हो लोग 


भारतोय मुद्दा का इतिहास--१ | ५७३ 


ईपये कौ मुद्रा गलाकर चाँदी के रुप में बचने लगेंगे । जत हैए पे की दर रखने पर रपये की 
मुद्रा मलाते का भय कम है । 

द (ड) ठेके तथा उधार सौदे--आयाग का यह मत था कि विदेशों से माल बायात करने 
हथा उधार बादि वे सौद शत ३-४ वर्षो में बहुत हुए हैं जबकि विनिमय-दर १८ पेस थी | इस दर 
को बदलने से आयातकर्ताओं को अधिक रुपय देद पडेंगे । इसी प्रसार ऋणों का भुगतान करत में 
भी अधिक रकम वा भुगतान करना पडेया । 

१ श्ञिलिग ६ पँस के विपक्ष मे (अथवा १ शिलिय ४ पंस के पक्ष में) तर्क 

(१) अवाध्तदिक--भर पुस्षोत्तमद्ास ठातु रदास का कथन था कि १८ पेस की दर वास्त- 
विक नहीं है कयाझि इसे सरकारी नीति द्वारा बनाकर रखा गया था। वास्तविक दर तो १६ पेंस 
ही थी जो वर्षो तक स्थिर रह चुकी थी। 

(१) मुल्य तया मजदूरी में साम्य नहीं--बहुमत के विपरीत ऑक्‍्डे देकर सर पुर्पोत्तमदास 
ठाकुरदाम न यह सिद्ध करने का प्रयत्त क्या कि मूल्य तथा मजदूरी १ शितलिग ६ पँस की दर के 
अनुरूप स्तर पर नहो क्ापे हैं ५ छठ उनके गिरदवट वी) लत्यछिब आशकः है ६ 

(३) विदेशी विनिमय कए सकट- १८ पस की दर के विरोध में यह भी कहा गया डि 
ऊँची दर से निर्यातों को धवर्ता लगेगा जिसमे विदेशी विनिम्नय सकट उत्पन्न होने का खतरा है। 
इमके विपरीत, १६ पैस वी विनिमय दर # निर्यातों को प्रोत्साहम मिलेगा । 

(४) स्वर्ण निर्यात का भप--१६ पैस वी विनिमव-दर के समयेक्रो का मत था कि आगामी 
कुछ वर्षों में स्वर्ण के मूल्यों में वृद्धि होना आवश्यक है । यदि विनिमय दर १६ पैस रही तो निर्यात 
ऊँचे स्तर पर बन रहूगे जिसमे स्वर्ण निर्यात की आशा नही होगी । 

सरकारी निणय और ओचित्य--भारत परकार ने बहुमत को प्विफारिश स्वीकार कर तो 
और १६२७ मे चतन अधिनियम (एपाा०7०५ /०) पास कर सपर वी विनिमय-दर १ शिलिग ६ 
पेप्त स्वीकार बर ली । इस निर्णय ता ओऔजचित्त दप्त बात से मिद्ध हो जाता है कि १६२७ भे 
निश्चित को गयी १ पैस की विनिमय दर ४ जून, १६६६ तक बनी रही | 

२: स्वर्ण घातुमात 
(507 एण.0प 50)30 4२०) 

हिल्टन यय भायोग ने यह विचार क़िया क्रि देश में स्वर्ण मुद्गामान, स्वर्ण विनिमय समान, 
स्वर्ण घातुमान और स्टलिग विनिमय मान में कौन-सा मान अपनाया जाथ ? आयोग ने इन सबम 
स्वर्ण घातुमान को सबसे उपयुक्त समझा । इस मान की विशेषनाएँ निम्नलिखित थीं + 

() देश म स्वर्ण मुद्र चलन भे रखना आवश्यक नहीं था ६ 

(॥] प्रभी मुद्राएँ स्वर्ण में परिवर्ततशील थी । 
(0४) सरक्वार द्वारा मुद्रा की परिवर्नशीलता के लिए स्वर्ण-कोप रखा जाता था । 

स्वर्ण धातुमान के निम्नलिखित लाभ थे : 

(क) मुद्या स्वर्ण में परिवर्ततेशोल थी, अत मुद्या-स्फोति का भय नहीं था । 

(ख) इसके अन्तगेंत विनिमय-दर में उत्तार-चढाव आन को आशक्ा नही थी । 

(ग) यह सरल था और इसमे जनता वा विश्वास बन रहने की सम्भावना थो | 

(घ) स्वर्ण कोप मे रहने के काश्ण उसके अपउकरप की आशका नहीं थो । 

(इ) देश में यवेप्ट स्वर्ण कोप में रहने वे कारण भविष्य स्वर्ण भद्रामान भो अपनाया 
जा सकता था। 5 

सरकारों निर्णशंय--वास्तव मे, स्वर्ण धादुमान में स्वर्ण मुद्रामान के सइ गुण थे और एक 
भो अवगुध नही था । यह सरत, सुरक्षित, विश्दासयोग्य तथा मुद्रा व्यवस्था में स्थायित्व लाने वाला 
मान था। अव भारत सरकार ने आयोग की दस सिफारिश को स्वीकार बर लिया। तदनुसार 
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सरकार ने यह घोदणा वी वि वह २१ रुपये २४ पैसे प्रति तोले की दर से कम से कम १,०६४ 
तौले (४०० औस) स्वर्ण खरीदने या वेचने को सदा तेयार रहेगी। यह स्वर्ण ४०-४० तोलें बी 
छटो में होता चाहिए। इस प्रकार रपये के बदले मे स्वर्ण लेने या देने की घोषणा द्वार स्वर्ण 
चातुम्रान स्थापित कर दिया गया । 
३. रिजव बेक की स्थापना 

आधोग वी त्तीसरी महत्त्वपूर्ण सिफारिश यह घी कि देश मे एव के द्वीय बंक की स्थापना 
की जाती चाहिए जिसका नाम रिजये बेक आँव इण्टिया रखने का सुझाव दिया भयां) सरकार ने 
इस सुझाव को भो स्वीकार कर लिया, किस्तु बुछ वारथों से इससे सम्बन्धित अधिनियम 
तब १६३४ भें ही पात किया जा सत्रा, जिसते फ्लस्वरूप १ अप्रैल, १६३५ से रिजवे बैक की 
विधिवत्‌ स्थापना दर दी गयी । 

स्टनिण विनिमय सान की स्थापता--भारत ने १६२७ में स्वर्ण धातुमान अपना विया। 
ब्रिटेन मे भी स्वर्ण धातुमान प्रचलित चा। अत दोनों देशो में व्यापार तथा लेन-देन मैं कोई कठिशाई 
उत्पत नही (ई। २१ सितम्वर, १६३१ को उ्िटेन ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया। भेद 
भारत के सामने समस्या यह थी कि वह अपनी सुद्रा का सम्बन्ध स्टलिंग से स्थापित कर ले अधवों 
स्वर्ण हर ही बनाये रखे। भारत का अधिवाणश व्यापार इय्लेण्ट से था, अत व्यापार एवं भुगतान 
की सुविधा वी हृष्टि से रपये का सम्बन्ध स्टलिय से ही बनाये रफ़्ते वा निर्णय किया गया । अंत 
देश में स्टलिग विनिमय मान को स्थापना हो गयी १ 

स्वर निर्धाह--विश्वत्याती मम्दी व. कारण ससार के सभी महत्त्वपूर्ण देशों ने जबनी 
मुद्राओ दी वितिमय दरो मे कमी कर दी अर्थात्‌ स्वर्ण वा मुल्य जो पहले २१ ६७ डॉलर प्रति भौम 
था, बढ़ाकर ३५ डॉलर प्रति जौस दर दिया गया । इधर इगनैण्ड तथा भारत में तवर्ण के मूत्यों 
में वृद्धि होने थगी। इगसैण्ड में स्वर्ण का मूल्य विशेष सुपर में बढ गया | अत भारतीय व्यागरियों 
ने लाभ कमाने के लिए इगलेण्ड में स्वर्ण निर्यात करना भारस्म कर दिया । 

भारत मे स्वर्ण-निर्यात का अत्यधिर विशेष किया गया बयोरि स्वर्ण मोष कम हो जाने में 
भारत मे भविष्य में भी स्वणमान अपनाये जाने की सम्भावनाएँ कम होते लगी थी । विन्‍्तु सर्वर 
का यह मत था कि स्वर्ण एक ऐसी वस्तु है जिस सक्ट में सहायक द्वोन के लिए जमा किया जाती 
है | मन्दी के कारण जनता वे पास क्रय-शक्ति का अभाव था, अत वह स्वणे बेच रही थी। यह 
एक स्वाभाविक स्थिति थी । गत जनता का विरोब होने पर भी १६३१ से १६३५ तक भारत से 
लगभग ३१५ करोड रपये का स्वर्ण निर्यात कर दिया गया । 
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द्वितीय महाधुद्ध की घोषणा ३ मित्रम्वर, १६३६ को की गयी और इसकी समाप्ति सु 

१६४४ में हुई। इन छह वर्षों में भारतीय मुद्ठ-म्पउस्था की विश्वलिक्षित प्रवृत्ियां उल्लेखनीय हैं * 
१ घुद्रा पूति 
(एशश-४ 68 #0.38५) 

युद्ध आरम्भ होते हो जनता को प्-मुद्रा मे अविश्वास उत्पन्न हुआ और कागज के चोटी 
के बदले चाँदी के रुपयों की माँय बद गग्री । जूद से अगस्त १६४० के लगभग तीन मास के काल 
में रिजये बैक द्वारा लमभग २२ क्रोट रपग्रे की चाँदी वी मुद्रा जतवा को दो गयी। दूसरी 
उल्लेखनीय बात यह थी कि उत्पादत तथा व्यवसाय मे वृद्धि के फलस्वरूप भी देश में मुद्रा की माँग 
बहुत बेढ गयी । इसकी पूर्ति के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की गयी : 

(१) चाँदो की मुद/ का तिकृष्टोकरण--सरकार ने चाँ) के रुपये, अठन्नो, चबनी आदि 
भे शुद्ध चाँदी की मात्रा क्रमश कम कर दी । पहतर तो उसने रुपये मे चाँदी की मात्रा ११/१२ 
भाग से घटावर १/२ व रदी किन्तु १६४३ मे नापपात्र की चाँदी वाले धपये चालू कर दिये गये । 
इससे पूर्व शुद्ध चांदी दाले रुपए तथा अठत्िनों को सजाने मे दापस लेने की घोषणा कर दी गयी 
और उन मुद्राओ को अवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप रुपये के सिक्कों का 
गलाना भी बन्द हो गया । 

(२) फागज के नोटों का चलना--हपये की कमी को दुर करने के लिए सरकार ते १६४० 
में एक हयये के नोट ओर फरवरी १६४३ में दो रुपय्रे के नोट चलन में डाल दिये । 

(३) नयी रेजगारो--छोटे मिक्क्रों को भो लोगों ने सग्रह करना तथा गलाना आरम्भ कर 
दिया था। सरकार ने एक ओर तो मित्रके गठरना तया सप्रह करना अरराध घोषित्त कर दिया, 
दूधरी ओर निकिल की इकन्नी तथा दुअन्नी और छेद वाला ताँवे का पैसा निकाला । बाद में छेद 
वाले पैसे वे स्थान पर ताँवे का बहुत छोटे आकार का पसा प्रचलित किया गया 

२: मुद्रा-स्फोति 
(एफा&प्र0७) 
द्वतीय युद्धक्‍ाल वी सम्मदत सबसे उल्लेखनीय घटना थी मुद्रा स्पीति । अगस्त १६३६ में 
देश मे कुल लगभग १७५ करोड रुपये को पत्र-मुद्र चलन मे थी, जो बढ़कर जून १६४५ में १,१४२ 
करोड रुपये तक पहुँच गयी । इस वृद्धि के मुख्य कारप अप्रलिखित थे : 
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(१) लाभ में वृद्धि-- उप्र मे बाब्ादोठ वृद्धि हो रहो दो तथा व्यापारियों के लाभ 
दटते जा रह थे। साभ की यह सवम बंबों में जमा की जा रही थी जितिस मात का प्रसार ठेजी 
स॒ हो रहा था। 

(२) दिटेद को सामाव--भारठ सरकार न ड्िटेन को दुद्ध सचालन के लिए अनेक प्रशार 
का उपभोक्ता साझान दिया। सरतार ने इस मात का शुगतान व्यापारियों को तो वे दोट निकाव- 
कर कर दिया किल्तु ब्रिटिश सरकार ने इस मात का शुगतान बुद्धोत्र्वात के लिए स्थगित 
कर दिया । 

(३) रक्षा-ब्यय में वृद्धि--मारठ सरकार का रक्षा-स्यय भी दढ़ गया घा जिसमे मुद्रास्पोति 
को प्रो वाहन मित्रा । १६३६-४० में भारठ सरकार रक्षा पर वेबल ५० करोट रुपये खर्च करठी 
थी जबकि १६४८४ इच् मे बह व्यव वद कर लगमग ३६१ करोड स्पये तक पहुँच गया। रप्ता-ज्यप्र 
लपिकाशव जनुन्पाइक होता है, जब इसब वृद्धि से मद्मा-स्फीति को प्रोल्साहेत मिलता है। 

(४) उत्पादन में सिपिवता-दग म ब्यापार 6 या प्योगो के विए मुद्रा की माँग मेंठों 
दूड्धि होती गयी डिसस निरन्ठर स्क्रीति बे प्रोल्वाहन मिला प्ररुत उत्पादन मे वृद्धि को रवि 
विदित रहा। अत बहती हुई मुद्रा-स्पोत्रि का प्रभावहीन नहीं दनाया जा सका । 

(५) मात को पूति में क्मो-दप्म मे उपसोग्व बस्तुओ के उत्पादन मे जो भी वृद्धि हुई 
उक्षका जविज्ञाण भाग सेनाओं क प्रयोग के लिए भेज दिया गया । अत दस्तुओं के अज्ात्र के दार्ण 
मुंद्ा-स्फीति उत्यत हा गयी । 

उपदार-मुद्रास्पीति कु परिण्यमस्वत्प सुयप्तग सी वस्तुओं के मूयों मे वृद्धि हो गयी । 
मूल्यों का सूचताक -८६ (१६.६- १०० ) तेक पटेच गया । इस स्थिति का मामना बरते हे 
विए निम्तलिजित प्रयत्न किये गप 

(१) सम्री आदश्यक्ञ इस्तुनों के मृत्यों पर नियस्त्रण लगाइर राशन-व्यवस्था लागू कर दी 


ग्यी। 
(२) व तथा लान पर कर लगाये गय तथा पुरान करों में वृद्धि की गया । 
(-) रव, शक, द्वार आदि के मन्‍्कों मे वृद्धि की गयो । 
(४) विभिन्न प्रकार की दचत योज्नाएँ ले गू की गयीं । 
। हूर करके के निए महँगाई भत्ते चाल विश गये। 






(५४) करमंचारो-दग वी थाधिक क्ष्ठिना 

कपदुक्त योजेनाआ मे से जविक्तर का एर्रेश्य जता के हाथ में म्थित क्रय शक्ति को कम 
हरदा झा ताकि दस्तुआ की माँग कम हो और क्फीति का प्रभाद कम दिखायो पडें। दिव्ित 
दचत योजनाओं से सरकार इडकाच मे 5५८ करोड न्‍्पय जमा किये जिमग्ने मुद्रा सकरवि का 
प्रभाव कम करने मे सहायता मित्री । 

३ विनिमय नियन्यण 
(६१८म्र4५०६ ८0ए0) 

द्वितीय युद्ध आरम्भ दहोत ही सरकार ने भारत रक्षा नियनो के अन्दर्यत विदेशी व्यापार 
पर निउल्वाय उगा दि और विदद्ी विनिमय के वैन-देन के विए लाइसेंस लेना अविवार्य कर 
दिय्ला गया । इस जिम वैदा लाइसेंस ब्यदस्था का सवालन मार रिजर्व वेक को सौदा गया। 
दैस स्यजम्था के मुल्य बचे दिम्नतिखित थी _ 
५. (१) विददों मुद्रा मम्बस्शी ले न देत केवत रिजई बैच दाद्य अधिवार प्राप्त व्यापारिक 
बेकी के माध्यम ने हो सकता या 

(7) सम्पर्ण 
अनिव्राय कर व्व्यि 


ऐ सोसता 





दिदरी मुद्दा की जाब रिडई बैंक अयदा अधिदृत ब्यापारिक बडे 
ज्याव 





भारतौय मुद्रा का इनिहास--२ | ४७७ 


(३) विदेशों मे जिये जान बात भुगतान के लिए रिजर्चे वेद बी अनुमति लगा आदब्यद 
बर दिया भया। 
(४) विदेशी व्यापार पर प्रतिवन्ध लगा दिये गय ) ४ 
(५) जापानी व्यापारिक सम्याआ। के जमा खातों के भुगतान पर रोव लगा दी गयो | 
उपर्युक्त नियन्त्रण व्यवस्थाएँ वर्तमान समय मे भी लाझू हैं ॥ इनका सचालत विदेशी 
विनिभय निपमन बानुन (एणलहा छल्छावण/० एथ2एआ0०75 ह०४) व अधीन रिजर्द दुंबदा' ऑआँव 
द्वारा किया जाता है । 
४ साम्राज्य डॉलर कोप 
(छाणएए ए0-..6छ ए0०ण-) 
युद्धत्राल मे अपरीका हो एसा दश या जो युद्धरत देशों को सभी प्रवार का सामान दे सकता 
था । कस मुगताम के लिए अमरीक्रन दॉँतवर की माँग वहूँत बंद गयी और डॉजर को प्राय सभी 
दरशों में दुर्नम मुद्दा (7070 (ए77०००)) घोधित वर दिया गया । डॉलर वी इस यदती हुई माँग 
के कारण ब्रिटिश साम्राज्य के सभी दसों न मिलवर यह समझौता दिया दि जो भी देश जितने 
डॉजर क्मायेया वह एशए कांप में दात दिय जायेंगे। यह कोष साप्राम्प डॉलर वोप के नाम से 
पुकारा गया । 
साम्राज्य टॉवर काप से प्रत्येत्न दत्त को क्रावश्यक्तानुसार डॉवर मित्त समते थे, परन्तु 
आवश्यकता का निर्धारण मिल-जुलत्तर सोच विचार के पश्चात्‌ ही किया जाता था और अत्यन्त 
आवश्यक वार्यो बे! जिए हो डॉवर देने की स्वीह्ृति दी जाती थो | भारत ने डॉलर कोप मे ४५३ 
बरोड रपये वे तुल्य विदेशी मुद्दा जमा को थों जिसमें से “०५ गरोड़ रुपये ने छुल्य डॉलर थे । 
इम रकम में से भारत द्वारा २३६ बरोड टॉवर का प्रयोग कर लिया गया और शेप ?उ्म कोप में 
जमा रही | साम्राज्य ढोंलर कोप एवं युद्धकालीन व्यवस्था थो श्सिवा महत्व अर समाप्त हो गया 
है। वर्तमान युग में शरत्येत्न देस अपने विदेशी विनिमय सम्बन्धी कोपो का स्वतस्त रुप में प्रयोग 
करता चाहता है। अत अपर इस योष का बोर्ट महत्त्त नहीं है । 
५. पोण्ड पावने 
(छह8शात७ छकष #४०६७) 
सुदकाज में जिटिश सरपार न पिन्नराप्ट्रा नथा शप्ट्रमण्डत के देशों में ज यपधिक मात्रा में 
सामान खरीदा ६ इस सामात 3 भुगतान तस्याद् ले दबर इन दर्शों पो स्टिंग प्रतिश्नुतियां दे दी 
गयी | इन प्रतिभूतिया र जाथार पर इत दशो ने अवबनी सुद्रा नियत हर लो | इस प्रवार 
१६४५ है अन्त तक दगरेंण्ट विभिन्न देशों कर ३०७ ररोट पौण्द का बर्जदार हो रया । 
प्रिटिश शासन वे अधोन होते के कारण भारत वो ब्रिटिश युद्ध प्रयत्तों में सक्रिय सहयोग 
देता पदा । यह सामान भारत सररार ने अपने देश - व्यापारियों से खरीदकर इंग्रजैण्ड को 
निर्यात कर दिया । इसही रकम ब्यागारियों को तो नये नोट निर्गमन द्वारा चुका दी गयी किस्तु 
उनका मूल्य इसरण्ड के खाते में नाम दिख दिया गया। दस प्रकार भारत युद्ध से पहले इंगलेप्ड 
का लगभग ३६ बरोद पोण्ड से कर्जदार या विन्‍्तु युद्ध को धमाप्ति पर भारत बद्िटेन से लगभग 
१,६६२ कराड रपये का लेनदार हो गया । यह लेनदारी पोष्ड पावना बहलाठी है । 
कारण--पौण्ट पावनों वी रकम जमा होने के मुस्य कारण मिस्ततिखित थे $ 
(१) रिटिश सरकार को युद्धन्मचालन के विए उदार माल बेचा गया | 
(३) भारत ने अपनी डॉनर की कमाई साआज्य डॉलर बोप मं स्थानास्वरित कर दी थी। 
(३) डुंदाल में भारत का ध्यापार-मम्तुसन भी पक्ष में था जिसका भुगतान सख्दन में 
स्टलिंग मं जमा इर दिया गया था $ 
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(४) भारत मे (१६३२-१६३८ में) जो स्वर्ण निर्यात आरम्भ हैना वह युद्ध बारम्म होते 
के कुछ समय पहचान तक चतता रहा । उसकी रफक़्म सन्‍्दन में स्टलिंग में हो जमा हो ग्गी । 
कुछ जपा-पौण्ड पावनों को रकम की प्रगति निम्तलिखित वी 


कल...  _ ___ [(रोइ स्पो' झुपयो मे) 
रकम द्षं रकम 








वर्ष 
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उपयुक्त ताविका से स्पष्ट है कि १६४५ में भारत दगवैण्ड में १,६६२ करोड़ स्पयेगा 
लेनदार था। 

सुग्ततात की समस्या -युद्ध समाप्त होते ही भारतीय पौण्ड पावनों या भुगतान वा अल 
उत्पन हो गया । टगलैण्ड के कुछ अयवास्तियों तया राजतीविन्नो का मत था कि पौण्ड पातने को 
रकम कम की जानी चाहिए क्योकि टितीय युद्ध भारत को सुरक्षा के वाल्ते भी लड़ा गयाया। 
भारत बे अय॑शास्तियो तवा राजनीतिज्ञों ने इस धे"र विरोध जिया और यह मत व्यक्त किया 
कि पौष्ट पावना भारत के घून पथीन की पमाई है, यह रकम अत्यस्त कष्ट एवं त्याग से जमा दर 
है अत इसम कमों करना बहुत अन्याय होगा । इस विवाद के फ्लस्वहूप पौ'्ड पावनों के गुगतान 
के सम्बन्ध मे जतवरी १६४. मे प्रथम समचोवा हुआ जिग़के फ्लत्यस्प उनके भुगताव ससव्भी 
सभी शकाओं का जन्त हो गया । 

(१) सन्‌ १६४७ का समभौता--अगस्त १६४७ में भारत और इगरलेण्ड में एर समझौता 
हैआ जिसक जस्तेयत भारत को परौष्ड पावनों की राशि द्वारा सवतिंए क्षेत्र में मात खरीदने का 
अधिकार दिया गया । इस समझौते को मुल्य बातें निम्नलिखित थी 

[क) पौण्ट पावनों की उप रकम १,६३४ करोड स्पय (११२५ करोड पौर्ड) भरी 
ग्रयी जिस दो सानो मे विभाजित किया गया 4 खाता न० १ में ८७ करोड स्पय॑ (६५ बरोट 
प्रौष्ट) डाव गये जिनका प्रयोग किसी भी देश से कोई माल खरीदने मे किया जा सकता था। 

(व) शाप १,५८७ करोड रपये (११६ करोड पीण्ड) साता न० २ में रखे गये जिनरा 
प्रयोग केवल पूंजीगत माल सगीदने म क्या जा सकता था। 

इस स्मझौन की अवधि ३१ दिमम्दर को समाप्त हो गयी, झत इसे जूस १६४८ तक बढा 
दिया गया । इन छह महीनों में खाता न० २ में से २४ करोड ररये साता न० १ में ह्तालरित 
कर देने की व्यत्रस्था थी । दर्भाग्य स इस अवधि में भारत को जितनी रवम (5३ करोड पौष्ट) 
स्वतस्त रूप से व्यय करन को अनुमति थी उसका प्रयोग देटे नहीं कर सका। उसने केवल ३० 
लाख पौषह ही काम में लिए क्योकि भारत के पास ने तो औद्योगिक बिकास की बोई योजता 
तैयार थी और न हो दस जल्पाबधि में मशीने आदि निश्चित माल जायात किया जा सकता था । 

(२) जुलाई १६४८ का समझौता--प्रथम समझौते वी घरवेयि समाप्त होने पर एक नया 
समझौता क्या गया जिसकी शर्ते निम्तनिखित थी 

(व) इस समय भारत जा कृत दौश्ट प्रावद्रा लगभग १,५५० करोड़ झपये बाँता गया । 


इस राम में से अनेक उदोवियां उसने के पश्चाच भारत वा अद्ध हिस्सा देवव १,०६७ करोड 
सपय रह गया जिसका ब्यौरा अग्रतिविद है ष 
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करोड रुपये 
(0) दुल पोण्ड पावन १,५९० 
(४) कटौतियाँ है 
(क) भेग्रेजों द्वारा भारत में छोटे गये 
से निद सामान का मूल्य १३३ 
(ख) भारत में रिटायर हाने वाले अंग्रेजों 
की पेंशनो वे विए एक्मुएत रकम २२४ 
(ग) पाकिस्तान का भाग १२६ ४फ३ 
शेष १,०६७ 





(व) समझौत के अनुसार आगामी तीन वर्षों में भारत को १६ करोड़ पौण्ड (२१४ क्रोट 
रुपये) की रकप्न स्वतग्न रुप में प्रवुक्त करत बी अनुमति दी गयी । दस राशि में से प्रति वर्ष २० 
बरोड रुपये क तुद्य राशि ही स्टलिंग के अतिरित्त अन्य मुद्रा में बदली जा सजत्ती थी । 

इस समझौते से भारत के अरथशासस्‍्त्री तथा व्यापारी सम्तप्ट नहीं हुए क्योकि इसर्म भारत 
को बहुत वम राशि प्रयोग करन वी छूट दी गो थी अत इसकी अवधि समाप्त होन से पूर्व 
जुलाई १६४६ में एक नया समझौता रिया यया । 

(३) जुलाई १६४६ का समझोता-सन्‌ १६८८ वे समझौते में १६४६ के लिए पूंजीगत 
माल सरीदने के लिए काई राशि निर्शरित नहीं री गयी थी। इस समझौते व अनुसार भारत को 
१६४६ में ८ १० करोई पौण्ड मूल्य क( पूंजीगत माल वौण्ड पावर की राशि में से खरीदते का अधिकार 
मिल गया । रन १६५० और १६४१ में ८ उरोड पौण्ड बा माल खरीदने का अधिवार १६४८ वे 
समझौने के अनुसार ही दे दिया गया या। इस राशि को अय १० करोड़ पौण्ड करद्ििया गया। 
सम्तीप में, १४६ से १६५१ तक १८ १ करोड़ पौण्ड रज़्म पूँजीगव माल के लिए तथा १६ करोड 
पोष्ठ की राशि पुली खरीद के जिए पौण्ड पावनों मे सं व्यय की जा सक़तों थी। इसके अतिरिक्त 
लगभग ४ करोड़ पौण्ड की राशि १६४६ तक आय किप्र माल वा भुगतान बरन के लिए स्वीएत 
बी गयी । 

उपयुक्त राशि अवधि ममाप्त होने से पूर्व ही खच +र दी गयी क्योंकि भारत वो १६४१ 
में अत्यधिक अत का आयाव कबस्‍्ता पड/। १६८६ म्‌ रूपये के अवमू यम हो के कारण पौण्ड 
प/वतों की जो र/शि डॉलर में परियतित की गधी उसका पूल्य भी ३० ५ प्रतिशत कम ही गया । 

(४) सव्‌ १६५२ सा समझोता--सन्‌ १६४६ वे समयौत वी अवधि समाप्त होन पर 
फरवरी १६५२ में एक नया समझौता जिया गया जिसकी अवधि ३० छूने, १६५७ तक निश्चित 
की गयी । इस समय भारत वे पौण्ड पावना की रकम लगभग ५७ करोड़ पौण्द या ७६१ करोड 
श्पये थो। दस समझोते वी मुम्य बातें निम्तलिखितव थी 

(३) ३१ करोट पौण्ड की राशि खाता न० १ में डालने की व्यवस्था की गयी किस्तु इसका 
प्रयोग केवल चलन निधि के कोप के रूप मे रखने के लिए हो सकता या। यदि इममें से जिसी 
भांग का प्रयोग करना आवश्यक होता हो तो उसके लिए प्रिटिश सरवार की अनुमति लेना 
ब्रावय्यत था 

(ख) प्रति व ३५ वरोड पोण्ड बे तुल्य रबम खाना न०२ से खाता न० ३ में 
स्थानान्तरित करने की ब्ववस्था वी गयी । इस रकम का प्रयोग स्वतन्त्र रुप में किया ज्ञा सक्‍ता 
था और इसमें से जिम्त भाग वा प्रयोग एव वर्ष में नहीं होता उसे दूमरे वर्ष में वाम में लिया जा 
सकता था ) अधिक आवश्यकता पड़ने पर एक वर्ष से ३९४ करो परोष् बे स्थान पर ४ रोड पौण्ड 
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की रकम भी काम मैं लो जा सस्ती थी । इससे भौ अधिक रकम खर्च करने के लिए ब्रिटिश 
सरवार से अनुमति लेना आवश्यक था । 

(ग) १ जुलाई, १६१५७ को खावा न० २ में जो भी राशि हो वह खाठा न ! में 
हस्तालरित करन की व्यवस्था की गयी। इस राशि का प्रयोग भारत सरकार स्वेच्छापुर्वेक्ष कर 
सकती थी । 

बर्तेमात स्थिति थौर सविध्य--सन्‌ १६५४२ ते समझौते के पश्चात्‌ भारत सरकार पोष्ठ 
पावनों वा प्रयोग करत में प्राय स्वचन्त्र रही है। योजनाशात में विदेशी विनिमय वी वठिनादयाँ 
दूर करने + जिए पौण्ड पावनों वा मुत्तहस्त से ही प्रयोग वरना पटा है। यद्यपि श्रयम योजनाकाज 
मे पौण्ड पावता की राष्टि पर कई प्रमाव नहीं पड़ा, किन्तु द्वितीय तथा तृवीय योजनाकाल में 
प्रयोग हो जाते के कारण ौैण्ड पावनों को राशि लगभग तमाप्त हो गयी है। गत धार इनका 
केवल ऐतिहासिक मत्त््त रह गया है । 
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द्वितीय युद्धोत्तरतताल में भारतीय मुद्रा-व्यवस्था की निम्नलिखित घटनाएँ उल्लेखनीय हैं । 
१. बड़े नोटो का विम॒द्रीकरण 
(०89४0ष्टााइ&77079) 

द्वितीय युद्धकात में बोरवाजारी तया घुसखोरो द्वारा व्यापारियों तथा सरकारी अधिकारियों 
मे बहुत घन कमाया था । सरक्षार का अतुमात था कि यह घन बड़े मृत्य के नोटों मे रखा गया 
होगा, अत वड़े मूल्य के नोटो को बद्रै्धानिक्ष घोषित करने या उनकी विधिग्र/ह्यता समाप्त करने से 
राप्ट्रविरोप्री तत्त्वो का पत्रा चल सर्षेया । अत दो अध्यादेश जारी कर मो रुपये से ऊपर वी 
राशि के सभी नोटों का चजन वन्द बरन वो घोषणा कर दो गयी ॥ इन नोटों को रिजर्द बैंक 
अथवा किमी अनुसूचित बेद में बदलवाया जा सरता था। 

बढ़े नोटो दे विमुद्दीकरण की योजना चोरबाजारो, घूसखोरी तथा करो की चोरो करने 
बालो वा पता लगाते के लिए थी परन्तु इसके प्रकाशित होने से पृर्व ही कुछ व्यक्तियों वो इसका 
पता चल गया और उन्होने बड़े नोटों को वेको वे माब्यम से निकाल दिया। इस प्रकार इस योजना 
से उच्च वर्ग के लोगो ने लाभ कमाया क्‍्योंबिं उन्होंने बडे नोटों को बट्टे पर खरीद लिया और 
हूँ वेको है माप्प्रम से निशान दिया | अत योजना के उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकी । 

२० रपये का अवपृल्यन 
(एहएश्ा-एशव0फ 07 प्रभ्र एफ) 

द्वितीय युद्धवाल मे प्रारम्म होने वाली मुद्रा-स्पीति का क्रम युद्धोत्तरकाल में भो चालू रहा 
जिसके फ्वस्वरुप ब्रिटेन तथा पश्चिमी यूरोप दे कुछ अन्य देशों की व्यापारिक स्थिति क्रमश. 
विग्रडती चली गयी । मुद्रा प्रस्गर, भुगतान नेपों के असन्तुलन त्वा अध्यधिक मात्रा मे डॉलर ऋणी 
दे बारण इस देशो वी मुद्दे को विनिमय-दर निरन्तर विरती चली गयी | अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोप 
की १६४६ की रिपोर्ट के अनुसार, “बचत तथा घादे वाले देशो में अन्तर इतना अधिक हो गया था 
कि वह अवमृल्यन के सिवाय किसी तटीके से ठीक नहीं किया सकता था।” 

३० देशों के द्वारा अवमूल्यन--स्टलिय क्षेत्र के अगुआ होने के नाते ब्रिटेन में भुगतान घादे 
वी मात्रा सदसे अधिक थो । अत १८ मित्तम्वर, १६४६ स्‌ त़िटेन ने पौण्ड वा ३०५ प्रतिशत 
अवमून्‍्यन कर दिया जिसके अनुसार पीण्ट को विनिमय-दर ४ ०३ डॉलर से घटाकर २ ८० टॉलर 
कर दी गयी । ब्विटन स्टविग झेत्र का केन्द्र विख्यु था और अनेक देयो ने अपनी मुद्राओं का तत्काल 
अवमूल्यन कर प़िटेन वा जनुमरण करन वा वियेय किया । दुछ दित पश्चात्‌ ही १० अन्य देशों ने 


शों ने 
भो अपनी मुद्ाओ का अवमूल्यन करन की घोषणा की। अन्तरराष्ट्रीय सुद्याकोष वी रिपोर्ट (सन 
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१६४६) के अनुमार, सितम्पर १६४९ में जिन देशों ने अपनी मुशओ का अवमुल्यत किया उनका 
मामु हिक व्यापार जन्तरराष्ट्रीय व्यापार का लगमग ६४% था । इस हरिट से १६४६ का अवधुल्दन 
युद्धोत्ततालीन अथ व्यवस्था की एक अभूतपूर्व घटना थी ) 
भारत दरशा अवमूल्यय--भारत ने भी २२ गितम्बर, १६४६ से स्पये का अवमृल्यत करने 
की घोषणा कर दी जिसके जनुमार त्पया अब ३० २२५० सेंट के बजाय २१ सेंट के तुल्य हो 
गधा । स्पये का अवमूल्धत सामात्यत इतना शीघ्र न होता परन्तु ब्रिटेन द्वारा पौण्ड का अवमुल्यत 
करने पर भारत को उगका अनुसरण करता पडा । बास्तद में, भारतीय रुपये का स्टर्निंग मे 
सम्बन्ध बनाये रखने के वही कारण ये जिनके आधार पर सब १६३१ में सटलिंग से गठबाधन 
किया गया था। एक तया कारण यह भी था कि भारत को ब्रिटेन से लगमग है,७०० 
बरौड रफ्ये पौष्ड पावने दपूल यरने थे । यदि रपये का मूल्य ऊेचा रछ लिय। जाता तो स्वृमादत 
भारत के पौण्ड पायतों का रपयो में मूल्य कम हो जाता। अत स्टिंग देशो से ब्य प्रार का स्तर 
बनाये रखने तया पोण्ड पावनों वी घुरक्षा के लिए रपये वा भो पोण्ड के रापान ही झवगूद्यन 
कर दिया गया । 
अवधूल्यद का प्रराव--रुपये का अवमूल्यन करते मे भारत के विर्षात एक वर्ष में ही ४५० 
करोड़ रपये से बइकर ६११ करोड स्पय के तुल्य हो गये। डॉलर झेत के व्यापार को यदि बता 
से लिया जाय तो भारत के डॉनर क्षेत्र के निर्यात भो इस्तो अवधि में ११५ करोड रुपये के तुल्य हो 
गये । इस प्रकार बुल व्यापार मे लगभग २७ ५५% दी वृद्धि हो गयी और व्यापार शेप का घाटा 
२३२ करोड रपये मे घटकर लगप्रय ५ करोड़ रद्द गया । 
अवपूल्पन का यहू लाम अल्पकालीन रहा क्योकि आगामी वर्षों मे व्यापार सत्तुलत भारत 
के अत्यधिक विपक्ष मे होता गया । इतके तिम्ननिखित कारण थे 
(१) विदेशों से भायात किय गये अन्न का स्पयों में बहुत अधिक मूल्य देना पड़ा। महेँ 
उल्लेखतीय है कि सन्‌ १६५१ ५४५ में सर्वाधिक अन आयात करता पड़ा था । 
(२) पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा का अवमुल्यन नहीं किया था, अत भारत पाकिस्तान 
ब्यापार लगभग समाप्त हो गया 
(४) भारत को विकास योजनाओं के लिए आवश्यक मशीनों तथा उद्योगों के लिए महत्त- 
पूण कच्चे माल ₹ई तथा पटसन का अधिक मूल्य चुकाना पठा । 
दूसरा अवमृल्यन, जुत १६६६--योजनाकाल में भारत द्वारा विकास कार्यों पर अत्यधि 
राशि व्यय वी गयी । इसके लिए उसे २,५०० करोड स्पये से भी अधिक का हीनार्थ प्रबन्धन करता 
पड़ा जिमके फ्लस्थरूप मई १६६६ के अम्त तक मूल्यों में लगभग ८०%, की वृद्धि हो गयी । दूसरी 
उल्लेखनीय वात यह रही कि भारत का व्यापार सन्तुलन निरन्तर विपक्ष में रहा है। १९६४-६९ 
में ही असन्तुतत की राशि लगभग ५४४ करोड़ रपये थो। इसका परिणाम बह हुआ कि 
प्रारतीय रुपये की विनिमय दर अन्तरराष्ट्रीय सुद्रा-वाजार मे लगभग ६ रुपये प्रति डॉलर हो गयी 
जबकि अधिकृत दर ४ ७५ रुपये प्रति डॉलर थी । 
उपर्युक्त परिस्थितियों का सामना दरने के लिए ६ जून, १६६६ से भारतीय रपये का एक 
बार फिर अवमूल्यत वर दिया गया । इस बार अवमूल्यन की मंगता ३६ ४ प्रतिशत थी । तगी दरों 
के बनुसार एक भारतीय रुपया जो २३ सेट के तुल्य था १३ ३३ सेंट वे तुल्य घोषित कर दिया 
गया । इमका आर्य यह था कि अय ७ ५ रुपये १ डॉलर तथा २६१ स्पये १ पोण्द के तुल्य हो गये। 
अचपुल्यन के प्ारण--सद्‌ १६६६ के अवसृल्यत के मुल्य कारण निम्नलिखित थे * 
(२) पुल्प बृद्धि- गत दस वर्षों मे मूल्यों में ८० प्रतिशत की वृद्धि हो गयी थी। भारत 
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के तल्वालीन वित्तमस्ती श्री शघीन चौप्ररी ने शब्दों मे, “मूल्यों को नीच लाना सम्भव नहीं था 
चे मूल्यों थे कारण भारतीय माल वी विदेशों मे माँग दम हो गयी थो । हू 

(३) व्यापार सस्तुतत--सत्‌ १६५१-४२ से ही भारत का व्यापार-सन्तुलन निरन्तर विपक्ष 
में चल्ला भा रहा था। १६५०-५१ में यह अमन्तुलन वेउल् ५० ब्रोढ रपये के जगगग था फ्न्ति 
१६६४-६६ में यह ५४५ वरोट रपये तय पहुँच गया । अत निर्यात बढ़ान ते विए लबमू पत्र वा 
सहारा सेन वा निर्णय किया गया ) न 

(३) निर्यात सव्धत नोति को असफ्लता--भारत सरवार ने नियति बढाने वे लिए जिन 
नीतियों (आयात नियम्त्रण, निर्यातो पर सहायता आदि) वा पालन किया उनसे सफ्जसा नहीं 
मिल मेत्री, थन रुपय का अवमूरयन वरमे वा तिर्णय विया गया । 

(४) विदेशी दबाव-- विश्व बैक अन्‍्तरराष्ट्रीय मुद्रा बोप तथा ऋणदाता देशों न भारत 
को रुपये वा अवमृह्यन वरने वो सलाह दी । वास्तव में, देश वो आधिक स्थिति वो द्वीतता ये 
बारण विदेशी सहायता मिलनी लगभग वन्द हो गयी थी । अत पुन सहायता प्राप्त कर। वे लिए 
अवमूल्यन थे शिवाय कोई मार्ग नही रह गया था। 

अवधूत्या दे उद्देष्म--१६६६ बे अपमून्यन ये घुस्य उद्देश्य निम्नलिखित थे 

(१) अधिक नि्घति--अ्वमृरयन ये फतस्वरूप भारतीय माल विदेशों पे मस्‍््ता ही जापगा 
जिमछे भारत वे पिर्यादों में बुद्धि होगी 

(२) आपातों में कमो-- विदेशी आयातो के बदले में भारत को अधिक रकम देसी पड़ेगी 
जिसके पवस्वरप भारत में आयातों वी मात्रा बम हो जायेगी । 

इन दोनो उद्देश्यों वी पूति से भारत या व्यापार संतुलन पक्ष में हो सत्रेगा तथा जो माल 
पहने आयात हो रहा था उसको जगह भारत में हो अच्छा माल बनने लगेगा । 

(३) विदेशों पंजो को प्रोत्साहन- गिदेशी माल वा आयात वस होने मे बुछ विद्ेशी पृंजी- 
पति भारत में हो पूंजी लगातर साल बनाने पे प्रोस्माहित हति ) 

(४) अवाछ्तोय त्ियाओ का अन्‍्त--रुपये ये अवमूल्यन से भारत से स्वर्ण थे तम्वर 
व्यापार में कमी होगी तथा विदेशी विनिमय की चोरी बम हो जायेगी । 

(५) विदेशों सहापता--भारत वो विज्लास वे विए प्रिदेशी महायता प्राप्त होने लगेगी । 

विह्वेदण--शारतीय रपये वा अवधूस्यन बहू ही विवशञता वी स्थिति में किया गया । 
विस्तु इसके द्वारा जियए उद्देश्यों वो पूति वा अनुमान लगाया गया था उनमें सफ्लता मिलने की 
सम्भावना बहुत कम थी । इसवे निम्तविसित बारण थे 

(ब) शारत में बढ़ते हुए शूल्यों पर रोड नहीं लगायी जा सकी । जून १६६६ मे अगस्त 
१६६७ तक भी मृत्यों मे लगभग ३३ प्रतिशत वी व॒द्धि हो गयी । क्षत, निर्यातोंस विश्ेप बद्ध 
होते वी सम्भावना बहुत वम थी वास्तव में, अवशूल्यन वे पश्चाव्‌ पटमसन वे माल तथा वस्त्र 
के नियनि में बुछ कमी हुई। 

हे (स) निर्यात वृद्धि बे लिए उत्पादन में वृद्धि होना बहुत आवश्यत्र है रिन्‍्तु अनेक क्षेत्रों में 
मशीनों वो चालू रखन वे दिए अनिरिक्त पुर्जे आदि आयात बरना आवश्यक है। इससे आयात 
में दृद्धि होपी किन्तु इलादन बढ़ना आवश्यक नही है । 
हु (ग) अययूल्यत में भारतीय अयं-व्यवस्था में दिदश्षियों था विश्यास दगघगा गया, अत. देश 
में विदेशी विनियोग अथवा ऋण पूँजी भायात होन की आशा बहुत-क्म हो गयी । 

_ _ वास्तव में, सखपार वो वस्तु मूल्यों को क्डाई से नियन्धित बरना चाहिए तथा उत्पादन 
बढाने मे लिए विशेष कदम उठाने चाहिए अन्यथा बृछ्ठ समय पश्यावू ही रपये या पुन अवमूल्यन 
परने वी परिस्थितियों उपन्न हो सकती हैं । 5 


४८४ | भारतोय मुद्रा का इतिहास --३ 


३ विदेशों विनिमय संकड 
(0एहाठाव एरटप्र4्ठए एशा$डा5) 


स्वतन्वता के प्रश्चात भारत को जिन समस्याओं का सामना करना पडा उनमे सम्भवत 
सवमे महत्त्वपुर्ण समस्या विदेशी विनिमय की है। यह एक भान्य तथ्य है कि योजनाओं के तत्वाव- 
धान में विकास करने के लिए भारत को विदेशों से बाफी अद्धिक माल मंगदाना पड़ा है। इस 
माल का भुगतान करने में अत्यन्त कठिनाई आयी है क्योकि वीनो योजनाओं वी अवधि मे आयाती 
की मात्रा निर्यादों की तुलना में निर-तर दर्ती गयी है जिसका अनुमान निम्नलिखित शक डो से 
हो सकता है 


एाणफफफिय---..तक्‍त_ (ऐड सथोशे) रुपयो में) 
प्रथम दितीप तृतीय १६६६-६७ से 








योजनाकाल योजनाकाल योजनाकाल १६७०-७१ 
जआयात | क१... रा 7 उगय7ए् उन "६१४ ४,९२६ ६,१७७ ६,०२६ 
निर्यात ३,०४४ झशाक्रम्त "7-३ ३०७० _ ११० ३,७६० ६,१६५ 
घाटा ५७१ १ ऊआऊआउय जज सए च्थय १६ २,४१७ या 


इस प्रकार योजना के बीस वर्षो मे देश को लगभग ७२०० करोड़ रुपये की विदेशों विनिमय 
की कमी का सामना करता पड़ा । इस कमी कौ पृत्ति के लिए सरकार ने पौण्ड पावनों वा प्रयोग 
किया तथा शेष घाटे की पृततिके लिए विदेशी सरकारों तथा अन्तरराष्ट्रीय वित्त सस्याओ 
(विश्व ब्रेक तथा मुद्रा-क्ोप) में ऋण लिये। सम्पुर्ण योजनाकाल (१६५१-७१ ) में सरकार को 
१० १८० करोड हपये के तुत्य राशि के विदेशी ऋण स्वीकृत ज़िये गये जिनमे से ८,५२६ करोड 
रपये की रकम प्रयोग में लाथी गयी । शैप कमी की पूति पौष्ट पावनों से कर ली गयी ] 

चतुर्ध योजनाकाल (१६६६ (४) में लगभग ६,६३० करोद रपये का माल आयात होने की 
सम्भावना है और २,२५० करोड रुपये को विदेशी विनिमय प्छुणों मे व्याज आदि चुकाने के लिए 
पदयकता होगी इसके अतिरिक्त २८० करोड़ रुपग्ने अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोप को धुकाने होगे तथा 
(४० करोड स्पये अहृश्य मंदों पर खर्च करने होगे । इस प्रक्वार चतुर्थ योजना की अवधि में देश 
को कुन १२,३५० करोड रुपय की विदेशी विनिमय की आवश्यक्ता होगी, इसमे ४,०३० करोड 
हपये की भ्राप्ति विदेशी सहायता से हो सकती है। शेष ८,३०० करो रपये की पूर्ति विर्यातों द्वारा 
करनी होगी। वाह्तव मे, चतुर्थ योजना मे जिदेशी विनिमय का घादा पहली तीनो योजनाओं के 
सामूहिक घाटे मे भी रहा है। अवमूल्यन के नारण देश की आधिक प्रतिष्ठा को जो घवका ज्ञगां है 
और बंको के राष्ट्रीयकरण से जो वातावरण बना है उसके फ्लस्वरूप पांच वर्ष में ४,०३० करोड 
रपये की सहायता (ऋण यथा पूंजी के रूप म) प्राप्त रोना कठिन प्रतीत होता है। अत सरकार वो 
इस समस्या का समाधान करने के लिए निम्नलिलित कदम उठाने चाहिए 

(१) अनावश्यक आयातो पर कड़े प्रतिबन्ध लगाने चाहिए | 

(२) निर्यात बहाने के लिए अधिक अ्रयत्त करने चाहिए। 

(३) देश में युद्धस्तरीय प्रयत्तों द्वारा उत्पादन बढाने बी चेष्टा की जाती घाहिए। 

(४) विदेशी विनिमय ना व्यय करने में अत्यन्त कडाई से काम लेना चाहिए । 

प्रतिद्ध अर्थशास्त्रो डॉ० टॉमस के झब्दी मे, “सैद्धान्तिक उपदेश देने के स्थान पर भारतीय 
शासको को चाहिए कि उन्हीं उपदेशों को स्वय ग्रहण कर कार्यान्वित करने की चेध्टा करें क्योति 
पदाहरण सर्देव उपदेश से अधिक अभावश्चाती होता है।” 


आारतोपय मुद्दा का इतिह्स--३ | ५८५ 


३ भारत की वर्तमान मुद्रान्व्यवस्था 
(शप्ष्ठप्ष्ष्चाए $श्डाएाव 08 फ045फ7 टएशर्ष्टाइटश) 


भारत में सब १८६४ से पूर्व वम्वई, कलकता तथा मद्दाम के प्रेसीडेन्सी बैंक सोट तिर्मेमन 
का कार्य करते ये। यह नोट अपरे-अपने सौमिन क्षेत्रों मे ही चलन में थे। भारत सरकार ने 
घ्यवस्था की कि करोड रपये तक की पच्र-मुद्रा तो केवल सरकारी भ्रतिभृत्तियाँ कोष प्रे रखकर 
निकाली जा सकतो थी, परन्तु इससे अधिक मुद्रा निकालने के लिए शत-अतिशत स्वर्ण या चाँदी 
कोप म॑ रखनी आवश्यक थी। इस प्रकार देश में नोट निकालन की विद्वासाश्षित प्रणाली 
(00८47 $ए8/९७) प्पनायी गयी । 
अलुपातिक कोष प्रणाली (०एणााणाथ पेटइ्ट५४ 59४धया)--वैबिग्टव स्मिथ समिति 
वी सिफारिश पर भारत सरकार ने १६२० मे यह निश्यय किया कि कुल नोटो के पीछे ५० प्रतिशत 
कोप सोन या चाँदी के रूप में रखे जायेंगे तथा शेष नोटो के पीछे सरकारी प्रतिभूतियाँ, कोपागार 
विपत्र अथवा स्टलिय प्रतिभूतियाँ कोष में रखी जायेंगी । इस व्यवस्था के लागू होने के कुछ समय 
पहचान ही देश में मुद्रा की कमी की स्थिति उसने हो गयी । अत सरवार से यह निश्चय किया 
कि इस्तीरिपल बैक के माध्यम से कुल ११ करोड के नोट चलन में डाले जा सकते थे। यह 
व्यवस्था १६३५ तक चालू रही । 
रिजर्व बेक को स्थापना और नयी आनुपातिक कोष प्रणालो--सन्‌ १६३४ में रिकषव बेक 
की स्पापना हुई और नोठ निकालने का काम रिजये वेक को सौप दिया गया। इस प्रकार नोट 
तिकालने की थानुपातिक कीप प्रणाली स्थापित की ग्यी जिध्की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थी 
(१) रिजव बेर ओॉँव इण्डिया जितने नोट नित्रालता है उनके पीछे कम-सै-क्षम ४०% 
कोष रखना आवश्यक था। यह कोप स्वर्ण, चांदी अथवा विदेशी प्रतिभूतियों मे रता जा सकता था। 
(२) कोष के ४० प्रतिशत भाग में बम से बस ४० करोड रपये का स्वर्ण होना भावश्यक् 
था। इसका तात्पय यह है वि यदि रिजर्व देक् ५०० करोट रपये ते नोट निवालता तो २०० 
करोड रुपये के तुल्य सोना, चाँदी या विदेशी प्रतिभूतियय कोष भे रखती आवश्यक थी, परन्तु इन 
२०० बरोड रपये के मुल्य मे से त्रम-से-क्रम ४० करोट स्पये का स्वर्ण होना आवश्यक था | शेप 
१६० करोड़ रपये के कोप चांदी अथवा विदेशी प्रतिभूतियों में हो सकते थे । 
(रे) नोटों का ४० प्रतिशत भाग स्वर्ण, रजत तथा विदेशी प्रतिभूतियों द्वारा सुरक्षित 
होता था परन्तु शेष ६० प्रतिशत के पीछे भारत सरकार की भ्रतिभूतियाँ हो सकती थीं। 
वर्तमान पद्धति-- वर्तमान समय मे प्रचलित भारत की मुद्रा व्यवस्था को दो भागी में बाँटा 
जा सकता है--() नीट निर्ममन प्रणाली, (0!) धातु मुद्रा-यवस्था । 
नोट निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष पद्धति (वाणयशणा। 706ए0थां $,४दणा) पर आधा- 
रित है । वास्तव में, ५ अबहूबर, १६५६ तय देश मे आनुपातिक कोप प्रणाली ही अपनायी जाती 
रही परन्तु योजन्गआ के अन्तर्गत दिवास वे लिए बहुत अधिव रव॒म वी आवश्यकता पडी | इस 
रकम वी पूर्ति के लिए झानुपातिव कोष की व्यवस्था करना कठिन घा । अत ६ भक्‍टूबर, १६५६ 
से देश मे न्यूनतम कोप पद्धति अपना ली गयी ) इस पद्धति के अन्तर्गत रिजवे बैक वे लिए क्म-से- 
चम ११४ करोड रुपये का स्वर्ण तथा ४०० करोड रपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ कोप भे रखना 
अनिवार्य कर दिया गया । इतना कोध रखने के पश्चात्‌ वह चाह जितने नोट निवाल सकता था। 
३१ अक्टूबर, १६५७ से कोष की कुल मात्रा २०० करोड रपत्रे निश्चित कर दी गयी जिसमे कम- 
से क्रम ११५ करोड रपये का स्वर्ण तथा विदेशी प्रतिभूतियाँ हो सकती थीं। वर्तेमान में रिजवं वेक 
इसो व्यवस्था के आधार पर नोट निर्गेमन करता है। ३१ जनवरी, १६६६ तक रिजवं वेक मे रखे 
गये स्वर्ण का मूल्य ५३ ५८ रुपये प्रति दस ग्राम की दर से निर्धारित क्या जाता था। उसके 
पर्यात्‌ ८४ ३६ रुपये प्रति दस प्राम की दर पर विया जा रहा है । 


५८६ | भारतीय घुद्रा का इतिहास--रे 


नोट निकालने के संम्वम्ध मे इस तथ्य का उत्लेख करना भी कावश्यक है कि भारत वा 
रिजब बेंक २, ५, १०, ५०, १००, ५००, १,०००, ५,००० तथा १०,००० रुपये के नोट निर्येमित 
कर सकता है। १ रुपये का वोट भारत सरकार द्वारा निकाला जाता है तथा यह एक रपये की 
घातु मुद्दा का स्थानापन्न माना जाता है । 

धातु मृहा-विभिन्न राशियों वी पत्र-्मुद्रा के अतिरिक्त देश में दशमलब प्रणाली के 
अनुसार धातु मुद्रा भी निकाली गयी है । धातु-मुद्रा भारत सरकार निकालती है और इसका प्रचलन 
रिजवं बेंक अथवा सरवारी खजानो के माध्यम से बिया जाता है | धातु-मुदा के सभी अश (१, २ 
३, ५, १०, २०, २५, ४० तथा १०० पसे) सामेतिक छिक्‍्के हैं जिनमे हल्‍्की मिश्नित घातु का 
अयोग विया जाता है। 

मभारतोय मुद्रा व्यवस्था की विशेषताएँ-भारत की वर्तमान मुद्रा-प्रणाली की निम्नल्रिखित 
विशेषताएं हैं 

(१) देश में कागज तथा धातु वी सावेतिक मुद्राएं चलन में हैं। एक रुपये के अतिरिक्त 
सभी नोट रिजर्व बैक निकालता है तथा एक हपये वा नोट और सभो धातु-मुद्राएं भारत सरकार 
निवालती है । 

(२) मुद्रा-ब्यवस्था ख्चोली नहों है क्योकि पत्र-मुद्रा के पीछे बहुत कोए की आवश्यकता 
नही है ठप! घातु भुद्रा हस्के भौर सस्ते पदार्थों की बनी हुई है। 

(३) मुद्रा प्रणाली सरल है । 

(४) इसमे पर्याप्त लोच है, अत यह देश को विकासशील अर्थ-व्यवस्था के लिए सर्ववा 
उपयुक्त है । 
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भारतीय मुद्रा-वाजार को तिम्न दो भागो में बाँटा जा सकता है - 

(१) अश्तगठित भाग (एगणह्ुका5९वे 5९८०), 

(२) संगठित भाग ([08भ॥56४ $6०0०) । 

असगठित भाग मे देशी बेकर तथा साहुहार सम्मिलित हैं जबकि संगठित भाग में रिजर्व 
बेक, स्टैट बेक, विदेशों विनिमय बैंक, भारतोय व्यापारिक बैक तथा सहकारी बेक सम्मिलित हैं । 
देशी वेबर तथा साहूकारो के कार्पों का विवेचन एवं सहकारी बंक्ो की प्रगति एवं प्रवृत्तियों का 
विश्मेपण 'कृषि वित्त' नामक अध्याय में शिया जा चुरा है, अत, इस अध्याय में शेष सतयाओं का 
ब्यौरा दिया जा रहा है । 

१. रिजये बेक आँब इण्डिया 
(१858४ ए7 #4छार 08 906) 

भारतीय रिजर्द बेक की स्थापना १ अप्रैल, १६३५ वो की गयी थी । इसकी अधिकृत एवं 
प्रदत्त पूँगी ५ बरोड़ रुपये रखो गयी जिसका अधिकाश भाग निजी अशघारियो के अधिकार मे 
भा। स्वतन्त्रता प्राप्ति वे पश्चात्‌ १ जनवरी, १६४६ से रिजर्व बैक को सरकारी अधिकार मे ले 
लिया गया । 

प्रबन्ध--चैंतर का संचालन भार एक्र केसद्रोय सचालक्मण्डल मे निहित है जिसके २० 
सदस्य हो सकते हैँ। इनमे से एक गवर्मेर और चार डिप्टी गवर्नर ५ वर्ष के लिए केन्द्रीप सरकार 
द्वारा निशुझ किये जाते हैं। चार सचातक चारो स्थानीय मण्डलों (अत्येक से एक) से मनोनीत 
होते हैं ।॥ दम सचालरों की नियुक्ति केन्द्रीय सरवार इस प्रत्रार करती है कि दे व्यापार, उद्योग, 
सहपारिता आदि क्षेत्रो के विशेषज्ञ होते हैं। इनही नियुक्ति चार वर्ष के लिए होती है। सरकारी 
अधिकारी प्राय सरकार का वित्त सचिव होता है। उसका बार्यालय सरवार वी इच्छा पर निर्भर 
करता है। 


केंद्रीय सचालक्मण्डल के अतिरिक्त चार स्थानीय मण्डल बलकत्ता, वम्बई, तमिलनाडु 
तथा नई दिल्‍ली में हैं। इसमे पाँच-पौँच सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत सरकार ही क्रतो 
है | ये रदस्य अपने मे से एक अध्यक्ष चुन सेते हैँ | इनका वायंबाल चार वर्ष होता है । 
रिजवे बंर के कार्य --भारतीप्र रिजव बैंक द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किये जा 
सकते हैं - 
(१) नोद निर्मेमन (2२०६८ 550०)--ससार के अन्य वैद्धीय बैंको की भाँति रिजयें बेक 
को नोट निकालने का एकाधित्रार है। यह २, ५, १०, ५०, १००, ५००, १,०००, २१,००० तवा 
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१०,००० रपये की राशियों के नोट तिवाल सकता है । एक रुपये का नोट भारत प्रकार 
निकालती है डिन्‍्तु इसका प्रसारण रिजव बेक के माध्यम से होता है । 

रिजर्व वेंक अधिनियम कौ धारा ३३ के अनुसार, रिजंद बैंक जितने नोट निकालता है 
उनके पीछे कम से-क्म २०० करोड रपय के मुल्य का कोप होना चाहिए । इसमे से ११५ करोड़ 
रुपये का स्वर्ण तथा शेथ विदेशों प्रतिभूतियां हो सकती हैं। 

(२) साख नियमन--नोट तिकालने के अतिरिक्त रिजव वेब साख नियमन वा कार्य भी 
करता है। साख मियमन के लिए अब तक दैक ने बैक-दर, छुले बाजार की क्रियाएं, तरल 
के पानुपात प्रवृत्य साख नियन्त्रण तथा नंतिक दबाव वी क्रियाएँ अपनायी हैं । 

(क) बेक दर--रिजवं बैक द्वारा सितम्बर (६७१ तक बनेक बार बैक दर मे परिवर्तन 
किया ण्या है जिसमे पाँच बार दर में दृद्धि की है। इन परिवर्तनों तक एक बार कमी का ब्यौरा 
निम्न प्रकार है 





__ हटृहिवोवध पप/्पफ्षक्न पे की तिथि आपाउ:_----_.. चयौर | __ दर 
१ १५ सवम्बर, १६५१ ३-० से ३४ प्रतिशत 
२ १६ मई, १६५७ ४० ०» 
३ २ जनवरी, १९६३ $ ४ अर 
४. २४ सितम्बर, १६६४ भ्रफऊ 
५ १७ फरवरी, १६६५ ् 
६ ४ मार्च, १६६८ ६से५ , 
७ ८ जनवरी, १६७१ स्तन शतक से६द ,, 


भारत मे वंक दर परिवर्तन की निम्नलिखित विशषद्ाएँ रहो है 

(अ) बेक-दर में अधिक बार वृद्धि हो की गयी है । 

(4) वेक-दर का श्रयोग केवल साथ स्फीति का नियन्त्रण करने के लिए किया गया है। 

(स) भारतीय बेक-दर बाजार दसे वा अनुमरण करती रही है। 

(द) भारतीय बैक दर में परिवर्तन अत्य-्त कायरतापुर्वेक किये गये हैं, उसमें तीन वार 
को छोड़कर आधा प्रतिशत से अधिक परिवतन कभी नहीं विया गया । इसता परिणाम यह हुआ 
कि बैक-दर का प्रभाव बहुत लाभदायक सिद्ध नहीं हो सका । 

(ख) छुले बाजार की क्रियाएँ-रिजत बेक अधिनियम के अनुसार वह दिल्ली भी पार 
की सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा अल्पकालीन विल्ल खरीद या बेच सकता है । 

_स्जिवं बैंक प्राय सरकारी प्रतिभूतियों का लैन-देन ही करता है। इस लेत-देन के प्रोय 
तीन उद्देश्य होते हैं। प्रथम उद्देश्य प्रतिभूतियों की माँग बनाये रखना होता है। दूर उईशय यह 
है कि रिजय॑ बैंक वो क्रय विक्रय की क्रियाओ के फ्लस्वरूप सरकारी प्रतिभूतियों के पुल्यों में 
स्थापित्व रहता है, तथा तीमरा उ देश्य मुद्दा वाजार में साल-नियस्त्रण होता है । गत वर्षों में ऐजि् 
2 ढारा इन तीनो उद्देश्यों के लिए ही खुने वाजार की ह्ियाएँ (अर्थात प्रतिभुतियों का क्रय 
विक्षय) की गयो हैं। गत पाँच वर्षों के प्रतिभतियों के शुद्ध विक्रय की कुल राशि, लगभग १४० 
करोड स्पये थी । वास्तव मे, साख स्फीति का नियन्त्रण करते के लिए गत वर्षों मे विक्रय का कार्य 
कक हुआ है। आगामी वर्षों मे भी सरकारी प्रतिभूतियों की विक्री बढ़ने की सम्मावनाएँ 
याँचिक है। 

(7) प्रवृत्य साख निय-ञरण (४वत्लाएल (ता ए०॥००४)--भारतीय॑ रिजर्व बेद 
न बक्रिय कानून की धारा २१ के अनुसार कसी भी बैक को ऋषणों सम्बन्धी कोई भी आदेश 

"पा जा सकता है। इस धारा के अयुमार ही रिजर्व बैंक अनाज, हुई, मूँगफ्ली, तैल, कम्पनियों के 
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अश तथा अन्य वह्तुओं वी घरोहर पर रकम उधार देने सम्बन्धी प्रतिवन्ध 0 रह है। यह 
प्रतिबन्ध सीमास्तर (४६7) घटाने-वढान अथवा विशेष सम्पत्ति की घरोहर पर दिये जान वाल 
ऋणों की सीमा निश्चित करने के द्वारा लगाये गये हैं । 

(घ) नैतिक दबाव--रिजिे बैंक के गवर्नर हारा समय-समय कक को _पत्र लिखकर 
साख नियस्तरण बरसे वी सलाह दी जाती है ) घने वार बैंत अध्विवरारियों वे सम्मेतनों में भी 
गवर्नर द्वारा सास नीति के लिए मार्ग दर्शक तत्त्वों का विवेचन किया जाता है। इन मुझावों का 
बैंकों वी साख नोति पर प्राय स्वस्थ प्रभाव पडा है। 

(३) सरकार वा बेकर, प्रतिनिधि तथा सचाहशार (फकग८थ, 682 थाएं 80ए50० 
१० १४६ 50एथगण८ट07) --रिजव बेक वेन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारो वा वेबर है जिसतरा 
तालये यह है कि वेब द्वारा सरकार की करी स प्राप्त कुल जाय जमा की जाती है तथा उतकी 
ओर से कुल सर्चों वा. भुगतान विया जाता है। इसके अतिरिक्त जब भी बेखीय अथवा राज्य 
सरवार ऋण लेती है, रिजर्व वेश उस ऋण के विज्ञापन से वेकर बयूली तक का बुल प्रवन्ध करता 
है प्तरवार द्वारा लिए गय ऋणों के ठयाज समय पर चुकाने वी व्यवस्था करता है तथा अवधि 
बीत जाते पर ऋषणों वा भुप्तान करने जा प्रबन्ध करता है । 

भारत सरवार विदेशों से ऋश अयवा पूंजी सम्बस्धी लेक-देन के जितने समझौत सम्पत 
करती है, वे सब रिजव बैक के माध्यम से हीं दार्यान्विव किये जाते हैं। इसके अनिरिक्त स्भो 
दित्तीय क्वियाओं वे लिए रिजर्व ब्रेक एजेण्ट वा कार्य वरता है। समय समय पर रिज़द बेक दे 
अधिवारी भारत सरबार को ग्रामीण वित्त, ओद्योगिक वित्त, कर-नोति, आर्थिक नोति अथवा 
प्रशुन्क नीति सम्बन्धी सलाह देत रहते हैं। आवश्यकता पहने पर रिजवे बेव अयने कर्मचारियों 
को भारत सरकार के किसी सस्यान में प्रवन्ध या सलाह देव के काये के लिए नियुक्त कर देता है । 
वर्तमान में रिजर्व बेक दे अनेक अधिकारों अस्तरयप्ट्रीय मुद्रा बोप, विश्व बेंक, औद्योगिक विकास 
बैंक, इृषि पुनवित्त निगम तथा यूनिट ट्रस्ट में काम वर रहे हैं। 

(४) दैकों,का निय-दण--भारतीय रिजव॑ बैंक वो भारतीय देकविग बानुन (850॥08 
एध्ड०४७०॥ /#४/) द्वारा ऐसे अनेक बधिकार दिये गये हैं जिमके द्वारा वह भारत में कार्मशील 
सभी व्यापारिक वेकी की नीति तथा क्वियाओ का वियमन करता है। इन अधिकारों में मुख्य 
निम्नलिणित हैं « 

(क) लाइसेंसर--अ्रत्येक व्यापारिक बैकी को लाइसेंस के लिए रिजर्व वेक को प्रार्यनापत 
देवा पढता है। रिजवं बेच द्वारा सम्बन्धित बेक दे प्रवस्ध तथा आवधिक स्थिति वी जाँच घर सी 
जाती है और उप्तरे आधार पर लाइसेंस सम्बन्धी निर्णय किया जाता है । इस सम्बन्ध में यह बात 
स्मरण रखना आवश्यक है कि रिजर्व बे को लाइसेंस के लिए प्रार्नापन देना यय्षेप्ट है॥ उसके 
बाद लाइसेंथ वी वस्तविक ध्राष्ति के लिए प्रतीक्षा जिये बिना ही नया बैक कार्य आरम्भकर 
सकता है, किमी बेंक की उस समय कार्य बन्द कर देना पड़ेया, जबकि रिजर्व थक उसे लाइसेंस 
देने से इन्कार कर दे । एक वार लाइसेंस प्राप्त करने के वाद यदि कोई बैंढ ठीक प्रतार स बाय 

हीं दरता तो उस लाइमेंध रह विया जा सकता है। 

(ख) प्रवन्ध-रिजर्च बेक इस बात का ध्यान रखता है कि (3) बोई व्यक्ति एक से अधिक 
बैंक वा सचालर न हो, तथा (0) जिसी व्यक्ति के प्राप्त किसो व्यातारिक बैक के एक प्रतिशत से 
अधिक अश न हो । 

उपर्युक्त दोनों नियम भारतीय बे किये व्यवस्या को अधिक प्रजातन्त्रीय तथा सुब्यवस्यित 
रखने के लिए बनाये गये हैं । 

(ग) पूंजो--मभारत का कोई नवा देक ५ लाख से कम पूँडी से स्थावित नहीं जिया जा 


४६० | भारतौय बेकिंग व्यवस्था 


सकता । इसके अतिरिक्त किसी बैद कौ प्रयित पूँजी अधिकृत पूँजी के ५० प्रतिशत और प्रदत्त 
पूँजी प्राधित पूंजी के २० प्रतिशत से कम तही होती चाहिए । 

(घ) ज्ञांखा विस्तार--रिजव बंक से अनुमति प्राप्त किये बिना कोई बेक नयो शाला 
नहीं खोल सकता । यह व्यवस्था बेत्रो की शाखा व्यवस्था वा नियन्त्रण बरने के लिए है । 

(ड) मकब कोष --प्रत्येफ अनुमूचित बंब॒ के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनो कूल 
जमाओ दा कम से कम ३ प्रतिशत रिजव वैत् के पाम नकद रूप में जमा रखे । यह राशि जमाओ 
की १४ प्रतिशत तक बढाई जा सकती है 

(च) तथ्यो को साँग--रिजवं बंब किसो भी बेक से किसो भी समय कोई भी सूचना माँग 
सकता है। इन सूचनाओं के अतिरिक्त प्रत्येक बेक के लिए अपने अन्तिम खातों (स्थिति विवरण 
तथा लाभ-हानि खाता) को तीन प्रतियाँ रिजर्वे वैक के पास भेजनी आवश्यक हैं। 

(५) समाशोषन व्यवस्था (0६078 धपाधाएधएथाा]--वैशे वा बेक तथा अन्तिम 
ऋणदाता होने के नाते रिजव॑ वैर अपने स्थायनवाल से ही समाशोधत का वाय॑ वर रहा है। 
रिजबे बैक की स्थापना के वर्ष (१६३५) में कुल ४ समाशोधन गृह थे जिनकी मख्या १६७१ से 
१०४ हो गयी । सप्ताशोधन गृह मे शोधित्त चेक्ो वो सच्या १६५१-४२ से लगभग २८ करोड थी 
जो (६७० ७१ में बढ र ११२१ करोड हो गयी। शोधित चेक्ो की रकम १६५१-५२ में लगभग 
७६ अरब सपये थी जो १६७० ७१ में बढकर लगभग ३३२ अरब घ्यये हो गयी ! वेको के पारए्प- 
रिक लेन देन सम्बन्धी सम्पूर्ण शोधन रिजवं बैक के माध्यम से हो रहा है । 

(६) बैंकों का बैंक (837॥.६5' ॥37)--रिजर्द वैक अनुसचित देकों के नकद वीप जमा 
रखता है, उतके बिलो की पुतकंटौनी करता है तथा उन्हें सरकारी प्रतिभतियों को धरोहर पर ऋण 
देता है। रिजव बैक अनुसूचित बेको को अल्पक्रालोन हथा कुछ विशेष कार्यो के लिए मध्यमकालीत 
ऋण देने की व्यवस्था करता है। वास्तव में, व्यस्त काल (नदस्वर से अप्रैल मई तक) में व्यपारिक 
तथा राज्य सहकारी बैंको को सम्पूर्ण वित्तीय आवश्यकताओ की पूर्ति रिजवं बैंक द्वारा की 
जाती है । 

(७) जिदेशी विनिमय को व्यवस्था (#0900509॥09 0 ए0 ७69 ६९०स१०)-- 
रिजर्व वैंक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और भारत के विदेश स्थित दूक्षावा्तों के लिए विदेशी 
विनिमय की व्यवस्था करता है। भारतीय एके की विदेशी विनिमय दर बनाये रखते के लिए 
रिजव देंक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है । रिजव बेक का विनिभग-नियल्रण विभाग देश 
दो निदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूत्ति का सम्पूण लेखान्जोता रखता है और माँग 
और पूर्ति मे सन्तुलन बनाये रखते की जेप्टा करता है । 

रिजिव बेक और प्रामोण साख (६5९४८ फ्द्माए 4 (रण 07६80) “रिजर्व बैंक 
द्वारा ग्रामीण साख की विशेष व्यवस्था के लिए निम्नलिखित सुविधाएँ हैं 

(१) कोवो को स्थापना--कृषि या ग्रामीण साक्ष की सुविधा देते के लिए रिजर्व बेंक मे 
राष्ट्रीय हपि सास (दोघेकालोन) कोष (पर्राणाग सैड्गाप्णताश ए0000---००४नवए/ 
0फछाबा075 -+कीणा0) तथा राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरीगरण ) (पड ७णाशं #छप्चपरौण३ 
(7९6॥--5080॥54807--7णा) स्थापित किये गये हैं। ३१ मार्च, १६६६ को इन कोषों 
मे जमा रकम क्रमश १७२ करोड़ रपये तथा ३५ करोट रपय थी । 

द् दोर्धकालोन बोष मे से सहकारी बैंकों तया भूमिदन्धक बेको को ऋण दिये जाते हैं तथा 
पै मवन्धक बची के ऋणप्रञ और सहकारी समितियों के अश खरीदे जा सकते हैं। स्थिरीकरण 


री का प्रयोग सूद पडने की स्थिति में किसानों द्वारा दीघंकालीन कोष के ऋण चुकाने में सहायता 
के लिए क्या जाना है। 


भोरतौय दे किंग व्यवस्था | १६१ 


(२) साख गारष्डो योजना-सन्‌ १६६० में सरकार द्वारा लघु उद्योगी को आर्थिक 
सहापता देने के लिए साख गारण्टी योजना (एाशवा। 00487[66 $लाथय०) लागू की गयी । 
इस योजता का सचालन रिजवे बेक करता है। इसके अन्तर्गत व्यापारिक बैक तथा सहकारी बेक 
लघ उद्योगों को मध्यमक्ालीन ऋण दे सकते हैं। इन ऋणो पर सदि कोई हानि हो तो उसके आधे 
भाग वी क्षतिपूति रिज्दे बेक द्वारा (भारत मरकार वी ओर) दी जावी है । 


ररेजर्य देक को सफलताएँ--रिजदद बेक ने अपने कार्यकाल में निम्नलिखित कार्यों में 
सफ्लता प्राप्त की हे 


(क) सरकारी वेकर, प्रतिनिधि तया सलाहकार के रूप मे उसने सराहनीय कार्य किया है । 

(ख) इधि साख के लिए रिजव॑ वेक द्वारा विशेष व्यवस्थाएँ की गयी हैं। 

(ग) रिजर्व बेक द्वारा औद्योगिक वित्त नियमों के अश खरीदे गये हैं तथा वह इन निगमो 
को ऋण आदि भी देता है । इससे औद्योगिक विकास के लिए ययेप्ट वित्तीय सहायता को व्यवस्था 
की जा सकी है । 


[ध) समाशोघन व्यवस्था करने में भी रिजवं वेक ने तत्वरता का प्रदर्शन किया हे। देश के 
१०७ स्थानों से, जिनकी जनसंख्या एक लाख या अधिक है, १०४ समाशोधन-गृह स्थापित किये 
जा चुके हैं जिससे वे क्िग विकास को बहुत बल मिला है। 

(ड) रिजर्व वेत द्वारा अपनी साविर पत्रिका तथा चार वापिक प्रतिवेदनों (२९/ण।॥ णा 
एप्फाशाएए जात कका॥०९, प्राश्यात आ0 ९708765$ ० फ्रेग्यांताड जी वा03, 5था50९4) 
पृक्काछ ॥धभावह 0 फ्रशाएड ॥0 वाठा9ठ, थात 5थ्ाहाार॥ 5ध्याध१8- एइशृअआगहए 0 
(0००एथ भश६ )०१९ए०॥ ॥ ॥709) में देश की आधिक प्रगति, वे क्गि विकास तथा सहकारी 
क्षेत्र वी प्रगति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण आँरडे प्रस्तुत किये जाते हैं । 
रिजर्व देक फो अस्फलताएँ--रिजव देक निम्न क्षेत्री मे विशेष सफलता प्राप्त नही कर 
सका है 

(१) छुद्मास्फोति--रिजवं वँक मुद्रा-स्फीति का नियन्त्रण करने मे सफल नहीं हुआ है । 
वस्तुत १६५१ ४२ मे देश में कुल मुद्रा (नोट धातु-मुद्रा तथा बैंको की चालू जमा) पूर्ति लगभग 
१,८४८ करोड रपये के तुल्य थी जो जून १६७१ में ७,४४६ करोड रुपये से भी ऊपर हो गयी । 
दे फलस्वरूप ही वक्‍्तु मूल्यों का सूचकाक जो १६४१-४२ में ११८ था, बढ़कर २०७ तक 
पहुंच गया । 

(२) रुपये रा विदेशी सूल्य--रिजव वैके भारतीय रुपये को विदेशी विनिमय स्थिर रखने 
में भी सफ्ल नहों हुआ है। इसका प्रमाण यह है कि स्वतन्त्रता के पश्चाव्‌ भारतीय हपये का 
दो बार अवमूल्यन करता पड़ा । सितम्बर १६७१ में हो खुले वाजार मे एक डॉजर का मुल्य 
साढ़े बारह रपया था ( 

(३) बेक व्यवस्था--रिजवं वैके ने देश की व्यवस्था को सुदृढ बनाने में बहुत सतकंता से 
काम नही लिया | जो वुछ प्रयत्व किये गये हैं वे १६६० में पलाई संण्ट्रल बेंक की असफलता के 
परचात्‌ हो किये गये हैं। इनके परिणामस्वरूप देश मे अनेक दुबेल तथा बिना लाइसेंस प्राप्त बैक 
बम बर रहे हैं। 


४ (४) प्रकाशव--रिजर्दे देढ़ के प्राय सप्दी प्रवाशन देर से निकलते £ै और उनके मुल्य भी 
बहुत ऊँचे हूँ । 


(५) देशो बेकर--रिजवं बैंक देशो बैकरो को अपने नियन्त्रण में लाने से असफल रहा है । 


५६२ | भारतीय देकिंग व्यवस्था 


स्टेट बंक आँव इण्डिया 
(छर्यह 34क्ा८ 07700) 

संथापना--ग्रामीण साथ सर्वेक्षण समिति ['रिणाण टाल्तेत 5७५९५ ए०शाश८थे ने 
यह मिफारिश की थी कि भारत के इम्पीस्यिल बेक तथा देशी राज्यों म स्थापित दप्त बैंको (छ0)8 
ल॑ छा003, 59, त॑ छत बनता, छिपी. थे ६६ १९ए४णत, छशा। ण॑ [एएणल, छाए ए 
गंबाएप, गिर: छा क३००९, गिथा।. ० एशग), फ्ेवां: ते रिशु्शीवा॥, सिक्षां: णी वा 
ह्ाडक08 पोशा। ती॑ ]790 पाएठा८) को मिखाकर स्टेट बेक ऑँव इष्टिया की स्थापना कर दी 
जानी चाहिए । तदनुमार भारत सरकार न एक विशेष बाबुत (8॥86 छिक|: ० [008 है 2) पास 
बर १ जुलाई, १६४४ ते स्टेट बंक आँव दण्डिया को स्थापना करदी। इस वंक से बेत आँव वडीदा 
तथा बैंक ऑँज राजस्थान अलग रखे गये क्योकि बड़ौदा वेक भारत के पाँच बड़े बैंको मे से था 
और राजस्थान बैक ने स्टेट बैक में मिलने स इन्कार कर दिया ! शेष आठ वेकों वो भी स्टेट बेक 
में सम्पूर्ण रूप से नहीं मिलाया गया वल्यि उन्हे स्वतन्त्र रूप में स्टेट बेक दें महायक (9७0४907)) 
बा झप दे दिया गया । इन चेको ते नाम के पहुल स्टेट! शब्द जोट दिया गया। जनवरी ११६३ से 
सीट बेंच आव बीवानेर तथा सटट देव आव जयपुर रो मितारर सटट बेत्र आँव बीकानेर एण्ड 
जयपुर नाम रप दिया गया । इस प्रकार अप स्टट बेक परिवार मे स्त्रय हटट बीत तथा उसके सात 
सहायक बेंक है | 

पूंजी तथा प्रवन्ध-स्टेट मेक की अधिहत पूँगी २० करोड रपये रखी गयी है जो १०५- 
१०० शपये के अशा मे विभाजित है। बेक वी प्रदत्त पूंजी ५६२५०,००० स्पये विश्चित की 
गयी है । 

स्टट बेक की प्रबन्ध व्यवस्था एक केन्द्रीय मचालक्मण्डल (एलाधबों 8040 ए क्‍0000 
079) द्वारा की जाती है । सचालकुमण्डल में विस्तलिखित सदस्य होत हैं 

(१) एक अध्यक्ष तथा एक उधाध्यक्ष बी तियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। 

(९) अधित ऐे अदिष दो प्रत व संचोतक गरकार वे अनुभादन पर संचतक्मध्डज हंस 
नियुक्त किये जाते है । 

(३) प्रत्यक स्पातीय मण्डल का समापति-- वर्तमान में ७ स्थानीय मण्टल हैं । 

(४) दो पचालकी की नियुक्ति निजी अशधारियों द्वारा की जाती है। वर्तमान में तिनी 
अश्धारियों के पाम स्टेट बैक क' कुल जग्रो का द प्रतिशत है । 

(१) रिजबें बेंत़ की सताह से भारत हरत्र7र वम सं वम दो और अधिक स अधिक छह 
सचालक तियुक्त कर सकतो है। ये व्यक्ति महतारिधा याणिज्य उद्योग, बरेक्िय अथवा वित्त 
सप्वन्धी विशेषज्ञ होते है । 

_स्पानीष मपउल--सटेंट वेक का केन्रीय कार्यालय वम्वई में है जहाँ से केद्रीय संचालक 
मण्डल बेब की नीति निर्यास्ति करता है। झसते अतिरिक्त इमक सात स्थानीय मण्डल है. जो 
कवकत्ता, कानपुर, बम्बई अहमदाबाद, नई हिल्ली मद्रास और हैदरादाद मं है । 

स्थानीय मण्डल का गठन विम्त प्रकार होता है 

(१) एक अध्यक्ष--रटरेंट बैंक के अध्यक्ष ही पदेन अध्यक्ष होते है । 

(२) कद्धीय सचालकमण्डल के सदस्य जो सम्बन्धित स्वानोय मण्डल के सीत में रहते हैं ! 
पा ंपक दैक की सलाह से भारत सरबार नियुक्त करती है। 
२ किन गयी बयां 2 ह4५8.8% द्वारा, यदि उनके प्रास स्टेट वैद के कम स कम 
बह! हू कोई ग्तिनिरित्व नही मिल्गा । 
(५) स्थानीय मण्टल झा कोवाब्यक्ष ल्‍्था सचिद । 


भारतीय बंबिए ध्यपप्पा | ४६१ 


ग्यानीय गण नै गदायौं मे से ही रत को रिज्राय ज से गवगर द्वारा संगत बियुफ 
अर दिया जाया है । 

पैट बे के उद्देष्य एवं [त--स्टेट प्रेत के हिस्नेशिखिंग उद्देश्य से जिययी पति मा ओयोरा 
गीजे दिया जा रहा है 

(१) प्रामों में धेकिंग व्िक्षाध-- रपट बरत की स्थापत वा अपर एर्देश्य पे था नि यह 
है बजिंग सु्तिध्ाओं या विस्तार सरगा समा प्रार्मा गे मेकिय गुविधाओली विशेष अ्पक्नष्पा 
बरेगा । हद जुगार यह विद्िता जिया गधा वि सह प्रशस परौय वर्ष में (३० जग, ९६० रोक) परम 
से बप ४०० भधी शापाएँ सोजमा । स्टट बंद ने जूते १६६०७ वो ही इस लट्य थी पुल मशेखी । 
तथरतान्‌ कर्व शागिति वी थिप्रारिश पर आगामी बज यर्षा मे ३०९ गयी शाताएँ लोवी का 
विखचय वियया गया | इसे लक्ष्य की भी पूरि कर सी गरथी है । शादसुधार ४३ दिगाजर, १६७० हैप' 
स्टेट बेड थी शा्राआओ वी संध्या ४ १२२ हो गयी । इंशक पश्यान भी शा विश्तार यो सर्च 
जारी रव है । 

(२) एश शक्तिशाली प्रेत वा वमशि--रस्ट अं या रखा।वा को एज रदृम्य था! था नि 
इंगम मुठ अत वा विखयय तर देश में एव जयव शरिशारी सत्र को स्थापिया सी जाय जो यैश 
के वद्योग ब्यावर गया विशेशी विविमस शाध्य थी सशाजजी मे भद्धस्मपृर्ण थोगयास सर भत । 
बाल में, [व गाधनधापन्न बैंक देश मे सभी दो मे विीय सोगदाव दे सकता है । इसे दरिडि 
से ही देश के आड़ (वीवावर, जयपुर, पटियाला, ४ गौर, सीराष्ट्र #दशत्रार, गेशूर तथा ड्रोयवपौर 
जेब) की स्टेट थेत का शहधत्र बैत् झा दिया गया है जिशत प्रास्यहूण रडेंट ब्रत परियार एन 
शैलिंगाली खैर गंबदव का शत धारण धर पा है । ड्रध शरव को अनुधाव विष्रलिलिग चवशि 
हो गया है * 
रेट भ्रेष' भा धगदण 
१4 





बट दिगम्बर, १६३० (रोड़ रुपया मै) 
हक 2 आज अजीज नह कर जज 23:92 ली ट3-023:-4 टिक क नल पक कम पक 3: 
उटेट पेष' शहायव थे हुए प्रेत 
शा 20400 भोष प्रणानों का प्रतिशर 
१. आधवाविय १४ 4,१४६ ३,२७६ ३० 
३ जमा शव १,२२० ३३५ १,४५७ भ्् 
३. ऋण में ऑधप्रिम १,०१० शहद 4,3३१ ३० 
४, सरकारी पतिभूवियों हे 
विनियोध दर २ 4०६ ३० 


उपयुंत सातिका ये ध्वप्ट है जि स्टेंट बंक परिधार भारसीय बेतिंय हवस्था जी शाला, 
जमा सक मों गधा ऋध शेधों ने लगभग ३० प्रतिशत सो विधस्लेश सरवतां है। यह विश्चय की 
उसी शरति व अतीक है । 

(३) प्रामीण शाप के लिए गुविधाएँ-१22 जैक थी रथावगी बा कत्त महष्वप्‌र्ण उरेश्ध 
मद्था कि यह भारत के ध्रामीश दौयों में साल शुत्रिप्राओं था विस्वार रिया शाकि त7 गधों मे 
येगी, उच्चोग लूवा अ्यतरवाद थी अधि की सोते ) स्टैट बक से आता सार्थक मे ग्रामीण सास मे 
विकास कै विए निध्तितिन सुविधाओं के विस्‍्यार किया है: 

(क) मैषण एवं ऋणशस्टैट बक के राज्य सह़वारी बथैत के लिए कैसे स्थान म दूसरे 
हयात पर रत्म शीजा वी गुत्रियों साया" में ीत्र बार से उड़वर सी जे ऑर्जर दी है । इसे 


अतिर्कि बढ़ बे सीय सहकारी यों, राज्य गहवारी बेचा, आदियो आधा प्रविशय कस ब्याज 
पर श्ृण देया है । 


२६४ | भारतोय वेडिंग ध्यवत्या 


(छत) क्रप विक्रय तथा विधायन साख--स्टेट बैंक क्रय विक्रय समितियों को माल की 
घरोहर पर अथवा विशप परिस्थितिया म विना घरोहर ऋण दत्ता है । 

(ग) मोदामों के लिए वित्त -स्टट बैंक द्वारा अधिकृत मालगोदामों की रसीदों के आयार 
पर ऋण दिये जाते हैं। बह द्वारा ऊेद्दीय मालग्रोदम निगम के १ करोड़ रपय के अश भी 
खरीदे यप हैं जिससे दश मे सावपादाम बनाने में मदद मिलती है । 

(व) भूभित्र धक बेको को सहायना-स्टेट बैर द्वारा भूमिबन्धव बेक्ो वे झुणपत्रों की 
घरोहर पर ऋण दिय॑ जाते हैं तथा उनके ऋणपतन्रा की खरीद भी की जाती है । 

(ड) लघु उद्योगों को ऋण-साख गारण्टी योजना के अन्तगंत स्टेट बेक ने भत्र तक 
सर्वाधिक ऋण हिय हैं। वह जाना प्रत्पके शाखा पर लघु उद्योगों को उनके माल की घरोहर पर 
ऋण देता है । 

३१ दिमस्बर १६७० तक स्टेट बैक द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए दी गयी सहायता का 
ब्यौरा निम्नलिखित है 

(।) लघु उद्योगों के लिए सहायता--खाता बी सख्या. ५४१ ३०००, स्वीइईत रकम 
३३१ करोड़ रुपय, ऋण शप १६६ कटोद रुपये । 

(७) सहुकारी संस्थानों को सहायता-खाता वी सख्या ३े १००, स्त्रीहृव रबम २६६ 
करोड शुपये ऋण शप १४१ करोड़ रपये । 

(0) मालतोदाधों को रसीदो पर ऋण -खातों कौ सत्या १,५०० स्वीकृत रकम « ५ 
करोड स्पय्रे, ऋण शप १ वरोड रपये । 

(४) विदेशी विनित्तय की व्यवस्था-स्टेट बेक को आर्थिक हृष्टि से शक्तिशाली बनाते 
का उदृश्य यह था कि वह सवार के किती देश में भुगरान की सुविया प्रदान कर सी । वर्नेमात में 
स्टेट बैक २० महरवपूद्र बिदगी मुद्राआ में लेन दन की व्यरस्था ररता है जिससे सप्तार के किसी 
भी दश में भुगतान करना सम्भव है । 

उपयुक्त ब्यौरे से स्पष्ट है कि थंव को अपत सभी उद्देश्यों मे महत्त्वपूर्ण सफलता फिली है। 


विदेशों विद्विमय बेक 
(0एशडहञाठा+ ए९टमस4२02 ४#७घ्र 5) 


भारत प॑ कृछ ऐम बैक़ भी कायशील हैं जिनकी स्थापना विदेशा में हुई है और भारत में 
उनकी शात्षाएँ हैं । ऐस यैको की सत्या १५ है जिनमे ६ प्रिटिप्न ३ अप्रीक्त, २ जापानी २ 
पाकिस्तानी १ हाककाग १ हालैण्ठ तथा १ प्राप्त क हैं। इन बेको बी भारत मे बुल १३८ शालाएँ 
हैं जितम से भप्रिक्राश व देरगाहो अथवा बहुत बड़े व्यापारिक नगरों में हैं। इन वेकों वो भारत 
मे विदेशी विनिमय बेक या केवल विनिमय बैंक कहा जाता है। 

कार्य --विदेशी विनिमय बैवो के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं 

(१) विदेशों व्यापार में सहायता-यह वे विदेशी सेव देन में बहुत अनुमत्री हैं अत 
सह आयात तथा तिर्षात न्यापार के लिए छन की व्यवस्था करत हैं । 

(२) देझ्नी व्यावार में सहायता--विदेशी व्यापार की भाँति ही विदेशी विनिमय बेक देगी 
व्यापार के लिए भी वन की व्यवस्था करते हैं। देशी विचो, हुण्टिया आदि के भुगवान के अतिरिक्त 
वह ध्यापारिया दथा साहूसारों को झूण भी दे दते हैं जिससे व्यापार को बहुत प्लोत्पाहन मित्रता 
हैं। विदेशी विनिमय बैक गुततानी हण्डियो की घरोहर पर नियमित छत्र में ऋण देते हैं 

(३) व्यापारिक बेको के कार्य--विनिमय वेंक प्राथ रकम जमा करने, ऋण देने, विलो की 


कटीती करन क्षादि व्यापारिक वैकों वे सव प्रकार व कार्य करते हैं । 
न नमन +++-२+5- 5 


जि ३ न डर 
परकिस्तानी आक्रमण व समय से कस्टोडियन वे अधिकार मे हैं ! 


भारतीय मे क्िय व्यवस्पा [| ५६५ 


विदेशो-विनिमय बेकों को प्रगति--योजनाकाल परे भारत में विदेशी बेन की प्रमति का 
ब्योरा निम्नलिधित है: 
(करोड रुपयों में) 


& वकों हि सरकारी भ्रतिमुतियाँ 
वर्ष बड़ों को सत्या श्ञाप्राएँ जमाराशि ऋण दोष न 





में विनियोग 
१६५१-४२ १६ 2 १६२ १४८ प्‌ 
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ऊपर दिये हुए ब्यौरे से स्पष्ट है कि विनिमय वेको को शाखाएँ, जमा राशि, ऋण शेष तथा 
सणायी प्रतिभूतियों में विनियोजित रकम की राश्षि में बहुत वृद्धि हुई है । इस सम्यन्ध में उत्तेख- 
तीय बात यह है वि विनिमप बैंको ने भारत में जितनी जमा रकम प्राप्त की है उससे अधिक 
खम भारत में दिनियोजित वर रखी है इसका अर्थ यह है हि इन बैंको का भारतोय ब्याव- 
सायिक श्रगति में समुचित योगदान है / 
विनिमप बैंकों की मेबाएं--भारत स्थिति विदेशी विनिमय येज्तो वी उत्लेखनीय सेवाएँ 
निम्न विखित है 
(१) वह ग्राहकों वो उच्चस्तरीय सेवाएँ प्रदान करत हैं । 
(२) वह विदेशी व्यापार के लिए वित्तोय व्यवस्था करते है तथा इस क्षेत्र में अअन विशेष 
अनुभव से देश को लाभ पहुँचाते हैं 
(३) वह भारतीय व्यापारियों तथा पैेक्ो का सम्पर्क विदेशी व्यापारियों तथा बैंकों से 
स्पापित करते में माध्यम का वाम करते हैं । 
विनिमय बेको को भालोचनाएँ और उनका विश्लेषण -स्वतस्त्रता में पूर्व भारतीय बैंको 
की अनेक आलोबनाएँ की जादी थी जिन्‍्तु अर उनमे से रिप्ती मी आवोचया में सत्याश नहीं रह 
गया है, जिसका अनुमात विस्तलिखित तथ्यों से लग सकता है 
(१) गुप्त लेन देव--पह बेड अपन लेन देन गुप्त रखते थे और भारत में आते व्यतमाय 
सम्बन्धी खाते प्रब!शित नही करने थे, किन्तु अद इन बेंको वी की रिजर्व बेर वे अनुण/सन में 
दाम करना पडता है और भारतीय बानुन वे अन्तर्गत इन्हें अपने सम्पूर्ण भारतीय लेन-देन का 
विवरण प्रताक्षित कर उसती तीन प्रतियाँ रिज् बैक को भअजनो पडनो हैं। 
कर (२) छिदेशों को लास--इन देको पर यह आरोप था कि वह भारत में जप्ता प्राप्य बर 
पदेशों में विनियोजित कर देते थे। यह स्थिति भी अब बदव गयी है । भारतीय वंकिंग बातून के 
2 वैमार सभी विदेशों विनिमय बैकों को अपनी भारतीय जमाओ बा कम से बम ७४ प्रतिशन भारत 
हें रबहा पढ़ता है | वास्वविक्त स्थिति यह है. कि अब यह बेक भारत में पूंजी आयात करते हैं 
जैसा हि इसमे पूर्व दिये गये आँवर्डों मे स्पष्ट है । 
(३) विदेशी व्यापार में एकाथिकार--विदेशी बैक को विदेशी व्यापार सम्बन्धी लेन देत 
पर बहुत अनुभव है, करत इस दिशा में उनका एकाधिकार हो सकता है, परन्तु वास्तविक स्थिति 


++++++- 





भारत में ऋण पमिमिक ३६८ बरोड रपये 
सरबादो ब्रतिभूतियों मे विनियोग रइशरे ७ +» 
नव॒३ तथा याघता राधि रेल», 
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ऐसो नहीं है । वर्तमान में १४ विदेशी बैक के अतिरिक्त २७ भारतीय वैक भी विदेशी व्यापार के 
लिए वित्तोय व्यवस्था करते हैं । 

(४) पक्षणात-विदेशी विनिमय बेत्र विदेशियों तथा विदेशी कम्पतियों का पक्ष लेते थे 
और उन्हे अधिक सुविधा देते थे तथा अपने यहाँ उच्च पदो पर भी विदेशियों को ही नियुक्त करते 
ये। महू स्थिति स्वतस्त्रता वे पश्चात सर्वेबा वदल गयी है । 

(५) भासरतरिक व्यवस्था भे स्पर्डा--भारत के बेको मे विदेशों देंो की स्पर्दा अलस्त तीज 
रही है। वास्तव म॑ स्पर्डा करना क्षोई बुरी वात नही है वयोरि इसमें स्षेवाओ के स्तर में सुधार 
होता है । इस दृष्टि म यह आलोचना तववंसगत नहीं है। बतेमान समय में भारत के बैक भी 
ययेग्ट शक्तिशाली हो गये हैं और वह विदेशी वे को से बिना बंठिनाई के स्पर्दा कर सकते हैं । 

विदेशों विनिमय बको पर नियन्त्रण >भारतीय वेडिंग काबून द्वारा भारतीय वैकों वी 
भात्रि विदेशी विनिमय बैंको पर भी निम्वलिखित नियन्त्रण लगा दिये गये हैं 

(१) उन्हे कम लू कम १४ लाख रुपये नकद या उस भूल्य को सरकारी प्रतिभूतिमों रिजर्व 
बैब' के पास जबा रखनी पड़ती है। यदि वेब की शाखा कलकत्ता या वम्पई मे है तो इस रकम को 
मात्रा २० साख ग्पय है । 

(२) विदेशी विनिमय बकी को भी रिजर्व बैक से लाइसेस लेते के लिए प्रार्थना पत्र देना 
पड़ता है । रिजवं वैक वी आज्ञा के विदा कही कोई शाखा भौ नहीं खोली जा सकती । 

(३) विदेशी बैंकों को जपनी भारतीय जमाओं का बम सेन्वम ७५% भारत में ही विनि- 
बोजित करना पडता है । 

(४) उन्हें अपने भारतीय व्यवत्ताय का अक्ेक्षण वरवाना पड़ता है तथा उप्तका खाता- 
विवरण प्रदाशित करना पटता है और उम्रवी तौन प्रतियाँ रिजवं बैक को भेजनी पहली हैं । 

(५) रिजव बैक इन बेको का जब चाहे निरीक्षण कर सकता है तथा कोई अनियमितता 
(विशपत भारत विरोधी) पाते पर उ हे भारत म अपना व्यवसाय बन्द करने का भादेश दे सकता है । 

विदेशी वेंक्र अब भी व्यवप्ताय भ स््रतत्त हैं क्योकि उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गधा 
है । उनके लिए भारत में एक सलाहकार मण्डल की नियुक्ति करता आवश्यक है । 

व्यापारिक बंक 
(ए0%४६४९७६ 9४७१४६9) 

भारत मे कायशील व्यापारिक बँको को दो थ्रणियो मे रखा गया है--( १) अनुसुद्दित बेक 
($५॥6४४६४ 8375) तथा (२) गैर-अनुसूचित बे (२०) 5०7६०४०८४ 04॥॥5) । 

अनुत्तूचित बेक वह हैं (१) जिनकी प्रद्धत्त पूंजी तथा कोष कम से-क्म ५ लाख रुपये है। 

(२) जिनकी आधिक नीति रिजर्व बेक के मतानुसार सन्तोषजनक है । 

इन शर्तों का पालन न करने वाल बैक गरैर-अनुमूचित बैक हैं । 

व्यापारिक बेकों को ँ्र्गत--गत पन्द्रह वर्षों म भारतीय बेक। की प्रति निम्न प्रकार 





हुई है 
व्यापारिक अनुसूचित बंक 
5 हट लुकरदयया- लए अजय 
भारतीम अनुमुत्रित बेक गेर-अमुसूचित बेंक 
१६५१-४२ १६७०-०१ १६५३ ४२ १६७०-७१ 
१ सब्धा हर ६: भ्र्द डेडर १२ 
२ जमा राशि (करोइ र०) ६६० हू, रेडड ३६ 
३ ऋण, अग्रिम आदि , हा ४,१६९ ३ डर 
ढ़ 288 (सरकारी मे ० ) 
अविभूतियाँ 
जय ५“ २४७३ शहर | ३ ६ 
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मोजनाढान में भारतीय बैविय व्यदस्या में निम्तविखित प्रवृनियाँ हष्टियोचर होती हैं 

(१) भारतीय अनुसूचित तथा गैर-अनुसचित बैकों की सख्या में कमी बायीदै। ग्ैर- 
बनुयूचित देंकों की सद्या ठो ४४२ से केदव १२ रह ग्रयी है। दसका कारघ बह है हि दहत से 
बेंक ठो बन्द हो गये हैं, गेष दो बटे बेंकों के साथ मिदा दिया गया हैं । 

(३) अनुसूचित बैंकों वो जमा राशि लगदय आठ गुनों हो बी है. जबद़ि गैर-जनुम्नचित 
बेंड़ों को उम्रा रामि बहुत कम हो गयी है। देखका जारघ गैर जनुमूचित देंकों का विवयन है। 
वास्ठव में, दिनिदोग ठथा ऋषों के सम्पस्ध में की यही स्थिति उल्देखनीय है ॥ 

उपर्यूक्त दिवरथ से स्पष्ट है कि भारतीय बैकिय व्यवस्था में योज्नाकान में आमूल दूत 
परिदर्तन हो गये हैं। इस परिवर्सनों या झेल वारण रिजवं बेके की नीति है शस्त्र अनुसार दबंज 
बैंकों में मिला दिया ग्रता है। दस क्विया स वैकिय समठन में निश्चय ही सफ़्वता एवं शक्ति 
आदो है। 

भारतोय व्यापारिक देंकोों का राष्ट्रीयकरण 


भारत रे व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रोयरण--भारतीय व्याप्रारिक दंकों के शप्ट्रोयक रण 
डी माँग कई वर्षो से हो रही थी । इस माँय के उटेश्यों की पूनि वे विए ही १ फरवरी, १६६६ से 
भारतीय ध्यापारिक देंकों पर सामाशिक्र नियन्त्रय सम्बन्धी योशना लागू की ययो | इस योजना के 
लागू होने पर भी वामपरक्ती नेठाजों ठथा ठमाददाद के समयतों को सम्तोष नहीं हुआ हौर उन्होंने 
जहाँ भी अवसर मिला, देंकों के राष्ट्रीय रण को माय को दोहराबा। जुताई १६६६ में अखिल 
भारतीय काग्रेम का अधिवेशन बयतौर में हुआ जिसके दुछ दिन पूर्व काप्रेस के छुछ वामयल्ली 
नेताओं ने देश में लाग्रू करन के जिए एंड समाजवादी कार्यक्रम प्रसारित किया झिसमें बेंकों के 
राप्ट्रीयकरप की माय भी की गयी थो । वगवोर जयिवेशन के पहले दित ही भारत ही प्रपानमस्नी 
इन्दिंग गाठी हे भी देख में समाजवादी वायद्रम लागू करने न्‍ी इप्टि से एक नोट प्रसारित जिया 
झिसमें देश के प्रमुख निजी बेडों का यप्ट्रीकरघ भो सम्मिवित था । इस नोट की सभी दातों को 
ग्रइंसम्मवि में स्वीकार उर लिया गया | अधिवेशन वे समाप्त होते ही दिच मस्व्राठय का भार श्री 
मोशारजी देसाई से प्रघानमस्ती ने खे जिया लाहि बंगतोर अधिवेशन मे प्रारित प्रस्ताव के सभी 
मुद्दों को प्रावशाती टग ये लागू जिया जा से । तदनुमार १६ हुठाई, १६६६ को साया एक 
अध्यादिग तिकावा गया श्सिक्रे अनुसार भारत के १४ प्रसुख निजी स्थापारिक बेको का राष्ट्रोयक रण 
डेस्‍्ने की घोषणा वी गयी । यह अध्यादेश तस्काल लागू बर दिया गधा । इसे तुरन्त ही लोकसभा 
झरश पएरिल ऋरशबर क्लिप का रूप दे पिया याषा $ 
राष्ट्रीकश्रण को उल्लेघनोय विशेयताएँ--डस अधिनियम की प्रमुख विश्यवाएँ 
निम्ननिशित हैं : ४ 
(१) भारत के १४ निजी ब्याप्रारिक देझों का स्दामिस्द, डिनकी जमा राशि ५० बरोड 
रपये से अधिक थी, मरपारी अधिकार मे ले विदा गया | इत वेकों के नाम निम्ननिखित्र हैं : 
(0) संप्ट्रव वंके आँव इच्डिया, 
(४) बेक आंँद इच्डिया; 
(!स) प्रजाव नंशनात्र बेंक, 
(७४) दे आऑँद दटौदा, 
(४) द्ूनाइटेड बॉसशियत बैक , 
(५) कनारा वेक, 
(४) यूनाइटेड देंक ओंब इटया, 
(भ्मा) दना दें, 
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(७) ऐिण्डीकेट बैक, 
(5) यूनियन बंक आँव इण्डिया, 
(50) इताहाबाद बैक, 
(एा) इण्डियन बैक, 
(गा) बैक आँव महाराष्ट, 
(४१) इण्डियन ओवरमोज वेक । 
(०?) इन चौदह वैों को सम्पूर्ण सम्पत्ति दायित्व तथा कोप वांदि सरकारी अधिकार मे 
बांगय हैं। 
(३) इन बैंकों के अन्नधारियों को ८७ ५ करोड़ रफ्ये की क्षतिपूर्ति देने का निश्चय 
क्या गया है। 
(४) प्रत्यक बेक के मुझष अधिकारी उसके परिरक्षक (००५॥००/89) निधुक्त कर दिये गये 
विस्तु वेन्द्रीय सरकार किसी अन्य व्यक्ति को भी परिरक्षक् नियुक्त कर मकती है। 
(१) प्रत्यक बैंक के अध्यक्ष अयदा प्रबन्ध सचालक अथवा सचालक्मण्डल के सभी सदस्यों 
की इनके पदों से मुक्त कर दिया गया और नये मण्डलो को नियुक्ति कर दी ययी । 
(६) इत वेक़ों के अन्य कमंचारी तथा अध्रिकारो अपने पदों पर यधावत्‌ बने रहेंगे। ये 
भारतीय दण्ड विधान कै नवें अध्याय के अनुसार सरकारी कर्मचारी मान लिए गये हता 
(७) इन बंकों के सचालन के लिए सरकार द्वारा तियम बनाये जा रहे हैं। 
सरकार का दापित्व-राष्ट्रीयकरण के फ्तस्वहूप भारत सरकार को इन चौदह बेरों के 
मधधारिया को ६७ ५ करोड़ स्पया क्षतिपू्ि के रूप मे देना पडा है । 
आधिक दायित्व क अतिरिक्त मरकार पर सुम्य भार प्रबन्ध व्यवस्था का है। सरकार को 
इन वैंकों क लिए अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों की खोज करनी पडेगी तथा नये प्चालव्रमण्डल 
या सलाहकार मण्डल नियुक्त करन पड़ेंग | यह कार्य रिजय वेक तथा स्टेट वेंक की सलाह से किया 
जाना चाहिए। इस मम्बन्ध म मुख्य रूप म ध्यान दन की बात यह है हि अब सरकार के स्वामित्व 
में २२ व्यापारिक बैंक (१४ जय ३ स्टेंट बेर तथा ७ मह्दायत बेंक़ हैं) । इन बेकों के वुशत् 
सचानन के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (६. # 8) के समानान्वर भारतीय वेडिंग सेवा 
[704 पाक 5५४००) की स्थापना होनी चाहिए । वर्तमान में भी बैंको के मुख्य अधि 
कारियों की नियुक्ति पुरातनप्धी एवं सरकारी नोकरशाही को आदतों से युक्त सरकारी अधिकारियों 
मैं से नहीं की जानी चाहिए । सरकार को विशेष योग्यता वाले युवक अथवा ते किस क्षेत्र मे अनुभवी 
एव तप हुए व्यक्तियों को हो इन बैंक के सचालन का भार सॉंपना चाहिए। 
जहाँ तक इन वैको की जमा रक््मो का प्रइन है, सरकार के सामने कोई कठिनाई नहीं 
होगी वयोंकि सामान्य जनता उन्ही स्थानों मे नियमित लेन देन करती रहेगी, जहां वह पहले करती 
रही है। 
जहाँ तक वैको के कार्यातयों का श्रश्न है, राष्ट्रीयरण के पदचाव्‌ साकार के अधिकार मे 
लगभग ६,२०० बेकिग कार्मालय बा गये (जिनमें लगभग २ ४०० स्टेट दैके मे और ३,८०० विजी 
बेका में सम्बद् थ) जिनम से धीरे-घीरे नयरों में स्थित कुछ कार्यालयों को कम दिया जा सकता 
् सवावश्यक सच म॑ बचत होगी और ग्रामों मे नय कार्यालय स्थाप्रित करने में आसानी 
$3.3 
थी सब दादित्यों मे भी महत्त्वपूर्ण दायित्व इत बंका की नीति नियम आदि निर्धारित 
*। ईैस सम्बन्ध मे इन बैंको को कुछ समय के भोतर ही टेट बैंक वे! समकक्ष वावा 


भारतीय देंकिंग व्यवस्था | ५६६ 


लावश्यक है । उचित तो यह है कि तीन वर्ष के भीतर इन बैंको मे वे सब नियम, उपनियम लागू 
दिये जायें जो स्टेट बैक में लागू हैं। वि 
कु 39400 3007005 दैको दे रे राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में एक नरक 
उल्लेखनीय है। देश में कार्यशील १५ विदेशी वेंकों (जिनके निश्लेष लगभग ४५० वर करते रहते 
तुत्य थे), ४४ भारतीय अनुसूचित बैंको तथा १७ गेर अनुमूचित वेतों कि ख्प में ,वार्य की बल 
वी स्वृतस्तता दी गयी । इनमें गेर अनुसूचित बेंफो का विभेष महत्त्व नहीं है बयोकि ली ठुल 
सल््या घटकर १२ और जमाएँ घटकर लगभग १५ करोड रुपये के तुल्य रह गयी हैं। विदेशी शतक 
को राजतीतिक कारणों से छोड दिया गया है । वास्तव म, यह निर्णय समाजवादी घारणा से मेल 
नहीं खाता । जब राष्ट्रीयकरण वा निर्णय लना ही था तो देश की सम्पूर्ण बैक-व्यवस्था को सरवारी 
स्वामित्व मे लेता चाहिए था । यह सही है कि १४ विजी वेको के राष्ट्रीयक्रण के पश्चात्‌ देश की 
बेकिंग व्यवस्था का लगभग ८४ प्रतिशत भाग सरकारी स्वामित्व मे आ गया है किन्तु श्षेप १५ 
प्रतिशत की निजी क्षेत्र में छोडने के लिए कोई उचित तव॑ नहीं दियाजा सकता । यदि बबी का 
राष्ट्रीयक रण राष्ट्रीय हित मे किया गया तो निश्चय ही सभी बेच के राष्ट्रीकरण से राष्ट्रीय 
हित भी अधिक ही होता, कम नही । बैंको के राप्ट्रीयकरण सरीखे क्रान्तिबारी वद्धम बार्वार 
नहीं उठाये जा मकते, अत पुछ बैंकों को निजी छेत्र मे छोटना उचित नहीं कहा जा सकता ६ 
बेको के राष्ट्रीयकरण के प्रभाव 

भारत वे १४ प्रमुख बैंकों के राष्ट्रोयकरण से विमिनर वर्गों तया क्षेत्रों पर अलग अलग 
प्रभाव पडा है जो निम्नलिखित हैं * 

(१) बेकृण विकासत-देश मे बेविग विकास वी गति में तेजी आयी है और ग्रामीण क्षेत्रों 
में वेको की अधिक शाखाएँ खुली हैं क्योकि लोक-स्षेत्र के बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों मे खुलन वाली 
शाखाओं से होने वाती हानि की विशेष चिन्ता नहीं है, इसी कारण ३१ दिसम्बर, १६७० तक 
चौदह बैक़ों वी २,८७८ नयी शाखाएँ खोली गयी हैं । 

(२) फ्मंघारी-दर्घ--इन वैक्तो मे कार्यशोल कर्मचारियों मे कलर वर्ग पर विशेष प्रभाव 
नहीं पढ़ेया वयोत्रि उसके, वेनन, भत्ते आदि देमाई निर्णय (05597 &४०70) के अनुसार नही दिये 
जाते हैं। परल्तु इत भत्तो मे भ्रविष्य में वृद्धि लादि वो सम्भावनाएँ कमर हैं क्योकि लोक-स्षेत्र के 
उपत्रमों में होते बुले आन्दोलनों बो सरवएर प्राय सख्ती से दबा देती है। जून १६६६ मे स्टेट 
बैंक के अधिकारियों का आन्दोलन इस तथ्य का ज्वलन्त प्रमाण है। इस बान्दोलन को सम्नी से 
दक्ा दिया गया गौर अशधारियों की एक भी माँग को स्वीक्षार नही किया गया। 

जहाँ तक इन बैंको के अधिकारियों का प्रश्न है, उत पर मिश्रित प्रशाव पड़ेगा । इन बैंको 
के अधिकारियों को मुख्य लाभ यह हीगा हि इन्हें प्रतिदित बहुत देर तक काम नहीं करना पड़ेगा | 
यह प्राय देखा गया है कि निजो वेको के अधिकारी रात्रि को ८५ ६ बजे तक काम करते हैं। इस 
स्थिति का स्वाभाविक अन्त हो जायगा। किन्तु दूसरी ओर वहुत योग्य और बुशल व्यक्तियों के 

“लिए उप्नति के अवमर सीमित रह जाएँगे । निजो वेको में प्राय योग्यता और कुशलठा के आधार 
पर पदोन्नति की परम्परा रही है । राजकीय क्षेत्रों के बेको में पदोनति निश्चित नियमों या बरिप्ठता 
के बाघार पर मिलती है। अत वहां श्रेष्ठ कार्य करने वालों वे लिए विशेष प्रोत्माहन नहीं होता । 

अधिकारियों को पदोन्नति वे सम्पत्ध में एक और उल्नखनीय बात यह है कि निजी बैंकों 
में जिम पक्षपात अथवा व्यक्तिगत पूर्वापहों के आधार पर परोनति होती थी, उनका लौक-क्षेत्रो में 
चलना कठिन होगा क्योडि लोक-क्षेत्र में होने वालो अनियमितताओं के विरुद्ध उच्च अधिकारियों 


अपवा न्यायालय में अपोत् द्वारा न्याय प्राप्त क्या जा सकता है। लोक्मभा में प्रश्व उठाकर भी 
इस अनियमिनताओं को रोका जा सकता है | 


६०० | नारतीय वे दिय दश्वत्या 


(३) पुंजोबादी वर्गे“-भारतोय दैंको में भी अन्य देशो की माँति पूजीवादो प्रभाव अत्यद्रिक 
रहा है। जिन बैंको वी लोक-क्षेत्र में ले विया गया है उनके प्रबन्ध तथा सावन में पैजीवादी 
प्रभाव का बल्त हो जाउया । दहसे निश्चय ही शक्रायिश सत्ता का सकेद्रण कम होगा, सदूदे की 
प्रवृत्तियों में कर्मों आयेगी तथा देश को दचतों छा योजनाप्रों द्वारा निर्धारित प्रामम्रिरताओं 
के अनुत्तार विनियोजन करवाना सरत होगा। 

(४) आविक नोसियों का पाउन--चौदह प्रमुख वेको के राष्ट्रीययरण वा एंव अत्यन्त 
महन्यपूर्ण प्रशाव यद होगा कि सरवार द्वारा शो भी बायिद नीतियाँ निर्धारित जी जाएँगी या 
तत्मम्डस्थी निर्देश दिय जाएँगे उतका पालन उसी रूप में होता रहेगा और सरकार या रिजर्व वेक 
वो बार वार दे विग व्यवस्था वा निरीक्षण या परीक्षण बरवे वी आवश्यकता नही रहेगी । 

(१) शनता--बेवी के राष्ट्रीयक रण से उर्मचारी वर्ग में थो स्वाभाविर शिपितता आयेगी, 
उम्र इन दैंको वे सेवान्स्ता में गियावट आना स्वाभाविक है) टमसके परिणामस्वूप जनहा को 
बहुत कष्ट होते वी सम्प्रावना है | इस बैंकों सें गिपिसठा, त्ापरदाही तथा ध्रप्टाचार वी लिवायर्ते 
जानी धारम्भ हो गयी हैं । 

(६) निश्लेष बोमा पोजना--चौदह महत्त्वपूर्ण बैंको के राष्ट्रीयक्रण के परश्वात्‌ बेब की 
निश्षेष दीमा योजना विल्‍्॒ल ध्ययं हो गयी है क्योंकि वेवी मे रत्म जमा वरने वातों में से 
अधिक्षाब की खो को कोई ससरा नही है। दस टृष्टि मे निश्ेत्र वौमा तिग्रम को बनाये रखता 
ब्यय है) 

(७) ऋण नीतियों में समम्यय - लोकल्क्षेत्र म वैकिग वा विस्तार होत से प्राप्रों में वेविग 
मुविशाओं का विक्राम हुआ है, निजी व्यपारिर दँसों तथा सहकारी और सरवारी क्षेत्र प्राय 
प्रययिवाची ही शय हैं, बत कृषि खास और लय ड्ोगो को वित्तोय समस्याएं तोक-सब्र में बेकिंग 
विम्तार से बशत दुछ हत हो मकेंगी वरयोंति जहाँ महवारी क्षेत्र + पास धन वी कमी रहेंगी, दहा 
सरतारी क्ैत उसकी पूति हर देगा । 

बेकिंग आपोग के जिए नम क्षाप्रार--मारत मे बंका का राष्ट्रीयघन तो संद्धानति 
आधार पर नग्न है, न है उमम व्यावहारिक नवीनता है। वास्तव में चौदट और वेंकी के साप्दीयदरए 
द्वारा देश मे सोक-क्षेत्र की बेक-गवस्थों वा विह्दार मात्र किया गया है। भारत सरकार नें देंग 
की बे क्षिय व्यवस्था के पुनमठन के विए एक बरशिग जायोग (3#पाए (0णाएए5आणा) वियुत 
किया है। इप आयोग को चाहिए हि वह देग यी वैश्य समस्याओं का (राष्ट्रीवरप मे उस 
स्थिति के आप्रार पर) तय सिरे से अन्ययन कर और विस्तृत सुझाव दे । सरकार द्वारा नी बाग 
दे दृदय बहुत सुझयूय और विचवार-विमश व पश्चाव्‌ उछने चशटिए, ताकि लोड खेरीय देंकिंग, 

देश की जतता के मानस और राष्ट्र के आयिक विज्रास पर भार ने बनकर ठगकों बध्ितर्थि 
एवं क्र!ड्वम सेद्रा कर सत्रे) तन्नी राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य सही अर्थों में सफ़्त ही सतेगा । 


केसद्रीय वित्त 
८१ | रअशब फर्म ाु ७5 आ 
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केन्द्रीय दित्त 


(शा 0, छष्चबघरएछ) 
फिसी देश के केद्धोय वित्त का अध्ययन करने में उसकी आय, व्यप तथा लोक ऋण की 
जानकारी करनी पड़ती है, जत गहाँ भारत सरकार की वित्तीय व्यवस्था के विभिव अगो का 
ब्यौरा प्रस्तुत किया जा रहा है । 
भारत सरकार का आय-च्यय, १६७१-७२ 
(करोड रपयो मे) 
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कर से पिज्न राजस्व 
(६) ऋण व्यवस्पा (0०00 $ध ०८४) डर 
१ ६३० 
(०) मामाजिक तथा विक्यत सेवाएँ (5००2 शए० हि 
0८६४०फ४८१६० $चघा०६७) है ३ डे 
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(५) प्रशासनिक प्लेवाएँ १६० २७१ २३७ 
(६) कर तथा शुल्क संग्रह ६ ८ 8५ 
(७) विविध ३४२ ३५७ ४१३ 
योग ३१४२ ३,१६३ ३,४५७ 
राजस्व खाते मे अधिशेप जा्जणिका 7 # 5ईझः का : १३८ +-१86 -(१३ 
जोड आऊफ्रस्पम्ग़पउ---त.._.8७ _ औझुए  शब्ण | ३,३६२ ३/७४० 
अब इन सभी भदों पर क्रमश विचार किया जायगा। 
आय के सद 


(१) आव-फर ([700706 74₹)--यह एक प्रत्यक्ष कर है और व्यक्तियों की आप पर 
लगाया जाता है। रुम्पनियों अथवा व्यावस्ता बिक सस्यातो की आय पर लगाये गये कर को निगम- 


वेत्म श्चात वटती हुई आय पर बढती हुई दर में कट लगता है। उदाहरणत , भारत मे प्रत्येक 
व्यक्ति की ५,७०० झुपये तक की आप कर से मुक्त है। इवके पश्चात बढती हुई दर पर कर देना 
पडता है । 

आय-कर का प्रश्नाव करदाता की जैव पर प्रत्यक्ष पडता है भौर भारतीय वाय-कर विभाग 
हा कर की मय यथासमय नही की जाती | नोकरी-पेशा लोगो का आय-कर उनके वेतन मे सै 


केन्द्रीय वित्त | ६०३ 


हो कट जाता है, परम्ठु यदि उसी और किसी साधते से भी आय हो तो उस पर पर वी माँग 
में प्राय बहुत ऐेर होती है कौर उसका भुगतात करने में भी अगुविधा होती है।। मं 

भारत सरकार जितना आयनवर बशुल परती है उसका एवं भाग राज्य सवार का दे 
दिया जाता है । इस सम्मस्ध में प्रथम दिन आयोग ये यह सुझाव दिया घा कि आय-तर वी बुल 
प्राप्ति बा ५५ प्रतिशत भाग राज्यों में वोट दिया जाता चाहिए। दूमरे आयोग ने यह भाग ६० 
प्रतिशत तथा तौसरे आयोग ने ६६३ प्रतिशत वर देने ता मुझ्ाव दिया । चर्दुर्य तथा पचम वित्त 
आयोग ने आय-वर भा ७५ प्रतिशत भाग राज्य सखारों वो हस्तान्तरित परने वा सुझाव दिया 
छमे भारत धरकार ने स्वीकार कर लिया | ठुव आएिि वे ७४ प्रतिशत भाग व। वितरण राज्यों 
मे, ८० प्रतिशत जतममपरा वे आधार पर तथा २० प्रतिशर सेत्ीए वसूली वे आधार पर विया 
जाता है। १६७१ ७२ में आय-कर से कुल ४६१ ब्रोड रुपये की प्राप्ति होने का अनुमान है जिसमे 
से ४२१ करोड झपया राज्य सरगाों वो वितरित कर दिया जायगा । 

(२) निगम कर (एणएणण॥१ प833) देशी तथा विदेशों बम्परनियों दी आय पर जो 
बर लगता है उसे निगम कर बहा जाता है। निगम सर प्राय सम्पूर्ण क्राय पर एक निश्चित दर 
से लगाया जाता है और सम्पूर्ण आय ज्ञात करते गमय व्यावत्तायिवः सर्थों तया निश्चित दर पर 
अपवर्ष (200९090०७॥) आदि वी छूट दी जाती है । 

विगम वर से भारत सरबार को ४२० बरोड दुपये बापिद से अधिर प्रात्ति होती है। 
१६७०-७१ मे इस मद से ३६५ करोड़ स्प्रे वी श्राप्ति हुई और १६७१-७२ में इससे ४११ करोड 
रुपये प्राप्श होने को आशा है। भारत में निभी कम्पनियों (00,20० ८०॥०७॥॥05) को आय वे 
पहल हा ० लाख हपय पर ५४ प्रतिशत तथा शेष पर ६५ प्रतिशत कर देना पढ़ता है। सार्वशनित' 
फम्पतियों (70० ९०ए्रएजव6) को प्रथम २४,००० रुपये पर ४५ प्रतिशत तथा शेप पर ५५ 
प्रतिशत बर देता पछत्ता है। 

हि (३) प्ोमा शुल्क (0४४० 000०)--शरकार द्वारा अनेज वस्तुओ पर आयात अथवा 
निर्यात कर लगाये जाते हैं । वभी कमी आयात कर लगान वा उद्देश्य देशी उद्योगों को सरक्षण 
00702 4222 8 
से निर्षात शुल्व गाय जाते है । । 498 //#९488 डे कर 7404-५४, रे क है दप्टि 
विरेशी मौय कम लोबदार होवी है। 2 मर अप कक 
भारत मर 46227 66% 40708 आय मे निरलर वृद्धि होती जा रही है क्योवि 
जो त्ीमा शुरुक मे प्राप्त आय ४टढ बोर छ्धो 27 हो. गा है। १5895 :% मैं बटर 
करोड़ दपय प्राप्त होन का अनुमान है। +। १६७१ ७२ मेइस मद से लगभग ५३४ 


(४) सपीप उत्तादन-शुल्क (छग्राणा ९०७९ 000८४)--भारत सरत्रार ७० से भी 
की पा प्र उल्तादत शुल्क लगाती है। इस शुल्त वी यह विशेषता है हि यह एक अप्रत्यक्ष 
अर हर से वस्तु रा वपरिमाण अयवा मूत्य ने आधार पर वमूत्र शिया जाता है । 
वार हा [तार सधीय उत्तादन शुल्क का एक भाग राज्यों वो हस्तास्तरित करना 
नही है । यदि समद चाहे तो बुप बयूनी वा एक अश राज्यों थो दिया जा सत्ता है। 

कं पटल कक को केवल ३४ वस्तुझो पर कक गय संघीय उत्पादन शुल्क 
ता 5 मे बडा ह [थ॑ दरिद्त बायोष ने यह सुझाव है दिया कि सभी बह्तुओं (जिनसे 
अत ) प्राप्त उत्तादन शुल्श का २० प्रतिशत राज्य सरतारो वो वितरित 

देया जाना चाहिए और वस्त्र, ठम्बाजू सया शवव॒र पर बमूल किया बया शाधूर्ण उत्गदन बर 
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राज्यौ को हस्तान्तरित होना चाहिए । इस सुझाव से राज्यों की वियमित आय मे पर्याप्त वृद्धि हो 
गयी है। 

गत वर्षों में योजनाओ की कार्यानििति के कारण शाय. सभी क्षेत्रों मे उत्पादन में वृद्धि हुई 
है, अत सधीय उत्पादन शुल्क से प्राप्त आय भी बढ गयी है । १६७०-७१ में सधीय भाबकारी कर 
की कुल वभूली १५०४ करोड रुपये थी जिसमे से लगभग ३६० करोड स्पये की राशि राज्य 
सरकारो को वितरित कर दी गयी । १६७६ ७२ में इस मद से २,०८३ करोड़ रुपये प्राप्त होने की 
आशा है जिसमे से ४६५ करोट शपया राज्यों को अन्तरित कर दिया जायगा । 

(५) सम्पत्ति तथा पूंजीगत व्यवतताप पर ॒ कर (068 णा ९:0थाए 9 0४ग्ञागे 
प्र:क88000705)--इस मंद में कर सम्ददा शुल्क (8526 0009), सम्पत्ति-कर (शे०्शत-90), 
उपहार-कर (0॥0-030), मुद्रक तथा रजिस्ट्री (88095 शा्त ऐ८९४।६४७0०॥) औौर भूमि पर 
लगान (.970 २९८ए९॥ए०) सम्मिलित हैं । 

सम्पदा शुल्क (2/96 700५)-यह १५ भवदूवर, १६५३ से लगाया गया या। इस शुल्क 
को मृत्यु-कर के नाम से भी पुकारा जाता है । इसके अनुसार जब क्रिसी व्यक्ति का देहान्त हो जाता 
है. तो वह भूमि, मकान, नकद रकम, स्वर्ण, अश अथवा अन्य किसी भी रूप में जो सम्पत्ति छोड़ 
जाता है उस सम्पूर्ण सम्पत्ति पर बर देना पडता है। भारत में कृषि भूमि (जो उत्तराधिकार में 
मिलती है) पर राज्य सरकार कर लगा सकती है। सम्पदा-शुल्क ५०,००० रपये से अधिक की 
सम्पत्ति पर ही लगाया जाता है। सम्पदा शुल्क स प्राप्त कुल रकम वो विभिन्न राज्यो मे बाँद दिया 
जाता है। केवल २ प्रतिशत भाग वेचद्र शासित प्रदेशों के हिस्से के रुप मे भारत सरकार द्वारा रस 
लिया जाता है। राज्यों को वितरित रकम (गुल दसूलो वा €८ प्रतिशत) जनसध्या के अनुपात मे 
बाँदी जाती है। इस शुल्क से सरकार को ढुल लगभग ७ वरोड रपये ब!विक की प्राप्ति होती है, 
अंत) भारत सरकार का शुद्ध भाग नाममांत्र ही है । 

सम्पत्ति-कर (४८४॥॥ प४४)--यह प्रो० निकलसन काहडर के सुझाव पर १ अप्रैल, १६२७ 
से लागू किया गया | यह कर व्यत्तिय। की सम्पत्ति पर लगाया गया है (प्रारम्भ में यह कम्पनियों 
को सप्पत्ति पर भी लागू क्या गया था परन्तु वाद मे हटा लिया गया)। इसके अनुप्तार किसी 
व्यक्ति के पास जितनी बुल सम्पत्ति है (भवन नकद, कृषि भूमि अथवा अन्य वस्तुएँ आदि) उसमे से 
उसके ऋणों की रकम घटा देने से जो शुद्ध रकम निकलती है उस पर कर लगाया जाता है। हे 
कर से व्यक्तियों की लाख रुपय तथा समुक्त हिन्दू परिवार वी २ लाख रुपय तब की सम्पत्ति 
को मुक्त रखा गया है| कर को दरे सम्पत्ति की रकम के अनुसार ऊँची रखी गयी हैं। सम्पत्ति वर 
से वापिक आय लगभग ३० करोड़ २० है। 

उपहार कर (0-725)-यह कर भी निस्लसन वाह्डर के सुझाव पर १ अप्रैल, १६५५ 
मे लागू जया गया । यह बर सप्तदा शुल्क तथा सत्पत्ति कर की भ्रवचता (500०0) अप चोरी 
समाष्त करने की हृष्टि से आवश्यक था बयोकि बहुत-से व्यक्ति इन करो से बचने के लिए सम्पत्ति 
के विभिन्न भाग अपने सर्म्बनधयों के नाम उपहार के रुप मे हस्तान्तरित करने लगे थे । 

उपहार-कर भी बढ़ती हुई दर पर लगाया गया है । उदाहरणत ५,००० हंगये तक के मूल्य 
के उपहार पर कोई कर नही है! उपहार कर से भारत सरकार दो लगभग २ करोड़ रुपये को 
वाधिक आय होती है । 

पुद्राक तथा रजिस्ट्री (598 गत र0हवाध0400) तथा भूमि पर लगाने [0 
:०४6०॥८)--इममें वह आय सम्मिलित होती है जो बेच प्रशाप्तित प्रदेशों से मुद्राव या रजिस्ट्री 
अदा लगान से प्राप्त होती है। सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्ठ मुद्राह आदि की आय भी भारत 


होम है री ही आय होती है। मुद्राक तथा रजिस्ट्री से लगभग ७ करोड़ रपये की वापिक आय 
॥ 
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(६) सार्वजनिक व्यावसायिक सस्थानों से आय (#र८! एणा्रपाणा णी एफ्िार 
004०४४ग८:785)--इसम मंद के अन्तर्गत उन व्यावसायिक सम्यानों से प्राप्त आय सम्मिवित होती 
है जिन्हें भारत सरकार चन्नाती है । उद्ाहरणत रेलों के सचालन पर भारत मरवार वा एकाधियार 
है। बत आवश्यत खर्चे, सचालन-व्यय तथा कीपों की व्ययस्था बरने के परत्चात्‌ कुछ रकम 
लापाग के रुप में सरकार वो हस्तान्तरित की जाती है। यह १६७०-७१ से लगभग २६ करोड 
झुपये थी जिसके १६७१-७२ मे २६ बरोइ झुपये ही होन वी जाशा है। 

डाइन्तार विभाग यद्यत्रि साम वी दृष्टि से सचालित नहीं किया जाता परन्तु फिर भी 
परछिचिन्‌ भय इस विभाग का हो जाती है। १६७०-७१ में इस विभाग की शुद्ध आय २ ६ करोड 
झ्यये से कुछ अधिक थी रिन्‍्तु डाक दरें बढ जाने वे कारण १६५१-७२ में यह आय ३ बरोड़ रुपये 
हो णाने वी आणा है। 

(७) मुद्दा तया टकसाल (एणा्या०/ घाएँ /(व0) सभी भारत सरकार को प्रति वर्ष 
वृष्ठ रकम प्राप्त होती है। रिजय वेंकर एफ सख्तारी बेब है अत नोट नितालने अथवा ब्रेविंग 
व्यवमाय से उसे प्रति वर्ष जो शुद्ध आय होती है वह भारत सवार को हतस्तास्तरित कर दी जाती 
है। वास्तव में, इम मंद में रिजरं बैंक को जो लास होता है उममे से टकसानों को होने बाली 
हाति वी पूर्ति करनी पढ़ती है । १६७०-७१ में दम सद से सरवार को १०० करोड़ झुपये वी आय 
हुई। १६७१-३२ में इस मद से सरवार को लगभग १२४ वरोड दझुपये वी रकम प्राप्त होने वी 
आशा है। 

उपयुक्त प्राप्तियों वे अतिरिक्त भारत सरत्रार द्वारा सचालित अनय कारसानों सेप्राप्त शुद्ध 
साम इसी मंद में सम्मिलित डिये जाते हैं। इनसे अतिरिक्त बेन्द्र ते अप्रीत क्षेत्रों बे बनो, अपीम, 
मियाई तथा यातायात मे प्राप्त आय मो इस मंद का भाग है। 

_.. 5) विजिध (७॥8०७|॥०००७)--ठप्ुक्त मदी वे अतिरिक्त भारत मरकार की बाय में 
अनेक फुटकर मदो से आधिक् प्रात्तियाँ होती हैं। हर 

सामाजिक तथा विकास क्षेत्रों से भो शुल्त्र तथ्य पीस बादि नें रूप मबुछ आप प्राण 
होती है। इसके अतिरिक्त भारा सरवार राज्यों यो जो रकम उथार देती है उसता ब्याज 
नियमित हुप से वमूत कर जिया जाता 2ै। सरकारों तथा गैर-मर्कारों व्यावसायिक सम्यातों वो 
भी सरकार द्वारा रकमे उधार दी जानो है. जिन पर ब्यान वसूत्र क्रिया जाता है। आायोजन- 
पाज़ में बेद्रीय सरकार द्वारा राज्यों तथा व्यावसायिक सस्यानों को डिये गय ऋण की रकम में 
आागावीत वृद्धि हुई है। अत. ब्याज ठी आय भी बहुत बढ़ी है। उदाहरणत , १६७०-४१ में इस 
मदद मे भारत सरवार को लगमंग ६३० करोड़ दपये वी आय टूई जिसकी रत््म १६०१-७२ में 
६६२ करोड़ दपये तब पटुँच जाने भी आशा है। 

ब्यय के मद 

केस्रीय सरकार के र्च के मदो में मुस्य निम्न हैं * 

१ (१) प्रतिरक्षा सेवाएँ (0८7०० $८४८८5)--भारत सरकार के प्रतिरक्षा-त्यय में गत 
तप] में चहुम वृद्धि हुई हे वयोंकि पराजिस्तान और सीन से राजनीतिक सम्बन्ध अच्छे ने रहने के 
वार स्थल, जल और वायु सेनाओ का विस्तार तेजी से करना पड़ा है। इसके अतिरिक्त 
दषियारों तथा सेतिक सामान पर भी ब्यय व सात्रा बढ गयी है। फ्वत भारत सरकारता 
रक्षास्यय बुल स्थय वा लगभग ३२ प्रतिशत हो गया है । 
भारत सरवार वो अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र थे शान्ति बनाये रखने के तिए भी बोरिया, 
उपतनाम, कागो तथा साइप्रस आदि में सैनिक भेजने परे जिन पर बुछ व्यय सरकार को करना 
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पडा । इन सब प्रवृत्तियो का परिणाम यह निकला कि भारत का रक्षा-व्यय जो १६३५-१६ मे 
लगभग २०३ करोड हपये था, बढ़कर १६७१-७२ में लगभग १,०७६ करोड एपये होने की आशा है। 


(२) ऋण सेवाएँ (0000 5४४४०९$)--गत वर्षों मे भारत सरकार को रक्षा एवं विकाप्ष 
बायों के लिए अत्यधिक रकम उधार लेनी पटी है। फलत लोक ऋण की मात्रा जो जनवरी १६४५१ 
में १,२५८ करोड स्पये थी, १६७० के अन्त मे लगभग १६,००० करोड़ रपये हो गयी है| स्वभावत 
इस अ्रण पर दिये जाते वाले ब्याज वी रवम भी बहुत वढ गयो है और सरवार भी माय का 
लगभग २० प्रतिशत भाग ले लेती है। १६७०-७१ में भारत सरवार को ब्याज के रूप में लगभग 
६०४ रुपये चुकाने पढ़े ) यह दायिल् १६७१-७२ में लगभग ६४८ करोड झपये तवः पहुँचने वी 
सम्भावना है । 

(३) राज्यो को अनुदान आदि ((जाएएणाणा5 0 8865 ०० )--भारतीयव राज्यों 
की बढ़ती हुई विकास की माँग क्भीजभी उनके व्यक्तिगत साधनों द्वारा पूरी मही हो पाती है, 
अत भारत सरकार से अनुदान की माँग की जाती है। वित्त आायोगो ने राज्यों को अनुदान देने के 
लिए निम्न दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है 

(0) राज्यों के बधटो वा कहाँ तर प्रमापीकरण किया गया है ? 

(४) राज्यों ने अपनी आयनवबृद्धि के लिए कहाँ तक भयत्व किया है । 

(!॥४) सरकारी व्यय में कमी करने दे लिए वया प्रयत्न किये गये हैं 

(४) विभिन्न राज्यों में सामाजिक सेवाओ के स्तर में कितनी विभिन्नता है ? 

(५) राज्यों की माग राष्ट्रीय दृष्टि से कितनी महत्त्वपूर्ण है ? 

(७) अनुदान देने में प्राथमिकृताओं पर घ्याव दिया जाना चाहिए। 

उपर्युक्त शर्तों से यह ज्ञात होता है कि राज्यों को अनुदान देते समय ब्आथिक विकास की 
ब्रायप्रिकताओ पर ध्यान दिया जाता है तथा सरकारो को अपने व्यय वी स्वय पूर्ति करने वे दिए 
प्रोत्पाहित किया जाता है । 

सब्‌ १६५०-४१ मे केन्द्र द्वारा राज्यो को विये गये अनुदाती की रकम लगमंग १६ करोड़ 
रुपये थी । १६७०-७१ में यह वढकर ५६२ करोट हो गयी ओर १६७१-७२ में ७८३ करोड स्पये 
तक पहुँच जाने वी आशा है। इस वृद्धि के निम्न कारण है 

() हुछ राज्य बहुत विछडे हुए हैं अत उतका आधिक स्तर ऊँचा करने के लिए अधिक 
अनुदात देना आवश्यक है। उतर राज्यों में जनता की कर-दान क्षमता भी स्यूनतम है, अत 
विकास के लिए आन्तरिक साधनों में यवेष्ट राश्नि प्राप्त करना कठिन है। 


(7) गत वर्षों में विक्रास योजनाओं का आविक दवाव बहुद बढ गया है अत केद्वीय 
सहायता बढ़ाती पड़ी है। 


(४) साम्रानिक तथा विकास सेवाएँ (50छ॥ शा0 0९६८०.़ा८ए/ण 52४९४9)-इस 
मद के अन्तर्गत मिचाई तथा बहुमुखी नदी घाटी योजना, वस्दरगाह, प्रवाश-स्तम्न (जहाजो के लिए), 
वैज्ञानिक विभाग (हि रसायत, भौतिकशास्त, औषधि आदि से सम्बन्धित अनुसन्धान वार), 
शिक्षा, स्दवास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, ग्राम्य विज्ञास, परशुयालन, सहकारिता, उदयन, रेडियो 
प्रधतारण, विद्युत योजनाएँ, सामुदायिक विज्ास्, श्रम दया रोजगार तथा ममुद्र पार संचार आदि मे 
सम्बन्धित हे पर किये गय ब्यय सम्मिलित हैं। एक कल्धाणत्रारी राज्य में इन सेवाओं के 
24080 विस्तार आर बहुत महत्त्व है क्योकि जनता के मानसिक, सामाजिक, भौतिक तया 
2 सा के जिना प्रजातस्त एक हास्थास्‍्वद बल्पता मात्र रह जाता है। गत दर्पों मे 

योजनाओं के उद्धरण मे) इन मदो पर क्यि गये व्यय मे निरम्तर बृद्धि हो रही है । सब 
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१६७०-७१ में इन सेवाओं पर कुल ३१४ करोड़ रुपये व्यय किये गये जबकि सन्‌ १६७१-७२ मे 
इन पर लगभग ३७६ करोड रुपये व्यय होने का अनुमान है । 

(५) श्रशासनिक व्यय (टाश) 6 ठण्रएरज्ाता००)--सरकार को शासन-ब्यवस्था को 
उचित हूप मे स्चालन करने के लिए अनेक विभाग स्थापित करने पड़ते हैं जिनमे कर्मचारियों 
की सेवाओ तथा मकान किराया, परिवहन, का्यलिय-सचालन आदि सम्बन्धी अनेक व्यय करने 
पढ़ते हैं। इन खर्चों में मुख्यत सामान्य प्रशासन, अक्रेक्षण (॥००॥), न्‍्याय-व्यवस्था जेल, पुलिस 
तथा विदेशी सेवाओं (दूतावास आदि) पर छिये ग्ये खर्च महत्त्वपूर्ण हैं। घरकारी दायित्वों मे 
निरन्‍्तर वृद्धि होने के कारण इस मद के अन्तगंत भी व्यय में विरन्तर वृद्धि हो रही है। १६७०-७१ 
में इस मंद पर कुल व्यय की राशि लगभग २०१ करोड रुपये थी तिसके सन्‌ १९७१-७२ 
में २३७ करोड़ रुपये तक पहुँच जाने का अनुमान है । 

(६) कर वबूली आदि (0०!६०।०१ ०6 [8६65 ४९ )--केन्द्रीय सरकार जितने कर तपा 
अधिभार लगाती है उनकी वसूली करने के लिए अनेक विभाग स्थापित करने पडने हैं। आय-कर 
विशाग, सीमा शुह्क विभाग, आवकारी विश्वाग आदि केवल विभिन्न करो की प्राव्ति के लिए ही 
निमित किये गये हैं। इन विभागो के कर्मेचारियो तथा का्यालियोी पर सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 
६०-७० करोड़ रुपया व्यय करना पडता है । 

(७) विविध (१/६2९![७९०७४)--उपर्युक्त सब ख्चो के अतिरिक्त सरकार को बनेक दूसरे 
मेद्दो पर भी व्यूथ करने पडते हैं । इनमें से एक मद है सरदारी कर्मचारियों की पेंशने तथा पुराने 
शाम्को के प्रिवो पस (0709 ४75०5) जिन पर लगभग ११ करोड़ रुपया वापिक व्यय किया 
गाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को बुछ असाधारण अनुदान (सिच्वाइणवा।आ़ 
078॥5) दिये जाते हैं जो अधिक अज्न उपजाओ बभान्दोलन या अकाल, चाह, सूखा क्षयवा अन्य 
प्राहतिक घकटों से छुटकारा पामे के लिए होते है। इन अनुदानों वी रकम आवश्यकतानुसार 
पदती-बढती रहती है। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त सरकार मुद्रा तथा टकसाल, रार्वेजनिक निर्माण 
(सडकें, तहरें तथा उनकी मरम्मत), कागज, छपाई आदि अनेकानैक वार्यो पर व्यय करती है। इन 
मरों को रकम विकास को माँग के अनुसार घटती बढती रहती हैं ! गत वर्षो में अन्य खर्चों की 
भाँति इन पर भी राष्ट्रीय व्यय में वृद्धि हुई है। 

पूंजी बजट 
जियो बैन्द्रीय सरकार सदा दो बजट तैयार करतीं है, राजस्व बजट (१९१८००९ 87080) 
द्जो करो पे प्राप्त जाय तथा वियमित मदो पर किये जाने वाले व्यय का ब्योरा होता है दुमरा 
रे विधान शक मम जिसमे मरकार द्वारा जिये जाने वाले पूँजीगत खर्च (विभिन्न मदो 
हो रकम यि रा ऋण भुगतान आदि) तथा पूंजीगत ग्राप्तियाँ (ऋण तथा दिये हुए ऋणों की वापतती 
ताक ) सम्गिलित है । यह बजट राजस्व बजट से अलम इसलिए बनाया जाता है कि इसके 
यत आय के स्रोत क्रो से नही बल्कि ऋणो आदि से प्राप्त होते हैं जिनका वापस भुगतान 
लौटा आवश्यक होता है जबकि करो से प्राप्त आय सदा के लिए सरकार की हो जाती है, उस्ते 
ना नहीं पड़ता ) 
भारत सरकार का पूंजों बजट 


न... _ करोड़ रुपयों में) (करोड रुपयो में) 





53080 हमको 5 कलर 5 (नुमारिक) 
(वास्तविक) 'अनुमा/नत, 
आप्तियां (२६०८.७3) 
१: ऋण (देशी-विदेशो आदि) ड्द ६३७ 
३. राज्यों हरा ऋण भुगतान कि ६३० 
३ अल्प बचत शेड १८० 
अजब _.__._.__ २५४ _ ईे विविध श्ड ३०८ 





कं +-जज  य पं यश 
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टन रबर टन पदक अति दर कन :अ लक 2... सब अक9 3 कल अल टेक क जेल 
भुगवान (॥0% ए४७॥६॥85) 








१ रेलो में विनियोग २५ ५१ 
२ थौद्योगिक विकास ह इ०्द्‌ 
३ प्रतिश्क्षा ड १६२ 
४ डाक्तार छ ३६ 
५ सावंजनिक निर्माण मु (4 
६ राज्यी को ऋण ६१ ६६६ 
७ ऋण भुगतान 3 रे३२ 
रे अन्य ऋण (सरकारी निगम आदि) डे भषछ 
8 विविध श्द न 

योग श्र २,७२८ 

घादा ३७३ 





(१) पूँजी वजट की प्राप्तियों के मद से स्पप्ट है कि उसका अधिकाश भाग देश तथा 
विदेश वे ऋषों के रुप मे प्राप्त किया जाता है । इन ऋणी में विश्व बेंक परिवार तथा संखारी 
स्तर पर प्राप्त क्ये गये अन्य ऋण भी सम्मिलित हैं। इत ऋणो पर दिया जाने वाला ब्याज 
राजस्व बजट में दिखाया जाता है और राजस्व खाते से ही उसका भुगठान होता है । 

उपर्युक्त मंदो के अतिरिक्त राज्य सरवारो द्वारा लिये गये फऋणो वी वसूली से भी रकम 
उपलब्ध होती है, जनता स अल्प-वचत योजनाओं बे अन्तर्गत जमा की गमी रकमे प्राप्त होती है। 

(२) पूंजीगत भुगतान में पूँजीयत मदों पर ज़िये गये व्रिनियोग तथा ऋणों के भुगतान 
प्रमुख हैं। उद्ाहरणत रेल उद्योग, डाक तार तथा सावेजनिक निर्माण वार्यों में ही १६७१-७२ 
में लगभग ६०० करोड़ स्पया विनियोजित किया गया | इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा में विनियोग वी 
रकम में भी आशातीत वृद्धि हो रही है क्योकि नये-नये हथियार तथा गोला दारूद वनाने के कार- 
खामों में पूंजी लगाना आवश्यक हो गया है। राज्यो के नये ऋण, पुराने परिषयव ऋणों के भुगतान 
तथा व्यवप्तायों के लिए ऋण की मर्दे गत वर्षों में बहुत बढ गयी हैं। यह एक विद्ासशील अर्थ- 
ह्यवम्धघा वा निश्चित सत्रेत चिह्न है । 

सार्वजनिक व्यय को इंद्धि के कारण--योजनाकाल मे भारत के सार्वजनिक «्यम्र में तीव्र 
गति स वृद्धि हुई है जिमका अनुमान निम्नाकित तालिका ठे जग सकता है * 

भारत सरकार का व्यम 





१६५०-५१ १६६०-६१ १६७१-७२ 

है फिट 
१ राजस्व खाता ३४७ ऋर२६ ३,५८७ 
२ पूंजी खाता श्द३ १,००१ २७१८ 
योग ५३० १,5२७ &३२१५४ 


उपर्युक्त अक्ो से स्पप्ट है कि राजस्व दाते मे सरवारी व्यय लगभग दन गुना तथां पूंजी 
खाते मे केन्धीय व्यय लगभग १५ गुना हो गया है। इस अप्रत्याशित वृद्धि के दिम्तलिखित कारण हैं 
पं १) प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि--सर कारी व्यय मे, विशेषत राजस्व खाते में, वृद्धि वा एव 
महत््वपुर्ण कारण प्रतिरक्षा व्यय में हुई निरन्तर वृद्धि है। उदाहरणत , १६५०-५१ में सरकार का 
प्रतिरक्षा व्यय केवल १६४ करोड रुपये था जो १६६०-६१ में २४८ क्दोड रुपये हो गया विन्‍्तु 


मे पक 
“्‌ १5६२ ६३ में यह अकस्मात ४२५ वरेद रवये हो गया । इसका मुख्य कारण भारत और 


केखद्रीय वित्त | ६०६ 


पाविस्तान में बढ़ता हुआ राजनीतिक तनाव रहा है। अवटूबर १६६२ में चीन द्वारा भारत को 
प्रीमाओं का खुलेआम अतिक्रमण क्या ग्रया जिससे प्रतिरक्षा-व्यय में तत्काल वृद्धि करना स्वाभा- 
विक था । इसके पश्चात्‌ अगस्त १९६५ में पाविस्वानी सेनाओं ने भी भारतीय सीमा-रेखा में प्रवेश 
कर दिया बत १६६५-६६ मे प्रतिरक्षा-व्यय लगभग ७६६ करोड रुपये हुआ । इसी प्रकार प्रतिरक्षा 
से सम्बन्धित अतेक पुरानी औद्योगिक इकाइयो का विस्तार तथा नयी इकाइयों की स्थापना की 
गयी जिसमे प्रतिरक्षा से सम्बन्धित पूँजी-ब्यय में भी वृद्धि हो गयी। १६५०-५१ म पूंजी खाते में 
लगभग ४ करोड रुपया प्रतिरक्षा पर व्यय दिया सया था जबकि इस मद का वर्तमान वापिक 
विनियोग लगभग १३० करोड रुपया है। १६७१-७२ मे प्रतिरक्षा के मद में कुल तगभग १,२४१ 
बरोह हुपया खर्च होने का अनुमान है । 

(२) प्रशामनिक व्यय में बुद्धि--स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ विशेषत नियोजनवाल मे, 
सरकार ने अनेक नये विभागों की स्थापना की है तथा पुराने विभागों का विस्तार किया है। 
केंद्रीय मन्त्रिमण्डल, सचिवालय, पुनर्वास तया पुन्संस्थापन तथा आयोजन क्षेत्र मे स्थापित विभागों 
का अत्यधिक विस्तार क्या गया है जिससे सरकारी व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। राज्यों में 
गवर्रों के पद स्थापित करने, केन्द्र मे राज्य सभा ((9एल छ००६४) को व्यवस्था व रने तथा अनेक 
देशों में दृतादासों की स्थापना करने सरीखें राजनीतिक तिशचयों का देश की अर्थ-यवस्था पर 

बहुत भार पहा है। गत वर्षों में बढती हुई महँगाई के फलस्वरूप महंगाई भत्ते में अनेक वार वृद्धि 
करनी पड़ी है। फलतः प्रशासनिक व्यय को राशि १६५०-५१ से २१ करोड़ रुपये से बढ़कर अब 
२३७ करोड रपये तक पहुँच गयी है । 

(३) छपाज सेवाओं का दिकास--गत वर्षों में सरकार द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, जनस्दास्थ्य 
मनोरजत, सहकारिता सामुदाधिक विकाम आदि "सामाजिक लाभ की अनेकानक नथी गोजनाएँ 
लागू की गयी हैं । देश में समाजवादी गाज वी स्थापना की हृष्टि से योजनाओं का विकास एव 
विस्तार सर्वेधा स्वाभाविक एव समयानुकूल है ॥ सामाजिक सेवाओं पर व्यय १६५०-५१ में केवल 
४० करोड़ झुपये था जिसको राशि १६७१-७२ में २७६ करोड रुपया होने वी आशा है । 

(४) विकास कार्यों का बिस्तार--राजनीतिक स्वतस्त्रता को वास्तविक स्वतन्त्रता का रूप 
दैंने के लिए यह आवश्यक है कि देश का आधिक विकास तोब्र गति से किया जाय, जनता की आय 
एव जीवन स्तर में स्वरित गति से वृद्धि की जाय तथा यातायात, सवादवहन एवं मिचाई आादि बी 
सुविधाओं को गतिशीलता प्रदान बी जाय | भारत सरकार की योजना नीति इन उद्देश्यों के अनुकूल 
ही है। स्वभावन नयो नयी बांध योजनाओ, विद्युत विकास, यात्रा, यातायात सुविधाओं, कल- 
कारवातों तथा अन्य विक्रास कार्यों पर अधिकाधिक घतराशि व्यय की जा रही है। उदाहरणत* 
रैनो के विस्तार पर १६५० ४ १ मे केवल २५ करोड़ रुपये की रकम विनियोग वीं गयी थी जिसकी 
पत्रा बहकर १६७१-७२ में १५१ करोड़ रुपये हो जायगी, डाक तार योजनाओं पर क्ये गये 
विनियोग ७ करोड़ रुपये से ३६ करोड़ रुपये तक पहुँच गये, निर्माण कार्यों पर व्यय & करोड रुपये 
3 बेदुकर १०० करोड़ रुपय और औद्योगिक विकास में विनियोग १८ करोड रुपये से बढक्र 
३०० करोड़ रुपये तक पहुँच गये हैं। 

(१) राजनोतिक उपडदों को शान्ति--स्वतस्त॒ता वे पश्चात्‌ सरवार को समय समय पर 

के कलह का सामना व रना पडा है । विभाजन से उत्पन उपद्रवों के अतिरिक्त मजदूरों वे 
उपदव, भाषावार राज्यो को सम ्याएँ, राज्यो की सीमा समस्या, अकाल आदि से उत्पन्न दगे तथा 
आविर विपत्तियों के फसस्वसू्प हड्तालें, तालाइन्दी आदि की रोकथाम या समाधान पर सरकार 
हो बेड बार बहूत रकम खर्च करनी पडी है क्योरि स्वतन्त्र राष्ट्र मे जनता को माँगो को यघोचित 
पहुच देना आवश्यक होता है । अत सरवारी व्यय मे निरन्तर वृद्धि होती गयी है । 


६१० | केनद्धीय वित्त 


उपयुक्त कारणों मे कुछ एक-दूमरे से सम्बन्धित हैं. परन्तु प्रतिरक्षा, विकास तथा समाज 
सेवाओ का विस्तार सम्राजवादी प्रजातन्त्र के उद्धप्ण मे आवश्यक रहा है, अत इस प्रकार व्यय 
में वृद्धि होता सर्वेधा स्वाभाविक है | 


(६) अकुशल प्रशातत--कुछ आलधोचको का कथन है कि स्वतस्त्रता-प्राप्ति के पश्चात 
भारत सरकार ने प्रशासन मे अनेक विभाग केवल राजनीतिक कारणो से स्थापित किये हैं जितमें 


राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्तियो को नियोजित क्या गया है। प्रशासन में इस राजनीतिक 
हस्तक्षेप के कारण अकुशलता बढ़ गयी है जिसमे छुघार करने के लिए नये-नये पद स्थापित किये 
जाने लगे हैं, अनेक प्रकार की सप्तितियाँ ओर आयोग नियुक्त किये जाने लगे हैं जिन पर करोड़ो 
स्पया ध्यय हो जाता है। इन समितियों तथा आयोगो की त्िफारिशें प्राय रददी वी टोकरो मे डाल 
दी जाती हैं वयोक्ति इनमें अनेक बार प्रभावशाली पूंजीपतियों (जिनके धन से शासक दल चुनाव पे 
विजय प्राप्त करता है) अथवा भ्रष्ट विन्‍्तु सत्तारूढ राजनीतिज्ञों की आलोचना होती है। सरकार 
को चाहिए कि देश की गरीब जनता की गाढ़े पसीने की कमाई (जो सरकार के पास करो के रूप 
मे जमा होती है) का दुस्पयोग रोका जाय | इमसे अवेक आधिक कठिताइयाँ तथा कष्ट दूर हो 
जायेगे। राष्ट्रीय हितो की दृष्टि से देश के नेतृत्व को कयती ओर साम्य का भाद्श उपस्थित करना 
चाहिए । 
भारतोय कर-व्यवस्था को विशेषताएँ 


इस अध्याय वो समाप्त करने से पूर्व यह आवश्यक है कि भारतीय कर-व्यवस्था के लक्षणों 
अथव विशेषताओं पर भी सक्षिप्त विचार कर लिया जाय | अत इसका विवेचन यहाँ क्या जा रहा 
है। सामान्य रूप में भारतीय वर-व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएँ दृष्टियोचर होती हैं 

(१) सम्वुलित करारोपण (82000९8 73:2807)--भारत में जनसब्या अधिक होने के 
कारण सरकार ने यह ध्यान रखा है कि जो व्यक्ति जितना कर सरलता से चुका सके उससे उतती 
ही राशि वसूल की जाय । यह समता के मिद्धान्त के अनुकूल है. तथा इस हृष्टि से भी महत्त्वपूर् 
है कि देश के आथिक विक्ाप्त मे प्रत्येक व्यक्ति का ययाशक्ति योगदान होना चाहिए । इस प्रकार 
सम्पूर्ण कर-प्रणाली में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करो का सन्तुत्रित मिश्रथ है । 

(३) प्रगतिशोल (2०४८४४४८)--भारतीय कर-प्रणाली इस ढग्र से व्यवस्थित की गयी 
है कि वह देश मं समाजवादी समाज वी स्थापना के लक्ष्य की पूति में सहयोगी हो। इस दृष्टि सै 
आय-ऊर की दरें प्रगतिशील आधार पर निश्चित की जाती हैं ओर अधिक आय वाले व्यक्तियों पर 
बढ़ती हुई दर से कर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त सम्पति-कर (#/८०॥॥०४४), सम्पदा कर 
अथवा मृत्यु-कर (छ596 009४ 07 ठग 09५), पूँजीगत लाभ-कर (एव्ड़ा् हथा& ४) 
आदि लगाये गये हैं जिनसे देश मे व्याप्त आयिक विपमता कुछ कम हो सके । 
हु (३) कर क्षेत्र का विभाजन [एिजञण्ा रण ध्रण प950707)--झारतीय गणराग्य 
में मघीय व्यवस्था होने के कारण केन्द्र तथा राज्यो मे करो का विभाजत कर तिया गया है। 
इसका अर्थ यह है कि कुछ कर केवल केन्द्रीय क्षेत्र मे रखे गये हैं और उनकी सम्पूर्ण आय घी वेख 
की ही माती जाती है। कुछ बन्य करों को वसूली केस्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है किल्तु उनमें 
राज्य सरकारों को हिस्सा मिलता है, तथा कुछ करो की बसूली केन्द्रीय सरकार करती है जबकि 
उमकी हम्पूर्ण राशि राज्यों को हस्तास्तसित कर दी जाती है। इस प्रकार का क्षेत्रीय विभाजत 
जञाविक एवं राजनीतिक दोनों हष्टिकोणों से अनिवार्स है। 
जग प। साल (७४क्षा/8)--भारतीय कर-वप्रवस्था मे केन्द्रीय, राजकीय तथा स्थातोव तीतों 

त्त का स्वतन्त्र अहतित्व है । केन्द सरकार की अपनी स्व॒तस्त्र बाय है, राज्य सरदार अपने 
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निर्धारित क्षेत्र में कर लगाती है, तथा स्वायत्त शाततन मस्याएँ (पचायतें और नंगरपालिशाएँ) अपन 
क्षेत्रों मे अलग कर लगाठी हैं । दस्त स्ृतन्त्र अ्यवा मुक्त बर-प्रणाली का अय॑ यह नहीं है कि धनका 
परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है । वास्तविक स्थिति यह है कि समय-समय पर पिशय योजनाओं क 
निए तथा क्भीजणी नियमित व्यय की पूतति के लिए करद्र सरफार राज्यों को तथा राज्य सरवार 
स्वावत्त सस्याओ को सहायता अनुदान देनी है। प्रिकासशीत अ्थ-व्यवस्थाओं मे यह अनुदान एवा 
नियमित क्रम बन जाने है क्योकि विकास-क्रम एक दीर्घफानीन क्रिया है जिममें प्राय असाधारण 
मात्रा में धनराशि का विनियोजन वरना पड़ता है । यह असाधारण धनराशि सामान्य एव नियमित 
साधनों से भ्राप्त करना असम्पद है, मत अनुदयानों की व्यवस्था करना बहुत आवश्यप है । 

(५) लोचदार प्रणाती (छा350० 5)8ल्‍7)--भारतोय कर-यवस्था में प्रत्यक्ष एप 
वग्रत्यक्ष करों का पर्याप्त मामजस्य होन के कारण यह प्रणाली लोचदार है! गयी है। इमयरा एक 
सष्ट प्रमाण यह है कि गत वर्षों में आथिव भार वे कारण देश की राजस्व आय में वृद्धि करन की 
प्रावध्यक्ता थी जिसे नये कर तथा धुरते करो में स्रामान्य सशोघ्न कर प्राप्त कर जिया गया है । 
पह एक लोचदार कर-प्रशाली का स्वरूप है । 

(६) जनता पर थाषिक भार ([८6व0०6 ० प०छ४०॥)--भारतीय वर-्थ्यवस्था मे 
प्माय्में दो म्बंधा विरोधी मत हैं। एस मत के अनुसार देश वी जनता पर कर-भार बहुत 
अप्निक बढ़ गया है और अब अधिक वर लगाने की गूंजाइग़ नहों रह गयी 8। दूसरा मत यह है 
पि भारत में कर की दरें अनेक देशों से कम हैं अत करों द्वारा अधिक आय श्राप्त की जानी 
बाहिए। इन दोनों मतों में सैद्धास्तक विवाद अधित और व्यावहारिय युद्धि वा क्रमाव अतीत द्ोता 

वास्तविक स्थिति यह है वि कर-भार मे ओचित्य का निर्णय राष्ट्रीय आय वी प्रतिशत हें 
आयार पर करना उचित नहीं है । भारतीय जनता की वापित बाप बटुत ही वम है और अधिकाश 
गैनका निममततम स्वर का जीयन निर्यार कर रही है जिस पर जिसी भी श्रयार का कर छगाना 
सपा अनुचित एवं बन्यायपूर्ण है। अक भारतोय जनता पर तगाय गये कर (विशेषत उपभोक्ता 
कालुओं के उत्पादन तथा विफ्रय पर लगाये गय पर) अधिक हैं जिन्हें >म किया जाना चाहिए । 

(७) फरों को बचना (79४ 8५85 ०7)--यामास्यय प्रत्यक कर अ्रप्रिय एवं अमुविधाजनकः 
होता है हि किन्तु यदि परों की मात्रा उचित हो तथा उनके आरोपण में सरवता एवं बगूली में 
मुविधा पा स्थान रथा जाय वो. जतता उसकी चोरी बरता उचित नहीं समझती । भारतीय कर- 
यवम्धा में सरलता बा अभाप है, उस्ते श्रति वर्ष उसल्नन भरा बनाया जा रहा है जिसका परिणाम 
यह है कि कर-विभाग के कर्मचारियों मे अत्यधिक अ्प्टाचार व्याप्त है तथा जनता वर-यचना वे रोग 

भ्त हो गयी है । बहू एक दुपद स्थिति है जिसकी ओर सरकार भा घ्यात जाना आवश्यय द्वै। 
भारतीय कर भ्रणानों में सर्वाधिक' उल्नेसनीय तत्व उपती प्रगतिशीवता है, उिन्‍्तु उसमे 
है. सुविधा एव मितश्यग्रिता के तत्तों का समावेश बरना भी अत्यन्त आवश्यत है ताकि बह 
7 कं जनता के ख्वर के गवंधा बनुरृत बन सके । कर-प्रयाती में मानवीय तत्वों था समावेश 
ये बिता उसे न्यायपूर्ण एवं उचित नहों कहा जा सकता । 
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5॥ 


(ड8&६ 5#॥४॥२८८) 





केन्द्रीय ब्राय तथा व्यय के स्रोतो का गत अध्याय मे विचार किया जा चुका हैं। इस 


अन्याय मे भारतीय राज्यों वे लाय-ब्यय के झदो का विदे्र किया जा रहा है । 


राज्यों का राजस्व (१६७०-७१) 
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उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि राज्य सरकारो की कुल वाधिक आय लगभग भारत 
सरकार की वापिक आय के तुल्य है। विभिन मझो से प्राप्प आय का विवेचन विम्न प्रकार है 

(१) आय-कर (7४7०8 ०४ ॥700776) --इस मद में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार 
द्वारा वमूल की गयी आय-कर की रकम में से जो भाग मिलता है वह सम्मिलित है । इसकी वापिक 
रकम लगभग ४०० करोड रुपये है । इसके अतिरिक्त कुछ राज्यो (असम विहार, केरल, मद्रास, 
महाराष्ट्र, मैतूर, उडोसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा परिचिमी बगाल) में कृषि माय-कर भी 
लगाया गया है जिसको वाषिक जाय लगमग ११ करोड़ रपये है। यह रकम भी इसी मद में 
सम्मिलित को गयी है । 

(२) सम्पत्ति तया पूंजोगद व्यवसाय पर कर (उ्छ९5 गा 27छुथाए गाते (जाग 
770580007)--इस मद में सबसे महत्त्वपूर्ण कर भू राजस्व अर्थात्‌ भूमि पर लगाम है। 
जागौरदारी, जमीदारो तथा विस्वेदारी आदि प्रयाओ के अन्त के फलस्वरूप प्राय सभी राज्यों मे 
कृपि-भूमि का अधिकाश भाग राज्य सरकारो के अधिकार में आ गया है, अत भू राजस्व से प्राप्त 
आय ४८ करोड़ रुपये (१६५१-५२) से बढकर (१६७१ ७२ में अतुमानत.) १२६ करोड रुपये तक 

हुँच गयी है। 

इम मद में दुधरी महत्त्ववर्ण आय मुद्राक तथा रजिस्ट्री (8/079 876 १०४७॥०४४०7) से 
है। राज्यो में जितने न्याय लेब अथवा तहपील कार्यालय हैं उनमे सम्पात्तयों की रजिस्ट्री अथवा 
मुकदमो आदि के सम्बन्ध मे जो मुद्राक फीस लगती है उम्स बहुत आय होती है। गत वर्षो मे इस 
मद की आय भो निरन्तर बढती गयी है। १६५१ ४२ मे मुद्रात तथा रजिस्ट्री से केवल २६ करोड 
रुपये की आव थी जो बढ़कर १६५५-५६ मे २६ कराड रुपय, १६६०-६१ में ४३ करोड रुपये तथा 

(६६५१-६६ में ७२ करोड स्पय हो गयी है। १६७०-७१ में इस मद स ६३ करोड रुपये प्राप्त होने 
की आशा है । 

सम्पत्ति सम्बन्धी आय मं एक आय मगरीय अचल सम्पत्ति कर (एक्रशआ कगा0१कका6 
धिकथाए पक) से है। वयरों मे कद्ठी-क़ी महानो पर सथरपातरिका के अभिरिक्त राज्य सरकार 
या बह है। इस कर स राज्य सरकारों को लगभग ४ करोड़ रुपये वाविक आय प्राप्त हो 

गती है। 

(३) बह्तुओं तथा सेवाओं पर कर (४४०४ ०0 (०97700॥065 श80 86790९5) --इस 
मई में अनेक वस्‍्तुओं तथा सेवाओ प्र कर सम्मिलित है जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है 

सवीय उत्पादन-कर --भारत सर्रकार जिन वस्तुओ पर उत्पादन कर (8₹05७ 8७५) 
लगाती है उसे प्राप्त रकम का एक भाग राज्यो को वाँटन वी परम्परा है। १६६५-६६ तक 

 बै३ दुललुओं पर प्राप्त सधीय उत्पदन-कर का २० प्रतिशत भाग राज्यो म॑ वितरित किया 
जाता था, किन्तु चतुर्थ वित्त आयोग ने यह पिफारिश की कि सभी वह्तुओं (जितकी सखझ्या ७४ से 
भी अधिक है) पर प्राप्त सघोध उतर ग्इन कर का २७ प्रतिशत भांग राज्यों में वाटा जाना चाहिए 
और शेष ८० प्रतिशत केन्द्र सरकार को रख लेना चाहिए । पाँचवें वित्त आयोग ने भी इसे बनाय 
रखने का सुझाव दिया ॥ 

यह आधार विश्िश्न राज्यो की जनसख्या तथा आविक एवं सामाजिक पिछडेयन को ध्यान 

रखकर निश्चित किया गया है। गत वर्षों मे सवीय उत्नादन कर के आकार में आश्यावीत वृद्धि 
हुई है फवत राज्यों के हिस्मे में भी महत्वपूर्ण प्रगति सम्भव हो सकी है। इसका अनुमान इस 
पष्य से लगता है कि १६५ ६ ५२ मे राज्यो को सवीय उत्पादन-कर (एफा०॥ ९ष८०८ तण)) से बुल 
७ करोड़ रुपये प्राप्त होते थे जिसकी राशि १६५५-५६ में लयमग १७ करोड स्पय, १६६०-६१ में 
७४ करोड़ रूपये तथा १६६५ ६६ में १४५ कोड रुपये हो गयी है। १६७१-७२ में यह राशि 
४६५ करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है । 
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राज्य उत्ादन-वर--राज्य सखाए स्वय भी छयद, धर्षाम ठथा क्षस्य मादव पदार्यों पर 
उत्पादन कर लगा सदती हैं । इन करो से १६५१-४२ में राज्य सरकारों को लगभग ४६ करोड़ 
रुपये की आय द्वीती थी जो १६६८-६६ म लग्रभग १३८ करोड रपये तक पहुँच जायगी। बुछ 
राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, आान्प्र प्रदेश मादि) में सम्पूर्ण अयवा आशिक गद्य निर्ष होने पर भी 
मादक पदार्थों का उत्ताइन बढ़ता जा रहा है जिससे सरवारी बाय में निरग्वर वृद्धि हो रही है । 
बास्‍्तव मे, यह पदार्थ जनता के स्वास्थ्य एवं सामाजिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डासते हैं अत 
इनका प्रयोग अधिकाधिक सीमित करने की दृष्टि से इनके उत्पाइन पर ऊंची दरों से कर लगाये जाते 
चाहिए ताति यह वस्तुएँ बहुत महंगी हो छायें और इनका प्रयोग दथा उत्पादन वम-से-कम हो। 
सामसास्य विक्ी-कर--राज्यो के पुतगठन स पूर्व अनेद देशी राज्यों ने अपने सत्र में बाने 
वाले माल पर सोमाशुल्त (0७७०० 00५) लगा रखा था जिससे इन राम्यों को पर्याप्त बाय 
प्राप्ठ हो रही थी । भारतीय संविधान लागू होते पर अन्तररा्यीय सीमान्शुल्क हटाता अनिवार्य 
हो गया जिससे इन राज्यों की बाय को बहुत घत्क्रा लगा । बत बाय की एक नयी रीति विवालों 
गगी जिसवे अनुसार विभिन्न उपशोत्ता वस्तुओं पर विज्लीकर लगाया गया। द्वमश पत्येक राज्य 
में विज्ञी-कर की दरें तथा उससे प्रभावित वस्नुआ वी सन्‍्या बढती गयी, फलत विद्वीन्‍कर से प्राप्त 
बाय भी बटती गयी है। १६४१-४२ म राज्यों को सामान्य विश्नी-कर से केवल ५४ करोड़ रपये 
कौ आय थी जो १६५५-५६ में ६० करोड रुपये, १६६०-६१ में १०१ वरौड़ दर्ये ठया १६६५-६६ 
में ३३६ करोड रपये हो गयी । १६७०-७६ मे छ्रीवर स प्राप्त क्रय वा बनुमात लगा ६०० 
करोड रुपय्र है। दस प्रवार भारतोंव राज्यों की क्राय का सबसे भहत्त्वपृण सापन बिश्ली कर है । 
दस कर वीं वसूली पर भा घरवार का विधिष रक्ष्म व्यय नहों करनो पढ़ती क्योकि इसको वसूली 
माल के विक्रेता द्वारा कर ली जाती है और कर-मार ग्राहक पर डाल दिया बाठा है । 
मोटर तेल--इत पर प्राय प्रत्यक्ष राज्य म बतग विक्री-कर लगावा जाता है और बजट में 
उसकी रकम को बलग से दिखाया जाता है। सड्र वावाब्रात वो उनति के साथ साथ मोठर तैल 
पर विक्वी-वर से प्राप्त आय भी विरखर बढती रही है। इसत्रा प्रमाण इस क्षत से मिलता है झि 
१६५१-१२ मे इस वर से कुल ४ ५ कराट रपये वी आय थी जबकि वह आय अब (१६७०-७६ के 
अनुमान के अनुसार) ५० करीइ रुपय हो गयी है । 
मोटरपाडो कर--प्रत्यक राज्य में चतन वाली मोटरगाडियों, वो तथा टकों पर कर 
लगाया जाता है । इस कर वी दसूलों प्राय वापिक रूप में की जाती है । सड़वी पर चतने बाली 
ग्राडियो वी सख्या में वृद्धि होन क कारण ट्स कर स प्राप्त आय (१६५१-५२ में) १० करोड़ दपये 
से बटक २ (१६७०-३१ मे जनुमानिंत) १०० करोड रुपये हो गयी है ॥ 
सनोरजन-कर--राज्य सरबारो द्वारा तपन छेत्रों मे सचालित सिनमा चित्रों, घिवेटरों के 
चाहकों तथा अन्य प्रदर्धनों पर प्राय कर तगाय॑ जाते हैं। यह कर मतोरजन-वर के नॉम से होते 
हैं और प्राय टिकट के साथ वश कर तिये जाते हैं। गत वर्षों में घिनमा वा बह्मधिक प्रचार 
बटत के कारण राज्य सखारों की मनोरजन»कर से प्राप्त आय मे निरन्तर वृद्धि हो रही है । प्राय 
सप्ती रफ़्यों मे मतोरजन-रर वी दरा म भी वृद्धि की गयी है। फ्चत इस वर सजाप्त आय की 
रकम जो १६११-८६ मे वेवत ६ करो दुपथ के लगमंग थी १६७० ७१ के अनुमान के बनुसरार 
३६ करोड दुपय ठक पटुंच गयी है । मनोरजन-कर एक सोचदार वर है क्योकि सिनेसा का प्रचार 
बहुत बढ गया है जोर कर में तनिक-सी वृद्धि करने से सरवार वी बाय में आश्यातीत वृद्धि हो 
ज़ी है 
दिद्युत कर-प्राय सभी राज्यों में रिदुत मप्टलो (छाव्लतलाड 8०0) द्वारा जनता 


की दिजलो दो जाती है. जिटवा निश्चित दर पर अरठि इकाई (पत्ता) शुल्क दिया जादा है। इस 
हर ञ 
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शुक्त वी रकम तो राज्य सरकार को मिलती है परन्तु राज्य सरकार प्रति इकाई विजली पर 
अधिभार लगा देती है जिसकी वसूली तो विद्युत मण्टल के जिल में ही हो जाती है परन्तु इसकी 
रकम वास्तव में राज्य सरकार वो मिलती है? उदाहरुणत जयपुर दिद्युत मण्डल विद्युत उपभोक्ताओं 
से प्रति इकाई बिजली वे उपभोग का शुल्क ४० पेंस लता हैं । इसके अतिरिक्त ५ पव प्रति इकाई 
(?क एगा) राज्य सरकार विद्युत-शुन्क्र (६८८ए३ ०४/७) के रुप म लेती है। वियुत शक्ति 
दा विशाम एवं प्रचार निरन्तर बढ जान से गत्त वर्षों मे राज्या वो विद्युत शुल्क स आय लगभग 
३७ गुनी (१६५१-५२ मे ३ ४ करोड, १६७० ७१ मे अनुमानत ६० करोड रप्य) हो गयी है । 

आप कर एवं शुल्क--उपर्युक्त वरो क अतिरिक्त कुछ क्र ऐस हैं जो विभिन्‍न राज्यों म 
स्थानीय परिस्यितिया के जनुसार तगाय जात हैं। उदाहरण्ट उत्तर प्रदश तथा विहार में गन्ने पर 
अधिभार ($08क०७४८ ०९५5५) लगाया जाता है जा ल्‍लूग्रभ; उत्पदन +र की भाँति ही है। प्राय. 
प्रभ्नी राज्यों मे दस में याजा करन वाले यात्रियों का याती कर (245578०7 48%) दना पडता है। 
इसके अतिरिक्त लाटरी तथा धुडदोड पर कर लगाय जात हैं। उपयुक्त करो के अतिरिक्त कच्चे 
एटसन पर कर, तम्वाबू पर कर तथा अस्यान्य करो का भी यथास्थान महत्त्व है । 

(४) अ्ज्ञाप्तनिष प्राष्तियाँ (807007509॥5 8 छे९९८॥७४४)--राज्यो को प्रशासतिक कार्यो 
पर प्राय अध्यधिक रकम सर्च करनी पडती है किन्तु जनक प्रशासनिक विभागों से फीस, शुल्क 
भाई के हप में बधुत-त्ों भाय भी अ्रष्त होतो है । उद्दाहरणत शिक्षा, चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य 
विभागों की पीस तथा शुल्त्र के रूप म कापी आय प्राप्त होती है । इन विभागों के विस्त।/र स 
सरकारी व्यय मे तो वृद्धि हुई ही है किन्तु आय भी बढी है । 

(५) राजकोय व्यवसाय से शुद्ध आप (06४ ए०ग790007 ण॑ ?09॥6 ##धए75४३)-- 
राज्य सरकारें प्राय कुछ व्यावक्षायिक कार्यो का नियस्त्र० करती हैं जिनसे उन्हे प्रतिवर्ष बुछ 
महत्वपरूण रकम प्राप्त होती है। उदाहरणत वनों स प्राप्त लकड़ी, घास्त, फलपूल, अनेक प्रकार 
को जड़ी बूटियां, गोद, गन्दा बिरोजा, तारपीन का तेल आदि सरकार की आय के महत्त्वपूर्ण साधन 
ह। इमफ अतिरिक्त मिच ई के लिए जो जन हिसानों को उपलब्ध कराया जाता है उसका शुल्क 
दयूल जिया जाता है। विद्युत योजनाओं स भी सरकार को आय प्राप्त होती है तया जल एव 
स्पल पततायात पर करो से भी कुछ रकम वसूल होती है । कुछ राज्य सरकारों ने कुछ बौद्योगिक 
ज्ञाययाँ भी स्थापित वर दी है जैस उत्तर प्रदेश सरबार द्वारा दुक में स्थापित सीमेण्ड का 
वारखाता अथवा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मेपानगर में स्थापित अखबारी कागज की मिल | इस 
प्रतार वी व्यादमायित दवाइपय) से भी घछ वापिक लाभ उपतब्ध होता है। प्रस्तुत मदो की आय 
हे सम्बंध में विशेष उल्नेखनीय तथ्य यह है कि इन विभागों वी आय में स भी विभागीय-व्यय 
विकार रिय जाते है' और जा शुद्ध आय (अथवा लाभ) बच जाती हैं. बह सरकार को हस्तान्तरित 
ही जातो है। योवनाकाल में द्रम मद से प्राप्त आय भी तिगुदी (१६५१-४२ मे लगभग २५ करोड 
झा से १६७०-७१ में अनुमानित सगभग १०८६ करोड रुपये) स अधिक हो गयी है। 

ऐ (६) अन्य राजस्व (006: १०५८०७०)--राज्य सरकारें प्राय अपने क्षेत्र मे स्थित ब्याव- 
किले बी कण देती रहती हे । उन पर आप्त व्याज तथा सामान्य पुटठकर प्राष्तियाँ 
हः के है सम्मितित हूँ । गत वर्षों में राज्यों द्वारा दियि ग्र्य ऋणो को माता में माशातीत वृद्धि 
मद हर फलस्वरूप सरकार की इस मद से प्राप्त बाय में भी विशेष प्रगति हुई है। १६४१-५२ 

जद में कुल २७ करोड़ रुूपय की रकम जमा हुई जबकि १६७०-७१ में उसकी राशि ५७ 
करोड रुपय हो गयी थो ! 

(७) सहायता आजुदाद (0:9॥0 77-630)---राज्य सरकारो को केन्द्रीय सरकार से जो 
पा मिलते है बढ़ दस मद में दिखाये जाते है। एक विक्मास्शील अर्थव्यवस्था में 
भय इत्त प्रकार को सहायता को बधिकाधिक आवश्यकता होती है । इसका प्रमाण इस 
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तथ्य से मिलता है कि १६११-५२ मे राज्य सरकारो वी सहायता बनुदानों से कल प्राप्ति केबल 
२५ करोड रपये के तुल्य थी जो दढक्र १६६५-६६ मे ३२४४ करोड रपये हो गयी । १६७० ७१ 
में यह प्राप्ति १३४ करोड रुपये निर्धारित को गयी है। 
राज्य सरकारों के व्यय के सब-- राज्य सरकारों के राजस्व छाते मे व्यय के पद निम्न 
लिघित हैं 
राज्य सरक्षारो का व्यय १६७०-७१ 
(करोड रपयो मे) 























१६६६-७० १६७०-७९ 
(संशोधित) (अनुमानित) 

(क) विश व्यय (योग) १,३१० १३६६ 
१ शिक्षा ४५6 ५०६ 

२. चिकित्सा आदि २६७ र5६ 

३ क्रपि, पशु चिकित्सा आदि २०७ र्श्८ 

४ सिंचाई इ्२ रप 

५ ग्राम्य एवं सामुदायिक विकास ४८ ४६ 

६ सागरिक निर्माथ श्र्ड १५६ 

७ उद्योग है इ्र्‌ ३३ 

८ अन्य विकास कार्य १११ ११६ 

(ख) स्थायत्त सस्थाओं को अबुदान कह. ३८३ 
(ग) अच्य व्यय (योग) [डज १२२२५ 
£ कर सप्रहण व्यय १३५ १३६ 

१० ऋण सेब।एं ब्याज ३७४ ३८९ 

११ नागरिक प्रशासन ४०६ ४२० 

१२ ऋण भुगतान श्द्ध० १६० 

१३ अकाल सहायता श्प्४ड है (अं 

१४ अन्य अ-विकाम व्यय १५७ १६५ 

कुल व्यय का योग २,७२६ २,७५४ 


उपर्युक्त तानिक्रा से स्पप्ट है कि गय वर्षों मे आय की भाँति राज्य सरकारों का व्यय भी 
तीन गति से बदता जा रहा है । व्यय के मुख्य मदी का सक्षिप्त विवेचन निम्तलिबित है 

(क) विक्रम ब्यय--इम शीपक के अन्तर्गत दिये गये सभी मंद ऐमे है जो राज्यों की 
सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति भ सहायक होते है $ उनमे सबसे महत्त्वपूर्ण मद शिक्षा है। गत वर्षों 
में शिक्षा का प्रसार करने के लिए विद्यापयो, कॉतजा तथा विश्वविद्यालयों की एक बाढन्सी आा 
गयी है। विश्वविद्यालयों को प्राय वड़ी बडी राशियाँ अनुदान म देनी प*तो हैं परन्तु निजो उत्साह 
से स्थापित किय गय कालजो के भी बुलवापिक व्यय का लगभग ७०-५० या क्‍हीं-वही 8० 
प्रतिशत तक मरकार अनुदान मे दे देती है। कई राज्यों मे प्राथमिक शिक्षा अतिवाय हो गयी है, 
अत शिक्षा पर व्यय बढना स्वाभाविक है । वास्‍्तक मे, एक शिक्षित राष्ट्र के बिता प्रजातन्त्र अपवा 
सम्ताजवाद की कल्पना करना झात्मप्चना ही नही देश की जनता के साथ गहरा बिलवाड हैः 
अत इस मद पर बढ़ते हुए व्यय का स्वागत किया जाना चाहिए। १६५१-४२ मे शिक्षा पर सभी 
'चज्य सतारें कर लगप्रग ६० करोउ हपया व्यय क्रतो थी । १६६५-६६ में यह व्यय ३७३ 

६ ध्पप बोर १६७०-७१ मे ५०६ करोड रुपये हो गया है । 
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डूपरा महत्वपूर्ण मद चिकित्सा मर जन-स्वास्थ्य है। जननजागृति का एक निश्चित 
परिणाम यह होता है कि शासन को वल्याणकारी प्रवृत्तियाँ अधिकाधिक अपनानी पडती हैं। फलतः 
राज्य सरकारों को नये-तये चिकित्सालय सुदूर गाँवो तक ले जाने पढ़े हैं। अनेक स्थानों पर जन- 
स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा केन्द्र स्थापित किये गये हैं तथा गन्दे नालो ओर रोग-अ्रसारक तत्वों का 
शमन करने के लिए प्रयत्न करना पडा है। इसके फलस्वरूप राज्य सरकारों का स्वास्थ्य एब 
चिकित्सा पर व्यय २६ करोड रुपय (१६५१-५२ में) से बढकर (१६७०-७१ में) २८६ करोड 
रुपया हो गया है । 

कृषि विकास तथा पशुपालन ग्रामीण भारत को आधिक प्रगति के आधार-स्तम्म हैं और 
इनके समुचित विकास के लिए साख या धन की व्यवस्था करना आवश्यक है जिसकी पूर्ति सहकारी 
सस्याओ द्वारा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इन तीनो कार्यों पर राज्य सरकार का व्यय 
१६५१-५२ में २६ करोड रुपये से बढकर १६७०-७१ में लगभग २१८ करोड स्पयें हो गया है । 

सिंचाई की अधिकाधिक सुविधाएं देश की कृषि व्यवस्था को सबल एवं सशक्त बनाने के 
लिए आवश्यक हैं क्योकि देश के अनेक भगगो में मानसून अत्पस्त अनियमित एवं अनिश्चित है 
जिसके कारण फ्लो में अनिश्चितता रहती है। इधी दृष्टि से सभो राज्यों मे नयी-नयी नहरें, कुएँ 
नलकूप तथा तालाब आदि निर्मित किये जा रहे हैं । तिचाई की सुविधाएँ उपलब्ध कराते के लिए 
राम्य सरकारें जो ऋण लेती हैं उत्ते व्याज को रकम इसी मद में दिखायो जाती है। कृषि की 
बढती हुई मांग के कारण ही योजनाकाल में सिंचाई पर व्यय की राशि १८ करोड़ रुपये से बढ़कर 
२८ करोड़ रुपये हो गयी है । 

प्रथम योजवाकॉल में ही ग्रामों के सर्वांगीथ विकास के लिए साम्रुदाधिक विंकात्ष योजनाएँ 
आरम्म की गयी यो जिनमे प्रामो की सफाई एवं स्वच्छता स लेकर शिक्षा, कृषि तथा औद्योगिक 
विकास के वार्यकम तक सम्मिलित हैं। इन योजनाओ पर जनता द्वारा निश्चित योगदान के साथ- 
साथ ही सरकार धन खर्च करती है। सामुदायिक विकास पर राज्य सरकारो का वापिक व्यय 
लगभग ४६ करोड रपये होता है । 

नागरिक निर्माण के अन्तगंत प्राय सडक, सरकारी भवन तथा उनकी नियमित मरम्मत का 
खर्च सम्मिलित है। इस मंद का व्यय भी योजनाकाल में ४१ करोड रुपये वापिक से बढकर १५६ 
करोड रुपये वाषिक हो गया है। 

राज्य सरवारें अपन शासन क्षेत्र में कुछ उद्योग भी स्थापित करने लगी हैं तथा अनेक 
आवश्यक वस्तुएं, जैसे सोमेण्ट, चीनी, अनाज आदि के यथोचित वितरण की व्यवस्था भी करती 
हैं। इमके अतिरिक्त कुछ लघु एवं विकासशील उद्योगों को यथावश्यक अनुदाव भी देती हैं। 
१६७०-७१ में इस सद पर लगभग ३३ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है | 

उपयुक्त मदो के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभागो तथा बन्दरगाहो एवं अनेक विभागों पर व्यय 
बढ़ गया है। इस «यय की रकम जिविध्र शींक के अन्तर्गत दिखायी जाती है । १६६८ ६६ में इनकी 
सम्भादित व्यय-राशि लगभग ११६ करोड रुपये थी । 

(व) विकास के अतिरिक्त कार्यों पर व्यय (०णा-0०६०9०मव्या एक्तुथातण०)-- 
इस शीर्षक के अन्तर्गत सर्वाधिक व्यय ऋण सेवाओं पर हो रहा है। राज्य सरकारें अनेक प्रकार के 
नियमित एवं असाधारण कार्यों के लिए ऋण लेती हैं जिन पर उन्हे जनता तथा सरकार को ब्याज 
चुकाना पडता है । योजनाकाल (१६५१ ४५२ से १६७०-७१) में ही इस ब्यय की रकम ६ करोड 
रुपये से बढ़कर लग करण ३८६ करोड रुपय तक पहुँच गयी है । 

विकसेत्तर ध्यय में दूसरा स्थान प्रशासनिक व्यय का है । केम्द्रीय सरकार की भाँति राज्य 
सरबातो के प्रशासन में भी अनेकानक नये विभागों की स्थापना तथा पुराने विभागो का विस्तार 
किया गया है। न्‍याम, पुलिस, सचिवालय आदि पर भी व्यय को मात्रा बढी है। फ्लत इस मद 
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का व्यय (१६५१-५२ मे) १०७ करोड हपये से बढकर (१६७०-७३ में अनुमानत ) ४२० करौड़ 
रुपये हो गया है । 

राज्य ररकारों को विविन्न करो को दसूलो पर भी प्रति वर्ष पर्यात व्यय करना पह्ता 
है करो की विविधता एवं जटिलता के कारण इस मद का व्यय योजनाकाल में लगभग छह गुना 
(२६ करोड़ रुपये से १४६ करोड रुपये) हो यया है । 

देश के विभिन्न राज्यो में से कुछ ऐसे हैं जित पर बकाल की दूषित छाया प्राय मंडराती 
रहनी है | राजस्थान, विहार, उड़ीसा, अप्तम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण भारत के बुछ 
भागों में अकाल का प्राय नियमित प्रकोप हृष्टिगोचर होता है । इस मद का व्यय प्रकृति के प्रकोप 
की सीमा पर निर्भर करता है । 

उपयुक्त मदो के अतिरिक्त राज्य सरकारों को सेवामुक्त कर्मचारियों वी पेंशन, वार्यलिय 
व्यय (काणज, पं सिल, स्थाही, छपाई) आदि पर भी पर्याप्त रकम खर्च करनी पडती है । इप्त व्यय 
की मात्रा १६८ करोड रुपये वापिक तक पहुँच गयी है । 

राज्यो के पूंजी बजट 
(ए#&शा&, 80908 07 प्रक्र& डा5&755) 

राज्यों का पूँजी बजट भी केन्द्रीय बजट को भाँति हो है । इसमे विनियोय के लिए विविध 
साधनों से रकमे प्राप्त की जाती हैं । प्राष्तियों के मुख्य साधन क्रेद्ध से ऋण, देश मे स्थापित विभिन्न 
निगर्मों से प्राप्त ऋष तथा जनता से प्राप्त ऋण सम्मिलित होते हैं। भुगतानों वे अस्तर्गंत विभिन 
योजनाओं के अन्तर्गत विनियोग की जाने वाली राधियाँ तथा ऋणों के भुगतान वी रकमे 
सम्मिलित हैं। 

राज्यों का पूंजी बजद 








(करोड र्पयो मे) 
१६५१-५२ १६७०-७१ 
(वास्तविक) (अमुमानित) 
प्राष्लियाँ 
१. स्थायी ऋण श्२्‌ १६० 
२ केंद्र में ऋण छ्ड ७४२ 
३ अन्य ऋण ले ० 
४ आकम्मिक एवं तरल ऋण ३ ४३ 
४ दिये हुए ऋणो को वसूली र्४ड २१० 
६. विविध १२ २१६ 
बुल प्राप्तियाँ श्रश्‌ १,४४१ 
भुगतान 
७. विकास व्यय १०० भ६० 
८. राजकीय व्यवसाय २५ ३ 
€. ऋण भुगतान चर ७१६ 
१० राज्यों द्वारा ऋण कि इप१ 
११ विविध २ ६ 
कुल हद६ १,६६३ 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्यों के पूजी आगम ्राप्तियों) में ऋण तथा ऋणों की 
दबुली मे प्राप्त की गयी रकम बहुत महत्त्वपूर्ण है। भुग्ताव के मंद में वित्राय व्यय के बस्तर 
मदी घाटी योजना, स्िचाई तथा नौकानयन, इंदि विकास एवं शोध, विद्युत योजनाएँ सडक 
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परिवहन, भवन निर्माण तथा औद्योगिक विदास पर पूँजीगत व्यय वी रबमे सम्मिलित हैं। अस्य 

मदो में राज्यों द्वारा सचालित उद्योगों में विनियोग, जमीदारी प्रथा के अम्त के फप्तस्वरूप तिये 

गये क्षतिपूर्ति सम्बस्धी भुगतान तथा केन्द्र एप. जनता से लिये गये 'छणों के भुगतान मी राशियाँ 

सम्मितित हैं। रागस्य बजट की भाँति राज्यों के पूँजी बजट में भी निरन्तर यूद्धि हो रही है और 

योजतावाल के फलस्वरूप उत्पन्त वितरास साबन्धी दायित्वों के कारण पूंजीगत व्यम निरस्तर बढ़ 
रहम है। 

कुछ चुने हुए राज्यों के दशट १६७०-७१ 
(रुरोड शस्यों मे) 
बिहार मध्य प्रदेश पत्नाम राजस्थान पत्तर प्रदेश 











भाप 
१ भूमि पर सगान & व २ & १८ 
२. सम्पत्ति पर बर & ६ हि ३ १३ 
३. वस्तुओं पर बिक्री पर ४२ रे८ ३० रे८ ५५ 
४, राज्य उत्पादन शुस्क १२ १४ श्र ं २६ 
५. बेर्द्र रो अशदान छ्प ४२ १७ २६ हद 
६ प्रशासनिष प्राप्तियाँ . ५ ७ ६ धर १६ 
७ वन ६7 १८ जा खन्कट १२ 
६, ब्यांग १० १४ १० १० २५ 
€. पानें ७ ३ न २ ऋन्क 
१०. बेर से अनुदान श्र ३२ श्र ५ ६० 
११. अन्य द २० २६ १५ ४६ 
थोग__ २१६ २१२ १३६ १५७ ३६० 
ह्यव 

३. विवास व्यय ७६ श्र४ ६७ एड १४४ 
२. 'छूण पर ब्याज ३५ २६ १४ ३१ ४६ 
हे मापरिया प्रशासन २६ २६ १४ १८ ४० 

४ स्थायत्त सस्याओं को 
अनुदान श्र ६ रै १४ घर 

५ ऋण चुताते बे 

लिए व्यवस्था $्३े ३ ६ ह। २४ 
६. विविध १५ १६ डर ३५ २६ 
योग. २२० २०४ ११६ १७६ १४२ 


राश्य पित्त बी पिशेषताएं ("गवलंथाडए|ड 0 5806 गगेगआ॥००)--ऊपर दिये गये 
अब्डों से राज्य सरकारों के वित्त भी तिम्गलिबित विशेषजाएँ प्रतट होनो हैं: 

(१) राज्य सरवारों बी आय का सभबगे महत्वपूर्ण स्रोत यरतुओं तथा रोयाओं पर कर 
अर्पाति अप्र'यश विरी-नयर हैं। इसके पश्यात सदह्यापता मगुदानों तपा भूमि पर स्थान (जो सम्पत्ति 
गर में राम्मितित है) वा गस्यर आता है। 

(२) राज्य सरवारो बी आय का ५० प्रतिश अपवा अधिर वितास कार्यों अपवति शिक्ष,, 
स्वारष्य, बृषि विराश, सिधाई, सागरिक निर्माण, विद्युत योजना तथा उद्योगों पर भ्ययं जिया 
जाता है। शेष ५० प्रतिशत में गे सगभग २० प्रतिशत 'ऋणों बा ब्याज चुने में तथा लगभण 
१०-१६ प्रतिशत गागरिद' प्रशापन पर ध्यप हो जाता है । 

(३) राज्य गरवारों मे पूँजी बजट में अधिकांश प्राप्तियाँ सवार तथा जगता ते प्राण 
शषणो द्वारा होती हैं । 
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(४) राज्यों सरवारो के पूंजीगत स्यय का अधिकाश भाग विकास कार्यों तथा पुराने ऋषा 
का भुगतान वरने में क्या जाता है [ 

राश्य वित्त की आधुनिक प्रवृत्तियाँ-योजनाकाल में राज्य सरकारों के वित्त में निम्न 
प्रवृत्तियाँ विशेष रूप में प्रकट होती हैं 

(१) आप तपा व्यय में धृद्धि--इस अध्याय में अन्‍्यत्र दिये गये अक्रो से स्पष्ट है कि गत 
वर्षों से राज्यों को आय तथा व्यय में निरस्तर वृद्धि होती जा रही है। १६५१-१२ में भारत के 
सभी राज्यों की राजस्व आय केवल ३६६ करोड रुपये के तुल्य थी। १६५५-५६ में यह ए५४ 
करोड रुपये, १६६०-६१ में १,०१२ कटोड दप्ये ठया १६७०-७१ में ३,१५४ करोड एुपये हो गयी 
है । इस प्रत्रार आय लगभग बाठ गुनी हो गयी है । व्यय भी लगभग इतना दही वद गया है । इस 
वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं । 

(!) योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों में वृद्धि हो गयी है! 

(॥) मुद्रा-स्फीति के कारण क्मंचारियों के वेतन तथा वस्तुओं के मूल्य बढ जाते से छरकारी 
ब्यय बट गया है । 

(00) सरवारों द्वारा अनत नये पुराने क्षेत्रों भे नये विभाष स्थापित विदे गये हैं दिल पर 
अपिक रकम खर्च करनी पट रही है। 

(२) कैरद्र पर अधिक जिमरता--प्रजावत्त्र का एव उल्देखनोय दोप यह है वि सरकार 
लगता के लिए अद्दविकर कार्य नहीं करना चाहती । प्रट्येह नया वर जनता के लिए वहचिकर 
होता है अत राज्य सरकारें विकास के विए आवश्यक रकम करों द्वारा प्राप्त करने में अमफ्त 
रही हैं। फलत उतको कन्दीय सरकार पर निमरता निरन्तर बढती जा रही है। अभी तक वियुक्त 
सभी वित्त आयोगो ने केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्या को दिये गये बर-भाग तया अनुदानों मे निरन्तर 
वृद्धि करते की सिफारिश को है और कन्द्र ने उन्हें सह स्वीक्षार क्षियां है ! 

राज्यों की केन्द्र पर निर्भरता का अनुमान निम्न आँकडों से हो सकता है 

ऐड्द्रीप सरकार द्वारा राज्यों को घन हत्तान्तरण 


(करोड झपय में] 
१६४०-४१ १६७१-७२ 
(अनुमानित) 
१ शा्यों वा करू माग १० आकर 
२ राज्यों का अनुदान १६ ४३६ 
३. राज्या को ऋण ष्ः हरे 
बोग छह. ६: 
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हि इस प्रकार खज्यों की कत्द पर निर्भरता लगमग १५ गुनी हो गयी है । इसका कारण यह 
है हि राज्यो का परिक्ञास एवं प्रगासनिक दायित्व निरस्तर बढ़ता जा रहा है जिश्ने नियमित वित्तीम 
साधनों स पूरा करना अत्यन्त कठित है। 

(३) कहो में बृद्धि--राज्यों के दायित्व बढ़ने के वारण स्वमावत्र सभी सरकारों द्वारा 
पुराने करों की दरो पे वृद्धि तथा नये करो का बारोपण क्या गया है । 

__ (४) सामानिक सेवाओं चर अधिक ब्वध--देश मे समाजवादी समाज स्थापित करते का 
बत लेने के कारण सपरी राज्यों की केन्द्र की भाँति सामाजिक सेवाओ पर अधिकाधिक ब्यय करना 
पढ़ रहा है । आयामी वर्षों में भी इस मद में व्यय बदन दो आशा है। 

(५) केग्ड तथा राज्यों में सहयोग बृद्धि--प्राय सभी राज्यों तथा बेद्ध मे एक ही दल की 
उत्ता दनों रहते के कारण तथा केन्द्र का प्रादेशिक राजनोनि एवं प्रशासत में हस्तशेप बई जाने ने 
बज हर तथा राज्यों की वित्त नीतियों में सहग्रोड़ निसलर बढ़ रहा है। यह एर शुत 

अध है किन्तु इसका एक कारण राज्यों की केन्द वर बइती हुई निर्मरवा भी है । 


